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सरस्वती सदन, ससूरी। 


प्रथम संस्करण, १९६० 


द्वितीय संशोधित संस्करण, १९६१ . 


:. तुतीय संशोधित संस्करण, १६६३... 
चतुर्थ संशोधित .संस्करण, १६६४ ... 


पंचम संशोधित संस्करण, १६६७ 


प्रातः स्मरणशीय 
पूज्य माँ 
के 


पवित्र स्प्रुति में 
जिनके ऋशा से में कभी 3ऋशा नहीं हो सकता 


पंचम संस्कररा के लिये दो शब्द 


मुझे हप॑ है कि विद्यार्थियों तथा अ्रध्यापकों, दोनों ही मे पुस्तक के चौथे 
संस्करण का हृदय से स्वागत किया। मैं इन दोनों वर्गों का अत्यंत श्राभारी हैं । इस 
संस्क रण में पुस्तक को, एक दृष्टि से नवीन रूप प्रदान किया गया है। आँकड़े तो 
नवीनतम डिये ही गग्रे हैं किन्तु श्रधिक बल भाषा तथा विपय-सामग्री पर दिया 
गया है । प्रस्तुत पुम्तक भ्र्ब-विकसित तथा अविकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के संदर्भ में 
लिखी गई है | प्रत्येक समस्या का श्रव्ययन ग्र्थध-विकसित देशों को ध्यान में रख कर 
किया गया है | नये संस्करण में अनेक अध्यायों को दुवारा लिखा गया है और बहुत 
से अध्यायों में नया मैटर जोड़ दिया गया है। हर जगह श्रद्यतन सामग्री और प्रांकड़े 
देने का प्रयत्त किया गया है। नये वजट को परिशिष्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया 
है । पिछले संस्करण की भ्रपेक्षा इध संस्करण में रेखाचित्र, चार्ट आदि बढ़ा शये गये 
हैं, जिनसे विपय को समभने में सहायता मिलेगी । मैं उन सभी का हृदय से कृतन्न हूं 
जिन्होंने मुझे पुस्तक के परिवर्धन तथा संशोधन में सहयोग दिया है और सबसे अधिक 
अपने प्रिय विद्याथियों तथा श्रध्यापकगण का जिनके कारण पुस्तक का पंचम संस्करण 
सम्भव हो सका । मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक, जिनके लिये लिखी गई हैं उनको 
श्रत शौर भी श्रधिक उपयोगी सिद्ध होगी । 
विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग, तिलक नारायण हजेला 

नई दिल्‍ली 


प्रस्तावना 


गत ५४० वर्षों से राजस्व के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक क्षेत्र में अधाह प्रगति 
हुई है । श्राज 'राजस्व', श्रथें-विज्ञान का एक महत्ववूरं अंग बन चुका है | व्यावहा- 
रिक क्षेत्र में शव 'राजस्त्र नीति” ही, सरकार की सबसे महत्वपूर्ण नीति, समझी 
जाने लगी हैं। बजट घोषित होने से पहले सम्पूर्णा देश का श्राथिक जीवन कुछ 
शिथिल पड़ जाता है और वजट घोषित होते ही एक नई स्फूरति, एक नए जीवन का 
संचार हो जाता है| यद्दी नहीं, एक देश के ०जट में आज विदेशों को भी उतना ही 
कौतूहल होता है जितना देशवा सियों को । अन्तर्राप्ट्रोय व्यापार की दिशा एवं प्रकृति 
बहुत कुछ बजट द्वारा ही निर्वारित किये जाते हैं । इसीलिये राजस्व नीति का भली- 
मंति समझना और श्रपने देश की राजस्व नीति के निर्माण में भाग लेना प्रत्येक 
नागरिक का पवित्र कत्तंव्य हो जाता है । 

वैसे तो “राजस्व” पर पुस्तकों का कोई श्रभाव नहीं है | साहित्य के इस झपार 
समुद्र में एक से एक सुन्दर और अच्छी पुस्तकें लिखी गईं हैं, जिवके लेखक अपने 


विषय के पण्डित हैं। किन्तु यह कहना ही पड़तां है कि हिन्दी के राष्ट्र भाषा घोषित 
'' हो-जाने से श्रब तक और भारत के स्वतन्त्र होने से शभ्रत्न तक, कोई भी पुस्तक हिन्दी 
. में ऐसी नहीं लिखी गई है जिसे 'राजस्व” का एक. नन्‍्यायपुर्स प्रष्ययत कहा जा सके ॥ 
, अब तक “राजस्व पर संक्षिप्त अध्ययन ही राष्ट्रभाषा में प्रस्तुत किये गये हैं । प्रस्तुत ' 
पुस्तक, राष्ट्रभाषा में राजस्व सम्बन्धी समस्थात्रों की. एक विस्तृत विवेचना प्रस्तुत 
- -करने के हेतु.एक छोटा-सा प्रयास है ' मैंने :विभिन्‍न समस्याप्रों को सरल से सरल 
“भाषा में समझाने का प्रयत्त किया है। यह प्रुस्तक एम० ए० तथा एम०. काम० के 
विद्यार्थियों के लिये लिखी गई है, वेसे बी० ए० और बी० काम० के छात्र भी ' इससे 
:लाभ उठा. सकते हैं 4 आशा- है यह विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगीओऔर उनकी 
. .एंक बड़ी कमी को दूर करेगी । | 
. * विषय या विचारों की दृष्टि से पुस्तक में कुछ मी नवीनता न मिल सकेगी ।. : 
मैंने विषय के सभी पण्डितों तथा विशेषज्ञों के विचारों का बड़ी ही स्वतन्त्रता के 
: -साथ प्रयोग किया है.। मैं उन सभी का हृदय से भ्राभारी हूँ। यद्यपि मैंने यथास्थान 
“उनके ऋण को. स्वीकार किया है, किन्तु यदि कहीं छूट गया है तो केवल भूल मात्र 
से और श्राश्ञा है, वे क्षमा करेंगे । | 
. इस पुस्तक को लिखने में मुफे-सबसे अधिक प्रेरणा, सदंव की भांति अपने 
गुरु श्री कालका प्रसाद भटनागर, वाइस चान्सलर, आगरा यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई 
है। मैं उनकी कृतज्ञता को अ्रभिव्यक्त करने के लिये श्रपने कोप में शब्दों का श्रभाव 
'पा रहा हूँ | सचमुच जितना कहा जाय उतना ही कम होगा । संक्षेप में, जो कुछ - 
है सव उन्हीं का है । 
' मैं अपने गुंरुजनों में डा० महेन्द्र प्रसाद माथुर, प्रेसिपल, महाराणा कालेज 
उदयपुर और ध्रो० भ्रनंतरा म निगम, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, डी० ए० वी० कालेज 
कानपुर का विशेष रूप से आभारी. हूँ । अपने मित्र गरों में, प्रोण विश्वुवव नाथ 
: भगोलीवाल, डाक्टर सुरेशचन्द्र गुप्त और डावटर सुरेन्द्र प्रसाद सक्सेना, श्रध्यापक 
' भ्रधृशास्त्र विभाग, डी० ए० वी० कालेज, कानपुर श्रोर डाक्टर गिरघारो लक आओ! 
'वारिज्य विभाग, लखनऊ: विश्वविद्यालय, लखनऊ से मुझे संमय-समथ्ध' क ४ 
“प्रस्ताव प्राप्त होते रहने से, मैं पुस्तक की रचना करने में समर्थ हो सका हूँ । व 
कालेज के अपने सहयोगी ग्रध्यापक मित्रों को भी विस्मरण नहीं कर सकता, जिन्होंने 
. इस ग्रंथ की रचता के लिए मुझें समय-समय पर प्रोत्साहन दिया है। मेरा 
. उनके'लिये हृदय से धन्यवाद । पुस्तक की रूप-रेखा तथा सूची तेयार करने में मुझे 
अ्रपनी धर्मपत्नीं श्रीमती उमिला हजेला तथा प्रो०: कृष्णा मोहन सहाय, महाराजा 
कालिजं; जोधपुर से अपूर्व सहायता प्राप्त हुई । मैं इनका भी- कृतज्ञ हूँ । 






तिलक नारायण हजेला 
बरेली कालेज, , : ५ | 
; बरेली ॥ - 


विषय-सूची 


राजस्व 


श्रध्याय १--भूमिका (6000०707) 
आ्रावकथन; झाथिक जीवन में राज्य का स्थान; आ्राधुनिक राज्यों की 
श्राथिक, क्रियाएँ; राज्य की आर्थिक क्रयाग्रों की वृद्धि के ० । 
कर 2/हानएन की परिभाषा एवं क्षेत्र (0शीए्तंणा भात ४८69७ ० 
शिजा० क्ंगशा०6) 
राजस्व की परिभाषा, विपय एवं क्षेत्र-राजकी य व्यय, ररजकीय आय, राजकी य 
वित्तीय प्रबन्ध और राजकोपोय नीति; राजस्व एवं व्यक्ति व्यक्तिगत 
वित्त व्यवस्था में भेद; राजस्व का उद्देश्य--पअधिकत॒म सामाजिक कल्याण 
का सिद्धान्त, सिद्धान्त की व्यावहारिक कठिनाइयाँ, श्रीमती हिक्स के 
विचार; राजस्व का महत्व । 
अध्याय. ३--राजस्व तथा श्रर्घ-विकसित देश, (?एणॉ॥० मितक्षाए००. धा0 
छाकवश१७०००७९१ ए०ण्रात65) 
श्रवें-विकसित देश का श्रथ; अर्थ-विकसित प्रर्थ-व्यवस्था के लक्षण; 
प्रधं-विकसित राष्ट्रों में राजस्व-क्रियात्रों के उद्देश्य; सेद्धान्तिक विवेचना, 
राजस्व का क्रियात्मक स्वछूप; राजस्व का कार्यशील रूप । 


पे 


भाग-- १ 


््ी - ट ह 

८? २४) 2 राजकीय व्यय है है रा 
-<राजकीय व्यय की प्रकृति एवं. सिद्धान्त ढंएारट 0 
एग्ाणंए०8 णी ?ए०॥० ४:7थाग्रोफ€) 

प्राककथन; सरकार के कार्यों में गहरी वृद्धि सरकार के कार्यों में विस्तृत 

वृद्धि राजकीय व्यण का महत्त्व: राजकीय व्यय का सिद्धान्त; राजकीय 
व्यय के नियम; राजकीय व्यय का वर्गीकरण--कोहन तथा प्लेहन का 
वर्गीकरण, निकलसन का वर्गीकरण, एडम का वर्गीकरण, मिल का वर्गीकरण, 
रोशर का वर्गीकरण, शिराज का वर्गीकरण, डाल्टन का वर्गीकरण, पीयणु 
का वर्गीकरण, जे० के० मेहते का वर्गीकरण; श्रीमती हिक्स के विचार, 
अन्य 4८ खत 

हर 6 जा ग्रीय व्यय के प्रभाव (265 णए ९0७४० फर्ुभाआाण ८) 

(फ्रीजकवन; राजकीय व्यय और उत्पादन--(ञ्र) कार्य करने की क्षमत्ता 


हे 






श््‌ 


४७ 


द्द 


5० ज 


आर * -. ख 


, तथा बचाने की क्षमता पर प्रभाव; (ब) कार्य करने श्रौर बचत करने की 

' इच्छा पर प्रभाव और (स):आ्रायिक साधनों के स्थानान्तरण पर अभाव; 

(द) वतंमान से भावी उपयोगों-में श्रौर विभिन्‍न स्थानों में साधनों का 

' - स्थानान्तरण; (य) राजकीय व्यय की क्षतिपुरक प्रवृत्ति; (र) राजकीय 

व्यय द्वारा मुद्रा-स्फीति का नियन्त्रण; (ल) मन्‍्दीकाल में क्ष ति-पूरक व्यय; 

ह (व)धजकीय व्यय श्रौर वितरण; (स) राजकीय व्यय की प्रक्ृति; 
(ह) अन्य प्रभाव । 8. 20 9, * ० कं 0 


हक अगिडदशर शक, हीकिए 
ता १खैंपारत में राजक्रीय व्यय (0९70 55फध्याधाप्रा& व॥ ॥704) 


भारतं में राजकीय व्यय की मुख्य प्रवृत्तियाँ; भारत में राजकीय व्यय पर 


एक दृष्टि; भारत के संविधान में संघ तथा राज्य सरकारों के बीच कार्यों 
का वितरण; संघ सरकार के व्यय की मुख्य मद्दें--रक्षा व्यय, नागरिक 
* व्यय, सा लत, तथा... विक्रास सेवायें; एंजीगत व्यय; राज्यों के व्यय की 


मुख्य मददें-“नमर्ग रिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, .सिचाई, ग्रामीरा 
'विकास इत्यादि, आर्थिक नियोजन के प्रथम दस वर्षों में राज्य संरकारों के 


घ्० 


व्यय, उद्योग, सावेजनिक निर्माण काये; आय सम्बन्धी व्यय तथा 


. - पूंजीगत व्येय । कक 
७. , - आग 
धह (2 </:... -, राजकीय- आय: 
अध्याय हैं: (/जकीय प्राय के त्रोत (80ए70९5& ०-77009॥0 ॥₹९ए९ए८5) 
“” - प्राककंथन; राजकीय आय के स्रोत--(१) कर, (२) राजकीय सम्पत्ति 


श्ष८ 


: तथा उद्योग, (३) प्रशासन सम्बन्धी आय, (४) उपहार तथा अनुदान ५ 


: राजकीय गझ्राय का वर्गीकरण--सेलिगमन, वेस्टेविल, एडम्स, श्रौर डाल्टन 
» गझ्रादि लेखकों के वर्गीकरण । का 


कल, करारोपण के सिद्धान्त एवं रूप (एगागण॑065 था0त॑ एणागा$ ० 


ह हा | | प्रक्भांणा) 
' “ “करारोपण के उद्देश्य; - क़रारोपण-के सिद्धान्त---एडम स्मिथ-के सिद्धान्त, 
ग्न्य -सिंद्धान्त; एक . अच्छी कर-प्रणाली के गुरा;, ग्राधुनिक विचार; एक 
' . तथा बहु-कर प्रणाली; . करों का वर्गीकरण-अ्रत्यिक्ष एवं भ्रप्रत्यक्षः कर-- 
इनके दोष तथा गुण, डिमार्को के विचार; श्रर्ध विकसित. देशों में अनुपातिक 
... करारोपण --प्रगतिश्ञील कर के पक्ष तथा विपक्ष में, डिमार्को के विचार 
“»-प्रगतिशीलता का सिद्धान्त एवं.श्रवं विकसित भ्रथे व्यवस्था, प्रतिगामी कर 
/ ' झ्रघोंगामी. कर।॥;, 5 | 


१०६ 


गम 
हा (न 
( 


>अध्याय €--करारोपण में न्याय की समस्या (छण्जाक्ण ० 88०6 


वृक्ककाएप) 7 १३७ 


प्रावकथन; वित्तीय सिद्धान्त ' ले; सिद्धान्त सेवा की लागत का सिद्धान्त, 
डिमार्को का आय सिद्धान्त, कर दान योग्यता सिद्धान्त--भावात्मक दष्टि- 
काए--पसमान त्याग का सिद्धान्त; समानुपात्तिक त्याग का सिद्धान्त 
न्यूनतम त्याग का सिद्धान्त, उदासीनता का सिद्धान्त, वस्तुगत हष्टिकोणा, 


* आधुनिक मत । 
>((ष्याय १०--हरारोपण के श्राथिक प्रभाव (80णा०्यां0_वि्टा5 ती 
व्‌ृक्दधव07) १४६ 
प्राकक्रथन; करारोपणा के उत्पादन पर प्रभाव, (१) व्यक्तियों की काम 
करने तथा बचव करने की योग्यता पर प्रभाव, (२) काम करने तथा 
बचत करने की इच्छा पर प्रभाव--[श्र) करारोपरा से उत्पन्न होने वाली 
मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियायें और (व) करों पी प्रकृति अश्रब॑विकसित देशों में 
प्रेरशाओ्रों पर करारोपण के प्रभाव; (३) करारोपणा का आरयिक साधनों 
के पुनवितरण पर प्रभाव; करारोपणा के वितरण पर प्रभाव; अरधविकसित 
राष्ट्रों में करों के वित्तरणात्मक प्रभाव ; करारोपणा और उपभोग; करा- 
रोपणा श्रौर आशिक स्थिरता; सम्पूर्ण वाद-विवाद का मुल्याँकन; करारोपण 


25 पूँजी निमण । 
पर ११--फर-भार एवं कर-विवर्तन ([700९0०९ शाप. ह्ांपिंगह़ -ण 


(०) व्‌&४68) - १७२ 
प्रावकथन; कर का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भार, मौद्रिक तथा वास्तविक भार, 
उपरिक तथा प्रभावयुक्त कर भार; कर भार के अध्ययन का महत्त्व; 
कर-विवर्ततन के सिद्धान्त--केन्द्रीयकरणा का सिद्धान्त, प्रसार सिद्धान्त, 
परम्परागत सिद्धान्त; अन्य परिस्थितियां; कर भार वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति 
की लोच पर निर्भर करता है; पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में कर भार; कर 
भारओऔर स्थानापन्न वस्तुएं; कर भार और उत्पत्ति के नियम; एकाधिकारिक 
दक्षाप्रों में कर भार; एकाबिकारिक प्रतियोगिता में कर भार, भूमि पर 
लगे हुये कर का भार; श्रायात तथा निर्यात करों का भार; आय कर का 
भार; सम्पत्ति कर का भार; व्यवप्ताथिक लाभों पर कर; विक्री-कर 
तथा उत्पादन करों का कर भार; सीमा शुल्क्र का कर भार; कर-भार 
सम्बन्धी आधुनिक विचार । 

*द्रष्याथ १९--कर दान क्षमता (73580]० (972०६४) २०४ 
प्रावकथन; निर्षक्षि कर-दान क्षमता का माप; कर-दान क्षमता की विभिन्‍न 
परिभाषायें; कर-दान क्षमता किन वातों पर निर्भर करती है ? भारत 
में कर-दान क्षमता; कर जाँच आयोग और कर-दान क्षमता । 





वी कि कलर सी कक आज यह ७-२, - फेक जे सेरेक पल कमेनन>-न 


हर 
भाग-- ४ 
संघोय वित्त-व्यवस्था 
-घ्याय १३--संघोय वित्त-व्यवस्था के सिद्धान्त (एशग्रणणा८३ णी सल्तलावा 
शी . स्वंप्रभा०४) . २२० 
_« प्राककथन; संघोय शासन प्रणाली के मुख्य अंग, विभिन्‍न सरकारों में कार्यो 
' का विभाजन, वित्तीय ल्लोतों का विभाजन; संघोय वित्त-व्यवस्था के 
सिद्धान्त -- एकहूपता, स्वतन्त्रता, पर्याप्तता, शांसन की कुशलता, वित्तीय 
. साधनों में श्रावश्यकंतानुसार फेर-बदल-- (१) कर झाय का वितरण, (२) 
. अतिरिक्त कर, (३) संघीय श्राथिक सहायता, और (४) राज्यों का संघ 
सरकांर के लिये अंश दान । 
प्रध्याय १४--भारत में संघीय वित्तं-व्यवस्था. का उद्गम (एणुणांणा ० (96 
, अशक्षग स्गांग्राल॑ $फशशा ॥ ॥704) न .. - र३६ 
' प्रावकथन; संघीय वित्त.का विकेन्द्री यकरण--पहला प्रयास सनू १८६०-७७ 
. मैयो योजना :१८७१-१८७७; दूसरा प्रयास सन्‌ १८७७-१८८२; 
' तीसरा प्रयास सन्‌ १८5८२-१६१६; चौथा प्रयास सन्‌ १९१९-१६३५; 
, मैस्टन एवार्ड; .पाँचवा प्रयास १६२९-१६५०; श्ौटो. नीमियर रिपोर्ट, 
"रिपोर्ट पर एक दृष्टि, द्वितीय महायुद्ध । ह ह 


श्रष्याय ११५--भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था (ऋरमश:)--स्वतन्त्रता श्रौर 

उसके पश्चात्‌ (#८06४्०ं क्पग्रध्याएंग 89श67 वी वगातां& (0०70. ) -- 
पावफुब्णतशात्व्गात 86) - ' २४८: 

सन्‌ १६४८-की नई योजना; सरकार समिति, देशमुख- एवार्ड। गरतन्नत्रीय 

' संविधान में संघ श्रौर राज्य सरकारों के पारस्परिक वित्तीय सम्बन्ध; देशी 

रियासतों का एकीकरण; प्रथम वित्त श्रायोग--सिफारिशें और रिपोर्ट पर 

एक दृष्टि; दूसरा वित्त आयोग--सिफा रिश्वें और रिपोर्ट पर एक हृष्टि 

तीसरा वित्त श्रायोग---सिफारिशें और आलोचनात्मक श्रध्ययंन; चौथा 


'वित्त आयोग। 
भाग--५ 
. भारतीय कर-प्रणाली और उसके सुरुष अंग 
आय -१६--भारतोय कर-प्रणाली (7॥6 वातांदा 785 $एशढ०7)  . रेप 


भारतीय कर प्रणाली की विशेषतायें तथा दोष; भारतीय कर-नीति का 
- ऐतिहासिक सिहांवलोकन;. भारतीय कर-प्रणाली का सुधार--कर जाँच 
झायोग की पतिफारिशें और उनकी अ।लोचना;- प्रो० कलडौर को सिफा- 
रिशें; प्रथम योजना काल में बजटों को मुख्य प्रवृत्तियाँ; प्रत्यक्ष कर जांच 
कमेटी के सुकाव। : की कि ड़ रे 


“्रध्याय १७--भारत में संघ सरकार की श्राय के त्रोत---श्राथ-कर 
([9007088 ० [२९एथआए6 ०0 [86 ए॒ग्गांता 
(90एशग्गरधा व ग08--00॥6 7४5) ३०४ 
भारत में राजकीय आय की मुख्य प्रवृत्तियाँ; आयकर --प्रावकथन; शुद्ध 
व्यक्तिगत आय का श्र; आय-कर निर्वारण के सिद्धान्त; आयकर के 
गुणा; आय-कर में खण्ड प्रझाली का महत्व; झ्राय-कर का प्रशासन; कार- 
पोरेशन कर का महत्व; भारत में झ्राय-कर का इतिहास; एन्युटी जमा योजना; 
भारतीय झाय-कर की मुख्य विशेषतायें; कर जाँच आयोग की सिफारिशों; 
कारपोरेशन कर तथा अधिक लाभ कर--प्रो० केलडौर के प्रस्ताव; 
कापरिशन कर; भ्रति लाभ-कर । 
८ श्रध्याय १८५---संघ सरकार की ज्राय के स्रोत (क्रमशः)--सम्पति करारोपण- 
(मृत्यु कर) (300065 0 १९एश॥ए९ ० ॥86 एऐग्ाणा 00एथ7- 
प्राध्या (०6 )--श०्फ्णाए [8४शा०7--(0 ४३7 707868) ३३१ 
प्रावक्रथन; मृत्यु कर की परिभाषा; मृत्यु कर के विभिन्‍न सिद्धान्त--(१) 
रा लाभ सिद्धान्त; (२) राज्य की साभेदारी का सिद्धान्त; (३) पिछला कर 
सिद्धान्त; (४) कर दान योग्यता पसिद्धान्त--मृत्यु कर में प्रगतिशीलता; 
(५) धन का पुनवितरण सम्बन्धी सिद्धान्त; (६) मृत्यु कर भौर वचतें; 
रिगनानों योजना; योजना पर एक आलोचतात्मक हृष्टि; मृत्यु कर का 
भार; मृत्यु कर के पक्ष तथा विपक्ष में; भारत में जायदाद कर; भारतीय 
जायदाद कर अधिनियम; अ्रधिनियम की विशेषतायें; जायदाद कर का 
प्रशासन; भारतीय अ्रधिनियम में सन्‌ १६५८ के संशोधन; १६६४ का 
संशोधन; भारतीय जायदाद कर का भार; मृत्यु कर की श्रालोचना । 
५ >श्रध्याय १६---संघ सरकार को श्राय के ज्ोत (क्रमशः) --सप्रम्पत्ति करारोपण-- 
उपहार-कर, घन-कर श्रौर पूंजी लाभ-क्र [$0फा0८8 ०0 
ए०एशाए6 ० फ8 एगरंणा 00एव्गाशशा। (०76.)-- 
ए7079थभा५9 न लि मम ७/९८४।७॥  8९ 2॥0 
(87५ 0475 78४) ७5999 थीं: 
उपहार कर; कर से छूट; कर का भविष्य; घन या सम्पत्ति कर; कर से 
छूटें, कर की श्रालोचना, पूंजी लाभ कर | 
_/श्रष्याय २०--संघ सरकार की श्राय के सोत (ऋ्रमद्य:)--वस्तु तथा व्यक्तिगत 
व्यय. करारोपण. [$077065 0 इटए०7०९ ० 6 एप्रां०प 
("0एशा॥रला: (0ग्राव.)---९००9०97 भाएं एश३०7भे 
"/क्रफ्भापाए& पृक्कभांणा छुप का ) ३६२ 
प्रावकथन; वस्तु करारोपण--उत्पादेन कर; कर लगाने की रीतियाँ; 
उत्पादन कर का भार; भारत में संघ सरकार द्वारा लगाये गये उत्पादन 
कर; नमक कर; सीमा शुल्क--निर्यात कर; आयात कर--सीमा शुल्क 


च्चः दि 


के रूप; सीमा शुल्कें: का भार; भारत में सोमा शुल्क; कर जाँच ग्रायोग 
... की सिफारिशों; भोरत॑ तथा: तटकर श्रौर व्यापार सम्बन्धी सामान्य 
» समभोता; व्यय करारोपरा--सेद्धान्तिक. पृष्ठ भूमि, व्यय कर के पक्ष 
तथा:विपक्ष. में; भारत में व्यय कर | | 
अ्रध्याय २१--संघे सरकार के ग्र-कर सम्बन्धी आय के ज्रोत (२०-७४ 
9000९ रण २९एशांए8 0476 एफ्रंणा 050एशप्राशशा।) फ्र्‌ 
प्रोक्कथन; संघ संरंकांर, की झोय, के गेर-कर सम्बन्धी स्रोत; रेले; रेलों 
का वित्तीय इतिहाप्त; नियोजन-कार्य क्रम में रेलों का योगदान; डाक व तार 
मुद्रा व टकसाल॑ं; अन्य राजकीय उपक्रम; १६६५-६६ का रेलवे बजट | 
/प्रष्याय २२---राज्य सरकारों की. श्रांप के स्रोत--मालगुजारी तथा कृषि श्राय- 
कर (80प068 ए $86 ए्‌९ए्थाएं8----धा0 रि७एथआए० 470 
. ».... तैड्टांएप्रॉण्श [70076 785) ३६१ 
प्रावकथन; माल-गुजार--भारत में मालगुनारी का इतिहास; मालग्रुजारी 
- तथा करारोपणा के सिद्धान्त; मालंगुजारी कर है या लगान.?; कर जाँच 
_ भायोगं के विचार तथा सिफारिशें; कृषि प्राथ कर--कर निर्धारण की 
_ कठिनाइयाँ, भारत में कृषि श्राय कर; पक्ष.तथा विपक्ष में तक; .कर जाँच 
आयोग के विचार्‌... .. ४ 7 की ध 
अध्याय २३---राज्य सरकारों की श्राय के स्रोत: (क्रमद:|-- उत्पादन कर तथा 
' भदिरा निषेध नोति---($077८6& 0 8/86 के०एथ॥०९ (८०79.) 

' -शग्सालंगे एडला॑5९ बात फाफ्राजणांणा एगांएएण....,... ४०२ 
प्रावकथत्त;, भारत. में. आवकारी:कर. का. इतिहास, .तथा महत्व; मदिरा 
निषेध चीति---मदिरा निबेध का श्रथें;..मदिरा निषेध, के पक्ष .तथा विपक्ष 
में.तक; भारत में -मदिरा निप्ेध नीति; कर-जाँच आयोग के विचार; 

। नियोजन काल में मंद्य-निषेष नीति; वर्तमान स्थिति ।; . . 
: / प्रध्याय २४-- राज्य, सरकारों. की भ्राय के स्रोत (क्रमश:)--बिक्री कर 
आह, (30प7088 ०ी 8208 परटएथाए० (००7१. )---ै ०६ पर७४) ४२० 
 प्रावकथन;- विक्री कर के रूप; विशिष्ट वस्तु-विक्री कर तथा सामान्य बिक्री 
कर; बिक्री करों के गुरा तथा दोष; एक बिन्दु: बिक्री कर तथा -बहु-विन्दु 
“बिक्री कर के गण -तथा-दोब; बिक्री:कर और. मुद्रा प्रसार; क्‍या बिक्री कर 
' आय-कर . की अपेक्षा >प्रधिक भ्रच्छा है ? बिक्री कर के दोष; भारत्त में 
.... बिन्नी कर; “कर जाँच, प्रायोग के- विचार; ,अन्तर-राज्य व्यापार; राज्य 
... सरकारों की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य प्रवृत्तियाँ। 
झ्रध्याय २६--स्थानी य-सरकारों की वित्त-व्यवस्था ([साभा००४ ० व8 4ैं.008] 
; (०एश॥79था5) के पडा . रेप 
| प्रावकथन; स्थानीय -वित्त. के सिद्धान्त; भारत में स्थानीय -वित्त--स्थानीय 


छ 


संस्थाग्रों का इतिहास; स्थानीय संस्थाओ्रों के कार्य--नगरपालिकापों के 
काय, नगर कार्पोरेशनों के कार्य; जिला वोर्डो के कार्य; ग्राम वंचायंतों के 
कार्य; स्थानीय संस्थाश्रों की आाय के स्रोत; मुख्य-मुख्य स्रोतों की 
: विवेचना--सम्पत्ति कर, चुंगी तथा सीमा कर, व्यवसायों तथा पेयों पर 
कर, गाड़ियों तथा नावों और पशुप्रों पर कर, मार्ग शुल्क; स्थानीय 
संस्थाओं का व्यय--शिक्षा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य; संवाद वाहन; 
स्थानीय संस्यात्रों की समस्प्राएँ, उनकी हीन श्राथिक दक्ा फ़रे कारण; 
स्थानीय वित्त जाँच समिति के सुकाव; कर जाँच आयोग के सुझाव; 
सरकारी अनुदानों का महत्त्व; अनुदानों तथा ऋणों का सापेक्षिक महत्त्व । 





भाग--६ 
सर ९ राजकीय ऋण 
४ श्रष्यायथ २६--राजक्नीय ऋण के सिद्धान्त (॥॥2079 ० एप ७७ ) ४६६ 


राजकीय ऋण क्या है ? राजक्रीय तथा व्यक्तिगत ऋणों में भेद ; राजकीय 
ऋणों की झावश्यकता एवं महत्व; राजकीय ऋणों का उद्गम एवं 
इतिहास; ऋण तथा कर का सापेक्षिक्त महत्व; ऋणों के उद्देश्य; 
राजकीय ऋणों का वर्गीकरण--(१) भश्रान्तरिकर तथा वाह्य ऋण -- 
आन्तरिक तथा वाह्य ऋणों का भार--पश्रान्तरिक तथां वाह्मय ऋणों के 
पक्ष तथा विपक्ष में तक; (२) उत्पादक या पुनरुत्पादक श्रोर अनुत्पादक 
या मूत-मार ऋण; (३) श्रीमती हिक्‍्स द्वारा दिया गया वर्गीकरण-- 
मृतभार ऋण, सक्रिय एवं निष्क्रम ऋण; (४) इच्छित तथा श्रनिच्छित 
ऋण; (५) भ्रनिश्चित कालीन या दीघे-कालीन श्रीर निश्चित कालीन 
या प्रल्पालीन ऋण; (६) शोध्य तथा अश्योष्य ऋण-स्थायी तथा 
ग्रस्थायी ऋणों के लाम तथा हानियाँ; (७) अन्य वर्गीकरण; ऋण 
चुकाने के ढंग--(१) ऋण निषेष, (२) वापिक वृत्ति, (३) ऋण 
परिवर्तन; (४) निश्चित योजना के श्रनुसार--(श्र) ऋण परिशोघ 3. 
(ब) क्रमानुसार ऋणों का भुगतान; (स) लौोडरी के अनुसार त्ध्णों 
का भुगतान; (५) पूँजी कर--पक्ष तथा विपक्ष में तक; राजकीय ऋणों 
के प्रभाव--(श्र) उत्पादन तथा उपभोग पर, (व) वितरण पर, - (स) 
व्यवसायिक क्रियाड्रों तथा रोजगार पर; राजकीय ऋणों के लाभ तथा 
हानियाँ; राजकीय ऋणरा व्यवस्था की सीमार्ये--वाह्य णों की सीमायें, 
श्रान्तरिक ऋणों की सीमायें और हीनार्थ भ्रवन्चत या काग्रजी मुद्रा छापने 
४ कक सीमाफ्रें । 

४७७४ भारत में राजकीय ऋण (?09॥0 7080६ ॥7 708) ५०२ 

3 पड) प्रारम्भिक इतिहास; सन्‌ १८७० से सन्‌ १६३७ तक, सन्‌ 
१६३७ से सन्‌ १६४५ तक, सन्‌ १६४७ से सन्‌ १६५१ तक मियोजन 
काल में राजकीय ऋणों का परिवर्तित स्वरूप; भारत में राजकीय ऋण! 


- की समस्याएं; भारत के पौंड पावने--एकत्रित हीने का कारण; पौंड 
पावनों का भूगतान--सन्‌ १६४७, सन्‌ १६४८, सन १६५१, सन १६५५ 
: . के समभोते; निष्कर्ष । हा 
अध्याय २८--युद्ध सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था (५/7 7गंएथ्यार८) ५१७ 
' प्राककथन; युद्ध .की मौद्रिक लागतें; युद्ध संचालन के लिए साधनों का ' 
एकत्रीकरण; युद्ध वित्तीय व्यवस्था की विभिन्‍न रीतियाँ--- (१) कर! रोपण, 
(२) ऋण - प्राप्त करके,  करारोपणा तथा ऋणों का सापेक्षिक महत्व, 
(३) मुद्रा प्रसार, (४) इच्छित अंशदान, युद्ध वित्तीय व्यवस्था के 
प्रभाव; भारत में युद्ध वित्त व्यवस्था; प्रभाव । 
अध्याय. २६९--श्राथिक विकास “सम्बंधी वित्त व्यवस्था (उक्‍्यंगरधा०७ कि 
2०णा०णां० 06ए००9७977०7६ ) ५२७ 
. प्राकक्थन; आथिक, विकास सम्बन्धी. पँजी के स्नोत;) भारत में विकास 
: सम्बन्धी वित्त व्यवस्था; प्रथम योजना में वित्त प्रजन्ध;। दूसरी योजना 
में वित्त प्रबन्ध। तीसरी योजना में.वित्त प्रअन्ध; .पंचवर्षीय योजनाओं की 
४८. वित्तीय ; झ्वस्था पर एक इृष्टि। कि शत 
श्रध्पयायं ३०--हीनायें-प्रंबन्धन (2७00० #7797९०६) .......  प्रृष्ट४ 
प्राककरथन; हीनार्थ-प्रवन्धन का अर्थ; हीनार्थ प्रवन्चन के सामान्य उद्देश्य 
विकत्ित तथा अर्थ-विकसित देशों में; श्रर्ध-विकसित . देशों में हीनाथे 
प्रशनन्चनं का स्वरूप; हीनाथ-प्रवन्वन की प्रभावशीलता; श्रस्फी तिक हीचाथे 
प्रबन्धन; वजट घाटों को- हीनाथ प्रबन्धन द्वारा किस प्रकार पूरा किया 
८ 7ए ? भारत में हीनाथे प्रवन्धन।| 
श्रध्पाय ३१--बजट-ती ति---सैद्धांतिक विवेचना (॥6 8068९[877 ?0०ॉ०ए--6& 
कि वृभ्रब्णलांदा हैएडॉएओआंऊ) |] प्र्प्र्दद 
प्राकाथन; संतुलित बंजट; राजक्रोपीय नीति की सीमाएँ; बजट-नीति 
तथां रोजगार; दोर्घकाल .में राजकोषीय नीति; मुद्रा-स्फीति काल में 
बजट-नीति । | 
ग्रध्यायं ३१--भारत में बजट सम्बन्धी नीति (छप्र68०४ए एगी०ए गं। 70/9)' ५६८५ 
प्राकंक्थन; स्वतन्त्रता से पंहले .बजट-नीति; स्वतन्त्रता के बाद की बजट- 
) _ नौंति; नियोजन-काल में बजट-नीति; नियोजन कोल में संघ सरकांर के 
| बजट; रॉज्य संरकारों के व्यय; नियोजन काल में राज्य सरकारों के 
बजट; . राज्य .संरकारों :की श्राय; ऋण सम्बन्धी कार्यक्रम; राज्यों के 
ऋशा; बजट नीति का मूल्यांकन; निष्कप । 
४5 भाग--७ । 
वित्तीय प्रशासन (विशक्षारंशं 5गागरशाका07) 
भ्रष्याय ३३--वित्तीय प्रशासन-- सिद्धान्त एवं व्यवहार में ([77शएंक] 6 677ं7्र5- 
दाता 7 6079 धाव ?78९६०४) ; के ' एछद 
.._ प्रावकथेन; वित्तीय प्रशासन की परिभाषा तथा क्षेत्र; वित्तीय झासन के 


म्क्म 


मुख्य सिद्धान्त--(१) प्रभाव युक्त नियन्त्रण, (२) नियम बनाने वाली 

सभा की इच्छानुसार काम करना, (३) संगठन की एकता, (४) सरलता; 

भारत में वित्तीय प्रशासन, भरित में राजकीय वित्त पर नियन्त्रण 

करने वाली संस्थाएँ; वजट; परिभाषा; वजट की तैयारी; भारत में 

बजट की तैयारी, विधान सभा में बहस, अनुपूरक माँगें, सांकेतिक माँगें, 

करारोपण पर वोटिंग; वजट का कार्यरोपणु;। वित्तीय निय-त्रण; 

राजकीय ऋणों पर नियन्त्रण, वजट बनाने के सम्बन्ध में कुछ महत्ववपूरां 

बातें, वजट का महत्व । 

भसाग+-८ 
बेकारी, पुर्ण-रोजगार तथा राजस्व नीति # 

ध्याय ३४--बेकारी के कारण, प्रभाव तथा उपाय (एाक्मा790ए06॥--]8 


(8525, 2205 ४70 (78) ६०० 


प्राकक्यन; वेकारी क्‍या है? वेकारी के विभिन्‍न कारण--विभिन्‍न 
सिद्धान्त--स्वतन्त्र छोड़ो प्रतियोगिता सिद्धान्त; प्राचीन सिद्धान्त और 
उसकी झ्रालोचना; वेकारी के व्यापार चक्त सम्बन्धी सिद्धान्त और उनकी 
आलोचना; माँग श्रभाव स्षिद्धान्त; विलियम वैत्रुरिज के विचार, श्रत्यधिक 
विशिष्टीकरणा; वेकारी के विभिन्‍न रूप; बेक़ारी के प्रभाव--प्रा्थिक, 
सामाजिक, नंतिक; वेकारोी और समाज; वेकारी दूर करने के सामान्य 
उपाय । 

अ्रध्याय ३५-४पण-रोजगार एवं राजस्व नीति (एए॥ एपए0आआ6० 0 


प्गं5०० ?००५) ६२० 


प्रावक्थन; पूर्ण रोजगार का अथे; पूण रोजगार स्थिति प्राप्त करने की 
रीतियाँ--राजकीय विनियोगों द्वारा; निजी विनियोगों को :प्रोत्साहन 
देकर तथा आय के पुनवितरण द्वारा; राजस्व एवं पूर्ण रोजगार---राजस्व 
के प्राचीन एवं नये सिद्धान्त; संतुलित वजट की नीति; करारोपरा का 
महत्त्व; असंतुलित बजट की नीति; राजकीय व्यय तथा पूर्ण रोजगार; 
राजकीय %ऋ ऋषा तथा पूर्णा रोजगार । 

भ्रष्याय ३ ९--भारत में वेरोजगारी की समस्या (70907 ०0 एध्याफ्रो०ग़ाध्ां 


9 राधा) द्डड 


प्रावकयन; वेकारी के कारण--(१) विकास का्य॑-क्रम की धीमी प्रयति, 
(२) भारतीय विश्वविद्यालयों से निकलने वाले शिक्षित व्यक्तियों की 
संख्या में वृद्धि, (३) उद्योग तथा व्यापार में मन्दी, (४) व्यक्तियों की 
मिरती हुई ऋय-शक्ति, (५) लागतों तथा मूल्यों में समायोजन का श्रभाव, 
(६) संयुक्तिकरण, (७) छटनी, (८) छोटे उद्योगों की क्षति, (६) 
जमीदारी उन्मूलन तथा (१०) देश का विभाजन; क्ृपि सम्बन्धी वेकारी; 


3०७४७ :.४ 


न 


झोद्योगिक क्षेत्रों में वेकारी; शिक्षित वर्ग में वेकारी; रोजगार और प्रथम 


पंच-वर्षीय योजना; रोजगार झौर दूसरी योजना; रोजगार और तीसरी 
योजना । 


परिशिष्द---बजठ सन्‌ १६६७-६८... | ६५६ 
बजट, एक नजर में, निर्यात शुल्क, प्रत्यक्ष कर, पर्यटन उद्योग, डाक श्रौर 
तार, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क, चाय, जूता व सिगरेट, रेयन, 
एल्यूमी नियम, उत्पादन शुल्कों के परिवर्तन, बजट की रूपरेखा । 


राज़स्द 


१. 0 2०५३८ ५ ३॥ पटल" 


>+3 3 ७: 9. 7“: 


हज, 


अध्याय ० ह ५ मूमिका 


(तारसा60एट700५) 








भ्रावकथनत-- 


पिछने लगभग ६० वर्षो से राज्य का कार्य-क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है 
कि लगभग सव प्रकार के राजनीतिक, श्राथिक, सामाजिक, घामिक कार्य उसी के 
द्वारा किये जाते हैं । यह ही नहीं, आज का समाज भी उससे वहुत-से ऐसे कार्यो की 
आशा करने लगा है जो पहले कोई सोचता भी न था जैसे सामाजिक सुरक्षा, मूल्य- 
नियन्त्रण तथा घन का समान वितरण आदि । इस प्रकार राज्य का कार्य केवल 
राजनैतिक सुरक्षा एवं शान्ति स्थापित करना ही नहीं वल्कि इसके अतिरिक्त समाज 
में संतुलन अवस्था उत्पन्न करना भी है । प्रो० लास्की ने ठीक ही कहा कि राज्य, 
“समाज की महराव की आधारशिला है, जो उन अनेकों मानव-जीवनों के रूप और 
प्रकृति को स॑ंचे में ढालता है जिनके भाग्यों की संरक्षता का दायित्व उस पर है ॥? 
राज्य इन कार्यों को सरकार द्वारा करता है । सरकार के श्रनेकों कार्यालय होते हैं 
और वह श्रनेकों संस्थाओं द्वारा अपने कार्यों को सम्पन्त करती है । देश का प्रत्येक 
नागरिक राज्य का एक अंग है परन्तु वह सरकार का अंग नहीं होता । व्यावहारिक 
जीवन में राज्य और सरकार में भेद करना कठिन है । हमें यहाँ पर इस वाद-विवाद 
में उलझना नहीं है केवल इतना जानना है कि राज्य एक सार्वजनिक संस्था है और 
प्रत्येक नागरिक के हित में कार्य करता उसका परम कतंज्य है । सामाजिक हित में 
कार्य करने के लिए, इसे व्यक्तिगत क्रियाओ्रों में यदि वे सामाजिक हिंत. अग्रसर नहीं 
करतीं, हस्तक्षेप भी करना होता है । पिछली शताब्दी तक राज्य का सम्बन्ध मनुप्य 
के केवल राजनैतिक जीवन से ही था, परन्तु अब मनुप्य के सम्पूर्ण जीवन पर ही 
राज्य का आधिपत्य है । सच तो यह है कि अब राज्य, गर्भ से इमशान भूमि तक 
मनुष्य की देखभाल करता है। “प्रत्येक मनुष्य के जन्म की सूचना राज्य द्वारा नियुक्त 
संस्था को देनी होती है । शिशु अवस्था में राज्य के नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति को 
टीका लगवाना होता है। राज्य के नियमानुसार ही हमारे माता-पिता हमें शिक्षा 
प्रदान करते हैं । शिक्षा प्राप्त करके हम जीविका के सावन ढूँढते हैं, जिनकी प्राप्ति 
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- प्रकार के व्यवसायों के लिए हमें राज्य से 
“मिलावट करने-पंर राज्य दण्ड देता. है । 
' राज्य नियन्त्रण रखता: है ।.यह हमारी अ ४ और व्यय पर कर लगाकर उनको 


:नियन्त्रित करता है और यहाँ तक कि हमा 


कु अर ३ ५ 5 . --  - राजस्व 


में भी राज्य सहायता करता है । हमारे काम के घंठे, दूकान या फैक्टरियों में हमें, 


प्राप्त होने वाली हवा की मात्रा आदि सभी के लिए राज्य के नियम हैं.। सामाजिक 
दुर्घटनाओं के विरुद्ध हमारी सुरक्षा करने के लिए हमारे वेतन में से' श्रनिवार्य रूप से 

वीमें की राशि लें ली जाती. है, चाहे हमें क्षीमा योजना पसन्द हो या नही । विशेष . 
इसेन्स लेना होता है। वस्तुओं में.. 
मारे. कुछ विदेशी वस्तुओं के क्रय पेर भी: 







मृत्यु की सूचना भी राज्य द्वारा निश्चित. 
संस्था को दी जाती है श्रौर जिस स्थान पर| हमारी अ्रन्तिम क्रिया की जाती है उसकी _ 
देखभाल भी राज्य की एक संस्था ही करती है ।/” इस प्रकार राज्य अब केवल देश * 


की सुरक्षा का ही प्रवन्ध नहीं करता वल्कि समाज के आधिक जीवन का प्रबन्ध और: 
- मियन्त्रण भी करता है । इसीलिए श्राज राज्य का कायक्षेत्र इतना विस्तृत हो. गया 
' है। स्टीनर के अनुसार, “सरकारें की शक्ति साधारण शब्दों में, अजकैर्ल प्रत्येक घर, _. 


प्रत्येक कारखाने तंथा प्रत्येके खेत में अनुभव की जाती हैं । यह अपने अन्तर्गत प्रत्येक 
प्रकार की आधिक- क्रियांग्रों को समेंट लेती है, उनका मार्ग-दर्श न, निर्देशनें और 


_ नियन्त्रण करती है आशिक सेंस्थायें सरकारी कौर्यवांही श्रथवा सरकारी हस्तक्षेप .. 
के सचेत ग्रभावं के अं।धार पर कार्य “करती. हैं । ग्राथिक. जीवन' का कोई भी कोना 


सरेंकारे के हाथ से मुक्त नहीं है । कभी स्पर्श हल्का होता है और कभी भारी, कभी / 


बन्ट्ट्ा रे 


अथवा मनमॉना भी अर लोभ॑प्रेंद अ्रथवों अकोंक्षायुक्ते भी । किन्तु किसी एक स्थान 


पर, चाहे जी भी उसका चरिंत्र ही, सरकार की शक्ति हमारे श्रीथिक . जीवंनों को 


लिकट से प्रभावित करंती है और अविकतर दंढ़ती से ।: सरकारी नियम सभी आर्थिक 
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“ क्रियात्रों का सूंक सहंभांगी है और अधिकतर आर्थिक क्रिया का चपल सहभांगी 


/ हवा 22 ई हे ४३.५ ह ४०७ 


आशिके-जीवन में: राज्य काःस्थान++ सं. ८ १. पुर, वाई पक हे सह 
ज्यि मनुष्य के आशिक जीवन में क्यों हस्तक्षेप करता है ? यह एक स्वीभाविक 
प्रइंन अवश्य है परन्तु महत्वपूर्ण भी है । राज्य के हस्तक्षेप का कोई न कोई 'कारण 


-  अवर्य होता हैं। या तो वह इसलिए हस्तक्षेप करता है कि उसके ऐसा न करने से ._ 
, किसी ऐसे सामान्य हित को आघात पहुँंचेगा, जिसकी सुरक्षा का दायित्व उंस पर है. 
' याँ उसके हस्तक्षेप ने करने से कुछ ऐसे कांये अपूर्ण रहं जायेंगे, जो सामान्य कल्यांण 

. केलिए आवश्यक हैं। परन्तु. इन सभी का कुछ व -कुछ उद्देश्य अवश्य होता है' 


जिंसकों कुछ शब्दों से -सम्बोधित, किया जातों है जैसे, . सामान्य हित, कल्याण, 


| हे आंवेश्यंक कामों या अनिवायं. कार्यो की पूर्ति इत्यादि | - 


के प्रारम्भिक काल से ही, जब से राज्य को एक स्थायी रूप प्राप्त हुआ है, राज्य" 
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भूमिका फू 


मनुष्य के आर्थिक जीवन में भाग लेता रहो है। राज्य के कुछ कार्य तो शताब्दियों 
पुराने हैं, जिनक्षा जन्म राज्य के साथ ही साथ हुआ है, क्योंकि इनको राज्य के अति- 
रिक्त कोई और संस्था कर भी नहीं सकती थी जैसे, देश की आ्रान्तरिक एवं वाह्म 
सुरक्षा का प्रवन्‍्च करना । इस काय के लिए राज्य केवल उतना ही कर लगाता था, 


_ जितना फौज और पुलिस की व्यवस्था में खर्च होता था । घीरे-बीरे क्रियांग्रों का 


क्षेत्र चढ़ा | सुरक्षा के लिए न्याय की एके विस्तृत प्रणाली, और सड़कों आदि के बन- 
चाने की आवश्यकता हुई । व्यापार पर नियंत्रण लगाने पड़े । आन्तरिक एकता के 
लिए धामिक एकरूपता भी स्थापित करंनी पड़ी । निर्धन, अपाहिजों और भिखारियों 
की उपस्थिति आन्तरिक एकता और शान्ति को भंग कर संकती थी, इसलिए, 
उनके लिए सुरक्षित स्थानों और आधिक सहायता का प्रवन्ध भी राज्य ने करना 
आरम्भ किया। इस प्रकार केवल देश की सुरक्षा के हेतु राज्य इतने सारे काम करता 
था। इस उद्देश्य की पूति के लिए उत्तराधिकारों और प्रसं॑विदों (00779०७) 
सम्बन्धी तियमों और नहरों को बनवाना, सड़कों पर पेड़ लगाना, स्कूल और 
अस्पताल खोलना, पुल और बाँध बनवाना आदि कार्य भी राज्य आरम्भ से ही कर 
रहा था । 

प्रारम्मिक काल से ही राज्य अपने एजेन्ट, सरकार, द्वारा मनुष्य के आर्थिक 
जीवन में भाग लेता रहा है। उदाहरणार्थ, आरम्भ में सभी सरकारों ने सम्पत्ति 


स्वामित्व तथा हस्तान्तरण के सम्बन्ध में निंयम बनाये थे । इसी प्रकार से सरकारें, 


सड़क बनवाने, सिंचाई सम्बन्धी व्यवस्था करने तथा इसी प्रकार की अन्‍य 'क्रियाप्रों 
को  सम्वन्त करना अपना परम कतंव्य समभती थीं। राज्य, प्राचीन मिश्र, वेवीलोन 
तथा अन्य यूरोपीय तथा एशियाई देशों में श्राथिक जीवन को पूर्ण रूप से नियन्त्रित 
करता था | कहीं कहीं पर यह नियन्त्रण इतना अधिक था कि मजदूरी मृल्यों, सेवाग्रों 
की लागतों के निर्धारण तथा वस्तुश्रों और सेवाझों के उत्पादन एवं वितरण को भी 

राज्य नियन्त्रित करता था। कुछ समये पंदचात्‌ यूनानी सम्यता में कुछ ऐसे राज्य भी 
थे जहाँ प्रजाततत्रिक व्यवस्था थी और व्यक्तियों को राजनतिक तथा भ्राथिक स्वत्तन्त्रता 


प्राप्त थी। किन्तु बाद में यरुनान पर जब रोम का आवधिपत्य स्थापित हो गया तो 


राजा पूर्णा रूप से एकराविपति था और वह अपनी सेनिक शक्ति द्वारा व्यक्तिगत 
क्रयाओं की नियन्त्रित करता था । 'रोम-साम्राज्य के पत्तन के बाद भी राजकोय 


“नियन्त्रण कम होने के स्थान पर वढ़ंता ही गया । जागीरदारी प्रथा में खेतों पर 


काम करने वाले व्यक्तियों पर जमींदारों का पूर्णा स्वामित्व था और वे उनकी सभी 


. प्रकार की व्यक्तिगत क्रियाश्ों को नियस्त्रिं करते थे। सन्‌ १००० के परचातू से एक 


ऐसा युग श्राया जत्र कि राजाओं तथा जमींदारों की सत्ता कम होती गई भर 
आशिक नियन्त्रण धीरे-घीरे ढीले पड़ने लगे । इनके मुख्य कारण घामिक विचारधारा 
में पंरिवर्तन, व्यापांरिक उन्नति, पंजी कासंचंय, पुनर्जागरण और नये-नये महाद्वीप की 
खोज थे-।' किन्तु यह सब पंरिवर्तत जो पिछले एक हज़ार वर्षो की कहानी है, मॉनिव- 


'जाति को एक नई प्रकार की व्यवस्था 'की और ले गया और परिणामतया झरक्ति- 


रू ,....... राजस्व : 


. डाली राष्ट्रवादी तथा वरिकवादी राज्यों की संथरापता 'होते-“लगी: और धीरे घीरे 
, आर्थिक. एवं राजनैतिक शक्ति केन्द्रीय सरकार के-हाथों में एकन्रित होती गई.। 
राज्य, इस प्रकार, अनादि काल से ही मनुष्य 'के आ्थिक जीवन में हस्तक्षेप 
करता झा रहा था पन्द्रहवीं शताब्दी में .वरिकवादी (४थ८८०थ्माग!8-) लेखकों ने 
राज्य-हस्तक्षेप को. राज्य की नीति का- एकः मुख्य अंग वताया ।. इसका परिणाम यह 
: हुआ : कि राज्य का कार्य-क्षेत्र और अधिक बढ़ा '-और' योरुप के अधिकांश वैक्षों--में 
राज्य ने राष्ट्रीय नीत्ति.के स्तर पर आथिक जीवन को नियमित करना-आरम्भ कर 
_ दिया, और. उपभोग, उत्पादन, मजदूरी, सूद की :दर, मूल्य, आयात, निर्यात: पर 
'कड़े नियन्तेश लगाने आरम्भ कर-दिए [:-परन्तु कुछ समय बाद फ्रांस शौर इज्भुलैण्ड 
में इस नीति, का बड़ा कड़ा विरोध हुआ | फ्रांस में प्रकृतिवादी' (?08:भ्ं०टा४5) 
. लेखकों ने श्रोर इंगरलैण्ड.में एडम स्मिथ (80आ॥॥ 8णगा॥) - ने. आर्थिक. स्वतस्त्रता 
का डंका वजानां शुरू कर दिंया।. फिज्योक्रेट्स प्राकृतिक श्रवस्था (]0७'णाश.(00027)' 
में विद्वांस करते थे |: इसी प्रकार एडम स्मिथ और उसके अनुंयायियों ने कहा , कि 
, स्वयं..हित की 'अहृश्य शक्ति से साधनों काः .ऐसा श्रविकतम. प्रयोग होता है, -जो 
किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से प्राप्त नहीं किया जा सकता । जब कोई. व्यवित 
अपने स्वयं हितः से कोई काम करता है तो -उससे केवल उसी का “नहीं बल्कि सारे 
* समाज का हित अग्रसर होता है। स्वतन्त्र प्रतियोगिता के वातावरण में एक-दूसरें 
के हित आपस में कभी नहीं टकराते । हाँ:*यदि: राज्य हस्तक्षेप करेगा तो-साधनों-को 
: सर्वोत्तम उंपयोगों. में लगाना कठिन हो. जाएगे। ।- -एडर्म-स्मिथ ने कहा था कि, “राजा 
पूरा रूप से .इस कतंव्य से मुक्त है कि. वह 'निजी- व्यक्तियों के: उद्योग की. व्यवस्था 
करे, और ऐसे उपयोगों में लगाए जिससे' समाज -के हितों की: वृद्धि - हो, कयोंकि 
इसमें उससे सर्देव. ही अनेकों त्रुटियाँ होनी चाहिये" और जिसको. पूरा करने के 
लिये किसी प्रकार की भी मानवीय बुद्धिमानी -और : ज्ञान-पर्याप्त -नहीं होते । . 
उसका. विश्वास था कि. राज्य-हस्तक्षेप' करता और अन्यायपूर्णा व्यवहार -को- ही 
जन्म नहीं देता, वल्कि इससे व्यवितगत- स्वतन्त्रता भी समाप्त हो जाती है 
वास्तव में वात यह. थी कि स्मिथ जानता थाःक्ि प्रत्येक्र व्यवित की: अपनी अलग 
रुचि होती है.और अपने-अपने श्रम होते. हैं, इंसलिए यदि राजा:.व्यवितगत विनियोगों 
का .पथ-प्रदर्शव करेगा तो सम्भव है कि- व्यक्तियों के दृष्टिकोश: से, उनका-. हित 
अग्रसर न हो । इसलिए उसने राज्य -के :लिए केवलः वे कार्य सौंगे थे, जिनके ' 
सम्पन्न होने से अहृश्य शक्ति अपना काम सुचारु रूप से करती रहे, अर्थात्‌ जिनसे' 
. स्वतन्त्र प्रतियोगिता का वातावरण वना रहे 4-यह-कार्य -तीन, प्रकार के 'हैं---विदेशी 
 आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना; आन्तरिक श्ाान्ति-की: स्थापना करना और 
कुछ उन सार्वजनिक निर्माण कार्यों-की व्यवस्था करना जिनको ' व्यवित न तो कर ही 
सकते हैं श्रौर न उनके हित में होता है .। इस प्रकार -इन विचारों से आर्थिक : 
स्वतन्त्रता की. एक लहर सी उत्पन्न हो गई. और व्यक्तिवाद: (रधशंवाध्ांडआ) का. 
काल. आरम्भ हुआ । 'एडम स्मिथ की भाँति: अन्य (प्राचीन! अ्रथंशास्त्रियों ने 'भी 
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आर्थिक स्वतंत्रता के नारे-लगाने आरम्भ कर दिए झौर चारों ओर 'स्वतन्त्र व्यापार' 
या करने दो” ([95862-थिं८) की नीति के भण्डे लहराने लगे । परन्तु श्रौद्योगिक 
क्रान्ति के दुष्ट परिणामों से ऊव कर लोगों ने इस नीति की निन्‍्दा करनी आरारम्भ 
कर दी । इंगलैण्ड में रावर्ट श्रोविन (२000॥ 0फ़था) और फ्रांस में सिसमौष्डी 
(95707) ने इस नीति की कड़े शब्दों में श्रालोचना की । यहाँ तक कि 
मिल (7. 8, था) जो आरम्भ से प्राचीन विचारों के समर्थक थे, बाद में उन्होंने 
भी इस नीति को ठुकराया और स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकतम सामाजिक लाभ के 
लिए राज्य के कायों में वृद्ध होनी चाहिए। 8. झंगण्यांधा5 ने भी कहना आरम्भ 
किया कि जो कुछ वुराइयाँ थीं वे केवल व्यक्तिगत स्वेतस्त्रतां के कारण थीं । इस 
प्रकार नीति पर चारों ओर से आक्रमण होने लगे । सबसे भीपरण श्राक्रमण कार्ल 
मास ((४॥ (४०5) और रोड्यटंस ([(१००७५0५) ने किये और तत्पशचात्‌ सब 
ही लोगों ने जैसे 9०७७४, शरण, [3शत, 5. 8, 8४8७, 8४१९४ श्रादि ने एक 
ग्रावाज़ में राज्य हस्तक्षेप के पक्ष में अपने मत प्रगट किए । , ० » 4 ६० 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त में जैसे-जैसे पंजीवादी देशों में स्वतन्त्र प्रतियोगिता 
भीपण रूप घारण करती गई झौर बाज़ार संकुचित होते गए, जैसे-जैसे देशों का 
अधिकाधिक 'ओद्योगीकरण होने लगा और जैसे-ज॑से संसार में आर्थिक राष्ट्रीयवाद 
(एरशांणाधां४7) की भावना ज़ोर पकड़ती गई, बसे ही वैसे भ्राथिक क्षेत्र में पुरानी 
नीति का अन्त होता गया । आ्राथिक स्वतन्त्रता के कारण व्यापारं-चक्रों, निरन्तर 
बढ़ती हुई वेकारी और घन की असमानताञ्रों, जैसी विषम समस्याप्रों का जन्म हुप्रा 
था, इनको सुलभाने का एकमात्र उपाय आशिक नियोजन (80070एां० ०708) 
ही था| आाथिक नियोजन, योजनावद्ध श्र्थ-व्यवस्था (ए [87760 8८००५) का 
प्रंतीक था, जिसमें राज्य केवल श्रार्थिक जीवन में हस्तक्षेप ही नहीं करता वल्कि 
निजी उद्योगों की व्यवस्था स्वयं आरम्भ कर देता हैं या उनका पथ-प्रदर्शन करता 
है | वीसवीं शताब्दी में मुख्यतया चार ऐसी घटनायें और हुईं, जिनके कारण संसार- 
भर को आर्थिक स्वतन्त्रता” की नीति का परित्याग करना हीं पड़ा। यह घटताय 
थीं--प्रथम विद्वयुद्ध, रूस की १६१७ की क्रान्ति, महा मंदीकाल और दूसरा विश्व- 
युद्ध । सौभाग्यवश रूस ने आथिक नियोजन की नीति अपनाकर संसार को एक नया 
मार्ग दिखाया। परन्तु पूँजीवादी देश इस नीति को अपनाना नहीं चाहते थे। रूस 
एक साम्यवांदी देश था श्रौर पूँजीवादी देश डरते थे कि आधिक नियोजन केवल 
साम्यवाद का ही प्रतीक था और उसे देश की सामान्य नीति का अंग नहीं दनाया 
जा सकता था इसलिए वे लम्वे काल तक इसकी झ्रालोचना करते रहे, परन्तु प्रथम 
महायुद्ध की घोर आपत्तियों ने उनकी रुचि को इस ओर बढ़ाया | महा मंदीकाल 
ने तो अग्ति में घी का काम किया और इनकी आँखें खोल दीं । इन देशों को आ्राथिक 
नियोजन की नीति को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा । संयुक्त राष्ट्र में न्यू 
डील! - (प८छ ॥962) और फ्रांस में ब्लम प्रयोग (राणा #एथांग्घव) की 
सफलता नें अन्य पूंजीवादी देझों का अ्रम दुर कर दिया और यह पघिद्ध कर दिया 
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कि राज्य का आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप आवश्यक ही नहीं वरन्‌ भ्रनिवायं है और - 
जनहित केवल राज्य द्वारा ही अग्रसरं हो. सकता है। और श्रांजकल, आथिक नियोजन , 

, प्रत्येक देश में ही राष्ट्रीय नीति का एक मुख्य अंग है चाहे वह देश पूंजीवादी हैं या . 
: समाजवांदी।. हक 


आ्राधुनिक राज्यों की आ्थिक-क्रियाएँ-- . - 


उपर्यक्त में हमने श्राथिक जीवन में राज्य, के हस्तक्षप के सम्बन्ध में बदलती 
हुईं विचारधाराश्रों के. इतिहास पर दृष्टि : डाली और देखा कि आज सामान्य 
विचार यंह है कि राज्य का कार्य केवल देश की रक्षो करना ही नहीं बल्कि .सनुष्यों 
की आशिक क्रियाओ्रों को निर्धारित करना भी है । हर समय में हर राज्य की' नीति: 
पर देश-विदेश्ों में प्रचलित विचारधारा का .प्रभाव॑ पड़ता रहा है और विचारधांराओों 
के परिवतेनों के. साथ-साथ राज्य.की नीति भी बदलती रही है। इसीलिए राज्य अब ' 
अनेकों प्रकार के कार्य करता है | कुछ लेखकों ने इनको निम्न तीन वर्गों में विभाजित 
'कियों है :--- हज 
 + 55. (१) रक्षात्मक कार्य (?70९०ाए० फाणां०व5)--इस वर्ग में राज्य के 
'चे कार्य संम्मिलित. किये गए हैं जिनका सम्बन्ध देश की आन्तरिक 'एवं बाह्य सुरक्षा 
से है; अर्थात्‌ -सेनिकों, युद्ध-यंन्त्र, गोला-द्रारूद आदि. की व्यवस्था, पुलिस, जेलों, 
' न्यायालयों आदि की व्यवस्था एवं प्रबन्ध करना आदि । यह तो राज्यों को प्रत्येक 
अवस्था में करने 'ही होते हैं, इसीलिए इनको राज्य के शनिवार कार्य भी कहा 
जाता है:। 
(२) वाणिज्यिक कार्य (707्रणटालंधे 'ऋण्मा०/०75)--राज्य आजकल देश ' 
के उत्तादन परे भी नियन्त्रण रखता है ताकि देश में उपभोक्‍ताश्रों का शोषण न होने - 
'पाए। जैसे राजकीय उद्योगों, जंगलों, खानों आदि की व्यवस्था एवं “नियन्त्रण । 
., परन्तं सब ही देशीं में ये कार्य सामान्य रूप से राज्य द्वारा नहीं किये. जाते हैं। 
कहीं पर राज्य केवल नियन्त्रण करता है और कहीं पर स्वयं उत्पादन-काय सम्पन्न 
- “करता है।। / “ 
..._ (३) राष्ट्रीय निर्माण-कार्य (ए/णा क्रणाताड़ #णाए०078)--म्राजकल 
“ राज्य के कार्यों में इन कार्यों की संख्ये। सबसे अधिक है क्योंकि राज्य का मुख्य उद्देश्य 
सामाजिक लाभ को अधिकतम करना तथा राष्ट्र की सामाजिक एवं प्राथिक * उन्नति . 
:. कोअग्रस॑र करना होता है। राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची में : जितनी 
“अधिक संख्या इन कार्यो की होती है उतनी ही भ्रभधिक राज्य की प्रगतिशीलतो का - 
पेरिचयः मिलता है । इसीलिए लगभग प्रत्येक प्रगतिशील देश में राज्य भ्रौज बेकारी 
' की रोकतो है भ्रीर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा ग्रांदि की व्यवस्था करतो है । 

“  पंरन्तु उपर्युक्त वर्गीकरण से राज्य की आ्िक क्रियाश्रों का पूर्ण और ' स्पष्ट 
. ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाती: । इसीलिए इनका: विस्तृत अध्ययन नितान्त आवश्यक हैं. 
. 'वॉस्तव में राज्य की आ्रार्थिक क्रियाम्रों के इतने विविध रूप हैं श्रौर इनको क्षेत्र 'इंतना 
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व्यापक है कि उपर्युक्त वर्गीकरण से इनका स्पण्टोकरण सम्भव नहीं होता । इन 
फ्रियाशों की गणना निम्न प्रकार की गई है :--- 

े (१) राष्ट्र के झाथिक ढाँचे की रक्षा करना (](४0(७॥908 ० 6 [7०0- 
व्राठफ्रां० करवाा०ज्रणा: 0० [8 ९४४०7)--राज्य देश के आथिक जीवन का रूप 
और प्रकृति निश्चित करता है। राष्ट्र के आथिक जीवन का ढाँचा कैसा हो और 
उसको स्थायी किस प्रकार बनाया जाय ? इन प्रश्नों का उत्तर, राज्य देश की परि- 
“स्थितियों को ध्यान में रखकर निश्चित करता है । इस प्रकार प्रत्येक देश में ब्राथिक 
जीवन का रूप और प्रकृति अलग-अलग होते हैं क्योंकि प्रत्येक देश की परिस्थितियाँ, 
सावन, सम्यता श्र इतिहास भी तो अलग-अलग होते हैं। इस आधिक ढाँचे को 
सुरक्षित रखने के लिए राज्य कानूनों की एक विस्तृत प्रणाली स्थापित करता है । 
सरकार और अन्य संस्थाएँ इन क़ानुनों को बनाती हैं और कार्य-रूप देती 
क़ानून, सम्पत्ति के उत्तराधिकारियों, मालिकों और श्रमिकों के आपसी सम्बन्धों, 

असंविदों आदि के सम्बन्ध में होते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य देश के श्राथिकत जीवन 
'की अड़चनों को दूर करना होता है। हमारे जीवन को, देश की चलन-प्रणाली की 
अकृति और विदेशों से हमारे आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध भी प्रभावित करते हैं । 
इसलिए राज्य इनका भी निर्धारण करता है और समय-समय पर परिस्थितियों के 
खदलने के साथ-साथ राज्य इनमें उचित परिवर्तेत करता रहता है । यह राज्य की 
आशिक क्षेत्र में प्राथमिक क्रिया है 

(२) मियमन एवं नियन्त्रण ([२८४७४॥०॥ शातव (णा४०)--राज्य झ्राथिक 
जीवन को नियमित श्रौर नियन्त्रित भी करता है । इसके कई उद्देश्य हो सकते हैं। 
जैसे, श्रमिकों और मालिकों के सम्बन्धों को नियमित करना ताकि चालाक मालिकों 
द्वारा श्रमिकों का शोपणा न हो । उपभोक्ताग्रों के हित में एकाथिकारियों की क्रियाग्रों 
'पर नियन्वण रखना, मूल्यों की स्थिरता प्राप्त करने के लिए बैंकों श्रौर व्यापारियों 
की क्रियांग्रों को नियन्त्रित करना, राष्ट्र के हित में देश के साधनों के उपयोगों पर 
प्रतिबन्ध लगाना और कुछ आधारभूत उद्योगों को स्वयं चलाना, हानिकारक वस्तुओं 
के उपभोग पर नियन्त्रण लगाना, वस्तुग्रों की पूर्ति एवं ग्रुणों को नियन्बित करना 
आदि | इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए राज्य क़ानून बनाता है और क़ानून 
तोड़ने वाले को उचित दण्ड भी देता है । 

(३) भ्राथिक सहायता (80070०7० /$अं४97००)--व्यक्तियों को उनकी 
प्राथिक क्रियाओ्ों के सम्पन्न करने के लिए राज्य अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता 
प्रदान करता है | इस दृष्टि से राज्य व्यक्तियों के श्राथिक हितों का संरक्षक है । वह 
कपकों और उद्योगपतियों को घन की सहायता देता है, उच्हें ऋण प्रदान करता हू और 
समय-समय पर उन्हें यब्त्रात्मक (८णागं०्थ) सलाह भी देता है। बह उद्योगा का 
संरक्षण (2706९०४०॥) प्रदाव करता है। वस्तुओ्रों के उचित मूल्य पर बिकने के 
लिए वाज़ारों का मियमतन करता है और गोदामों की व्यवस्था करता है । 
ब्यंक्तियों को विभिन्‍न व्यवसायों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना देता रहता है । इत्त 


- ६० - कक राजस्व 


प्रकार राज्य, व्यवसाय, उद्योगों; मूल्यों और विक्रय-सम्बन्धी सूचनाएँ. व्यक्तियों * को 
प्रदान करके श्राथिक जीवन की अ्निश्चितताओं और बाधाओं को दूर करता है 4.7 .. 
(४) प्रत्यक्ष सहभागिता . (006० एथपंणं०गांणा)--राज्य व्यक्तियों के 
. आशिक जीवन में प्रत्यक्ष भाग भी ले सकता है |, वह मुख्य-मुख्य व्यापारिक सेवाओं 
और - उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है.या सारी ही.झ्रार्थिक क्रियाश्रों को - 
स्वयं कर संकता है जैसा कि रूस -में है। भारत और अन्‍्यः देशों. में: भी इसके 
उदाहरणों की कमी नहीं है। भारत--में राज्यः ने जीवन बीमा, रिजवं बैंक, 
इम्पी रियल, बैंक, हवाई यातायात तक का .राष्ट्रीयकरणा- किया: है । रेलें तो लगभग संब 
ही देशों में. राज्य द्वारा चलाई जाती हैं-। प्रत्यक्ष सहभागिता का या तो यह कारण हो- 
सकता- है कि उन-उद्योगों. को चलाने के. लिए निजी व्यवसाय तैयार ही न .होः या 
उनके द्वारा. चलाया जाना राष्ट्र के हित में न. हो । राष्ट्रीय आय-की वृद्धि भी इसका - 
उद्देश्य हो सकता है या इसका. ध्येय आशिक: विक्रास एवं उन्‍नति को- अग्रसर ,करना 
भी हो सकता है। . ; रा 
,. (५). मौद्रविक' नीति - (/णाधधाए ?०7००--देश्व. के " औद्योगिक, एवं 
व्यापारिक विकास के -लिए -राज्य -एक-- उचित मौद्विक नीति का निर्माण करता है । 
' यह. देश में मुद्रा: की पूति. और साख-व्यवस्या पर उचित नियन्त्रण लगाता है और 
. उत्पादन, मूल्यों-. और-. व्यवसाय “की स्थिति को स्थायी. रखता है ।' इन्हीं कार्यों की 
पूर्ति के लिए आजकल केन्द्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की: श्रधिक चर्चा है और. कुछ 
देशों में तो केन्द्रीय बैंकों का. राष्ट्रीयकरण -भी हो गया है, जैसे इज्धलेण्ड, भारत 
: इत्यादि। 7 - - 
(६) राजकीय. वित्त. श्रथवा राजस्व (?ए/ा० प्ंतशार०)--देश में धन के 
वितरण की अंसमानताओों को. दूर:करने के लिए.और उपर क्त क्रियाओं को सफलता- 
. पूर्वक सम्पन्त करने के. .लिए राज्य वित्त-सम्बन्धी :क्रियायें, सम्पन्न करता है। 
"यह व्यक्तियों से कर के रूप में या ऋण के रूप में घन प्राप्त करता. है. और उन्हीं के . 
हित में उसको खर्च कर देता है-। इन. क्रियाग्रों से भी राष्ट्र के झाथिक- जीवन. का 
विकाम्त होता है श्लौर उत्पादन और वितरण की -समस्यायें दूर होती हैं । 


- राज्य की आ्थिक क्रियात्रों की वद्धि के कारण-- __ 


उपरोक्त वितरण से यह स्पष्ट है.कि राज्य की आर्थिक.क्रियाश्रों में निरन्तर 

वद्धि होती गई है.। यदि हम-इतिहास पर-एक दृष्टि: डालें तो ज्ञात होगा किप्रजातन्त्र 
' और सामाजिक विचारधारा के विकास के कारण -ही- इन क्रियाश्रों' में. इतनी वृद्धि 
, हुई है और .इसका. मुख्य इतिहास उन्तीसवीं शताब्दी से आरम्भ - होता है। प्रसिद्ध 
जमंन अर्थशास्त्री. ए४४४॥८ ने .१९वीं शताब्दी के अ्रन्तिम भाग -में अपना - प्रसिद्ध - 

“राज्य -की , क्रियाओं की वृद्धि का नियम. (.9ज्न. 0 6 ग्राण8४४९ ० शा० 

-6०पंशं(०४) प्रतिपादित किया था। उसके अनुसार “प्रगतिशील जातियों के भिन्न: 
भिंत्न देशों और . समयों - की विस्तृत ' तुलना से ग्रह स्पष्ट-होता: है कि केन्द्रीय और 
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स्थानीय सरकारों, दोनों ही की क्रियाओ्रों में नियमित रूप - से बृद्धि हुई है। यह वृद्धि 
गहन (पगञॉल्ररशंए०) और विस्तृत (उद्चाशाभ५०) दोनों ही प्रकार की है; केन्द्रीय 
ओर स्थानीय सरकारें निरन्तर नए कार्य करती हैं और वे पुराने और नए कार्यों में 
से दोनों ही को पूरांतया और श्रधिक कुशलता से करती हैं। इस प्रकार से केन्द्रीय 
और स्थानीय सरकारें व्यक्तियों की श्राथिक आावश्यकताश्ों की पूति, बढ़ती हुई 
संख्या में और अधिक. संतोपजनक ढंग से करती हैं ।* 
यदि हम आधुनिक सरकारों के खर्चों के आँकड़ों का अ्रच्ययन करें तो यह 
स्पष्ट हो जाएगा कि ५०४०८ ने जिस प्रवृत्ति को एक नियम का रूप- दिया है वह 
पूर्णरूप से सही है। संयुक्तराज्य में सन १६१३ में केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय 
७२५ करोड़ डालर था जो सन्‌ १६४४५ में १००४०-४ करोड़ डालर हो गया था, 
राज्य सरकारों का व्यय ३८३ करोड़ डालर से ६०२६ करोड़ ढावर हो गया था 
झ्यौर नगर-सम्बन्धी सरकारों का €८"४ करोड़ डालर से २६८५ करोड़ डालर हो 
गया था ।* यद्यपि यह सच है कि वीसवीं शताब्दी के आधुतिक सरकारों के खर्चो 
में जो वृद्धि हुई है मुख्यतः दो महायुद्धों के कारण मूल्यों में वृद्धि होने का परिणाम है, 
परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि “सरकार के क्षेत्र का विस्तार आधुनिक समयों 
की मुख्य प्रवृत्तियों में से एक है ।” “मिम्न में हम उन मुख्य बातों-का वर्णन करेंगे 
जिनके कारण .सरकार के कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ है :--- 
५.१) प्रथम कुछ कार्य तो इतने आवश्यक हैं कि उनको राज्य के श्रतिरिक्त 
कोई दूसरी संस्था .कर ही नहीं सकती जैसे, सुरक्षा श्नौर शान्ति स्थापित करना, 
न्याय करना और लियम बनाना और इच कार्यो की पूर्ति के-लिए. सरकार को एक 
लम्बे काल से सड़कों आदि और शिक्षा का प्रवन्ध भी करना पड़ रहा है। आधुनिक 
समय में इन झ्रावश्यकता कार्यों में वृद्धि हो गई है श्रौर आज सामाजिक सुरक्षा श्ौर 
विदेशी विनिमय-नियन्त्रण को भी आवश्यक कार्यो में सम्मिलित किया जाता है । 
(२) गत वर्षो में मानवीय झ्रावर्यकताओं में भी बहुत्त अधिक वृद्धि हो गई 
है और उत्पादन एवं वितरण की प्रणालियाँ पहले की अपेक्षा अधिक जटिल हो गई 
हैं। इसलिए इन आवश्यकताञ्रों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक हो गया है कि 
४ सामूहिक रूप से प्रयत्न किया जाए शब्रर्थात्‌ राज्य की सहायता से इन आवश्यकताओं 
), की पूर्ति की जाये। इसलिए सरकार ने इनका भी दायित्व अपने कन्बों पर लिया 

और बहुत-प्ती जनोपयोगी सेवायें ( ?एण॥० एप्प्राफज्र $शपशं०८५ ) जैसे बातायात, 
/ पानी झौर विजली की व्यवस्था श्रादि सेवाओं की व्यवस्था भी सरकार ने स्वयं अपने 


| हाथ में ले ली हैं । 
(३) आराधुनिक सरकारों ने वहुत से कार्य केवल इसलिए सम्पन्त करने 
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पट ग्राध्ध&एं 


आ आ कम . राजस्व . 


. आरम्भ कर दिए हैं ,किः व्यक्तियों को सहायता मिल सके और वें अपने उत्पादक 
_अयत्तों को कुशलता से फलीभूत कर सके और देश का श्राथिक .विकांस भी तीब्रेगति 
. से हो जाए, 'जँसे सड़क और रेलों की व्यवस्था, सिंचाई और शक्ति के साधनों का - - 
-. अवन्ध, उद्योगों का संरक्षेरा, विक्रय-सम्बन्धी सुविधायें इत्यादि । ह 

रा (४) इसके अतिरिक्त यन्त्रकला-सम्बन्धी कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिनसे 
आर्थिक. जीवन काफ़ी - प्रभावित हुआ जिनके परिरामस्वरूप निर्वाधांवादी 
“सिद्धान्त पर श्राधारित आंथिकं जीवन का ढाँचा लगभग हूट-सा गया । नई-तई 
. मशीनों के प्रयोग के कारण व्यक्तियों को एक-दूसरे के साथ सहयोग तथा सदभावना 
से कार्य करने की आंवदयकता अनुभव हुई। परिणामतया श्रम-विभाजन और * 
' विशिष्टीकरण के कारण बड़े पैमामे का उत्पादन आरम्भ हुआ । इन सब का परिणाम _ 
हुआ कि घंन थोड़े-से पंजीपतियों के हाथों में एकत्रित होता गया, व्यापार संघों 

का संगठन आरम्भ हुझा, श्रमिकों तथा मालिकों के बीच झगड़े उत्पन्न होने लगे 
५ समय-समय पर मंदीकाल के भीपरा परिणाम व्यक्तियों को संहुन करने पड़े श्ौर इस 
'प्रकार सम्पुर- अर्थव्यवस्था फेल हो गई | इन सब का मूल काररख  यम्त्र-कला 
. सम्बन्धी परिवर्तत ही कहे जा सकतें हैं, . जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि प्राचीन 
'निर्वाधावादी सिंद्धान्त पूर्णातंया अंव्यावहारिक है । इस सव परिवतंनों के परिणाम एक 
. सो व्यक्तियों की निर्भरता आशिक शक्तियों के स्वतन्त्र कार्य-संचालने पर कम होती 
- गई, दूसरे सरकार का ध्यान इन ऐसे कार्यों को सम्पन्त करने की ओर दिलाया गया 
ध जिनसे सामाजिक कल्यांश में- वृद्धि हो जसे जन स्वास्थ्य, जन शिक्षा इत्यादि जो _ 
'“ निर्बाधावादी अर्थ-व्यवंस्था में सम्भव नं थे भौर तीसरे सरकार को उच आर्थिक 
_. क्रियात्रों को भी अपने कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित करना पड़ा, जिनके द्वारा वह _ 
.. सन बुरादयों को दूर केर सकी जो निर्वाघावादी नीति के हूटने के कारण उत्पन्न 
“हुई थीं । 
(५) वर्तमान शताब्दी में देश के आाथिक साधनों के श्लौर संमचय की समस्या 
ने एक गम्भीर रूप घारणा कर लियों। यव्पिश्लाथिक साधनों के श्रेधिकतम उपयोग की 

(| समस्या लगभग प्रत्येक समय में ही अनुभव होती झ्ाई है किन्तु इनकी तीव्रता औद्यो 
. गिंक कान्ति के पश्चात्‌ बहुंत अधिंक हो गई | आधुनिक समाज बहुत जटिल हो गया 
है और आर्थिक प्रणाली का सफंल संचालन विभिन्‍त आ्िक साधनों के संश्रभाविक 
समचय पर निर्भर करता है। प्राचीन लेखकों का यह विश्वास कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता 
और स्वहित के कांरंण श्रांथिक साधनों का सर्वोत्तम समंचय बिना किसी 'ह॒स्तक्षेप 
के सम्भव हो जाता है, भ्रव पूर्णा रूप से खंडित हो गया था और श्राथिक मन्दी, बेकारी 
इत्यादि से सभी देश काफी परेशान हो चुके थे | इसी कारणों वर्तमान शंताब्दी में 
आधुनिक सरकारों ने श्राथिक साधनों के समचय की ओर, अनेक श्रयत्त किये जसे 
एकाधिकारी संघों का नियन्त्ररश; आशिक साधनों के: उचित उपयोग:-कें लिए सूचना 
-£ अदान: करना; निजी. व्यवसाय को प्रोत्साहित करते के लिए ऋण तथा श्राथिक. सहायता 
| प्रदान करना तंथा देशों: में पुर्ण रोज़गार की: परिस्थितियाँ प्रस्तुत-करना-॥ द्वितीय 
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महायुद्ध में तथा उसके पश्चात्‌ विभिन्‍न दे 
नियमन की ओर काफी प्रयत्व किए गए । 

-( ६) आशिक स्वतन्त्रता एवं पूंजीवाद की प्रगति से अनेक समस्याएँ उत्पन्त 
हो गई' थीं जिनमें से मुख्य बन के वित्तरर की श्रसमानता थी ।.इस असमानता को 
दूर करने के लिए सरकार ने अनेकों नए-नए कार्य अपने हाथ में ले लिये हैं। य्रद्यवि 
यह सत्य है कि असमानता अब भी प्रत्येक देश्व में है परन्तु यह भी सत्य है कि 
प्रत्येक देश में इस समस्‍या को उचित महत्त्व दिया जा रहा है श्रीर बह भी सिद्ध हो 
गया हैं कि बंता सरकारी प्रयत्नों के यह समस्या दूर भी न हो पाएगी। इसलिए 
सरकार ने भ्रव धन की असमानताग्रों को- दूर. करने, वेकारी-को कम करने, मूल्यों के' 
उतार-चढ़ाव को रोकने और उपभोक्ताओं के शोपण को कम करने का भार भी 
अपने कन्वों पर ले लिया है । .इनको पूरा करने के लिए एक ओर तो सरकार ने . 
भारी कर लगाने आरम्भ कर दिए. हैं और दूसरी ओर सामाजिक वीमा, शिक्षा का 
मुफ्त प्रवन्व, स्वास्थ्य रक्षा की मुफ्त व्यवस्था आ्रारम्भ कर दी है। 


में आ्िक साधनों के नियन्त्रण एवं 


'/(७) झ्राजकल सरकार के लिए यह श्रावश्यक हो गयां है कि वह कुछ 
क्रियाश्रों का या वो नियप्रन करे या स्वयं सम्पन्त करें ताकि व्यक्तियों के हितों की 
उचित रक्षा हो सके, जैसे नशीली व श्रन्य॒ हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन एवं 
विक्रय श्रीर नियन्त्रण या करारोपरा, मोटर याड़ियों के लिए लाइसेन्स देना, विभिन्‍न 
वस्तुओं के मुल्यों और गुणों को नियन्त्रण करना इत्यादि । 

(८) वर्तमान शताब्दी में इस वात की आवश्यकता भी हुई कि सरकार उन 
सभी जोक्िमों के दृष्परिणामों को कम करने की ओर प्रयत्व करे जिनसे आधुनिक 
समाज पीड़ित होता रहता है। वैसे तो सभी समयों में व्यक्तियों को ऐसे जोखिम 
सहन करने पड़े हैं किन्तु यह जोखिम जितने अधिक श्राज हैं उत्तने पहले नहीं थे 
विशेषकर आ्रौद्योगीकरण के कारण जब से आथिक जीवन बहुत ही अ्रनिश्चित हो गया 
उदाहरणाश्थ व्यावार-चक्रों के दुष्परिणाम, वेकारी की समस्या, वृद्धावस्था, दुर्घटना, 
बीमारी, आदि में वहुत अधिक वृद्धि औद्योगीकरण के कारण ही हुई है । सरकार ने 

व्यक्तियों को इन सब से बचाने के लिए भी श्रथिक कार्य क्रिए हैं । 
बडी (९) आर्थिक स्थिरता का दायित्व भी सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है । 
सरकार देश में मूल्यों को स्थिर तथा उत्पादन एवं रोजगार स्तरों को स्थायी बनाने 
का कार्य भी करती है जिसके लिए वह सार्वजनिक व्यय, करारोपण और ऋण जैसे 
उपाय अपनाती है । 

(१०) सरकार को आराधुनिक युद्धों के लिए देझ के सम्पूर्ण आ्राथिक सावमों वे 
उपयोगों में परिवरतत करने होते हैं। एक तो आधुनिक युद्ध अत्यधिक महंगे होते हैं 
और दूसरे सम्पूर्ण देश के आारथिक जीवन और आ्ाथिक स्थिरता को छिल्त-भिन्त्र कर 

देते हैं। इस प्रकार सरकार की एक तो युद्ध के लिए वस्तुओं, हथियारों, सेनिक 
आदि का उत्पादन एवं व्यवस्था करनी होती है भ्रौर दूसरी श्लोर युद्ध से जो हाति 


श्र ा ... राजस्व 
देश को होती है-उसको पुरा करता होता है' औरं इसलिए सरकार के आराथिक कार्यों: - 
में इतनी वृद्धि हो गई है । हि 
7. _/११) अन्त में, श्राजकल आरंथिक:नियोजन अंत्येक देश में राष्ट्रीय नीति का _ 
. एक मुख्य अंग: बन चुंका-है 4-.इस उद्देश्य की पूर्ति. के लिए सरकार को बहुत-बड़े 
'पृमाने पर खर्चा करना पड़ता है जिसको पूरा करने के लिए सरकार कर :लग़ाती है 
ऋषरा लेती है भौर घाटे के बजट बनाती है। . इसमें. सन्देह - नहीं कि. कुछ देशों में. 
- विशेषकर पंजीवादी देशों में नियोजन का इतना महत्त्व नहीं है: जितना 4कि समाज-. 
. वादी, अविकसिंत-ओऔर कम विकसित देशों में. है । परन्तु पूंजीवादी देश में भी आधथिक ' 
“नियोजन किसी न किसी रूप तथा कुंछ न॑ कुछ अंश: में विद्यमान. अवश्य है । * 
;. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मनुष्य-के आथिक जीवन में सरकार इतना 
, अधिक भाग ले रही. है कि. यह कहना कठिन हो जाता है कि .सरकार के ..कौन .से.. 
कार्य राजनैतिक हैं और कौन से आर्थिक ;- और यदि यही प्रवृत्ति चलती. रही तो वह 
: समय दूर नहीं जबकि मनुष्य प्रत्येक कार्य के.लिए राज्य पर निर्भर हो जाएगा, जैसा 
कि खझ्स में आजकल है । 5 .-. ४ ८४:८ 


राजस्व की परिषाषा 
है नि हर 
श्रध्याय बे * एवब्त्र 


(0छप्राशपरा0४ 3070 5ए०ए7 
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राजस्व की परिभाषा (0लीजंए0 ० ?एञ० क्पाक्ा८०)-- 


राजस्व श्रथंश्ञास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है | इस शब्द का अभिप्राय राज्य 
की वित्तीय व्यवस्था के घिज्ञान एवं कला से है। राज्य किस प्रकार अ्रपनी भ्राय 
इकट्ठा करता है श्रौर किस प्रकार उसका व्यय करता है, यही मुख्य में राजस्व का 
विषय है-। वास्तव में राजस्व अंग्रेजी भाषा के शब्द ?ए//[० फ्गाक्वा०० का शब्दार्थ 
नहीं है । इसका सही वाब्दार्थ तो 'जनता वित्त” होता । किन्तु क्योंकि जनता का 
प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था “राज्य” होती है, इसलिये हम जनता का प्रतिनिधित्व 
करने वाली .संस्था “राज्य” की वित्तीय व्यवस्था का अ्रध्यवन “राजस्व! के श्रन्तगंत 
: करते हैं । इसीलिये हिन्दी में अंग्रेजी भाषा के शब्द का श्रर्थ 'राजस्व' किया गया 
है । 'राजस्व' एक विस्तृत शब्द हैं, जिसमें सारी राजकीय संस्थाश्रों एवं पदाधिकारियों 
की वित्तीय व्यवस्था का अश्रष्ययन सम्मिलित है। इस प्रकार राजस्व में हम व्यक्तियों 
का श्रध्ययन व्यक्तिगत रूप में न करके सामूहिक रूप में करते हैं । राजस्व की अ्रनेक 
परिभापायें देखने में आती हैं । हम उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण परिभापाश्रों का 
यहाँ पर श्रध्ययन करेंगे : 

प्रो० सी. एफ. वस्टेविल (0. छ, 828४06) के शब्दों में, “राजकीय 
साधनों की प्रूत्ति एवं उनका उपयोग एक श्रध्ययन की विपय/सामग्नी वन गये हैं, 
जिसे अंग्रेजी में “राजस्व” कहते हैं । कुछ लेखकों' को इस परिभाषा में कुछ आप- 
त्तियाँ हैं । इनके भ्रनुसार साधन शब्द ग्रस्पष्ट है । यह सब ही प्रकार के साधनों-- 
चाहे मौद्रिक हों या श्रमौद्धिक, भौतिक हों या अभौतिक--को सम्बोधित करता है, ह 
जब कि इन लेखकों का विचार है कि राजस्व में केवल राज्य के मौद्धिक तथा साख- . 
सम्बन्धी साधनों को ही सम्मिलित करना चाहिए । परन्तु यहाँ पर यह बता देना 
उपयुक्त होगा (जैसा कि इन लेखकों ने स्वयं ही माना है) कि विभिन्‍न भौतिक एवं 
झभौतिक, या मौद्रिक एवं श्रमौद्धिक साधनों के वीच भेद करना सरल नहीं है । 
दूसरे, राज्य श्रपने कार्य-संचालन के लिए सभी प्रकार के साधनों से काम लेता हैं, 


॥. चला थात 2छक्‍सथे, 2करॉट क्‍ीशवक्या2९--2॥0९०7  द्याव॑ उ4०7०८, 7954, 
9. 7. 


का अल राजस्व. 


और फिर भ्राज का युग मुद्रा का युग है । मुद्रा का प्राजकल वह स्थान है, जो किसी - 
प्रन्य वस्तु का नहीं है। आज के युग में देश-प्रेम, माँ का प्यार, सच्चाई जैसी. 


ग्रभीतिक वस्तुश्रों का अ्रस्तित्व समाप्त-सा हो गया, है झ्ौर इनका महत्व मुद्रा में ही . 


सिमटेकेर रह गया; है। इसलिंए “सावनः शब्द “का प्रयोग-वैस्टेविल ने बहुत ठौक 
कियां है.। इस बात.पर किसी प्रकार की आपत्ति करना अनावश्यक है । : कप 
श्रीमती उसला हिक्‍स ([था5. ए...8. प्लांगछ) - व्यक्तिगत : मामलों तथा 

राजकीय मामलों . के. भेद को स्वष्ठ' करते:हुए कहती हैं कि दूसरा समूह उन सेवाम्रों 
(और:कुंछ स्थितियों में. वस्तुओं) की व्यवस्था करने में व्यस्त रहता, है, जिनका क्षेत्र... 
और विविधता उपभोक्ताओं की प्रत्यक्ष इच्छाओ्रों द्वारा नहीं बल्कि सरकारी उस्थाओं 
के निर्शैय द्वारा निर्धारित होते हैं, श्र्थात्‌ परजातन्त में, नागरिकों के पतियों: 
: >>] श्रीमती हिंक्स के.इन, शब्दों से ःराजस्व के विपय “- देती हिक्स के इन, शब्दों से राजस्व के विषय में एक वात -के :अतिरिक्त 

प्रौर.कुछ नहीं ज्ञात होता,--प्र्थात्‌ ; राजस्व -में- केवल राजकीय संस्थाश्रों की. क्रियाड्रों:. 
का अध्ययन होता. है || यदि देखा- जाय तो : यह . /राजकीयं; ह अर्थशास्त्र : (?णए)॥० ; 


हर | 


: छ०णाप्रगां90) -.की प्ररिभाषा हुई । राजस्व में हम-राजकीय अर्थशास्त्र, के केवल... उस: . 


- भाग से. सम्बन्धित हैं जिसमें, राज्य:द्वारा एकत्रित घन -और उसके उपयोग का प्रध्यय्नन' 


 किग्रा;जाता..है । श्रीमती: हिक्स ने भी कद्ाचित्‌: इस: - पर:ध्यान : दिया “हो । इसीलिए: 


- एवं, मूढ्मांकन करना. है जिनके द्वारा सरकारी : संस्थायें आवश्यकताओं, की सामूहिक) 
स्तुष्ट्रि. करने का प्रवन्ध. करती:5हैं औरः अपने उद्देश्यों की: पूति के लिए: आवश्यक: 


४ श्रागे जलकर-उन्होंने. कहा है: कि “राज़स्व का: मुख्य विषय -उन-विधियों:का निरीक्षण. 


(६ जोध,आत्त-ऋरती हैं।'* पा मी 32 कोन ले मत किक कि 
[ # प्रौफेंसर फिनले: शिराज के”अनुसार, “संक्षेप-में, राजस्व उन सिद्धान्तों-का' 


हु 


अरध्य येताहै। जिनके अनुसार: राजकीय पदाधिकारियों: के कोषों का -एकच्रीकरंण “एंव” 


| व्यय होता:है। एक वास्तविक विज्ञान के रूप में इनका सम्बन्ध-उन तथ्यों से है, ' 


हक 


* “जैस्ों:किट्ें होते हैं: यह उन वित्तीय: घटनाप्रों के जटिल- प्रवाह : में खोज करता है 


और घैर्ययुक्त और-करमवरद्ध खोज, जिसको-हम अनुसंधान :कहते हैं / जिनसे. उनमें छिपीः 
' हुई'एकेरूपता का पता. लगता -है;: और- एकरूपंता 'के* वाक्यों “को. नियमों की भाँति-' 
वर्ताया-जाता है 7 5४ * मम 


... 3 5 इंस-परिभापा में शिराज़ ने 'राजस्व के' विषय एवं क्षेत्र पर अन्य लेखकों कीः 


* :सजुकीय: संस्थोयें' जिनके लिंए .शिराज ने- अंग्रेजी: के शब्दों (?एणा० आणंगं।25) +० 


: अ्पेक्षीअधिक विचार “कियां'है ।उन्होंने इसको कला और' विज्ञांन दोनों ही माना" 


है) इसलिए-येह परिभाषा अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक है। कुछ लेखकों, ने इसे 
संन्तोषजनंक तो- माना -है परन्तु इससे पूर्णातया संतुष्ठ नहीं हैं । उ्नेंका कहना- है किं 


नानी निया 7य 7" गए गए किए परत मकर के ४ 2 जम 
एज्तछ एछ का, माफ, 200 क्यादाटट, 2948, 9.., 7 #..- रा 
५ 3.. शंधं., 0.0. तट ; हज मन 


4, र्गाता9प झपा9 5, 5च्लशा८८ शी ॥0० फशाव्ाव्ल, शवा+ ]....|,*«* 
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जे 


जो -|म 
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का प्रयोग किया है; उनके अस्तर्गंत, प्रमण्डल- (0090०७४०॥) श्रादि संस्थाएं 
भी सम्मिलित हो जाती हैं, जवकि राजस्व में हम केवल राज्य की क्रियाप्रों से हो 
सम्बन्धित रहते हैं । यह लेखक यह ही भूल गये कि श्रंग्रेजी भापा के शब्द धप्7070९5 
आर 80668 में बहुत अ्रन्तर है । जबकि कए७॥#6 ब्रप्तणांम्ं८४ पूर्णतया ?00॥0 
००068 हो सकती हैं, 9प9॥0 90०9॥०५४ हर स्थिति में फ़ा०/#० ए॥॥०7॥४5 नहीं 
हो सकतीं | प्रमण्डल 000]0 9009 अ्रवश्य है. परन्तु 979॥0 आफ्रणांध॑४५ नहीं । 
एप 8॥ए॥006७ के अ्रन्तगंत हम केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, तगरपालि- 
काग्रों, नगर सुधार टूस्ट, वैधानिक ग्राम पंचायतों, जिला बोर्ड आ्रादि जो राज्य की 
ओर से काम करती हैं और जिन्हें राज्य ने वैधानिक अधिकार दे रखा है उन्हीं को 
सम्मिलित करते हैं। प्रमण्डल और कम्पनी ए0॥0 90065 में सम्मिलित होंगी । 
इसलिए इस विपय पर आपत्ति करना अन्यायपर्ण है । 


डा० डाल्टन का कथन है कि राजस्व उन विपयों में से एक है, जो भ्र्थ- . 


आस्त्र और राजनीति-शास्त्र की सीमाश्ों पर स्थित है। “यह राजकीय पद:धि- 
कारियों की आय और व्यय से सम्बन्धित है, और इनके पारस्परिक समन्वय से भी । 
राजस्व के सिद्धान्त सामान्य सिद्धान्त हैं जो इन मामलों के विपय में प्रतिपादित किए 
जा सकते हैं ।/” 
. शिराज़ और डाल्टन की परिभापाग्रों में, स्पष्ट ही है, कोई अ्रन्तर नहीं हैं । 

आमिटेज स्मिथ (67985 80॥7) के श्रचुतार, “राजकीय व्यय तथा 
राजकीय श्राय की प्रकृति तथा उसके सिद्धान्तों की खोज को राजस्व कहते हैं ।!* 

लुट्ज़ (पा) के छब्दों की दुहराने के लिए, “राजस्व उन साथनों की 
व्यवस्था, सुरक्षा तथा वितरण का अध्ययन करता है, जो राजकीय अथवा प्रशासन 
सम्बन्धी कार्यो को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं । 

प्लैहन के अनुसार, “राजस्व राजकोपीय आय-ब्यय की नीतियों का एक 
अ्रध्ययन है । 

शूल्ज तथा हैरिस के अनुसार, “राजस्व सरकारी पदाधिकारियों द्वारा राशि 
प्राप्त करने और व्यय करने के तथ्यों, सिद्धान्तों, विधियों और प्रभावों तथा सरकारी 
ऋण के प्रबन्ध का अध्ययन है ।”” 

व्यूहुलर के शब्दों में, “राजस्व के क्षेत्र में शासन के व्यय, ऋण एवं भश्रन्य विधियों 
से प्राप्त होगे वाली आय तथा वित्तीय प्रशासन को सम्मिलित किया जाता है ॥7 

उपर्यक्त परिभापाश्रों के अ्रध्ययन से यह्‌ विदित होता है कि इनमें वेवल 
गब्दों का ही हेर-फेर है वरन अ्रभिप्राय सव का एक समान है, अर्थात्‌ राजस्त्र 


5. छमिएशा एग्ञाणा, शशांब्रटलंऐ65 ० काट फाध्ाट2, 9. /7 

&यं486 5ग्रञात, 772४5 दावे +4९9व5 ० 74707, 9. ॥4 
7... प्र. 7.. 4.7/2, 20[7 #/2722, 9. 3 
8. 0. श॒ल्ा, गद्या/०7र/टणा 70 29० हक्लद्दा2९. 
9, . छ. ए, प्रणार बात 0. ., प्रचंड, 4करशांट्वा 2006 स्‍शव्ारर- 
0. 8. 5 ए9न्‍र्कीक, 2० हगक्रार2, 9. 5. 
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' राजकीय संस्थाओ्रों के आय और व्यय का एके अच्ययन है। 
' राजस्व का विषय एवं क्षेत्र-- | ह 
. .(5प्रश|०्टा कक 270 8009० ण ?प्रणाठ पतरक्षा०९) 


राजस्व की परिभाषाओं से इसकी विपय-सामभ्री भली-भाँति विदित-हो जाती 
है। राज्ये और उनसे सम्बन्बित संस्थायें, प्रशासन एवं: सामाजिक कल्यारा। के लिए. 
' किस प्रकार घन एकत्रित करती हैं और उसको क्रिस प्रकार व्यय * करती हैं--+यही 
. _ राजस्व के श्रध्ययन का विषय है ।. इस प्रकार राज्य की क्रियाग्रों के साथ-साथ यह _ 
' भरी आवश्यक है कि उसके घन के स्रोतों और खर्चों:-की:-मदों का भी, ज्ञान: प्रांप्व हो । 
: यह ध्यान रहे कि हंम राज्य की केवल उन क्रियाओं का ही श्रध्ययन नहीं? करते 
जिनका सम्बन्ध आवश्यकताओं की सामूहिक सन्तुष्टि-से होता है, वल्कि उनका अध्ययन 
. वित्तीय दृष्टिकोण से करते हैं श्रौर उनकी वित्तीय जटिलतांग्रों पर. भी हृष्टिपात करते 
: 'हैं। कल्याणकारी राज्य के विचार के उद्गम :के बाद से तो यह-निश्चित करना ही 
! दंलेभ हो.गया है कि राज्य की किन क्रियाओ्ों से सम्बन्धित वित्तीय. जटिलुतागं:का 
.' अध्ययन राजस्व में किया जाय, क्योंकि ग्राजकल- तो लगभग सारी क्रियाएँ एक-दूसरे - ह 
से आपस में ऐसी गूँथी हुई हैं क्रि किसी एक क्रिया को श्रलग करना या उसके किसी 
भी पहलु की श्रोर संकेत करना सम्भव ही नहीं है । हाँ, इतना अवश्य है कि राज्य ' 
: द्वारा संम्पन्न-की जाने वाली सामाजिक, क्रियाओं की वांछतीयता भ्रर्थात्‌ बुराइयों तथा 
« अ्रच्छाइयों के सम्बन्ध में खोज करता रांजस्व का विषय नहीं है ।. यह तो राजकीय 
- भ्रर्थश्षास्त्र का विपय है ।: राजस्व में केवल वित्त एकत्रित करने श्रौर उसको व्यय 
करने से सम्बन्धित क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। इन क्रियाओ्रों की वांछनी- _ 
/ . यता के विषय में खोज की जाती है श्रौर उचित सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया जाता है. 
और समाज. तथा देश- पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। चाहे इन 
:. वित्तीय क्रियाप्रों का सम्बन्ध राज्य की आशिक क्रियाओ्रों से है, या राजनैतिक 
' क्रियाओं से, या. सामाजिक क्रियाओं से, इसके विषय- में सोचने का. काम -राजस्व का 
_:. अ्रंध्ययन करने वाले-का नहीं है । 
हैरोल्ड ग्रोग्ज के अनुसार राजस्व, “खोज की वह जाखा है जो सरकारों 
। (संघीय; राज्य तथा स्थानीय) की श्राय तथा व्यय से सम्बन्धित है । आधुनिक समय 
में उसके चार बड़े-बड़े मान हैं-- राजकीय आय, राजकीय व्यय, राजकीय ऋण शौर 
“राजकोपीय. व्यवस्था की कुछ समस्‍यायें जैसे राजकोपीय प्रबन्ध-और राजकोषीय 


नोति।ए!!ए 


प्च्ड 





; पर से देखने में तो राजस्व का क्षेत्र बहुत ही छोटा लगता है, त्रर्थात्‌ राज्य 
: की झाय और राज्य का व्यय । वास्तव में यह तो राजस्व के दो. बड़े-बड़े भाग हैं । 
इन भागों को निम्न प्रकार अन्य उपविभागों में विभाजित क्रियां यया है । इस प्रकार 
राजस्व के सम्पूर्ण क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न विषयों का अध्यंयन किया जाता हैं :--- 
- वा, कांक्राकाड वशशाक्राब्य, 5 ए., ए. । 


हि! जा > व बना कातिजण ऊआज ने जाए 25 
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(भ) राजकीय व्यय--राज्य को किन-किन मदों पर क्ितना-कितना व्यय 
करना आवश्यक है, यह व्यय किन सिद्धान्तों के अनुसार किया जाय, इससे सम्बन्धित्त 
क्या कठिनाइयाँ हैं, इत्यादि बातों का अध्ययन इस भाग में किया जाता है । 

आरा) राजकीय झआय--इस भाग में हम यह अध्ययन करते हैं कि राज्य 
अपनी आय क्रिन-क़िन स्रोतों से प्राप्त करता है, करों का वया महत्व है ? करारोपण 
के क्या सिद्धान्त हैं ? करों के क्या प्रभाव होते हैं ? इत्यादि । 

(इ) राजकीय ऋण--वंसे तो राजकीय ऋण भी राजकीय झ्राय का एक 
स्रोत है, और इसका अ्रव्ययत्न भी उसी के भब्रन्तग्गंत किया जाना चाहिए। परन्तु 
इसका अध्ययन विल्कुल अलग रूप से क्रिया जाता है। इसका कारण यह है कि 


राजकीय आय के जो वास्तविक स्रोत होते हैं, उनसे प्राप्त किये हुए घत को लौटाने, 


का प्रइन नहीं उठता, परन्तु राज्य ऋण द्वारा जो बन प्राप्त करता है वह तो ग्राय 
नहीं ऋण है, जिसका भुगतान राज्य को करना ही होगा । इस भाग के अन्तर्गत 
हम यह अव्ययन करते हैं, कि राज्य किन सिद्धान्तों के ग्राधार पर ऋण प्राप्त करता 
है, ऋण क्यों लिये जाते हैं, किस प्रकार के लिये जाते हैं, इनके क्या प्रभाव होते 
हैं और इन ऋणों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है ? इत्यादि । 

(६) चित्तीय प्रबन्ध--इस भाग में हम यह अ्रध्ययन करते हैँ कि राज्य 
की ओर से सरकार वित्तीय क्रिय्रात्रों का प्रवन्ध किस प्रकार करती है । वजठ किस 
प्रकार बनाया जाता है, ब्रजट बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं, घाटे के बजट और आ्राधिक्य 
के बजठ का क्‍या महत्व है ? इत्यादि बातों पर खोज इस भाग में की जाती है । 

(3) राजकोपीय नीति--भ्राजकल सरकार की राजकोपीय नीति का महत्व, 
राजस्व के एक भाग के रूप में लगभग सभी झाधुनिक अ्रयेशास्त्रियों द्वारा स्वीकार 
किया जाने लगा है । राजकोपीय नीति के अव्ययन की महत्ता सन्‌ १६३० की 
महा मनन्‍्दी के पश्चात्‌ ही प्रारम्भ हुई। ऐसी नीति का मुख्य उद्देश्य देश में आाथिक 
स्थायित्व उत्पन्न करना होता है। हम अगले अध्याओं में देखेंगे कि अद्धं-विक॒र्सित 
देशों में आथिक स्थायित्व केवल राजकोपीय नीति द्वारा ही उत्पन्त किया जा सकता 
है। ऐसी नीति देझ्न में उत्पादन-सम्जन्बी क्रियाओं को नियमित करती है, वितरण 
को न्यायपुर्णा बनाने की ओर प्रयत्न करती है, मूल्यों को स्थिर बनाये रखने की 
चेष्टा करती है झौर देश में पूर्ण रोज़गार की स्थिति उत्पन्न करने के लक्ष्य को पूरा 
करती है । इसका विस्तृत अव्ययन हम आगे चलकर करेंगे। 
राजस्व एवं व्यक्तिगत वित्त-व्यवस्था में भेद-- 

(87707 9#फज़्था 76 भाव शांएक्व8 स्शा००) 

यद्यपि राजकीय झौर व्यक्तिगत समस्‍यायें लगभग एक्र समान हैं, दोनों ही 
क्षेत्रों में श्राय और व्यय के बीच सामंजस्व स्वाति करना पड़ता है और दोनों 
हैं क्षेत्रों में चित्त-अवस्था का रूप एक-सा ही होता है, फिर भी दोनों, राज्य और 
व्यक्ति--दोनों ही की स्थिति एवं वित्तीय व्यवस्था में कुछ भेद बताये जाते हैं । 


हु 
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यह भेद निम्नांकित हैं। यहीं पर हम यह भी निर्णय करेंगे कि यह भेद कहाँ तक : 
: न्‍्यायसंगत हैं :-- . पु 
(१) राज्य का श्रपेक्षाकृत अधिक प्रभृत्व--यह स्वीकार करने में किसी को 
भी कोई श्रापंत्ति नहीं होगी कि राज्य का व्यक्ति की अपेक्षां अंबिक प्रभुत्व होता - 
है। वह अधिक शक्तिशाली है । यद्यपि दोनों के स्लोत एक-से हैं--दोनों ही अपनी 
ग्राय॑ प्राप्त कर सकते हैं, दोनों- ही दूसरों से दान ले सकते हैं और दोनों ही ऋण ले 
सकते हैं--फिर भी राज्य शक्तिशाली होने के कारण व्यक्तियों की सम्पत्ति परं भ्पना 
अधिकार जमा सकता है और उसको श्रांवश्यकता होने पर हड़प भी कर सकता है 
जो व्यक्ति के हाथ की वात नहीं । एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सम्पत्ति हड़प 
नहीं कर सकता 4 परन्तु वात यह है कि राज्य अपने ही नागरिकों की सम्पत्ति पर. 
ग्रधिकार जमा सकता है, क्योंकि वे उसके आधीन हैं। यह विचार कुछ ठीक नहीं 
है क्योंकि राज्य नागरिकों का ही एक सामूहिक रूप है । नागरिक राज्य का एकऊ$ 
अंग है । नागरिकों की सम्पत्ति राज्य की सम्पत्ति है श्ौर राज्य की सम्पत्ति नोगरिकों 
- की,। इस. प्रकार जब राज्य किसी नागरिक की सम्पत्ति हड़प करता है.तो ऐसा करने 
में उसका यही प्रयत्त होता है कि वह नागरिक-विशेष की अपेक्षा उसका अ्रधिक कु 
अच्छा उपयोग करे। अ्रत: ऐसा करने में राज्य केवल अपनी आय के एक भाग को व्यय 
की एक मद से निकालकर दूसरी मद में लगा-देता है, जता कि व्यक्ति भी करता है.। हे 
इसलिए राजकीय और व्यक्तिगत वित्त-व्यवस्था में इस प्रकार भेद करना न्याय- 
संगत नहीं -है ।._ ; ; 
(२) राजकीय झ्ाय की श्रनिवाय प्रकृति--कुछ .लेखकों का विश्वास है कि 
बिना आय के राज्य का कोई अस्तित्व-ही चहीं होता, वयोंकि यह जब॑ चाहे श्राप .. 
” प्राप्त करें सकता है। यह व्यक्तियों को कर देने पर बाध्य कर सकता है। इसी 
कारण - दोनों--राजकीय और व्यक्तिगत वित्त व्यवस्था--में अन्तर होता है। एके 
व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को रुपया देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता । राज्य 
| ऐसा कर सकता है । परन्तु इस प्रकार का भेद भी अमपूर्णो है। एक राज्य दूंसरे 
राज्य को भी घन देने के लिए विवश नहीं कर सकता, जैसे कि एक व्यक्ति दूसरें 
व्यक्ति को मजबूर नहीं कर पाता । राज्य केवल अपने नागरिकों से ही धन ले सकता 
है । परन्तु वह उस धन के बदले में प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष रूप से सेवायें प्रदान करता 
है | व्यक्तियों से प्राप्त घन राज्य पूरा का पूरा व्यक्तियों को ही लौटा देता है । 
यह हो सकता है कि जिस व्यक्ति से घन प्राप्त किया है, या कर की राशि 
वसूल की गई है उसको कोई प्रत्यक्ष सेवा न प्राप्त हो । इसलिए इस प्रकार का भेद ' 
भी ठीक नहीं है । ; 

। / (३) राजकीय ऋणों का अनिवाये चरित्न--यह भी विश्वास- क्रिया जाता 
है“कि राज्य अपने. नागरिकों को ऋण देने के लिए विवश कर सकता है, जबकि 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऋण देने के लिए .विवश नहीं, कर सकता । परन्तु यह 

| विचार भी : भ्रमपूर्णा है। हम ऊपर कह. चुके हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे 
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व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए विवश नहीं कर सकता उसी प्रकार एक राज्य 
दूसरे राज्य को भी वाघ्य नहीं कर सकता । एक वृद्धिसान व्यक्ति को सदैव समान 
प्रकृति वाली वस्तुओं की ही आ्रापस में तुलला करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त यह 
भी सोचता अनुचित है कि राज्य नागरिकों को ऋण देने पर विवश्ञ कर सकता है । 
यह केवल तानाशञाही में ही हो सकता है प्रजातन्त्र में नहीं, जहाँ राज्य अपने माग- 
रिकों का सामूहिक्र रूप होता है । 

(४) राजकीय श्राय की लोच--राजकीय आझ्राय व्यक्तिगत आय की अपेक्षा 
अधिक लोचपूर्ण होती है । यह सच है ।, राज्य श्रपनी आ्राय को अधिक सरलता से 
बढ़ा सकता हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जंसे-जैसे राज्य अपनी आय बढ़ाने का 
प्रयास करता है, व्यक्तियों की व्यक्तिगत झ्राय कम होती जाती है। इस प्रकार राज्य 
केवल उस अनुपात को बदल सकता है जिसमें देश की सम्पूर्ण आय नागरिकों और 
राज्य के बीच विभाजित रहती है । श्रीमती हिक्स का भी यही विचार है । वह 
कहती हैं कि व्यक्ति अपती आय का एक भाग स्वयं खर्च करते हैं और दूसरे को वे 
आवश्यकताओं की सामूहिक सन्तुप्टि में खर्चे करते हैं । इस दूसरे भाग में सुगमता 
से परिवर्तन किया जा सकता है। यह व्यान रहे कि कुल आय में भी वृद्धि हो सकती 
है । एक तो राज्य घन का विनियोग उत्तादक योजनाओं में कर सकता है भौर दूसरे 
व्यक्तियों को श्रसमुचित क्रियाग्रों की अपेक्षा राज्य की समुचित क्रियाओं से कुल श्राय 
में सरलता से वृद्धि हो जाती है श्रौर इस प्रकार सत्य ही व्यक्ति की श्रपेक्षा राज्य 
की श्राय अधिक लोचपुर्ण होती है । 

(५) राज्य की आय उसके व्यय से निर्धारित होती है--वहुबा यह कह 
जाता है कि राजकीय एवं व्यक्तिगत त्रित्त में यह सबसे बड़ा भेद है कि जबकि 
व्यक्ति अपने व्यय का सामंजस्य अपतती आ्राय के साथ करता है, दूसरी ओर राज्य 
श्रपनी श्राय को व्यय के अनुसार प्राप्त करता है। इस प्रकार दोनों एक-दूसरे के 
विपरीत है। व्यक्ति का व्यय उसकी आय से निर्वारित होता है। इसके विपरीत 
राज्य पहले यह निश्चित करता है कि उसे विभिन्‍न मदों पर कव, कितना और केसे 
खर्च करना है, तत्परचात बह झाय के साधन निश्चित करता है। यह ध्यान रहे कि 
यह भेद दृढ़ नहीं है। बहुधा ऐसा होता है कि राज्य तथा व्यक्ति दोनों ही अपने 
अपने क्षेत्रों में अपनी प्रकरति से बिल्कुल विपरीत दिशा में कार्य करते हैँ । बहुत से 
अवसरों पर व्यक्ति अपनी श्राय से कहीं अधिक खर्चा करता है। जैसे, त्यौहारों पर, 
शादी में, जन्म तथा मृत्यु आदि अवसरों पर । यही कारण है कि भारतीय कृपक एवं 
श्रमिक इतने ऋश ग्रस्त रहते हैं ॥ यदि उनमें इस प्रकार की भावना जाग्रत हो जाये 
तो भारत की शझ्राथी कठिनाइयाँ दूर हो जायें | तो, व्यक्ति इस प्रकार अपनी निश्चित 
एवं स्थायी श्राय से भ्रधिक ख्चे करके अपनी आय को बढ़ाने का प्रयत्त करता है । 

राज्य के विषय में ऐसा होता है कि यह आवश्यक नहीं कि राज्य सदव ही अपने 
व्यय के श्रनसार श्राय प्राप्त करने में सफल हो जाये । बहुत वार सरकार की झपने 
खर्च कम करने पड़ जाते हैं। जेसे, आजकल ही लीजिए, भारत सरकार की अपन 
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लि 


गरिक प्रशासन-सम्ब॒न्धी ख्चों को कम्‌ करना पड़ रहा है-। कभी-कभी तो यहाँ तक. * 


स्थिति पहुँच जाती है कि सरकोर को अपनी उत्पादक .योजनाओ्रों को स्थगित कर . . 


देना. पड़ता. है । जैसे, श्राजजल भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारें श्रपनी बहुत-सी 


 योजनाञश्रों में कमी कर रही हैं । झतः व्यक्ति.और राज्य की वित्तं-व्यवस्था में यह भेद रे 


केवल नाममात्र ही है । ८ ; 
(६) राज्य का उद्देश्य लाभ-प्राप्ति नहीं होता---यह विश्वास .कर लिया. 


गया है कि.व्यवित सर्देव ही. निजी लाभ की दृष्टि से कार्य .करता है, परन्तु राज्य के 
सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता । व्यक्ति अधिकेंश अवसरों में. यही प्रयत्त 


करता है कि वह अपनी झाय में से. कुछ न कुछ अवश्य बचा ले और इस बचत को ही 


- सदेव ही वह अधिकतम करना चाहता है. परन्तु प्रश्न यह है कि. क्‍या यह सारे ही ध ह 


व्यक्तियों की. प्रवृत्ति. होती है ?. वास्तव में ऐसी वात नहीं है । - अधिकांश व्यक्ति 
अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूति करके अधिक गाननद प्राप्त करते-हैं अपेक्षाकृत 


' बैंकों में जमा करने के.। कुछ तो श्रपनती आय से भी अधिके व्यय करने के आदी हो 
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'जाते हैं और फिर क्या राज्य सदेव ही लाभ-रहित उद्देश्यों से कार्य करता है ? जिस 


प्रकार व्यक्त श्रधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने का प्रय॒त्त करता है। उसी श्रकार राज्य 


. भी अधिकतम लाभ प्राप्त करने, का प्रयत्न करता है । राज्य का उद्देश्य यह ही होता है 
“कि वह सामाजिक लाभ को अभ्रधिकतम करे। भ्रधिकाधिक व्यक्तियों को अधिकाधिक 


मात्रा में सेवायें प्रदान करे । इसी उद्देश्य की पूर्ति में वह निरन्तर संलग्न रहता है । 
इसे प्रकार इस आधार पर भेद करना भी च्यायसंगत नहीं है। 
(७) राजस्व और व्यक्तिगत वित्त-व्यवस्था में भेद करते हुए कुछ लेखकों 


का कहना है कि जबकि व्यक्तिगत व्यय आदतों तथा रीति-रिवाजों से प्रभावित होता 
है, राजकीय व्यय सरकार द्वारा निर्धारित रीति से निर्धारित एवं नियमित होता है। 


व्यक्ति किसी विशेष सामाजिक वर्ग का सदस्य होने के नाते उस वर्ग की आथिक एवं 


' व्यावसायिक परिस्थितियों से बहुत सीमा तक प्रभावित होता है जिसका प्रभाव उसके 


व्यय पर भी पड़ता है। दूसरी ओर, किसी देश की सरकार अपने .पुर्वं-निश्चित लक्ष्यों 
की प्राप्ति के लिए खूब सोच-समभकर नीति निर्मित करती है और उसी के अनुसार 


' अपने व्यय को भी निश्चित करती है। 


- यह उचित्त होते हुए- भी इतना अवश्य . कहना - पड़ेगा कि यह अन्तर भी 


- नाम मात्र का ही -है। जिस प्रकार व्यक्ति विशेष अपने समूह की आशिक एवं सामा> . -. 


. जिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है उसी प्रकार सरकार भी अपनी नीति देश की 
' गाथिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित करती है.। 
उदाहरणार्थ, पूवं-विकसित देश में सरकार का मख्य लक्ष्य पूर्ण रोजगार की स्थिति 


- अनूकण:- 


को सुरक्षित रखना हो सकता है।, एक प्रद्ध-विकसित देश में सरकार का. उद्देश्य 
बेकारी को दूर करना और उत्पादन को -प्रोत्साहन.देना होता है । स्पष्ट है कि सरकार 
भी, व्यक्ति-विद्येष की भांति परिस्थितियों से प्रभावित होती. है ।. ,जिस प्रकार व्यक्ति 


. अपनी परिस्थितियों को. देखकर अपने व्यय को निर्धारित .करता है. उसी प्रकार... ह 
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सरकार भी अपने व्यय को परिस्थितियों के अनुकूल निर्धारित करने की चेप्टा 
करती है ॥ - |: 

(८) कुछ लेखकों के अनुसार इन दोनों प्रकार की वित्तोय व्यवस्था में एक 
अन्तर यह भी है कि, जबकि व्यक्ति-विशेप वर्तमान को अधिक महत्व प्रदान करता है, 
सरकार भावी आवश्यकताशों की पूर्ति की ओर अधिक ध्यान देती है । व्यक्ति वर्तमान 
की ओर इसलिए अधिक ब्यान देता है क्योंकि वह सोचता है कि उसको संसार में 
चहुत थोड़े समय तक जीवित रहना है और इसी कारण वह वर्तमान की आवश्यक- 
ताग्नों की पूति के लिए अश्रपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग नियत करता है, और 
भविष्य के लिए अपनी झ्राय में से बहुत थोड़ा ही वचाकर रखता है। दूसरी ओर, 
राज्य एक स्थायी संगठन होता हैं जो कि केवल वरतंमान पीढ़ी के. कल्याण की ओर 
ही घ्यान नहीं देता, वरन्‌ भावी पीढ़ियों के हितों को भी ध्यान में रखता है और 
इसीलिए वह अपनी आय का एक बड़ा भाग आथिक साबनों को सुरक्षित रखने एवं 
भावी पीढ़ियों के कल्याण को बढ़ाने पर खर्च करता है। उदाहरणाय॑, भ्राघुनिक 
सरकारें बहुत काफी बन जंगल बढ़ाने, भूमि की शक्तियों को सुरक्षित रखने, जन- 
स्वास्थ्य एवं शिक्षा, सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी योजनाग्रों पर खर्च करती हैं जिनके 
फल तुरन्त ही प्राप्त नहीं होते, वल्कि भावी पीश्यों के कल्याण की हृष्टि से जो 
अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं । 

(६) अन्त में व्यक्तिगत वित्त-व्यवस्था में व्यक्ति अपनी श्राय तथा व्यय- 
सम्बन्धी सूचना श्रन्य व्यक्तियों को बताने के लिए तेयार नहीं होते, जवकि सरकार 
श्रपने वजट-सम्बन्धी प्रस्तावों का खूब प्रचार करती है । 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पप्ट है कि राजकीय ओर व्यक्तिगत वित्त में केवल 
अ्रंश का ही अन्तर है । 

_>रॉजस्व का उद्देश्य अर्थात्‌ 'अधिकेतम सामाजिक 
- कल्याण का सिद्धान्त-- 
(एजाल॑06 ए ५) 50०94 /80ए49९26) 


हम श्रभी कह रहे थे कि एक व्यक्ति की भांति राज्य भी अपनी आय शोर 
व्यय का सामंजस्य इस प्रकार करता है कि वह सामाजिक कल्याण को अ्रधिकतम 
कर सके । अ्रतः श्रधिकतम सामाजिक कल्याण का प्राप्तं करना ही सरकार का मुख्य 
उद्देश्य होता है और यह उसकी समस्त क्रियाप्रों जैसे, आय प्राप्त करना, व्यय करना, 
ऋण लेना भर सुरक्षित कोप रखना इत्यादि में विद्यमान रहता है। दूसरे शब्दों में 
हम यह भी कह सकते हैं कि राज्य की वित्तीय क्रियाओ्रों का नियमन अधिकतम 
सामाजिक कल्याण नियम द्वारा होता है | ;ल्‍ 

इस नियम के अनुसार राजकीय व्यय हर दिशा में उस विन्दु तक बढ़ते रहना 
चाहिए जब तक कि इस व्यय से उत्पन्त होने वाला संतोप राज्य द्वारा लगाए का 
करों से उत्पस्त होने वाले असंतोप के वरावर न हो जाए । इस प्रकार सामाजिक 


 . 
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रे ह कल्याण उसी स्थिति में श्रधिकतम होगा जबकि संतोष और अंसंतोप॑ पूर्ण संतुलन “5 


की स्थिति में होंगे । अतः यहू नियम उन सीमाओं के निर्घारित करने में सहायता 


देता है, जिन तक :राज्य कर लगाता जाय और अपनी क्रियाओं के क्षेत्र को बढ़ाता .. 
जाय । आंधुनिर्क समय. में इन विषयों का बड़ा महत्व है । इसीलिए अधिकतम 
सामाजिक कल्यांस के नियम का भी विशेष महत्व है।। प्राचीन श्र्थशास्त्रियों की ती 


बात ही और थी । वे राज्य-हस्तक्षेप को पसन्द ही नहीं करते थे | उनका विचार 
था कि राज्य को. .प्रजा के कार्यों में श्रनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेना चाहिए । 

उदाहेरणा्थ, जे० बी० से का विचार था, कि. “वित्त की सारी योजनाश्रों में सबसे 
अच्छी योजना यह है कि कम खर्चे करे और सब करों में वह कर सबसे अच्छा है 


जिसकी राशि सबसे कर्म हो ।” पुराने विचारकों का यह भी कहना था कि “सबसे 


अच्छी सरकार वही है जो सबसे कम शासन करे ।” इन लोगों के इन नारों कि, 


: /हर कर एंके बुराई है'” या “द्रव्य को व्यक्तियों की जेबों में बढ़ने के लिए छोड़ देना 
चाहिए” “व्यक्तियों द्वारा व्यय किया हुआ द्रव्य उत्पादक है और सरकार द्वारा 


व्यय किया गया अनुत्पादक” का परिणाम यह हुआ कि प्राचीत समय में राजस्वं 


' का आकार बहुत ही छोटा रहा । परन्तु आजकल राजस्व का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत 
हो गया है और यह सभी का विश्वास है कि राज्य की अपेक्षा व्यक्ति कभी भी झाय 
. और व्यय में संतुलन इस प्रकार नहीं कर सकता जिससे सामाजिक कल्याण अधिकतम 
. हो । सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए जनता से करों द्वारा घन प्रोप्त करती... 
“ 'है.औरं उसको श्रपने निर्देशन में व्यय करती है । | | 
ह यह नियम 'डपपोगिता ह्ास नियम” पर आधारित है। जैसे-जैसे मनुष्य के - 
' पास घन जमा होता जाता है घन की प्रत्येक वृद्धि के साथ उसकी उपयोगिता मनुष्य - 
“के लिए घटती जाती है । इसके विपरीत मनुष्य के पास धन की “मात्रा कम होने 
के साथ-साथ उपयोगिता बढ़ती जाती है। इसीलिए सरकार धनी व्यक्तियों पर 
. ऊँची दर पर कर लगाती है और निर्धन व्यक्तियों को कर से मुक्त कर देती है । इस 
- प्रकार कारारोपण द्वारा सरकार घन की असमानताओ्रों को कम करने का प्रयत्न करती 


है। दूसरी ओर वह घन प्राप्त करके खर्च करती है और कुल उपयोगिताश्रों को दे 


अधिकतम करती है और सामाजिक कल्याण अधिकतम करने के ध्येय की पूर्ति करती 


। अ्रत: सरकार को उस सीमा तक कर लगाकर अपनी क्ियाओ्रों को बढ़ाते जाता ... 
चाहिए जब तक कि व्यय से प्राप्त कुल उपयोगिताएँ अधिकतम न हो जाएँ ।- इसी . - 
विचार को एक चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। का 

5 _ निम्न चित्र में श्र ब रेखा पर आय व व्यय की इकाइयाँ ली गई हैं और श्रः 
से पर उपयोगिता एवं अनुपयोगितां की इकाइयाँ। सी उप०' रेखा सरकारी व्यय- 


की सीमांत उपयोगिताश्रों को प्रदर्शित करती है. और सी अनुप०' रेखा कर द्वारा .- 
'उत्पन्त अनुपयोगिता दिखाती है। सरकारी व्यय बंढ़ने के साथ-साथ सीमांत उपयोगिता 
'कंम होती जाएगी, जैसा कि 'सी उप०” रेखा से स्पष्ट होता है । करदाता को कर - 


को भुगतान करने से अनुपयोगिता बढ़ती जाएगी, जैसा कि 'सी भ्रनुष०' रेखो से स्पष्ट - 
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होता है। दोनों रेखाएँ 'र' बिन्दु पर एक-दूसरे को काठती हैं । यह अनुकूलतम बिन्दु 
है जिस पर कुल उप्रयुगिता भ्विकतम होगी । यदि सरकार 'क” तक कर लगाएगी 
तब कुल उपयोगितों कुपु होगी अपेक्षाकृत उस स्थिति के जब कर 'क,' तक लगा- 
'एगी। यह संतत (00//९४) रेखा से दिखाया गया है। यदि सरकार कर को 'क. ' 
'तक बढ़ाती जाए तव कुल उपयोगिता कम हो जाएगी क्योंकि अ्रनुपयोगिता भी बढ़ती 
'जाएगी, जैसा कि दूसरी संतत रेखा (१०॥6० ॥7७) से दिखाया गया है । 





दब सौरव्य, हे 
पीगरु तथा डाल्टन ने करारोपण तथा राजकीय व्यय दोनों के लिए बजट के 
पा मम के नियमन के हेतु दो सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं । प्रथम, राजकीय संस्थाग्रों को 
अपना व्यय इस प्रकार क दिए अथवा | न्‍्न उपग्रोगों में 
प्रकार लगाना चाहिए कि सभी उपयोगों से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता चाहिए कि सभी डपयोगों से गीने वाली सीमान्त उपयोगिता । 
अथवा कल्याण वराबर हों५ दूसरे, राजकीय व्यय को केवल उसी विन्दु तक सम्पन्न 
मान व चाहिएं-जिस पर कि भ्रन्तिम इकाई से प्राप्त होने वाला सीमान्त सामाजिक 
लाभ इस सीमान्त सामाजिक त्याग के चरावर दो जो कर के रूप में द्व्य की अन्तिम जो कर के रूप में दृव्य की श्रन्तिम 
__..इकाई देने में किया जाता है। जैसा हम ऊपर कह ही चुके हैं कि पहला सिद्धान्त 'सम 
४१ "सीमान्त उपयोगिता नियम पर आधारित है। और उसको व्यक्ति वस्तु की श्रपेक्षा 
सम्पूर्ण समाज पर ही लागू किया गया है। दूसरे सिद्धान्त में यह वताया गया है कि 
व्यय से प्राप्त होने वाला सीमान्त सामाजिक लाभ राजकीय सेवाग्नों की सीमान्त लागत 
के बराबर होता चाहिए । मसग्रेव ने इसी विचार को एक चित्र द्वारा प्रदेशित 
किया है 
निम्न चित्र में श्र व! रेखा उस कोप के श्राकार को वताती है, जो राजकीय 
पदाधिकारी सेवाश्रों को प्रदान करने के लिए खर्च करने को तेयार हैं। क्योंकि यह 
कोप, समाज द्वारा दिए गए करों से एकत्रित होते हैं, इसलिए समाज के दृष्टिकोण से 
ह त्याग हुआ । इस प्रकार चित्र में 'अ व” से ऊपर का हिस्सा सामाजिक कल्याण को 
और नीचे का हिस्सा सामाजिक त्याग को दिखाता है। ल ल' रेखा सीमान्त 
2, शए5ट्ा87०, 7॥6 70007 शी 2702 स्प।व॥८०, 9. 4, 
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' सामाजिक कल्याण को और त त' रेखा सीमान्त सामाजिक त्याग को प्रदर्शित: करंती - 


है। .लल' रेखा का नीचे की ओर भुकना:इस बाते को व्यक्त करता है कि व्यय: .... 


की अतिरिक्त राशियों से समाज- को प्राप्त होने वालो कल्याण गिर रहा है। त त' 
रेखा का नीचे की ओर भुकना इस बात-को वंताता है कि 'येदि सरंकारं- समाज से . 
अधिकाधिक मात्रा में कोष एकत्रित करती है तो ,उसंसे समाज के त्याग की मात्रा में. 
कमी होती जांती है ।स सर रेखा वास्तविक सामाजिक कल्याण को दर्शाती है । “मं! वह 
बिन्दु है जिस पर वास्तविक सामाजिक कल्याण अधिकतम होता है, और अम' वे. 
कोष हैं जो सरकार को समाज से प्राप्त करने चाहिएँ और सेवाश्रों पर खर्च करने - 
चाहिएँ। यह एक नया हंष्टिकोश है और बजट के आकार को नियन्त्रित करने के: 
“लिए अधिक उपयुक्त है । 





| 7 / व्यावहारिक कठिनाइयाँ--परन्तु यह ध्यान रहे कि यह कोई सरल बात नहीं... 
कि करों से उत्पन्त होने वाली सीमान्त अ्नुपयोगिता श्र व्यय से प्राप्त होने वाली -.. ८ 


“सींमान्त उपयोगिता में सन्तुलन स्थापित किया जा सके । पहले तो यह ही. .सम्भव 
नहीं कि. अ्नुतयोगिता और उपयोगिता को मापा जा सके. फिर जब केवल एक 
“व्यक्ति के लिए यह बताना कठिन है कि उसकी त्याग से प्राप्त होने वाली अनुपयोगिता 
झौर झाय से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कव बरावर होगी तो राज्य के' लिए तो . . 
यह और भी कठिन होगा । क्योंकि राज्य को तो प्रत्यक्ष रूप से कोई उपयोगिता प्राप्त 


' होती नहीं है; जो कुछ उपयोगिता प्राप्त होती है वह व्यक्तियों को ही होती है और . ह कक 


'जब व्यक्तियों को यह ज्ञात. नहीं हो पाता .तो राज्य को क से हो सकता है। दुसरे राज्य 

' की बहुत-सी बातों में भविंष्य का अनुमान लगाना पड़ता है । करों से जो अरनेपयोगिता, 
व्यक्तियों को प्राप्त होती है वह कई कारणों .से उत्पन्न होती है--प्रथम, कर के रूप. 
में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न. कुछ मुद्रा अपने पास से देनी पड़ती है, जिसकी उसको कुछ 


न ..कुछ उपयोगिता अवश्य होती है । ञ्रतः जितना कर बढ़ता जाता है उतनी ही 


उपयोगिता को हानि करदाता को बढ़ती जाती है । दूसरे, कर का- म्रुगतान करने से. ४ बा 


हर और» 


राजस्व की परिभाषा एवं क्षेत्र २७- 


व्यक्तियों को या तो अपना उपभोग कम करना होता है या बचत कम करनी होती 
है। दोनों ही परिस्थितियों में देश की उत्पादन-शक्ति कम होगी । हाँ, यदि लोग 
आवश्यकता से अ्िक बचा रहे थे तो करारोपण से हानि के स्थान पर लाभ होगा। 
तीक्षरे, करारोपण व्यक्तियों में अ्शाम्ति उत्पन्न करता है, जिसके कारण अनुपयोगिता 
में वृद्धि होती है। इसी प्रकार राजकीय व्यय से भी कई प्रकार से समाज को लाभ 
हक होता हैं। प्रथम, व्यक्तियों को वस्तुओं और सेवाप्रों का प्रत्यक्ष उपभोग करने 
को मिलता है। पूंजीगत वस्तुग्रों के प्रयोग से भी समाज को लाभ होता है। व्यक्तियों 
की सामान्य उत्पादन-शक्ति में वृद्धि होती है श्रौर अन्त में घन का समान वितरण 
हो जाता है, जिससे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं । 
:.. .. रन्तु राज्य के लिये यह सम्भव नहीं कि वह अनुपयोगिताग्रों और उप- 
योगिताओ्रों का पूर्ण व्यौरा तैयार करके उनमें सन्तुलन स्थापित कर सके । इसलिये यह 
निश्चित करने के लिये कि राज्य की वित्तीय क्रियाओं से सामाजिक कल्याण अ्धिक- 
तम हुआ या नहीं डाल्टन ने निम्न आधार बताये हैं” :--- 

प्रथम, देश वाह्य श्राक्रमणों और आग्तरिक झग़ों से सुरक्षित है, या नहीं। 
यह राज्य का मौलिक कतंव्य है कि वह देश को इन आ्रापत्तियों से सुरक्षित रखे । 
विना शान्ति के किसी भी क्षेत्र में प्रगति के विपय में सोचना-भर भ्रम होगा। 
प्राथिक जीवन के लिए तो शझान्तिमय वातावरण और भी आवदयक हैं । इसीलिये 
राज्य द्वारा पुलिस, जेल, न्यायालयों, सैनिक, श्रौर सैनिक उद्योगों पर क्रिया गया व्यय 
प्रत्यक्ष रूप से अनुत्पादक होते हुए भी न्याययुक्त है। डाल्टन ने तो यहाँ तक कहा 
है कि राज्य की नीति ही ऐसी होनी चाहिये, जिससे न तो विदेशी आ्राक्ररणों को 
प्रोत्साहन मिले और न अन्दरूती झगड़े बढ़े । विदेशों को उत्तेजित करने वाली नीति 
न केवल विदेशी श्राक्रमणों की सम्भावना ही बढ़ती है वल्कि देश में भी सैनिकों झ्रादि 
पर व्यय बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि देश में आर्थिक, राजन तिक और सामाजिक 
नीतियाँ वुद्धिमानी से निमित न की जायें तो देश में आन्तरिक अशान्ति बढ़ेगी और 
शान्ति-व्यवस्था पर व्यय भी अधिक होगा । 

डाल्टन के अनुसार सामाजिक कल्याण अधिकतम करने के लिये दूसरी महत्व- ... 
पूर्ण बात यह है कि देश के आशथिक कल्याण में वृद्धि हो। इसके अन्तर्गत दो मुख्य 
बातें आती हँ---(ञ्र) प्रथम, यह है हि देश की उत्ादन-आक्ति में वृद्धि हो और 
(आ) दूसरी, यह है कि जो कुछ उत्पत्त किया जा रहा है उसके वितरण में उचित 
सुवार हो। इसका अभिप्राय यह है कि वित्त-व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिससे 
उत्पादन बढ़े । यदि राजस्व के भ्रन्तर्गत सम्पन्न की गई किसी भी क्रिया से उत्पाइन 
में वृद्धि होती है था उत्तादन को हानि नहीं होती, तो वह क्रिया उचित है, अन्यथा 
श्रनमुचित कहलायेगी । इसी लिये, अनिवार्य वस्तुओं या जीवन-रक्षक्र वस्तुओं पर लगाया 
गया कर न्याययुक्त नहीं कहा जाता, क्योंकि ऐसी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाने 
से व्यक्तियों को उनका उपभोग बन्द कर देना होता है जिससे उनकी कार्यक्षमता कम 
7 ]3, 69. ०४, 99. 7-5. 












- अभावों को ध्यान में रखना चाहिये; समांज को होने वाले लाभों तथा द्वानियों के _ को ध्यान में रखना चाहिये: समाज को होने वलि लाभों त 


र्ंपा - ही .. राजस्व 


: हो जाती है | किसी उद्योगं-विशेष पर लगा हुआ कर उसके विकास को निरुत्साहित 


करेगा । विदेशी वस्तुओं के आयातों पर कर लगाने से देश के उद्योग विकसित होंगे । 
अतः यह न्याययुक्त होगा ।. इसी प्रकारं घन के वितरण में आवश्यक :सुधोरों का 
अभिष्नाय यह है कि घन के वितरण की असमानताएँ कम हों, साथ ही साथ व्यक्तियों 
और कुंट्रंम्वों की आय में होने . वाले परिव्तत भी कम से कम हों। घन के वितरण 


: की भ्रसमानताओं को कम करना इसलिये भ्रावश्यक है, कि एक तो व्यक्तियों और 


कुंटुम्बों को श्राय अपंनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त हो सकेगी और दूसरे उनकी 


. ओय उपयोग करने की शक्ति के अनुसार भी होगी। आय के परिवर्तनों को कम 
' करना भी वाछनीय है ताकि समाज का.आथिक जीवन अ्रधिक स्थायी बने, विशेष रूप 


से व्यक्तियों की आय औौर रोज़गार-स्थिति । अश्रतः राजस्व की प्रत्येक क्रिया जिसका 
उद्देद्य धन- के वितरण की अ्रसमानताश्रों को कम करना हो, आय के परिवतंनों को 
न्यूनतम करता हो और देश में रोज़गार और आय के स्तरों को उन्नत करना हो 
जिसके परिणामवश देश का आथिक जीवन अ्रधिक स्थायी बने, न्‍्यायोचित होगी 
“और सामाजिक कल्यारा में वृद्धि भी करेगी । . इसके अतिरिक्त राजस्व के अन्तर्गत 
कोई नीति न्‍्यायसंगत है या नहीं इसे वात पर भी निर्भर करेगी कि उस नीति के 


भविष्य में क्‌ में क्या प्रभाव होंगे। यदि कोई कर भविष्य में या दीर्घकाल में लोगों की". + 


कार्य करने की इच्छा और शक्ति को कम करता है तो वह उचित नहीं झौर उससे 
सामाजिक कल्याण कम होगा । इसी प्रंकार यदि कोई व्यय वर्तमान: में न करके 
भविष्य में व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति में वद्धि करता है तो उसको केवल इसी 
कारण स्थगित करने का विचार नहीं करना चाहिये। अतः सामाजिक कल्याण का 


' आअनमान करते समय वत्तेमांन और भविष्य दोनों ही प्रभावों को श्रॉकना चाहिये 


और उनकी तुलना करके निरणंय लेना चाहिये । डाल्टन ने ठीक ही कहा है, कि किर्स गी 
_भी वित्तीय प्रस्ताव की विवेचना करते समय इस भ्रस्ताव से उत्पन्त होने वाले _ वित्तीय प्रस्ताव की विवेचना समय इस प्रस्ताव से उत्पन्न होने वाले 








ग्रीच पता लग पता लगाया जाय कि कौन अ्रधिक है, इसकी तुलना अन्य प्रस्तावों के लाभ तथा 


हानियों से करके जो निष्कर्ष प्राप्त हो उसी के अनुसार कार्य _ करना चाहियें।?! 


6 ज्इस प्रकोर के कार्य बहुत ही कठिन होते हैं, क्योंकि एक तो यह ही सरल नहीं कि 


भविष्य के वारे. में संही अनुमान लगाये जा सके और दूसरे अ्रधिकांश निरुय॑ झ्ाथिक 
और अनझार्थिक “उद्देश्यों से प्रभावित होते हैं । परन्तु यदि अधिकतम सामाजिक 
कल्याण के सिद्धान्त के अ्रनसार काम करना है तो यह प्रयत्न करने ही होंगे । यह 


: ध्यान रहे कि हम किसी भी क्रिया को अकेले ही नहीं देखे सकते और यह निर्णय 


नहीं कर सकते कि क्रिया-विशेष उचित है या अनुचित | हमें देश की समुचित राजुस्व-- 
व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही किसी क्रिया-विशेष के प्रभावों का अध्ययंन करना 


होगा । यही नहीं, वल्कि राजस्व नीति का न्यायपुर्ण अध्ययन करने के लिये ,हमें । ह 





देश की आर्थिक नीति को भी ध्यान में रखना होगा । इसलिये किसी भी एक क्रिया 
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राजस्व की-परिभाषा एव क्षोत्र २६ 


की भ्रच्छाई और बुराई का ज्ञान उसको सम्पूर्ण देश के श्राथिक ढांचे से अलग करके 
प्राप्त नहीं किया जा सकता । यही ब्रात सामाजिक कल्याण का पता लगाते समय भी 
ध्यान में रखनी होगी। 


श्रीमती हिक्स के विचार --श्रीमती उसंला हिक्स का विचार है कि राजस्व 


. की किसी भी नीति को तिमित करते समय दो बातों को आधार बनाना चाहिये, 


एक तो “उत्पादन स्तर (?97000०80॥ ०ए9रएा0) और दूसरे, 'उपयोगिता स्तर 


- (एव 09#णा) । 


कर 


ये 


4 
है] 


#“यह ध्यान में रखकर कि प्रत्येक नीति का उद्देश्य श्रावश्यकताग्रों की संतुप्टि 


है, हमारी खीज का पहला पग, स्पप्टतया यह बतामा है कि आवश्यकताञों को संतुप्ट 
करने के साधनों को--उत्पादन--अ्रधिकतम किया जाये। यह स्पष्ठ ही है कि साधनों 
के स्थिर रहने की दशा में यदि उत्पादन को अधिकतम त किया जाये तो वस्तु का 
वितरण किसी प्रकार भी क्‍यों न किया जाये, संतुष्टि कम ही प्राप्त होगी । उत्पादन | 
को अविकतम करने या “उत्पादन स्तर' का, इस प्रकार, साधनों के बटवारे से सम्बन्ध 
है । उत्पादन की श्रधिकतम करने की छा्त यह है कि वस्तुओं की व्यवस्था के सामान्‍य" 
रहने की स्थिति में यह औसम्भव होगा कि साधनों का पूर्णा वितरण करके एक वस्तु 
का उत्पादन दूसरी वस्तु के बिना कम हुए बढ़ जाय । यद्यपि उत्पादन स्तर' क 

आधार बहुत पहले ही साधनों के समान सीमान्‍्त उत्पत्ति के नियम के रूप में प्रकट 
हो चुका था और यह कोई नया विचार नहीं है, परन्तु एक तो यह श्रधिक सूक्ष्म हैं 
और दूसरे इसमें वस्तुओं का प्रस्थापन मूल्य के आवार पर नहीं किया जाता और इस 


लिये यह सभी क्षेत्रों में लागू होता है ।” 


“यहाँ तक तो तर्क-सम्वन्धी कोई कठिनाई नहीं है परन्तु जब हम उन सम- 
स्थाश्रों की और ध्यान देते हैं जो सावनों की अ्विभाज्यता, वाह्य बचतों और साधनों 
की पुरकता जैसी जटिलताओं के कारण उत्पन्त होती हैं तव उत्पादन-स्तर तक को 

प्त करने की नीति को कार्यान्वित करने में स्पष्ट रूप से वहुत-सी विशेष प्रकार 
// कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं । दूसरा पग तनिक अधिक जटिल है। उत्पादन-स्तर 
से हमको ऐसी व्यवस्था का चुनाव करना है जो सन्तुष्टियों को अधिकतम करेगी । 
पैर यहाँ पर एक व्यक्ति की सम्तुष्टियों की दूसरे व्यक्तियों की संतुष्टियों से तुलना 
करने की कठिनाई अनुभव होती है । इस कठिनाई को हम क्षत्िपूर्ति द्वारा दूर कर 


_तकते हैं । यदि वस्तुओ्रों का कोई विशेष पुनवितरण पहले व्यक्ति को पहले से इतनी 


प्रश्रिक संतुष्टि प्रदान कर दे कि वह दूसरे व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कर सके और फिर 
भी अधिक अच्छा रहे (उस स्थिति से जैसा कि आरम्भ में था) तब दोनों हो इससे 
सहमत होंगे कि यह परिवर्तत पहली स्थिति पर एक सुधार होगा । इस प्रकार 
संतुष्टियों को अधिकतम करना या “उपयोगिता स्तर! भी ठीक उसी प्रकार परि- 


भाषित किया जा सकता है, जैसे कि उत्पादन स्तर । उपयोगिता उस समय अधिवा- 


“76 क् छू मान, 0७. ८४, 99. 79-23. 
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के कण की 55» राजस्व. 


(एम होत जबकि एक व्यक्ति की संतुष्टि को. विंना दूसरे.की संतुष्टि कम्‌ करे हुए: 
अवढ़ाना (स्थिति को उन्नत करना) बैसम्मेव हों । - ह । 


श्रीमती हिक्स ने अपने विचारों की व्यावहारिकता पर अधिंक ध्यान. नहीं . 
दिया । संच तो यह है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण, के. नियम की भाँति श्रीमती ' 
हिक्‍्स द्वारा बताये गये आधार भी केवल सेद्धान्तिक हष्टिकोश से ही महत्वपूर्ं हैं,- 
क्योंकि इनको कार्यरूप प्रदान, करने के लिए बड़ी: सत्तकंता की आवश्यकता है । 
इसके अतिरिक्त मनुष्य को बहुत ही निष्पक्ष और हिसाव किताव में -निपुण होना 

: जाहिये।, इतना -अवश्य-है .कि इन आवारों- पर यदि राजस्त्र.नीतियों को निर्मित 
“किया जाये तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि अपेक्षाकृत अधिक लाभ समाज को प्राप्त 
होगा-। किन्तु इनकी सफलता में-इतनी :कठिनाइयाँ हैं कि सरलता: से- दूर नहीं - की 
जा सकती हक... 6 8 ले न क इक का कह । हक पा: न 


राजस्व का महत्व-- 


| काफ़ी लम्बे संमय. तक, अआंग्ल गअ्रथंशास्त्रियों के. प्रभाव के कारण राजस्व- 

* सम्बन्धी ग्रध्ययन को अधिक महत्ता प्रदान नहीं.की गई.थी, .किन्‍्तु बीसवीं शताब्दी 
के प्रारम्भ श्रीर विशेषकर सन्‌ १९३० की महामन्दी के प्रच्चात राजस्व के अध्ययन का 
बहुत अधिक महत्व हो गया-है । आजकल -लग्रभग प्रत्येक, अर्थशास्त्री इस. बात -को- 

स्वीकार करने लगा-है कि राज्य की करारोपरा!- नीति -तथां राजकीय,ऋण,. और 
राजकीय व्यय सम्बन्धी नीतियाँ देश .में आशिक क्रियाओं के स्तरु को प्रभावित 
करने में एक महत्वपूर्ण भागं ले सकती हैं । राजस्व के क्षेत्र और. महत्त्व का विकास 
लगभग १६वीं शत्ताब्दी - के अन्त से आरम्भ होता है। उन्हीं वर्षा में जमंत्र श्रर्थ-' 


' आास्त्री वैगनर ( ए/०”ठाथ )-ने अपना “राज्य की बढ़ती हुई क्रियाशों का नियम 


प्रतिपादित किया. था। राज्य की क्रियाओं में तो, वंसे उस समय तक काफी वद्धि 
हो चुकी थी परन्तु पिछले लगभग ७० वर्षों में और विशेषकर वेगनर-नियम के. बाद 
तो राजकीय :कायों की वृद्धि इतनी तीत्र गति से हुईं है कि वेगनर नियम पूर्ण 
रूप से सिद्ध हो गया है। राजकीय क्रियाओं की वृद्धि के साथ-साथ ही राजस्व के ह 
क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। भ्रव तो राज्य केवल नागरिकों और देश की सुरक्षा का काम 
ही नहीं करता बल्कि नागरिकों के जीवन के प्रत्येक पहलू पर अपना नियंत्रण रखता 
है । अपनी इन बढ़ती हुई क्रियाग्रों की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए राज्य को आय 
के नये-नये स्रोत ढंढ़ने पड़ते हैं। ओर अपने व्यय को भी सतर्कता से करना होता है। - 
यदि आय कम होती है तो आान्तरिक तथा वाह्य ऋण भी प्राप्त करने होते हैं। - 
।जकीय झाय, व्यय भर. ऋण-सम्बन्धी, नीतियों . पर देश के श्रथिक जीवन की 


नीति पर निर्भर करती. है-। अत: राजस्व और प्रशासन एक-दूसरे पर: अव॒लम्बित हैं । 


० 


इसीलिए ग्रर्थयश्ञास्त्र और राजनीतिशास्त्र और समाजश्यास्त्र में राजस्व को मुख्य 
स्थान प्रदान किया गया है। जा, 004: हार ड़ 


राजस्व की परिभाषा एवं क्षेत्र ३१ 


अधिकांश प्राचीन अर्थशास्त्री निर्वाबावादी नीति (7६552-व्यि2 ?०॥००) 
के समर्थक थे । उनके अनुसार नागरिकों के जीवन में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए | एडम स्मिथ ने तो केवल सुरक्षा, शिक्षा, सावंजनिक निर्माण कार्य आ्रादि जैसे 
महत्वपूर्ण कार्यो में ही राजकीय हस्तक्षेप देश के लिये उत्तम बताया था। बीसवीं 
शताब्दी के श्रारम्म तक यही विचारधारा चलती रही, धीरे-धीरे इसका वल कम होता 
गया है श्रौर श्राज केवल इने-गिने लोग ही इस नीति का समर्थन करते हैं । गत वर्षों 
में ग्राथिक राष्ट्रीयवद (80०7०पां० [०६००शांधा॥) की बढ़ती हुई लहर ने राज्य 

. के कार्यो तथा दृष्टिकोणों को बदलकर ही रख दिया और मौद्विक प्र्थ-व्यवस्था तथा 
साख प्रणाली के विकास ने तो राज्य के कार्य-क्षेत्र को और भी विस्तृत कर दिया है । 
पूंजीवादी प्रणाली की बढ़ती हुई बुराइयों ने तो राज्य की क्रियात्रों के क्षेत्र को यहाँ 
तक बढ़ा दिया है कि अब राज्य नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी 
क्षेत्रों में नियमन करने लगा है । ॥॒ 

हमारे आथिक जीवन में झौर देश के आशिक ढाँचे में राजस्व का महत्व 
इसलिए भी अधिक होता जा रहा है क्योंकि हमारा दृष्टिकोण पहले की अपेक्षा श्रव 
विस्तृत हो गया है और श्रव॒ यह विश्वास किया जाने लगा है कि करारोपण 
द्वारा घन और आय के वितरण को सुधारा जा सकता है और सामाजिक बुराइयों 

. को दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार शराव आदि हानिकारक वस्तुओं के 
उपभोग को भी“नियन्त्रित किया जा सकता है | राजकीय व्यय द्वारा नये-नये उद्योगों 
झौर व्यवसायों का निर्माण हो सकता है ! रोज़गार तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि 
हो सकती है और मजदूरों को सामाजिक बुराइयों से सुरक्षित रक्खा जा सकता है । 
राज्य अपनी राजकोपीय नीति (४5८७४ 7?०॥०५) द्वारा विभिन्‍न साधनों के विभिन्‍न 
व्यवसायों में वितरण को निर्धारित कर सकता है और देश का संतुलित विक्रास 
कर सकता है शिशु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करके विदेशी प्रतियोगिता से बचा 
सकता है। इसी नीति द्वारा राष्ट्रीय उपक्रमों का विकास कर सकता है और 
साधनों का ऐसे उद्योगों में प्रयोग कर सकता है जो देश के लिए हितकारी हों। 
राज्य अपने व्यय द्वारा देश में वेकारी दूर कर सकता है और नागरिकों की उत्पादन- 
शक्ति में वृद्धि कर सकता है | झ्राधुनिक युग में राज्य की क्रिपात्मक वित्तीय व्यवस्था 
के कारण ही राजस्व का महत्त्व है। आधुनिक अथंज्ञास्त्रियों का विचार है कि 
राज्य की राजकोपीय नीति का मुख्य उर्देश्य आथिक जीवन के ढाँचे में इच्छानुसार 
श्रौर आवश्यकतानुम्तार परिवर्तत करना है । राजस्त्र द्वारा अ्र्थ॑-व्यवस्था में क्रियात्मक 
परिवर्तन (ए#घा०तंगराओं टाक्ा8०) फिये जा सकते हैं। इस्तीलिये राजस्व का 


महत्त्व है ।?? 


३36, #. 7. [.कास्‍ल', 776 खटगा०आंलड ० एक्मााएं- 
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राजस्व तथा अर्थ-विकसित देश ३३ 


जायें। यह सब सामरथ्यं उनमें केवल विज्ञान की उन्नति के कारण हो श्राई है, जो 
पाइचात्य सभ्यता का एक अंग है। पादचात्य वातावरण एवं सम्पता से अलग 
हद कर उनका वेज्ञानिक ज्ञान पूर्णतया समभ में नहीं श्रा सकता ।* अ्रन्त में पाइचात्य 
ने आगे वढ़कर लगभग सभी देशों के मामलों में अपने बन, ज्ञान, अपनी शक्ति 
स्तक्षेप करने का प्रयत्त किया है । इसके बड़े ही महत्वपूर्ण परिणाम हृध्टिगोचर 
हुए हैं। सच तो यह है कि अश्र॑-विकसित देशों की विशेषतात्रों का उल्लेख ही नह 

क्रिया जा सकता, क्योंकि उनकी मुख्य विशेषताओं का पत्मा लगाना कठिन है 

इनकी संस्कृति के नमूने इतने विविध हैं कि किसी एक को सारे क्षेत्र का प्रतिनिधि 
नहीं कह सकते । पाश्चात्य तथा गैर पाश्चात्य देशों में एक अन्तर यह है कि जब 
कि पहले प्रकार के देझ्षों में व्यक्ति समाज पर निर्भर रहते हुए भी अलग और स्वतन्त्र होता 
है, दूसरे प्रकार के देशों में व्यक्ति एर समाज का प्रभुत्व होता है। राज्य और शासन 
प्रबन्ध मुख्यतया देश के रीति-रिवाज और जाति-प्रथा पर निर्भर करते हैं। स्याय- 


पे ०७१ 


सम्बन्धी निर्णय तथा क़ाबून बनाने में ज्ञान तथा अनुभव की झ्रावश्यकता नहीं होती । 


ये सब निर्णय तुरन्त ही ले लिये जाते हैं |! ग़र पावचात्य देशों में दंनशास्त्र की 
विज्येप प्रगति हुई है। विज्ञान और यच्त्रकला की उन्नति पाब्चात्य देयों की भाँति 


. नहीं हुई है श्रौर जो कुछ उन्नति हुई है वह वहाँ के वातावरण और संस्कृति को देखते 


हुए सराहनीय है, किन्तु वह पृव॑स्थित व्यवस्था को ही वनाये रखने के लिए काफी 
है । वह नई बातों को जन्म नहीं दे सकती और न नये विचारों को स्वीकार ही कर 
सकती है । फिर भी यह नहीं कह सकते कि ये सारी विशेपतायें सभी ग्र पाश्चात्य 
देशों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं।॥ वास्तव में यह सब विश्वेपतायें साम।जिक- 
सांस्कृतिक हृष्टिकोण के अनुसार हैं। आशिक दृष्टिकोण से विकसित तथा श्रविकसित 
देशों के बीच भेद करना यद्यपि सरल नहीं होता फिर भी सामाजिक-सांस्कृतिक 
हृष्टिकोण की अपेक्षा सरल होता है ।-अधिकसित तथा अ्र्-विकप्तित देशों में राष्ट्रीय 
श्राय बहुत कम होती है, जीवन-स्तर बहुत गिरा हुआ होता है, पूंजी-निर्माण बहुत 
धीमा झौर व्यापार तथा उद्योग की श्रवस्था बहुत पिछड़ी हुई होती है और भ्रधिकतर 
विदेशों पर निर्भरता रहती है। हम इन्हीं श्राधारों पर विकसित तथा श्रविकसित 
देशों में की गई तुलता का उल्लेख यहाँ पर करेंगे। सन्‌ १६४७ में संयुक्त राज्य 
श्रमेरिका में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक तथा वित्तीय समस्याओं पर नेशनल एडवाइज़र 

काउन्सिल' (पधंणार्श 80णं509 ए०णार्ला!) ने सन्‌ १६३६ के श्राधार पर ५३ देशों 
की, जिसमें संसार की ५५%, जनसंख्या थी, प्रति व्यक्ति आय का श्रव्ययन किया था। 
काउन्सिल ने ५३ देशों को तीन मोटे वर्गों में विभाजित किया था। पहले बग में 
संयुक्त राज्य, जम॑नी, फ्रांस और यू० के० थे जहाँ पर झौसत प्रति व्यक्ति श्राय 


4४ 8 २०० श्र्थात्‌ १००० रुपयों के लगभग थी । दूसरे वर्ग में अर्ध-विकसित देश थ जेसे 


दक्षिणी श्रफ्रीका की यूनियन, फिनलैण्ड, श्रास्ट्रिया, इटली, यूनान, जिसकी भ्ोसत 


ए 3. #क, 9. 66. 
'" "बी बहार, 9. 722. 
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प्रति व्यक्ति आय $ १०० से २००, अर्थात्‌. ५०० रुपए से १००० रुपयों के बीच में 
थी । तीसरे बगे में मारत, पांकिस्तोन, ब्रह्मा, चीन॑, -इन्डोनेशिया, फिलिपाइन्स, लेटिन 
ग्रमेरिका के अधिकांश देश थे जिनकी प्रति-व्यक्ति वाषिक आय $१०० या इससे कम 
अर्थात्‌ ५०० रुपये के लगभग थी । तीसरे वर्ण के देशों में प्रति व्यक्ति आय कम. होने 
के कारण जीवच-स्तर निम्वतमं सीमा पर. है, इसी कारण ईनको कम- विकेसिंत देश: 
कहा गया है;। इस दृष्टि से विकास का अभिप्राय उन सारे ढंगों तथा विधियों: से है 
जिनके द्वारा. प्रति व्यक्ति वापिक आय में विक्रंसित देशों जैसी वद्धि हो जाये । 


: कभी-कभी आर्थिक विकास की वास्तविक स्थिति पता लगांने के लिए एंक 
देश में प्राप्त होने वाली प्रति व्यक्ति मशीन शक्ति (गल्याक्षांत्वों 90४०) के. 
झ्रावार पर विभिन्‍न देशों. में तुलना की जाती है ।* सन १६३६ से पहले कम विकसित . 
देशं में, जिनकी प्रति व्यक्ति वाषिक आय $१००. या उससे कम-थी, प्रति व्यक्ति 
प्रतिदिन लगभग १२ #075० 90७27 #0प्रा5 उपलब्ध थे जबकि विकसित देशों में 
यह संख्या २:*६ थी और संयुक्त राज्य में यह ३७-६ थी । उसी समये भारत में यह 
संख्या १*० से भी कम.थी। कभी-कमी विभिन्‍न देशों के विकास का स्तर कृपि 
उत्पादन से. भी पता लगाने का प्रयत्न किया गया है, क्योंकि किसी भी देश के आशिक - 
विकास की प्रगति की दर इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें अपनी जनसंख्या. 
के लिए खाद्यान्न उत्पादन करने की कितनी क्षमता है.।* किन्तु इस प्रकार के तुलना- 
' त्मक अध्ययन विभिन्‍न देशों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं करा पातें। साथ 
ही ऐसे अध्ययन का कोई लाभ भी नहीं होता, क्योंकि कुछ देश .पूर्णा रूप -से कृपि- 
प्रधान हैं और कुछ ओद्योगिक हैं । इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन प्रकृति पर -निर्मेर | 
करता: है.। फसलों का:कोई ठीक नहीं । यदि अच्छी फसलें हो रही हैं तो कई वर्षो 
तक चलती ही रहेंगी । श्रौर यदि खराब फसलों का चक्र आरम्भ हो गया .तो- कई 
वर्षों तक खराब फसलें ही चलती रहेंगी । इसलिये कृषि उत्पादन आथिक विकास का . 
एक उपयुक्त सूचक नहीं होता । 

सन्‌ १६४६ में संयुक्त राष्ट्र ने संसार के ७० देशों में राष्ट्रीय आय के 
अनु मान लगाये थे । इन अनुमानों के अनुसार संसार की लगभग दो तिहाई जनसंख्या 
को संसार की आय का ह'भाग से भी कम प्राप्त होता है । 'इन देशों को अधे- 
विकसित देश कहा गया है। इनकी प्रतिव्यक्ति श्राय $ ५४ थी जबकि ऊंची झाय 
वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय $६ १५ थी और मध्यम आ्राय वालें देशों की प्रति 
व्यक्ति आय $ ३१० थी । निम्त झ्राय वाले देझों में, इस अध्ययन के अनुसार एशिया 
अफ्रीका, दक्षिणी-पूर्वी यूरप और दक्षिणी अमेरिका के देश थे । सन्‌ १६४६ में 
संसार में श्रोय का विवरण संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार निम्न प्रकार था ।* 


5. 6. (आता; शब्द िटखा०ाए--5 शैक्ांप्रार क्षा्ं ०2/205, 90. 7. 
6... 26/4., .0. 8 
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संसार में श्राय का वितरण-- १६४६ 





के ) ] हम] 
| ससार की ग्राय [संसार की जनसंख्या | प्रति व्यक्ति आय 


उच्च आय वाले देश ६७% १८% | हद 7 
मब्यम झाय वाले देश १८% १५%, 5३१० 
निम्न आय वाले देश १५%, | ६७% 3903 


अर्द्धऔ-विकसित ग्रथ-ब्यवस्था के लक्षण-- 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अ्रद्धं-विकसित देझों की मुख्य 
समस्‍यायें प्रति व्यक्ति आय, जीवन-स्तर तथा पूँजी निर्माण की गति को बढ़ाने से 
सम्बन्धित हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि अरद्धं-विकसित अर्थ-व्यवस्था केवल 
एक सापेक्षिक स्थिति है। यह श्रसम्भव है कि सभी देशों में श्राविक विकास का 
स्तर समान हो, किन्तु श्रद्ध-विकसित देगों की समस्‍यायें साधारणतया समान होती 
हैं। प्रमुख कारण ऐसे देशों की निर्वंनता है जिसके कारण सप्रभाविक माँग, बचत 
विनियोग तथा राष्ट्रीय श्राय के स्तर नीचे होते हैं । सारांश में, पूँणी का अ्रभाव 
तथा पूंजी निर्माण के श्रभाव में ऐसे देशों का विकास नहीं हो पाता । वर्मस्टीन के 
शब्दों में “अ्रद्ध-विक्रमित राष्ट्र वह है जिसमें प्रति व्यक्ति उत्तादन अपेक्षाकृत नीचा 
हो तथा जिसमें यदि उत्पादन कुशलता में कोई वृद्धि हो भी रही हो तो उसकी गति 
अत्यन्त घीमी हो ।” हम संक्षेप में अ््ध-विकसित राष्ट्रों के लक्षणों का वर्णान निम्न 
प्रकार से कर सकते हैं :-- 

१. वेकारी--प्रधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में, विशेषकर एशिया में, जन- 
आधिकय की स्थिति पाई जाती है | यहाँ पर जन्म-दर वहुत ऊँची होती है| प्रत्येक 
व्यक्ति को एक बड़े कुद्रम्ब्र का पालन-पोपण करना पड़ता है । जनसंल्या वृद्धि की 
तीत्र गति के कारण व्यक्तियों को उत्तम भोजन प्राप्त नहीं हो पाता, उनका स्वास्थ्य 
हीन रहता है तथा ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता 
ही जाता है। जनसंख्या की तीब्र वृद्धि के कारण श्रम की .पूति, मांग की अपेक्षा 
अधिक होती है । श्रविकतर व्यक्तियों का व्यवसाय कृषि होता है। उद्योगों की गिरी 
हुई भ्रवस्था के कारण पूंजीगत साधनों तथा मानवीय जझक्ति का उचित उपयोग नहीं 
हो पाता, बचत तथा विनियोग के लिए उचित अ्रवसर प्राप्त नहीं होते और इन 
सबका सामूहिक परिणाम यह होता है कि वेकारी बढ़ती जाती है और प्रति व्यक्ति 
प्राय कम होती जाती है। इसके अत्तिरिक्त कृषि जैसे उच्चयम में सभी लोगों को खपत 
नहीं हो पाती । कृपि-व्यवसाय में लगे हुए लोग भी साल में अधिक्रतर वेकार ही 
रहते हैं श्रौर वे ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की और काम की खोज में झाते चले जाते हैं 
जिनके कारण नगरों में भी वेकारी बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार ग्रद्धविकसित 
देशों की मुख्य विशेषता बढ़ती हुई जनसंख्या तथा बेकारी है । 





ही 
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२. निर्धनता--कृषि ही मुख्य व्यवसाय होने के. कारण, जैसा कि हम ऊपर॑.... 


कह चुके. हैं, ७० से ६० प्रतिशत तक जनसंख्या कृपि पर गआ्राश्चित होती है, किन्तु - 


अरद्धं-विकसित राष्ट्रों में एक तो कृषि में लगे हुए व्यक्ति ही वर्ष में काफी. दिने 


बेकार रहते हैं और दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों के सभी.व्यक्तियों को 'रोज़गार नहीं मिलता, . ' 


क्योंकि प्रति व्यक्ति भूमि तथा पूँजी बहुत कम होती हैं जिसके परिणाम-स्वरूप 


, व्यक्ति तिर्घन व़ने रहते हैं ।. भूमि की उत्पादन-शक्ति भी. कम होती - जाती है और ' ठ 


खाद, पानी तथा अकुशल उत्पादन-विधियों के कारण कृषि से पर्याप्त झ्राय भी प्राप्त 
नहीं हो पाती । परिणामतः राष्ट्रीय आ्रायं, ऐसे देशों में, बहुत नीची होती हैं। 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से भी देश को अधिक आय प्राप्त नहीं होती, क्य्रोंकि ऐसे देशों 


में निर्यात करने के लिए खाद्यानंव ही होते हैं जबकि उन्हें विदेशों में निर्मित वस्तुओं - 
का एक बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ती है। परिणाम स्वैरूप विदेशी व्यापार का : 


आकार बहुत ही छोटा होता है । इसके अंतिरिक्त बैंकिंग युविधाएँ पर्याप्त मात्रा' में 


ने मिल पाने के दगरख भी व्यापार को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है श्रौर साथ ही : 


"यातायात की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में व्यापार श्रौर भी कम हो जातो है । 


स्पष्ट ही है कि प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण अ्रधिक्रतर लोगों में .. 


बचत करते की शक्ति नहीं होती । <देश में. जो. थोड़ी-बहुत वचत होती भी है वह 


बड़े-बढ़े जमींदारों, व्यापारियों तथा व्यवसायियों द्वारा ही होती. है।। ये लोग श्रधिक- .' 


तर अपनी बचतों को ,वेकार के उपभोग तथा सद्ठे-सम्ब्नन्धी कार्यों में ही लगाते हैं . - 


और उत्पादक विनिग्योग के लिए बहुत कम, बचतें ही शेष रह- जाती .हैं। भारत को 


ही लीजिये अधिकतर लोग अपनी पँजी मन्दिर, धर्मशालायें, . बड़े-वड़े भवन बनाने में. 


लगाते हैं श्र साधारण व्यक्ति गहनों तथा घंर के बर्तनों को प्राप्त, करने में खर्च 


करता है । इस प्रकार अद्ध-विकसित राष्ट्रीं में पँजी. का संग्रह बहुत ही कम होता है । . 
एक श्रीर तो कृषि की. पिछड़ी हुई अवस्था, कृषकों की निर्घनता तथा ऋण-पग्रस्तता . 


और दूसरी श्ोर उंद्योगों की पिछड़ी हुई अवस्था के कारण पूंजी कुर्छ थोड़े से हाथों , 


में. ही एकत्र हो. जाती है और आग का वितरण असमान रहता है। कुछ थोड़े 


. बनी व्यक्ति सरकारी नीतियों को ही प्रभावित-करते हैं और यदि सरकार चाहे भी .. 
: तो आ्राय के पुनवितरण हेतु नीति निर्मित नहीं कुर सकती सारांझत: ऐसे देशों में - 
- ः निर्धनता का एंक ऐसा जाल सां बिछा रहता है कि उससे वब्राहूर निकलता श्रसम्भव-सा . 


प्रतीत होता है । 


| ३.. उत्पादन का निम्त स्तर--निर्धनता के कारण तथा, बचतों के अभाव में - 

2 देश के प्राकृतिक साधनों तथा श्रम-शक्ति का उचित उपयोग नहीं हो पाता है, और 
उत्पादन का आकार संकुचित रहता -है। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण : 
_:सप्रभाविक माँग भी कम रहती है जिसके कारण उत्पादन. को प्रोत्साहन भी प्राप्त 


: नहीं होता । तई.पूँजी के . निर्माण , का तो प्रश्न- ही नहीं, उपस्थित पूँजी का ही 
संदुपयोग नहीं हो. पाता.। ' इसके: अ्रतिरिक्ति कुशल श्रमिके तथा. प्रबन्धकों का भी 
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अभाव ही रहता है । फलस्वरूप देश के अधिकांश साथन बेकार रहते हैं और उत्पादन 
का स्तर निम्न रहता है । " न्‍ 

४. सांस्कृतिक ओर राजनीतिक स्थिति--सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अ्द्धे- 
विकसित देशों के निवासी झरुढ़िवादी होते हैं और उनमें साक्षरता का स्तर निम्न 


: होता है| सम्पूर्ण समाज विभिन्‍त्र सामाजिक वर्यों में विभक्त होता है जिनमें आ्रापसी 


सम्पर्क बहुत कम होता है। समाज में स्त्रियाँ, पुरुषों की श्रपेक्षा हेव समझी जाती 
हैं। सानाजिक तथा अन्य मान्यताओं के अ्रन्त्गंत भौतिक परिवरतंनों तथा विकास को 
कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता । इस प्रकार ऐसे राष्ट्र सांस्कृतिक एवं राजनीतिक 
दृष्टि से भी पिछड़े हुए होते हैं । 

संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि अद्धं-विकसित देशों को मुख्य विशेषतायें 
प्रति व्यक्ति नीची झ्राय, निम्न जीवन-स्तर और पूंजी निर्माण की घीमी यति हैं। 
प्रश्न यह है क्रि संसार के अ्रधिकांग देशों में आ्राय इतनी कम श्रौर जीवन-स्तर इतना 
नीचा क्‍यों हैं ? इसके कई काररं हैं जिनका वर्ण हम नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं । 

(१) सामाजिक कारण--अ्रविकांश अव्रिकसित देशों की सामाजिक प्रणाली 
ऐसी है कि वहाँ की जनता का सामाजिक और श्राथिक कल्याण का स्तर ऊँचा 
होना सम्भव ही नहीं है | इन देशों का आशथिक विकास उसी समय सम्भव हो 
सकता है जबकि वहाँ की सामाजिक और श्राथिक परिस्थितियों में पूर्ण परिवर्तन कर 
दिया जाये | ऐसे देशों में सामाजिक ढचे में सबसे ऊँची सीढ़ी पर कुछ थोड़े-से 
घतवान, चरित्रह्दीन, निरंकुश वर्ग के लोग होते हैं जिनमें अधिकतर जमींदार, व्यापारी 
श्रौर सरकारी कर्मचारी होते हैं। सामाजिक ढाँचे की सवसे नीची सीढ़ी बहुत चौड़ी 
होती है और इसमें देश की अधिकांश जनसंख्या सम्मिलित रहती है | इस वर्ग के 
लोग मेहनत करके अपना पेट पालते हैं और सभी किसान, कारीगर और श्रमिक 
वर्ग के लोग होते हैं । ऊंचे वर्ग के लोग अपनी जीविका और समाज में भ्रपनी सत्ता 
श्रमिकों, कारीगरों तथा किसानों का शोपण करके बनाये रखते हैं। इस प्रकार 
सामात्िक ढाँचे की निम्त सीढ़ी पर जो व्यक्ति होते हैं उनको अपना उत्थान करने 
के लिये अवकाश ही नहीं प्राप्त हो पाता और वे सर्देव ही मेहनत करते रहते हैँ । 
प्रत्येक देश में सामाजिक ढांचे की कुछ अपनी-अपनी विशेषतायें होती हैं । भारत के 
सामाजिक डाँचे की मुख्य विश्येपतायें जाति-प्रथा तथा संयुक्त परिवार-प्रथा हैं । 
भारतीय नागरिक, अ्श्विक्षित होने के कारण अपनी जाति के रीति-रिवाज, घामिक 
परम्पराम्रों में जकड़ा हुम्रा पड़ा रहता है । यदि वह उत्तका पालन नहीं करता तो 
उसे जाति से बाहर कर दिया जाता है। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के 
व्यवसायों को करने की नहीं सोच सकता । इस प्रकार झाथिक झोपरा का चक्र 
निरन्तर चलता रहता है। ऊँची जाति के लोग नीची जाति के व्यक्तियों का झोपरा 
करते ही रहते हैं । इसके अतिरिक्त श्रमिकों की गतिशीलता में देश की उचित ढंग 
पर आधथिक उन्नति भी नहीं हो पाती है । पूँजी-निर्माण में भी वृद्धि नहीं हो पाती 
क्योंकि उद्योग और व्यापार कुछ थोड़े से ही व्यक्तियों के हाथों में रहते हैं। एक 
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निरन्तर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के: लिए यह आवश्यक है कि-नये विनियोगों का. 
क्षेत्र निरन्तर वढ़ता ही रहे और चक्र कभी बीच में नहीं टूटे । नये ' बिनियोगों से 
- नई-नई वस्तुओ्रों का उत्पादन होगा. और -नये-वय्ये क्षेत्रों का विकास होगा । श्रम 
तथा पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि होगी,ः पूँजी का निर्माण होगा और देश में 
वेरोज़गारी.कम होगी । किन्तु भारत जंसे देश. में जाति-प्रथां की वुराइयों के. कारण 
आथिक विकास की गति बहुत ही धीमी.रही है, औरं सच तो यह है कि इसने आधिक 
' विकास की क्रियाश्ों का गला ही घोंट दिया है । वास्तव में जाति-प्रया से मनुष्य का 
दृष्टिकोश बहुत ही संकीर्ण हो. गया है । वह हर समय हर विपय में अपनी जाति से 
ही सम्बन्बित बातों का ध्यान रखता है । वंह अपने देश शऔर सारे संसार के आधिक 
. उत्थान की ओर ध्याव ही नहीं देता और न उन पुराने रीति-रिवाजों की क़ंद से 
बाहर निकलना ज्वाहता है । जाति-प्रथा. की. भाँति संयुक्त परिवार प्रणाली ने भी 
भोरत॑ के आथिक विकास में अनेकों कंठिनाइयाँ उत्पन्न की हैं। संग्रुक्तत परिवार 
_ प्रराली में, क्‍योंकि प्रत्येक सदस्य भोजन तथा कपड़े के विपय॑ में निर्श्चिंत रहता - है 
इसलिये वह आलसी हो जाता है, उसमें जोख़िस सहन करते . की शक्ति समाप्त हो 
जाती है और उसे कांम करने के लिए कोई भी: प्रेरणा नहीं मिलती है। व्यक्तियों के 
दृष्टिकोण भी संकीर्ण रहता है क्‍योंकि वे घर में पंड़े-पड़े. ठलुत, जीवन व्यतीत' करते 
:.. रहते हैं। इस प्रंकार संयुक्त परिवार से भी श्रमिकों .की गतिशीलता बहुत सीमित 
रही है भौर पूंजी-निर्माण भी बहुत कम हुग्ना है । - 
दक्षिणी-पूर्वी एशिया के अधिकांश देश कृपि-प्रवान हैं । जनसंख्या तीम्र गति से 
: बढ़ती जा रही है भौर भूमि पर जनसंख्या का भार भी दिन-प्रति-दिन भ्रधिक. होता 
- जा रहा हैं । परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति उपज कम होती जा रही है | व्यक्ति इस _ 


. अवस्था में ही नहीं हैं कि वे कुछ जमा कर सकें और भ्रपना जीवन-स्तरः ऊँचा कर 


संकके | इंन देशों की जन्म-दर भी अधिक होने के कारण सामाजिक और आर्थिक 
. उंत्थान की सारी योजनायें वेकोर हो जाती हैं । बिना उत्पत्ति में वृद्धि किये. किसी 
: भी देश में व्यक्तियों का -जीवनं-स्तर ऊँचा नहीं हो सकता और साथ ही. यदि उर्पाद॑न 
: जनसंख्या की तुंलना में तीत्र गति से नहीं बढ़. रहा है तो भी देश के ग्राथिक विकास' 
की गति धीमी रहेगी । इसलिए दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों की मुख्य-सम्रस्या 

सामाजिक दृष्टिकोश से यह भी है, कि ज॑नसंख्या-वृद्धि को कैसे नियन्त्रित क्रिया जाय 
: और श्रमिकों की गेतिशीबता में बावा उत्पन्त करने वाले कारणों को किस प्रक्रार 
' समाप्त किया जाय। ' है 

(३) राजनैतिक कारण--किसी भी देश की सामाजिक परिस्थितियाँ “वहाँ 

की राजनेतिक परिस्थितियों पर निर्भर -करती हैं ।-हम पहले ही कह चुके हैं कि 
झंविकसित देशों में से अ्रविकांश देश पहले विक्रसित देशों की कांलोनीज़ थीं, जिनमें 
शासक देंशों ने संस्कार स्थापित कर रखी थीं। यह संरह्ारें जनता के सर पर बिना 
उनकी इच्छा के शासक देशों ने स्थापित कर दी थीं, श्रर्थात्‌ ऐसी सरकारों की 
स्थापना प्रजातस्त्रीय :शक्तियों द्वारा -नहीं हुई थी-। इसका परिणाम यह हुश्ना कि 
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इन देशों में व्यापार और वारिज्य ही प्रमुख व्यवसाय थे जिन्हें व्यक्तियों ने श्रपनाया 
था । इन व्यवक्षायों को अपनाने का मुख्य कारण यह था कि इनसे लाभ की प्राप्ति 
शीघ्र ही होती थी । किन्तु दुर्भाग्य यह था कि न तो जनता ही ने और न सरकार 
ने ही अपने लाभों को उन योजनाओं पर खर्च किया जिनसे स्थानीय जनता का 
कल्याण हो सकता । अधिकतर लाभ कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत थोड़ी ही 
थी। धनी व्यक्तियों के पास राजनैतिक और आध्िक दोनों ही प्रकार की सत्तो थी । 
निर्धन व्यक्ति तो केवल जीवित थे। धीरे-बीरे इन मनुष्यों में देश-प्रेम और 
राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई ओर इन्होंने स्वतन्त्रता-संग्राम लड़ा और स्वतन्त्रता 
प्राप्त की । अभी इन देक्ञों को स्वतन्त्रता प्राप्त किए अधिक समय नहीं हुआ है और 
इनमें श्राज भी थोड़े-वहुत अंश में वही चिह्न दीखते हैं जो उस समय थे जबकि बह 
दासता की वेड़ियों में जकड़े हुए थे । जैसे-जेसे दासता की छाप मिटती जायगी इन 
देशों की उनन्‍त्रति होती जायगी । 

(४) श्राथिक कारण--किसी भी अविकसित देश का एक बड़ा लक्षण यह 
भी है कि वहाँ पर उत्पादन, व्यक्तियों की आवश्यकता की श्रपेक्षा बहुत कम होता है। 
परिणामस्वरूप व्यक्तियों का जीवन-स्तर बहुत नीचा रहता है श्रौर मूल्य ऊँचे होने 
के साथ-साथ उन्हें वस्तुओं की पूि के लिए श्रधिकतर विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता 
है । यदि अ्विकसित देशों के झ्राथिक कल्याण में वृद्धि करनी है तो यह आ्रावश्यक है कि 
उत्नावन इतना किया जाय जो व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताशों से अधिक हो । 
इसलिए ऐसे देशों के श्राथिक विकास की प्रमुख समस्या यह है कि उत्पादन में वृद्धि 
की जाय और एक क्षेत्र के सभी भागों का आथिक विकास समान हो । परन्तु प्रश्न 
यह है कि उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार की जाए ? क्‍योंकि जब पूंजी श्रोर भूमि की 
अपेक्षा श्रमिकों की संख्या अधिक होती है तो प्रति व्यक्ति कम उत्पादन होना 
स्वाभाविक ही है | हमारे देश की भी यही स्थिति है। उत्पत्ति के ग्रन्य साधनों की 
अपेक्षा श्रमिकों की संख्या अधिक होती जा रही है । इसीलिए जीवन-स्तर भी गिरता 
जा रहा है | वचतें भी इसीलिए निम्न स्तर पर हैं और केवल वही व्यक्ति सर्व- 
सम्पन्त हैं जो व्यापार और उद्योग में भाग ले रहे हैं । परन्तु इनकी संख्या बहुत 
थोड़ी होने के कारण घन की असमानताएँ काफी कठोर है। स्पष्ट है कि अर्थ- 
विकसित देशों के आथिक विकास के लिए सबसे पहली शर्ते यह है कि इनकी सामाजिक 
इशाएँ उन्नत की जाएँ श्रौर बढ़ती हुई श्रम-शक्ति का उपयोग करने के लिए उचित 
व्यवस्था की जाए। यह सव लक्ष्य उसी समय पूरे हो सकते हैं जबकि सम्पूर्ण देश के 
विकास के लिए एक समुचित योजना तैयार की जाय या आधिक नियोजन को 
एक समुचित तथा विस्तृत कार्य-क्रम आरम्भ किया जाय । अधे-विकसित देथों में 
जनसंख्या के बढ़ने के कारण देश के साधनों का सप्रभाविक उपयोग केवल आशिक 

“नियोजन द्वारा ही सम्भव हो सकता है । 


४०: रा राजस्व 
श्रधं-विकसित राष्ट्रों में रांजस्व-क्रियांग्रों के उद्देश्य-- :. 


| राजस्व के उद्देश्य, स्वरूप तथा परिणाम भिन्‍्त-भिन्‍्न अवस्थाओं. में भिन्‍न- 

'. भिनन होते हैं । अर्ध-विकसित राष्ट्रों तथा पुर्ण-विकसित राष्ट्रों के लिए भी . राजस्व 
के उद्देश्य तथा स्वरूप में भिन्‍तता पाई जातो है। अर्द्धऔ-विकसित अ्र्थ-व्यवस्था की... 

प्रमुख आवश्यकता तीत्र प्रगति तथा संरंचनात्मक परिवर्तन करना है, तो.पूर्णा विकसित - 
- राष्ट्रों की प्रमुख समस्या व्यापार चक्कों के परिवर्तन में स्थायित्व लाना है।* पूर्ण 
« विकसित राष्ट्र, जिनको “विश्व-समाज का आथिक उच्च-वर्ग”* भी कहा गया है, . 
उसमें राजस्व का मुख्य लक्ष्य आथिक सस्थायित्व स्थापित करना होता है ताकि 
देश में पूर्ण रोज़गार की स्थिति बनी रहे। किन्तु अद्ध-विकसित राष्ट्रों में समेरयाएँ . 
अंनेक. होती हैं और वे भीषण भी अधिक होती हैं । इसीलिए वहाँ राजस्व-नीतिं के 
उद्देश्य भिन्‍त होते हैं । कुछ लेखकों का विचार है कि राजस्व के दोनों प्रकार के 
राष्ट्रों के लिए समान ही उद्देश्य होते हैं, जेसे, हेन्सन ने कहा है कि राजस्व का एके 
उद्देश्य “एक प्रगतिशील झ्रायकर प्रणाली जिसकी दर कम से कम इतनी नीची 
अ्रवश्य हो, कि पर्याप्त मात्रा में निजी व्यय एवं विनियोये प्रोत्साहित हो सके । 
इसके साथ ही खर्च की जाने वाली उन सम्पूर्ण व्यय-राशिय्रों को देखते हुए उपभोग 
की वर्तमान श्रवृत्ति एवं विनियोग के स्वर को बनाए रखने के उद्देश्य से कुल माँग 
को सुरक्षित रंखने के लिए कुछ सार्वजनिक ऋण की भी आवश्यकता हो संकती 

है ।” यदि देखा जाय तो यह उद्देश्यं पूर्ण ' विकसित श्रर्थ-व्यवस्थाश्रों की हृष्टिं से 
+- तो ठीक है किन्तु अर्द्ध॥कसित राष्ट्रों के लिए उचित नहीं है । यदि राजस्व नीति 
अद्धं विकसित राष्ट्रों में इन उद्देश्यों की पुति हेतु अपनायी जाए तो वह तीज ओऔद्योगी- 

करण और पिछड़े तथा निर्धन देशों के .विकास के लिए केवल कमज़ोर यन्त्र के 
समान ही होगी । एक अद्धं-विकतित देश में आथिक नीति का उद्देश्य प्राथमिक श्रव- - 
स्थाओं में उत्पादन को बढ़ाने का होना चाहिए और इस हृष्टि से राज॑कोपीय नीति 
को पंजी-संग्रह के यन्त्र के रूप में कार्य करता चाहिए ।'' इसका अभिप्राय यहं नहीं 

: कि राजस्व-वीति अद्धं विकसित देशों के लिए प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो- सकती । 
. वास्तवं में पंजी-निर्माण तथा पंजी-संग्रंह के हष्टिकोण से अ्र्द्ध-विकसित देशों में राजस्व 

- नीति का महत्त्व और अधिक हो जाता है । ः 


सेद्धान्तिक विवेचना--- 
हम पहले कह ही चुके हैं कि आधुनिक लेखकों के अनुसार .राजस्व-सम्बन्धी 
नीतियों तथा क्रियाओं का उपयोग अ्रर्थ-व्यवस्था के दोषों को दूर कंरने तथा आशिक 


7. - + 8, २, एछगी। झाशी,- स्‍खबंशबा क्‍शब्राटर दावे एबंध-बशाशगएटव डल्णशागाए, 
» 35, 
हा 9, 6 जता, खलगाकाएंट ख697 बावे एावेश-ब्रंट/2/०एटवें टड्ऑ/॑ंणाड, 9. 45 
30. #ऋट्गागाएंट 2057 बाबे मय उत्ाफ़रांग्गशाशा, ए. 438 " हर 
4. 795 फऊक्ठा। छंगष्टॉए, ०0. 2४., 9. 56 ९०22 हा 
72. २. काट, आएशाशा णी €क्फोॉंवा आमगयादाांगि. मे।.. फावश-बेश'2०एश्व॑ं 
.. (०7क0772७, 9. 243 ह॒ / 


राजस्व तथा श्रर्घ-विकसित देश ४१ 


“विकास की एक स्थायी दर प्राप्त करने के हेतु अनिवायं-सा प्रतीत होता है। इस 
विपय पर सन्‌ १६३० की महामन्दी तथा प्रथम विद्दव-युद्ध की मुद्रा स्फीति के बाद 
से और विशेषकर केन्स के सामान्य सिद्धान्त” के प्रकाशन के पच्चात सैद्धान्तिक 
वांद-विवाद आरम्भ हुआ और भव यह स्पष्ट रूप से मान लिया गया है कि विशेष 
'करों तथा राजकीय व्यय के प्रभावों से सम्बन्धित विवेचना, राजस्व-सम्बन्धी अ्रध्ययन 
का एक भाग ही है । वास्तव में सम्पूर्ण विपय के अन्तर्गत सरकार की राजकोपीय 
क्रियाओं के आर्थिक क्रियाओ्रों तथा रोज़गार पर पड़ने वाले प्रभावों की चिस्तत 
विवेचना सम्मिलित होनी चाहिए ।* सचमुच ही केन्स ने आ्िक सिद्धान्तों के क्षेत्र 
में राजस्व-नीतियों की महत्ता को प्रदर्शित करके एक कान्ति-सी- उत्पन्न कर दी है । 
उसके अनुसार देश में पूर्ण रोजगार की अश्रवस्था को बनाये रखने तथा श्रथ॑-व्यवस्था 


में श्रतायासं ही उत्पन्त होने वाले उतार-चढ़ावों को नियन्त्रित करने के लिए राजस्व-]| 


क्रियाओं का नियमेन अत्यन्त ही आवद्यक है । केन्स ते अपने विचार को इस प्रकार 
प्रस्तुत किया है : श्रधिक वचत व विनियोग की स्थिति में श्रत्यधिक उत्पादन होने 
की सम्भावना रहती है और उपभोग प्रवृत्ति के निम्न स्तर पर रहने के कारण 
सप्रभाविक माँग भी कम रहती है जिसके क!रण व्यक्ति विनियोग तथा उत्पादन करने 
के लिए श्राकपित नहीं होते । परिणामतया वेकारी और प्रथ॑-व्यवस्था में उतार- 
'चढ़ाव उत्पन्न हो जाते हैं | श्रतः केन्स का विचार है कि सरकार को अपनी राजस्व 
'मीति इस प्रकार से संचालित करनी चाहिये कि निजी व्यय प्रोत्साहित हो, व्यक्तियों 
'का जीवन-स्तर ऊँचा हो, उपभोग-सम्वन्धी वस्तुओं का उत्पादन बढ़े और पूर्णा रोज़गार 
की स्थिति वनी रहे । 


यद्यपि केन्स के इस विचार की काफी सराहना की जाती है ओर उसका 
समर्थन भी बहुत से श्र्शास्त्रियों ने किया है किन्तु कुछ लोगों ने इसकी आ्रालोचना 
भी की है। आलोचकों के अनुसार केन्स का विचार अद्धं-विकसित राष्ट्रों के लिए 
सहायक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ऐसे राष्ट्रों की मुख्य समस्या जीवन-स्तर तथा उत्पादन 
को बढ़ाने के लिए पूंजी-निर्माण की है । इस दिशा में कुछ लेखकों ने राजस्व के “क्रिया- 
स्मक' (#पाणांणा॥)) स्वरूप पर अधिक जोर दिया है और कुछ लोगों ने 'कार्यथील' 
(58० ४थ॥78) स्वरूप को अधिक महत्ता प्रदान की है। प्रथम विचारधारा के अनुसार , 
कर, राजकीय व्यय तथा ऋण सभी के थ्र्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का 
प्रध्ययन करना चाहिये ) इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक लर्नर हैं । दूसरी विचार- 
बारा के अनुसार राजस्व सम्बन्धी सभी क्रियाओ्रों को कायंशील वनाकर उत्पादन में दृद्धि 
करनी चाहिये | बोकंर ने केन्स के विचारों का समर्थन करते हुए कहा है कि “हमारा 
केन्स के सिद्धान्त की शोर चाहे जो भी रुख हो, तो भी, मेरा यह विचार है कि 
यदि हम भारत के लिए एक उचित राजकोपीय नीति की दात सोच तो हम केन्स 
द्वारा बतायी हुई विधि के अनुसार उसी समय कार्य कर सकते हूं ज वकि हम झअवेज्ञा- 


3,. &. 7९. ए7९5, 278८ क्ं।वाटर व 26०77 द्राव॑ उस्‍बटाटट, 0. 45. 


््ज 


डर ..... . - “राजस्व --. 2 


निक होने का जोखिम उठाने को तैयार हों ।”* यहाँ- पर॑ यह आवश्यक है कि हम . 


. आ्राधुनिक लेखकों द्वारा प्रस्तुत की गई दोनों विचारघाराग्रों पर कुछ और-हृष्टिपात 


कर। 


राजस्व का क्रियात्मक स्वरूप--- 


वर्तमान शताब्दी के पूर्वाद्ध तकं लगभग सभी लेखक राजस्व-नीति को आय . 


तथा व्यय का एक सीधा-सादा लेखा-जोखा मानते थे । इन लेखकों का मुख्य विचार 
' यह था कि देश की कर-प्रणाली न्‍्यायोचित, सुविधाजनक हो तथा' समानता कें 


सिद्धान्तों पर भाधारित हो और उससे सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति. के लिए अधिकतम: 
कोष एकत्रित हो-सके | इसी प्रकार राजकीय व्यय का संचालन भी इस प्रकार 
किया जाए कि सार्वजनिक कल्यांणस अधिकतम हो सके और. उसका लाभ अभ्रधिकतर 


: उन्हीं लोगों को मिले जो उसंक्रे सवेथा योग्य हों । स्पष्ट है कि इन लेखकों ने अपने 
: विचार पूर्ण विकेसित राष्ट्रों के संदर्भ में प्रस्तुत किए | “वे पिछड़े हुए तथा अद्धं- 


विकसित राष्ट्रों के विषय में सोच ही न सके। केन्स ही पहला अर्थशास्त्री. थों - 


» जिसने इसे बात पंर ज़ोर दिया .कि राजस्व-नीतियों द्वारा अर्थ-व्यवस्था जी प्रवृत्तियों 
को प्रभावित किया जा सकता है। केन्स के बांद लनेर ने इस विचारधारा. को प्रौर 


भी श्ागे वंढ़ाया और बताया कि करारोपरा - का उद्देश्य केवल घन एकत्रित करना 
ही नहीं है, वरन्‌ मुद्रां-स्फीति को रोकना भी है और राजकीय व्यय -का उद्देश्य पूर्ण 
रोजगांरं की अश्रवस्थाओं को उत्पन्त करनां है। इसी विचार को क्रियात्मक वित्त- 


... संम्बन्धी विचार कहते हैं । क्रियात्मक वित्त के सम्बन्ध में दो बातें ध्याव देने योग्य, 


हैं :!” प्रथम, “सरकार का. यह कत्तंव्य है कि वह देश में उन वस्तुओं तथा सेवाश्रों 
पर जिनका उत्पांदन करना सम्भव है व्यय की सम्पूर्ण दर को उस स्तर तक रखे 
जिस पर वे सभी वस्तुएँ वर्तमान मूंल्यों पर खरीदी जा सकें ।” और दूसरे, “सरकार 
ऐसा करने की स्थिति में तभी हो सकती है जब कि वह राजस्व-सम्बन्धी क्रियाओं 
का प्रयोग करे | 

:. यह ध्यान रहे कि राजस्व के क्रियात्मक रूप का उद्देश्य पूर्ण विकसित तथा | 


 अ्द्धं-विकसित राष्ट्रों के लिए अलग-अलग होगा। प्रथम प्रकार के राष्ट्रों में इसका -. . 
. प्रयोग श्रृथ-व्यवस्था के स्थायित्व के लिए किया जायेगा जबकि दूसरे प्रकार के देशों में... 
' क्रेवबल आ्राथिक विकास की गति को तीत्र करने के लिए 


राजस्व का कार्यशोल रूप-- 


* डा० बलजीत सिंह ने क्रियात्मक वित्त तथा- क्रियाशील - वित्त - में 


- भेद. किया है ।" उनके अनुसार क्रियात्मक वित्त में हम वित्तीय - त्रिधियों 


को .उनके कार्य (#णा०धंणा) की कसौटी पर कंसते हैं और यह. पता लगाते 


4. ५. ए. #77एल', आपरशांद स्‍किहदमाटर दावे महों उमाफाणिकाशा, 0. 2. 
5. फ्। कराई : ०7. था. 0. 37. हि 
6. 7शंव., 072. 85-86 * 
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नशा 


हैं कि वित्त के विभिन्‍न झूपों का अ्र्थ-व्यवस्था के लिए क्‍या क्रियात्मक मह । 
दूसरी भ्रोर कार्यशील वित्त-सम्बन्धी सिद्धान्त के अनुसार हम यह पता लगाते हैं कि 
विभिन्‍न वित्तीय विधियां किस प्रकार अर्थ-व्यवस्था में स्फुर्ति उत्पन्न करती हैं । लर्मर 
नें केन्स के पद-चिह्नों पर ही आगे बढ़कर यह वत्ताया कि सभी प्रकार का व्यय 
वेकारी तथा मुद्रा-स्फीति को दूर करने में सहायक होता है। दूसरी श्रोर वलजीतर्सिह 
ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि केन्स तथा ल्ंर के विचार केवल पूर्ण 
विकसित राप्ट्रों के लिए उत्तम हैं और ऐसे ही राष्ट्रों के लिए व्यय का भ्रधिक 
महत्त्व है। ऐसे राष्ट्रों में व्यय का उद्देश्य श्र्थ व्यवस्था में स्फूर्ति उत्पन्न करने का 
नहीं होता । न व चल वा विनियंग पह ही. देशों में हमको अधिक बल बचत तथा विभमियोग पर 
देना चाहिए। इसलिए हमें श्रद्ध-विकसित राष्ट्रों के लिए यदि उचित रूप से रु 
का समावान करना है तो उत्पादन से प्रारम्भ करना चाहिए । उत्पादन को बढ़ाने के 
लिए राजकोपीय नीति का संचालन इस प्रकार करना चाहिए कि व्यक्तियों को काम 
करने के श्रवसर प्राप्त हों तथा उनकी कार्य॑-क्षमता में वृद्धि हो और उन्हें काम 
करने के लिए उचित प्रेरणा मिले । सच तो यह है कि दोनों सिद्धान्तों में कोई विशेष 
अन्तर प्रतीत नहीं होता । क्रियात्मक वित्त का सिद्धान्त यह बताता है कि वित्त श्र्थ॑- 
व्यवस्था में क्‍या काम करता है। इसका श्रभिष्राय यह हुआ्ना कि यदि वित्त अर्थ- 
व्यवस्था की परिस्थितियों के अनुसार उचित कार्य नहीं कर रहा है तो उसमें पूर्व 
निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिश्ात्रों में फेर-वदल करनी होगी । दूसरी झोर कार्य- 
गील वित्त का सिद्धान्त यह बताता है कि श्रर्थ-ब्यवस्था के विकास के लिए वित्त- 
नीति को किस प्रकार प्रभावशील बनाना चाहिए ग्रर्थात्‌ यदि वित्त श्र्थ-व्यवस्था को 
कार्यशील नहीं वना रहा है भर उद्देश्यों की पति नहीं हो पा रही है तो तदनुसार 
उसमें भी परिवतंन करने होंगे । इस प्रकार दोनों ही सिद्धान्तों के लक्ष्य समान हैं और 
उसका उपयोग परिस्थितियों के अनुसार बदलता जाएगा । अर्द्ध-विकस्षित राष्ट्रों के 
लिए दोनों ही सिद्धान्तों का उपयोग झ्रावश्यक है । विकास के प्रथम चरणों में दूसरे 
सिद्धान्त के श्रनुसार वित्त-नीतियों को निर्मित करना होगा और भ्रन्तिम चरणों में पहले 
सिद्धान्त को लागू करना होगा। सारांशत: हम कह सकते हैं कि राजकोपीय नीतियों 
का निर्माण चाहे किसी भी सिद्धान्त के अनुसार क्‍यों न किया जाये किन्तु यह स्वप्ट 
है श्रथ-व्यवस्था के दोपों को दूर करने के लिए राजकोपीय नीति एक प्रभावश्याली 
यन्त्र है । 

पर्युक्त सैंद्धान्तिक विवेचना के पदचात्‌ अब हम इस स्थिति में है. कि अरद्धे- 
विकसित राप्ट्रों में राजकोपीय नीति के प्रमुख उद्दे इयों की गणना कर सके । ये निम्न 
प्रकार हैं--- 


(१) झ्राय में वृद्धि--यह तो विदित ही है कि अद्धं-विकप्तित राप्ट्रों में 
ग्राय का स्तर निम्न होता है । ऐसे देझ्षों में व्यक्तियों की आय इतनी कम हांता है 
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कि वे. श्रपनी श्रावश्यकंताओं की पूर्ति नहीं कर पाते; बचाने का तो. प्रइन ही नहीं - 
उठता श्लौर यदि बचाने का प्रय॒त्त किया भी जाए तो उपभोग स्तर गिरने के कारण . 
कार्यक्षमता कम हो जाएगी. अतः अरद्धं-विकसित राष्ट्रों में श्राय का एक बहुत बड़ा .. 
भाग उपभोग पर खचे हो जाने के कारण बचतों की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसे. ' 
देशों में व्यक्तियों की मांग केवल खाद्य-पदार्थों श्रौरं उपभोग की श्रन्य आ्रावश्यक वस्तुओं 
तक ही सीमित रहती है | इसी प्रकार विनियोग भी इन्हीं प्रकार की वस्तुओं के. 
पांदन में- किए जाते हैं और अन्य उद्योगों के विकास की ओर कोई ध्यान ही. नहीं 
देता, जैसे, भारत ही को लीजिए । यहाँ पर जनसंख्या का.अधिकांश भाग केवल कृषि 
व्यवसाय में लगा हुआ है । इसका परिणाम यह होता है कि न ,तो व्यवसाय ही 
वहुमुखी हो पाता है और न व्यक्तियों की आय ही-बंढ़ पाती है ॥ . इसके “अंतिरिक्त 
व्यक्तियों की उत्पादकता भी दिन प्रति-दिन गिरती जाती है। अतएवं ऐसे- राष्ट्रों के... 
लिए यह. नितान्‍्त आवश्यक है।. राजस्व नीति को राष्ट्रीय आ्राय में वृद्धि करने के उद्देश्य 
से निभित किया.जाए। इस उद्द इ्य की पूति के लिए करारोपण नीति का लक्ष्य देश 
- में विनियोगों के स्तर को ऊँचा उठाना होना चाहिए 4 राजकीय व्यय तथां ऋण को 
भी उन दिशाओं में संचालित करता चाहिए जिनसे कि उत्पादन में वृद्धि हो श्ौर 
विंकास की गति तीत्र हो, तभी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है। यह भी सम्भव- 
हैं कि आय में जो वृद्धि हो वह विनियोगों में नजाकर उपभोग-में खप जाए, इसलिए 
राजकोषीय नीति द्वारा व्यक्तियों में वचत तथा.विनियोग-करने की प्रवृत्ति: उत्पस्नः 
रनी होगी । इसके लिए सरकार को आयकर में कुछ रियायतें करनी होंगी तर्था 
सम्मिलित पूंजी वाली कम्पनियों के हिस्सेदारों द्वारा किए गए विनियोगों को कर 
रहित घोषित करना होगा ।: यह श्रावश्यक हैं कि इस नीति से सरकार को आय कम 
प्राप्त होगी, किन्तु श्रथ॑-व्यवस्था को जागरूंक बनाने के: लिए, प्रारम्भिक चरणों में 
यह अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध होगी. 

ह ' (२) पूंजी का निर्माण--पूंजी-निर्माण. की -गति.को तीत्र करना, राजस्व- 
'नीति का प्रमुख उद्दे इय होना चाहिए । इसके लिए यह श्रावेश्यक है कि राजं॑स्व-नीति 
"राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित- की जाए। यह तभी सम्भव हो सकता है. जबकि. देश में 

कार्यशील वित्त की नीति-अपनायी जाए। अ्रद्धं-विकसित राष्ट्रों में सरकार को विकास 
'की गति को तीव्र करने के लिए अनिवार्य बचत की योजना चालू करनी होः प्र बचत की योजना चालू करनी होगी ताकि , 
पूँजी का निर्माण हो सके और उत्पादन प्रोत्साहित हो सके । सरकार को व्यक्तियों का 
इस प्रकार पथ-प्रद्शन करना होगा कि उन्हें विनियोगों के अवसर ज्ञात हो सकें क्योंकि 
चचत को -्यक्तियों को स्वेच्छा पर नहीं नहीं छोड़ा जा सकता । यह देखने में आ रहा है कि 

पने उपभोग के स्वरूप को तेजी से वदलने की प्रवृत्ति, उत्पन्न हो रही है श्रौर वे अपने 

. जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए लालायित हो रहे हैं जिसके कारण व्यक्तियों 
से बचत करने की झाशा बेकार सी प्रतीत होने लगी है । इस प्रवृत्तिको रोकने के लिए 


राजस्व तथा अवं-विकसित देश ड 


यह आवश्यक है कि व्यय कर लागू किया जाए । यदि करारोपण द्वारा इस प्रवृत्ति 
को नहीं रोका गया तो देश में नई पंजी का निर्माण नहीं हो सकेगा । विशेष कर 
भारत जैसे देश के लिए यह अत्यन्त ही झ्रावश्यक प्रतीत होता है । नवर्स ने टीक ही 
कहा है कि राजस्व का “उद्देश्य तो राष्ट्रीय ग्राय के उस अ्रन॒पात के बढ़ाना है जो 
कि पूंजी-निर्माण में लग जाता है ४? 


(३) बेक्ारी को दूर करना-अर्द्ध-वकसित राष्ट्रों में वेकारी तथा अर््ध 
वेकारी की समस्याओ्रों ने एक भीपणा रूप धारण कर रखा है । इसका प्रमुख कारण 
यह है कि ऐसे राष्ट्रों में श्राथिक क्रियात्रों के विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध 
नहीं हैं। कृषि प्रमुख व्यवसाय है किन्तु वहाँ पर भी पूंजी की कमी, जनसंख्या का 
ग्राधिवय, ऋण ग्रस्तता, जोत के श्रनाथिक आकार इत्यादि के कारणा व्यक्ति वर्ष के 
ग्रधिकांश भाग में वेकार ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त नगर- क्षेत्रों में उद्योगों के 
ग्रविकसित रहने के कारण व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता ! राजकोपीय 
नीतियों द्वारा वेकारी तथा अ्रद्धं वेकारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। यह 
तभी सम्भव है जबकि राजकोपीय क्रियाझ्ों का उद्देश्य पूंजी के विनियोंग को बहुमुखी 
उत्पादन के क्षेत्रों में लगाना हो | श्रथात्‌ विनियोगों को सुनिश्चित दिशाश्रों की ओर 
मोड़ा जाए श्रौर देश में वहुमुखी श्रीद्योगिक विकास की ओ्रोर प्रयत्त किए जाएँ । पूर्ण 
विकसित राष्ट्रों में क्योंकि वेकारी एक अल्पक्रालीन समस्या होती है जो व्यावार- 
चक्रों के प्रभाव में उत्पन्त होती है और उसको राजकोपीय क्रियाश्रों में तनिक फेर- 
वदल करने से ही दूर किया जा सकता है तथा पूर्ण रोज़गार की स्थिति को पुनः 
स्थापित किया जा सकता है किन्तु अ्रद्ध विकसित देझ्षों में वेकारी एक सर्व-ब्यापी 
समस्या है जिसका समाधान एक दीव-कालीन विकास-नीति ही कर सकती है। अतः 
राजकीय व्यय तथा ऋगण-सम्बन्धी नीतियों का उद्देश्य देश में वहुमुखी विनियोग को 
प्रोत्साहित करना होना चाहिए और करारोपण नीति का उद्देंदय उपभोग को निय- 
न्न्रित तथा बचतों को प्रोत्साहित करना होना चाहिए । 


(४) श्रन्य उद्देश्य--हम कह ही चुके हैं कि अर्द्ध-विकसित र्प्ट्रों की मुख्य 
समस्या उत्पादन को बढ़ाना है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार को राजकीय 
उद्योगों तथा उपक्रमों के क्षेत्र को बढ़ाना होगा ताकि देय के बढ़ते हुए साधन कुछ 
ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित न हो जाएँ । इसके साथ ही आय तथा उत्पादन में 
बद्धि होने से जो ग्राथिक शक्तियाँ सृजित होंगी उन पर भी राज्य का स्वामित्व होता 
चाहिए। यह इसलिए भी श्रावश्यक है कि देश में आय का समान वितरण हो झोर 
समाज का कल्याण अधिकतम हो । इन्हीं दिशाओं में सरकार को अपनी राजकरापाय 
नीति निमित करनी होगी। यह ध्याव रहे कि ऐसी नीति के कारण व्यक्तियों को कुछ 
त्याग करना होगा । और व्यक्ति त्याग करने के लिए उच्त समय तक तंयार नहों होगे 
जब तक कि उनको सरकार की नीतियों के प्रति विश्वास न हो । इसलिए सरकार 


न नस अमन 
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को कर प्रणाली का स्वृरूप इस तरह से ढालता होगा कि कर का-भसर-उजित्- का स्वरूप इस तरह से ढालना होगा कि. | 
' को ही सहने करना पड़े श्रौर राजकीय व्यय को इस प्रकार सम्पन्त करना होगा कि. 
' उसका लाग उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्तन-हो जो उसने उन्हीं व्यक्तियों को प्राज़-हों जो उसके योग्य हों तथा जो राष्ट्रीय उत्पादन 
को बढ़ाने में अविक योग दे रहे हों। यदि ऐसा नहीं हुआ तो व्यक्ति केवल वचत 
- करने के लिए ही हतोत्साहित नहीं होंगे, वरन्‌ वे देश में उत्पादन तथा विकास की _ 
"गति के तीव्र होने में सकारात्मक रूप से वाघा उत्न्‍न्‍न करेंगे,.जेसे कि श्राजकल 
हमारे देश -में हो रहा है । | 
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राजकीय व्यय 
की 
प्रकृति एवं सिद्धान्त 


(७ ॥एरा८ 500 एशोरटाश-छ5 
079 एएफ्रात८ एडएशारा)।'एराण) 


अध्याय छ॑ 


प्रावकधत-- 


राजकीय व्यय, वैग्वक्तिक व्यय की भांति राज्य की क्रियाओं का श्रादि और 
श्रन्त, दोनों ही है। जिन उद्देहयों की पूर्ति के लिए सरकार विभिन्‍न क्रियाएँ सम्पन्त 
करती है, उन उद्देश्यों का अध्ययन हेम राजस्व के इसी विभाग में करते हैं और 
- राजकीय व्यय के परिणामों और श्राकार से ही हमको यह चात होता है कि राज्य 
का क्‍या स्थान मनुष्य के जीवन में है और राज्य किस सीमा तक नागरिकों के संर- 
क्षक के रूप में कार्य कर रहा है । दम देख ही चुके हैं कि राज्य बहुचा पहले अपने 
व्यय को देखता है तत्व३चात्‌ वह प्राय के स्रोतों को खोजता है । इसीलिए राजस्व की 
प्रत्येक पुस्तक में राजकीय व्यय का अध्ययन राजकीय आ्ाय से पहले क्रिया जाता 
है । जिस प्रकार ग्र्थशास्त्र में उपभोग का महत्त्व है उसी प्रकार राजस्व में राजकीय 
व्यय का महत्त्व हैं । 
पिछले अश्रध्याय में हम देख ही चुके हैं कि गत वर्षों में राजस्व का क्षैत्र 
बहुत गधिक विस्तृत हो गया है । अतः राजकीय व्यय के आकार में भी वृद्धि हुई 
है। इस वृद्धि के वैसे तो अनेक कास्स हैं, परन्तु मुख्य यही हैं कि राज्य कौ 
क्रियाओं का क्षेत्र पहले से कई गुना बढ़ गया हैं । यदि हम आधुनिक राज्या क्के 
व्यय की ओर ध्यान दें और उन आँकड़ों का अव्ययन करें तो ज्ञात होगा क़रि राज्य 
के कार्यों में केवल विस्तृत वृद्धि ही नहीं हुई हैं वल्कि गहरी वृद्धि भी हुई है ४ 
बिस्त॒त वृद्धि [ि/शाअंए्ट #रण०8६९) से हमारा अभिप्राय हक क्वि राज ञें वे 
कार्यो की संख्या पहले से ग्रधिक हो गई हैं और कई ग्रुती वढ़ गई है, अर्थात्‌ राज्य 
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के कार्यों का क्षेत्र और आकार गत वर्षो में बहुत वढ़ गया है | गहरी वृद्धि ([0शा- 


आंए० )र"०३५९) से हमारा आराश्यय यह है कि पहले जो कार्य राज्य के मौलिक कये 
: सममे जाते थे उनमें पहले को अपेक्षा अब अधिक व्येंय की आवश्यकता है और पहले 
, की अपेक्षा वे गंत वर्षों में बहुत व्यय-पूर्णों हो गंये हैं। निम्न में हम इन दोनों प्रकार 
की वृद्धियों का अध्ययन करेंगे 
सरकार के कार्यों में गहरी वद्धि 
(प्रकार डिएशाओंता 0 050ए:गरपंशात कपाएांणा$) 

एक लम्ब्रे-काल-से सरकार की यह ज़िम्मेदारी रही है कि वह. देश को विदेशी 

ग्रत्याचार के विरुंद्ध सैंशिकिक व्यवस्था ,ढवारो सुरक्षित रक्‍्खे, सड़कों इत्यादि को बनवाए 
प्रोर नागरिकों के लिए शिक्षा का प्रवन्ध करे। गत वर्षों में इन तीन कार्यों के 
क्रारण ही राजकीय व्यय में वृद्धि हुई है और पिछली एक शताब्दी को तुलना में 
इसका रूप बिल्कुल ही बदल गया है। आजकल के युद्ध इतने महँगे श्रौर खर्चीलि 
ही -गए- हैं कि साधारण मनुष्य इसका अनुमान ही नहीं कर सकता | “सैनकिक कला 


प्रौर विज्ञानों- की इतनी तीत्र प्रगति हुई [है कि युद्ध के यन्त्रों का क्रय अत्यधिक ५ . 
बर्चीला हो गया है और विवाश की दर श्रत्यथिक ऊँची हो गई है । सरकार द्वारा, :: - 
गुद्धपीड़ित व्यक्तियों श्रौर उनके कुट्रम्वों की देखभाल करते का और उनको बोनस, -. ह 
शक्षा और पुनर्वास श्रादि के रूप में लाभ प्रदान करने का दायित्व स्वीकार कर लेने, * 


परे सरकार की यद्ध-सम्बन्धी लागतें तो बहुत अ्रधिक वढ़ गई हैं ।'* यह हिसाव - :. 
यु 


गाया गया है कि सन्‌ १७८६ और १६२० के वर्षो-में अमेरिका की संघ सरकार्र के 
ले खर्चों में 95:६% खर्च केवल युद्ध-सम्बन्धी थे । 

५ इसी प्रकार संडंकों और प्रधान मार्गों को बनवाने और उनका प्रवन्ध करने 
ह व्यय भी बहुत भ्रधिक हो गया है। प्रथम महायुद्ध से, स्वचलित- (3प/०700॥८8) 
डड़ियों' के विकास से अ्रच्छी किस्म.की और अधिक सड़कों की माँग में दिन प्रति- 
देन वृद्धि होती गई. है। अ्रधिक भारी ग्राड़ियों श्रौर अधिक गति वाली गाड़ियों के 
ग़रण तो नई सड़कों की संख्या में वहुत वृद्धि हुई है और पुरानी सड़कों के स्थान 
र॑ अन्न नई प्रकार की मजबूत सड़केंबनाई जाने लंगी हैं । पहले की अपेक्षा भव 
[धिक चौड़ी सड़कों की भी आवश्यकता बढ़ गई है। इन्हीं सब कारणों से सड़कों 
गे बनवाना पंहले की अपेक्षा भ्रव बहुत खर्चीला हो गया है। जनसंख्या की वृद्धि के 
गरण, अबन्र अ्धिकाधिक व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने की आवश्येकता है। इसके 
तिरिक्त गत वर्षो में प्रारम्भिक और उत्तर माध्यमिक तिःशुल्क्-शिक्षा प्रदान करने 
; “विचार का बहुत प्रवार हुम्ना है। अत: परिणाम.यह.हुआ कि शिक्षा-सम्बन्धी 


प्रय भी पहले से-बहुत भ्रधिक हो गया है । 
नागरीकरण (ए9शां58४०१)--गत -वर्षों में यह प्रवृत्ति रही है कि व्यक्ति 
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गांव छाड़-छोड़ कर शहरों में थ्राने लगे हैं । कुछ तो शहरों की रौनक से श्राकर्षित 
ट्रीकर और अधिकतर शहरों में रोज़ी कमाने के लिए लोग ग्रामों से नगरों में आते ््‌ 
हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा के विकास और यातायात के साधनों की उन्नति ने भी 
इस प्रवृत्ति में और भी अधिक वृद्धि की हैं ।- परिणामस्वरूप- नगरों की संख्या लगभग 
'प्रत्येक देश में वढ़ गई है । इस प्रवृत्ति ने भी सरकार के ध्यय को बढ़ाने में सहायता 
की है । नगरों में भीड़-भाड़ बढ़ने के कारण सरकार का जन्न-स्वॉस्थ्य श्रौर कल्यारा 
की देखभाल करने का दायित्व पहले से कई गुना श्रधिक हो गया है। खाने की वस्तुग्रों 
ग्और उनके वितरण का निरीक्षण, अश्रस्पतालों की संख्या में वृद्धि और उनकी उचित 
व्यवस्था करना, निर्धनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, खेल के 
मंदानों और मनोरंजन के स्थानों एवं साधनों की व्यवस्था करना, इत्यादि । आव- 
“इयकताओं को बढ़ते हुए नागरीकरण नें ही जन्म दिया है । नागरीकरण से सरकार 
“के कार्यों की गहरी और विस्तृत दोनों ही प्रकार की वृद्धि हुई है 
सरकार के का्यों में विस्तृत वृद्धि-- 
(+#ाशाओइए6 5छ9काञओं0ता एी (50एथआधशावदां िप्राणा098) 
पिछले तीस वर्षों में सरकार को बहुत से नए-तए कार्य करने पड़े हैं । इसका 
मुख्य कारण यह है कि जनता की ओर से इन कार्यो की सरकार द्वारा किए जाते 
की माँग रही है श्रीर यह माँग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इन कार्यों की 
प्रकृति शौर कारणों का विवरण निम्नांकित है. :--- 
महान्‌ अवसाद से उत्पन्त होने वाले कार्य (6छा65अंणा-0०7 कया 
पंणाओऔ:-+ ः धह 
है सन्‌ १६३० के महान्‌ अवसाद ने सरकारी हस्तक्षेप की आ्रावश्यकता को बहुत 
स्पष्ट कर दिया था । विभिन्‍न स्तरों पर--संघीय, प्रान्तीय, और स्थानीय स्तरों पर 
उदार सरकारें स्थापित होना आरम्भ हुईं | सरकारों-ने मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में हक 
नए-नए दायित्वों को स्वीकार किया । यह क्षेत्र निम्त प्रकार हैं :-- । 
व) उद्योग, कृषि तथा श्रम को प्रोत्साहन देना 
बी) अर्थ-व्यवस्था पर बढ़ती हुई मात्रा में नियन्त्रण रखना, 
_4त) जन-कल्याण में वृद्धि करना । 
यद्यपि सन १६३० के महान अवसाद से पहले भी इस्री किस्म के कार्य 
आरम्भ हो गए थे, परन्तु अवसाद काल में तो इनमें आ्राश्चर्यजनक वृद्धि हुईं। उद्योगों “न 
की सहायता के लिए सरकार ने अनेक सावंजनिक योजनायें निर्मित कीं, श्रमिकों के 
लिए मकानों की व्यवस्था सम्बन्धी नये-नये कार्य क्रम बनाये, कृषि के क्षत्र में कृपकों 
को साख-सम्बन्धी सुविधायें देने के लिए वस्तुओं के मूल्य को ऊँचा करने के लिए 
भूमि के कटाव को कम करने के लिए, सभी देंझ्ों में विभिन्‍तप्रकार के क़ाहुन 
बनाये गये । इसी प्रकार श्रम की सामूहिक सौदा करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए 





5. उ7074.,'90. 55-68 # 


कण «.. - - 'ाजस्व .... - 


: - अधिनिश्रम बने । सरकारी रोजगार सेवायें स्थांपित हुईं, वेकारी मुझ्नावंजो और व॒द्ध . 
 श्रवस्या पेन्शन तथा अन्य प्रकार की सुविधायें श्रमिकों को दी जाने की व्यवस्था 
की गई । 6 
ु “महान्‌ भ्रवसाद से पहले सरकार के नियमन अथवा नियम्त्रेश-सम्बन्धी कार्य 
: श्रघिकतर श्रवनी प्रकृति में अ्रनाथिक थे। पुलिस और न्याय सम्बन्धी कार्यों का सुख्य .. 
उद्देश्य विस्तृत और मौलिक सामाजिक. अ्रधिकारों की रक्षा करना था । आर्थिक _ 
क्षेत्र में सरकार यातायात और जन उपयोगी सेवाओं के मुल्यों तथा उनके संचालन, :, 
शुद्ध भोजन ग्रीर दवाइयों का निरीक्षण, एकाधिकार. निरोधक सम्बन्धी क्षेत्रों का . 
नियमन करती थी । वास्तव में यह वृद्धि इतने अ्रधिक क्षेत्रों में हुई थी और इतनी 
झधिक तेजी से हुई थी कि बहुत से व्यक्तियों के मस्तिष्क में यह प्रश्न: उठ रहे थे कि 
सरकार की श्रवसाद सम्बन्धी नीति का उद्देश्य पुरानी स्थित्ति. को पुनं: स्थापित 
(7२०००श८५) करनी था या पूर्यृछष .से एक नई स्थिति स्थापित (केलणाए) , 
करता था ।/ 
.._ “सामान्य रूप से इन वर्षों में नियमन कार्ये का उद्गम शोषण (फ्रफ़ाणं- * 
हैं ६४४07) की एक विस्तृत परिभाषा से हुआ है। जहाँ कहीं भी आर्थिक शक्ति का उपं- 
योग जन-हिंत के विरुद्ध हुआ है या विभिन्‍न वर्गों के कल्याण के लिए हानिकारक 
रहा है, सरकार को उसी क्षेत्र में उचित कार्य संचालन' के नियमों को निर्ित करने के .. 
_ लिए विवश्ञ होकर प्रवेश करता पड़ा है": ****०****** नियमन कार्य तुलनात्मक रूप . 
से कम खर्चीले होते हैं । इसमें प्रबन्ध करने वाले कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की .' 
ग्रावरयक्रता तो हो सकती है परन्तु इनमें वस्तुप्रों और आर्थिक सहायता के रूप में... 
एक बड़ी मात्रा में बन लगाने की आवश्यकता नहीं होती *“********* विकास-कार्यों 

में सामान्य रूप से ऋणों तथा अन्य प्रकार के भुगंतानों के रूप में श्रधिक घन की _ 
आवश्यकता होती है। तीसरे क्षेत्र में--जन कल्याण की वृद्धि---मौद्विक सहायता और 
.. सावंजनिक निर्माण कार्य . तो लगभग अ्निवायें ही है और इसलिए सामान्य रूप से. . 
यह कार्य प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या की तुलना- में प्रधिक _' 

.. ब्ययपूण हैं । दर 
/ : इसमें कोई सन्‍्देह देह नहीं कि गत वर्षों में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी 
तथा जन-कल्याण के क्षेत्र में इतने अधिक का्ये करने आरम्भ कर दिये हैं कि सरकार * 
का व्यय पहले से कई ग्रुना अधिक हो गया है । उपर्युक्त विवरण में सरकार के कार्यों 
की वद्धि का एक सामान्य उल्नेख किया गया है*, परन्तु कुछ लेखकों ने इन्हीं कारणों 
को अलग-अलग भागों में विभाजित करके दिया है । इलेक़ों हम बहुत संक्षेप में निम्न 


में देते हैं :-- हि 
८-१ आ्ावदयकंताओं को सामूहिक सन्तुष्टिट-वहुत से कार्य ऐसे हैं जो पहले 


ह्श् 


वशास्त्री वेगनर तथा प्लेहन ने भी यही कारण बताये हैं | 


राजकीय व्यय की प्रकृति एवं सिद्धान्त भ्१्‌ 


व्यक्ति ही करते थे परन्तु अव वे राज्य द्वारा किए जाते हैं, कदाचित इसलिए कि एक 
तो सरकार द्वारा उनका किया जाना अधिक मितव्ययी हो गया है, और दूसरे इस- 
लिए कि जनता की यह मांग रही है कि इन कार्यो को सरकार ही करे। नगरों में 
पानी, विजली, यातायात आदि की व्यवस्था करना इसी प्रकार के कार्य हैं। यदि ये 
कार्य व्यक्तियों द्वारा किए जाएँ तो एक तो सेवाओं की दुत्राग्गी (20कॉ०थ४ं०४) के 
कारण अपव्यप वहुत होगा, दूसरे वड़े पेमाने की उत्पत्ति के लाभ प्राप्त नहीं होंगे 
और श्रन्त में जवोपयोगी सेवाड्रों में एकाथिकार स्थापित होने की सम्भावना के 
कारण समाज का शोपण होने का भी भय रहता है । इसलिए नागरिक भी चाहते 

कि ये कार्य सरकार द्वारा किए जाएँ। परिणामस्वरूप राज्यों के कार्यों में वद्धि 
हुई है ५.” 

...(९) उद्योगों का समाजीकरणं--निर्वावावादी नीति की श्रसफलताग्रों श्रौर 
समाजवादी विचारधारा की प्रगति के साथ-साथ राज्यों ने श्वनेकों उद्योगों का 
राष्ट्रीकरण करना आरम्भ कर दिया है जिस कारण भी राज्य के कार्यो में वृद्धि 
हुई है ॥.८ 

.. (३) उत्पादन में सहायता--छोटे-छोटे कृपकों श्लौर उद्योगपतियों को राज्य 
ने विभिन्‍त प्रकार की आ्िक सहायता प्रदान करना आरम्भ कर दी है, ताकि वे 
विदेशी प्रतियोगिता से टक्कर ले सर्के और देश का श्रौद्योगिक विकास हो सके । 


(४) कल्याणकारी कियाएँ-आ्राघुतिक सरकायें ने कल्याणकारी तथा 
सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी क्रियाएँ भी सम्पन्त करना भ्रारम्भ कर दी हैं, जैसे वेकारी 
बीमा, स्वास्थ्य ठीमा, प्रसव लाभ, वीभारी बीमा, वृद्धावस्था पेन्शन देना आदि। 
पहले राज्य इन क्रियाओं को सम्पन्त नही करता था । राज्य की ये क्रियाएँ पूर्णतया 
नवीन हैं | /22““ 

५ (2 श्राथिक श्रवसाद सम्बन्धी कार्य--हम ऊपर बता आए हैं कि सन्‌ 
१६३० के ग्राथिक अवसाद के दोपों को दूर करने के कारण भी राज्य को भ्नेकों 
प्रकार की नई क्रियाग्रों को अपने कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित करना पड़ा है । परिणाम- 
स्वरूप उसका कार्य-क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया है ्न्ट 

(६) श्राथिक नियोजन -वीसवीं शताव्दी के श्रारम्भ से ही ग्राथिक नियोजन 
सम्बन्धी विवारघाडा ने बहुत जोर पकड़ा | विशेषकर रूस में श्राथिक नियोजन की 
सफलता के पश्चात तो प्रत्येक देश की सरकार मे इसको कसी न किसी रूप में 
अवद्य ही अपनाया है| अविकसित देशों में तो इसका बड़ा ही बोलवाला है । 

. (७) युद्ध-सस्बन्धी व्यय--विछले चालीस वर्षों में संसार को दो विश्वयुद्धों 
की कठिनाइयों को सहन करना पड़ा है । आधुनिक युद्ध श्रत्थधिक खर्चीले होते हैं। 
सैनक्िक व्यवस्था भी बहत महँगी हो गई है । यही कारण है कि श्राजकल प्रत्येक 


देश में राजकीय भ्राय का एक वहुत बड़ा भाग सुरक्षा-सम्बन्धी बातों पर खर्च किया 
मील ट। उ्ेजर प्छा८घ-+ 5 “-णे ००-४०“ ०३ ५४86 

जा रहा है । रात अल, काजल पिपज. था ८५. «४०० 
की #7..-.. 5-2 नशवककश 8 ८ 


प्र्३ |॒ ० - 5 राजस्व 
(८) नागरिक प्रशांसन--गत वर्षों में नागरिक प्रशासन पर भी व्यय बढ़तां 
ही. जा .रहा है। इसका एक कारण तो यह है कि संसार में प्रंजातन्त्रीय सरकारों _ 
की संख्या वढ़ जाने के कारण  प्रजातान्त्रिक संस्थाओं की स्थापना एवं व्यवस्था 
पर सरकारों को बहुत अधिक “व्यय करना पड़ रहा. है.। चुंनाव, सभाओ्रों, संसद 
आदि पर बहुत अधिक व्यय किया जा रहा है । पिछले वर्षों में संसार में स्वतस्त्र . 
राष्ट्रों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। प्रत्येक राज्य को अपनी मित्रता बनाए .. 
रखने के लिए पट स आदि विदेशों में स्थापित करने पंड़ते हैं जिनमें बहुत अधिक . 
व्यय होता है२,/इसके' अतिरिक्त जनसंख्या की वृद्धि के कारंय आन्तरिक सुरक्षा- _ 
सम्बन्धी व्यवस्था 'भी बहुत खर्चीली हो गई है । « अन्त में प्रशासन-सम्बन्धी दफ्तर - 
भी इतने अधिक हो गए हैं. कि पहले की श्रपेक्षा दफ़तरों और अफसरों व क्लकों की . 
संख्ये। कई गुणी वंढ़ गई है, फलस्वरूप है कं भी अ्रधिंक देरी से होने के साथ- ,- 
साथ. खर्चीला भी अधिक हो गया है 


है ९ :25.( यहां पर यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि श्राजकल लगभग सभी 
४ उननतिशील एवं पूर्ण विकसित देशों ने अ्रद्धंविकसित देशों की आथिक विकास- . 

संम्बन्धी आवश्यकताओं की- पूर्ति के लिए अपने साधनों द्वारा सहायता देना अपना : 

“' एक परंम कत्तंव्य समझ लिया है। परिणामतया ऐसे देशों के राजकीय व्यय में वृद्धि 
हो गई है। ' 

::. इन्हीं सब कारंणों से राजकीय व्यय में-गत-वर्षों में इतनी अधिक वद्धि : 

हुई है । 

! डाल्टन का विचार है. कि वेग्नर (२४९67) के नियम के लागू होने के तीन : 


अन्तबधत 


कुशलता, निजी संस्थाग्रों की अपेक्षा.अधिक.हो गई है । इसीलिए अब अधिकांश 
व्यक्ति यह चाहने लगे हैं कि अधिकाधिक-कार्य राजकीय :संस्थाओं हारा किए जाएँ। - 
हितीय॑;, आधुनिक. प्रगतियों के कारण कुछ क्षेत्रों में श्रवा यह आ्रावश्यक सा हो गया 
है; कि "राज्य उन नए कार्यो को -सम्पन्त करे जो निजी व्यवसाय द्वारा नहीं किए जा 
सके हैं ॥ तृतीय, जंवकि का गत व्यय द्वारा व्यक्तिगत वस्तुओं एवं सेवाश्नों का . 
अउपयोग ही सेम्मवं होता है, “राजकीय व्यय-द्वारा. ऐसी सेवाएं प्रस्तुत. की जाती हैं : 
2 उपंयोग सम्पूर्ण - समाज कर. सकता है जैसे पाक, अजायबघर, कलाकक्ष ' 
इत्यादि । 7 3 आय परत 2 7 
राज्य के इस प्रकार बढ़ते हुए व्यय के विषय पर विभिन्‍न मत प्रंगठ “किए 
' नए: हैं: । वामपंथी लेखकों मे इसका स्वागत किया- है | दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे * 
'भी हैं: जो राज्य की बढ़ती हुई क्रियाञ्रों को केवल इसलिए ही स्वीकार करते हैं क्योंकि .. 
वे-समंफेतें- हैं कि मिरत्तर- परिवर्ततशील जटिल आधुनिक समाज में ऐसा होना - 
स्वाभाविक ही है; किन्तु वे -_इस ओर कुछ सशंकित से प्रतीत- होते: हैं। उचको “यह 
विश्वास है कि राजकीय व्यय अपनी प्रकृति में अमितंव्ययी होता है क्‍योंकि एक ओर. . 








राजकीय व्यय की प्रकृति एवं सिद्धान्त श्र 


तो सरकारी प्रबन्ध अकुशल- होता है और दूसरी ओर सरकार द्वारा सम्पस्त की गई 
क्रियाओ्रों से आय प्राप्त नहीं होती और समाज का बोफा वढ़ जाता है । प्रजातान्त्रिक 
राज्यों में नियमों तथा प्रतिबन्धों का एक जाल-सा बिछ जाने के कारण कार्यालय- 
सम्बन्धी कार्यवाहियों के कारण अक्रुशलता और व्यय अधिक हो जाता है। इसके 
अ्रतिरिक्त सरकार के अधिकांश कार्य ऐसे होते हैं जिसे समाज को लाभ तो अवश्य 
पहुंचता है किन्तु सरकार को कोई प्रत्यक्ष आ्राय प्राप्त नहीं होती । अ्रधिकतर लोगों 
को सरकार की बढ़ती हुई क्रियाग्रों के सम्बन्ध में इस वात का भय है कि वह दिन 
दूर नहीं जवकि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगी। कुछ लोग 
इस आवार पर भी आपत्ति प्रकट करते हैं कि सरकारी कोपों के वितरण हारा 
सरकार तथा वजक्तिशाली राजनैतिक दल सदैव ही अपनी स्थिति को बनाये रख 
सकती है । 2 तर 


फंड 


राजकीय व्यय का महत्त्व-- 


पिछली शताब्दी के श्रन्त तक राजकीय व्यय की श्रोर वड़ी उदासीनता से 
देखा जाता था और गर्थशास्त्री लगभग सभी प्रकार के राजकीय व्यय को बुरा 
समभते थे । यह पिछले ७० वर्षों में ही सम्भव हो सका कि व्यक्तियों ने राजकीय 
व्यय की वास्तविक महत्ता को समभने का प्रयत्न किया है। आधुनिक अ्रथ॑ंशास्त्रियों 
के अनुसार सभी प्रकार का राजकीय व्यय उत्तम होता है । यद्यपि यह पूर्णतया सत्य 
नहीं है, तथापि यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राजकीय व्यय, यदि सोच-समभरकर 
किया जाय भर उसकी व्यवस्था ठीक हो तो उससे समाज को पूरा लाभ पहुँचता है। 
हमने पिछले पष्ठों में उन कारणों का उल्लेख किया है जिनसे राजकीय व्यय में 
ब॒द्धि हुई है, जैसे; सुरक्षा-सम्बन्धी भारी व्यय, जनसंख्या की वृद्धि, अत्यधिक नगरी- 
करणा, देश के कृपि तथा औद्योगिक विकास-सम्बन्धी व्यय, व्यक्तियों के कल्याण की 
ओर राज्य का बढ़ता हुआ ध्यान, पूर्ण रोज़गार की स्थिति को वनाथे रखना और 
बेकारी को दूर करना इत्यादि । इसके अतिरिक्त राज्य उन क्रियाश्रों को भी सम्पर 
करने लगा है जो व्यक्तियों द्वारा नहीं की जा सकतीं | कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें 
राज्य व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छी प्रकार कंर सकता हैं । इसीलिए अरब सभी व्यक्ति यह 


चाहते हैं कि राज्य सभी क्षेत्रों में भाग ले । 


संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि राजकीय व्यय का अ्रव्यवत अर्थशास्त्र के 
अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। हम अगले पृष्ठों में राजकीय व्यय से सम्बन्धित 
संद्धान्तिक विवेचना प्रस्तुत करेंगे ।_ ७... - |. 35 38 
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राजकीय व्यय का सिद्धान्त-- (-:य टी 


आधुनिक समय में, हमने अभी देखा कि राज्य का कार्य-ल्षेत्र कितना विस्तृत 
हो गया है । स्पष्ट ही है कि राज्य को कितनी बड़ी मात्रा में व्यय करना पड़ता है 
और कितने अधिक मदों के लिए घन एकत्रित करके उन पर बाँटना भी होता है | ऋत 


डे है+ + ५ ० 0 जिस 


राज्य के लिए यह श्रावश्यक है कि.व्यय करने से पहले और बाद में यह विचार करे. 
कि व्यय को पूरा करने के लिए किन स्रोतों से घन प्राप्त किया जाये और उसके 
वाद में यह सोचें कि विभिन्‍न मदों पर व्यय ठीक॑-प्रकार से हुआ या नहीं । राज्य के -' 
पुराने कार्यों में प्रत्येक्त वषे ही कुछ न कुछ नये कार्य बढ़ते ही जांते हैं, इसलिए राज्य 
: के लिए यह झावश्यक है कि वह आय॑ और व्यय दोनों का ही एक साथ विचार करे, ' 
शौर इस प्रकार नियोजन करे कि अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूति हो, तभी राज्य 
प्रधिकृतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त का पूर्ण उपयोग कर पायेगा । व्यवहार में ' 
सरकार यह ही करती है | इसी उद्देश्य से श्राजकल बजट. बनाये जाते हैं । वज़ट बने. 
जीने के वाद सरकार के लिए एक नयी समस्या उत्पन्न होती है--वह है जनता के . 
घन को व्यय करने की । यह ध्यान रहे कि बजट पास हो जाने के बाद सरकार को 
कोई विशेष विचार करने की श्रावश्यकता नहीं रहती । वह केवल संसद द्वारा पास 
- किए हुए व्यय में थोड़ा-सा ही परिवरतंन कर सकती है, परन्तु उसके लिए भी संसद से .- 
श्राज्ञा लेनी होती है । सरकार को इतनी स्वतन्त्रता भ्रवश्य होती है कि वह जिस 
व्यय को अधिक महत्त्वपूर्ण समझे उसे पहले करे और अन्य मदों पर बाद में । एक मद 
में भी अनेकों क्षेत्र होते हैं श्रोर एक क्षेत्र में उन्नति तथा विकास में अनेकों पहलू 
होते हैं । इन सब की पूत्ति राज्य किसी एक वर्ष में पूर्ण रूप से तो कर नहीं सकता, 
इसलिए किस हिसाव से व्यय किया जाये, वह उस मद पर व्यय किये जाने वाले घन, -. 
की कुल राशि पर निर्भर करता है | श्रतः किस मद पर पहले व्यय किया जाये और 
किस पर वाद में-यह आय की राशिंद्वारा निर्चित नहीं होता । यह केवल इस 
' बात पर निर्भर करता है कि आय किस प्रकार प्राप्त की गई है। उदाहरणार्थ, यदि 
आय का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है तो यह भ्रावश्यक है कि 
ग्रामीण जनता के कल्याण को व्यय के कार्य-क्रम में अवश्य ही प्राथमिकता मिलेगी । 
श्रत: श्रेप्रत्यक्ष रूप से राजकीय आय द्वारा राजकीय व्यय की प्राथमिकतायें भी निर्घा 
रित होती हैं | सेद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो राज्य के लिए सबसे उत्तम सिद्धान्त यह 
ही है कि सामाजिक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य को सामने रख कर व्यय 

: करे। अर्थात्‌ विभिन्‍न मंदों पर व्यय किए हुए घन के सीमान्त सामाजिक, लाभ को. 
'बरावर रखने का प्रयत्न करे । डाल्टन के शब्दों में, “रांजकीय व्यय को , उस सीमा .. 
तक ले जाना चाहिए. जहाँ सभी दिल्लाओ्रों में होते वाले व्यय से उत्पन्न सीमान्त 
सामाजिक लाभ समान हों, और.उते. सभी 'सीमान्त-सामाजिक-श्षति के वरावर हों. : 


. - जो कि विभिन्‍न प्रकार से-राजकीय आय के अतिरिक्त साबनों के जुटाने से उत्पन्न 





होती. है “55५5९ * “राजकीय व्यय के सभी लाभ पूर्रात: अथवा अंशतया ग्राथिक- 
नहीं हैं, तथापि उनमें से अधिकांश के प्रभाव श्राथिक होते हैं और श्राथिक लांगत तो 
'सभी में होती है ।” व्यावहारिक जीवन में भी, जाँचने के लिए कि राज्य का 


. : व्यय न्यायसंगत भ्ौर उचित है कि नहीं कुछ नियमों को निर्मित किया गया है । 
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राजकीय व्यय की प्रकृति एवं सिद्धान्त भ्५ 


शाजकीय व्यय के नियम-- 
((एक्7075 0 एफ ऋर्रथापाप्रा6) 
हि फिनले शिराज़ के नियम (097 89988 (४॥075)--प्रोफेसर फिनले 
शिराज़् ने राजकीय व्यय के चार नियम बताए हैं। यह नियम निम्न प्रकार हैं :--- 
(१) लाभ का नियम ( 0४४०7 ० छशाशी। ]--अधिकतम सामाजिक 
लाभ का सिद्धान्त, राजस्व का सर्वोच्च नियम है। मरे शब्दों में, यह नियम श्रधिक- 
सम सनन्‍्तुष्टि के नियम की भाँति ही है। जिस प्रकार व्यक्ति-विशेष अपनी आय का 
बटवारा विभिन्‍त आवश्यकता प्रों की पूर्ति पर श्रधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से 
करता है, उसी प्रकार राज्य को भी अ्रपना व्यय अधिकतम सामाबिक लाभ प्राप्त करने 
के उद्देश्य सेकरना चाहिए। डाल्टन के श्रनुसार, “राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में इस प्रकार 
- होना...चाहिए कि किसी एक दिशा में तनिक-सी वृद्धि होने से समाज को प्राप्त होने 
“वॉला लाभ उसप्त हानि के वरावर हो जाए जो कर की मात्रा में तनिक-सी वृद्धि के कारण 
होती है श्र अन्य किसी स्लोत से राजकीय आय को होती है । यही राजकीय व्यय 
>भौर राजकीय आय का आदर्श होना चाहिए ।/”" कुछ इसी प्रकार के विचार पीगू के 


भी हैं। वह कहते हैं कि. न 32222 शिल्मन आन उक दिशाओ्रों में व्यय को उस विन्द्र तक्‌ 

. जिस पर कि व्यय की गई मुद्रा की अन्तिम इकाई से प्राप्त होने वाली सन्तुष्टियाँ उन _ / ज पमिम स्वाइ से दा होने वाली समवृष्चियोँ 

श््तिम इकाइयों की सन्तुष्टियों के वरावर हों जो सरकार सेवा प्रदाव करने पर व्यय 

/ करती है! ...: -- 
“| अविकतम सामाजिक लाभ के नियम से यह आशय है कि सरकारी व्यय से 
किसी एक व्यक्ति या समूह को ही लाभ नहीं पहुँचना चाहिए, वल्कि सम्पूर्ण समाज 
का हित अग्रसर हो ॥ इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार इस वात का पूरा घ्यान 
रखे कि समाज से प्राप्त होने वाली आय किसी समृह-विशेष के हित के लिए व्यय 
न की जाये। इस सम्बन्ध में राजस्व-सम्बन्धी लेखकों ने कुछ कसौटियाँ निर्वारित 
की हैं जिनके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि राजकीय व्यय से समाज के 
आध्थिक कल्याण में वृद्धि हो रही हैं या नहीं ।५पहली कसौटी यह है कि राज्य जो 
घ्यय देश की सुरक्षा एवं शान्ति की स्थापना पर करता है उससे देश के सामाजिक 
कल्याण में वृद्धि हो "दुर्धरी कसौटी, डाल्टन के श्रनुसार यह है कि देद्ष में उत्पा- 
दन तथा राष्ट्रीय थ्राय के आकार में वृद्धि अर चाहिएऐ+-तीसरें, देश में झाय का 
न्यायपूर्ण तथा समान वितरण होना चाहिए ।४वोर्थ, देश में आधिक स्थायित्व बनाये 
रखा जाये प्रर्थात्‌ सरकार मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-संकुलन की श्रवस्थाओं को दूर करती 
रहे और भ्रथ॑-व्यवस्था में पूर्ण रोज़गार की स्थिति स्थापित की जाये। श्रन्त में, राज- 
कीय व्यय केवल वतंमान पीढ़ी के लिए ही नहीं, वरन्‌ भावी पीढ़ियों के हित को 


च्चितम 


_ ध्यान में रखकर किया जाये | साघारणतया सामाजिक लाभ का सिद्धान्त सर्वोच्चत 
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. प्रतीत होता है, किन्तु, जैसाकि हम पिछले अ्रध्याय में कह चुके हैं, इस-सिद्धान्त के 
' लागू करने में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं। यहः पता लगाना असम्भव है कि. .सरकार 
के किस: व्यय -से: समाज को कितना लाभ होता है ।,इसी प्रकार, यद्यपि सुरक्षा- 
सम्बन्धी व्यय आवश्यक है और देश के हित को अग्रसर करता है, किन्तु-ऐसा व्यय. 
भी किसी एक निश्चित सीमातक'ही लाभप्रद हो सकता है क्योंकि ऐसे व्यय से 
आध्िक साधत्त उत्पादक क्षेत्रों से अनुत्पादक क्षेत्रों की ओर मोड़ दिए जाते:हैं, इस, 
लिए यह आवश्यक है कि सरकार ऐसे व्यय को सोच-समभकर ही करे।- यह उचित , , 
है कि राजकीय व्यय किसी एक विशेष वर्ग के हित को ध्यान. में रखकर न - किया 
' . जाए, किन्तु किसी-किसी- देश -की परिस्थितियाँ यह माँग-करती हैं कि ऐसा व्यय- 
. अवश्य ही किग्रा जाए, जैसे, हमारे ही.देश में .हरिजनों के- हित के- लिए -किया जाने: 
: वाला व्यय आवश्यक,है । इसी प्रकार पिछड़े हुए क्षेत्रों की उन्‍त्रति के लिए किया. 
: 'जाने:वाला व्ययः भी न्‍्यायोचित है । सारांश में यही कहा जा सकता है कि .सरकार 
को: अ्रपना व्यय देश की परिस्थितियों के अनुकूल ही करना चाहिए न 


| इस नियंम के अनुसार. सरकार को अपना व्यय इस प्रकार करना -चांहिए कि 

-संमाज- को अधिकाधिक लॉ प्राप्त हो, समाज की उन्नति हो और देश में उत्पत्ति की 
मात्रा बढ़े । इस नियम से यह अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि कुछ मदों को दूसरों .की. . 
झ्पेक्षा श्रंधिक महत्वपूर्ण समेभकरं सदा उन्हीं पर अधिक व्यय किया जांए। यह देह" 
की आर्थिक, राजनंतिक और सामाजिक दशाशं पर निर्भर करेगा कि किस वर्ष में किस 
. मंदपंरुअधिक व्यय किया जाये और किस पर कम; जो मंद एक वर्ष महत्वपूर्ण है, वह 
दूसरे वर्ष बिल्कुल अश्रंवावश्यक हो सकती है । इस नियंम के अनुसार कोई भी राज- . 
- 'कीय- व्यय किसी एक व्यक्ति यां किसी एक विशेष वंर्ग के हित में नहीं होना. चाहिए, 
' बल्कि सम्पूर्ण... समाज- के लाभ के लिंए किग्रा जीए ) किसी -व्यक्ति-विशेष, या समूह- 
विज्ञेष यो संस्था-विशेष पर-उंसी समंय व्यय किया जाएं जवकि-(अ) व्यय की. घन 
रांशि. .कम हो, (भा) वह न्यायालयों द्वारा वसूल को: जा सके, और (३) वह 
. , किसी एक निश्चित- नीति एवं सामाजिक रिवाज के “अनुसार हो । अ्रतः स्कूल 
. अस्पताल भ्रादि संस्थाओ्रों को तो -अ्ररथिक सहायता दीं जा सकती है परन्तु मन्दिर या 
गिरजों ह को कोई भी सहायता देना न्‍्यायोचितः नहीं होगा । जि 
| (३) /मितव्ययिता -का नियम -(एंथवा07 ० 2007079)--मसरकार जिर्स 
घन को जनता से प्राप्त करती है वह एकं प्रकार की घरोहर होती है, जिसका उपयोग 
सरकार को बड़ी सत्तकंता से करंना. चाहिये । मितव्ययिता का श्रर्थ यहं है कि सर- - 
* कार को केवल उन्हीं मदों पर और -उसी समय व्यय करना चाहिये जहाँ वह 
. श्रावश्यक हो । इसके अतिर्रिक्त सरकार को व्यय के अ्रन्तिम परिणामों और. प्रभावों 
की ओर भी ध्यान देता आवश्यक है । वही व्यय मितव्ययी .समेक्ा जायेगा, जिसके 
. प्रिणामवश नागरिकों की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि होती है। श्राजजल सरकारी 
संस्थाओं के विरुद्ध सामान्य शिकायत यह है कि.त्रे.बेहद अपव्ययी और लापरबाह - 
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है. व्यय करते समय उचित नियोजन नहीं करतीं और दरदशिता. से तनिक भो 
काम नहीं लेतीं। दकतरों और अफसरों की- संख्या तो दिन-प्रतिदिन बढती जाती है 
परन्तु सरकार का वित्तीय नियन्त्रण एवं नियमन उतना ही ढीला होता जा रहा है । 


इस प्रकार प्रत्येक सरकार को अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करमे के लिये यह 
आ्रावश्यक है कि वह इस सिद्धान्त का पालन करे ,_ 


(३) श्रनुमोदव॒ का नियम (0थाणा ०0 5870707)--इस नियम के 
अनुसार प्रत्येक अधिकारी को व्यय करते समय अपने उच्च झधिकारी_ से अनुमोदन 
प्राप्त कर लेना चाहिये। ऐसा करने से वहुत से वेकार खर्चे कम हो जाते हैं । इस 
“नियम में निम्न मुख्य बातें सम्मिलित हैं ७-(प्रेग किसी भी सरकारी श्रफसर को 
उस राशि से (3० 88 थ्रय करने की मन्जूरी नहीं देनी चाहिये, जितना कि उसे स्वयं 
अधिकार है । 8 केवल उन्हीं मदों पर खर्च करना चाहिये, जिनके लिये वह 
प्राप्त किया गया है। साथ 5 साथ ऋण को उचित समय पर लौटाने की भी 
व्यवस्था करते जाना चाहिए । (सर सारी व्यव की गई राशियों के हिसाव-किताव 
का उचित आंक्रेक्षण (870[878) भी होना चाहिये ताकि अनुचित ढंग से घन व्यय 
-व किया जा सके और विभिन्‍न अफसर अपने श्रधिका रों का अ्रनुचित उपयोग शरीर 
'अपनी सीमाझ्रों का उल्लंबन न कर सकें। इस प्रकार श्राजकल अनु मोदन-कार्य का 
रूप भ्रति विस्तृत हो गया है । 

जनतन्त्र की स्थापना तथा संसदीय प्रणाली के विकास के कारण स्वयं 
सरकार को विवाय सभा शअ्रथवा संसद से प्रत्येक व्यय की स्वीक्रृति प्राप्त करनी 
:होती है। इसी प्रकार हर विभाग अपने मन्त्रालय से, हर अफसर अपने उच्च अभ्रफसर 
से मंजुरी लेता है । इसमें समय अवश्य नष्ट होता है किन्तु सामाजिक हित को 
झअधिकतम करने के लिये नितान्त आवश्यक है । दत् 

(४) श्राधिक्य का सिद्धान्त (8707 ० $एाफाए४)--प्रो० शिराज् के 
घब्दों में, “आधिक्य के सिद्धान्त का अभिप्राय राजकीय व्यय में हीनता (6०६०5) 
थया घाटों को दूर करना है ९.०४ राजकीय संस्थाओं को श्रपती आय की प्राप्ति एवं 
व्यय साधारण व्यक्तियों के समान करना चाहिए | व्यक्तिगत व्यय के समान संतुलित 
बजट ही सामान्य नीति होनी चाहिये ।” प्रो० शिराज़ ने सन्‌ १६२० में ब्र्‌ सेल्स 
(87755०)) के अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सम्मेलन के एक प्रस्ताव को अपनी पुस्तक में 
दुहराया है कि “जो देश्ष घाठे के वजटों की नीति को स्वीकार करता है वह उस फिसलने 
चाले मार्ग पर चल रहा है जो सामान्य विनाश की ओर ले जाता हैं; मार्ग से बचने 
के लिये कोई वलिदान भी बहुत बड़ा नहीं है।” यह वात सही भी है क्योंकि घाटे के 
अंजटों से जनता,का ऋण-भार बढ़ जाता है और देश तथा विदेश्ञों में, सरकार का 
विश्वास कम होता जाता है । परच्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार को घाट के 
बजट बनाने ही नहीं चाहियें। देश के आशथिक विकास की स्थिति में तो ऐसे बजट 
नितानन्‍्त आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार युद्धकाल में भी सरकार का घाट के वजदा 
के विना काम नहीं चलता । सामान्य रूप से सरकार को सनन्‍्तुलित वजट बनाने 


“भर . राजस्व 


 चॉोहियें | आधिक्य बंजंट भी ठीक नहीं होते क्योंकि ऐसे बजटों से नागरिकों के 
मस्तिष्क में यह आपत्ति उत्पन्न. होती है कि उन पर कर-भारं बहुत अधिक है। यह. 


:.. कहना अधिक उपयुक्त होगा कि कव कैसा वजट बनाया जाये, परिस्थितियों - पर : 


“निर्भर . केरता है। अ्रवसांद ,काल में. घाटे के वंजट, म॒द्रा-स्फीति में आधिक्य बजठ 
और सामान्य परिस्थितियों में सन्तुलित बजट बनाने चाहियें। : द 


अप शिराज़ द्वारा प्रस्तुत किये गये उपर्यक्त सिद्धान्तों के अतिरिक्त कुछ लेखकों ने . 
'. अन्य सिद्धान्तों की ओर भी संकेत किया है । ये सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं :-- ॥ 


(१) लोच का सिद्धान्त (एशाणा ता एपो85धरथाए)--सामाजिक लाभ को: 
अधिकतम करने के .उद्देश्य की पूति के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि व्ययं का 
सामान्‍य ढाँचा लचीला हो अर्थात्‌, राजकीय व्यय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो - 
'सके । यह तो विदित ही है कि महान्‌ अवसाद के बाद से राजकीय व्यय में बहुत 
बुद्धि हुई है और भविष्य में भी इस वृद्धि के कम होने की कोई सम्भावना नहीं . 
दीखती । यह स्वाभाविक ही है कि इस व्यय की पूर्ति के लिये सरकारों को 
“आये के नये-नये स्रोतों को ढुंढ़ने के लिये प्रयत्न करने ही पड़ेंगे । किन्तु . साधनों की 
'छपंलब्धि की भी कोई सीमा होती है| इस सीमा से परे रांजकीय व्यय को नहीं 

ग़या जो सकता । साथ ही बढ़े हुए व्ययं की पूर्ति के लिये राजकीय आय में जो 
द्ध करनी श्रावश्यक होगी उसके बुरे तथा अ्रच्छे परिणामों को भी . ध्यान में रखना 
गा । ब्यूहलर के शब्दों में, “व्ययं के परिणोमों का अनुमान करते समेयें हमें उन 
रिणामों की ओर भी ध्यान देना होगा जो उस व्यय की पूर्ति करने के संम्बन्ध में 
रारोपरा अ्रथंवा आय के अन्य उपयोगों के परिणामस्वरूप सामने श्रा सकेते हैं 7१] 
प्रीलिये यह आवश्यक है कि समयंनुसारं राजकीय व्यय में परिवर्तत किये जा सकें 
र उनसे सामाजिक हित को क्षति भी न पहुँचे तभी राजकीय व्यय को उत्तम कहा 
। सकता है। यह ध्यान. रहे कि राजकीय व्यय में वृद्धि करना तो सरल होता है - 
न्तु संकर्टकाल में उसको कैम करना या किसी एक मद पंर होने वाले व्यय को . 
में करना तथा दसेरी मद पर व्यय को, आरार्थिक ढाँचे पर बिना प्रभाव पंडे, बंढ़ानी. | 
रल नहीं होता । इंसी लिये यह भ्रधिक आवश्यक है कि राजकीय व्यय का ढांचा ऐसा 
चीलो हो कि संकट के. समय उसमें कमी की जां सके । के 
9... (२) उत्पादकता का, सिंद्धान्त, (एथाणा णी शत्वालांशार)--राजंकीय . - 
यकां उचित श्रंथवा अनुचित होना इस बात पर भी निर्भर करंता हैं कि उससे 
श की उत्पांदन-शवित में वृद्धि होती है या नहीं। जिस रांजकीय व्यंय से उत्पादन . 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तनिक भी वृद्धि होती है उंसी को उत्तम कहेंगे । इसी*- 
ये पिंछली शताब्दी तक सुरक्षां व्यय को अनुत्पादक तथा अनुचित माना जाता 
[॥ इसी प्रकार सामाजिक सेवाओं पर होने वाले व्यय को ठीक नहीं समझा जाता. 
[। किन्तु वर्तमान झताव्दी में ऐसे विचारों, का तिरस्कारं कर दिया गया और 
व निश्चितं रूप से यह विश्वास किया जाने लेगा है, कि क्योंकि सुरक्षा व्यय, राज- 
72.4., 5. 8एथाहए), 207 स्दाद्रा22, 9. 6 
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चतिक शान्ति बनाये रखने के लिये आ्रावश्यक है और विना राजनैतिक शान्ति के 
कोई भी उत्पादन-कार्य संभव नहीं, इसलिये अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा व्यय भी उत्पादन 
होता है। इसी प्रकार सामाजिक सेवाश्रों तथा सामाजिक सुरक्षा पर होने चाले 
व्यय से व्यक्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, इसलिये वह भी उत्पादक होता 
है। किन्तु इसका अभिप्राय यह ही नही कि केवल उपभोग वस्तुओं को उत्पन्‍्त करने 
की शक्ति में ही वृद्धि करने वाले व्यय को उत्पादक समभा जाये । वास्तव में जो 
व्यय पूंजी-निर्माण की गति बढ़ाने, वेकारी को दूर करने, उपभोग वस्तुओं के उत्पादन 
को बढ़ाने तथा सामाजिक हित अग्रसर करने श्रादि में से किसी एक या श्रधिक 
उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु किया जाये, उसी को उत्पादक कहेंगे श्रीर तभी वह उचित 
भी होगा । 

(३) समाव वितरण का सिद्धान्त (एशाणा ० एवप्र808 छींजा- 
0ए00)--राजकीय व्यय का ओचित्य इस वात पर भी निर्भर करता है कि वह 
कहाँ तक घन के वितरण में समानता उत्पन्न करने में सहायक हुआ्ना है । विशेष रूप 
से श्र्घ-विकसित तथा पिछड़े हुए देशों में तो राजकीय व्यय का यह एक महत्वपूर्ण 
आधार होना चाड़िये। इस दृष्टि से निर्घन व्यक्तियों के लिये निःशुल्क शिक्षा एवं 
चिकित्सा की व्यवस्था, सस्ते तथा स्वस्थ रहने के स्थान श्रौर सामाजिक सुरक्षा-सम्वन्धी 
योजनाओं पर होने वाला व्यय उचित होगा वर्योकि इससे निर्धन व्यक्तियों का जीवन- 
स्तर ऊँचा होगा, जबकि इन्हीं सुविधान्रों को प्राप्त करने के लिये घनी व्यक्तियों को 
व्यय करना पड़ेगा । परिणामस्वरूप घन के वितरण की प्रवृत्ति समान होने की रहेगी 
किन्तु यदि राजकीय व्यय से घनी व्यक्तियों तथा पूँजीपतियों को लाभ पहुँचता है, 
वो वह अ्रनुचित होगा क्योंकि उससे घन के वितरण की अ्रसमानताएँ झौर भी श्रधिक 
हो जायेंगी । 

इस प्रकार सरकार को श्रविकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य फौ 
 पूत्ति करने के लिए उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। 


राजकीय व्यय का वर्गीकरण--.३// 
((88ग्रीीटशा०णा ए ९प्रग760 #फए्ाकापा 6) 

ह राजकीय व्यय का वर्गीकरण श्रनेकों प्रकार से किया गया है । प्रत्येक लेखक 
मे अपने-अपने ढंग से यह वर्गीकरण किया है और अलग-अलग आधारों पर श्राश्चित 
किया है । निम्न में हम इन वर्गीकरणों का श्रध्ययन करेंगे -- 

(श्र) कोहन तथा प्लेहन का वर्गीकरण (८०5 था [चार 5 ([85४शगिएव- 
पणा)--जर्मत अ्रथ॑ज्यास्त्री कोहन और अमेरिकन अरथंश्ञास्त्री प्लेहव ने राजकीय व्यय 
को निम्न चार भागों में विभाजित किया हैं :-- 

(१) पहला, वह व्यय जिसका लाभ सामान्य रूप से सारे समाज को 
पहुँचता है, जैसे सुरक्षा-सम्वन्धी व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात श्रादि पर किया 
बया व्यय । 





0... - -राजस्व 


पैक 
तब [०] 


(२)- दूसरा, वह-व्यय जो कुछ विश्येष व्यक्तियों अथवा वर्गों के लाभ के हेतु 


' किया जाता है, पेरन्तु यदि देखा जाये तो यह लाभ सामान्य ही लाभ होता है, क्योंकि 


यह व्यय-उन व्यक्तियों के लिये किया जाता है, जो स्वयं अपनी सहायता, नहीं कर 
सकते। जैसे वेकारी वीमा, बीमारी वीमा,-वुद्धावस्था पैन्शन भ्ादि ।- हु 
(३) तीसरा, वह व्यय जिससे .कुछ व्यक्तियों को विशेष लाभ, पहुँचाने 
के साथ-साथ सारे समाज़ को भी लाभ पहुँचता है जैसे पुलिस, न्यायालयों आदि का 
प्रव्ध एवं व्यवस्था । 


(४) चौथा, वह. व्यय. जिससे केवल कुछ विशेष व्यक्तियों को ही लाभ 


पहुंचता है, जैसे, राजकीय उद्योगों पर व्यय । 


उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यह वर्गीकरण इन अथंशास्त्रियों ने 
लाभ” को आधार मानकर किया है । वेसे तो यह वर्गीकरण - भ्रत्यधिक - सरल और 
न्यायपूर्ण- है क्‍योंकि -यह प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त. होने: वाले लाभों के अनुसार 
किया गया है परन्तु इसमें सवसे बड़ा दोष यह है कि यह चार - वर्ग - एक दूसरे से 


पूरतया अलग नहीं हैं । .यह सरलता से. एक “दूसरे के क्षेत्र में सम्मिलित किये जा. 
सकते हैं । वास्तव में -इस प्रकार के झ्राधार- पर सरकारी व्यय में भेद करना सरल 


* नहीं होता, क्योंकि लगभग प्रत्येक प्रकार का राजकीय व्यय एक श्रोर तो सामूहिक 


लाभ प्रदान करता है श्रौर दूसरी ओर वही व्यय कुछ विशेष व्यक्तियों एवं बर्गों को ..- 


भी लाभ पहुँचाता है। , | लक 
(ब)- प्रो० . निकलसन -का वर्गीकरण ('गरंण्ाण5४०ा ५ 098थ0407)-- 
राजकीय व्यय के लिए राजकीय आय साधन भी. है, और साध्य भी । इसीलिए निकल- 


सन ने अपने वर्गीकरण को . आय” के आधार -पर-आधारित- किया है श्रर्थात्‌ उन्होंने . 


अपना वर्गीकरण इस आधार पर किया है कि राजकीय व्यय की, आय उत्पन्न करने 
क्री शक्ति कितनी है या राजकीय व्यय. से कितनी श्राय प्राप्त होने की झाशा है । 
इन्होंने भी राजकीय व्यय को .चार वर्गों में विभाजित-किया है 
(ञ्र) प्रथम, वह व्यय जिससे राज्य को किसी प्रकार की भी आय प्राप्त नहीं 
होती, जैसे युद्ध व्यय, वेकारों की सहायता, वुद्धावस्था पैन्शन आदि । | 
ह (आर) दूसरा, वह व्ययं जिससे राज्य को कोई प्रत्यक्ष श्राय॑ नंहीं प्राप्त होती 
परन्तु राज्य कीआंये में दीघंकाल में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होती है, जैसे निःशुल्क 
' “शिक्षा, क्योंकि शिक्षा व्यक्तियों की कार्यकुशलता तथा उत्तादन शक्ति में वृद्धि. करती 
है, जिससे अन्त में जनता की करदांन .शक्ति बढ़ जाती है । ः के 
(इ) तीसरा, वह व्यय, जिसंसे राज्य को केवल.थोड़ी सी ही,श्राय आप्त 


होती है भ्रर्थात्‌ जिसमें शुल्क की दर सेवा के मूल्य से कम होती है, जसे शुल्क सहित 


 चशिक्षा प्रदात करता । 


है 


(६) चौथा, वह व्यय जिससे राज्य,को व्यय पूर्ति के वाद अतिरिवत भ्राय . 


आपंतं होती है। राज्य दौरा संचालित सब ही जनोपयोगी. सेवाएं (?70॥0 पा) 


राजकीय व्यय की प्रकृति एवं सिद्धान्त 


९ध१ 
न 


ध्शशां००5) तथा उद्योग इसी वर्ग में आते हैं, जैसे रेल, डाक, तार प्रादि की 
व्यवस्था । 

' यह वर्गीकरण भी वैज्ञानिक नहीं है । यह केवल वित्तमन्त्री के लिए लाभप्रद' 
हो सकता है क्योंकि उसको यह जानना ज़रूरी है कि किस मद से क्रितनी आय 
होगी | व्यय के उचित अध्ययन के लिये यह आवश्यक है कि वर्गीकरण ऐसा हो 
जिससे राजकीय व्यय की किती विद्ञयपता का स्पप्टीकरण होता हो | इसके अतिरिवत 
विभिन्‍न वर्गों का क्षेत्र भी अस्पष्ट है क्योंकि कदाचित्‌ कोई भी व्यय ऐसा नहीं होगा 
जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आय में वृद्धि न हो । 

' (स) एडस का वर्गीकरण (60व॥775 (॥४४आग०४॥०7)--प्रो० एडम ने 
: राजकीय व्यय का वर्गीकरण, व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर किया 
है। उनके अनुसार राजकीय व्यय तीन प्रकार का है, श्रर्थात्‌ संरक्षात्मक, व्यापारिक 
2322 कब १०कुंछ व्यय तो राज्य नागरिकों की जान और माल की 
रक्षो" करने के लिए करता ही है, जैसे सैनिकों तथा युद्ध-सम्बन्धी हथियारों की 
व्यवस्था करना, पुलिस आदि का प्रवन्ध करना इत्यादि | इस प्रकार के खर्चे एडम 
ने प्रथम वर्ग में सम्मिलित किए हैं। दूसरे वर्ग में उन व्ययों को सम्मिलित किया है 
जो व्यापार श्रौर वाणिज्य की उन्नति के लिए किए जाते हैं जैसे रेल, तार, डाक 
की व्यवस्था-सम्बन्धी व्यय । अ्रन्तिम वर्ग में राज्य के सामाजिक कार्यो पर किया 
जाने वाला व्यय सम्मिलित किया गया है, श्रर्थात्‌ वे खर्चे जिनके करने से नागरिकों 
का और देश का विकास होता है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, वी मा, गृह निर्माण 
इत्यादि पर किया गया व्यय । वैस्टाविल तथा नित्ती ने भी इसी मत को स्वीकार 
किया है । ्न्डा 

परन्तु अर्थशास्त्री इस वर्गीकरण से भी सन्तुष्ट नहीं हो पाये हैँ । उनके 
अनुसार यह भेद करना कठिन है कि कौनसा व्यय किस वर्ग में रक्खा जाये, क्योंकि 
एक ही व्यय विकासात्मक ओर वाणिज्यक हो सकता है या रक्षात्मक और 
विकासात्मक हो सकता है । अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यय देश और नागरिकों के 
विकास में सहायता करता है। इस तर्क पर सलिगमेन, और मिल ने इसकी श्रालोचना 
की है।. | " ॥॒ * 

(द) मिल का वर्गीकरण (थ775 ट्रा8४भंए्शांणा)--मिल ने प्रो० एडम 
की आलोचना करते हुए राजकीय व्यय को दो भागों में विभाजित किया है, भ्र्थात्‌ 
५. अवदयक झ्रौर इच्छानुसार ()ए९००७5५४० थाएं 09007!) । परन्तु यह स्पप्ड ही है 
कि यह निरंय करना कितना कठिन होगा कि कौन-सां व्यय राज्य ने अपनी इच्छा- 
मुसार किया है। वास्तव में श्राजकल राज्य का प्रत्वेक व्यय ही आ्रवश्यक है ।“इसके 
श्रतिरिक्त राज्य कोई भी व्यय वेकार कर ही नहीं सकता । एक वार ब्यव्ित ऐसा 
कर संकता है परन्तु राज्य से ऐसी झ्राशा नहीं की जा सकती 4 ;?* दि 
(य) रोशर का वर्गीकरण ([२०४०४९०५ 088झ#08007)--जर्मेन अर 


थुन 
च्श्क बह ० 
भें 


कि मी: दिल. सी. अल सम पीली | 2५5 
शास्त्री रोशर ने राजकीय व्यय को आवश्यक; उपयोगी और वेकर--तीन वर 





रे ४ ४ .... ' राजस्व : 


विभाजित किया है । कदाचित्‌ रोशर ने व्यूय की श्रविलम्बता के अंश (68९९ ० 

. प्रा्टआ०)) के आधार पर यह वर्गीकरण किया है । पहले वर्ग में जो खर्चे हैं वे तो 
किसी प्रकार भी टाले नहीं जो सकते । दूसरे प्रकार के खर्चे उपयोगी हैं परन्तु उनको 

थोड़े काल. के लिए स्थग्रित क्रिया जा सकता है और अन्तिम प्रकार-के व्यय तो 

: अनावश्यक और वेकार होते हैं। इस वर्गीकरण के विरुद्ध भी वे सभी आअंलोचनाएँ 
की गई हैं जो उपरोक्त वर्गीकरणों के विरुद्ध की-जा चुकी हैं | 
..._(र) शिराज़ का वर्गीकरण (88४58 (85शी08४/घ)--प्रो० शिराज 

ले राजकीय व्यय को दो भागों में वाँटा--प्राथमिके(#7रका५) व्यय और गौण .. . 


([$86007699) व्यय । प्राथमिक व्यय वे हैं जो नितान्त श्रावश्यक हैं, जिन्हें अन्य .. 


व्यय से पहले करने की राज्य सोचता है जैसे रक्षा, शान्ति-व्यवस्था इत्यादिं। गौर 


व्यय वे व्यय हैं जिन्हें राज्य वाद में करता है या बजट में जिनको पहली प्राथमिकता 


द ली 


. “उपयोगी सेवायें आदि सम्बन्धी खर्चे [_ / . ++-:+- | 
. प्राथमिक और गौरा व्यय में राजकीय व्यय का वर्गीकरंण ऊपर से देखने पर 
, स्पष्ट. और सरल दीखता है परन्तु यह भी संतोषजनक नहीं है। प्रथम, तो यह ही .. 
कठिन है कि प्राथमिक और गौर व्यय में भेद किया जा सक्रे वंयोंकि राज्य का कोई... . 
. भी व्यय स्थायी रूप से न तो प्राथमिक ही है श्रौर त गौरा ही । -समयानुसार ख्चों 

_ की प्रकृति में परिवततेन होता रहता है। जो इस वर्ष प्राथमिक व्यय. है वह ही दस ' 
चर्ष बांद गौण व्यय हो सकता है । इसके ग्रतिरिक्त प्राथमिक और गौरा व्यय वे व्यय 


नहीं दी जाती जसे सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य प्रकार की जन ... 


हैं जो ग्पनी परिभाषा के लिए एक दूसरे पर आधारित हैं । इस प्रकार यह वर्गीकरण ... 


भी उपयुक्त नहीं है । > 
(ल) डाल्टन का वर्गीकरण (02॥07'8  (]४५आ०४४०7)--डाल्टन ने 
ाजकीय व्यय के अन्तर्गत निम्नांकित मदों को सम्मिलित किया है :--+ 
१->-राज्य प्रमुख विदेश -में कूटनीतिक प्रतिनिधियों इत्यादि के रख-रखाव 
सम्बन्धी व्यय | श्ि 
२-ड्नागरिक प्रशासन-सम्वन्ची व्यय जैसे, कार्यकारिणी (#४८०प्र/ए४८) और 
विधान सभा (.6ट्टांशभंपा८) श्रादि से सम्बन्धित व्यय । & | 
--विदेशी. आक्रमणों के विरुद्ध देश की रक्षा तथा देश में शान्ति-व्यवस्था 
से सम्बन्वित व्यंय । - 
पे ४->ज्याय-व्यवस्था सम्बन्धी व्यय । 
५--.कृषि, उद्योग तथा. वारिज्य के विकास श्र इसी प्रकार का अन्य - 
विकास सम्बन्ची व्यय । 
| ६-शिक्षा, जन-हित, सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी योजनाञ्रों इत्यादि पर 
सामाजिक ब्यूय । गा ' 
* ७--राजकीय ऋण -सम्बन्धी व्यय । 


हु 


राजकीय व्यय को प्रकृति एवं सिद्धान्त ६३ 


डाक्टर डाल्टन ने राजकीय व्यय के दो भाग किये हैं-(१) भ्रेनुदान (था), 
और (२) क्र मुल्य (?४०॥95६ ?/456) । जब सरकार को किसी व्यय के बदले में न 
हो कोई वस्तु और न कोई सेवा प्राप्त हो तो ऐसे व्यय को अनुदान कहेंगे जमे, अकाल 
धा वाढ़-पीड़ितों को आर्थिक सहायता, वृद्धावस्था पैन्शन इत्यादि। अनुद्दान को 
निर्यात प्रव्याज (89079) और अर्थ-सहायता (8४0श06७) के रूप में भी दिया 
जा सकता है । अनुदान दो प्रकार के बताये गये हैं--प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष 
प्नुदान वे हैं जो उन्हीं व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हैं जिनको वह दिये गये हैं । 
प्रध्रत्यक्ष अनुदान वे हैं जो किसी एक व्यक्ति को दिये जाते हैं परन्तु उनका लाभ 
किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को प्राप्त होता है ।' जब सरकार को किसी व्यय के 
बदले में सेवा या वस्तु प्राप्त हो जाती है तो ऐसे व्यय को कऋय-मुल्य कहते हैं; परन्तु 
जैसा कि डाल्टन ने स्वयं ही कहा है हि व्यवहार में कभी-कभी ये दोनों एक साथ 
ही उपस्थित हो सकते हैं। उदाहरणार्थ सरकार किसी स़्रेत्रा के लिए जो मृल्य दे 
रही है वह यदि उस मृल्य से ऊंचा हो जो निजी व्यक्ति द्वारा दिया जायेगा तो बह 
जो आाधिक्य है अनुदान कहलायेगा। व्यवहार में इस श्राविवय को आँकना सरल नहीं 
है.। डाक्टर डाल्टन का विचार है कि ऋण पर दिया गया सूद अनुदान भी है और 
क्रय-मुल्य भी । जिस समय सूद का भुगतान किया जाता है, उस दृष्टिकोश से तो 
यह अनुदान हुआ प्रोर श्रतीत के हृष्टिकोश से यह ऋय-मूल्य हुआ्ना क्योंकि वास्तविकता 
में सूद ऋण का मूल्य नहीं तो ग्रौर क्या है ? परन्तु डाक्टर डाल्टन के विरुद्ध इतना ! 
फहना पड़ेगा फि सूद श्रनुद्दान नहीं होता केवल कऋ्रय-मूल्य ही रहता है। उस समय 
भी जब सूद का भुगतान किया जाता है वह क्रय-मूल्य ही रहता है क्योंकि सरकार 
ऋण से बरावर लाभ प्राप्त करती रहती है । 

(व) प्रो० पीगू का वर्गीकरण (शं80०'5 04४भंी०शा०णा)--प्रो० पीगू के 
प्रनुसार राजकीय व्यय दो भागों में वांठा जा सकता है-हस्तान्तरित होने वाला 
(77भ7४0४०06) और हस्तान्तरित न होने वाला (]70॥-7475976) व्यय । उन्हीं 
के घब्दों में “हस्तान्तरित होने वाला व्यय वह है जो नागरिकों के लिए 'या तो नि:शुल्क 
किये जाते हैं या उपस्थित सम्पत्ति अधिकारों को क्रय करने के लिये” किये जाते हैं । 
हस्तान्तरित न होने बाला व्यय वह है जो राष्ट्र के साथनों की वर्तमान सेवाओं को 
खरीदने' के लिए किये जाते हैं। प्रथम प्रकार के व्यय के अन्वर्गत---ऋण पर दिया 
आया व्याज, पैन्शन, बीमारी ब्रीमा, वेकारी-लाभ, अश्श्रे-सहायता इत्यादि सम्मिलित 
हैं और दूसरी श्रेगी में सेना, जड़ाजी वेड़ा, वायु शक्ति, नागरिक शासन, जन- 
उपयोगी सेवाप्रों श्रादि का व्यय सम्मिलित है। इन दोनों प्रकार के व्ययों के वीच 
भेद करने के सम्वन्ध में पीगू का कहना है कि जब कि हस्तास्तरित होने वाले व्यय 
का एकदम यह प्रभाव नहीं होता कि साब्न व्यक्तिगत उपयोगों में से एकदम 
बाहर आ जायें, हस्तान्तरित न होने वाले व्यय्य का यद्र प्रभाव होता है। किसी भी 
समय राष्ट्र के साथनों का उगयोग सरकार द्व्रा भी किय्रा जाता है श्रौर व्यक्तियों 
द्वारा भी धौर जब हस्तान्तरित न होने वाले व्यय में वृद्धि की जाती है तो सावन 
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क्तिगत उपयोगों से निकलकर सरकारी उपयोगों में आने लगते हैं। प्रो० पीगू 
के भतानुसार जबकि हस्तान्तरित होने वाला ब्येय व्यक्तिगत और सरकारी उपयोगों 
में साधनों का पुनवितरण तो नहीं करता, परच्तु विभिन्‍न वस्तुझ्रों या- सेवाओं के 
उत्पादन में अवश्य करता है| क्योंकि जब करदाताओं से घन लेकर वृद्ध व्यक्तियों 
या बेकार व्यक्तियों को दिया जाता है तो कुछ वस्तुओ्रों की माँग तो बढ़ती है और 
कुछ की गिरती है श्रौर पहले प्रकार को बस्तुओं के उत्पादन में अधिक साधनों . का 
उपयोग होने लगता है। 

(श) जे5 के० मेहता का वर्गीकरण ((०॥७४/४ (9४आं०७४०॥)--भारत 
के प्रसिद्ध अथंश्ञास्त्री प्रो० मेहता ने राजकीय व्यय के दो भाग किये हैं---(१) 
अपरिवर्ती व्यय" (0णराइशा। क्‍#फु्ातएा०) और परिवर्ती व्यय (फक्वां॥06 . 
एंडथावां(एए४) । इनके अनुसार पहले भाग में वे व्यय आते हैं जो उपयोग में वृद्धि 
होने पर भी- समान रहते हैं जैसे, रक्षा-सम्बन्धी व्यय, हवाई अड्डों पर प्रकाश 
स्तम्भ पर व्यय इत्यादि । दूसरे भाग में वे व्यय आते हैं जो उपयोग बढ़ने के साथ-सार्थ 
बढ़ते हैं और उपयोग घटने के साथ-साथ घठते हैं जेस्ते डाक सेवाग्रों, शिक्षा आदि पर 


: व्यय ॥ प्रो० मेहता का कथन है कि इस वर्गीकरण से यह निश्चय नहीं कर लेना 


चाहिये कि सरकार का प्रत्येक व्यय इनमें से केवल किसी एक ही वर्ग में आ जायेगा । 


उनके कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यय इन दोनों ही भागों में पूर्णतया या . 


अंशतया सम्मिलित किया जा सकता है जैसे डाक-सेवाग्रों का वहुत-सा व्यय परिवर्तित . 
व्यय है । भरत: यह स्पष्ट है और प्रो० मेहता ने स्वयं भी स्वीकार किया हैं कि उनके 
वर्गकिरण में भी एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग नहीं किया जा सकता । | 
हि (है) श्रीमती हिक्स के विचार:--श्रीमती हिकक्‍्स ने एडम स्मिथ दारा बताए 
गए राज्य के तीन कार्यों के आधार पर राजकीय व्यय का वर्गीकरण किया है | उनके 
प्रनुसार राजकीय व्यय की प्रथम मद सुरक्षा सम्बन्धी व्यय है, दूसरी नोॉगरिक प्रशासन- 
सम्बन्धी व्यय; तीसरी आथिक व्ययः जैसे निजी व्यवसाय को दिए गेंए अनुदान तथा 


... आऑँथिक सहायता और राजकीय उपक्रमों के संचालंव-सम्बन्धी व्यय इत्यादि; और 


चौथा सामाजिक व्यय । 
कुछ लेखकों ने राजकीय व्यय का वर्गीकरण दो बातों को ध्यान : में रखकर 


ब्रेस्तुत किया है--एक ओर तो राज्य के उपयोग तंथा विनियोग-सम्बन्धी कार्यक्रमों 


की और दूसरी ओर राज्य द्वारा सम्पन्त की गई हस्तान्तरण एवं स्थावान्तरण 
सम्बन्धी क्रियाओं को आंवार बेनाया है। प्रथम वर्ग में सरकार की उन क्रियाओं को 
सम्मिलित किया जाता है जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, शान्ति-व्यवस्था, यातायात एवं संवाद- 
वाहन: शिक्षा इत्यादि । इसरी ओर सरकार देश में आय के वितरण की असमानतांओं . 
को दर करने और समानता स्थापित करने के लिए कोषों को ऐकत्रित करती है और 
उनका वितरण करती है, जैसे, समाज कल्योारं सम्बन्धी कार्यक्रम, देश में श्रंवाज के 
उचित मलल्‍यों की व्यवस्था आदि)... ; ५ 0 

४7” संयुक्त रोज्य अमेरिका में'संघ सरकार के व्यय के सम्बन्ध में क्रियात्मक 
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पर 


वर्गीकरण (शिराली0॥8[ (४४भंी०४7०४) की अपनाया गया है जिसके प्रनुसार व्यय 
को इन भदों में वांठा गया है.:--१-राष्ट्रीय सुरक्षा, २-अ्रन्तर्राप्ट्रीय मामले तथा 
वित्त, ३-श्रावश्यक सेवायें तथा लाभ, ४-श्रम तथा कल्याण, ५-कृषि, ६-प्राकृतिक 
साधन, ७-वा रिज्य तथा गृह-सम्बन्धी, - ५-स्मान्‍्य प्रशासन और &६-ब्याज | इनमें 
से प्रत्येक मंद के अ्रन्तर्गंत बहुत से सहायक कार्य सम्मिलित हैं। वास्तव में ऐसा 
वर्गीकरण व्यवहार में लाना बहुत हा कठिन प्रतीत होता है क्योंकि एक मद में 
सम्मिलित होने वाला व्यय कई श्रन्ध मदों में भी सम्मिलित हो सकता है। जैसे 
राष्ट्रीय सुरक्षा-सम्बन्धी व्यय में सम्मिलित होने वाली मर्दे अन्तर्राप्ट्रीय मामलों- 
सम्बन्धी मर्दों में भी सम्मिलित की जा सकती हैं, विशेषकर विदेशी सहायता | कुछ 
भी हो, अधिकतर अ्रमेरिकन प्रथंशञास्त्री इस वर्गीकरण को ही उत्तम मानते हैं । 

कुछ लेखकों ने राजकीय व्यय के उत्पादक और अनुत्पादक, दो भाग किये है । 
यद्यपि यह सीचा भी नहीं जा सकता कि राज्य कभो अ्रनुत्पादक व्यय कर भी सकता 
है, परन्तु व्यवहार में ऐसे व्यय देखने में आते हैं । भारत में मचनिपेध-सम्बन्धी खर्चे 
इसी प्रकार के हैं। एक श्रोर तो सरकार का व्यय वढ़ रहा है ओर दूसरी श्रोर 
श्रावकारी कर की झ्राय कम होती जा रही है- 

उपर्युक्त वर्गीकरणों के अध्ययन से स्पष्ठ है कि सत्र ही किसी न किसी दृष्टि 
से दोपपूर्णा हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इन लेखकों ने अपने सामने राजकीय 
व्यय की किसी विशेषता को रखकर वर्गीकरण नहीं किये हैं । सच तो यह है कि 
राज्य का स्थान व्यक्ति की उन्नति में इतना महत्वपूर्ण हो गया है और उसके कार्यों 
में इतनी श्रधिक वृद्धि हो गई है और विभिन्‍न कार्यों का क्षेत्र इतना अस्पप्ट है कि 
व्यय को भी स्पप्ट रूप से अलग-अलग वर्गो में नहीं वांदा जा सकता । जो भी प्रयत्न 
इस सम्बन्ध में किये गये हैं वे सराहनीय हैं । 
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अध्याय पं : 





प्रवकथन+-- : 
हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि गत वर्षो में राजकीय व्यय में कितनी 
अ्रश्रिक वृद्धि हुई है और उसके कारणों की भी विवेचना हम कर चुके हैं । इसे. 
अध्याय में. हम राजकीय व्यय के विभिन्‍न प्रभावों|का स्पष्टीकरण करेंगे। राजकीय 
> व्यय के/प्रभावों - के अ्रष्यपन के सम्बन्ध में [दों दृष्टिकोण मिलते हैं--संकीरां 

“भर विस्तृत.।. प्रम्परावादी लेखक एडम स्मिथ-श्रौर उसके श्रतुयायरियों - के विचार 

»“अ्रपैक्षाकृत अधिक संक्रीण थे और ओरधुनिक लेखकों के विचार अ्रत्यधिक विस्तृत हैं । 

“' एडम्‌ स्मिथ से लेकर आज तक राजस्व के सुख्य-मुख्य .लेखकों ने इस विचार की 
पुष्टि की है कि राजस्व की जितनी भी क्रियायें हैं उनका सम्बन्ध॑ केवल व्यक्तियों 
के धन को प्राप्त करके राज्य के उपयोग में लाना. है ताकि वह उपभोकताश्रों को . 
सेवाएँ प्रदान कर सके। इस वात की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया कि 
“राजकीय व्यय एक प्रकार की आय है जो उन लोगों को प्राप्त होती है जिन पर, 
उसका व्यय होता है।सत्र ही लेखकों ने करों की राशि को राष्ट्रीय आय में से 
घटाया है और उसके आय उत्पन्न करने वाले पहलू की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं - 
दिया | एडम स्मिथ का विचार था कि सरकारी खर्चे अनुत्यादक श्रम के लिए -- 
किये गये भुगतान होते हैं? और इसलिये इनसे राष्ट्रीय उत्पत्ति में वृद्धि नहीं 
होती ॥ इसी प्रकार रिकार्डो, मिल, बेस्टेविल और एच. सी. एडम्स ने भी अपने 
विचार प्रस्तुत किए हैं और करों को निजी आय की धारा में से निकाले हुए -कोष 
समझा है। वे यह नहीं समकते थे कि इन कोपों को निजी आय की धारा में 

' डालकर नई आय उत्तन्‍्त की ज़ाती है । क्या एक व्यक्ति का व्यय दूसरे की आय 
[हीं होती ? यदि व्य होती ? यदि व्यक्तिगत व्यय के सम्बन्ध में यह सही है तो राजकीय व्यय के. 
4, 7%॥005, 8, १8905, 772 8207077725 ० 72 7/472९, 9. 78 ध 
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विपय में भी यह सच है। हन दोनों ही दृष्ठिकोणों से 
को निम्न में अध्ययन करेंगे :--- 
राजकीय व्यय और उत्पादन-- का 


(2ए6 फ्रणाकापार क्या 20'लराग).. + "० 


राजकीय व्यय राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करता है या उसको कम करता है 

इसके द्वारा व्यक्तियों की उत्पादन भक्ति प्रोत्साहित होती है या निःत्स [हित 
होती है ?--बड़ें ही विवाइग्रस्त विपय हैं। हम श्रभी कह ही चुके हैं कि प्राचीन 
लेखक सत्र ही राजकीय व्यय्रों को अनुत्पादक मानते थे । परन्तु यह विचार सहो नहीं 
है । सही तो यह है, कि न तो सभी व्यय अ्रनुत्पादक होते हैं श्नौर न सभी उत्पादक--- 

- यदि हम व्यय को प्रत्यक्ष परिणामों की दृष्टि से देखें । यदि हम व्यय को अप्रत्यक्ष 
परिणामों की दृष्टि से देखें तो सभी व्यय दीघंकाल में उत्पादक होते हैं। श्रन्तिम 
विचार सबसे उपयुक्त है । डाल्टन के अनुसार उत्पादन पर राजकीय व्यय के प्रभावों 
को तीन झीप॑कों में वाट करं अध्ययन किया जा सकता है! 


राजकीय व्यय के प्रनावों 


रु (श्र) व्यक्तियों की कार्य करने की तथा बचत करने की क्षमता पर प्रभाव, 
| 5 (व) व्यक्तियों की कार्य करते तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव, और 
(स) विभिन्‍न स्थानों श्रौर उपयोगों में श्राथिक सावनों के स्थानान्तरण पर 
ह४ अभाव । 

दवा 


। (अर) कार्य करने तथा बचत करने की क्षमता पर प्रभाव:--राज्य द्वारा 
किया गया व्यय व्यक्तियों की कार्य करने की शक्ति को कई प्रकार से प्रभावित कर' 
सकता है । प्रवम, इस व्यय से अनेकों व्यक्तियों को आय प्राप्त होती है और उनको ' 

'ऋय शक्ति बढ़ती है। पैन्शन, भत्ते, वेकारी वे बीमारी लाभ, वस्तुओं और सेवाप्रों . 
& गई किया गया व्यय--सव ही व्यक्तियों को ऋय-शक्ति में वृद्धि करते हैं । व्यक्तियों 

] बक वस्तुओ्रों को खरीदने और प्रपन उपनोग्स्वर-स्त-जजा करते की सा > 









57 आ्राती है। उनकी कार्य-क्षमता में वृद्धि होती है और दीघंकाल में उत्पादन में वृद्धि 
#** होती है। इस त्रकार राजकीय व्यय देश मे उलत्ति को अप्रत्यक्ष रूव से प्रभादित 
४५ करता है । इस प्रकार का व्यय निर्वन व्यक्तियों के लिए, ओर बच्चों के लिए तो 
हर बहुत ही लाभप्रद होता है, वच्चों को आरम्म से ही पौष्टिक भोजन मिलने से 
हु £ उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और वह अपनी युवावस्था में अधिक कार्य कुशल हो जाते 
। ठीक इसी प्रकार निर्वन व्यक्तियों की भी कार्यकुध्चलता में वृद्धि होती है । 
६ यह भी सम्भव हो सकता है कि इसका उलटा प्रभाव पड़े, इन व्यक्तियों 
दर में बुरी आदतें पड़ जायें, और अवव्यय की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो जाये और कोय 
($ क्षमता बढ़ने के स्थान पर कम हो जाये । ऐसी झंका स्वाभाविक्र है वयोंकि निर्धन 
दी व्यक्ति श्रधिकतर अशिक्षित | अल्यकाल में तो कार्यक्षमता न भी बडे परन्तु 
हर दीघेकाल में कार्यक्षमता भ्रवदय ही बढ़ेगी। इसक् अतिरिक्त यह इस वात पर भी 
जा 90807 #फ;ःर कीगक्ारट, 9. 2056. ह 





इप.... . ! .०- --राजस्व 


और 


/# तिभेर करेगा कि राज्य अपना व्यय किस प्रकार करता है । यदि निर्धनों को झ्राथिक -' 
_ सहायता एकदम नकदी के' रूप में दी जाती है तो सम्भव है कि वे इस राशि को 
जुए और शराब पर लगादें | यदि राज्य. इंस- सहायता को धीरे-धीरे देता.है और 


वस्तुओं अथवा सेवाश्रों-[के रूप. में देता है तो सम्भव है कि इस प्रकार की बुराइयाँ - दे 


.. उनमें उत्पन्न न हों । ४ 
व... (५) दूसरे, राज्य अ्रपने व्यय, द्वारा व्यक्तियों, विशेषकर निर्धन व्यक्तियों, को . 


._& वस्तुएँ और सेवायें प्रदान: करके, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। राज्य इन. “ 
४४४. सेवाश्रों और वस्तुओं को.या तो मुफ्त या कम मूल्य पर दे सकता है. जैसे निःशुल्क : .. 
- शिक्षा, औष॑ंधिक सहायता; सस्ते और कम किराये वाले मकान इत्यादि । इन सभी से 


व्यक्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है ।. इसी लिये दिन-प्रति-दिन आधुनिक सरकारें . हा 

अपना व्यय इन मदों पर बढ़ाती जा रही हैं ॥ 2 2 
है, 2 तीसरे, राज्य अपने व्यय द्वारा कुछ ऐसी सुविधायें प्रदान "कर सकता है .:. 
७ जिनसे व्यक्तियों को. अपनी उत्पादंक क्रियाञ्रों को सम्पन्त करने में सहायता मिले . ; 


ह हे और अधिकाधिक व्यक्तियों में उत्पत्ति करने की रुचि उत्पन्त हो । रेलों और सड़कों: : - क्‍ 
के उन्‍तत होने से या अविकसित क्षेत्रों में इत साधनों की उपलब्धता. से. व्यक्तियों ..... 
की उत्पादन शक्ति में कई, गुनी वृद्धि होती.है, शौर सभ्यता का -विकास होता है। . . 





सिंचाई के साधनों की वृद्धि से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है और जलविद्युत शंक्ति- 
के विकास से उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है । जा 


इस प्रकार राजकीय व्यय से व्यक्तियों की श्राय में वृद्धि होतो है और उनमें - 
गधिक.बचत करने की .सांमथ्ये उत्पन्न होती है। . 3 ' 

2 (ब) कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभावः--राजकीय व्यय दो , 
< “प्रकार का होता-है, एक तो वर्तंमान-सम्बन्धी और दूसरा ,भविष्य-सम्बन्धी । वर्तमान : 
«५ . व्यय से तो व्यक्तियों के कार्य करने और बचाने की इच्छा में वृद्धि होती है.। हम 
पिछले भाग में अध्ययन कर ही चुके हैं कि राजकीय व्यय से अधिकतर व्यक्तियों ' 

! हे को अपना जीवन-स्तरे ऊँचा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यह सम्भव है.. 
:.. कि कुछ व्यक्तियों में बुरी श्रादतें उत्पन्न हो जायें, जिनको न होने देने के लिए ' 
सरकार को वस्तुझ्रों श्ौर सेवाग्नों के रूप-में सहायता.देनी चाहिए। व्यक्तियों में ' 
सदैव प्रगति.करते रहने की इच्छा रहती है। वे अपनी इस : इच्छा को राजकीय ; 
#व्यय द्वारा कार्यः रूप. दे सकते हैं। भ्रतः: राजकीय व्यय से व्यक्तियों में श्रपना - 
“उत्थान करते की इच्छा उत्पन्त होती है । इसी प्रकार यदि सरकार भविष्य" में ' 
मे गाधिक' लाभ देने का. वायदा करले तो सम्भव है कि व्यक्तियों के कार्य करने की : 
४ रूचि कम हो जाये । परन्तु यदि यह व्यय कुछ शर्तों के श्राधीन- किया जाता . है तो. 
इससे व्यक्तियों: के कार्य करने और बचाने की रुचि में वृद्धि होती है । जैसे बीमारी" 
तथा वेकारी लाभ, जिसमें राज्य अपना अंशदान उसी समय देता है, जब कि लाभ . 

प्राप्त करने वाला अपना. अंशदान: (0णगराप्र7ए007) देने को तेयार हो जाता है | 
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यदि सरकार काम की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ लाभ की दर में वृद्धि करदे तो 
भी कार्य करने की इच्छा में वृद्धि होगी । 

(स) आधिक साधनों के स्थानान्तरण पर प्रभाव:--राजकीय व्यय ब्राथिक 
साधनों के उपयोगों में भी परिवर्तत कर सकता है। यह दो प्रकार का हो सकता 
है--प्रत्यक्ष और परोक्ष | प्रत्यक्ष रूप से राजकीय व्यय स्वयं साधनों का स्थानान्तरण - 
है । राज्य व्यक्तियों के धन को स्वयं व्यय करता है | यदि राज्य ऐसा न करे तो यही 
धन व्यक्तियों द्वारा बिल्कुल ही भिन्‍न प्रकार से खर्च किया जायेगा। श्रतः राज्य 
प्रत्यक्ष स्थानान्तरण द्वारा व्यक्तियों की उत्तादन शक्ति को बढ़ाता है। वह उन 
कार्यो को करता है जिन्हें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप में साधनों की कमी के कारण 
नहीं कर सकते हैं--जैसे, सिंचाई योजनाम्रों को कार्यान्वित करना, रक्षा-सम्बन्धी 
व्यय करना, न्यायालयों पर व्यय इत्यादि । परोक्ष रूप से राजकीय व्यय व्यक्तियों 
में इस वात के लिए रुचि उत्पन्न कर सकता है कि वे श्रपने घन के व्यय के ढंग को 
बदल दें । जैसे जल-विद्युत शक्ति के विकास से व्यक्तियों में यह रुचि उत्पन्न हो सकती 
है कि वे अपना झुपया श्रन्य प्रकार से खर्च ने करके उद्योगों में व्यय करें । 

प्राचीन लेखकों का मत था कि सरकारी व्यय द्वारा साधनों का स्थानान्तरण 
सर्देव ही हानिकारक होता है। उससे व्यक्तिगत हित अग्रसर नहीं होता । इस विपय 
में राज्य को हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिये । स्वतन्त्र प्रतियोगिता में मूल्व-यन्त्र के 
संचालन से और व्यक्तियों के स्वयं हित से प्रेरित होने के कारण साधनों को बढ्वारा 
सर्वोत्तम होता है। इस प्रकार राज्य हस्तक्षेप से यह सर्वोत्तम बटवारा भंग हो जाता 
है और समाज उसके लाभों से वंचित रहता है । परन्तु समय ने यह सिद्ध कर दिया 
कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता में सर्देव ही साधनों का श्रधिक्तम उपयोग नहीं होता झौर 
इसी लिये राज्य हस्तक्षेप आवश्यक प्रतीत हुआ । इसी प्रकार यह भी सत्य नहीं है कि 
राज्य द्वारा साधनों का प्रत्येक स्थानान्तरण लाभप्रद होता है और न यह कहना ही 
सही होगा कि प्रत्येक स्थानान्तरण हानिकारक होता है । वास्तव में ये परिस्थितियों 
पर निर्भर होता है । उदाहरणार्थ, सुरक्षा-सम्बन्धी व्यय को लीजिये। झ्राजकेल 
लगभग प्रत्येक देश में सुरक्षा-व्यय बढ़ ही रहा है और वजट में व्यय की म॒द्ों में 
इसका प्रमुख स्थान है। वैसे तो यह ज्यय, जो व्यक्तियों से प्राप्त किया हुम्ना घन ही 
है, आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान्त वातावरण में ही उत्पादन-कार्य सम्भव हो सकता है, 
परन्तु यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाये ओर यह सारा घन उत्पादक कार्यों में लगा 
दिया जाये तो संसार की कितनी उन्नति हो, इसका अनुमान भी नहीं क्रिया जा 
सकता । परन्तु जब तक प्रत्येक व्यक्ति श्रपने आप को सुरक्षित न समझे, उस समय 
तक देश की उत्पत्ति में प्रगति की आशा करना व्यर्थ होगा, इसलिये रक्षा व्यव तो 
परम श्रावश्यक है । यह भी तो ग्रावश्यक नहीं कि रक्षा पर इतनी बड़ी मात्रा में व्यय 
किया जाये | यदि सब देश आपस में समझौता करनलें झौर एक ही अनुपात में प्रधवा 
सुरक्षा-ब्यय कम कर दें तव भी व्यक्ति उतने ही सुरक्षित रहेंगे जितने ब्राज हैं। 
यदि श्राज युद्ध छिड़ जाये तो यही व्यय कई बुना और अ्रधिक हो जायेया । इसी 
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प्रकार जितना व्यय आजकल सरकार-संरक्षरं (20०८०४०॥) सम्बन्धी - नीतियों . 
पर कर' रही है उतना पिछली- शताब्दी में नहीं किग्रा करतो थी और न-ञ्ञाने वाली - 
शताब्दी में होने की आशा ही की जा सकती. है। सामाजिक सुरक्षा-सम्तन्धी व्यय के 


बारे में भी यही कहा-जा सकता. है। समाज की उन्नति .के' साथ-साथ इस व्यय में 


प्रवश्य ही कमी होगी, परन्तु आजकल यह.व्यय ,अत्यन्त ही आवश्यक -है, विशेष रूप. 
' से निधन और अविकसित देशों में । रेलों तथा-यातायातः के अन्य साधनों की-प्रगति,.. : , 
शक्ति कें साधनों का विकास, साधनों के स्थानान्तरण में परोक्ष रूव से सहायक होता... 


है| नुये-्तये आविष्कारों-श्रौर वेज्ञानिक खोजों का भी यही प्रभाव होता है । 
ह४ - वर्तमान से भावी उपंयोगों. में और विभिन्न स्थानों में साधनों का 
४ स्थानाग्तरण--सरकार के कुछ व्यय इस प्रकार के होते हैं कि व्यक्तियों को भविष्य के 


लिए अपने साधनों को बचाकंर रखना ही पड़ता है--ज॑से वेकारी व स्वास्थ्य बीमा; . 


/« दृद्धावस्था पेंशन: इत्यादि । इसी प्रंकार व्यक्तियों के साधनों का स्थानान्तरण सरकारी 
. व्यय द्वारा अपने झ्रांप ही वंतेमान उपयोगों से भावी उपयोगों में हो जाता. है ज़ंसे 
“आशिक विकास-सम्बन्धी योजनाएँ जिनसे देश की- स्थायी पजी में वृद्धि होती है.और 


भविष्य में प्राप्त होने वाली पूँजीगत वस्तुओं की मात्रा बढ़ती है। सच तो यह है कि, 
«पूंजीगत वस्तुओ्रों पर किए गए. प्रत्येक व्यय की ही यही. प्रकृति. होती है ।* उत्पादन * 
“(कार्यों में श्रम का महंत्त्व सक्रिय साधन होने के .नाते बहुत अभ्रधिक है| डाल्टन, ने :' ' 
॥॒ ठीके ही कहा है कि, “मानव पूंजी भ्रथवा ज्ञान के स्थान पर, भौतिक पूँजी के विकास. : 
४ को “बंढ़ाना: एक त्रूटिपूर्ण नीति है, जो उत्पादन को घटायेगी, बढ़ायेगी ,नहीं ९ , 


जा 





अत: यह भी ग्रावश्यक है कि मानव पूंजी (कणथा ०शओं०) को भी -भविष्य, के 
“लिए बंढ़ोंया जाये। जब सरकार स्वास्थ्य, मकानों, सामाजिक सुरक्षा पर व्यय करती 
है या बच्चों को निःशुल्क शिक्षा -प्रदान करती है, उनके लिये नि:शुल्क दूध का .प्रवन्ध 
करती है तो वह मानव पूंजी के विकास और: वृद्धि के: लिए प्रयत्न करती- है- जिनकी 


प्रकृति भी ठीक वैसी- ही होती है जंसी पंजीगत वस्तुओं पर -किये गये व्ययों की होती - ' 


हैं। कभी-कभी यह भी आवश्यक होता; है 'कि सरकार अपने व्यय द्वारा द्वेश के. 


उत्पादक साधनों . का स्थानान्तरण “एक स्थान से दूसरे. स्थान को करे अर्थात्‌ जब 

"सरकार विकसित क्षेत्रों पर कम व्यय करे और अ्रविकरसित या पिछड़े हुए भागों पर 
- अधिक व्यय करे तो इसे व्यय द्वारा वह साधनों का स्थानान्तरण विकसित. क्षेत्रों: से 
: अव्िकसितं क्षेत्रों को कर रही है। 


ः 
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राजकीय व्यय के प्रभाव ७१ 


उत्पादन तथा रोजगार पर राजकीय व्यय के प्रभावों का विश्लेषण करते 
हुए डाल्टव इस निष्कर्य पर पहुँचे हैं कि, “यदि करातरोपण को अक्केन्ने ही ब्यान में 
रखा जाए तो इसके द्वारा उत्तादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यदि राजकीय 
व्यय को ही ध्यान में रखा जाए तो उत्पादन में अ्रवश्य ही वृद्धि होनी चाहिए ।”* 


राजकीय व्यय की क्षतिपूरक प्रवृत्ति- 


राजस्व-सम्ब्न्धी प्राचीन लेखकों ने उत्पादन तथा रोजगार पर राजकीय 
व्यय के प्रभावों का अव्ययन मुख्यतया काम करने, बचाने तथा विनियोग करने की 
योग्यता तथा इच्छा और आशिक साधनों के स्थानान्तरण के हष्टिकोश से ही किया 
था। आवुनिक अ्रथंशास्त्री जो राजस्व की क्रियात्मक प्रकृति पर जोर देते हैं, वे 
राजकीय व्यय का अ्रध्ययन देश में आथिक क्रियाग्रों के स्तर को प्रभावित करने 
वाले अस्त्र के रूप में करते हैं। इस दृष्टिकोण से राजकीय व्यय एक ऐसा सोच- 
समभकर प्रयोग में लाया गया अस्त्र हो जाता है जिसका उपयोग देश में प्राथिक 
क्रिया को प्रभावित करने के लिए सरकार करती है । संक्षेप में, सरकार राजकीय 
व्यय द्वारा उत्पादन, राष्ट्रीय श्राय तथा रोजगार, आ्राथिक स्वायित्व, मुद्रा-प्रत्तार 
तथा मुद्रा-संकुचन की अ्रवस्थाश्रों श्रादि को प्रभावित करने की चेप्टा करती है। 
इस हृष्टि से राजकोपीय नीति केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति की श्रपेक्षा अधिक 
प्रभावशाली सिद्ध हुईं है। भ्रतः स्पष्ठ है कि राजकीय व्यय-सम्बन्धी उद्देश्य देश की 
परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होंगे और इस प्रकार पूर्ण विकसित तथा अ्रद्धं-विकसित्त 
देशों के लिए अलग-ग्रलग होंगे-। 
" एक पूर्ण विकसित देश में, जहाँ पूर्णा-रोजगार की स्थिति प्राप्त हो चुही हैं, 
उत्पादक प्रमुखत: लाभ-प्राप्ति के भावी अनुमानों से निर्वारित होता है। यद्धि भविष्य 
, श्रच्छे लाभ प्राप्त होने की आशा है तो व्यवसायी वर्ग उत्पादन- की बढ़ाने को 
ब्ेष्टा करेगा और यदि भविष्य में लाभ की मात्रा गिरने की सम्मावना है तो उनको 
क्रियायें भी मनन्‍्द पड़े जायेंगी। इसी प्रकार से ऐसे राष्ट्रों की राष्ट्रीय झाय तथा 
रोजगार भी लाभ प्राप्त होने की आशा तथा निराणा के अनुसार बदलते रहेंगे। 
ऐसे देशों की मुख्य समस्या देश के उत्पादन, श्रावय तथा रोज़गार को पूर्ण रोज़गार के 
बिन्दर पर. बनाये रखने की होती है शर इस वात का प्रयत्त किया जाता है कि 
बाज़ार में अवसाद तया समृद्धि की स्थितियाँ उत्पन्त न होने पाय । अवसाद काल मे 
सिजी व्यय कम होता है और इसलिए उत्तादन तथा रोज़गार के स्तर भी नीचे होते 
हूँ । इसी कारण कन्‍्स तथा बाद के लेखकों ने उत्पादन तबा रोजगार को बढ़ावा 
देने के लिए राजकीय व्यय पर अधिक जोर दिया है श्र सावेजनिक निर्माणस-कार्यों 
पर राज्य द्वारा किए जाने वाले व्यय के महत्त्व की चर्चा की है। इन कार्यों पर 
व्यय बैंकों से उधार लेकर किया जाना चाहिए । उत्पादन तथा राजनाद पर, सन्कार्य 
व्यय दो प्रकार से प्रभाव डालता है : प्रथम प्रत्यक्ष रूप से वेकार व्यक्तियों देते कम 
7, उ88., 0. 62. 
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पर लगाकर और द्वितीय, अप्रत्यक्ष रूप से श्राय तथा वस्तुओं और सेवाओं की, कुल 
माँग में वृद्धि करके । एक वार जब उत्पादन और रोज़गार का स्तर ऊँचा होने ह 
लगता है तो इसके गुणक प्रभावों से उत्पादन तथा रोज़गार के स्तर और भी उच्च 
| होते चले जाते हैं श्लौर अन्त में निजी विनियोगों की मात्रा में वद्धि होने से मन्दी - 
की अवस्था टूर हो जाती है । कुछ ऐसे भी लेखक हैं जिन्होंने .इस नीति के विरुद्ध . 
श्रापत्तियाँ प्रगट की हैं। उनके अनुसार सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार .' 
सावंजनिक निर्माण-क्रार्यों की उचित योजनायें ही न निर्मित कर पाये और अधिक 
रोज़गार प्रदान करने के नाम में बेकार सी योजनाएँ आरम्भ कर दे । दसरे, सरकार 
में इतनी कुशलता ही न हो कि वह राजकीय व्यवसायों का ठीक प्रकार से संचालन 
कर सके | तीसरे, यदि सरकारी व्यय की व्यवस्था हीनार्थ प्रवन्चन द्वारा की जाए 
तो देश में मुद्रा-स्फीति की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि सरकार यह 
पता लगाने में असमर्थ हो संक्रती है कि हीना अ्रवन्धन की नीति को कहाँ रोक 
दिया जाए। अन्त में, अधिक उधार लेने से राजकीय व्यय का भ्राकार बहुत बढ़ 
जाएगा जिससे सम्बन्धित व्यय में भी वृद्धि हो जाएगी। इन्हीं का रणों से कुछ श्रमे रिकन 
अथंशास्त्री इस नीति को उत्तम नहीं समभते हैं, किन्तुयदि सोच-समभकर और भूतकाल. 
के अनुभवों को ध्यान में रखकर अवसाद काल में राजकीय व्यय को किया जाए तो 


_ बहुत से दोष दूर हो सकते न व पद हो बता हज जल और राजकीय व्यय उत्पादन तथा रोजगार के स्तर को 
ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध हो सकता है । - ः 
राजकीय व्यय द्वारा भुद्रा-स्फीति का नियन्त्रण-- 


एक पूर्ण विकसित अ्र्थ-व्यवस्था में राजकीय व्यय का प्रयोग मुद्रा-प्रसार को 
नियन्त्रित करने के लिए भी किया जा सकता है । हम सभी जानते हैं कि जव देझ्ष में 
: हीनाथ प्रवन्चन की नीति अपनायी जाती है तो उसके परिणामस्वरूप मुद्रा-प्रसार की 
स्थिति उत्पन्त हो जांती है । ऐसी परिस्थितियों में यदि हम राजकीय व्यय को कम 
कर दें तो मुद्रा-प्रसार के परिणामों को एक वड़ी सीमा तक कम किया जा सकता है । 
साधारण परिस्थिति के लिए यह उपाय ठीक है किन्तु युद्धकाल में जबकि सरकार 
सेना पर श्रधिक व्यय करती है या ज्वान्तिकाल में सरकार अपनी संनिक. शक्ति बढ़ाने, - 
के लिए अधिक खर्च करतो है तो यह-राजकीय व्यय, जोकि निजी व्यय के अतिरिक्त 
होगा, मुद्रा का और भी अधिक प्रसार कर देगा । ऐसी परिस्थिति में सरकार दो 
... उपाय कर सकती है। प्रथम, वह अपने व्यय में इस अ्रकार उलट-फेर करे कि मुद्रा- 
प्रसार का दवाव कम हो जाए अर्थात्‌ वह उन सब योजनाओं को बन्द कर दे जो 
-संकुचन की 'परिस्थिति के लिए उचित थीं किन्तु मुद्रा-प्रसार की स्थिति के 
हैलिए अनुपयुक्त हैं। इसके साथ-साथ सरकार इमारतों के वनवाने तथा इसी प्रकार . 
की अन्य . योजनाओं को भी स्थग्रित कर सकती है-ताकि लोगों की आय कम 
हो जाए । ब्िवीय, सरकार ऐसी वस्तुओं -के-डत्पादकों को आथिक सहायता प्रदान 
' कर सकती है जिनके मूल्य वढ़ रहे हों ताकि वे उन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावे 
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या उन्हें नीचे मूल्य पर वेचे । जहाँ तक इस उपाय का सम्बन्ध है, यह निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता कि सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता मुद्रा-स्फीति की 
अवस्था को नियन्त्रित करने में सफल होगी । इसलिए केवल यही श्रावश्यक्र है कि 
सरकार अपने व्यय को कम करे और अन्य योजना्रों को या तो स्थगित कर दे या 
पूर्णतया समाप्त कर दे । इसी प्रकार मुद्रा-संक्रुचन की परिस्थिति में सरकार को 
करों की मात्रा कम कर देनी -चाहिए और अपने व्यय को वढ़ा देना चाहिए 

एक पिछड़ी हुईं अ्र्थ-व्यवस्था में जहाँ उत्पादन, आ्राय तथा रोजगार सामान्य- 
तया निम्न स्तर पर होते हैं, सरकारी व्यय देश में उत्पादन तथा रोज़गार के स्तर 


को ऊँचा करने के उद्देश्य से किया जा सकता है । शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, सामाजिक / 


सुरक्षा श्रादि सम्बन्धी व्यय से लोगों की कुशलता एवं उत्पादनशीलता में चुद्धि होगी 
ओऔर उत्पादन का स्तर ऊँचा होगा | इसी प्रकार यात्तायात श्र संवादवाहन-सम्बन्धी: 
व्यय से वाज़ार विस्तृत होंगे, पिछड़े हुए क्षेत्रों तक सरलता से पहुंच हो सकेगी / 
और उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। शक्ति के उत्पादन तथा वैंकिंग और बीमा। 
सम्बन्धी सुविधान्रों पर जो व्यय किया जाएगा उससे वस्तुओं और सेवाओं का; 
उत्पादन एवं वितरण सुगम बनेगा । अन्त में, सरकार नये-नये उद्योगों की व्यवस्था 
करे ताकि नयी-तयी वरतुयें तथा सेवाएं प्राप्त हो सकें श्रीर निजी क्षेत्र के उद्योगों 
को प्रोत्साहन मिल सक्रे । इन सब व्ययों का एक अरद्ध-विकसित देश में गुणक प्रभाव 
बहुत अधिक होगा, क्योंकि लोगों का उपभोग करने का सीमान्त स्तर बहुत ऊँचा 
होता है और गुणक प्रभाव उपभोग स्तर के सदेव ही विपरीत दिशा में चलता है । 
रूस पहला देश था जिसने इस मार्ग को प्रदर्शित किया और झ्राज एशिया तथा 
श्रफ्रीका के श्रधिकांश देश इस मार्ग को अपना रहे हैं । सारांधतः, पिछड़े हुए देशों में 
राजकीय व्यय विकास को प्रोत्साहन देता है । 


मन्दी-काल में क्षति-प्रक व्यय-- 


जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, मन्दी-काल में मूल्य तथा लाभ के गिरने , 


की आशा में निजी उपभोग और विनियोग के स्तर गिरने लगते हैं और व्यक्तियों में 
बचाने तथा धन को जमा करके रखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है । ऐसी स्थिति 
में सरकारी व्यय इन प्रवृत्तियों को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है । 
सरकारी व्यय इस प्रक्रार का होना चाहिए कि उसके गुणक प्रभाव अधिक से भ्रधिक 
हों और जो अर्थ-व्यवस्था को मन्दी की अ्रवस्था से बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित 
कर सके । सरकार के इस प्रकार व्यय करने की प्रणाली को क्षति-पुरक 
व्यय कहते हैं। प्रारम्भ में जबकि राष्ट्रीय श्राय गिर रही हो ओर वेकारी 
वढ़ रही हो तो क्षति-पूरक व्यय केवल अल्प मात्रा में ही किया जा सकता 
है, इस आ्राश्षा से कि कदाचित्‌ उसके प्रभाव से ही राष्ट्रीय आय झौर रोज़गार 
के स्तर ऊँचे हो जायें। यदि सरकार यह देखती है कि उसको शब्राश्यातीत चफलता 
श्राप्त नहीं हुई तो वह एक बड़े पैमाने पर क्षति-पूरक व्यय कर सकती है ताकि 


ब्ब् 


छ्ड । .. राजस्व - 


वह माँग, उत्पादन तथा रोजगार के: स्तरों को. गिरने से 'रोक़ सके और- निजी . - 
क्षेत्र के व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान कर सके | दूसरे प्रकार -के क्षति-पुरक- -: 
व्यय को ननकूप प्रक्रिवा (?एगाए एणए गष्ट) कहते हैं। इस नीति का स्वरझूग भिन्‍न- . 
'मिन्‍न परिस्थितियों में मिनन-भिन्‍न होता है। मन्दी-काल- में सरकारी व्यय साबे जतिक 
'निर्माण-कार्यों पर बहुत अधिक किया जाना चाहिए | पुनरुत्यान ([२९००ए९७) के काल “: 
में राजकीय व्यय उसी अनुपात में कम होता जाना चाहिए जिस अनुपात में निजी 
व्ययत्ढ़ रहा हो और सप्रेद्धि (05927) के काल में सरकारी व्यय को विल्कुल 
कम कर देना चाहिए ताकि वजट में आधिक्रय प्राप्त हो - 

: मन्द्री-काल में इस. प्रकार घाटे के वजट बनाने चाहिए और अपने चालुूं व्यय. 
'को चालू आय: से अधिक रखना चाहिए। सरकारी व्यय का उद्देष्य मुख्यतग्रा 
वेकार व्यक्तियों को काम पर लगाने का होना चाहिए। क्षति-पूरक़ व्यय:को . पूरा 


“करने के लिये आवश्यक वित्त.या तो अधिक करारोपण या उधार- लेकर या नयो 


मुद्रा को प्रकाशित करके प्राप्त किया जा सकता है | जहाँ तक करारोपरा- का सम्बन्ध हु 
है, अवसाद-काल में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता । इसी -प्रकार जनता से ऋण .. 
भी अधिक मात्रा में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि इससे निजी उपभोग और .. 
विनियोग के स्तर गिर जाएँगे। इसलिए हीना प्रवन्चन ही एक ऐसी नीति:है . 
“जिसका उपयोग उचित प्रतीत होता है । ः 
मन्दी-काल में क्षति-पुरक्र व्यय का उद्देश्य यह भी 'होना चाहिए कि राष्ट्रीय ' 
आय अधिकतम .हो जाये और साथ ही निजी क्षेत्र के उद्योगों पर बुरा प्रभाव भी न 
- पड़े । इसलिए यह आवश्यक है क्रि सरकार को सबसे पहले वेकार व्यक्तियों को काम 
पर लगाना चाहिए और उनको ग्राथिक्र सहायता प्रदान करनी चाहिए।  ततदचातू 
'रेलों, सड़कों, सिचाई एवं विद्युत्‌ सम्बन्धी योजनाओं को हाथ में लेना-चाहिए ताकि ; 
राष्ट्रीय श्राय में वद्धि हो और विनियोग प्रोत्साहित हों ।. पा 
क्षति-प्रक व्यय के सम्बन्ध में यह बात व्यॉत रखने योग्य है कि सरकार 
“इस व्यय को इस प्रकार करे कि. सामान्य जनता और व्यवसायियों में. विश्वास उत्पन्न . 
हो | यद्दि व्यक्ति सरकार द्वारा चालू की गईं योजनाञ्रों से सन्तरुष्ट नहीं हैं तो वे न'तो - - 
' उनके लिए ऋणा ही देंगे और न॑ विनियोग करने के लिए तेयार होंगे । हि 
के इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षति-प्रक व्यय द्वारा मन्दी-काल में. उत्पादन, 
रोज़गार तथा आय के स्तरों को ऊँचा उठाया जा-सकता है और व्यापार-चक्रों में. 
त्पन्ते. होने वाली वेकारी तथा राष्ट्रीय आयं की ग्रिरावट को नियन्त्रित - किया 
जा सकता है । । पर 
| व्यागार-चक्र के पुनरुत्यथान (र९००ए८५) की अवस्था में सरकारी व्यय को 
दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:---१-प्रारम्मिक अवस्था में सरकार को घाटे 
का व्यय (6आीलं६ ४9०7० 8) करना चाहिए, और २-व्यापार समृद्धि के वाद की 
अवस्थाग्रों में सरकार को आाविक्य बजट रखना चाहिए ताकि मूल्यों. में अत्य धिक ” 
वृद्धि .न हो । इस प्रकार अवस्ताद-काल में क्षति-पूरक व्यय के साथ-साथ सरकार को 
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कारारोपण में वृद्धि नहीं करनी चाहिय्रे । दूसरे, सरकार की दराजकोपीय नीति के 
सा कैन्द्रीय बैंक की मोद्रिक-नीति का भी प्रयोग होना चाहिए । तीसरे, राजकीय 
सल्थाओ्रा का पुनः्त्यान-सम्वन्त्री कार्यक्रमों के साथ-साथ सहायता प्रदान करने वाली 
योजनाम्रों को भी अपनाना चाहिए | चौथे, सरकार को खूब सोच-विचार कर योजनाएँ 
वनानी चाहिए जिनकी बढ़ती हुई वेकारी की स्थिति में प्रयोग किया जा सके पाँचवें, 
सरकार का पुनरुत्यान के क्रम में निजी-क्षेत्र को सहायता प्रदान करनी चाहिए। और 
' अन्त में, सरकार को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए क्रि क्षति-पूरक व्यय निजी 
इ्ग्रय का प्रतिस्थापन नहीं कर सकता । 
कुछ लेखकों ने झ्ारथिक विकास के सम्बन्ध में राजकीय व्यय के महत्त्व की 

भी चर्चा की गई है। इनका जिचार है कि एक ग्र्द्ध-विकसित देश में आर्थिक विकास 
को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त उत्पादन को एक्र बढ़ते हुए अनुपात में पूंजी निर्मारा 
हेतु लगानी चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार को एक ग्रोर तो ग्रतिरिक्त 
उत्पादन को विकास-कार्यों के लिए बढ़ते हुए अनुपात में उपलब्ध करना चाहिए और 
दूसरी ओर सरकार को अपनी आय में से अधिकाधिक विक्रासन्सम्बन्धी व्यय के लिए 
आवश्यक वित्त प्रदान करना चाहिए। 

यदि विक्रास कार्यक्रमों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सरकार 
अपने व्यय को इस दिशा में अधिकाधिक सम्पन्त करे तो साथ ही यह भी ग्रावशध्यक 
है कि उसे अन्य मदों पर अपने खर्चे कम करने होंगे । वहुघा यह देखा जाता है कि गर्द्ध 
विकमित देझ्ञों में सरकारी शासन-प्रवन्ध अत्यन्त ही अक्रुणल, सुस्त और अपव्ययी 
होता है । इसलिए यह आवश्यक्र है कि सरकार शासन-प्रत्रन्व-सम्बन्धी खर्चो को कम 
करे और उसमें कुशलता का संचार करे । इसके अतिरिक्त यह भी आ्रावश्यक है कि 
अरद्ध-विकमित देश अपनी श्राय का अधिक भाग सुरक्षा सम्बन्धी अवस्था पर ले 
करके आ्राथिक विक'स पर करे। साथ ही ऐसे देश की सरकार को सामान्य तथा 
तकनीकी शिक्षा पर अधिक व्यय करना चाहिए क्योंकि ऐसे व्यय से आर्थिक विकास 
को प्रोत्साहन मिलता है। यह सत्य है कि दूसरे महायुद्ध के वाद अ्रत्रिकतर अ्रद्ध 
विकसित देशों ने अपने विकास सम्बन्धी व्यय में वद्धि की है, किन्तु यह कहना कठि 
है कि यह व्यय देश-विशेप की आवश्यक्रताओ्ों तथा परिस्थितियों के कहां तक अनुकूल 
रहा है । ः 
एक प्रजातान्त्रिक किस्तु अद्धं-विक्रसित देश में यह नितान्‍्त आवश्यक है दि 

सरकार का व्यय निजी प्रयत्नों तथा व्यवसायों के पूरक और उसको प्रोत्साहित करने 
वाला होना चाहिए | इस प्रकार प्रजातांतिक राज्यों में मिश्षित अर्थव्यवस्था स्थापित 

रना नितान्त आवश्यक है। प्रवत्नों को प्रोत्माहित करने के लिए सरकार को निजी क्षेत्र 
को ऋण तथा आर्थिक सहायता प्रदान करनी होगी । करों में छूद्रे तथा रियावतें देनी 

गी, श्र बाजारों-सम्वन्धी सूचना तथा अनुमंधान-सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करनी 


होंगी । इन सबसे निजी क्षेत्र को प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त होगी। इनके अतिरिक्त 


सरक्षार को शिक्षा तथा जन-कल्या रा, विद्यत शक्ति, यातावबात तथा संवाद-वाहन के साधने 


कक अत अभी अंत 


! 
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से सम्बन्धित योजनाओं को क्रियान्वित करना होगा । श्रन्त में कुछ विशेष प्रकार के 
उद्योगों को भी चलाना होगा, श्रर्थात्‌ वे उद्योग जिनको निजी क्षेत्र या तो चलाने 
योग्य नहीं हैं या उनको चलाने के लिए इच्छुक नहीं हैं और ऐसे उद्योग जो समाज 
तथा देश के लिए लाभप्रद हैं और जो देश के भावी आथिक विकास में सहायता 
प्रदात करेंगे । 


छे-विकंसित देझ्यों में व्यापार चक्रीय परिवर्तंनों को नियन्त्रित करने के लिएं 
“राजकीय व्यय का प्रयोग बड़े सोच-विचार से करता चाहिए। अवसाद काल में ,विकास- 
सम्बन्धी कार्य-क्रमों को बढ़ाना चाहिए और समृद्धि काल में इनको कम कर देनां 
चाहिए । इस प्रकार की नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव इसलिए नहीं कि कुल प्रभाव युक्त + 
माँग में वृद्धि होगी वरन्‌ इसलिए होगा क्‍योंकि पूंजीगत वस्तुश्नों में अधिक वृद्धि. 
होगी अपेक्षाकृत उस- स्थिति के जबकि अ्र्थ-व्यवस्था को पूर्णतया व्यापार चक्नों . 
पर छोड़ दिया जाये । किन्तु यह ध्यान रहे कि यदि अर्द्धऔ-विकसित देशों में पूर्ण 
रूप से तथा कठोरता से आर्थिक नियोजन का ही सहारा लिया जाय तो व्यापार चक्रों 
की समस्याओ्रों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा । हाँ इतना अवश्य है कि, जैसा - 
लीविस ने कहा है कि अद्धं-विकृप्तित देशों में विकास कार्यक्रमों को इस प्रकार लागू _ 
“करना चाहिए..कि.. अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास समान रूप से एक साथ. 
हो ताकि उद्योग और कृषि, उत्पादन तथा उपभोग श्र, उत्पादन तथा निर्यात में 
उचित संतुलन बना रहे ।? ह 


. “राजकीय व्यय और वितरण--- 


(?प0॥0 #छुशाताप्रा8 क्रात )/807709प007) 


धन का असमान वितरण, पूँजीवादी समाज की एक प्रमुख विशेषता है । 
धन के-असमान वितरण का पक्षपात किसी भी आधार प्र नहीं किया जा सकता । 


: व्यही कारण है कि आ्राधुनिक सरकारों ने राजस्व की क्रियाप्रों द्वारा घन की 
गसमानताओ्रों को दर करने के विशेष प्रयत्न किये हैं। यद्यपि प्राचीन लेखक इस 


ओर भी राज्य हस्तक्षेप को बुरा समभते थे, परन्तु आजकल तो सब ही इससे सहमत 
हैं। सरकार घन के वितरण में समानता स्थापित करने के लिए करारोपण करती है 
और विशेष दशां में व्यय सम्पन्न करती है। करारोपरा द्वारा धनी व्यक्तियों के 
धन को कम करती है और व्यय द्वारा निर्धनों के धत को बढ़ाती है। यद्यपि यह दोनों 


 क्रियाएँ एक दूसरे पर अवलम्बित हैं किन्तु यहाँ पर हम इस वाद-विवाद में न पड़कर. 


केवल राजकीय व्यय के प्रभावों का ही अध्ययन करेंगे । | 
-  प्रतिगासी (र०९८४आ४४०) अशुपातिक (श5णांणाओं) और प्रगतिशील. - 
(?7०ट2887७) व्यय---धन के वितरण प्र राजकीय व्यय के पड़ने वाले प्रभावों ' 


वन्क- 5 


की विवेचना करते समय ड्ाल्टन.ने राजकीय व्यय को करों की भाँति तीन प्रकार 


8. ५७४ एआआए5, शक: स्‍काक्यारह सैंध 72,९5४ 2शर/क््थव झटगागाएंट, ऐ. 97... - 
9, जा. 8. ].6एा5, 776 #॥९077 ० ऊटशामगारट ठ0ण, 0. 274 
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का बताया है--अतिगामी, आनुपातिक और प्रगतिशील ।॥" कोई भी राजकीय 
व्यय प्रतिगामी होगा, बदि लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति की जितनी आय कम 
उतना ही कम अनुपात में लाभ प्राप्त हो आनुपातिक होगा, यदि लाभ प्राप्त करने 
वाले व्यक्ति को आ्राय के अनुपात में ही लाभ प्राप्त हो; और प्रगतिशील होगा, यदि 
लाभ प्राप्त करने वाले की आय जितनी कम हो उतना ही अधिक लाभ का अनपात 
उसे प्राप्त हो । उदाहरण के लिए, यदि महंगाई भत्ते की दर आय बढ़ने के साथ- 
साथ बढ़ती जाये तो यह प्रतिगामी व्यय होगा, यदि सभी व्यक्तियों के लिए समान 
प्रतिशत है तो यह श्रानुपातिक व्यय होगा और यदि आ्राय बढ़ने के साथ-साथ दर 
कम होती जाये श्रौर एक निश्चित श्राय के वाद महँगाई भ्चा न दिया जाए तो यह 
व्यय प्रगतिशील होगा । यह स्पष्ट ही है कि प्रतिगामी व्यय या आथिक सहायता से 
* असमानता दूर होने की अ्रपेक्षा और श्रधिक होगी । अनुपातिक व्यय भी भ्रसमानताप्रों 

को दूर करने में अधिक सफल नहीं 'होता । प्रगतिशील व्यय ही घन के वितरण की 
ग्रसमानताश्रों को बहुत्त सीमा तक दूर कर सकता है | कुछ सीमा तक तो प्रानुपातिक 
और थोड़ा प्रतिगामी व्यय (॥/0]9 उल्ट्टाटघआंए2 ०579070ए्रञ८) भी अ्रसमानताग्रों 
को कम कर सकता है । परन्तु अधिक उपयुक्त यही होगा कि तीज प्रगतिशील व्यय 
किया जाये । प्रगतिशील व्यय के कई रूप हो सकते हैं। जैसे, नक़दी के रूप में थ्राधिक 
सहायता, निःशुल्क या सस्ती सेवाओं और वस्तुओं को प्रदान करना, इत्यादि । 
नक़दी के रूप में आथिक सहायता जसे, वृद्धावस्था पेंशन, दुर्घटना लाभ, प्रसव लाभ 
ब्रेकारी एवं बीमारी लाभ, निर्धन व्यक्तियों को उस समय प्राप्त होते हैं जबकि 
उन्हें उनकी बहुत आवश्यकता होती है । लगभग प्रत्येक देश में इन सहायताभों को 
अब प्रमुख स्थान दिया जा रहा है । इसी प्रक्नार सरकार निर्वत व्यक्तियों की 
निःशुल्क सेवायें भौर मुफ्त वस्तुएँ प्रदान करती है, जैसे, निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा 
सुविधाएँ, सस्ते मकान, मुपत दूध इत्यादि। ऐसी सेवाओं और वस्तुओं से घन के 
वितरण की कुछ श्रसमानतायें अवश्य ही कम होती हैं और निर्धन व्यक्तियों को 
ग्रच्छा जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होता है । यदि ये सेवायें जो मनुप्य 
की प्रगति के लिए इतनी आवश्यक हैं, मुफ्त या सस्ते मूल्यों पर मिलती रहें तो आय 
की असमानताएँ इतनी कष्टदायक नहीं होतीं । “7 

४ ० “राजकीय व्यय की प्रकृति--यदि राजकीय व्यय व्यक्तिगत श्रावश्यकताओं 
श्घा कृद्म्ब-विशेप के श्रनुसार किया जाये तो भी घन से वितरण की असमानताए 

) - बहुत सीमों तक कम की जा सकती हैं । श्रत: एक व्यक्ति जिसके कुद्॒म्व में सदस्यों की 

: संख्या बहुत अधिक है, अधिक सहायता का अधिकारी है अपेक्षाइत उस व्यक्ति दि 
जिसके कुट्र॒म्ब में सदस्यों की संख्या कम है। इसी प्रकार झाय समान रहने कर दिया े 
यदि एक व्यक्ति को दूसरे की अपेक्षा अपने कुद्ुम्ब मे अधिक वोमारों का इलाऊ 
कराना - होता है, वह अधिक निर्धन है तो उसे अधिक आिक सहायता वर 
आवश्यकता है। वास्तव में व्यक्तिगत ध्रावश्यकतात्रों और राजकीय व्यय में समायाजन 

0. 09. ८४., 0. 222. 


हक कप्पक 5 
है, के के ५ का पक 
रु जी हि श्री - 

$ रर्ि ध रा 
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'(४4[ए४77007) करंना कोई सरल बात नहीं -है । इसलिये उपयुक्त यंहीं होगा..... 
कि शिक्षा, चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएँ झ्रादि सामान्य रूप से निःशुल्क प्रदान की 
जायें, और सामान्य रूँप से वृद्धावस्था पेंशन, प्रसव व बीमारी लाभ तथा भय प्रकार - 
केसामाजिकुलाभ प्रदोने किए जायेंब | ह 
+  लुटज” का विचार है कि धन के वितरण को समान करने की नीति को 
#स्थायी' बनाने से देश को हानि होगी । उनके अनुसार यदि व्यय करते समय- केवल - 
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखा जायेगा तो सरकार का बहुत-सा व्यय अनुत्यादक 
- कार्यों पर होंगा। इसके अतिरिक्त पूंजी के एकत्रीकरणश तथा उत्पादन पर भी बुरा. 
प्रभाव पड़ेगा | किन्तु लूटूज भ्रावश्यकता के अ्रधिक संशंकित हुए हैं । यह कैसे कहा 
जा सेंकता है कि घन के वितरण की 'भ्रसमानताभ्रों को दूर करने के हेतु किया गया 
व्यय का एक बड़ा भाग श्रनुत्पादक होगा ? वास्तव में सरकार का कोई भी व्यय यदि... 

ब्यंक्तियों के हिंत में किया गया है, अनुत्पादक नहीं हो सकता:। जहाँ तक पँजी के 
एकत्रीकरण का सम्बन्ध है, सो यह तो सही है- कि थोड़े से पूंजीपतियों की बचाने 
तथा कार्य करंने की क्षमता -पर अवश्य: ही बुरा प्रभाव .पड़ेगा, किन्तु दूसरी ओर एक 

- बहुत बड़े वर्ग की बचत करने तथा कार्य केरने की क्षमता में वृद्धि होगी और इस .. 
प्रकार समाज की कुंल' बचत करने की क्षमंता में वृद्धि ही होगी । व्यूहलर'* का भी 
यही विंचार है कि धंने के वितरण की असमानता प्रों को कम - करने के लिएः सरकार 
को निधन व्यक्तियों पर उदार व्यय तथा उच्च आय वालों पर अधिक करारोपण (* 
की नीति को. कुछ समय तक लागू करना ही पड़ेगा । के 

:... कुछ लेखकों का विचार है कि निःशुल्क सेवायें प्रदान करने से व्यक्तियों की 
कार्य करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं। धन का वित्तरण तो समानता की 
ग्रोर अग्रततर होता है परन्तु उत्तादव गिरने लगता है, राष्ट्रीय श्राय कम हो 


5 जाती है श्रौर अन्त में प्रति व्यक्ति आय भी कम होती जाती है। दूसरी ओर इन 


व्यंयों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में घन की भ्रवश्यकता होगी । जिसे 
प्राप्त करने के लिए संरक्वार को करा रोपण करना होगा । यह करारोपरा भी उंत्पादकों ' 
को निरुत्साहित करेगा। साधनों के इस प्रकार के पुंनवितरण से तो समृद्धि का 
'वितवरंण' नहीं होता बल्कि 'निर्धनतों का'वितरण' होता है । परन्तु इस प्रकार _का 
“प्रभाव सदेव ही नहीं पड़ता । एक ते सरकार इंस-बात- का संदेव ही ध्यान रखती 
है कि करारीपण तीज्र प्रतिंगामी  (आभक्ञाए 7०87०४४४०४) न हो जाए क्योंकि :. 
केवल तीज प्रतिगांमी करों से ही देश में उत्पादन निरुत्साहित होता है । दूसरे 
कभी-कभी धन के वितरण की असमानताओं को कम करने के लिए ऐसें कर लगाने 
श्रांवशंयक हो जाते हैं। इंसलिए अधिक श्रच्छा उत्पोदन या अधिक अच्छा घन का 
विंतरण इन दोनों में से सरकार को कौन सा उद्देश्य अपनी नीति का बनाना चाहिये, 
केवल परिस्थितियाँ ही बता सकेती हैं । सच तो यह है कि सरकांर की सफलता तो . 


[4. 09. 2८7., 2. 733, | ; 5. 
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राजकीय व्यय के प्रभाव ७६ 


इसी में है कि दोनों में उचित संतुलन रहे क्योंकि न्यायपूर्ण वितरण के श्रभाव 
अधिक, उत्पादन का .कोई महत्व नहीं और जब उत्पादन ही न बढ़ेगा तो वित्तरण में 
व्यक्तियों को प्राप्त क्या होगा । ग्रतः दोनों उद्देश्य साथ-साथ चलने चाहियें। 

श्रन्य प्रभाव--यंह ध्यान रहे कि इस प्रकार के पुनवितरण का एक अच्छा 
' प्रभाव यह भी होता है कि झ्राथिक जीवन अ्रधिक संतुलित-श्रीर स्थायी हो जाता है । 
केन्स ने सिद्ध किया है कि नि्वनों में घनी व्यक्तियों की अपेक्षा अपनी आय में से 
अधिक भाग उपभोग पर व्यय करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। श्रतः घनी व्यक्तियों 
पर कर लगाकर जब घन लिया जाता है और तिर्वनों पर उसको खचे किया जाता 
है तो देश में, कुल खर्च किय्रे हुए घन की मात्रा में वृद्धि होगी और देश में पूर्ण 
रोजगार की स्थिति उन्‍तत होगी ।? इस प्रकार की नीति श्रवसाद काल में बहुंत 
अच्छी सिद्ध हो सकती है। अवसाद काल में जबकि निजी व्यापारों एवं उद्योगों में . 
लगे हुए व्यक्तियों की छटनी थुरू हो जाती है, तब सरकार रेल, सड़क, नहर बनवा- 
कर तथा भअ्न्य सार्वजनिक निर्माण-कार्य अपने हाथ में लेकर श्रौर कुछ उद्योगों को 
आ्राथिक सहायता प्रदान करके रोज़गार के स्तर को गिरने से रोक सकती 
करारोगपण द्वारा इतना लाभ अ्रवसाद काल में नहीं होगा जितना कि मुद्रा-स्फीति में 
क्योंकि करारोपण से केवल धन का स्थानान्तरण व्यक्ति से सरकार को ही होता है । 
खधिक महत्व तो राजकीय व्यय का है | इसके श्रतिरिक्त सरकार ऋण लेकर 
करारोपण की श्रपेक्षा अधिक अ्रच्छा कार्य कर सकती है, क्योंकि ऋशगश प्राप्त करने 
की नीति में, चाहे नोट प्रकाशन करे, चाहे व्यक्तियों से प्रत्यक्ष ऋण प्राप्त करे या 
विदेशी ऋण प्राप्त करे, परन्तु हर स्थिति में उसे अतिरिक्त ऋय-थक्ति व्यक्तियों के 
हाथों में पहुंचाने का श्रवसर मिलेगा, जिससे आविक क्रियाग्रों का स्तर ऊँचा झीकघ्रतया 
और अधिक तीन्नता से होगा । 
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भारत में राजकीय व्यय की मुख्य प्रवृत्तियाँ--- 


किसी भी देश में राजकीय व्यय की प्रकृति एवं आकार, उस देश की आथिक 
एवं राजनैतिक दक्ाओ्रों श्रौर सरकार की आधिक नीति के लक्ष्यों पर निर्भर करते हैं।* 
एक अविकसित या कम विकसित देश में, विकप्तित देश की श्रपेक्षा, राजकीय व्यय का ह 
ग्राकार बहुत वड़ा होना चाहिये । अवसाद काल में, समृद्धि काल की अपेक्षा राज्य को 
ग्रधिक व्यय करना होगा । इसी प्रकार युद्धकाल और श्रान्तरिक भगड़ों की अवस्था में 
दान्तिमय वातावरण की अपेक्षा राजकीय व्यय बहुत अधिक होगा. राजकीय व्यय : 
को प्रभावित करने वाली दूसरी मुख्य वात सरकार की आशथिक्‌ नीति के. उद्देश्य हैं । 
एक देझ् में राजकीय व्यय का आकार बहुत संकीण होगा, यदि सरकार का. उद्देश्य 
केवल रक्षा करना और शान्ति स्थापित करना ही है, परन्तु दूसरे देश में यही विस्ततं 
होगा, यदि सरकार का उद्देश्य "कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। इन्हीं सब 
बातों से राजकीय व्यय-सम्बन्धी नीतियाँ निर्धारित होती हैं । रा 
भारत में भी राजकीय व्यय इन्हीं सब बातों से प्रभावित होता रहा है । भारत 
एक विज्ञाल कृषक देश है। यहाँ की कृषि पिछड़ी हुई श्रवद्था में है। औद्योगिक विकास 
भी बहुत कम हुम्ना है । प्रति व्यक्ति ञग्राय बहुत कम है, जीवन-स्तर न्यून है-।- समंय- - 
समय पर स्थितियों के बदलने के साथ-साथ राजकीय व्यय का आकार भी बदलता 
7 है। फिर भी आज भारत एक श्रवें-विकसित देश है। भारत में राजकीय व्यय 
. पर जितना प्रभाव सरकारी नीति का पड़ा उतना किसी और बात का नहीं पड़ा है। - 
सन्‌ १६४७ में ही भारत स्वतन्त्र हुआ । उससे पूर्व भारत में विदेशी सरकार का _ 
मुख्य उद्देश्य देश में शान्ति बनाए रखना था ताकि वह -ठीक. प्रकार से शासन 
करती रहे । इसीलिए वह निर्वाघावादी नीति को ही श्रपनाती रही । स्वतंत्रता 
प्ति के प्रचात्‌ राष्ट्रीय सरकार का उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य 
स्थापित क्रना हुआ । समाजवादी सम्राज की स्थापना के हेतु भारत ते आश्िक- 
नियोजन का मार्ग अपनाया । इन्हीं सब कारणों से भारत के राजकीय व्यय का 


मारत में राजकीय व्यय: 














भारत में राजकीय व्यय ८१ 


श्राकार पिछले वर्षों में बहुत ही विस्तृत हो गया है। इसके अतिरिक्त भारत में 
संघीय वित्त व्यवस्था से भी राजकीय व्यय का आकार समय-समय पर बदलता 
रहा है । 

भारत में राजकीय व्यय पर एक दष्टि---सन १६३६ से पूर्व भारत में विदेशी 
सरकार की नीति देश के आरथिक विकास के हित में नहीं थी, इसी लिए राजकीय आय 
का बहुत थोड़ा सा भाग ही सामाजिक एवं विकास-कार्यो १र खर्च किया जाता था 


- और श्रधिकांश भाग रक्षा और नागरिक प्रशासन पर खर्च होता था । राजकीय व्यय 


का उद्देश्य धत की असमानताओं को कम करना भी नहीं था । निम्न तालिका! इस 
स्थिति का स्पप्टीकरण करती है :--- 

(करोड़ रुपयों में) 
व्यय की मर्दे. १६००-०१ १६१३-१४ १६२०-२१ १६२६-३० १६३६-४० 
भौतिक सुरक्षा (रक्षा, 
पुलिस, जेलें, न्याय- 
व्यवस्था, ऋण सेवाएं 


इत्यादि) ४७.१ ५६.४ १४२.६ १४४.८.. १५६.६ 
आझ्राथिक सुरक्षा (रेलें, 
सार्वजनिक निर्माण 
कार्य, उद्योग एवं 
नियोजन, कृषि एवं 
ग्रमीरा विकास) ३१.८ इे४.६ ५०.८ ३१.० २६.६ 
सामाजिक सुरक्षा 
(शिक्षा एवं स्वास्थ्य) ६.२ ये १३.१ २१.७ ८.५ 


ग्रत: स्पष्ट है कि आथिक विकास और सामाजिक सुरक्षा पर बहुत कम खर्च 
हो रहा था । इसके अतिरिक्त जबकि भौतिक सुरक्षा पर व्यय सनू १६००-१६४० 
के बीच में तिगुने से भी अधिक हो गया था, आर्थिक सुरक्षा पर लगभग समान था 
ग्रौर सामाजिक सुरक्षा पर दो गुना हो गया था । यही कारण था कि राजकीय व्यय 
का आकार इतना संकीर्णे था। सन्‌ १६१६ के एक्ट में राजकीय व्यय में कुछ 
परिवर्तन श्रवश्य हुए थे परन्तु वे अधिक प्रशंसनीय नहीं थे । सन्‌ १६३४ में छुछ 
प्रान्तों में राष्ट्रीय सरकारों के आ जाने के कारण कुछ समय के लिये सामाजिक सेवाप्रों 
पर अ्रधिक व्यय हुआ, परन्तु सन्‌ १६३६ से स्थिति फिर बिगड़ने लगी । 

सन्‌ १६३६ में दूसरा महायुद्ध आरम्भ हुम्नमा। भारत सरकार ने ब्रिटेन 
सरकार की और से बहुत से युद्ध-सम्बन्धी खर्च किए। इन वर्षों में रक्षा-व्पय, 
सन १६३६-४० मए८४६'घ४ करोड रुपये था, वहकर सन १६४४-४४ में ४५2८ 
करोड़ रुपए हो गया । इसी प्रकार नागरिक प्रशासन पर भी व्यय में बहुत बृर: 
क्योंकि सरकार को अनेकों नए विभाग खोलने पड़े और पुराने विभ | 

. ४. प्र 5णा्भ,-उद्वीबा उक्ार कन्‍ञद्मात्ट, (०0फ्ग्राधाए& खगधएदी ४०., (050: 
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:पड़ा ॥ मुद्रा-प्रंसार के; कारण .-सरकार-को मुद्रा-प्रसार निरोघक उपाय करने पड़े | 


हे उपभोग, मूल्यों, आयात, निर्यात, विदेशी विनिमय, उत्पादन आदि पर निग्रस्त्रण 
लगाने:पड़े-। परिणामस्वरूप सरकार के व्यय,में बहुत वृद्धि हुई परन्तु.इस वद्धिसे 
“देश को-कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ |. .. .. - 
युद्ध. समाप्ति के वाद और. युद्ध के अत्तिम वर्षो, में ,सेरकार ने निर्वाबावांदी 
“नीति को त्याग दिया और द्वामोदर. घाटी योजना.-जेसी, योजनाओं को निर्मित करना 
. आरम्भ किया. । सन्‌ १६५० के संविधप्रान से तो सरकार की नीति की रूपरेखा ही 
वदल गई और अभ्रव सरकार की नीति का मुख्य लक्ष्यसमाजवादी समाज की स्थापना 
: करना हो गया था। इसी बीच मूल्यों की वृद्धि के कारण सरकार के खर्चों में बहुत 
. वृद्धि हुई । साथ ही साथ बहुन सी योज़नाओं को स्थगित करना पड़ा या :उनका 
आकार कम कर दिया गया और 'अ्धिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन पर व्यय बढ़ा 
दिया गया । उधर देश के विभाजन से भी राजक्रीय व्यय की राशि में वद्धि हुई । 
शरणाथियों के पुनर्वातत पर सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में व्यय करना पड़ा । 
"देश-में भगड़ों- और दंगों के कारण भी शान्ति स्थापित करना बहुत महंगा -हो गया 
था और सरकार को कुछ वर्षों तक इन मदों पर बहुत अ्धिक्र खर्च करना पड़ा.था | 
देश के विभाजन से खाद्यान्त-समस्या बढ़ गई और जूट कपास की कमी देश में 


अनुभव होने लगी । परिण्ामवश सरकार को इन वस्तुओं के आयात पर बहुत व्यय 


करना पड़ा और यह व्यय आजकल -भी चल रहा है । 2" ० 29 7 
भारत . सरकार को स्वतन्त्र देश होने के ..नाते कुछ नये:खज्चों की आरम्भ 
'क्वरनता पड़ा और पुराने खर्चोंको बढ़ाना पड़ा। संसद संम्बन्धी व्यय, कूटनीतिक 
सम्बन्धों (9छ0्राशां० ॥शधं०003) और रक्षा पर पहले की अपेक्षा कई गुना 
अधिक व्यय करना पड़ा--ये व्यय तो. स्वतन्त्रता-सम्बन्धी थे .और स्थायी थे । इंसके 
अतिरिक्त उस समय ये व्यय--विकास-संम्बन्धी व्येय से भीः अधिक महत्वपूर्ण थे और 
इसीलिए इनको प्राथमिकता मिली । श्रतः भारत में राजकीय व्यय पिछले वर्षो में बड़ी 
तीत्रता से बढ़ा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद के चार वर्षों में यह व्यय 
अधिकतर रक्षा, नागरिक प्रशासन, शरणाथियों और खाद्यान्न पर हुआ भर तत्पद्चात्‌ 
सन्‌ १६५१ से विकास-सम्बनन्धी कार्यो भ्लौर सामाजिक सुरक्षा पर सरकार को और 
- व्यय करत्ा.पड़ा । .. - ५ और 
इस. प्रकार स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पदचात्‌ भारत में रांजकीय व्यय को मात्रा 


. 
दा 4 


- ही नहीं बढ़ी है वरन्‌ प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ-है । बढ़ते हुए व्यय के सुख्य कारख-- 


बंढता हुआ मूल्य स्तर, नागरिक प्रशासन सम्बन्धी व्यय में वृद्धि और श्राथिक विकास- 
सम्बन्धी : कार्य-क्रमों पर होने वाला व्यय था। सन्‌ १६५४१ से लेकर आज तक 
राजकीय व्यय का मुख्य उद्देश्य, देश में श्राथिक विकांस की झावश्यकताओं की पूर्ति 


रहा है। इसीलिए प्रत्येक योजना में विभिन्‍न मदों पर होने वाले व्यय में भी फेर-बंदल . 


को जाती रही है.। 
के केन्द्रीय सरकार का- आय खाते में कुल व्यय सन्‌ १९५०-५१ में ३४६६४ 
3 अब अटल. 6220 + कक 
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रोड़ रुपये से बढ़कर सन्‌ १९५६-५७ में ४७३०-८३ करोड़ हयये, १६६१-६ 
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में 
१६४ करोड़ रुपये, १६६४-६४ में १६५०-०५ करोड़, १६६५*६६ में २१८६७"४२ 
पेड़ रुपये था, और १६६६-६७ में २४०७-४१ करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान 
पूंजीगत व्यय में भी इसी प्रकार की वृद्धि हुई है। भारत सरकार का यह व्यय ,, . ;..** 

सन्‌ १६५०-५१ में ७१००३ करोड़ रुपये था, जो सन्‌ १६५६-५७ में २४७५१ करोड़ 
रुपये १६६१-६२ में ४३६३३ करोड़ रुपये, १६६४-६५ में ६१२४२ करोड़ रुपये 
१६६५-६६ में २२४७'८६ करोड़ रझयये हो गया था। यह अन॒मान है कि सन 
१६६६-६७ में यह व्यय १६५२'५० करोड़ रुपये हागा । 

पिछले वर्षों के बजटों पर दृष्टियात करने से यह ज्ञात हो जाता है कि सरकार 
इन भदों के महत्त्व को भी बदलती रही हैं। उदाहरणार्थ सन्‌ १६५०-४१ में सामा- 
जिक्र तथा विकास सेवाश्रों पर होने वाले व्यय का प्रत्तिशत कुल आय खाते का व्यय 
का ११९५ था, जो सन्‌ १६६१-६२ में वढ़कर २३ हो गया था। वाद के वर्षो में इस 
में फिर कमी हुई शौर इस मद पर होने वाले व्यय का प्रतिशत १६६६-६७ के बजट 
अनुमानों में केवल ८ ही रह गया। प्रतिरक्षा व्यय का कुल व्यय में प्रतियत सन्‌ 
१६५०-५१ में ३६; १६५६-५७ में ३२, १६६२-६३ में ३३ था, किन्तु इसी वर्ष 
चीनी उरवद्रव के कारण व्यय में वृद्धि करनी पड़ी और सन्‌ १६६४-६५ झौर सन्‌ 
१६६५-६६ में इस मद पर होने वाने व्यय का प्रतिशत ३६ था, किन्तु भ्रगस्त १६६५ 
में भारत पाकिस्तान संबर्प के कारण श्रौर हमारी सीमाओं पर निरन्तर बने रहने 
वाले चीनी खतरे के कारण इस मद पर होने वाले व्यय को और भी बढ़ाना पड़ा। 
सन्‌ १६६६-६७ के वजट अनुमानों के अनुसार इस व्यय का प्रतिशत ४० होगा । 
नागरिक प्रशासन पर व्यय लगभग समान ही रहा है । [जहाँ तक पूंजीगत व्यय का 
सम्बन्ध है, विकासात्मक कार्यों पर जो व्यय सन्‌ १९५०-५१ में ५७"४० करोड़ रुपया 
था वह १६६५-६६ में ५६१४४ करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान था । यह ध्यान 
रहे कि जबकि व्यय की राशि में वृद्धि हुई है, कुल व्यय में प्रतिगत कम होता गया 
है अर्थात्‌ सन्‌ १६५०-५१ में इस मद पर होने वाले व्यय का कुल व्यय में प्रतिशत 
८० था जो सन्‌ १६६५-६६ में केवल ७० रह जाने का प्रतुमान था। इसका मुख्य 
कारण यही है कि सरकार को देश की प्रतिरक्षा पर बहुत अधिक्र व्यय पिछले वर्षो 
में करना पड़ा है। 

भारत सरकार के श्राय तथा पूंजीगत खातों की एक महत्वपूर्ण मद राज्यों रु 
को दिये जाने वाले ऋण तथा अनुदान हैं । भारत सरकार अ्रपनी कर आय में से राज्य ( जग 
सरकारों को जो अ्रंशदान देती है उसका कुल व्यय में प्रतिशत, सनू १६५०-५१ में रे हा 
५ से बढ़कर सन्‌ १६६१-६२ में २९ हो गया था, किन्तु चीनी आक्रमण के बाद 
सुरक्षा व्यय में वृद्धि होने से यह घटकर सन्‌ १६६५-६६ में १७ रह जाने का अनुमान ; ०7 
था । पंजीगत खाते में राज्यों को दिये जाने वाले ऋणों का भी प्रतिमझत तथा राधि “£.«: 
में पिछले एक वर्ष में कमी हो गई है। इसकी राशि सन १६५०-५१ में ६१६४ * -४ 
करोड़ रुपये थी, जो सन्‌ १६५६-५७ में २०६५३ करोड़ रुपप्रे, सन्‌ १६६१-६३ में 
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४५२४३ करोड़ रुपये, सन्‌ १६६३-६४ में ६३७*४१ करोड़ रुपये, और सन १६६४-- - 
६४ में ७०७ ६२करोड़, १६६५-६६ में 5९२३-३८ करोड़, भ्रौर १६६६-६७ में ६३५६३ * 
करोड़ रुपये का ही श्रनुमान था । हे 


'£. - राज्यों के श्राय तथा पंजीगत खातों के व्यय में भी पिछले १६ वर्षों में काफी दा 
वद्धि हुई है । आशराय खाते का कुल व्यय व्यय जो सन्त १६५९-५२ ३६२-६३ करोड़ रुपये: 
था। वह सन्‌ १६५६-४७ में ६५४१६ . करोड़, सन्‌ १६६१-६२ में ११२४१"२७ .. 

करोड़, सन्‌ १६६३-६४ में १५२४ १ करोड़, और सन्‌ १६६५-६६ में वढ़कर १८४०-६४ 
करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान था । इसी प्रकार सभी राज्यों का कुल पंजीगत 
व्यय सन्‌ १६५१-५२ में १२९७-५७ करोड़ रुपये से बढ़कर सन्‌ १६६५-६६ में ४३७-४२ - 
करोड़ रुपये हो जाने का अनुमांन था । सामांजिक तथा विकास सेवाओं पर व्यय का 
कुल व्यय में प्रतिशत सन्‌ १६५१-५२ में ५० से बढ़करः सन १६६५ ६६ में 
५६ हो जाने का अनुमान था। पूंजीगत बजट में विकास व्यय सन १६४१-४२ में 
१००२६ करोड़, सन्‌ १६५६-५७ में ३१५६२ करोड़, सन्‌ १६६३-६४ में 
३५७*३ करोड़ रुपये तथा सन्‌ १६६५-६६ में ४०६००९ करोड़ रुपये हो जाने का 
ग्रनुमान है। । ५९ 

. इस श्रकार स्पष्ट है. कि विकास-सम्बन्धी व्यय बढ़ता गया है श्रौर गैर-विकास 
सम्बन्धी व्यय भी बढ़ता गया है। परन्तु कर जाँच ग्रायोग ने कहा था कि गेर-विकास 
सम्बन्धी व्यय (१६५३-५४) में विकास .व्यय की श्रपेक्षेत श्रधिक था । अपने निष्कर्ष 
निकालते हुए आयोग ने बताया था कि केन्द्रीय तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा किये - 
गये कुल व्यय में--१ रुपया में से € श्रा० ६ पाई गैर-विकास कार्यों पर व्यय किया 
जाता था, ३आ० २ पाई सामाजिक सेवाश्रों पर और ३ आझा० ४ पाई आशिक 
विकास पर । यदि प्रतिद्रत में इस व्यय को व्यक्त करें तो यह प्रतिशत क्रमानुसार 
६०, १६ और २१ था ।? यह आँकड़े केवल उन व्ययों से सम्बन्धित थे जो कि ऋण 
के अतिरिक्त श्ाय में से किये जाते थे। प्राप्त किए गए ऋणों के व्यय-सम्बन्धी 
आँकड़े अलग थे । किन्तु श्रव स्थिति में बहुत परिवतंन हो गया है । तीसरा योजना 
में तो विकास सम्बस्घी व्यय में और भी. अधिक वृद्धि हो जाती किन्तु भारत पाक संघर्ष - 
ने स्थिति को फिर से बिगाड़ दिया है। 


इसमें सन्देह नहीं कि भारत में विकास-कार्यों पर राजकीय व्यय बढ़ता जा 

।.है और गैर-विकास कार्यों पर कम बढ़. रहा है, फिर भ्री यह स्थिति सन्तोषजनक 
नहीं; है.।. सामाजिक .कल्याण पर अ्रव भी. व्रहुत कम व्यय .किया जाता है । आय की 
असमानतायें अब भी पहले हो जंसी हैं। हमारे यहाँ प्रशासन में भ्रष्टाचार और 
फिजूलखर्ची वहुत अधिक बढ़ गई है । इसके प्रमुख कारण देशवासियों में राष्ट्ीयता - 
की भावना की कंमी और उचित. नियन्त्रण रखने- में. सरकार की असमर्थता है । 


' अनुमान समितियों (2४#7॥०४ (णाणयं(०६5) और सार्वजनिक लेखा समितियों 
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भारत में राजकीय व्यय छा 


(?ए्णांट 8९००5 (ण्णं।९८5) ने भी सरकार का ध्यान इस ओर ग्राकपित 
'करने का प्रयत्न किया है, परन्तु स्थिति में सुधार होता महीं दीखता । 

भारत के संविधान में संघ तथा राज्य सरकारों के बीच कार्यो का वितरण--- 
हमारे देश के संविधान में मुख्य-मुख्य कार्यो का संघ एवं राज्य सरकारों के ब्रीच 
वितरण किया गया है। इसके अनुस्तार संध सरकार के व्यय की मुख्य-पुरुष मर्दे--- 
रक्षा, नागरिक प्रशासन, रेनें, डाक व तार इत्यादि हैं। इसी प्रकार राज्यों के व्यय 
की मुख्य मर्दे--शान्ति, पुलिस, स्थानीय संस्थायें, स्वास्थ्य एवं सफाई इत्यादि हैं। कुछ 
मगदों जैसे, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आ्रादि पर 
दोनों सरकारें मिलकर व्यय करेंगी । 

संघ सरकार के व्यय की सुख्य मर्दे--भारत में संघ सरकार का व्यय दों 
खातों द्वारा किया जाता है प्रथम, आाय-सम्बन्धी खाता (0ए४श॥०९ 8०००७॥।) 
और दूसरा पूंजीगत खाता (८कुआ०े ४९०००) । प्रथम खाते में व्यय की पूर्ति, 
. करों की आय, रेलों, डाक व त्तार और नागरिक निर्माण-कार्यों (लंस्! एगां5) के 
अंशदानों द्वारा की जाती है । इस हिसाव में व्यय की मुख्य मर्दे--रक्षा और नागरिक 
प्रशासन हैं | दूसरे खाते में व्यय की पूति ऋणों द्वारा की जाती है | इसमें व्यय की 
मुख्य मर्दे---ऋणों का भुगतान करना, राज्यों को ऋण देना, रक्षा, वन्दरगाहों, हवाई 
यातायात, रेन्नों, डाक व तार, सिंचाई, जल-विद्युत तथा झद्योगिक विकास से सम्बन्धित 
पूंजीगत वस्तुओं का क्रय आ्रादि हैं। अब हम इन मदों की विवेचना करेंगे । 
(१) रक्षा व्यय (26७०6 :27थावापा८) 

भारत सरकार के व्यय की मदों में रक्षा व्यय का सर्देव ही प्रथम स्थान रह 
है । सनू १६९७६ में रक्षा (सेवाओ्रों तथा पूँजीगत) पर कुल व्यय का ६३१२६%, खर्च 
किया जाता था | किन्तु इसमें निरंतर वृद्धि होती ही गई । सन्‌ १६२९ में यह प्रति- 
शत ८२३१ और सन्‌ १६४३-४४ में ८५१९१ था। राष्ट्रीय सरकार ने रक्षा व्यय में 
£“ आरम्भ से ही कमी करने की :चेष्टा की । परिणामतया सन्‌ १६५०-५१ में यह रक्षा 
व्यय कुल व्यय का केवल ४७%, सन्‌ १६५८-५६ में ३४% भ्रार सन्‌ १६६१-६ 
में:३२% रह गया था। किन्तु सन्‌ १६६२-६३ से इसमें पुनः वृद्धि होनी आरम्भ 
हुई । वास्तव में इस व्यय का प्रतिशत अक्टूबर १६६२ तक ३२ ही रहा किन्तु इसी 
मास चीनियों के प्राक्रमण के कारण इस व्यय को तेज़ी से वढ़ाना पड़ा । इस वष 
चजट में केवल ३४३:३७ करोड़ रुपयों की ही व्यवस्था की गई थी, किन्तु कुल रक्षा 
व्यय सन्‌ १६६२-६३ में ४६५१-८१ करोड़ हाये था। इसी प्रकार सनू १६६३-६४ 
में ७०४१५ करोड़ रु० था और सन्‌ १६६६-६७ में ६१८२७ करोड़ रु० का पनु- 
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मान है । 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व, जैसा कि झांकड़ों से विदित ही है, बह 
अधिक था । इसके कई कारण थे। प्रथम, भारत सरकार को केवल भारत की ही 
रंक्षा नहीं करनी पड़ती थी वल्कि पास-पड़ौस के देझों में भी शान्ति स्वायित करनी 
पड़ती थी। दूसरे अंग्रेजी सरकार भारत में इसलिए भी अधिक सेना रखती थी 


बहुल 


तय &:302572 


कद. ह ... 7 राजस्व 


कि वह श्रान्तरिक विद्रोह को आसानी से दवा सके । तीसरे, सेंना में जो अंग्रेजी 
सिपाही और अफसर थे उनको वहुत अधिके वेतन-दिया जाता था ।- चौथे, भारत को - 
ब्रिटिश युद्ध दफ्तर (फतह १४० 0#८८) को, जो भारत की सेना के लिए सिपाही: 
रखता था और इन्हें शिक्षा देता था, एक वड़ी रकम चुकानी पड़ती थी ।- इसके 
अतिरिक्त भारत सरकार को अंग्रेज़ी अंफंसरों- की अदला-बदली का आधा व्यय भी 
देना पड़ता था । इन्हीं सब कारणों. से भारत का रक्षा व्यय बहुत अधिक था । उस 
समय इसके विरुद्ध बड़ी कठ्ठ आलोचनायें की जाती थीं। लोगों का कहना था कि 
भारतीय सेना में अंग्रेजों के स्थान पर भारतीयों को रखा जाये क्योंकि वे. देश के 
: लिए गअ्पव्ययी थे। प्रो० के० टी० शाह ने ठीक ही कहा था कि भारतीय सेना 
«उतनी ही व्ययपूर्ण है जितनी वेकार है, और जो कुछ सेवा यह भारतीयों की करती 
.. / है वह लागतों की तुलना में -बहुत कम है,।* कुछ का विचार था कि भारत में 
है ह जितनी सेना रखी जाती थी वह केवल देश की रक्षा के लिए नहीं वल्कि वह अंग्रेजी 
| शासन को दृढ़ करने के लिए रखी जाती-थी | यू० के० के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री. 
/ मैंकडोनल (]/४९०१०॥४०) ने इसी दात को , एक वार कहा था “कि भारत में 
सेना का एक बड़ा भाग--निरचय ही.आधा--शाही सेना है जिसकी हमको भारत 
' के अतिरिक्त अन्य देशों के लिए आवश्यकता होती है और इसलिए उसका व्यय 
, भारतीय कोषों से नहीं वल्कि घाही कोषों से पूरा होना चाहिये ।” ह ; 
द्वितीय महायुद्ध के छिड़ते ही भारत को भी युद्ध में भाग लेना पड़ा और 
परिणामस्वरूप भारत का युद्ध-व्यय हर वर्ष बढ़ता ही गया । जैसा कि निम्न आंकड़ों 


से विदित होता है :-- 
, (करोड़ रुपयों में) 


|अ«-ननन-%-%+ननमन»मभन 
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युद्ध छिड़ते ही भारत और यू० के5 सरकार में एक वित्तीय समभौता हुआ्ना 
जिसके अनुसार रक्षा-व्यय को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, अर्थात्‌ एक 
- बह भाग जो भारत को सहन करना था और दूसरा ब्रिटिश सरकार को | यहाँ पर 
हम इस समभौते का पूर्ण वृत्तान्त देना उचित नहीं समझते इसलिए केवल इतना ही 
' 'कहते हैं कि व्यवहार में भारत को यद्ध पर इत्तना अधिक व्यय करना पड़ा थी, : 
_ जिसकी कभी आशा भी नहीं की जा सकती थी । । के 
ह देश के स्वतन्त्र होने पर यह आशा -की. जाती थी कि भारत का रक्षा-व्यय 


- उ, ऋर्वाएं बा वखवशाए एक्क्क्‍लोए तु  शावॉंव, 9. 276- 


भारत मे राजकीय व्यय घछ 


कम हो जायेगा क्‍योंकि युद्ध .समाप्त हो ही चुका था और देश का विभाजन हो जाने 
से श्रव कम क्षेत्र की रक्षा का भार रह गया था और अंग्रेजी शासन-काल में भारत 
को जो अनुचित खर्चे देने पड़ते थे वे भी श्रव समाप्त हो गये थे । परन्तु यह ग्राज्ा 
पुरी न हो सकी ओर हमारा रक्षा-व्यय बढ़ता ही गया | इसके कई कारण थे-- 
५2 + 35 मी एम्स में भारत को बहुत अधिक सेना रखनी पड़ी थी क्योंकि अंग्रेजी 
सेना से पहले जैसी सहायता नहीं मित्र रही थी । 

.._ ६. स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर्‌ भारत में इतने आन्तरिक उपद्रव हुए जिनको 
ओक करने के लिए भी एक बड़ी सेना रखनी पड़ी थी । 

३. भारतवर्प का सेना-व्यय काइ्मीर श्र हैदराबाद के कारण भी बहुत 
ग्धिक था । यद्यपि हैदराबाद-सम्बन्धी व्यय तो अब समाप्त हो गया है फिर भी 
काश्मीर पर काफी खर्चा हो रहा है । 

४, विभाजन के कारण भारतवर्प की स्थल सेना बहुत बढ़ गई है। उसकी 
सीमा पाकिस्तान से मिली हुई है, पाकिस्तान ने अमेरिका, इंगलेड तथा मुसलमान 
देशों से समझौते कर रखे हैं। पाकिस्तान के सिपाही समय-समय पर सीमाग्रों का 
उल्लंघन करते हैं। इन सब झंगड़ों को शान्त करने के लिए तथा पाकिस्तानी ब्राक्रमस्पों 
को रोकने के लिए सेना पर बहुत श्रधिक व्यय करना पड़ रहा है । 

५, भारतवर्ष में उच्च प्रकार की सैनिक शिक्षा प्रदान करने के लिये कई 
केन्द्र खोले गये हैं जिन पर काफी व्यय होता है । 

६. भारतबपं में युद्ध का सामान बनाने के लिये भी कई कारखाने खोले 
गये हैँ । 

७. सेना के रहने के लिए स्थानों का प्रवन्ध करने के लिए भी सरकार को 
बहुत सा बन खर्च करना पड़ा । 

८. सेनाओ्रों को पुर्०णा रूप से आधुनिक शास्त्रों भर यन्त्रों से सुसज्जित किया 
गया । साथ ही समुद्री वेड़े को तैयार करने तथा वायु-शवित का विकास करने पर भी 
काफी व्यय हुआ । 

६. अनेक प्रकार की सहायक संनिक सेवाद्रों जैसे--र8४०00 (४6०६ 
(0095, "श्षाप्रोणांश #ाप्ाए के संगठन पर भी सरकार को काफी व्यय करना 
पड़ा । 

इन्ही सव कारणों से भारत के स्वतन्त्र होने के कई वर्षों बाद तक रक्षा 
व्यय में पर्याप्त कमी नहीं की जा सकी, क्योंकि नई-नई प्राप्त स्वतन्त्रता की रक्षा 
करने के लिए न्यूनतम मात्रा में सेना तथा सामग्री रखनी आवश्यक थी। फिर भी 
कुल व्यय में रक्षा-व्यय का प्रतिशत सन्‌ १६४३-४४ में ८१९१ से गिरकर सन्‌ १६६६- 
६२ में ३२ रह गया था । रक्षा व्यय में और भी कमी की जा सकती थी क्न्ति 


पाकिस्तान से सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण, इसमें वांछनीय माता में कमी नहों | 


- की जा सकी । सन्‌ १६६२-६३ से रक्षा-व्यय में जो वृद्धि हुई है उसका झुच्य 


न 


के पल. ; द ' राजस्व 


कारण चीनी आक्रमण था। इस वृद्धि का अनुमान निम्न तालिका से लंग्राया जा. , 
सकता है। 5 


(करोड़ रुपयों में) : 





























. आदतें ०७९०७ १९६७९९ १९३६० १९६७९७ (व में ((६५०-५११६५६-५७/१६६१-६२१६६३-६४|१६६६-६७ (बजट) :- 
. कुल व्यय... [३४६-६४ ४७३ दर १०६६९६*११/१६६४६४ -. २४०७-४१: 
रक्षा व्यय कर १६४१३ | १६२९१५| ३०१६३| ६६२५५ ७६७*४१ 
कुल व्यय में रक्षा |. *& बे टघ न 6] 


प्र | रप । ३०३ |. ३३१ 


; 


व्यय का प्रतिशत | ४७*३ - 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछले तीन वर्षो में हमारे रक्षा व्यय का - _ 
भ्रनुपात कुल व्यय में वहुत तेज्जी से बढ़ा है । यह ध्यान रहे कि ऊपर के आंकड़े केवल: - 
आ्राय सम्बन्धी खाते के ही हैं । इसके अतिरिक्त पजीगत खाते में भी रक्षा व्यय में - 
“काफी वृद्धि हुई है । जो निम्न तालिका से भली भाँति विदित हो जाता है । 


. (करोड़ रुपयों में) 


। (कुल बे मे रिशन(त-(०९० १७३५६ ६५९-७ (लथ खाते में. ((६५०-५१(१९५६-५७१६६१-६२१६६ ३-६४ 





१६६६-६७ (बजट) 











# हक, ६ कर. 
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' कुल व्यय: १८२५६ (६१६७८ ११७१६१/१८२५८८६ १६५२४० 


५ ७... पी व्यय ४१६ १९११७ । २२६५। ११५६३ १२०"६० 
हैं कुल व्यय में रक्षा | ही हु 


सन्‌ १६६२-६३ में दोनों, आय तथा पूंजी खातों को मिलाकर वजट में केवल 
!. ३४३-३७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की-गई थी किन्तु अ्रवहबर में चीनी आकमरा के 
कारण अन्त में रक्षा व्यय वढ़कर ४५१८१ करोड़- रुपये हो गया था । सन्‌ १६६३-६४ - 
५ »में कुल ८०८१८ करोड़ <० ही व्यय हुए । सन्‌ १६६६-६७ के लिए दोनों खातों में - 
, ६१८ ०१ करोड़, रु० की व्यवस्था की गई है. 3 ' 
ह यह ध्यान. रहे कि भ्रभी निकट भविष्य में भारत के रक्षा व्यय में कमी. होने 
की कोई सम्भावना नजर नहीं ग्राती.। हमारे सभी पड़ौसी देशों की नीति कुछ टिकाऊ 
नहीं मालूम पड़ती । सिक्किम, भूटान-में राजनीतिक स्थिरता नहीं है । तिब्बत तो. 
- चीन के हाथों में. है ही, और नैपाल परं भी चीन का प्रभावें “बढ़ता ही जा रहा है। _ 
उघर पाकिस्तान. से चीन की घतिष्ठ. मित्रता स्थापितःहो गई है ।: मेलेसिया और .. 
 इन्डोनेशिया के सम्बन्ध भ्रभी भी ठीक नहीं हैं ।. भारत को इस. समय सबसे अधिक . ह 


व्यय का प्रतिशत |. २२६ । ३११| १६५ -६च्३| .- ६-१७ 


भारत में राजकीय व्यय घ्ह 


खतरा चीन से है। जब से अणुवम का विस्फोट किया है तब से तो खतरा और भी 
श्रधिक हो गया है । रूस में खशर्चव के हटने से भी भारत की स्थिति कुछ बिगड़ी 
है । यद्यपि रूसी नेताओं ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि रूस और भारत के 
सम्बन्धों में कोई अन्तर नहीं श्रायेगा । इंगलैड में श्रम-पार्टी के द्वारा शासन-प्रवन्ध 
सम्भाल लेने से भी भारत के ऊपर श्राथिक और राजनैतिक प्रभाव अ्रवद्य ही पड़ेगा। 
इन सब परिवततनों से भारत की नीतियों में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है । 
चीनी श्राक्रमण ने हमारे ग्राथिक[विकास की गति को ठेस पहुँचाई है और यही कारण 
है कि सरकार को रक्षा व्यय में वृद्धि करनी पड़ी । और क्योंकि चीन से खतरा दिन 
प्रति दिन बढ़ ही रहा है, इसलिये भविष्य में भारत के रक्षा व्यय में अभी वद्धि होने 
की झ्राशा ही की जा सकती है | 

इधर, पाकिस्तान से भी तनातनी चल ही रहो है। सम्‌ १६६५ में 
पाकिस्तान ने दो वार भारत पर आक्रमण क्रिया । प्रथम कच्छ के रण में प्रौर. दूसरे. 
जम्मू तथा काइमीर में । यद्यपि रूस की सहायता से ताशकन्द समझौता तो हो 
गया है किन्तु यह अधिक टिकाऊ प्रतीत नहीं होता । हाल के वर्षो में पाकिस्तान और 
चीन की सांठ गांठ भी बढ़ती जा रही है | श्रमरी का और इंगलैंड की नीति भी स्पष्ट 
नहीं है । स्पप्ट है कि भारत को अपनी प्रतिन्क्षा का स्वयं ही प्रबन्ध करना होगा और 
इसीलिये भविष्य में प्रतिरक्षा व्यय अ्रधिक ही रहेगा । 


२. नागरिक व्यय ((ांजा फफ्लावाण८)-- /75० "5?! फल : 
इस मद में निम्न मदों के व्यय सम्मिलित क्रिये जाते हैं :-- 
(अ्र)-नांगरिक प्रशासन (व) विकांस एवं सामाजिक सेवाएँ (स) भ्ाय पर 
प्रत्यक्ष माँगें और (4) ऋण-सम्बन्धी सेवाएँ । 
नागरिक प्रशासन के अन्तगंत प्रास्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों के प्रशासन व्यय 
सम्मिलित थे । किन्तु इसी वर्ष सन्‌ १६१६ से प्रान्तीय सरकारों का हिसाव अलग कर 
दिया गया और इस मद में केवल केन्द्रीय सरकार का ही व्यय दिखाया जाने लगा । 
सन्‌ १६३७ से इस मद में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित किये जाने लगे :-- 

१. इण्डिया हाउस से सम्बन्धित व्यय; २. सरकारी विभागों का वेतन तथा 
अ्रन्य व्यय; ३. मन्त्रिमण्डल का व्यय; ४. केन्द्रीय विधान सभा का व्यय । 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ इस मद के अन्तर्गत अब निम्नलिखित व्यय सम्मि- 
लित किये जाते हैं :-- 

१, मन्त्रिमण्डल का व्यय; २. लोक सभा का व्यय; ३. सरकार के विभिन्‍न 
मंत्रियों के दफ्तरों का व्यय । 

यह झाशा थी कि नागरिक प्रशासन पर व्यय कम हो जायेगा परन्तु कम हा 
के स्थान पर यह व्यय और भी बढ़ गया । यह निम्न अँकड़ों से स्पप्ट होता है;--- 


- ६० है ५ “जस्व 








ह एलाख रुपयों में) 








वर्ष. | "2 लग हे । अं « न आ अकाल व्यय * 
शध्वपा३8 6. एप७... | हृह्द३-६४ |. प०अभ.. 
.. १६४६-४७ ६११६. .। १६६४-६५ ८२१७ 
> एहए०-५१ | रशरेह। . | शशद४-६६। ६२३१ 

१६५६-५७ इप०३ (२६६६-६७ | ११००८ 


१६६०-६१ ५६१७ - (अनुमानित) 














उपयुक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि हमारे देश में नागरिक प्रशासन पर व्यय 
बढ़तां ही जा रहा है। ब्विटिश काल में तो इस व्यय के अधिक होने का कारण यह 
था कि सरकार को शान्ति स्थापित करने में बहुत अधिक खर्चा करना पड़ता था और 
भारतीय सिविल स्विस तथा अन्य विभागों के कमंचारियों के वेतन बहुत ऊंचे थे । 


साथ ही साथ विकास और सामाजिक सेवाओ्रों को कोई भी महत्त्व नहीं दिया जाता : पु 


. था।। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद हमारे देश में हष्टिकोश ही बदल गया और अब 


: हमारे देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर प्रयत्न हो रहे हैं।॥ अतः ... 
सरकार के कार्थों में बहुत वृद्धि हो गई है जिसके कारण नागरिक प्रशासन व्यय भी 


बढ़ता जा रहा है । इस व्यय के बढ़ने के निम्न कारण हैं :--- | > 
१. बहुत से नये-नये मंत्रालय स्थापित हो गए हैं । हो ३ 
२. मंत्रियों की संख्या बढ़ गई है। (४. 
३. लोक सभा का व्यय पहले से अधिक हो गया है | ु 
४. केन्द्रीय वेतन आयोग के सुझावों के अनुसार कर्मचारियों तथा अफसरों. 
तन बढ़ गए हैं ५ ह 
५. कमंचारियों और ग्रफसरों की संख्या भी बढ़-गई है । 5४ 
दृतावासों की स्थापना तथा उनकी संख्या में वृद्धि हो गई है 
॥ इनमें कोई सन्देह नहीं कि दृतावासों की संख्याओऔर उनसे सम्बन्धित खर्चों 
. -को कम किया जा सकता था परल्तु भत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के स्थान को देखते . 
हुए इस व्यय को कम करना सरल्न नहीं है।  / 


हि 


॥० 


" य्के 


सामाजिक तथा विकास. सेवाय ह ह 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ सरकार को वहुत सी नई-नई राष्ट्रीय निर्माण, 


विकास और सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक. स्वास्थ्य, कृषि, ' : 


सामाजिक कल्याण संगठन, पिछड़ी हुई जातियों-का कल्याण, प्राकृतिक आपत्तियों से 


॥ ५ 
भारत में राजकीय व्यय ६? 


पीड़ित व्यक्तियों की सहायता, शरणाथियों को फिर से बसाने का कार्ये, राप्ट्रीय 
श्रिंकास सेवाएँ श्र सामुदायिक विकास योजनाएं इत्यादि का व्यय भी नागरिक व्यय 
के अन्तर्गत ही ग्राता है.। यह सन्तोप की बात है किविकास-कार्यो पर व्यय की राशि 
बढ़ती ही जा रही है। इस मद पर कुल व्यय सन्‌ १६५१-५२ में ३६०५० करोड़ रे 
था जो वढ़कर १६६४-६५ में ' १६६६७ करोड़ हो गया और १६६५-६६ 
२१६४६ करोड़ हो जाने का अनुमान था । ८: : 

77. इसी प्रकार कर एकत्रित करने के व्यय में भी वृद्धि हुई है। बह निम्न 
आँकड़ों से स्पप्ट है । 


न 9 


(करोड़ रुपयों में) 
व | व्यय ॥ वर्ष व्यय 
| । 
१६२८-३६ | डे रेड ' शृह६३-इ६४ | २३६७ 
१६५०-५१ १०२४ ॥ अहम ब की 
सब १४-४५ १९६४-६६. |. २६६४ 
१६५८-५६ ... १६ ४४ ,. १६६६-६७ |... इ०*पोई 
१६६०-६१ | २११६ |. (बजट). | 


आथिक नियोजन कार्य के आरम्भ होने से भारत को विदेझ्यों से भी वहुत 
ऋण लेने पड़े हैं; और देश में भी गझ्रान्तरिक ऋणों को प्राप्त किया है । इसलिए 
ऋण सम्बन्धी सेवाग्रों पर भी खर्चा कम होने का प्रइन नहीं उठता । यह निम्न 
तालिका से विदित हो जाता है । 
(करोड़ रुपयों में) 








| ॥; 
बर्ष | व्यय | वर्ष | व्पय 
कत ] 
१६३८-३६ १४-१२ १६६३-६४ | २८२०६ 
१६५०-४१ ३६:३६ १६६४-६५ | ३१८४१ 
१६५८-५६ ४८६३ १६६५-६६ ३७२६१ 
१६५६-६० | ६५-१४ १६६६-६७ | ४१४-प३ 
१६६०-६१ । ८र ८५ (वजट) जि हा 


(३) पूंजीगत व्यय ((शआ्शि #फ्र्णााणार) ॒ 
पूंजीगत व्यय किसी भी प्रकार से भारत सरकार की झ्ाय पर भार नहें 
होता और यह व्यय ऋण तथा अन्य कोपों द्वारा पूरा होता है। स्ाधारणतया इसी 
स्षिद्धान्त का पालन किया जाता है परन्तु हमारे देश में सन्‌ १६४८-४६ से सरकार 
पूँजीगत व्यय का कुछ भाग झ्ाय बजट से प्राप्त करती है जिसका परिणाम यह हुश्ना 
कि करदाताओं पर कर भार बढ़ता जा रहा है, देश में वचतों की मात्रा कम हो रही 

: है और पूंजी-निर्माण की गति भी कम है । इस मद के अन्तर्गत पूंजीगत उस्तुग्रों को 


व्न्क 





€२ ध .._ राजस्व 


खरीदने के लिये किये गये व्यय के अतिरिक्त वह ऋण भी सम्मिलित रहते हैं जो 


राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं को दिये जाते हैं । गत वर्षों में पंजीगत वस्तुओं 


रा पर व्यय में बहुत वृद्धि हुई है। सन्‌ १६५०-५१ में यह व्यय ७१-०३. करोड़ 
(र १६५६-५७ में २७४-५१ करोड़ और सन्‌ १६६४-६४ में बढ़ कर ६१२४२ 
>. करोड़ रु० हो गया । सन्‌ १६६५-६६ में ८४२६१ करोड़ रु० का ही श्रनुमान था । 
इस कमी का मुख्य कारण यह है कि सरकार को बहुत अधिक व्यय प्रतिरक्षा पर. 
करना पड़ा है-। | । । 

संघ सरकार के पूंजीगत व्यय को विकास-सम्बन्धी तथा गैर-विकास 

. सम्बन्धी भागों में विभाजित किया जाता है । विकास-सम्बन्धी व्यय में रेल, तार 
डाक, नागरिक विमान चालन, सिंचाई तंथा बहु-उद्देशीय योजनायें, नागरिक निर्मारण 
“कार्य, औद्योगिक विकास सम्बन्धी व्यय आदि सम्मिलित किये जाते हैं । ये सभी हमारे 

7 (पी के आथिक विकास को अग्रसर करने के लिए परमावश्यक हैं। पिछले १४ वर्षों 
में ग्र्थात्‌ सन्‌ १६५०-५१ में यह- व्यय ५७४० करोड़ रु० से वढ़कर सन्‌ १६६४- - 
५ में ६२३५६ करोड रु० हो गया और यहें अ्ेनुमान है कि सन्‌ १६६५-६६ 
में ५६१०४४ करोड़ रु० ही.रहेगा । ग़र-विकु[स व्यय में रक्षा व्यय, पेन्शनें, राजकीय - 
व्यापार, म॒द्रा, टकसाल, सुरक्षा सम्बन्धी छपाई आदि व्यय संम्मिलित किये जाते हैं । 


नी 


हु 
८& 
> 


(४ यह व्यय सन्‌ १९५०-५६ में १३-६३ करोड़ रु० था, जो बढ़कर सन १६६४-६५ - . 

"८ में २८८८३ करोड़ रु० हो गया और सेन १६६५-६६ में २५१-१६ करोड़ रुण् हो -. 

जाने का अनुमान है। ह 

संघ सरकार के पंजीगत बजट में बाह्य तथा आन्तरिक ऋणों की श्रदायगी 

सम्बन्धी व्यय तथा राज्यों को दिये जाने वाली श्रग्मिम राशियों को भी सम्मिलित 
किया जाया है। ५28 ह 


राज्यों के व्यय की मुख्य मर्दे 

पिछले प्रृष्ठों में हमने देखा कि संघ सरकार के पास व्यय की ऐसी मरदें हैं .. 
जिनमें वृद्धि तो. अवश्य हो रही है परल्तु.इस वृद्धि की गति तीतब्र नहीं है। साथ ही . 
एक. विशेष वात यह भी है कि ज॑से-जेसे उन मदों का विकास होता जाता है वह स्वाव- 
लम्बी होती जाती हैं और संघ सरकार का व्यय कम होता जाता है| दुर्भाग्यवश 
राज्यों को जो कार्य सौंपे गए हैं उनमें से अ्रधिक पर खर्चा होने का ही प्रश्न है, भ्ाय 
का. प्रइन ही नहीं उठता, और येदि कोई आय होती भी है तो उसका कोई विशेष ' 
महत्त्व नहीं है । राज्यों पर शान्ति व व्यवस्था रखने का और राष्ट्रीय निर्माण-कार्यों 


जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामांजिकः सेवा, सहकारिता झादि की व्यवंस्था करने का . :. 


दायित्व है । स्पष्ट ही है कि राज्यों के कार्य अधिक व्ययपुर्ण हैं । राज्यों के व्यय को 

निम्न दो भागों में वाँठा जा सकता है :--- ; 
(अर) प्रारम्भिक कार्यों पर व्यय, जैसे राज्य के संचालन का व्यय, शान्ति- 

छ़्यवस्था तथा नियम अनुंशांसने का व्यय जिसमें न्यायालयों, जेलों श्रौर पुलिस का व्यय 
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सम्मिलित है श्र ऋणों से सम्बन्धित व्यय । वजट में इन तीनों व्ययों को ऋमण: 


“ग्राय पर प्रत्यक्ष माँग,” “सुरक्षा सेवा 


्ू 


एँ,” “ऋण दायित्व” लिखा जाता है । 


(व) गौरा कार्यो पर व्यय, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि, 
उद्यांग, ग्रामीण विकास, सहकारिता श्रादि सम्मिलित हैं । इन सभी सेवाग्नों को बजट 
में सामाजिक तथा विकास सेवाएँ या राष्ट्रीय निर्माण सेवाओं के नामों से व्यक्त किया 


जाता है । 


राज्य सरकारों के व्यय का श्रनुमान निम्न तालिका से लगाया जा 


सकता है :-- 


भारत में राज्य सरकारों के आ्राय खातों (२९८एशाप९ ०९००ए॥॥) में 

विकास एवं गेर विकास सम्बन्धी व्यय 
राज्य सरकारों का विकास व्यय 

(श्राय खाते में) 











(करोड़ रुपयों में) 


(१६६४-६५ [१६६५-६६ _/ 











० |! हि 
ब्-ज्प के 7 कक मर मर लि थ् 
व्यय की मर्दे १९५१-५२ (१६५६ ४७ (१६६१-६२ | (संगोधित) | विजदी.. >* 
शिक्षा ६०३० | ११६६३ , २३४४६. ३२०८३ | ३६४८७ 
चिक्रित्सा एवं | े 
स्वास्थ्य २९२२ प्रदौ२७ . ६३६५  श३१छड | शशृृछडी भू 
कृपि,. पशु- ह ] । 
चिकित्सा तथा ह ' | । ५ 
सहकारिता २६७७१ । ४६६६ '. ७५७७ | १२२६५ | श्थदछर 2. 
स्िचाई १७६२० २६8३५  हे*हए। इणाहड व 
बिजलीयो जनायें ४६१ ६-१४ ३:०६ | |... छोड £ 
ग्रामीण तथा | 
सामुदायिक | ॥>' 
विकासयोजना:यें »“८घर ,. ३२६७ प्रछप्& छप ०७ ६०५० ११४ | 
नागरिकनिर्माण ; । मल 
कार्य ४०९६३ ८६-६२ पोडडप५ | १०७'३६ | १२७८४ ४ - 
उद्योग एवं पूर्ति पघ१ १६७७ ' २३८२ ३१६१ | ३३१६१ #*«४ 
है 
अन्य विकास ४ 2 ० 8८ ग 
व्यय ११००. २१४६ | ४५१४१ | €इ३०४ , १०६४६ (० 
रु | 
कुल विकास | । । कर मन 
व्यय १६६२१ ४प७ १५ | ६६६०-२३ । ध्थ९ रह | १०म१ड३ थे 
| | ! । ! ि 
आज (६६-४२ | २६७०४ | ४६१०४ | इह्टछप | उश६ २१ 
व्यय । डे | ह (४ 
व ] हु 5 ट्ड 
कुल व्यय... ३६२६३ | ६५४१६ | ११२१०२७ | १६४९००७ | (८४०८६ 








४ कल : : 5 राजस्व | 


निम्न पृष्ठों में देंगे :-- 


अम 26 


अब हंम राज्य सरकारों. के व्यय की मुख्य-मुख्य मदों का विवरण संक्षेप में ... 


- (१) नागरिक प्रशासन--जव .तक. भारत में विदेशी राज्य . रहा उस समये 


.' तक राज्यों 'का मुख्य कत्तंव्य देश में शान्ति एवं निग्रम श्रनुशासन की ही व्यवस्था. 
' करना था और इसलिये सरकारी <फ्तरों, जिलों में प्रशासन-कार्य, पुलिस, जेल और:  :: 


न्‍्यायेज्यों पर सबसे अधिक व्यय होता था। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भो, झाशा के 


“बिल्कुल विपरीत, इस .व्यय -में कमी होने के स्थान पर वृद्धि ही होती गई। इस वृद्धि के. है 


> 


कदाचित दो कारण हो सकते हैं। एक तो सरकारी कार्य-संचालन .की वही 
परम्परागत : विधि , और दूसरे सरकार के कार्यक्षेत्र में वृद्धि होना । प्रारम्भिक वर्षों 
में तो कुछ वृद्धि इस कारण भी हुई क्योंकि देश के. विभाजन से बड़ी गड़बड़ी हुई 
और सरकार को उन उपद्रवों को दबाने में बहुतं अविक व्यय करना पड़ा । इसके ... 
अतिरिक्त देश में संसदात्मक सरंकांर के विकास से सरंकार के ख्चों में श्रौर भी वृद्धि 
हुई | इस प्रकार जब्रकि सन्‌ १६३ ८-+३६ में केवल-२७ करोड़ रुपया इस मद पर 
खर्च होता था सन्‌ १६४१--५२ में १०५६५ करोड़ रुपया खर्च हो रहा था.। 
यह ध्यान रहे कि सन्‌ १६३८--३६ में जबकि नागरिक प्रशासन व्यय राज्यों के कुल . 
व्यय का ३३% था सन्‌ १९५१--५२ में २४५% रह गया था.। सन्‌ १६६१--६२ 


में नागरिक प्रशासन व्यय की कुल राशि १८५३६ करोड़ रुपया थी, अर्थात्‌ कुल .. .. 


उयय का १४%, । इस प्रकार हमने देखा कि यद्यपि व्यय की राशि में तो वृद्धि हो 
रही है परन्तु नागरिक व्यय का राज्यों के कुल व्यय में प्रतिशत कम होता जा रहा 
है । यह एक अच्छा चिह्न है। सन्‌ १६६२--६३ में इस मद पर व्यय का कुल व्यय . 
में प्रतिशत गिरे कर १३५ रह गया था | सन्‌ १६९६५--६६ में कुल व्यय इस मद पर 
2५४७-०२ करोड़ रु० होने का अनुमान था। ये टी 
(२) शिक्षा-हमारे देश में शिक्षा का स्तर तथा शिक्षित व्यक्तियों को _ 
संख्या कितनी कम है इस सम्बन्ध में यहाँ पर वाद-विवाद करना उचित न होगा । 
हमारे देश के आथिक और सामाजिक उत्थान में शिक्षा की कितनी, आवश्यकता ह 
है. हम सभी इससे परिचित हैं । इसी दृष्टि से भारत के संविधान 'में. भी इस बात 
की व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने के १० वर्षों के अन्दर इसे ११ वर्ष 
की ग्रायु तक के वच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था 
राज्य की और से की जायेगी । यद्यपि चारों ओर से यही प्रयत्न हो : रहे हैं कि संवि- . 
चान द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो जाय, परन्तु यह सम्भव नहीं है कि इस 
उद्देश्य की पूर्ति ही सके । सन्‌ १६५१-५२ से भव तक शिक्षा-सम्बन्धी व्यय में 
४००९ से प्रधिक की वृद्धि की जा चुकी है किन्तु अमी भी हम अपने लक्ष्य से बहुत 
दुरहैं।...#.. क्‍ आफिस आए 
- “(३) स्वास्थ्य--भारत में स्वास्थ्य का स्तर भी न्यूनतम है। पंचवर्षीय योज ४ 
नाओ्रों में ग्रनेक कार्य क्रम सम्मिलित किये गये हैं, जिनमें पानी तथा नालियों की व्यव- 
स्थां केरना, मलेरिया को रोकना, ग्रामीण जनता .के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान 
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हु 


करना, .ग्रौरतों तथा वच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाग्रों की व्यवस्था करना, डाक्ट्रों 
नर्सों इत्यादि के लिए प्रशिक्षण का प्रवन्च करना, दवाइयों के क्षेत्र में अनसन्धान- 
कार्य की व्यवस्था करना और #॥090605 बनाने तथा डी० डी० टी० बनाने के 
कारखाने स्थापित करने थे । यद्यपि १९५१--५२ से १६६५ तक जनस्वास्थ्य तथा 
' चिकित्सा पर व्यय में ३५०% से अ्रधिक की वृद्धि हुई है, फिर भी इस दिया में 
' अभी बहुत कुछ करना है । ; 
(४) कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास इत्यादि--भारत एक क्रपि-प्रधान देश 

है । यहाँ पर क्रपि-सम्बन्धी समस्याओ्रों को सुलभाने की शक्ति कृपक में नहीं है 

इसीलिए भारतीय कृषि वहुत पिछड़ी हुईं श्रवस्था में है | प्रथम प॑ चवर्पीय योजना में 

कृपि विकास पर तथा सिंचाई योजनाश्ों पर सबसे श्रधिक धन व्यय किया गधा था । 
दूसरी योजना में श्रौद्योगिक विकास की ओर अधिक ध्यान देने के कारण व्यय को 
* राशि कछ कम हो गई है। 

। हमारे देश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषता सामुदायिक 
विकास योजनाएं हैं जिनके द्वारा ग्रामवातियों में ग्रपनी उत्तति श्राप करने की भावना 
उत्पन्न की जा रही है | दूसरी विशेयता यह है कि कृषि एवं ग्रामीण विक्रास के लिए 
सहकारी श्रान्दोलन को बढ़ाने की श्रोर सरकार वहुत अधिक ध्यान दे रही है। 
इसके अतिरिक्त सरकार ने आ्राधिक समानता स्थापित करने के लिए जमींदारी तथा 
जागीरदारी का उन्मूलन कर दिया है । इसीलिए इन कार्यक्रमों पर राज्यों को काफी 

खर्चा करना पड़ रहा है । इन मदों पर होने वाले व्यय में १६५१--५२ तथा १६६५ _/ 
के बीच के काल में ३७०% से अधिक की वृद्धि हुई है, किन्तु खाद्यान्न के उत्पादन 
में श्राशातीत वृद्धि नहीं हो पाई है। स्पष्ट है कि ग्रभी इस ओर पहले से भी अधिक 
प्रयत्न करने की श्रावश्यकता है। 

(५) उद्योग--अपने-अपने राज्यों में स्थित उद्योगों को विक्तित करने का 
: द्वाथित्व राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकारों को विशेष रूप से कटीर तथा लघु 
उद्योगों का विकास करना है और सावारणतया बड़े और मध्यम उद्योगों को सहायता 
देना है। कुटीरं तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रशिक्षण, वित्त और व्यय- 
सम्बन्धी सुविधाओं की ओर घध्यात देता राज्य सरकारों का परम कर्तव्य है । सन्‌ 

१६५१--५२ से १६६५--६६ के काल में उद्योगों के विकास-सम्बन्धी व्यय में ६००%, 

से भी अंधिक की वृद्धि हुई है । १६५१--५२ में कुल व्यय ५*८१ करोड़ था और 

१६६५--६६ में ३१६१ करोड़ रु० होने की आशा थी । है ॥॒ 

(६) सावंजनिक निर्माण-कार्म--इस मद में मुख्यतया सड़कों के बनवाने का 
व्यय सम्मिलित है। हमारे देश में जहाँ लगभग ८०% जनता ग्रार्मों में रहते 
सड़कों का जो महत्व है उसको हर कोई जानता है । परन्तु दुःख की बात यह है 
भारत के स्वतन्त्र होने से पहले सड़कों की शोर कोई विभेष घ्यान नहीं दिया गया । 
झाथिक विकास कार्यक्रम की प्रगति के साथ-साथ तो सड़कों का महत्व और भी 
प्धिक होता जा रहा हैं। इसलिए प्रथम योजना में राज्यों द्वारा २६४७६ करोड़ 


६ 


ब१ 


६ । सि राजस्व _ 


रुपयों के व्यय की व्यवस्था की गई थी और दूसरी योजनां में सब राज्यों को मिलाकर 
२७६*१४ करोड़ रुपये खर्च हुए थे । दूसरी योजन्ा-काल में ग्रामीण सड़कों की ओर . 
_ विशेष रूप से ध्यान दिया गया । 
... यवि राज्यों के व्यय का अध्ययन उंसी प्रकार दो भागों में क्भिजित करके . . 
करें ज॑ंसे- संघ सरकार के व्यय का श्रध्ययन हम-पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं तो... 


स्थिति का अधिक श्रच्छा स्पष्टीकरण हो सकेया । श्रत: राज्यों के खर्चे दो प्रकार के - - 


होते हैं, प्रथम आय-सम्वन्वी व्यय और द्वितीय पंजीगत व्यय । 
(१) आय-सम्बन्धी व्यय---इस खाते में सथ राज्यों का कुल व्यय १६५१-५२ 


गया था । और सन्‌-१६६५-६६ में १८४० करोड़ हो जाने की आशा: थी । परन्तु 
विकासं-सम्बन्धी व्यय में .जो . १६६:२१ करोड़ रुपयों से बढ़कर ६४१२६ करोड़ 


रुपये हो गया, और सन्‌ १६६५-६६ में १०८१४३ करोड़ हो जाने का भ्रनुमान था, - 


बहुत श्रधिक वृद्धि हुई अ्रपेक्षाकृत गेरविकास-सम्बन्धी व्यय के, जो १६९६-४२ करोड़ 
रुपयों से बढ़कर - ६६६७८ करोड़ रुपये हो गया था। और सन १६६५-६६ में 
७५६*२१ करोड़ हो जाने का अनुमान था । 


ु इन .,तालिकाग्रों से स्पष्ट है कि यद्यपि गेर-विकास सम्त्नन्धी व्यय में- ह 
्रानुपातिक कमी होती जा-रही है फिर -भी यह व्यय काफी अधिक है, जिसके 


परिणामस्वकूप राज्य सरकारें दूसरी पंचवर्षीय योजना के व्यय को पूरा करने में 


असमर्थ रहीं श्रौर जनता को सरकार के व्यय से पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सका है । 


जितनी. आ्राशा की. जाती थी, राज्य सरकारें अपने गैर-विकास सम्त्रन्धी व्यय में उतनी . . 
* कमी नहीं कर थाई हैं । गे र-विकास सम्बन्धी व्यय नागरिक सेवाओं तथा अन्य मदों: 


पर बढ़ता गया है किन्तु श्रकाल-सम्बन्धी व्यय में अपेक्षाकृत. कमी हुई है । 


जहाँ. तक विकास-सम्त्नन्धी व्यय का प्रइन है, सबसे अधिक वृद्धि शिक्षा.सम्बन्धी 


व्यय में हुई है । इसके बाद सिंचाई, चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य, कृषि, पश्चु-सम्बन्धी 
तथा सहकारिता और. ग्रामीण तथा साम्रुदायिक विकास का नम्बर है। 
(२) पूँजीगत व्यय---संघ सरकार. की भाँति राज्य सरकारों के पूंजीगत 


में ३६२:६३ करोड़ रुपये था जो १६६४-६५ में बढ़कर १६४१-०७ करोड़ रुपये हो . : 


व्यय को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है :--विकास तथा गैर-विकास |... 


विकास-सम्बन्धी व्यय के अन्तर्गत मिम्न सदों पर होने वाला व्यय सम्मिलित किया . 
'जाता है ।. बहुद्देश्यीय नदी योजनायें, जल-विद्युत, सिंचाई तथा नौकाचालन, कृषि 
' सुधार एवं अनुसंधान, सड़क यातायात, औद्योगिक- विकांस इत्यादि । पंचवर्षीय _- 
योजनाग्रों के कारण पिछले वर्षों में इन मदों पर होने वाले व्यय में बहुत वृद्धि हुई 
#5है.... सभी राज्यों का विकास व्यय जो सन्‌ १९५१-५२ में १००२६ करोड़ रु० था. 


०७५५.००«“>यय 777 
ए वह सन्‌ १६६४-६५ में वढ़कर ४२६-३५ करोड़ रुं० हो, गया और वजट श्रनुमानों के 


त व्यंय सन्‌ १६६४-६५ में ४५०४१ करोड़ रु० था और सन्‌ १६६५-६६ में 


डर प्र २ करोड़ रु० होने का अनुमान है | गैर-विकास व्यय की मुख्य म्दे, राजकीय 


#बयीउिसार १६६५-६६ में इसके ४०६०६ करोड़ रु० हो जाने की श्राशा है। कुल पूंजी- . 
है 


| 


-+>+ा 


भारत में राजकीय व्यय ४ ६७ 


व्यापार, जमींदारी उन्मूलन के कारण जमींदारों को दिया जाने वाला मुग्रावद्धा है ! 
यह व्यय सन्‌ १९५१-४२ में २७२८ करोड़ रु० था, और सन्‌ १६५६-५७ में कम 
होकर केवल १*८० करोड़ रु० रह गया था । किन्तु पुन: इसमें वृद्धि होनी आरम्भ 
हुई और सन्‌ १६६१-६२ में ५१० करोड़ रु०, सन्‌ १६६२-६३ में १५०४४ करोड़ 
रु० और सन्‌ १९६५-६६ में ३१“४३ करोड़ रु० का अनुमान था । 

पूंजीगत बजट में पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त श्रन्य व्यय नी सम्मिलित किये 
जाते हैं, जैसे राज्य सरकारों द्वारा ऋणों, स्थायी ऋणों का भ्रुगतान, केन्द्रीय सरकार 
को ऋणों का भुगतान झ्रादि । राज्य सरकारों का कुल पूँजीगत व्यय पिछले वर्षो में 
निरन्तर बढ़ता ही रहा है। सन्‌ १६५१-५२ में कुल राशि १८८७२ करोड़ रु० थी 
और सन्‌ १६६५-६६ में ११५५७८ करोड़ रु० हो जाने का अनुमान था । 


[5 


मांग मु के 
राजकीय-द्र्यर्य 


राजकीय आय 
के. 
स्रोत 


- (500एलछछड 07 शफ्राप्रट 
एएएफ्रगाए) 


/ अध्याय (७9 


प्रावकथत्त--- 


। पिछले प्रृष्ठों में हम राज्य के निरन्तर बढ़ते हुए कार्यक्षेत्र के विषय का .. 
: « विस्तत अ्रध्यय्न कर ही चुके हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि कार्यों की वृद्धि के 
परिणामस्वरूप ही राजकीय व्यय में वृद्धि हुई है। क्योंकि आय के बिना व्यय सम्भव 
ही नहीं, इसलिए राज्य को अपनी श्राय बढ़ाने के लिए नये-नये साधन अधिकाधिक 
मात्रा में जुटाना भी परमावश्यक है। ये साधन राज्य को देश के भीतर ही ढूंढने 
'पड़ते हैं और मुख्यतया व्यक्तियों के रोजगार तथा आय-के स्तर और उद्योग तथा 
व्यापार की स्थिति पर निर्भर करते हैं। किन्तु ध्यान रहे कि श्राय के साधनों से 
अधिक महत्वपूर्णा राज्य की श्राय प्राप्त करने की नीति तथा ढंग होते हैं। आजकल 
आय-सम्बन्धी साधनों का उपयोग केवल आय प्राप्त करने के लिए नहीं वरच्‌ एक 
सप्रभाविक राजकोषीय (775०४) यंत्र के रूप में किया जाने लगा है, विशेषकर 
उत्पादन, रोज़गार, वचत तथा विनियोगों में वृद्धि करने के लिए । राजकीय आय की 
नीतियाँ, इस प्रकार विकसित तथा श्रद्धविकसित, दोनों प्रकार की का थाश्रों के 
लिए ही महत्वपूर्ण होती हैं भौर इसीलिए इसके अध्ययन का महत्व है ।<... ह 
“राजकीय आय' वाक्यांश का उपयोग विस्तृत तथा संकीरां, दो अ्रर्थ में किया 
गया है। विस्तृत अर्थ में इसमें सभी प्रकार की भ्राप्तियों को सम्मिलित किया जा 
सकता है, किन्तु संकीरं अर्थ में केवल सरकार की वास्तव में प्राप्त होने वाली आय 
को ही सम्मिलित करते हैं | इस प्रकार विस्तृत अर्थ में हम राजकीय ऋशणों को भी 
सम्मिलित कर सकते हैं, किन्तु राजकीय आय में, संकीरों श्रथ में, केवल सरकार की वही 
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राजकीय गाय के ज्नोत हह 


आय सम्मिलित की जायगी जिसे लौटाना न पड़े । अतः हम संकीरां अर्थ में राजकीय 
आय में राजकीय ऋण की प्राप्ति, राजकीय सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि और पत्र | 
मुद्रा प्रकाशन से प्राप्त राश्षि को सम्मिलित नहीं करेंगे । हम इसी श्रर्थ में राजकीय 
आय का अ्रध्ययन अगले प्ृष्ठों में करेंगे 
राजकोय झाय के स्रोत-- 
राज्य अपनी श्राय निम्न ज्रोतों से प्राप्त करता है :--- कि 
(१) कर ([88) --कर राज्य की श्राय का मुख्य ज्ोत है। प्लैहन 
(?]९४॥) के शब्दों में, “कर घन के रूप में दिया गया वह क्षामान्य अनिवार्य अंश- 
दान है, जो राज्य के निवात्तियों को सामान्य लाभ पहुंचाने के लिए किए गये व्यय 
को पूरा करने के लिए, व्यक्तियों से लिया जाता है। कर सामान्य लाभ पहुँचाने के 
कारण न्यायसंगत कहा जा सकता है, परन्तु उससे मापा नहीं जा सकता ।”/.“ठीक 
इसी प्रकार की परिभाषा. सलिगमेनः ने०दी है । "इनके श्रनुसार कर एक व्यक्ति का, 
सरकार के लिए अनिवार्य अंशदान है, उन खर्चो को पूरा करने के लिए जो सब के 
सामान्य हित में किए जाते हैं, जिसका संकेत विशेष लाभो को प्राप्ति की श्र नहीं 
होता ।/ फिलिप्स इ० टेलर" ने भी ऐसा हीं कहा है कि “वे अनिवार्य भुगतान जो 
सरकार को, बिना करदाता को किसी प्रत्यक्ष लाभ की आराश्ञा के किये जाते हैं, कर 
हैं ।! इन परिभापाश्रों में कर की निम्न विशेषताओं की श्र संकेत किया गया हैः 
(अं)-कर एक श्रनिवार्य भुगतान है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप 
में कर का भुगतान भ्रवश्य ही करना होता है । कोई भी व्यक्ति, सरकार द्वारा लगाये 
कर का भुगतान करने को मना नहीं कर सकता । देश में कदाचित ही कोई व्यक्ति 
ऐसा हो जिस पर कर न लगाया जाता हो । प्रत्यक्ष कर तो समाज के कुछ ही व्यक्तियों 
को देना पड़ता है। परन्तु परोक्ष कर तो सब ही व्यक्तियों को वस्तुप्रों को खरीदते 
समय देना ही पड़ता है । कर का भुगतान मना करने पर या कर की चोरी करने पर 
व्यकित को सज़ा दी जाती है । प्राचीन समय में तो किसी व्यक्ति को यह भी श्रधिकार 
नहीं था कि वह किसी भी कर के विरुद्ध कुछ कह सके किन्तु आजकल प्रजातम्त्र के 
युग में संसद के सदस्य तथा व्यक्ति कर की श्रालोचना कर सकते हैं । यह ध्यान रहे 
कि सरकार के लिए यह कोई आवश्यक नहीं कि वह इन आलोचनागम्रों से प्रभावित 
हो। संक्षेप में कर का म्ुवतात अनिवार्य होता है। न्‍ ॥॒ 
(ब) कर की श्राय का उपयोग सामान्य लान के लिए किया जाता है । 
राज्य सब ही नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह अधिकतर ऐसे कार्य करता 
है, जिनसे सव ही को लाभ हो । अतः कर का उपयोग ऐसे ही कार्यों को सम्पन्न 
करने में किया जाता है । सरकार इन करों की आय को किसी व्यक्ति या किसी एक 
जाति या समूह पर व्यय नहीं कर सकती । आजकल इस विशेषता का उल्देख करने 
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१०० है ; राजस्व * 
हे का कोई विशेष लाभ नहीं क्‍योंकि राज्य कोई भी काम आजकल ऐसा नहीं करतः है 
जिससे सव ही व्यक्तियों को लाभ न होता हो । 


(स) सरकार करदाता को कर के बदले में कोई विशेष लाभ प्रदान नहीं: 
करती | प्रत्येक व्यय सामान्य लाभ के लिए किया जाता है। न तो करदाता को 
. किसी प्रत्यक्ष लाभ की श्राशा ही करनी चाहिए और न सरकार ही किसी करदाता 

को विशेष लाभ प्रदान करने का प्रयत्त कर सकती है।. प्रो० टाजिय के छब्दों में, ' 
“आ्राग्न के अन्य स्रोतों-..की तुलना में कर का सार इसी बांत में है कि राजकीय 
अधिकारी श्रौर करदाता के वीच में कोई प्रत्यक्ष जसे को... वैसा: (480 772 4000 
के व्यवहार का श्रभाव होता है ।* परन्तु यह वात प्रत्येक कर के सम्बन्ध में सही 
नहीं है कभी-कभी कर की आय केवल व्यक्तियों के उस, समूह पर ही व्यय कर दी. 
जाती' है जिनसे वह प्राप्त की गईं है, जैसे, पैट्रोल. से वसूल किया गया. कर. 
सड़कों को ठीक करवाने पर ही खच्चें कर दिया जाय । परन्तु यह ध्यान रहे कि यह .. 
उदाहरण भी कर की उपर्युक्त विशेषता का श्रपवांद नहीं है | क्या सड़कों का. केवल _ 
वे ही लोग उपयोग करते हैं जिनके पास मोटर गाड़ियाँ हैं ? इसके अतिरिक्त प्रत्येक . 
व्यक्ति पर कर की दर उस अनुपात में निश्चित नहीं की जाती जिसमें वह. सड़क का 
उपयोग करता है । यदि ऐसा होता तो कर की उपर्युक्त विशेषता पर आपत्ति करना: 
अनुचित नहीं होता । परन्तु पुराने अथेज्ञास्त्रियों एवं विचारकों ने इस ओर ध्यान ही 
नहीं दिया । प्राचीन लेखकों में से कुछ का तो , विचार यह था कि कर का श्रुगतान 
राज्य की उस सेवा के लिए किया जाता है जी वह व्यक्तियों को. सुरक्षित: रखने के 
लिए करता है ।* . परन्तु हम सभी जानते हैं कि राज्य रक्षा के अतिरिक्त अच्य बहुत्त . 
से कार्य भौर भी करता है -और कर का भ्रुगतान केवल राज्य को सामथ्ये प्रदान करने 
के लिए किया जाता. है ताकि वह इन सब कार्यों को उचित रूप से सम्पन्त कर सके । , 
साथ ही साथ यह भी ध्यान .रहे कि राज्य को जो कुछ भी कर के. रूप में दिया जाता 
है वह परोक्ष रूप से फिर व्यक्तियों को ही लौटां दिया जाता - है। राज्य नागरिकों 
का ही सामूहिक रूप है । उसका अस्तित्व व्यक्तियों के श्रस्तित्व से श्रलग नहीं है । . 
, आधुनिक लेखकों ने भी इस विषय परु सोचने में चुटि की है। वे यह सोचते हैं कि 
राज्य और व्यक्तियों में कर का भ्रुगतान एक प्रकार की विनिमय. क्रिया है। व्यक्ति . 
' भुगतान करते हैं और राज्य उनको इस भ्रुगतात के वदले में सेवाएँ. प्रदाव करता है । 
. जैसे कि आधुनिक लेखक प्रो० डि० सार्को का विचार हैं कि “कर वह मूल्य है जो 
प्रत्येक नागरिक राज्य को, सामान्य राजकीय सेवाग्नों, जिनका वह उपभोग करेया . 
उनकी लागतों में अपने भाग को पूरा करने के लिए देता है ।” यह निष्कप उसने '. 
. इस आधार पर निकाला है कि आधुनिक राज्यों में करारोपण का नियम. विनिमय , 
सम्बन्धों की मान्यता पर आधारित है : अर्थात्‌ राज्य को एक भुगंतान का विनिमय 
“4 शशर्फील गीमतणागफाट5 9. 485. | ॥॒ 
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राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई राजकीय सेवाग्रों की व्यवस्था के लिए ।”” परन्तु साधारण 
से साधारण व्यक्ति इस बात को वता सकता है कि डि० मार्को के ये विचार केवल 

£ अनुचित ही नहीं वल्कि अमपूर्ण भी हैं। प्रत्येक देश में अनेकों ऐसे वच्चे होंगे जिनका 

/ राज्य की सेवाएँ उपलब्ध होती हैं, जिनका सम्पुर्ण भरण-पोपण राज्य करता है परन्त 

* वह कोई भी कर नहीं देता जैसे लाखों श्रनाथ व्यक्ति, पागल, श्रपाहिज व्यक्ति, लाखों 
वैकार व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति, विधवा औरतें और नव-शजिद्यु जिनको राज्य से सारी सेवाएँ 
ध्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त इन लेखकों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि करा- 
रोपण का उद्देश्य केवल नागरिकों के लिए सेवाएँ उपस्थित करना ही नहीं है, बल्कि 
घन की अ्रसमानताओों को दूर करना भी है । 

ट २) राजकीय सम्पत्ति तथा उद्योग--श्राजकल राज्यों को उद्योगों के संचालन 
एवं सम्पत्ति के उपयोग से भी काफी गाय प्राप्त होती है। अब राज्यों को सम्पत्ति 
से इतनी आय प्राप्त नहीं होती जितनी पिछली झताब्दियों में होती थी। झ्ाजकल 
जंगलों को ठेके पर देकर या भूमि और खात्नों-को...किराए-पर-देकर...सश्काड को कुछ 
श्राय प्राप्त श्रवश्य होती है । 

गत वर्षों में राज्यों ने उद्योगों का संचालन भी अपने हाथ में लेना आरम्भ 
कर दिया है श्रौर घीरे-घीरे यह आ्राय का एक बहुत वड़ा ज्ञोत बनते जा रहे हैं । यह 
ध्यान रहे कि उद्योगों के संचालन में राज्य का उद्द दय झ्रावश्यक रूप से आय प्राप्त | 
करना नहीं होता । राज्य उद्योगों का संचालन अमेकों दूसरे महत्त्वपूर्ण कारणों से 
करता है । 

कुछ उद्योग तो राज्य इसलिए चलाता है कि यदि वे निजी व्यक्तियों द्वार | 
चलाए जायें तो उनमें उपभोक्ताशञ्नों का य्योपण होने का भय रहता से जनोपयोगी | 
सेवायें--यातायात, पानी, विजली, डाक, तार प्रादि की व्यवस्था । कुछ उद्योग राज्य | 
इसलिए चलाता है क्योंकि निजी व्यक्ति उनको चलाता नहीं चाहते-या: उनमें सामरथ्य॑ / 
नहीं होती, जैसे रेलों की व्यवस्था । कुछ उद्योग राष्ट्रीय महत्त्व के होते हैं वा जिनकी 
सूचना गुप्त रखने की आवद्यकता होती है । यह श्रोवरंयक हाता है कि राज्य ही उनक 
संचालन करे जैसे युद्ध सम्बन्धी उद्योग । कुछ उद्योग राज्य केवल उपभोग को नियमित 
करने के उद्देश्य से चलाता है जैसे श्रफोम, गाँचा इत्यादि का उत्पादन एवं विक्रय 
राज्य उद्योगों का संचालन समाजीकरण को नीति के श्रधीन भी करता है । चाहे जो 
भो उद्देश्य हो राज्य को इस स्नोत से काफी आराय प्राप्त होती है । 

इस प्रकार के स्रोतों में “ज॑से को तंसा का अंदय होता है । वागरिक, राज्य से ; 
प्रत्यक्ष सेवाएँ और वस्तुएँ प्राप्त करते हैं और उनके लिए मूल्य चुकाते हैँ । यह 
मूल्य सेवा की मात्रा के अनुसार उपभोक्ताओं को चुकाने पड़ते हैँ । जैसे वर्चों और 
मोटरों के किराये मील के अनुसार लिए जाते हैं और बिजली की झक्ति का सूल्य 
प्रति १००० वाट की एक इकाई मानकर लिया जाता है। इस प्रकार की सेवाहों 
का मूल्य सुगमता से निश्चित हो सकता है। 'कर' और मूल्य में यही अन्तर है । 

व. कवं, 99. 2/2-5. 





१०२ बन | ' राजस्व- 


: राज्य-को-इन सेवाओं का कितना मुल्य लेना चाहिए. ? इस प्रइन पर काफी 
. मतभेद दीखता है। वास्तव में इसमें मतभेद की कोई ग्रुरुजाइश नहीं है। मूल्य 
लागतों से न बहुत श्रधिक ऊँचे भर न कम होने चाहिए ।' यदि मूल्य अधिक ऊंचे होंगे 
तो उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने का उद्देश्य ही पूरा न होगा, और यदि कम होंगे 
वो सामान्य श्राय के खोतों पर यह उद्योग .एक- प्रकार का-भोर. हो जायगेऔर - 
उनके घाटे की पूर्ति सामान्य स्रोतों की झाय में से करनी होगी । पहली स्थिति में. 
तो उपभोक्ताओं को कोई लाभ .प्राप्त वहीं होगा और दूसरी स्थिति.में वस्तुएँतो . 
श्रवश्य ही सस्ती. मिलेंगी पर देश में कर-भार बढ़ जायेगा, क्योंकि उद्योगों के घाटों 
को पूरा करने के लिए कर की दर बढ़ाती पड़ेगी । श्रतः दोनों ही स्थितियाँ ठीक- 
नहीं हैं.। इंसलिए सबसे उत्तम स्थिति यही होंगी कि. उद्योगों का संचालन इस प्रकार - 
हो कि न लाभ हो : श्रौर न हानि । यदि कुछ लाभ प्राप्त हो जाये तो इसमें कुछ 
हानि भी नहीं. है । परन्तु किस प्रकार की नीति अपनाई जाये--यह परिस्थितियों ह 
पर निर्भर करेगा ) यदि दूरदर्शिता यह चाहती है कि देश के कल्यारा में वस्तुओं को... 
लायत से भी कम वेचा जाये तो सरकार को यह ही नीति श्रपनानी पड़ेगी। लाभ की | 
अपेक्षा समाज का कल्याण अ्रधिक स्वच्छ उद्देश्य है। परन्तु जनोपयोगी सेवाओं में 
एक नये प्रकार की समस्या उपस्थित होती है । इन सेवाश्रों की प्रकृति एकाधिकार 
. की होती है इसलिए मूल्यों और करों में भेद करना सरल नहीं होता । ऐसी वस्तुओं - 
के मूल्य के उस भाग में, जो लागतों से श्रधिक होता है, और ऐसी वस्तुओं के कर 
में--इन दोनों में भेद नहीं किया जा सकता ॥ हे 


| (३) प्रशासन-सम्बन्धी श्राय--फीस, विशेष निर्धारण (5960०. 885685- 
ग्रक्ा5) जुर्माना व दण्ड आदि स्रोतों से सरकार ' को जो झ्राय प्राप्त होती है वह 
' प्रशासेन-सम्बन्धी श्राय कहलाती है । वास्तव में इन सब आयों को मोटे तौर पंर एक 
शीप॑क में सम्मिलित कर देना ठींक भी है क्योंकि ये सवत आय सरकार के प्रशासन- “ 
' कार्यों के कारण उत्पन्न होती हैं। ... 


(श्र) फीस--जब किसी व्यक्ति से, सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले किसी ' 
चिशे परधाध के बच बुरी अवधि का पक टी अथवा आंशिक लागत ले ली जाती है, तो इस प्रकार के 
प्रनिवाये भुगतान को फोस कहते -हैं। फोस भी कर की भांति एक अ्र्तिवाय घरुंगतान 
है, परन्तु यह एक विश्लेष लाभ की लागत होती है, जबकि “कर' के बदले में कोई 
विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता । फीस किसी व्यापारिक सेवा का भ्रुगतान नहीं वरन्‌ . 
प्रशासन-सम्बन्धी या स्याय-सम्बन्धी सेवाओं का भुगतान है । फीस के सम्बन्ध में एक. 
- विशेष वात यह भी है कि यह सेवा के मूल्य से अधिक नहीं होती । जो फीस सेवा 
के मूल्य से अधिक-होती है उसमें फ़ीस तथा विशेष निर्धारण भी सम्मिलित होता है। 
सैलियमैन के शब्दों में फीस, “एक भ्रुगतान जो सरकार द्वारा प्रदान की-गई प्रारम्भिक 

रूप से जनहित में, परन्तु फीस.दाता को विशेष लाभ पहुँचाते हुए, वार-वार उत्पत्त _ 

8, >भा0ठ्प : 7श|र स्पाव[रट, 9 27. | री 
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होने वाली प्रत्येक सेवा की लागत को पूरा करने के लिए दी जाती है ।? प्लेट्न 
के अनुसार, “फीस घन के रूप में वह अनिवार्य अंशदान है जो कि किसी व्यक्ति को, 
चाहे वह प्राकृतिक हो या मिलकर वनाया गया हो, राजकीय गअ्रधिकारी की ब्ाज्ञा 
से सरकार से किसी काय॑ में लगे खर्चे के किप्ती श्रेंथ या सबका भुगतान करने के 
लिए देना पड़ता है; यह जहाँ सामान्य लाभ पहुंचाता है वहाँ एक विशेष लाभ भी 
पहुँचाता है ।/7० 
(व) लाइसेन्स फीस--कुछ लेखकों ने फीस श्र लाइसेन्स फीस में भेद 
किया है । साधारण बोल-चाल में और व्यावहारिक जीवन में तो इस प्रकार का भेद 
देखने में नहीं श्राता । इन लेखकों के अनुसार फीस उन मामलों में दी जाती हैं जबकि 
वास्तव में कोई सेवा सम्पन्न की जाती है, भ्र्थात्‌ जब_वास्तव में सरकारी कर्मचारी 
कोई क्रिया करता है भर लाइसेन्स फीस उन मामलों में दी जाती हे जबकि सरकारी, 
अधिकारी स्वयं क्रिया न करके किसी व्यक्ति को आजा दे देता है या अधिकार सो, 
देता है। लाइसेन्स फीस में नियमन एवं नियन्त्रण का अंश भी छिपा हुआ है। सेमाज-| 
हित में कुछ सेवाश्रों को सम्पन्न करने के लिए केवल कुछ ही व्यक्तियों को अधिकार 
दिया जाता है श्रौर लाइसेन्स द्वारा इन व्यक्तियों की क्रियाग्रों को नियमित किया 
जाता है जैसे मादक पेयों एवं वस्तुझ्ों के विक्रय के लिएया बन्दूक प्रयोग करने के 
लिए लाइसेन्स दिये जाते हैं श्रौर लाइसेन्स फीस ली जाती है। इसीलिए यदि कोई 
व्यक्ति लाइसेन्स फीस का भूगतान करना भूल जाये तब वह उन क्रियाड्रों को नहीं 
कर सकता जिनके लिए उसे अविकार प्राप्त था । 


(स) विद्येप निर्धारण--जवब किसी राजकीय श्रधिकारी की क्रियाओ्रों के 
परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की सम्पत्ति का मूल्य वढ़ जाये तो ऐसी मूल्य-बृद्धि को 
बिना कमाई हुई वृद्धि (णा९गापरात गाता) कहेंगे । यदि राजकीय अधिकारी 
इस वृद्धि पर कर लगा दे तो उसे विशेष निर्धारण कहेंगे। सेलिग्रमेंन के भ्रनुसार 
विशेष निर्धारण, “एक अनिवायं अंशदान है जो प्राप्त हुए विश्येप लाभों के श्रनुपात 
में लगाया जाता है ताकि जनहित में सम्पत्ति पर विश्ेप सुधार करने की लागतें पूरी 
हो जायें ।?? उदाहरणार्थ यदि किसी शहर में नगरपालिका कोई नई सड़क बना दे 
या पार्क बना दे तब व्यक्तियों को इससे विशेष लाभ प्राप्त होगा, जिसके लिए 
नगरपालिका विशेष निर्धारण करेगी। सर्वप्रथम इसका उपयोग अमेरिका में 
हुआ था । हु 

विज्ेप निर्धारण और कर में कुछ मौलिक समानताएँ हैँ---दोनों में जनहित 
का अंश विद्यमान है और दोनों ही शिवाय हैं । इसके अतिरिक्त दोनों में टुछ 
महत्वपूर्ण भिन्‍नताएँ भी होती हैं । कर से प्राप्त आय सामान्य लाभ में व्यव की 
9, 6. दा, 9. 432. 

0. 69. ८॥,, 7. 60. 


[, ॥.ए2 : 99. ८॥/., 9. 293. 
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जाती है, जबकि विशेष निर्धारण की झ्राय केवल विशेष स्थानीय सुधारों के ही. काम _- 
में आती है। विशेष निर्धारण से प्राप्त लाभ को आंका जा सकता है, जबकि कर के - . 
लाभ को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कर का निर्धारण किसी 
. निरिचत आधार पर होता है । जैसे, आय, संम्पत्ति, उपभोग, परन्तु विशेष निर्धारण 


लाभ के अनुपात में लगाया जाता है। इन दोनों में एक भेद यह भी है कि कर की. - . 


आय को 'किसी प्रकार भी,खर्च किया जा सकता है, परन्तु विशेष निर्धारण केवल 
समाज की स्थायी पूंजी की मात्रा बढ़ाने के लिए ही व्यय किया जा सकता है। श्रन्त 
में, कर कोई विशेष लाभ प्रदान नहीं करता, जबकि विश्वेष निर्धारण करता है । . - 

इसी प्रकार विशेष निर्धारण फीस से भी भिन्‍न है | प्रथम, विशेष निर्धारण केवल 
विशेष स्थानीय सुधारों के लिए लगाये जाते हैं परन्तु फीस प्रशासन-सम्बन्धी कार्यों 
के लिए ली जाती है| विशेष निर्धारण कुछ व्यक्तियों पर एक साथ लगाए जाते हैं, 
श्र्थात्‌ू, जब भ्रचल सम्पत्ति पर सुधार होने से एक स्थान पर रहने वालें लोगों को 


लाभ पहुँच॑ता है तो सब ही पर विशेष निर्धारण होंगे, परन्तु फीस व्यक्तियों पर: - 


व्यक्तिगत रूप में लगती है और इसमें केवल व्यक्ति-विशेष को होने वाले -लाभ के 


' अनुसार फीस का भुगतान करना होगा । इसके शअ्रतिरिक्त फीस की दर निश्चित: ... 


रहती है परन्तु विशेष निर्धारण में सुधार से प्राप्त होने वाले लाभ के अनुपातों में 
भुगतान की राशि निर्धारित होती है । विशेष निर्धारण केवल सम्पत्ति के मूल्य में - 
वृद्धि होने, की स्थिति में ही देना होता है परन्तु फीस किसी भी प्रकार के प्रवच्ध से... 
त्पन्त होने वाले लाभों के लिए दी जाती है । विशेष निर्धाररंग केवल एक वार ही. . .. 
देना पड़ता है परन्तु फीस का श्रुगतान वार-वार होता है.। "का 


कप 


विशेष निर्धारण वहुधघा मतमावा होता है। इसलिए विशेष निर्धारण के _ 
सम्बन्ध में कुछ समस्याएँ उत्पन्त होती हैं । इन समस्याझ्रों को दूर करने के लिए कुछ 
सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं परन्तु उनका केवल सैद्धान्तिक महत्व ही है.। . ब्यंव॑- 


. हार में प्रत्येक देश में स्थानीय अधिकारियों ने अपनी-अपनी सुविधानुसार नियम बना... . -, 
लिए हैं। प्रथम समस्या तो यह उत्पन्त होती है कि किस प्रकार और किस सीमा 


, त्षक व्यक्तियों को विशेष निर्वारण का भ्रुगतानं करने के लिए चाध्य किया जा सकता 
है? इस प्रकार की सीमा का निर्धारण तो बहुत कठिन है परन्तु सामान्य रूप से भय 
विशेष निर्धारण में न्याय का अंश लाने के लिए, सुधार-सम्बन्धी योजना के वारे में : 


_... स्थान-विज्ञेष पर रहने वालों को वता दिया जाता है । यदि स्थान के भ्रधिकांश व्यक्ति 


उस योजना को स्वीकार कर लेते हैं तो योजना कार्यान्वित की जायेगी वरना नहीं। 
जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति को हानि होती है उन्हें मुश्नावजा दिया जाता हैं। 
जिनको लाभ होता है उन पर विशेष निर्धारण लगा दिया जाता है। इस सम्बन्ध - 


में दूसरी समस्या यह है कि यदि सुधार-सम्बन्धी किसी योजना से सारे नगरवासियों ' ' हि 


को भी लाभ होता है और सुधार होने वाले स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों को विशेष : | 
- लाभ प्राप्त होता है तब विशेष निर्धारण कसे किया जाए ?. जैसे, यदि किसी स्थान 
पर पाक वन जाए या किसी सड़क को पक्‍का मोटर चलाने योग्य वना दिया जाए तो 


राजकीय आय के स्रोत १०५ 


ऐसी स्थिति में सुधार के खर्चों को कुछ तो स्थानीय अधिकारी सहन करेंगे और कुछ 
विशेष निर्वारण के रूप में लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से वसूल किया जाएगा । 
दोनों में क्या श्रनुपात होगा, यह निर्वारित करना कठित है और अ्रधिकतर स्थानीय 
परिस्थितियों पर निर्भर करता है । श्रन्तिम समस्या यह है कि कुल व्यय को व्यक्तियों 
में किस अनुपात में वाँटा जाये ? यह भी एक गम्भीर समस्या है और इसमें मनमाने- 
पन्र का अंश बहुत अधिक हू त । प्रत्येक स्थान पर श्रलग-अलग आधार निरिचतत 
कर लिए जाते हैं । कहीं पर लाभ श्राप्त करने वाली सम्पत्ति के मृल्यानुसार, कहीं 
पर सुधार-विशेष से निकटतानुसार, कहीं पर लाभ की मात्रानुसार, इसी प्रकार के 
अन्य श्रावारों पर विशेष निर्धारण की मात्रा निश्चित कर ली जाती है । यद्यपि 
विशेष निर्वारण में मतमानेपन्त का काफी अंश है, और कभी-कभी तो केवल लालच 
से ही स्थानीय अधिकारी सुधार की सोचते हैं और अ्नावद्यक व्यय कर देते हैं, या 
कभी-कभी स्वयं व्यक्ति भूमि खरीद कर विशेष निर्वारण द्वारा सुधार करवा कर ऊँचे 
मूल्यों पर लाभ कमाने के लालच से वेच सकते हैं श्रौर इसी प्रकार की श्रन्य बुराइयां 
हैं । परन्तु श्राजकल विशेष निर्वारण का विशेष महत्व है श्रौर इसी को अनेकों प्रकार 
से नवीन स्थानीय सुधारों का श्रेय प्राप्त है । 

(द) जुर्माना एवं सम्पत्ति को जब्त कर लेना--जब देश के नागरिक सरकार 
धारा बताए हुए नियमों को तोड़ते हैं या उल्लंघन करते हैं तो सरकार उन पर जुर्माना 
लगाती है । यह श्राय का बहुत ही मामूली सा साधन है श्रौर इसका उद्देश्य लाभ 


कमाना होता भी नहीं है । यह तो केवल व्यक्तियों को कानून तोड़ने से रोकने 2 


लिए लगाया जाता है । इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकार के या बिना 
वसीयतनामा लिखे मर जाता है तब ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति सरकार जब्त कर लेती 
है । सरकार, इस श्रधिकार के अन्तर्गत अन्य प्रकार की सावंजनिक सम्पत्ति, जिसका' 
कोई भी वारिस या देखभाल करने वाला न हो, भी जब्त कर लेती है । प्रायः यह 
आय का स्रोत केवल नाममात्र ही है । 

(६) उपहार एवं श्रनुदान (0॥७ धात॑ 079॥5)--सरकार को कुछ 
श्राय उपहारों एवं श्रनुदानों से भी प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक देश में कुछ उदार 
हृदय वाले व्यक्ति, कुछ देशभक्त, कुछ सरकार से सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति होते 
हैं जो सरकार को उपहार, भेंठ करते रहते हैं । ये उपहार राजकीय कार्यो के लिए 
नहीं दिये जाते हैं वरन्‌ विशेष कार्यो के लिए दिये जाते हैं-जैसे युद्ध संचालन, 
अकालपी ड़ितों की सहायता के लिए, स्कूल खोलने फे लिए, न्रस्पताल बनवाने के लिए 


इत्यादि । यह उपहार स्वेच्छा से दिये जाते हैं श्ौर व्यक्तियों पर किसी प्रकार का 


दवाव नहीं होता। परन्तु युद्ध तथा अन्य राष्ट्रीय आपत्ति में इनमें दबाव का अंश 
विद्यमान होता है, चाहे, ऊपर से देखने में यही मालूम हो कि उपहार देने वाला 
प्रपनी इच्छा से दान या उपहार दे रहा है। आधुनिक काल में इसका कोई भी 
महत्व नहीं है । ० 
; अनुदान, एक सरकार को दूसरी सरकार से प्राप्त ग्राधिक सहायता होती हूं । 
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अनुदान देश की मुख्य सरकार द्वारा अधीन या द्वितीय सरकार को. भी दिए जाते हैं । “ 
इनका महत्व अधिकतर संघीय संविधान वाले - देशों में अधिक है । अधिकांश देझ्ों में: 
- यह स्थानीय सरकारों की श्राय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आजकल अन्तर्राष्ट्रीय... 
क्षेत्र में ऐसे अनुदानों- का. महत्व वहुत अ्रधिक्र हो गया है। श्रधिकतर उन्नत देश . - 
अनुन्नत- या, कम विकसित देझ्ों को अनुदानों के रूप में आरथिक सहायता देते हैं ।-यह - ह 
सेनिक सहायता, विकास सहायता, या अन्य रूपों में भी दी जाती है । 
श्रव हम कुछ अन्य लेखकों के मतों का अध्ययन करेंगे । 
राजकीय झाय -का वर्गीक रण--- ५ कर 
- राजकीय आय-का वर्गीकरण ,भिन्‍न-भिनन्‍्त प्रकार से किया गया है । हर लेखक .' 


ने अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया है । सबसे सरल वर्गीकरण निम्त अकार किया 
जा सकता- है 


६६ “न 


राजकीय आय 
कर-सम्बन्धी आय... गैर कर-सम्बन्धी आय 
[| की दी ि क > फओओी 2 
प्रत्यक्ष कर ' : अप्रत्यक्ष कर राजकीय उपहार अनुदान वस्तुओं: 
(जैसे, आयकर, सम्पत्ति (जेसे, उपभोग, सम्पत्ति से एवं जुर्माने एवं सेवाझरों 
. “कर, मृत्युकर इत्यादि )) उत्पादन, विक्री, आय. हे का विक्रय 
| कर आदि ।) रे 


प्रो० सैलिगमेन ने राजकीय झाय को निम्न भागों में बाँटा है :--- ५ 
(श्र) स्वयं इच्छा से दी गई श्राय (ठ2ए्ं(005 २०ए७००९) जेसे उपहार 
'चन्दे इत्यादि । (व) प्रसंवदिक श्राय (एण्राए४एंपभश 7२९ए९०7०९) जैसे भूमि, सम्पत्ति! 
के किरायों की आ्राय, व्यापार तथा उद्योगों के मुनाफों की आय श्रर्थात्‌ रेल, डाक व 
तार, टेलीफुन, नहर, विजलीघर, लोहे, कपड़े. आ्रादि के कारखाने, श्रादि के मूल्य एवं 
मुनाफे । (स) अनिवारय आ्राय ((०ग्र7ण४5०% रे८एशआए०) जैसे जु्माने तथा दण्ड से 
फीस, विशेष निघरिण से प्राप्त आय । 
बेस्टेबिल ने राजकीय आय के दो भाग किये हैं / 
(क) वह झ्राय जो राज्य को एक बड़ा प्रमण्डल होने के नाते तथा जनता की . 
“ बस्तुएँ अथवा सेवाएं उपलब्ध करने के कारण प्राप्त होती है। इसके शत्तिरिक्त जब * ढ़ 
'राज्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है श्रौर इस कार्य से उसे जो आय प्राप्त 
' होती है बह भी इसी के अन्तर्गत सम्मिलित है । 
सा (ख) वह आय “जो राज्य अपनी सत्ता के कारण समाज की आय में से ले 
' लेता है ॥” 
: एड्स ने राजकीय आय को निम्न प्रकार विभाजित किया है :+-- 


33, ए€३श-ए९ छा तणी॥6ी9:; लक गा टाक्राशादा द्वार स्याव्राटठ, क्‍20राएव):, 
44, "05, ८7., 800 2, 7. 45 
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१०८ ना राजस्व 


लुट्ज के अनुसार राजकीय आय इन स्रोतों से प्राप्त होती है--(१) व्यापा- ' 
रिक क्रियाएँ; (२) प्रशासनिक कीर्य; (३) कर; (४) ऋर; (५) आथिक . 
सहायता (877एश0075) तथा अ्रनुदान (3७॥/); और (६) हस्तान्तरण । यद्यपि  ; 
' लुद॒ज ने ऋणों को भी राजकीय आय का एक स्रोत माना है, किन्तु आगे चलकर 


उसने यह स्वीकार कर लिया है कि ऋगणों द्वारा राज्य को वास्तविक आय प्राप्त नहीं - : 


होती और “दीरघंकाल में वास्तविक श्राय करों तथा व्यक्तियों की चालू आय में से 
प्राप्त राशियों से प्राप्त होती है ।** 


: टेलर ने सम्भवतः लुट्ज के वर्गीकरण की त्रटियों को हटाकर राजकीय आय 


को चार खोतों से प्राप्त होने वाली श्राय बताया है। उसके अनुसार ये खोत--. 


(१) अनुदान तंथा उपहार; (२) प्रशासनिक काये; (३) व्यापारिक क्रियाएं 
तथा (४) कर हैं।*. 
राजकीय आय के स्रोतों का वर्णन करते हुए डाल्टन ने निम्न वर्गों में राज- 
कीय आय को विभाजित किया है :-- हि 
(१) कर । (२). उपहार तथा हर्जाने ([ए0006 शात उ00गाए9), जो युद्ध 
या अन्य कारणों से उत्पन्त होते हैं । (३) वलातू-ऋरण (#०००० ]095) जैसे कि 
प्राचीन काल में राजा जनता पर दबाव डाल कर लेते थे (४) न्यायालयों द्वारा लगाये 
गये दण्ड । (५) सावंजनिक सम्पत्ति, जैसे खेतों, मकानों आदि से प्राप्त आय । (६) 
_ राजकीय उद्योगों से प्राप्त आय । (७) फीस तथा अन्य भुगतान जो उन. सेवाओं के ._ 
लिए दिये जाते हैं जो सरकार केवल व्यावसायिक हृष्टिकोर से ही नहीं करती वरन्‌ 
जिनका सम्पन्त करना उसके लिए, एक प्रशासक के नाते झ्ावश्यक होता है । (5). 
स्वेच्छा से दिये यये राजकीय ऋणों से प्राप्त आय । (६) ऐसे उपक्रमों की आय, 
जिनमें सरकार अपनी एकांधिकारी शक्ति का प्रयोग करके मूल्यों को स्पर्घा-स्तर से 
ऊँचा रखती है, जसे मादक पेयों या वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय, विद्युतशक्ति 
एवं अ्रणुशक्ति का उत्पादन एवं वितरण । (१०) विशेष निधरिणों से प्राप्त आय । . 
(११) छापेखानों का मुनाफा जबकि इनका उपयोग सरकारी खर्चों को पूरा करने के 
लिए पत्र मुद्रा छापने के लिए किया जाता है। (१२) अपनी इच्छा से दिए गए उपहार 
(१ण॑फ्राआ5 ट्ं58) 
ु ऊपर हमने विभिन्‍न लेखकों द्वारा प्रस्तुत किए गए राजकीय आय के ख्रोतों 
का अध्ययन किया, परन्तु सव ही ने श्रधिकतर उन्हीं मुख्य स्रोतों का उपविभाजन 
- कर दियी है, जिनका वर्णान हमने आरम्भ में किया था;-श्र्थात्‌ जो देलर ने भ्रस्तुत 
किया है | हमने यह भी देखा कि इन सब ही स्रोतों में कर का प्रमुख स्थान है । हम . 
कर-सम्बन्धी अ्रन्य बातों का अ्रध्ययन अगले अध्यायों में करेंगे । ४ «४ 


न+3 ० ++ जा 2 >प 


45. ॥. 07. ०४., 99. 46--का 
6., एश्राए5, 8. परच्चणणा, 99. ५४., 9. 206. 


करारोपणा के सिद्दान्त 
ले एवं रूप 


(एशरारश/श,ए5 400 #0रा5 
07 १५5४ १7१07९) 





करारोपण के उद्देयय-- 


पिछले ग्रव्याय में हमने यह देखा है कि राज्य की आय के स्रोतों में करों का 
प्रमुख स्थान है । राज्य करारोपरणा केवल श्राय प्राप्त करने के उद्देश्य से ही नहीं 
करता वरन्‌ उसके और भी अ्रधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। करारोपण के निम्न 
तीन उद्देश्य होते हैं :-- 

(श्र) घन एकत्रित करना--इसमें तो किसी को भी सन्देह नहीं होगा कि 
प्राचीन काल में कर मूख्यतया राजकीय कार्यो के लिए घन एकत्रित करने के उह्द इय 
से लगाए जाते थे। ग्रतः कर लगाते समय इस वात की श्रोर विशेष ध्यान दिया 
जाता था कि लगाये गये कर से कितनी राजकीय झ्राय खज़ाने में श्राती है। सरकार _ 
केवल उसी कर को लगाती थी जिससे अधिक आय प्राप्त होने की ग्राज्षा होती थी । 
परन्तु आ्राधुनिक काल में करारोपण की रीतियाँ श्रधिक वैज्ञानिक हो गई हैं ।॥ सरकार 
कर-विशेष लगाने से पहले उसके श्राथिक और नतिक प्रभावों का अ्रध्ययन करती है, 
तत्पदचात्‌ कर लगाने का निश्चय करती है । 

(व) नियमन करना--कर लगाने का दूसरा उद्देश्य नियमन एवं नियन्ध्रगा 
करना है। करों द्वारा लाभों, उपभोग, श्रायातों, निर्यातों को नियन्त्रित किया जा 
सकता है । यदि सरकार तम्बाकू का उपभोग कम करना चाहती है तो वह तम्बाहू 
पर उत्पादन कर लगा देगी ओर यदि झ्रायातों को कम करना चाहती है तो झायात 
की वस्तुओं पर श्रायात कर लगा कर उनके मूल्यों की वृद्धि करके उनको निरुत्साहित 
कर सकती है । यह याद रहे कि नियन्त्रण के हेतु जो कर लगाये जाते हैँ उनका मुख्य 

श्य नियन्त्रण करना ही होता है, आय प्राप्त करना नहीं । यदि सरकार को इन 
करों से कुछ आय प्राप्त होती है तो ठीक है वरना सरकार के प्राथमिक उहू इय को 
पूत्ति तो हो ही जाती है । तल 

(स) झ्ञाय का वितरण समान करना--श्राजक॒ल सरकार का क्ष्सी भी कर 
को लगाने में आ्राय प्राप्ति के अतिरिक्त यह भी उद्देइव रहता है कि देश में श्राय पते 
ग्रसमानतायें दूर हा जाय । कर लगान स व्य क्तियों की आय का एक नाग सरदयरा 
खजाने में चला जाता है। उनकी ऋय-द्क्ति कम हो जाने से उनके उपभोग दा 





न पे राजस्व 


“विनियोग की रूपरेखा ही वंदल जाती है । इसलिए समृद्धिकाल में सरकार करों की- पे क्‍ 
. दरों में वृद्धि कर देती है श्र नये कर लगाती है । इसके विपरीत अवसाद काल में. 
करों को कम कर देती है । हि 


ग्री० लर्नर के अनुसार करारोपण का मुख्य उद्दे श्य व्यक्तियों की ऋरयशक्ति हि 
को कम करना है अथवा व्यक्तियों की जेबों को खाली करना है जब सरकार यह - 


. चांहती है कि व्यक्ति कम. खर्च करें तो वह कर की दरों को बढ़ाकर या नये कर लगा . 
. कर अपने उद्दश्य को प्राप्त करती है। इसीलिए मुद्रा-स्फीतिक परिस्थितियों . ' 


'में तो अवश्य ही करारोपण का अधिक प्रयोग होना चाहिये ।' इस प्रकार लगंर . 


के विचार में करारोपण का 'उद्दे श्य आय प्राप्त करनो नहीं होना चाहिये । इसके विप- 


'रीत लुटूज? तथा टेलर का विचार है कि करारोपरा का प्रयोग केवल आय एकत्रित - 
“करने के लिए करना चाहिये । किन्तु लनंर का मत: अधिक सही है, विशेष रूप से अ्र्ध- , 

“विकसित तथा कम उन्नत देशों के लिए.जहाँ बेकारी, घन क्री अ्रसमानता, श्रस्थायी 
व्यापार, पूँजी निर्माण की धीमी गति, बचत तथा विनियोग के निम्न स्तर आदि . 
अनेक अधिक विषमताश्रों का साम्राज्य होता है । 


करारोपण के. सिद्धान्त (('४07$.0 7४5०४070)-- 


इन उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु प्रत्येक सरकार देश में करारोपण करती है । 
“'करारोपण, जैसा कि हम अभी कह चुके हैं, श्राजकल क्रमबंद्ध और वैज्ञानिक हो गया 
है । इसीलिए कुछ सामान्य सिद्धान्तों की रचना हुई है। कोई कर उचित है यान 
इसको इन्हीं सिद्धान्तों की कसौटी पर कसके देखा जा सकता है | 


'... एडम स्मिथ के सिद्धान्त-- . (8: ५०22 
..._ (१) समानता (24णं/७)--स्मिथ को केहना था कि “हर राज्य की प्रजा .. 


“को सरकार के पालन-पोषण के लिए, जहाँ तक सम्भव हो अपना अंशदान, अपनी- 
' अपनी योग्यताश्रों के श्रभुपात में देना चाहिए; अर्थात्‌: उसः आय के अनुपात में जिसका 


“आनन्द वे राज्य की संरक्षता में प्राप्त करते हैं ।! * यद्यपि यह सेबसे अधिक स्वीकृत | 


: “सिद्धान्त है, फिर भी इसको व्यावहारिक रूप देना सरल नहीं है । स्मिथ के ये. शब्द 
. उस आय -के- अनुपात में जिसका आनन्द-वे राज्य की संरक्षता में प्राप्त करते 
' “और “अपनी-अपनी योग्यत्ताओं के श्रनुपात में! इस वात की श्रोर संकेत करते हैं कि 


' हुर व्यक्ति को अपने-अपने धन के अनुपात में कर देना चाहिए, श्रर्थात्‌ धंनी व्यक्तियों . 
को निर्घेनों की अपेक्षा अधिक कर देना चाहिए। श्रागे चलकेर स्मिथ ने इसको .. 


स्पष्ट करते हुए कहा है कि -घनी व्यक्तियों को अनुपात से अधिक' देना चाहिए 
' एडम स्सिथ और चेपमेत दोनों ही समानता को कारारोपणो का सही सिद्धान्त , 
हु - (६. 8.7, .07७७:५ 'आऑक्लांगादों क्‍ावारर दावे 772 #छ्वेंटटद। 2060"--ा. वरवींटेंट #!7/ 
*. आर स्‍रस््रवीं।हड ? स्‍पडटदां 220657 (955), 9 479, हे २ 


.. 2. 7.छॉ2, 07. ८॥/., 9. 259 
... जज, अब्वा॥ रा खब्ामाड, 4958, 8006 2., (४. 7., 9. 307 


करारोपण के सिद्धान्त एवं रूप १११ 


४ 


! मानते हैं | सैलिगर्मंन और कोहन इस सिद्धान्त को भी स्वीकार करते हैं और इससे 
ः उनका अभिप्राय प्रगतिशील (270६7८5»००) करारोपरा से है, परन्तु दूसरी ओर 
* चाकर तथा अन्य प्राचीन अ्र्थश्वास्त्रियों का यह विचार है कि समानता का भ्राशय 
आनुपातिक (209ण॥70०7) करारोपण से है। कुछ भी हो, इस सिद्धान्त को सभी 
स्वीकार करते हैं । 

(२) निश्चितता (८&/श्ंग्राए)--स्मिथ के अनुसार करारोपण का दूसरा 
सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक कर की राशि, मुगतान का समय और भुगत्तान की विधि 
सभी कुछ निश्चित हो और करदाता को स्पप्ट हो । एडम स्मिथ के छाब्दों में “हर 
व्यक्ति को जो कर देना है, निश्चित होना चाहिए, मनमाना नहीं । भुगतान का समय, 
अगतान की विधि, भुगतान की जाने वाली राशि, करदाता तथा हर दूसरे व्यक्ति 
को स्पष्ट और साधारण होना चाहिए'********०*९००२००० ० ०*९*९५०*४**“८* करारोपण में इस 
बात की निश्चितता कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या देना चाहिए इतने अधिक महत्त्व की है 
कि श्रसमानता का एक बहुत बड़ा अंश, सभी राप्ट्रों के अनुभव से प्रतीत है, मुमे 
विश्वास है, इतनी बड़ी बुराई नहीं है जितनी कि अनिश्चितता का एक बहुत छोटा 
श्रृंश है ।!! हैडले ने भी इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है। वास्तव में कर की 
निश्चितता करदाता भ्रौर राज्य दोनों ही के लिए लाभप्रद होती है । करदाता अपने 
वजट के बारे में निश्चित रहता है और उसका कर भुगतान व्यय कम होता जाता 
 हैं। इसी प्रकार राज्य अपने वजटठ के बारे में निश्चित रहता है शोर उसको कर 
. एकत्रित करने का व्यय भी कम होता जाता है। इन सब वातों का परिणाम यह होता 

'हैं कि श्राथिक कल्याण बढ़ता जाता है । 

(३) सुविधा (0०7ए०एं०१०८)--एडम स्मिथ के अनुसार करारोपण का 
तीसरा सिद्धान्त 'सुविधा' है। उसके कथनानुसार, प्रत्येक कर ऐसे समय पर या इस 
« ढंग से लगाया जाए, कि करदाता को भुगतान करने के लिए श्रत्यधिक सुविधाजनक 

- हो ।”* दूसरे शब्दों में, कर का भुगतान करने की विधि या समय ऐसा होना चाहिए 
. “कि कर देने वालों को कम से कम असुविवा हो । यदि कर ऐसे ढंग से या ऐसे समय 
-. एकत्रित किया जाता है कि करदाता को भुगतान करने में कठिनाई होती है तो बह 

| कम से कम कर के भार को भी बहुत अ्रधिक महसूस करेगा। इसी कारण कर को 
. उसी समय पर वसूल किया जाए जबकि उसे आय प्राप्त होती हो । 
- (४) मित्तव्ययिता (80००5 )--एडम स्मिथ द्वारा दिए हुए करारोपण 
के सिद्धान्तों में मितव्ययिता का श्रन्तिम स्थान है । उनके अनुसार, “प्रत्येक कर की 
रचना इस प्रकार की जाए कि जो भी राजकीय खजाने को प्राप्त हो उसके अतिरिक्त 
, व्यक्तियों की जेचों से कम से कम निकले ।/ स्मिथ का आशय यह है कि कर वसूल 
करन का व्यय कस से कम हो । यदि कर एकत्रित करने में वहुत अधिक व्यय होता 
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है तो व्यक्तियों पर जितना कर-भार पड़ता. है उतने अ्रनुपात में राज्य को श्राय प्राप्त 
नहीं होगी । स्मिथ के अनुसार कर एकत्रित करने में अ्रपव्ययिता के चार कारण 
हो सकते हैं--प्रथम, कर को एकचित करने में इतने अधिक व्यक्तियों को नौकरं रकक्‍्खा 
जाये कि कर की .राशि का अधिकांश भाग उन्हीं के वेतनों पर खचे हो जाए। इसरा 
कर व्यक्तियों को ऐसे व्यवसायों में विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करे जिनसे 
बड़ी मात्रा में व्यक्तियों को रोजगार मिलता हो। तीसरा, कर की चोरी करने वाले 
व्यक्तियों पर जुर्माने. लगने या उनकी सम्पत्ति जब्त किए जाने से, वे नष्ट हो सकते 
हैं और उश्की पूजी के उपयोग से समाज को जो लाभ प्राप्त होते वे समाप्त हो|जाते 
हैं.। अन्त में, कर अधिकारियों के वार-बार चक्कर काटने से और पूछताछ करने से 
करदाताओ्रं कों बहुत परेशानी होती है, जो एक प्रकार का व्यय ही समझना 
: चाहिए हॉवसन, विकस्टीड, वैगनर और रोबर्ट जोन्स भी मितव्ययिता को करा- 
रोपण का उचित सिद्धान्त मानते हैं । | 

े . करारोपण के श्रन्य सिद्धान्त---एडम, स्मिथ के पदचात्‌ श्रन्‍्य गर्थशास्त्रियों 
ने करारोपण के अन्य सिद्धान्तों . का . विश्लेषण किया. है.। ये सिद्धान्त निम्न 
प्रकार हैं 

(१) उत्पादकता  (?/000८४शं9)--यह भी करारोपण का एक महत्वपूर्ण . 
सिद्धान्त है । किसी भी कर.के उत्पादक होने का श्राशय यह है कि राज्य को कर से . 
' खूब आय प्राप्त होती रहे. उत्पादकता, वर्तेमान और भविष्य दोनों दृष्टिकोणों से 
होनी चाहिए, श्रर्थात्‌ वर्तमाच की झ्राय के अतिरिक्त भविष्य में भी झाय का वाह . 
जारी रहे । इस पिद्धान्त को वेस्टेविल ने प्रतिपादित किया.था। कोई भी. कंर 
उत्पादक उसी समय समझा जायेगा जबकि उसको वसूल करने के व्यय से राज्य को 
अधिक आय प्राप्त हो श्रर्थात्‌ कर से वसूली अधिक हो और खर्चा कम हो। इसलिए 
अनेकों छोटे-छोटे -करों की श्रपेक्षा एकं वड़ा कर अधिक अच्छा समझा जाता है। 
परन्तु क्या-यह भ्रावश्यक है कि जो कर .राज्य को पर्याप्त श्राय, दे वह अच्छा ही हो ? 
वास्तव में सदँव ऐसा नहीं होता । यदि कर-भार करंदाताओं की उत्पादन-शक्ति को '_ 
नष्ट कर देता है, उनके उपभोग का स्तर गिर जाता है और काम करने व वचत . 


. करने की शक्ति पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, तब ऐसे कर को उत्पादक नहीं कह सकते 





- बयोंकि देसा कर वतंमा में तो उत्पादक होता है परन्तु भविष्य में इसकी उत्पादकता .. 
. कम होती जायेगी । इस प्रकार यदि ध्यान से देखा जाय तो यह सिद्धान्त, मितव्ययिता 
.. के सिद्धान्त की ही भाँति है। रोबर्ट जोन्स ने इस सिद्धान्त पर वेस्टेबिल का बड़ा 
मज़ाक उड़ाया है । उसके अनुसार यह एक वेकार तथ्य है। री 

(२) लोच (885४०४9०)--समाज की हर प्रगति के साथ-साथ राजकीय 

_ व्यय भी बढ़ता जाता है,। अ्रत्तः बढ़ते हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए राज्य की कर- 
प्रथाली थी ऐसी होनी चाहिए कि आय में श्रावश्यकतानुसार वृद्धि की जा सके । 
कर प्रणाली की लोच का श्रभिप्राय यही है कि करों से प्राप्त होने वाली झाय को 
परिस्थितियों के अ्रनुसार बढ़ाया और घटाया जा सके । यदि कर-प्रणाली में लोच .. 
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का ग्रभाव है तो सरकार को सदंव ही संकटों का सामना करना होगा । आयकर इस 
सिद्धान्त के पूर्णतया अनुकूल है । 

(३) विविधता (0ए४आए)--कर प्रणाली में हर प्रकार 
चाहिए अर्थात्‌ प्रणाली इतनी बड़ी हो और उसमें इतनी प्रकार के कर हों 
हर व्यक्ति से अंशदान प्राप्त किया जा सके । परन्तु विविधता का गअश्निप्राय यदि करे 
की संख्या को बढ़ाते जाना है तो यह सिद्धान्त मितव्ययिता श्रीर उत्पादकता के 
सिद्धान्तों के विरुद्ध प्रभाव डालेगा, क्योंकि अधिक करों से कर प्रणाली में श्रपव्यगरिता 
बढ़ती जायेगी । इस प्रकार विविध्रता का प्रयोग केबल निद्चिचत सीमाद्ं के प्रन्तर्गत 
ही होना चाहिए । 

(४) सरलता ($एाप्ञांशा०)--कर प्रझ्ाली सरल होनों चाहिए अधि 
कर प्रणाली में ऐसे कर हों जिनके निर्धारण सम्बन्धी उद्देश्यों तथा उनके प्रभावों को 
समभकने में कठिनाई न हो और उनकी दरों तथा एकत्रित करने की मशीनरी को 
भी समझा जा सके। सरलता के अ्रभाव में न तो करदाता सरकार से संतुप्ट ही 
रहेंगे और न कर ही पूरी मात्रा में वसूल हो पायेगा । 

शिराज़ के कोमलता तथा पर्याप्तता के सिद्धान्त (8॥795" एककणा$ शी 
छाक्राए॥।ए भाएं 97ग0ंशा००)--फिनले शिराज़ के श्रनुसार कोमलता (॥6ऊां- 
छाए) और पर्याप्तता (5एर्चितंआाए79) भी करारोपणा के आवश्यक सिद्धान्त है 
शिराज़ का कोमलता से अभिप्राय यह है कि कर प्रणाली इस प्रकार की हो फि थ्ति 
किसी उथल-पुथल के एक नये कर को प्रणाली में वढ़ाया जा सके और पुराने कर के 
निकाला जा सके । हम ऊपर लोच के श्निद्धान्त की विवेवचना कर ही चुके है | दारतव 
में, कोमलता और लोच के सिद्धान्त में कोई विशेष भेद नहीं है | जहाँ तक पर्याप्तता 
का प्रइन है, यह बड़ा ही अ्रस्पप्ट गुणा है, क्योंकि पर्याप्तता का सम्बन्ध आवश्यकता प्रो 
से है। दूसरे शब्दों में, श्राय पर्याप्त है कि नहीं, इ। वात पर निर्भर करता है कि 
राज्य की आ्रावश्यकतायें कितनी हैं । राज्य का कार्यक्षेत्र पिछले वर्षो में निरन्तर 
बढ़ता ही रहा है । जो श्राय पिछले वर्ष पर्याप्त थी यह ग्रावश्यक् नहीं है 
भी पर्याप्त हो क्योंकि राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है | मूल्यों के 
वृद्धि आजकल के श्राथिक जगत की एक साधारण घटना है। मूल्यों की वृद्धि से 
आवश्यकतायें समान रहते हुए भी राजकीय व्यय में वृद्धि हो सकती है और पिछले 
बर्ष की पर्याप्त आय इस वर्ष अ्रपर्याप्त हो सकती है । इसलिए पर्याप्तता एक निरपेक्ष 
शब्द नहीं है। इसका सम्बन्ध अन्य परिस्थितियों से है। इसलिए जब तवः उन 
परिस्थितियों का उल्लेख व किया जाय, तव तक यह युण बेकार हे 

एकडरूपता फा सिद्धान्त (एश्चाणा री एऐंजॉणिफां9)-विती शोर कलाई 
(गतए बात एणाक्मा0) का विचार है कि एकरपता (पिगरांणिया) यो 
सामान्यता (हट्मश्वशा७) करारोपण का सदी सिद्धान्व हे, इसलियश ए् पच्छा 
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का निर्धारण सामान्य उद्देश्यों से किया जाये | यह वांछनीय है कि कर प्रणाली में 
सामान्यता का गुण हो क्योंकि कर प्रणाली अधिक साधारण हो जाती है श्लौर श्रधिक 
'हिसाव-किताव की जटिलतायें समाप्त हो जाती हैं । | 
अच्छी कर प्रणाली के गुण-- 
((्रक्याबणलांशा08 णाी 8 (0006 725 8एशशा) - 
कर प्रणाली उत्तम तथा उपयुक्त होने के लिए उपर्यक्त सिद्धान्तों पर 
आधारित होनी चाहिए। सेद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो यह विचार ठीक है किन्तु 
व्यवहार की दृष्टि से यह सम्भव नहीं है कि ये सभी ग्रुण सभी करों में या सम्पूर्ण 
कर प्रणाली में विद्यमान हों । लुटूज ने ठीक ही कहा है, “कि, न तो कोई कर पूर्ण है 
श्रौर न ही कोई पूर्णंतया खराव है ।” अतः यह सम्भव है कि उपर्युक्त सभी नियमों 
. का पालन न॒ किया जा सके और प्रत्येक कर में कोई न कोई दोष रह जाये। 
इसलिए व्यक्तिगत करों की ओर ध्यान न देकर सम्पूर्ण प्रणाली की ओर ध्यान देना 
चाहिए क्योंकि एक कर के दोष दूसरे करों द्वारा दूर हो सकते हैं | श्रीमती हिक्स के . 
शब्दों में, “प्रत्येक कर को श्रलग-अलग न लेकर हमें समस्त कर प्रणाली को ध्यान में 
रखना चाहिए और वांछित विवरण-वब्यवस्था की स्थापना एक. ऐसे क्षतिपुरक कर- 
ढाँचे द्वारा करनी चाहिए जिसमें एक कर के दोप दूसरे करों से: दूर हो जायें । केवल 
उन्हीं करों को चुनने का प्रयत्न करना, जिनसे कर-सम्बन्धी सभी सिंद्धान्तों का 
पालन हो सके व्यर्थ है । ऐसे कर हैं ही नहीं । के [6 
श्राधुनिक विचा र:-- कि 
श्राधुनिक लेखकों के अनुसार एक सुदृढ़ कर . प्रणाली में निम्नांकित बातें 
होनी चाहियें-- 
१--कर प्रणाली प्रगतिशीलता के सिद्धान्त पर श्राघारितं होनी चाहिए 
धर्थात्‌ कर-भार सबसे अधिक घनी वर्ग पर पड़ना चाहिए और जहाँ तक सम्भव हो 
ग्रानुपातिक तथा प्रतिगामी करों को नहीं लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन 
लेखकों के अनुसार प्रत्यक्ष करों को प्राथमिकता देनी चाहिए | 
२--कर प्रणाली वहु-दिशायी होनी चाहिए श्रर्थात्‌ कई प्रकार के कर एक 
साथ लागू किए जाने चाहियें ।.केवल एक ही कर पर आय प्राप्ति के लिए निर्भर 
नहीं होना चाहिए । । 
श्रीमती हिक्‍्स का विचार है कि एक अच्छी कर प्रणाली में निम्नांकित गुख 
होने चाहियें। प्रथम कर-प्रणाली का उपयोग राजकीय सेवाशओ्रों के लिए श्रावश्यक वित्त - 
प्रदान करने के लिए किया जाए; दूसरे साधारण जनता पर कर उसकी भुगतान 
करने की योग्यता के अनुसार लगाया जाए; और तीसरे कर प्रणाली भेद-भाव रहित 
होनी चाहिए श्रर्थात्‌ समान हैसियत वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना 
चाहिए . 
" अ्रतः हम कह सकते हैं कि एक सुदृढ़ कर प्रणाली में निम्नांकित ग्रुणों का 
होना श्रावश्यक है।--- 


३ 
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(भर) कर-भार का वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए की 

(व) कर-प्रणा ली उत्वादक हो । 

(स) कर-प्रणाली कर-दाताश्रों के अधिकार तथा समस्याओ्रों को ध्यान में 
रखकर निर्मित की जाए |. 

(द) कर-प्रणाली लोचपूर्ण होनी चाहिए श्रर्थात्‌ उसमें परिस्थिति तथा 


! आवश्यकताग्रों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए जा सके । ./ 


यह व्यान रहे कि किसी एक समय पर यह आवश्यक नहीं कि किसी भी 
देश की कर-प्रणाली में उपर्युक्त सभी गुर विद्यमान हों । साथ ही यह भी सम्भव 
है कि उपर्युक्त में से प्रत्येक गुण का महत्त्व अलग-अ्रलग देशों में अलग-प्रलग हो 
सकता है। अद्धं-विक्सित देशों में प्रमुख समस्या उत्पादन के निम्न स्तर तथा 
घोर निर्धनता के कुचक्र को तोड़ने की है ताकि सप्रभाविक मांग के स्तर को ऊंचा 
किया जा सके और उत्पादन, रोजगार तथा आय के स्तरों को ऊपर उठाया जा सके | 
यह केवल सरकार अ्रपनी कर तथा व्यय नीति द्वारा ही कर सकती है | करारोपण 
नीति का मुख्य उद्देश्य देश में समवृद्धि की गति को बढ़ाना है, और देश में व्यक्तियों 
को काम करने, वचत करने और विनियोग करने को प्रोत्साहन देना है ताकि 
श्रायिक विकास को पर्याप्त सहायता प्राप्त हो सके । सारांश में, कर-नीति का 
उद्देश्य पूंजी-निर्माश की ग्रति को तीब्र करना होना चाहिए। इसके अ्रतिरिक्त वर 
प्रणाली को देश्ष में बढ़ते हुए श्राथिक सावथनों को गतिशील भी बनाना चाहिए। 
ग्राथिक विकास के परिणामस्वरूप चालू उत्पादन तथा चालू व्यय के बीच जो 
श्राधिक्य होता है उसका सदुपयोग होना चाहिए और उसको उत्पादक विनियोगों 
में लगना चाहिए । यह उचित ही कहा गया हैं कि “आराथिक विकास के लिए कर- 
नीति का कार्य इस आविक्य को गतिशील बनाना है, उसको उत्पादक क्षेत्रों की 
ओर मोड़ना है श्रौर उत्तके आकार को निरन्तर बढ़ाना है| 

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि साथनों के निजी उपभोग से 
राजकीय विनियोग की दिश्ाश्रों में मोड़ दिया जाए। हम सभी जानते हैं कि ग्राविक 
विकास की प्रारम्भिक अवस्था में राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि होती हैं । यद्दि इस बढ़नी 
हुई आय को केबल उपभोग कार्यों के लिए छोड़ दिया जाए तो प्राथिक आधिक्य 
का श्राकार लगभग स्थिर रहेगा । इसलिए यह झावश्यक्र है कि करारोपण नीति इस 
प्रकार लागू की जाए कि उपभोग झाय की वृद्धि के अनुपात में न बढ़ सके, और 
ऐसा करने के लिए वस्तु करारोपण की दरों को ऊँचा करना ही सबसे उत्तम विधि 
प्रतीत होती है। एक श्रद्धं-विकसित देश के लिए यह भी झादश्यक है कि हर व्यक्ति 
को अयनी योग्यतानुमार कर-प्राय में श्रंशदान करने के लिए बाध्य किया जाए अर्थात्‌ 
हर व्यक्ति पर कर उसकी उस अंगदान योग्यता के अनुसार लायू किए जायें दो 
वह आथिक विकास के जिए कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की श्राथिक-विकास 


में अंशदान योग्यता आय ग्राविक्य के उस भाग से मालूम को जा सकती है जिसको 


7, एक9 लायी ; स्‍व्याँ 29का थे फर्पैश-वैटा'रणफएटईें (प्र, 0. 66- 
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बह उत्पादक विनियोगों में नहीं लगाता-+ दूसरे झब्दों में श्राय का जो भाग 
आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद वच रहता है उसको वह- उत्पादक. 
विनियोगों में लगाए । किस व्यक्ति में कितनी योग्यता है इसका अनुमान केवल 
सरकार द्वारा ही लगाया जा सकता है । . 
इस प्रकार कर-प्रणाली से सम्बन्धित मुख्य रूप से दो समस्‍यायें. हैं। प्रथम 
आथिक विकास हेतु अतिरिक्त साथनों को जुटाना और द्वितीय कर भार के वितरण 
को न्यायशील वनाना । ऊपर से देखने पर ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत प्रतीत 
होती हैं । हम दोनों का अध्ययन तनिक विस्तार में करेंगे ।/ ह 
५ ४ अर्द्ध-विकसित देझ्यों में मुख्य उद्देश आशिक विक्रास की गति को तीक्- 
करना है और करारोपण, इस उद्देश्य की पूति के लिए विभिन्‍न साधनों में से. एक 
है। निर्धत से निर्धन व्यक्ति को भी कुछ न कुछ कर अवश्य देने होंगे-। भ्ंनिवाये 
आवश्यकताश्रों की वस्तुओों पर भी कर लगाने होंगे श्रौर इस प्रकार भुगतान: 
करने की योग्यता का सिद्धान्त और कर-भार के वितरण में न्याय का भिद्धान्त दोनों 
ही के प्राधार पर अरद्ध-विकसित देशों में कर-प्रणोंली को निर्मित करना कठिन ,है.। 
किन्तु एक विस्तृत दृष्टिकोण से देखने पर कर-प्रणालीं में न्‍्यायशीलता उत्पन्न 
की जा सकती है | न्याय का अभिप्राय यह है कि देश में विभिन्‍न वर्गों पर आधिक 
समृद्धि के भार का च्यायपूर्णा वितरण हो श्र्थात्‌ ऊंची आश्राय वाले वर्ग अपने आप 
आधिक्य के अनुसार विनियोगों में घन लगायें श्र नीची झाय वाले वर्ग अपने 
उपभोग को नियन्त्रित करें । यह वस्तु करारोपरा द्वारा सम्भव हो सकता है । 
सभी प्रकार के विकासात्मक व्यय से मुद्रा-प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो 
5 जाती है | एक श्रोर जबकि विनियोगों की मात्रा बढ़ती है तो दूसरी झोर उत्पादन में. 
बद्धि नहीं हो पाती, फलत:- उपभोग के.लिए बस्तुएँ प्राप्त नहीं होतीं । आय-बृद्धि के . 
कारण माँग में वृद्धि होती है और वस्तुयें आवश्यक मात्रा में प्राप्त न हो पाने के 
कारण उनके मूल्य बढ़ जाते हैं. श्ौर मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्त हो जाती है । 
मुद्रा-स्फी ति को रोकने के लिए सभी ने करारोपण को एक उपयुक्त साधन माना है। ' 
झ्धिक लाभ-कर तथा वस्तु-कर दोनों ही इस दिलश्ला में प्रभावशील सिद्ध हो सकते हैं । 
एक सुदृढ़ कर-नीति को अद्धं-विकसित देशों में श्राय के वितरण की 
2 अ्रसमानताञ्रों को भी कम- करना चाहिए । जिस प्रकार करारोपरा, पँजी निर्माण 
की दर तथा उत्पादन वंढ़ाने में सहायता करता है उसी प्रकार यह झ्राय के वितरण - 
को समान -करके आथिक कल्याण को बढ़ाने में भी सहायता कर सकता है। भारतीय 
: कर-जाँच-आायोग ने भी इस बात पर जोर दिया था और कहा था 'कि “अधिक 
उत्पादन और अधिक अच्छा वितरण दोनों को ही साथ-साथ प्रोप्त करने के लिए 
विधियाँ अपनायी जायें ।* 
॥ अन्त में कर-प्रणाली का उद्देश्य यह भी होता चाहिए कि किसी भी व्यक्ति 
की यह महसूस नहीं हो कि उससे अनुचित रूप से कर लिया जा रहा है जब कि 
777 5६. एक्कणा ; रकम खादावोए काफाऊंडऑंट०ए (953-54), ए०एा78 ॥, 9, 45. 
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3उसी जैसी स्थिति वाले लोगों को कर-मुक्त कर दिया गया है। यह भी आवश्यक 
एपहै कि व्यक्तियों में यह विश्वास उत्पन्त हो कि कर रूप में जो धन वह दे रहा है 
उसका उचित उपयोग किया जा रहा है और वह श्ञासन-प्रबन्ध की अकुशलता या 
 » भ्रष्टाचार के कारण वर्बाद नहीं हो रहा है । 
' एक तथा बहु कर-प्रणाली-- 
" (जाए।6 धात शणाए06 प६४ 8५०) 


१2 एक कर-प्रणाली--प्राचीन समय से ही इस विपय पर बड़ा वाद-विवाद चला 
:५ भी रहा है कि क्रिसी देश की कर-प्रणाली में केवल एक ही कर हो या अनेकों कर 
प हों ? निर्वाबाबादियों (॥५झं०भश5) विशेषकर-केने (00८४7००) और तुर्गो 
:- (7फ्.टण) का यह विचार था कि एक कर प्रणाली सर्वोत्तम होती है श्रौर इसलिए 
' से केवल भूमि पर ही कर लगाते के पक्ष में थे। उनका विचार था कि सरकार को 
. न्याय के किसी सिद्धान्त के आधार पर केवल एक ही वस्तु पर कर लगाना चाहिए । 
_ उनके अनुसार भूमि ही उत्पत्ति का एकमात्र साधन था, जिस पर आधिक्य 
, (80778) प्राप्त होता है, जिसे लगान कहते हैं | इन लोगों का मत था कि 
_ पयोंकि सभी प्रकार के करों का भार अन्त में लगान ही पर पड़ता है, इसलिए केवल 
| लगाने पर ही कर लगना चाहिए । ऐसा करने से बहुत-सी कठिनाइयाँ और गलत- 
 फ़हमियाँ दूर हो जायेंगी । इसी प्रकार रिकार्डो आदि लेखक लगान को विना कमाई 
हुई आय (ए7८४९0 370077९) मानकर केवल उसी पर कर लगाने का सुझाव 
देते थे । अमेरिकी लेखक हैनरी जार्ज (लाए 0९08०) ने लगान पर कर लगाने 
का प्रस्ताव एक और कारण से भी दिया था, वह यह कि लगान पर कर लगाने से 
उद्योग हतोत्साहित नहीं होंगे। एक कर-प्रणाली का पक्षपात करते वालों का 
विचार था कि ऐसी नीति से संसार में सम्पत्ति का न्‍्यायपूर्णा वितरण किया जा 
सकता है । 
केवल भूमि पर ही कर--केवल भूमि पर कर लगाने के सम्बन्ध में य 
कहना उचित है कि एक तो, आजकल सरकार के कार्यों में इतनी अधिक वृद्धि हो गई 
है कि केवल भूमि पर कर लगाने से इतनी आय प्राप्त नहीं हो सकती कि सारे कार्यों 
को वह सम्पन्त कर सके | दूसरे, यह न्यायपुरां भी नहीं है, क्योंकि यहू कर 
करदान योग्यता सिद्धान्त के विरुद्ध है। एक तो छोटी-छोटी भूमि पर खेती करने 
वालों पर कर लगेगा जबकि लखपति और करोड़पति व्यापारी कर से विमुक्त 
परिणामस्वरूप भूमि के मालिक अपनी भूमि वेच-वेचकर अन्य सम्पत्ति खरीदते 
जायेंगे श्रौर एक स्थिति ऐसी आयेगी जबकि भूमि पर लगान प्राप्त होना बन्द हो, 
जायेगा । तीसरे, यह कर लोचपूर्ण भी नहीं है । सरकार के खर्चों में वृद्धि के साथ- 
साथ इसकी दर में वृद्धि नहीं की जा सकती । चौथे, यह निर्णय करना भी कठिन है 
कि भूमि से प्राप्त आय में से कितती बिना कमाई हुई है और कितनी कृपक की 
दुरदर्शिता, परिश्रम श्लौर जोखिम के कारण. प्राप्त हुई है । पाँचवें, इस प्रणाली में 
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बहुत-सी शासन-सम्बन्धी कंठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जेसे मूल्य गिरने या बढ़ने 
के साथ-साथ कर की दरों में परिवर्तेत करना, हिसाव-किताबव रखना, फसलों के ठप्प - 
हो जाने पर कर वसूल करने की समस्या:। अन्त में, यह कर अ्निश्चित भी है क्योंकि. 
सरकार को कभी यह निश्चित ही नहीं हो पायेगा कि उसकी झ्राय कितनी है। कृषि 
स्वयं एक अनिश्चित व्यवसाय है, इसलिए उसकी आय भी अनिश्चित रहती है । इस . . 
प्रकार यह कर हर दृष्टिकोण से उचित नहीं है । 
केवल श्राय पर ही कर--समाजवादी विचारों की प्रगति के साथ-साथ कुछ 
समाजवादियों का यह विश्वास है कि केवल-आ्राय पर ही कर लगाना चाहिए | क्योंकि . -: 
एक तो सरकार को बड़ी मात्रा में आय प्राप्त हो सकेगी; दूसरे, विभिन्‍न प्रकार की 
थ्रायों के कारण कर-भार को उचित ढंग से बाँटा जा सकता है; तीसरे, इसमें . 
लोच भी रहेगी । यद्यपि यह सही है कि श्राय-कर भूमि-कर की अपेक्षा अधिक शअ्रच्छा -; 
रहेगा परन्तु श्रालोचकों ने इसके विरुद्ध भी प्रहार किये हैं। प्रथम, इस कर के द्वारा' . 
हर व्यक्ति को असुविधा होगी क्योंकि सभी को कर देना होगा । दूसरे, ऐसे करों को . 
एकत्रित करना बहुत ही व्ययपुर्ण और कठिनाई से परिपूर्ण है । तीसरे, श्रकेला आंय- 
कर राजकीय कार्यों के लिए पर्याप्त घनराशि प्रदान करने में असमर्थ हो सकता है।. - 
चौथे, इससे बचतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पाँचवें, इस कर का भार सभी पर 
समान रूप से नहीं पड़ता । छठे, यदि उत्तराधिकारी की सम्पत्ति पर कर न लगाया 
' गयातो वह कर से बच जाएगी | अन्त में, एक ही प्रकार का कर होने से करों की 
चोरी की सम्भावना बढ़ जाएगी और इसको रोकने के लिए जो भी नियम बनाये : 
जायेंगे वह असफल रहेंगे । हु 
केवल सम्पत्ति मूल्य पर ही कर--कुछ लोगों का विचार है कि झाय-कर 
'की अपेक्षा सम्पत्ति मुल्य पर कर उचित रहेगा | यह कर न्यायपुर्ण होगा । परन्तु एक 
तो इस कर का क्षेत्र श्रति सीमित है; दूंसरे, सम्पत्ति का उचित मूल्य मालूम करना 
भी सरल नहीं है और श्रन्त में इससे भी राज्य को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं हो _ 
सकेगी । श्रत: यह भी उचित कर नहीं है । 
बहु-कर प्रणाली---उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक कर-प्रणाली में घन , 
की अपर्याप्तता और कर की चोरी जैसे दोष होने के कारण यह प्रणाली न्‍्यायोचित 
नहीं है । इसलिए बहु-कर प्रणाली इन सभी दोषों को दूर कर देने के कारण अ्रधिक 
रुचिकर है। वहु-कर प्रणाली में विभिन्‍न श्रेणी के लोगों पर कर-भार ठीक प्रकार 
से वाँठा जा सकता है, दूसरे कर की चोरी को बड़े श्रंश तक रोका जा सकता है और , 
तीसरे सरकार को आवश्यकतानुसार आय प्राप्त हो सकती है । इसके अतिरिक्त एक. 
प्रकार के कर से उत्पन्न होने वाले दोष दूसरे प्रकार के कर से द्र हो सकते हैं। 
परन्तु बहु-कर प्रणाली से यह अभिप्राय नहीं कि बहुत से कर लगा दिये जायें जैसा | 
कि आर्थर यंग का विश्वास था। स्पष्ट ही है कि बहुत श्रधिक कर लगने से करें- | 
प्रणाली, अव्यावहा रिक, असुविधाजनक तथा अपव्ययी हो जाती है । परन्तु केवल ' 
बहुत” शब्द के कारण ही भ्रापत्ति करना उचित नहीं होगा । बहुत” और “कम” शब्द. | 
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की परित्तापा नहीं की जा सकती शोर न ही उनका कोई निश्चित माप ही हे) 
इसलिए इसका निर्णय केवल सरकार ही कर सकती है कि वह कितने कर लगाये 
और यह निर्णय देश की परिस्थितियों के ग्रनुसार होगा । इसमें किसी को भी कोई 
प्रायत्ति नहीं कि बहु-कर प्रणाली अश्रधिक अच्छी है | इसी कारण व्यवहार में बहु-कर 
प्रणाली ही स्थापित की गई है । 


करों का वर्गीकरण-- 

वहु-कर प्रणाली में अनेकों प्रकार के कर लगाए जाते हैं। एक वर्गीकरण 
के अनुसार करों को दो प्रकार का बत्ताया गया है--पत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष । एक दूसरे 
वर्गीकरण के अनुसार कर चार प्रकार के होते हैं--समानुपातिक (?70907079]), 
प्रमत्िशील (2702728४४९८), प्रतिगामी (8०४८४आ४००) और अधोगामी (0:8783- 
धां४०) । श्रव हम इनमें से प्रत्येक की विवेचना निम्न पृष्ठों में करेंगे । 

प्रत्यक्ष एवं श्रप्रत्यक्ष कर (0९० था 0९० 485९9)--प्रत्यक्ष एवं 
प्रभ्नत्यक्ष करों का वर्गीकरण तो साधारण सी वात है परन्तु इन दोनों करों में भेद 


करने के सम्बन्ध में इतने मत हैं कि किसी एक को स्वीकार करना और दूसरे को |“ 
स्व्रीकार न करना अरल कार्य नहीं है । प्रोफेसर वुलक के अनुसार इन दोतों करों की , 
लगभग एक दर्जन विभिन्‍न परिभाषार्य देखने को मिलती हैं जिनमें से कुछ निम्न 


प्रकार हैं :--उत्पादन पर लगने वाले करों को प्रत्यक्ष और उपभोग पर लगने वाले 


करों को श्रप्रत्यक्ष; श्राय-सम्बन्धी करों को प्रत्यक्ष और व्यय-सम्वन्धी करों को 


अप्रत्यक्ष; जो कर स्पष्ट होते हैं उनको प्रत्यक्ष श्रौर जो छुपे हुए होते हैं उनको अप्रत्यक्ष 


कर, कहते हैं इत्यादि) गिल के अनुसार “प्रत्यक्ष कर उसी व्यक्ति से वसूल किया - 


जाता है' जिससे यह आश्या की जाती है कि चह ही उसका भुगतान करे। अप्रत्यक्ष 


कर वेकर हैं जो किसी व्यक्ति से इस आशा से प्राप्त किये जाते हैं कि वह दुसरे 
व्यक्ति से वसूल करके क्षति-पूर्ति कर लेगा ।7” मिल का कथन है कि करों का प्रत्यक्ष 
एवं अप्रत्यक्ष होना इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका भ्रुगतान वास्तव में उन्हीं 
व्यक्तियों द्वारा किया जाता है अथवा नहीं, जिन पर कि उनका भार पड़ा है। इस 
दृष्टिकोण से श्राय कर तथा सम्पत्ति कर प्रत्यक्ष कर होंगे और चिक्री कर तथा सीमा 
कर अ्रप्रत्यक्ष। मिल के इस विचार की श्लालीचना कई आधारों पर की गई है । 
प्रथम, कर के अन्तिम भुगतान के सम्बन्ध में कर लागू करने वाले अधिकारियों के 
इरादे अनिश्चित हो सकते हैं । दूसरे, यह पता लगाना भी कठिन है कि कर के भार 
का विवततेन हुआ है या नहीं और भ्रन्त में, यह पता लगाना भी कठिन है कि कर क्क 
अंश का विव न दूसरों पर क्रिया गया है, क्योंकि कुछ कर ऐसे होते हैं जिनका भार 
केवल अंशतया ही दूसरों पर डाला जा सकता है और कुछ ऐसे होते हैं जिवका मार 
पुर्णातया एक क्षेत्र में दूसरों पर डाला जा सकता है किस्तु दूसरे क्षेत्रों में ऐसा करना 
सम्भव न हो । डाल्टन के अनुसार प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो पूर्णतः उसी व्यक्ति द्वारा 
9, 98, छू, ए500 + 20 7ंधव्रा22, 9. 3. 
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चुकाए जाते हैं, जिस पर वे लगाये जाते हैं, श्र्थात्‌ वह कर का भार ([0०ंत0ा०४) 
'किसी दूसरे पर नहीं टाल सकता । इस प्रकार कर का भ्रुगतान करने का दायित्व ' 


:([0]78०) एवं भार दोनों उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं, जो आ्रारम्भ में कर को चुकाता - 


है । ऐसे कर के भार को दूसरे पर टाला नहीं जा सकता। दूसरी शोर अप्रत्यक्ष करों 
में कर ऐसे व्यक्ति पर लगाया जाता है जो उसके भार को किसी दूसरे पर टाल 
सकता है । अतः कर के भ्रुगतान करने का दायित्व उस व्यक्ति के ऊपर है जिसके 
ऊपर कर लगाया गया है, परन्तु क्योंकि वह कर की राशि किसी दूसरे व्यक्ति से 
वसूल कर लेता है इसलिए कर का अल्तिम भार दूसरे के ऊपर पड़ता है। शभतः 
करदाता, वस्तुश्रों एवं सेवाञ्रों के मुल्य में कर के अनुसार वृद्धि करके कर के- भार 
को उपभोक्ताशओ्रों पर टाल देता है । वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर अप्रत्यक्ष 
कर होते हैं ।?० ह 
कुछ लेखकों ने प्रशासन-सम्बन्धी मामलों को ध्यान में रखकर प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष करों में भेद किया है। इनमें से कुछ के अनुसार प्रत्यक्ष कर वह है जो. 
व्यक्तियों की श्रांय पर उस समय भार डालता है जबकि उत्पादन हो रहा होता है । 
अप्रत्यक्ष कर व्यक्तियों के मिजी उपभोग एवं सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समय 
भार डालते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्यक्ष करों में उत्पत्ति के समय होने वाली आय पर 
कर लगता है और अप्रत्यक्ष कर उपभोग के समय व्यय किए जाने वाले घन पर लगते 
हैं । परन्तु कुछ कर ऐसे होते हैं जिनका श्रुगतान न तो उत्पादन के समय किया जाता 
है और न उपभोग के समय, तो इस परिभाषा के अनुसार, ऐसे कर कहीं भी नहीं 
रकक्‍खे जा सकते--न तो प्रत्यक्ष करों में और न अप्रत्यक्ष करों में ही । अतः इस 
परिभाषा का दोप स्पष्ट ही है। दूसरे लेखकों के भ्रतुसार प्रत्यक्ष कर वे हैं जो उन 
.  सूचियों के अनुसार एकत्रित, किए जाते हैं जिनमें करदाताओं के नाम होते हैं और जो 
, निश्चित समय के अवकाश के बाद वार-वार उपस्थित होते हैं ।” जबकि अप्रत्यक्ष 
.. कर वे हैं जो “कुछ विशेष निश्चित कार्यों के अवसर पर एकत्रित. किए जाते हैं, 
जो निश्चित समय की अवधि के बाद बार-बार उत्पन्त नहीं होते और जो उस 
विधि के अनुसार नहीं एकत्रित किए जाते, जिनमें नाम की सूचियों - की आवश्यकता 
होती है । 77! 


वेस्टेबिल के श्रनुसार प्रत्यक्ष कर वे कर हैं “जो स्थायी तथा बार-बार उतपल 

- होने वाले प्रवसरों पर लगते हैं” झौर अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं “जो कभी-कभी उत्पन्न 
होने वाले विशेष अवसरों पर लगाए जाते हैं ।/* परन्तु यह परिभाषा पुरणंतः अस्पष्ठ 

है क्योंकि इसका आधार ही स्पष्ट नहीं है भ्र्थात्‌ वेस्टेविल बार-बार उत्पन्न होने 

वाले और. विशेष अवसरों से क्या समभते हैं, स्पष्ट नहीं है । - 


30, छथञाएणा ५: 99. ८ ४., 97. 23-24 
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कुछ लेखकों के अनुसार प्रत्यक्ष कर वह है जो उसी व्यक्ति एर लगाया जाता 
है, जिससे सरकार का इरादा कर वसुल करने का होता है या जिस व्यक्ति से चाहती 
है कि वह ही कर का भुगतान करे, और अप्रत्यक्ष कर वह है जव सरकार का इरादा 
यह हो कि पहला भुगतान करने वाला व्यक्ति कर की राशि को अंशतः या पूर्णतः 
किसी दूसरे व्यक्ति पर टाल दे। मिल का भी यही विचार है ।* इस परिभाषा में 
भी पिछली परिभापाग्रों की भाँति अस्पष्टता का दोप है। साथ ही साथ, यह भी 
कोई भझ्रावश्यक नहीं कि व्यक्तियों पर कर-भार सरकार के इरादे या इच्छा के श्रनुसार 
ही पड़े । व्यवहार में यह भी देखा गय। है कि सरकार के न चाहते हुए भी कर-भार 
दूमरों पर टाल दिया जाता है और सरकार के चाहते हुए भी कर-भार दूसरों पर 
टाला नहीं जा सकता । इस प्रकार की परिभाषा भी उपयुक्त नहीं है । 
प्रो० डि० मार्क़ों का विचार है कि प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो उस समय 
लगाए जाते हैं, जबकि व्यक्ति की थ्राय का प्रत्यक्ष श्रनुमान लगाया जा सकता है 
और अप्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो उस समय लगाए जाते हैं, जबकि व्यक्ति की आय 
का प्रत्यक्ष अनुमान सम्भव नहीं होता । उनका कहना है कि कुछ मौकों पर तो 
व्यक्ति की श्राय का सीधे ही पता लगाया जा सकता है श्र इन गायों को प्रत्यक्ष 
रूप से कर के क्षेत्र में लाया जा सकता है। परन्तु कभी-कभी ऐसा होता है कि 
प्रत्यक्ष कर द्वारा श्राय पूर्ण रूप से कर के क्षेत्र में नहीं श्रा पाती श्र्थात्‌ कर की 
चोरी हो जाती है या श्राय का प्रत्यक्ष अनुमान सम्मव नहीं होता, इसलिए उस बची 
हुई श्राय को भी कर के क्षेत्र में लाने के लिए अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं ।** परन्तु 
यह विचार भी उचित नहीं है क्योंकि सरकार के लिए यह सम्भव नहीं कि वह कर 
की चोरी को रोक सके । प्रत्येक कानून में ही कुछ न कुछ कमी अभ्रवश्य रहती है भ्रौर 
वेईमानी करने वाले उसी कमी का लाभ उठाते हैं। सरकार कर की चोरी को 
रोकने के इरादे से कभी भी भ्रप्रत्यक्ष कर नहीं लगाती है। यह विचार भी सन्तोपष- 
जनक नहीं है । 
प्रो० शिराज के अनुसार प्रत्यक्ष कर वे हैं जो, “शीघ्र ही व्यक्तियों की 
सम्पत्ति और श्राय पर लगाए जाते हैं और जिनका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा 
सरकार को सीधा ही होता है ! इस प्रक्रार, आय एवं सम्पत्ति कर, मृत्यु-कर, व्यक्ति- 
कर ( 70॥-08% ) श्र उपभोग-कर जो सीधे सरकार को दिए जाते हैं, ग्रत्यक्ष करों 
के समूह के अन्तगंत हैं, जबकि और सव कर अप्रत्यक्ष करों के समूह में रकक्‍्खे 
जायेंगे, श्रर्थात्‌ जो व्यक्ति की आय और सम्पत्ति तक उनके कार्यों तथा भोग द्वारा 
औ्रौर वस्तुओं के उपयोग द्वारा भी पहुँचते हैं'*****“““व्यवसाय पर कर मनोरंजन 
पर कर, वजिक्री-कर इत्यादि ॥* इस परिभापा में भी वही कठिनाई है जो पिछली 
परिभाषायों में थी । एक तो उपभोग करों को दोनों ही करों में सम्मिलित किया 
ह ]3, 7.8. जा मं पालफ्रॉंट5 ० फऋलमाठआंख, 300: ५, (॥. 3. र्‌ 





4.,. #&॥070-ठ-प्राग 06 [(द्वाए० : ७ ८7., 9. 34. , 


5.,  एछ. ह्ा॥5 ; $टांशाटर गण 279/2 #/#ध्र॥2८, 9. 449. 


कफ 
के 


रे 
- आरा 


+ खाए 


१२२ के राजस्द 


“गया है। सभी उपभोग कर श्रप्रत्यक्ष कर होते हुए भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं । इसके 
अतिरिक्त इस परिभाषा में केवल भुगतान करने की विधि के अनुसार ही प्रत्यक्ष तथा, . 
अप्रत्यक्ष करों में भेद किया गया है, जो अवास्तविक है (क्योंकि प्रत्येक कर को 
भुगतान सीधे सरकार को ही होता है इसलिए प्रत्येक कर अप्रत्यक्ष कर है)। कर- - 
भार की ओर कोई भी ध्योन नहीं दिया गया है । ह ह 

श्रीमती हिक्स के विचार में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों सम्बन्धी वर्गीकरण 
सवंमान्यता प्राप्त होने के कारण उपयुक्त हैं | इंगलण्ड का उदाहरण देते हुए उन्होंने ' 
लिखा है कि “प्रत्यक्ष तथा श्रप्रत्यक्ष करों का अन्तर करदाता तथा राजस्व भ्रधिका रियों 
के पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर है। वे कर जिनका उत्तरदायित्व करदातां की 
परिस्थितियों के कारण विभिन्‍न रहता है, उनकी गराना प्रत्येक करदाता के लिए पृथक्‌ 
पुथक्‌ की जाती है जिससे कि उसके तथा राजस्व अधिकारी के बीच में सिद्धान्तता 
एक सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। कुछ अ्रन्य करों के सम्बन्ध में राजस्व ' 
झ्रधिकारियों को इसी वात में सुविधा है कि वे कर संग्रह करने वाले सरकारी कर्म- , 
'चारियों के द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से करदाता से कर वसूल करवा लें, जबकि अन्य करों 


- के सम्बन्ध में उत्पादकों तथा व्यापारियों का एक गैर-सरकारी संग्रहों के रूप में प्रयोग 
“करना एक साधारण वात है जिससे कि झ्व राजस्व अधिकारियों तथा करदाता के 


बीच कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहता ।/९ 

किन्तु श्रीमती हिक्स का विचार इंगलेण्ड की ही परिस्थितियों के लिए उपयुक्त 
“है, क्योंकि वहाँ पर इसे वेघानिकर मान्यता प्राप्त है। शअ्रन्य देशों के विषय में यह सच 
नहीं है । - ः 

वास्तव में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करों के बीच भेद करता सरल नहीं है । " 
उपयुक्त विवरण से तो यह पूर्णतः स्पष्ट हो ही गया है । हमारे विचार में पहली 
-परिभाषा ही सबसे उपयुक्त है। एक तो वह व्यावहारिक है और दूसरे कर-भार के 
'प्राघार पर दोनों करों में भेद करना सरल भी है और वेज्ञानिक भी, क्योंकि इसी वात॑ 
-का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है कि कर का भार किस व्यक्ति पर पड़ता है अपेक्षाकंत 
अन्य बातों के । 


तुलनात्मक अध्ययन 


प्रत्यक्ष तथ्य झवुत्मक्ष करों की तुलना विभिन्‍न, हृष्टिकोणों से की जा सकती 
है। पुराने लेखकों ने के प्रश्न को सम्मुख रख कर यह निष्कर्ष निकाला था 
कि श्रप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा खराव होते हैं। इसका श्रभिप्राय यह है 
कि अप्रत्यक्ष करों से जो आय सरकार को होती है उसका भार अधिक होगा, अपेक्षा- 
कृत यदि वह प्रत्यक्ष करों द्वारा प्राप्त की जाए। सारांश में इन लेखकों का अभिप्राय 
यह था कि साथनों के वितरण पर प्रत्यक्ष करों का प्रभाव, अप्रत्यक्ष करों को अपेक्षा 


| गये की सभा 
कम हानिकारक होता है। प्रो० प्रेस्ट ने दूसरी ओर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया . 
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है कि अध्यक्ष करों के प्रभाव भ्विक अच्छे हो सकते हैं ।”” 

कुछ लेखकों ने प्रशासन को द्प्टिय्रु 9 प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के बीच भेद 
किया है। प्रशासन के र्ः प्टकोस से प्रेत्यक्ष कर नीची अध्य वाले व्यक्तियों पर नहीं 
लगाये जाते श्रौर उनके लिए उपयुक्त कर रहित सीमायें भी निश्चित कर दी जाती 
हैं । ऐसे करों को वसूल करना कठिन होता है और करदाता्रों के लिए असुविधा- 
जनक भी । ये दोप श्प्त्यक्ष करों में नहीं होते । किन्तु उस आधार पर दोनों प्रकार 
के करों के बीच भेद करना उचित प्रतीत नहीं होता । प्रथम, किसी भी देश में समाज 
को ऐसे वर्गों में विभाजित नहीं किया जाता कि प्रत्यक्ष कर एक वर्ग पर लायू किए 
जाएं औरीर श्रप्रत्यक्ष कर दूसरे वर्ग पर । कहने का अभिप्राय यह है कि जिन व्यक्तियों 
पर प्रत्यक्ष कर लागू नहीं होते उनको श्रप्रत्यक्ष करों का भुगतान अवश्य करना होता 
है। दूसरे ग्राधुनिक प्रशासन-सम्ब्नन्धी व्यवस्था में ऐसा प्रवन्ध कर दिया जाता है 
कि झाय तथा प्रत्यक्ष कर नीची से नीची आ्राय वाले व्यक्तियों पर भी लागू करिए 
जा सकते हैं । इसलिए दोनों करों के बीच उस आधार पर तुलना करना उचित नहीं 
है । प्रो० प्रेश्ट के अनुसार कुछ कारणों वन अप्रत्यक्ष करों का पक्ष ग्रधिक शक्तिशाली 
हो जाता है, ज॑से, अ्र््ध-विकसित देशों के लिए ऐसे कर अत्यन्त उपयुक्त होते हैं, 
वर्योंकि इन देशों में छोटे त्तथा स्वतन्त्र उत्तादक एक बहुत बड़ी संख्या में होते हैं 
श्रधिकांश व्यक्ति अशिक्षित होते हैं श्लौर अपनी झाय-व्यय सम्बन्धी हिसाव नहीं रख 
पाते तथा व्यावार वस्तु-विनिमय द्वारा होता है और भ्रधिकतर व्यवित श्रपनी जीविका 
चलाने भर को ही कमा पाते हैं 7 अक जयवार अर हद ््््ि 

कभी-कभी दानों करों में मा सम्बन्धी | पहलु। को ध्यान में रख कर ही 
तुलना की जाती है। यह कहा जाता के वूजीवादी आर्थ-व्यवस्था में श्राथ की 
श्रसमानताओं को कम किया जा सकता है और इसलिए ऐसे करों को प्रयलशील 
समभा जाता था| दूमरी ओर अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी समभतें थे, क्योंकि उनका , 
भार सभी व्यक्तियों को वहन करना होता है । किन्तु यह, ध्यान रहे कि जहाँ तक; ० 
बवितरणात्मक प्रभावों का सम्बन्ध है दोनों ही करों को समान सिद्धान्तों के आ्रधार 
पर लागू किया जाता है झौर दोनों ही कर वितरण-सम्बन्धी दोपों को दूर करने के :*. ह 
लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं । हाँ, इतना अवद्य है कि आय के पुनवितरण के 
लिए अ्रलग-अश्रलग विधियों का उपयोग करना पड़ता है। प्रत्यक्ष करों में ग्रावश्यक 
सम्तुलन उत्पत्ति के साधनों के बाजार द्वारा प्राप्त करना होता है, क्योंकि झाय के 
आकार तथा कर-भगतान की राशि के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । श्रप्रत्यक्ष 
करों में यह सन्तुलन वस्तु-वाजार द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसलिए यह कहना 
कि प्रत्यक्ष-कर प्रगतिशील होते हैं और अग्रत्यक्ष-कर प्रतिगामी, उचित प्रतीत नहीं 
होता । वास्तव में यदि प्रत्यक्ष-कर का भार भी उपभोवताओं पर वितरित कर दिया 
जाये तो वह भी प्रतिगामी हो जायेगा । इसी प्रकार यदि अप्रत्यक्ष कर द्वारा साधना 
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का पुनवितरण विलासयुक्त वस्तुओं के उत्पांदन से अनिवार्य आवश्यकताओं की 
वस्तुओं के उत्पादन की ओर सोड़ दिया जाए तो ऐसे अप्रत्यक्ष कर भी प्रगतिशील 
हो सकते हैं । 


५ 


5“ प्रत्यक्ष करों के गुण--प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के तुलनात्मक महत्व का. 


ज्ञान करने के लिए यह आवश्यक है कि इन दोनों के गुणों तथा अवगुणों की विवेचना 
पहले की जाए । प्रत्यक्ष करों के गुण निम्न प्रकार हैं ! 
(१) प्रत्यक्ष कर कर-दान योग्यता के अनुकूल होते हैं, क्योंकि इनको प्रगति- : 
शील बनाया जा सकता हैं । अर्थात्‌ इतको इस .प्रकार लगाया जा सकता है कि कर 
'का भार घनी व्यक्तियों पर अधिक पड़े और निर्घन व्यक्तियों पर कम पड़े । (२) ये 
कर मितव्ययी भी होते हैं, क्योंकि इनको इकट्ठा करने का व्यय बहुत कम होता है । 
. बात यह है कि इन करों में अ्रधिकांश घन तो ख्ोत पर ही इकट्ठा कर लिया जाता . 
नह है। (३) ये कर निश्चित होते हैं। (४) ये कर उत्पादक भी हैं, क्योंकि देश की _ 
श्राथिक उन्नति के साथ-साथ इन करों में स्वयं वृद्धि होती जाती है। (५) ये कर 
लोचदार भी होते हैं, क्योंकि इनकी दर आवश्यकतानुसार बढ़ाई-घटाई जा सकती है। 
(६) अन्त में व्यक्तियों में जागृति तथा नागरिकता की भावना उत्पन्त होती है। 
क्योंकि हर व्यक्ति को यह पता रहता हैं कि वह सरकार के खजाने में कितना बन दे 
“रहा है । इस कारण वह अपने अविकारों को प्राप्त करने की तथा कर्तव्यों को समभने 
' की चेष्टा करता है । 
प्रत्यक्ष करों के दोष--प्रत्यक्ष करों में निम्न दोष- बताये जाते हैं :--- 
(१) प्रत्यक्ष कर असुविधाजनक होते हैं। करदाताग्रों को अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है, जैसे हिसाव-किताब का पूरा ब्यौरा तैयार करना, उसका 
नरीक्षण कराना, वार-बार कर दफ्तरों को भ्राना-जाना इत्यादि । इसके अश्रतिरिक्त कर _ 
के भ्ुगताव करने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि आय तो थोड़ी-थोड़ी प्राप्त होती है, 
परन्तु कर राशि का भ्रुगतान एकदम करना होता है। (२) ऐसे करों में चोरी की 
सम्भावना बहुत श्रधिक होती है । वास्तव में यह कर व्यक्ति की ईमानदारी पर - 
लगाया जाता है | परन्तु वास्तविक जीवन में बड़ी बेईमानी होती है और व्यापारी 
- लोग भूंठे बही खाते वनाकर कर की चोरी कर लेते हैं। (३) ऐसे करों में कर की 
. दर का निर्धारण पूर्णंत: कर अधिकारी की इच्छानुसार होता है, श्र्थात्‌ कर की . 
, दर मनमाने ढंग पर निर्धारित की जाती है। (४) अन्त में कुछ लोगों के अनुसार . ह 
ये कर व्ययपूर्ण भी होते हैं क्योंकि कर श्रफसरों को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति 
के पास जाना पड़ता है। 
भ्रप्रत्यक्ष करों के गुण--अ्रप्र त्यक्ष करों के गुण निम्नांकित हैं:-- 
(१) ये कर न्यायपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह निर्धभ तथा धनी, सभी प्रकार के 
:- व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं और अपनी-अपनी स्थिति के अचुसार सभी इसका: 
:- भुगतान करते हैं। यह कर वस्तुओं और सेवाग्नों पर लगाए जाते हैं, जिनको सभी 
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व्यक्ति, श्रपनी-प्रपी हैसियत के अनुसार खरीदते हैं और कर का भुगतान करते हैं । 
इस हृष्ठि से तो ये कर आनुपातिक हुए, परन्तु इनको प्रगतिशील भी वनाया जा . 
सकता है यद्दि विलास की वस्तुम्रों पर श्रधिक ऊँचा कर लगाया जाये, भौर इसरी 
वह्तुम्ना पर कम कर लगाया जाए। (२) इन करों से, देश का कर-आवबार बहुत 
ही विस्तृत हो जाता है। (३) ये कर सुविधापूर्ण होते हैं। वास्तव में करदाता 
को यह जान भी नहीं होता कि वह कर का भुगतान कर रहा है, क्योंकि कर वल्लुग्रों 
के मूल्य में ही मिला होता है । उपभोक्त तो यह समझता है कि वह वस्तु का मूल्य 
दे रहा है, परन्तु वह उसके साथ-साथ कर भी देता रहता है। (४) इस प्रकार के 
करों को चोरी करना सरल नहीं होता क्योंकि करदाता कर का भुगतान वस्वु के 
मूल्य के साथ-साथ कर देता है । (५) इन करों को लोचपूर्ण भी वनाया जा सकता 
है क्‍योंकि आवश्यक वस्तुम्नों पर तनिक-सा कर भी लग जाने पर बहुत आय प्राप्त 
हो जाती है। कुछ लोगों के अनुसार ऐसा करने से कर की न्वायशीलता कम हो 
जायेगी। क्योंकि आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाने से कर का भार निर्धतों पर अधिक 
पड़ता है और कर प्रगतिशील होने के स्थान पर प्रतिगामी हो जायेगा । परन्तु यह 
विचार श्रमपुर्ण है । श्रावश्यक वस्तुग्रों पर कर लगाने से प्रगतिशीलता में कोई कमी 
हीं होती, उस समय तक जब तक कि विलास की वस्तुग्नों पर बहुत ऊँची दर से कर 
लग रहा है और आवश्यक वस्तुश्रों पर बहुत ही नीची दर से कर लगाया गया है । 
आवश्यक वस्तुओ्रों पर कर लगाने से तिर्धन व्यक्तियों से भी कर लिया जा सकता है 
श्रौर इस प्रकार कर प्रणाली पुर्णाहप से करदान योग्यता के पिद्धान्त के अ्रनुकूल हो 
जाती है। अन्त में, इन करों से हानिकारक वस्तुप्नों के उपयोग को रोका जा सकता 
है । हानिकारक वस्तुएँ जैसे मद्य, तम्बावृ: आदि पर कर लगाकर तथा विलासिता 
की वस्तुओं पर कर लगाने से मूल्य ऊँचे हो जाते हैं और उनका उपभोग भी कम हो 
जाता है । 

श्रप्रत्यक्ष करों के दोष--प्रप्रत्यक्ष करों के निम्न दोप बताये जाते हैं:-- 

(१) ये कर समानता तथा कर-दान योग्यता-सिद्धान्त का उल्लंघन करते 
हैँ । इनका भार अधिकतर निर्धन व्यक्तियों पर पड़ता है क्योंकि इनको अधिक 
उत्पादक बनाने के लिए जीवन तथा उपभोग की आवश्यक वस्तुओ्नों पर लगाया 
जाता है। यह स्पष्ट ही है कि निर्धन व्यक्ति अपनी आ्राय का अधिकांश भाग अनिवार्य 
बस्तुओं पर ही व्यय करते हैं, जवकि घनी व्यक्ति श्रपनी आय का बहुत थोड़ा प्रति- 
गत इन वस्तओ्रों पर खर्च करते हैं, इसलिए कर-भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक 
और घनी व्यक्तियों पर कम पड़ता है । श्रतः अप्रत्यक्ष कर अधिकतर प्रतिगामी होते 
हैं । (२) ये कर लोचपूर्णा भी नहीं होते, यद्दि ग्रे केवल विलास की वस्तुओं पर ही 


लगाये जाये । (३) इसके अतिरिक्त ये कर कम उत्पादक हे हूँ ओर इनमें 


निश्चितता का भी अ्रभाव रहता है । सरकार निरचय ही नहीं कर हर 
परी भी चही होते, । 


उसको इन करों से कितनी आय प्राप्त होगी । (४) ये कर मि 
इनको इकट्ठा करने में वहुत खच्चे -करना होता है जवकि इनसे उतनी आय प्राप्त नहां 
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हो पाती । (५) अन्त में, इनकी चोरी भी की जा सकती है, भुठे वही खाते बनाकर | 


इत्यादि । 


यद्यपि काफी लम्बे काल से इस बात होता वाद-विवाद पर चला आया है 
कि इन दोनों करों में से कोन अच्छा है ? फिर भी उपयुक्त विवरण के परचात्‌ यह 
स्पष्ट ही है कि किसी देश की कर-प्रणाली को न्यायपूर्ण बनाने के लिए तथा कर- .: 


* प्रणाली को कर-दान योग्यता पिद्धान्त पर श्राधारित करने के लिए, दोनों ही करों को 
लगाना चाहिए । दोनों कर एक-दूसरे के दोपों को दूर करते हैं । इनमें से किस कर 


का अधिक प्रयोग किया जाए यह देश-विशेष की आशथिक एवं सामाजिक उन्नति पर : 


निर्भर करता है। किसी देश में प्रत्यक्ष कर अधिक अच्छे रहेंगे श्र किसी में श्रप्रत्यक्ष 
कर । परन्तु दोनों का साथ-साथ प्रयोग होना अनिवार्य है । ग्रेट स्काटमैन (068/ 
80८०7) के दब्दों में, “मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के विषय में और कुछ 
नहीं सोच सकता, अतिरिक्त इसके क्रि-मैं उनको दो आकर्षक बहनों के समान 
मानूँ जो कि लन्‍्दन के सुन्दर संसार में आई हैं। दोनों ही विपुल भाग्यशालिनी हैं, 
दोनों के माता-पिता एक हैं--मेरा विश्वास है कि दोनों के माता-पिता 'श्रावश्यकता' 


श्रौर आविष्कार' हैं--उनमें अन्तर केवल इतना ही हो सकता है जितना कि दो बहनों , 


में होता है।' ॥7 हम स्काटमेन के विचार से सहमत नहीं हैं क्योंकि कर के 


ञ 


रूप में तो यह दो बहनों की भाँति हैं, परन्तु अपने भार की हृष्टि से दोनों एक दूसरे 


से पुरांतः भिन्‍न हैं। इसके श्रतिरिक्त न्‍्यायशीलता तथा व्यावहारिकता के लिए दोनों . ' 
बहनों का होना इतना आवश्यक नहीं जितना कि इन दोनों करों का। इस प्रकार . 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करगाड़ी के दो पहियों के समान हैं। कर-प्रणाली की गाड़ी विना 


दूसरे पहिये के चल ही नहीं सकती । 


डिमार्को के विचार--प्रो० डिमार्को ने इन दोनों कशें के सम्बन्ध में दो बातें 


बताई हैं। प्रथम यह कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर एक-दूसरे के पूरक (एगाएु- 
[ाथांक्ष) हैं?', और दूसरे इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्यक्ष करों 
द्वारा उत्पन्न होने वाले रगड़ात्मक प्रभावों (छ7०००रथ्य /0०८७) को शअश्रप्रत्यक्ष कर 
कम करते हैं ।/ अतः किसी भी कर-प्रणाली में दोनों करों का समन्वय होना 
-चाहिए। 


डिसार्को का विचार है कि समणज में कुछ व्यक्तियों की झआाय तो इतनी" 
प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट है कि उसको सही तौर पर मालूम किया जा सकंता है, जैसे वेतन- 


भोगी व्यक्ति, तथा कुछ व्यक्तियों की आय ऐसी होती है जिसका अचुमान ही नहीं . 
लगाया जा सकता, जैसे व्यापारी । प्रत्यक्ष करों का भार पहले प्रकार के व्यक्तियों पर _ 


 श्रधिक पड़ेगा और दूसरे प्रकार के व्यक्तियों पर कम | कर-भार की' इस असमानता 


, को दर करने के लिए अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। घनी व्यक्तियों और व्यापारियों 
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के पास, कर कम लग पाने के कारण, भ्राथ का बहुत ग्रधिक भाग खर्च करने के लिए 
रह जाएगा। अप्रत्यक्ष करों द्वारा आय के इस भाग पर भी कर वसूल कर लिया 
जायेगा श्रौर सभी व्यक्तियों में कर-भार समान रूप से वेट जाएगा । अ्रतः अप्रत्यक्ष कर 
प्रत्यक्ष करों की इस कमी को दूर करते हैं और उनके पुरक होते हैं । एक दूसरी 
प्रकार से भी अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करों के पूरक होते हैं । व्यक्तियों की आयों में थोड़े- 
थोड़े समय बाद परिवतंन होते रहते हैं जिन्हें निश्चित करना कठिन होता है । परन्तु इतना 
प्रवश्य है किग्राय बढ़ने से उपभोग बढ़ता है श्रीरप्राय घटने से उपभोग कम होता है । 
धप्रत्यक्ष कर श्राय के इस प्रकार के परिवतंनों को भी अपने क्षेत्र में ले लेते हैं। 
इसी प्रकार प्रत्यक्ष कर भी अप्रत्यक्ष करों के पुरक होते हैं ॥ एक तो अप्रत्यक्ष 
कर उन वस्तुग्रों पर नहीं लगाये जा सकते जिनका उपभोग स्वयं उत्पादकों हारा किया 
जाता है। दुसरे अप्रत्यक्ष कर सभी प्रकार की वस्तुग्रों और सेवाग्रों पर भी नहीं लगाए 
जा सकते और शभन्त में श्रप्रत्यक्ष करों में भी कर की चोरी हो सकती है। इन सब 
कारणों से श्रप्रत्यक्ष करों के साथ-साथ प्रत्यक्ष कर भी होने चाहिये । 
े डिपार्को करे विचार में अप्रत्यक्ष कर एक महत्वपूर्ण कार्य और भी करते हैं, 
'वह यह है कि ये कर के एकत्र करने में और झाय का अनुमान लगाने में जो 
रगड़ात्मक शक्तियाँ (क्परं०४००७ ई07०९5) उत्पन्त होती हैं उनको न्यून करने में 
सहायता देते हैँ । कर वड़ी ही अररुचिकर वस्तु है। कोई भी इसका स्वागत नहीं 
करता । अतः कर लगते ही कुछ लोग इसका विरोध करते हैं श्र ऐसी क्रियाएँ 
झ्रारम्भ हो जाती हैं, जंसे कर-भार दूसरे व्यक्तियों पर टालना (आंधिए8) कर का 
सम्मिश्रण ( क्रिक0॥ ), पूंजीकरण ( ८2शॉधीक्षांणा)) और कर की चोरी 
(०५४७०0॥), ये सब क्रियाएँ उस समय तक चलती रहती हैं जब्र तक कि आशिक 
प्रणाली में कर द्वारा उत्पन्‍्त होने वाला असंतुलन दूर नहीं हो जाता और फिर से 
घंतुलन स्थापित नहीं हो जाता । उसका विव्वास है कि इसी असंतुलन द्वारा ये सब 
क्रियाएं उत्तन्‍्न होती हैं। उदाहरणार्थ, यदि मजदूरी पर कर न लगकर उसी अनुपात 
में लाभों के ऊपर कर बढ़ जाता है तो वेतनभोगियों को कर से उसी समय तक छूट 
मिलेगी जब तक कि मजदूरियों और लाभों में नया संतुलन स्थापित नहीं हो 
जाता ।* इसी प्रकार तीज्र प्रतिगामी कर द्वारा यदि सरकार बड़ी-बड़ी सम्पत्तियों 
का अन्त करना चाहती है, तो यह भी उसी समय तक हो सकेगा जब तक कि पुरानी 
स्थिति पुन: स्थापित नहीं हो जाती श्रर्थात्‌ बचत, नया उत्पादन, नए क्रेता इत्यादि 
सब पुरानी स्थिति में नहीं हो जाते // इसीलिए डिमार्को का विचार है कि “पहले 
ही क्षण से ह#रों का बँटवारा ऐसा होना चाहिए जिससे उपस्थित श्राथिक संतुलन या 
, तोभंग न हो या जहाँ तक सम्भव हो कम हो ॥ कर लगने से इस प्रकार का 
, श्रसंतुलन उत्पन्त होना स्वाभाविक है । प्रत्यक्ष करों का भ्रुगतान करते समय प्रत्येक 
22, 69. ८0., 9. 63. 


23, 20%, 90. 63- 64. 
24, उ8ंवं,, 9. 465. 


श्श्य . राजस्व 


व्यक्ति को ज्ञान होता है कि वह कर के रूप में कितने घन का भुगतान कर रहा है. 
_और जिसका भुगतान करने के लिए उसको अपनी कितनी आवश्यकताएँ कम करती 
पड़ी हैं। इसीलिए वह स्देव यही प्रयत्न करता है कि किसी न किसी प्रकार उसको 
कम कर देना पड़े । एक ओर सरकार कर द्वारा ग्राय प्राप्त करना चाहती है, .दूसरी 
ओर करदाता कर का भुगतान नहीं करना चाहते--यह दोनों ही बातें एक-दूसरे के . 
विपरीत हैं । यह स्वाभाविक ही है कि आर्थिक प्रणाली में कुछ रगड़ उत्पम्व हो, | 
जिससे सरकार का उद्देश्य पराजित हो जाए | श्रप्रत्यक्ष करों के लग जाने से यह रगड़ _ 
बहुत कुछ कम हो जाती हैं । एक तो अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करते समय कर-: 
दाताप्रों के मस्तिष्क में वह विरोध की भावना उत्पन्त नहीं होती जो प्रत्यक्ष करों 
का भुगतान करते समय होती है । इसके दो कारणा हो सकते हैं--पहला यह कि: 
करदाता को यह ज्ञान ही नहीं हो पाता कि वह कर का भुगतान कर रहा है, क्योंकि - 
कर वस्तुओ्रों भर सेवाश्रों के मुल्य के साथ ही मिला रहता है। दूसरा यह कि कर. 
का भ्रुगतान उस समय होता है जबकि उपभोक्ता अपने व्यय से कुछ संतुष्टि भी . 
प्राप्त करता है । उपभोक्ता को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आवश्यकताश्रों में कमी नहीं 
करनी पड़ती है, जैसा कि प्रत्यक्ष करों में होता है । साथ ही उपभोक्ता अपनी - 
आवशध्यक्रताम्रों को सन्तुष्ट करने के लालच से कर का भुगतान करने के लिंए वाध्य .' 
होता है, क्योंकि वह यदि कर के भ्रुगतान से वचना चाहे त्तो उसे आवश्यकताश्रों 
की सन्तुष्टि का त्याग करता होगा, जो कोई भी उपभोक्ता नहीं चाहेगा । उपभोक्‍ता 
-के हृदय में विरोध करने को भावता इस कारण भी उत्पन्न नहीं होती. क्योंकि केर - 
का भुगतान एकदम नहीं करना होता बल्कि धीरे-घीरे थोड़ी-धोड़ी मात्रा उसको देनी 
होती है। अन्त में आय का प्रत्यक्ष अनुमान ही नहीं लगाया जाता और इस प्रकार 
करदाता और सरकार में कोई मतभेद का प्रइन ही नहीं उठता । इस प्रकार अप्रत्यक्ष . 
कर उन बुराइयों को भी कम करते हैं जो प्रत्यक्ष करों द्वारा उत्पन्न होती हैं और . 
जिनका वर्रांत हम अभी कर चुके हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष कर दोनों एकं-, 
दूसरे के पुरक होते हैं.) डाल्टन के श्रनुसतार भी “विभिन्न कर एक-दूसरे को ठीक 
करते हैं तथा साम्य उत्पन्न करते हैं ।” यु 


अधंविकसित देशों में-- गा 
प् यद्यपि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का उद्देश्य एक समान होता है, अ्रद्धेंविकसित' 
देशों के. लिए अप्रत्यक्ष कर ही भश्रविक उपयुक्त होते हैं । अप्रत्यक्ष करों द्वारा राजकीय ' 

. विनियोगों के लिए श्रावश्यक साधन प्राप्त हो जाते हैं और देश में उपभोग, को , 
' कम करके विनियोग की दर को बढ़ाया जा सकता है। बअद्धं-विकसित देझ्षों में श्राय . 
तथा जीवन-स्तर के मिम्त होते के कारण प्रत्यक्ष कर अधिक प्रभावशील नहीं. 
होते । इसलिए उपभोग की वस्तुप्नों पर कर लगाकर सरकार आवश्यक सेवार्य 

प्रदान करने के लिए घन एकत्रित कर सकती हैं । इसके -अतिरिक्त,. ऊँची देर 
. विलास-युक्त वस्तुओं पर कर लगाकर ऊँची श्राय वाले वर्गों को अधिक भुगतान करने | 
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करारोपरा के सिद्धान्त एवं रूप १२६ 


के लिए बाध्य किया जा सकता है श्रोर इस प्रकार न्याय तथा प्रमतिशीलता, दोनों 
के ही भ्राघार पर श्रप्रत्यक्ष कर उपयुक्त सिद्ध होते हैं। श्राथुनिक लेखकों की यह 
वारणा है कि भ्प्रत्यक्ष करा रोपण द्वारा श्राथिक सम्बवृद्धि (09) को भी तीज किया 
जा सकता है। अ्रद्ध-विकसित देझों में जहाँ व्यक्ति अपनी श्राय को उपभोग पर हो 
खर्च करते हैं, ऐसे करों के द्वारा उपभोग को नियन्त्रित किया जा सकता है। विक्रास 
गोजनाप्रों को लागू करने से राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है, वह उपभोग पर ? 
ही व्यय हो जाती है । यदि अप्रत्यक्ष करों द्वारा उपभोग को नियन्त्रित न किया 
जाए तो विकास की गति मन्द पड़ जाएगी । खेतिहर देझ्षों में कृषि-उत्पादन में 
नियोजन काल में जो वृद्धि होती हैं उसको यदि कृपक वर्ग अपने ही उपभोग के 
कामों में ले आए तो बाजार में अनाज प्राप्त ही नहीं होगा । इसलिए कृवि-उत्पादन 
की वस्तुग्रों पर अप्रत्यक्ष कर लगाकर इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। भारत में 
तो यह भी स्वीकार कर लिया गया है कि भ्रद्ध-विकसित देशों में श्रनिवायं आवश्यकताश्रों 
की वस्तुओं पर भी कर लगाए जाने चाहियें, यदि हम राजकीय विनियोगों के लिए 
आवश्यक सावन प्राप्त करना चाहते हैं ।7” किन्तु राजस्व-सम्बन्धी लेखकों का यह 
विचार है कि श्राथिक विकास के लिए श्रनिवार्य झ्रावश्यकताशों की वस्तुश्रों पर कर 
लगाना नितान्त आवश्यक नहीं है ।” इस सम्बन्ध में यह बताया गया है कि क्योंकि 
अ्रधिकांश व्यक्ति केवल इतना ही कमाते हैं कि स्वयं को जीवित रख सकें, इसलिए 
यह आवश्यक है कि झनिवार्य आ्रावश्यकताम्रों की वस्तुओ्रों के उत्पादन को बढ़ाया जाए 
और ऐसी गैर श्रावश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ाया जाए जिनका उपभोग श्रमिक 
वर्ग द्वारा होता है । ऐसा करता इसलिए आवश्यक है, क्योंकि आथिक विकास के 
साथ-साथ त्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर जीविकोपाज॑न के लिए वे नगरों में झा जाएँगे । 


# वस्तु करारोपण का मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुग्रों के उत्पादन तथा उपभोग को कम 


करना नहीं होता. वरन्‌ व्यक्तियों में वचत करने की भावना को जागृत करना होता 
है । प्रत्यक्ष करारोपण केवल ग़र श्रावरयक और विलास-युवत वस्तुओं के उपभोग तथा 
उत्पादन को ही नियन्त्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है और इसका उद्देश्य 
आवश्यक वस्तुओं के बढ़े हुए उत्पादन को ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक तथा नगर क्षेत्रों 
को स्थानान्तरित करना भी होता है । इन उद्देश्यों की पूर्ति केवल आवश्यकताभों पर 
कर लगाकर नहीं की जा सकती | इसलिए स्पष्ट है कि यह आवश्यक नहीं कि 


* अनिवाये भ्रावरयकताओं की वस्तुओं पर कर लगाया ही जाए । 


श्रानुपातिक, प्रगतिशील, प्रतिगामी, तथा श्रधोगास्ती करारोपण--करों को 
एक दूसरे प्रहार से चार भागों में वाँठा गया है--श्रानु पातिक, प्रगतिशील, प्रतिगामी 
और शधोगामी । यह वर्गीकरण मुख्य रूप से करों की दर और करदाताग्रों की 


फ श्राधिक शक्ति के पारस्थरिक सम्बन्ध पर आधारित है । शक्ति के पारस्परिक सम्बन्ध पर भ्राघारित है । भानुतातिक कर बह है आनुतातिक केर बह है 
# जिसकी दर सारे करदाताओं के लिए समान हो जैसे १०० रुपये की आय वाले 


# 


725, पक्रआवणा शाव॒ु्णार (00ग्ञ5ञ्४न०ा ९००४, ए०, ॥, 0. 49. 
26, २89 एालाउओं, 09. ला, 00. 87-89. 


० मा ५ “राजस्व  - 


व्यक्ति प्र भी ५% की दर से कर .लगाया गया है और १०००० रुपये.की. आय पर 
भी वही दर है। इस कर के गुणों का वर्णन करते हुए कुछ लोगों का कहना हैं कि 
कर में एक तो गुण यह है-कि यह घन के वितरण को .पूवंवत्‌ रखता है, दूसरे यह 
सरल वहुत है ।.इसका हिसाब कोई भी व्यक्ति .लगा सकता है | इस सम्बन्ध में जे० 
बी० से ने कहा है.कि “आनुपातिक कर की परिभाषा करने की ग्रावश्यकत। नहीं है, यह 
साधारण त्रेणशिक नियम, (रेप्रॉ८ ० ए८९) है ।” परन्तु केवल सरलता पर कर- 
प्रणाली की न्‍्यायशीलता को बलि नहीं चढ़ाया जा सकता .। 'यह.कर न्याय-सिद्धान्त 
के बिल्कुल विरुद्ध है। हमारे उदाहरण में १०००० रुपये की ग्राय वाले व्यक्ति को .. 
मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता अपेक्षाकृत १०० रुपये वाले के बहुत ही' कम, होगी 
इस कारण, पहले व्यक्ति पर कर-भार कम होगा और दूसरे:व्यक्ति पर अधिक । अत 
यह कर न्यायपूर्ण नहीं है। . | 
प्रगतिशील -कर---आ्रय बढ़ने के: साथ-साथ जब कर की दर भी बढ़ती जाती 
है, तब ऐसे कर .को प्रगतिशील कहते हैं । इसके अनुसार विभिन्‍न भ्रायों को कुछ 
. सामान्य वर्गों में बाँठ दिया जाता है और वर्गों के अनुसार कर लगाया जाता. है । 
' श्राय ऊँची होने के साथ-सांथ कर की दर भी बढ़ती जाती है, जैसे-, ३००० से” 
. ५०००, रुपये तक दो पैसे प्रति रुपया, ५००० से १००००. रुपये तक ५ पैसे प्रति . 
' रुपया, १०००० से २०००० रुपये तक १० पैसे प्रति रुपया इत्यादि। आय को,इस 
. प्रकार के विशिन्‍न भागों में वांटने श्रौर कर लगाने .की विधि.- को प्रतिगामिता -- 
. ((80एथ४०॥)- श्रौर ऐसे कर को प्रतिगामित कर (छ400९१ प४४) कहते हैं ।. 
'. पक्ष में--संसार के लगभग सभी देशों ने प्रगतिशील कर को ही उचित और 
न्यायसंगत माना है | इसके निम्न ग्रुरे बताए जाते हैं :-- | 
(१) .प्रगतिशील करों द्वारा धन का वितरण भ्रधिक समान किया जा सकता 
है ।. एक: ओर तो समाज के धनी वर्गों की कयशक्ति कम हो जाती है और दूसरी _ 
| ओर निर्धन वर्गों को विभिन्‍न प्रकार की सहायताश्रों को प्रदात करके “उनकी क्रय- 
शक्ति को बढ़ाया जाता है.।. आ्राय'पर भी सीमान्त उपयोगिता ह्वास-नियम लागू 
होता है । जैसे-जैसे आय में वृद्धि होती है, .प्रत्येक  अ्रतिरिक्त इकाई' से प्राप्त होने 
ली उपयोगिता कम- होती चली जाती है। इस प्रकार व्यक्तियों की सामान्य 
मनोवृत्ति तथा हष्टिकोश यथास्थिर रहने की दशा में एक निर्धत व्यक्ति को झाय , 
की वृद्धि से श्रधिक संतुष्टि प्राप्त होगी अपेक्षाकृत एक घनी व्यक्ति के । यदि घनी' 
व्यक्ति की आय में से एक इकाई निकाल कर निर्घेन व्यक्ति को दे दी जाए तो घनी 
व्यक्ति को होने वाले नुकसान की तुलना में निर्धन व्यक्ति को प्राप्त होने वाली: “ 
संतुष्टि कहीं अधिक होगी और यदि इसी प्रकार हस्त न्तरण किए जाते रहे तो समाज . ह 
की कुल संतुष्टि में बहुत अधिक वृद्धि होगी । -प्रो० माशेल,-का भी यही विचार है । 
(२) प्रगतिशील कर, कर-दान योग्यता के सिद्धान्त के अनुकुल है । हम ऊपर * 
कह आझ्राए हैं कि घनी व्यक्ति. को द्रव्य की सीमान्त इक कर को द्रव्य को सीमान्त इकाई का उपयोगिता अपेक्षाकृत 


एक निर्धन व्यक्ति के बहुत कम होती है.। अतः घती व्यक्ति को निधन व्यक्ति की . 


का 
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चुलना में कर देने से कम हानि होती है । धनी व्यक्ति कर भुगतान करने के लिए 
अपनी कम श्रावश्यक आवश्यकताओं को ही कम करेगा परन्तु निर्धन व्यक्ति को तो 
अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को कम करना पड़ेगा। इस कारण यह कर 
उपयोगिता ह्वास-नियम पर आधारित है। परन्तु प्रो० पीगू का विचार है कि 
उपयोगिता ह्वास-नियम से केवल इस बात का पता चलता है कि १००० पौंड वाली 
आय के अन्तिम पींड की उपयोगिता १०० पौंड वाली श्राय के अन्तिम पौंड की 
उपयोगिता से कम है। परन्तु प्रगतिशील कर को न्यायसंगत बनाने के लिए यह 
जानना आवश्यक है कि १००० पींड वाली श्राय के अन्तिम १० पौंड की उपयोगिता 
१०० पड वाली आय के अ्रन्तिम एक पौँड की उपयोगिता से कम है, जो उपयोगिता 
ह्वास-नियम से पता नहीं लगता । 


(३) उपर्युक्त दलील के आधार पर ही यह कहा जाता है कि ऐसे कर से 
समाज को सनन्‍्तुष्टि का ह्वास न्यूनतम होगा, क्योंकि घनी व्यक्तियों को ऊँचा कर 
देने पर भी इतनी असन्तुष्टि नहीं होगी जितना कि निर्घन व्यक्तियों को । श्रत: निर्धन 
व्यक्तियों को कर-मुक्त करके झ्लौर घनी व्यक्तियों पर ऊंचा कर लगाकर समाज के 
बलिदान को न्यूनतम क्रिया जा सकता है। साथ ही, जैसा पीगू ने कहा है कि बहुत 
से बनी व्यक्तियों को जो सन्तुप्टि प्राप्त होती है वह इसलिए नहीं कि वे धनी हैं वरन्‌ 
इसलिए कि थे दूसरों से अधिक धनी हैं । इसलिए यदि इन सभी घनी व्यक्तियों की आय 
को एक ही अनुपात में कम कर दिया जाए तो इन लोगों को सन्तुष्ठि की कोई विशेष 
हानि नहीं होगी । वे पहले की श्रपेक्षा निर्धन तो हो जाएँगे परन्तु वे रहेंगे उतने ही 
थनी ( दूसरों की तुलना में ) जितना पहले थे और इस प्रकार इनको सम्वुष्टि की 
इतनी अधिक क्षति नहीं होगी । 

(४) प्रगतिशील कर मितव्ययी होते हैं क्योंकि इनको एकन्र करने का व्यय 
अधिक नहीं होता । आय बढ़ने के साथ-साथ भी इकट्ठा करने का व्यय पूर्व॑वत्‌ रहता 
है । इस कारण यह कर मितव्ययी होते हैं । 

(५) प्रो० हॉवसन ने प्रगतिशील कर को दूसरे ढग से उचित बताया है | 
उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की आय को दो भागों में विभाजित किया है--लागत का भ्रग 
ओर बचत का अंग । पहलेअंग पर कर लगाना हानिकारक होगा क्योंकि ऐसा करने 
से श्राप ही समाप्त हो जाएगी । इसलिए सब कर वचत के ऊपर ही लगने चाहिएँ । 
इनके श्रनसार जितनी आ्राय कम होगी उतना ही उसमें लागत अंग अधिक होगा श्रौर 
जितनी आय अधिक होगी उतना ही लागत श्रंग कम होगा और बचत अंग अधिक 
होगा । श्रतः ऊँची झ्राय पर प्रगतिशील कर लगाना चाहिए क्योंकि उनमें बचत भ्रंग 
श्रधिक होता है। परन्तु हॉव्रसन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आय की लागतों का 
अनमान किस प्रकार किया जाए और प्रत्येक आय में लागतों का अंग अधिक झोर 
बचतों का अंग कम या इसका उल्टा किस प्रकार मालूम किया जा सकेगा; क्‍योंकि 
विना इसके ज्ञान के करों की दर निर्धारित नहीं की जा सकती । 
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(६) आधुनिक काल में सरकारों के व्यय दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं । 
प्रगतिशील सिद्धान्त द्वारा घनी व्यक्तियों पर ऊंचे कर लगाकर सरकार आवद्य- 
कतानुसार अपनी आय बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकती है । ० 
(७) प्रगतिशील कर अधिक लोचपूर्ण होते हैं। सरकार अपनी आवश्यकता 

के समय केवल धनी व्यक्तियों पर कर की दर को बढ़ाकर आराय प्राप्त कर सकती है । 
आनुपातिक प्रणाली में यह सम्भव नहीं है, क्योंकि उसमें कर की दर बढ़ाने से निर्षेनों. 
पर ही कर-भार अधिक रहता है । 5 


(८) कैन्‍्स ने प्रगतिशील करों को पूर्ण रोज़गार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
बताया है। अ्रवसाद काल में यह आवश्यक है कि सरकार अधिक व्यय करे और 
व्यक्तियों पर कम कर लगाये ताकि स्वयं उनके पाप्त भी कुछ क्रय-शक्ति रहे, जिससे 
वे खर्च करते रहें और मृल्य ऊपर उठने लगें श्लौर रोजगार पहले ही जेसा रहे । यंह 
ध्यान रहे कि केवल कम कर लगाने से ही रोज़गार में होने वाले परिवतंन नहीं रुक . 
जायेंगे, क्योंकि धनी व्यक्तियों पर कर-भार कम होते ही वे अपने धन को व्यय करने 
के स्थान पर संचित कर सकते हैं । उपभोग करने की प्रवृत्ति (707थाओए) वंसे: 
ही कम होती है। इसलिये कर को कम करने का ध्येय ही पराजित हो जाएगा। . 
नि्व॑न व्यक्तियों की उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होने से, वे श्रपनी. आय का अधिक 
भाग उपभोग पर ही व्यय करते हैं । अतः यह श्रावश्यक है कि घनी व्यक्तियों से भारी 
कर लगाकर घन प्राप्त किया जाए, उस्ते निर्वंनों पर खर्चे कियां जाये या उनको आधिक 
सहायता के रूप में दे दिया जाये। समाज में उपभोग की मात्रा पहले की अपेक्षा 
श्रधिक होगी और रोज़गार बढ़ता जायेगा । । 

प्रगतिशील कर के विपक्ष में--प्राजकल प्रगतिशील करारोपण' को सर्व- 
मान्यता प्राप्त हो चुकी है, परन्तु प्राचीन लेखकों को . श्रवर॑य ही इसके विरुद्ध कुछ : 
आपत्तियाँ थीं। हम इन आपत्तियों का झालोच॑नात्मक अध्ययन निम्न में करेंगे :--- 

(१) कुछ लेखकों ने तो. तियम के झावार की ही श्रालोचना की है। हम : 
ऊपर बता आए हैं कि प्रगतिशील करारोपणा निम्न मान्यताओं पर आधारित हैं :--- 
प्रथम, सामान्य रूप से आय- की उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए समान रहती है। . 

, दूसरे, भ्राय की प्रत्येक वृद्धि के साथ प्राप्त होने वाली आय की उपयोगिता घटती 
जाती है और विलास की वस्तुग्रों पर व्यय अधिक होता जाता है। और तीसरे 
विलास की वस्तुओं की अपेक्षा अनिवाय वस्तुओ्रों पर किया गया व्यय कार्यक्षमता 
' की वृद्धि के लिए अधिक आवश्यक है । परन्तु यह सारी मान्यताएँ भ्रमात्मक बताई : 
गई हैं । यह तो हो सकता है कि श्राय की वृद्धि किसी व्यक्ति-विशेष को घटती हुई 
मात्रा में सन्तुष्टि प्रदान करे, परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि एक - 
व्यक्ति को प्राप्त होने. वाली स्रीमान्त उपयोगिता दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा कम होगी ' 
या अधिक । सन्तुष्टि एक मानसिक स्थिति है, जिसका कोई माप नहीं किया जा 
सकता । अतः घी व्यक्तियों से निर्घेनों को घन के हस्तान्तरण से यह:-आवश्यक ' 
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, 7ंहीं कि कुल सन्तुष्टि में वृद्धि हो ही जाये /7 परन्तु इन लेखकों की त्रुटि यह है कि 
इन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि करारोपण में उपयोगिता ह्वास-नियम का इस 
मान्यता पर प्रयोग किया गया है कि मानव व्यवहार समान परिस्थितियों में समान 
' रहता है। इस मान्यता के श्रपवाद हो सकते हैं परन्तु साधारणतया यह ही देखा गया 
है कि व्यावहारिक जीवन में यह मान्यता सही उत्तरती है । यही कारण है कि प्रगति- 
शील कर संसार में सफलतापुर्वेक कार्य कर रहे हैं । 

(२) कुछ लेखकों का विचार है कि प्रगतिशील करारोपरा के कारण बचतें 
कम होने लगती हैं, पूंजी का प्रवाह देश के बाहर होने लगता है भ्रौर देश में उत्पादन 
गिरने लगता है । व्यक्तियों को अधिक उत्पादन करके आय में वृद्धि करने के लिए 
कोई भी प्रेरणा नहीं मिलती, क्योंकि वे जानते हैं कि जो भी आय उन्हें प्राप्त होगी 
वह उनके पास नहीं रहेगी श्रौर कर के रूप में सरकार को चली जायेगी । परन्तु 
चास्तविकता यह है कि कर का प्रभाव प्रत्येक वर्ग पर समान नहीं पड़ता । कुछ 
व्यक्तियों की तो बचाने और कार्य करने को इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ता है कुछ पर 
बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता और कुछ को कर द्वारा अधिक बचत करने और कार्य 
करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। व्यक्ति बचाने श्रौर कार्य करने के लिए 
निरुत्साहित उसी समय होता है जबकि कर श्रत्ति तीब्र प्रमतिशील होता है । 

(३) कुछ लेखकों का यह विचार है कि प्रगतिशील कर एक प्रकार की चोरी 
है और ईमानदारों एवं वुद्धिमानों को सजा दी जाती है । वे लोग जो अपव्ययी हैं 
ग्रीर बेकार हैं वे कर-मुक्त रहते हैं, दूसरी ओर जो मेहनत शौर ईमानदारी से कार्य 
करते हैं, फिजूलखर्ची न कर वचत करते हैं और इस प्रकार समाज की सेवा करते 
हैं उन्हें सवसे श्रधिक कर-भार सहन करना पड़ता है । मिल तो इस कर को अति 
अ्न्यायपूर्णा सममते थे शोर करों की प्रगतिशीलता उनके लिए प्रगतिशील चोरी थी ।”* 
यह झ्रालोचना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि किसी भी कर को चोरी या डर्कती 
कहना वुद्धिमानी नहीं | सरकार का कोई स्वयं का हित नहीं होता । वह सारे समाज 
के लिए ही घन का पुनरवितरण करती है । इसके अतिरिक्त सारा घन मेहनत के 
कारण दही जमा नहीं होता । सरकार की ओर से जो सुविवाएं प्राप्त होती हैं बह 
भी बनी व्यक्तियों को घन एकत्रित एवं सुरक्षित रखने में सहायता करतीं हैं । 

(४) कुछ लेखकों का विश्वास है कि अ्गतिशील करों की दर निर्वारस में 
मनमाने ढंगों से काम लिया जाता है। प्रगतिशीलता का क्या झ्राधार होना चाहिए ? 
इसका कोई निश्चित मापदण्ड तो है नहीं, इसी कारण श्रन्याव होने की गूंजाइश भी 
वहुत है । इस सम्बन्ध में बहुधा मैंक क्लो (४० ८णा००४) के कथन को दुह्दराया 
जाता हैं कि “जब आप साथारण सिद्धान्त (श्रनुपातिक करों) को छोड़ देते हैं, तो 
आप समुद्र में बिता पतवार और कुतुबनुम! के होते हैं, और कोई भी मात्रा अन्याय 

27. [णा९० 7२009॥5 ३ 47 खबर भा हार शेवापर दावे कक्ाएगटियाट? थी स्‍ी८०॥०- 
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की नहीं होगी, जों आप न कर सके ।” परल्तु प्रशव यह है कि कंरारोपण में दरों के . 
निर्धारण में मनमाने काम किस स्थान पर नहीं होते ? हर-कर में ही यह दोष निकाला 
जा सकता है क्योंकि दरों के निर्धारण के लिए कोई प्रमापीकृत (#ग्राठंधात) माप: 
तो अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका है। रही न्याय और अन्याय की. बात्त सो - 
भी बड़ी विचित्र और हास्यग्रद है। एक व्यक्ति के साथ न्याय करने में किसी दूसरे 
के साथ अन्याय अवश्य ही होगा । न्याय और अन्याय की वात व्यक्ति सदैव. स्वहित . 
की दृष्टि से करते हैं । इसके अतिरिक्त सामाजिक लाभ अधिकतम करने में कुछ लोगों -' 
के साथ अन्याय होना कोई बुरी बात नहीं है । 
(५) कुछ लेखक तो इस कर को व्यावहारिक ही नहीं मानते हैं । सैलिगमैन.  , 
का कहना है कि, “यदि इस प्रकार, हम सारे वाद-विवाद का परिणाम निकालें, तो 
हम देखते हैं, कि जब्॒कि प्रगतिशील कर को हम एक छिद्धान्त के रूप में किसी सीमा 
तक उचित कह सकते हैं, और व्यक्ति की योग्यता के अनुप्तार कर नीति को बनाने . 
की सैद्धान्तिक माँग का कथन कह सकते हैं, यह वात निश्चय करनी ग्रति कठिन होती 
है कि किस सीमा तक और किस ढंग से इस सिद्धान्त को -व्यवहार में कार्यान्वित. 
किया जाये । | 
डिसार्को के विचार--डिमार्को के अंनुसार करों में प्रगतिशीलता, श्राथिक 
कारणों से नहीं वरन्‌ राजनैतिक कारणों से स्थापित की जाती है। उनके अनुसार 
अनुपातिक और प्रगतिशील करों-सम्बन्धी विवेचना वस्तुगत (00]४०४४०) और , ' 
भावात्मक (870९० ४७) दृष्टिकोणों से नहीं की जा संकती हैं /ः* डिसाकों का विचार. 
है कि कर वह भुगतान है जो कोई व्यक्ति राजकीय सेवाश्रों का उपभोग करने के बदले . 
में करता है। हर व्यक्ति राजकीय सेवाओं का उपभोग अपनी आय के अनुपात में करता - 
है । जिस प्रकार व्यक्तिगत मुल्य निर्घारण में होता है कि ज़ो.व्यक्ति जितनी वस्तुएँ 
खरीदे उतना ही मूल्य दे, उसी प्रकार यहाँ पर भी यह होता चाहिए कि जो व्यक्ति जितनी 
7य कमाता है उतना ही कर दे। श्रर्थात्‌ करारोपण ग्रानुपातिक होना चाहिए, परन्तु 
क्योंकि राज्य एक एकाधिकारी की स्थिति में होता है इसीलिए वह प्रत्येक व्यक्ति से ह 
भिन्‍न-भिन्‍न मूल्य अपनी सेवाओं का ले संकता है । अतः राज्य घनी व्यक्तियों से. 
अधिक मूल्य और निर्वन् व्यक्तियों से कम मूल्य ले सकता है। इसलिए आनुपातिक . 
करारोपण का आ्राधार न तो उसका वस्तुगत महत्व (009[6०7५6 श्थंप८) है और न. 
अधिक समानता ही । ४ 
. ठीक इसी प्रकार डिमार्को प्रगतिशील करों की विवेचना करता है। वहु उन 
लेखकों से सहमत नहीं है जो वलिदान सिद्धान्त को प्रगतिशील करारोपण का आघार . 
मानते हैं। उसके अनुसार विभिन्‍न व्यक्तियों की सन्तुष्टि या बलिदानों की तुलना “ 
नहीं की जा सकती | उसका मत है कि आय की वृद्धि के साथ झआ्राय प्राप्ति की लागत में. 
भी वृद्धि होती जाती है, इस कारण यह आवश्यक नहीं कि एक घनी व्यक्ति की कुल .- 
सन्तुष्टि एक निर्षन व्यक्ति की अपेक्षा अधिक हो। केवल यही नहीं, सीमान्त 
29. 69. -0#., (कफ, शा, 99. 7-83 


करारापरणा के सिद्धान्त एवं रूप १३५ 


उपयोगिता कम होने के साथ-साथ राजकीय सेवाओ्रों की उपयोगिता भी कम होती 
जाती है । इसीलिए सीमान्त उपयोगिता ह्वास-नियम श्रौर वलिदान का भावात्मक 
सिद्धान्त प्रमतिशील करारोपण के उचित आवार नहीं हैं । 

डिमार्को के विचार में इन दोनों प्रकार के करों की विवेचना राजरन॑तिक 
आधार पर होनी चाहिए ।” फ्रांस में क्रांति से पहले विपरीत आनुपातिक करारोपरा 
था, जिसके अनुसार उन वर्गों पर कोई कर न था जो प्रवल थे या कर-भार केवल 
कृपकों श्रौर औद्योगिक बनी व्यक्तियों पर ही था। इसके वाद, तृतीय राज्य (7॥व 
०४४०८) में श्रानुपातिक कर उन सिद्धान्तों के अनुकूल बनाया गया जिनका प्रचार 
क्रान्ति में किया गया था | ग्रन्त में प्रजातन्त्र स्थापित हो जाने से श्रव प्रगतिशील कर 
का पलड़ा भारी हो गया । 

प्रो० मार्कों ने अपने विचार प्रस्तुत करते समय प्रगतिशील करों के राजन॑तिक 
इतिहास का विश्लेपणश किया है। उनका दृष्टिकोण आर्थिक के स्थान पर ऐतिहासिक 
है । उनके बिचारों को सिद्धान्त कदापि भी नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त, 
जंसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि मार्कों करारोपणा को तथा व्यय को केवल, राज्य 
ओर नागरिकों के बीच एक विनिमय सम्बन्ध के रूप में देखता है; जो विचार 
व्यावहारिक जीवन के अनुकूल नहीं है । स्पष्ट ही है क्रि जिस विचार का आधार ही 
उचित नहीं है विचार स्त्रयं ही श्रनुचित होगा। इसलिए डिमार्को के विचारों का हम 
समथंन्र करने में असमर्थ हैं । 
प्रगतिशीलता का सिद्धान्त एवं श्र्व-विकसित श्र्थ-व्यवस्था 

राजस्व-सम्बन्धी अधिकांश लेखकों का यह विद्वास है कि योग्यता-सिद्धान्त 
तथा प्रगतिशीलता का सिद्धान्त करारोपरा के मूल सिद्धान्त हैं श्लौर सर्वेव्यापक हैं । 
यहाँ तक कि कुछलेखकों ने करारोपण की प्रगतिशीलता को श्रर्ध-विकसित देथ्षों के लिए 
भी उपयुक्त बताया है । किन्तु ये लेखक यह भूल गये कि श्रध॑ विकसित्त तथा पिछड़े हुए 
देशों में मुख्य समस्या आय की श्रसमानताओ्ों को दूर करने की नहीं है वरन्‌ आाथिक 
समवृद्धि (ञ०छएं) की गति को तीज करने की है । यह भी तो सच है कि श्राय के 
वितरण को समान बनाने के लिए श्रौर विधियाँ भी तो हैं, तो फिर करारोपण 
की प्रगतिशोलता को ही इतना अ्रधिक महत्व क्यों दिया जाय ? इसके अतिरिषत ये 
दोनों सिद्धान्त इस घारणा के आधार पर लागू किये जाते हैं कि समाज को जो सामान्य 
लाभ प्र.प्त होते हैं उनकी लागतों को पूरा करमे के लिए करारोपण को पूरा योग- 
दान प्रदान करना चाहिए। किन्तु क्रियात्मक वित्त तथा कार्यशील वित्त सम्बन्धी 
आधुनिक विचार करारोपण को झ्ाथिक उत्थान के हेतु साधन जुटाने का एक महत्व- 
पूर्ण माध्यम मानते हैं । यह भी आवश्यक है कि राजकीय व्यय की पूतति के लिए वित्त 
प्राप्त किया जाय, किन्तु श्रधिक आ्रावश्यकता इस वात की है कि विनियोगों को वढ़ाया 
जाए और श्राथिक विकास को प्रोत्साहित किया जावे । और तभी यह निर्धारित किया 
ह 30, 6. क., के. जञा,, 799. 84-205, 


१३६ . राजस्व 


जाय कि सरकार किन सेवाओं को सम्पन्त करे । अ्रतः यह स्पष्ट है कि अर्घध-विकसित॑ 
देश में करारोपण नीति को योग्यता तथा प्रगतिशीलता के सिद्धान्तों पर आधारित 
किया जावे । यह भी बताना अनुचित न होगा क्रि अर्घे-विकसित देशों में अधिकतर 
वस्तु तथा अप्रत्यक्ष कर लागू होने के कारण प्रगतिशीलता- के. पिद्धान्त का उपयोग. 
सीमित ही रहेगा । न्‍ । 

प्रतिगासो कर--यह्‌ कर प्रगतिशील कर का ठीक विपरीत हैं। इंसके, 
श्रनुसार अधिक भ्राय वाले व्यक्तियों. पर कर की दर कम होती है श्लौर कम आय 
वालों पर अधिक । यद्यपि यह कर श्रनुचित -ओऔर अन्यायपूर्ण होते हैं, फिर भी 
आपत्ति के समय में इनका प्रयोग करना ही. पड़ता है । एक: तो राज्य को अपना व्यय 
पूरा करने के कारण इन करों का सहारा लेना ही होता है, दूसरे यह कर जान-बू मकर 
नहीं लगाया जाता वरन्‌ करदाताश्रों द्वारा इसका भार दूसरों पर टल जाने के कारण 
यह कर ऐसे हो जाते हैं । आधुनिक-समय में इन करों का कोई विशेष महत्त्व नहीं 
है | क्योंकि एक तो इनमें स्यायशीलता नहीं है, दूसरे यह . मितव्ययी नहीं हैं और 
उत्पादक भी नहीं हैं । ' 

अ्धोगारी कर--इस प्रकार का कर आय के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता है 
परन्तु कर की दर कम होती जाती है ॥ एक निश्चित सीमा तक प्रगतिशील रहता 
है उसके बाद आनुपातिक हो जाता है। इन चारों करों को निम्व तालिका द्वारा 
स्पष्ट किया जा सकता है :-- - 





कक प्रगतिशील . गा ' अथधोगामी 
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दर घनराशि! दर | घनराशि। दर 
॥ ही 
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करारोपशा में न्याय 
की समस्या 


(श२0फ्राहाध का उएछापटफ 
प्र 75547707५) 


'भ्रष्याय € 





आवक्रथन-- 

हमने पिछले अ्रध्याय में करारोपणा के सिद्धान्तों का अध्ययन किया था । 
समानता सिद्धान्त के अतिरिक्त वाकी जितने भी पिद्धान्तों की विवेचना की है, 
प्रशासन-सम्बन्धी सिद्धान्त हैं। समानता का सिद्धान्त करारोपण का ने तक सिद्धान्त है, 
परन्तु कठिनाई यह है, कि इस सिद्धान्त को व्यवहार में किस प्रकार लाग 6 या 
जाये; श्रर्थात्‌ कर-प्रणाली को न्‍्याय-संगत किस प्रकार बनाया जाये ? किसी भी 
कर-प्रणाली को न्याय-संगत होने के लिए यह आवश्यक है कि करारोपण का भार 
उन व्यक्तियों पर पड़े जो उसे सहन कर सकें। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति पर 
कर उसकी ग्राथिक दक्शा के अनुसार लगाया जाय । परन्तु आथिक दशा या कर 
दान योग्यता का क्या माप होना चाहिए ? इस सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित 
किये गये हैं । निम्न में हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की विवेचना करेंगे :-- 

वित्तीय सिद्धान्त (क्‍ग्रशाणंध॑ 706०9)-प्राचीन लेखकों और राजस्व 
सम्बन्धी विशेषज्ञों का मत था कि करारोपण का परम कर्त्तव्य श्राय प्राप्त करना होना 
चाहिए । इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों का कहना था कि कर इस प्रकार .लगाया जाये 
कि जनता उसका विरोध कम से कम करे और राजकीय खजाने को अ्रधिक से 
श्रधिक आय प्राप्त हो । फ्रांसीसी वित्तमन्त्री कालबर्ट के अनुसार “वत्तत को इस 
प्रकार नोचो कि वह कप्र से कम विरोध के साथ बिल्लाये ।” इन लोगों के श्रनुसार 
केरॉरोपणा का उद्देश्य यह देखना नहीं है कि कर-भार का वितरण किस प्रकार 
: हो रहा है, वरन्‌ केवल भ्रधिक से श्रधिक आय प्राप्त करना है। परन्तु यह उद्दृश्य 
या तो केवल ऐकिक शासन में या विदेशी शासन में पूरा होना सम्भव है। प्रजा- 
तान्त्रिक शासन में सरकार का कभी भी यह हृष्टिकोश नहीं होना चाहिए | इस 
दृष्टिकोश से तो समाज का बहुत अहित होगा, क्योंकि कर-भार मुख्यतः उन 
निर्धभ और निस्सहाय व्यक्तियों पर पड़ेगा, जिनमें विरोध करने की शक्ति बहुत 
कम होती है। आ्राधुनिक सरकारें प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों पर आ्रावारित हैं और वह 
न्याय तथा समाज-कल्याणा की ओर पूरा ध्यान देती हैं श्रौर करारोपण में वित्तीय 
सिद्धान्त का पालन नहीं करती । यही कारण है कि श्राज इस सिद्धान्त का कोई भी 
व्यावह्ा रिक महत्व नहीं है । 


श्३८ राजस्व | 


५४ लेंस सिद्धान्त ( ऊशाथी परश्नॉ०णए )--इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों के 
अनुसार कर की दर एवं राशि उस लाभ के अनुसार होनी चाहिए, जो कि प्रत्येक 
7गरिक को राज्य की संरक्षता में प्राप्त होता है । राजकीय सेवाओं से जिस व्यक्ति 
को जितना लाभ प्राप्त होता है, उसको उसी अनुपात में राज्य के खर्चों को पुरा 
“करने के लिए कर देना चाहिए। राज्य की कुछ सेवायें ऐसी होती हैं जिनसे कुछ 
व्यक्तियों को विशेष लाभ होते हैं और कुछ सेवाओं से सम्पूर्ण समाज को समान 
लाभ प्राप्त होता है। कॉन (८०॥॥) ने इस मोडे सिद्धान्त के श्राधार पर राजकीय 

. व्यय का वर्गीकरण किया है | परन्तु इस सिद्धान्त में भी अनेक दोष हैं। प्रथम, यह 
-कैसे निश्चित किया जये कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना लाभ प्राप्त हुआ है ? 
विशेष रूप से उन सेवाओं के सम्बन्ध में, जहाँ समाज को सामान्य लाभ प्राप्त होता 

' है। क्योंकि समाज को प्राप्त होने वाले कुल लाभ श्रौर किसी व्यक्ति-विशेष के. 
लाभ में क्‍या अनुपात है, यह-निश्चित किया हो नहीं जा सकता। सैलिगरमेन के 
ग्रनुसार सरंकार कोई भी काम किसी व्यक्ति-विशेष के लाभ के लिए नहीं करती, 
बल्कि व्यक्ति को समाज का एक भाग मानकर करती है । इस प्रकार विशेष लाभ, 
सामान्य लाभ में विलीन ही जाता है ।? इसके अतिरिक्त राज्य की कुछ सेवायें 
* ऐसी होती हैं, जिनसे प्राप्त लाभों का आसानी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है 
जैसे सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी आथिक सहायता । परन्तु इन सेवाश्रों का मूल्य लेना 
एक मज़ाक होगा । न्‍ 
सेवा की लागत का सिद्धान्त ( 06 री इद्चशं०० प॥००७ )--उपर्युक्त 
हड्ानतों की भांति यह सिद्धान्त भी संकीर्ण व्यक्तिवादी विचारों पर आधारित 
है । इस सिद्धान्त के श्रनुसार राज्य जो सेवायें नागरिकों के लिए प्रदान करता है,. 


उनकी वास्तविक लागत के अनुसार कर की दर निश्चित होनी चाहिए। ऊपर से 
देखने में तो यह सिद्धान्त बड़ा उचित जान पड़ता है, परेंन्तुं इंसका व्यावहारिक महत्व 
कुछ भी नहीं है । यह भ्रवश्य है कि जब राज्य कुछ विशेष सेवायें करता है तब इस 
. सिद्धान्त का उपयोग किया जा.सकता है, जैसे डाक महसूल निश्चित करने में, रेलों 
' का किराया निश्चित करने में, इस सिद्धान्त का पालन किया जा सकता है परन्तु 
अधिकांश करों में इस सिद्धान्त से काम नहीं लिया जा सकेता हैं।! यह भी लाभ 
सिद्धान्त ही की भाँति है। जब सभी नागरिकों के लिए समान रूप से एक. साथ 
सेवा प्रदान की जाती है, तव यह निश्चित करना कठिन होता है कि किस व्यक्ति को 
कितनी सेवा प्राप्त हुई और उसकी लागत कितनी हुई । आजकल आधुनिक सरकारें 
. अधिकतर ऐसी सेवायें प्रदान करती हैं जिनसे निर्धनों को श्रधिक लाभ होता है जेसे 
नि:शुल्क दूध वितरण, शिक्षा, सामाजिक सुरंक्षा इत्यांदि। यदि यह सिद्धान्त लागू 
किया जाए तो इन व्यक्तियों को न केवल प्राप्त की हुईं वस्तु को मूल्य ही चुकाना 
होगा, या प्राप्त की हुई घनराशि चुकानी होगी, वरन्‌ उसकी व्यवस्था करने में जो 


६. ह85प98 वी उीधडध907, ७. 337 कक 
2, ए, ए. "89070, 7॥#॥6 #टकाणाएंटर गण 2कास्‍: #फक्ाट८, छ, 285- 





करारोंपण में न्याय की समस्या श्श्र 


लए 


व्यय हुआ है उसका भी भुगतान करना होगा ।* इस प्रकार लाभ-सिद्धान्त की 
भाँति यह सिद्धान्त भी भ्रव्यावह्रिक है। 
ेु डिसार्को का श्राय सिद्धान्त! (05 ॥(७०0*5 [0076 76०0५) --डिमार्को- 
ने भ्रपना आ्राय सिद्धान्त प्रस्तुत किया है, जो लाभ-सिद्धान्त का ही एक दूसरा रूप 
है । यह तो पिछले अ्ध्यायों में वता चुक्े हैं कि मार्कों के अनुसार नागरिकों और राज्य में 
एक वितिमय सम्बन्ध रहता है--राज्य सामान्‍य सावंजनिक सेवाओरों का उत्पादक है 
और नागरिक इन सेवाश्रों के क्रेता एवं उपभोक्ता हैं। नागरिक इन सेवाओं का उप-- 
भोग अपनी-अपनी झ्ाय के अनुपात में करते हैं। उसके अनुसार राज्य की सेवाप्रों से 
निजी व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं के उत्पादन सें सहायता मिलती है। साथ ही ये सेवायें 
इन वस्तुग्रों के उपभोग को सम्भव करने के लिए भी आवश्यक होती हैं। ये सेवाये 
सभी व्यक्तियों को लाभ पहुँचाती हैं--प्रत्यक्ष रूप से, वस्तुओं की उत्पत्ति में सहायता 
करके और अप्रत्यक्ष रूप से, राज्य सहायता द्वारा उत्पादित वस्तुओं के उपभोग द्वारा। 
इसलिए जितनी श्रधिक झाय किसी व्यक्ति की है उतना ही अधिक कर उसे देना 
चाहिए, वयोंकि इननी ही ग्रधिक राजकीय सेवायें उसने प्राप्त की हैं । एक तो ग्राय” 
के उत्पादन में राज्य ने उसे सहायता दी है और दूसरे उस आ्राय के उपभोग में उसे 
राज्य सहायता प्रदान करेगा । इस प्रकार करारोपणा प्रत्येक व्यक्ति की आय के 
अनुपात में होना चाहिए । + 
यदि देखा जाय तो डिमार्कों का स्पप्टत: संकेत प्रगतिशील आय कर की 
ओर है, परन्तु उनके सिद्धान्त को इसी कारण स्वीकार नहीं किया गया है, वयोंकि 
उन्होंने बहुत ग्रविक बल इस बात पर दिया है कि प्रत्येक्र व्यक्ति राज्य की सेवायें 
अपनी श्राय के अनुपात में प्राप्त करता है। उनके सिद्धान्त का यही पहल्लु उचित 
नहीं है, और इसी कारण यह करारोपरा का आधार नहीं बनाया जा सकता। 
कल्याणकारी राज्य का विचार तो इसके बिलकुल ही विपरीत है । क्योंकि इन्होंने भी 
राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई सेवाओ्रों के लाभ की चर्चा की है, इसलिए यह सिद्धान्त भी 
लाभ सिद्धान्त की ही भांति है। 
करदान योग्यता सिद्धान्त ( 59ंग्रीफ [0 989 ॥#००५ )--इस सिद्धान्त 
की चर्चा हम एडम स्मिथ के करारोपरण सम्बन्धी नियमों का वर्णन करते समय कर 
चुके हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार कर-भार, व्यक्तियों पर उनकी करदान योग्यदा के 
अनुसार होना चाहिए । यह सिद्धान्त बहुत ही उचित और न्यायसंगत है, परन्तु इस 
को व्यवहार में लाना इतना सरल नहीं है। पहली कठिनाई तो यह है कि करदान 
योग्यता कैसे तथा किस श्राधार पर निश्चित की जाए और दूसरी कठिनाई यह है कि 
करदान योग्यत्ता किस प्रकार मापी जाए। व्यविति-विशेष की करदान योग्यता 
जानने के लिए उचित आधार की खोज करने के लिए हमें दो दृष्टिकोशों से समस्या 
का अध्ययन करना होगा। एक तो भावात्मक ( $00९०॥४० ) और दूसरा वस्तुगतः 
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(४० राजस्व. 


(00ं००४४०) 4 प्रथम दृष्टिकोण में हम करदाता-विशेप का निजी दृष्टिकोण लेंगे -* 
श्रौर दूसरे में बाह्य पदार्थों की हष्टि से अध्ययन करेंगे । ४ ' 
भावात्मक दृष्टिकोण (870[९०४ए० 0ए770800)--यबदि हम करदाता की 
व्यक्तिगत दृष्टि से कर भुगतान करने की समस्या पर विचार करें तो हमको कर भुग- 
'तान करने में छुपे हुए त्याग और बलिदान को दृष्टि में रखना होगा अर्थात्‌ करदाता . ' 
'पर कितना भार पड़ता है--यह ज्ञात करना होगा। इस शअ्रष्ययन में हमें करदाता की 
मानसिक स्थिति का अ्रध्ययन करना होगा । स्पष्ट ही -.है कि यह विधि कितनी 
“कठिन है क्योंकि करदाता कर का कितना भार महसूस करता है, यंह एक मानसिक - - 
क्रिया है । यह जानना श्रत्यन्त कठिन है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या विचार 
उठ रहे हैं या कितना कष्ट हो रहा है यां कितनी प्रसन्नता हो रही है ? ये सभी 
मानसिक दशायें हैं और इनका: निश्चित माप नहीं हो सकता । यह भी सम्भव नहीं . ' 
कि विभिन्‍न व्यक्तियों की मानसिक दक्षा्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा : सके 
इस सिद्धान्त को कार्येझूप प्रदान करने के लिए यह मान लिया जाता है कि एक ही 
वर्ग में रखे जाने वाले व्यक्तियों पर कर का लगभग समान प्रभाव पड़ता है। प्रो० 
पीगू ने कहा है कि “जीवन के साधारण कार्यों में, जबकि यह मानते हुए कि व्यक्तियों... 
के स्वभाव और प्रकृति में भिन्‍नता होती है, जातीय भिन्‍नतायें, आदतों, प्रशिक्षण 
श्रादि की भिन्‍्नतायें होती हैं, हम सर्दव ही यह मान लेते हैं कि प्रत्यक्षरूप से एक से 
ही व्यक्तियों के समृह पर समान परिस्थितियों का लगभग समान मानसिक प्रभाव 
पड़ेगा ।”* यह ध्यान रहे कि यदि करारोपण पूर्णतः -इसी सिद्धान्त पर श्राधारित... 
होगा तो वह करों के अच्छे श्र बुरे परिणामों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देगा:। 
जैसे, मादक पेयों पर कर से व्यक्तियों को श्रधिक त्याग. करना होगा, इस लिए त्याग 
की हृष्टि से तो यह कर बुरा है, परन्तु जहाँ तक यह इन वस्तुओं के उपभोग -को 
'निरुत्साहित करेगा, यह अच्छा है | वास्तव में ऐसे करों के सम्बन्ध में करों के अच्छे 
परिणामों की श्रोर श्रधिक ध्यान देना चाहिए, श्रपेक्षाकृत त्याग के | प्रो० पीगू का 
भी यही विचार है । भावात्मक हष्टिकोण से करारोपण के विभिन्‍न आधार बताए गए . 
हैं--समान त्याग, समानुपातिक त्याग और न्यूनतम त्याग । ' 
समान त्याग का सिद्धान्त (?770७।४ ण ए4एशे 82०70००)--इस सिद्धान्त 
के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए त्याग की मात्रा समान होनी चाहिए तभी करारो-+ 
परानन्‍्यायसंगत हो सकता है। मिल ने करारोपण में समानता का श्र बताते हुए लिखा 
है कि “राजनीति के एक सिद्धान्त के रूप में करारोपणा की समानता का अर्थ है कि - 
_ सरकार के व्यय में प्रत्येक व्यक्ति का.भाग इस प्रकार निर्धारित : करना ताकि उसे. 
झपने भाग से न तो अविक और न कम ही असुविधायें अनु भव हों, अ्रपेक्षाकृत उसके 
जो कि हर व्यक्ति को- अपने-अपने भाग से अनुभव होंगी ।/* हा 
: किस्तु यह ध्यान रहे कि त्याग का सम्बन्ध -मनुष्य की मानसिक दशा से है, -. 


5. 4 #ापवए # 270#2 स्यावा22, 0. 40 7 के 
6, 2765 एा 2ग[#तल्‍्याँ अट्शा०ाए, 800: ५; 9 42, 
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जिसका माप सम्भच नहीं । यदि त्याग का हम ऊुछ अनुमान लगाने में सफल हो 
भी जायें तो वास्तविक त्याग का पता करना असम्भव है श्रोर इसलिए विभिन्‍न व्यक्तियों 
के त्याग की तुलना करने का तो प्रइन ही नहीं उठता । 

यदि हम आय को कर का आ्राधार मान लें तो त्याग की समानता प्राप्त करने 
के लिए तीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती 
हैं और उनमें से प्रत्येक में कर की दरें भिन्‍त- 
भिल्‍न होंगी । प्रथम परिस्थिति में जब आय 22 
तेजी से बढ़ती जाती है और उपयोगिता ह्वास 
नियम के अनुसार श्राय की प्रत्येक वृद्धि के. 9 
साथ झ्राय की सीमांत उपयोगिता तीब्र गति है 
से गिरती जाती है, तो कर की दर प्रगति- हैं 
शोल होगी । अर्थात्‌ श्राय की वृद्धि के साथ 
व्यक्ति को अ्रधिक अनुपात में कर देना पड़ेगा 
कर की दरों को तीन प्रकार से प्रगतिशील. ऊँ कब | कं 
वना सकते हैं | यह ऊपर दिए गए चित्र १ चित्र १ 
से स्पष्ट हो जाता है । 

दूसरी- परिस्थिति में जब श्राय में वृद्धि घीरे-घीरे होती है, और भ्ाय की सीमांत 


थ उपयोगिता धीरे-घीरे कम होती है तो 
त्याय को समान करने के लिए समानुपा- 


च 


गा 


स्प् तिक दर से कर लागू किया जायगा अर्थात्‌ 
हि २ ऊंची तथा नीची आय वाले सभी व्यक्तियों 
डे पर समान दर से कर लागू किया जायेगा। 
हू ६ यह चित्र २ से स्पष्ट हो जाता है। इन 
तीन दरों में से किसी भी एक को लागू 
जज साय €# किया जा सकता है। 
: चित्र २ 
तीसरी परिस्थिति में जब आय रू 
की सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है (जो 
केवल एक श्रनुमानजनक वात हैं) तो पर 
कर की दर प्रतिगामी होगी श्र्थात्‌ श्रधिक कु 
आय वाले कम श्रनुपात में श्र कम श्रांय फ 
वाले अ्रधिक अनुपात में कर देंगे । चित्र ३ ४ 


में दिखायी गयी तीन दरों में से किसी े 


एक के श्रनुसार कर लगाये जा सकते हैं। # के 


ः(टर राजस्व 


उपयुक्त चित्रों में १, २, ३ वक्र विभिन्‍न दरें प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से 
“किसी को भी व्यवहार में लागू किया जा सकता है। । 


समानुपातिक त्याग का सिद्धान्त (शमाल॑ए० णी 709णंगावे इबला- 
70०)--इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी आशिक शक्ति के .. 
अनुपात में कर देना चाहिए । जिन व्यक्तियों में अधिक त्याग करने दे शक्ति है वे 
अ्रधिक धनराशि कर के रूप में दें, जिनमें तुलनात्मक कम शक्ति है वे कम धनराशि 
दें और जिनमें बिल्कुल नहीं हैं वे कर-मुक्त रहें | इस सिद्धान्त के अनुसार करारोपण - 
न्यायसंगत होने के लिए प्रगतिशील होना चाहिए। इसके लाभ तथा हानियों की.. 
“विवेचना हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं । का 


न्यनतस त्याग का सिद्धान्त (शाग्रणंफ़रा& 0 )शांग्रांणणय 882०700)--यह 
सिद्धान्त कर-भार की समस्या का अव्ययन व्यक्षितयों को सामहिक्र रूप में लेकर 
करता है न कि व्यक्तिगत रूप में । इसके अनुसार सम्पूर्ण समाज पर कम मे कम केर- 
भार होना चाहिए । इसके मुख्य प्रतिपादक ऐजवर्थ (262०ए9०(४) ओर कार्बर 
((धाए्घ)) थे । ऐजवर्थ इस सिद्धान्त को करारोपण का सब्वेश्रेप्ठ सिद्धान्त: मानते 
थे। यह अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त पर झ्ावारित है । इसके अनुसार 
प्रत्येक करदाता का सीमान्त त्याग -वरावर होना चाहिए श्रर्थात्‌ कर इस प्रकार 
लगाया जाय कि प्रत्येक करदाता को मुद्रा की अंतिम इकाई देने से समान त्याग, 
का अनुभव हो । यह सिद्धान्त सम-सीमांत त्याग्र-सिद्धान्त भी कहलाता है ।. यह. 
सिद्धान्त सीमांत उपयोगिता ह्ास-नियम पर आवारित है, जिसके अनुसार श्राय 
बढ़ने के साथ उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। इस कारण यदि बड़ी-बड़ी 
आय वाले व्यक्तियों की अंतिम इकाइयाँ कर के रूप में ले ली जायें-तो करदाता को 
कोई विशेष त्याग नहीं करना पड़ेगा । साथ ही न्यून आ्राय वालों को कर मुक्त कर 
दिया जाये । सरकार को इस प्रकार हर व्यक्ति पर कर नहीं लगाना चाहिए, केवल 
बड़ी-बड़ी आंयों पर उस समय तक कर लगाते रहना चाहिए, जब तक कि सरकार 
की आवश्यकता पूरी न हो जाए। यह सच ही है कि अनिवायं आवश्यकताओं का 
घनी और निर्घन व्यक्तियों के लिए समान महत्व होता है और दोनों ही वर्ग उस-* 
की पूर्ति पहले करते हैं, परन्तु क्या यह सच नहीं कि एक निश्चित सीमा के बाद 
चनी व्यक्तियों की आय का अधिकांश भाग विलास-तम्बन्धी वस्तुओं पर खर्च होता 
हैं ? इस्त कारण बढ़ती हुई आ्ाब के साथ-साथ अधिक कर देने में करदाता कोक 
गगकरना पड़ता है । अ्रत: यह निष्कप॑ निकाला जा सकता है कि ऊँची गायों . 
पर कर.लंगा कर समान स्तर पर ले आया जाए और इस प्रकार प्राप्त घन को 
निर्वन व्यक्तियों की श्राय को ऊपर उठाने के लिए खर्च किया जाए ताकि समाज 
: में सब व्यक्तियों की आय लगभग समान हो जाए। परन्तु इस प्रकार की विधि को 
:: ज्यवहार में लाना सरल नहीं है । पीगू भी इस विचार से सहमत हैं, औरं वह इस- 
“को करारोपण का अत्तिम सिद्धान्त मानते हैं । 


खबर 
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उदासीनता का सिद्धान्त (एगालंफा० ० रव्ाधाधा)--समान त्याग, 
समानृपातिक त्याग और न्यूनतम त्याग के सिद्धान्तों के साथ-साथ प्रो० पीग तथा 


अन्य लेखकों ने एक अन्य सिद्धान्त को और सम्मिलित करने का सुझाव दिया है और 


वह है उदासीनता का सिद्धान्त!'। इन लेखकों के अनुसार विभिन्‍न व्यक्तियों 

र कर इस श्रकार लगाया जाय कि जो स्थिति कर लगने से पहले थी, श्रर्थात्‌ 
जो झ्राय की असमानताएँ पहले थीं वह कर देने के बाद भी बनी रहें । प्रो० 
पीगू ने इसी को ([,68ए९ धाशा 45 ५00 [०णारत वश! का सिद्धान्त कहा है। 
इसका श्रभिप्राय तो यह हुआ कि सरकार को केवल कर द्वारा घन एकत्रित करने से 
मतलब है और प्राय की अ्रस्तमानताश्रों को कम करने की ओर उदास्तीन रहना 
चाहिए । किन्तु यह सिद्धान्त न्याय की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है । 


श्रालोचनां--यह ध्यान रहे कि त्याग सिद्धान्तों में केवल वर्तमान त्यागों की 
ओर ही ध्यान दिया गया है। उनके भावी परिणामों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं 
दिया गया है। ये सिद्धान्त तीव्र प्रगतिशील करारोपण को महत्व प्रदान करते हैं, 
परन्तु इस प्रकार के करारोपरणा से बचत निरुत्साहित होगी, पूंजी का एकन्रीकरण 
कम होगा श्रीर श्रन्त में देश में उत्पादन और रोज़गार का स्‍तर भी श्रपेक्षाकृत 
गिर जाएगा । परिणामस्वरूप धनी व्यक्तियों को श्रौर भी अधिक त्याग करना पड़ेगा । 
केवल यही नहीं वेरोज़गारी की स्थिति में निर्घत व्यक्तियों के त्याग की मात्रा भी 
बढ़ेगी । अतः कुल त्याग की मात्रा भविष्य में वर्तमान की अपेक्षा अधिक हो जायगी 
श्रौर समाज का कल्याण भी अधिकतम होने के स्थान पर कम हो जाएगा। 
सरकार का उद्देश्य ही इस प्रकार पराजित हो जाएगा परन्तु यह सब विचार करने 
से पहले यह कठिनाई भी दूर करनी होगी कि इन त्यागों का माप कैसे किया जाए ? 
भावात्मक हृष्टि से तो यह कठिनाई दूर नहीं होती, इसलिए अथंशास्त्रियों ने वस्तुगत 
हष्टिकोश को अधिक उपयुक्त वताया है । 


वस्तुगत दृष्हिकोण (09]००४४९ 27797०8०)--श्रभी तक हमने करदाता 
के भाव एवं भावनाओ्रों को हृष्टि में रखते हुए कर-भार के उचित बंटवारे की शोर 
ध्यान दिया था, परन्तु हमको अनेक कठिनाइयों के कारण यह दृष्टिकोण व्यावहारिक 
नहीं लगा । कुछ भ्रयंशास्त्रियों ने, विशेषकर अमेरिका में, करदान योग्यता का 
उचित श्राघार निश्चय करने के लिए वस्तुगत हप्टिकोरा भ्रपनाया है । इस हष्टिकोश 
से अग्रव्ययत करने में वे मनुष्य की भावनाग्रों एवं त्याग की ओर घ्यान नहीं देते 
वरन मनष्य की करदान शज्ञाक्ति को उसकी वाह्म बातों से पता लगाते हैं। इन्होंने 
करदान योग्यता के स्थान पर 'करदान सामथ्यं (8००७) शब्दों का प्रयोग किया 
है । इन लेखकों के श्रभुसार, मनुष्य की करदान सामर्थ्य तीन बातों से जानी जा 
पकती है :-- (श्र) मनुष्य का उपभोग स्तर, (व) सम्पत्ति और (से) आय । 


(अ) कुछ लेखकों के श्रनुसार उपभोग स्तर या व्यय को करदान सामर्थ्य 


१४४ | : , राजस्व 


का अ्रच्छा प्रमाण विचार किया गया है.। इन लेखकों का मत है कि जिस व्यक्ति का 
उपभोग स्तर ऊँचा “है श्र्थात्‌ जो श्रधिक व्यय करे उसको अ्रधिक कर देना चाहिये । 
स्पष्ट ही- है कि उपभोग को आघार मान कर हम. करारोपण को न्यायसंगत नहीं 
बना संकते । एक व्यवित जो बिल्कुल श्रकेला है दो-सौ रुपये महावार कमा रहा है, - 
परन्तु उसका उपभोग पर व्यय केवल सौ रुपया है। दूसरा व्यक्ति भी दो सौ रुपये... 
कमा रहा हैं, उसे कुट्ुम्ब के छेः सदस्यों का पेट पालना पड़ता है और उसका माह- 
वारी' व्यय दो सौ रुपये से अधिक है । सोचिये किसकी करदान सामथ्यें अधिक है-- 
पहले की या दूसरे की? यदि उपभोग को स्तर मानते हैं तब तो दूसरे व्यवि्त को. 
अधिक कर देना चाहिये, परन्तु वास्तव में पहले व्यक्ति को अधिक कर देना चाहिये । | 
उपभोग को आधार मानने में यही त्रुटियाँ होंगी | वेसे भी उपभोग को आधार 
मानने के बहुत. बुरे परिणाम होंगे । उपभोग के अनुसार कर लगाने से व्यक्तियों को: 
अपना उपभोग कम करना पड़ेगा, जिसका प्रभाव यह होगा कि व्यवितयों की कार्ये- 
क्षमता कम होने लगेगी श्र देश के उत्पादन पर अन्त में बुरा प्रभाव पड़ेगा | श्रत 
इस आधार को न्यायसंगत नहीं कह सकते । 

(ब) सम्पत्ति को, कुछ लेखकों ने कर-दान सामर्थ्य का श्रधिक अच्छा 
आधार -बताया है। सम्पत्ति के आ्राघार पर किसी व्यक्ति की कर-दान सामथ्य॑ तुरन्त 


_ ही पता लग सकती है । जिस व्यक्ति के पास अभ्रधिक सम्पत्ति है उसमें अधिक कर- - 


दान सांमथ्यं है। परन्तु वास्तव में सम्पत्ति को भी उचित श्राघार नहीं मान सकते . 
क्योंकि, समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी श्राय बहुत श्रधिक होते हुए भी 
वे अपने पास नकदी रखना अधिक पसन्द करते हैं अपेक्षाकृत सम्पत्ति के, या जिन्हें 


.. संभ्पत्ति एकत्रित करने की अपेक्षा ऊँचा जीवन-स्तर रखना भ्रधिक रुचिकर होता है । - 


यदि सम्पत्ति-के अनुसार कर लगाते हैं तब ऐसे व्यक्तियों पर कोई भी कर नहीं. - 


लगाया जा सकंता । इसके अ्रतिरिक्त सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य भी आँकना सम्भव .. 


नहीं है। फिर, यह भी सम्भव है कि सम्पत्ति के आधार पर व्यक्ति की करदान सामथ्ये 

का अनुचित शअ्रनुमात भी लग सकता है। [उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति के १० 

मकान हैं, जिनका महावारी किराया १५४० रुपये है, दूसरे व्यक्ति के पास केवल एक. 
मकान है जिसका किराया १५० रुपये है। सम्पत्ति के आराधार पर पहले व्यवित को 
अधिक करंदान सामथ्यं है और दूसरे को कम जबकि वास्तव में दूसरे व्यक्ति फो .. 
अधिक कर देना चाहिये क्योंकि उसको सम्पत्ति से भ्रधिक श्राय प्राप्त होती है। 
अन्त में इस प्रकार के श्राघार का एक परिणाम यह भी हो सकता है कि एक 
ओर तो करारोपरा श्रन्यायपूर्ण हो जाये श्रौर दूसरी ओर व्यवित देश में सम्पत्ति 


एकत्रित करने के लिए ह॒तोत्साहित हों। इस कारण यह श्राघार भी न्यायसंगत - 


हीं है। हु 
नह 

(स) अन्त में, आय को करदान सामथ्यें का उचित आधार माना गया। 
आ्राजकल करारोपण का यही आधार है । ऊंची भ्ाय वाले व्यक्तियों पर श्रधिक कंर 
लगाया जाता है ओर नीची झ्ाय वालों पर या तो कर लगता ही नहीं श्ौर यदि कर 


र 
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लगता भी है तो बहुत कम। परन्तु मौद्रिक श्रायः (707०७ पं7707०) भी करवान 
सामर्थ्य का सन्तोपप्रद प्रमाय नहीं कहा जा सकता है । दो व्यक्तियों की मौद्रिक राय 
चरावर होते हुए भी, करदान सामर्थ्य अलग-प्रलग हो सकती है । एक के दायित्व 
दूसरे की अपेक्षा अधिक हो सकते हैं । एक को छोटे कुट्ठम्ब का जब कि दूसरे को 
एक बड़े कटम्व का भार सहन करना पड़ रहा हो । अतः क्‍या इन दोनों व्यक्तियों 
पर एक ही दर से कर लगाना ठीक होगा ? कदापि नहीं | इसी प्रकार एक व्यवित 
को श्राय, उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति से प्राप्त हो रही हो, जब कि 
दूसरे व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से श्राय प्राप्त करनी पड़ रही हो । दोनों व्यक्तियों 
पर भी कर की दर समान नहीं हो सकती है। इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए 
लार्ड स्टाम्प ने बताया है कि सामथ्यं या योग्यता का उचित प्रमाण जानने के लिए 
व्यक्तियों की मौद्विक श्रायों के श्रतिरिक्त हमें निम्न वातों पर भी विचार करता 
चाहिए :--- रा 

(१) झाय-कर उसी समय लगाया जाये जबकि झ्रायकर्ता कोओआ्राय प्राप्त हो 
रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो करदाता को बहुत कप्ट होगा । सब ही देशों में 
साघारणत: शभ्राय-कर के सम्बन्ध में यह बात प्रचलित्त है कि पिछले वर्ष की ञ्राय पर 
अगले वर्ष में कर लिया जाता है। श्रव यदि इसी वर्ष करदाता को घाटा हो गया है 
तो उसकी भुगतान करने की झंक्तित कम हों जाने से, पिछले वर्ष का भूगतान करने 
में बहुत कठिनाई होगी । कभी-कभी तो यह भी देखा गया है कि कर की राशि 
ल्ाखों-करोड़ों की संख्या में होने के कारण, पिछले वर्ष का मुगतांन करने के लिए 
व्यक्तियों का दिवाला तक निकल जाता है । इसलिये यह श्रावइयक है कि कर, आय- 
प्राप्ति के समय हीं वसुल कर लिया जाए का 

(२) आय का वास्तविक अनुमान लगाने के लिए यह आ्रावश्यक है कि 
स्थायी पूंजी में जो घिसावंट उस आय के प्राप्त करने के सम्बन्ध में होती है, उसकी 
ओर भी उचित ध्यान दिया जाये। अर्थात्‌ कुल श्रांय में से इस घिसावट के मूल्य 
को कम कर देना चाहिये | यदि ऐसा नहीं होता तो आय का अनुमान स्वथा 
अ्वास्तविक होगा साथ ही भविष्य में पंजी के निर्माण पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा 
क्योंकि यदि स्थायी पूंजी की हुट-फूट की व्यवस्था उत्पादन के साथ ही साथ न होती 
जायेगी तब भविष्य में मशीनों को खरीदने के लिए नई पंजी का विनियोग करना 
होंगा। श्रन्त में इसका प्रभाव राष्ट्रीय आय पर भी पड़ेगा । 

(३) आाय-कर निद्िचत करते समय इस बात पर भी ध्यान देता चाहिए कि 
कर-दाता को श्राय अपने निजी प्रयत्नों द्वारा प्राप्त हुई है या उत्तरातिकार में प्राप्त 
सम्पत्ति से प्राप्त हुई है । यदि श्राय निजी परिश्रम से प्राप्त हुई है तो उस पर कर 
की दर कम होनी चाहिये शऔर यदि ग्राय सम्पत्ति से प्राप्त हुई है तो उस पर ऊँची 
दर से कर लगाना चाहिये । 

(४) आय कर की दर निश्चित करते समय यह भी देखता आवश्यक है कि 
व्यक्ति के कृठुम्ब के सदस्यों की संख्या कितनी है । यदि किसी व्यक्ति के कूढुम्ब के 
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सदस्यों की संख्या, दूसरे समान आ्राय वाले व्यक्ति की अपेक्षा, अधिक है तो उस पर .. 
दसरे व्यक्ति की श्रपेक्षा ऊंची दर से कर लगाना चाहिए .  . - ह 
(५) भ्रन्‍्त में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आय में कुछ अतिरिक्त आय 
शामिल है या नहीं । यदि है तो अतिरिक्त आय पर ऊँची दर से कर लगाना चाहिए 
और शेष आय पर नीची दर पर कर लगाना चाहिए। ; जय 
आधुनिक श्राय-कर प्रणाली में इन सब बातों की ओर -साधारणत: ध्यानः - 
दिया जाता है । । हल कल 
कर-दान सामथ्य सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमी यह-है कि यह करारोपरा और. 
कर-दान योग्यता के बीच -समन्वय स्थापित--करने के.लिए कोई उचित विधिं-नहीं 
प्रदान करता । इसी प्रकार न्यूनतम त्याग का सिद्धान्त भी इस दिशा में अपूर्ण हैं.। 
दोनों ही सिद्धान्तों में यह कमी है. परन्तु - उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है: कि ये- 
दोनों सिद्धान्त एक वात की ओर शअ्रवश्य ही संकेत करते हैं--वह यह कि कर प्रणाली 
प्रगतिशील होनी चाहिए अर्थात्‌ कर भुगतान करने की शक्ति के बढ़ने के' साथ-साथ. 
कर की दर भी बढ़ती जाये; . आधुनिक कर-प्रणालियों में सभी बातों की ओर ध्यात्तेः 
एक साथ दिया जाता है,: अर्थात्‌-सम्पत्ति, व्यय और आय सभी पर कर लगाये जांः 
रहे हैं परन्तु सामान्य रूप से दो बातों की शोर ध्यान देना नितान्‍्त श्रावश्यक -है।' . 
प्रथम, किसी भी एक कर के भार पर अकेले ही विचार नहीं करना चाहिए । समुचित: - 
कर-प्रणाली की ओर घ्याव देना चाहिए क्योंकि कोई भी कर अपने व्यक्तिगत ' 
' रूप में कभी भी उचित नहीं होता । एक कर की बुराई दूसरे कर से दूर होती- 
है भ्रलग-प्रलय करों में असमानता हो सकती है किन्तु सम्पुर्ण कर-प्रणाली में: 
झ्ौचित्य हो सकता है । भ्रवः किसी नये कर को लगाते समय केवल उस कर के भार - 
_ के“वितरण की ओर ध्यान ही नहीं देवा चाहिए, वरन्‌ यह भी देखना चाहिए कि नये 
कर और पहले से लगे हुए करों के भार का एक साथ वित्तरण किस प्रकार किया जाये .? 
करारोपण के भार का अनुमान उस समय तक ठीक प्रकारः से नहीं लगाया र्जां 
सकता, जब तक कि राजकीय व्यय के परिणामों का अ्रध्ययन न किया- जाये | श्रतः-“ 
दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि करारोपण के प्रभावों का उचित ज्ञान प्राप्त - 
करने के लिए, राजकीय व्यय के- परिणामों का भी अध्ययन करना चाहिए। करं- 
प्रणाली की श्रसमानताओं को राजकीय व्यय द्वारा दूर किया जा सकता है। सबसे 
अ्रधिक कर-भार सहन करने वाले व्यक्तियों को राजकीय व्ययें द्वारा अनेक लाभ 
प्रदान करके, कर-भार को न्यूनतम किया जा सकता है इस स्थिति में लाभ-सिद्धान्त 
झौर कर-दात योग्यता सिद्धान्त को एक साथ लागू किया जा सकता है। जहाँ तक 
व्यवहार में करारोपरा नीतियों का सम्बन्ध है, वे किसी एक कर-सिद्धान्त के आधांर 
पर निर्मित नहीं की जातीं । भ्रलग-अलग समय तथा स्थिति में सरकारों को अलग- 


,:.. अलग उद्देश्यों से काम करना पड़ता हैं । कहीं पर लाभ और करदान योग्यता को एके - 





:. साथ मिला दिया जाता है तो कहीं पर केवल आय प्राप्त करने के उद्देश्य को ही महत्त्व . 
अदान किया जाता है-श्रौर कर-दान योग्यता सिद्धान्त को पूर्णरूप से मुक्त कर दियां - 


रारोपणा में न्याय की समस्या १४७- 


जाता हूं। भ्रतः व्यावहारिकता की दृष्टि से सभी सिद्धान्त उचित हैं और सभी अनुचित । 
हू एक बात और है | वह यह है क्रि किसी कर-प्रणाली की न्यायशीलता केवल इसी 
बात्त पर झावारित नहीं होती कि कर-भार का वितरण कंसा है वरन्‌ इस बात पर 
भी निर्भर करती है कि करारोपण का उत्पत्ति, वितरण और देश में रोजगार के 
स्तर आदि पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है । 


आधुनिक मत-- 


आधुनिक लेखकों ने न्याय के सिद्धान्त के स्थान पर कल्याण को प्राथमिकता 
दी है। हम विभिन्‍न दृष्टिकोणों का अध्ययन निम्न में करेंगे : 


१. समान सीमान्त त्याग का सिद्धान्त :--एजव्थे तथा पीम ने समान 
सीमान्त त्याग सिद्धान्त का कल्याण के दृष्टिकोण से प्रतिपादव किया था। 
एजवर्थ का विचार था कि व्यक्वतियों की श्रपनी श्रभिरुचि के अनुसार विभिन्‍न वस्तुओं 
के उपभोग पर आय का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि उनका कल्याण 
अधिकतम हो और साथ ही यह भी शअ्रावश्यक्र है कि कल्याण में क्षति कम से कम 
हो । यह ध्यान में रखकर कि आय की प्रत्येक वृद्धि से प्राप्त होने वाली उपयोगिता 
मिरती जाती है वह इस निपष्कर्प पर पहुँचे कि जब सीमान्त उपयोगिताएँ समान होती 
हैं अर्थात्‌ जब सभी व्यक्तियों की आय समान होती है तो व्यक्तियों का कल्याण भी 
प्रधिकतम होता है । श्रत: एजवर्थ के अनुसार करारोपण नीति को समान सीमान्त 
त्याग के श्राधार पर आधारित करने के उपराच्त भी समाज को अधिकतम कल्याण 
प्राप्त हो सकता है। पीगू ने दूसरी ओर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि न्यूनतम 
आसत त्याग का घिद्धान्त भी अधिकतम औसत कल्याण को प्राप्त करने में सहायता 
करता है । उत्तका कथन हैं कि “सभी इस वात से सहमत हैं कि सरकार की 
क्रियाओं का नियमन इस प्रकार से होना चाहिए जिससे उसके वागरिकों का कल्याण 
अधिकतम हो । यही सरकार की सम्पूर्ण कानून प्रणाली की कसौटी है, झौर 
करारोपश के क्षेत्र में यही न्यूनतम त्याग का सिद्धान्त है ॥”” अत: स्पप्ट हैं कि पीयू 
यह चाहते हैं कि कर-प्रशाली को न्यूनतम औसत त्याग पर आधारित किया जाए 
सिजविक और मार्शल समान त्याग के सिद्धान्त को अच्छा समभते थे किन्तु पीगू ने 
इस सम्बन्ध में कहा है कि “समान तथा समान स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का 
समान त्याग उस स्थिति से भिन्‍न है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना 
पड़ता है |” समान त्याग-सम्वन्धी सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके 
हारा यह पता नहीं लगाया जा सकता कि सभी व्यवितियों को वास्तविक सन्तोय 
समान मात्रा में प्राप्त हो रहा है ब्र्थात इमके द्वारा हम यह तो निश्चित कर सकते हैं 
कि करारोपण द्वारा सभी व्यक्तियों को समान त्याग करना पड़े किच्तु इसका यह 
अभिप्राय नहीं कि करों के भुगतान के पढ्चात्‌ सभी व्यक्तियों को वास्तविक सन्तोप 
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समान मात्रा में प्राप्त होंगे । पीगू ने इसीलिए सिजविक के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं “' 
किया, परन्तु वह भी इसका कोई प्रमाण नहीं दे सके भ्रौर उन्होंने केवल इतना ही . . 
कहा कि न्यूनतम झसत त्याग का सिद्धान्त करारोपण का अ्रन्तिम सिद्धान्त है-और 
उसकी उपयुक्तता के विपय में मेरी मानसिक चेतना ही मुझे बताती है ।* 
इसके पर्चात्‌ पीगू ने करारोपण के वितरणात्मक पहलू का अ्रध्ययन किया है 
अर्थात्‌ उन्‍होंने विभिन्‍्त आर्थिक परिस्थितियों में करारोपणा के कुल मौद्रिक भार के. 
वितरण के विपय का विश्लेषण किया है । उनके अनुसार न्यूनतम औसत त्याग प्राप्त 
करने के लिए करों का बँटवारा इस प्रकार होना चाहिए कि सभी करदाताओरों को . 
उनके द्वारा भुगतान किए गए द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता समान हो । उनका कथत 
है कि न्यूनतम औसत त्याग के सिद्धान्त को लागू करने का अंभिपष्राय यह है कि 
समाज के सभी सदस्यों द्वारा किए गए सीमान्त त्याग न कि कुल त्याग समान हो । 
अत: कर-प्रणाली इस प्रकार निर्मित की जाए कि न्यूनतम श्राय की सीमा के ऊपर 
वाली सभी यों पर कर का निर्वारण ऐसी दर से हो कि कर लागू होने के बाद 
सभी आय समान, हो जाय॑ अर्थात्‌ सरकार सबसे पहले सबसे ऊँची आय पर कर : 
लगाए, तत्पश्चात्‌ मध्य आय वाले वर्गों पर कर लगाए और निम्नतम झाय वाले 
वर्गों को उस समय तक सहायता दे जब तक कि सभी श्रायों में समानता स्थापित . 
नहीं हो जाती ।" किस्तु व्यवहार में सबसे अधिक कर-भार सबसे ऊँची आ्राय वाले 
वर्ग को सहन करना होगा श्रर्थात्‌ अधिकतर प्रगतिशील तथा- प्रतिगामी. करों का: 
उपयोग होगा । वितरख-सम्बन्धी न्याय के लिए, इस प्रकार यह श्रावदयक है कि 
करों का भार उन्हीं व्यक्तियों पर पड़े जो उसको सहन करने योग्य हैं, किन्तु पूँंजीवादी 
प्राली में इसका प्रभाव उचित नहीं होगा और व्यवसायी वर्ग उत्पादन में वृद्धि 
करने के लिए, हतोत्साहित होगा । इसलिए यह आवश्यक है कि न्यूनतम झसत त्याग 
की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें करारोपरा में इस प्रकार उलट-फेर करनी 
ग्रैगी कि उत्पादकों की उत्पादन करने की प्रेरणा पर बुरा प्रभाव न पड़े। ; 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि श्राय की असमानताओ्रों को दूर करने के 
लिए करारोपण को आधुनिक राजस्व अर्य॑ंशास्त्री एक महत्त्वपुर्णो यन्त्र समभते हैं 
और अधिकतर समाजवादी देक्षों में इस यच्त्र कां उपयोग बड़ी ही सुगममता से किया 
जा रहा है। 
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भीवकेथन --- 


डाल्टन के शब्दों में, “आ्रधिक दृष्टिकोण से सबसे उत्तम कर-प्रणाली वही 
है, जिसके सबसे अच्छे या सत्रसे कम बुरे आर्थिक प्रभाव होते हैं ।”! करारोपरा 
अच्छा है, या वुरा इसका निर्णय करने के लिये हम करों के झाथिक परिणामों का 
अध्ययन करते हैं। यद्यपि किसी भी कर-प्रणाली के न्‍्यायसंगत होने के लिए यह 
आवश्यक है कि कर-भार का वितरण प्रत्येक व्यक्ति की योग्यत्ता के अनुसार हो परन्तु 
अकेले कर-भार के समान वितरण पर ही कर-प्रणाली की न्यायशीलता निर्भर नहीं 
करती वरन्‌ करारोपण के भावी तथा वर्तमाव आाथिक प्रभावों पर भी । इन प्रभावों 
का अ्रव्ययत करना इसलिये झ्रावश्यक है कि व्यवहार में सरकार किसी भी एक 
सिद्धान्त का निरचय रूप से पालन नहीं करती, बल्कि अधिकतर अपनी श्रावश्यक- 
ताप्नरों के श्ननुस)।र कर-नीति निर्वारित करती है| अतः कर।रोपण के प्रभाव में केवल 
व्यक्तिगत करों के प्रभाव ही सम्मिलित नहीं होते वल्कि कर-सम्बन्धी नीतियों के 
प्रभाव भी सम्मिलित होते हैं। करों के प्रभाव देश के उत्पादन, धन के वितरण तथा 
आशिक क्रियाड्रों की दक्षाओ्रों पर पड़ते हैं। करों की दरों तथा भावी करों के 
लगने की श्राशा से उपर्युक्त सभी ग्राथिक क्रियाओं की दक्षात्रों में परिवर्तन होते 
रहते हैं । उत्पादन में कमी होती है श्ौर वृद्धि भी, घन का वितरण समान भी होता 
है और असमान भी, मूल्य-स्तर ऊपर भी उठता हैं और नीचे भी गिरता हैं, 
रोजगार और उपभोग, बचचतें तथा पूंजी में भी वृद्धि होती है भ्ौर कमी भी । श्रतः 
संक्षेप में करारोपण के प्रभाव बुरे भी होते हैं और अच्छे भी । यदि श्रच्छे प्रभाव 
प्रधिक से अधिक हैं और बुरे प्रभाव कम से कम तो कर-प्रणाली सबसे भ्रच्छी समझी 
जानी चाहिये--यही तो डाल्टन ने भी कहा है । करारोपरणा किसी भी उद्देश्य से 
क्यों त किया जाये इस प्रकार के प्रभाव तो श्रनिवारय ही हैं । परन्तु जैसा कि हम 
पिछले अध्याय में ही कह चुके हैं इस श्रध्ययतत का केवल सेद्धान्तिक महत्त्व ही हैं। 
क्योंकि सभी व्यक्तिगत करों के प्रभाव एक दूसरे के प्रभावों पर आधारित रहते 
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हैं और झापस में मिले होते हैं, और करारोपरा के बुरे प्रभावों को राजकीय- व्यय 


ढ्वारा कम किया जा सकता है, इसलिये इस प्रकार के अ्रध्ययन से व्यवहार में लाभ : 
तो प्राप्त किया जा सकता है परन्तु वास्तविक प्रभाव किन दिशाओं में किये होते हैं, 
इनका अनुमान लगाना कोई सरल काम नहीं । इसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य 
की मनोवृत्तियाँ समय-समय पर बदलती रहती हैं और मनोवृत्तियों के परिवतेनों के. 
साथ-साथ किसी भी नीति में अच्छाई और बुराई उत्पन्त होना स्वाभाविक है। जो कर ' 
पिछली शताब्दी में वुरा था वही कर झाज अच्छा हैः। अ्रतः हम यहाँ पर केवल 


सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से ही कर-भार के आर्थिक प्रभावों का अ्रध्ययन करेंगे। * 


डाल्टन के अनुसार इन प्रभावों का निम्त तीन शीष॑कों के अन्तगंत श्रध्ययन 


किया जा सकता है? --(१) उत्पादन पर प्रभाव, (२) वितरण पर प्रभाव, और -' 


(३) श्रन्य प्रभाव । 


करारोपण के उत्पादन पर प्रभाव-- | | 
डाल्टन ने करारोपण के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों को तीन भागों में 


विभाजित किया है :--(१) व्यक्तियों के काम करने तथा बचत करने की योग्यता. 


पर प्रभाव; (२) व्यक्तियों के काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव; 


और (३) विभिन्‍न उपयोगों और स्थानों में आर्थिक साधनों के वितरसा पर प्रभाव |. 
(१) व्यक्तियों के काम करने तथा बचत करने की योग्यता पर प्रभाव--: 


साधारण रूप में करारोपण से व्यक्तियों के काम करने तथा बचत करने की योग्यता 
कम हो जाती है । यह दो प्रकार से होता है । एक तो कर लगने से व्यक्ति की. आ्राय 
का एक भाग कर के रूप में निकल जाता है। आय में कमी हो जाने से, व्यक्तियों 


की कऋ्रय-शक्ति कम हो जाती है। वे अपने उपभोग . को कम. करते 'हैं। परिणाम- 


स्वरूप उनकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि प्रतिष्ठा-सम्बन्धी 
आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाया जाये तो भी यही अ्रभ्नाव होगा क्योंकि इन वस्तु्रों 
के लिये तो मनुष्य को अपनी कार्यक्षमत्ता-सम्बन्धी वस्तुओ्रों तक का त्याग. करना 
पड़ जाता है । निर्घन व्यक्तियों पर तो इसका बहुत ही अधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा.॥ 


: इस प्रकार- करारोपणा विशेष रूप से, निर्घन वर्गों की कार्यक्षमता को गिराकर 


उनकी कार्य करने की योग्यता पर बुरा प्रभाव डालेगा ।-भ्रतः निर्धन व्यक्तियों : पर 
'कंम से केम -कर-भार होना चाहिये और उन वस्तुओ्रों पर जिनका उपभोग निर्घनों 


द्वारा किया. जाता है, कम से कम कर लगाना चाहिये, ताकि उनके उपभोग का स्तर 


कम न हो और उनकी कार्यक्षमता, स्वास्थ्य और काम करने की योग्यता पर बुरा 
प्रभाव न पड़े । दूसरे, व्यक्तियों के. बचत करने की योग्यता पर भी करारोपंशा के 


प्रभाव पड़ते हैं । करारोपण से वस्तुओं के मूल्यों में वुद्धि हो जाती है। व्यक्ति .को -' ४ 
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अपने उपभोग पर -पंहले की अपेक्षा श्रधिक खर्च करना पड़ता है । परिणामस्वरूप-- - 


उसकी बचत की मात्रा कम होने लगेगी | यद्यपि यह .सच है कि करारोपण का 


2. ॥0ंवें, 
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प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर समान नहीं होगा । किसी का खर्चा बहुत अधिक बढ़ेगा 
तो किस्ती का. बहुत कम । निर्घन व्यक्तियों का तो प्रदन ही नहीं उठता क्योंकि 
उनके पास तो करारोपरा से पहले भी बचत करने की शवित नहीं थी । इस प्रकार 
केरारोपण से घनिक व्यक्तियों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा ।-व्यक्ति जितना अधिक घनी 
होगा उतनी ही भ्रधिक उसके बचत करने की योग्यता,कम होगी । यही कारण है.कि 
अब विभिन्‍न देशों की कर-प्रणाली में प्रयतिशीलता के सिद्धान्त-का-महत्त्व बढ़ता चला 
'ज़ा रहा है । 

। किन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों के विचार में श्रधिक प्रगतिशील कर व्यक्तियों 
,के बचाने की योग्यता पर बुरा, प्रभाव डालते हैं । यह बात विज्ञेपकर श्रघ-विकसित 
देशों के लिए अधिक उपयुक्त है | ऐसे देशों में भारी कर के कारण बचतें उत्पादन 
से निकलकर उपभोग में जाने लगती हैं। निर्व॑न व्यक्तियों में, नीचा कर अथवा 
कर-विमुक्त होने के कारण अधिक उपभोग करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। 
परिणामतया व्यय बढ़ाने से बचतों की मात्रा कम होने लगती है श्रौर इस 
प्रकार उत्पादन कार्य के लिए उपलब्ध होने वाली पूँजी कम होने लगती है और 
निजी क्षेत्र में उत्पादन का स्तर गिरने लगता है । इसीलिये इन अर्थ शास्त्रियों का 
यह विचार है कि ग्र्व-विकसित देशों में कर-प्रणाली प्रतिगामी होनी चाहिए ताकि 
ब्चतें प्रोत्साहित होती रहें और उत्पादन का स्तर ऊँचा रहे और पंजी निर्माण 
की गति तीत्र होती रहे । रूस का उदाहरण हमारे सामने है जहाँ तियोजन- 
काल में उपभोग की वस्तुप्रों पर बहुत ऊेचा कर लागू करके उपभोग को नियन्नरित 
क्रिया गया । इसीलिये एक निर्धन देश को अपनी श्रर्थव्यवस्था के पुननिर्माण के 
लिए श्रावश्यक पूंजी प्राप्त करने के लिए हर सम्भव उपाय अपनाने होंगे, चाहे 
वे न्‍्यायसंगत हों अथवा नहीं । इस प्रकार प्रतिगामी कर-प्रणाली श्रधिक उपयुक्त 
होगी ।॥* - 
(२) व्यक्तियों के काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव-- 
किसी भी मनुष्य की इच्छा-सम्बन्धी बातों का अध्ययन बड़ा ही कठिन होता है; 
. क्योंकि इच्छा एक मानसिक दशा है | यह तो भ्रवध््य है कि करारोपण से व्यक्तियों 
को कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव पड़ता है, परल्तु इन प्रभावों 
की निश्चित माप सम्भव नहीं है । साधारणतः यह झनुभव किया गया है कि कर की 
पूर्व श्राशामात्र से ही व्यक्तियों के काम करने तथा बचाने की इच्छा कम होने 
लगती है। यह भी सम्भव है कि कर भुगतान करने की चिस्ता मनुष्य को श्रघिक 
बचत करने और कप्त विनियोग करने के लिए वाघ्य करे, क्योंकि उसको बचतों 
के वितियोग करने से उत्तनी आय प्राप्त नहीं होती जितनी कि पहले होती। व्यक्तियों 
. के बचत करने तथा काम करने की इच्छा को किस सीमा तक करारोपण 
हतोत्साहित करेगा या प्रोत्साहित करेगा यह एक तो करूदाता की मानक्िक प्रति- 
क्रियाओं और दसरे, लाग किये गये कर की प्रकृति पर निर्भर करेंगा। हम इन 
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दोनों बातों का अध्ययन क्रमानुसार निम्न पृष्ठों में करेंगे । 

करारोपण से उत्पन्न होने वाली मनोव॑ज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ (?289णा००ह08 
7९९४०४०॥४ 0 प७४807)--करारोपरा से किसी भी व्यक्ति के मन में क्‍्य 
प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं बहुत सीमा तक उस व्यक्ति की आय की माँग क॑ 
,लोच पर निर्भर करता है अर्थात्‌ वह अधिक आय प्राप्त करने के लिए कितर 
प्रयत्त करने को तैयार है? वह कितना इच्छुक है ? यदि किसी व्यक्ति ने यह 
'निरचय कर लिया है कि उसे एक निश्चित आय प्राप्त करती है, चाहे उसे कितन 

' भी परिश्रम क्‍यों न करना पड़े, तब आय के लिए उसकी माँग बेलोच होगी 
.उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति ने यह निश्चय कर लिया है कि उसे जीवन-भर एव 
अ्रच्छा. जीवन-स्तर बनाये रखना है और इसके लिए उसे ६०० रुपये महावा* 

की आवश्यकता होती है । अब यदि उसकी आय पर दस रुपये महावार का- कः 
लग जाता है तो वह अपने जीवन-स्तर को बनाये रखने के लिए अब ६१० रुप 
कमाने का प्रवन्ध करेगा अर्थात्‌ अधिक परिश्रम करेगा । यदि वह ऐसा : नहीं करत 
तो वह अधिक वचत करेगा और उस बचत का विनियोग करेगा-ओऔर इस प्रकाः 
अपनी आय में वृद्धि करने का प्रयत्त करेगा । इस प्रकार. यदि किसी व्यक्ति क॑ 
. भावी आय की माँग वेलोच है, तब करारोपणा से उसकी-काम' करने तथा 'बचारे 
की इच्छा कम नहीं होगी । बहुधा यह विश्वास “किया जाता है कि व्यक्तिगत 
विनियोगों पर ऊंचे तथा भारी कर का अवश्य ही बुरा प्रभाव पड़ता है और आशिक 
विकास, की गति घीमी हो जाती है । किन्तु पिछले बीस वर्षों के आथिक इतिहास 
से यह स्पष्ट है कि करों के भार में निरन्तर वृद्धि होने पर भी आ्राथिक विकास तथा 
श्रौद्योगिक प्रगति की गति धीमी होने के स्थान पर तीब्र ही हुई है । इसी प्रकार 
यह कहा जाता है.कि ऊँचे करों से व्यक्तिगत आधारभूत प्रेरणाओं पर अ्रधिक 
बुरा प्रभाव नहीं पड़ता ।* निस्सन्देह ही करारोप्ण से छोटे उद्योगों के विकास 
पर: बड़े उद्योगों की अपेक्षा श्रधिक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं । किन्तु इसका 
यह अभिप्राय नहीं कि उद्योगों की स्थापना होगी ही नहीं वरन्‌ इसका झ्राशय यह 
हैं कि उद्योगों की स्थापना कहाँ श्ौर किस प्रकार करने से सम्बन्धित निर्खुयों 
'में -उलट-फेर करने की आवश्यकता उत्पन्न हो जायगी । सच तो यह है कि विभिन्‍न . 
करदाताओं पर. विभिन्‍्त्र प्रभाव पड़ते हैं और वे उत्तकी परिस्थितियों तथा. 

. 'दशाओ्ं पर निर्भर करते हैं। दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति की आय -की 
“ माँग लोचदार है अर्थात्‌ वह इस वात के लिए इच्छुक नहीं है कि जो आय उसकी 
करारोपरा से पूर्व थी वही रहे, या वह अपनी आय बढ़ाने के लिए अधिक परिश्रम 

. तहीं करता चाहता, तो उसके काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर बुरा 
प्रभाव पड़ेगा । वह यह जानते हुए भी कि कर लगने से उसकी वास्तविक आये में 
कमी हो गई है, परिश्रम नहीं करेगा और न अपनी आवश्यकताओं में और अधिक 
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कमी करके कुछ बचाने की ही चिन्ता करेगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क में यह बात 
जम कर बैठ गई है कि मेहनत करके श्राय प्राप्त करने से भी कोई लाभ नहीं 
होगा । 
प्रत्येक देश में ऐसे व्यक्तियों के समूह मिलते हैं। अधिकतर यह विश्वास है 
कि वे व्यक्ति अधिक संख्या में होते हैं जिनकी माँग आय के लिए लोचदार होती 
है (दूसरे दाब्दों में सामान्य रूप से करारोपण से व्यक्तियों के कार्य करमे की तथा 
बचाने की इच्छा कम ही हो जाती है) । क्या वास्तव में यह वात सही है कि समाज 
में श्रधिकततर ऐसे ही व्यवित होते हैं जिनकी आय की माँग लोचदार होती है ? 
व्यावहारिक जीवन में तो यह वात सिद्ध नहीं होती, वर्योंकि समाज में कुछ व्यक्ति 
तो ऐसे होते हैं जिनको अ्रधिक्र निर्भेरकर्त्ताओ्ों का पालन-पोपणा करना पड़ता हैः 
या जिनको भविष्य में एक निश्चित ब्राय प्राप्त करने की आशा निरन्तर बचाते 
रहने के लिए वाध्य करती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भ्रच्छा जीवन व्यतीत 
करना चाहते हैं, जिसके लिए वे निरन्तर काम में लगे रहते हैं । कुछ को अन्य 
व्यक्तियों की अ्रपेक्षा श्रधिक शान से रहने की जिन्नासा होती है । कुछ प्रतिष्ठा 
एवं संप्तार में बड़े बनने के लालच से अ्रधिकाधिक घन एकत्रित करना चाहते हैं-- 
ऐसे व्यक्तियों पर करारोपण का दुरा प्रभाव नहीं पड़ता । अतः “आय-कर की 
वर की प्रत्येक वृद्धि से उन प्रयत्नों में वृद्धि हुई है, जो उन श्रायों को बढ़ाने में 
सफल हुए हैं, जिनमें से बढ़े हुए कर का भुगतान किया जाए ।”” भ्रत: समाज में 
प्रधिकांश व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी श्राय की माँग वेलोच होती है । वे श्रधिक 
से अधिक परिश्रम करके या बचत करके अपनी पुरानी आय और जीवन-स्तर को 
बनाए रखना चाहते हैं, और यदि यह चक्र एक वार श्रारम्भ हो जाता है तो फिर 
चलता ही रहता है। जब एक व्यव्ित का एकत्रित धन, उस सीमा से अधिक 
हो जाता है जो उसके बच्चों के संरक्षण के लिए झ्ावश्यक है, तव और अधिक 
एकत्रीकरण का उद्देश्य ही बदल जाता है । तब वह काम करने तथा शक्ति 
प्राप्त करने के प्रेम से व्यवसायों में भाग लेना आरम्भ कर देता है । 
एकत्रित की हुई पूंजी तव इस खेल के एक औजार का रूप घारण 
कर लेती है । जब तक की खिलाड़ी का इस श्रीजार पर अधिकार है 
प्रौर यदि वह खिलाड़ियों में से एक है तो वह एकत्रीकरण के लिए केवल इसी वात 
से हतोत्साहित नहीं होगा कि उसके मरने के वाद उत्तराधिकारियों की अपेक्षा राज्य 
को वह घन प्राप्त होगा । श्रतः समाज के अधिकांझ व्यक्तियों के काम करने तथा 
वचत करने की इच्छा पर करारोपरा का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । अन्त में कुछ लोग 
समाज में ऐसे भी होते हैं जिनकी आय की मांग की लोच इकाई पर होती है । दूसरे 
शब्दों में, चाहे उनकी भावी झ्राय की आशा कंसी ही हो, उनके काम करने की तथा 
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-बचत करने की इच्छा लगभग. समात्त रहती है। इसके दो कारण होते हैं, प्रथम, कुछ 
व्यक्तियों में काम करने और बचाने की आदत सी हो जाती है.। 'वे काम करते:ही 
रहते हैं और वचाते ही रहते हैं चाहे कर लगे या न लगे, चाहे कर की दर नीची हो 
या ऊंची । उनके लिए करारोपणा तनिक भी चिन्ता की वस्तु नहीं होती । वे कर 
न लगने पर भी उतना ही कार्य करते हैँ जितना कर लगने की अवस्था में । इसका “ 
दूसरा कारण यह है कि व्यक्ति में प्रकृति से प्रतियोगिता करने की श्रांदत होती है । * 
वह केवल उन्‍नति ही करना नहीं चाहता बल्कि दूसरों की अपेक्षा श्रधिक उन्नति 
करना चाहता है। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है शौर दूसरों की 
अपेक्षा भ्रधिक वस्तुयें प्राप्त करना चाहता है, अधिक महँगी वस्तुर्यं खरीदना चाहता -. 
है। अतः वह॒ केवल घनवान बंनना ही नहीं चाहता बल्कि अपने समूह के श्र त्य 
व्यक्तियों की तुलना में अ्रधिक प्रंन ऐकन्रित करना चाहता है। इसी कारण “घ)नी 
'व्यक्तियों की अपनी निरप्रेक्ष (8950 प्र) आय की तुलना में सापेक्ष (२९४४४: 9)... 
आय की वृद्धि से संतुष्टि का अधिकांश, भाग प्राप्त होता है | यद्दि सभी घनी व्यक्तियों 
की आायों को एक साथ कम कर दिया जाये तो संतुष्टि का यह, भाग नष्ट नहीं 
होता ।!” _ | 
: उपयरकक्‍त विवरण से यह सिद्ध हो गया कि चाहे व्यक्तियों की.आय के लिंए . 
मांग बेलोच है या इकाई पर है, उन पर करारोपण का वुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
उनके काये करने तथा बचाने की इच्छा पर कोई विशेष वुरा प्रभाव नहीं होगा। श्रपनी 
'विवेचना को समाप्त करने से पहले एक और वात बतानी आवश्यक है। वह-यह 
' 'कियदिकर की दर बहुत ऊँची है था करारोपण बहुत प्रगतिशील है तो मनुष्य के 
कार्य करने तथा बचाने की इच्छा श्रवश्य ही कम हो जायेगी, क्योंकि उनको पुरानी 
प्राय को बनाये रखने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, जों उनके लिए 
रंचिकर नहीं होगा। अत: सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि जब तक कर 
'की दर अधिक प्रगतिशील नहीं होती, श्रविकांश व्यक्तियों के काम करने और बचाने 
'की शक्ति करारोपण से कम नहीं होती । 
यह ध्यान रहे कि करारोपण किस सीमा तक कर-दाता के कार्य करने तथा 
* बचाने की इच्छा को प्रभावित करं सकता है, यह इस वात पर निर्भर करता है .कि 
“कंरारोपण किन परिस्थितियों में किया गया है। यदि करारोपरा समृद्धि काल में किया - 
गया है तो व्यापारियों पर कोई. भी प्रभाव नहीं पड़ेगा | यहाँ तक कि कर की ऊँची .. 
' 'दर भी उनको काम करने से हतोत्साहित नहीं करेगी, क्योंकि उनको सेव ही ऊँचा . 
लाभ प्राप्त करने की आशा रहती है । इसके विपरीत मन्दीकाल में एक हलकां कर 
- भी उनको उत्पादन करने तथा बचत करके विनियोग करने के लिए हतोत्साहिंत 
करेगा, क्योंकि उनको सदा हानि का ही भय रहता है॥ अन्त में यदि कोई कर केवल 
कुछ ही दिनों के लिए या थोड़े ही समय के लिए लगाया गया है तो भी व्यक्तियों 
के 'काम करने या बचाने की इच्छा. कम नहीं होगी, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ 
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समय बाद वह हट ही जायेगा । 
करों की प्रकृति--श्रभी तक हमने करारोपण के प्रभावों को, मनुष्य की 
मनोवेज्ञानिक प्रतिक्रियाश्रों के हप्टिकोश से देखा था, अब हम विशेष करों की .प्रकृति 
के अनुसार करारोपणा के प्रभावों का अध्ययन करेगे । इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि 
क्योंकि सब करों की प्रकृति एक समान नहीं होती, इसीलिये सबके प्रभाव भी एकसे 
नहीं होते | कुछ कर व्यक्तियों के काम करने तथा बचाने की इच्छा को बहुतप्रभावित 
करते हैं, कुछकम और कुछ विल्कुल भी प्रभावित नहीं करते । हम इतका: अलग-- 
अलग वर्णन निम्न में करेंगे :--- 
कुछ कर ऐसे होते हैं जो बचत करने तथा काम करने की इच्छा पर बिल्कुल 
भी प्रभाव नहीं डालते, जैसे उन आयों पर कर जिनकी पहले से आशा न हो, या जो 
अकस्मात्‌ ही प्राप्त हो जायें ( शशांगरता०8 ), युद्ध काल में अतिरिक्त लाभ पर कर 
( #%०२४४ 27णी६ 7४४६ ) या उत्तराधिकार में प्राप्त की हुई सम्पत्ति या, भूमि के 
मूल्पों में वृद्धि होने पर कर इत्यादि। ये सव कर ऐसी वस्तुगझ्नों पर लगते हैं 
जिनकी पहले से कोई भी आशा नहीं होती । इस लिए कर-दाता को इनका भुगतान 
करना बुरा नहीं लगता । झ्तः ऐसे करों का व्यक्तियों के काम करने तथा बचत 
करने की इच्छा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसी प्रकार एकाधिकारी लाभ पर कर 
या क्रग्न-विक्रम कर भी व्यक्तियों के काम करनें और बचत करने की इच्छा को कम 
नहीं करते । एकाधिकारी अपने लाभ को श्रधिकतम करने के लिए, उतना उत्पादन 
करेगा जिससे कर का भुगतान भी कर सके और लाभ भी अधिकतम रहे। यदि 
वह अपना उत्पादन बन्द करदे तो कभी भी अपने उ्दं श्य (अपना लाभ अ्रधिक- 
तम करना) की पूि नहीं कर पायेगा । ठीक इसी तरह क्रय-कर तथा बिक्री- 
कर से, उपभोग तो अवश्य कम हो जाता है, परन्तु काम करने तथा बचाने की 
इच्छा कम नहीं होती । 
हम यह कह ही चुके हैं कि झ्राय-कर उन व्यक्तियों के कार्य करने तथा बचत 
करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव डालता है, जिनकी आय की माँग बहुत लोचदार 
होती है, इस प्रकार यदि आय-कर बहुत ही अधिक प्रगतिशील है तो सामान्य रूप से 
प्रत्येक व्यक्ति के काम करने तथा बचाने की इच्छा कम हो जाती है, वंयोंकि प्रत्येक 
अतिरिक्त प्रयत्वत के बदले में बहुत कम मात्रा आय की प्राप्त होती है। इसी- 
जिए व्यक्ति कार्य करने के लिए हतोत्साहित होते हैं । 
म्पत्ति-कर, कुछ दकाओं में उत्पादन को प्रोत्साहित करता है और कुछ दशा 
हतोत्साहित करता है । घन कर (०७४ ७5) या सम्पत्ति कर बचतों को भी 
निरुत्साहित करते हैं, परन्तु आय-कर की अपेक्षा इनके प्रभाव कम बुरे होते हैं। इसी 
प्रकार मृत्यु कर भी हर दशा में बचतों को हतोत्साहित नहीं करते । इसी प्रकार 
पूँजी कर ((४.॥० ०४५) जो किसी विशेष कार्य के लिए ही लगाया गया है, काम 
करने तथा बचाने की इच्छा पर बुरा प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि कर-दाता जानता है 
कि उसे इसका भुगतान बार-बार नहीं करता होगा | 
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वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगाये जाते हैं, उनसे उपंभोंग कम हो 
सकता है और उत्पादन पर भी परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है । वस्तुओं के मुल्य ऊँचे 
ल्‍हो जाने से, उपभोक्ताओं की माँग कम- होती है और श्रन्त में उत्पादकों को भी 
अपना उत्पादन कम करना पड़ेगा | यही प्रभाव विक्री-करों का भी होता है। सीमा | 
कर दूसरी ओर देशीय उद्योगों को संरक्षण द्वारा प्रोत्साहन देते हैं । परन्तु सीमा कर... 
से हानि भी हो सकती है यदि संरक्षण अकुशल उद्योगों को प्राप्त हो जाता है । 
अतः सीमा-कर उसी समय हितकर धिद्ध हो सकते हैं जबकि देश के कुशल उद्योगों 
को संरक्षण प्रदान किया जाता है । 


करारोपण का सामान्य प्रभाव नव स्थापित उद्योगों पर बुरा होता है भौर 
युराने उद्योगों पर इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पुराने उद्योग तो कर के 
भार को सुगमता से सहन कर सकते हैं, परन्तु नये उद्योगों की श्रपनी ही व्यवस्था 
कठिनाई से हो पाती है, वे कर-भार को क्‍या सहन कर सकते हैं ? इसी प्रकार जब 
विद्यमान उद्योगों का विकास करना है तब भी करारोपण अहितकर सिद्ध हो सकता | 
है । इसी लिए व्यवहार में नये उद्योगों को कर की छूट देनी चाहिए और उन पुराने 
उद्योगों पर जिनका विकास करना है हल्का कर लगाना उचित होगा । 
कुछ लोगों ने करारोपणा को पूर्णतः (मिन्‍्न-दुष्टिकोणों से देखा है । इन लोगों 
: के अनुसार करों से प्राप्त आय भी एक ग्रक्रार की बचत है । यह सामूहिक वचत है 
यदि नागरिक फिजूलखच हैं, देश में वचतों की मांच्रा बहुत कम है, विनियोग बहुत 
कम है, देश में वेकारी बहुत है, श्ौद्योगिक प्रगति निम्न स्तर पर है, तो करारोपण 
 छारा सरकार आय प्राप्त कर सकेती है और उसका विनियोग करके उद्योगों को 
' प्रोत्साहन दे सकती है, या पूंजीगत वस्तुओं ((०४09] 80005) के उत्पादन में उसका 
विनियोग कर सकती है। यह अ्रवश्य है क्रि करारोपरणा -से व्यक्तियों के कार्य करने 
तथा बचाने की झञ्क्ति और इच्छा, दोनों ही कम होंगी परन्तु इसको क्षतिपूर्ति, सरकार 
द्वारा उत्पादित पजीगत बस्तुंझों के उत्पादन से हो जाती है, क्योंकि समाज की सासू 
हि उत्पादन-शरक्ति यें वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है और ग्रन्त 
में व्यक्तियों के बचाने शौर काम करने की शक्ति और योग्यता, दोनों ही में वृद्धि 
“हो जाती है। इसी कारण आर्थिक नियोजन के काल में इस नीति का इतना श्रधिक 
' सहत्त्व होता है । | 
अद्धं विकसित देशों में प्रेरणाओं पर करारोपण के प्रभाव-- 
। अ्रद्ध-विकसित, राष्ट्रों में करारोपण द्वारा -व्यवसाय तथा विनियोगों को 
' प्रभावित किया जा सकता है । - प्रथम, :सरकार करारोपण का रूप इस प्रकार से » 
. निद्िचत कर. सकती है कि. बचत और विनियोग प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित हों।. 
, उदाहरणार्थ, ,नये व्यवसायों को कर-सम्बन्बी छूट देकर अथवा करारोपण में 
-रियायतें देकर .पराने व्यवसायों के विकास अथवा ,विस्तार में सहायता दी 
जा सकती है। इस प्रकार करारोपण नीति में तनिक-सी फेर-बदल होने.से 
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निजी क्षेत्र के' विस्तार एवं विकास को काफी सहायता मिल सकती है। दूसरे, 
करारोपण द्वार विदेश्षी वस्तुओं के श्रायात को नियन्त्रित किया जा सकता है ताकि 
वे स्थानीय वस्तुओं से प्रतियोगिता न कर पायें और स्थानीय उद्योगों का विस्तार 
हो सके । बाद में सरकार, जब उद्योगों का विस्तार हो जाए, उत्पादन करों को . 
लागू कर सकती है। अन्त में, करारोपण स्व्रयं ही सम्पूर्ण समाज की सामूहिक बचत 
के रूप में कार्य कर सकता है । हम सभी इस वात से सहमत हैं कि सरकार श्रद्धं- 
विकसित देशों में केवल चालू आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही व्यय न करे वरन्‌ उसको 
विकासात्मक कार्यो पर भी-खर्च करना चाहिए, ताकि समाज में नई पूंजी का 
निर्माण हो सके । 

(३) करारोपण का शझ्राथिक साधनों के पुननवित्तरण पर प्रभाव -प्रांचीन' 
लेखकों का विदवास था कि कोई भी राधन अपने “प्राकृतिक उपयोगों' से निकलकर 
जब नये उपयोगों में प्रयोग किया जात्ता है तो वह इतना लाभप्रद नहीं रहता जितना 
कि वह पुराने उपयोगों में था, क्योंकि उनका विश्वास था कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता 
और स्वयं हित' से साधनों का सर्देव ही सर्वोत्तम उपयोग होता है|. यदि इन 
उपयोगों में कृत्रिम उपायों. से कोई भी उलटफेर कर दी जायेगी तब उत्पादन की 
मात्रा पहले की अपेक्षा श्रवश्य ही. कम हो ज़ायेगी । श्राघुनिक लेखकों में से भ्रधिकां 
की भी यही राय है परन्तु अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जो इसको सिद्ध.चहीं करते । 
वास्तविकता यह है कि .साथनों का पुनवितरण या स्थानान्‍्तरण न तो उत्पादन के 
लिए सर्देव ही हानिकारक होता है और न लाभप्रद ।-कभी उत्पादन को हानि होती 
है तो कभी लाभ | . ' का 6 

जहाँ तक साधनों का विभिन्‍न उपयोगों में स्थानान्तरण का सम्बन्ध है, कु 
कर ऐसे हैं जिनके पक्ष में यह. कहा गया-है कि वे किसी प्रकार का भी पुनवितरण 
नहीं करते; जैसे आकस्मिक लाभ, भूमि की स्थिति पर कर, एकाधिकारी पर ऐसे * 
कर जो न तो उसको उत्पादन और न विक्रय मूल्य में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित 
करते हैं, और ऐसे कर जो सम्पत्ति के सभी उपयोगों में समान भार डालतें हों । 

कुछ कर ऐसे होते हैं जो साधनों का स्यानान्तरण इस प्रकार करते हैं कि" 
उत्पादन में वृद्धि होती है, या समाज.को सामान्य रूप से लाभ होता है। उपभोग 
की हानिकारक वस्तुओं पर लगे हुए करों की.यही प्रकृति होती है। ऐसी वस्तुओ्रों 
के मूल्य बढ़ने से उनका उपभोग हतोत्साहित होता है श्रीर उसमें लगी हुई पूंजी व 
श्रम श्रन्य उद्योगों को स्थानान्तरित होने लगते हैं । इसी प्रकार जो घन उपभोक्ता 
इन वस्तुओं के उपभोग पर व्यय करता था, अब या तो उप्ते बचायेगा या श्रच्छी 
ओर लाभप्रद वस्तुओं पर खर्च करेगा । बचतों में वृद्धि होने से भी देश को लाभ होता 

श्रोर अन्य लाभप्रद वस्तुम्रों का उपभोग बढ़ने से भी लाभ होगा। दोनों ही दक्षात्रों 
में विनियोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और देश की श्राथिक उन्‍्तति होगी । साथ ही 
व्यक्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी श्र देश की उत्पादन-शक्ति बढ़ेगी। इस 
प्रकार यह स्थानान्तरण लाभप्रद है। ठीक इसी प्रकार यदि विलास'की वस्तुन्नों पर कर 
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लगाया जाये तो उससे भी साधनों का स्थानान्तरण समाज के हित में होगा। संरक्षण .. 
कर का भी यही प्रभाव होगा । अन्य उद्योगों से निकलकर साधन उस उद्योग में लगने .- 

लगेंगे जिसका अभी तक तरिदेशी प्रतियोगिता के कारण विकास नहीं हो सका था 

परन्तु जिसका भविष्य संरक्षण प्राप्त होने से अब उज्ज्वल है । 
| यह ध्यान रहे कि साधनों का पुनवितरण हर स्थिति में देश या समाज के. 
. लिए लाभप्रद नहीं होता । कुछ ऐसे भी हस्तान्तरण हैं जो हानिकारक होते हैं । कभी- ः 
कभी संरक्षण कर ही हानिकारक सिद्ध होता है। यदि संरक्षण कर से प्राप्त श्राय 
ऐसे उद्योगों को आर्थिक सहायता देने में उपयोग की जाती है, जो अकुशल हैं या जो 
देश के लिए ग्रावश्यक नहीं हैं या जिनक्रे लिए देश की प्राकृतिक परिस्थितियाँ उचित 

हीं हैं, तो ऐसे उद्योगों से लाभ के स्थान पर हानि होती है | कर द्वारा जो साधनों 

का पुनवितरण होता है; अर्थात्‌ अन्य लाभप्रद उद्योगों से साधव निकलकर संरक्षित 

उद्योगों में लगने लगते हैं, उससे देश का हित अग्रसर नहीं होता । ऐसे उद्योग कदापि 
भो अंपने पेरों पर नहीं खड़े हो पावेंगे और जैसे ही उन पर से संरक्षण हटाया 
जायेगा वह ठंप्प हो जायेंगे । अतः 'जो साधन झ्रधिक उपयोगी उद्योगों से निकलकर 
_ अक्ुशल संरक्षित उद्योगों में स्थार्नान्‍तरित हुएं थे, उनका अपव्ययी उपयोग ही हुआ 

जो संरंक्षय के अ्रभाव में कभी भी नहीं होता। इसी प्रकार अनिवार्य आव- 

शयकताओं की वस्तुओं पर कर लगने से, यह सम्भव है -कि ऐसे उद्योगों से पूंजी श्रौर 

खर् निकलकर अनावश्यक उद्योगों में उपयोग में आने लगे । यदि ऐसा होता है तो 

भी साधनों का पूनवितरण हानिकारक होगा । 

कुछ कर ऐसे होते हैं जो साधनों का स्थानान्तरण वर्तमान उपयोगों से 

भावी उपयोगों के लिए कर देते हैं | व्यक्ति श्रपने उपभोग को कर्म कर देते हैं श्नौर 
वचाने के लिए विवश हो जाते हैं | बचत द्वारा, व्यक्ति को भविष्य में श्रपनी आय 
का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः व्यक्ति वर्तमान आवश्यक- 


ताझों पर खंच न करके अपनी आय को भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से बचा- 


कर रखता है। विक्री-कर, आयात-निर्यात कर ऐसे करों का उदाहरण हैं । साधनों 
का स्थानान्तरण देश के हित में या अ्रहित में, यह बहुत कुछ सरकारी व्यय पर 
निर्भर करता है । यदि कर द्वारा प्राप्त राशि, भअनुत्पादक कार्यों में खर्च की जाती _ 
है और देश की पूंजीगत वस्तुओं के बढ़ाने के काम में नहीं लाई जाती, तो साधनों 
, का स्थानान्तरण जो वतंमान से भावी उद्योगों के लिए हुआ, उससे देश को तनिक भी 
लाभ नहीं हुआ्ना । 
करों से साघनों का पनावतरण ऐसा भी होता है कि साधन एंक स्थान से 
इसरे स्थान को स्थानान्तरित होने लगते हैं। यदि किसी देश में श्राय या मुनाफां- 
. कर॑ बहुत ही प्रगतिशील है तो व्यक्ति उस देश से अपनी पूंजी विकालकर किसी ऐसे 
देश में विनियोग करने - लगेंगे, जहां कर-भार कम हैं। यदि-देश के भिन्‍्न-भिन्‍न 
भागों में विशेष कर संघीय वित्त-त्यवस्था (9०06० क्ाक्षाणंवा 5 तांपरंबाववएंणा) 
में करों की दरें भिन्‍न-भिन्‍न :हैं तव तो पूंजी का स्थानान्तरण बड़ी ही 'सुगमता से 
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होगा, चाहे विदेशों में यह स्थानान्तरण इतना सरल न हो | संघीय वित्त-व्यवस्था में 
इसकी सम्भावना इसलिए अधिक होती है कि उसमें अनेकों राज्य ($9८8) होते 
हैं भर हर राज्य में अलग-प्लग सूद की दर हो सकती है । भारत में विभिन्‍न राज्यों 
में विक्री कर की दरों के भिन्‍्त-भिन्‍न होने से देश को काफी हानि हो रही है । यदि 
सव ही स्थानों पर कर की दरें समान हों तो सब ही क्षेत्रों का समान विकास होता 
है और देश को लाभ होता है । 


करारोपण के वितरण पर प्रभाव--- 


इस अध्याय में हमने अभी तक करारोपरा के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों 
की विवेचना की थी | भ्रव हम यह अध्ययन करेंगे कि करारोपण के वितरण के क्षेत्र 
में क्या प्रभाव होते हैं। हम सभी बढ़ती हुई घन की असमानताओं के सामाजिक, 
श्राथिक और राजनीतिक परिणामों से भली-भाँति परिचित हैं। वास्तव में घन के 
वितरण की अ्रसमानताओं के कारण ही झ्राज राज्य (886) की रूपरेखा इतदी 
बदल गई है । मानव-जीवन में राज्य का महत्त्व जितना झ्राज है उत्तना पहले कभी 
न.था.। हम देख चुके हैं कि राज्य अपने व्यय को इस प्रकार सम्पन्त करता है कि घन 
की ग्रसमानताएँ न्यूनतम हो जायें । यदि राजकीय व्यय का उद्देश्य घन की असमान- 
ताग्नों को कम करना है तो करारोपण का भी यही उद्देश्य होता है। प्राचीन लेखक 
इस विचार से विलकुल भी सहमत न थे कि करारोपण द्वारा घन की असमानतायें 
टूर हो सकती हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि पुराने लेखक केवल यही मानते थ 
कि करारोपण आराय प्राप्त करने का एक साधन है, और इसके अतिरिक्त न तो उसका 
कोई कर्तव्य है और न कोई लाभ ही । यदि देखा जाय तो एडम स्मिथ ने करारोपण 
सम्बन्धी जो अपने नियम दिये थे उनका भी यह उद्देश्य था कि राज्य को पर्याप्त 
झ्ाय बिना नागरिकों को तंग किये ही प्राप्त हो जाये । यही विचार रिकार्डो, 
मिल, वैस्टेबिल और एडम्स का भी था। ये लेखक करों को नागरिकों की जेबों से 
घन मिकालने का एक साधन मात्र मानते थे । वैस्टेविल ने कहा है कि करारोपरण को 
“घन की अ्रसमानताम्रों को ठीक करने का एक साधन मानने की एक बड़ी दृढ़ घारणा 
है । यह तो वित्तीय कला की शक्ति के अन्दर ही सम्भव है कि करों की दरों श्रीर 
रूपों को इस प्रकार चुना जाए कि विना किसी वर्ग पर अनुचित दवाव के, आवश्यक 
घन आप्त हो जाये, परन्तु यदि धन के वितरण के प्रभावों की श्रोर ध्यान देता है ब्रौर 
इस दिशा में कुछ विशेष उद्देश्यों की पति के लिए कोई तरतीव करनी है तो इस काय 
की कठिनाइयाँ अ्रत्यचिक हो जाती हैं। यदि उद्देश्य समाजवादी प्रणाली स्थापित 
करना है तो करारोपरा में चालाकी से व्यवस्था करने की भ्रपेक्षा अ्विक प्रत्यक्ष और 
प्रभावशाली विधियाँ उपस्थित हैं ।” परन्तु समय की श्रगति के साथ-साथ अत्र अधि- 
कांश लेखकों का यही मत है कि राजकीय व्यय श्रौर करारोपण--दोनों ही धन की 
श्रसमानताञों को दूर करने के शक्तिशाली अस्त्र हैं । ये समाजीकरण के अल कह: 
: उपायों की भाँति क्रान्तिकारी भी नहीं हैं श्रौर उद्देश्य की.प्रूर्ति भी कर देते हैं। धन 
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की असमानतामप्रों को दूर करने के उद्देश्य से करारोपण-की दरों में... उलट-फेर की 
जाती है। यह तो स्पष्ठ ही है कि प्रतिगामी करों से वन की असमाोनतायें और अधिक 
तीत्र होंगी, क्योंकि इनका भार बनी वर्गों की अपेक्षा निर्धत वर्गों पर श्रधिक पडता है 
जैसे व्यक्ति कर (70॥ 7०5) । इसी प्रकार: अनुपातिक कर भी असमानताओों को 
टूर नहीं कर पाते, और करों की दर :सम[न रहने के कारण घन की अंसमानतायें 
पुवबंबत्‌ ही रहती हैं। केवल प्रगतिशील करों से ही ये असमानतायें कम होती हैं, 
क्योंकि ऐसे करों का भार निर्धन व्यक्तियों क्री अपेक्षा घनी व्यक्तियों पर अधिक 
पड़ता है ।. हम इसके बारे में पहले भी कह चुके हैं कि घन की वृद्धि के. साथ-साथ 
द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता कम हो जाने से धनी व्यक्तियों की कर-दोन “योग्यता 
बढ़ती जाती है और घनी व्यक्तियों को कर श्रुगतान करना ज्रुरा नहीं लगता । 
चन की अ्समानताओों को दर करने के. लिए यही सर्वोत्तम उपाय . है। जहाँ तक 
प्रत्यक्ष करों. का सम्बन्ध है उनका झभाय के वितरण पर बहुतं अधिक प्रभाव पड़ 
सकता है। सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति जिनके पास अनुपाजित झ्राय बहुत होती है या -े 
व्यक्ति जो निजी उपभोग पर बहुत अधिक व्यय करते हैं तथा वे व्यक्ति जिनके पॉस 
बहुत अधिक घन है, सामान्यतः उनकी भुगतान करने की शक्ति बहुत-अधिक: होती 
: हैं। इसलिए आय तथा सम्पत्ति करों द्वारा आय की भ्रसमानताओों को कम किया जां- 
सकता है । आय-कर व्यक्तियों द्वारा प्राप्त श्राय को कम करता है; सम्पत्ति कर: 
व्यक्तियों. की सम्पत्ति को कम कंरता है और मृत्यु तथा उपहार कर उंत्तराबिकार में 
प्राप्त होने वाली सम्पत्ति के आकार को कम कर सकते हैं और' यंदि ये सब्र कर 
लागू कर दिए जाएँ तो कुछ समंय पश्चात्‌ आय तंथा बन के वितरण की - असमान- 
तवाएँ एके- वंड़ी सीमा तक दूर हो जाएँगी। आयकर, सम्पत्तिकर, स्रेत्युकर तथा 
अन्य विलास की. वस्तुओं पर लगे हुए करों की दरे प्रगतिशील रखी जाती हैं।' 
आय करों को श्रौर सम्पत्ति करों को प्रगतिशील बनाना बड़ा ही सरल होता है 7' 
आय को विभिन्‍न खण्डों (8809) में बाँटकर, श्राय बढ़ने के साथ-साथ दर 'को 
बढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार पूरी आय पर समान दर से कर नहीं लगता । 'कम श्राय 
पर कर की दर नीची होती है और ऊँची आय पर दर ऊंची हो जाती है। 
अधिकतर देशों में यह ही प्रचलित है | कहीं-कहीं पर कर को अ्रधिक प्रगतिशील बनाने 
के लिए दो और उपाय किए जाते हैं । एक तो ऊँची श्रायों पर अतिरिवत कर लगा 
दिए जाते हैं, जँसे श्रतिरिक्त लाभ कर ( [००४४ 270०६ [४४ ) या श्रति कर 
( 879७ 74% ) लगा दिए जाते हैं और दूसरे न्यूनतम कर रहित सीमा को .बहुत 
ऊँचा कर दिया जाता है और निम्न आय वाले फ़ैयक्तियों को अनेक प्रकार की 
_रियायतें दे दी जाती हैं जेसे, उन व्यक्तियों को जितके निर्भेरकर्ताओं' की संख्या 
अधिक है उनको कुट्रम्ब भत्तों ( एक्षात7 8॥0एशा८८४ ) के रूप में कुछ सहायता 
देना । इसी प्रकार सम्पत्ति करों से भी घन की असमानताओ्रों के कम होने में सहायता" 
मिलती है । वड़ी-बड़ी सम्पत्तियों के एकत्रित होने के कारण ही समाज में. असमान- 
तायें उत्पन्त होती हैं । इन श्रसमानतांञ्रों को दो प्रकार से दूर किया जाता है। प्रयम, : 
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केवल सम्पत्ति वालों पर ही कर लगाया जाता है, शोर दूसरे श्रधिक सम्पत्ति वालों 
पर ऊंची दर पर कर लगाया जाता है और कम सम्पत्ति वालों पर नीची दर से कर 
लिया जाता है । आधुनिक समय में व्यय-कर को भी महत्व प्रदान क्रिया जाने लगा 
है । यह स्वयं सिद्ध है कि निर्धनों की अपेक्षा धनी व्यक्ति श्रधिक व्यय करते हैं । अतः 
जितना जिस व्यवित का व्यय हो उसके अनुसार कर लगाया जावे | श्रद्ध-विकसित 
देशों में प्रत्यक्ष करों के साथ-साथ अप्रत्यक्ष करों का भी प्रयोग किया जाता है 
जत्रक्ि प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होने के कारण श्राय के वितरण की अ्स्मानताओों को 
दूर करने में सप्रभाविक सिद्ध होते हैं, अप्रत्यक्ष कर जो सामान्यतया प्रतिगामी होते 
हैं उतका प्रयोग श्रन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है | साधारणतया उत्पादन 
तथा विक्री करों का भार घनी तथा निर्घन व्यक्तियों पर समान रूप से पड़ता है किन्तु 
हम ऐसी वस्तुओं को चुन सकते हैं जिनका उपभोग केवल घनी-वर्ग करता है और उन 
पर ऊँची दर से कर लागू कर सकते हैं । इसी प्रकार ऊँचे गुणों वाली वस्तुओ्रों पर ऊँची 
दर से विक्रो-कर लगाया जा सकता है श्र घटिया वस्तुश्रों पर नीची दर से कर लगाया 
जा सकता है किन्तु यह ध्यान रहे कि कर लागू करने में इस प्रकार के भेद-भाव से 
कर की राशि को एकत्र करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना होगा और 
सम्भावना इसी वात की है कि सरकार अपने प्रयत्वों में सफल न हो पाए। इसीलिए 
ग्रद्ध-विकसित देशों के लिए श्रधिक श्रच्छा तो यही होगा कि प्रत्यक्ष करों को ही 
उपभोग में लाया जाए । 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि समान वितरण के लिए शञ्रति प्रगतिशील 
कर आवद्यक है, परन्तु यह हम भी देख चुके हैँ कि ऐसे करों से उत्तादन हतोत्साहित 
होता है । इसी लिए यह ग्रावश्यक है कि करारोपण इस प्रकार किया जाए कि उत्पादन 
हतोत्साहित न हो क्योंकि यदि उत्पत्ति ही कम होती जाएगी तो वितरण किस वस्तु 
का होगा श्लौर फिर समान वितरण से क्या लाभ होगा ? श्रतः कर-प्रणाली का 
निर्माण इस प्रकार करना चाहिए कि दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होती रहे अर्थात्‌ 
उत्पादन भी हतोत्साहित न हो श्रौर घन का वितरण भी समान रहे । 

जो कर घन के पुनवितरण में सहायता करते हैं वे श्राथिक जीवन को स्थायी 
बनाते हैँ । मन्दी काल में जब वस्तुश्रों के मूल्य गिरते जाते हैं और वेकारी फैलने 
लगती है, उस समय निर्धंत व्यक्तियों पर कर लगाना सामाजिक हित में नहीं होता है । 
हम सभी जानते हैं कि निर्धत व्यक्ति घनी व्यवितयों की श्रपेक्षा श्रपनी श्राय का एक 
बहुत बड़ा श्रनुपात उपभोग पर व्यय करते हैं । यदि निर्वनों पर कर लगाए जाएँ तो 
उनका उपभोग कम होने से जो कुछ वस्तुओं की माँग बाजार में थी उसमें भी कमी 
श्रायेगी श्ौर वेकारी श्रौर उत्पत्त होगी। इसलिए निर्धतों पर कोई भी कर नहीं 
लगाना चाहिए, वल्कि धनी व्यक्तियों से कर वसूल करके ऐसी सेवाओं पर खर्च 
करना चाहिए जिससे निर्धन व्यक्तियों को लाभ पहुँचे श्रीर उनकी क्रय झक्ति में 
वृद्धि हो, उत्पादन बढ़े श्लीर वेकारी कम हो । श्रतः कर, घन के पुनवितररण द्वारा देश 
में आथिक जीवन को स्थायी वनाते हैं । 


श६२ - राजस्व 


अद्ध-विकसित राष्ट्रों में करों के वितरणात्मकं प्रभाव... 


पूर्ण विकसित राष्ट्रों में क्योंकि उत्पादन तथा राष्ट्रीय भ्राय के. स्तर काफी. 
उच्च होते हैं इसलिए वहाँ राष्ट्रीय आ्राय के . पुनवितरण पर श्रधिक बल दिया जाता - 
है। किन्तु श्र्दध-विकसित राष्ट्रों में एक ओर उत्पादन में वृद्धि करके राष्ट्रीय श्राये को | 
बढ़ाने की समस्या होती है तथा दूसरी ओर राष्ट्रीय आय के वितरण को समान बनाने 
की समस्या। इस सम्बन्ध में दो प्रकार के विचार देखने में आ्राते हैं । प्रथम विचा रधारा 
के भ्रनुसार भ्रद्ध-विकसित देशों का सुख्य उद्देश्य उत्पादन तथा रोजगार के श्राकांरं को... 
बढ़ाना होना चाहिए और आय के न्यायंपुर्ण वित्तरण को प्रथम स्थान नहीं देना 
' चाहिए। किन्तु द्वितीय विचारधारा के अनुसार श्रर््ध-विकसित देशों में सबसे पहले 
प्राय के वितरण को न्यायपूर्ण बनाने का उद्देश्य होना चाहिए। ये दोनों ही विचोर- 
धाराएँ एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होती हैं जबकि उत्पादन तथां रोजगार बढ़ाने... 
के लिए कर-ढाँचे में ऐसे परिवर्तन करने होंगे जिनसे वचत करने तथा काम करने 
भर जोखिम सहन करने की शक्तियों पर.अधिक बुरा प्रभाव न पड़े, धन के पुनर्वितरण 
के लिए श्रति प्रगतिशील कर लागू करने होंगे। किन्तु वास्तविकता यह है कि अ्रद्ध-. 
विकसित देझ्यों में इन दोनों उद्देश्यों की पूति एक साथ की जा सकती है । 


. यह सर्वविदित है किसभी कर काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर 
बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं। प्रत्यक्ष करों, विशेषकर आय तथा उत्तराधिकार करों 
का तो काम - तथा बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, किन्तु अप्र- , 
त्यक्ष करों के साथ ऐसी बात नहीं है ॥ प्रत्यक्ष करों का प्रभाव भी उसी समय- 
वक बुरा हो सकता है जब -तक व्यक्तियों की आय-सम्बन्धी माँग लोचपूर्ण 
'होती है । जब व्यक्तियों की श्राय के प्रति माँग बेलोच हो जाती है 

' तो वे काम करने के लिए हतोत्साहित नहीं होते। इसी प्रकार पूँजी तथा मृत्यु. 
करों का प्रभाव भी बचत करने की शक्ति पर बुरा नहीं पड़ता । अद्धं-विकसित .. 
देशों में नये उपक्रमों की स्थापना तथा पुराने व्यवसायों के विस्तार, सम्पत्ति के संग्रह _ 
तथा बड़े-बड़े औद्योगिक तथा व्यावसायिक संगठनों की स्थापना की सम्भावनायें 
इतनी अधिक होती हैं कि किसी भी प्रकार की श्राय तथा जायदाद-करों, का व्यवसाय - 
विनियोग श्रौर पूजी-निर्माण पर दुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता । इसके श्रतिरिक्त 
नियोजित आर्थिक विकास के कारण विनियोग की दर इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि 
एक श्रोर आय में तीन्न वृद्धि होती है श्रौर दूसरी श्रोर वस्तुश्रों तथा सेवाश्रों की माँग _ 
बढ़ती जाती है। झावश्यक मात्रा में वस्तुओं तथा सेवाश्रों की उपलब्धि न होने के _ 
कारण उनके मूल्य बढ़ते जाते हैं और लाभ की मात्रा भी बढ़ती जाती है । व्यापारी-. . 
वर्ग तथा बड़े-बड़े उद्योगषति करों से भयभीत नहीं होते और इस प्रकार उनके. - 
विनियोग करने की प्रेरणाओं पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता 4 इसके साथ ही यह बात भी | 
ध्यान , देने योग्य है कि कर-प्रबन्ध की जो कुशलता भाज है और कर की चोरी करने 

- की जो सम्भावनायें श्राज उपस्थित हैं उनमें तो भौर भी विनियोग करने.की प्रेरणा पर -. 


मं 


में 
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बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भ्राज तो यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि इतने अधिक 
करा के बावजूद भी नए-नए कारखाने तथा नए-नए उद्योग स्थापित होते जा र हैँ । 

अर्द्ध-वकसित देशों में यह भी श्रावश्यक हैं कि नियोजित श्राथिक विकास के 
कारण आय में जो वृद्धि हो रही है उसका व्यय उपभोग पर ही न किया जाये और 
आवश्यकता इस वात की है कि वचत तथा विनियोग में वृद्धि हो । इसलिए सरकार को 
निजी बचतों को प्राप्त करना होगा और देश की उत्पादक शवित को बढ़ाना होगा 
[इसके लिए मामूली व्यक्तियों के उपभोग को नियन्त्रित करना होगा,] घनी व्यक्तियों 
के अ्रपव्ययी उपभोग को कम करना होगा और निजी कोप को उत्पादक 
विनियोगों में लगाने के लिए राजकीय क्षेत्र का विस्तार करना होगा | यह 
करारोपण द्वारा ही सम्भव हो सकता है। 

अद्ध -विकसित देशों में सरकार को यह भी देखना चाहिए कि घन कुछ ही 
हाथों में एकत्रित न हो जाए और इसके लिए उसको प्रगतिशील प्रत्यक्ष करों का 
प्रयोग करना होगा । यह इसलिए भी आवश्यक है कि नीची आय वाले वर्गों के 
मन में यह शंका उत्पन्त न हो जाए कि धनी व्यक्तियों को कर सहन ही नहीं करने 
पड़ रहे हैं। साथ ही कर-भार के वितरण को संतुलित वनाने की दृष्टि से भी यह 
प्रावदयक है कि ऊँची श्राय वाले वर्गों पर कर का भार उतना ही पड़े जितना कि 
ग्रग्नत्यक्ष करों की संख्या में वृद्धि होने से निेन वर्गों पर पड़ रहा हैं। यदि यह सब 
न हुआ तो देश में आय की असमानतायें और भी अभ्रधिक हो जाएंगी । 

कुछ लोगों का विचार है कि श्राय तथा घन की अ्रसमानताएँ बचत के संग्रह 
में सहायता देती हैं श्नौर इसलिए झ्राय के पुनवितरण-सम्बन्धी करारोपण से घनी 
व्यक्ति बचत करने के लिए हतोत्साहित होंगे जोकि देश के हित में न होगा । एक 
यह विचार भी प्रस्तुत किया जाता है कि पुनवितरण-सम्बन्धी करारोपरा से निर्धंत 
व्यक्तियों को अधिक आय प्राप्त होगी जिसको वे उपभोग पर ही खर्च करेंगे क्योंकि 
उनमें उपभोग करने की प्रवृत्ति भ्रधिक होती है, और इस प्रकार देश में बचत तथा 
विनियोगों को ठेव पहुंचेगी । जहाँ तक पहले विचार का सम्बन्ध है, उसमें इस बात 
की शोर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है कि धनी वर्गों का उपभोग भी श्राय बढ़ने 
के साथ-साथ श्रपव्ययी होता जाता है । फिर, यह भी तो सच नहीं है कि धनी 
व्यक्तियों द्वारा जो वचत होती है वह श्रद्ध-विकसित देश को निर्धनता के जाल से 
बाहर निकालने के लिए पर्याप्त होगी । जहाँ तक दूसरे विचार का सम्बन्ध है, उसके 
प्रस्तुतकर्ता यह भूल गए कि निर्वेन वर्ग को भी श्रप्रत्यक्ष करों का भार सहन करना 
पड़ता है श्रीर वह भी विकांस-सम्वन्धी व्यय में अपना योग-दाव करता है| हमें यह 
भी नहीं भूलना चाहिए कि उपभोग स्तर के निम्ब होने से व्यक्तियों की उत्पादन- 
क्षमता को क्षति पहुँचती है । इसलिए हम निम्न श्राय वाले वर्गों की श्राय में वृद्धि 
करके सम्पूर्ण राष्ट्र की उत्पादन-शवित को बढ़ाने में सहायता करतें हैं । 

उपरयकक्‍्त विवरण से स्पष्ट है कि अरद्धं-विकसित देशों में उत्पादन को बढ़ाने 
तथा श्राय के पुनवितरण, दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ कर सकते हैं । 


१६४ .. राजस्व : - 
करारोपण और उपभोग-- मी 


करारोपण व्यक्तियों के उपभोग को भी प्रभावित कर-सकृता है। साधारणत: 
आ्राय-कर व्यक्तियों के उपभोग-स्तर को कम करता है, परन्तु यदि ग्राय-कर बहुत ही , : 
प्रगतिशील हो और प्रतिगामी भी हो तो इसके प्रभाव समाज के लिए बहुत घातक 
सिद्ध होते हैं। इसलिए छोटी श्राय वाले लोगों- की झाय. पर कोई भी कर नहीं . 
लगाया जाता, क्योंकि इसका भार निधेनों पर पड़ने के कारण अन्तिम दशा में देश के .. 
उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है । हम पहले भी कह चुके हैं कि श्रावश्यक और प्रतिष्ठा- 
सम्बन्धी श्रावश्यकताशों की वस्तुओं पर कर लगाने का.भी यही परिणाम होता है । 


ऐसी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, और उनकी मांग वेलोच रहने के कारण, कर का ० 


भार गरीबों पर अधिक पड़ता है | उनको या तो श्रपना. उपभोग कम करना होता है . ह 
या ऋणग्रस्त रहना पड़ता है। ये दोनों स्थितियां खराब होती हैं। ठीक इसी प्रकार . 


की स्थिति.उस समय-उत्पन्त होती है जबकि उन वस्तुओं पर कर लगता है जो कार्य- .. 


क्षमता बढ़ाती हैं । ऐसी वस्तुप्रों की मांग .की लोच अधिक होने के कारण, व्यक्ति ' 
मूल्य बढ़ने पर या तो उनका उपभोग कम कर देते हैं या उनका उपभोग बिलकुल बन्द 
ही कर देते हैं । इसीलिए ऐसी -वस्तुओं पर कर लगाना बुरा समझा जाता है । दूसरी 
श्रोर विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाना,अ्रच्छा समभा जाता है । इसका अभिप्राय _ 
यह नहीं कि करों से ऐसी वस्तुओ्रों का उपभोग कम नहीं होता । उपभोग कम तो. 
होता है परन्तु ऐसी वस्तुश्रों का उपभोग कम होने से समाज को-लाभ होता है। व्यक्तियों 
की जो कार्यक्ष मता इन वस्तुश्रों के उपभोग से कम होती थी वह श्रब 'नहीं होगी । दूसरे . 
इसका भार घनी व्यक्तियों पर पड़ता है । इसी प्रकार हानिकारक तथा नशीली वस्तुओं 
पर कर.लगाने से भी समाज को लाभ होता है, क्योंकि इनके मूल्य बढ़ने से जो उपभोग 
में कमी होती है वह व्यक्तियों के लिए लाभेगप्रद होती है । 
यदि करारोपण के व्यक्तियों की सन्तुष्टि पर पड़ने वाले प्रभावों की शोर ध्याव 
दिया जाये तो यह ज्ञात होगा कि करारोपरा द्वारा वस्तुओं का उपभोग कम होने-से . 
व्यक्तियों की सन्तुष्टि सदेव ही कम नहीं होती । - यदि वस्तुश्रों. की मांग लोचदार है 
तो कर लगने से वस्तुओं का जो उपभोग कम होगा, उसका अभिप्राय यह होगा कि - 
या तो व्यक्तियों को उस वस्तु से सन्तुष्टि नहीं प्राप्त होती है या उस वस्तु के स्थान 
पर किसी दूसरी सस्ती वस्तु का उपभोग किया जा सकता है. या उसका उपभोग 
श्रावश्यक नहीं है श्नौर भविष्य के लिए स्थग्रित किया जा सकता है। इसलिए ऐसी 
वस्तुओं पर कर लगाने से व्यक्तियों की सन्तुष्टि कम नहीं होती ] यह ध्यान :रहे-कि 
ऐसे करों. से सरकार को कोई विशेष झाय प्राप्त नहीं होती । वस्तुओं की माँग 
लोचदार होने केकारण मूल्य बढ़ने के साथ-साथ माँग भी कम होती जाती है और 
बाजार में वस्तुश्रों की बिक्री की मात्रा भी कम होती जायेगी । यदि वस्तुओं की .- 
विक्री पंर कर लगा हुआ है तो बिक्ती कम होते जाने- से सरकार की - आय भी कम - 
« होती जायेगी और यदि कर बस्तुओों के उत्पादन पर लगा है, तो उत्पत्ति कम्म होने 


ब्न्डाँ 
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से (क्योंकि बाजार में वस्तुश्रों की माँग कम हो रही है) सरकार की श्राय भी कम 
होती जायेगी। श्रतः जब सरकार लोचदार भाँग वाली वस्तुओं पर कर लगाती है 
तो उसका उद्देश्य आय प्राप्त करना नहीं होता । सरकार को वेलोच माँग वाली 
वस्तु पर कर लगाने से ही झ्राय प्राप्त होती है । परन्तु इन वस्तुओं पर कर लगने से 
व्यक्तियों की सन्तुष्टि बहुत कम हो जाती है । श्राय-कर से व्यक्तियों को सन्तुष्टि इतनी 
कम नहीं होती जितनी वस्तुओं पर कर लगने से क्योंकि श्राय-कर से, केवल आय ही 
कम होती है, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होती । व्यक्तियों की सन्तुष्टि मूल्यों की 
वृद्धि से श्रधिक कम होती है । 


करारोपण और श्राथिक स्थिरता-- 


हम राजकीय व्यय के प्रभावों का श्रध्ययन करते समय यह स्पष्ट कर चुक्े हैं 
कि राजकीय व्यय द्वारा श्राथिक जीवन को स्थायी बनाया जा सकता है। राज्य करों 
द्वारा भी देश में आशिक क्रियाओं का नियमन कर सकता है । श्र देश में रोजगार के 
स्तर को स्थायी वना सकता है और पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित कर सकता है। 
प्रो० लरनर” ([«गा०) का तो यह विचार है कि राज्य को आय के ज्ोत के रूपों में 
करों को देखता ही नहीं चाहिए, वरन्‌ करारोपणा का एकमात्र उहं इ्य देश में श्राथिक 
क्रियाप्रों, अर्थात्‌ उत्पादन, वितरण एवं उपभोग-सम्बन्धी क्रियाओं के श्राकार को 
नियमित करना ही होना चाहिए । इनको विश्वास है कि श्राय तो भन्य स्रोतों से भी 
प्राप्त की जा सकती है, जैसे नोट छाप कर । कर द्वारा व्यक्तियों की  ऋ्रम-शक्ति तथा 
व्यय-शक्ति को कम करना चाहिये | सरकार का करारोपण का कोई भी उद्देश्य 
क्यों न हो, यह निश्चित ही है कि आर्थिक क्रियाग्रों पर करारोपण का प्रभाव भ्रवश्य 
ही पड़ेगा । करारोपण, व्यक्तियों के उपभोग और विनियोग करने की शक्ति को 
प्रभावित करके देश के व्यापार, उद्योग श्रौर रोज़गार की स्थिति को प्रभावित करता 
है। यह तो स्पष्ट ही है कि देश में सभी आर्थिक क्रियायें, उपभोग के स्तर से निर्घा- 
रित होती हैँ । वस्तु-विशेष का उपभोग बढ़ने से उसकी माँग बढ़ती है, मूल्य बढ़ता 
है, उत्पादन बढ़ता है, श्र उस उद्योग-विशेष में अधिक व्यक्तियों को रोज़गार मिलने 
लगता है | उपभोग के कम होने से स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है । विनियोगों 
द्वारा पूंजीगत वस्तुओ्रों की उत्पत्ति बढ़ती है, जिनसे अन्य वस्तुत्रों का उत्लादन बढ़ता 
है, श्रौर इस प्रकार देश में रोजगार में वृद्धि होती है । भ्रतः जिन करों से उपभोग 
हतोत्साहित होता. है श्लौर धन विनियोगों में लगने के स्थान पर संचित कोपों (08705) 
में जाने लगता है वे वेरोज़गारी बढ़ायेंगे और बुरे होते हैं । 

मुद्रा-स्फीति के काल में करारोपण का उद्देश्य व्यक्तियों की क्रय-शवित को 
कम करना होता है । मुद्रा-स्फीति में मूल्यों की वृद्धि से समाज के अधिकांश वर्गों को 
हानि होती है । श्रतः व्यक्तियों की कय-शक्ति को कम करके मूल्यों के बढ़ने की 


प्रवृत्ति को रोका जाता है । व्यक्तियों की अतिरिक्त ऋय-झविति व्यक्तियों के पास से 


8, ८/. ॥॥6 &तशा०्रांट णी (शा, 9, 307. 
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करारोपरा द्वारा सरकार के पास पहुँच जाती है । श्राय-कर तथा व्यय-कर इस सम्बन्ध ' 
में अधिक प्रभावज्ञाली सिद्ध होते हैं। आय-कर आय को कम. करके क्रम-शवित को 
कम करता है । और व्यय-कर व्यय करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करता है-। मुद्रा- 
स्फीति में श्रायों की अपेक्षा उत्पत्ति में वृद्धि नहीं हो पाती है इसलिये मूल्य बढ़ते 
जाते हैं । उत्पादन को .प्रोत्ताहित करने के लिए, कुछ करों की छूट भी लाभकारी सिद्ध 
होती है । नये उत्पादकों पर कोई करन लगाया जाए ताकि उन्हें. उत्पत्ति बढ़ाने - 


के लिए प्रोत्साहन मिले । वस्तुओं की मात्रा श्रायातों द्वारा भी बढ़ाई जा सकती है। ह 


अ्रतः मुद्रा-स्फीति में आयात करों को कम करने से आ्रायांतों को प्रोत्ताहन मिलेगा और... 
देश में सामान्य मूल्य स्तर भी कम होगा । इस प्रकार करारोपण द्वारा, मुद्रा-स्फीत 
में, मुल्यस्तर में स्थिरता लाई जाती है । दा 

करारोपण द्वारा करदाताश्रों की  क्रय-शक्ति को कम करके मुद्रा के प्रवाह को ..- 
कम कर सकते हैं और इस प्रकार मृल्य-वृद्धि को रोका जा सकता है, किन्तु यह तभी 
सम्भव होगा जबकि सरकार श्रपनी व्यय-नीति को भी इसी के अनुसार निर्मित 


करे ।, इसके श्रतिरिक्त करारोपण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करके उनकी माँग को. ' ह 


कम करने में सहायता करता है । और श्रन्‍्त में सरकार एक ओर मूल्य-नियन्त्रण की 
नीति अ्रपना सकती है और दूसरी ओर वस्तुप्रों पर कर लागू कर सकती है। इसका 
परिणाम यह होगा कि एक श्रोर तो उपभोक्‍ता पहले ही जैसे मूल्य -देने को बाध्य 
होंगे और दूसरी ओर उत्पादन करों से उत्पादकों के लाभ की मात्रा कमर हो - 
जायेगी । परिणामतया विनियोगों की मात्रा कम होगी और मूल्यों के बढ़ने की प्रवृत्ति .. 
रुक जायेगी । 

कुछ व्यक्तियों का विचार है कि करारोपण, एक सीमा के पश्चात्‌ मूृल्य-स्तर 
में स्थिरता लाने के स्थान पर मूल्यों में ऊपर बढ़ाने की प्रवृत्ति उत्पन्त कर देगा, 
क्योंकि एक और तो मौद्रिक प्रवाह में वृद्धि होगी और दूसरी शोर वस्तुयें तथा सेवायें 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पायेंगी । इस सम्बन्ध में कई दलीलें दी गई हैं.।.. 
प्रथम ऊँची दर पर कर लगने के कारण जहाँ व्यक्तियों की क्रम-शक्ति कम होगी, 
वहाँ श्रमजीवी तथा वेतन- भोगी वर्ग ऊँची मजदूरियों तथा अधिक वेतन के लिए 


' मांग करेंगे। यदि सरकार ने उनकी माँगें स्वीकार कर लीं तो मुद्गा-स्फीति श्रौर 


चकश | 


भी . तीन्र - हो जायेगी । दूसरे, करारोपण के ऊँचे स्तर के कारण सरकार के , 
व्यय में भी वृद्धि होगी जिसका परिणाम यह होगा कि बाजार में मुद्रा का : 


- परिमाण-अ्रधिक हो जायेगा और उसके ग्रुणक प्रभावों में मूल्यों . में और भी श्रघिक 


ऊँचे होने की प्रवृत्ति उत्पन्त हो जाएगी | तीसरे, करारोपरण द्वारा सरकार विनियोगों | 
को प्रोत्साहित कर सकती है। यदि सरकार दीघंकालीन उद्दश्यों की पूर्ति के लिए , 


अधिक विनियोगों को प्रोत्साहित करने हेतु विवेचनात्मक करारोपण को नीति अपनाती 


है तो वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुए बिनो ही -मौद्रविक आय में वृद्धि होगी और 
परिणाम यह होगा कि मुद्रा-स्फीति और भी अधिक हो जायेगी । चौथे करारोपण 
की ऊँची दंरों के कारण व्यक्तियों का उपभोग व्यय श्रधिक हो जायेगा श्रौर बचतों 
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की मात्रा कम होने लगेगी जिसके कारण भी मुद्रा-स्फीति का भार श्रधिक हो जायेगा। 
प्रन्त में ऊँचे करारोपण के कारगर श्रमिक वर्ग उपद्रव उत्पन्न करेगा श्र 
वस्तुओं का उत्पादन और भी कम हो जायेगा । इस प्रकार मौद्रिक झ्राय के बढ़ने 
तथा वस्तुओं का उत्पादन गिरने के कारण करारोपरा मुद्रा-स्फीति को रोकने के 
स्थान पर- उसको तीक्र करने में सहायक बनेगा, उसी प्रकार जैसे कि अग्नि में 


श्राहुति 
सम्पूर्ण वाद-विवाद का मूल्यांकन-- 


उपर्युक्त विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही बातें सही हैं। करा- 
रोपण से मुद्रा-स्फी ति श्रौर भी भयंकर हो जाती है, यदि करारोपण द्वारा मुद्रा का 
प्रवाह तीन्र हो जाता है। दूसरी ओर करारोपरणा द्वारा हम मुद्रा-स्फीति 
को नियन्त्रित कर सकते हैं, यदि हम मुद्रा के प्रवाह ओर बस्तुश्रों तथा सेवाश्रों की 
माँग को बढ़ने न दें। किन्तु सच तो यह है कि ऐसा कदाचित्‌ भी सम्भव नहीं हो 
सकता । इसलिए यह श्रावश्यक है कि करारोपण की नीति को बड़ा सोच-समभकर 
निर्मित किया जाए तथा इसके साथ-साथ सरकार अपनी व्यय-नीति में उचित फेर- 
बदल करे श्रौर करारोपण के अ्रतिरिकत मुद्रा-स्फीति निरोधक श्रन्य उपाय भी 
अपनायें । 

मुद्रा-संकुचन या मन्दी-काल में आथिक स्थिति मुद्रा-स्फीति के बिलकुल 
विपरीत होती है । मंदी-काल में विनियोगों में मन्दी भरा जाती है, उत्पादन बन्द होने 
लगता है, और वेकारी बढ़ने लगती है। चारों शोर निराशा की एक लहर दौड़ने 
लगती है। ऐसी स्थिति में यदि नये कर लगाये जायेंगे तो वे क्रम-शवित और 
विनियोगों को हतोत्साहित करके स्थिति को श्र भी विगाड़ देंगे । परिणामस्वरूप 
रोजगारों की स्थिति श्रौर भी श्रधिक खराव हो जायेगी | इसलिये यह आ्रावश्यक है 
कि कर की मात्रा पहले से कम कर दी जाएं। राजकीय व्यय में वृद्धि कर दी जाय 
श्रौर ऐसे उद्योगों को चालू किया जाय, जिनमें श्रधिक व्यक्तियों को नीकरी मिले । 
ऐसी स्थिति में श्रधिकतर घाटे के बजठ की व्यवस्था की जाती है। यह ध्यान रहे 
कि करों को इस प्रकार कम करना चाहिए कि कर-भार निर्वनों पर कम हो जाए। 
जिन करों का भार घनी व्यक्तियों पर श्रधिक पड़ता है, उनमें अ्रधिक कमी करने की 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि उपभोग की मात्रा में, केवल नि्ेनों का कर-भार कम 
करने से ही, वृद्धि होगी । भ्रतः करों हवारा जो घन का पुनवितरण होता है, वह भी 
मंदी को रोकने में सहायता करता है। कभी-कभी यह प्रस्ताव किया जाता है कि 
उपभोग को बढ़ाने के लिए, बचतों और घन को संचित करने पर कर लगाना 
चाहिए | साथ ही उन् करों को कम कर देना चाहिए जिनसे विनियोग हतोत्साहित 
होते हैं । नये विभियोगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कुछ प्रकार की रियायतें 
भी देनी चाहिएँ। मंदी काल में करारोपरा द्वारा इस प्रकार हम, आर्थिक क्रियाओं को 
स्थायी रूप प्रदान कर सकते हैं और रोजगार की स्थिति को सुधार सकते हैं । 


१६८ | राजस्व 


श्रत: संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मुद्रा-स्फीति में नए करों को लगाकर रा 


और पुराने करों की दरों को बढ़ाकर व्यक्तियों की जेबों से श्रतिरिक्त क्म-शक्ति को . . 


कम करके और मुद्रा संकुचन में करों को हटा कर या दर कम करके और नए करों - ; 


का विचार स्थग्रित करके मूल्यों को स्थिर और रोजगार की स्थिति को स्थायी 


बनाया जा सकता है। इसी उद्देश्य की पुति के लिए राजस्व-सम्बन्धी क्रियात्रों का - 
उपयोग आधुनिक सरकारों द्वारा किया जाता है और करारोपण हर सरकार की 


आथिक नीति का मुख्य अंग वन गया है । आधुनिक लेखक इसी को कार्य-सम्पादन 
सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था ( ०8०४] गिध्ा८० ) कहते हैं।? यही राजस्व का 
महत्व भी है । राजस्व, विशेष रूप से करारोपण का, कार्ये-सम्पादन सम्बन्बी महत्त्व 
(07०४0०॥थ 77078708) 'इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है । हलके झौर 
भारी कर लगाकर उत्पादन-सम्बन्धी क्रियात्रों को नियमित कर सकते हैं, कुछ हानि- 
कारक एवं विलास की वस्तुग्रों पर कर लगा कर उनके उपभोग को नियमित किया 


जा सकता है । करों द्वारा वस्तुश्रों और सम्पत्ति के विनिमय को भी नियन्त्रित किया - 
जा सकता है। - धन, आय तथा सम्पत्ति पर कर लगाकर धन की अ्रसमानताञ्रों को : 


दूर किया जा सकता है । व्यक्ति तथा यात्री कर द्वारा, व्यक्तियों के श्रावागमन- को 
नियन्त्रित किया जा सकता है श्रौर श्रन्त में करों द्वारा मूल्यों तथा रोज़गारों को 


स्थायी रकखा जा सकता है। इसी कारण करारोपरा सरकार की नीति का एक कायें- 


'साथक अंग वन गया हैं। 


करारोपण तथा पूंजी-निर्माण-- 


हम पहले” ही कह चुके हैं कि अ्रद्धं-विकसित देशों में प्रमुख समस्या पँजी- 


निर्माण की गति को तीज करके उत्पादन को बढ़ाने की है। इसीलिए करारोपण को 
भ्र््ध-विकसित देशों के लिए पूंजी-निर्माण हेतु एक महत्वपूर्णो यन्त्र के रूप सें स्वीकार 
किया गया है । ऐसे देशों में, यह श्रनुमान लगाया गया है कि जब तक पूजी-निर्माण की 
दर में १२ से १५ प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं होगी, उस समय तक वे पूर्ण विकसित 
देशों के समान नहीं हो सकेंगे । 

पूंजी-निर्माण से हमारा अभिप्राय मुख्यतया तीन बातों से है :--- 


(अर) उन साधनों की जिनका उपभोग या तो उपभोग-सम्बन्धी क्रियाओं पर 


किया जा रहा है या जो बेकार पढ़े हैं, पूँजीयत वस्तुओं के उत्पादन में लगाना । 


(व) एक सुदृढ़ वैंकिग तथा वित्तीय व्यवस्था की स्थापना ताकि देश में - 
बचतों को गतिशील बनाया जा सके और विनियोगों को प्रोत्साहित किया जा 


सके । 


लिये लगाना । 


9, लाला, ०, 2८... * 
0. इस पुस्तक का अध्याय ३ देखिए। 


(स) देश के मौद्रिक तथा भ्रन्य साधनों को पूंजीगत वस्तुओों के उत्पादन के 
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पूंजी-निर्माण के लिए करारोपण का महत्व--पूर्ण विकसित तथा प्रद्ध- 
विकसित दोनों ही प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओ्रों में करारोपण पूंजी-निर्माण 
मे सहायता कर सकता है । पूर्ण विकसित देशों में व्यक्तियों की श्राय ऊँची 
होने के कारण उनकी करदान-शक्ति भी अधिक होती है भर इसीलिए करारोपरण 
द्वारा सरकार राष्ट्रीय आय का अधिक भाग अपने कार्यों के लिए प्राप्त कर 
सकती है तथा इसको पूंजी निर्माण हेतु वड़ी-बड़ी योजनाओं में लगा सकती है। 
, यही कारण है कि हम देखते हैं कि पूर्ण विकसित देशों में सरकार ने सड़कों, रेलों 
जल-कल्, तार व टेलीफून, विद्यत शक्ति श्रादि की कितनी सुन्दर एवं सुगम व्यवस्था 
कर रवखी है | इन सब की व्यवस्था या तो करारोपणा द्वारा प्राप्त आय से की गई है 
या ऋणों द्वारा की गई है, जिनका भुगतान वाद में चलकर करारोपण द्वारा ही 
होगा । इस प्रकार पूर्ण विकसित देशों में करारोपरा पूँजी-निर्माण में काफी सहायक 
सिद्ध हो सकता है। किन्तु कुछ लेखकों ने इसके विरुद्ध आ्रापत्ति प्रकट की है। उन 
का विचार है कि प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों के काम करने तथा बचत करने सम्बन्धी 
प्रेरणाओं को नप्ठ करके पूँजी-नि्माण की गति को श्रौर भी मन्द करेंगे । अप्रत्यक्ष 
कर अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी-निर्माण पर बुरा प्रभाव डालेंगे वर्योंकि उत्पादन- 
कर वस्तुओं की माँग को कम करके उनके उत्पादन को भी कम करेंगे और 
इस प्रकार उद्योग का विस्तार रुक जाएगा | यद्यपि कुछ लेखकों ने यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है कि करारोपणा व्यक्तियों में वचत करने तथा कार्य करने की 
शक्तियों को हत्तोत्साहित नहीं करता, किन्तु सच तो यह है कि व्यवहार में ऊंचे 
करारोपण से अर्थ-व्यवस्था को हानि श्रवश्य होती है और व्यक्तियों की बचत करने 
तथा विनियोग-सम्बन्धी प्रेरणाश्रों को क्षति पहुंचती है । किन्तु करारोपण के इन दोपों 
को दूर करने के लिए राजकीय व्यय का उपयोग एक क्षतिपुरक नीति के रूप में 
क्रिया जा सकता है और ब्राय, रोजगार, वचत तथा विनियोग के स्तरों को स्थिर 
रखा जा सकता है | इस प्रकार हम कह सकते हैँ कि करारोपण का उद्देश्य, एक 
पूँणा विकम्तित अर्थ-व्यवस्था में नई पूँजी को निर्मित करने की प्रगति को बढ़ाना 
नहीं होता वरन्‌ उसको स्थायी रखने का होता है। यह भी ध्यान रहे कि क्योंकि 
सरकार अपने व्यय द्वारा पहले ही देश में, आधिक एवं सामाजिक पूंजी को इस सीमा 
तक निर्मित कर चुकी होती है कि बाद में केवल उसको श्रच्छी स्थिति में बनाए रखने 
का कार्य ही शेप रह जाता है । यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि पुरानी पूँजी 
में बहुत श्रविक क्षति हुई है तो वह इस क्षति को राजकीय व्यय द्वारा भी पूरा कर सकती 
है । श्रतः स्पष्ठ है कि पूर्ण विकसित देशों में म्रथिकतर सरकार का व्यवहार पूंजी- 
निर्माण की ओर तटस्थता का ही रहता है । 

श्रद्ध-विकसित देशों में निर्धनता, अपव्ययी उपभोग, और विनियोगों के उचित 
श्रवसरों के अ्रभाव के कारण पूजी-निर्माण की गति में, विकसित देशों की तुलना में 
कम से कम १२% से १५% की वृद्धि करने की श्रावश्यकता होती हैं। इस ओर 
निजा प्रयत्न न तो अ्रधिक सफल होते हैं श्रौर न सम्भव ही हैं। यह दायित्व केवल 


१७० ,.... _- शं्ज॑स्व 


सरकार का ही रह जाता है और सरकार को ये प्रयत्त उस समय तक: जारी रकगिर 

होंगे जब तक 'कि बिना उसके विशेष प्रयत्तों के प्राप्त किये गये पूँजी-निर्माण के 

स्तर को स्थायी रखता सम्भव न हो सके ।” इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बचतों और - 

विनियोगों को प्रोत्साहित करना होगा और इस दिख्वा में करारोपण एक महत्वपूर्ण... 

यन्त्र सिद्ध हो सकता है ॥* हा 
पूंजी-निर्माणा का सबसे- अधिक भार निर्घन व्यक्तियों पर पड़ेगा । एक तो 

पहले ही उनका जीवन-स्तर काफी निम्न है और अब इससे भी नीचे गिरता, उनके 


स्वयं बस की वात नहीं इसलिए सरकार को उपभोग को नियन्त्रित करना होगा-और : : 


सांधनों को पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगाना होगा । इस उद्देश्य की पूर्ति केवल, 
अप्रत्यक्ष करों द्वारा ही हो सकतीं -है । इस विषय पर भी कुछ मतभेद मिलता है ॥-कुछ ' . 
के अनुसार उपभोग की वृद्धि के साथ-साथ पूँजी-निर्माण भी -हो सकता है, और कुछ... 


के अनुसार अ्रल्पकाल में केंवल- पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन की ओर ध्यान दिया... 


जाए और दीर्घ काल में उपभोग वस्तुप्रों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। किन्तु 
इस विषय पर एडलर .का मत ठीक प्रतीत होता है। क्योंकि अद्धं-विकसित देशों में 
व्यक्तियों का उपभोग-स्तर वैसे ही वहुत नीचा होता है, तनिक सी अल्पकालीन कमी 


भी व्यक्तियों के लिए एक बहुत बड़ा त्याग होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में ग्रधिक 


ऊँचा उपभोग-स्तर प्राप्त होने की आ्राशाओ्रों द्वारा ही हो सकती है । इसीलिए उनका: 
विचार है कि तत्कालीन स्तरों से नीचे उपभोग को न.ग्रिरने दिया जाय भर आय में 
»_ जो वृद्धि होती जाय; उसे बढ़ते हुए भनुपातों में पूंजी-निमाणा में लगाया जाय 7... 


' करारोपण द्वारा धनी व्यक्तियों के अपव्ययी उपभोग को भी कम किया जा 
सकता है विशेषकर प्रत्यक्ष करों, जैसे आयकर, मृत्युकर, व्ययकर आ्ादि द्वारा । ऐसे 
उपभोग को कम करने के दो लाभ होंगे । एक शोर तो उत्पादक साधन इन उद्योगों 
से निकलकर अधिक आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में लग सकेंगे और दूसरी ओर 

' सरकार को प्राप्त होने वाली श्राय पूंजी-निर्माण में लगाई जा सकती है । सामाजिक . 


एवं आर्थिक पंजी जैसे, सड़कें, रेलें, तार एवं डाक, नदियों पर' पुल इत्यादि के निर्माण , - 


.. पर कर राशि को व्यय किया जा सकता है। और सरकार स्वयं प्रत्यक्ष रूप से श्रौद्यो-.. 
५ ु गिक उत्पादन में भाग ले सकती है। हक 
. उपय्‌ंक्त विवरण से स्पष्ट है कि. सरकार अद्धं-विकसित देशों में, करारोपरा 
को पूंजी-निर्माण हेतु एक शक्तिशाली यन्त्र के रूप में उपयोग में ला सकती है । किन्तु 
: यहाँ यह बता देना उपयुक्त होगा कि इस नीति की कुछ सीमाएँ भी हैं । यह तो हम 
. जानते ही हैं कि श्रद्ध-विकसित देझों में प्रति व्यक्ति श्राय निम्न होने के कारण 
. व्यक्तियों की कर-भुगतान करने की क्षमता कम होती है। प्रत्यक्ष कर केवल बहुत 
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केरारौपणश के श्राधिक प्रभाव॑ १७१ 


थोड़े से धनी व्यवितियों की जेवों से ही घन निकाल सकेंगे और प्रप्रत्यक्ष कर भी अधिक 
नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि श्रधिकांश व्यक्तियों का जीवन-स्तर बसे ही नीचा होता 
है श्रीर कर लगने के बाद तो और भी नीचा हो जाएगा । इसके श्रतिरिक्‍्त यदि 
प्रत्यक्ष करों की दरों को वहुत्त अधिक ऊंचा कर दिया जाएगा तो घन्री व्यक्ति उसकी 
भ्रालोचना करेंगे और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, कुछ लोगों का यह भी कहना 
है कि ऊँची दरों से घनी व्यवितियों के काम करने तथा बचत एवं विभियोग करने की 
शक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा भौर देश में पंंजी-निर्माण की गति तीत्र होने के स्थान 


.पर मन्‍्द हो जाएगी । किन्तु जैसा कि वान फिलिप्स ने कहा है कि, “यदि उचित 


स्थान पर अतिरिवत प्रत्यक्ष करारोपण किया जाये तो उससे विकास के प्रथम चरणों 
में निजी पूंजी-निर्माण को क्षति नहीं पहुँचेगी । श्रौर जो कुछ क्षति होगी भी उसकी 
पूति अतिरिक्त कर-प्राय द्वारा राजकीय तथा निजी विनियोगों में वृद्धि होकर हो 
जाएगी ।/7 

श्रद्धंविकसित देशों में करारोपणा नीति की सफलता में बाघा इस कारण 
भी उत्पन्न होती है कि अ्रथ॑-व्यवस्था का श्रथिकांश क्षेत्र श्रमौद्विक होता है, श्र्थात्‌ 
उसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता | ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तियों की श्राय का अनुमान 
लगाना सम्भव नहीं होता और उनकी वचतों को गतिशील वनाना भी कठिन होता 
है इस क्षेत्र में वे किंग तथा वित्तीय संस्थाश्रों का भी श्रभाव रहता है । 

कुछ भी हो अद्धं-विकप्तित देशों में हम करारोपरा द्वारा बनी व्यवितियों के 
अपव्ययी उपभोग को नियन्त्रित करके पूँजी-निमणि के लिए आवश्यक कोप प्राप्त 
कर सकते हैं और विवेचनात्मक करारोपण द्वारा सभी वर्गों को बचत करने तथा 


_विनियीग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं । ऐसा ही सोवियत रूस में किया 


गया था | यथ्पि, जो नीति रूस ने अपनायी थी उसको प्रजातान्त्रिक श्रद्धं -विक- 
सित देशों में लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी, इस दिशा में प्रयत्व श्रवश्य ह्ठी 


किए जा सकते हैं । 


7 यूके #. फ. व, 


कर-मार एवं कर-विवर्तन . . 
-(रटाएग्रटऋआ 3 इ्ताार6 
0 ग४हए8) 


” श्रध्याय ११. 





प्रावकक्रथन--- 

, ५४ पिछले अ्रध्यायों में हमने अनेकों वार 'कर-भार” शब्द का प्रयोग किया है । 
७ इस अध्याय सें हम कर-भार सम्बन्धी समस्या का विस्तृत अध्ययत करेंगे । कर-भार 
2 ४४ की समस्या का अंध्ययन व्यावहारिक हृष्टिकोश से नितान्त आवश्यक है, क्योंकि 
” करारोपण की न्यायशीलतोा इसी पर निर्भर करती है कि कर-भार किस व्यक्ति को 
सहन करना पड़ता है ? कर्‌ का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है. जिस पर कर लगाया 
गया है या वह व्यक्ति किन्‍्हीं भ्रन्य व्यक्तियों पर कर का. भार डाल देता है ? कर-भार 
सभी व्यक्तियों पर समान है या श्रसमान ? इन्हीं प्रइनीं से सम्बंधित सैद्धान्तिक बाद- 
विवाद की विवेचना हम इस अध्याय में करने जा रहे हैं .। 

र-भार की मुख्य समस्या यह माल्ुम करना है कि 'कर का भुगतान वास्तव 
में कौन कर रहा है ?' हम जानते हैं कि कर का भार सर्देव ही उस व्यक्ति पर नहीं : 
पड़ता, जिससे वह वसूल किया जाता है। भ्रधिकतर वह श्रन्य व्यक्तियों को सहन 
करना पड़ता है। वित्त मंत्री के लिए यह जानना श्रीवश्यक है कि कर का अच्तिम 
भार किस व्यक्ति को सहन करना पड़ रहा है। अतः केवल यह ही मालुम करना 
आ्रावश्यक नहीं है कि कर का भार आरम्भ में किस पर पड़ रहा है, वरन्‌ यह जानना 
भी ग्रावश्यक है कि अन्त में कर का भार किस व्यक्ति पर पड़ता है। इसके श्रति- 
रिक्त इसका भी ज्ञान प्राप्त करता आवश्यक है कि कर का .मौद्विक भार ' (ए7णा€ए, 
9एत०ण) तथा अमौद्रिक भार. (70-रणा०क्षाए पाता) किस-किस पर पड़ 
रहा है । कर का प्रारम्भिक भार मालुम करना तो सम्भव है किन्तु कर का अन्तिम, 
भार निरिचित. करना अत्यन्त कठिन होता है। कर के भार से हंमोंरा अभिप्राय 
प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से है । 
बहुघा कर-दवाव _([प्रा08० ०६४०), कर-भार ([ए०ंतआ०४ ०7 7४5) 


हा अमन 


श्र कर-विवतं न ($#ाधिए8 ० 735) में भेद किया जाता है। 

जब किसी व्यक्ति पर कर लगाया जाए, और कर का भृगतान वह ही करे 
भ्र्थात्‌ कर की राशि उसी व्यक्ति की आय में से सरकारी खजाने में, जाये तो कर: 
“का दवाव उसी व्यक्ति पर पड़ता है। सरकारी रजिस्टरों में उसी का नाम॑ केर- 
/»> दाताओं की सूची में लिखा होता है। इसको एक उदाहरण द्वारा समभा जा.सकता 
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है। भारत सरकार ने खण्डसारी शकर पर ५*६०% का उत्पादन कर लगाया -० 


6 


है । यहू कर उत्पादित शकर के वज़न के श्रनुसार उत्पादकों से ही वसूल किया ,/ 
जाएगा हम कर द्रवषाव खण्डसारी उत्पादकों पर पड़ेगा । कर का भार उस व्यक्ति. 


पर प्रड़क्त-है।“ जिसको श्रन्त में कर का मौद्रिक भार सहन करना पड़ता है ।, कर: _ 


भार मालूम करने के लिए हमको यह देखना होगा कि यदि कर न लगाया जाता 
तो कर के रूप में दी गई घनराशि किसकी जेव में रहती । हमारे उदाहरण में 
यदि खण्डसारी उत्पादक शकर के मूल्य बढ़ाकर उपभोक्ताओं से कर वसूल कर लेने 


में सफल हो जाते हैं तो कर का भार उत्पादकों पर न रहकर, उपभोकताप्रों पर रहेगा . .. 


क्योंकि अन्त में कर का मौद्रिक भार उपभोक्‍ताओञ्रों को ही सहन करना पड़ता है। 
यदि उत्पादकों को अपने इस प्रयास में सफलता नहीं होती, श्र्यात्‌ यदि वे मूल्य बढ़ाने 
में सफल नहीं होते तो कर-भार उत्पादकों पर ही रहेगा । ्रत: कर-भार उसी व्यक्ति 
पर पड़ता है जो अन्त में उसका भुगतान करता है । कभी-कभी ऐसा भी हो सकता 
है कि उत्नादक मूल्य बढ़ाने में सफल तो हो जायें, परन्तु इतना नहीं कि जिस कर- 
राशि का उन्होंने भुगतान किया था वह पुरी हो जाए, तो कर का भार कुछ उत्पादकों 
पर पड़ेगा श्रौर कुछ उपभोक्‍ताओं पर । इस प्रकार यदि करदाता भ्रपने कर-भार को 
किसी ग्रन्य व्यक्ति पर डालने में सफल हो जाये तो इस विधि को कर-विवर्तन 
(9#78 ० 8४) कहते हैं । उपर्युक्त उदाहरण में खण्डसारी उत्पादक यदि 
उपभोक्ताग्रों से कर की राशि वसूल करने में सफल हो जाते हैं तो वह कर का भार 
उपभोक्‍षताओ्रों पर डाल देते हैं 

यह व्यान रहे कि कर-भार शोर कर के प्रभाव दोनों ए और कर के प्रभाव दोनों एक ही वात नहीं हैं । 
यद्यपि व्यवहार में यह सम्भव न हो कि इन दोनों में भेद किया जा सके, किन्तु 
सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से यह एक दूसरे से भिन्‍न हैं। जब करारोपण से करदाता 
अपने उपभोग या बचत या कार्य करने के लिए हतोत्साहित हो या वस्तुश्रों के मूल्य 
बढ़ जायें तो यह कर के अभाव कहलायेंगे । कर-भार के श्रध्ययन में इन बातों की 
प्रोर कोई ध्यान नहीं दिया जाता | कर-भार के अध्ययन का सम्वन्ध तो केवल इससे 
है कि कर की राशि का भुगतान वास्तव में कौन कर रहा है ? यदि कर नहीं लगाया 
जाता तो वह राशि किस की जेव में रहती ? कर का भार त्न्त में उसी व्यक्ति पर 
पड़ता है जो उसे किसी भश्रन्य व्यक्ति पर नहीं डाल सकता। ना 

कर के प्रत्यक्ष द्राव्यिक या मौद्रिक भार के श्रत्तिरिक्त श्रन्य प्रभाव भी होते हैं 
जैसे अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार, प्रत्यक्ष वास्तविक भार तथा परोक्ष वास्तविक भार। 
डाल्टन ने इनमें भेद किया है |! ये कर-भार के अध्ययन में सम्मिलित नहीं होते । 
ऊपर के उदाहरण में यदि खण्डसारी झकर के उत्पादक मूल्यों को कर की मात्रा 
के भ्रनुसार बढ़ाने में सफल हो जाते हैं तो कर का प्रत्यक्ष भार शकर के उपभोक्ताओं 
पर पड़ता है, जिन्हें बढ़े हुए मूल्यों के रूप में घत की झधिक मात्रा देनी पड़ती है । 
इस स्थिति में फर-भार उप-भोक्ताश्रों पर पड़ता है, परन्तु यदि खण्डसारी झकर 
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के उत्पादक भारम्भ में ही कुछ घन, कर के रूप में सरकार को देते हैं, जो कई 
वर्षों बाद, जब कि शकर का सारा स्टाक विक जातां है, .वसूल होता है, तो इसे 
स्थिति में उन्हें पहले से ही दे दिये गये घन पर व्याज की-हानि होती है। यह हावि दे 
कर का परोक्ष मौद्रिक भार है जो उत्पादकों को ही: सहन करना पड़ता है“ इसको _. 
हम कर-भार के - अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं करते क्रारसीपण से मूह्य्‌ 
बढ़े जाने के कारण नि्धनों को घनी व्यक्तियों कीं श्रपेक्षा अपनी श्राय का ग्रथिक 
भाग खर्च करना पड़ता है और इस प्रकार. उन पर कर का श्वत्यक्ष वास्तविक भार 
पड़ता है। यह भी कर-भार के अ्रध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता । करारोपरणा 
के कारण मूल्य बढ़ जाने से या तो उपभोक्ता शकर का .उपयोग कर्म कर देंगे और 
यदि ऐसा नहीं करतें तो-अन्य वस्तुओं .का उपयोग:उन्हें कम करना. होगा ।: दोनों ही 
स्थितियों में उतकी .कुल सन्तुष्टि कम होगी.। यह कर का परोक्ष वास्तविक भ्षार है.. 
धौर इसलिए केर-भार- के श्रध्ययन के क्षेत्र से बाहर है। अतः कर-भाँर के अध्ययन" 
में हम केवल प्रत्यक्ष मौद्रिक भार को ही सम्मिलित करते हैं । ् 
/«“ वानमेरिंग के. अनुसार 'कर-आार. वह बिन्दु है जहाँ पर कि -कर का अन्तिम. 
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£ माया. जा. सकता हैँ» मे ।* मेरिंग के ये विचार सैलिगसेन तथा. .डाल्टन से मिलते- 
! “>जुलते हैं । केतनन ने इस विचार की .आलोचना करते हुए कर-भार और. कर-प्रभावों- 
में भेद किया है और उन्होंने कर-भार सम्बन्धी विचार को स्वीकार नहीं किया है ।*. 
डल्कन ब्लैक ने. भी इसी प्रकार की आलोचना की है।। 7 
श्रीमती उसंला हिक्‍स ने उपरिक (#ठाण8) कर-भार तथा प्रभावयुक्त 
(8व्लए०) कर-भार के बीच भेद किया है। वह कहती है कि “हम अथेशास्त्र 
में करदाताओ्रों पर पड़ने वाले करो या करों के भार के दो विचारों से सम्बन्धित हैं ५” 
' थम, उस विधि की सांख्यिकीय गणना से, जिसके द्वारा किसी विशेष अवधि (प्रायः 
एक वर्ष) में किसी विशेष कर से आय, प्राप्त की जाती है, श्रर्थात्‌ वस्तु का बाजार 
मूल्य, जिस पर कर निर्धारित किया जाता है, और उसकी उत्पादव लागत के बीच 
का.श्रस्त्र, नागरिकों के वीच विभाजित किया जांता है। या वकल्पिक रूप से,- 
, व्यक्तियों की आयों का वह शनुपातें, जी उन लोगों को शाय प्रदान नहीं करता, जो 
* : उन्हें वस्तुएँ श्रयवरां सेवाएँ प्रदान करता है,. वरेनू प्रशासक संस्थाश्रों (ठ0एश7ांग8 
5००४४८5) को सामूहिक सनन्‍्तुष्टियों के अ्र्थ-प्रबन्ध 7०दिया जाता है । इस गणना 
के परिणाम को उपरिक भार कह सकते हैं ॥ क्षेप में हम कह सकते हैं कि 
श्रीमती हिक्स के अ्रनुसार कर का प्रत्यक्ष सौद्धिक भार ही कर का उपरिक भार है। 
जय 2 00 एम (९४॥४४ : *776 5#/7॥9 द्याव उतटांब:ा22 ० उद्िर्दांता?, 9. 3 
3. शल्ाणशावपरा), एछ०078 दाीए 0 06 ८उड्जरील्यशांता थाएं वल॑ंतला०8 ०) 
प्राफबांश धा0त [0०8 प॒४छशाणा (70798 (0घारमंइड0णा णा 785200, 4899) 
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परन्तु क्योंकि इस प्रकार के अध्ययन से करदाता पर, कर की दरों के परिवर्तनों 
से जो प्रतिक्रियायें तथा परिणाम उत्तन्‍्त होते हैं, उनका कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं 
गीता, इसलिए प्रभाव-युक्त भार के अ्रध्ययत की आवश्यकता होती है। श्रीमती हिक्स 
ने लिखा है कि “किसी कर के सम्पूर्ण श्राथिक परिणामों का पता लगाने के लिए, 
हमको दो चित्र बनाने और उनकी तुलना करनी होती है, एक वह आ्राथिक स्थिति 
(उपभोक्ताओं की आवश्यकतांतों तथा श्रायों का वितरण और साधनों का बटवारा) 
जो कर विशेष के लागू होने से उत्पन्त होती है, और दूसरी वह आधिक स्थिति जो 
कर के अ्रभाव में उत्पन्त होती है | इन दोनों चित्रों के अ्रन्तर को कर का प्रभावयुक्त 
भार कहना सुविधाजनक है । 
कर-भार के श्रध्ययन का महत्व-- 
आधुनिक युग में कर-भार का श्रध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। झ्राजकल 
'करारोपर का उद्देश्य केवल राजकीय कर्तव्यों की पूर्ति के लिए धन इकट्ठा करना 
ही नहीं है वरन समाज में घत का वितरण समान करना तथा उत्पत्ति पर पड़ने 
वाले बुरे प्रभावों को रोकना भी है। विभिन्‍न व्यक्तियों पर कर-भार के न्यायपूर्णो 
“वितरण पर ही करारोपण की न्यायश्नीरलता निर्भर करती है । परन्तु यह पता लगाने 
के लिए कि कर का भार सभी वर्गों पर स्यायपूर्ण है या नहीं वित्त मन्‍्त्री को यह 
पता लगाना होगा कि किन-किन वर्गों पर विभिन्‍न करों का मौद्रविक भार कितना 
पड़ा रहा है, क्योंकि तभी यह निश्चित हो सकेगा कि कर-प्रण्याली कर दान योग्यता 
के सिद्धान्त के अनुकूल है। वास्तव में कर-विवर्तत के कारण समस्या तनिक 
जटिल हो जाती है। सरकार का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग पर कर-भार डालने 
का हो सकता है, परन्तु यदि इस कर का विवर्तेन कर दिया जाता है, तो सरकार 
का उहेश्य ही पराजित हो जायेगा । इसी लिए कर-भार और कर-विव्तेन के शअ्रध्ययन 
का महत्व है। ऐसे श्रध्ययन से हमें यह पता चल जाता है कि किस व्यक्त पर 
किसी कर का कितना भार पड़ेगा श्रौर यह वात पता लग जाने के बाद कोई 
भी कर श्रनुचित रूप से नहीं लगाया जा सकेगा। प्रत्यक्ष करों का कर-भार तो 
शासानी से पता लग जाता है, परन्तु श्रप्रत्यक्ष करों का कर-भार पता लगाना इतना 
सरल नहीं होता, इसीलिए कर-भार का अ्रध्ययन भ्रावश्यक है । यदि यह श्रध्ययन 
नहीं किया जायेगा तो सम्भव है कि ऐसी वस्तुप्रों पर कर लग जाये, जिनका 
उपभोग निर्धन व्यक्ति श्रधिक करते हैं। यदि सरकार किसी विशेष वर्ग पर कर-भार 
डालना चाहती है तो उसे, इस अध्ययन से, उन विधियों का ज्ञान प्राप्त होगा, जिन 
को अपना कर वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके । 
परन्तु कर-भार की समस्या का श्रष्ययत इतना सरल नहीं है जितना कि 
-ऊपर से प्रतीत होता है। इस प्रकार के श्रध्ययन में प्रनेकों कठिनाइयाँ उत्तन्‍्न होती 
: हैं। प्रथम मूल्यों के निरन्तर उत्तार-चढ़ाव के कारण सदेव ही कर-भार का 
7] हू, 9. /59. 
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वास्तविक 'ज्ञान प्राप्त करना सम्भव नहीं होता । करारोपर के अतिरिक्त मुल्य अन्य 
कारणों से भी बढ़ सकते हैं। श्रत: यह कंसे पता लगाया जाये कि मुल्य-वृद्धि 
किस कारण का परिणाम है । यदि सूल्य-वृद्धि श्रंशंत: करारोपण का प्रभाव है और 
अंशत: कुछ श्रन्य कारणों का भी तो यह कैसे निश्चित किया जाये कि करारोपरा के 
कारण मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है। दूसरे कर-भार श्रौर कर-प्रभावों के वीच भेद 
करता व्यवहार में कठिन होता है। तीसरे, कर-भार का अध्ययन एक. तुलनात्मक 
अ्रध्ययन है, भ्र्थात्‌ कर-भार का सही -अध्ययन उसी समय हो .सकता है जबकि एक 
कर का भार अलग-अलग व्यक्ति के सम्बन्ध में श्रलग-अलग मालुम किया जाए और 
तब तुलनात्मक अध्ययन किया जाये और पता लगाया जाये कि किस पर कर का 
भार कम है भर किस व्यक्ति पर अधिक, क्योंकि किसी एक वर्ग पर पड़ने वाले 
कर-भार का अध्ययन यह सिद्ध नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति दूसरे को अ्रपेक्षा 
ग्धिक कर-भार सहन कर रहा है ।..- “जो व्यक्ति कर का भ्रुगतान करते हैं, उनको 
कर के लगने से कम चोट पहुंचती है श्रपेक्षाकृत उन व्यक्तियों के जो कर का भुगतान 
नहीं करते । एक व्यक्ति जो पुल पर लगे हुए कर को बचाने के लिए रोज दो भील 
' का चक्कर लगाकर जाता है, उसको इस कर के हटने से अधिक लाभ होगा 
अ्रपेक्षाकत उन व्यक्तियों के जो कर का भ्रुगतान करते हैं।'”” गश्रतः कर-भार के 
अध्ययन से यह आवश्यक 'नहीं कि कर-भार का वितरण न्यायपूर्ण हो ही जाये, 
परन्तु फिर भी इसका अध्ययन श्रन्य प्रभावों का ज्ञान कराने में सहायक हो 


सकता है ।/* ह हा 
र-विव॒तन के सिद्धान्त:-+ 
«“कर-विवर्तत उस क्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कर का भोर श्रन्य 


क्तियों पर टाला जाता है। प्रायः सभी व्यक्तियों में केर भुगतान करने की इच्छा 
हीं होती.] हर व्यक्ति यही चाहता है कि उस पर कर-भार न पड़े । इसलिए 
येक व्यक्ति का यही प्रयास रहता है कि वह कर को किसी दूसरे व्यवित पर 
फल दे। कभी तो वह सफल हो जाता है श्रौर कभी वह श्रसफल रहता है। वास्तव 
कुछ कर होते ही ऐसे हैं कि उनको अधिक वार एक से दूसरे व्यक्ति पर नहीं 
'ल सकते, जैसे, यदि एक स्थानीय दुकानदार पर कोई कर लगाया गया है तो वह 
पको उपभोक्‍ताश्रों से वसूल कर लेगा, परन्तु उपभोक्ता उसे किसी दूसरे व्यवित 

हीं ढकेल सकते ।'“इस प्रकार ऐसी स्थिति में कर-विवतंव केवल दो ही विन्द्रश्नों 
क्र सीमित रहा। इसके विपरीत- यदि किसी श्रमिक पर कर लगाया जाता है तो 
हु अपने मिल-मालिक से ऊंची मजदूरी माँगरेगा। यदि मिल मालिक मजदूर की 
नदूरी वढ़ा देता है तो वह अपनी वस्तुओं के मूल्य बढ़ा कर थोक व्यापारियों से 
घूल कर लेगा, थोक व्यापारी, फुटकर व्याथारियों से वसूल करेंगे, जो अन्त में 


4, (द्माशा, तुए06वं एज 8चांएग00, $#0॥8 व्ाव ईंशटंंबंटाटर ० 24्ांशा, 
3, | है 
8. ९६ इशांश्राा90, 09. 2, 9. 44, ः 
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उपभोक्ष्ताप्रों से वसूल करने का प्रयत्त करेंगे। इस उदाहरण में कर-विवतंन अनेकों 
बिन्दुओं पर किया गया है। कर-भार के प्रध्ययन में प्रारम्भिक सीढ़ी कर-विवर्तन 
का ही अ्रध्ययन है । इस अध्ययन में कई बातों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक 
जैसे, कर-विवर्तत कछित्न दशा में हो रहा है, उसका रूप क्या है और विवर्तन की 
माप किस प्रकार की जाये । 

ज़हाँ तक क्र-विवर्तन की दिद्या का सम्बन्ध है, यह थ्ागे भी हो सकता है 
और पीछे भी । जब कोई व्यापारी अपने ऊपर लगे हुए कर को उपभोक्ततात्रों पर 
डाल देता है तो इसे कर को श्रागे ढकेलना कहते हैं । यदि व्यापारी ऐसा नहीं कर 


पाता, कदाचित्‌ उसे यह डर हो कि मूल्य वढ़ने पर वस्तु न बिके तव वह कर को * 


पीछे ढकैलने की कोशिश करता है श्रर्थात्‌ वह मिल मालिक से कर के भनुपात में 
कम मूल्य देकर वस्तुएँ खरीदना चाहेगा। इस प्रकार कर को झ्ागे (उपभोकक्‍ताग्रों 
पर ढकेला (#णएथ06 807) जा सकता है और पीछे ढकेला (840०९फ्थ्ा0) 
8/77) जा सकता है। कभी-कभी यह भी सम्भव है कि कर-विवतन बिल्कुल भी 
न हो सके । यह अधिकतर उन वस्तुओरों में होता है जिनकी माँग लोचदार होती 
है । करदाता कर का विवर्तन दो प्रकार से कर सकता है, या तो वस्तुग्रों के मूल्यों 
को कर के ग्रनुपात में वढ़ा कर, या वस्तुओरों के ग्रुणों को कम करके । यही कर- 
विवर्तंत के रूप हैं। कर-विवर्तन के माप से. हमारा अभिप्राय यह है दि कर दंग 
कितना भार किस व्यक्ति पर पड़ रहा है, श्र्थात॒ केवल उपभोक्‍षता पर या व्यापारी 
पर या दोनों पर ।_.... 


कभी-कभी. लोग, कर-विवतंन. को .कर-बंचन.  (5ए8४ंणा) समझ बैठते -- 


2 


हैं | कर से बचने में तो कर की चोरी.होती है । सरकारी खजाने में जो कर-राशि 
पहुँचनी चाहिए थी वह व्यक्तियों की जेबों ही में रह जाती है । अर्थात्‌ व्यक्ति उसकी 
चोरी कर लेते हैं। इस स्थिति में सरकार को हानि होती है। दूसरी शोर कर- 
विवर्तन में कर की चोरी नहीं होती अ्रर्थात्‌ कर की पुरी राशि सरकारी खजाने में 
पहुँचती है, परन्तु कर उस व्यव्रित की जेव से नहीं निकलता, जिसकी जेब में से 
सरकार निकलवाना चाहती है वल्कि यह अन्य व्यक्तियों से उसका भुगतान करवा 
ता है । इस प्रकार कर-विवर्तत श्र कर से बचना एक-दूसरे से पुर्रातया भिन्न हैं । 
कर-विवतंन के सम्बन्ध में प्राचीन काल में दो सिद्धान्तों की रचना हुईं थी । 
क तो निर्वाबावादियों, (2एआं०००७)-का -केन्द्रीकरण सिद्धान्त: (एणाल्था।क्षांशा 
गण) श्रौर दूसरा फ्रांसीसी लेखकों का प्रसार का सिद्धान्त, .(श्रिशं०ा 
प्‌ृश्र००9) । हम इन सिद्धान्तों की क्रमानुसार विवेचना करेंगे । 


केनद्रीयकरण सिद्धान्त--यह सिद्धान्त तिर्वाव्रावादियों-द्वारा प्रस्तुत किया गया 


था । उनके अ्रनसार सभी कर अन्त में भूमि पर गिरते हैं इसलिए केवल भूमि पर 
ही एक कर लगानां चाहिए । भ्नन्‍य किसी भी वस्तु पर जा कर लगाया जायंगा उसका 
विवर्तत होगा, फिर विवर्तेत होगा श्र अन्त में वह भूमि पर ही आकर टिकैंगा। 
अतावश्यक कर-विवर्तत असुविधाजनक होता हैं इसलिए केवल भूमि के मालिकों पर 


श्ड्य « -” राजस्व: 


ही कर लगाना चाहिए। वास्तव में इन लोगों का यह विश्वास था कि.केवल .कृषि 
ही एक उत्पादक व्यवसाय था । निर्माण उद्योगों को वे अनुत्पादक मानते थे, क्योंकि 
यह किसी नई वस्तु को उत्पन्न नहीं करते हैं, केवल- पहले से ही स्थित- वस्तुओं. का 
रूप बदल देते हैं। केवल कृषि, खान उद्योग, मछली उद्योग, इत्यादि ही नई.वस्तुओं 
को उत्पन्त करते हैं । इन्हीं में उत्पादन लागत की अपेक्षा कुछ आधिक्य (8प्राए09) 
उपज के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए यह कर दे.सकते हैं और इनःपर कर लगाना 
चाहिए। यही कारण था कि वे केवल एक है पर भूमि पर ही कर लगाने के 
क्ष में थे । इसको वे उए०/ पशांव४०-कहते थे 

. प्रसार सिद्धान्त--इस सिद्धान्त' के अनुसार कर-विवेतंन उस समय- तक होता 

. रहता है, जब तक.कि वह सारे समाज पर न छा जाये, श्रर्थात्‌ घीरे-धीरे कर का 
” भार सारे समाज पर फैल जाता है भ्ौर किसी एक या कुछ ही व्यक्तियों पर नहीं 
रहता । कदाचित फ्रांसीसी अथंशास्त्री कनाड़ं 4००) ने सर्वप्रथम इनकी 
विवेकशील विवेचना की थी । उसके अनुसार केवल भूमि ही से श्राधिवर्य, उत्पच्त नहीं 
द्वोता, श्रम तथा, व्यापारी भी यह आधिक्य. उत्पन्त करते हैं। जब: कभी कोई. वस्तु 
बेची. जाती है. .या खरीदी, जाती है, कर का कुंछ भार टाल दिया जाता.है और जो 
एक वस्तु का क्रेता है. वह दूसरी वस्तु का विक्रेता होता है॥ इसलिए कर सारे समाज 
पर फैलता है। सर हैमिल्टन ने द्विंटिश संसद में कहा था कि “प्रसार के आ्राशावादी 
सिद्धांत से भी कदाचित्‌ अधिक सच्चाई है, . वह यह कि करों की प्रवृत्ति फेलने तथा 
समान होने की होती है और यदि वे निश्चितता तथा एकसारिता से लगाये जायें तो 
_बह प्रसारित होकर प्रत्येक सम्पत्ति पर ही अपना भार डालेंगे ।/* इसी प्रकार लाई 
! मेंसफील्ड ने केहा था कि, “एक कर उस पत्थर के समान है जो भोल में गिरते. हुए 
बा ग गोला बनाता है जो दूसरे गोले को बनाता है और यति प्रदान करता है श्र 
८. इस प्रकार सम्पूर्ण परिधि ((2शाशथ्ि०ा००) में हलचल उत्पन्त हो जाती है ।?* 


3० +३०३- 







अज्दा- से 


| कनार्ड ने कर-प्रसार की तुलना कपिंग, ((घएए॥४8) की चीर-भाड़. (07शव्वांणा) 
४ म्रेकी है। उनके अनुसार “यदि मनुष्य के शरीर से किसी नस में से खून निकात 
£ लिया जाये तो केवल उसी नस में ही खून की कमी नहीं होती बल्कि सारे शरीर में 

की -कमी..हो-जाती है ।” भ्रर्थात, यदि समाज के केवल एके व्यक्ति से कर लिया 
जाये तो कर-भार केवल उसी व्यक्ति पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि सारे समाज पर 
नयोंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज के शरीर का एक अंग है।-अतः इन लेखकों के अनुसार 
किसी वस्तु पर या कितनी ही वस्तुओं पर कर लगाया जावे, उसका भार सारे ही 
समाज पर पड़ेगा भौर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा ह 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि दोनों ही सिद्धांतों में कुछ समानता है । 
दोनों सिद्धांत इस बात को स्वीकार करते हैं कि कर का भुगतान आधिक्य आय 
9. 000८ १ 07 रचा बात 68274्ॉर्थ, 20 छ/0 स्‍फाव्ा22--7॥6807  क्षाव॑ 22९ 


नप्स+ 


7 74. ॒ 
0., (ए०४र्प 99 $क्कशा4 दवाएं वा, 2 झ्णाएरंट, 9. 72. 
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(809]05 470076) में से किया जाता है । अन्तर केवल इतना है कि निर्वाघावादी 
लेखक केवल भूमि की उपज को ही श्राविक््य आय मानते थे, परन्तु फ्रांसीसी लेखक 
यह मानते थे, कि प्रत्येक वस्तु से आरधिक्य श्राय उत्पत्त होती है । इसीलिए निर्वाबा- 
वादी केवल भूमि पर ही अकेले कर के पक्षपाती थे और फ्रांसीसी लेखक न एक 
कर के विपक्ष में थे और न अनेक कर के विपक्ष में थे। वे तो प्रत्येक कर को ही 
श्रच्छा मानते थे | यदि हम भूमि शब्द का प्रयोग केवल वरातल श्रौर उसमे सम्बंधित 
वस्तुओं के लिए ही करें, श्रर्थात्‌ यदि हम भूमि का अभिप्राय उन्हीं वस्तुओं से लें 
जिनको पुराने लेखक समझते थे तब तो निर्वाबावादी लेखकों का विचार अति- 
सीमित था, परन्तु यदि हम भूमि का व्यापक भ्र्थ लें, ग्रर्थात्‌ सभी उत्पत्ति के साधनों 
में भूमि का तत्व विद्यमान है, तब करे-प्रसार सम्बन्धी विचार के लेखकों का यह विचार. 
ग़लत हो जाता है कि केवल भूमि ही से श्राधिक्य ($प्रा७७) उत्पन्न नहीं होता है, .० 
वरन्‌ सभी साधनों में श्राधिक्य उत्पन्त करने की शक्ति होती है । .._. - 

यदि दोनों सिद्धान्तों को व्यक्तिगत रूप में देखा जाये तो ज्ञात्त होगा कि 
निर्बाबाबादियों का यह विचार ठीक नहीं था कि केवल कृषि ही एक उत्पादक 
व्यवसाय था | इस सिद्धांत में एक गुण यह भ्रवश्य था कि कर का भुगतान भ्राधिक्य 
($0770$) श्राय में से ही किया जाता है। दूसरी ओर फ्रांसीसी लेखकों का यह 
विचार कि कर-भार अन्त में सभी व्यक्तियों पर एक समान हो जाता है और इस- 
लिए न कोई कर उचित है न अनुचित, ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कर के भार का 
विवतेन नहीं हो सकता है | कर-विवतेन के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों की आव- 
बयकता होती है |“इस सिद्धान्त में केवल एक गरूरा है रा है, वह यह कि इसने यह स्पष्ट कर 
(दिया है कि कर-भार का दिया है. कि कर-भार का संही-सही पता लगाना सम्भव नहीं होता । हा 
हि परम्परागत सिद्धान्त--पर म्परावादी लेखकों ने कोई नई वात नहीं वत्ताई है । 
इन्होंने पुराते दोनों सिद्धांतों का मिश्रण कर दिया है श्रौर कर-भार की विवेचना में विनि- 
मय अर्थ श्र मूल्य का सहारा लिया है । श्राजकल के लेखक भी यही विश्वास करते 
हैं कि कर का भुगतान केवल श्राधिक्य ($प्रा/॥05) में से ही किया जा सकता है । 
यदि किसी व्यक्ति को कोई ग्राधिकय प्राप्त होता है तो वह कर का भुगतान अ्रवश्य 
करेगा और यदि कोई भी आधिक्य प्राप्त नहीं होता तो उसका विवर्तन उस समय 
तक बराबर होता रहेगा जब तक क्लि परिस्थितियाँ ही ऐसी उत्पन्न न हो जायें कि 
उसको आ्राधिवय प्राप्त होने लगे। यदि कर किसी वस्तु पर लगाया जाता है, श्रोर यदि 
क्रेता एवं विक्रेता को आाधिक्य प्राप्त हो रहा है तो कर-भार दोनों व्यक्तियों को 
सहन करना होगा । जिस प्रकार श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है और पूँजीमति-को- 
पँजी का सूद दिया जाता है उसी प्रकार सरकार को कर दिये जाते हैं, इसी लिये.कर. 
भी उत्पादन लागृत का एक. अंग है:। इस प्रकार वस्तु का मूल्य ऐसा हो कि कर का 
'श्रुगतान भी उससे किया जा सके | यदि कर की पूर्ति वतंमान सुल्यों में से ही हो 
जाती है तो इसका प्रभिप्राय यह है कि वर्तमान मुल्यों पर ही आधिवय प्राप्त हो 
रहा है। यदि वर्तमान मूल्यों से कर का मरुगताव नहीं हो पाता है तो मूल्य उस 
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नि तक बंढ़ते जायेंगे तब तक कर का पूरा भुगतान न होने लगे ।. यदि मूल्य केवल - 
थोड़े से ही बढ़ते हैं तो कर का कुछ भाग तो मूल्यों द्वारा क्रेता. सहन करेंगे और शैप 
भाग विक्रेता सहन करेंगे । अत: कर-विवर्तन केवल उसी समय हो सकता है जव कि. 
विनिमय कार्य किया जाये । करदाता किंत॒ना कर दूसरों पर ढकेल सकता है यह - 
कई बातों पर निर्भर करता है, जंसे कर की प्रक्ृति, श्रर्थात्‌ कर किसी वस्तु पर: 
लगाया जा रहा है या आय पर, या सम्पत्ति पर या उत्पादन अथवा विक्रय पर 
इसरे वे परिस्थितियाँ जिनमें वस्तु का उत्पादन हो रहा है, अर्थात्‌ वस्तु का उत्पांदन ' 
पूर्ण प्रतियोगिता, या एकाधिकार्र या अपूर्ण प्रतियोगिता में हो रहा है औरं उत्पत्ति - 
का कौन सा नियम लागू हो रहा है। श्रन्त में वस्तु की माँग कंसी है श्रर्थात्‌ 
लोचदार है या वेलोच ? कर का कितना भाग क्रेता को देना होगा श्र कितना विक्रता 
को ? यह इस वात पर निर्भर होगा कि इन दोनों के लिए माँग तथा पूर्ति की लोच - 
कैसी है ? यदि माँग की अपेक्षा पूर्ति वहुत लोचदार है तो स्पष्ट ही है कि विक्रेता कर. 
का एक बड़ा भाग ज्ेताग्नों के ऊपर ढकेल देंगे, परन्तु जहाँ स्थिति इसके विल्कुल 
विपरीत है, विक्रेता कर का केवल एक छोटा सा भाग ही करेताओं पर ढकेल सकेंगे न 
अर्थात्‌ कर का अ्रधिक भार विक्रेताशों पर ही पड़ेगा । 


अन्य परिस्थिति याँ--- 


ह कर-विवर्तत तथा कर-भार-सम्बन्धी संमस्या पर कुछ श्रन्य बातों का भी 
प्रभाव पड़ता है जैसे, जिस क्षेत्र में कर लागू किया गा है उसका आकार तथा कर-' 
: श्राधार की प्रवृत्ति, विभिन्‍न प्रकार की दरें, कर का मौलिक दबाव तथा राजकीय 
नीति। यदि करं बहुत ऊँचा है तो उसके भार का विवतेन होना कठिन हो जाता. 
है । एक विशेष क्षेत्र में लगे हुए उत्पादन कर का भ्रुगतान करने से लोग बच सकते 
, हैं यदि वे उसी वस्तुं को श्रन्य स्थानों से खरीदने का निश्चय कर लें.। सम्पूर्ण देश 
; पर लंगे हुए कर के भार का विवर्तत श्रासानी से हो सकता है, अपेक्षाकृत स्थानीय करों ' 
' के क्योंकि उनमें एकरूपता होती है भर वे एक विस्तृत श्षेत्र में लागू किये जाते हैं ॥ 
, उन करों का भार जिनका आधार बहुत विस्तृत होता है, उन करों की अपेक्षा जो कुछ _ 
ही व्यक्तियों या कुछ वस्तुओ्रों पर ही लागू किये जाते हैं को आसानी से टाला जा सकता 
है। प्रगतिशील करों का विवततन इतना सरल नहीं होता, यदि उनका भार ,भिन्‍न- 
भिन्‍ने व्यक्तियों तथा संगठनों पर भिन्‍्त-भिन्‍त प्रकार से पड़ रहा हो । वस्तुओं पर , 
विशेष दरों से लगने वाले करों का भार निम्त गुण वाली तथा नीचे मूल्य वालीं 
वस्तुओं पर अधिक पड़ता है और इसलिए कर-विवतंन सरल नहीं होता । कर की दरें 
जितनी ऊँची तथा सरल होंगी उतना ही कर-विवर्तत कठिन होगा, क्योंकि हर व्यवित 
कर-के भार से वचना चाहता हैं। कर-विवर्तेत किस सीमा तक हो सकता है 
' यह इस- बात पर भी निर्भर करता है कि कर किस समूह पर लागू किया गया है। 
उदाईरणार्थ, उत्पांदकों पर लगे हुए कर का विवर्तन सरलता से हो जाता है जबकि 
उपभोक्ताओ्रों पर लगे हुए कर का विवतेन नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तुओं के क्रय 
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और विक्रय में उपभोक्ताग्रों के बाद और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिस पर वे 
करों का विवर्तेन कर सकें । कर-भार के विवर्तत की सीमा राजकीय नीति से भी 
निर्चारित होती हैं। कभी-कभी सरकार कर-भार के विवर्तन को वैधानिक तथा अनि- 
वाय॑ घोषित कर देती है जैते, भारत में विक्रीकर अधिनियम में उपभोक्ताश्रों पर 
विक्री-कर के भार के विवर्तन को स्वीकार किया गया है। सारांश में हम कह सकते हैं 
. कि कर-भार तथा कर-विवर्तन कई बातों पर निर्भर होता है जिनमें माँग तथा पूर्ति 


स्‍ज 


की लोच प्रमुख है । 
डेकस्ववार वस्तु अ गों & हु ढ * 
र-भार वस्तुओ्रों की माँग एवं पूर्ति की लोच पर निर्भर होता है 
यदि अन्य दातें समान रहें तो वस्तुओं की माँग जितनी श्रधिक लोचदार 
होगी उत्तना ही अधिक कर-भार विक्रेताशों को सहन करना पड़ेगा ।, लोचदार 
_ माँग का अ्रभिप्राय यह है क्रि मूल्य में तनिक सी वृद्धि से माँग बहुत कम और तनिक 
सी कमी से माँग बहुत अधिक हो जाती है । ऐसी परिस्थिति में कर लागू होने से 
मूल्य में वृद्धि होगी और माँग कम हो जायेगी और कर-भार विक्रेताओं पर पड़ेगा । 
जितनी माँग श्रधिक लोचदार होगी उतना ही अधिक कर-भार विक्षेताश्रों को 
सहन करना पड़ेगा श्रौर जितनी माँग कम लोचदार होगी उतना ही कम कर-भार 
विक्रेताश्रों को और अ्रविक भार क्रताञ्रों को सहन करना पड़ेया । पूर्णतः लोचदार 
माँग की स्थिति में कर-भार पूरण्ंझप से विक्रेताशों को और पूर्णात: वेलोच माँय की 
स्थिति में कर-भार पूर्णरूप से क्रतामों को सहन करना पड़ेगा। निम्न चित्रों से यह 
भली भाँति बिदित हो जाता है। 
चित्र १--इस चित्र से स्पष्ट है कि करारोपणा से मूल्य में कोई वृद्धि नहीं 
हुई है | मे पूर्ण त: लोचदार माँग की रेखा है । कर लागू होने से पहले मूल्य र व था 
और कर लागू होने के बाद भो मुल्य उतना ही रहा न्रर्थात्‌ र॑ व । वस्तु की विक्री 
अब से कम होकर श्रवा रह गई। अ्रतः स्पष्ट है कि कर का भार पुरुंढूप से 
विक्रेताओं को सहव करना पड़ता है । 





चिन्न-- २ लोचदार माँग , - 
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चित्र २--इस चित्र में करारोपण (रस) के कारण सुल्य र ब॑ से बढ़-कर 
र' व' हो गया | माँग केवल लोचदार होने से वस्तु की विक्री झ व से कम होकर श्र व 
अ्वद्य हुई किन्तु उतनी कमी नहीं हुई जितनी चित्र १ में हुई थी । अतः स्पष्ट है कि 
विक्रेता कर को पूर्णरूप से मूल्य में सम्मिलित नहीं करेगा । कर के भार का अधिक 
भार स्वयं सहत करेगा और बहुत कम भार क्रेताओ्रों पर डालेगा । इस प्रकार रत 
क्रेताओं को देवा होगा और च स (जो र' न से अधिक है) विक्रेता सहन करेंगे । . 
चित्र ३--इस चित्र में करारोपणा (र' स) के कारण मूल्य र व से वढ़ कर र! 
वा हो गया किन्तु माँग कम लोचदार होने से वस्तु की विक्री अ व से कम होकर श्रव' . 
अ्रवश्य हुई किन्तु उतनी कम नहीं हुई जितनी चित्र १ और २ में हुई थी । माँग में 
कमी अधिक न होने के कारण विक्रेता कर के श्रधिक भाग को मूल्य. में सम्मिलित 
करेंगे और इस प्रकार-कर-भार के श्रधिकांश भाग .को कताओों पर डाल देंगे । इस 
प्रकार र' न क्रेताओों को देना होगा और न स (जो र'.न से कम है) विक्रेताशों को 
देता होगा | यम  « हरी, 2 
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चित्र--३ कमर लोचदार माँग _/ चित्र--४ पूर्णत: बेलोच न | 


चित्र ४--इस चित्र में म॒ पूर्णत: वेलोच माँग की रेखा है | करारोपण (ल ल') 
के बाद मूल्य र व से वढ़ कर र' व हो गया जो ठोक कर की मात्रा है, किन्तु वस्तु 
की विक्री श्र व ही रही । श्रत: स्पष्ट है कि विक्रेता सारा कर-भार क्रेताशों पर डाल 


देते हैं और क्रेता उसको सहन करते हैं । 


यह ध्यान रहें कि व्यावहारिक जीवन में चित्र १ तथा चित्र ४ में दर्शायी हुई | 


: थ, स्थितियाँ नहीं मिलती और यह काल्पनिक है । 


अभी तक हम मांग की लोच की हृष्टि से कर-भार का अध्ययन कर रहे थे, 
अ्रव हम पूति.की लोच की दृष्टि से कर-भार की विवेचना करेंगे | पूति लोचदार होने 
का अ्रभिप्राय यह है कि कर लगाते से भांग में जो कमी होती है उसके अनुसार 


पूति को कम किया जा सकता है। इस स्थिति में विक्रेता कर का भार क़ताशों पर 


ही पा | 
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डकेलते हैं (चित्र ५) | पूति के निघरिण पर समय की अवधि का भी प्रभाव पड़ता है। 
प्ल्पकाल में पूर्ति माय के बरावर नहीं की जा सकती और मूल्य माँग से ही प्रभा- 
वित होता है । दीघंकाल में पूर्ति को माँग के अ्रनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है 
इसलिए मूल्य को पूर्ति प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में, श्रल्पकाल में वस्तु की 
पति साघारणतया वेलोच होती है और दीर्घकाल में लोचदार होती है । अतः अल्प- 
काल में कर-भार विक्रेताओं पर अ्रधिक पड़ता है (चित्र ६ ) और दीघेकाल में 
क्रताओ्रों पर (चित्र ५)। अंत: हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कर-भार वस्तु 
की भाँग तथा पूर्ति की सापेक्षिक लोचों पर निर्भर होता है। यदि दोनों की लोच 
समान है तो कर-भार दोनों पर समान पड़ेगा (चित्र ७) । यदि पूति की लोच 
माँग की अपेक्षा अधिक है तो कर-भार क्रेताओं पर श्रधिक होगा (चित्र ५ ) भौर यदि 
माँग की लोच पृति की अपेक्षा श्रधिक है तो कर-भार विक्रेताओं पर अधिक होगा 
(चित्र 8० उत्पत्ति की दक्षाओ्रों पर निर्भर करता है, जिनका अ्रध्ययन हम अब 
करेंगे । | 


चित्र ५--इस चित्र में प रेखा पूर्णात: लोचदार पृति की रेखा है जो कर 
लगने से पुर्व॑ थी और प' कर लगने के वाद में पूति की रेखा है। करारोपण (प प”) के 
परिणामस्वरूप मूल्य र व से बढ़कर र' व हो गया, जो कर की मात्रा के वरावर 
है । इस प्रकार सम्पूर्ण भार 


५ 


ऋ्रेताओोों क्रो सहन करना पड़ता है । 





चित्र--४ पूर्णतः: लोचदार पूर्ति चित्र--६ पूर्णतः: वेलोच पति 


चित्र ६--इस चित्र में प वेलोच पूर्ति की रेखा है श्रोर श्र व वस्तुयें र व मूल्य 
पर विकती हैं | किन्तु कर लागू करने से न तो वस्तु की बिक्री ही कम हुई ओर न 
ही वस्तु का मूल्य बढ़ा । अतः स्पप्ट है कि सम्पूर्ण कर-भार विक्रेताओं को ही सहन 
करना पड़ता है । े 

चित्र ७---इस चित्र में म लोचदार माँग की रेखा हैं और प कर लगने से 
लोचदार पूर्ति की रेखा । इस प्रकार र व मूल्य पर श्र व वस्तुओं की बिक्री हे 
है। वस्तु पर र स कर लागू हो जाने से उत्पादन व्यय बढ़ जाता है और नयी पूर्ति 
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रेखा प' हो जाती है भौर र' व' नया मुल्य 
हो जाता है। किन्तु बिक्री श्रव से कम 
'होकर श्र व! रह जाती है। कर लगते 
से मूल्य में कुल र' न की वृद्धि ही होती 
है जब कि कुल कर र' स है।इस प्रकार 
विक्रेताओं ने न स भाग स्वयं 'सेहन किया 
श्रीर रु न को ऋ्रेताओं:पर' विवर्तत कर 0 
दिया 75 + ४ जी ज> शक ह कं 
ह ३2 मय चित्र---७ माँय एवं पूति की समान लोच 
णें प्रतियोगिता की दक्शाओं में कर-भार--पूर्णा प्रतियोगिताओं की दर्शांत्रों .. ' 
में यह मान लिया जाता है कि विक्रेताओं और क्रेताओं में स्वतन्त्र प्रतियोगिता होती 
है और विक्रताश्रों तथा केताओं की संख्या इतनी श्रधिक होती है कि किसी भी एक 
व्यक्ति की अपनी क्रियाश्रों से मूल्य प्रभावित नहीं होता और हर व्यक्ति को बाजार 
में प्रचलित मल्य पर ही कार्य करना होता है, श्रर्थात्‌ क्रेताओं को प्रचलित मल्य पर 
खरीदना पड़ता है और विक्रेताओं को प्रचलित मूल्य. पर वेचना पड़ता है । किसी 
वस्तु-विशेष पर लगे हुए कर का विवर्तन, उत्पादक वंस्तु के मूल्य को बढ़ाकर, कर . 
सकते हैं। परन्तु मूल्य उसी समय बढ़ाया जा सकता है जबकि या तो वस्तु की 
पूर्ति कम की जा सके या माँग बढ़ाई जा सके । उत्पादक माँग को तो प्रभावित कर ही 
नहीं सकते, इसलिये केवल पूति ही को कम करके उत्पादन कर-विवर्तन करने में सफल : 
हो सकते हैं । 
हे इस अध्याय के आरम्भ में हमने खण्डसारी शकर पर लगे हुए कर का 
उदाहरण लिया था, उसी को लेकर हम उपर्युक्त विचारों. का विश्लेषण करेंगे। 
सरकार इस कर को उत्पादकों से वसुल करेगी । इस कर के लगने से शकर की 
उत्पादन लागत बढ़ेगी । परन्तु शकर के उत्पादकों की संख्या बहुत है भ्रौर स्पष्ट ही 
है कि प्रत्येक उत्पादक की कार्य-कुशलता एक समान नहीं है। कुछ उत्पादक अधिक... 
कुशल हैं श्रौर कुछ कम झोर कुछ तो ऐसे उत्पादक हैं किः उत्तकी उत्पादन लागत * 
बहुत ही अधिक होने के कारण उनको कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता भौर- 
बड़ी कठिनाई से ही वे उत्पादन कर रहे हैं। कर लगने से जो उनकी उत्पादन लागत रत 
में वृद्धि हुई है उसके कारण वह श्रपना उत्पादन बन्द कर देने के लिए बाध्य होंगे, 
क्योंकि वे प्रचलित मूल्य पर शकर नहीं बेच सकते । ऐसा करने में उन्हें लाभ के - 
स्थान पर हानि होगी:। अन्य उत्तादकों को भी अपना उत्पादन कम-करना पड़ेगा |: 
इस करारोपणा का सामान्य प्रभाव यह होगा कि बाजार में शकर की पूति कम हो: .. 
जायेगी श्रौर मल्यों में दृद्धि होते लगेगी (यदि..यह.-मान लें कि उपभोक्ताओं के लिए 
अल शकर की माँग की लोच कम. है ।) परिणामस्वरूप कर का अधिकांश भाग... 








उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा.। जितनी अधिक पूर्ति लोचदार होगी उतना ही - अधिक 
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क्र , . :, कर-भार एवं कर विवतंन श्ष्प 
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फर, उपभोवताशों को देना पड़ेगा। पृति की लॉच भी कई बातों पर निर्भर होती 
है। जिन उद्योगों में स्थायी तथा अचल सम्पत्ति बहत अधिक होती है उनकी 
वस्तुओं की प्ूत्ति की लोच कम होती है | इतनी अ्रधिक पूंजी लगी होने के कारण 
उत्पादक वस्तु का उत्पादन कुछ हानि पर भी करना पसन्द करेंगे। ऐसी स्थिति में 
थे कर-विवर्तेन नहीं कर पायेंगे । परन्तु दीधेकाल में लगभग सभी दस्तुश्रों की पूर्ति 
लोचदार होती-है, श्रर्थात्‌ दीर्ष-काल में संव ही वस्तुओं की पूतति श्रवश्य ही घटाई- 


बढ़ाई जा सकती है-) फलस्वरूप मूल्य बढ़ते हैं और कर-भार उपभोक्ताओं को सहन 


करना पड़ता- है-। अ्रतः स्पष्ट है कि जितनी पूर्ति अधिक लोचदार होगी उतना ही - - 


फर-विवतेन अधिक हो सकेगा । ४ 
कर-भार श्रौर स्थानापन्त वस्तुर्यें---कर-भार की समस्या के अध्ययन की एक 


पहलु यह जानना भी है कि जिन वस्तुओं की स्थानापन्‍्न वस्तुय्ें होती हैं उतका कर- * 


भार कौन सहन करता है ? इसी का अध्ययन हम यहाँ करेंगे । यदि किसी वस्तु की , / 


स्थानापन्‍्न वस्तुरयें मौजुद हैं श्लौर यदि उस पर कर लगने से उसका मूल्य बढ़ जाता 


है तो उपभोक्ता तुरन्त ही ऐसी वस्तु का उपभोग श्रारम्भ कर देंगे जिस पर कोई कर ' 


नहीं है या जिसका भल्य कम है। ऐसी स्थिति में कर-भार विक्रेताओं पर पड़ेगा । 
परन्तु यह सर्देव ही नहीं होता । कभी-कभी ऐसी वस्तुओं का कर-भार उपभोक्ताग्रों 
को भी सहन करना पड़ता है । यह विशेषकर उन वस्तुग्रों के बिपय में अधिक सत्य है 
जिनका उपभोग करने की श्रादत व्यक्तियों में पड़ी हुई है । उपभोवता कर-भार उस 
समय तक सहन करते रहेंगे जब तक वे स्थानापन्‍्न वस्तुग्रों के उपयोग करने की ग्रादत 
उत्पन्त नहीं कर लेते । ध््णा 

कर-भार श्रौर उत्पत्ति के नियम--किसी वस्तु की पूर्ति उन नियमों की कार्य- 
ज्ञीलता के ऊपर निर्भर करती है, जिनके अधीन उनका उत्पादन हो रहा है । पत्ति 
के तीन नियम होते हैं--क्रमागत-उत्पत्ति-हास नियम, क्रमागत-उत्पत्ति-समानता 
नियम श्रीर क्रमागत-उत्पत्ति-वृद्धि मियम । प्रथम नियम के अ्रधीन वस्तु की पूर्ति 
बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन व्यय वढ़ता जाता है, दूसरे नियम के अधीन वस्तु का 
उत्पादन-व्यय समान रहता है और यदि उत्पादन तीसरे नियम के अधीन होता है 


तो प्रति इकाई उत्पादन-व्यय कम होता जाता है। जब किसी ऐसी वस्तु पर कर, 


लगाया जाता है, जिसका उत्पादन क्रमागत-उत्तत्ति-ह्यास नियम के अ्रन्तर्गंत हो र 


है तो कर लगाने के कारणा, मूल्य में जो वृद्धि होती है वह कर-राशि के अनुपात में 


नहीं होती, वल्कि कम होती है | श्रत: कर का कुल भार ज्रेतात्रों पर ही नहीं पड़ता |... 
ऐसा इसलिए होता है कि वस्तु का मलय बढ़ने से मांग कम हाने लगती है और : * 


उत्पादक को उत्पत्ति की मात्रा भी कम करनी पड़ती है, जिसके कारण प्रति इकाई 

उत्पादन व्यय, पहले की अ्रपेक्षा कम होता जाता है। उत्पादन व्यय कम हाने के 

कारण ही वस्त का मल्य कर की मात्रा के अनुपात में नहीं बढ़ता (चित्र १) । 
दि कर लगी हुई वस्त का उत्पादन ऋरमागत-समानता नियम के अन्तगंत हा र 
पो कर का भार क्रेता को ही सहन करना होगा, क्योंकि मूल्य वढ़ने से मा 
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/ कम होने पर उत्पादन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता । उत्पादन व्यय पुंवंवबत ही - 
रहँता है । उत्पादक उत्पत्ति को कम करके, पूर्ति को मांग के वरावर करने का :प्रयत्न 
करत। है और इसलिए उपभोक्ताश्रों को ही अधिक भार संहन करने के लिए बाघ्य कर 
देता है (चित्र %9) यदि कर उस वस्तु पर लगाया जा रहां है, जिसका उत्पादन क्रमागत- 

 उत्पत्ति-वृद्धि नियम के अ्रधीन हो रहा है तो वस्तु का मूल्य, कर की राशि से ' भी 
अधिक अंनुपात में बढ़ जाता है और क्रेता पर कर-भार, कर की राशि से भी अधिक ' 

| पड़ता है। कर लगाने से वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि होगी वह वस्तु की माँग को कम 
कर देती है श्र उत्पादव भी कम होने लगता है। परिणामस्वरूप - प्रति इकाई 

; उत्पादन व्यय घटने के स्थान पर बढ़ना शुरू हो जाता है और मूल्य कर:के अनुपात 

'से अधिक बढ़ जाता है। 


निम्न चित्रों से यह स्पष्ट हो जाता है :-- 

चित्र १<-इस चित्र में प रेखा करारोपरा से पहले की पूर्ति रेखा है श्रौर प 
करारोपण के वाद की पूर्ति रेखा है। रस प्रति इकाई कर की मात्रा है। 
करारोपण से पहले का मूल्य र व है श्रौर करारोपण के बाद का मूल्य र व है 
जिसमें केवल र' न से ही वृद्धि हुई जो कर की मात्रा (र स) से कम है। अतः 
स्पष्ट है कि कुल कर मात्रा (रस) में से नस विक्रेता सहन करेंगे और केवल 
र' न हो क्रेताओं को सहन करना पड़ेगा |." | ह 





वस्तु की सात्रा _ हा वस्तु की सात्रा व, 
चित्र १-क्रमागत-उत्पत्ति-हछास नियम चित्र २--क्रमागत-उत्पत्ति-लसमानता नियस 
चित्र २--इस चित्र में प करारोपणा से पहले की पूर्ति रेखा है और प* उसके _ 
बाद की पूर्ति रेखा है । र व करारोपणा से पहले का और र व' करारोपण के बाद ' 
का मूल्य है, जिसमें र' स के वराबर वृद्धि हुई और र” स ही कर की मात्रा है । ग्रतः “ 
कर का पूरा भार क्ेताग्रों को ही सहन करना होगा । 
चित्र ३--इस चित्र में प करारोपंण से पहले की पूर्ति रेखा है और प . 
करारोपण के बाद की पूर्ति रेखा है। करारोपण से मूल्य रव से बढ़कर र व. 


कर-भार एवं कर-विवतंन श्प७ 


है जिसमें र' स के वरावर वृद्धि हुई जवकि कर की राश्नि केवल र' न ही है। श्रत: 


बे 


त्त रा 





वस्तु की मात्रा 
चित्र ३--क्रमागत-उत्पत्ति-वृद्धि नियम 

स्पष्ट है कि क्रेताओों को कर की राशि से भी अधिक कर-भार पहन करना 
पड़ता है । 

ग्रत: पूर्ण प्रतियोगिता में कर-भार के सम्बन्ध में हम संक्षेप में इस प्रकार 
कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगे हुए कर का प्रत्यक्ष मौद्धिक भार क्रेताग्रों 
और विक्रेताग्रों में उसी अनुपात में वैँट जाता है, जो कर लगी हुई वस्तु की पूर्ति की 
लोच भ्रथवा उसकी माँग की लोच द्वारा निश्चित होता है ।7 

एकाधिकारिक दश्षाश्रों में कर-भार---एकाथधिकारी का केवल एक ही उद्देश्य 
होता है, वह यह कि अधिकतम लाभ प्राप्त करता । क्योंकि वह श्रकेला उत्पादक... 
होता है, इसलिए वह उत्पत्ति और मूल्य में ऐसा संतुलन स्थापित करने में सफल हो , 
जाता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो जाये | यदि एकाधिकारी उत्पादक पर एक मुद्त <५५.८ 
कर लगा दिया जाता है, श्रर्थात्‌ व्रिता किसी .निश्चित श्राधार के एक्र निश्चित राशि 
निर्धारित कर दी जाती है तो इस कर का विवर्ततन वह उपभोक्ताओं पर नहीं कर 
सकता है | होता यह है कि एकाधिकारी का सेव यही प्रयास रहता है कि वह अ्रपता 
लाभ श्रधिकतम करे और इसी उद्देश्य से यह अपनी वस्तु की उत्पत्ति या उम्रके मूल्य 
को _नियन्त्रित करता है। यदि वह वास्तव में एकाधिकारी है, तो कदाचित्‌ 
श्रपनी शक्ति का प्रयोग करके उसने कर लागू होने से पहले ही ऐसा मूल्य या उत्पा- 
दन निर्धारित किया होगा, जिससे वह अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके । कर लागू 
होने के वाद, यदि वह अपने उत्पादन को कम करता है या मूल्य बढ़ाता हैं तो उम्च 
का कुल लाभ कम हो जायगा क्योंकि उसको कर की राशि अपने लाभ में से देनी 
पड़ेगी । इसके विपरीत, यदि वह कर लागू होने से अपनी पूर्वनिश्चित योजना में कोई 
परिवतंत नहीं करता और उसी प्रकार उत्पादन करता रहता है जैसे पहले कर रहा 
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था और उसी मूल्य पर, वस्तु को वेचता रहता है जिस पर उसने. वस्तु को वेचने. का. 
निरचय किया था, तो उसका भुगतान करने के वाद उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा । 
इसी प्रकार यदि कर. एक एकाविकारी के कुल लाभों या कुल वित्री के अनुसार 
लगाया जाये तो उत्तका भी विवर्तत नहीं हो सकता, क्‍योंकि कर राशि तो कुल लाभ 
प्राप्ति या कुल बिक्री हो जाने के पश्चात्‌ निर्वारित होगी, इसीलिए वह उपभोक्तामओं 
'पूर कर-विवर्तंन कर ही नहीं सकता | ऐसी अवस्था में भी उसके लिए यह ही श्रच्छा 


होगा कि वह कर का भार स्वयं सहन करे । यह निम्न चित्र से स्पष्ट हो जाता है । 
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दर 
उत्पादन की यात्रा 


इस चित्र में श्र ख रेखा पर कुल लाभ एवं कुल लागत दिखाई गई है । श्रल 

को स्थिर कुल लागत मान कर कु० ल वक्र बनाया गया है, जो कुल लागत को 

:. प्रदर्शित करता है । जब वस्तु की उत्पत्ति मात्रा श्र व होती है तो अधिकतम लाभ 

, 'ला० म है । जब एक मुइ्त कर (ल ल') लगाया जाता है, तो यह सम्पूर्णा कर का 
भुगतान एकाधिकारी द्वारा ही किया जायेगा चाहे उत्पत्ति की मात्रा कुछ भी हो | ऐसी _ 

स्थिति में भी उत्तम उत्पत्ति की मात्रा श्र व ही होगी क्योंकि ल ल॑ (कर की राशि) 

.. के भुगतान के बाद भी ला० स' लाभ की मात्रा अधिकतम ही होगी । इसका अभिष्राय 

«यह हुम्ना कि मूल्य तथा उत्तत्ति की मात्रा में कोई भी परिवतेन नहीं हुआ और, कर 

* + का कुल मौद्विक भार एकाधिकारी को कुल लाभ की मात्रा को कम करके स्वयं 

: . ही सहन करना पड़ेगा । 5 हो 

४ |. परन्तु व्यवहार में पूर्ण एकाथिकार की अ्रवस्था नहीं मिलती और एकाघधिकारी 

के लिए अपनी एकाधिकारी ज्ञक्ति का प्रयोग करता कठिन ही होता है अर्थात्‌ वह 

साथारणत:. क्रेताओं से. एकाधिकारी मूल्य से नीचा मृल्य लेता है, और जब कर 
लाग होता. है तो एकाधिकारी अपने ग्राहकों को एकाधिकारी मूल्य पर वस्तु वेचता 
आरम्भ कर देंता है । परन्तु यह कर-विवर्तन नहीं है । यह तो उसे केवल एक अब-.. ; 


स्यि 
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सर प्राप्त हुआ है जबकि वह एकाबिऊऋार भूल: प्राप्त कर सके क्योंकि वह अ्रव अ्रपने 
ग्राहकों को यह समझा सकता है कि कर लगने के कारण मूल्य ऊंचे हो गये हैं। हां 
कर-विवतंन उस श्रवस्था में ग्रवर्य हो सकेगा जबकि एकाधिकारी पर उसकी उत्पत्ति 
के अभ्रनुपात में कर लगाया जाता है । उत्पत्ति बढ़ने के साथ-साथ कर बढ़ता जायेगा 
और उत्पत्ति कम होने के साथ-साथ कर की राशि भी कम होती जायेगी । अत: कर 
उत्पादन-व्यय का एक भाग बन जाता है। यह स्पष्ट ही है कि कर लगने से प्रति 
इकाई उत्पादन-व्यय बढ़ जायेगा। सीमान्त उत्पादन व्यय में वृद्धि होने से श्रव * 
उसको पुरानी उत्पत्ति की मात्रा पर तथा पुराने मूल्य पर वस्तु को बेचने में म्रधिकतम 
एकाधिकार लाभ प्राप्त नहीं होगा वल्कि उसे अपनी उत्पत्ति कम करके ऊँचे मल्य 
पर वेचने में ही अधिकतम एकाधिकारी लाभ प्राप्त होगा । एकाधिकारी को श्रधिक- 
तम लाभ उसी समय प्राप्त होता है जबकि उसका सीमान्त उत्पादन व्यय, सीमान्त 
लाभ के वरावर होता है और अब जवकि सीमान्‍्त उत्पादन व्यय में वृद्धि हो गई है, 
एकाधिकारी को अपना सीमान्त लाभ सीमान्त उत्पादन व्यय के बरावर करने के. 
लिए मल्य को बढ़ाना ही होगा | इस प्रकार एकाधिकारी कर का विवतंन अपने ग्राहकों 
पर कर देता है । एकाधिकारी कितनी मात्रा में या किस अंश तक कर का विवर्तन 
कर सकेगा या अपने ग्राहकों से ले सकेगा, यह वस्तु की पूति की लोच और माँग की 
लोच के श्रनुपात पर निर्भर करेगा। 


पे म 
१सीम्जा० 


आखः 


बतर उत्पान्‍नकी यहा. ** 


उपर्यक्त चित्र में कर लगने से पहले का मूल्य म॒ व और उत्पादन अ्रव हू 
और कर लगने के वाद म! व' मूल्य तथा श्र व' वस्तु का उत्पादन है । मे व मूल्य 
सी० ल० और सी० आ० की समानता के आधार पर निर्वारित होता है । कर लगने 
से वस्तु क्री लागतों में वृद्धि होने के कारण औ० ला० और झा० ला बढ़ी हुई लागतों 
की रेखायें हैं। धौर म' व” नया मूल्य है जो म व से ऊँचा है। किन्तु यह ध्यान रहें कि 
मत्यों में कर की मात्रा के वरावर वृद्धि नहीं. हुई है। कर लगने से एकाविकारी 
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मूल्य में किस सीमा तक वृद्धि होगी, यह माँग की लोच पर निर्मर करेगा । 
एकाधिकारिक प्रतियोगिता की दशाश्रों में कर-भार--एकाधिकारिक प्रति- 
योगिता की दशा में वस्तुं का न तो केवल एक ही उत्पादक होता है और न पूरा 
अतियोगिता की भाँति बहुत से उत्पादक होते हैं, वरन्‌ यहाँ पर वस्तु के केवल दो-चार 
उत्पादक होते हैं जो एक-दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। इनमें से प्रत्येक उत्पादक - 
की उत्पत्ति की मात्रा और वस्तु की मूल्य-सम्बन्धी नीति शेष उत्पादकों की नीतियों से - 
प्रभावित होती रहती है | भ्रुत्रः ऐसी दश्ाओं में वैसे तो कर-भार का विवर्तंन साधा- | 
'रणतया वस्तु की माँग तथा पूर्ति की लोचों के अनुपात पर तो निर्भर करेगा ही 
परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वातें भी अपना प्रभाव डालेंगी । हम एकाधिकारिक 
प्रतियोगिता की दशाओं में कर-भार की समस्या का अध्ययन अब करेंगे । 


एकाधिकारिक प्रतियोगिता की दशाओं में यदि फर्मों पर एक मुझ्त कर लगा 
दिया जाये तो जैसा एकाधिकार की दशाझरों में हम देख चुके हैं, कि ऐसा-कर लगाने ' 
से उत्पादकों के सीमान्त उत्पादन व्यय में कोई भी वृद्धि नहीं होगी और इसलिए 
न तो वे अपनी उत्पत्ति ही कम करेंगे श्रौर न मुल्य ही बढ़ायेंगे। यहाँ पर एक़ और 
बात का भी प्रभाव पड़ता है श्ौर वह है--फर्मों के पारस्परिक सम्बन्ध । फर्मों के 
पारस्परिक सम्बन्ध में से दो सम्भावनायें उत्पन्त हो सकती हैं; प्रथम, कुछ उत्पादक 
'उत्पादन क्षेत्र से बाहर निकल जायें और दूसरे यह कि वे एक दूसरे प्रतियोगरियों 
की नीतियों को ध्यान में रखकर, सभी मूल्य बढ़ादें श्र कर-विवर्तंत कर दें, परन्तु 
ऐसा करने में वे कहाँ तक सफल हो सकेंगे, इस बात पर निभर करेगा कि वस्तु की 
माँग की लोच कंसी है। जहाँ तक पहली . सम्भावना, श्रर्थात्‌ कुछ उत्पादकों द्वारा . 
उत्पादन छोड़े जाने का प्रश्न है, यदि ऐसा होता है तो जो फर्म बाहर चली जायेगी : 
उसके ग्राहक अपनी वस्तुएं. किसी दूसरी फर्म से खरीदेंगे। परिणामस्वरूप कुछ 
फर्मो- की वस्तभ्रों की माँग अन्य फर्मो की अपेक्षा अधिक हो जाएगी और वे अ्रपनी 
चस्तुओं के मूल्य बढ़ा कर कुछ कर उंपभोक्ताश्रों पर ढकेलने में सफल हो. 
:सकती हैं । 


यदि कर की राशि वस्तु की उत्पादित मात्रा पर निर्भेरःकरती है, तब वस्तु 
का उत्पादन-व्यय बढ़ जायेगा। परन्तु क्या प्रत्येक फर्म -अपनी वस्तु के मूल्य को 
वढ़ा कर_कर-विवतंन करने में सफल हो सकती है ? यह भी सर्देव सम्भव नहीं 
एवं पूर्ति की लोचों का सम्बन्ध कैसा है (हम पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में इसका 
श्रध्ययन कर ही चुके हैं) । दूसरे वह विभिन्‍न फर्मो के श्रापसी सम्बन्ध पर भी: 
मिर्भेर करेगा । एकाधिकारिक प्रतियोगिता में वस्तु के रूप और मूल्यों में भिन्‍तता 
मिलती है । भिन्‍न-भिन्‍न उत्पादक एक ही वस्तु को भिन्‍न-भिन्‍न व्यापारिक चिह्नों 
(7406 गर/धा58) में. बेचते हैं और यह भी हो सकता है कि वे . अलग-अलग- मूल्य 


प्र भी बेचें | इसे प्रकार श्रलग-अलग व्यापारिक. चिह्न होने से विभिन्‍न फर्मो की 


हर 
का 
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वस्तुओं में भेद उत्पन्त हो जाता है। कुछ व्यक्तियों की प्रकृति ऐसी होती है कि 
वे अधिक मूल्य वाली फर्म से कम मूल्य वाली फर्म की ओर जाते रहते हैं । ऐसे : 
व्यक्तियों की संख्या में और भी भ्रधिक वृद्धि हो जाएगी, यदि विभिन्‍न उत्पादक 
अपतनी-प्रपनी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कर दें। परन्तु इसमें भी दो परिस्थितियाँ 
उत्तन्‍्त हो सकती हैं--एक तो-. यह कि विभिन्‍न फर्म कर की राश्षि के अनुपात में _ 
मूल्य बढ़ायें ॥. यदि ऐसा होता है तो स्थिति में कोई परिवततंन नहीं आयेगा, क्योंकि 
विभिन्‍न उत्पादकों के मूल्यों में उतना ही अन्तर रहेगा जितना मूल्य बढ़ने से पहले 
था । अ्रत: जो ग्राहक जिस फर्म से वस्तु खरीदते थे वे उसी से खरीदते रहेंगे। हां 
यह अवश्य हो सकता है कि यदि स्थानापनन व॒स्तुयें वाजार में उपलब्ध हैं तो सभी 

पादकों की वस्तुओं की माँग कम हो जाएगी श्रौर यह देखने के लिए कि उनके 
ग्राहक हूट न जायें उत्पादकों को कर का भार स्वयं सहत करना होगा। दूसरी: 
स्थिति यह उत्पन्त हो सकती है कि जिन उत्पादकों के मूल्य पहले कम थे, वे श्रधिक 
कर दें और श्रधिक मूल्य वाले उत्पादक इस भय से मूल्य न बढ़ायें कि मूल्य बहुत 
ऊँचे होने से कहीं ग्राहत्त और अधिक न हूट जायें । हो सकता है कि वाजार में 
उस वस्तु का मूल्य समान हो जाए । ऐसी परिस्थिति में जो ग्राहक केवल सस्ती ही 
वस्तु खरीदने में विश्वास करते हैं और वस्तु के गुणों की ओर ध्यान नहीं देते, ये 
यदि कोई सस्ती स्थानापन्‍्न वस्तु वाजार में मिल रही है, या वे उपभोग को यदि 
स्थगित कर सकते हैं, तो वस्तु को खरीदना बन्द कर देंगे, परन्तु जो व्यक्ति मूल्यों 
की ओर श्रधिक ध्यान नहीं देते वे वस्तुओं को अपनी-अपनी फर्म से खरीदते रहेंगे । 
ऐसी स्थिति में उत्पादक अपना कर-भार केवल उन्हीं ग्राहकों पर टठालने में सफल 
हो जायेंगे,.जो मूल्यों से प्रभावित नहीं होते ओर इस प्रकार ग्राहकों की संख्या में 
कमी हो जाने के कारण उत्पादकों को कुछ कर का भार श्रवश्य हं। सहन करना 
पड़ेगा | दूसरी ओर अ्रधिक मूल्य वाले उत्पादक जिन्होंने श्रपनी वस्तु का मूल्य बिल्कुल 
उत्पादन क्षेत्र से वाहर जा सकते हैं अर्थात्‌ श्रपनी वस्तु का उत्पादन ही.बन्द कर दें।. 
इस स्थिति का श्रध्ययन हम श्रभी ऊपर कर आये हैं।. : न्‍ 

यदि कर वस्तु की विक्री के अनुपात में लगाया जाता है, तव कर-विवर्तन 
वस्तु की माँग की लोच पर निर्भर करेगा । वेलोच माँग वाली वस्तुओ्रों के मूल्य तो 
बढ़ जायेंगे, परन्तु लोचदार माँग वाली वस्तुग्रों के मूल्य वढ़ाकर विवर्तन नहीं किया 
जा सकेगा । 
उपर्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि कर-विवतंत, पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण 

एकाधिकार की दशाओं की भांति एकाथिकारिक प्रतियोगिता में भी वस्तु की मांग 
और पूर्ति की लोचों के श्रापसी अ्रनुवात पर ही निर्भर करता है । परन्तु यहाँ पर यह 
इतना निश्चित नहीं होता जितना अन्य दो दशाझ्रों में होता है, क्योंकि इस अवस्था 
में प्रतियोगी उत्पादकों की उत्पादन तथा मूल्य-सम्बन्धी नीतियाँ भी एक-दूसरे को 
प्रभावित करती रहती हैं । 
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हम पहले कह चुके हैं कि कर-विवर्तन या तो आगे की ओर किया जा सकता 

है या पीछे की ओर | उपर्युक्त परिस्थितियों में हमने देखा कि कर-विवतेन केवल आगे 
की ओर ही किया गया है | उदाहरणार्थ यद्दि फर्नीचर बनाने वालों की वस्तुओं पर . 
कोई कर लगता है तो ये लोग यदि इस कर को उपभोक्ताओं से वसूल- कर सकते * 
हैं तो यह कर का विवर्तत आगे की ओर होगा और यदि ये लोग लकड़ी के उत्पादकों 
को मजबूर कर देते हैं कि वह अपनी लकड़ी -कम मूल्य पर बेचें तो यह करं-विवतंन 
पीछे की ओर होगा । इस प्रकार यदि प्राप्त किये गये मूल्य को बढ़ी कंर लिया जाय 
तो कर विवर्तन थ्रागे की ओर होगा और यदि भ्रुयतान किये जाने वाले मूल्यों को ' 
कम करके लिया जाये तो कर-विवतंन पीछे की ओर होगा । दूसंरे शब्दों में यूँ भी 
. कह सकते हैं कि यदि कर उत्पादकों से उपभोक्ताश्रों की ओर ढकेला जा रहा है तो 
कर-विव्ंन आगे की ओर हो रहा है। और यदि कर- उपभोक्ताओं से उत्पादकों की... 
श्रोर ढक्रेला जा रहा है तो कर-विवर्तंन प्रीछे-की भ्रोर हो रहा है । * 
.. * “ # /आगेकी ओर होने वाला, कर-विवर्तन, वेची.जाने वाली वस्तु की माँग ऐंवं 
, पति की लोचों १र निर्भर करता है। उसी प्रकार पीछे की ओर होने वाला कर- ' 


, »« विवर्तन खरीदी जा ने वाली कच्ची सामग्री. या.. प्रारम्भिक सेवा की माँग एवं. पूर्ति की 


लोचों पर निर्भर करता है । यदि कच्ची सामग्री की पूर्ति की लोच, माँगे की अपेक्षा : 
कम है तब उत्पादक वर्ग कर-विवतेन पीछे की ओर कर सकेगा, अर्थातूं उत्पादक 
खरीदी हुईं वस्तु के मूल्य कम दे सकेंगे । दूसरी ओर यदि: कच्ची सामग्री की पूर्ति. 
लोचदार है, अर्थात्‌ यदि फर्नीचर वाली लकड़ी बेचने वाले लकड़ी को किसी और 
कार्य के लिए उपयोग में ला सकें तो फर्नीचर बनाने वाले लकड़ी के मूल्य कम : 

करवाने में सफल न हो 'संकेंगे ग्र्थात्‌ कर-विवर्तेन पीछे की श्लोर नहीं हो सकेगा ।., 
2 कर-विवर्तन आ्राथिक स्थिति पर भी निर्भर करता है| यदि समृद्धि काल है... 


५... तो कर-विवर्तन सरलतापूर्वेक आगे की ओर किया जा सकेगा और यदि मंदी काल 


है तो केर-विवर्तत या तो पीछे की ओर होगा या उत्पादन कर-भार स्वेयं सहत 
करेंगे। ल्‍ 
. अभी तक हम कुछ सामान्य परिस्थितियों में कर-विवर्तत की समस्या कं 
सामान्य परिस्थितियां से कर-विवतत का समस्या 

प्रध्ययन कर रहे थे अब -हम कुछ विशेष करों में कर-विवर्तत की समस्याश्रों का 
ड्ड्िड्डि लत तललणक सपा पर. > मपनन०पकनकनचकनाक न» -न- नल नियम... 
अध्ययन करेंगे । 
भूमि पर लगाये गए कर का भार--भूमि पर कर, यदि झाथिक लग्ान,के .. 
. _आधार पर लगाया गया हैं, ती उसका भार जमींदारों पर पड़ता हैं, तो उसका भार जमींदारों पर पड़ता है, क्योंकि झ्राथिक ': 
.. लगान भूमि को उपज के मूल्य में से उत्पादत व्यय निकाल कर बचता है ।: इस 
. उत्पादन व्यय में केवल सामान्य लाभ (२०४ 97008) ही होता है। किसान 
कर-भार सहन करने को तैयार न होगा, क्योंकि उसे कोई भी आ्राधिक्य (80:08) 
प्राप्त नहीं होता । यदि जमींदार, काश्तकार से पूरा लगान न ले रहा हो -तब यह 
उसे कर के श्रनुपात में बढ़ाकर कर का भार काइतकार पर डाल सकता हैं। यदि 
: भूमि पर कर किसी एक विशेष फसल के अनुसार, जैसे कपास, गेन्ना आदि पर 
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लगाया जाये तो कर-भार उस विशेष फसल के उपभोवताप्रों पर डाला जा सकता 
है, ववोंकि यदि उपभोक्‍ता कर-भार सहन करने को तैयार नहीं होंगे तव उस फसल 
के स्थान पर उत्पादक दूसरी फसल करने लगेंगे, परन्तु यह भी कई बातों पर निर्भर 
करेगा । यदि कपास की माँग वेलोच है तो कर-विवर्तत सरलता से हो जायेगा और 
यदि पृत्ति वेलोच है तब कर-विवर्तंत नहीं हो सकेगा । यदि यह मान लिया जाय कि 
उत्पादक कर-विव्तन में सफल न होकर उस फसल को न करने का निश्चय करते हैं 
तो वे कौनसी फसल करेंगे या दूसरी फसल करेंगे भी या नहीं, इस बात पर निर्भर 
करेगा कि उस भूमि में दूसरी फसल की कितनी मात्रा प्राप्त होगी तथा दूसरी फसल 
का मृल्य क्या है । यदि दूसरी फसल की कम मात्रा प्राप्त होती है तो किसान को 
हानि होगी और श्रप्रत्यक्ष रूप से पहली फसल पर लगाये गये कर का भार उन्हीं को 
सहन करना पड़ेगा । यदि दूसरी फसल का मूल्य श्रधिक है तव उस फसल को 
करने वाले उत्पादकों की संख्या बढ़ने तथा उस्तकी पृूत्ति बढ़ने से उसका मूल्य नीचा 
ग्रा जायेगा श्रौर इस स्थिति में भी काइतकारों को पहली फसल के अपेक्षा हानि होगी 
झ्रीर इस प्रकार वह यही पसन्द करेंगे कि वह पहली ही फसल करते रहें श्रौर कर 
का भार स्वयं सहन करें। परन्तु क्योंकि काइतकारों को कोई * श्राधिवय प्राप्त नहीं 
होता, इसलिए वह कर-भार सहन न करके खेती करना बन्द कर देंगे और इसलिए 
प्रन्त में जमींदारों को ही कर-भार सहन करना होगा । यदि कर भूमि की उपज 
की मात्रा के अनुपात में लगाया जाता है तो उसका विवतंन वस्तु की माँग तथा 
पूत्ति की लोचों के अनुपात पर निर्भर रहेगा । यदि माँग वेलोच है तो कर-भार 
उपभोक्ता सहन कर लेंगे श्ौर यदि माँग लोचदार है तो उपभोवत्ता उस वस्तु का 
उपभोग कम कर देंगे । काइतकार, माँग कम होने से उस भूमि पर खेती करना 
बन्द कर देंगे और इसलिए जमींदार उस कर का भार लगान में वृद्धि न करके स्वयं 
सहन करेंगे परन्तु व्यवहार में ये सब बातें एक कल्पुनामात्र हैं। 

श्रायात तथा निर्यात करों का भ रा तत्त तथा निर्यात करों का भार 
इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की माँग की लोच 
कैसी है अर्थात्‌ झ्रायातकर्ता देश को निर्यातकर्ता देश की वस्तु की मगर कंसी है । 
यह तो हम जानते ही हैं कि जब दो देशों में व्यापार होता है तो दोनों देश एक 
दूसरे की वस्तुयें मेगांते हैं। इसलिए हमें दोनों देशों को एक दूसरे की बस्तुग्रों 
की माँग की लोचों का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। यदि भारत और 
पाकिस्तान में व्यापार हो रहा है, और भारत को पाकिस्तान की कपास की माँग 
बेलोच है, परन्तु पाकिस्तान के लिए भारतीय कपड़े की माँग लोचदार है तो इस 
प्रकार के करों का भार अधिकतर भारत के लोगों को सहन करना होगा । स्पष्ट 
है क्षि भारत को पाकिस्तान से कपास माँगना ही होगा चाहे पाकिस्तान क्तिना 
ही निर्यात-कर क्यों न लगादे; दूसरी ओर भारत कपड़े पर आयात कर लगा नहीं 
सका इसलिए भारत के लोगों को आयात करों से प्राप्त होने बाज्ना लाभ प्राप्त 
नहीं होगा ।- यद्यपि कुछ लोग इस वात” पर ज़ोर देते हैं कि इन करों का भार 
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सदैव ही उस देश पर पड़ता है जो उसे लगाता है श्र उस भार को विदेशी लोगों 
पर नहीं ढकेला जा सकता, किन्तु यह मत सही नहीं है । यदि कोई देश. संसार 
में उत्पन्न होने वाली किसी एक वस्तु का श्रधिकांश भाग उत्पन्न करता है या किसी 
के उत्पादन में उसे एक्राधिकार प्राप्त है तो यह देश उस वस्तु पर लगाये गये निर्यात - 
कर के भार को विदेशी लोगों,पर ढकेलने में सफल होगा तथा: चिदेशी जो वस्तु 
इस वस्तु के बदले में निर्यात करेंगे उसका आयात कर भी विदेशी ही सहन करेंगे 
यदि विदेशी भी किसी वस्तु का अधिकांश भाग उत्पन्न नहीं कर रहे .हैं तो वे देश 
जो श्रधिकतर पक्के माल का निर्यात करते हैं तथा कच्चे माल का आयात करते हैं 
झौर आयात तथा .निर्यात कर लगाते हैं तो इतका कर-भार भी इन्हीं देशों पर 
पड़ेगा भ्र्थात्‌ कर का भार एक दूसरे पर. नहीं पड़ेगा । यदि किसी वस्तु का अन्तर्रा- 
प्ट्रीय वाजार है और उस वस्तु की पूर्ति किसी एक देश के लिए लोचदार होती 
तों ऐसी वस्तु पर लगाये गये आयात तथा निर्यात कर का भार उसी देश के लोगों . 
पर होगा ह 

आय कर का भार--आय कर के भार के सम्बन्ध में मुख्यतया दो विचार- 
घारायें मिलती हैं। एक विचारधारा के अनुसार व्यापारी अपनी वस्तु का -यूल्य : 
निश्चित करते समय भाय कर को ध्यान में रखता है, श्र मूल्य इस .प्रकार निश्चित 
करता है कि उपभोक्ताओं पर कर-भार डाला जा सके । दूसरी विचारधारा 'पहली 
के विल्कुल विपरीत है । इसके अनुसार आय कर के भार का विवतंन हो ही: नहीं 
सकता । पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दीघेकाल, में कर-विवर्तत नहीं हो सकता 
क्योंकि मूल्य की प्रवृत्ति. सीमान्त उत्पादन व्यय के वरावर होने की होती है, और 
सीमान्त उत्पादक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, इसलिए मूल्य में .आय कर . 
सम्मिलित नहीं होता । यदि. कोई उत्पादक ऐसा करता भी है तो उसके देशीय तथा 
विदेशी प्रतियोगी, जो आय -.कर नहीं दे रहे हैं, उसे ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि 
वे वस्तुओं को सस्ती बचेंगे । प्रतियोगिता के भय के कारण व्यापारी कर को वस्तु के 
मूल्य में नहीं मिलाते और स्वयं ही सहन करते हैं । एकाघधिकार में भी ऐसा ही होता 
है । एकाधिकारी पहले ही इस प्रकार का-मूल्य निश्चित करता है जिससे उसका लाभ 
अधिकतम हो । यदि वह मूल्य बढ़ायेगा तो वस्तुश्नों की कम मात्रा विकने से उसको लाभ _ 
कंम प्राप्त होगा और इसलिये वह कर-भार स्वयं ही सहन करेगा। 

सम्पत्ति कर का भार--सम्पत्ति दो प्रकार की होती है--एक त्तो वह जो 
प्रत्यक्ष उपभोग के कामों में आती है और दूसरी वह जो उत्पादन के काम में झ्राती 
है। उपभोग में आने वाली सम्पत्ति जैसे रहने का मकान, जेवरात इत्यादि परः जब 
कर लगाया जाता है तब उसका विवर्तन आगे की ओर नहीं हो सकता क्योंकि _ 


उसका विनिमय नहीं हो सकता है श्रौर इसलिये मूल्य बढ़ाया नहीं जा सकता । इस- 
लिये कर भार या तो सम्पत्ति के उपभोक्ता को सहन करना पड़ता है या उसका 
- विवर्तन पीछे की ओर होता है। वास्तव में कर लगने से सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली 


शुद्ध श्राय घट जाती है जिसके कारण उसका मूल्य भी कम होता जाता है । इसलिये 
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सम्पत्ति को खरीदते समय ही कर का विवर्तन सम्पत्ति के विक्रेता पर किया जा 
सकता है श्रर्ात्‌ उस सम्पत्ति का कम मूल्य देकर भविष्य में दिये जाने चाले कर 
की क्षति पूति पहले ही कर ली जाती है। संक्षेप में कर-विवर्सन पीछे की ओर किया 
जाता है । इसको कर का पूंजीकरण (79६ 08ज़्ॉशी5क४०7) भी कहते हैं। पंजी- 
करण वापिक आय के प्जीगत मृल्य की गणना है ।7? वापिक आय को प्रतिशत दर से 
भाग देकर इसे मालुम किया जा सकता है| उदाहरण के लिए, १०% की दर पर 


८० रुपये वाली वापिक आय का पँजीगत मृल्य--. 2" १९० .__ १६०० रुपये होगा 
र 


अर्थात्‌ १६०० रुपये की पूंजी १०% वापिक दर से ८5० रुपये की वापिक भ्राय 
प्रदान करेगी । अब हम यह देखेंगे कि कर पूंजीकरण किस प्रकार होता है। मान 
लीजिये एक मकान है जिसका मूल्य २००० रुपये है, जिसका वापिक किराया १०० 
रुपये है । इस मकान पर २० रुपये साल का कर लगा हुआ है| इस तरह मकान 
की शुद्ध आय कुल ८० रुपये हुई। यदि कोई व्यक्ति २००० रुपये लगाकर १०० 
रुपये की वापिक श्राय प्राप्त करना चाहता है तो वह इस मकान को २००० हुपये 
हीं खरीदेगा, क्योंकि इससे तो उसे केवल ८० रुपये, अर्थात्‌ २० रुपये कम प्राप्त 

होते हैं और वह किसी अन्य व्यवसाय में अपनी पंजी लगाने का निश्चय करेगा या 
कम मूल्य पर मकान खरीदेंगा । परन्तु वह कितना मूल्य देगा ? स्वाभाविक ही है 
कि वह उतना मूल्य देगा कि २० रुपये का वाधिक कर देने के वाद उसे १०% आप्त 
होता रहे । यह उसी समय संभव होगा जब वह उस मकान का मूल्य केवल १६०० 
रुपये दे | यदि वह इस प्रयत्न में सफल हो जाता है तो वह सारा कर-भार मकान के 
विक्रेता पर डाल देता है। उसके लिए सम्पत्ति सर्देव के लिये भार-मुक्त हो जाती है ॥* 
यह ध्यान रहे कि कर का पूंजीकरण इतना सरल नहीं होता जितना समझा 

जाता है। इसके लिए निम्न बातों की विशेष आवश्यकता होती है । इन बातों की 
अनुपस्थिति में कर का पूँजीकरण नहीं हो सकता | प्रथम, थम, वस्तु टिक्राऊ होनी चाहि दिक्राऊ होनी चाहिये 
तथा उसकी पूर्ति सरलता से न ब्रढ़ाई जा सके और न घटाई जा सके जैसे भूमि । 
यदि ऐसा नहीं होगा तो कर-भार उपभोक्ताश्रों पर पड़ेगा । दूसरे, कर का पूंजीकरण 
केवल उसी समय हो सकता है, जब कर दीर्घ काल के लिए लगाया जाये। यदि 
कर केवल अस्थायी रूप से थोड़े से समय के लिये लगाया गया है तो सम्पत्ति का 
मालिक उसको नहीं बेचेगा और वह इसी इस्तजार में रहेगा कि कर हटे और वह 
सम्पत्ति को वेचे क्योंकि यदि वह सम्पत्ति को कर की उपस्थिति में वेचेगा, तो उसको 
सम्पत्ति का कमर मूल्य प्राप्प होगा । इसलिये वह सम्पत्ति का पूरा मूल्य प्राप्त करने 
के लिये उसक्रो उसी समय वेचेगा जबकि कर हटा दिया जायेगा । अश्रत: कर का 


पूँजीकरण केवल तभी होगा जब्र कर दीघंकाल के लिये लगाया गया है। तीसरे 


32., “'रगाढ मंडघटठफताप्राह 0 ७६०2५5 (8565 7 8वएदा28 099 - एएएी35ल्‍5 35 स05श7 85 
43%-08254007.7 छएशं)।४, ०9. ८7., 0. 360 
43, एग्राए5, 5. ॥9907, 7/#8 #2शशगाएंट5 गण 20872 #गाद्ाट०ट, 9. 276: 
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कर का पूजीकरण उसी समय होगा जब केवल किसी एक ही वस्तु पर लगाया 
गया है । यदि कर सभी वस्तुओं पर लगा हुआ है तब पूँजी का विनियोग करने 
वालों को सब स्थानों पर समान लाभ प्राप्त होगा । यदि कर केवल एक ही वस्तु 
पर लगा है तो उस वस्तु से अपेक्षाकृत कम लाभ प्राप्त होगा इसलिये इस वस्तु के , 
स्व्रामी को पूंजीकरण करता होगा अर्थात्‌ उसको कर के अनुपात में उस वस्तु का मूल्य 
घटाना होगा । यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उस वस्तु को कोई नहीं खरीदेगा झौर- 
सभी व्यक्ति श्रन्य वस्तुओं में अपनी पूँजी का विनियोग करेंगे । चौथे, उन्हीं वस्तुओं 
पर लगे हुए कर का पंजीकरण हो सकता है जो वाजार में वेची और खरीदी जा - 
सके और अन्त में जिस वस्तु पर कर लगाया जाता है उसका स्वामित्व शीघ्र बदलते ' 
रहना चाहिये, वेचने श्र खरीदने में वस्तु का मूल्य कम होता रहे ।- इसी कारण 
सेलिगमेन ने भूमि कर के पूँजीकरण का पक्ष लिया। परन्तु प्रशन यह है कि 
पूंजीक् कर का भार किस पर पड़ता है, केता पर या विक्रेता पर ?. साधारणतया 
हू विश्वास किया जाता है कि पूंजीकृत कर का भार विक्रेताशों पर पड़ता है क्योंकि 
उसको मूल्य कम करना पड़ता है, परन्तु दूसरी ओर डाल्टन का विचार है कि इस 
कर का भार क्रेता पर होगा क्‍योंकि उसे कर हटने के .बाद लाभ होगा ।, - | 
जिस सम्पत्ति का उपयोग उत्पादन कार्यों के लिये- होता. है उस पर लगे हुए 
कर के भार की प्रकृति ठीक उसी प्रकार होगी जैसे किसी व्यापार पर लगे हुए एक 
मुझ कर-भार की होती है । यह भी - उत्तादन-व्यय .का एक स्थायी अंग बन जाता 
है। परन्तु ऐसे कर से वस्तु का सीमांत उत्पादन-व्यय बढ़ता नहीं है । मूल्य उस. 
समय तक नहीं बढ़ सकता जब तक कि माँग न बढ़े या पूति कम.न हो । सम्पत्ति 
कर से यह दोनों ही बातें नहीं हो पातीं । मूल्य में भी वृद्धि नहीं होती और इसलिये _ 
कर का विवर्तन भी नहीं हो सकता है । बात यह है कि उत्पादकों को उत्पत्ति कम 
करने में तभी लाभ होता है, जबकि उत्पत्ति. बढ़ाने से प्रति इकाई उत्पादन-व्यय 
बढ़ने लगता है। सम्पत्ति-कर से उत्पादन-व्यय में वृद्धि नहीं होती, इसीलिए पूर्ति 
कम करने-में सम्पत्ति के मालिंकों को कोई लाभ नहीं होता। सम्पत्ति की माँग 
बढ़ाना सम्पत्ति के मालिकों के वस की बात नहीं है । इसी कारण सम्पत्ति-कर का 
विवर्तंन नहीं हो पाता । हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि दीघंकाल में सम्प्रत्ति के. 
मालिक, जब कर का भार भश्रधिक हो जाये तो, उत्पादन बन्द कर दें जिससे पूत्ति कम 
हो जायेगी और मल्य बढ़ने से कर का विवर्तत हो जायेगा । इस प्रकार सम्पत्ति- 
करों का भार आगे की ओर ढकेलना इतना सरल नहीं है, यद्यपि इनका पंजीकरण 
गवश्य ही किया जा सकता है। 
व्यावसायिक लाभों पर कर--व्यावत्ायिक लाभ-करों का विवर्तंन-सम्बन्धी 
_ ब्रिषय अत्यन्त ही विवादग्रस्त है। पहले समय में यह विश्वास किया जाता था कि . 
. ऐसे करों का विवर्तत नहीं किया जा सकता, किन्तु आधुनिक समय में अधिकतया 
' यही विश्वास किया जांता है कि ऐसे .करों का विवर्तेत सम्भव हैं) साधारखतंया 
--य4 ठ॑. 70 गरधजिए-द्ाे सालंवंशा०९ ० 74०7०, एए. 29-225. | 


व्यवहार में ऐसा नहीं होता क्योंकि एकाविकारिक परिस्थितियों में छोटे-छो 
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व्यावसायिक लाभ-कर तीन प्रकार के होते हैं। साकेदारी तथा कम्पनियों के मालिकों 
की झ्राय पर कर, सम्मिलित पूँजी वाली कम्पनियों की श्राय पर कर और अत्यधिक 
लाभों पर कर । हम इन करों की विवर्तन-सम्बन्धी समस्याप्रों का अध्ययन निम्न में 
फरग :-- 

सैद्धान्तिक दृष्टिकोश से यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक करों का 
विवर्तन नहीं किया जा सकता । अत्यधिक लाभ करों को ही लीजिए । ये कर शुद्ध 
लाभों पर लगाये जाते हैं श्र्थात्‌ श्रम, पूँजी-व्यवस्था श्रादि सम्बन्धी व्यय को 
निकालने के बाद जो कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, उन पर ये कर लगाये जाते हैं । ऐसे 
करों से न तो निजी विनियोग श्रौर न ही उनके उत्साह पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । 
इसके ग्रतिरिक्त ऐसे करों में विभिन्‍न व्यवसायों में भेद भी नहीं किया जाता और 
जो व्यावसायिक इकाइयाँ सामान्‍य लाभ ही प्राप्त कर रही हैं उनको कर-मुक्त रखा 
जाता है। ऐसे करों का मूल्य-स्तर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उनका 
विवर्तन नहीं किया जा सक्रता । किन्तु व्यवहार में यह देखा गया है कि युद्ध तथा 
संकेट के काल में जबकि वस्लुप्नों की माँग बहुत अधिक होती है और मूल्यों की 
प्रवृत्ति ऊंचे चढ़ने की होती है तथा विशेषकर जबकि वस्तुओं की खपत राजकीय 
संगठनों में अधिक होती है तो इन करों का विवर्तन बड़ी ही युगमता से उपभोक्ताश्रों 
पर कर दिया जाता है । 

ग्रत्यधिक लाम-करों के अ्रतिरिक्त सम्मिलित पूँजी कम्पनियों की श्राय पर 
भी कर लगाये जाते हैं | व्यवहार में ये कर उन समी प्रकार की कम्पनियों से वसूल 
किये जाते हैं जो अपने हिस्म्रेदारों की ओर से प्राय प्राप्त करती हैं। क्योंकि 
हस्मेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी का व्याज व्यावसायिक लागतों का एक आवश्यक 
अंग होता है इसलिए कम्पनियों पर लगे हुए कर का भार लागत के एक 
महत्वपूर्ण भाग पर पड़ता है। इसीलिए कुछ बअ्र्शञास्त्रियों का विचार है कि 
कम्पनियों की आय पर लगे हुए कर निजी विनियोंगों को हतोत्साहित करते हैं श्रौर 
देश की व्यावसायिक प्रगति पर बुरा प्रभाव डालते हैँ। उनका विचार है कि ऐसे 
करों का विवर्तन दीर्घकाल में ही सम्भव होता है। अधिकतर व्यवसाथियों का यह 
विचार है कि कम्पनी आय कर व्यावसायिक्र लागतों का एक भाग होते हैं जो 
मूल्यों में जुड़ जाते हैं. और इस प्रकार वे मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं । श्रीर 
अपने कर का विवर्ततन उपमोक्ताग्रों पर कर सकते हैं। किन्तु यह ब्यान रहेँः 


(५! ४ै॥ 


व्यवस्तायी मूल्यों से प्रभावित होते हैँ न कि मूल्यों को प्रभावित करते हैँ । इसके 
अतिरिक्त व्यवसाय कर प्राप्त होने वाली आय पर लगते हैं । कुछ लोगों के अनुमार 
व्यवसाय करों का विवर्तन केवल अंशत: ही किया जा सकता है और इन करों का 
भार व्यवसायी वर्ग को भी सहन करना पड़ता है । अत: स्पष्ट है कि कम्पनी-प्राय- 
कर के सम्बन्ध में अ्रवेक प्रकार के विचार देखने को मिलते हैं । विचारों की इस 


गड़वड़ी के कई कारग्य हो सकते हैं। सर्वप्रथम, बाजार की परिस्थितियाँ इतनी. 


१८ राजस्व -' 


जटिल होती हैं श्लौर वाजार को प्रभावित -करने वाले तत्त्व इतने अधिक हैं कि 
यह पता लगाना कि कर का विवतंन किस अंश तक हो रहा है, हो भी रहा है या 
नहीं, भ्रत्यन्त ही कठिन है। दूसरे, हर उद्योग या फर्म की विभिन्‍न माँग सांरिखियाँ 
होती हैं। जब तक कि वस्तु की माँग लोच रहित नहीं है और जब तक उत्पादक _ 
वस्तु के मूल्य को नियन्त्रित नहीं कर सकता, तब तक आय कर का विवतंन भी 
नहीं हो सकता । अत: हम कह सकते हैं कि जब तक वस्तु की पूर्ति पर एकाधिकारं 
जैसा नियन्त्रण नहीं है और जब तक उत्पादक में मूल्यों को प्रभावित करने की शक्ति 
नहीं है, तव तक, माँग की चाहे जो भी स्थिति हो, कर का विवततंन अल्पकाल में 
होना बहुत ही कठिन है। कम्पनी-आय-कर का विवर्तत उस समेय अंधिक सरल 
होगा जबकि वस्तु-विशेष की माँग में और समाज की कुल माँग में वृद्धि होने से 
मूल्यों में ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्त हो जाती है। तीसरे, कम्पनी-आ्रय-करों का 
विवर्तत वस्तुओं की पूर्ति और इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के - मूल्यों पर भी 
निर्भर होगा । जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, भ्लल्पकाल में विवर्तन उस समय तक 
नहीं होगा जब तक कि वस्तु की पूर्ति पर उत्पादक का पूरा नियन्त्रण न हो और 
दीघंकाल में भी उसी समय सम्भव हो सकेगा जब क्रि- व्यक्ति भ्रपनी उत्पत्ति की 
मात्रा को कम कर दे और उत्पत्ति के साधनों को निकाल कर किसी श्रन्य उद्योग में 
लगा दे। एकाधिकारी के लिए कर का विवर्तंन करना अधिक सरल होता है किन्तु 
उसी समय तक, जव तक कि उसको अ्रधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता । एकाधिकारिक 
प्रतियोगिता की दशा में उत्पादक कर के विवतंन में अ्ंशत: ही सफल हो सकते हैं । 
पूर्ण प्रतियोगिता की अ्रवस्था में लाभ-करों का विवतंव उसी समय सम्भव होगा 
जबकि सम्पूर्ण उद्योग की वस्तुओं के मूल्य-में वृद्धि की जाए े 
बिक्री-कर तथा उत्पादन-करों का कर-भारं--ऐसे “करों: को वस्तु-करारोपण 
| के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।, विक्री कर वस्तुओं के विनिमय पर लगते 
ह और उत्पादन-कर वस्तुओ्रों के उत्पादन पर्‌ ॥ सभी प्रकार के वस्तु-करों का भार 
उपभोक्ताओं पर पड़ता है। ऐसे कूर सभी व्यक्तियों पर भार डालते हैं। वेघानिक - 


कि ; 


दृष्टि से ऐसे करों का विवर्तन उचित है और इसलिए यह स्पष्ट: है कि ऐसे करों का . 


” विवतेन होता है । ऐसे करों का भार अन्त में उपभोक्ताओं पर पड़ता है हालांकि , 
, कभी-कभी उत्पादक वर्ग इनका विवतंन पीछे की ओर भी कर सकता है श्रर्थात्त जब , 
:.. उत्पादक यह देख लेता है कि उपभोक्ता कर के भार को सहन करने के लिए तंयार 


रे ८: नहीं हैं और वे उसका विरोध कर रहे हैं तो वे मजदूरों को नीची मजदूरी लेने के' 


लिए विवश्ञ करके या कच्ची सामग्री के उत्पादकों को कम मूल्य लेने के लिए.विवश 
करके कर का विवर्तेन कर देते हैं । यदि यह भी सम्भव नहीं होता तो अन्तिम उपाय 

गत है कि सीमान्त उत्पादक के बांजार में से निकल जाने के बाद वस्तुओं की 
पूत्ति कम हो जाती है और फिर वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। इसका यह अभिव्नाय . 
नहीं कि उत्पादक सदेव ही कर-विवर्तत करने में सफल हो जाते हैं। कभी-कभी. 


उत्पादक कर का कुल भार या उसका एक भाग स्वयं सहन करने को. विवश हो 


का 5 


कर-भार एवं कर-विवर्तन | १६६ 


! जाते हैं। यद्यपि यह सच है कि विक्री त्था उत्पादन करों का क्षेत्र विस्तृत होने के 
:8 कारण उनके करों का विवर्तन तनिक सरल होता है, किन्तु ये वस्तु की माँग तथा 
पूर्ति की लोच द्वारा निश्चित होगा कि कर का विवर्तन हो सकता है या कि नहीं । 
यदि: वस्तु की माँग वेलोच और पूर्ति लोचदार है तो कर का सम्पूर्ण भार 
.उपभोक्ताओ्रों को ही सहन करना होगा और यदि ऐसा नहीं है तो कर के भार का 
विवतंन नहीं हो सकेगा । 
४ विक्री-कर दो प्रकार के होते हैं; सामान्य तथा विशेष । सामान्य विक्री-कर 
४ सभी प्रकार की वस्तुओं पर समाच रूप से लगाए जाते हैं और विशेष विक्री-कर कुछ 
7 विशेष वस्तुओं पर ही लगते हैं। सामान्य विक्री-करों के भार को उपभोक्ताओं पर 
[+ पूर्ण रूप से डाल दिया जाता है जिसको विक्री-कर अधिनियम भी स्वीकार करते हैं। 
से इसलिए सामान्य विक्री-करों के भार का विवर्तन सरल होता है । किन्तु भारत में 
४ जहाँ विक्री-कर दाज्यों द्वारा लगाए जाते हैं, उनका भार अविकतर उत्पादकों को 
४ ही सहन करना होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उपभोक्ता उन वस्तुओं को ऐसे 
४ पड़ौसी राज्यों से मेगा सकते हैं जिनमें उन वस्तुओं पर विक्रो-कर लगा हुआ नहीं 
+ है। इसीलिए तो भारत सरकार ने अन्तर्राज्य विक्री-कर लागू किया है । जहाँ तक 
थ विशेष विक्री-करों का सम्बन्ध है, उनके भार का विवर्तन इतना सरल नहीं होता । 
7 ऐसे करों का सम्पुर्ण भार उत्पादकों को ही सहन करना होगा, यदि श्रन्य स्थानापनन्‍्न 
४ वस्तुएँ कर रहित हों और यदि कर लगी हुई वस्तुओं की माँग लोचदार हो । किन्तु, 
यदि विशेष विक्री-कर ऐसी वस्तुओं पर लगाया गया है जिनकी स्थानापनन वस्तुएँ 
नहीं हैँ और जिनकी माँग वेलोच है तो कर के भार का विवर्तन पूर्ण रूप से 
उपभोक्ताशों पर किया जा सकता है । 

सीमा-शुल्क का कर-भार--सीमा-शुल्क दो प्रकार के होते हैं । श्रायात कर 
श्रौर निर्यात कर । ऐसे करों का अ्रन्तिम भार उपभोकताग्रों को ही सहन करना 
पड़ता है । किन्तु, यदि झ्रायातित वस्तुग्रों की अन्य प्रतिद्वन्दी वस्तुएँ उपलब्ध हैं तो 
आ्रायातकर्त्ता कर का सम्पूर्सा भार उपभोक्ताओं पर टाल सकेगा, वरना नहीं । कुछ 
विश्वेप परिस्थितियों में श्रायात करों का भार स्वयं विदेशियों को ही सहन करना 
. पड़ता है। यदि आयात की जाने वाली वस्तुओं की माँग लोचदार है और यदि 
' आयातकर्त्ता देश वस्तु का मुख्य क्रेता हैं तो ऐसी स्थिति में विदेशी उत्पादक 
आ्रायात कर के भार का कुछ अंश स्वयं ही सहन करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि यदि 
उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आयातकर्त्ता देश उनकी वस्तुओं को नहीं मंगायेगा 
जिससे उनके उद्योग को हानि पहुँचेगी । किन्तु यह ध्यान रहे कि ऐसा अ्रसाचारण 
परिस्थितियों में ही सम्भव होता है। सामान्यतया हम यही कह सकते हैं कि आरायाते 
तथा निर्यात करों का भार उपभोक्ताओं को ही सहन करना पड़ता है। 

कर-भार-सम्बन्धी श्राधुनिक विचार--पिछले प्ृष्ठों में हमने कर-भार तथा 
कर-विवर्तन सम्बन्धी विचारों का विद्लेपण परम्परागत सिद्धान्तों के आधार पर 
किया है । आधुनिक लेखकों मे इनका अध्ययन विल्कुल ही भिन्‍न ढंग से किया है। 





९ 


२०० . .. -- राजस्व, 


परंम्परावादी लेखकों के अनुसार कर-भार: का प्रभिष्राय-पत्यक्ष-मीद्धिक-आर से 
होता है । किन्तु आधुनिक लेखकों का कहना है कि प्रत्यक्ष मौद्रिक भार या अअ्रत्यक्ष 
कर-भार के बीच भेद स्थापित करने वाली वात पूर्रातया मनमानी है । “उनके अनुसार 


करों के प्रभावों का श्रध्ययत करते के लिए उन सभी तथ्यों की जानकारी आवश्यक 


है जो उनको प्रभावित करते हैं ।* परम्परागत सिद्धान्त का एक दोष यह भी है 
कि. इसमें उन परिवर्तनों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है जो कर है जो कर लगने 





से व्यक्तियों की वास्तविक ग्राय में होते हैं। इस प्रकार कर के श्रभावों का अध्ययन 
उसी समय उपयुक्त होगा जबकि हम यह जानकारी प्राप्त करें कि कर का प्रमाव : 
मजद्रियों, वेतनों, लाभों, ब्याजों आदि पर व्यय होता है । इसके अतिरिक्त, हमको 
इस बात का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए कि कर लगने से उपभोक्ता द्वारा खरीदी 
गई वस्तुओं तथा सेवाओ्नों के मूल्यों में क्या परिवर्तन हुए हैं श्र्थात्‌ यह जानना 
श्रावश्यक है कि व्यक्तियों की वास्तविक आय में क्या परिवतन हुए हैं, .ये परिवर्तन 
प्रत्यक्ष रूप से हुए हैं या अप्रत्यक्ष रूप से श्र ये परिव्तन व्यक्तियों की आय-पक्ष 
में हुए हैं या पाप है गले हम पट गा अर कदर पक्ष में । परम्परागत सिद्धान्त में, वीसरा दोष यह है कि. यह इस - 
घारणा पर आवारित है कि प्रत्येक कर का एक अन्तिम है। किन्तु ऐसा भी 
हो सकता है कि करों के लगने या हटने से साधनों का कोई हस्तान्तरण न हुम्ना हो. 
श्र्थात्‌ जब तक कि साधनों का हस्तान्तरण निजी उपयोग से राजकीय उपयोग के 
लिए न हो, हम यह नहीं कह सकते कि कर का कुछ भार भी होता है। इस विचार 
का प्रन्तिम दोष यह है कि इसमें यह स्वीकार दोष यह है कि इसमें यह [र॒ किया गया है कि कर लगने से किसी. 
न किसी व्यक्ति को हानि अवश्य होती है.। किन्तु यह श्रावश्यक नहीं कि वितरखात्मक 
परिवतंनों से हानि या लाभ हो ही श्र यदि होते भी हैं. तो दोनों ही .पक्षों का. 
भप्रष्यपन होना चाहिए, क्प्रोंकि करारोपणा से यदि .किसी को हानि होती है तो 
राजकीय व्यय से किसी को लाभ भी होता है। 

उपर्युक्त दोषों के कारण ही आधुनिक लेखकों, ने कर,के भार-सम्बन्धी विचार 
को काफी विस्तार दिया है । आधुनिक विचारों का प्रादुर्भाव स्वीडन के अथशा स्त्रियों, 
विशेषकर विकसेल.- ((श/०८५०॥) से हुआ है । पिछले वर्षों में श्रीमती हिक्स, मस्प्रेव तथा 
अन्य लेखकों ने नवीन विचारों को और भी आगे बढ़ाया है । इन लेखकों के अनुसार - 








है जो करारोपण- तथा राजकीय-व्यूय्-सम्बन्धी परिवतंनों के कारण उत्पन्त होते-हैं-।-- 
बजट में झ्राय्न तथा व्यय पक्षों के कारण मुख्य रूप: से तीन प्रकार के प्रभाव उत्पन्त 
होते हैं :--(भ्र) साधनों के निजी उपयोग से राजकीय उपयोगों के लिए स्थानान्दरगा 
सम्बन्धी पस्वितेंस, (ब) उत्पादन-सस्वन्धी परिवर्तेत, झौर (स) व्यक्तियों के बीच , 
श्राय के वितरण-सम्बन्धी परिवर्तंत। अन्तिम प्रकार के परिवतंनों-के अ्रध्ययन को 
ही इन लेखकों ने कर-भार के अध्ययन से सम्बद्ध किया है । इस प्रकार आधुनिक 
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विचार परम्परागत विचार की अपेक्षा अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि इसमें 
राजकीय झाय तथा व्यय, दोनों ही पक्षों को सम्मिलित किया गया है । हम इसका 
विश्लेषण तनिक विस्तार से निम्म में करेंगे । 

सबसे पहले हम उन स्थितियों का अध्ययन करेंगे जिनमें यह मान लेते हैं 
कि बजट में कर-नीति में परिवर्तत कर दिए जाते हैं किन्तु राजकीय व्यय-नीति 
में कोई परिवर्तन नहीं होता । कर-नीति-सम्बन्धी परिवर्तनों द्वारा वितरण में जो 
परिवतंन होते हैं उनको विगेष कर-भार ( 596णाए [87 ल॑तंथधाए० ) कहा गया 
है। उदाहरणार्थ, यदि पूर्ण रोजगार की स्थिति में ग्राय-कर की दरों को कम कर 
. दिया जाय तो उसका परिणाम यह होगा कि व्यक्तियों के पास वस्तुओं तथा सेवाश्नों 
पर खर्च करने के लिए अधिक आय रह जाएगी, जिनके मूल्य बढ़ने लगेंगे शौर 
खरीदारी के पहले ज॑से स्तर को बनाये रखने के लिये समाज को अश्रधिक खर्च 
करना पड़ेगा श्रर्थात्‌ मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्च हो जाएगी। इसी प्रकार 
यदि आय-कर की दरों को बढ़ा दिया जाए तो मुद्रा-संकुचन हो जाएगा। 
मुद्रा-स्फीति और मुद्रा-संकुचन दोनों ही श्राय के वितरण को प्रभावित करेंगे। 
इस प्रकार कर-नीति-सम्बन्धी परिवर्तनों के दी प्रकार के भार होते हैं । प्रधम, 
किसी विशेष कर के परिवर्तनों के कारण उत्पन्त होने वाला भार श्रौर द्वितीय, कर 
के प्रभाव में उत्पन्त होते वाली मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-संकुचन के प्रभाव । विशेष कर- 
भार का अध्ययन कुछ कठिन होता है क्योंकि दोनों प्रकार के भार इस प्रकार एक दूसरे 
पर अपना प्रभाव डालते हैं कि परिस्थिति भ्रत्यन्त जटिल हो जाती है । जब एक कर के 
स्थान पर दूसरा कर लगाया जाता है, केवल इस उद्देश्य से कि सरकार को प्राप्त 
होने वाली श्राय में कोई परिवर्तन नहो, तो आय के वितरण में जो परिवतंन होंगे 
उन्हें विभेदात्मक कर-भार (॥)शिलांतव (87 7टांप०7०७ ) कहते हैं । एक कर के 
स्थान पर दूसरे कर के लगाने से, जब सरकार की मौद्रिक आय पृूबंवत्‌ रहती है, 
सरकार के व्यय में भी कोई परिवतंन नहीं होगा श्रौर वस्तुग्रों तथा सेवाश्रों की मांग 
भी यथास्थिर रहेगी । किन्तु, विभिन्‍न प्रकार के कर निजी-माँग को भिन्न-भिन्न 
प्रकार से प्रभावित करेंगे और इस प्रकार मूल्य-स्तर भी प्रभावित होगा । इसका 
अभिपष्राय यह है कि वास्तविक व्यय की स्थिति को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों 
को अपने वास्तविक व्यय में आवश्यक परिवर्तन करने होगे । इसलिए यह धारणा 
कि करों में परिवर्तन होने के साथ-साथ सरकार की मौद्रिक श्राय समान रहती है 
उचित नहीं है और विभेदात्मक कर-भार का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता । 
विभेदात्मक कर-भार के उचित अध्ययन के लिए यह झ्रावश्यक है कि हम दोनों प्रकार के 
करों के वितरणात्मक परिणामों की जानकारी प्राप्त करें। इसका ग्रभिष्राय यह होगा कि 
हमको दोनों प्रकार के करों के समय बाजार के सृल्यों को ध्यान में रखकर उनसे 
प्राप्त होने वाली मौद्रिक झ्ाय का अ्रध्ययन करना होगा । श्रत्त: स्पष्ट है कि यह 
अध्ययन विशेष कर-यार के श्रध्ययन की अपेक्षा अधिक उपयुक्त रहेगा, वयोंकि इसमें 
मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-संकुचन के प्रभावों के अव्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है । 


कर 


२०२ «. राजस्व : 


प्रभी तक हम ने वजठ-सम्बन्धी नीतियों के परिवतंनों से उत्पस्त- होने वाले 


वितरणात्मक परिवर्तनों की समस्या का विश्लेपण यह मान कर किया कि राजकीय 


व्यय यथास्थिर रहने की स्थिति में कर-तीति-सम्बन्धी परिवततंतों से प्रथ॑-व्यवस्था 


में होने वाले परिवर्तेनों का श्रष्पपत किस प्रकार किया जाए। अभ्ब हम यह मानकर 
ग्रागे बढ़ते हैं कि सरकार की कर-तीति में कोई-परिवतेंन न- हो तो-राजकीय-व्यय- 


सम्बन्धी परिवर्तनों द्वारा आय के वितरण में 'उत्पन्त होने वाले परिवत्तनों का: 
अध्ययन किस प्रकार किया जाए । राजकीय व्यय के इन प्रभावों को-राजकीय ' 


व्यय-सम्बन्धी भार ( #फ्थ्यताप्रा& ग्राण॑तशांए० ) कह सकते हैं ।. यह भी, - 
दो प्रकार “के हो सकते हैं । प्रथम, विशेष राजकीय व्यय-सम्वन्धी- भार. . 


और द्वितीय, विभेदात्मक राजकीय व्यय-सम्बन्धी भार। राजकीय व्यय के द्वारा 
व्यक्तियों की आय में जो परिवतंव होते हैं उनको विशेष राजकीय व्यय- 
भार कहते हैं। राजकीय व्यय में वृद्धि होने से व्यक्तियों की आय में. भी वृद्धि 


होगी और परिणामतया वस्तुश्रों और सेवाश्रों के मूल्यों में भी वृद्धि हो सकती -है | 
इसके विपरीत राजकीय व्यय में कमी होने की स्थिति में वस्तुओं एवं सेवाओं के . 
मूल्यों में भी कमी हो सकती है। इस प्रकार समस्या का अध्ययन इस तरह से करने - 


पर दो प्रकार के परिव्तनों का अध्ययन करना होगा अर्थात्‌ एक तो उन परिव्तनों 


का जो राजकीय व्यय के कारण उत्पन्त होते हैं और दूसरे उन परिवतंनों का जो . 


मुद्रा-स्फीति या मुद्रा-संकुचत का परिणाम होते हैं । श्रतः स्पष्ट है कि यह अध्ययन 
समस्या को सुलझाने के वजाय और जटिल बना देगो और इसमें भी वही दोष हैं जो 
विशेष कर-भार-सम्बन्धी विचार में थे। इसलिए मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-संकुचन: के 
प्रभावों के भश्रष्पपन की जटिलता' से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम 
राजकीय व्यय के परिवतंनों का अ्रध्यवन समुचित वजट-नीति के सन्दर्भ में करें 


अर्थात्‌ हमें यह देखना होगा कि जंब एक दिशा में राजकीय व्यय में वृद्धि होती है. 
तो दूसरी दिशा में केमी भी होनी चाहिए ताकि वजठ नीति के प्रभाव संतुलित- 
रहें । ऐसे राजकीय व्यय के वितरणात्मक प्रभावों को विभेदात्मक राजकीय -व्यय-' 


भार कहा जाता है। मस्प्रेव के श्रतुतार राजकीय व्यय-सम्बन्धी भार का अभ्रध्ययच _ 


इतना उपयोगी नहीं जितना कि विभेदात्मक कर-भार का अ्रध्ययत्त होतय-है, क्योंकि 


कर-तीति के परिवर्तन अधिक उत्सुकता उत्पन्न ते हैं और राजकीय: . 


>सैवाओं से जो लाभ अ्राप्त होते हैं उनका वितरसात्मक मह्् अब् जो लाभ प्राप्त होते हैं उनका वितररखात्मक महत्त्व अवश्य होता है किन्तु: 
" यह लाभ 'भार' (0082॥08) का एक अंश नहीं कहे जा सकते 7 
) अञ़्ललस्स्टा हु 


श्रन्त में हम कर-नीति तथा राजकीय व्यय-नीति दोनों ही के परिवर्तनों से. 


उत्पन्न होने वाले वितरणात्मक परिवतंनों की चर्चा कर सकते हैं। ऐसे परिवत॑नों. 
ह को संतुलित वजट-भार कह सकते हैं । हम जानते हैं कि राजकीय व्यय में तनिक 
. . परिवर्तेन होने से साधनों का स्थानान्तरण हो जाता है और इसके साथ-साथ -यदि 
' कर-नीति में परिवतंन कर दिए जायें तो उससे सरकार को आवश्यक कोष भी प्राप्त 


7. 787, 9. 24 
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हो सकते हैं । इस प्रकार का अध्ययन ही सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है । 
उपर्युक्त विवरण से स्पप्ट है कि आधुनिक लेखक परम्परावादी लेखकों की 

भाँति केवल कर-भार के ग्रध्ययन से ही सन्तुष्ट नहीं है, वह सरकार की वजट-नीति 
के दोनों पक्षों श्र्थात्‌ आय तथा व्यय के प्रभावों का अध्ययन करना उपयुक्त समझता 
है और व्यावह् रिक दृष्टिकोण से यह अध्ययन आवश्यक भी प्रतीत होता है, क्योंकि 
सही स्थिति का ज्ञान ऐसे ही अ्रध्ययन से प्राप्त हो सकता है | 

* उपयूक्‍त विवरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक कर का भार अलग-अलग विधियों 
से तथा भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों में भिन्‍न-भिन्‍न रीति से ढकेला जाता है ॥ कर- 
भार की समस्या का श्रव्ययन, यद्यपि बहुत ही महत्वपुर्ण है, परन्तु व्यवहार में 
कदाचित इसकी ओर कम ध्यान दिया जाता है क्योंकि व्यवहार में वित्त मन्त्री केवल 
सामाजिक उद्देश्यों से ही करारोपणा नीति को निर्मित नहीं करता वरन्‌ राजनैतिक 
झौर श्राथिक परिस्थितियों का भी उसे घ्यान करना होता है। ग्रत: इस प्रकार के 
अध्ययन का केवल सैद्धान्तिक महत्व ही .है । 


| कर-दान क्षमता : 
श्रध्याय १+२ | 


(45887 ८&7?९७८ा०'९) . 





प्रावकथन-- 

करारोपरा राज्य की आय का एक मुख्य ज्नोत है। राज्य के व्ययों में वृद्धि 
: होने के साथ-साथ करारोपण का क्षेत्र भी विस्तृत होता चला गया है । लगभग एक 
. गताब्दी में राज्य का दृष्टिकोण ही वदल गया है। आज राज्य केवल सु रक्षा-सम्बन्धी 
कार्य ही नहीं करता वरन्‌ श्राजकल राज्य का मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी समाज 
स्थापित करना है, नागरिक के कल्याण की प्रत्येक बात की ओर ध्यान देता है श्रौर 
ग्राज राज्य नागरिक के जीवन के प्रत्येक पहलू से सम्बन्धित है । यदि राज्य को हम 
' अपना सहयोग दान नहीं देंगे, तो वह हमारे कल्याण के लिये इतने सारे कार्य किस प्रकार 
पूरा करेगा । कर न देने का तो यही परिणाम होगा कि या तो कुछ लोगों के लिए 
मुफ्त शिक्षा या चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होगी या कुछ को वृद्धावस्था पेन्शन नहीं 


आप्त होगी । यदि सभी नागरिक ऐसा करते रहें तो कदाचित एक दिन ऐसा श्रायेगा - ह 


जबकि घन की असमानतायें मुँह फाड़ कर निर्धनों को निगल जायेंगी । इसके अति- 
रिक्त कर देकर हम राज्य पर कोई एहसान नहीं करते । जो कुछ हम राज्य को देते 
हैं वह वास्तव में हम स्वयं को दे रहे हैं, क्योंकि राज्य सभी नागरिकों का एक 
सामूहिक रूप ही तो है और इसी तरह करारोपणा सामूहिक बचतें प्राप्त करने का एक 
साधन है । राज्य उसी को सेवाओओ्रों, बढ़ी हुई रोज़गारी, बढ़ी हुई श्राय, 
:/निःशुल्क शिक्षा एवं चिकित्सा आदि के रूप में हमको वापिस कर देता है | इसमें तो 
कोई सनन्‍्देह नहीं कि करारोपण आवश्यक है और हर व्यक्ति को कर -देना चाहिए । 
परन्तु प्रश्न यह है कि करारोपण की कोई सीमा भी है या नहीं ? किस व्यक्ति को 





रोपण के न्याय-सम्बन्धी सिद्धान्त से सम्बन्धित, हैं-।-करारोपरा न्यायपूर्ण होना चाहिए 
'।और इसलिये करारोपण व्यक्तियों की कर-दान क्षमता के श्रावार-पर होना चाहिए 
हम पिछले अध्यायों में इसका विस्तार में भ्रध्ययन कर चुके हैं | यदि व्यक्तिगत 


सकता है ? इन प्रइनों का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है कि अत्यधिक 


कितना कर देना चाहिए ? निर्धन व्यक्ति कर कंसे दें ? यह सब्र बातें केवल करा- - 


दृष्टिकोश से परे हट कर हम देश की शोर ध्यान दें तो प्रश्न यह उठता है कि किसी हर 
देश में कर किस सीमा तक लगाया जाये ? क्‍या प्रत्येक देश की कर-दान क्षमता; 
असीमित होती है? क्‍या किसी देश में किसी भी मात्रा में करारोपणा किया जा |! 
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करारोपश व्यक्तियों की कार्य-क्षयता को कम कर देता है, उनकी ग्राय को घटा 
देता है और श्रन्त में सरकार की झाय भी कम हो जाती है | वास्तव में अत्य- 
थधिक करारोपण केवल निर्धनता पर ही कर होता है और निर्घतता में बुद्धि करता 
है । कर-दान क्षमता की सीमा से अधिक करारोपण करना देश के लिए हानिकारक 
होता है । सबसे पहले इस प्रइन का उत्तर प्राप्त करता आवश्यक हैं कि कर-दान 
क्षमता कहते किसे हैं ? 

«.. कर-दान क्षमता को दो भ्रर्थों में प्रयोग किया जा सकता है । प्रथम निर्षक्ष 
कर-दान क्षमता / (2#0800ए४ 2540० ८४०००) प्रौर दसरी सापेक्ष कर-दान 
क्षमता । पहले अ्र्थ में कर-दान क्षमता शब्द का प्रयोग करके भुगताव के परिणामों 
को दृष्टि में रखकर किया जाता है श्ौर दूसरे में दो देशों की सापेक्षिक कर-दान 
क्षमता की बात की जाती है, परन्तु इससे कर-दान क्षमता दब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं 


) 


होता । जब हम कर-दान क्षमत* के परिणामों की वात करते हैं तो यह कहते हैं कि जब... 
कर भुगतान करने से देश में दुःखद परिणाम श्रारम्भ हो जाते हैं तव कर-दान क्षमता , 


की सीमा का उल्लंघन आरम्भ हो जाता है। परन्तु प्रश यह हैं कि हम किन दुःखद 
परिणामों को इस गणना में सम्मिलित करेंगे ? वास्तव में कर भुगतान करने का 
विचारमात्र ही कड्‌ वा होता है । इसके अतिरिक्त क्या यह सच नहीं है कि करारोपण 
से आरम्भ में व्यक्षित की आ्राय कम होती है, चाहे वाद में राजकीय व्यय से उसकी 
क्षतिपृति हो जाती हो। इस प्रकार दुःखमय परिणाम और दुःवरहित परिणाम 
के विचार बड़े ही अस्पष्ट हैं और अव्यावहारिक हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
हमको एक नई परिभाषा की आवश्यकता होती है, परन्तु कठिनाई तो यह है कि 
इस घब्द की सही और नपे-तुले शब्दों में परिभाषा करना सम्भव ही नहीं | कर-दान 
क्षमता का बुरा परिणाम यह ही हो सकता है कि देश के श्राथिक कल्याण में कमी 
हो जाये । परन्तु केवल करारोपण की श्रोर ही ध्यान देना बिना राजकीय व्यय 
के परिणामों की ओर ध्यान दिये, अनुचित होगा, क्योंकि करारोपण का आकार 
राजकीय व्यय के श्राकार द्वारा निर्धारित होता है । इसके अतिरिक्त यह भी सोचना 
है कि करारोपण की कौन सी विधि कम हानिकारक होगी क्योंकि एक विधि के 
दूसरी की श्रपेक्षा अधिक बुरे परिणाम हो सकते हैं। इसका अध्ययन हम पिछले 
अव्यायों में कर ही चुके हैं, परन्तु इस प्रकार के परियराम नकारात्मक ([प्रध्टधभा४८) 
होते हैं। यह सम्भव है कि किसी विशेष समय पर किसी राष्ट्र को कर-दान क्षमता 
का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक्र निश्चित घन-राशि या राष्ट्र की आय के सही 
श्रतुपात को निर्धारित किया जा सके ॥7 इस बात को ध्यान में रखकर अब हम कर- 
दान क्षमता पर व्यक्त किये गए विभिन्‍न विचारों का अध्ययन कर सकते हैं। शिराज, 
जिन्होंने इन दोनों प्रकार की कर-दान क्षमताओं का वर्खाने किया निर्षेद 


कर-दान क्षमता के विचार को भी महत्त्व देते हैं। वे कहते हैं कि “जब किसी 
॥, (६. 09007, 2792 कंग्रककट०, 932 ॥06 [0 एाब्फाद गा, 9. 86. 


2. 70,, 9. 63. 
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देश के श्राथिक ढांचे का निरीक्षण इस वात को जानने के लिए किया जाए कि वह 
कर के भार के रूप में कितना बोफा सहन कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में निपक्ष * 
कर-दान क्षमता नापने का प्रयत्न किया जाता है ।”* ग्रतः निर्षेक्ष कर-दान क्षेमंता 
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कर लेने की अ्नन्तिम सीमा- होती है। कुछ व्यक्तियों ने सर्वोत्तम कर-दाने क्षमता . 
के शब्दों का प्रयोग किया है । सर्वोत्तम कर-दान क्षमता वह अधिकतम राशि है 
जो समाज के श्रधिकतम आराथिक कल्याण के लिए उत्पन्त की जा सकती है । नि्षेक्ष 
तथा सर्वोत्तम कर-दान .क्षमताओ्रों में भी अन्तर है। निर्षेक्ष कर-दान क्षमता अ्रति- 
रिक्त उत्पादन: (264ांगंणा॥ . 7०07०४०४) से उत्पन्त होती है। अतिरिक्त 
उंत्पादन का-केवल. चही भाग कर-दान क्षमता को निर्धारित करते समय सम्मिलित ... 
करना चाहिए, जो मंशीनों की घिसावट एवं हृट-फूट के व्यय को निकालने के बाद. - 
' आओंष रहता है । श्रर्थात्‌ मशीनें इत्यादि पहले की ही अवस्था में रहते हुए जितनी 
“४ अतिरिक्त आ्रायः प्राप्त: होती है वह ही कर-दान क्षमता को निर्धारित करेगी । 
“ इसका अभिप्राय यह हुओ कि हम एक निरुचल अथवा अपरिवर्तित (#व्पं०) 
: प्रणाली की बात-कर रहे हैं.। हम जानते हैं कि परिस्थितियाँ कभी भी स्थायी नहीं 
"रहती, इसलिए एक परिवर्तेनशील (9977५77०) प्रणाली की बात करना भ्रधिक 
व्यावहारिक होगा । ऐसे समाज में लोग संद्य ही उन्नति की ओर अग्रसर होने का : 
प्रयत्त करते हैं । जीवनस्तर उच्च करने का प्रयत्न करते हैं, बढ़ती हुई धनसंख्या - 
'के लिए भी प्रवन्ध करते हैं, इत्यादि । इन सव बातों के लिए, इस प्रकार यह 
आवश्यक है कि इस आधिक्य का कुछ भाग व्यक्तियों के पास ही छोड़ दिया जाये 
और इसके बाद जो कुछ भी बचे वही सर्वोत्तम कर-दान क्षमता कहलायेगी । 
निर्षेक्ष कर-दान क्षमता -का साप--श्िराज, निर्षेक्ष कर-दान क्षमता के माप * 
के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि कुल राष्ट्रीय लाभांश में से 
"मशीनों की हुट-फुट, घिसावट आदि की <व्यवस्था करने के पश्चात्‌ जो शुद्ध आय 
'शेष रह जाये, उसी पर कर-दान क्षमता निर्भर होगी। शिराज के अनुसार “हम वर्ष- 
“विशेष में उत्पन्न की गई तमाम वस्तुओं झौर सेवाओं के वाजार मूल्य का योग 
कर लेते हैं, उसमें से देश की वस्तुओं (कच्ची सामग्री तथा पूंजीगत. वस्तुओं) के .उस 
'माग को घटा देते हैं, जिसका व्यय कुल उत्पादन में हो चुका है जो शेष रहता है 
वही उस वर्ष की राष्ट्रीय झ्ाय है ।”* परन्तु यह ध्यान रहे कि शिराज द्वारा बताई 
-गईं विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय का अनुमान बहुत कुछ गलत और बढ़ा-चढ़ा 
2 होगा, क्योंकि उन्होंने इस उत्पत्ति के उस भाग की और कोई ध्यान नहीं दिया जो 
' 5 * उत्पादक अपने उपभोग के लिए रख लेते है या वस्तुओं -को बेचने से पहले ही 
. जिसका उपभोग कर लेते हैं। इसलिए कुल राष्ट्रीय आय में से इस भाग को भी 
-.. घटाना चाहिए । शिराज ने यह भी ध्यान में नहीं रवखा कि जिस वर्ष में नये विनियोग 
४. , होंगे उस वर्ष में कुल आय में कमी हो जाएगी । इसलिए कुल आय में से इन: 
हद 7३, क8 इनंका०० गे १एरशार #आवा22,-9. 227 ह | 
4. ०7, ८7, 0. 238 
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विनियोगों के मूल्य के योग को भी कम करना चाहिये ] इसी प्रकार विदेशों से जो 
ऋशणा प्राप्त किए गए हैं उनके सुद तथा मूलवन का जो भुगतान किया जाता है 
उसको भी छुद्ध राष्ट्रीय लाभांग निकालते समय कम करना होगा और जो कुछ 
बंदेशों से प्राप्त होता है उसे कुल आय में जोड़ना होगा । अतः शुद्ध राष्ट्रीय आय 

मालुम करके कर-दान योग्यता को ज्ञात किया जा सकता है। अधिक विकसित 
देशों में राष्ट्रीय लाभांश मालूम करने के लिए अधिकतर दो विधियाँ अ्पनाई हैं । 
प्रथम श्राय योगकरण विधि (888०22व78 ० [70०गा० ॥(९८४४०००) श्रौर दूसरी 
उत्पत्ति गणना विधि (2०7505 ण 27007 ०णा )५४०६४००) 

विभिन्‍न परिभाषाएँ---वास्तव में क्षमता जेसी मनोर ज्ञानिक बातों का कोई 
निर्षेक्ष माप नहीं होता । इनका तो केवल सापेक्षिक अश्रध्ययन ही किया जा सकता है 
यही कारण है कि ग्रविकतर लेखकों को कर-दान क्षमता की परिभाषा करने में 
कठिनाई हुई है। वैसे तो अनेक परिभापाएँ दी गई हैं परन्तु इनमें से अधिकांश 
अस्पष्ट हैं | हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे :--- 

सर जोसिया स्टाम्प (आ व0भंशा ईध्ातए0०) के अनुसार “कर-दान क्षमता ।/ 

हुँ अ्रधिकृतम धनराशि है जो एक देश के नागरिक, राजकीय पदाधिकारियों के 

व्यय की ओर अपने अ्रंशदान के रूप में, विना आ्रानन्दरहित तथा पददलित जीवन 
बित्ताये और श्राथिक संगठन में बिना बहुत अधिक उथल-पुथल किए,” दे सकते हैं । 
इसी प्रकार ड्रमन्‍ड फ्रेजर का कथन है कि “जब कर-दाताओ्रों को कर का भुग्रतान 
करने के लिए बैंकों से उधार लेना पड़े तो कर-दान क्षमता की सीमा आरा जाती है॥'* 
प्रो० फिनले शिराज़ के शब्दों में “कर-दान क्षमता न्यूनतम उपभोग के ऊपर 
उत्पादन का वह कुल श्राधिक्य है जो उत्तने ही उत्पादन को प्राप्त करने के लिए 
चाहिये, यदि जीवन-स्तर पूव्व॑वत्‌ रहे ॥”' प्रो० शिराज ने कर-दान क्षमता को 
४“ निचोड़ की सीमा” भी कहा है । 

वास्तव में ये परिभाषपायें वहुत ही अस्पप्ट और संदिग्व हैँ ) स्टाम्प का यह 
कहना कि व्यक्ति आ्रानन्दरहित एवं पददलित हुए बिना ही कर का भुगतान कर सकें 
स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा माप नहीं है श्रीर न कोई कसौटी ही ऐसी है 
जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सके | श्रानन्द और पददलितता मानसिक 
परिस्थितियाँ हैं, जिनका कोई निश्चित माप नहीं । यह ही नहीं, यह सापेक्षिक 
भी है श्र इसलिए यह पता लगाना क्रि किस व्यक्ति की कौन सी सीमा है 
जहाँ चह आ्रानन्‍्दरहित तथा पददलित नहीं होगा, अ्रसम्भव है। इस प्रकार यह 
केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से तथा दर से ही उचित लगती है क्योंकि इस श्राधार 
पर कर-दान क्षमता का माप ही नहीं किया जा सकता। फ्रेंजर का विचार तो 
श्रीर अ्रस्पष्ट है। कदाचित्‌ उनका यह विचार था क्रि व्यक्ति बेंक से केवल उसी 
समय उदार लेता है या बैंक उसे केवल उसी समय ऋण देता हैं जबकि उसकी 
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र्ण्८ राजस्व 


कर-दान क्षमता समाप्त हो जाती है | क्योंकि यदि ऐसा नहीं था तो फ्रेजर ने: इतनी 
निदविचिन्तता से बैंक से उधार लेने को ही कर-दान क्षमता की अच्तिम सीमा क्‍यों 
मानई है ? हूम सभी जानते हैं कि श्राजकल जब कि पग्र-पत् पर व्यापारियों को 
बैंकों की आवश्यकता होती है, जब व्यक्ति उनसे घन उधार लेते हैं, तब फ्रेजर 

के अनुसार कर-दान क्षमता की माप करना असम्भव ही नहीं वरन्‌ हास्यप्रद-सी 

भी दीखती है। इसके भ्रतिरिक्त क्या यह सम्भव नहीं कि व्यक्ति कर मुंगतान 
करने के लिए केवल बैंकों से ही ऋण प्राप्त करें और अन्य व्यक्तियों से न लें; 

यही कठिनाइयाँ शिराज की परिभाषा में भी मिलती हैं अर्थात्‌ न्यूनतम उपभोग 

को किस प्रकार परिभाषित किया जाए ? निपक्ष कर-दान क्षमता को परिभाषित 
करते हुए शिराजें एक- स्थान पर कहते हैं कि “यह कर लेने की वहु सीमा है भोर लेने की वह सीमा है और 
करारोपण की उत्त श्रधिकतम मात्रा को सूचित करती है जो समाज के अधिकतम 
कल्याण के दृष्टिकोण से उत्तन्त तथा व्यय को जा सकती है।” इस परिभाषा 

की अस्पष्टता के सम्बन्ध में अधिक कहना उचित न होगा क्यों कहना उचित न होगा क्योंकि समाज का 
अधिकतम कल्याण करारोपण की कितनी मात्रा के आय तथा व्यय पर निर्भर 
होगा, इसको .निदिचत करने की विधि का शिराज ने कहीं भी वर्णान नहीं 
क्रिया डा० डाल्टन ने ऐलिंगर के विचारों का भी विश्लेषण किया है। 
ऐलिगर का जो वाक्य उन्होंने दोहराया है वह इस प्रकार है कि कर-दान क्षमता 
की सीमा उस समय आरा जाती है, “जब कर-दाताओं की जेब से इतना निकाल लिया 

। जाये कि उनका उत्पादन करने का उत्साह कम हो जाय झर जब क्षय की .पूर्ति 

. करने तथा ' बढ़ती हुई जनसंख्या में नये श्रत्िकों को काम पर :लगाने - के लिए 

४ ' झ्रावश्यक पँँजी उपलब्ध करने के लिए अपर्याप्त घन बचे । 

७.४ ४४... परन्तु इन सभी परिभाषाओं में एक सबसे वड़ी कमी यह है कि राजकीय 
''... व्यय की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। कर-दान क्षमता पर सम्पूर्ण वाद-विवाद - 
 / निरथ्थंक होगा यदि हम राजकीय व्यय के महत्त्व को भुला दें, क्योंकि राजकीय 
व्यय से मनुष्यों की कर-दान क्षमता बढ़ती है श्र इस प्रकार करारोपण--राजकौय 
९ ब्यय---कर-दान क्षमता--अ्धिक कर--भ्रधिक राजकीय व्यय और फिर अधिक कर- 
| दान क्षमता--क्रम यों ही चलता रहता है । डा० भागेव ने इसी बात पर आधारित 
करके अपने विचार प्रकट किग्रे हैं। उनके श्रनुसार “करारोपण की सीमा और राजकीय 
व्यय की भी, राजस्व के सिद्धान्त से व्यक्त होती है और राजस्व का आदर्श कहां जा 
सकता है ।”? डा० भार्गव के कहने का अभिप्राय यह है कि करारोपणा का सीमान्‍न्त 
| त्याग, राजकीय व्यय की सीमान्त उपयोगितां के बरावर होना चाहिए। कदाचित 
6 उनके कहने का भ्राशय यह होगा (यद्यपि उन्होंने इसे स्पष्ड नहीं किया है) कि 
“जिस विन्दु पर राजकीय व्यव की सीमान्त उपयोगिता करारोपण के सीमान्त त्याग 
| के घरावर हो, वही कर-दान क्षमता की सीमा होगी | श्रर्थात्‌ जब करारोपण का. 
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केर-दान क्षमता २०६ 


त्याग व्यय से प्राप्त उपयोगिता से अधिक है, तब कर-दान क्षमता की ऊपरी सीमा 
का उल्लंघन हो रहा है या कर-दान क्षमता समाप्त हो गई है श्नौर यदि व्यय की 
उपयोगिता करारोपण के त्याग की अपेक्षा श्रथिक है त्तो कर-दान क्षमता की ऊपरी 
श्वोमा अ्रभी प्राप्त नहीं हुई है । जब ये दोनों साम्य की स्थिति में हों तव राष्ट्र की 
कर-दान क्षमता की ऊपरी सीमा पहुँच जाती है । यद्यपि यह विचार वड़ा ही विवेक- 


शील दीखता है, किन्तु डा० भागंव ने यह नहीं वताया कि कर-दान क्षमता का माप / 
कसे किया जावे ? उनके वर्णन से भी कुछ स्परष्ठ नहीं होता, क्योंकि त्याग और 


उपयोगिता दोनों ही मानसिक परिस्थितियाँ हैं, जिनको मापा नहीं जा सकता । अत: 
उनका विचार भी कर-दान क्षमता को मापने में सहायता नहीं करता । 

कौलिन क्लाक (2णा॥ा (शा!) ने इंगलैंड के सम्बन्ध में बताया था कि, 
“करारोपण की सुरक्षित ऊपरी सीमा राष्ट्रीय उत्पादन का 25%, भाग है।” हो 
सकता है कि यह इंगलेंड के लिए उचित हो, परन्तु यह कैसे कहा जा सकता है कि 
मह सीमा प्रत्येक देश के लिए ठीक है। प्रत्येक देश की आर्थिक, राजनैतिक तथा 
स्रामाजिक परिस्थितियाँ पुरांतया भिन्‍त होती हैं। जो सीमा एक देश के लिए 
श्रधिकतम हो सकती है वह दूसरे देश के लिए न्यूनतम भी हो सकती है, और तीमरे 
केदा के लिए ऊपरी सीमा से भी ऊँची हो सकती है । इसके श्रतिरिक्त इंगलैंड के लिए 
भी यह क्‍या निश्चय है कि यह सीमा प्रत्येक समय के लिए ही सुरक्षित सीमा रहे । 
बास्तव में कर-दान शक्ति देश की आर्थिक परिस्थितियों पर श्रधिक निर्भर करती है। 
धौर श्राधिक दशा किसी देश की सर्देव ही समान नहीं रहती । इसलिए यह कंसे 
कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय उत्पादन का 25% भाग इंगलेंड के लिए, सभी समयों 
के लिए सुरक्षित ऊपरी सीमा होगी । 

इन सब विचारों का अ्रध्ययन करने के पदचात्‌ हम इसी निष्कपं पर पहुंचते 
ईं कि किसी देश की कर-दात क्षमता मापने का विचार ही एक कल्पना है। हमने 
ऊपर जितने भी विचारों का विश्लेषण किया हैं वे सभी एक-दूसरे से भिन्‍न हैं । वे 
श्रस्पष्ट और संदिग्ध हैं | डाल्टन ने ठीक ही कहा है कि यदि हम राजस्व-सम्बन्धी 

. बिचार में स्पष्टता लाना चाहते हैं तो हमें कर-दान क्षमता के प्रशइन पर विचार 

नहीं करना चाहिए । डाल्टन निर्षेक्ष कर-दान क्षमता को तो एक कोरा भ्रम और 
भोका मानते हैं । प्रो० एडारकर ने भी डाल्टन जैसे विचार प्रकट किए हैं। उनका 
कथन है कि अधिकांश अ्रथंशास्त्री कर-दान क्षमता का स्पष्ट अर्थ बताने में असमर्थ 
रहे हैं ॥ कर-दान क्षमता वाक्य का दुरुपयोग किया गया हैं। यह वाक्य ही गलत है । 
डाल्टन कहते हैं कि “श/रा साधारण निष्कर्प यह है कि सापेक्षिक कर-दान क्षेत्ता 
एक सच वात है, जो उचित रूप से दूसरे थब्दों में'व्यक्त की जा सकती है, प्स्न्तु 
निर्षेक्ष कर-दान क्षमता एक कल्पना है जिससे भयानक भूल होने की सम्भावना है । का 

कर-दान क्षमत! किन बातों पर निर्भर करती है--कर-द्ाव क्षमता बअब्रवक 
पातों पर निर्भर करती है । | 
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२१० - राजस्व... 


(१) कर-प्रणाली का रूप एवं प्रकेति-- किसी देश की कर-दान क्षमता 
काफी अंश तक इस वात पर निर्भर करती है कि उस देश में कर-प्रशाली कोखूप 
क्या है ? भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की कर-प्ररंशालियों में व्यक्तियों की कर-दांन क्षेमतां भी. 
भिन्‍न-भिन्‍न होती है । वास्तव में प्रणाली का रूप समुचित होना चाहिएं। उसमें वीच- . 
बीच में खाली स्थान न हों अर्थात्‌ करों को मिश्रेण इस प्रकार किया जायें कि प्रत्येक 
व्यक्ति पर किसी न किसी रूप में कर लग॑ जाये । यदि किसी करे में व्यक्तियों. के 
बच जाने की सम्भावना है तो दू्सरां कर इसे प्रकार लंगाया जाये कि बचे व्यक्ति 
भी उसमें आ जायें । इससे कर की चोरी बची रहेगी और सरकार की पर्याप्त “आय 
भी प्राप्त होती रहेगी । साथ ही करं-भार का वितररा -भी च्याय॑ंपूर्णो होगां। आये . 
कर सम्पत्ति या वस्तु-करों की अ्रपेक्षा बहुत ही उत्पादक होता है और राष्ट्रीय संकट 
काल में उससे आय भी खूब बढ़ाई जा सकती है। परन्तु इससे यह आशय नेहीं .कि. 
देश में केवल एक ही कर--आय-कर---लगाया जाये । एक-या थोड़े से करों परे निर्भर... 
करवा ठीक नहीं होता । कम कर हों या अधिक झ्रावश्यकता इस वात की है कि इन _ 
करों का मिश्रेण एवं व्यवस्था इस प्रकार हो कि सरकार को हानि भी न हो और . 
व्यक्तियों में कर-भार का वितरण भी न्यायपूर्णा हो जाये। नागरिकों को कर का | 
भुगतान करना कष्टदायी न हो अर्थात्‌ उतको कर के भुगतान करने में असुविवाएँ न॑ 
हों । श्रत: हम कह सकते हैं कि एक देश जिसमें कर-प्रणाली का रूप भ्रधिक समुचित 


०७. 


है, उस देश की कर-दान क्षमता श्रधिक होगी अपेक्षाकृत उस देश के जहाँ करं- 


' प्रणाली समुचित नहीं है। जितना कर का भार एकसार होगा या श्रधिक से अधिक 
$ व्यक्तियों पर प्रसारित होगा उतनी ही देर में कर-दान क्षमता अपनी अ्रन्तिम सीमा 


तक्र पहुँचेगी । 
(२) राजकीय व्यय का श्राकार एवं उद्देश्य--कर-दान क्षमता पर राजकीय - 
व्यय का भी प्रभाव पड़ता है। राजकीय व्यय -द/रा, करारोपण के दोषों को दूर . 
किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त करारोपरा द्वारा जो घन व्यक्तियों की जेबों. 
से निकाला जाता है वह नष्ट नहीं हो जाता है या उसे कुएं में नहीं डाल दिया जाता 


बरन वह व्यक्तियों को ही लौटा दिया जाता है और उस पर फिर कर लगाया - 


जाता है । यह घन राजकीय व्यय द्वारा लौठाया जाता है | जितना अधिक भाग . 
करारोयरा की आय का उत्पादक कार्यों में लगाया जायेगा श्रर्थात्‌ ऐसी योजनागञ्रों में 
लगाया जायेगा जिनसे व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति में वद्धि होती है, उतनी ही .उस 


देश की कर-दान क्षमता अधिक होगी । इसी प्रकार यदि कोई देश विदेशी ऋणों का .. 


ब्याज चुकाने में बहुत अधिक व्यय करता है, व्यक्तियों की कर-दान क्षमता कम हो :: 
सकती है। श्रतः जिस देश में जितनी श्रविक मात्रा में राजकीय व्यय उत्पादन कार्यों 
प्र लगाया जाएगा उतनी ही उस देश की कर-दान क्षमता भी अधिक होगी । 
राजकीय व्यय के आकार से श्रधिक महत्व राजकीय व्यय के उद बय का होता है। 
जब्र व्यय का उद्देश्य जनता का कल्याण होता है श्रथवा कष्टों का निवारण करना - 
होता. है, जैसे अकाल-पीड़ितों की सहायता करनो, निःशुल्क शिक्षा एवं चिकित्सा 
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हा 


प्रदाव करना तब व्यक्तियों की कर-दान क्षमता में ही केवल वद्धि नहीं होती वरन 

व्यक्तियों में कर देने की इच्छा भी उत्तन्‍्त हो जाती है और कर की चोरी भी रुक 
जाती है । परन्तु यदि व्यय अधिकारियों के वेतन में वृद्धि करने, विदेशियों को 
सहायता देने, सैनिकों पर खर्च करने के लिए किया जाता है तो एक तो जनता के 
कर देने की इच्छा कम होती जायेगी और दूसरे भविष्य में कर-दान क्षमता भी कम 
हो जायेगी। ग्रत: राजकीय व्यय का उद्देश्य उसके आकार से कहीं श्रधिक महत्व- 
पूर्ण है । 

(३) करदाताओं की मनोवृत्ति--कर-दान क्षमता करदाताओं की मनोवृत्ति 
पर भी निभंर होती है। व्यक्ति कितना कर दे सकते हैं, इस वात पर निर्भर करता 
है कि सरकार के प्रति जनता की श्रद्धा कितनी है । अर्थात्‌ जनता सरकार की 
नीतियों का समन करती है या विरोध । यदि वहु सरकार की नीतियों का समर्थन 
करती है तो सरकारी व्यय के लिए श्रपना अंश्दान स्त्रेच्छा से देने को तैयार होगी 
आ्रौर यदि वह सरकारी नीतियों का विरोध करती है तो सरक्वार की नीतियाँ केवल 
अ्रसफल ही नहीं होंगी और व्यय बेकार ही नहीं हो जावेगा वरन्‌ भविष्य में कर-दान 
क्षमता में भी कमी होगी | विदेशी सरकार होने से जनता की उसके प्रति इतनी 
श्रद्धा चहीं होती जितनी अपनी राष्ट्रीय सरकार के श्रति होती है । भारत से अच्छा 
उदाहरण संसार में और कहीं नहीं मिल सकता । श्रतः विदेक्षी (राज्य में व्यक्तियों 
की कर-दान क्षमता अपेक्षाकृत उन देशों के जहाँ स्व॒राज्य होता है, कम होती है | 
संकटकाल में जंसे लड़ाई, प्लेग, श्रकाल इत्यादि से व्यक्ति अधिक कर देने के लिए 
तत्पर रहते हैं पक न सा मजा 3-4 इसी प्रकार मंदी काल की अपेक्षा स्ममृद्धिकाल में व्यक्तियों की कर- 
द्वान क्षमता अधिक होती है और फिर उनको कर का भुगतान करने में संकोच भी 






म् के हल हे 


गा 


नहीं होता, वयोंकि व्यापार में मुनाफे भी बढ़ते रहते हैं और व्यक्तियों को रोजगार ( 


भी प्राप्त होते रहते हैं ।॥ सच तो यह है कि मन्दी काल में वातावरण निराशाजनक 
होता है और समृद्धि काल में आशाजनक, इसीलिए व्यक्तियों की मनोवृत्ति में भी 
परिवतंन होते रहते हैं । 

(४) देज्ञ की जनसंख्या ्रौर राष्ट्रीय श्राय का अनुपात--कुछ लेखकों का 
विचार है कि जनसंब्या जितनी श्रधिक होगी उतनी ही उस देश की कर-दान क्षमता 
अधिक होंगी ।? परन्तु यह विचार अ्रमात्मक है। केवल जनसंख्या के ही अधिक 
होने से कर-दान क्षमता अधिक नहीं होती । जनसंख्या के वढ़ने के साथ-साथ राष्ट्रीय 
आय में भी वद्धि होती चाहिये । सच तो यह है कि जनसंख्या की श्रपेक्षा राष्ट्रीय 
आय जितनी अधिक तीव्रता से बढ़ेगी उतनी ही कर-दान क्षमता अधिक होती जावेगी । 
इसके विपरीत यदि किसी देश की जनसंख्या राष्ट्रीय आय की अपेक्षा अधिक तेर्ज 
से बढ़ रही. है तो कर-दान क्षमता कम होती जाती है । राष्ट्रीय आय स्थिर रहने 
की स्थिति में जनसंख्या की वद्धि होने से कर-दान क्षमता कम होती जाती है । यह 
ध्यान रहे कि जनसंख्या देश की श्रमशवित होती है जो देश के साधनों के अधिकतम 
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उपयोग में सहायता करती है जिससे कि राष्ट्रीय ञ्राय में वृद्धि होती है।। परन्तु यंदि 
जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ देश में सावन पर्याप्त मात्रा में नहों तो, न तो 
राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और न कर-दान क्षमता ही अधिक होगी, अपेक्षाकृत _ 
उस देश के जहाँ प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में हैं। श्र॒त: किसी देश की कर-दाव_ 
क्षमता जनसंख्या और राष्ट्रीय आय के भ्रनुपात पर निर्भर करती है। जब जनसंख्या, है। जब जनसंख्या, 
राष्ट्रीय श्राय से अ्रधिक है, तो करूदान क्षमता कमर होगी, जब - है, तो करूदान क्षमता कमर होगी, जब -जनसंख्या राष्ट्रीय 
आय से कम है तो कर-दान क्षमता अधिक होगी और जब दोनों साम्य की स्थिति में : 
होंगे तो कर-दान क्षमता निचोड़ की सीमा पर होगी या अपनी ऊपरी सीमा पर । 
होगी । परन्तु इन अनुपातों का भी केवल सापेक्षिक महत्व है । 
(५) देश में घत का वितरण--देश की कर-दान क्षमता इस बात पर भी 
निर्भर करती है कि उस देश में घन का वितरण कसा है। फिनले शिराज तथा अन्य 
लेखकों के अनुसार देश में जितना असमान वितरण होगा उतनी ही कर-दान क्षमता 
अधिक होगी और जितना घन का वितरण समान होगा उतनी ही कर-दान क्षमता 
कम होगी । दूसरे शब्दों में इन लेखकों के विचार को यों कह सकते हैं कि .यदि देश 
में घन केवल थोड़े से ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित है तो सरकार अधिक धन 
एकत्रित कर सकेगी, क्योंकि एक तो कर वसूल करने में व्यय कम होगा दूसरे खूब , 
घनी व्यक्ति कर का भ्रुगतान सरलता से कर देंगे, अतः कर-दान क्षमता अधिक होगी । 
इसके विपरीत यदि घन का वितरण समान है अर्थात्‌ सभी व्यक्तियों के पास घन 
न्‍ की मात्रा समान है तो छोटी-छोटी श्राय वाले व्यक्तियों से कर वसूल करने का व्यय - 


भी अधिक होगा भश्रौर कर के आधार के सम्बन्ध में अधिक व्यक्तियों को सन्तुष्द 


करना सरल नहीं होता और इसलिए विरोध होने की भी सम्भावना अश्रधिक 
रहती है । परन्तु यह विचार तथ्यहीत है। घन के समान वितरण से यह ही 
अर्थ क्‍यों लिया जाए कि देश में सभी व्यक्तियों की आय छोटो होगी । समान 
वितरण की स्थिति.में आय वड़ी-बड़ी भी हो सकती है श्रर्थात्‌ सभी व्यक्तियों को 
श्राय बड़ी मात्रा में प्राप्त हो रही हो । इसके अतिरिक्त घन के समाव वितरण का 
ह तकंपूर्ण भ्र्थ यही है कि देश में झाय प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान 
अवसर प्राप्त हों तथा उन्‍तति करने के लिए समान सुविघाएँ उपलब्ध हों। यदि 
सभी व्यक्तियों को राज्य की ओर से शिक्षा, चिकित्सा, रोटी, कपड़े, सकान तथा 
- कार्य करने के लिए समान सुविधाएँ, प्राप्त हो रही हैं तो सभी व्यक्ति सन्तुष्ट रहेंगे 
और अपनी इच्छा से कर का भुगतान करने के लिए तैयार होंगे। ऐसी व्यवस्था . 
) में कोई पूँजी तथा सम्पत्ति एकत्रित नहीं करेगा क्योंकि सभी का भविष्य सुरक्षित 
रहता है। राज्य की अ्रध्यक्षता में समी समान होते हैं। ऐसी व्यवस्था.कों चलाने. 
के लिए सरकार जो कुछ भी व्यय करेगी उसको पुरा करने के लिए प्रत्येक नागरिक 
अपना अंशदान देने को त॑यार रहेगा। सरकार को कर वसूल करने के लिए भ्रधिक 
कर्मेचारी नहीं रखने पड़ेंगे और कर की चोरी भी नहीं होगी । ऐसी परिस्थितियों 
में देश की कर-दान क्षमता उन देशों की अपेक्षा जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, 
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अधिक होगी । वास्तव में नागरिक जितने अविकर राज्य से सन्तुष्ट होंगे उतना ही कर 
देने को ग्रधिक तैयार रहेंगे । यह समझ में नहीं श्या कि ये लेखक इस निष्कर्प प्र 
किस प्रकार पहुँचे कि धन के असमाव वितरण में कर-दान क्षमता अधिक होगी । 
यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि धन के असमान वितररा में केवल कुछ ही व्यक्ति 
समृद्धिश्ञाली होंगे, अधिकांश व्यक्ति निर्धन होंगे या वेकार होंगे। सरकार को उन 
मुट्ठी भर धनी व्यक्तियों से इतनी राशि भी प्राप्त नहीं होगी जितनी उसको निर्धन 
व्यक्तियों को सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने में व्यय करनी पड़ेंगी । देश के झ्ाधथिक 
'विक्रास की बात तो विल्कुल अलग रही । क्या ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं 
कि देश की करदान क्षमता श्रधिक होगी ? सच तो यह है कि राष्ट्रीय आय का 
ऊँचा स्तर श्रीर समान वितरण दोनों पर ही कर-दान क्षमता निर्भर करती है । 
ऊँची राष्ट्रीय प्राय, परन्तु श्रसममान वितरण से कर-दान क्षमता कम होगी अ्रपेक्षाकृत 
ऊँची राष्ट्रीय श्राय और समान वितरण के । दूसरी श्रोर नीची राष्ट्रीय श्राय श्रौर 
असमान वितरण में कर-दान क्षमता अधिक होगी अ्रपेक्षाकत नीची आय ओर 
समान वितरण के । असमान वितरण में बहुत ऊँची दर पर कर लगाने पर 
उतनी गाय प्राप्त नहीं होगी जितनी समान वितरण में नीची कर की दर से प्राप्त 
होगी । 

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि कर-दान क्षमता किसी एक कारण पर 
निर्भर नहीं होती । ऊपर के सभी या अधिकांश कारणों को किसी देश की कर-दान 
क्षमता का ज्ञान प्राप्त करते समय ध्यान में रखना होगा । कर-दान क्षमता का ज्ञान 
अकेले करारोयण के अध्ययन से या श्रकेले राजकीय व्यय के अध्ययन से प्राप्त नहीं 
हो सकता । यह भी व्यान रहे कि, जैसा डाल्टन ने कहा है, कि केवल सापेक्षिक कर- 
दान क्षमता ही का विचार व्यावहारिक है, निर्षेक्ष कर-दान क्षमना तो केवल कल्पना 
मात्र है। डाल्टन ने इस प्रश्न के उत्तर में कि कर-दान क्षमता कैसे मापी जाये ? 
केवल कैनन के शब्दों--कोई कैसे, नहीं (९० ॥0७) का समर्थन किया है।* श्रर्थात्‌ 
बीनत की भांति डाल्टन भी इस वात से सहमत हैं कि कर-दान क्षमता को निश्चित 
रूप से मापा ही नहीं जा सकता इसलिए से का प्रशइन ही नहीं उठता और न 
कोई उत्तर ही दिया जा सकता है । इसीलिए तो डाल्टन ने निर्षेक्ष करदान क्षमता के 
विचार का विरोध किया है क्योंकि उसमें माप करने की ग्रावश्यकता होती है । 
सापेक्षिक करदान क्षमता को हम विभिन्‍न देशों की कर-दान योग्यत्ता की तुलना करके 
मालूम करते हैं । हर 

भारत में कर-दान क्षमता--भारत की कर-दान क्षमत्ता के सम्बन्ध में बहुधा 
यह कहा गया है कि वर्तमान कर-भार असहनीय है, वयोंकि भारत एक नि्॑न देश है, 
और भारत की कर-दान क्षमता अपनी सीमा तक पहुँच गई है। वास्तव में यह 
विचार भ्रमात्मक है। यदि सैद्धान्तिक दृष्टिकोश से, धन के वितररा को ध्यान में 
रखकर, हम भारत की कर-दान क्षमता की बात करें, तो यही कहना होगा किझभी 
3, . नो, 9. 64. 
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- कर-दान क्षमता अपनी अ्रन्तिम सीमा तक नहीं पहुँची है, - क्योंकि भारत में धन का .. 
वितरण वहुत अधिक अ्समान है । भारत में स्वदेशी सरकार है, इसलिए .लोगों को 
कर देने में भी कोई आ्रापत्ति नहीं है और आजकृल .सरकार सामाजिक कल्याण- 
सम्बन्धी कार्यों पर भी खूब व्यय कर रही है। इसके अतिरिक्त भारत में मुद्रा-स्फीति _ 
का भी काल चल रहा है शौर व्यक्तियों को खूब लाभ प्राप्त हो रहे हैं ।: इसलिये 
भारत की कर-दान क्षमता की अन्तिम सीमा अभी नहीं पहुँची है--इसी विचार -से ' 
भारत में राज्य एवं केन्द्रीय सरकारें नित नये कर लगाती जा रही हैं । पुराने करों की 
न्यूनतम कर रहित सीमा को कम करती जा रही हैं श्रौर दरों को बढ़ाती जा रही 
हैं । पिछले कुछ ही वर्षों में राज्य सरकारों ने बिक्री-कर के क्षेत्र को बहुत अ्रधिक 
विस्तृत कर दिया है। यहाँ तक कि अनाज, मिट्टी का तेल आदि आवश्यक वस्तुग्रों .. 
पर भी कर लगाना आरम्भ हो गया है। केन्द्रीय सरकार ने पिछले वर्षो में चार 
नये कर लगाने आरम्भ कर दिये हैं । वास्तव में जैसे-जैसे विकास-सम्बन्धी व्यय में 
वृद्धि हो रही है कर का भार भी बढ़ता जा रहा है| दूसरी लड़ाई से अब तक के. 
काल में भारत की सरकारों को आय में पाँच ग्रुनी से भी अ्रधिक. वृद्धि हो गई 
है। भारत सरकार की जो श्राय सन्‌ १६३८-३६ में ८४४७. करोड़. रुपये थी वह . 
सन्‌ १६६०-६१ में १०७६ करोड़ रुपयों से अधिक थी, श्रर्थात्‌ १३ गुनी वृद्धि हो 
गई है। सन्‌ १९६१-६२ में करों .से कुल ७६८ करोड़ .रुपये प्राप्त हुए थे। 
इसी प्रकार भारत में राज्यों की कुल-आय सन्‌ १६३८-३६ में ४०५ करोड़ 
रुपयों से अधिक थी जिसमें करों से प्राप्त आय २८१ करोड़ रुपए थी और 
सन्‌ १६६१-६२ में १०२१ करोड़ रुपयों- की कुल आय में करों से प्राप्त श्राय की 
कुल राशि ६११५६ करोड़ रुपये थी ।. इस अकार देश में करारोपरा में वृद्धि राष्ट्रीय 
 भ्राय, की तुलना में बहुत अधिक हो गई है श्ौर व्यक्तियों पर. कर-भार -बढ़ता जा , 
रहा. है । करारोपण की नई नीतियों - का. समर्थन -करते हुए श्री देशमुख, भूतपूर्व 
वित्तमंत्री ने- एक बार संसद में कहा था कि भारत में करारोपण का कुल राष्ट्रीय-आय 
- में प्रतिशत केवल ७ था. जत्र फिलिपीन्स में ६५, ब्राजील में १४४, क्यूवा. में. 
. १५७३, मिश्र में १६ और लंका में २१४ था। उनके कहने का अभिप्राय यह. 
था कि भारत में करारोपण का स्तर बहुत नीचा था और अभी अधिक करारोपण 
की बहुत ग्रुन्नाइश थी। परलच्तु उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि भारत में 
- जनसंख्या कितनी तीज गति से बढ़ रही है और मूल्य कितने श्रधिक बढ़ते जा. रहे हैं, 
जवकि राष्ट्रीय-आय में वृद्धि बहुत ही कम हो रही है। भारत में जीवन-स्तर, 
गिरता चला जा रहा है, इसीलिये भारतवासी नये .करों का स्वागत नहीं करते । 
इसके अतिरिक्त भारत एक कृषि-प्रधान देश .है जिसकी राष्ट्रीय आय प्रतिवर्ष फसलें 
ठीक होने पर बढ़ सकती हैं और फसलें खराव होने से घट सकती हैं । इसीलिये.किसी ' 
. एक -वर्ष की राष्ट्रीय. आय के अनुमान के आधार पर हम सभी समयों के लिए . 


:. निश्चित.परिणाम नहीं निकाल सकते । 


कभी-कभी लोग यह सिद्ध करने के लिए कि भारत में कर-दान क्षमता अभी . 


ज्व 


कर-दांन क्षमता श्श्प्र 


अपनी अन्तिम सीमा पर नहीं पहुँची है, कौलिन कला के विचारों को दोहराते हैं, 
अर्थात्‌ राष्ट्रीय आय का २५% भाग कर-दान क्षमता की अंतिम सीमा है । परन्तु हम 
पहले ही कह चुके हैं कि यह अनुभान सदेव के लिए सही नहीं बताया जा सकता । 
'वलाक॑ ने यह विचार इंगलैण्ड के सम्बन्ध में दिये थे। इंगलैण्ड के लिए भी यह सीमा 
सभी समयों के लिए निश्चित नहीं की जा सकती । प्राकृतिक संकटों के काल में यह 
सीमा बहुत ऊँची और भ्राथिक समृद्धिकाल में यह सीमा बहुत नीची हो सकती हैं । 
सह भी ध्याव रहे कि, यह सीमा इंगलेंड जैसे विकप्तित देशों के लिए कला ने नियत 
की थी न कि भारत जैसे पिछड़े देशों के लिए। भारत में प्रति व्यक्ति श्राय बहुत कम 
है और इस आय का अधिकांश भाग उपभोग पर व्यय हो जाता है। इसी कारण पंजी 
का निर्माण और विनियोगों की दर भी इतनी कम है। केवल कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति 
ही कुछ बचा पाते हैं और उन्हीं में प्रत्यक्ष करों के भुगतान की योग्यता है । इसलिए 
भारत में पहले से प्रत्यक्ष कर लागू करते की श्रावश्यकता थी । परन्तु विदेशी सरकार 
ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया श्रौर उसने उल्टा श्रप्रत्यक्ष करों को अधिकाधिक 
लागू किया, जिसका परिणाम यह हुम्ना कि पूँजी का निर्माण बहुत कम हुआ और 
व्यक्तियों की कर-दान योग्यता गिरती ही गई । केवल स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद ही 
राष्ट्रीय सरकार ने प्रत्यक्ष करों की संख्या में वृद्धि की है श्लोर केलडोर के प्रस्तावों 
से उपहार-कर, धन-कर, व्यय-कर जैसे प्रत्यक्ष करों को लागू किया है । वास्तव में 
यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारत की कर-दान क्षमता केवल अपनी श्रन्तिम 
सीमा पर पहुँच ही नहीं गई है, वरन्‌ उसका उल्लंधन भी कर चुकी है। 

हमारे देश में केवल निर्षेक्ष करूदान क्षमता का ही अनुमान लगाने की 
ओर प्रयत्त किये गये हैं। भारतीय कर जाँच शआ्रायोग, जो डा० जॉन मथाई की 
श्रध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, उसका भी उद्देश्य देश की कर-प्रणाली तथा 
लोगों की निर्षक्ष कर-दान क्षमता की जाँच करना ही था | हम ऊपर उन कारणों 
की चिवेचना कर चुके हैं जिन पर कर-दान क्षमता निर्भर करती है। उन्हीं कारणों 
की विवेचता अब्र हम भारतीय परिस्थितियों को लेकर करेंगे । 

(१) प्रथम, किसी देश की कर-दान क्षमता देश की घन-राधि अथवा 
राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय आय को उत्पन्न करने वाले साधनों पर निर्भर करती है। 
इसमें फ्रिंसी को भी आपत्ति नहीं होगी कि भारत में कुल घत की राशि वहुत कम 
है ! बचतों और पूँजी निर्माण की गति बहुत घीमी है । प्रति व्यक्ति आ्राय बहुत कम 
है । हमने ऊपर राष्ट्रीय श्राय की गणना के लिए दो विधियों का वर्णान किया है । 
भारत में क्योंकि श्रांकड़ों की बहुत कमी है, इसलिये किसी भी विधि को राष्ट्रीय 
आ्राय का पता लगाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है । सन्‌ १६४८-४६ में 
भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए “राष्ट्रीय आय जाँच समित्ति' 
नियुक्त की थी। इस समिति ने विश्वनीय अनुमानों को प्राप्त करने तथा प्र 
आशिक क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए दोनों ही रीतियों का उपयोग किया था। 
सम्रिति ने यह आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया है और लिखा है कि, “भारतीय आय 
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का अ्रनुमान लगाने के लिए, निश्चय ही, सभी रीतियों पर सूचनाओ्रों की. प्राप्ति 
के लिए निर्भर करना पड़ा है। इस कारण न तो तालिका प्रणाली ([7एशाणए 
०0९(४०0) या बनाई हुई वस्तुओं के मूल्य की रीति का ही उपयोग सम्भव हो सका 
है श्र न आय रीति” (700॥6 ;7्रा०४00) का ही उपयोग श्रर्थ-व्यवस्था के 
सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच करने में किया जा सका है ॥4 समिति ने देश की कुल 
का्यंशील शक्ति का अनुमाव लगाया है और यह भी मालूस किया है कि इस शक्ति - 
का वितरण विभिन्‍न व्यवसायों में किस प्रकार किया गया है। यह वर्गीकरण देश 
में स्थापित उद्योगों के श्राधार पर किया गया है। उद्योगों में कृषि उद्योगों को जी _ 
सम्मिलित किया है। समिति ने अनुमानित युक्तियों तथा मान्यताओं का बहुत प्रयोग 
किया है। जिन क्षेत्रों में यह प्रणाली काम नहीं कर सकी हूँ वहाँ “आय प्रशाली' का - 
योग किया हैँ । प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की संख्या व्यावसायिक वर्गीकरण” के अनुसार 
इस प्रकार एकत्रित सूच्नाञ्रों के आधार पर मालूम की गई हैं और तब उनकी कुल 
प्राय का अनुमान लेंगाया गया हैँ । इस योग में, विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर - 
राष्ट्रीय आय को निकाला गया है । समिति ने सन्‌ १९४८-४९ में प्रत्येक व्यक्ति 
पर शुद्ध उत्पत्ति (!२७ ०प्राएप्रं) की गणना को निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित 
किया हूँ ।* :-- . 








। व्यस्त व्यक्तियों | प्रति व्यस्त ब्यक्त्ि 
मर्दे शुद्ध उत्पत्ति की संख्या शुद्ध उत्पत्ति 
(अरब रुपयों में) लाखों में (हजार रुपयों में) 
१. कृषि... ४०५ की 
२. खानें तथा | 
फैकिट्रियां द््ड इप. |।| १७ 
३. छोटे उपक्रम पद १४६ ०६ 
४, खाने, निर्मारण ; 
उद्योगों तथा हस्त - 
उद्योगों का योग १५१० ः श्प७ | ०्प 
४. रेलें तथा सम्बाद ३ हे | 
वाहन - केश १२ १९६ 
६. बैंकिंग बीमा तथा । 
अन्य वारिज्य ४ 
ग्और यातायात १४-७ ६प्र्‌ १ 
७. वारिज्य यातायात | 
यथा सम्बाद ४ - 
॥ वाहन का योग १७१० रु १०७ १६ 
८. व्यवसाय तथा 
|. उदार कलायें ३६२ प्र्० ०६ 
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९. सरकारी नौकरियाँ ४-द्‌ ३६ १०३ 
१०. घरेलू सेवायें १्भ्‌ डर ण्ड 
११. मकान सम्पत्ति ४५ न न-- 
१२. अन्य सेवाओं का 

योग १्३ष८ श्श्द ११ 
१३, शुद्ध ग्रह उत्पत्ति ८७*३ १३२७ ०६६ 


ये भ्राँकड़े देने के वाद समिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन श्राँकड़ों के 
आधार पर, लम्पे-चौड़े निर्णय लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि न तो वे प्रत्येक व्यवसाय 
में प्रति व्यक्ति उत्पादकता को ही ठीक-ठीक व्यक्त करते हैं और न ही प्रति व्यस्त 
व्यक्ति श्रौसत श्राय को। समिति का श्रनुमान है कि सन्‌ १६९४८ की जनसंख्या के 
श्रावार पर प्रति व्यक्ति आ्राय २५५ रुपये है । 


सन्‌ १६४८-४६ में जो जनसंख्या ३५ करोड़ से कुछ श्रविक थी वह सन्‌ 
१६६१-६२ में ४४ करोड़ के लगभग हो गई थी । इसी काल में राष्ट्रीय झ्राय 
5६५० करोड़ रुपयों से बढ़कर १२०८० करोड़ रुपये हो गई थी | श्रत: प्रति व्यक्ति 
आय २६७,६ रुपयों से ३२० रुपये हो गई | परन्तु क्या मौद्धिक श्राय के साथ-साथ 
वास्तविक आय में भी वृद्धि हुई है ? यदि प्रचलित मूल्यों के आधार पर अनुमान लगाया 
जाये तो राष्ट्रीय आय ८६५० से वढ़कर ११,४१० करोड़ रुपये हो गई है और यदि 
सन्‌ १६४८-४६ के मूल्यों के आधघार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाये तो 
८5६५० करोड़ से वढ़कर ११०१० करोड़ रुपये हो गई है। सन्‌ १६५६-६० में कुल 
प्राय १२८०० करोड़ रुपये थी । वास्तविक श्राय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको 
मुल्यों प्रोर मौद्धिक आय की प्रवृत्ति की ओर ध्यान देना होगा। चालू मूल्यों के 
आधार पर प्रति व्यक्ति आय सन्‌ १९५३-५४ में २८१ रुपये होकर सन्‌ १६५४-५५ 
में २५४ रुपये रह गई और १६५५-५६ में फिर २६१ रुपये और सन्‌ १६५६-५७ | 
में ३६४ झौर १६५६-६० में ३१८ रुपये हो गई । इस प्रकार इन श्राँकड़ों से सिद्ध । 
होता है कि मूल्यों के बढ़ने से सामान्य रूप में ग्राय का स्तर गिरता ही रहा है शोर | 
इसलिए यह स्पष्ट है कि लोगों की वास्तविक आ्राय में वृद्धि नहीं हुई है | श्रतः बढ़ती । 
हुई जनसंख्या, ऊपर चढ़ता हुआ मूल्य-स्तर भर स्थिर रहने वाला श्राय-स्तर इस | 
वात को स्पष्ट करता है कि व्यक्तियों की कर-दान क्षमता श्रपनी ऊपरी सीमा का 
उल्लंघन कर घुकी है । 


(२) कर-दान क्षमता को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्णा कारण देश | 
की जनसंख्या होती है। देश का घन समान रहने की स्थिति में जनसंख्या बढ़ने से 
व्यक्तियों की कर-दान क्षमता कम होगी । कर-दान क्षमता केवल जनसंख्या के प्राकार | 
पर ही निर्भर नहीं करती वरन्‌ जनसंख्या की प्रवृत्ति पर भी निर्भर करती है । यदि 
जनसंख्या में बच्चों, बुडूढों तथा स्त्रियों की संख्या अधिक है तो लोगों की कर-दान 
इक्ति कम हो जायेगी, क्योंकि यह लोग एक तो कुछ कमाते ही नहीं भौर प्रगर 


कमाते भी हैं तो अपने भरण-पोपरय के व्यय से वहुत कम । बहुत से परिवार ऐसे हैं 
जहाँ कमाने वाला तो केवल एक है परन्तु खाने वाले एक दर्जन हैं। परिणामस्वरूप 
उनकी कर-दान क्षमता कम होती है | भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली : के कारण 
कर-दान क्षमता बहुत कम है । * 

(३) व्यक्तियों में जागृति श्रौर राष्ट्रीयवा की भावना भी उनकी कर-दान 
' क्षमता को प्रभावित करती है। जितनी अधिक राष्ट्रीयता की भावना होगी, देश-प्रेम - 
होगा, उतना ही व्यक्ति स्वदेशी सरकार को सहयोग देंगे । हमारा देश स्वतन्‍्त्र . होते 
हुए भी व्यक्तियों में राष्ट्रीयता की भावमा इतनी कम है और नागरिकता की. इत्तनी 
'कमी है कि वह अपने देश के लिए त्याग नहीं करना चाहते और साथ ही कर -की - 
चोरी करते हैं | भरत: उनकी कर-दान क्षमता कम हो जाती है। ३ 772 

(४) हमारे देश में कर-प्रणाली भी समुचित नहीं है। केलडौर ने अपने . 
प्रस्ताव इसी के लिए प्रस्तुत किये थे । परन्तु सरकार ने श्रभी तक उन प्रस्तावों को 
पूर्णूूप से कार्यारोपित नहीं किया है और कर-प्रणाली में जो कमी पहले थी, वह | 
अब भी विद्यमान है। अ्रव भी देश में प्रत्यक्ष तथा श्रप्रत्यक्ष करों में संतुलन नहीं: 
हो पाया है | परिणामस्वरूप कर-प्रणाली न्‍्यायसंगत नहीं है । हमारे देश में अधिक- 
तर प्रतिगामी कर हैं, जिनसे आय भी उतनी प्राप्त नहीं होती, उल्टा कर-भार श्रधिक 
पड़ता है । इसका भी हमारे देश की कर-दान क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 

(५) हम पहले ही कह चुके हैं कि कर-दान क्षमता को केवल करारोपरा 
के हष्टिकोश से ही नहीं देखता चाहिए, वरन्‌ राजकीय व्यय को भी दृष्टि में रखना 
चाहिए । यदि व्यक्तियों को उपयोगी सेवाश्रों के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होतां तो 
एक हल्का कर भी बोझ मालूम होगा। इसके विपरीत यदि सरकारे सामाजिक 
सेवाओं तथा सामाजिक कल्याण की सुविधाएँ प्रदान करती है तो लोग भारी कर का . 
वोक वहन करने को तयार रहते हैं। ऐसी स्थिति से केवल यही स्पष्ट होता है कि : 
व्यक्ति अपनी आवश्यक्रताग्रों की संतुष्टि सामुहिक रूप से करना चाहते हैं, इसी - 
कारण तो वे ऊंचा कर भी सहन करने को तैयार हैं। यदि .राज्य निःशुल्क शिक्षा 
तथा झौपधिक सहायता प्रदान करता है, मृतक व्यक्तियों के निर्भरकर्ताओं के भरखण- 
पोपणु का भार अपने ऊपर लेता है, प्रत्येक युवक के लिए नौकरी का प्रबन्ध करता 
है, तो वह नागरिकों की आय का अधिकांश भाग भी यदि करं के रूप में ले ले तो 
कोई भी चिन्ता नहीं करेगा । अन्य विकसित देझ्यों में राज्य निवेनों को सहायता 
प्रदान करता है, बीमारी तथा वेकारी बीमा की सुविधाएं प्रदान करता है; वृद्धावस्था 
पैन्शनों की व्यवस्था करता है, उदार शिक्षा एवं चिकित्सा-सम्त्रन्धी सुविधाएँ प्रदान * 
करता है । इसी कारण वहाँ कर-भार भी अधिक है, परन्तु व्यक्तियों को भार 
मालूम नहीं होता । भारत में सरकार की अधिकांश झाय सैनिकों; नागरिक प्रशासन, - 
: ऋण-सम्बन्धी सेवाएँ श्रादि ग्रेर विकास-सम्बन्धी कार्यो पर व्यय होती है। सामाजिक 
सेवाश्रों के लिए बहुत कम आय शेष रहती है, इसी कारण तनिक भार भी बहुत 
अधिक मालूम पड़ता: है । पिछले दस वर्षों से स्थिति काफी सुधर' रही है। हमारा 


कर-दान क्षमता २१६ 


व्यय सामाजिक सेवाश्रों पर बढ़ता जा रहा है और विकास-सम्बन्धी कार्यक्रमों पर 
भी सरकार का व्यय बहुत हो रहा है । परन्तु स्थिति पूर्यरूप से सनन्‍्तोपषजनक नहीं 
है । अव भी गैर-विकास कार्यो पर व्यय बहुत अधिक है। देश के झाकार एवं 
जनसंख्या को देख कर सामाजिक सुरक्षा-सम्वन्धी सेवायें बहुत कम हैं, मूल्य-स्तर 
ऊँचा है और जीवन-स्तर बहुत नीचा है । जनसंख्या बढ़ती जा रही है और राष्ट्रीय 
आ्राय में इतनी वृद्धि नहीं हो रही है । इन सत्र कारणों से यही सिद्ध होता है कि 
भारत की कर-दान क्षमता की स्तीमा का उल्लंघन हो चुका है । 

कर जाँच श्रायोग और कर-दान क्षमता--कर जाँच आयोग ने करारोपरसा- 


सम्बन्धी जो सुझाव दिए हैं, यदि इनकों कार्यारोपित कर दिया जाये तो भारत में: 


सरकारों की झराय में एकदम १०० से १५० करोड़ रुपयों की वृद्धि हो जाएगी और 
दीर्घ काल में तो और भी अ्रविक वृद्धि होगी । इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि विकास 
कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिक घन की आवश्यकता है । परन्तु यह भी एक 
निश्चित सीमा श्रर्थात्‌ कर-दान क्षमता से श्रधिक नहीं वढ़ाया जा सकता और यदि 
ऐसा किया जाता है तो व्यक्तियों को बहुत कष्ट होंगे । श्रायोग की रिपोर्ट से विदित 
होता है कि वह भी इससे सहमत है । परन्तु न जाने उनके मस्तिप्क में कौन-सी 
लहर उठी कि बाद में उन्होंने अपने प्रारम्भिक मत की भ्रवहेलना करते हुए लिखा 
कि (श्र) राष्ट्रीय श्राय में करारोपणा की झ्राय का जो अनुपात है वह पाश्चात्य 
देशों में जिनमें कुछ दक्षिण-पूर्वी एशिया के देश भी सम्मिलित हैं, भारत की अपेक्षा 
बहुत ऊँचा है; और (व) गत वर्षो में भारत की कर-दान क्षमता में वहुत वृद्धि हो 
गई है, क्योंकि सामाजिक तथा विकास-सम्बन्धी सेवाओं की ओर राजकीय व्यय 
बढ़ता जा रहा है । 
भारत में जो स्थिति है, उसकी तुलना विदेशों से करना बिल्कुल वैकार 
होगा। उन देशों की कर-दान शक्ति बहुत ऊँची है। कर-दान क्षमता सोचने यथा 
कल्पना करने की वात नहीं है । यह इतनी मनोवैज्ञानिक दशा नहीं है जितनी भौतिक 
शक्ति है । हमारे देश में उपयोगी सेवाग्रों पर व्यय तो- बढ़ गया है परन्तु घन का 
: वितरण दोपपूुर्ण होने के कारण इससे व्यक्तियों की कर-दान क्षमता में कोई वृद्धि 
नहीं हुई है। व्यक्तियों की मनोवेज्ञानिक दशा पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है । 
जब तक वास्तविक परिस्थितियाँ नहीं सुबरतीं तब्र तक मनोवृत्ति भी व्यक्तियों की 
“नहीं सुधरेगी । जहाँ तक भौतिक परिस्थितियों का सम्बन्ध है भारत में इनमें कोई 
भी सुधार नहीं हुआ है और इसीलिए व्यक्तियों की कर-दान क्षमता में कोई वृद्धि 
नहीं हुई है । पादचात्य देशों में व्यक्तियों की वास्तविक आय, प्रति व्यवित श्रौसत 
आ्राय से कहीं ग्रधिक होती है । इसी लिए उनकी कर-दान क्षमता श्रविक है । भारत 
में ग्रधिकांश व्यक्तियों की वास्तविक श्राय प्रति व्यक्ति श्रोसत आय से ठहुत कम हूँ । 
बहुत से व्यक्ति वेकार हैं। इसीलिए हमारी कर-दान क्षमता बहुत कम है. और उस 
समय तक नए करों के लिए कोई गुन्जाइश नहीं है जब तक कि देश में कक हु 
न हो, प्रति व्यक्ति श्राय में वृद्धि न हो श्र वास्तविक झाय प्रति व्यक्ति झसत 
श्राय से अधिक न हो । 


कि न 
हा रे 


साग-४७ 
संचवीय वित्त-व्यवरथा 





संघीय वित्त-व्यवस्था 


जी) मु री क 
श्ण्ण 
(शशारटाशऋड छ्फ् 
अऋकापर 8ी, फरार 4२८फऋ) 


अवककंथनत--- 
राज्य व्यक्तियों के सामुहिक जीवन का प्रतिनिधि है और मनुष्यों के सुसंग- 


ठित जीवन का प्रतीक है। जब मनुष्य ने झगड़े और लड़ाइयाँ, गुटवन्दी और 
असम्यता का अन्त करके एक संगठित एवं व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना आरम्भ 


'.. » कर दिया तो उन्होंने व्यवस्था एवं प्रबन्ध करने का काये सरकार को सौंप दिया। 


एक ही राज्य के नागरिक प्रजातन्त्रीय शासन-व्यवस्था में केवल एक सरकार द्वारा 
ही काम चला सकते हैं या अनेक स्तरों पर सरकार बना सकते हैं। जब एक देश 
." में केवल एक ही सरकार होती है तो उसे एकक-शासन (ए्रािए 00एधयाएध्या) 
/ “कहते हैं। जब एक से अ्रधिक सरकारें--व्यवहार में अधिकतर तीन--होती हैं तब 
उमे संघीय गासन (८6९ 00एथग्राघथा) कहते हैं। भारत में अन्य देशों की 
भाँति संघीय शासन है । 
एकक शासन-प्रणाली का यह अभिप्राय नहीं कि किसी एक स्थांन पर बैठकर 
कोई शासक कुछ श्रफसरों के द्वारा शासन-प्रवन्ध करता रहता है। हाँ; यह सम्भव 
है कि राज्य को कुछ क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाये श्रीर हर क्षेत्र को एक. 
शासक के अ्रधीन छोड़ दिया जाए, जो सम्पूर्ण देश के शासक के अवीन रहे और 
उसकी इच्छानुसार उसके द्वारा बनाई गई नीतियों का पालन करे। श्रकवर ने 
' अपने राज्य को कई प्रान्तों में बाँठ दिया था और प्रान्तीय शासक पूर्रारूप से 
बादशाह के अवीन थे। इसके विपरीत, संधीय शासन में राज्य को जितने भागों 
में विभाजित किया जाता है, उन सभी को कुछ विषयों के श्रति रिक्त श्रन्य मामलों में 
निर्णय लेने में पूर्ण - स्वतन्त्रता होती है। जैसे भारत में रक्षा, डाक व तार, मुद्रा व. 


पा मी 
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टकसाल के लिए राज्य पूर्ण रूप से केन्द्र के अधीन है। प्रस्य क्षेत्रों में राज्य पूर्ण 
रूप से स्वतन्त्र होते हैं। वे श्रपनी इच्छानुसार आय प्राप्त करते हैं और अपनी 
इच्छानुसार व्यय करते हैं । सन्‌ १६३७ से पहले हमारे देश में प्रान्तों को कर लगाने 
का अधिकार नहीं था । वे बड़े-बड़े अधिकारी भी नियुक्त नहीं कर सकते थे और न 
वे किसी वड़ी योजना को अपने हाथ में ले सकते थे। संक्षेप में, प्रान्त केन्द्र के 
अवीन थे । 

संघीय शासन-प्रणाली में अधिकतर तीन श्रकार की सरकारे होती हैं जो 
एक दूसरे के समानान्तर होती हैं। केन्द्रीय सरकार, जिसे संघ सरकार भी कहले हैं, के 
, अधिकार प्रान्तीय सरकारों, जिन्हें राज्य सरकारें कहते हैं, से किसी प्रकार भी उच्च 
' - नहीं होते। राज्यों की अपनी भौगोलिक सीमायें होती हैं और वह पूरों रूप से स्वृतन्त्र 
होते हैं। यदि देखा जाये तो विभिन्‍न सरकारों के भ्रधिकारों एवं कतंब्यों में टवक्र 
होने की सम्भावना रहती है। इसीलिए संविधान में इन सव सरकारों के अधिकारों 
बार कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से वस्मापित कर दिया जाता है, भर सरकार इन 


अधिकारों ग्रीर कर्तव्यों की पूति करने के लिए अपने-अपने क्षेत्र में स्वृतन्त्र होती 





वेसे ती एकक शासन-प्रणाली तथा संघीय शासन-प्रणाली, दोनों ही में राजस्व के 
प्रिद्धान्त लगभग समान होते हैं । परन्तु संघीय शासन-प्रतन्ध में कुछ ऐसी विशेषनाएँ 
होती हैं जो एकक श्ासन-प्रणाली में नहीं होतीं। इसलिए विभिन्‍न क्रियात्रो को 
संघीय, राज्य थ्रौर स्थानीय सरकारों में विभाजित कर दिया जाता है | संघ सरकार 
को वे विपय सोंपे जाते हैं जो अन्तर्राप्ट्रीय होते हैं श्रोर जो सामान्य रूप से सभी 
राज्यों श्र्थात्‌ सम्पूर्ण देश से सम्बन्धित होते हैं। जिन्हें श्रगर किसी एक राज्य को 
सौंप दिया जाये तो यह सम्भावना हो सकती है कि श्रन्‍्य राज्यों का हित अग्रसर न 
हो । देश की श्रान्तरिक शान्ति को वनाये रखने तथा सामाजिक जीवन को उस्तत 
करने के काम रोज्यों को सौंप दिये जाते हैं। इनके श्रतिरिक्त जो विपय शेप रहते 
हैं उनमें से कुछ को संघ सरकार अपने हाथ में ले लेती है भर कुछ राज्यों को दे 
देती है। इस विभाजन का आधारभूत सिद्धान्त यही है कि कुछ कार्य तो ऐमे हैं 
जिन्हें संघ की इकाइयाँ सामूहिक रूप से मिलकर प्रधिक कुशलता से कर सकती हैं, 
' और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें प्रत्येक इकाई स्वतन्त्र रूग से अच्छी तरह कर सकता 
है । संघीय तथा एकक जासन-प्रणाली में कार्यों के विभाजन में केवल इत्तना हैं 

अन्तर है कि जबकि संबीय प्रणाली में इकाइयों को स्वतन्त्रता होती है एकक प्रसाली 
में इकाइयाँ स्थायी रूप से स्वतन्त्र नहीं होतीं। केन्द्रीय सरकार जब भी चाहें चाहे 
इकाइयों से स्वतन्त्रता छीन सकती है। इस भेद के अतिरिवत शेष सब बात समान 
होती हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि जो सफलता सामूहिक प्रयत्ता वे झा 
होती है वह स्वत॒स्त्र रूप से कार्य करने में नहीं होती ओर क्योंकि सं वन्ो राज्या 
की इच्छाओ्रों का प्रतिनिधित्व करता है इसीलिए सभी कार्य संत्र सरकार के जा हा 
होते चाहिये । परन्तु कार्यों का विभाजन कैव इसी उद्देश्य से नहीं किया जा सक 
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कुछ वातें और भी हैं जिन्हें ध्याने में रक्खा जाता है। की आऔ 

इस प्रकार के सामहिक प्रयत्नों में यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य संघ 

सरकार के अधीन रहे तभी एक संघ सभी कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर . 

सकता है । परन्तु हर कोई स्वतन्त्र रहना चाहता है, इसी लिए प्रत्येक कार्य संघ सरकार - 
सफलतापूर्वक नहीं कर सकती, क्योंकि सामूहिक प्रयत्नों से जो भी लाभ प्राप्त होगा 
चह्‌ राज्यों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त होने की क्षति से समाप्त हो जायेगा । 

यही कारण है कि सरकार के सारे कार्य संघ सरकार को नहीं सौंपे जाते । राज्यों को 

यह स्वतन्त्रता देश के संविधान द्वारा प्रदान की जाती है श्लौर स्थायी होती है । देश 


» “के शासन-प्रत्नन्व में इसी स्वतन्त्रता के कारण कुशलता आ्राती है । 


डे :.. उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि संघ सरकार तथा राज्य सरकारों में. कार्यो ' 
" अर्थात्‌, या तो यह आधार मानना होगा कि सामूहिक प्रयंतंव सदैव ही व्यक्तिगत . 
“प्रथत्नों की अपेक्षा अधिक अच्छे होते हैं या इस सिद्धान्त को स्वीकार करना होगा 
कि पराधीनता से स्वाघधीनता सर्देव ही श्रच्छी होती है । यदि हम दूसरे सिद्धान्त को * 
स्वीकार करते हैं तो. यह निश्चित करना होगा कि कौन से कार्य ऐसे हैं जिनके लिए 
सामूहिक सहयोग या प्रयत्न आ्रावश्यक हैं या जो सामूहिक प्रयत्नों द्वारा सबसे अधिक 
कुशलता से सम्पन्त किये जां सकते हैं। संघ सरकार एक प्रकार का बड़े पैमाने का 
संगठन हैं । संघ सरकार के स्रोत बहुत अधिक होते हैं । वह बहुत वड़ी-बड़ी 
योजनांझ्रों को अपने हाथ में ले सकती है । बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लाभ प्राप्त 
हो सकते हैं, और व्यक्तिगत साधनों का. अधिकतम, उपभोग हो सकता .है। केवल 
उत्पत्ति में ही नहीं वरन्‌ नियोजन तथा अन्य क्षेत्रों में भी यह प्रणाली उपयोगी सिद्ध 
होती है । संव सरकार के नेतृत्व तथा निर्देशन में, विभिन्‍न राज्यों द्वारा निर्मित : 
योजनाओ्रों में सम्रचय स्थापित हो सकता है, यदि संघ सरकार उनको समचित 
(००-००786) ने कर तो वे सारी योजनायें देश के समुचित विकास में- सहायक 


सिद्ध नहीं होंगी । इसी प्रकार देश की सुरक्षा में भी राज्यों का. सहयोग आवश्यक . ' 


होता है । श्रतः कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जिनको राज्य स्वतन्त्र रूप से सम्पन्त नहीं 
कर सक्रते क्योंकि या तो उनका कोई एक सामान्य उहूं श्य नहीं होता या उनके - 
* व्यक्तिगत हित एक दूसरे से टकराते हैं या वित्तीय साधनों की कमी होती है । इसी- 
- “लिए ऐसे कार्य संध सरकार द्वारा किये जाते हैं । हे 
.. ./:- कुछ लोगों का कहना है कि संघ सरकार तथा राज्यों में कार्यों का विभाजन 
. इस कारण भी होता है कि सरकारी काय॑ दो प्रकार के होतें हैं--प्रथम वे कार्य 
जिनका महत्व सम्पूर्ण देश के लिए होता है और दूसरे वे कार्य जिनका केवल « 
५ स्थानीय महत्त्व ही होता है। पहली प्रकार के कार्य संघ सरकार द्वारा किये जाने - 
चाहिएँ और दूसरी प्रकार के कार्य स्थानीय एवं राज्य सरकारों को करने चाहिए। 
. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन कार्यों का क्षेत्र अधिक विस्तृत है अर्थात्‌ -.- 
जिनसे अ्रधिक व्यक्तियों को लाभ होता है, उन-कार्णों को केन्द्रीय सरंकार को करता . 
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हे 


चाहिए और जिन का क्षेत्र अपेक्षाकृत संकीर्ण है उनको प्रान्तीय सरकारें करें ।£ 


वित्तीय ज्ञोतों का विभाजन--सरकारों को जो कार्य सौंपे जाते हैं उनको - - 


पूरा करमे के लिए उन्हें साधनों की श्रावश्यकता होती है | ये साधन कई प्रकार से 


एकत्रित किये जा सकते हैं । एक विधि तो यह हो सकती है कि संघ सरकार सब 


धन को एकत्रित करे और राज्यों क्रो उसका एक भाग दे दे । दुसरी विधि यह हो 
सकती है कि राज्य सरकारें सारे वित्तीय साधन जुटायें और प्राप्त आय का एक 
भाग संघ सरकार को दे दें, ताकि वह अपने कार्यों को सम्पन्न कर सके । अन्तिम 
विधि यह हो सकती है कि अपने क्षेत्रों में दोनों सरकारें कर इत्यादि द्वारा श्राय 
प्राप्त करे और अपने कार्यक्रमों को पूरा करें। श्रन्तिम विधि में या तो यह हो 
सकता है कि दोनों सरकारें सभी प्रकार के कर इत्यादि लगायें और आय प्राप्त करें 
या यह हो सकता है कि वित्तीय स्रोतों को दोनों सरकारों के बीच वाँट दिया जाये 
कौर जो सरकार एक प्रकार का कर लगाये वह दूसरी सरकार न लगाये। शब्रत्त: 
आय के स्रोत दोनों सरकारों के पूर्णतया अलग-प्रलग ही, शौर कुछ कर ऐसे निश्चित 
कर दिये जायें जिनको दोनों सरकारें लगायें। जब दोनों सरकारों को कर लगाने 
का अधिकार हो तो वह या तो अपने-अपने क्षेत्र में प्राप्त आय को अपने लिये रकखें 
और अपने उपयोग में लायें या दोनों अपनी-अपनी आय को एक स्थान पर इकट्ठा 
कर लें श्रौर फिर श्रपनी श्राववयकताओों के अनुसार उसे वाँट लें या अपनी -प्रपती श्राय 
अपने पास रखकर कोई एक सरकार अपनी श्राय में से दूसरी सरकार को उसकी 
आवश्यकतानुसार दे दे । सरकारी वित्त-व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिये बहुचा यह 
प्रस्ताव दिया गया है कि आादर्श-व्यवस्था वही होगी जिसमें सब सरकारें अपने क्षेत्रों में 
उन करों को लगायें तथा सेवाग्रों को प्रदान करें जिनके लिए उनमें कुशलता है भ्ौर 
इस प्रकार एकत्रित आय को अपनी-अपनी आवबग्रकताग्रों के अनुसार बाँट लें परन्तु 
इस प्रकार की व्यवस्था में श्रमेकों कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, जसे यह कैसे निर्धारित 
किया जाये कि कोई सरकार किन-किन करों को लगाने या सेवायें प्रदान करने में 
कुशल है ? कुशलता का माप किस आधार पर किया जाये ? राज्यों की कौनसी 
गआवश्यकतायें उचित हैं, और कौनसी अनुचित ? आय के वितरण का क्‍या आाधार 
हो ? इत्यादि । यह भी सम्भव है कि जिस आवार पर हम यह निर्णाय करें कि एक 
राज्य विशेष एक कर विशेष लागू करने में कुशल है श्रथवा अ्रकुशल, उससे वह 
राज्य सहमत न हो या उस कर को लगाने के लिए तैयार न हो । कर एकत्रित 
करने की कुशलता इस वात्त पर निर्भर करती है कि उस कर से प्राप्त आय का 
उपयोग कौन करेगा ? यदि प्राप्त श्राय को वहीं सरकार उपयोग में लायेगी जिसने 
उसको लागू कर रबखा है तो वह वड़ी कुशलता से कार्य करेगी और यदि कोई 
दूमरी सरकार उस श्राय का उपयोग करती है तो कर लगाने वाली सरकार 
ह॒तोत्साहित हो जायेगी और उसकी कुशलता भी कम हो जायेगी | इसीलिए आय: 
जो सरकार कंर लगाती है वही उसकी श्राय को अपने उपयोग में लाती है | यह 
2, ए. एज. हमद्या, अह्बेलबां आगप्राार९, 0. 29, 


२२४. । राजस्व 


भी हो सकता है कि जब संघ तथा राज्य सरकारों में श्राय के स्नोतों का विभाजन 
पिया जाय तब उनकी झाय आवश्यकताओं के अनुकूल थे हो और फिर कुछ ज्रोतों 

को दोनों सरकारों के बीच ट्रुकड़े करके बाँटना पड़े । ऐसी स्थिति में एक सरकार 

को दूसरी सरकार पर अपनी आय के थोड़े से भाग के लिए निर्भर करना पड़ता है।' 

संघीय वित्त-व्यवस्था के सिद्धान्त--उपयु क्त विवरण के परचात्‌ हम संक्षेप- 

में कह सकते हैं कि संघीय वित्त की मुख्य रूप से दो समस्‍यायें होती हैं। प्रथम, 
विभिन्‍न सरकारों में आय के ज्लोतों का. विभाजन: किस. प्रकार हो.” और क्योंकि यह 
सम्भव नहीं है कि प्रत्येक सरकार की आय उसकी आवश्यकताश्रों के अनुकूल हो 
इसी लिये दूसरी समस्या इस वात की है. कि .प्रत्येक सरकार की आय और आझावश्यक- 
ताम्रों में संचुलवत किस प्रकार. किया जाय ? इन दोनों समस्याओ्रों का अ्ध्ययत करने 
से पहले यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम संघीय वित्त व्यवस्था के सिद्धान्तों को . 
बता दें वेप्ते तो हम इनका वर्णन कहीं-कहीं पर पहले कर ही आये हैं | ये सिद्धान्त 

निम्न प्रकार हैं: :--- 

(१) एकरूपता (एप्लरी0िणां9)--संघीय वित्त-व्यवस्था का पहला सिद्धान्त 

. यह है कि संघ की प्रत्येक इकाई, संघ सरकार को, किसी सामान्य महत्त्व वाले भार 
को सहन करने में समानता के झ्राधघार पर अपना-अपना अंशदान दे। श्रर्थात्‌ सघ 
सरकार द्वारा लगाग्रे गये करों का भ्रुगतान करने के लिये किसी एक राज्य के 
व्यक्षिययों को दूसरे राज्प के व्यक्तियों श्रपेक्षा कोई विशेष -रियायतें या कटौतियाँ 
न की जायें । सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाये । परन्तु व्यवहार 
में इस प्रकार की समानता स्थापित करना सम्भव नहीं होता क्‍योंकि संघ की प्रत्येक , 
इकाई के पास समान साधन नहीं होते झर न ही उनका व्यय समाव होता है । अपने 
ही देश में देखिए कि यदि ग्रासाम से यह आशा की जाय कि वह उतना ही अंशदान- 
दे जितना कि बम्बई राज्य देता है तो यह अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि एक तो आसाम . 
में बम्बई जैसे सावन नहीं हैं और दूसरे आसाम को वम्बई की अपेक्षा श्रपता विकास .. 
करने में ग्रधिक घन का व्यय करना' होता है। अतः राजकोषीय-नीति (प्ंइटव। 
707०9) में समानता स्थापित करना अश्रसम्भव ही होता है । 
गे (२) स्वतन्त्रता (766फुथातंशा००)--संघीय वित्त-व्यवस्था का दूसरा 
, सिद्धान्त यह है कि संघ में सम्मिलित होने वाली प्रत्येक इकाई आशिक क्षेत्र में 
: स्वतन्त्र हो ।* दूसरे शब्दों में प्रत्येक राज्य के पास अपने कामों को पूरा करने के लिए 
: अपने-अपने साधन हों । वह अपनी इच्छानुसार कर लगा सके व ऋण उगा सके और 

भ्राय को खर्चे करने के लिए पूर्णारूप से स्पतन्त्र हो । संघ की एक इकाई अपनी आय 

के लिए किसी दूसरी इकाई पर निर्भर न हो । परन्तु व्यवहार में सम्पुर्ण स्वतन्त्रता 

सम्भव नहीं होती । यह तो सच है कि एक इकाई किसी दुसरी इकाई पर निर्भर नह 
, द्वोती, परन्तु प्रत्येक इकाई को संघ सरकार .पर निर्भर रहना होता है। इसके दो. 
५ ३, 886: 8. ए. #वंग्ादवा, 476 #गिलुएटड दावे अा70व्काड गीरशवलदा स्‍्ाक्षात्ट,.._ 
9. 349, है 
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' कारण हैं--एक तो यह कि अधिकतर संध सरकार अपने लिए झ्राय के अधिक ज्रोत 
रख लेती है, साथ ही ये स्रोत लोचपूर्ण होते हैं, दूसरे कुछ स्लोत ऐसे होते हैं जिनको 
टुकड़ों में वादा नहीं जा सकता, इसलिए संघ सरकार उनको अपने पास ही रखती 
है और उनकी आय में से एक निश्चित प्रतिशत राज्यों को दे देती है। इसके 
अतिरिक्त राज्यों को संव से कुछ आथिक सहायता भी प्राप्त होती रहती है। एक 
प्रकार से राज्यों को इस सहायता के लिए भी संघ सरकार का मुंह ताकना पड़ता है । 


(३) पर्याप्तता (80८६०४००)--म्नंघीय वित्त-व्यवस्था का तीसरा सिद्धान्त 
यह है कि प्रत्येक सरकार को श्राय के जो भी स्रोत दिये जायें वह उनके कार्यो के 
पूरा होने के लिए पर्याप्त हों । साधनों की पर्याप्तता से केवल यही ग्रभिप्राय नहीं है 
कि सरकारों की केवल वर्तमान श्रावश्यकताम्रों की ही पूर्ति हो सके बरन्‌ इसका 
अभिप्राय यह भी है कि भविष्य में उत्पन्त होने वाली आवश्यकताओं की भी पूर्ति की 
जा सके । दूसरे शब्दों में, आय के साधन लोचपुर्ण होने चाहियें, श्रर्थात्‌ भविष्य में 
श्रावश्यकताओं की वृद्धि के साथ-साथ उन साधनों से प्राप्त आय भी बढ़ाई जा सके 
बहुधा ऐसा होता है कि राज्यों को ऐसे मद दे दिये जाते हैं, जिन पर भविष्य में 
खर्चा तो बढ़ता जाता है परन्तु उनके साधनों से उसी अनुपात में आ्राय नहीं बढ़ती । 
भारत में बिल्कुल यही स्थिति है। दूसरी श्रोर केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी मर्दे हैं 
जिन पर सामान्य परिस्थितियों में तो व्यय, समान रहता है, परन्तु संकटकाल में 
व्यय में वद्धि होने के साथ-साथ आय को आवश्यकतानुसार वढ़ाया जा सकता है । 
ऐसी स्थिति में राज्यों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो जाता है 
इसी कारण विभिन्‍न सरकारों में श्राय के स्लोतों का विभाजन इस प्रकार किया जाये 
कि (झ्र) विभिन्‍न सरकारों को अपनी झावश्यकताओ्रों की पूर्ति करने के लिए श्राय के 
ऐसे साधन दिए जायें कि साधारण परिस्थित्रियों में पर्याप्त आय प्राप्त होने के वाद 
भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखा जा सके । (ब) वित्तीय ढांचा ऐसा हो कि 
ग्रावश्यकता के समय साधनों में पुनवितरण या उलटफेर की जा सके । 

(४) प्रशासन की कुशलता (#वागाएरंधाशा५४ ए््रिथंआ०५)--संघीय वित्त 
व्यवस्था का श्रन्तिम सिद्धान्त यह है कि वित्तीय प्रशासन में कुशलता वनी रहे और _ 
कर-दाताओं का हित सुरक्षित रहे। कर इस प्रकार लगाये जायें कि उद्योग तथा 
व्यापार पर उसका दुरा प्रभाव न पड़े बल्कि वे उन्हें प्रोत्साहित करें। करों की 
व्यवस्था ऐसे की जाये कि कर-वंचन कम से कम हो, श्रर्थात्‌ सरकारी खजाने में 
बिना व्यक्तियों पर कर-भार बढ़े अधिक घन एकत्रित हो और संघ की सभी इकाइयों 
पर करों का भार एकसा पड़े । ऐसा न होने पर कुछ राज्यों की श्रौद्योगिक उन्नति 
अधिक हो जायेगी और कुछ पिछड़ी हुई अवस्था में ही रह जायेंगे। इसके अतिरिक्त 
मगह भी आ्रावश्यक है कि जो राज्य जिस कर को लगाये और वसूल करे वही उसकी 
आ्राय का उपयोग करें| ऐसा न होने पर एक तो कर का प्रवन्ध करने में कुशलता 
नहीं आयेगी और दूसरे केवल खर्च करने वाले राज्य, दूसरे राज्यों हारा कमाई हुई 
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प्वाय को, वड़ी लापरवाही से खर्च करेंगे । 
वित्तीय साधनों में फेर-बदल (एि८-बर0०व70 ० क्याश्ालंश ऐ०४०एा- - 
८८४)--प्रत्येक देश में साधनों को इसी प्रकार विभाजित करने की चेष्टा की जाती 
है परन्तु यह विभाजव एक टेढ़ी खीर है, और इसमें सदंव ही कठिनाइयाँ उत्पत्न 
होती हैं । प्रथम, साधनों के बीच ऐसी कोई विभाजन रेखा खींचना कठिन है, जिससे... 
यह कहा जा सके कि ये साधव संघ सरकार के लिए ठीक रहेंगे श्र ये राज्य सरकार 
के लिए । दूपरे, राज्य तथा संघ सरकार के वीच सम्पूर्ण विभाजन, अर्थात्‌ ऐसा / 


विभाजन कि प्रत्येक सरकार को जिल्कुल अलग-अश्रलग श्राय के ्लोत मिलजायें, , . 


सम्मव नहीं है । विभिन्‍न सरकारों को श्राय के जो भी साधन मिलें वे या तो उनकी. 
आ्रावश्यकताग्रों के अनुकूल हो सकते हैं या उससे कम या अ्रधिक । कुछ साधन तथा 
कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें पुर्णा रूप से या तो राज्यों के क्षेत्र के लिए सौंपा जा. सकता 
है या संघ सरकार के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों सरकारों को ही काम 
करने का अधिकार है । संघ शासन-प्रबन्ध में ऐसे कार्यों को समवर्ती (००ाञणताा्वा) 
कार्य कहते हैं, कार्यों की भांति ल्लोत भी समवर्ती होते हैं। समवर्ती क्षेत्रों में मतभेद 
प्राय: उत्तन्‍त होते ही रहते हैं ; जिन्हें संविधान द्वारा तय किया जाता है । किसी देश 
में ऐसा भी होता है कि संघ सरकार को यह अधिकार दे.दिया जाता है कि वह कर 
का रूप, कर की विधि एवं व्यत्रस्था के लिए सामान्य शर्तें निर्धारित कर दे श्रौर 


राज्य उन शर्तों के अनुसार काम करें, अतः संघ सरकार ढांचा तैयार करती है शौर . . 


राज्य सरकारें उसी के अन्तर्गत नियम बनाती हैं तथा कर निर्धारित करती हैं । 

वैसे तो साधारणतया, प्रत्येक सरकार को अपने-अपने क्षेत्र में कर लगाने; 
कर की दर निर्वारित करने तथा वसुल करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है, परन्तु, 
जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रायः सरकारों की आवश्यकताशों और उनकी 
आय में संतुलन नहीं होता । इस सन्तुलन को स्थापित करने के लिए वित्तीय साधनों 


में विभिन्‍न प्रकार की फेर-बदल करनी होती है। अब हम उन विधियों का वर्णन - 


करेंगे जिनका उपयोग साधनों की उलट-फेर करके सन्तुलन स्थापित करने में किया 
जाता है । 

| (१) कर आय का वितरण---जब एक सरकार (प्रायः यह संघ सरकार ही 
होती है) कर लगाती है और उसकी आय को अन्य सरकारों में विभाजित किया 
जाता है तो ऐसी व्यवस्था को समपंण (25अंद्राप्रधा।)-की विधि कहते. हैं । इस 
विधि को अपनाने से पहले यह निश्चित करना होता है कि श्राय का वितरण किस' 
इंग पर किया जाये ? सिद्धान्त तो अनेक हैं श्लौर हर एक सिद्धान्त को व्यवहार में 


अपनाया गया है । प्रो० वी० पी० अडारकर मे इन विधियों की बड़े ही सुन्दर एवं... . 


रोचक ढंग से विवेचना की है। कर की आय का वितरण कई ढंगों से किया जा 
स्रकता है : (१) एक सरकार के लिए एक निश्चित घन राशि नियत करदी जाये 
प्र शेप को अन्य सरकारों में बांठ दिया जाये; (२) कुल श्राय को एक निर्चित 
' झनुपात में विभिन्‍्त सरकारों में बाँठ दिया जाये; (३) एक सरकार को एक 
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निश्चित बन राशि देकर शेप श्राय को श्न्य सरकारों में एक निश्चित अनुपात में 
वाँट दिया जाये । ग्राय का वितरण या तो जनसंख्या या क्षेत्र या दोनों के आवार 
पर किया जा सकता है, या उनकी थ्रन्य ल्रोतों से प्राप्त आय के अनुपात में किया 
जा सकता है। 

प्रायः व्यवहार में समर्पण की विधि अधिक सफल नहीं हुई है। इसके कई 
कारण होते हैं । जव तक उस सरकार को, जो कर इकट्ठा करती है, प्राप्त हुई आय 
को स्वयं उपयोग में लाने की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं होती उस समय तक वह कर 
इकट्ठा करने में रुचि से काम नहीं लेती श्रौर जब उसका हिस्सा निश्चित कर दिया 
जाता है तव तो वह और भी लापरवाह हो जाती है। यदि यह वितरण विभिन्‍न 
सरकारों को श्रन्‍्य स्रोतों से प्राप्त आय के अनुपात में किया जाता है तो और भी 
कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं अर्थात्‌ कम आय वाली सरकार को कम और अ्रधिक 
आय वाली सरकार को अधिक हिस्सा मिलेगा, जिसके दुष्परिणामों को भली-भाँति 
सोचा जा सकता है। इसके विपरीत यदि कम आ्राय वाली सरकार को अ्विक और 
ग्रधिक श्राय वाली को कम हिस्सा दिया जाता है तो अन्य प्रकार की कठिनाइयाँ 
उत्पन्त होंगी । अधिक श्राय वाली सरकारें विरोध करेंगी श्रौर कहेंगी कि उनका 
प्रंशदान अधिक होते हुए भी उनको कम दिया जाता है, जैसे भारत में वम्बई झौर 
मद्रास को सदंव ही ग्राय कर के वितरण पर आपत्ति रही है, और यह भी हो 
सकता है कि वह कर को इकट्ठा करने में पहली जैसी रुचि लेना बन्द कर दे । इसके 
श्रतिरिक्त यह भी हो सकता है कि कर झाय का अधिक भाग प्राप्त करने के लिये 
वह अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को लापरवाही से इकट्ठा करें श्रौर आय को कम 
करने का प्रयत्त करें, जिससे सम्पूर्ण देश का ही अहित होगा । किसी-किसी देश में 
कर श्राय को विभिन्‍न सरकारों के व्यय तथा आवश्यकताओं या विभिन्‍न सरकार 
द्वारा इकट्टी की गई कर राक्षि के अनुपात में भी बाँटा जाता है। चाहे कोई भी 
विधि क्‍यों न श्रपनाई जाये सभी में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ अवश्य ही हष्टिगोचर 
होती हैं । इसलिये विभिन्‍त सरकारों को नेराश्य (77790 ०7) से बचने के लिये 
यह नितानन्‍्त आवश्यक है कि कोई स्थायी श्राघार या सिद्धान्त निश्चित कर दिया 
जाये, क्योंकि मनमाने ढंग से विभिन्‍्त सरकारों का हिस्सा नियत करना न्यायसंगत 
नहीं है । साथ ही यह भी आवश्यक है कि परिस्थितियों के परिवर्तेत के साथ-साथ 
विभिन्‍न सरकारों के हिस्सों में भी परिवतन होते रहें । भारत में वित्तीय व्यवस्था में 
इस शोर विशेष घ्यान दिया गया है | हर पाँच वर्ष वाद वित्त आयोग की निदुद्धित 
की जाती है, जो परिस्थितियों का श्रध्ययत करके, यदि श्रावश्यकता होती है तो कुछ 
परिवर्तन कर सकता है। 

(२) श्रतिरिक्त कर (87एएशाटाशिए १४5८४)--इन कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए, एक और विधि अपनाई जाती है, वह यह कि जबकि एक सरकार 
(प्रायः संघ सरकार) को एक कर विशेष लगाने का अधिकार होता है, भय सरकारें 
उस कर के ऊपर अतिरिक्त कर लगा सकती हैं। केद्वीय सरकार किसो कर 
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विशेष को लागू करे और राज्य सरकारें उस पर अतिरिक्त कर लगाकर श्राय प्राप्त 
करें या विभिन्‍व राज्य सरकारें कोई कर लगायें तो उस पर संघ सरकार श्नत्तिरिक्त 
कर लगा कर आय प्राप्त कर ले। दूसरी विधि-अधिक रुचिकर नहीं होती, क्योंकि 
राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये करों की दर प्रायः अ्रसमान होती हैं। उन पर 
यदि संघ सरकार अतिरिक्त कर लगाये तो. एकरूपता नहीं आयेगी । पहली विधि 
अधिक सरल है । संघ सरकार द्वारा लगाये गये करों पर विभिन्‍न राज्य सरकारें 
जिस दर से चाहें अतिरिक्त कर लगा सकती हैं, परन्तु यह दर साधारणतया निश्चित 
कर दी जाती है । कर केवल एक ही सरकार द्वारा एऋतित किया जाता-है और 
अ्रतिरिकत-कर की श्राय को विभिन्‍न राज्य सरकारों को दे दिया: जाता. है। यह 
ग्रवश्थ है, कि इस विधि में विभिन्‍त सरकारें अधिक स्वतन्त्र होती हैं । परन्तु इसमें 
कई प्रकार की शंकायें रहती हैं, जेसे दो वार कर लगने से व्यक्तियों पर कर का ' 
भार बहुत अधिक हो जायेगा, कर की दर बहुत ऊँची होने से उत्पत्ति एवं बचतें' 
हतोत्साहित होंगी, कर की झ्राय कम होने-लगेगी और अन्त में संघ तथा राज्य 
सरकारों में मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं । हर एक, कर का उपयोग अपने-अपने 
लाभ के लिए कर सकती है । 

(३) संघीय श्राधिक सहायता--विभिन्‍न राज्यों में वित्तीय सन्तुलन स्थापित 
करने की तीसरी विधि यह हो सकती है कि संघःसरकार राज्य सरकारों को आशिक 
सहायता प्रदान करे । यह सहायतायें या तो शर्तें सहित होती हैं -या श्तहीन, और 
अधिकतर एक निश्चित विधान के अनुसार नियत की जाती हैं। ये सहायतायें या 
तो स्थायी होती हैं या अस्थायी या परिवतेनीय होती हैं । इन सहायताशों का मुख्य . 
उद्देश्य विभिन्‍्त्र राज्यों को उनकी श्रावश्यकताओं के अनुसार श्राय के ख्रोत प्रदान 
करना होता है । इनका उद्देश्य विभिन्‍न राज्यों की वित्तीय स्थिति में एकरूपता भी 
लाना होता है । संघ सरकार पिछड़े हुए क्षेत्रों को अधिक सहायता दे सकती है श्ौर 
उन्नत क्षेत्रों को कम सहायता दे सकती है । कभी-कभी संध सरकार किसी विशेष 
योजना को कार्यान्वित करने के लिए भी राज्यों को अनुदानों (छाक्रा|बनंग्र-क्वंत) 
के रूप में श्राथिक सहायता दे सकती है । इसमें. संघ सरकार स्वयं व्यय की देखभाल- 
रखती है । व्यवहार में इन अनुदानों को अधिक सफलता प्राप्त हुई है । यह सम्भव ' 
है कि पहले प्रकार की आथिक सहायताएँ, जिनको खचचे करने के लिए राज्य पूर्रातया * 
स्वतन्त्र होते हैं, अपव्ययिता के साथ खर्च की जा सकती हैं, परन्तु दूसरे प्रकार की _ 
सहायता का दुर्पयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन पर संघ सरकार नियन्त्रण 
रखती है । इनमें यह भी नहीं होता कि किसी राज्य को अधिक आशथिक सहायता 
. मिल जाये और किसी को कम ) पहले प्रकार की श्राथिक सहायताओं ' में मुख्यतया -. 
दो प्रकार की मौलिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, प्रथम, प्रत्येक राज्य का भाग 
किस प्रकार निर्धारित किया जाये ? केवल भाग निर्धारित करना ही कठिन नहीं' 
होता वरन्‌ हर राज्य को सन्तुप्ट करवा भी :सरल नहीं होता.। दूसरी कठिनाई 
यह होती है कि इससे प्रत्येक राज्य श्रपने खर्चे के सम्बन्ध में लापरवाह हो जाता 
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है । वह अपव्ययी हो जाता है और ग्राय प्राप्त करने में उदासीनता से काम करने 
लगता है । पहली कठिनाई कोई कम नहीं है । राज्यों को कुल राश्षि क्रितनी दी 
जाये तथा किस अनुपात में दी जाये ? किसको कितनी आवश्यकता है? यह 
निश्चित करना भी सरल नहीं होता । इसके अ्रतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि जिन 
राज्यों को अधिक धन की आवश्यकता है, वह सहायता प्राप्त करते ही अ्रपनी 
श्राय के साथनों को बढ़ाने के लिए उदासीन न हो जायें। इसके प्रतिरिक्त, प्रत्येक 
राज्य का हिस्सा निर्वारित करते समय दो वातों की श्रोर ध्यान देना श्रावग्यक है-- 
प्रथम, राज्य-विशेप की आय और दूसरे जनसंख्या । यद्यपि इसके कई आधार हो 
सकते हैं, जंसे, प्राकृतिक साथनों का वितरण, क्षेत्र की झआाथिक उनन्‍तति की दश्चा, 
जनसंख्या का भौगोलिक घनत्व, प्रति व्यक्ति आय, उनकी आरावश्यकताएँ इत्यादि । 
किन्तु व्यवहार में अधिकतर प्रथम दो रीतियाँ ही अपनाई गईं हैं। राज्य-विशेप के 
आकार एवं जनसंख्या से उत्तकी आवश्यकताओं का कुछ अनुमान लग सकता है श्रौर 
श्राय से यह पता लग सक्रता है कि राज्य की कितनी झ्रावश्यकताएँ पूरी हो रही हैं 
झौर कितनी पूरी नहीं हो रही हैं। राज्य के श्राकार एवं जनसंख्या के साथ-साथ 
राज्य की भीगोलिक तथा वनस्पति सम्बन्धी परिस्थितियों की श्लोर भी ध्यान देना 
चाहिए। ग्राथिक सहायता की राशि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि राज्य की 
औद्योगिक उन्नति की क्‍या स्थिति है ? राज्य क्ृपि-प्रतात है या प्रौद्योगिक उन्नति 
के लिए श्रधिक गुन्जाइश है । इन सब कठिनाइयों को दूर करना सरल नहीं है । जहाँ 
तक दूसरी प्रकार की सहायताओं का सम्बन्ध है, इनमें सबसे बड़ा दोप यह है कि 
राज्य को संध सरकार के आधीन रहना पड़ता है | वे न तो व्यय की म॒दों को ही 
और न व्यय करने की रोति को ही चुन सकती हैं । परन्तु ये सब आरोप केवल 
चाद-विवाद की दृष्टि से ही उपयुक्त हैं। व्यवहार में संघ सरकार इतनी सतकंता से 
काम नहीं लेती और न राज्य सरकारों द्वारा श्रनुद्यनों को व्यय करने के ढंग पर ही 
कड़ी निगाह रकखी जाती है । 

यह ध्यान रहे कि इन अनुदानों और श्राथिक सहायताग्रों की राशि को 
मनमाने ढंग से निश्चित नहीं करना चाहिए | इनमें प्रत्येक वर्ष परिवर्तत भी नहीं 
होने चाहियें, अन्यथा राज्यों में आपस में बड़ा हेप उत्पन्न होगा और बहुत 
अनिश्चितता भी रहेगी | राज्य असन्तुष्ट भी रहेंगे । भारत में यह सहायतायें वित्त 
आ्रायोग की सिफारिशों के श्रनुसार दी जाती हैं, जिसको नियुक्ति हर पाँच वर्षो के 
याद होती है । 

(४) राज्यों का संघ सरकार के लिए अंशदाव--जिस प्रकार संव सरकार 
राज्यों को आथिक सहायता प्रदान करती है उसी प्रकार राज्य भी अपना-अ्रपना 
अंशदान संघ सरकार के व्यय में देते हैं । यहाँ पर भी लगभग उसी प्रकार की कठि- 
नाइयाँ अनुभव होती हैं, अर्थात्‌ किस राज्य को क्रितना' अंशदान देना चाहिए ? 
परन्तु सबसे वड़ा दोप इस श्रणली में यह है कि संघ सरकार को राज्यों पर नि | 

ना पड़ता है । संघ सरकार को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं ॥ यदि व 
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श्रपनी आय के लिए राज्यों पर निर्भर रहेगी तो बहुत अंश तक उसकी कुशलता कम 
हो जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्यों के पास अपने लिए ही झाय के स्रोत कंम 
होते हैं, यदि उनको भी अंश दान देने पड़ें तो राज्यों की स्थिति और भी खराब हो] 
जायेगी । यह प्रथा सर्वप्रथम अमेरिका में चलाई गई थी । भारत में भी यह सन्‌ 
१६९१६ में चालू हुई थी परन्तु थोड़े वर्ष बाद ही इसे समाप्त कर दिया गया । 

श्रतः उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि संघीय शांसन-प्रणाली में वित्त-व्यवस्था 
का कार्य वड़ा ही कठिन कार्य है। आय के साधनों का विभाजव करना तथा संघ 
ओर राज्यों में श्राथिक संतुलन स्थापित करना पग-पग पर नई कठिनाइयाँ उत्पन्त 
करता है । ये कठिनाइयाँ बहुत सीमा तक समाप्त हो जायें यदि संघ सरकार और 
» राज्य सरकारें, एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती रहें । 
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मारत में संचधीय 
वित्त-व्यवस्था 
कम ह का उद्गगम 


(ए0,एाप्रछर ऊ परम्तार 
क्काणएार 8, उराप४/ए८4, 
5घ5फाश पर तर) 


प्रावकथन- 


भारत में संघीय वित्त-्यवस्था के इतिहास को हम सन्‌ १७६४ से झारम्भ 
करते हैं, जिस वर्ष ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल की दीवानी मिली थी । उस 
समय मालगुज़ारी ही राज की श्राय का सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण स्रोत था। जमीं- 
दार किसानों से मालगुज़ारी वसूल करते थे श्रौर सरकारी खज़ानों में जमा कर देते थे, 
जिस काये के लिए उन्हें मालगुज़ारी का एक निश्चित प्रतिशत दे दिया जाता था । 
परन्तु मालगुज्ारी जमा करने में एक तो कठिनाई बहुत होती थी, दूसरे इसकी आय 
भी निश्चित न थी । श्रतः इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए लाड कॉनंवालिस 
ने सन्‌ १७९३ में बंगाल तथा त्रिहार के कुछ भागों में स्थायी वन्दोवस्त लागू किया 
जो श्राज तक चला भा रहा है। जमींदार प्राप्त की हुई मालगुजारी में से २१६ 
भाग अपने पास रखते थे और शेप 4-4 एक निश्चित तिथि तक सरकारी खजाने 
में जमा कर देते थे। मालगुज़ारी के अतिरिक्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी, नमक कर, 
सीमा कर (०7४०75) तथा वस्तुओं के श्रान्तरिक हस्तान्तरण पर कर लगा कर 
अपनी आय प्राप्त करती थी। परन्तु इन स्रोतों में से मालगुज़ारी ही कम्पनी 
की भ्राय का सबसे बड़ा स्नोत था । उस समय क्रम्पनी की श्राय उसके व्यय की 
श्रपेक्षा बहुत कम थी और इसलिये उसको निरन्तर ब्विटिश संसद से ऋण प्राप्त 
करने पड़ते थे । कम्पनी का व्यय अधिक होने के कई कारण थे । एक त्तो कम्पनी 
उस्त समय बहुत-सी लड़ाइयाँ लड़ रही थी और दूसरे कम्पनी के कर्मचारियों में घन 
एकत्रित करने की लिप्सा बहुत अ्रधिक थी । जिसका परिणाम यह हुश्ला कि ब्रिटिश 
संसद ने यह समझना आरम्भ कर दिया क्रि कम्पनी का प्रवन्ध एवं शासन बहुत्त 
ढीला हैं और श्रपव्ययी है इसलिए उन्होंने कम्पनी पर घीरे-घीरे अपना नियन्त्रण 
बढ़ाना आरम्म कर दिया | इसी उद्देश्य से सन्‌ १८३३ में ब्रिटिश सरकार ने चादर 
अधिनियम (टशाला 60०) बनाया जो भारत के वित्तीय इतिहास में एक 
महत्वपूर्ण घटना थी श्रौर जिसने न केवल सरकार के चरित्र को ही बदल दिया 
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बल्कि सरकारी अर्थ-प्रवन्ध को एकांगी वनाने की चेष्टा की । इस अ्रधिनियम के 
अनुसार बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया गया और उसको 
यह अ्रधिकार दे दिया गया कि वह सम्पूर्ण भारत के लिए कानून बनाए तथा उसमें 
संशोधन कर सके। इस अधिनियम से पहले मद्रास और बम्बई के गवनंर वित्तीय 
मामलों में पूर्णतया स्वतन्त्र थे परन्तु सन्‌ १८३३ के बाद अब यह भारतीय गवनेर 
जनरल के श्राधीन थे। इस अधिनियम से पहले ये लोग अपने-अपने क्षेत्रों में स्वयं 
कर लगाते थे और लोगों के लिए शान्ति और न्याय की व्यवस्था करते थे । परन्तु * 
इस अधिनियम के वाद सारी आय भारत सरकार के नाम में जमा की जाती थी 
गौर उसी के नाम में खर्चे की जाती थी । इसके अ्रतिरिक्त मंद्रास और बग्बई प्रान्तों 

ने जो ऋण सन्‌ १८३३ से पहले ले रखे ये वे अब भारत सरकार के ऋण थे । इस 

प्रकार सन्‌ १८३३ के अधितियम से इतता अधिक केन्द्रीयकरण हो गया था कि 

“किसी प्रात को कानून बनाने का पृथक अधिकार न था, न ही श्रलग वित्तीय 

साधन थे, या राजकीय सेवाश्रों के लिए व्यक्तियों को नौकरी देने का अधिकार ही 

था, और इस श्रन्तिम प्रवन्ध के आाधीन भारत की सरकार से जो छोटी-छोटी वात्तों 

के लिए पूछना पड़ता था उससे भारत सरकार को प्रान्तीय शासन-प्रबन्ध की प्रत्येक 

यात में हस्तक्षेप करने का आविकार प्राप्त हो गया. था ।”” इसमें कोई संदेह नहीं 

कि शासन-प्रवन्व की कुशलता और मितव्ययिता की दृष्टि [से तो अधिनियम बहुत ही 

अच्छा था परन्तु इसके कई दोष भी थे । जैसे-- 

(अ) प्रान्तीय शासन-प्रवन्ध में भारत की सरकार के निरन्तर हस्तक्षेप से 
प्रान्तीय शासक निरुत्साहित रहते-थे, क्‍योंकि उनको किसी क्षेत्र में भी निर्शाय लेने की ' 
स्वतन्त्रता न थी । छोटी से छोटी वात के लिये भी उनको भारत सरकार से आज्ञा 
प्राप्त करनी होती थी।* * . 

(श्रा) दूसरे, प्रान्तों का शासन-प्रवन्ध पहले से ्रधिक अपव्ययी हो गया था 
क्‍योंकि अरब प्रान्तों को केवल वजट बनाकर भारत सरकार को भेज देना होता था । 
उनको श्रपनी आय के ख्रोतों को दढने की श्रव कोई श्रावश्यकंता न थी । स्पष्ट ही है 
कि भारत सरकार किसी प्रकार भी स्थानीय परिस्थितियों -का ज्ञान नहीं कर पाती 
थी और इस वात का पता लगाने में भी असमर्थ रहती थी कि प्रान्तों ने बजट में जो 
मांगें रक्खी हैं, वे उचित भी थीं या नहीं । सच तो यह है कि इस अधिनियम से 
अश्रधिनियम बनाने का दायित्व तो भारतीय सरकार पर था और उसके अनुसार प्रवन्ध 
करने को जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकार की थी । यह स्पष्ट ही है कि ऐसे विभाजन से 

: देश की वित्तीय व्यवस्था पर कितना द्ुरा प्रभाव पड़ रहा होगा । 
(व) जेसे कि हम पहले कह चुके हैं उस समय मालगुजारी से सरकार को 
सबसे अधिक आय प्राप्त होती थी परन्तु यह कर बहुत ही प्रतिगामी (२८८5अं५८) 
के 3. एण्कूणा ता 72४6 #0ऊदा। टमागएंडंगा ०ा 206टशाधव/उद्रााणः मै 7377 #र् वी, 
हे 2. 97ए उगगा 270 सॉांकाशातव इावएणा००, 272 #ादारटर द्वाव॑ 2772 707 हक! 
अआवोंव, 0. 439 
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था शोर गरीबों पर इसका इतना भार था कि इसका भुगतान करने के बाद उनके 
पास कुछ भी नहीं बच पाता था | जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय कृषि की 
स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती गई और जिसका प्रभाव भारत सरकार की 
आय पर भी इतना अ्रधिक पड़ा कि लगभग २४ वर्षों में भारत सरकार को १७ वार 
घाटे के वजट बनाने पड़े । इसी प्रकार नमक कर भी प्रतिगामी था। बस्तुग्रों के 
श्रान्तरिक स्थानान्तरण्य पर जो कर लगा था उससे देश की श्रौद्योगिक उन्‍तति को 
जुकसान पहुँच रहा था और सीमा कर से भी देश के उद्योगों को कोई लाभ प्राप्त नहीं 
हो पा रहा था । 

(ई) इस पद्धति से प्रान्तों में ईप्या और आपसी प्रतिद्वन्द्रिता भी बढ़ रही 
थी क्‍योंकि सबसे श्रधिक लाभ उन्हीं प्रान्तों को प्राप्त हो रहे थे जो खूब विरोध करते 
थे और घाटे के वजट बनाते थे। उन प्रान्तों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा 
रहा था जो शान्तिमय थे और ईमानदारी से श्रपनी माँगों को प्रस्तुत करते थे । 
इसीलिए प्रान्तों में आपसी भेदभाव वढ़ रहा था । 


संघीय वित्त का विकेन्द्रीयकरण-- 


पहला प्रयास (सन्‌ १८५६०-१८७७)--एक तो भारत सरकार का चित्त 
सन्‌ १८३३ के अधिनियम के वाद वँसे ही बहुत कम हो गया था, दूसरे सन्‌ १८५७ 
की क्रांति ने दशा को और भी अधिक बिगाड़ दिया था। इस क्रांति के पश्चात्‌ तो 
भारत सरकार के खर्चो में बहुत वृद्धि हो गई थी। सन्‌ १८४८ में भारत के 
राजनैतिक झासन-प्रबन्ध में एक बहुत बड़ा परिवर्तेन हुआ । इसी वर्ष ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी का जीवन समाप्त हुआ ओर भारत का झासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में 
चला गया । कुछ लोगों ने इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाते हुए फिर से पुरानी पद्धति 
को स्थापित करने की चेष्टा की। उन्होंने नई पद्धति के विरुद्ध प्रभावशाली शब्दों में 
आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि भारतीय वित्त-ब्यवस्था में स्थानीय 
सरकारों को भी सामेदार बना लिया जावे ताकि उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त हो 
सके । उनका विचार था कि, वित्तीय मामलों में विकेन्द्रोयकरण ही उचित नीति 
रहेगी क्योंकि कठिनाई के समय में प्रान्त, भारत सरकार के लिए झाय के नवे-नये 
मत्ोत खोजने का प्रयत्न करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रान्त अपने खर्चो को बड़ी सतर्कता 
से करेंगे और केन्द्रीय सरकार को पूरा सहयोग देंगे । उनके विचार में संबीय वित्त- 
व्यवस्था (फट्तशावों $४४छग ता क्ग्रषा०८७) न्यायपूर्ण भी थी, क्योंकि इसके 
अन्तर्गत प्रान्तों को समान व्यवहार प्राप्त हो सकेगा । ये दलीलें मुख्य रूप से 
सर हैनरी मेन, सर विलियम्स मैसफील्ड, जो कौंसिल के सदस्य थे और तत्कालीन 
वित्त मंत्री विलसन द्वारा प्रस्तुत की गई थीं। विलसन का विचार था कि जेल, 
चिकित्सा, शिक्षा तथा सड़कों श्रादि की व्यवस्था एवं प्रवन्ध प्रान्तों को सौंप देना 
चाहिए और इनका खर्चा पुरा करने के लिए कानून और न्याय से प्राप्त सारी आय 
सालगुजारी का बह भाग तथा प्रास्तों द्वारा एकत्रित किये गये लाइसेन्स कर का 
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ह माग प्रान्तों को दे देवा'चाहिए । 

परन्तु भारतीय सरकार के समर्थकों ने इस विचार का विरोध इस कारण 
किया कि वह व्यवस्था श्रसुविधाजनक और अव्यावह्ारिक थी । उनका विचार था 
कि केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच आय के ज्ञोतों और व्यय की मदों का 
बटवारा कोई सरल वात नहीं है । साथ ही साथ मद्रास और बम्बई के गवर्मरों ने 
भी विकेद्धीयकरण का विरोध किया । उपर्युक्त दलीलों के अतिरिक्त इन लोगों का. 
यह भी कहना था कि विकेन्द्रीयकरण के अन्तर्गत केन्द्रीय शासन को आशथिक 
मामलों में प्रान्तों पर निर्भर रहना पड़ेगा और यदि देश को विद्रोहियों से बचाना 
है तो केवल वर्तमान प्रणाली ही सफल हो सकती है । इन सब बातों का परिणाम 
यह हुआ कि वित्तीय शासन-प्रवन्ध का विकेन्द्रीयकरण ने हो सका। इसी बीच 
तत्कालीन वित्त मंत्री श्री विलसन ने वित्तीय शासन-प्रवन्ध को सुधारने के लिए 


गा से प्रयत्व किये परन्तु वह शौर उनके साथी अपने प्रयत्नों में सफल न हो 
सके । 


४ सेयो योजना (सन्‌ १८६७१---१८७७)--भारत सरकार को कुछ समय बाद - 
यह मानना ही पड़ा कि देश के उचित वित्तीय शासन-प्रबन्ध के लिए विकेन्द्रीयकरण 
करता ही होगा ; क्योंकि एक तो प्रास्त अपना पूरा सहयोग नहीं दे रहे थे और दूसरे 
विकास योजनाओं के लिए उनकी वित्तीय माँगें वढ़ती जा रही थीं। इसीलिए लाडें 
मेयो (08 2४१४०) जो भारत के वायसराय थे, उन्होंने विकेन्द्रीयकरण 
की योजना को स्वीकार कर लिया । उतका प्रस्ताव था कि स्थानीय परिस्थितियों 
की जानकारी के अ्रभाव में जिन मामलों का प्रवन्ध केन्द्रीय सरकार के लिए कठिन था 
उनका प्रबन्ध प्रान्तों को ही दे देवा चाहिए और इन सेवाओं को पूरा करने में जो 
व्यय हो वह उन्हीं सेवाग्रों से प्राप्त आय में से पूरा किया जाय। यदि यह आय 
काफी नहीं है तो केन्द्रीय सरकार प्रान्तों को वाबिक- आरथिक , सहायता दे। इसकेः 
श्रनुसार प्रान्तों को जेल, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, छपाई, सड़कें और 
नागरिकों से सम्बन्धित इमारतों ((४ शा) छण07785) की व्यवस्था सौंप दी गई। 
केन्द्रीय सरकार इन सेवाओं के लिए ४,६८,८५७, ११० रुपयों की वाबिक सहायता देगी | 
यह राशि प्रान्ों में उनकी राशि के अनुसार बाँठ दी जायेगी। इन सेवाओ्नों को 
सम्पस्त करने के लिए यदि और अधिक वित्त की आवश्यकता हो तो उसका प्रबन्धः 
प्रान्तीय सरकारों को स्वयं ही करता होगा । पे 

इस योजना का सबसे पहला लाभ यह हुम्मा कि भारत सरकार को १० 
लाख पौण्ड की बचत हुई। प्रान्तों को इससे यह लाभ हुआ कि इनमें आपसी 
. मतभेद समाप्त हो गया और उनको इस बात का सन्‍्तोष भी हुआ कि वे केन्द्रीय 
सरकार से कुछ मामलों में स्वतन्त्र थे । साथ ही साथ वित्त का मितव्ययी उपयोग 
भी हुआ, क्योंकि अब प्रान्तों मे अपने खर्चों को देखभाल कर करना श्रारम्भ कर 
दिया था । परन्तु यह योजना दोपरहित न थी। अव प्रात्तों में इस बात पर 
प्रसंतुप्टि थी कि आर्थिक सहायता बाँदने का आधार उचित न था। यह कुछ सीमा 
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, तक सही भी था क्योंकि कसी प्रांत की कित्तनी आवश्यकता थी यह निश्चय करना 
00288 ही था। और फिर यह सम्भावना भी तो थी कि प्रान्त अनी आवश्यक- 
ताग्रों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखा सकते थे | इस योजना का एक दोप यह भी था. कि 
साल के श्रन्त में प्रान्चों के पास जो कुछ घन वचता था वह उनको भारत सरकार 
को लौटा देना होता था जिसका सब्रसे बुरा प्रभाव यह था कि एक तो प्रान्त किसी 
न किसी प्रकार उलटा-सीवा खर्च करने का प्रयत्त करते थे और इस प्रकार मित- 
व्ययिता की अपेक्षा अपव्ययिता पहले से भी अ्रधिक हो गई थी । 
>२,/इसेंरा प्रयास (सन्‌ १८७७ से १८८२)--यद्यपि मेयो योजना से केन्द्रीय 

श्रौर प्रान्तीय सरकारों के आपसी सम्बन्ध पहले की अपेक्षा अच्छे हो गये थे फिर भी 
प्रान्तीय सरकारों की यह व्यवस्था संतोपजनक न थी । इसका मुख्य कारण यह 
था कि इस योजना के अधीन प्रान्तों को प्राप्त होने वाली ग्राथिक सहायता की राशि 
तो निश्चित थी परन्तु उनका खर्चा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। योजना की 
इस कमी का उस समय के वित्त मन्त्री सर जॉन स्ट्रेचे (आा/ उग्माव डध8०ा०९9) 
को भी ज्ञान था । इसलिए उन्होंने प्रान्तों की झाय बढ़ाने के लिए एक योजना 
रखी, परन्तु सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। तत्यड्चात्‌ सन्‌ १८७७ में 
जब लाई लिटन भारतवर्ष के वायसराय हुए, उन्होंने स्ट्रेचे की सहायता से 
विकेन्द्रीयकरण की ओर एक नया प्रयास क्रिया । इस्त योजना के अनुपार उत्पादन 
कर, स्टाम्प, कानून झौर न्याय, सामान्य प्रवन्ध इत्यादि विपयों को प्रान्तों को 
सौंप दिया और कुछ मदों की श्राय को भी प्रान्तों को दे दिया। परन्तु इन मदों 
के मिलने पर भी प्रान्तों का व्यय पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए सरकार ने 
प्रान्तों को ग्रांट देना भी जारी रक्खा। श्रव प्रान्तीय सरकारों की आय के तीन 
स्रोत थे :-- 

१. सन्‌ १८७१ में प्रान्तों को हस्तान्तरित किये गए मंदों की ब्राय। 

२. नई योजनाओं के अधीन प्रान्तों को हस्तान्तरित किए गए नए ज्ञोतों की 
आमदेनी । और 

३. केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता ॥ 

परन्तु सन्‌ १८७० में ही एक प्रस्ताव के अनुसार प्रान्तीय सरकारों पर कुछ 
प्रतिवन्‍्ध लगा दिये गए थे जो निम्नांकित हैं :-- 

१. प्रान्तीय सरकारें न तो कोई नया कर लगा सकती थीं श्रौर न पुराने 
करों में कोई परिवर्तत ही कर सकती थीं । 

२. वे कोई भी नई योजना उस समय तक नहीं बना सकती थीं जब तक 
कि उनके पास योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त घन न हो । 

३. वे २५०) रुपयों से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों «४ 
नौकरी से नहीं हठा सकती थीं और न उस नौकरी को ही समाप्त क 
सकती थीं । 


बा 
; 


तु 
रे 
छः 
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४. राजकीय हिसाव-किताव (20980 ००००5) के रूप में वे कोई भ॑ 
परिवर्तन नहीं कर सकती थीं । दे 

५, उनको सरकारी खजाने में एक न्यूनतम घनराशि रखनी पड़ती थी । 

६. वे अपने खाते में जमा घन से अधिक राशि खजाने से नहीं निकाः 
सकती थीं | लार्ड लिटन की योजना से यद्यपि भारत सरकार को बहुत लाभ हुआ 
परन्तु प्रान्तीय सरकारों को अब भी अपने खर्चों के अनुसार शआ्राय प्राप्त नहीं हू 
पा रही थी । 

तोसरा प्रयास (१८८२ से १६१६)--भारत सरकार . को इस वात के 
पूर्ण आभास हो गया था कि लिटन योजना से भारत की वित्तीय व्यवस्था कं 
कठिनाइयाँ दूर होना अ्सम्भव था । इसलिए लार्ड रिपन (7.09 राए०॥) के आई 
ही सन्‌ १८८२ में एक नई योजना तैयार की गई । इस योजना की मुख्य विशेषता 
निम्न प्रकार थीं :--- ह 

१. यह योजना सारे ही प्रान्तों के लिए एक ही तिथि और एक ही काल: 
लिए लागू की गई । 

२. झ्रारम्भ में यह केवल ५ साल के लिए ही थी परन्तु प्रत्येक पांच वर्ष र 
वाद इनमें आवश्यक परिवर्तव किये जा सकते थे । 

३. इस योजना के अनुसार आय की मर्दे तीन भागों में विभाजित -करदी 
गई --+ 

(अर) पूर्ण रूप से केन्द्रीय --इसमें सीमा कर, श्रफीम की श्राय, डाकखाने की 
आय, रेलों की आय, उपहार, तार की श्राय, सैनिक सावंजनिक कार्य (शातञक्रए 
एप७9॥० फ०८5) विनिमय से लाभ श्रादि सम्मिलित थे । ॥ 

(ब) पूर्ण रूप से प्रान्तीय --इसमें प्रान्तीय कर, कानून और न्याय, शिक्षा, 
पुलिस, प्रान्तीय, रेलें, स्टेशनरी और छपाई, प्रान्तीय प्रतिभूतियों पर ब्याज आदि 
सम्मिलित थे । इनके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रान्तों को श्राय के कुछ भ्रन्य स्रोत और 
भी सौंप दिये थे जैसे वर्मा को मछलियों की श्राय, अवव को तराई, भाभर तथा दूदी 
सम्पत्ति की आय, वस्बई को आवागमन सेवा से प्राप्त शझाय इत्यादि । | 

[स) प्रान्तीय तथा केन्द्रीय--इनमें मालग्रुज़ारी, बन, उत्पादत कर, स्टाम्प 
रजिस्ट्रेशन आदि सम्मिलित थे । | 

४. उपर्युक्त वर्षों में सम्मिलित की गई मदों को प्रत्येक प्रान्त के लिए समान 
रकखा गया । पहले इस प्रकार की समानता न थी । 

५. इस योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रान्तों को मिलने वाली वापिक आंंट 
भी बंद कर दी गई और यह निश्चित कर दिया गया कि यदि आवश्यकता हो तो प्रांत 
मालगुज़ारी में से कुछ भाग अपने लिए ले सकते थे । 

योजना के अनुसार अब हर पाँचवे वर्ष नए प्रसंविदे (००792) होने 
की प्रथा चालू हो गई थी । यह ॒प्रसंविदे सनू श्यघ६-८७, १८६१-६२, १८६६- 
६७, १६०४-५४ में बदले गये । इनसे प्रान्तीय शासन विशेष रूप से असंतुष्ट 
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ा 


: था, क्योंकि इनके कारण उनकी आ्राथिक नोतियों के संचालन में बडी अडचने उत्पन्न 


हो रही थीं। इसका कारण यह था कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तों की सारी बचत 
ले लेती थी । इसके अ्रतिरिक्त आ्राय का वटवारा केवल केन्द्र और प्रान्तों के बीच ही 
असमान न था बल्िक प्रान्तों में आपस में भी असमान था । इसलिए प्रास्तों में भो 
आपस में बड़ी ईरप्या रहती थी। इन प्रसंविदों से प्रान्तीय झासन में एक बड़ा दोप 
यह उत्पन्त हो गया था क्रि प्रान्तीय शासन बड़ा अपव्ययी हो गया था। इसके दो 
कारण थे । पहला कारण यह था कि हर पाँच व के बाद प्रान्तों को जो बचत होती 
थी वह केन्द्रीय सरकार के काम में थ्राती थी गौर प्रान्त उसका पूरा उपयोग नहीं 
कर पाते थे, इसलिए वे इस बचत को केन्द्र के पास जाने से रोकने के लिए उल्टा- 
सीधा खर्च करते थ। दूसरे प्रत्येक ५ वर्ष के बाद जब प्रसंविदा बदला जाता था, 
तब पहले पाँच वर्षो में किए गए खर्चो को ध्यान में रखकर ही दूसरे पाँच वर्षो 
के लिए उनको वचत का भाग दिया जाता था। जिसका परिणाम यह था कि 
जो प्रान्त श्रधिक खर्च करता था उसको बचत का अधिक भाग मिलता था और 
जो कम खर्च करता था उसको कम भाग मिलता था । इन दोपों के होते हुए भी 
यह मानना पड़ेगा कि प्रान्तों की निजी स्वतन्त्रता पहले से अधिक हो गई थी और 
वे अपने शासन-प्रवन्ध में पहले से अधिक दिलचस्पी लेने लगे थे । 
सन्‌ १६०४ के वाद इन प्रसंविदों को श्राभास-स्थायी (00४थ-थागधाशा।) 

बना दिया गया । अ्रव इनमें केवल उसी समय परिवर्तत हो सकते थे जब उनकी 
आवश्यकता हो । यह भी निश्चित कर दिया गया कि भविष्य में केन्द्र और प्रान्तों 
में बंदने वाली आय का लगभग आधा भाग उन प्रान्तों को उन्‍नत करने के लिए 
दिया जाएगा जो अविकसित और पिछड़े हुए थे । सन्‌ १६०५ तक प्रान्तों को भारत 
की कुल आ्राय का लगभग ह भाग प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त उन्हें आय की 
कुछ ऐसी म्दें भो मिली हुईं थीं जो लोचपूर्ण थीं परन्तु फिर भी प्रान्त संतुष्ट नहीं 
थे, उनकी श्रसंतुष्टि के कई कारण थे । भारत सरकार उनके वजटों को केवल उसी 
समय मंजूर करती थी जब कि वह अपनी इच्छानुसार उनमें परिवर्तन कर लेती 
थी । प्रान्तों को यह भी अधिकार नहीं था कि वे २५ हजार रुपयों से श्रधिक की एक 
वर्ष में कोई भी स्थायी स्थापना करलें | प्रान्तीय सरकार बिना भारतीय सरकार की 
आज्ञा के नए कर नहीं लगा सकती थी । वह सावंजनिक कार्यो (?ए४०॥४० क्ृ०7:5) 
१० लाख रुपयों से अधिक नहीं खर्च कर सकती थी और यदि वह ऋण द्वारा कोई ऐसा 
कार्य करवा चाहती थी तो उसको भारत सरकार की अनुमति भाप्त करनो 
होती थी । 

है विकेन्द्रीयक्तरण.. कमीशन (6०टमादव820॥ (0०ए्रणां5४०7०)--सन्‌ 
१६०६ में केन्र और प्रान्तों के वित्तीय सम्बन्धों की पुरी जानकारी प्राप्त करने के 
लिए विकेन्द्रीयकरण कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन का प्रस्ताव था 
कि प्रान्तों को निश्चित ग्रांट न दी जाए। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भारत 

सरकार ने सन १६१२ में प्रान्तीय प्रसंविदों को स्थायी रूप दे दिया। झाय के 


। 
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घ 


साधनों को पहले के समान तीन भागों में ही विभाजित किया: गया परन्तु कुछ 
परिवतंन कर दिये गये थे । यह प्रवन्च १६१६९ तक रहा । ॥ 
चौथा प्रयात (सन्‌ १६१६-१६३५)--प्रथम महायुद्ध के बाद ब्रिटिश 

सम्राट ने यह घोषणा की कि उनकी इच्छा थी कि भारत में स्वशासित-संस्थाओं की 

उन्नति हो तथा भारतवासी प्रशासन की हर शाखा में श्रधिक से अधिक भाग लें 

जिससे उनको राज की जिम्मेदारियों का ज्ञान हो । इस उद्देश्य से उस समय के _ 
भारत-मन्त्री मौन्‍्टेग्यू तथा भारत के वाइसराय चैम्सफोर्ड ने भारत का अमण किया 
और अपनी एक रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने इस वात पर जोर दिया कि प्रान्तों को 
आसन-प्रवन्ध में अधिक भाग और आशिक क्षेत्र में अधिक स्वतन्त्रता देनी 
होगी ताकि वे उचित रूप से अपने दायित्वों को पुरा कर सकें । उनका विचार 
था कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह ग्लरावरयक होगा कि केन्द्रीय और 
प्रान्तीय सरकारों की आय के मद एक दूसरे से पुर्णातया अ्रलग कर दिये जायें । इस 
लिए उनका प्रस्ताव था कि पहले केन्द्रीय सरकार की आवश्यकताओं के लिए व्यय 
निश्चित होना चाहिए और इस व्यय की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त 
साधन मिल जाने चाहियें। बचे हुए साधनों को प्रान्तों को सौँप देना चाहिए और 
साथ ही साथ प्रान्तीय सेवाग्नों का दायित्व भी उन्हीं पर रहना चाहिए। विभाजित 
मदों में से कुछ तो पूर्णतया केन्द्रीय सरकार को दे दिये जायें और कुछ पूर्णतया 
प्रान्तीय सरकारों को मिल जायें । इस प्रकार आय के केवल दो ही वर्ग होंगे । एक 
केन्द्रीय भर दूसरा प्रान्तीय । केन्द्रीय सरकार की आय के मदों में, सीमा कर, आय- 
कर, नमक, श्रफीम, रेलें, डाक और तार आदि थे । प्रान्तीय सरकारों की आय के 
मदों में मालगुजारी, स्टाम्प, रजिस्ट्री, आबकारी कर, जंगल इत्यादि थे | इस प्रकार 


'इन सुधारों के बाद भारत में जो वित्तीय प्रस्माली स्थापित हुई बह व तो एकक 


(एग्रोधए) और न संघीय (#८6ं८४)) ही थी बल्कि इन दोनों के बीच की थी । 
जहाँ तक आय की मदों के बंटवारे का सम्बन्ध था, वह पूर्सतया संघीय थी, क्योंकि 
इसमें केन्द्र और प्रान्चों की आय के मद एक दूसरे से पृथक थे । यह ध्यान रहे कि 
अब भी प्रान्त, हिसाब बनाने तथा जांच कराने और ऋरा प्राप्त करने भ्ादि के 
सम्बन्ध में भारत सरकार पर ही निर्मर थे। इन सुधारों के परिणामवश यह आशा थी. 
कि भारत सरकार को १३:६३ करोड़- रुपयों का घाटा होगा । रिपोर्ट में इस घाटे को 


'पूरा करने के लिए यह सुझाव दिया गया था कि प्रान्त अपनी सामान्य वचत (]प0०ग्रा्ों 
पू 


80978) के अनुसार भारत सरकार को अंश दान दें। इस व्यवस्था के अनुसार 
मद्रास और संयुक्त प्रान्‍्त को क्रमश: ४'श८ करोड़ तथा ३७४ करोड़ रुपया देवा पड़ा 
था और वंगाल और वम्बई को क्रमश: ६९ लाख श्रौर ३८ लाख रुपये देने पड़े थे । 
मेस्टन एवार्ड (१(०४४०४ #फ़शरव)--उपर्युक्त योजना की बहुत श्रालोचना 

हुई विशेष रूप से कृपिक प्रान्तों जैसे यू० पी० और मद्रास ने तो इसका बहुत्त ही 
ह शब्दों में विरोध किया क्योंकि इनका अंशदान सजेप प्रान्तों के कुल अंशदान ग्रे 


. भी श्रधिक था | अतः संसद को वित्तीय सम्बन्ध समिति नियुक्त करनी पड़ी जिसका 
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भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था का उद्गम २३६ 


७थय कार्य प्रान्तीय अंशदानों को निर्वारित करना था और वम्वई प्रान्त द्वारा श्राय- 
कर में सबसे श्रधिक भाग मांगे जाने के सम्बन्ध में सलाह देना था। इस समित्ति के 
भ्रव्यक्ष लार्ड मेस्टन ([,णव ४०४०४) थे। मेस्टन रिपोर्ट मार्चे सन्‌ १६२० में 
प्रस्तुत की गई । इस समिति ने साधारणतः मास्टेग्यू-चेम्सफोर्ड की सिफारिशों का 
ही समर्थन किया । यद्यपि इसने श्राय-कर से प्राप्त आय के विभाजन का विरोध किया 
परन्तु साथ ही साथ यह भी बताया कि प्रान्तीय सरकारों को स्थायी रूप से बदुत 
दिनों तक प्रत्यक्ष करारोपण से वंचित नहीं रखा जा सकता । अतः इसका सुझाव था 
कि सामान्य टिकट कर (8879 ल्‍00(09) को प्रान्तीय सरकारों की आय का एक 
स्रोत बना देना चाहिये | मेस्टन समिति ने यह स्वीकार किया कि प्रान्तों के अंशदानों 
के सम्बन्ध में न्याय नहीं हुआ है। समिति की उपर्युक्त सिफारिशों के श्रनुसार यह 
अनुमान था कि सन्‌ १६२१-२२ के केन्द्रीय बजट में लगभग ६८३ करोड़ रुपयों का 
घाटा रहेगा जिसकी पूर्ति प्रान्तीय अ्रंददानों द्वारा ही की जायेगी । इसलिए समिति ने 
भविष्य के अ्ंशदानों के लिए एक आदर्श श्राघार तलाश किया श्रर्थात्‌ यह निश्चित 
किया कि प्रास्तों के श्रंशदानों की राशि उनके व्यय करने की शक्ति पर निर्भर होगी । 
प्रान्तों के व्यय करने की शक्ति को निर्धारित करते समय दो वातों को ध्यान में 
रखना होगा । एक तो यह कि प्रान्तों के पास काम चलाने के लिए एक न्यायोचित 
कोपों का श्राधिक्य रहे और दूसरा यह्‌ क#ि प्रास्तों के अंशदानों की राशि इतनी 
श्रधिक न हो कि उन्हें नये कर लगाने के लिए विवश होना पड़े । इस प्रकार बिहार 
श्रीर उड़ीसा को बिल्कुल मुक्त कर दिया गया था। झ्रासाम ओर वर्मा के प्रंशदानों 
की राशि बहुत थोड़ी थी श्रौर सत्रस अधिक अ्रंशदान क्रमानुसार भद्रास, यू० पी० 
पंजाब, वंगाल और वम्बई के थे । यह अंशदान प्रारम्भिक वर्ष श्र्थात्‌ सनू १६२१-२२ 
के लिए थे जिनमें कि बाद में संशोधन किया जायेगा ताकि वे एक प्रमापीकृत अनु- 
पातों के अनुकूल हो जायें। इस प्रकार प्रारम्मिक वर्ष सन्‌ १६२१--२२ में प्रान्तीय 
श्रंशदानों की स्थिति निम्न प्रकार थी :--- 








बढ़ी हुई व्यय बची हुई व्यय 
प्रान्त वक्ति अ्रंशदान शक्ति 
(लाख रुपयों में) | (लाख रुपयों में) | (लाख ठुपयों में) 
मद्रास प्र्छ६्‌ ३४८ र्र८ 
वम्बई ६३ श्६ ३७ 
वंगाल श्ग्ड घर ४१ 
संयुक्त प्रान्च ३६७ र्‌४० १५७ 
पंजाब र८६ र्७५ ११४ 
चर्मा २४६ र्डि १८२ 
बिहार शौर उड़ोसा भर कुछ नहीं ण्र्‌ 
मध्य प्रदेश ५२ करे ३० 
श्रासाम डर १५ २७ | 
कुल योग १,८५० ह८३ घ६७ 
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सन्‌ १९२२-२३ के बाद इन ग्रंशदानों में जो भी परिवर्तत होंगे उनका 
निर्धारण गवर्नर जनरल द्वारा होगा और निम्न प्रस्तावित अनुपातों से निर्णय के 
झनुसार परिवर्तत कर दिये जायेंगे :-- 











प्रान्त भार का अनुपात | प्रान्त * भार का अनुपात 
मद्रास १७/६० वां बर्मा इड्/श्ण्वां 
बम्बई १३/६० वां मध्य-प्रदेश 
बंगाल १९/९० वां तथा बरार ५/(९० वां 
संयुक्त प्रान्‍्त १८/९० वां आसाम “ र२३/९० वां 
पंजाब €/६०वां विहार कुछ नहीं 
उड़ीसा कुछ नहीं 


इन प्रामाशिक अंशदानों को निर्धारित करने के लिए समिति ने प्रान्तों की 
कर-दान योग्यता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जिसके लिए इच्होंने प्रान्तों की 
क्षपिक सम्पत्ति, उसकी सामान्य आर्थिक स्थिति और उनमें अ्रकालों की स्थितिं का 
ज्ञान प्राप्त किया । समिति ने कर-दान योग्यताओं के बारे में पुछ-ताछ केवल इसी 
दृष्टिकोण से नहीं की थी कि कर-दान योग्यता उस समय क्या थी और भविष्य में 
क्या हो जाने की आशा थी वल्कि इस दृष्टिकोण से कि प्रत्येक प्रान्त में खनिज 
पदार्थों श्रौर जंगलों इत्यादि को दृष्टि में रखते हुए कितनी झौद्योगिक और कृषि 
विकास एवं विस्तार की गुंनाइश थी । यह भी निश्चय किया गया कि जब केन्द्रीय 
सरकार की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी तो यह अंशदान समाप्त कर दिये जायेंगे । | 
मेस्टन संमिति के सुझावों का भी वड़ा विरोध हुआ, विशेषकर मद्रास, 
बम्बई और बंगाल आदि प्रान्तों की ओर से । वम्बई प्रान्त का मुख्य अवरोध यह . 
था कि उप्के द्वारा केन्द्रीय खजानों में जो अप्रत्यक्ष ढंग से आय प्राप्त होती है. 
उसकी और कोई भी ध्यात नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया: कि यद्यपि 
वम्बई पर उच्च कोटि के श्रौद्योगिक प्रान्तों के सारे ही दायित्व थे फिर भी उसे 
छोटे किसानों पर कर लगाकर प्राप्त श्राय के द्वारा ही अपनी वित्तीय आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए छोड़ दिया गया था। इसलिए उसने श्राय कर की आय में 
से एक बड़े भाग की माँग की । बंगाल ने भी इसी प्रकार की माँग रखी और साथ 
ही साथ यह भी बताया. कि स्थायी वन्दोवस्त के कारण मालमुज़ारी में वृद्धि न होने 
के कारण उनकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी । उसका यह भी कहना था कि 
जूट जो कि उसकी मुख्य वस्तु थी उस पर भी केन्द्रीय निर्यात कर लगा हुआ था । 
अतः बंगाल का यह कहना था कि वहाँ से प्राप्त आय-कर राशि को उसे ही दे दिया 
जाय और इसके अतिरिक्त उसको जूट निर्यात-कर का भी कुछ भाग मिलना चाहिए। 
.. मेल्‍्टन समिति के इन सुझावों को संसद ने स्वीकार करके सन्‌ १६९१६ के - 
अधिनियम में सम्मिलित कर लिया और इनकी सुधारे हुए नियमों (06ए7०ए७०5७ 
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एणे०४) का नाम दिया गया । इन नियमों के अनुसार निम्न बातें निश्चित हुईं :-- 
(भर) मेस्टन सिफारिशों के अनुसार केन्द्र और प्रान्तों में आय के म्नोतों 
का बंटवारा । * 

(व) मेस्टन प्विफारिशों के अनुसार केन्द्र को प्रान्त्रों से प्राप्त होने वाले 
अंशदानों की राशि । 

(स) आवश्यक्रता के समय में प्रान्तीय सरकारों को अधिक अंशदान देने 
पड़ेंगे । 

.(द) कुछ शर्तों में आय-कर की आय का एक भाग प्रान्तों को दिया जायेगा। 

(ह) गवर्नर जनरल कुछ सीमा तक प्रान्तीय वित्त पर नियन्त्रण रखेगा । 

मेस्टन एवार्ड पर एक दुष्टि--यद्यपि मेस्टन सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण थे 
परन्तु इनमें बहुत से दोप थे ;-- 

१. प्रान्तों को श्राय के जो ख्लोत दिये गए थे वे पूर्णतया घेलोच थे। दूसरी 
आर उनको जिन मदों पर खर्च करता था उनका आकार दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा 
रहा था। इसके अतिरिक्त प्रान्‍्तों को आयकर का जो भाग मिलना निश्चित हुश्रा 
था उनमें अनेकों प्रकार की शर्ते थीं । 

२. इन सिफरिशों के परिणामस्वरूप विभिन्‍न वर्गों पर पड़ने वाले कर भारों 

में भी श्रसमानता थी | उदाहरणार्थ सार्वजनिक निर्माण कार्यो तथा शिक्षा आदि की 
प्रगति के लिए बंगाल मुकदमेवाजी से प्राप्त आय पर निर्भर था। बिहार ओर 
उड़ीसा शराब की झाय पर निर्भर थे ओर वम्बई प्रान्त अ्रत्यधिक ऋण! ग्रस्त कृपकों 
से प्राप्त की गई आय पर निर्भर था ।! 

३. प्रत्येक मद से प्राप्त आय भी एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में भिन्‍न थी 
फलस्वरूप विभिन्‍न प्रान्तों में भी श्रसमानता थी । 

; सन्‌ १६२६ में व्यापारिक मनन्‍्दी आरम्भ हुई जिसके कारण प्रन्तीय तथा 
केन्द्रीय सरकारों को बहुत सी कठिनाइयाँ आरम्भ हुईं । कृषि वस्तुओं का मुल्य गिरने 
के कारण व्यापार तथा उद्योगों की स्थिति विगड़ती जा रही थी । परिणामस्वरूप 
रेलों की आय और श्राय-कर की आय में भी बहुत कमी हो गयी यी | साधारण जनता 
की कऋ्रयशक्ति वेकारी बढ़ने के कारण कम हो गई थी । इसके साथ-साथ गाँवी जी 
के असहयोग आ्रान्दोलन के कारण विदेशी व्यापार में वहुत कमी हो गई थी और 
सीमा कर की आय भी बहुत घट गई थी । इन सब कारणों से प्रान्तीय तथा केन्द्रीय 
सरकारें- घादे के वजट बना रही थीं । प्रान्तों की हालत तो केन्द्र की अपेक्षा श्ौर भी 
अधिक खराब थी । उनकी आय स्टाम्प, रजिस्ट्री, उत्पादन कर तथा मद्य से बहुत 
कम हो गई थी । फिर उनको मालमुज़ारी में भी छूट करनी पड़ी थी । उधर प्रकृति 
के प्रकोप भी जोरों पर थे। भूचाल तया बाढ़ के कारण प्रास्तीय सरकारों को 
पहुत सा घन पीड़ितों पर व्यय करना पड़ा था। इस प्रकार प्रास्तों का व्यय 
तो बढ़ता जा रहा था। और गञ्राय गिरती जा रही थी । उन्होंने मितव्ययिता का 
4, 907. छ. ए. शी :; उधवीधा लट्वैशबा आंाध्ार2ट, 9- 85. 
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'. लगभग प्रत्येक साधन अपनाया और कुछ सीमा तक उन्होंने स्थिति को सुधार भी 
लिया था । 


पाँचवाँ प्रयास (सन्‌ १६२६-१६५०) इसी बोच भारतीय संविधान में 
और अधिक परिवतंन करने के लिए भ्रनेकों वित्तीय खोजें हुई, जैसे सन्‌ १६३० 
में बर वाल्टर लेटब (आ एड्ा।श 78ए00) द्वारा खोज की गई, सन्‌ १६३१ 
में पील कमेटी (९८७ (ए०ण्णायं/४०) ने, और सन्‌ १६३२ में परसी कमेटी 
(?४०ए 007००) ने अपवी-अपनी खोजें कीं । सन्‌ १६३३ में ब्रिटिश सरकार 
ने एक योजना प्रस्तुत की और उसके श्रन्तगंत कुछ नये प्रस्ताव रखे । इन प्रस्तावों 
पर सोच-विचार करने के लिए अप्रेल सन्‌ १६३३ में संसद के दोनों परिषदों 
(&8०07४८४) की एक संयुक्त कमेटी नियुक्त की गई थी । इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट _ 
२२ नवम्बर सन्‌ १६३४ को प्रस्तुत की और ब्रिटिश सरकार के प्रारम्भिक प्रस्तावों 
को काफी बदल दिया था | संयुक्त कमेटी के प्रस्तावों को सन्‌ १६३५ के अधिनियम 
में सम्मिलित कर दिया गया ) 


सन्‌ १६३४५ के अधिनियम के अनुसार प्रान्तों को पूर्णा स्वतन्त्रता दे दी गई । 
केन्द्रीय तथा प्रान्तों के आय के स्रोतों को पूर्णतया श्रलग कर दिया गया । इनको 
अलग करने का आधार वही रहा जो सन्‌ १६९१६ के श्रधिनियम में था। केन्द्रीय 
सरकार के ज्ोत निम्न प्रकार थे :-- 


(१) आयात और निर्यात कर (२) औषधियों तथा अन्त नशीली वस्तुओं 
को छोड़कर भारत में उत्पन्न को जाने वाली वस्तुओं पर उत्पादन कर (३) कारपो- 
रेशन कर (४) नमक कर (५) कृषि को छोड़ कर अन्य आय पर कर (६) कृषि 
भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर कर (७) कृषि भूमि के अतिरिक्त उत्तराधिकार . 
कर (८) तमाम व्यावसायिक आदान-प्रदानों पर स्टाम्प कर (६) वायु तथा रेल 
मार्गों द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुओं तथा यात्रियों पर सीमा कर (१०) मुद्रा 
सिक्‍के बनाने पर प्राप्त होने वाली आय (११) डाक, तारे इत्यादि से आय (१२) 
रेलों से श्राय (१३) पानी के जहाज़ों की आय (१४) हवाई जहाज़ों से आय 
(१५) अफीम (१६) तम्बाकू कर श्रादि। 


का प्रान्तीय सरकारों के आय के स्लोत निम्न प्रकार थे :--- 


है हु 
हे (१) शान्ति और न्याय “(२) पुलिस (३) प्रान्तों का राजकीय ऋण 
(४) प्रास्तीय पेंदनें (५) चिकित्सा (६) शिक्षा (७) सड़क पुल अथवा छोटी- 
: छोटी रेलें (८) सिंचाई (६) कृषि तथा उसकी शिक्षा और अनुसंघान (१०) बाँध - 
(११) खानें तथा तेल के क्षेत्र (१२) श्रान्तीय व्यापार (१३) उद्योगों की उन्नति 
(१४) नशीली वस्तुयें (१५) जुझ्ा (१६) मालगुजारी (१७) कृषि आय-कर 
(१८) कृषि भूमि का उत्तराधिकारी कर (१६) विक्रय तथा विज्ञापन कर (२०) 
मनोरंजन कर (२१) प्रान्तीय स्टाम्प कर शझ्रादि री 
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संगामी (0०7 रणाप्रध)--संगामी ज्लोत निम्त प्रकार थे :- 


है (१) कृपि-भूमि को छोड़ कर श्रन्य सम्पत्ति पर उत्तराधिकारी कर (२) 
चैंक बिल झादि पर कर (३) मुसाफिरों तथा वस्तुओं पर सीमा कर (४) किरायों 
तथा महसूल पर लगाये हुए कर--ये कर संघ द्वारा लगाये तथा एकत्रित किये 
जायतब परन्तु इनका कुछ भाग प्रान्‍्तों को भी मिलेगा। इनके श्रतिरिक्त श्राय-कर 
(कृषि झ्राय-कर को छोड़कर) केन्द्रीय सरकार को उत्पत्ति कर और जूट निर्यात कर 
से श्राप्त होने वाली श्राय का भी विभाजन केन्र तथा प्रान्तों में होगा । केन्द्रीय 
सरकार को यह अधिकार था कि यदि उसकी आर्थिक स्थिति श्रच्छी न हो तो वह 
श्ान्तों को कोई भी हिस्सा न दे । 


सन्‌ १६३५ के अधिनियम के अनुसार केन्द्र तथा प्रान्तों को राजकीय ऋण 
प्राप्त करने का पहले से भी श्रधिक अधिकार मिल गया था । प्रान्तीय सरकारों को 
विदेशी ऋण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से ग्राज्ञा लेनी होगी | अब भारत- 
मन्त्री भारत के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न कर सकेगा । 


ओडो नीमियर रिपोर्ट (080 उांथा6एकक ॥१०9७०7)--सन्‌ १६९३५ के 
अधिनियम के अन्तर्गत यह आवश्यक था कि सरकार एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करे 
जो झ्राय-कर, जूट निर्यात कर तथा उत्पादन कर का केन्द्र तथा प्रान्तों में बंटवारे की 
विधि के सम्बन्ध में अ्रपनी राय देगी । अतः भारत-मन्त्री ने सर ओटो नीमियर को 
इस कार्य के लिए नियुक्त किया । अपनी रिपोर्ट में नीमियर ने दो बातों पर विशेष 
ध्यान दिया। प्रथम, भारत सरकार की आशिक स्थिति श्रीर साख को कोई 
हानि न पहुंचे, और दूसरे, प्रान्तों को ऐसी ग्राथिक सहायता दी जाए जिससे कि 
वे स्वशासन की स्थापना के समय वित्तीय क्षेत्र में स्वावलम्बी रहें । नीमियर का 
विश्वास था कि भविष्य में न तो भारत सरकार की प्राय में वृद्धि होने की आशा थी 
और न उसके व्यय में ही कमी होने की गुन्जाइश थी इसलिए यह सम्मव नहीं था 
फि केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार को कोई वड़ी आथिक सहायता दे सके । इसके 
अतिरिक्त कुछ प्रान्तों को तो आशिक सहायता की आवश्यकता भी न थी। केवल 
कुछ नये बने हुए प्रान्तों और कुछ पुराने निर्वन प्रान्तों को ही केन्द्रीय सहायता की 
आवश्यकता थी। इस प्रकार इस्होंने दो प्रकार की सहायता देने की सिफारिश 
की । पहले प्रकार की सहायता को 'प्रारम्भिक सहायता' कहा, जो मद्रास, वम्बई 
और पंजाब को छोड़ कर अन्य सभी प्रान्तों को प्रदान की गईं। यह सहायता 
मद्रास और वम्बई को भी प्राप्त हुई। मद्रास को कुछ सहायता इसलिये दी गई 
वर्योकि उसमें से उड़िया भाषा बोलने वाला भाग भ्रलग॒ कर दिया गया था। ओर 
वम्बई को यह सहायता इसलिये प्राप्त हुई, क्योंकि उसमें से सिंव झ्लग कर दिया 
गया था | विभिन्‍न प्रान्तों को प्राप्त होने वाली प्रारम्भिक सहायता निम्न प्रकार 
थी :--- 
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.. (लाख रुपयों में) . 


|. प्रारमस्मिक 0 2 . प्रारम्भिक 
प्रान्त. । सहायता की . प्रान्त | सहायता की 
राशि जी राशि 
बंगाल ७५ कम्बई..|  + २० . 
विहार २५ | मद्रास ० 
मध्य प्रान्त श्र ' उड़ीसा | प्रु्० 
आासाम डेप 'सिन्ध ' | १०५ 
उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रांत ११० संयुक्त प्रान्त *-' >रए. 
(५ वर्षों तक) 





उपर्यकत प्रान्तों को यह सहायता प्रति वर्ष दी जाने की सिफारिश की गई 
थी। इसके अतिरिवत उड़ीसा को १९ लाख. और सिन्ध को ५ लाख रुपयों की 
अनावर्ती सहायता (7णानण्लाप्रं।ड़ (7) भी दी गई थी । 

प्रान्तों को सहायता देने के लिए रिपोर्ट में तीन ढंग बताए गए थे जो : 
निम्नांकित हैं :-- ््ि णे 

१. प्रान्तों द्वारा केन्द्र से लिए गये ऋण को समाप्त करके---रिपोर्ट में. 
सुझाव दिया गया था कि आसाम, बंगाल, विहार, उड़ीसा तथा उत्तरी-पश्चिमी ह 
सीमा प्रान्त का अप्रैल सन्‌ १६९३६ के पहले का सब ऋरा समाप्त कर दिया जाय । 
मध्य प्रान्त का सन्‌ १६३६ के पहले का तथा सन्‌ १६२१ के पहले को २ करोड़ 
रुपयों का ऋण समाप्त कर दिया जावे । इन ऋणों को समाप्त करने पर प्रान्तों को 
निम्नलिखित वाधिक बचत होगी :-- * 


(लाख रुपयों में)' 


हि वाधिक | ' ; । वाषिक | जा ।  वाषिक 
प्रान्त । यधल गा 2 जार | बचत - | न्त | अचत 
* बंगाल ३३ आसाम | १५" | उड़ीसा ६-५ 
_>विहार २२.००२ | उत्तरी-पद्चिमी, .., ' मध्य प्रान्त १ 
* | सीमाप्रान्त | १२ ! 








२. जूद निर्यात कर का भाग--ज़ूट का उत्पादन करने वाले प्रान्तों को 
पहले ही से जूट निर्यात कर का ५० प्रतिशत भाग मिल रहा था। नीमियर -का 
, सुझाव था कि उनको ६२६ प्रतिशत भाग दिया जाए । उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया 
_ था कि यह सहायता इसलिए नहीं दी जा रही है कि इस पर प्रान्तों का कोई विशेष 
प्राकृतिक श्रधिकार थां वल्कि इसलिए दी जा रही है कि उनको सहायता की . आव- 
इयकता थी । 

३. श्राथिक सहायता--श्रोटो नीमियर का. सुझाव था कि उपनयुक्‍त दोनों 
सहायता के अतिरिक्त प्रान्तों को कुछ वापिक सहायता भी दी जाए। अतः संयुक्त 


भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था का उद्गम रबर 


घानन्‍्त को ५ वर्षों तक २५ लाख,अब्रासाम को ३० लाख, उड़ीसा को ४० लाख, 
उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त को १०० लाख, झौर सिन्च को १०५ लाख रुपये 
(१० वर्षो के लिए) देने का सुझाव दिया गया । 

श्रन्तिम सहायता--श्रोटो नीमियर की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रिफारिश आ्राय-क्र 
के वितरण के सम्बन्ध में थी | इस सिफारिश के अनुसार प्रास्तों को आय-कर का 
५० प्रतिशत भाग मिलना था। यहाँ यह बता देता आवश्यक है कि आय-कर में 
कॉरपोरेशन कर सम्मिलित न था । यह सिफारिश करते समय उन्होंने केन्द्र को 
प्रान्तों की आय-कर की झ्राय का कुछ अयवा शआ्रांशिक भाग ५ वर्षों तके उस स्थिति 
में अपने पास रखने का अधिकार दिया जब तक केच्र का आय-कर का भाग तथा 
रेलों का भाग मिलाकर १३ करोड़ रूपया न हो जाए । इन ५ वर्षों के बाद अगले ५ 
चर्षों में केन्द्र प्रान्‍्तों को अपने पास जमा किया हुआ श्राय-कर का भाग धीरे-धीरे 
लीटायेगा । इस प्रकार स्पष्ट ही है कि प्रान्तों को स्व-यासन के ११वें वर्ष में अपनी 
आाय-कर का पूरा भाग मिल सकेगा ! 

ग्राय-कर के विभाजन के सम्बन्ध में उन्होंने इसवात को ध्यान में रखा कि 
प्रात्त-विशेष से कितना आय-कर इकट्ठा किया जाता है तथा उसकी जनसंख्या कितनी 
है | इन वातों को ध्यान में रखकर उन्होंने हर प्रान्त को निम्नलिखित ढंग से श्राय- 
कर बांटने की सिफारिय की :-- 





प्रान्‍्त , प्रतिशनत । प्रान्त , प्रतिशत | प्रान्‍्त । प्रतिशत 
मद्रास श्श्‌ संथुक्त प्रांत १५ उत्तरी पश्चिमी 
चम्बई २० विहार 2१० सीमा प्रास्त ५ 
बंगाल २०. मध्य प्रान्त प्र उड़ीसा ३ 
पंजाब. ८ आसाम ! २ सिन्ध । २ 





झोटो नीमियर रिपोर्ट पर एक दप्टि---ओऔटों नीमियर की रिपोर्ट से कोई 

भी प्रान्त खुश नहीं था। लगभग सभी प्रान्तों ने अपनी-अपनी शिकायत भारत-म 
के पास भेजी | बम्त्ई प्रान्त का दावा था कि अकेले वम्बई प्रान्त्त से ही आयनकर 
का लगभग २४ प्रतिशत भाग जमा होता है, इसलिए उतस्तको उसी अनुपात में श्राय- 
कर का भाग भी मिलना चाहिये । उसका यह भी कहना था कि जिस प्रकार बंगाल 
को जूट नियति कर में से श्राथिक सहायता दी जा रही है उसी प्रकार उसको कपास 
कर में से भी सहायता दी जाए । मद्रास प्रान्त भी चुप नहीं रहा । उसका कहना था 
कि आरय-कर का विभाजन जनसंख्या के आबार पर होना चाहिए और इस प्रकार 
उसको झ्राय-कर का २४ प्रतिशत भाग दिया जाये | विहार ने भी मद्रास का समर्थन 
किया । यह आय-कर का अधिक भाग इसलिए चाहता था, क्योंकि वह सव से अधिक 
निर्धन था। संग्रवत प्रान्त का भी कहना था कि जब वम्बई और बंगाल को आाय-कर 
का एक बड़ा भाग दिया जाता हैं तो उसको भी एक बढ़ा नाग मिलना चाहिए | इस 
प्रकार लगभग प्रस्येक प्रान्त ते किसी न किसी ब्रावार पर झाय-कर का अधिक साग 


२४६ : “राजस्व 


प्राप्त करने का प्रयास किया । हे 

इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रान्तों को राष्ट्रीय विकास-सम्बन्धी मदों को सौंप 
देने के कारण अधिक आाथिक सहायता की श्रावश्यकता थी, इसीलिये उनकी माँग 
न्पायोचित ही थी । इसके अ्रतिरिक्त यह शर्त, कि जब तक केन्द्र के पास आयकर 
और रेलों का लाभ मिलाकर १३ करोड़ रझवया न हो जाए, प्रान्तों को आयकर का 
भाग नहीं मिलेगा, भी अभ्रनुचित थी । यह भी सही है कि श्रोटो नीमियर ने आय-कर 
का कम भाग प्रान्तों को वाँटने की सलाह देकर, प्रान्तों के साथ घोर अन्याय. किया 
था । परन्तु इन सब वालों के साथ-साथ यह भी कहा जा सकता है कि केद्धीय 
सरकार का व्यय लगभग स्थायी रहने पर भी उसको घन की बहुत आवश्यकता थी, 
क्योंकि उसको समस्त देश की रक्षा करनी थी, विदेशों में अपनी साख बढ़ानी .थी 
और देश में शान्ति स्थापित करनी थी तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य करने थे । 

आधिक सहायता के कारण प्रान्तों का आपसी मतभेद बहुत वढ़ गया था। 
यदि निष्पक्ष होकर देखा जाय तो यह सहायता प्रान्तों को आवश्यकतानुसार दी गई 
थी । जो प्रान्त धनी और मितव्ययी थे उनको कम सहायता दी गई और जो फिजूल- 
खच्च थे उनको अधिक सहायता प्राप्त हुई । यह सहायता प्रान्तों को केवल कुछ ही 
वर्षो तक देने के लिए सुझाव दिया गया था परन्तु ओटो नीमियर ने यह निश्चित 
नहीं किया था कि यदि इस प्रवधि में प्रान्तों की स्थायी रूप से उन्‍तति न हो पाई तथ 
प्रान्तों को अपनी झ्ारथिक स्थिति सुधारने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। 
इसके अ्रतिरिक्त पहले १० वर्षों में तो झ्राय-कर का कोई भाग मिलने की आ्राशा थी 
ही नहीं, और उसके बाद जो कुछ आशा थी भी, वह केवल अ्रधिविधि (4०36 6या०) 
ही थी | इस बीच में तो प्रान्त अपनी श्राथिक स्थिति को परिस्थितियों के अनुकूल 
कर ही लेंगे । 

परन्तु इन सब आलोचनाओं के बाद भी यह मानना पड़ेगा कि श्रोटो- 
नीमियर का कार्य सरल न था । वह सब प्रान्तों को संतुष्ट नहीं कर सकते थे । जहाँ 
तक आधिक सहायता का सम्बन्ध है वह भी निष्पक्ष होकर ही निश्चित की गई थी 
श्रोर यह भी ध्याव रहे कि स्व-शासन आरम्भ होने के पहले वर्ष में ही केन्द्र की स्थिति 
इतनी सुधर गई थी कि प्रान्तों को आय-कर का भाग मिलने लगा था। यह इस 
प्रकार था:---वम्बई २५ लाख रु०, मद्रास १८७५, बंगाल २४५, संयुक्त प्रान्त १८०७५, 
पंजाब १०, विहार १२९५०, मध्य प्रान्त ६१२५, सिन्च २१५०, आसाम २९४०, 
उड़ीसा २-५० और उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त १९२५ लाख रु० । इंस प्रकार कुल . 
१२५ लाख रुपयों की राशि विभिन्‍न प्रान्तों में विभाजित की गई थी । 

द्वितीय महायुद्ध--द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होते ही देश के साधनों को युद्ध- 
कारयों की ओर संचालित किया गया। युद्ध संचालत के लिए सरकार को बहुत 
बड़ी मात्रा में वित्त की आवश्यकता अनुभव हुई । सन्‌ १६३६ में आय-कर से आप्त 
आय में भी वृद्धि हुई। सरकार ने युद्ध-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक 

“संशोघन किया जिसके अनुसार सरकार आय-कर का प्रान्तों को मिलने वाले भाग में 


भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था का उद्गम २४७ 


से ४३ करोड़ रुपया अपने पास रख सकती थी | सरकार ने आय-कर, कारपोरेशन 
कर श्औौर सीमा कर की दर में वृद्धि करने के साथ-साथ कुछ नये करों को भी 
लगाया, रेल के किरायों में भी वृद्धि की, और तार-डाक इत्यादि की सेवात्रों के 
मूल्य में भी सामान्य वृद्धि की | सरकार ने ऋण प्राप्त किये श्रीर अ्रधिक पतन्न मुद्रा 
छापी । जिसके कारण अनेकों प्रकार की आाथिक और सामाजिक कठिनाइयाँ 
उत्पन्त हुईं । 


मारत में संघीय वित्त- 
व्यवस्था (क्रमशः) 
(स्वतन्त्रता श्रौर उसके 
अध्याय १४ पदचात्‌ ) 
'पकाएआर 8. क्‍ाप3एटा47, 5श्छाफश 


पर रा) 4 (८0५१५.) 
(फत्क्र्‌शातशा८6 क्ावे 467) 





स्वतन्त्रता प्राप्ति के परचात्‌ भारत का संविधान बनाने के लिए संविधानसभा । 
(एणाशाोप्था। 3455४70]9) डा० अम्बेदकर की अध्यक्षता में नियुक्ति की गई और 
भारत का गणतत्वत्र संविवान सन्‌ १६५० से आरम्भ हुआ । इसी बीच देश के विभाजन 
के फलस्वरूप सिनच और : उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त पाकिस्तान को चले गये और' 
बंगाल तथा पंजाब का भी विभाजन हो गया। अतः इस वात की श्रावश्यकता 
अ्रनु भव हुई कि प्रान्तों में आय-कर के भाग को बॉटने के लिए एक नई योजना तेयार 
की जाए। १७ मार्च सन्‌ १९४८ को एक नई योजना घोषित की गई जिसके अनु- 
सार निम्नांकित परिवर्तत किए गये :--- 

१. भविष्य में प्रान्तों को श्राय-कर में से प्राप्त होने वाले भाग का प्रतिशत 
इस प्रकार होगा:--- वम्बवई २१, पश्चिमी बंगाल १२, पूर्वी पंजाब ५, मद्रास १५, 
विहार १३, संयुक्त प्रान्त १९, मध्य प्रदेश तथा वरार ६, आसाम और उड़ीसा ३॥ 

२. ओटो नोमियर योजना के अनुसार जूट उगाने वाले प्रान्तों को ज़ूट निर्यात 
कर का जो ६२६% भाग मिल रहा था उसको घटा कर २०% कर दिया गया ) 

. ३. केवल आसाम और उड़ीसा को ही आर्थिक सहायता देने का निश्चय 

किया गया जो निम्न प्रकार थी :-- 


*त----+> 


कै | वर्ष आसाम उड़ीसा 


१६४७-४८ | १८'७५ लाख रुपये २५ लाख रुपये 
| 





१६४८-४६ - ३० लाख रुपये ४० लाख रुपये 
४. यह भी निश्चित किया गया कि आय-कर को कुल आय का १% चीफ 
कंमिश्नर के प्रान्तों को दिया जायेगा । 


अपयय- का को जनसंख्या के आवार पर विभाजित किया था। इस योजना 


यु 


भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था (ऋमश:) र्ड६ 


से भी कोई प्रान्त प्रसन्‍न न था और पहले ही की भाँति उनमें आपसी ई्प्या 
चनी रही । 

सरकार समिति ($श्ा(श (०ग्रपर(९०)--मार्च सन्‌ १६४८ की योजना 
केवल दो वर्षो के लिए ही थी - इसलिए प्रान्तीय आ्राय-कर के भाग को किस प्रकार 
विभाजित किया जाय, यह निश्चित करने के लिए भारत सरकार ने श्री एन० आर ० 


. सरकार की अव्यक्षता में एक समिति नियुक्त की | इस समिति के प्रस्ताव प्रान्तों के 


हत में थे परन्तु सरकार ने इनको स्वीकार नहीं किया ) ततत्पश्चात्‌ सरकार ने श्री 

देशमुख को नियुक्त किया । इनके सुझाव केवल १६५०-५१ और १६५१-५२ के ही 
लिए थे और सरकार ने इनको स्वीकार कर लिया था । 

देशमुख एवार्ड (0680 #फ्रध0)--यह एवार्ड तिम्न प्रकार था :-- 

श्रायकर का विभाजन--देश मुख ने इस सम्बन्ध में अपना कोई नया सिद्धान्त 

प्रस्तुत नहीं किया था । क्योंकि उन्हें ज्ञात ही था कि नये संविधान के अनुसार सन्‌ 

१९५२ में वित्त आयोग (क्याक्षाए8 00एागांडआंणा) नियुक्त ही होगा जो समस्या 


- का विस्तृत भ्रध्ययन करेगा, इसलिए उन्होंने ओटो नीमियर एवार्ड में उतने ही संझो- 


के बाद इनके वित्तीय एकीकरण की झावश्यकता अनुनव हुई । 


घन किये जो देश के विभाजन हो जाने के कारण श्रावश्यक थे। उनके अ्रनुसार 
आय-कर का विभाजन निम्न प्रकार किया जाना था :-- 
बम्बई २१%, उत्तर प्रदेश १८% , मद्रास १७६ %, पश्चिमी वंगाल १३६% 
विहार १२३१, मध्य प्रदेश ६९%, पूर्वी पंजाब ५६% , श्रासाम और उड़ीसा ३% । 
जूठ निर्यात कर--नये संविधान के अनुसार जूट निर्यात कर पूर्ण रूप से 
केन्द्र के हिस्सों में था। केन्द्रीय सरकार, यदि चाहे तो, जूट उगाने वाले प्रान्तों को 
आथिक सहायता दे सकती थ्री। देशमुख ने इस आशिक सहायता की राशि को 
निम्न रूप दिया :-- 
पश्चिमी बंगाल १०५ लाख रुपये, आ्रासाम ४० लाख रुपये, विहार ३५ लाख 
रूपये भौर उड़ीसा ५ लाख रुपये । 
डर देशमुख एवार्ड पर एक दृष्टि--इस एवार्ड का भी प्रान्तों ने कोई स्वागत 
किया । बम्बई, बिहार, बंगाल, मद्रास आदि प्रास्तों ने इसकी श्रालोचना की, 
क्योंकि उनको तो यह आशा थी कि इस नये एवार्ड से पुराने एवार्ड की कमियों को 
दूर किया जायेगा । परन्तु जैसा कि हम कह ही चुके हैं देशमुख का काम किसी नए 
सिद्धान्त की रचना करना नहीं था बल्कि विभाजन से उत्पन्त हीने वाली गड़बड़ी के 
कारण बचे हुए अतिरिक्त कोप का उचित वितरण करना था | इसके अतिरिवत इन 
सुझावों को स्थायी रूप देने का तो इरादा था ही नहीं, इसलिए देनमुख एवाड का 
दोपपुर्ण ठहराना अनुचित होगा । रे 
. देशी रियासतों का एकीकरण--ब्रिटिश साम्राज्य काल में नारत में ६०० देगी 


रियासतें थी, जिन पर सरकार का कोई भी वित्तीय नियन्त्रण नहीं था । स्वतन्त्रता प्राग्ति 
यह उस्ती समय सम्भव 


एल. 


२५० राजस्व 


था जबकि उनका राजनतिक - एकीकरण हो जाता और उनमें गणतन्त्र स्थापित हो 
जात। । १९४८ में श्री कृष्णामाचारी की श्रव्यक्षता में नियुक्त वित्तीय जांच समिति ने 
केन्द्र तथा रियासतों के वीच वित्तीय सम्बन्ध स्थापित करने के लिए तीन सिद्धान्त 
प्रस्तुत किए थे-- (१) केन्द्र का इन रियासतों में केवल उन्हीं विषयों पर नियन्त्रण 
होना चाहिए जिन पर प्रान्तों में हो ।.(२) केन्द्र तथा रियास्तें विभिन्‍्त आध्िक 
तथा वित्तीय मामलों में एक दूसरे को वही सहयोग देंगे जो केन्द्र तथा प्रास्तों में है 
शौर (३) केन्द्रीय सरकार अपने प्रशासनिक यंत्र का उपयोग इन रियासतों में प्रान्तों 
की भांति ही करेगी । इस प्रकार समिति ने रियासतों को प्रान्तीय स्तर पर लाने का 
सुभाव दिया था, जिसका समावेश गणतनन्‍्त्रीय संविधान में कर दिया गया । 

इस प्रकार के परिवर्तनों से बहुत से राज्यों में वित्तीय गड़बड़ी उत्पन्न हुई और 
घीरे-घीरे स्थिति सन्तुलित होती गई । इस प्रकार देशी रियासतों के एकीकरण से 
अनेकों लाभ देश को प्राप्त हुए। प्रथम सम्पूर्ण देश के लिए एक सी ही वित्तीय प्रणाली 
की स्थापना हो सकी ॥ दूसरे, संघ सरकार सम्पूर्ण देश पर एक सी ही कुशलता से 
नियन्त्रण रख सकेगी । तीसरे, देशी रियासतों को भी संघ सरकार के व्यय से उतने ही 
लाभ प्राप्त हो सकेंगे.जितने कि प्रान्तों को होंगे । 


भारत के गणतन्त्रीय विधान के श्रन्तर्गंत राज्य श्रीर संघ सरकार के 
पारस्परिक वित्तीय सम्बन्ध :--- 

२६ जनवरी सन्‌ १६५० को नया संविधान लागू किया गया जिसके अ्रनुसार 
भारत राज्यों का एक संघ था, भारत में तीन प्रकार के राज्य थे--श्र, व और से । 
अ्र' राज्य वे थे जो संविधान में लागू होने से पहले .प्रान्त कहलाते थे । “ब'” प्रकार के 
राज्य वे थे जो पहले रियासतें कहलाती थीं और 'स' प्रकार के राज्यों में वे क्षेत्र थे 
जो पहले चीफ कमिश्नर के आ्राधीन थे । इसमें अ्रन्य, क्षेत्र भी सम्मिलित थे। नए 
संविधान में प्रान्तों और संघ सरकार के वीच जो कार्यो का विभाजन किया गया था 
वह ठीक उसी प्रकार था जैसा कि सन्‌ १६३४५ के ऐक्ट में था । 


आय-स्रोतों का वितरण--नए संविधान को प्रमुख विशेषता यह है कि झाय 
के स्रोतों का वितरण बड़े ही स्पष्ट ढंग से किया गया है और झाय के स्रोतों को दो 
भागों में विभाजित किया गया है--संघ सम्बन्धी और - राज्य सम्बन्धी | इसकी 
'दूसरी विशेषता यह है कि कुछ कर संघ सरकार द्वारा लगाए जायेंगे और वसूल किए 
जायेंगे, परन्तु उनकी आय राज्यों को प्राप्त होगी । हमारे संविधान की तीसरी 
“विशेषता यह है कि कुछ कर संघ सरकार द्वारा लगाए जायेंगे और वसूल भी किए 
जायेंगे, परन्तु उतकी आय राज्यों और संघ दोनों.ही में वाँटी जायेगी। आय के ज्नोतों 
का बंटवारा निम्न प्रकार से किया गया है :>+ / ही 

(श्र) संघ सरकार की श्राय के स्नोत--रेलें, डाक व तार, टेलीफून, वेतार 
-का तार (शेाा&०5५५), प्रसारण-(908008४४7र8) तथा श्रन्य प्रकार के संवाद 
वाहन, सीमा कर, कारपोरेशन कर इत्यादि, संघ सरकार की आय के मुख्य स्नोत हैं । 


भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था (क्रमशः) २५१ 


(ब) राज्यों की श्राय के खोत--मालगरुजारी, कृपि श्रायकर, नशीली चस्तुओंः 
पर उत्पादन कर, .विक्रय कर, मनोरंजन कर इत्यादि राज्यों की आय के मुख 
स्नोत हैं। 

(स) वे कर जो संघ द्वारा लगाए जायेंगे और जमा किए जायेगे, परन्तु 
उनकी झाय का वंटवारा राज्य और संघ दोनों में ही होगा--इसके अन्तर्गत कृषि 
झाय के अभ्रतिरिक्त अन्य प्राय पर कर ओर 382 | 

(द) वे कर जो संघ द्वारा लगाए जायेंगे श्रौर एकत्रित होंगे परन्तु उत्तकी 
सारी आय राज्यों को हो प्राप्त होगी--इनके अन्तर्गत मृत्यु कर, कृषि सम्पत्ति के 
ग्रतिरिक्त अन्य सम्पत्ति कर, रेल, समुद्र, तथा वायु-मार्गों से जाने वाली वस्तुओं तथा 
यात्रियों पर कर । नि 

» [य) वे कर जो संघ द्वारा लगाए जायेंगे परन्तु जिन्हें राज्य वसूल करेंगे 
और जिनकी आ्राय राज्यों को प्राप्त होगी--इनके अन्तर्गत स्टाम्प कर और दवाइयों 
तथा झूंगार करने की सामग्री पर लगाए हुए कर सम्मिलित हैं । 

यह निरचय किया गया है कि संघ सरकार तथा राज्य सरकारों की आय 
अलग-अलग संचित कोपों में जमा की जायेगी। संघ सरकार की सारी प्राय को 
भारत के संचित कोप' (007800॥/66 एणा6 ० 709) में और राज्यों की 
सारी श्राय को (राज्य के संचित कोप' (0075० ००० फ्रिण्त॑ ० [॥ 508/0) में 
जमा किया जायेगा । ग 

सन्‌ १६५० के संविधान में संघ तथा राज्यों में वित्तीय संतुलन स्थापित 
करने के लिए तीन तत्वों का उल्लेख क्रिया गया है : अंग, गर-कपि घराय-कर बोर 
संघ उत्पादन करों को बाँट कर। दूसरे, संघ द्वारा_ राज्यों को श्राधिक सहायता 
देकर--यह आधथिक सहायता भारत के संखित कोप में से उन राज्यों को दी जायेगी 
जिनको कि उसकी आझ्रावश्यकता है। भिन्‍्त-भिन्‍न राज्यों के लिए भिन्‍्त-मिन्न 
राशि निश्चित की जा सकती है। राज्यों को यह सहायता उत योजनाओं को 
पुरा करने के लिए भी दी जा सकती है जिनका उद्देश्य श्रनुसूचित जातियों (50॥0- 
ता०व प्रगर००४) के कल्याण की वृद्धि करना है। संविधान में छूट उगाने वाल 


राज्यों को जुट निर्यात कर में से कोई भी हिस्सा देने की कक ६ की 
उनको श्राथिक सहायता 


स्ट 


है ! परन्तु यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके वदले में & 3 कर: | 
है कि 


प्रदान की जा सकती है। भारतीय संविवान में अन्तिम व्यवस्था यह की गई 
(8णथाध2० ) 


संघ सरकार राज्यों की सुत्री में निश्चित किए गये करों पर भ्रविभार 
वेन्‍्द्रीय सरकार 


लगा सकती है । इन अधिमभारों से जो आय श्राप्त होगी वह हणतया 
को होगी । बी 

संविधान में दो वर्ष के भीतर ही एक वित्तीय आयोग नियुक्त करन थे न्‍। 
मिश्चय किया गया था । इसके पश्चात्‌ यह झ्रायोग हर पाँचवें वर्ष या यदि ्टपत, ' 
चाहे तो पहले भी नियुक्त किया जा सकता है । यह आ्रायोग इन बाता पर 8 | 
प्रगट करेगा--(श्र) संघ झौर राज्यों में प्राय-कर के वेटवार की विधि (व) भारत | 


िल+>>+- तर 


२५२ ै .. राजस्व 


के संचित कोप में से राज्यों को आधिक सहायता देने के सिद्धानतः (स) भारत 
सरकार तथा 'व श्रेणी के राज्यों में हुए समझौते को वसा ही बंनाये रखा जाये या 
उसमें कोई परिवर्तत किया जाए। 


प्रथम वित्त आयोग (सका क्वातक्षाए० (*0777ं580॥) 


नये संविधान के अनुसार सन्‌ १६५२ में श्री के० सी० नियोगी की अव्यक्षता. 
में स्वतन्त्र भारत के प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति हुई । हम ऊपर वित्त झ्रायोग , 
की नियुक्ति के उद्देश्यों की गणाना कर ही चुके हैं। यहाँ पर हम आ्रायोग के 
सुझावों की ओर ही ध्यान देंगे | श्रायोग ने जाँच-पड़ताल के-बाद यह निष्कर्ष प्राप्त: 
किया था कि राज्यों को बहुत भ्राय की भ्रावश्यकता है और यह शअ्रति आवश्यक है कि 
उनकी आय में वृद्धि हो । ग्रायोग ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि केन्द्र (क्रिस 
सीमा तक राज्यों को अपनी आय में से सहायता दे सकता है| श्रायोग ने मुरू ह 
से तीन बातों को ध्यान में रखा था। प्रथम, केन्द्र के क्षेत्र में से श्राय के जो अतिरिक्त 
स्रोत राज्यों को दिए जायेंगे वह ऐसे होने चाहियें जिनके अलग होने से केन्द्र की . 
वित्तीय स्थिति बिगड़ने न पाये, क्योंकि उस पर देश की सुरक्षा- और श्रेर्थ-व्यवस्था के 
जँमी महत्वपूर्ण बातों की जिम्मेदारी है। श्रायोग ने दूसरी बात जो ध्यान 
में रखी वह यह थी कि श्राथिक सहायता के वितरण-सम्बन्धी सिद्धान्तों को अर और 
'ब' श्रेणी के राज्यों में समान रूप से लागू किया जाए। अन्तिम महत्वपूर्ण वात यह 
परी कि वितरण की ऐसी योजना तैयार की जाए, जिससे राज़्यों में श्रसमानताएँ 
न्यूनतम रहें । 
वित्त श्रायोग की सिफारिशें--वित्त श्रायोग की सुख्य सिफारिशों निम्त प्रकार 
थीं :--- । ६ 
१. आयकर की श्राय का वितरण--अभी तक प्रान्तों को आय-कर का ५०% 
भाग ही प्राप्त होता था, परन्तु कमीशन का सुकाव- था क्रि अब प्रान्तों को आय-कर 
की आय का ५५% भाग दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक तो उंवकी श्रावश्यकताग्रों' 
में काफी वृद्धि हो गई थी और दूसरे, 'व' श्रेणी के राज्य भी अब हिस्सा बंटोंने वालें 
हो गए थे। आयोग ने उत सभी दलीलों का अ्रध्ययन क्रिया जो राज्यों -ने 
पिछले वर्षो में श्राय-कर की आय में से एक बड़ा भाग प्राप्त करने के लिए 
) दी थीं, उसके अनुसार आय-कर का वितरण निम्न वातों पर आधारित होना 
चाहिए :--- 
(भर) जनसंख्या द्वारा प्रस्तुत की गई आवश्यकताय । 
(व) प्रत्वेक राज्य से एकत्रित की गई आय-कंर की राशि । 
आयोग का प्रस्ताव था कि आय-कर की आय का जो भाग राज्यों में वॉटना - 
था उसका ८०% भाग जनसंख्या के श्रावार पर वादा जाय श्र २०७ भा ८5०० भाग जनसंख्या के श्राधार पर वॉँटा जाय और २० 
एकत्रित किए गृए आय-कर की राशि के अनुपात में वाँटा जाय | आयोग के अनुसार ह 
विभिन्न राज्यों में आय-कर का वेटवांरा तिम्न प्रकार होना चाहिए :-- 
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. ८ कज्योक्त आय । | राज्यों को आय 
राज्य | कर में से प्राप्त - राज्य कर में रे होने 
" होने वाला प्रतिशत की 
चम्बई १७१५० राजस्थान ; ३-५० 
उत्तर-प्रदेश :.. १५७५ पंजाव श्र 
मद्रात १५२५ टद्रावतकोर-क्ोचीन... २-४२ 
पश्चिमी बंगाल ११२५ ग्रासाम | २*२५ 
बिहार . ६७५ मंसूर | २२५ 
मध्य-प्रदेश शर५ मध्य भारत १७५ 
हैदरावाद ४*५० सौराष्ट्र ह *०० 
उड़ीसा ३१४० पटियाला तथा पूर्वी ह 
क पंजाब रियासतों | 
यूनियन । ण्छ्प्‌ 


२. संघीय उत्पादन करों का वितरण --यद्यपि आयोग को संघ उत्पादन करों के 
वितरण के लिए अनने प्रस्ताव नहीं देने थे । परन्तु उसने राज्यों को आयिक सहायता 
प्रदान करने के लिए जो योजना प्रस्तुत की थी उसमें उसने उत्वादन करों के वितरण 
के लिए भी अपने प्रस्ताव दिये | श्रायोग ने तीन उत्पादन करों--तम्वा छू, दियासला 
श्रौर वनस्पति--को राज्यों में बाँटने के लिए उपयुक्त समझा, क्योंकि: यह बल्लुए 
सामान्य उँवयोग की हैं श्रौर इनसे आ्राय भी बहुत प्राप्त होती है । श्रायोग की सिफरा- 
रिश थी कि इन उत्पादन करों की शुद्ध प्राप्तियों (१४४ ?00०९१४) का ४० प्रतिशत 
भाग राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में वाँठ जाय । श्रायोग का यह भी प्रस्ताव था 
कि विभिन्‍न राज्यों में इन वस्तुओं के उपभोग-सम्बन्धी आँकड़े जमा किए जायें ताकि 
दूसरा वित्त आयोग उपभोग के आ्राधार पर उत्पादन करों का वितरण कर सक्रे 
आयोग के अनुसार उत्पादत करों का भाग इस प्रकार होना चाहिए :-- 


| जादू; हतज्ूसम्क कं क्रत्नहेत 7; सज्यों को प्राप्त होन 
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राज्यों की प्राप्त होन 
राज्य वाले उत्पादन करों के राज्य वाले उत्तादन करों के 
भागों का प्रतिशत | भागों का प्रतिशत 
उत्तर-प्रदेश १८२३ उड़ीसा ४२२ 
मद्रास १६४४ पंजाब ३६६ 
बिहार ११०६० ट्रावनकोर-कोचीन २६८ 
चम्बई १०:३७ मंसूर २६२ 
पश्चिमी बंगाल ७१६ साम २९६१ 
मध्य-प्रदेश ६१३ धव्य भारत शायद 
हैदराबाद ५२६ | सीराष्ट्र । ११६ 
राजस्थान घन४ १ पटियाला तथा । 
पूर्वी पंजनाव | 


रियासती यूनियन 


नमक 


२५४ राजस्व 


जूट निर्यात कर के स्थाव पर श्राथिक सहायता (ठशाडनं॥-बंत वं॥ कह 
छा 306 ७एुण तंपाए)-सन्‌ १६५० के संविधान में जूट उगाने वाले राज्यों को 
जूट निर्यात करके वितरण के सम्बन्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। परल्तु 
इसके स्थान पर आशथिक सहायता देने का प्रवन्ध किया गया है। आयोग ने निम्न 
चार भ्रान्तों को वाबिक आथिक सहायता देने की सिफारिश इस प्रकार की है :-- 

पश्चिमी बंगाल १५० लाख रुपये विहार ७५ लाख रुपये 

उड़ीसा १५ लाख रुपये आसाम ७५ लाख रुपये 

राज्यों को श्राथिक सहायता (0798085-7-20)---आ्रायोग ने केन्द्र द्वारा राज्यों 
को ग्राथिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। इसने आथिक 
सहायता देने के विभिन्‍न का रणों का विश्लेषण किया और उन सिद्धान्तों की विवेचना 
की है जिनके आधार पर ऐसी सहायता दी जाए। आयोग के श्रचुसार झते-सहित' 
और शर्त-रहित दोनों ही प्र वि +< 32775 0009 %2 आशिक सहायता दी जा सकती हैं। ज्ञत्-सहित 
सहायता का मुख्य उद्द श्य राज्य सरकारों की श्राय में वेद्धि करना होना चाहिये और 
राज्यों को पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे इस सहायता को जिस प्रकार चाहें 
उपयोग में लायें । शर्तें सहित सहायता केवल विशेष प्रकार की सेवाशों के विस्तार 
को प्रोत्साहन देने के लिए ही दी जाए 

विभिन्‍्तर राज्यों को आर्थिक सहायता किस सीमा तक दी जाए, आ्लायोग ने 
इसके लिए कुछ श्राधार वताये हैं | इनमें से मुख्य आधार निम्न प्रकार हैं :--.. 

(अ) राज्य किस सीमा तक अपनी सहायता स्वयं करने का प्रयुत्त करते हैं । 
यह बड़ा ही उपयुक्त आधार है, क्योंकि यदि राज्य सरकारों को यह विश्वोर्स दिला 
दिया जाएगा क्रि केत्र उनके वजट के घाटों को पुरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष इसी 
प्रकार की सहायता देता रहेगा तो यह निश्चित ही है कि राज्य सरकारों की फिजुल- 
खर्ची तथा अपव्ययिता बढ़ जाएगी । ह ब 

(व) प्रारम्भिक सामाजिक सेवाओं के स्तरों को समाव करने के लिए 
आयोग ने कुछ साम लक डक तब के के सेवाओं के विस्तार के लिए और सभी राज्यों में समान 
स्तर प्राप्त करने के लिए विशेष ग्राथिक सहायता देने का सुझाव दिया है।इस , 
प्रकार की साम्राजिक सेवाश्रों में प्रारम्भिक शिक्षा का एक उपयुक्त उदाहरण है । 

(स) सम्पूर्ण देश से सम्बन्वित विशेष जिम्मेद्ारियाँ हैं। ऐसी समस्याएं, 
यद्यपि पूरे देश से ही सम्बन्बित क्‍यों न हों, कुछ विशेष राज्यों के अपने क्षेत्रों में ही . 
उत्पन्त हो सकती हैं--उदाहरणार्थ देश के विभाजन से उत्पन्त होने वाली समस्याएं 
ऐसी विशेष समस्याझ्रों के लिए विशेष श्राथिक सहायता प्रदान की जाय | 

(दे) प्रारम्भिक महत्व की उपयोगी सेवाओं की व्यवस्था के लिए भी कम 
उन्नत राज्यों को राष्ट्रीय द्वित में श्राथिक सहायता दी जा सकती है । 


हे आ्रांयोग का यह भी सुकाव था कि एक ऐसी संस्था स्थापित की जाय जो 
राज्यों की अर्थ-व्यवस्था का निरन्तर श्रव्ययत्त करे ताकि यदि भविष्य में वित्त 


्‌ 
पं 
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प्रायोग नियुक्त किये जायें तो उन्हें अपनी जाँच के आरम्भ में हो आवश्यक आंकड़े 
प्राप्त हों जायें । - 
वित्त श्रायोग की रिपोर्ट पर एक दृष्टि--वित्त आयोग की सभी प्लिफारिशें 

भारत सरकार ने स्वीकार कर ली थीं। यह भी स्वाभाविक है कि जित्त प्रायोग 
द्वारा प्रस्तुत की गई श्राय के वितरण की योजना से सभी राज्य संतुष्ट नहीं हो 
सकते थे । फिर भी अधिकतर राज्यों ने भ्रपनी सन्तुष्टि प्रकट की और सामान्य रूप 
से श्रायोग की सिफारिशों का हादिक स्वागत हुम्ना | आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्यों 
की आय के स्रोतों में वृद्धि करता था जो कि उसने बड़े ही सुन्दर ढंग से किया | जिन 
उत्पादन करों की आय को बाँटने के लिए झ्रायोग ने चुना था वे भी अनुचित न थे । 
जनसंख्या के आधार पर आयकर का बँटवारा भी सरल और उपयुक्त था। शभ्रायोग 
की सिफारिशों में सबसे उत्तम वात यह थी कि उसने राज्यों और केन्द्र दोनों ही की 
स्थिति को ध्यान में रखकर अपने सुकाव दिये थे | परल्तु न्याय की दृष्टि से इतना 
कहना ही पड़ेगा कि आयोग ने राज्यों को प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता में जो 
वृद्धि की थी उसका वुरा प्रभाव यह भी हो सकता है कि राज्य अपने श्राय के 
साधनों को बढ़ाने के लिए स्वयं कोई प्रयत्त करने के लिए उदासीन हो जायें और 
अपने खर्चो को कम करने का प्रयत्न ही नहीं करें । वास्तव में वहुत से राज्य केन्द्रीय 


/ सहायता पर ही निर्भर करते चले आ्राये हैं ओर उन्होंने अपने स्रोतों को बढ़ाने का 


कोई प्रयत्न ही नहीं किया । कभी-कभी झ्रधिक उदारता भी स्थिति को विगाड़ देती 
है | इसलिये ऐसा हो सकता है कि राज्यों के लिए भी यह उदारता हानिकारक सिद्ध 


- हो। फिर भी यह सम्भावना तो हर एक योजना में ही रहेगी, जव तक कि केन्द्रीय 


सरकार को राज्य सरकारों की नीतियों में वलपुर्वक हस्तक्षेप करने का श्रधिकार 
नहो। 


दूसरा वित्त आयोग (56000 फ्प]0006 (:0775907) 


मई सन्‌ १६५६ में श्री के० सन्‍्यानम की श्रव्यक्षता में दूसरा वित्त प्रायोग 
नियुक्त किया गया । इस आयोग का कार्यक्षेत्र पहले आयोग की अपेक्षा अधिक विस्तृत 
था | इसको संघ और राज्य सरकारों के वीच वितरण होने वाले करों के वेदवारे में 
हर राज्य को मिलमे वाला भाग, और केन्द्र से राज्यों को प्राप्त होने वाली प्राथिक 
सहायता को निर्धारित करने वाले सिद्धान्तों के सम्बन्ध में श्रपने सुझाव देने के 
श्रतिरिक्त निम्न बातों पर भी अपने सुझाव देने थे :-- 

१, आसाम, बिहार, उड़ीसा और पर्चिमी वंगाल को ज़ूट निर्यात कर के 
भाग के बदले में झाथिक सहायता को राशि । ग 

२. राज्यों को दूसरी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी आवश्यकताशों की पूत्तिके 
लिए आधथिक सहायता । के 

३. गैर कृषि सम्पत्ति पर लगे हुये मृत्यु कर से प्राप्त शुद्ध भ्ाव्तियों 
(00०४ 770०९८१५) को राज्यों में वाँटने के लिए सिद्धान्तों की रचना । 


मा 


२५६ ... राजस्व 


४. भारत सरकार द्वारा राज्यों को सनू १६४७ और सन्‌ १६५६ के वीच 
के ऋणों की सूद की दरों और श्रुगतान ज्ञत्ों में संशोधन (यदि आवश्यकता हो 
तो) ॥ ह ॥ 

५. राज्य सरकारों द्वारा त्रिक्रो कर हठाये जाने पर भारत सरकार ने कपड़े, 
चीनी और तम्बाकू पर जो अतिरिक्त उत्पादव कर लाग किया था, उसकी आय के. 
बंटवारे के लिए उचित सिद्धान्त का निर्माण करना । कल 


६. रेल किरायों पर लगे हुए कर की वास्तविक आाय के वँटवारे के लिए 
सिद्धान्त बनाना । 


श्रायोग ने श्रपती अन्तिम रिपोर्ट सितम्वर सन्‌ १९५७ में प्रस्तुत की थी। 
श्रायोग ने मुख्य रूप से इस बात की ओर ध्यान दिया कि राज्यों के पास आय के . | 
इतने साधन हो जायें कि वे अपने सामान्य खंचों को पूरा कर लें और अपनी दूसरी 
पंचवर्षीय योजना-पम्बन्धी आवश्यकताओं की भी पूतति कर सकें । आयोग ने राज्यों 
की श्रावारभूत श्रावश्यक्रतात्रों श्रौर विकास-सम्बन्धी श्रावश्यकताओं को साथ-साथ 
ध्यान में रख कर अपने सुकाव दिये थे, क्योंकि उसका विचार थां कि पंचवर्षीय 
योजना के, संघ और राज्यों से बजठों का एक सुख्य अंग बन जाने के कारण राज्यों . 
की आावारभूत आवश्यकताओं की ओर अलग ध्यान नहीं दिय्रा जा सकता । आयोग 
के मुख्य सुझाव निम्त प्रकार थे :-- कक 


(१) आरायक्रर का वितरण--आयोग का सुझाव था कि आयकर की झ्राय 
में से ६०% भाग राज्यों में वांदा. जाय । यह ध्याने रहे, कि प्रथम वित्त आयोग के 
अनुसार यह प्रतिशत ५५ था। दूंसरे आयोग ने ५% की वृद्धि केवल इसीलिए की थी 
कि सी कार गाया, यो गाव कर व सन्तुष्ट हो जायें। आयकर के वितरण के सम्बन्ध में वित्त श्रायोग ने 
जनसख्या को ही मुख्य श्राधार माना । ही मुख्य आधार मानां। पश्चिमी बंगाल और बम्बई का जो यह 
प्रस्ताव था कि आयकर का वितरण प्रत्येक राज्य से एकत्रित की गईं राशि के 
अनुपात में होना चाहिए, इस सुझाव पर वित्त श्रायोग ने श्रपने विचार प्रकट करते 
हुए कहा कि देश का आर्थिक एकीकरण हो जाने के का रण अ्रव अन्तर-क्षे त्रीय व्यापार 
पर-कोई भी प्रतिबन्ध नहीं थे, इसलिये व्यापारिक आयों पर लगे हुए कर,से जो 
झ्ाय प्राप्त होती है वह सारे ही देश से प्राप्त होने वाली आय समझी जानी चाहिए 
चाहे वह किसी भी राज्य से एकत्रित क्‍यों न.की गई हो। इसके अतिरिक्त विक्री 
कर, मोटर गाड़ियों पर लगे हुए कर, मनोरंजन कर, विजलीकर इत्यादि की झाय 
ने अब श्रीद्योगिक दृष्टिकोण से उन्नत राज्यों की वित्तीय स्थिति को पहले की अपेक्षा 
ग्रतिक बलपूर्वक वना दिया है। इसलिए अब राज्यों से एकत्रित की गई राशि के 
ध्राधार पर आयकर के वितररा का प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी इस विचार से 
कि तोर एकदम न हुट जाये आयोग ने यह सुझाव. दिया कि, राज्यों को ब्रायकर 
का १०% भाग तो एकत्रित. की गई घनराशि के आधार पर बाँठा जाय और ६ ०९५ भाग 


. _  -प्््िपपाजाा/फभफ।८+:  ए"»/पफकफअफककक्‍क्‍चथ-+-+>----+__+__ 





भारत में संघीय वित्त-व्यवस्या (क्रमश: २५७ 


' जनसंख्या के श्राधार पर वाँटा जाय । राज्यों को आयकर का हिस्सा निम्न प्रकार 
दिया जाग्रे! :- 














| 





राज्य प्रतिशत राज्य प्रतिशत 

। 

5 ले +फिय २ |352 
भ्रान्श्र प्रदेश |. पारर मैसूर ... १४ 
प्रासाम ... एंव उड़ीसा ३७३ 
विहार . ६-६४ पंजात् डएड 
बम्बई / १-६७ राजस्थान ४०६ 
केरल ... ३६४ उत्तर-प्रदेश ।.. १६-३६ 
मध्य प्रदेश ।. ६७२ पश्चिमी वंगाल १००८ 


मद्रास |... एपडें० जम्मू तथा कश्मीर ११३ 


(२) संघीय उत्पादन करों का वितरण--प्रायोग का यह विचार था कि 
प्रविष्य में आय-कर की झ्ाय में कोई विशेष ध्ृद्धि होने की आशा नहीं थी । इसलिए 
राज्यों को संघ उत्पादन करों में से अधिक भाग मिलना चाहिए। गत वर्षों में 
उत्पादन करों के क्षेत्र और उनकी आय में बहुत श्रधिक वृद्धि हुई हैं। उत्पादन करों 
की आाय पिछले ५ वर्षों की तुलना में ३ गुनी अधिक हो गई है । सन्‌ १६५२-४३ में 
जो आय ८३-०३ करोड़ रुपए थी वह सन्‌ १६५७-५८ में २५६५७ करोड़ रुपए 
होगई। . 

आयोग के श्रनुसार सभी उत्पादन करों की आय का वितरण करना तो त्रभी 
सम्भव न था, परन्तु इनकी मात्रा में पहले की अपेक्षा वृद्धि अवश्य होनी चाहिए | 
इसलिये उसने सुझाव दिया कि दियासलाई, तम्बाकू और वनस्पति के उत्पादन करों 
के अतिरिक्त चीनी, चाय, कहवा, कागज शोर वनस्पति कम आवश्यक तेलों (५४८४८ 
(4908 707-९550708] 0॥9) के उत्पादन करों की आय का भाग भी राज्यों को 
दिया जाए। झायोग के अनुसार यह भाग २५% होना चाहिए | यहाँ यह बता देना 
आवश्यक है कि प्रथम वित्त आयोग ने यह भाग ४०% निर्धारित किया था परन्तु 
१५%, की जो कमी हुई है उसको. उत्पादन करों की संखर्या में वृद्धि करके पुरा कर 

दिया गया है । उत्पादन करों के वितरण के लिए प्रथम वित्त झ्रायोग ने जनसंलल्‍्या को 

ग्रावार मानते हुए यह प्रस्ताव दिया था कि भविष्य में जनसंख्या के स्थान पर उप- 

भोग को आधार बनाना अधिक उपयुक्त रहेगा। दूसरे वित्त आयोग का यह विचार 

था कि उपभोग-सम्बन्धी सही आँकड़े मिलना 'एक तो कठित है, दूसरे जनसंख्या ही 
घिक उपयुक्त श्राघार है, क्योंकि उपभोग के ज्राघांर पर वितरण करने में नागरीकृत 

राज्यों [छक्तदद्ाइटते 8/965),को अधिक लाभ प्राप्त होंगे। अतः झावोग के श्नू- 
सार उत्पांदन करों का वंटवारा राज्यों में निम्न प्रकार किया जाये 


4. 77८००, 957, 9. 4. है 
2. 70व4., 9. 44: 


अत ०. 


्शु८ राजस्व 
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| 
राज्य । प्रतिशत । राज्य | प्रतिशत 
२ | । - 

श्रान्त्र प्रदेश |. ६३८ |  मंसूर ६*५२ 
आसाम | इेडिंर | उड़ीसा ४-४६ 
विहार |. १०-४७ पंजाब ४०५६ 
- बम्बई ४. १२-१७ राजस्थान ४७१ 
- कैरल । ३८४ उत्तर-प्रदेश १५६४ 
मध्य-प्रदेश । ७*४६ पश्चिमी बंगाल . ७५६ 

मद्रास | ७-५६ जम्मू तथा काइमीर १७५... 


(३) ःजूट निर्यात कर के बदले में आशिक सहायता--भारत के संविधान के 
अनुसार जूट उगाने वाले प्रान्तों को जूठ. निर्यात कर का जो. भाग सन्‌ १६३५ से 
प्राप्त हो रहा था वह बन्द कर दिया गया और उसके स्थान पर राज्यों की आय में 
होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सन्‌ १६६० तक आशिक सहायता देने की 
व्यवस्था की गई है.। आयोग्र के श्रनुसार झआथिक सहायता को राश्षि प्रत्येक राज्य सके 
लिए निम्न प्रकार थी :--- 


आसाम ७५ लाख रुपए उड़ीसा १५ लाख रपए 
विंहार करंट 8 पर पश्चिमी बंगाल शश२६६.. +, # 

(४) राज्यों को श्राथिक सहायता--राज्यों की विकास-सम्बन्धी आवश्यक- 
ताझों को ध्यान में रखकर आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यों को पहले की 
श्रपेक्षा अधिक आाथिक सहायता प्रदान की जाय । साथ ही साथ उसने यह भी स्पष्ट 
कर दिया कि यह राशि केवल दूसरी पंचवर्षीय योजना के कारण बढ़ाई गई थी भ्रौर 
इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ये राज्यों की स्थायी आवश्यकताएँ थीं.। 
प्रत्येक राज्य की श्रावश्यकताओं को व्यान में रखकर आयोग ने निम्न आर्थिक सहाय- 
तोझों की सिफारिश की :--- 


....90..0....0..........जजजज कस इचनक्‍,ी३_े सन अ  ककइकक्‍इफइस्‍इ-इ-ी-नननान्नततनतभतत++ 
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भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था (क्रमशः) २५६ 





राजस्थान २-१० र्‌प्र्० २५० २५० । २४० १२-५० 
पर्िचिमी- 

बंगाल हर५ शेर | दिरणश | ४७५ | ४७५ | १६-२५ 
जम्मू तथा | | 
काश्मीर रैे!०० ३*०० | ३९०० ३९०० ३०० १५७०० 
कुल योग ३६*२प ३६२५६ ३६*२५४५। ३६१२० | 58*५० | १८७७४ 





वम्ब३, मद्रास और उत्तर-प्रदेश को आयोग ने आाथिक सहायता देने की 
सिफारिश नहीं की थी । क्योंकि उसकां विचार था कि इन राज्यों के पास अपने 
खर्चो को पूरा करने के लिए काफी झ्राय थी । आसाम, त्रिहार, उड़ीसा श्र पश्चिमी 
बंगाल को प्राप्त होने वाली आ्राथिक सहायता में तीन वर्षों बाद वृद्धि होनी थी, 
क्योंकि सन्‌ १६५६-६० के वाद उनको जूट निर्यात कर का भाग मिलना बन्द हो 
जाएगा | पजाब और आसाम, क्योंकि देश की सीमाग्रों पर स्थित थे और पश्चिमी 
बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान से शरखणाथियों का प्रवाह रहता है और जम्मू और 
काइमीर--इन सभी राज्यों की विशेष आवश्यकृताप्नों को ध्यान में रग्बा गया है । 
आयोग ने यह निश्चय किया था कि राज्यों को यह भश्राथिक सहायता किसी श्षतं के 
आधार पर न दी जाय ग्र्थात शर्त -रहित हो । 

(५) मृत्यु-कर का बेटवारा--पृत्यु-कर संघ सरकार द्वारा लगाया श्रौर 
एकत्रित किया जाता है परन्तु इसकी ग्राय राज्यों को वाँट दी जाती है और इसका 
वितरण उसी अनुपात में होता है जिसमें क़ि आ्ाय-कर बाँटा जाता है । आ्रयोग का 
विचार था कि क्‍योंकि यह कर सम्पत्ति पर लगा है, इसलिए इसके वितरण का 
उपयुक्त श्रावार सम्पत्ति की स्थिति ([.००७॥०॥) होना चाहिए । परन्तु यह सिद्धान्त 
चल सम्पति के सम्बन्ध में लायू नहीं किया जा सकता । आ्रयोग का सुझाव था कि 
मृत्यु-कर की आ्राय का एक प्रतिशत संघ क्षेत्रों (एरैंणा प्रद्ं।0758) को मिलना 
चाहिए, जिसको संध सरकार अपते पास रख़े। मृत्यु-कर का वेंटवारा स्थिति के 
आधार पर किया गया है प्र्यात्‌ हर राज्य में अचल सम्पत्ति के मूल्य के अनुपात में 
ओर चल सम्पत्ति से प्राप्त कर की राशि का बेटवारा जनसंख्या के श्राधार पर किया 


जाए । प्रत्येक राज्यु का प्रतिशत भाग निम्न प्रकार होगा :--- 
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२६० , |» « : . राजस्व : 


(६) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों -को दिए हुए ऋण--जब से भारत 
स्वतन्त्र हुआ है तब से केन्द्र द्वारा राज्यों को दिए गए ऋणों की मात्रा में अत्यधिक 
वृद्धि हो गई है और ऋण की राशि दिन-प्रतिदिन वंढ़ती ही जा :रही है । इसका 
अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि १५ अ्रगस्त सन १६४७ को इन.ऋणों 
की कुल राशि ४२६७ करोड़ रुपए थी जो ३१ मार्च सन्‌ १६५१ के अन्त में बढ़कर- 


५११ १६५०४१ करोड़ रुपये हो गई ओर मार्च सन्‌ १६५६ में ६०० करोड़ रुपये हो गई। 


)./ 


मिला दिया जावे, जिसका पझुंगतान ३१ मार्च सनू १६७२ .को होना चाहिए और 


यह ऋण विभिन्‍न अवधियों के लिए थे जो १ वर्ष से ४० वर्षों के बीच में थी।इन पर 
सूद की दर भी _ से ५ प्रतिशत तक थी और कुछ ऋण तो सूद रहित से ५ प्रतिशत तक थी और कुछ ऋण तो सूद रहित भी थे। इन 
में से अधिकांश ऋण नियोजन कार्य के लिए दिए गए थे। इन ऋणसों की बढ़ती हुई 


मात्रा तथा राशि, सूद की दरों और अ्रवधियों की भिल्तताओं से राज्यों और केन्द्र के 


वित्तीय सम्बन्धों के समन्वय में बहुत सी जटिलताएँ उत्पन्न हो गई थीं । अत: आयोग 
का विचार था कि यदि इन सव ऋणों को एक साथ मिला दिया.जाय और सूंद की : 
दरों और भुगतान की झर्तों का उचित नियन्त्रण हो जाये तो अनेकों कठिनाइयों से 
छुठ्ठी मिल जाएगी । १५ अगस्त १६४७ और ३१ माच॑ सन १६५६ के बीच में 
ते जों ऋण राज्यों को दिए थे उनके सम्बन्ध व में श्रायोग ने निम्न सुक्ाव दिए 
थे :--- 
., ४४ (श्र) राज्यों को ऋण शरणाथ्ियों की देने के लिए दिए गए थे, उनमें से 
राज्य केवल उन्हीं ऋणों को लौटायेंगे श्रीर उतना ही सुद देंगे जो किं उन्हें गरणा्ियों 
वापिस मिलेंगे श्रर्थात्‌ शरणाथियों ने जिन ऋणों का झ्ुगतान नहीं किया है राज्यों 
को उन ऋणों का भुगतान केन्द्रीय सरकार को नहीं करना होगा। यह सुझाव 
१ श्रप्रेल सन १६९५७ से लागू होगा । 
>> (व) जो सूद रहित ऋण राज्यों को शिक्षालयों की इमारतें बनवाने, करघा 
उद्योग तथा कुंटीर उद्योगों इत्यादि के लिए दिए गए थे उनकी सूद की दर या 
भगतान की शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तत चहीं होना चाहिए 
(स) शेंप ऋणों को दो भागों में विभाजित कर दिया था--(१) ऐसे ऋख 
जो १ अंग्रैल॑ सन्‌ १६७७ को या उंसके बाद भुगतान किए जाने योग्य हो जायेंगे. 
अर्थात्‌ दीघकालीन ऋगा । (२) वे ऋण जो ३१ माचे सनू १६७७ को या उससे 


इक पात्र 


परिदर्तित हो जाने चाहियें, जिन पर सूद की दर ३१% ही रहेगी श्रीर जिसका 
भुगतान ३१ मार्च सन्‌ १९८७ को हो जांचा चाहिए । जिन दीर्घ-कालीन ऋषों की 
सूद की दर३% श्री उनको भी मिलाकर एक ऋण कर दिया जाए और सूद की 
दर २३%, कर दी जाए, और उवका पझुगतान भी ३१ मार्च सन्‌ १६८७ को. हो 
जाना चाहिए । इसी प्रकार सारे मध्यकालीन ऋणों को, जिनकी सुद की.दर ३९६ या 
३% से अधिक है, तीन प्रतिशत की यूद की दर वाले केवल एक ही ऋण में 





भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था (क्रमशः) 


२६ १- 


३ प्रतिशत से कम सूद का दर वाले सारे ऋण मिलाकर केवल एक ही र२ई प्रतिशत 
की सूद के ऋण में मिला दिए जायें जिनका भुगतान भी ३१ मार्च सन्‌ १६७२ को 
हो जाना चाहिए । आयोग ने यह भी सिफारिश की कि भावी ऋणों के लिए भी 
यही योजना अ्पनाई जाय । आयोग का सुकाव था कि राज्यों को नियमित रूप से 
ऋण नहीं दिए जायें और उनको श्रावशयकता के समय कुछ घन वैसे ही सहायता के 
रूप में दे दिया जाये । प्रत्येक वर्ष के अनन्त में इस सव घन राशियों को मिलाकर 
२ ऋणों में वाँट दिया जाय--दीघं-कालीन व मध्यकालीन, और उन पर वही सूद की 


दर ली जाय जो ऊपर बताई जा चुकी है । 


(७) अतिरिक्त उत्पादन" कर का बेंटवारा-केन्द्रीय सरकार ने राज्य 
सरकारों के परामर्श से यह निइचय किया था कि यदि राज्य सरकारें विक्री-कर यू सरकारें विक्री-कर हटा - 
दें तो केन्द्रीय सरकार मिल के बने हुए कपड़ों; चीनी झौर वस्थाकू पर अतिरिक्त 
उत्पादन कर लगा देगी और उनसे प्राप्त वास्तविक आय को राज्यों में वाट देगी। 
वित्तीय भ्रायोग को इन अ्रतिरिक्त उत्पादन करों के वित्तररा के लिए अपने सुझाव 
देने थे। झायोग ने इस सम्बन्ध में दो प्रकार के सुझाव दिए हैं, श्र्थात्‌ तीनों वस्तुओं 
की आय को अलग-ग्रलग बाॉँटने के सम्बन्ध में और एक साथ बॉटने के सम्बन्ध में | 
जम्मू भर काश्मीर राज्य में इन वस्तुओं पर कोई बिक्री-कर लागू नहीं किया गया 
था फिर भी यहाँ की जनता को अतिरिक्त उत्पादन कर का भार सहन करना 
पड़ेगा । इसलिए आयोग का सुझाव था कि इन राज्यों को भी इसमें से भाग मिलना 
चाहिए और उसका भाग १६% निश्चित किया। इसके अ्रतिरिक्त संघ क्षेत्रों 
(एगंणा प्रथाप्राणा6४) को प्राप्त होने वाला भाग संघ सरकार अपने पास रखेगी । 


गोग ने पहले तो प्रस्येक राज्य को विक्री-कर-से-प्राप्त_ होने वाली आय को माः हल 


आयोग ने पहले ट्‌ ज द् 


प्त होने 


किया और उसके वाद थ्रत्येक राज्य का भाग निश्चित किया । 


विभिन्‍न राज्यों को इन वस्तुओं पर विक्री-कर से प्राप्त होने वाली वर्तमान 


आय भिम्न प्रकार थी :-- 


आय को मालूम 


(लाख रुपयों में) 
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जज 


(८) रेल किरायों पर लगे हुए कर का वितरण--रेल यात्रियों के किरायों 
पर सन्‌ १६५७ में कर लगाया गया । यह कर संघ सरकार द्वारा लगाया गंबा है और 
ही उसे एकत्रित करती है परन्तु इसकी सम्पूर्णा आय राज्यों में विभाजित कर दी 
जाती है । आयोग का विचार था कि इस कर की आय का वँटवारा ग्रत्येक राज्य में 
स्थित रेलों पर व्यक्तियों ढह्वारा की गई वास्तविक यात्रा के आधार पर होना चाहिये । 


धर उत्तम विधि यह होगी कि प्रत्येक राज्य में रेल मार्गों की लम्बाई के अनुसार --. 


प्रत्येक टिकट से प्राप्त किए गए कर को बाँट दिया जाय । परन्तु क्योंकि यह व्याव- 
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हारिक नहीं था इसलिए श्रायोग ने एक दूसरी विधि निर्मित की । छोटी और बडी 
लाइनों को श्रलग-अ्रलग लेकर प्रत्येक राज्य में स्थित रेल-मार्गो की लम्बाई के 
अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय रेल (207 रशाज्र29) की आय को भी वाँठ दिया जाय 
ती प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा से प्राप्त आय को मालूम किया जा सकता है 
और कर की श्राय को भी, इस प्रकार, प्रत्येक राज्य की मालूम की गई कुल श्राय 
के अनुपात में वाँठा जा सकता है। श्रायोग ने पिछले ३ वर्षों की आय को मालूम 
करके, ऊपर बताए हुए आवार पर प्रत्येक राज्य का भाग निश्चित किया। इन 
भागों को निश्चित करने से पहले कुल ग्राय का २2% संघ क्षेत्रों के लिए निकाल लिया 
गया था । राज्यों को इस कर से प्राप्त होने वाले भाग का प्रतिशत निम्न प्रकार 


है इ 





| 
राज्य ' | ' प्रतिशत । राज्य प्रतिशत 


। ॥ 

| ] 
झ्ान्ध्र । । ८८६ | मंसूर ४५ 
श्रासाम २७१ | उड़ीसा -- श्छ्८ 
विहार '. ६३६ | पंजाब ८११ 
वम्बई ह /_>१६*२८५ | राजस्थान ' ६*७७ 
केरल ! | शएचघ१ उत्तर-प्रदेश : -१८'७६ ६.०” 
मच्य प्रदेश रा ३१ | परथिचमी बंगाल ६*३१ 


मद्रास | । ६*४६ 





क्योंकि राज्यों की वित्त-व्यवस्था में ्रकाल, वाढ़ श्रादि जैसी प्राकृतिक आापत्तियाँ 
बहुत सी गड़बड़ी उत्पन्त कर देती हैं, इसलिए आयोग का विचार था क्रि राज्यों 
को इन झ्रापत्तियों से बचने के लिए नियमित रूप से कुछ कोप अलग रखने चाहियें। ] 
आयोग ने इस प्रथा का भी विरोध किया कि विकास-योजना के श्रतिरिक्त श्रन्य 
कार्यक्रमों को पुरा करने के लिए जितने घन की श्रावश्यकता हो उस घन में यदि 
राज्य भी हिस्सा बटावें तो केन्द्रीय सरकार सहायता देगी ) क्‍योंकि राज्यों में इतनी 
सामर्थ्य नहीं थी कि वह योजना से बाहर के कार्यक्रमों को पूरा कर सके, इसलिए 
यदि वे ऐसा करेंगी तो उनको घाटा अवद्य होगा । श्रायोग का यह भी सुझाव था कि 
विभिन्‍न राज्यों में हिसाव-किताव रखने की विधि भी समान ही होनी चाहिए। 
आयोग को समय-समय पर उचित और पर्याप्त आँकड़े न मिलने से बड़ी कठिनाइयाँ 
अनुभव हुईं। इसलिए उसने सभी सम्बन्धित संस्थाओं से यह सिफारिश की कि 
पर्याप्त आंकड़ों को जमा करने की तरफ वे अधिक ध्यान दें श्लौर वित्त मंत्रालय 
को यह सुझाया कि वह झंकड़ें एकत्रित करने तथा अन्य अनुसंघान कार्यो के लिए 
उचित व्यवस्था करे क्योंकि भावी वित्त आयोगों को इन आंकड़ों की बहुत 
आ्रावश्यकृता होगी । झ्रायोग के सुफावों के अनुसार एक वर्ष में लगभग १४० करोड़ 


ज्न्न 
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रुपयों का बेंटवारा राज्यों में किया जाएगो जबकि पहले वित्त आयोग के अनुसार 
यह राशि केवल € ३ करोड़ रुपये थी। निम्न. तालिका में उन राशियों को दिखाया 
यया है जिनको प्राप्त करने की आशा प्रत्येक राज्य कर सकता है। इस तालिका 
में करों का भाग केवल अनुमानित: है और इसमें समय-समय - पर परिवतंन . हो 

















सकते हैं । ग (करोड़ रुपयों में) 
ह | हो है हज हज 
कर आ्राथिक करों के बद ] 
है । भाग | सहायता | में आथिक | योग 
0: के | न | सहायता -|- 
जा प्रदश प.५० ४,०० न १२.५० 
आसाम २.७५ ४.०५ | ०,४४५ ७.२५ 
विहार १०.०० ३.८० ०.४३ १४.२३ 
वम्बई १४ ७५ न्ज- न १४.७५ 
केरल ३.७५ १.७५ -+-- ५.५० 
मध्य-प्रदेश , ७.०० ३.०० न १००० 
मद्रास ८,२५ नक नस प्रेपू . 
मैसूर ५.५० ६.०० | “+- ११.५० .. 
ढ्ीसा[्‌ ४,०० द्भू ०.०६ ७.४४ 
पंजाव. ४.२५ २.२५ २-+५ ६.५० 
राजस्थान ४.२५ २.४०. ना श्७श 
उत्तर-प्रदेश १६.२५ दिल 3 कल १६.२५ , 
पश्चिमी बंगांल €.५० ३.८४ ०.६१ १४.२६ 
जम्मू और काइमीर | १.२५ ३.०० 
योग १ ००.०० २३७,५४५ 


इसके अतिरिक्त राज्यों को अतिरिक्त उत्पादन करों श्र रेल किरायों पर ' 
लगे हुए कर की आय में से लगभग १४ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष और प्राप्त होगा । 


दूसरे वित्त श्रायोग की रिपोर्ट पर एक दृष्टि---दूसरे वित झायोग की सभी 
सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर लीं । केवल उस सिफारिश को ही अस्वीकार किया: 
है जो कि केन्द्र से राज्यों को दिए गए ऋणों के भुगतान के सम्बन्ध में थी। आयोग 
ने राज्यों की आवश्यकताश्रों पर बड़ी उदारता से विचार किया है। यद्यपि वम्बई 
श्रौर पश्चिमी बंगाल अ्रव भी संतुष्ट नहीं हैं फिर भी प्रन्य राज्यों. ने इसका हादिक 
स्वागत किया । इसके अ्रतिरिक्त आयोग ने आर्थिक सहायताग्रों-सम्बन्धी झर्तों _ 
को अधिक उदार बनाकर केन्द्र और राज्यों के बीच में निरन्तर उत्पन्न होने वाले 
मतमुटाव को कम कर दिया । आयोग ने जनसंख्या को कर वितरण का श्राधार मान 
कर समस्या को बहुत ही सरल वना दिया है। वम्बई और पदिचिमी बंगाल ने 
आयोग के सुझावों की निदा की है और उन्होंने अपनी पुरानी दलीलों को ही दुहराया 
है । परन्तु यहाँ पर इतना कह देना ही उचित होगा कि कोई भी योजना सभी 
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च्यक्तियों को संतुष्ट नहीं कर सकती और कोई न कोई व्यक्ति ऐसा अवद्य होगा 
जिसको उसके विरुद्ध आपत्ति होगी । 

कुछ लोगों का कहना था कि आयोग ने राज्यों के पास जो केन्द्रीय ऋशणा थे 
उतका एकीकरण करके ठीक नहीं किया । ऋणों को सूद की दर, अवधि, भुगतान 
की शर्ते श्रादि सभी मिन्‍त-भिन्‍न होती हैं और हर ऋण एक निश्चित उद्देश्य से लिया 
जाता है । श्रालोचकों के अनुसार यह विभिन्‍नतायें राजकीय ऋणु-नीति की मुख्य विशे- 
पता है भ्रीर स्वाभाविक गुण है । बहुत अधिक सरलता भी लाभप्रद नहीं होती । 
इसके अतिरिक्त पुराने समकझौतों पर वायदों को इतनी सरलता से नहीं बदलना 
चाहिए । इन आालोचनाश्रों के विरुद्ध श्र वित्त आयोग के पक्ष में केवल इतना ही 
कहना उचित होगा कि ऋखणों के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त आयोग ने जो भी सुझाव 
दिये हैं वह राज्यों और केन्द्र की स्थिति को ध्यान में रखकर दिये हैं, जिनसे दोनों 
पक्षों में से किसी को हानि नहीं होगी । 

यह ध्यान रहे कि वित्त श्रायोग ने वड़ी ही श्रसाधारण परिस्थितियों में भ्रपने 
क्राम को पूरा किया है। देश में नियोजन कार्य के आरम्भ हो जाने से राज्यों को जो 
कुछ भी सहायता दी जाती है उसमें अन्तिम निर्णय नियोजन आयोग (शिशाणंग8 
(०प्रा$४07) का होता है शोर यह आवश्यक नहीं है कि वित्त श्रायोग ने जो 
सिफारिश की हैं वे पुरी की पुरी नियोजन आयोग द्वारा स्वीकार कर ली जायें और 
उनमें कोई संशोधन न हो । इसके भ्रतिरिक्त केवल इस कटु सत्य से (नियोजन श्रायोग 
के हस्तक्षेप की बात) क्या वित्त आयोग को अपने काम करने में श्रड़चरनें उत्पन्न न 
हुई होंगी या वित्त त्रायोग वेखटके काम कर सका होगा ? स्पप्ट है कि इन प्रद्नों 
का उत्तर “नहीं” में होगा | इसके अ्रतिरिक्त एक कठिनाई यह भी थी कि राज्यों को 
संघ सरकार से जो सहायता प्राप्त होती है उसके एक छोटे से ही भाग के वितरण के 
सम्बन्ध में हो वित्त श्रायोग की सिफारिशों माँगी गई थीं | भरत: यह केवल एक प्रकार 
का दिखावा है और देश को वित्त आयोग की सहायता का पूरा लाभ नहीं मिलपाता । 
स्वर्य वित्त आयोग ने इत कठिनाइयों को अपनी रिपोर्ट में व्यक्त किया है झौर 

अपना मत प्रकट करते हुए कहा है कि जब तक वित्त आयोग और नियोजन आयोग 
को एक ही क्षेत्र में काम करना है तव तक सफलता प्राप्त करने के लिए यह ब्ाव- 
अ्यक है कि दोनों के कार्यो में उचित समचय स्थापित हो । 

तीसरा वित्त श्रायोग (7/970 प79706 (!णणागरं$शंणा) 

२ दिसम्बर, सन्‌ १६६० को तोसरा वित्त आयोग श्री ए० के० चादा की 
भ्रध्यक्षता में नियुक्त किया गया, जिसने भ्रपन्ती रिपोर्ट राष्ट्रपति को १४ दिसम्बर 
१६६१ को प्रस्तुत की थी । इस ब्रायोग को संघ तथा राज्यों के बीच वितरित किये ' 
जाने वाले करों की आय का वितरण और संघ से राज्यों को प्राप्त होने वाली | 
ग्राथिक सहायता को निर्धारित करने वाले सिद्धान्तों को निर्वारित करने के अतिरिक्त 
पिम्त विययों पर अपने सुझाव देने थे 

(१) संविधान की घारा २७५ के अधीन उन राज्यों को आधिक सहायता (४ 
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(0था(5-ं7-840) प्रदान करना, जो अ्रपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना को कार्या- 
न्वित करने के लिए सहायता चाहते हैं और इसका भी मूल्यांकन करना कि इन 
राज्यों ने श्रपने निजी साधनों से आय प्राप्त करने के क्‍या प्रयत्न किये हैं । 

(२) संविधान की धारा २६९ के अधीन कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य . 
प्रकार की सम्पत्ति पर एक वित्तीय वर्ष में जायदाद कर से प्राप्त होने वाली आय के 
राज्यों के बीच वित्तररा को निर्धारित करने वाले सिद्धान्तों में यदि कोई परिवर्तन 
करना हो तो सुझाव देना । | ४ 

(३) संविधान की घारा २९९ के अधीन रेल किरायों -पर करों से प्राप्त 
श्राय के राज्यों के बीच वितरण से सम्बन्धित सिद्धान्तों में कोई परिवरतंन करना हो 
तो सुझाव देवा । | 

(४) संघ उत्पादव करों की आय तथा सूती वस्त्र, रेयल, नकली रेशमी वस्त्र, 
ऊनी वस्त्र, चीनी, तम्ब्राकु तथा उससे निर्मित वस्तुओं (जिन पर पहले राज्य बिक्री- ' 
कर लगाते थे) पर अतिरिक्त उत्पादन कर से एक वित्तीय वर्ष में प्राप्प होने वाली 
श्राय को राज्यों में वितरित करने के सिद्धान्तों पर विचार करना तथा यदि 
ग्रावश्यकता हो तो, उनमें परिवर्तन करने के सुझाव देना । 

श्रायोग के सुझाव---भ्रायोग के मुख्य सुकाव निम्न प्रकार हैं :--- | 

(१) जायदाद-कर (288० 7009)--अ्रप्रेल १, १६६२ से चार वर्षों के 
काल के लिए--- 

() प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय का १९% संघ द्वारा शासित राज्यों 
(एम्रांणा: प्रथगर।0065) के लिए ; (7) शेष को श्रचल सम्पत्ति तथा अ्रन्य प्रकार: 
को सम्पत्ति के बीच उनके कुल मूल्यों के अनुपात में वितरित किया जाय ; (7) 

» अचल सम्पत्ति को इस प्रकार जो घनराशि नियत हो उसे विभिन्‍न राज्यों के बीच 
प्रत्येक राज्य में स्थित अचल सम्पति के कुल मूल्य के अनुपात में बांदा जाय ; और 
(९) अश्रचल सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के लिए जो राशि नियत हो उसे 
निभ्त तालिका के अ्रनुसार विभिन्‍न राज्यों में बॉँठा जाय । 





राज्य | जायदाद कर % | राज्य | जायदाद कर %, 
| | 
आंध्र प्रदेश पारेड महाराष्ट्र ६१६ 
आसाम २७५ मैसूर ५४६ 
बिहार १०-७८ उड़ीसा ४-०८ 
जम्मू तथा काश्मीर ०्परे पंजाब ४*७१ 
गुजरात ४७८ राजस्थान ४-६७ 
केरल ३-६२ उत्त र-प्रदेश १७-१० 


मध्य-प्र देश - ७५१ प० बंगाल । पार१ , ॒ 


मद्रास -: +/ एछ* 5० - ५ न 





(२) रेल किरायों पर कर--अप्रैल १, १६६१ से 


भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था (क्रमशः) 


२६७ 


पाँच वर्षो के काल 


(१६६१-६६) के लिए प्रत्येक वर्ष १२९४ करोड़ रुपये राज्यों में निम्न तालिका के 
८० च्ड कि. जन--झकननननानम- लकी 
अनुसार बाँटे जाएँ :--- 


“राज्य 


आन्ध्र प्रदेश 


असम 
विहार 
गुजरात . 
जम्मू तथा 
कासमीर ' 


| 
| 


(३ 


राज्य 


कर की राशि| राज्य कर की राशि| 


(करोड़ रुपयों में) 





राज्य कर की राशि 





१०११ केरल | ०२३ | उड़ीसा | ०५२ 
*३ मध्य प्रदेश | १९०४ पंजाब १०१ 
१-१७ मद्रास ०८१ | राजस्थान ण्पप 
०्द््८ महाराष्ट्र १३५ उत्तर-प्रदेश | २*३४ 
मैसूर न्श्द्‌ प० बंगाल | ०७६ 
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) श्राय-कर--अप्रैल १, १६६२ से चार वर्षों के काल के लिए हुषि 
प्राय को छोड़कर अन्य श्रायों पर कर से प्राप्त होने वाली आय में से ६६६% 
भाग राज्यों को बाँठटा जाय और २३%, संघ द्वारा शासित राज्यों को बांदा जाय । 
राज्यों को निम्न प्रकार वितरित किया जाय :-- 


आंध्र प्रदेश 


असम 
विहार 
गुजरात 
जम्मू तथा 
काइ्मीर 











। प्रतिशत | राज्य प्रतिशत] राज्य | प्रतिशत 
पल | | 
७*'७१ केरल ३५५ | उड़ीसा | दै४डी४ 
२४४ ., मध्य-प्रदेश ६"४१ | पं जाठ . ४ ४६ 
8६३३ मद्रास ८-१३ | राजस्थान ३'६७ 
४छ८' महाराष्ट्र (३४६ | उत्तर-प्रदेश ई४'४२ 
: मैसूर ५०१३ | पं० बंगाल. १२०६ 
०७० | | 


अं सन-+न«-«भाननमन--नननन_ नमन नमक न न-मान+ नमन मनन मन+ नमन “मम भन-मम--- कं मनन-म- कान. 


(४) संघीय उत्पादन कर--अप्रेल १, १६६२ से चार वर्षा तक के लिए ३४५ 


प्रनुसूचित वस्तुओं पर लागू शुद्ध संघ उत्पादन करों की आ्राय का २३० ५९% भारत के 
संचित कोप में से राज्यों को निम्न प्रकार बांटा जाय :-- 


राज्य 
प्रांच्र प्रदेश 
ग्रसम 
विहार 
गुजरात 
जम्मू तथा 
कश्मीर 


| 


[प्रतिशत | राज्य | प्रतिशत | 
८२३ | केरल श्र 
४९७३: | मब्य-प्रदेश | ८४६ 
११-५६. | मद्रास इण्प 
६-४५ | महाराष्ट्र | ४७३ 
|| मैसूर डा पर 
वीर 5 अल 5 नल पमन नमक कक 





राज्य | पसज्य प्रतिशत | राज्य | प्रतिशत __ 
उड़ीसा | ४७०७ 
पंजाव | ६७१ 
राजस्थान ५६३ 
उत्तर-प्रदेश। १०६८ 
प० बंगाल | ५०७ 





(५) अतिरिक्त उत्पादन कर--विक्री कर के स्थान पर जिन वस्तुओं पर 
उत्पादन कर लागू करने से जो आय प्राप्त होती है 
राज्यों के लिए १३०८, जम्मू तथा काश्मीर राज्य को देनेके बाद जप क (१) दाज्या 


उसमें से १% संघ द्वारा शातित ५४ 


र्६८ : “» 7 ' राजस्व 


है 


को इन ६ वस्तुओं पर १६५६-५७ में बिक्री कर से प्राप्त आय के बरावर दिया जाय 
श्रौर (२) शेष को निम्त % के अनुसार दिया जाय :-- 


(लाख ₹० में) 
१६५६-५७ १६५६-५७ 
राज्य में बिक्री कर | शेप का। . राज्य में बिक्री कर। शेप का... 
से राज्यों कि है“ | से राज्यों की। .%, 
श्राय आय हि 
श्रान्त्र प्रदेश २३५९४ | ७७५ | केरल - €५ ०८ | ४२५ 
श्रसम ८५०८५ | २५० | मध्य-प्रदेश ४५९१७ | एः०० 
विहार १३०१६ (१०९०० | मद्रास रघ५ ३८ | ६०० 
गुजरात ३२३४५ ४५"४० | महाराष्ट्र ६२७७७ [१०९६० 
जम्मू तथा . ५ ..| मैसूर . १००१० | ४५२५ . 
काइमीर न्न+ न ः 
उड़ीसा ८५९१० . | ४५०- | उत्तर-प्रदेश (७४८१ [१५०५० 
पंजाब १७५*१६ ५२५ | पं० बंगाल २८०४१ ६१०० 
राजस्थान ६००१० | ४०० |. | 


(६) आथिक सहायता--विभिन्‍्त राज्यों को श्रप्रेल १, १६६२ के चार वर्षों: 
के लिए भारत के संचित कोष में से (१) राज्यों की आय के हिसाव में और (२) 
संवाद वाहव के साधनों को सुधारने के लिये श्रतिरिक्त घनराशि, जैसी निम्न तालिका 


में दिखाई गई है दी जाय :--- 
(लाख रुपये में) _ 


जा हि ता हि 








थ्राय | संवाद वाहन 



















राज्य आंय सिंवाद वाहन 
के | के सावनों के के लिए 
लिए . के लिए लिए 
«  + अतिरिक्त . 
:॥न्न निधि प्रेेश | १२०० | ५० महाराष्ट्र न न 
श्रसम €०० छ्‌ मंसूर ७७५ प््० 
विहार ८०० | छ५ उड़ीसा १६०० श्ज्घ्‌ 
गुजरात . ६५० | १००. | पंजाब र७५्‌ लक 
जम्मू तथा ! राजस्थान ८७५ छ्च्‌ 
: कास्मीर रे२५ |. ४५० 
केरल ८५० |. ७५ उत्तर-प्रदेश २०० न 
मध्य-प्रदशेश | ६२५ | १७५ प० बंगाल ८५० लन्ड 
हि मद्रास ८घ००८| ++ 





दसरे वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की ओर संकेत किया था 

कि क्योंकि नियोजन आयोग तथा वित्त श्रायोग के कार्यक्षेत्र एक दूसरे से टकराते हैं 
इसलिए यह आवश्यक है कि कोई ऐसी रीति अ्रपनाई जाए जिससे दोनों आयोगों 
के कार्यों में प्रभाव-युक्त समेन्रुध स्थांपित हो सके । तीसरे आयोग को तो यह भी 


भारत में संघीय वित-व्यवस्था (क्रमशः) २६६ 


 क्षिकायत थी कि नियोजन कार्य की महत्ता के कारण नियोजन आ्रायोग को ही 
महत्व प्रदाव किया गया है और वित्त आयोग तथा उसके कार्यो की महत्ता को 
पूर्णतया नहीं समझा जा सका है। आगे चलकर आयोग ने यह भी कहा है कि 
अ्रभी तक वित्त आयोगों का कार्य यहीं तक सीमित रहा है कि वे राज्यों के आय 
तथा. व्यय-सम्बन्धी पूर्वानुमातों का सिहावलोकन करें और योजनाञओं-सम्बन्धी 
सरकारी आय तत्व को उसी रूप में स्वीकार कर लें जैसा कि नियोजन श्रायोग ने 
प्रस्तावित किया हो । आयोग के अनुसार यह स्थिति पूर्णतया असंगत एवं नियम- 
विरुद्ध है । इस को दूर करने के लिए श्रायोग ने यह सुझाव दिया है कि निम्न में से 
किसी एक को अपनाया जावे :---( १) वित्त श्रायोग के कार्य-क्षेत्र को इतना विस्तृत 
'कर दिया जाए कि उसके श्रन्तर्गत राज्यों को दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता 
सम्मिलित हो जावे, और करों के हिस्सों तथा आथिक सहायता राज्यों को हस्तान्त- 
रिर्त कर दी जाए ताकि वे अपने वजटों को सन्तुलित बना सकें श्र योजना के 
उद्देश्यों को पूरा कर सकें । 

(२) उचित समय पर नियोजन श्लायोग को ही वित्त आयोग में परिणत कर 
दिया जाये :---श्रायोग का सुझाव था कि राज्यों के कर-सम्बन्धी सम्भाव्य साधनों को 
आंकने के लिए, कर-सम्वन्धी ढाँच की जाँच-पड़ताल करने के लिए तथा राज्य सूची 
के विभिन्‍न करों .की दरों के विपय में सुझाव देने के लिए एक ऐसे स्वतन्त्र 
आ्रायोग को नियुक्त किया जाए जो इन बातों की विस्तृत जांच करे तथा राज्यों के 
साधनों तथा नियोजन-सम्बन्धी श्रावश्यकताम्रों के बीच निरन्तर बढ़ते हुए भ्रन्तर को 
घ्यांन में रखकर इस वात पर विचार करे कि राज्यों तथा संघ के वित्तीय सम्बन्धों 
में किस प्रकार की हेर-फेर की जाये श्रथवा नहीं, जिससे दोनों की भक्ति बढ़ सके । 
आयोग ने इस श्रोर भी संकेत किया कि राज्यों द्वारा, जनता तथा संघ सरकार से 
लिए गए ऋणों से सम्बन्धी देयता उनकी चालू आय के बड़े भाग को खा जाती है । 
इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में राज्यों की केन्द्रीय सहायता पर निरन्तर बढ़ती हुई 
निर्भरता, प्रशासन-सम्वन्धी मितव्यवता तथा कुशलता की भावश्यकता और विभिन्न 

- क्षेत्रों के बीच आथिक समन्वय के महत्व की भी चर्चा की गई है । 
भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही-- 
भारत सरकार ने झ्रायोग की, केवल एक को छोड़कर, सभी सिफारिशों को 
स्वीकार कर लिया | आयोग का वह सुझाव कि राज्यों को योजचाम्रों के लिए जो 
आश्थिक सहायता दी जाती है, उसके एक भाग को, वैधानिक सहायक अनुदान 
घोषित कर दिया जाए । किन्तु भांरत सरकार ने नियोजन आयोग से परामर्श करके 
इस को अस्वीकार कर दिया । सरकार का मत था ,कि राज्यों को इस व्यवस्था से 
कोई लाभ नहीं होगा कि योजना-सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए जो सरकारी 
अनुदान उन्हें दिए जाते हैं उसके दशा आवार कर दिए जायें, अर्थात्‌ इस पनुदानों को 
प्रंवात: वित्त आयोग के सुकावों के आधार पर बैघानिक घोषित कर दिया जाए शोर 
अंशतः नियोजन आयोग हारा किए जाने वाले वापिक सिंहावलोकर्वों के आधार पर 


लटक मक... 
2, ५६२ 
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२७०... ,; है राजस्व - 


दिया जाए ।. सरकार ने इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो सहायता 
राज्यों को दी जाती है, उसका निर्धारण बड़े सोच-समझकर तथा सम्पूर्णो आथिक 
वित्तीय स्थिति को. ध्यान में रखकर किया जाता है। ये केवल इसीलिए नहीं किया 
जाता कि राज्यों तथा सघ सरकारों की वित्तीय स्थित्ति का ज्ञान प्राप्त हो जावे, वरन्‌ 
'इसलिए भी कि प्रत्येक राज्य की सम्पूर्ण वितीय स्थिति श्राय तथा पूंजीगत दोनों 
“ही खातों का एक समुचित्त ज्ञान प्राप्त हो सके । भारत सरकार के अनुसार ऐसे 
चाषिक पुनरनिरीक्षणों तथा सिहावलोकनों द्वारा योजनाओं की वाधिक गति का ज्ञान 
आप्त किया जा सकता है और स्थिति में सुधार करने हेतु प्रयत्त किए जा सकते हैं. 
'और साधनों, लक्ष्य तथा विभिन्‍त योजनाओं के बीच समन्वय स्थापितः किया:जा 
सकता है । इन उद्दृंश्यों की पूर्ति केन्द्रीय सहायता के लोचपूर्ण रहने की स्थिति में 
अधिक अच्छी प्रकार हो सकती है अ्पेक्षाकत उसके, जबकि यह नियमबद्ध हो जाए । 
/यह ध्यान रहे कि सरकार को केवल आर्थिक अनुदानों के एक भाग को वेधानिक 
घोषित करने के विषय में ही आपत्ति थी, वरन्‌ उसने यह स्पष्ट कर दिया कि इस 
“सिफारिश की अस्वीकृृत से राज्यों की दी जाने वाली सहायता की कुल राशि पर कोई : 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
निम्न तालिका से सरकार द्वारा स्वीकृत श्राथोग की सिफारिशों का ज्ञान प्राप्त 
“किया जा सकता है। 
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राजरतात नि लि न न नि नियत 
योग 5 शिरिणत | हिए० न क िर्भस | 
#जुम्मू व केइ्मीर की- शुद्ध प्राप्तियों का १६% प्राप्त होगा । 


भारत में संघीय वित-व्यवस्था (क्रमशः) रछ१्‌ 


तीसरे वित्त श्रायोग की रिपोर्ट पर एक दृप्टि--दूसरे वित्त आ्रायोग 
की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रभाव में संघ 
सरकार - के कर ढाँचे में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने के कारण, तथा 
राज्यों की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के कारण यह श्रावश्यक हो गया था कि 
संघ तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों का तृतीय योजना के संदर्भ में सिहावलोकन 
किया जाए । तीसरे आयोग ने इसी वात को अधिक महत्व प्रदान किया और अत्यन्त 
महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। वास्तव में रिपोर्ट में संघ तथा राज्य सरकारों के 
पारस्परिक सम्बन्धों की कुछ ऐसी समस्याओ्रों पर भी प्रकाश डाला है, जिनको इससे 
पहले, अधिक महत्व प्रदान नहीं किया गया था । अतः आ्रायोग ने जो भी सुझाव दिए 
हैं, वे वास्तविकता के अनुकूल हैं | श्राय कर में से राज्यों को प्राप्त होने वाले प्रतिशत 
को ६० से ६६७ करने का मुख्य कारण यही था| अब कम्पनी आ्राय-कर को, थ्राय-्कर 
में से निकाल कर कारपोरेशन कर में मिला देने से आय कर से प्राप्त होने वाली 


होती । इसी प्रकार प्रवम प्रयोग के उस सूत्र को कि साज्यो में का । इसी प्रकार प्रथम श्रायोग के इस सूत्र को कि राज्यों में आय-कर का ८०% 
भाग जनसंख्या तथा तथा २०% संग्रह के स्रोत के श्राधार पर बाँटा जाए, तीसरे झ्रायोग 
में पुन: लागू करके राज्यों पर बड़ा उपकार किया। इससे उन राज्यों में जिनका 
अधिक झ्ौद्योगीकरण हो चुका है, आवश्यकतानुसार लाभ पहुँचेगा। जिन उत्पादन 
करों की आय को राज्यों में भी वाँठटा जाता था, उनकी संख्या को ८ से बढ़ाकर 
आ्रायोग ने एक न्यायपूर्सा पग लिया था । यद्यपि उत्पादन करों में से राज्यों को प्राप्त 
होने वाले प्रतिशत को घटा कर २५ से २० कर दिया था, किन्तु इस से राज्यों को 
प्राप्त होने वाली राशि में कमी नहीं होगी ! 

- वित्त भ्रायोग की कुछ सिफारिशों ने काफी वाद-विवाद उत्पन्न किया है झ्ौर 
कुछ राज्य उनसे सन्तुष्ट भी नहीं हैं । इनमें से सहायक अनुदानों तथा बातायात के 
साधनों की उन्नति के लिए विशेष अनुदानों से सम्बन्धित सिफारिशें उल्लेखनीय हैं । 
यह स्पष्ट नहीं है कि श्रायोग ने किस श्राधार पर विंहार तथा उत्तर-प्रदेश को, जो 
श्रपेक्षाकृत श्रविक घनी तथा झौद्योगिक नहीं है, सहायक श्रनुदान न देने का सुकाव 
दिया है | इसी प्रकार आयोग ने इस वात के लिए भी प्रभावपूर्ण दलीलें नहीं दीं कि 
राज्यों की योजनाओं के ७५%, राजस्व भाग की पूर्ति के लिए संघ सरकार के 
अनुदान क्यों दिए जायें। श्रायोग के एक सदस्य श्री जी० आर० कामथ ने भीइस 
पर अपनी श्रसहमति प्रकट की थी और उन्होंने वापिक सिंहावलोकनों सम्बन्धी 
वर्तमान पद्धति की ही सराहना की थी, और यह सत्य भी है, जैसा हम ऊपर बता 
चुके हैं । श्री कामथ ने आयोग के इस सुझाव के विरुद्ध भी आपत्ति प्रगट की थी कि 
राज्यों कौ यातायात के साधनों की उन्नति के लिए विशेष अनुदान दिए जायें, किन्तु 
उनका यह विरोध निराधघार है, और झायोग की यह सिफारिश राज्यों के लिए 
ग्रत्यन्त ही उपयोगी सिद्ध होगी। झ्रायोग का यह चुकाव, कि राज्यों के कर ढाँचों 
तथा कर साधनों के पुनरावलोकनार्थ एक स्वतस्त्र श्रायोग नियुक्त किया जाए, मी 
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"२७२ ५ : राजस्व : 


'प्रयट किया :था किस्तु यह केवल इसी आयोग की सिफारिशों के साथ कोई खास. बात 


अत्यन्त महत्वपूर्ण है और सरकार को- इस ओर गम्भीर प्रयत्त करने चाहिएँ.। आयोग 
द्वारा निर्धारित प्रतिशतों पर विहार, पंजाब तथा महांराष्ट्र राज्यों ने अपना रोष 


नहीं है, पिछले दो आयोग भी प्रत्येक राज्य को सन्तुष्ट करने में श्रसमर्थ रहे .हैं.। 


चौथा वित्त आयोग--- 
(770प्र0 क्वाक्ा०8 (णरयययं$इञ07) | 


चौथा वित्त आयोग ५ मई सन्‌ १९६४ को नियुक्त किया-गया था; जिसके 
अध्यक्ष, मद्रास हाईकोर्ट - के. भूतपूर्व मुख्य नन्‍्यायाघीश्ञ-श्री पी. वी. .राजमन्नार- थे 
श्री मोहनलाल गौतम, श्री डी. जी. कार्वे, श्री भवतोष दत्ता तथा श्री पी. सी. मंथ्यु 
उसके सदस्य थे । इस आयोग को निम्न बातों पर अपने सुझाव देने थे. :-- - 

(१) आय तथा केन्द्रीय उत्पादन. करों की आय-का संघ तथा: राज्य सरकारों 
के बीच बटवारे और विभिन्‍न राज्यों के हिस्सों का. निर्धारण । | हे 

(२) राज्यों को प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता को निर्धारित,करने .वाले . 


सिद्धान्तों का निर्माण । 


(३) निम्न बातों को ध्यान में रख कर उन राज्यों की सूची तेयार करना 
जिन्हें श्राथिक सहायता के रूप में सहायता की; आवश्यकता है और उनको दो जाने 
वाली घनराशियों की ओर संकेत करना :-- . 

(क) सन्‌ १६६५-६६ के कर-स्तरों के आधार पर उन राज्यों- के. - सन्‌ 
१६७०-७१ तक के पाँच वर्षो के वित्तीय साधन । पट 

(ख) त्तीसरी योजना काल में पूरे किये गये कार्यक्रमों के - स्थायित्व-सम्बन्धी 
व्यय के लिये राज्यों की. श्रावश्यकताएं 

'> (ग) ऋण-सम्बन्धी सेवाओ्रों को पूरा करने के लिये अंन्य खर्चे । 

.. -(घ) जायदाद (कृषि-भूमि के अतिरिक्त) कर की आय के आधिक्य (जो उसे 
सीमा के ऊपर हो जिसे वित्त आयोग नियत करे) में से एक कोष की स्थांपना जिंसका 
उपयोग राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार को ऋणों का भुगतान करने के लिये करें । 

* '(छ) राज्यों के प्रशासनिक व्यय में यदि मित॒व्ययिता की कोई गुन्जाइश हो 
तो उस ओर संकेत करना । ष ः 

(४) कृषि सृमि के अतिरिक्त अन्य प्रकार की जायदाद पर कर से प्राप्त 
होने वाली आय के राज्यों कें बीच वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धान्तों में 
यदि कोई परिवर्तन करना हो तो उसके लिये सुझाव देता । " 

(५) रेल किरायों पर करों से प्राप्त आय के राज्यों के बीच -वितरण- 
सम्बन्धी सिद्धान्तों में कोई परिवर्तत करना हो तो उसके लिये सुझाव देना । , 

(६) सूती कपड़ा रेवन, नकली रेशम का कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चीनी, तम्बाकू 
तथा. उससे निर्मित वस्तुओं (जित पर पहले राज्य सरकार बिक्री कर; लगाते : थे) 


भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था (क्रमशः) र्‌ 


पर अतिरिक्त उत्पादन कर से एक जित्तोय व में प्राप्त होने वाली आय को राज्यों 
में वितरित करने के सिद्धान्तों पर [विचार करना, तथा यदि आवश्यकता हो तो 
उनमें परिवतंन करने के सुझाव देना वच्चतें की प्रत्येक राज्य को प्राप्त होने 
हिस्से की घतराशि उससे कम न हो जो सन्‌ १६५६-५७ में विक्री-कर से उर एरज्य 
को प्राप्त होती थी । 

(७) उन वस्तुग्रों के उत्पादन, उपभोग तथा निर्यात (जिन पर लगने वा” 
उत्पादन करों की श्राय का वटवारा राज्यों में किया जाता है) पर राज्य के चिन्नी 
करों तथा संघ सरकार के उत्पादन-करों के सामूहिक कर-भार के प्रभावों का अध्ययन 
करना और यदि किसी भी वर्ष में किसी भी राज्य को अपने विक्री-करों से, श्रायोग 
द्वारां निश्चित की गई सीमा से श्रधिक आय प्राप्त हो तो क्या संघ उत्पादन-करों में 
से प्राप्त होने वाले हिस्से में सशोवन किया जाये श्रयवा नहीं । 

आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त सन्‌ १६६४ में प्रस्तुत की थी । झायोग ने 
स्पप्ट कर दिया है कि यद्यपि संविधान में योजना तथा गेर योजना व्यय के बीच भेद 
नहीं किया गया है और श्रायोग के लिये यह गैर संवैधानिक नहीं होगा कि वह राज्यों 
के आय-सम्बन्धी व्यय तथा पूंजीगत व्यय की जाँच-पड़ताल करें, किन्तु क्योंकि नियो- 
' जित आ्राथिक विकास-सम्बन्धी प्रइनों पर सलाह देने के लिये योजना आयोग नियुक्त 
किया गया है, इसलिये उपयुक्त यही रहेगा कि वह अपने कार्य को केवल गैर योजना 
व्यय तथा सन्‌ १६६५-६६ के कर-स्तरों के आ्राधार पर अ्रगले पाँच वर्षो की झ्राय के 
ग्ध्ययच तक ही सीमित रक्खे । 

आयोग के मुख्य सुझाव निम्न प्रकार हैं :--- 

(१) जायदाद कर (2886 009)--धायोग के अनुसार पिछले आयोगों 
द्वारा दिये गये वितरण-सम्बन्धी सिद्धान्तों का ही पालन किया जाये। इसका सुझाव 
था कि संघ प्रदेशों का हिस्सा, शुद्ध आय के १% से वढ़ा कर २% कर दिया जाये। 
जहाँ तक एक कोप की स्थापना का प्रश्न था, आयोग के अनुस्तार क्योंति अनुसार क्योंकि जायदाद-कर 
की शुद्ध श्राय में से केवल ७ करोड़ रुपये ही राज्य में वाँटे जाने थे इसलिए ऐसे कोप 
की स्थापना से कोई भी व्यावहारिक लाभ नहीं होगा । सन्‌ १६६१ की जनगरणाना 
के आधार पर आयोग ने विभिन्‍न राज्यों के हिस्से निम्न प्रकार निश्चित किये हैं :-- 
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राज्य प्रतिशत राज्य प्रतियत 
| 
श्रांध्र प्रदेश ८३४ महाराष्ट्र (६६% 
असम २७५ मेसूर प्रन्डद 
विहार १०७६ नागा लेण्ड ००६ 
गुजरात ४-७८ ड्ीसा । ४-०७ 
जम्मू तथा कश्मीर ०८३ पंजाब | इनछ० 
केरल ३६२ राजस्थान ४ दुछ 
मध्य प्रदेश ७५० उत्तर प्रदेश श्छ्ा८ 
मद्रास छो८० पं० बंगाल [ छाए६ 


२७४ ...._ राजस्व 


(२) रेल किरायों पर कर--आ्रायोग ने तीसरे वित्त आयोग द्वारा निर्मित 

सिद्धान्तों का समर्थन किया किन्तु सन्‌ १६६४ तक के आँकड़ों को एकत्रित किया और 

> उपयोग किया । आयोग ने विशेष सहायता की घनराशि के स्थान पर प्रतिश्तों का 
उपयोग किया । ये प्रतिशत मिम्न प्रकार हैं. :--- 





राज्य प्रतिशत क्‍ राज्य . प्रतिशत - 
आंध्र प्रदेश ६०५ | महाराष्ट्र ८६८ 
अ्रसम २७६ | मंसूर । ३६८ 
बिहार ६६६ नागा लेण्ड ..' ००१ 
गुजरात ७-११ उड़ीसा २०१२ 
जम्मू तथा कश्मीर जम पंजाब ७४३ 
केरल । श्न्प्श्‌ राजस्थान ६*४० 
मध्य प्रदेश €६*८५ उत्तर प्रदेश १८२३ 


मद्रास _.___ | ४८5१३ प० बंगाल ६*४०. 


आयोग ने इस विषय पर राज्यों, द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का भी उल्लेख क्रिया 
है। इनके अनुसार सहायता के स्तर में रेलन्यात्रियों से प्राप्त श्राय की वृद्धि के 
अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए 


(३) श्राय-कर--अ्रायोग तीसरे वित्त आ्रायोग के इस विचार से सहमत था : 
कि विभाजित होने वाले कर के सम्बन्ध सभी भाग लेने वाली सरकारों विशेषकर 
उसको जो कर को लागू करने. तथा वसूल करने की ज़िम्मेदार है, करे प्राप्तियों में 
महत्त्वपूर्ण रुचि लेनी चाहिए । राज्यों की इस दलील को भी ध्यान में रकखा कि. 
कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले आय-कर के पुनर्वर्गीकरण से उत्पन्न होने वाली- . 
हानि को कुछ न कुछ अंश तक पूर्ति अवश्य ही की जाये.। वर्तमान प्राप्तियों तथा 
भावी उन्नति के अनुमान पर, श्रायोग का विचार था कि आय-कर में से राज्यों को 

॥ प्राप्त होने वाले हिस्से की वृद्धि न्यायपुर्णा होगी ।॥ इसीलिए उसका सुझाव था कि 
/ संघ प्रदेशों के हिस्से (२५% को निकाल कर विभाजित होने वाली राशि को ७५% 

। को राज्यों में विभाजित करना चाहिए जहां तक राज्यों के हिस्सों के निर्धारण-सम्बन्धी 
सिद्धान्त का प्रशत था आयोग के अनुसार यह उचित था कि प्रत्येक वित्त श्रायोग की 

- नियुक्ति के साथ-साथ इस प्रइन को उठाया जाये । इसीलिये उसने पहले तथा तीसरे 
वित्त श्रायोगों द्वारा निर्वारित सिद्धान्त अर्थात्‌ ५०% जनसंख्या के आधार पर और 
२०% प्राप्तियों के आधार पर, को ही स्वीकार किया है । सन्‌ १९६१ की जन गणना 
तथा १६६३-६४ तक के तीन वर्षों तक की प्राप्तियों के श्रौसत के आधार पर राज्यों 
के हिस्से निम्त प्रकार निर्वारित किये हैं :-- 


भारत में संघीय वित्त व्यवस्था (क्रमश: ) रण 
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राज्य प्रतिशत राज्य .... प्रतिगत 
आंध्र प्रदेश ७३७ । महाराष्ट्र श्डश्८ 
असम २४४ | मैसूर प््न्१्‌४ 
विहार | ह€०४ । नागालैण्ड ००७ 
गुजरात |. २६ ; उड़ीसा ३-४० 
जम्मू तथा कश्मीर | ०७३ ' पंजाब ड३६ 
केरल | इन्प्रह , राजस्थान ३२*६७ 
मध्य प्रदेश । ६-४७ उत्तर प्रदेश १४-६० 
मद्रास + छाइ४ । प० बंगाल १०:६१ 
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(४) संघीय उत्पादन-कर--तीसरे आ्रायोग ने केवल उन्हीं बस्तुश्रों को 
सम्मिलित किया था जिनकी श्राय सन्‌ १६६०-६१ में ५० लाख रुपये से अ्रधिक थी । 
किन्तु चौथे आयोग का विचार था कि इसके भ्रन्तर्गत उन सभी वस्तुओझ्ों को झामिल 
करना चाहिए जिन पर संघीय उत्पादन कर लगाया जा रहा है और जिन पर अगले 
पर वर्षों में उत्पादनकर लगाने का विचार हो । ऐसा करना कई कारणों से आवश्यक 
प्रतीत होता है जैसे राज्यों में इन करों के लागू करने तथा वसूल करने की ओर अ्रधिक 
रूुसि उत्पन्न करने तथा संघ सरकार की उत्पादन-कर नीति और राज्य सरकारों की 
विक्री-कर नीति के बीच समचय स्थापित करने के लिए ; जितनी अधिक बस्लुएँ 
इसके श्रन्तर्गत सम्मिलित की जायेंगी उत्तना ही साधनों का प्रवाह राज्यों को 
सामान्य होगा क्योंकि कुछ मदों से प्राप्त होने वाली आय की कमी दूसरी मदों से 
प्राप्त होने वाली ब्राय की वृद्धि से पूरी हो जायेगी ; राज्यों की ब्रावश्यकताएं बढ़ती 
जा रही हैं श्रौर इसी लिए एक लोचदार साबन प्राप्त हो जाने से उनकी स्थिति और 
भी सहृढ़ वन जायेगी; और एक ऐसी ध्र्थ-व्यवस्था में जहाँ उद्योगों का विस्तार हो रहा 
हो और उत्पादन के नये-नये क्षेत्र बढ़ाये जा रहे हों, वहाँ पर यह श्रावद्यक है कि उत्पादन- 
करों के विभाजन-सम्बन्धी सिद्धान्त के श्रन्दर्गत नई-नई वस्तुओ्रों को झामिल किया 
जाये । आयोग ने कुछ प्रकार के उत्पादन करों को इसके अन्तर्गंत घामिल नहीं किया 
है जैसे विशेष काबूनों के आधीन लगाये गये उत्तादन-कर, विक्री-करों के स्थान पर लागू 
किये गये अतिरिक्त उत्पादनकर, सन्‌ १६६३ में राष्ट्रीय संकट के समय लागू किये गये 
उत्पादन-कर, श्रौर सन्‌ १६६१ में कुछ नियमनाये लागू किये गये । आयोग ने विभा- 
जित होने वाले उत्पादन-करों की शुद्ध प्राप्तियों के २०% भाग को राज्यों में विभा- 
जित करने का सुकाव दिया है (जैसा कि तीसरे वित्त श्रावोग में निश्चित किया था), 
किन्तु सभी वस्तुओं पर उत्पादन-करों की प्राप्तियों के सम्मिलित हो जाने के कारण 
कुल बटने वाली राशि में वृद्धि हो जाएगी । 

जहाँ तक उन सिद्धान्तों का सम्बन्ध है जिनके आधार पर विभिन्‍न राज्यों में 


उत्पादन-करों की प्राप्तियों का वितरण किया जाये, आयोग का विचार था कि जन- 


२७६ राजस्व 


संख्या तो एक महत्त्वपूर्ण आधार है ही किन्तु प्रत्येक राज्य के श्राथिक और सामाजिक. 
विछड़ेपन की ओर भी ध्यान देता चाहिये । श्रायोग ने राज्यों की वित्तीय कमजोरियों 
(जो आय घाटों द्वारा मापी जाती है) की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जैसा कि तोसरे 
झायोग ने किया था क्योंकि इसका विचार था कि ऐसे घाटों को विशेष सहायता द्वारा 
पूरा किया जाए। डे 
ग्रायोग ने जनसंख्या को ८० प्रतिशत और आर्थिक पिछड़ेपन को २० प्रतिशत 

[ का भाग नियुक्त करने के पश्चात्‌ निम्न प्रतिशत निर्धारित किये हैं :--- 





राज्य प्रतिशत राज्य प्रतिशत 
' | 
आन्ध्र प्रदेश ७७७ महाराष्ट्र ८२३ 
असम ३ ३२ मैसूर प्ून४१ 
विहार १००३ नागालैण्ड २*२१ 
गुजरात ४८० उड़ीसा .४पर 
जम्मू तथा कश्मीर २२६ पंजाब | ४*८६ 
केरल ४-१६ राजस्थान प्‌न०६ 
मध्य प्रदेश ७*४० उत्तर प्रदेश १४-६८ 
मद्रास _मद्रास _ ७१८५  भपदिचमी बंगाल | ७श५१ 


५. अतिरिक्त उत्पादन-कर-- गा 

आयोग ने शुद्ध प्राप्तियों में संघ क्षेत्रों का.एक प्रतिशत और जम्मू तथा . 
काइमीर का एक प्रतिशत भाग निश्चित किया था जैसा कि तीसरे आयोग का सुकाव 
था। इसने तीसरे आयोग द्वारा प्रस्तावित विभिन्‍न राज्यों को विश्वास दिलाई गई 
राशियों को भी स्वीकार किया | शेष राशि के वितरण के सम्बन्ध में इसका सुझाव 
था कि इसका वितरण प्रत्येक राज्य में वसूल की गई बिक्री कर की श्राय तथा सभी 
राज्यों में एकत्रित को गई बिक्री कर की कुल आय में एकत्रित की गई विक्की कर की कुल आय, (१६६१-६२ तथा १६६३-६४ कुल आय, (१६६१-६२ तथा १६६३-६४ 
के वर्षों में) तक कि पा अनुपात के आधार पर होना चाहिये । संघ क्षेत्रों, जम्मू तथा काइमीर 
और नागालैंड के हिस्सों को निकालकर झ्रायोग ने विभिन्‍न राज्यों के श्रतिशत निम्न 
प्रकार निश्चित किये हैं :--- 





राज्य प्रतिशत राज्य प्रतिशत. 
आन्ध्र प्रदेश ७'ड२ महाराष्ट्र १६*८७ 
असम श्ष्ध्८ मैसूर प्'२१ 
विहार - ६-१७ उड़ीसा २ प्र्८ 
गुजरात ७३ पंजाब ४०१ 
केरल प्द५ राजस्थान ३-१७ 
मध्य प्रदेश दर उत्तर प्रदेश ७८३ 


मद्रास ११९१३ पं० बंगाल ११:६३ 


भारत में संवीय वित्त-व्यवस्था (क्रमशः) र७७ 
संघ उत्पादन-करों तथा थिक्री-कर का संमचय-- 


आयोग को निम्न बातों पर अपने सुझाव देने थे :--- 

अ--बस्तुओं के उत्पादन, उपभोग त्तथा निर्यात और राज्यों में विभाजित 
होने वाले करों पर विक्री-करों और संघ उत्पादन-करों के मिलवां कर भार के प्रभाव, 
श्रौर (व) संघ उत्पादन करों में से राज्यों को प्राप्त होने वाले हिस्सों में कुछ फेर- 
चदल का सुझाव देना यदि विक्री करों की दरें निश्चित की गई सीमाग्रों से श्रधिक 
हों । किन्तु पर्याप्त सूचना तथा आँकड़ों के अभाव में ग्रायोग इस बातों के सम्बन्ध 
में अपने सुझाव नहीं दे पाया । 


अनुदान ((क्या/5न॥-०6) 

आयोग उन थिद्धान्तों से सहमत था जो पिछले आयोगों ने संघ सरकार द्वारा 
राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों के विपय पर बनाये थे किन्तु यह योजना- 
सम्बन्धी अनुदानों तथा. विशेष उद्देशीय अनुदानों को सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं 
था । इसीलिये श्रायोग ने राज्यों के योजना-सम्वन्धी व्यय के सम्बन्ध में कोई सुझाव 
नहीं दिया है । उसने विशेष उद्देश्य वाले अनुदानों पर भी कोई सुकाव नहीं दिया है 
क्योंकि उसका विचार था कि यह पता लगाना बहुत कठिन था कि उनका उपयोग 
हुआ है या नहीं । किन्तु उसने राज्यों के भावी व्यय के अन्तर्गत उनकी कुछ विशेष 
आवश्यकताओं को सम्मिलित किया है | 


राज्यों को मिलने वाले अनुदानों की राशि का अनुमान लगाते समय श्रायोग 
को कुछ विशेष वातों को ध्याव में रखना था, जैसे, ऋण-सम्वन्धी सेवाश्रों पर व्यय, 
जायदाद-कर की प्राप्तियों में से एक कोप की स्थापना श्रौर प्रशासनिक व्यय में, 
कार्यकुशलता की क्षति के बिना, कहाँ तक कमी की जा सकती है ! 


पिछले वर्षो में आय तथा व्यय की प्रगति को ध्यान में रख कर श्रायोग से 
प्रत्येक राज्य के भावी आय तथा गर योजना आय सम्बन्धी व्यय को समीक्षा की है । 
कृछ राज्यों ने भ्रपने भावी व्यय में पुलिस-सम्बन्धी व्यय, स्थानीय संस्थाओं के लिये 
अनुदानों और राज्यकर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों सम्बन्धी आँकड़ों को भी सम्मि- 
लित किया था किन्तु इनके सम्बन्ध में न तो कोई पवको चीति थी और न ही पर्याप्त 
आँकड़े थे । इसलिये झ्ायोग ने केवल उन्हीं व्ययों को सम्मिलित किया जिनके 
सम्बन्ध में सरकारी आदेश जारी किये गये थ्रे या जिन पर दृढ़ निर्णय लिये जा चुके 
थे। जो विषय विचारावीन थे, उनके विपय में झायोग का युकाव था कि यदि 
राष्ट्रपति के अन्तिम आदेश से पहले इन पर निणंय ले लिया जाये तो, राज्यों को 
दिये जाने वाले अनुदानों की राधि निर्वारित करते समय उनको भी सम्मिलित कर 
लिया जाये । तीन राज्यों के सम्बन्ध में आयोग ने उन म॒दों को भी सम्मिलित नह 
किया, जिन पर पवके निर्णाय लिये जा चुके थे और सरकार ने आदेश भी जारी कर 
दिये थे, कदाचित्‌ इसलिए कि या तो उनकी समीक्षा करने के लिये उसके पास 


र्‌्८ 


राजपफ्व * 


समय नहीं था या प्रस्तावों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना तथा आँकड़े प्रस्तुतः नहीं 
किये गये थे, किन्तु उसका सुझाव था कि राष्ट्रपति के आदेश में इनको भी सम्मि- 
लित कर लिया जाये । आयोग के अनुसार अगले पाँच वर्षो में (१९६६-१६९७१) राज्यों 
की गैर-योजना सम्वन्धी आय में निम्न घाटों के उत्प्न्‍्त होने का अनुमान था :-- 


(करोड़ रु० में) 
' राज्य गर-योजना सम्ब- राज्य | गैर-योजना सम्ब- 
न्धी आय में घाटा न्धी झाय में घाटा 
श्रान्ध्र प्रदेश २०२७३ महाराष्ट्र ड४७२' 
श्रसम १४४*९६ मैसूर २०२ ५२. 
विहार १०८२१ नागालैंड भ्रू८:४६ 
गुजरात ११३५४ उड़ीसा २३१८५ 
जम्मू: तथा कश्मीर ६६-१० पंजाव ७०३, 
केरल श्प८घ'६१ राजस्थान १३०४१ 
मध्य प्रदेश १६२०३ उत्तरप्रदेश ३०६'छ४्‌ 
मद्रास २०७३२ - प० बंगाल १८३४४ 
| योग २४२४ ६६ 





आयोग का अनुमान था कि निम्न ६ राज्यों को केन्द्रीय करों में से इतनी, 
रश्षि प्राप्त हो जायेगी कि उनके पास अगले पाँच वर्षों में निम्न श्राधिक्य रहेगा और 
इसलिये इन राज्यों को कोई भी अनुदान न देने का सुझाव उसने दिया है :--- 


राज्य आधिक्य 
(करोड़ रु०) 

बिहार |. 5६२५ 

गुजरात |... ८०० 

महाराष्ट्र २१५६६ 


राज्य . ग्राधिक्य 
(िरोड़ रु०) 
पंजाब २६ परे 
उत्तर प्रदेश १७०२ 
प्‌० बंगाल १३९७ 
ह योग | ३७३ ७१ 


आयोग ने अनुमान लगाया था कि केन्द्रीय 'करों का हिस्सा भ्राप्त हो जाने के 
बाद भी बाकी के राज्यों की आय में घाटा रहेगा, इसलिये उसका सुकाव था कि 


इन राज्यों को वाषिक अनुदान निम्न प्रकार दिये जाएँ :-- 


राज्य 





आन्श्र प्रदेश 

श्रसम 

जम्मू तथा कश्मीर 
करल 

मध्य प्रदेश 


वाधिक अनुदान 
(करोड़ रु० में) 
छारर 
श्द्णर 
६५७ 
र्णापर 
राछ० 


| 
| 


| 


राज्य 


मद्रास 
मैसूर 
नागालेण्ड 
उड़ीसा 
राजस्थान 


' बापिक्र योग 








वाधिक अंनुदान 

(करोड रु० में) 
दो 
१८२४ 
७०७ 
२६१८ 
६७३ 
१२१८६ 





क्‍र्िरि 


भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था (क्रमथ:) २७ 


उधार (80670 ए/॥88) :-- 

यह पता लगाने के लिये कि राज्यों को कितनी सहायता की जरूरत है, 
आयोग को यह भी मालूम करना था कि ऋण-सम्बन्धी सेवाओं १र राज्यों का 
कितना व्यय होने की सम्भावना थी | ब्रायोग का विचार था कि राज्यों को सूद 
तथा मूलघन के प्ुमतान करने के लिए अपने आय-तम्बन्धी बजट में व्यवस्था करनी 
चाहिये । आयोग के श्रनुसार, राज्यों की ऋण ग्रस्तता, तथा उनके वर्तमान ऋय!ों 
के ओऔचित्य, सूद के भुगतान, मूलवन के भुगतान और लेखा-जोखा सम्बन्धी विधियों 
इत्यादि बातों का अ्रध्ययन करने के लिए एक ऐसी संस्था स्थापित की जाये, जो 
उसके लिये योग्य हो । क्योंकि श्रधिकतर ऋण भारत सरकार से लिये गये हू, श्रौर 
जिन उद्देश्यों के लिए ऋण लिये गये हैं, उनमें से श्रधिकांथ का निर्बारण, भारत 
सरकार तथा नियोजन आयोग के परामर्श से हुआ है, और क्योंकि भारत सरकार 
स्वयं नये ऋण प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करती है, इसलिये, यह बहुत जरूरी 
है कि श्रस्तर-सरकारीय ऋणों का सर्वेक्षण किया जाय | ऐसा करना, भारत सरकार 
तथा राज्यों, दोनों के ही हित में होगा । 

आयोग ने यह महसूस किया कि भूतकाल में भारत सरकार और राज्य सर- 
कारों और विभिन्‍त राज्य सरकारों में श्रापस में, समान हित वाली वित्तीय वात्तों 
पर बहुत कम सम्पर्क रहा है। इसलिये भविष्य में यह सम्पर्क अधिक हो ओर सामान्य 
हित वाले प्रइनों पर नियमित रूप से बातचीत हो । राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की 
तथा जोनल सभाग्रों के विचाराधीन जो प्रग्न होते हैँ, उनकी संख्या इतनी अधिक 
होती है कि वे विशेष वित्तीय समस्याश्रों का विस्तार में अध्ययन नहीं कर पाती हैं । 
संविधान के अनुसार ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो किसी भी राज्य के वर्तमान या भावी 
हित को किसी भी प्रकार से प्रभावित करता है, संसद के सामते केवल उसी समय 
रखा जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति की सिफारिश हो । इस वात का समाचान उस्री 
समय अच्छी तरह हो सकता है, जबकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि 
आपस में नियमित रूप से मिलते रहें और समान हिंत वाली बातों पर परामर्श करते 
रहें । 

पिछले तीनों ञ्रायोगों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि राज्यों को 
आवश्यकता मग्रों का सही पता लगाने के लिए यह वहुत श्रावश्यक है कि विश्वास करने 
योग्य श्राँकड़े जमा किये जायें । यद्यपि इस काम के लिए वित्त-मन्त्रालय में एक 
'सैल तो स्थापित कर दिया गया है, किन्तु जो स्टाफ रखा गया है वह पर्याप्त 
नहीं है और आँकड़े भी कम ही एकत्रित किये गये हैं | इसलिये उसका चुकाव सा 
कि इस “सैल” का संगठन फिर से किया जाये और उसको जझक्तिशाली बनाया 
जाये। 

सरकार हारा की गई कार्यवाही--भारत सरकार ने कुछ संझोधनों के साथ 
आ्रायोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। आन्ध्र प्रदेश, मंसूर तथा उत्तर प्रदेश 


९८० राजस्व. ५, 
सरकारों द्वारा सरकारी कर्मचारियों, स्थानीय सरकारों के कमंचारियों तथा शिक्षकों . 
के वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाने के कारण जो उनके व्यय में वृद्धि होनी 
थी, उसे आयोग ने श्राय सम्बन्धी व्यय में सम्मिलित नहीं किया था, क्योंकि उसे 
उचित आँकड़े नहीं दिये गये थे, किन्तु उसने यह सिफारिश की थी कि अनुदान की 
राशि निर्वारित करते समय, इनको भी ध्यान में रखा जाये । भारत सरकार के श्रनु- 
रोध पर आयोग के एक सदस्य ग्रो० डी० जी० कार्वे ने इन राज्य सरकारों की अति- 
रिक्त जिम्मेदारियों का पता लगाया, जिसके आधार पर राज्य सरकारों को अतिरिक्त 
अनुदान दिये गये हैं । आझ्रायोग ने अपने आय-सम्बन्धी व्यय के श्रनुमानों में, श्रसम के 
पहाड़ी जिलों की विशेष आवश्यकताग्रों, मध्य प्रदेश में पुलिस संगठन को सुधारने 
तथा झक्तिशाली बनाने के लिये और मैसूर में पंचायतों को सहायता. देने के लिये 
कोई व्यवस्था नहीं की थी क्योंकि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने आदेश जारी 
स्वीकृत की गयी सिफारिशों का विवरण 





जायदादो हैं + 


प्रनुदान कर में | £ | अतिरिक्त उत्पादन करों 
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+ केवल गतिशील पजी से सम्बन्धित कर ही । 
#क जम्म तथा कश्मीर ओर नागालेण्ड को कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। केवल, शुद्ध 
प्राप्तियों का क्रमशः १ ओर ०*०५% ही उनको दिया जायया । 


भारत में संघीय वित्त ध्ववस्था (त्रमशः) ध््र 


+ नहीं किये थे किन्तु उसकी यह सिफारिश की थी कि अनुदानों की राशि निर्वादधित 
“करते समय इनको ध्यान में रखा जाये यदि ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के श्रादेश जारी करने 
से पहले कार्यारोपित कर दिये जायें | भारत सरकार ने यही तय किया कि योजना 
'के लिये राज्यों के सावनों तथा उनकी आरवद्यकताओं का अनुमान लगाते समय इन 
को सम्मिलित किया जाये | श्रायोग ने जो सामान्य वातें अपनी रिपोर्ट में कहीं हैं 
'उन पर वाद में कार्यवाही की जायेगी। इसीलिये सरकार ने उन्हीं बातों पर कार्य- 
वाही की जो बहुत ज़रूरी थीं। सरकार ने जिन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया 
'है उनका संक्षिप्त विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है। 

रिपोर्ट पर एक दृष्टि---पिछले आयोगों की तरह चौथे आयोग ने भी केन्द्रीय तथा 

'राज्य सरकारों के वितीय सम्बन्धों के क्षेत्र में एक महत्त्वपुर्णा कार्य किया है । सामाजिक 
“तथा विकासात्मक सेवाओं पर बढ़ते हुए खर्चो तथा पिछली योजनाओं में पूरे किये 
गये कार्यक्रमों-सम्बन्धी व्यय की वृद्धि को ध्यान में रख कर, राज्यों को केन्द्रीय करों 

“में से अधिक भाग तथा अनुदानों की अधिक राशि दिलवा कर एक न्याय का पथ 
दिलवाया है । रेल किरायों पर कर को हटाने की सिफारिश कर के आयोग ने यह 

“स्वीकार कर लिया हैं कि ऐसे कर से राज्यों की आय का एक बढ़ता हुआ स्रोत उनसे 
छिन जाता है | आयोग ने इस वात पर वल देकर उचित ही किया है कि हर आयोग 

की नियुक्ति के साथ-साथ वितरणा-सम्बन्धी सिद्धान्त नहीं वदलने चाहिए। उत्पादन- 

“करों के वितरण के सम्त्रन्ध में जो आवार उसने श्रपनाया है बह भी उचित है। इसी- 
“लिये तो उसने राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों की राशियों में वद्धि की है। 
उसने ठीक ही कहा है कि यदि किसी राज्य को आय के बड़े घाटों को पूरा करने के 

“लिये सहायता की झ्रावश्यकता है तो उसको विशेष सहायता दी जाये । अ्रपनी तथा 
“ मियोजन आयोग की स्थिति को सही त्तौर पर समभकर चौथे आयोग ने यहे 
उचित ही किया है कि राज्य सरकारों के योजना सम्बन्धी व्यय को ध्यान में नहीं 

“रखा है। भ्रायोग का यह सुझाव महत्त्वपूर्ण है कि पारस्परिकहित-सम्वन्धी प्रश्नों का 

“सुलभाने के लिये यह बहुत आरावश्यक है कि राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के प्रतिनिधि 

-भ्रापस में मिलते रहें और वातचीत करते रहें । 


 निष्कर्ष-- 

पिछले प्रष्ठों में हमने चारों वित्त-श्रायोगों द्वारा दी गई उन सिफारिशों का 
“विवरण दिया जो कि उन्होंने इस सम्बन्ध में दी हैं कि राज्यों को केन्द्रीय सरकार 
* किस प्रकार सहायता प्रदान करे। यद्यपि इन श्रायोगों ने राज्यों को अधिकाधिक मात्रा 
' में सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में सराहनीय कार्य किया है किन्तु इससे कुछ 
* ऐसी कठिनाइयों पर रोशनी पड़ी है जितका समाधान होना नितान्त आवश्यक होता 
: हैं। सबसे पहली कठिनाई तो यह है कि विभिन्‍न राज्यों में केन्द्रीय करों में से मिलने 
“वाले हिस्से का निर्धारण किस श्राधार पर किया जाये । एक ओर तो प्रत्येक राज्य 
' अपनी-अपनी बीन वजाता है और दूसरी ओर हर वित्त-आयोग ने अपना एक अलग 
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छू का: 


रथ राजस्व 


प्टिकोश अपनाया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि कोई भी राज्य संतृष्ट नहीं 
हुआा किन्तु यहाँ पर यह कहना अनुचित न होगा कि वितररणा के किसी एक 
निश्चित आधार की झ्राशा करना वेकार है क्‍योंकि प्रत्येक राज्य की आर्थिक तथा औद्यो- 
गिक परिस्थितियाँ प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की पति के बाद बदल जाती हैं और 
इसलिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य के संदर्भ में वितरण के आधार में भी 
परिवर्तत हो जाये | इसके अ्रतिरिक्त एक निश्चित आधार बना लेने में सत्र से बड़ी _ 
कठिनाई यह भी होगी कि जो राज्य आज पिछड़े हुए हैं, और जिनको आज अधिक 
सहायता दी जा रही है, यदि पंचवर्षीय योजनाञ्रों की प्रगति के साथ-साथ वे चाहे 
जितनी उन्नति कर लें फिर भी (यदि उस निर्श्चित आधार. की कसौंटी से पिछड़े 
हुए ही नज़र आएँ) उनको इतनी ही सहायता मिलती रहेगी, चाहे उनको उसकी 
आवश्यकता ही न हो । इसलिये यह कठिनाई ऐसी है जिसका कोई श्रासान हल 
दिखाई नहीं देता । 
एक दूसरी कठिनाई वित्त-आ्रययोग तथा नियोजन आयोग के कार्ये-क्षेत्रों के 
सम्बन्ध में दिखाई देती है जो एक दूसरे से टकराते हैं। इस विषय पर दूसरे झ्रायोग- 
का विचार था कि दोनों संस्थाश्रों में उचिद समचय किया जाये । तीसरे वित्त-आयोग 
ने दो सुझाव रकखे थे । पहला यह था कि वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र को बढ़ा कर 
इतना विस्तृत कर दिया जाये कि उसके श्रन्तर्गंत योजना-सम्बन्धी व्यय, ऋण, श्रनु- 
दान इत्यादि राज्यों को मिलने वाली सभी प्रकार की केन्द्रीय सहायता सम्मिलित कर 
ली जाये । दूसरा सुझाव यह था कि तियोजन आयोग को ही उपयुक्त समय पर 
वित्त ग्रायोग में वदल दिया जाये । तीसरा वित्त आयोग पहले प्रस्ताव के पक्ष में था 
किन्तु इसके स्वीकार करने में सब से बड़ी कठिवाई यह होगी कि केन्द्रीय: सरकार को 
राज्यों के योजना-सम्बन्धी व्यय के बारे में पहले से ही वायदा करना होगा जबकि 
योजनाएँ सुख्य रूप से बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती 
हैं । नियोजन श्रायोग को वित्त आयोग में बदल देने से राज्यों की श्रावश्यकताश्रों का 
वैधानिक समाधान नहीं हो पाया । चौथे आयोग के अध्यक्ष डा० .राजमन्वार का 
विचार था कि दोनों आयोगों के कार्य-क्षेत्रों को स्पष्ट कंर दिया जाये और नियोजत्ता 
श्रायोग को एक वैधानिक संस्था का रूप दिया जाये ताकि वह सरकार से विल्कुल 
स्वतन्त्र हो । किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा होवा सम्भव नहीं दीखता इसलिये 
इस समस्या का भी कोई सरल हल नहीं दीखता । 
तीसरी कठिनाई उस दिल्ला में उत्पन्न होती है कि वित्त आयोग को केवल 
राज्यों के बजटों में सामान्य घाटों को पूरा करने के लिये सुझाव देने चाहिये या 


'पंचवर्षीय योजनाश्रों के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये भी जो वित्त की झ्ावश्यकता 


होती है उसके लिये भी सुझाव देने चाहिये | तीसरे वित्त आयोग का सुझाव था कि 
राज्यों की योजनाओं के ७५%, आय-सम्बन्धी श्रोत्रों को विकेन्द्रीयकरण की थोजना 
के भ्रन्तगंत सम्मिलित कंरना चाहिये किन[ भारत सरकार ने इस सिफारिश को: 
नहीं माना था । चौथे ग्रायोग. ने राज्यों के नए योजना सम्बन्धी व्यय को सम्मिलित 


भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था (क्रमशः) स्प्रे 


नहीं किया क्योंकि उसका विचार था कि योजना-सम्बन्धी व्यय का विशेष महत्त्व है 
ओर यह केवल नियोजन आयोग का ही कार्यक्षेत्र है । 

अ्रन्तिम कठिनाई इस सम्बन्ध में यह है कि राज्य अधिकाधिक केस्रीय सरकार 
पर निर्भर होते जा रहे हैं। जिसका परिणाम यह है कि उन्होंने अपने साधनों 
को बढ़ाने का कोई भी प्रयत्न नहीं क्रिया और अपनी हर गश्रावश्यकता की पृत्ति के 
लिये केन्द्रीय सरकार का ही मुंह ताकते हैं। चौथे आ्रायोग के एक सदस्य प्रो० दत्ता 
का विचार था कि जो कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जा रहे है उनका पूरा उप- 
योग नहीं किया जा सका है इसलिये यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू 
किये जाने वाले करों में से अधिकांश की प्राप्तियों की राज्यों में वॉँठा जाये । डा० 
राजमन्तार का सुझाव था कि विभाजित होने वाले करों में से विभिन्‍न राज्यों को 
प्राप्त होने वाले हिस्सों को निर्धारित करके संविधान में ही निश्चित राशियों का 
उल्लेख कर दिया जाये | ऐसा हो जाने से वित्त आयोगों को देवल अनुदानों के 
सम्बन्ध में ही अपने सुकाव देने होंगे । यह सच है कि पिछले १४५ वर्षो में श्राथिक 
नियोजन के कारण देश में जो प्रगति हुई है उसको हप्टि में रखकर वेन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारों के पारस्परिक वित्तीय सम्बन्धों की विस्तृत जाँच होनी चाहिये 
और क्योंकि संविधान में भी कुछ संशोवन करने पड़ें इसलिये यह आवश्यक है कि 
यह कार्य एक विशेष झ्रायोग को सौपा जाये | भारत सरकार को चाहिये कि इस 
दिशा में शीत्र ही फंसला करे श्र ठोस कदम उठाये । 


| भाग ५ 
भारतीय कर-प्रसाली और 


उसके मुख्य अंग 





भारतीय कर-प्र गाली. 
भ्रध्याय १६ हट 


(्रक्रः ॥फ्ा4र प५5 5शछाफश) . 





पिछले अध्याय में हमने भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था'के इतिहास पर एक. 
दृष्टिपात की थी । श्रव हम भारतीय कर-प्रयाली की मुख्य विशेषताश्रों और मुख्य” 
मुख्य करों का अध्ययन करेंगे । इससे पूर्व कि हम भारत में केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों के मुख्य-मुख्य करों की व्याख्या करें, हम भारतीय कर-प्रणाली के दोषों 
तथा कर-प्रणाली को सुधारने के लिए समय-समय पर दिये गये प्रस्तावों की विवेचना 
करेंगे । इस अ्रध्याय की यही विपय-सामग्री है । 

भारतीय कर-प्रणाली की विशेषतायें तथा दोष--भारत एक श्र्घध-विकसित 
देश है | हमते अपला विकास कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है और श्राज सोलह वर्ष 
हो चुके हैं। पहली योजवा में तो झ्ाय के साधनों की श्रोर भ्रधिक ध्यान हीं दिया 
जा सका था। इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम, पहली योजना में व्यय-राश्षि 
बहुत बड़ी निश्चित नहीं की गई थी, इसीलिए कोई चिन्ता वहीं थी । स्वतन्त्रता के 
तुरन्त बाद ही, साम्यवादी तथा पूँजीवादी, दोनों ही क्षेत्र भारत को संतुलित केन्द्र 
चनाना चाहते थे। स्वयं भारत की भी अपनी नीति ऐसी ही है। एशिया का नेता 
होने के वाते भारत दोनों ही क्षेत्रों का मित्र बवकर रहता चाहता है| अ्रतः हर देश 
उसको नियोजन-कार्य में अपना सहयोग देता चाहता था शौर इसीलिए उसे आशा 
से भी अधिक विदेशी सहायता प्राप्त हुई | दूसरे, भारत के स्वयं अपने साधन भी 
बहुत थे । उसके पौंड पावने एकत्रित थे ही, इसलिए विदेशी मुद्रा की उसे कोई चिन्ता 
नहीं थी । युद्धकाल में प्राप्त किये हुए लाभ व्यक्तियों के पास एकत्रित थे और कृषि 
तथा श्ौद्योगिक क्षेत्रों में मुल्य-वृद्धि के कारण लाभ का अंश विरच्तर बढ़ता ही जा 
रहा था । इसलिये सरकार को देश के भीतर से ही करों, अल्प-बचतों तथा ऋणखों 


भारतीय कर-प्रणाली 


नर 


प्‌ 


द्वारा काफी घन प्राप्त होने की आशा थी। हुप्रा भी यही, सरकार को ऋणों तथा 
प्रन्य खोतों से श्राश्मा से भी अधिक बन प्राप्त हुप्रा । तीसरे, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
: विश्व बैंक तथा मुद्रा कोप की स्थापना और उनकी सदस्यता प्राप्त कर लेने के बाद 
भारत को यह आशा हो हो गई थी कि विश्व बैंक से देश के आब्रांतरिक विकास के 
लिए श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप से व्यापार संतुलन की असमताएँ दूर करने में सहा- 
यता प्राप्त हो ही जायेगी। अन्तिम एवं सबसे अ्रिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
भारत को उस समय तक आधिक नियोजन की आश्िक कठिनाइयों का स्पष्ट ज्ञान 
भी नहीं था। नियोजन आ्रायोग ने श्रधिकतर सैद्धान्तिक बातों के आ्रधार पर और 
विभिन्‍न घारणाम्रों पर ही श्रपना कार्यक्रम ग्रावारित किया था | उस समय हर दिशा 
में स्फूति तथा आशावादी दृष्टिकोण था और व्यक्ति नियोजन को फूलों की शैया 
समझे हुए थे, उन्हें गुलाव के काँटों का ज्ञान नहीं था | यही कारण है कि दूसरी 
योजना में सरकार ने काफी सावधानी वरती, फिर भी योजना अत्यन्त आ्राक्चावादी 
थी । दूसरी योजना को सफल बनाने के लिए सरकार को झावध्यक मात्रा में धन 
प्राप्त नहीं हो पाया | कदाचित्‌ पहली योजना की सफलताओं से फुलकर ही नियोजन 
आयोग ने इतना झाशावादी दृष्टिकोण अ्रपनाया था। हमें झ्ान्तरिक ऋण, भ्रल्प 
बचतों और करारोपण से आशजातीत आय प्राप्त नहीं हो पाई । विदेशी सहायता में 
पहले ही कमी हो गई थी । इसीलिए केवल करारोपण को ही अपनाया गया । तीसरी 
योजना दूसरी की अपेक्षा भ्रधिक विशाल है श्र चौथी योजना तो तीसरी की ढाई 
भरुनी बड़ी है । इसकी पूर्ति के लिए भी अधिकतर करारोपण पर ही निर्भर करना 
पड़ेगा | किन्तु करारोपण में वृद्धि करने के लिए कर-प्रणाली में उचित संशोधन करने 
होंगे श्लौर आर्थिक विकास के लक्ष्यों के अनुकूल कर-प्रणाली को वनाना होगा । हमारी 
वर्तमान कर-प्रणाली का जो ढांचा है उससे विकास कार्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक 
. घन प्राप्त होने की आशा करना निरथ्थंक होगा । 


भारतीय कर-नीति का ऐतिहासिक सिहावलोकन-- 


अंग्रेजी शासन काल में हमारी कर-नीति केवल एक मुट्ठी भर लोगों को 
प्रभावित करने तक ही सीमित थी । उसक्रा प्रमुख उद्देश्य प्रशासन-सम्बन्धी श्रावश्यक- 
तात्रों की पूर्ति हेतु आवश्यक वित्त प्राप्त करना था। सार्वजनिक कल्याण, सामाजिक 
: न्याय तथा देश का आर्थिक विकास जैसी महत्त्वपूर्ण बातों का उम्ममें कोई स्थान नहीं 
था | अप्रत्यक्ष करों की उसमें प्रमुखता थी । दूसरे विश्व-युद्ध में राष्ट्रीय श्राय में तौन् 
वृद्धि होने के कारण राजकीय आय में भी वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से करों में वृद्धि 
करने का परिणाम थी किन्तु कर-सम्बन्धी ढाँचा अरव्यवस्थित ही रहा और कर-प्रणानी 
के सुधार के लिए कोई भी प्रयत्त नहीं किया गया देश के स्वाधीन होने क्के पच्चात्‌ 
ही यह अनुभव किया गया कि कर-सम्बन्धी ढांचे में आवश्यक परिवर्तन किए जाएँ 
ताकि देश के आथिक विकास में सहायता मिल सके । 


२८६९ ह राजस्व : 


भारत में संघ तथा राज्य सरकारों की आय में निरन्तर वृद्धि होती रही है। . 
कर जांच आयोग के अनुमान के अनुसार संघ सरकार की झाय में सत्‌ १६३८-३६ को 
अपेक्षा सन्‌ १६५३-५४ तक लगभग साढ़े चार ग्रुनी वृद्धि हो गई थी। भारत सरकार 
की आय राजस्व खाते में प्रथम योजना में ४०५"८६ करोड़ रु० से बढ़कर दूसरी 
योजना में 5२५"१५ करोड़ रुपये हो गई थी । इसी काल में पूंजीगत खाते में भारत 
सरकार की श्राय १०४४५ करोड़ रु० से बढ़कर &६०"४२ करोड़ रु० हों 
गई । राज्य सरकारों की आय भी प्रथम योजना के प्रथम वर्ष में ४०४०-४० करोड़ र० , 
से वढ़कर दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में ६४४-६० करोड़ रु० हो गई थी । यंह 
चुद्धि मुख्यतया दो कारणों से हुई थी ; एक तो व्यक्तियों की मोद्रिक आय में वृद्धि 
होने के कारण और दूसरे कुछ नये कर लागू होने और कुछ पुराने करों में वृद्धि होने 
के कारण । इस प्रकार सरकार की शआ्राय में जो वृद्धि हुई उसका मुख्य कारण मुंद्रा- 
स्फीति थी । उस वृद्धि में प्रो० केल्डोर के सुझावों ने भी अपना योगद्वान दिया था । 
राज्य सरकारों की आय में जो वृद्धि हुई उसका मुख्य कारण विक्री-कर है। किन्तु 
इतनी वृद्धि होने के परचात्‌ भी भारत में सरकारों की आय अ्व भी देश की विकास- 
सम्बन्धी आवश्यकताञ्रों के लिए पर्याप्त नहीं है । इसके अतिरिक्त सबसे आश्चर्यजनक 
बात तो यह है कि संघ सरकार की जो आ्राय है राष्ट्रीय आय में उसका अनुपात सन्‌ 
१६४८ से लेकर सन्‌ १६५८ तक लगभग यथावत्‌ ही रहा है ! हां, राष्ट्रीय आय में . 
राज्य सरकारों की आय का अनुपात अ्रवश्य ही १५ प्रतिशत से बढ़कर ४-३ दा 
हो गया । संघ तथा राज्य सरकारों को मिलाकर सन्‌ १६४८-४६ में राष्ट्रीय श्राय 
नका ५७ प्रतिशत, सन्‌ १६५०-५१ में ६-४ प्रतिशत, सन्‌ १६५६-५७ में ७-६ प्रतिशत 
तथा सन्‌ १६५८-५६ में ८*६ प्रतिशत करों से प्राप्त होता था । 

युद्धोत्तर काल में सन्‌ १६४६-५१ के ५ वर्षों के लिए सरकार ने आशिक 
“विकास-सम्वस्धी एक योजना बनाई जिसमें यह अ्रनुमाव लगाया गया कि विकास-कार्यों 
के लिए संघ सरकार को ५०० करोड़ रु० तथा राज्य सरकारों को १६२६४ करोड़ 
० प्राप्त हो सकंगे । ऐसा अनुमान था कि यदि सरकार युद्ध-स्तर पर ही, शान्ति 
काल में भी झ्ाय प्राप्त करते का प्रयत्न जारी रखे तो कोई कारण नहीं कि श्रावश्यक 
'घनराशि प्राप्त न हो सके, किन्तु हुप्मा कुछ और ही । इन पाँच वर्षों में संघ सरकार 
५०० करोड़ रु० के स्थान पर केवल १३२६२ करोड़ .रु० की भ्राय ही प्राप्त कर 
सकी । इसका मुख्य कारण यह था कि सरकार अपनी कर-नीति को आशिक विकास 
के अनुकूल नहीं वना सको । जहाँ तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, उनको भी 
आशातीत सफलता प्राप्त न हो सकी । किन्तु वे संघ सरकार की अपेक्षा अ्रधिक सफल 
रहीं और उन्होंने लगभग ६४ करोड़ रु० उपर्युक्त पांच वर्षों में, विकास-कार्यों हेतु 
प्राप्त किए । यह तो सच है कि राज्य सरकारों को संघ सरकार की श्रपेक्षा श्रधिक 
सफलता प्राप्त हुई किन्तु यह कहना ही पड़ता है कि इस काल में उनकी कर-नीति 
दोष रहित न थी । यदि वे अपनी कर-नीति को नियोजित तथा सुव्यवस्थित बताने 
में सफल हो जाते तो आज उनको संघीय अनुदानों पर निर्मेर नहीं होना पड़ता और 







हो 
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उससे संघ सरकार की वित्तीय स्थिति भी ठीक रहती । सच तो यह है कि सरकारों 
को जनता से आवश्यक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ श्रौर जनता सदेव ही करों का 
विरोध करती रही । जनता के विरोव का मुर्य कारण यह था कि वह हमेशा यह 
समभती रही कि इन करों के द्वारा देश में विदेशी सत्ता की जड़ें और भी दृढ़ होंगी । 
इसके अतिरिक्त सरकार की व्यय नीति भी दोप-पूर्ण थी, क्योंक्ति न तो वहु साबें- 
जनिक कल्याण पर श्राधारित थी और न ही देश के हित में थी । 

आथिक तियोजन-सम्बन्धी कार्यक्रम के श्रारम्भ होने के साथ ही संघ त्तया 
राज्य सरकारों ने अपनी कर-नीति में ग्रावश्यक परिवर्तत करने श्रारम्भ कर दिए 
श्रौर उसे श्रविक प्रगतिशील तथा विकासोन्मुख्य बनाने की चेप्टा की । कर-प्रणाली 
को अधिक विस्तृत बनाया गया और प्रत्यक्ष करो की मात्रा में वृद्धि की गई। सरकार 
द्वारा नियुक्त कर-जाँच श्रायोग ने जो सिफारिशें कीं उनको लागू करने में कर-नीति 
का मुख्य उद्देश्य आाथिक नियोजन के लिए आवश्यक वित्त प्राप्त करना, बचत तथा 
विनियोगों को प्रोत्साहित करके पूँजी निर्माण को बढ़ाना झौर वर्ग-भेद को मिटाना 
है । नियोजन-आयोग ने भी यह स्वीकार किया था कि भारतीय कर-नीति के यही 
उहेश्य होने चाहिएँ। उसने यह स्पप्ट रूप से बता दिया था कि विकास-क्रार्यो की 
सफलता के लिए, यदि हमें अधिक साधन जुटाने हैं तो बनी वर्गों से कर लेने के लिए 
एक ऐसी कर-नीति निम्मित करनी पड़ेगी जिससे उनके कार्य करने और बचत करने 
की प्रेरणा्रों पर बुरा प्रभाव न पड़े । तृतीय योजना काल के लिए भी नियोजन 
श्रायोग ने अपनी नीति घोषित करते हुए कहा क्रि देश के तीक़ विकास हेतु आवश्यक 
साधन जुटाने के साथ-साथ, कर-प्रणाली को देश में समाज की श्राथिक विपमताग्रों 
को दूर करने हेतु सफल होना चाहिए । निजी क्षेत्र में यह श्रधिकाधिक अनुभव किया 
जा रहा है कि वचतों को प्रोत्साहन देने के लिए करों में कुछ छूटें दी जाएँ। ये छूटें 
महत्त्वपुणं तो हैं किन्तु इनका एकमात्र उद्देश्य विकास-कार्यों को प्रोत्साहित करना ही 
होना चाहिए । अ्रतः भारत में कर-नीति के निम्न उद्देश्य होने चाहिए । १. सरकारी 
थ्राय में पर्याप्त वृद्धि करता । २. उत्पादन तथा बचतों को प्रोत्माहित करना : ३. उप- 
भोग को नियन्त्रित करना ताकि देश में मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियों को नियन्त्रितत 
किया जा सके श्रौर विनियोगों के लिए कुछ सावन प्राप्त हो सकें । ४. कर-प्राय में, 
राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ-साथ, वृद्धि हो श्लौर आधिक वियोजन के उद्देश्यों की 
पूर्ति हो सके । 

यहाँ पर यह बता देना अनुचित व होगा कि बच्चधति पिछले वर्षो में भारत 
सरकार ने अपनी कर-नीति को इन्हीं उद्देश्यों के अनुकूल बनाने की चेप्ठा की है ब्लौर 
कर भी रही है किन्तु कुछ ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण उसे आवश्यक 
सफलता नहीं मिल पा रही है । सबसे वड़ी कठिनाई तो यह है कि हमारे >ेश में 
प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है जिसका भ्धिकांश भाग उपभोग में चला जाता है और 
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रूप ५ राजस्व 


लोग बचत नहीं कर पाते | परिणामतया जब सरकार व्यक्तियों को करारोपणा द्वारा 

अनिवार्य वचत करने के लिए वाध्य करती है तो वे इसका विरोध करते हैं। इसके. 
अतिरिक्त, अशिक्षित होने के कारण व्यक्तियों में इतना ज्ञान नहीं है कि वे पूंजी निर्माण 

में बचतों के महत्व को समझ सकें। इसी कारण उनमें बचत करने के लिए रुचि भी 

उत्पन्त नहीं हो सकी है। तीसरे, हमारा देश जनतन्त्रवादी गणततन्त्र है। यहां पर 
किसी भी योजना को व्यक्तियों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध थोपा नहीं जा सकता।. 
यद्यपि विछले वर्षों में दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन हुआ है फिर भी लोगों में अभी 
तकर देज्ञ के विकास के लिए त्याग करने की भावना : उत्पन्त नहीं हुई है ॥ सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि देश की ७०% जनसंख्या अ्रमौद्रिक क्षेत्रों में रहती है ग्रौर उसका. 
मुख्य व्यवसाय कृषि है । वहाँ पर बेंकों तथा श्रन्य वित्तीय संस्थाओं के भ्रभाव में 
बचतों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता | श्रन्त में, कर-वज्न्चन भारतीय कर-नीति की 
सफलता में सबसे अ्रधिक वाघा उत्पन्त करता है। प्रो० केल्डोर ने अ्रनुमान लगाया * 
था, कि करारोपित आय का लगभग २०० से ३०० प्रतिशत तक कर का वज्चन. होता - 
है । प्रो० केल्डोर ने भारतीय कर-प्रणाली के सुधार हेतु जो सुझाव दिए थे, जिनका 
वर्गान हम आगे करेंगे, उनको यदि सरकार पूर्णारूप से कार्यान्वित कर देती तो 
बहुत सीमा तक कर-वञ्चन को रोका जा सकता था। किन्तु उनके अ्रभाव में इसका . 
विष सम्पूर्ण कर-प्रणाली में व्याप्त है। हम शझ्ाशा कर सकते हैं कि चतुर्थ योजना- 
काल में सरकार अपनी कर-तीति में ग्रावश्यक हेर-फेर करने का प्रयत्न करेगी ताकि _ 
देश में आथिक विकास की गति तीकज्र हो सके, मूल्यों को स्थिर रखा जा सके और 


घन के ठितरण की अ्रसमानताएँ दूर हो सके । 
“9८: 


28 उपर्युक्त विवरण, के संदर्भ में श्रव हम भारतीय कर-प्रणाली.के दोषों का उल्लेख . 
/कर सकते हैं :--(१) आल का व ही जता स्थिर है हे इसका 

विकास वैज्ञानिक दृष्टिकोण से-नहीं हो पाया है। भारत को ज॑ंसी स्थिति है, उसमें कर- 
प्राली को आय प्रदान करने वाली भी होना चाहिये और सामाजिक शअ्रसमानताञों 
को दर करने वाली भी होनी चाहिए। किन्तु हमारी कर-प्रणाली में यह दोनों गुण 
ही अनुपस्थित हैं। वर्तमान प्रणाली का जन्म एवं विस्तार केवल समय-समय पर 
उत्पन्त होने वाली आथिक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से किया जाता रहा 
है, विशेष रूप से वजट को संतुलित करने से उद्देश्य से । विभिन्‍न करों के भार एवं 
उत्पादन और उपभोग पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया 
गया है। यही कारण है कि विभिन्‍न करों में न तो समचय ही है शऔर ने वे एक 
दूसरे के सहायक ही हैं । वास्तव में हमारी कर-प्रण्ाली का अभ्युदय तथा विस्तार 


प्राचीने विचारधारा के अनुसार हुआ है । श्रव हमारा मुख्य कार्य यह है कि इसको 
वीन विचारधारा के अनुकूल बनाया जाए 


हे (२) हमारी कर-प्रणाली की दूसरी विशेषता यह है कि इससे प्राप्त होने 
ली आय देश की वर्तमान आवश्यकत्ताओं को देखते हुए बहुत कम है और विकास 


भारतीय कर-प्रणाली श्ष्६ 


के लक्ष्यों के लिए अपर्याप्त है। साथ ही वर्तमान कर वेलोच भी हैं । यही कारण है 
कि गत वर्षों में जब हमारा व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य, सावंजनिक निर्माण कार्य आदि 
सामाजिक सेवाओं तथा विकास-कार्यों पर बढ़ता रहा हैं सरकार अपनी आ्राय में 
पर्याप्त टेद्धि करने में असमर्थ रही है । 
धन्टभ्रर रो भारतीय कर-प्रणाली का तीसरा दोप यह है, कि यहाँ पर करारोपश 
से प्राप्त कुल राय में प्रत्यक्ष करों का भाग अधिक नहीं है अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष करों से 
अधिकांश गाय प्राप्त होती है । विकसित देझ्षों में स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। 
सन्‌ १६३८-३६ में केन्द्रीय सरकार तथा “अ्रा राज्यों की श्राय में प्रत्यक्ष करों से 
केचल १२% प्राप्त होता था, सन्‌ १६४४-४५ में यह प्रतिशत ४५ हो गया और 
सन्‌ १६५३-५४ में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों की 7 
करारोपण से प्राप्त कुल श्राय में यह प्रतिशत केवल २४ था। इसके विपरीत इंगलैड ० 
में यह प्रतिशत ५५ था, कनाडा में ६१ से अ्रधिक, न्यूजीलेण्ड में ६५, जापान में ७०, “?/ 
संयुक्त राज्य अमेरिका में ८८, लंका में ४०, पाकिस्तान में २४ और श्र॑-विकसित (४ » 
द्वेशों में,२९ से भी कम था ।7 रा 
जीह्शार ४४) हमारी कर-प्रणाली का चरित्र प्रतिगामी है। इसमें न्‍्यायशीलता का 
पूर्णा अ्रभाव है । इसका भार निर्धन और .निम्त श्राय वाले लोगों पर अधिक होता. 
है । यदि हम व्यक्तिगत करों को लें तो ज्ञात होगा कि श्राय-कर, सम्पत्ति कर, व्यय कट 
कर, उपहार कर, मृत्यु कर श्रौर पूंजी कर को छोड़कर शेप जितने भी कर हैं, वे 
सभी प्रतिगामी हैं । प्रो० के० टी० शाह के शब्दों में, “घनी वर्गों पर अपेक्षाकृत 
“बहुत कम कर-भार कम कर-भार है, यद्यपि उनकी कर-भार सहन करने की वाक्ति बहुत [ अधिक है, 
जब॒कि निर्ध॒न व्यक्तियों को कर-भार में शोर का भाग सहत करना. पड़ता है,_यद्यपि_ 
उनकी “भार सहन करने की शक्ति भेड़ के बच्चे से औ-कम-हैन/-प्- 
2८22 वि) नियोजन आयोग के अनुसार हमारी कर-प्रणाली का एक दोप यह भी 
“£* हैं कि यह केवल बहुत थोड़े से व्यक्तियों को ही प्रभावित करती है, श्रर्थात्‌ जनसंख्या 
की दृष्टि से वहुत थोड़े से ही व्यक्तियों को कर का भुगतान करना पड़ता है । हम 
उदाहररणार्थ, प्रत्यक्ष कर देश की कार्यशील शक्ति (श०णरंधगढ 07०४) के केवल 
है% को ही छूते हैं । 
(६) कुछ लोगों के अनुसार भारत में करों द्वारा प्राप्त आय कुल राष्ट्रीय, 
श्राय का केवल १० प्रतिशत है जबकि इंगलेड में ३५, आस्ट्रेलिया में २२, संयुक्त 
राज्य अमेरिका तथा जापान में २३, कनाडा में १६, लंका में २०, मिस्र में १६, 
क्यूबा में १५:४५, चिली में १४४ तथा ब्राजील में १४“४ प्रतिशत है। अ्रत: इससे 
स्पष्ट हैं कि यहाँ पर जितने कर लगने चाहियें उतने नहीं लगे हुए हैं औ्नौर कर बढ़ाने 
की अभी बहुत गूँजायश है । 
(3) श्राधुनिक लेखकों के अनुसार कर-प्रणाली के अ्रध्ययचन के साध-साथ 
राजकीय व्यय का भी श्रध्ययन करना आवश्यक होता है। वात यह है कि कर-प्रणातली 


2... वक्डबराएणा आधधा (०ाम्राडंगा उेट०77, ७. 72- 





२९० राजस्व : 


के दोष राजकीय व्यय द्वारा दूर किये जा सकते हैं। यदि हम इस . दृष्टिकोण से 
भारतीय कर-प्रणाली की श्रोर दृष्टि डालते हैं तो हमें श्रौर भी श्रसंतोप होता है। 
व्यय के क्षेत्र में अविकांश आय चागरिक प्रसाशन और सुरक्षा. पर ख़र्च की जाती 
है । केन्द्रीय सरकार के व्यय में ये दो म्दें कुल श्राय का लगभग ५०% भांग खेत्म _ 
कर देती हैं श्ौर राज्य सरकारों के व्यय में लगभग-३०% ।. दूसरी श्रोर राष्ट्रीय 
निर्माण सेवाओं पर बहुत कम खच्च किया जाता है । इस प्रकार राजकीय व्यय से 
भी हमारी कर-प्रणाली के दोषों से उत्पन्न होने वाली क्षति की पूर्ति नहीं होती । 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हमारी कर-प्रयाली करारोपरणा के आधुनिक 

सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है । हमारी -कर-प्रणाली में प्रगतिंशीलता का अंश अधिक 
न होकर प्रतिगामिता का अंश अ्रधिक है। प्रगतिशीलता का' अंश बढ़ाने के लिए 
सबसे पहला उपाय यह किया जाये कि कुल करारोपण में प्रत्यण . करों के अनुपात 
को बढ़ाया जाये। यह संतोषप्रद है कि पिछले वर्षो में प्रत्यक्ष करारोपण में बहुत 
वृद्धि हो गई है, जैसे उपहार कर, सम्पत्ति कर, व्यय कर, पूंजी लाभ कर आदि लागूः 
कर दिये गये हैं। इनके ग्रतिरिक्त आय-कर के क्षेत्र में न्यूनतम कररहित सीमा को कम' 
करके अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित कर लिया गया है तथा कर की दरों को भी 
बढ़ा दिया गया है । श्राय-कर में भ्रव ग्रधिक वृद्धि होने की गुँजायश नहीं है । वैसे भी . 
ब्तंमान दरें अमेरिका और कनाडा से तो ऊँची हैं और इंगलेंड से भी कुछ अधिक" 
नीची नहीं हैं। इस संमय कर की चोरी की भी बहुत वड़ी समस्या है, किन्तु 
यदि प्रो० केल्डोर के प्रस्तावों को पूर्ण रूप से कार्यारोपित कर दिया जाता तो करे- | 
चोरी की समस्या समाप्त हो' जाती और हमारी कर-प्रणाली भी समुचित तथा 
समचित हो जातो । अब भी समय है सरकार को इस ओर पूरा घ्यात देना चाहिए ।: 
कृषि आय-कर की दरों में भी प्रगतिशीलता लाई जा सकती है । पिंछले वर्षों में जो 
नये वस्तु कर लागू किये गये हैं, उनसे हमारी कर-प्रणाली की प्रतिंगामिता श्रौर भी 
ग्रधिक हो गई है । वास्तव में जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर जैसे, वनस्पति घी, तेल, 
चीनी,-भ्रवाज आदि वस्तुओं पर विक्री कर लगाने से निर्घन व्यक्तियों पर ही कर-* 
भार और अधिक हो गया है। ठीक .यंही स्थिति व्यापारिक सेवाग्रों को मूल्य-वृद्धि- के 
' कारण उत्पन्त हुई है। पिछले वर्षों में रेलों के किरायों में, पोस्टकार्ड तथा डाक-तार 
इत्यादि के मूल्य बहुत. बढ़ गये हैं। सरकारं को कर-प्रणाली में प्रगतिशीलता का अंश 
लाने के लिए और करारोपण को घन का वितरण समान करने का एक अस्त्र बनाने 
के लिए विलासिता की वस्तुओं पर अधिकाधिक मात्रा में कर लगाने चाहियें। इस 
उद्देश्य से उत्पादन कर तथा बिक्री करों में उचित परिवर्तन करने अति आवश्यक हैं । 


भारतीय कर-प्रणाली का सुधार--स्वतन्त्रता प्राप्ति के पच्चात्‌ राष्ट्रीय : 
सरकार ने यह अनुभव किया कि करणश्प्रणाली में सुधारों-की बहुत श्रधिक आ्रावश्यकता 
थी । उनका विश्वास था कि कर-प्रणाली के ढाँचे को जब तक पूर्णतया बदल नहीं 
दिया जायेगा उस समय तक यह विकास सम्बन्धी आथिक नियोजन के योग्य नहीं: 
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चन पायेगी । इसीलिये श्रश्नेल सन्‌ १६५२ में डा० जान मथाई की अध्यक्षता में कर 
जाँच आयोग नियुक्त किया गया।.. 

कर जाँच आयोग की सिफारिशें--|कर जाँच आयोग निम्न समस्याश्रों का 
निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था : 


(भर) भारत में कर-प्रणाली का भार । (व) देश के विकास कार्यक्रमों के 
लिए आरवद्यक वित्त जुटाने तथा आय एवं घन की अ्समानताओों को कम करने के 
उद्देश्य से कर-प्रणाली का श्रीचित्य । (स) पूँजी निर्माण तथा उत्पादक उपक्रम पर 
आय-कर के प्रभाव ; श्रौर (द) मुद्रा-संक्रुचन तथा मुद्रा-स्फीति को रोकने में करारोपण 
का उपयोग । आयोग की रियोर्ट फरवरी, सन्‌ १९५४ में प्रकाशित हुई थी जो तीन 
पुस्तकों में विभाजित की गईं थी--प्रथम पुस्तक, में भारतीय कर-प्रणाली के सम्बन्ध 
में सामान्य सिफा रिशें थीं, दूसरी पुस्तक मे केन्द्रीय करारोपण श्ौर तीसरी पुस्तक में 
राज्यों तथा स्थानीय संस्थात्रों की सरक़ारों, के करों से सम्त्रन्धित सिफारिश थीं । 

झायोग का विचार था कि यद्यपि युद्ध के पहले ही से सरकार की आय में 
चृद्धि होनी श्रारम्भ हो गई थी, किन्तु यह वृद्धि केवल मुद्रा-स्फीति के कारण थी । 
यद्यपि करारोपण से प्राप्त कुल श्राय राष्ट्रीय आय की ७७% ही चली आ रही है 
किन्तु यदि लड़ाई से पहले के वर्षों में कर आय और राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ों 
को प्राप्त करके अ्रब्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि पहले की अपेक्षा 
इस श्रनुपात में बहुत कमी हो गई है | किन्तु. कठिनाई यह है कि विश्वसनीय आंकड़े 
उपलब्ध नहीं हैं । इसलिये इस निष्कर्प की: पुष्टि करना कठिन है । यद्यपि आयोग ने 
राष्ट्रीय श्राय में करारोपण के अनुपात के .सम्बन्ध में यह नहीं बताया कि यह कितना 
होना चाहिए, किन्तु श्रायोग ने उन देशों के उदाहरण श्रवश्य दिये हैं, जहाँ पर यह्‌ 
अनुवात बहुत ऊंचा है और ऐसा प्रतीत होता है कि झायोग को इनमें कोई श्रापत्ति 
नहीं होगी यदि यह अ्रनुपात ६३९७ से १०६०४ हो जाय । यद्यपि भारत की कुल कर- 
आय में प्रत्यक्ष करों का प्रतिशत सन १६३०-३६ में १२ से १६४४-४५ में ४५ हो 
गया था, किन्तु सन्‌ १९४३-४४ में फिर घट कर २४ रह गया। उस वर्ष वस्तु करों 
तथा ऐसे करों से, जिनका भार मुख्यतया घरेलू उपभोग पर पड़ता है, प्राप्त श्राय 
कुल कर-आय में लगभग ४५% थी । राज्य सरकारों द्वारा बिक्री कर लागू होने 
तथा केन्द्रीय उत्पादन करों में वृद्धि होने से भारतीय कर ढांचे में अ्रप्रत्यक्ष करों का 
प्रमुख स्थान हो गया है । 


भूतकाल में भारतीय कर-प्रणाली का एक वहुत गम्भीर दोप यह था कि 
राज्यों की आय अपर्याप्त और वेलोच थी । किन्तु जब से राज्य सरकारों को 
केन्द्रीय श्राय में से एक बड़ा भाग प्राप्त होने लगा है और केन्द्र से काफी अनुदान 
प्राप्त होने लगे हैं, केन्द्रीय सरकार की आय में उनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है । 
इसलिये भ्रव राजकीय वित्त के समुचित अध्ययन की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है । 
यह ध्यान रहे कि इन परिवतंनों के कारण राज्यों की आय पहले की अपेज्ञा अधिक 
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लोचपूर्ण और पर्याप्त हो गई है । किन्तु यह वात स्थानीय सरकारों के विपय में सच ' 
नहीं है । स्थानीय वित्त की प्रमुख विशेपता यह है कि उनकी प्रगति बहुत घीमी हो 

रही है श्रौर जवकि नगरपालिकाश्रों तथा नगर कार्पोरेशनों की आय के मुख्य स्नोत, 
सम्पत्ति कर, सीमा कर और चुंगी कर हैं, ज़िला बोर्डो की ग्राय का मुख्य स्नोत भूमि 
उपकर (००५5) है। इसी कारण स्थानीय संस्थाश्रों की आ्राय अपर्याप्त और 
वेनोच है । ु 


श्राथिक नियोजन के कारण श्रव भारत के राजकीय व्यय में उत्पादक व्यय 
का भाग अनुत्यादक व्यय की अपेक्षा श्रधिक हो गया हैं। सन्‌ १६३८-३६ - से सन्‌ 

१६४३-५४ तक आयोग ने क्ताया फि केन्द्रीय व्यय - में सुरक्षा व्यय ५४% से 

४८%, रह गया था और नागरिक प्रशासन-सम्बन्धी व्यय १३% से €% रह गया 
था। आज भी यही स्थिति है कि राजकीय व्यय में गेर-विकास-सम्बन्धी कार्यों पर. 
व्यय का प्रमुख हाथ है और यदि हम केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कूल व्यय को 
देखें तो प्राय-सम्बन्धी व्यय (#एथातां(प्रा6 रेषएशयाए७९) में प्रति रुपया गैर-विकास 
कार्यों पर व्यय लगभग ६३ आने, सामाजिक सेवाज्रों पर ३ आने २ पाई और आशथिक 

विकास पर ३ थाने ४ पाई है। किन्तु यदि हम पूंजीगत व्यय की ओर ध्यान दें तो. 
स्थिति सनन्‍्तोपजनक है । राजकीय व्यय का राष्ट्रीय आय में श्रनुपात इतना कम है . 
कि उससे यह आशा करना कि आय की समानतायें तुरन्त ही कम हो जायेंगी, 
बेकार होगी । भारत में सभी सरकारों का व्यय सन्‌ १६५३-४४ में कुल ११७० 
करोड़ रुपया था जो कुल राष्ट्रीय आय का ११% था और इसमें सामाजिक कल्याण 
पर किये जाने वाले व्यय का महत्व तो बहुत ही कम था | 


कर-भार के सम्बन्ध में आयोग का विचार था कि यह नहीं कहा जा सकता 
कि दूसरे महायुद्ध के आरम्भ से अब तक आय का कोई विश्वेप स्थानान्तरण शहरों से 
गाँवों को या गाँवों से शहरों को हुआ है। हाँ, इतना अवश्य है कि अपने-श्रपने क्षेत्रों 
में एक वर्ग से दूसरे वर्ग को यह स्थानानन्‍्तरण अवश्य हुआ्ला है। इसके अतिरिक्त : 
ग्रायोग का यह भी विचार था कि (श्र) यद्यपि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की- 
अवेक्षा लगभग सभी प्रकार की आयों पर कर-भार अधिक है, किन्तु मध्यम: तथा 
निम्न वर्ग की आयों पर कर-भार में इतना श्रधिक अ्रन्तर नहीं है । (ब) शहरों, में 
गाँवों की अपेक्षा अप्रत्यक्ष कर कुछ अधिक प्रगतिशील है । (स) गाँवों में शहरों की 
प्रपेक्षा, ऊंची श्रायों पर कर लगाने की अभी काफी गंजायज है । (ग) मालगुजारी: . 
का भार अब कोई विशेष नहीं है। (य) ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत बड़ा भाग ऐसा. 
है जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, जो करारोपण की सीमाझ्रों का द्योतक है और 
इस बात का सूचक है कि इस क्षेत्र में करारोपरा में चुद्धि करने का अभी काफी क्षेत्र 


वाकी है । 


भावी करारोपणा नीति के सम्बन्ध में ग्रयोग ने अपने विचार प्रकट करते 
' हुए बताया कि. कर-प्रणाली का उपयोग घन और झ्राय की भ्रस्॒मानताओं कोबदूर: 
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करने के लिए किया जाये । इसके लिए उन्होंने प्रत्यक्ष करों को श्रधिक प्रगतिशील 
चनाने और कर लागू करते में अधिक कठोरता लाने की सिफारिश की है। उनका 
सुझाव है कि सम्पूर्ण कर-प्रणाली को हो अ्रविक गहरा तथा विस्तृत्त बचाने की 
आवयइकता है श्रौर इस उद्दंब्य से उन्होंने विकासयुक्त वस्तुओं की एक वहुत बड़ी 
संख्या पर और अरघे-विकास युक्त वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव दिया 
है भौर करारोपण के श्राधार को और अधिक बड़ा बनाने के लिए सामान्य उपभोग 
की वस्तुओं पर नीची दरों पर कर लागू करने का सुझाव दिया हैं। आयोग का 
विचार था कि विकास कार्यों के लिए आ्रावश्यक घन प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी 
प्रकार की ब्ाय वाले व्यक्तियों के उपभीग को कम करना आावश्यक्र है। किन्तु बह 
कमी ऊँची झ्राय वाले वर्ग के उपभोग में अधिक हो और निम्न आय वाले वर्गों में 
कम । 

आयोग ने अपने निष्कर्प निकालते हुए बताया कि (शञ्र] उपभोग को वर्तेमाल 
असमानताओं से श्रमिकों पर बहुत अनेतिक प्रभाव उत्पन्त होता है और अतिरिक्त 
करारोपण से ऊँची श्राप वाले व्यक्तियों पर वितियोग निरोवक प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
इसलिये आयोग का विचार था कि वच्यक्तिपत श्रायों की एक भ्धिकतम सीमा 
निश्चित कर दी जाये, जो करों को भुगत्तान करने के बाद वर्तमान प्रति परिवार 
आय की ३० गुनी से अधिक से ही । किन्तु इसको कार्यान्वित करने में धैय॑ँ से काम 
लेना होगा । प्रतिरिक्त श्राय इन ख्रोतों से प्राप्त की जा सकती है :--(१) आाय- 
कर में वृद्धि करके तथा कार्पोरेशन-कर में कुछ थोड़ी सी कमी करके और वच्चतों 
तथा विनियोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अतिरिक्त रियायतें करके ; 
(२) उत्पादन करों में वृद्धि करके; (३) गैर-कर श्राय में, एक उचित्त मूल्य 
निर्वारण नीति हारा, वृद्धि करके; (४) मालगुजारी पर एक मामूली सा उपकर 
लगाकर; (५) कृषि झ्राय-कर की दरों तथा क्षेत्र में दद्धि करके; (६) सम्पत्ति 
करारोपण के उपयोग को अ्रधिक विस्तुत करके; (७) स्थानीय संस्थाग्रों द्वारा 
सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर लगाकर; और (८) बिक्री कर की दरों तथा क्षेत्र में 
चुद्धि करके । 

आराय-कर के क्षेत्र में ग्रयोग का विचार था कि आय-कर और अति-कर 
दोनों ही के नीचे खण्डों में करदाताश्रों की संख्या बहुत अविक थी इसलिये कर-भार 
में अधिक समानता उत्स्त करने के लिए खण्डों की संख्या श्लौर बढ़ा देनी चाहिये 
ओर खण्डों की दरों तथा राशियों में उचित संशोधन करने चाहियें | श्रायोग का 
प्रस्ताव था कि न्यूनतम कर रहित सीमा को ३ हजार रुपयों पर निश्चित करने के 
अतिरिक्त निम्न श्रायों वाले वर्गों पर प्रत्यक्ष करारोपरण के भार में बुद्धि करने का 
प्रयास नहीं करता चाहिये । इसके अतिरिक्त आयोग ने आय-कर की दरों के सम्दन्ध 
में और भी बहुत से सुझाव दिये थे । जिनका वर्रान हम बिस्तार में बाद में चलकर 
एक झलग प्रध्याय में करेंगे । आयोग ने कर-बंचन की महत्त्ववुर्ण समस्या पर भी 
अपने विचार प्रगट किय्रे थे और उसके प्रस्ताव थे कि: (१) जनता को यह 
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समभाया जाये कि कर-वंचन से ईमानदार करदाता पर पड़ने. वाले कर-भार - मे 
वृद्धि हो जाती है। इसलिये उन्तको कर-वंचन नहीं करनी चाहिये ; (२) विशेष 
क्षेत्र (59८०॑ंश (0०) सम्बन्धी प्रणाली में इस प्रकार विस्तार किया जाये कि 
आय-कर सम्बन्धी कठिन मुकदमों, जिनको आय-कर कभिश्नरों को ते करना है, दे 
चुने हुए श्रफसरों द्वारा ते किये जायें; (३) श्राय-कर अफसरों को यह .शक्ति होनी 
चाहिये कि वे कमिइनरों से आज्ञा प्राप्त करके करदाताञ्रों के व्यापार सम्बन्धी 


स्थानों में घुसकर हिसाबों की जांच-पड़ताल कर सकें; जुमनि की श्रधिकतम सीमा 
'बंचन की गई राशि की तिग्रुनी होनी चाहिए; (५) करदाताओं के लिए यह 
अनिवाये कर दिया जाये कि वे तीन वर्षों बाद अपने आ्रादेयों तथा दायित्वों का एक 


ब्यौरा आय कर विभाग को भेजते रहें; (६) कर-वंचन सम्बन्धी मामलों को ते 
करने के लिए श्राय-कर जांच आ्रायोग नियुक्त कर दिया जाये, जिसको कुछ विशेष 
शक्तियाँ दे दी जायें। 

इसी प्रकार श्रायोग ने केन्द्रीय कर-प्रणाली में कई प्रकार. से उत्पादन करों में 
वृद्धि करने की सिफारिशों की थीं तथा. झ्रायात करों में कमी करने के सुझाव 
दिये थे । 


राज्यीय करारोपणा के क्षेत्र में आयोग ने विक्री-कर का विस्तत अध्ययन किया 


'था और अपनी सिफारिशें दी थीं। श्रायोग ने मोटर गाड़ियों तथा मोटर, स्प्रिट 


सम्बन्धी करारोपण तथा स्टाम्प कर, मालगुजारी, कृषि आय-कर, मनोरंजन कर 
तथा उपकर पर भी अपने विचार प्रगटठ किये थे । इसके अतिरिक्त स्थानीय करा: 
रोपण तथा वित्त की समस्याओ्रों का अध्ययन करने के पश्चात, झ्रायोग ने अपने 


“सुझाव स्थानीय सरकारों की आय के स्रोतों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में भी दिये. हैं । 


झ्रालोचना--आयोग ने श्राय को बढ़ाने के सम्बन्ध में अपने जो सुझाव दिये 


थे उन पर देश के आरथिक विकास से उत्पन्न होने वाली: विभिन्‍न श्रावश्यकताओों का 


किक 


"बहुत प्रभाव पड़ा था । भारत एक पिछड़ा .हुआ देश है झौर विनियोग में तथा 


प॑जी निर्माण में वद्धि करने के “लिए बजट के स्रोतों से अधिक आय प्राप्त करना 
नितास्त झावश्यक है । इसी उद्श्य से आयोग ने अपने सुकाव दिये थे। इसमें 
कोई सन्देह भी नहीं कि जैसा अनुमान था यदि आयोग की सारी सिफारिशों को : 
कार्यारोपित कर दिया जाता तो तुरन्त ही भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की. 


' ग्राय में १०० से १५० करोड़ रुपयों तक की वृद्धि हो जाती; और दीरघंकाल में यह वृद्धि 


झौर भी अ्रधिक हो जाने की आज्ञा थी। देश के झ्राथिक साधनों का विकास करने 
के महत्त्व का कोई भी विरोध नहीं कर सकता । किन्तु भारत ज॑से पिछड़े हुए देश में 
करारोपणरा द्वारा विकास कार्यों के लिए आवश्यक घन प्राप्त करना सामाजिक और 
आ्राथिक दृष्टिकोणों से अ्रन्यायपूर्णा समझा जाता है । करारोपण की एक सीमा होती. . 


- है, भ्र्थात्‌ व्यक्तियों की करदान क्षमता, किन्तु करदान क्षमता की सही परिभाषा देते 


३. 5९९ (फ्रथ्फाशा ता एशारशावा 7पशाव्रा।ट€5, 
4. 826 (+व्र्ञाश' ता काल #पाव्रालट5 
5. 866 (गाब्काश णा 2.०ट्वां सपशप्राए2९- 
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हुए श्र यह स्त्रीकार करते हुए भी कि करदान क्षमता वह सीमा हैं, “जिसके वाद 
करारोपणा में वृद्धि करने से उत्पादक प्रयत्न और क्षमता दोनों ही गिरते लगते हैं ।” 
उन्दोंने भारतवासियों की करदान क्षमता की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है, जो 
आयोग की श्िफारिशों का सबसे बड़ा दोप है ।” इसके अश्रतिरिक्त श्रायोग का यह 
विवार कि उपभोग में कमी होने से जो बचतें होंगी उनमें से विनियोगों में वृद्धि होगी, 
श्रमपुर्णं था। वास्तव में यह पुराने लेखकों के विचारों से तो उपयुक्त था किन्तु 
कीन्स आदि नये विचारकों ने अब सिद्ध कर दिया है कि बिना उपभोग बढ़े विनि- 
योगों में वृद्धि हो ही नहीं सकती । इस दिशा में भी आ्रायोग से बहुत बड़ी त्रुटि की 
श्री। कुछ लोग यह पूछ सकते हैं कि फिर प्राथिक विकास के लिये सरकार को 
आवश्यक पूंजी कहाँ से प्राप्प होगी ? कीन्‍्स ने यह सिद्ध कर दिया है कि सस्ती 
मुद्रा नीति स्त्रय॑ अ्रपने लिग्रे श्रावश्यक वचतें प्राप्त कर लेती है । (कीन्स का ग्रुण॒क 
थिद्धान्त) |” इसके अश्रतिरिक्त आयोग ने एक और बड़ी हास्यप्रद वात कही है । 
उन्होंने यह नहीं सोचा कि विनियोगों से जो वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, यदि उप- 
भोग कम कर दिया गया, तो उसकी खपत कंसे होगी ? यद्यपि आ्रायोग ने चेतावनी 
दी है कि व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति तथा काम करके की इच्छा में किसी प्रकार भी 
कभी न भ्ाते पाये, किन्तु उन्होंने अपने ही करारोपण-सम्बन्धी प्रस्तावों से अपने ही 
विचारों को काट दिया है। उनका यह सुझाव कि मालिक अपने नौकेर को जो लाभ 
पहुँचाये, उम्तको भी आ्राय-कर क्षेत्र में सम्मिलित कर देना चाहिए, और अनिवार्य 
बचत योजना में श्रति कर लागु करना इत्यादि लोगों में काम करने की जिज्ञासा एवं 
दिलचस्पी को समाप्त नहीं करेगा तो क्या उसको बढ़ायेगा ? 

इस प्रक्रार स्पष्ट है कि श्रायोग ने श्पनी सिफारिशों द्वारा! एक रूढ़िवादी 
तथा प्रतिगामी करारोपण प्रणाली पुनः स्थापित करने की चेष्टा की है। आयोग ने 
जो विकास कटौती (70०ए7९/०9एवआ रेक्क॥०) और 'कर छुट्टी ((॥% ॥0॥08५9) 
की सिफारिशों दी हैं उनसे निजी उपक्रम को वहुत प्रोत्साहन मिलेगा । इसी प्रकार 
आय-कर में थोड़ी सी रियायतें देने से भी निजी उपक्रम प्रोत्साहित होगा। किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि विकास काल में होने वाले हीनार्थ प्रवन्चन के आकार के 
सम्बन्ध में आयोग के विचार बहुत अनिश्चित एवं अस्पष्ट थे। ऐसा होना सम्भव 
है वर्योंकि आयोग दूसरी योजना की प्रकृति एवं आकार से पूर्णतया अनभिज्ञ था । 
श्रायोग का यह कथन कि अ्ल्पकाल में थोड़ा सा हीना प्रचन्धन का पक्ष लिया जा 
सह्ृता है, दूसरी योजना में जो नीति निर्मित की गई है, उसके पूर्णतया विरुद्ध है, 
क्योंकि दूसरी योजना में तो हीनाथे श्रवन्धन को एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। 
फिर भी आयोग की सिफारिशें विकास-सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था के लिए बहुमूल्य रत्व 
हैं । “आ्रायोग के प्रस्ताव समानता दृष्टिकोण (€्वुपभाए ४07708०7) ,, प्रोत्साहन 
दुष्टिकोण  (रण्थाधंए० 89970०8०) भ्रौर विकास दृष्टिकोण ((6एल०एछल्ा। 

6. 586 (8ए96-/ ता '.घ्द्वर (व्वलॉए, 
7. 866 (कार णा 'प8्यां 2मॉंद क्राबे कक साफ्राँणफाला 
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8[०7090०॥) पर प्राबारित हैं, जो उचित दिशा में हैं यद्यपि इनसे उत्तन्‍्त होने वालो ,. 
नीति में श्रावश्यकतानुसार समय पर परिवर्तव किये. जा सकते हैं ।”” यदि इन 
सिफा रिशों को थोड़े संशोधनों के साथ कार्यान्वित किया जाये तो हमारी विकास 
सम्बन्धी वित्तीय कठिनाइयाँ बहुत कुछ दूर हो जायेंगी । | 
प्रो० केल्डोर के कर सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव--जनवरी सन्‌ १९५६ में भारत 
के वित्त मंत्रालय ने कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी के प्रो० _निकोलस केल्डोर को भारतीय-कर 
प्रणाली में दूसरी पंचवर्षीय योजना की वित्तीय आ्रावश्यकताओं के अनुसार श्रावश्यक _ 
सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव देने के लिए निमन्त्रित किया था। कर जाँच श्रायोग ने विकास 
सम्बन्धी नियोजन की सामान्य आवश्यकताशों को दृष्टि में रखकर अपने प्रस्ताव. 
दिये थे, किन्तू क्योंकि दूसरी योजना विशालकाय थी श्रौर उसके लिये एक बहुत 
बड़ी मात्रा में पँजी चाहिए थी इसलिए यह ग्रावश्यक था कि करारोपण-सम्बन्धी 
नये स्रोत खोजे जायें श्रौर पुराने स्रोतों में इस प्रकार सुधार किये जायें-कि ' 
दूसरी योजना की- आवश्यकताओं की पूति हो सके । केल्डोर ने करारोपर के हर ह 
शेत्र में अपने प्रस्ताव नहीं दिये हैं, केवल प्रत्यक्ष करारोपण पर ही अपनी दृष्टि 
केन्द्रित की थी श्रौर श्रनेकों आ्रावश्यक परिवतंनों की सिफारिशों की थीं। केल्डोर 
रिपोर्ट के प्रनुसार, “भारत में प्रत्यक्ष करारोपणा की वर्तमान प्रणाली भ्रकुशल और 
अन्यायपुर्ण, दोनों ही हैं। यह अन्यायपूर्ण इसलिए है कि करारोपण आय का श्राधार, 
जैसा वैधानिक दृष्टि से परिभाषित किया जाता है, करदान क्षमता के एक- माप के 
रूप में दोषपूर्णा प्रौर पक्षपाती है और करदाताश्रों . के कुछ विशेष वर्गों द्वारा उसमें 
अपने हित के लिए फेर-बदल हो सकती है । क्योंकि करदाताझ्रों द्वारा दी गई सूचना 
बहुत सीमित होती है, इसलिए यह अकुशल है, और. सम्पत्ति-सम्व्नन्धी सौदों तथा 
आराय के सम्बन्ध में एक विस्तृत सूचना प्रणाली के अ्रभाव के कारणा, या तो छुपाकर - 
या लाभों और सम्पत्ति गश्राय को कम बताकर एक बड़ी मात्रा में कर का वंचन 
होना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है ।” इस निष्कर्ष के आधार पर और हमारी कर- 
प्रणाली के दोष को दूर करने के लिए, कल्डोर के निम्न सुझाव थे :-- 
ह (१) केल्डोर का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रत्यक्ष करारोपण के आधार को 
चौड़ा करना था, जिसकी पूर्ति के लिए उसने सम्पत्ति पर एक वाषिक कर, पूंजी 
लाभ कर, सामान्य उपहार कर और एक व्यक्तिगत व्यय कर (जो अंशतः उस . 
दोत को. पूति करेगा जो आय कर पर लगा हुम्ना भ्रति कर हटा देने के करण 
होगी) लागू करने के प्रस्ताव दिये थे । पांच करों--भ्राय-कर और ऊपर बताये- 
गये चार करों का निर्धारण, एक विस्तत्त हिसाव-किताब लेखे के झ्रधार पर एक 


साथ किया जाना चाहिए, किन्तु श्राय-कर की अधिकतम दर ४५% से अ्रधिक नहीं 


होनी चाहिए 
(२) केल्डोर ने व्यक्तिगत आय पर करारोपरा के क्षेत्र में काफी विस्तृत 


सुधार करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने व्यक्तिगत व्यय पर प्रगतिशील कर - लागू 
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करने का प्रस्ताव दिया है। यह कर २५% से आरम्भ होकर घीरे-घीरे ३००% तक 
बढ़ता जायेगा । इसके अतिरिक्त पूंजी लाभों को उन्होंने करारोपित आय में सम्मिलित 
कर लिया है| घुद्ध सम्पत्ति या घन पर एक वापिक कर, जिसकी दर 3% से 
१६% तक होगी और उपहारों तथा उत्तराघिकार पर कर लगाने के प्रस्ताव दिये 
हैं । साथ-साथ उन्होंने झ्ाय-कर की श्रधिकतम दरों को केवल ७ आने प्रति रुपया पर 
निर्धारित करने की सिफारिश की है ताकि उपर्युक्त करों से होने वाली क्षति दूर 
हो जाये । व्यापार करारोयण के क्षेत्र में भी उन्होंने काफा परिवर्तनों के लिए सुक्राव 
दिये है | उनका प्रस्ताव था कि कम्पनियों के विनरित एवं अवित्तरित, सभी प्रकार 
के लाभों पर, विना लौटाये जाने वाले, ७ श्राने प्रति रुपया की समान दर से कर 
लागू होने चाहिये और व्यापार पर लगे हुए अन्य प्रत्यक्ष करों को हटा दिया जाये । 


यदि यह सुकाव कार्यारोपित कर दिए गये तो सन्‌ १९५४-५५ के आधार पर कर 


श्राय में ६० से १०० करोड़ रुपये तक वापिक वृद्धि हो जायेगी। 7 


(३) अति प्रतिभामी आय-कर से काम करने, वचत तथा विनियोग करने की 
इच्छा एवं शक्ति पर जो बुरा प्रभाव पड़ेगा उस्तको व्यक्तिगत व्यय कर और घन 
पर वापिक कर दूर करेंगे। इस प्रकार व्यय तथा घन कर केवल श्रधिक आय प्रदान 


करने में ही सफल नहीं होंगे, वरन्‌ श्रति प्रतिगामी आय-कर से बचतों, विनियोगों 


तथा काम करने की इच्छा एवं शक्ति को हतोत्साहित करने वाले प्रभावों को भी 
दूर करेंगे । 
(४) कर की चोरी को रोकने के लिए प्रो० केल्डोर का प्रस्ताव है कि 


५०,००० रुपयों से श्रधिक व्यापारिक आयों की और १ लाख €पयों से अधिक की: 


व्यक्तिगत श्रायों की झ्रनिवाय जाँच-पड़ताल होनी चाहिए। इस प्रकार कर-वंचन 
को रोकने से दूसरी योजना के लिए अधिक घन प्राप्त हो सकेगा । 

प्रो० केल्डोर के कर सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों का सावधानी से अध्ययन 
करने से यह जात हो जाता है कि उनका उद्देश्य एक ऐसी कर-प्रणाली का निर्मारण 
करना था जिससे बचतों को प्रोत्साहन मिले और साथ ही कर-सम्बन्धी असमानताश्रों 
को बढ़ावा न मिले तथा उन व्यक्तियों पर कर का भार अधिक पड़े जो बड़ी-बड़ी 
भम्पत्तियों के मालिक हैं। किन्तु यह ध्यान रहे कि १४% की दर से वापिक घन 
कर, ८०%, की अ्रधिकतम दर का उपहार कर तथा मृत्यु कर सव मिलकर सम्पत्ति 
वाले व्यक्तियों की गर्दन ही तोड़ देंगे और उनको विनियोग करने की इच्छा को 
पूरतया नष्ट कर देंगे । यह भी क्या ठीक है कि श्राय-कर की श्रधिकतम दरों को ७ 
थाने प्रति रुपया पर गिराने से उस क्षति की पूति हो जायेगी । किन्तु इसका यह 


90 


अभिप्राय नहीं कि हमारी कर-प्रणाली में पूंजी लाभ कर और उपहार कर के लिए 


कोई स्थान नहीं था । एक बढ़ती हुई अ्थ॑-व्यवस्था में दिन-प्रतिदिन पूँजीगत वस्तुओं: 


की मात्रा में वृद्धि होगी, इसलिए पूँजी लाभ कर के अभाव में हमारा प्रत्यक्ष करा- 
रोपणा का ढाँचा पूर्ण रूप से प्रतिगामी हो जाता। भारत में मुद्रा-स्फीतिक प्रवृत्तियों के 
“कारण अधिकतर पूंजीपति पूंजीगत वस्तुग्रों में ही विनियोग करेंगे और उनका ऋथ- 
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'श्श्८ जी राजस्व 


“विक्रय करके लाभ कमायेंगे । यदि इन लाभों को कर द्वारा उनकी जेवों से निकाल. 
'चंहीं लिया जायेगा तो उनके पास अतिरिक्त क्रय-शक्ति रहने से मुद्रा-स्फीति को और 
भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त श्राय की ग्रसमानताएँ भी और अधिक हो 
जायेंगी । इस प्रकार पूंजी लाभ कर से हमको वास्तविक लाभ होने की श्राश्या है 
विशेष कर वरतंमान मुद्रा-स्फीतिक परिस्थितियों में तो यह अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध 
होगा । इसी प्रकार मृत्यु कर से सम्बन्धित्त कर-वंचन को रोकने के लिए उपहार कर 
भी नित्तान्त आवश्यक है | जहाँ तक व्यापारिक करारोपण का सम्बन्ध है, केल्डोर के 
प्रस्तावों को कार्यारोपित करने से निजी विनियोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, इसके 
साथ-साथ कुछ कर-सम्बन्धी कटौतियाँ भी करनी होंगी, कर छूटें तथा कर-सम्बन्धी .. 
छुंट्ियाँ भी देनी होंगी, कुछ घिसाई सम्बन्धी छूटें देनी होंगी तथा इसी प्रकार के. 
अन्य उपाय करने आजश्यक्र होंगे । 


प्रत्यक्ष कर-प्रवन्ध जांच कमेटी के सुझाव । 
(२९८०॥रलातद्राणा$ णी ॥6 776० 85 ह50ागंग्रडाधात07 
सावृफाए (०गरपरां।66) 


है 


प्रत्यक्ष करों में प्रत्येक वर्ष कर-वंचन से जो हामि राजकीय कोप को 
होती है, उसका मुख्य कारण कर-प्रबन्ध की श्रकुशलता है । प्रत्यक्ष कर-प्रवन्ध को 
कुशल बनाने की श्रावदयकता को अनुभव करके सरकार ने जून १६४५८ में श्री 
महावीर त्यागी की श्रष्यक्षता में प्रत्यक्ष कर-प्रवन्ध जाँच कमेटी नियुक्त की । इसने 
“अपनी रिपोर्ट ३० नवम्वर १६५६ को प्रस्तुत की, जिसको वित्त मंत्री ने € सितम्बर 
१६६० को सरकार की स्वीकृति तथा प्रतिक्रियाग्रों सहित लोकसभा के समक्ष रखों । 
कमेटी ने कुल ३६७ सुझाव दिये थे, जिनमें से सरकार ने केवल ३०८ को विचार 
करने योग्य समझा, झौर इनको भी काड-छाँटकर २८६ कर दिया । सरकार ने 
अभी २०५ सुझावों पर ही- निर्णय लिया है और शेप को श्रभी छोड़ दिया गया है। 
कमेटी के सुझाव इस प्रकार हैं :--- 
(१) व्यवसाय व पेशों से आय प्राप्त करने वालों को अपने लेखा-बर्प 
(३८००णाएंग्र्ट ४) समाप्त होने के अगले चार महीनों या ३० जुन--इसमें जो: 


“भी बाद में आये---को अपनी झाय का ब्यौरा अधिकारियों के पास भेज देना चाहिये। 


अन्य करदाताओों के लिए यह तिथि ३० जून होनी चाहिये । यदि किसी व्यवसायी 

“करदीता का लेखा वर्ष ३१ दिसम्बर के वाद समाप्त होता हो, तो कर-अ्रधिकारी 
व्यौरा प्रस्तुत करने की तिथि को अगले ६ महीनों तक बढ़ा सकता है। अच्य 

करदाताओ्रों के लिए यह तिथि केवल आय-कर कमिश्नर ही करदाता से जमानत ले 

लेने के बाद ही बढ़ा सकता है | बढ़ी हुई तिथि के काल में करदाताओं से ६% . की 

दर से व्याज लिया जाय । यदि कोई करदाता समय पर ब्यौरा प्रस्तुत न करे तो उसे 

“कड़ा. दण्ड दिया जाए | है 
सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है, किन्तु यह संशोधन. कर 


भारतीय कर-प्रणाली २६६ 


दिया कि अनुग्रह दिनों (6993 ० 87४०८) की समाप्ति के बाद ही व्याज लगापा 
जाय | 

(२) सामान्‍य सार्वजनिक नोटिस के स्थान पर केवल कर-वुसूली (3४६८४४९॥) 
ब्ष में एक विज्ञापन प्रकाशित किया जाय, जिसमें कर भुगतान करने की अ्रन्तिम 
तिथि का उल्लेख हो । सरकार ने इसमे पूर्णातः स्वीकार कर लिया है । 

(३) सुविधा के लिए आय-कर विभाग पुराने करदाताग्रों को अपनी झ्राय 
का ब्यौरा भेजने के लिए निर्वारित फार्म डाक से केवल सर्टीफिकेट श्रॉफ पोस्टिग में 
भेजे । इस सुझाव को भी स्वीकार कर लिया गया । 

(४) विभिन्‍न करदाताओों के मामलों की जाँच-पड़ताल पर जो समय या 
थ्रम ख़चे हो वह वर्ग-विशेष से प्राप्त कर आय के अनुपात में हो | बहुधा छोटे-छोटे 
मामलों पर बहुत श्रधिक श्रम तथा समय नष्ट किया जाता है | अतः ऐसे मामलों में 
आय व्यौरे को सामान्य पड़ताल करके ही स्वीकार कर लेना चाहिये श्रौर करदाताग्रों 
की व्यक्तिगत हाजिरी पर जोर न दिया जाय । ऐसे मामलों की जांच प्रति चौथे 
वर्ष करली जाया करे | कमेटी के विचार में इस व्यवहार से करदाताग्रों त्था कर- 
विभाग में सदभावना उत्पन्न होगी । सरकार ने सिद्धान्ततः इस सुझाव को स्वीकार 
कर लिया है, किन्तु वास्तविक विधि ग्रभी निद्चिचत नहीं की गई है । 

(५) बड़ी श्राय वाले करदाताग्रों की जाँच-पड़ताल श्रलग से की जाए श्र 
उनका फैसला अनुभवी अ्रफसरों द्वारा किया जाए। इस सुझाव को भी पूर्णतः 
स्वीकार कर लिया गया है। 

(६) विशेष जांच-पड़तालें केवल उसी समय की जायें, जब ऐसा न करने 
से सरकार को हानि होने की संभावना हो । यह सुझाव भी स्वीकार कर लिया 
गया है । 

(७) कर राशि निर्वारित करने से पहले कर-ग्रफसर को करदाता की गाय, 
सम्पत्ति आदि का हिसाव लगा लेना चाहिये भ्रौर यदि उसमें कुछ घटा-बढ़ी करने 
की आवश्यकता हो तो करदाता से बातचीत करके तुरन्त कर दी जाय और निर्गय 
ले लिया जाय । यदि कोई विशेष घटा-बढ़ी की बात हो तो करदाता को १४ दिन 

के श्रन्दर लिखित मत प्रक्रट८ करने का श्रधिकार दिया जाय । सिद्धान्त में इसे भी 
स्वीकार कर लिया गया है । 

(८) कमेटी ने विकास कटौती (06एथ०एएथका रिध्क४/०८) की इस ञर्त 
के स्थान पर, कि सम्पत्ति सरकार के अ्रतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को १० वर्षों तक 
हस्तान्तरित न की जाय, अब आठ वर्ष कर दिये श्रौर यह भी सुभाव दिया कि यदि 
सम्पत्ति सरकारी कम्पनियों, निगमों को हस्तान्तरित की जाय तो उसे क़ानूनी माना 
जाय । सरकार ने इप्ते स्वीकार करते हुए कहा है कि ऐसा करने में सावधानी दर्ती 
जाय । 

(६) यदि किसी साभेदारी फर्म को विकास कटौती का लाभ दिया 
गया हो, और वह विकास कटौती की अवधि में ही सम्मिलित पूंजी कम्पनी में परिणत 
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हो जाय और उसमें भी पिछले साभेदारों की पूँजी रहे तो विकास कटौती की राशि 
जब्त करने के स्थान पर कम्पनी को हस्तास्तरित कर दी जाय, जो उस राशि को 
उसी प्रकार सुरक्षित रखे, जिस प्रकार स्ाकेदारी फर्म में रखी जाती है। सरकार ने 
इस सुझाव को भी स्वीकार कर लिया है । है ० 

(१०) यदि कर अ्रधिकारी जूतबते ऋणों (980 6९७०8) की वास्तविकता 
से संतुष्ट हो तो उस राशि का लाभ करदाता को पिछले चार वर्षों तक की श्रवधि 
में किसी भी वर्ष प्रवश्य दिया जाय | सरकार ने इसे भी पूणंतः स्वीकार कर 
लिया है । | 

(११) यदि कोई साझेदारी फर्म एक बार पंजीकृत हो जाय तो उसे प्रत्येक 
चप अपने पंजीकरण को नया कराना शझ्रावश्यक नहीं होना चाहिये । हाँ, उसको श्रपने 
ग्राय के व्यौरे के साथ यह घोषणा-पत्र लगाना झ्रावश्यक होगा कि फर्म के वैधानिक 
संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । सरकार ने इस सुकाव को भी स्वीकार कर 
लिया है ॥ 

(१२) यदि साभेदारी फर्म द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए लाये गये सम्मेलन-पत्र 
(0९८५) में कोई चुदि हो, तो कर-प्रधिकारी को सामेदारों का ध्यान उसकी ओर 
प्राकपित कराना चाहिये श्रीर एक माह के अन्दर उसे सुधारने का अ्रवसर देना 
चाहिये । इसको भी स्वीकार कर लिया गया । 

(१३) कमेटी इसके पक्ष में नहीं थी कि अ्र-निवासी (॥07-०झंत2॥5) . 
करदाताग्रों के सम्बन्ध में इंगलैंड के श्राय-कर क़ानून के प्राविधान ((0शंध्र०॥5) 
भारतीय क़ानुन में सम्मिलित किये जायें । उसका सुझाव था कि व्यापारिक संगठन 
श्रौर भ्र-निवासियों की कर-दान योग्यता के बारे में केन्रीय बोर्ड श्रॉफ रेवेन्यू जो भी 
हिदायतें जारी करे उन्हें देश के भीतर तथा बाहर पुरणंलूप से विज्ञापित किया जाय । 
इस सुझाव को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है । 

(१४) जायदाद कर के विपय में कमेटी का सुकाव था कि जायदाद के 
च्यौरे की प्रस्तुति-तिथि के श्रगले चार वर्षों में मामले का निपटारा अ्रवश्य हो जाना 
चाहिये । सरकार ने इसको स्वीकार करते हुए सुझाव दिया कि ब्यौरा प्रस्तुत न 
होने की स्थिति में मामलों का निपटारा ४ वर्षों की अपेक्षा ५ वर्षों में अभ्रवश्य हो 
जाना चाहिये । 

(१५) यदि कोई करदाता मृत व्यक्ति की देनदारी का कोई भुगतान करता 
है और यदि विभाग को इसका विश्वास हो जाय तो ऐसी राशि को सम्पत्ति में से . 
कम कर दिया जाय । यह सुकाव भी स्वीकार कर लिया गया । । 

(१६) कमेटी का सुकाव था कि अपील ट्रिबुनल को समाप्त न किया जाय; 
चपयोंकि यह श्राय-कर के प्रवन्ध के लिए श्रावश्यक है | सरकार ने इसे भी स्वीकार 
कर लिया है | 

(१७) आय-कर सम्बन्धी करदाताम्रों को सहायक कमिइनर के श्रादेशों के 
विरुद्ध श्रपील करने का श्रधिकार दिया जाय और आवश्यकतानुसार अपील कमिइ्नरों 
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की संख्या बढ़ाई जाय । सरकार ने इस सुझाव को भी मान लिया है। 

(१८) झाय-कर की भाँति, घन-कर तथा व्यय-कर कानूनों में भी संझ्ोचन 
करके अस्थायी कर निर्वारण की व्यवस्था की जाय ताकि करदाता व्यौरा प्रस्तुत करते 
समय अनुमानित कर-राणथि जमा कर सकें। यह सुझाव भी स्व्रीकार कर लिया 
गया है । ह 

(१६) यदि करदाता नियत अवधि में कर-राशि जमा न कर पाये तो उससे 
६% की दर से सूद लिया जाय । सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए सूद की दर 
४५% रखने का निर्णोय किया है । 

(२०) जब कभी कमिश्नर को विश्वास हो जाय कि करदाता सरकार को 
घोखा देने के लिए सम्पत्ति का हस्तान्तरण कर रहा है तो वह आ्राय-कर अ्रधिकारी 
सेतुरन्त ही उसकी कुल आय पर कर निर्धारित करा सकता है। यह सुकाव भी 
स्वीकार कर लिया गया है । 

(२१) कमेटी का सुझाव था कि यदि कर-विभाग, वापिसी (ए्थिए0) 
ग्रावेदन की विधि से अगले ६ महीनों में या अपील के फैसले के भगले १ महीने में न 
करे तो उस पर ६% का व्याज दिया जाय । सरकार ने स्वीकार करते हुए यह 
संशोधन किये हैं कि श्रपील के फैसले के बाद वापिसी की तिथि को भी ६ महीने 
रखा है और सूद की दर को ४% रखा है । 

(२२) वापिसी के आवेदन-पत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाय और शीक्र 
विचार किया जाय | सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए आदेश जारी कर दिये हैं । 

(२३) कम्पनियों से कर वसूली का संकेत करते हुए, कमेटी ने सुझाव दिया 
कि हिस्सेदारों की सुविधा के लिए उन्हें छूट प्रमाण-पत्र (७४शाए/णा ९८(॥0868) 
जीघ्र ही दिये जायें । वापिसी के आदेशों का चलन ट्रेजरी चैंकों की भांति वर्तमान 
१ महीने के स्थान पर तीन महीनों तक होना चाहिये। सरकार ने इन मुझावों को 
भी स्वीकार कर लिया। 

(२४) बाह्य सर्वेक्षण कार्य (छहांध्याश आग्रएथए छणफ) को अधिक 
महत्व दिया जाय श्र सर्वेक्षण केन्द्र स्थापित किये जायें । सरकार ने इसे भी स्वीकार 
कर लिया है | 

(२५) कर-वंचन को रोकने के लिए विभिन्‍त झाय-विभागों में सूचनाओं 
के भ्रादान-प्रदान द्वारा, पारस्परिक सहयोग स्थापित हो । सरकार ने इस सुझाव को 
सिद्धान्तत: स्वीकार कर लिया है । 

ध (२६) करदाताओं के विरुद्ध गवाही देने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक क़ानुनी 
कार्यवाही से बचाया जाय । यह सुकाव भी स्वीकार कर लिया गया है । 

(२७) दण्डों की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर ऐसे दण्ड निर्धारित किये 
जायें जो विभिन्‍न दोपों के अनुकूल हों, अर्थात्‌ जैसा दोप हो वसा ही दण्ड । 
अपराध सें चोरी किये गये कर की १५०% राशि अधिक से श्रधिक दण्ड हो । 
सरकार ने इस सुझाव को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया है कि प्रत्येक दण्ड 
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के लिये कम से कम और अ्रधिक से श्रधिक दण्ड निर्धारित किये जायें। 

(२८) प्र्थ-दण्ड लगाने से पहिले निरीक्षण करने वाले सहायक कमिव्नर की 
स्वीकृति केवल गम्भीर अपराधों में या भारी कर दण्ड राशि के सम्बन्ध में ही ली 
जाय श्र उसमें भी करदाता को श्रपना हृष्टिकोण प्रस्तुत करने का पुरा श्रवसर 
दिया जाय । श्र्थ-दण्ड का निर्णय कर-निर्धारण की तिथि से प्रगल एक वर्ष के भ्रन्दर . 
हो ही जाना चाहिये | सरकार ने इसे निम्न संधोवनों के साथ स्वीकार किया--- 

(क) जहाँ अर्थ-दण्ड की न्यूनतम राशि १००० रु० से श्रधिक हो, सहायक 
कमिश्नर को न वे वल करदाता का हृष्टिकोण जानने का अधिकार हो वरन्‌ प्र्थ- 
दण्ड के निर्धारण का भी अधिकार हो । (ख) प्रथ॑-दण्ड का निर्वारण कर-निर्धारण 
की तिथि से अगले २ वर्षो में हो जाया करेगा । | 

(२९) जिन तथ्यों के आधार पर करदाता को अर्थ॑-दण्ड देना पड़े उन्हीं के 
आधार पर उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। सरकार ने इसे स्वीकार कर 
त्रिया है । 

(३०) कर की चोरी करना, या उसमें सहयोग देना या छिपाना एक दण्ड-' 
नीय अपराध होना चाहिये । सरकार ने इसे सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है । 

(३१) धर्मार्थ ट्रस्टों की प्राय-सम्बन्धी कर के विषय में कमेटी ने निम्ग 
चुकाव दिये थे :--- 

(श्र) यदि कोई ट्रस्ट व्यवसाय करता हो जो ट्रस्ट के मूल उद्देश्य से मेल न 
खाता हो, तो आय-कर से उसे छूट न दी जाय । 

(ब) यदि टृृस्ट की श्राय करदाता या उप्तके सम्बन्धियों पर धर्मार्थ के कार्यो 
को विस्तरा कर खर्च होती है तो उसे छूट नहीं दी जाय । 

(स) यदि ट्रस्ट की आय के २४% से अधिक घर्मार्थ कार्यो के लिए उठा 
रखी जाय तो २५% के श्राधिक्य पर कर लिया जाय । 

(३२) वतंमान श्राय-कर में यह संशोधन किया जाय कि यदि कोई व्यक्ति 

पने मकान को पत्नी या वचाबालिय बच्चे के नाम बिना प्रतिफल के करदे ओर स्वय 
उनके साथ रहता रहे तो उसे कर-विमुक्त न किया जाय। यदि कोई करदाता अपने 
व्यवसाय से सम्बन्ध तोड़ दे, या सेवा से हटा दिया जाय या मर जाय तो भी उसको 
प्राप्त. झाय पर कर लागू किया जाय। इन दोनों को सरकार ने स्वीकार कर 


' लिया। 


(३३) सरकार ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि उन कम्पनियों में जहाँ 
जनता का विशेष हित हो तो पिछले वर्षों की हानि को श्रगले वर्ष के लाभ में केवल 
उसी समय लगाया जाय जबकि लाभ के वर्षों में भी वही सदस्य हों जो हानि के वर्षी 
में थे । | 

(३४) कर की चोरी से सम्बंधित श्रथें-दण्ड की राशि यदि ५००० रु० से 
अधिक हो तो ऐसे व्यक्तियों के नाम, पता आदि गजठ तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित 
किया जाय, और साकेदारी फर्म के साझेदारों के नाम प्रकाशित किये जायें, किन्तु 
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यदि सेन्‍्ट्रल बोर्ड ऑफ रेव्ेन्यू जिन नामों को न चाहे तो प्रक्राशित न करे परस्तु उन्हें 
. अपनी वापिक रिपोर्ट में अवश्य दे | सरकार ने इसे स्व्रीकार करके कार्यान्चित भी 
कर दिया है। कर की चोरी से सम्बन्धित निम्न सिद्धान्तों को भी सरकार ने स्वीकार 
कर लिया है :-- 

दे (१) प्रेस, रेडियो तथा स्िनेमाग्रों से कर वसूली के महत्व तया उद्देश्य को 
प्रसारित किया जाय । 

(२) करदाताप्रों को विश्वास दिला दिया जाय कि उनसे वसूली की गई 
कर-राशि सदुपयोग में ही व्यय होगी । 

(३) जिन व्यक्तियों पर कर की चोरी का मुकदमा चल रहा हो या जिन्हें 
दण्ड दिया गया है उन्हें कोई भी सहानुभूति: नहीं दी जायेगी श्र वे किसी सरकारी 
कमेटी के सदस्य नहीं वन सकेंगे । 

(४) कर की चोरी करने वालों को कड़ी सजा दी जाय और उनका नाम 
विभाग की काली पुस्तक में लिख दिया जाय | 
" (५) कर की चोरी पकड़ने में अ्रन्य संस्थाड्रों, व्यापारिक संगठनों, डाकटरों 
तथा नेताग्रों आदि की सहायता भी ली जाय । 

(३५) कर-विभाग के पुनर्संगठन के सम्बन्ध में सरकार ने निम्न सुझाव 
मान लिये हैं :-- 

() कर विभाग की एक वापिक रिपोर्ट भारतीय संसद को प्रस्तुत की जाय । 
(0) आय-कर अधिकारी (वर्ग-२) बने रहें । (४) झ्राय-कर निरीक्षकों की संख्या 
में २५० से वृद्धि की जाब, (४४) आय-कर अधिकारी (वर्ग-२) की प्रत्यक्ष 
नियुकिति न की जाय । (९) ग्रुमनाम पत्रों को अनावध्यक्र महत्व न दिया 
जाय । (शं) कर-दफ्तरों में श्रसुविधाश्रों की शिकायतों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाय 
झौर करदाताओं को टेलीफोन, पाकिंग, झोच श्रादि की सुविवायें दी जायें ॥. 
(शा) करदाताग्रों को प्रत्येक प्रकार की जानकारी के लिए एक पूछताछ विभाग 
प्रत्येक कर-दफ्तर में स्थापित किया जाय । सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए कहा 
है कि प्रत्येक कमिइ्तर के अधीन एक जन-सम्पर्क श्रविकरण हो जो करदातागं और 
विभाग के बीच सम्पर्क स्थापित करे । (शा) आय तथा नागरिक व्यय मन्त्री की 
अध्यक्षता में केन्द्र पर और कमिदनरों की अध्यक्षता में प्रदेशों में एक सलाहकार 
कमेटी हो, जिसमें चिभिन्‍्त मतधारी सदस्य हों और जो विभाग तथा करदाताओं के 
बीच सहयोग स्थापित करें। सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय 
स्तर पर एक कमेटी नियुक्त कर दी है। 

(३६) यदि कोई कर-विशेषज्ञ कर की चोरी में दंडित कर दिया जाय या 
मुवविकिल को कर की चोरी करने की सलाह दे तो उसे विशेषज्ञ के अधिकार से वंचित 
कर दिया जाय । सरकार ने इसे इस संशोधन के साथ स्वीकार किया कि विशेषज्ञ 
को कमिदनर द्वारा निर्धारित श्रवधि के लिए वंचित किया जाय । 

(३७) सरकार ने इसे भी मान लिया कि संगठित विभागीय विज्ञापन को 
शोर विश्वेष ध्यान दिया जाग्रे और करदाताओं को विभिन्‍न फार्म मुफ्त दिये जायें । 
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भारत में संघ सरकार की झ्राय की. सुरुष प्रवृत्तियाँ--राजकीय व्यय की : 
भांति राजकीय आय भी किसी देश की श्राथिक अ्रवस्था तथा सरकार की आधिक 
नोति के उद्देश्यों पर निभर करती है । एक पिछड़े हुए देश में अपेक्षाकृत विकसित | 
देशों के, राजकीय श्राय का आकार वहुत ही कम “होता है । युद्धकाल में राजकीय 
श्राय के श्राकार को बहुत विस्तृत करना पड़ता है। राजकीय आय पर सबसे 
भ्रधिक राजक्रीय नीति तथा उसके उद्देश्यों का प्रभाव पड़ता है। भारत में भी 
राजकीय आय पर इन सभी बातों का प्रभाव पड़ा है। भारत एक पिछड़ा हुप्रा 
देश है । कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है । बहुत थोड़ी सी: जनता उंद्योगों - 
से सम्बन्धित है और इसमें से भी श्रधिकांश छोटे पैमाने के उंद्योगों में व्यस्त है: । 
यहाँ की बेकिंग प्रणाली पिछड़ी हुई अवस्था में है श्र मुद्रा बाजार अभी तक पूर्ण 
विकसित नहीं है। व्यक्तियों की झाय तथा जीवन-स्तर नयून हैं। बेरोज्ञगारी 
अपनी चरम सीमा पर है। भारत के स्वतन्त्र होने से पहले सरकार निर्बाधावादी 
नीति की. पक्षपाती थी, इसलिए वह जनता के कल्याण के लिए कोई कार्य करना. 
पसन्द नहीं करती थी और आय भी इसी दृष्टि से एकत्रित की जाती थी। करा- ह 
रोपण का रूप तथा ढाँचा भी इसी उद्देश्य से निर्मित किया गया था। आर्थिक सर्मा-' 
नता स्थापित करना सरकार की करारोपण नीति का उद्देश्य नहीं था । देश में 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होते ही सरकार की आर्थिक नीति के उद्देश्य पूर्णंतया 
बदल गये और अ्रव राज्य का मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी समाज स्थापित करना ' 
हो गया । स्वतन्त्रता से पहले हमारी आ्राथिक नांति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार 
थीं--वजटों को संतुलित करना, सामाजिक सेवाश्नों तथा विकास-कार्यो पर सीमित 
व्यय श्रौर आवश्यक सेवाश्रों के लिए आवश्यक घन प्राप्त करना, तथा घन की... 
असमानताभ्रों को दूर करने की ओर कोई ध्यान न देना । आय-सम्बन्धी मुख्य . 
प्रवृत्तियां दूसरी लड़ाई तक निम्त प्रकार थीं---निम्त तालिंका में आय की केवल 
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राजकीय व्यय की भाँति, जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राजकीय 
श्राय भी बहुत कम थी। आय-कर से प्राप्त आय अपेक्षाकृत कम थी । इसके अतिरिक्त 
प्राय-कर प्रगतिशील भी नहीं था । भूमिकर बेलोच तथा प्रतिगामी था। करारोपरा 
के क्षेत्र में आय की हष्टि से उत्पादन तथा सीमाकर सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे 
किन्तु समय-समय पर परिस्थितियों के प्रभाव में राजकीय श्राय के आकार व स्रोतों 
में भी परिवतंन होते ही रहे । दूसरे महायुद्ध काल में राजकीय व्यय प्रतिवर्ष बढ़ता 
ही गया श्रौर इसीलिए राजकीय आय में वृद्धि होना स्वाभाविक ही था। जहाँ तक 
करारोपण से प्राप्त होने वाली झ्राय का सम्बन्च था आय-कर को अधिक प्रधानता 
दी गई । श्राय-कर अति कर तथा कारपोरेशन-कर की दरों को वढ़ा दिया गया। 
पग्रधिक लाभकर लागू कर दिया गया और सीमा करों तथा उत्पादन करों में वृद्ध 
कर दी गई । परिणामस्वरूप आय-करों तथा उत्पादन-करों से होने वाली श्राय 
बढ़ती गई। विदेशी व्यापार के कम हो जाने से सीमा-करों का महत्व कुछ कम 
हो गधा । यद्यप्रि करारोपण से प्राप्त होने वाली आय में काफी वृद्धि हो गई थी 
बिन्‍्तु यह बढ़ते हुए व्यय के, अनुपात्त में बहुत कम थी और युद्ध-सम्बन्धी वित्तीय 
व्यवस्था में करारोपण से प्राप्त आय का महत्व बहुत ही कम था। हृपि ध्राय-कर 
तथा मृत्यु-कर के लागू होने के लिए कर-प्रणाली में श्रभी काफी क्षेत्र था। युद्ध- 
काल में जो विभिन्‍त करारोपण॒-सम्वन्धी उपाय किए गए उनसे भारतीय कर-प्रणात्नी 
पहले की श्रपेक्षा अधिक प्रगतिशील हो गई। गर-कर सम्बन्धी झाय के ज्नोतों में 
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रेलों का भाग सराहनीय था । इसके अतिरिक्त युद्ध-काल की प्रमुख विशेषता हीना 
प्रबन्धन थी, और युद्ध के छः वर्षो में नोटों की मात्रा में ६६४५१ करोड़ रुपयों को . 
वृद्धि हो गई थी । इसका परिणाम भीषण मुद्रा-स्फीति थी। .. रा 
युद्ध समाप्त होने से पहले सरकार को अ्रपना दृष्टिकोश बदलना पड़ा। 
सरकार ने निर्वाघावादी नीति को त्याग कर श्रब व्यक्तियों के श्राथिक जीवन में 
हस्तक्षेप करता श्रारम्भ कर दिया। देश में श्रथ॑-व्यवस्था के नियोजित विकास तथा 
पुन्निर्माण के हेतु योंजनाएँ बनाई गईं । देश में राष्ट्रीय सरकार के स्थापित होते 
ही राजकीय व्यय तथा, आय का वास्तविक रूप ही वदल गया । नये संविधान में 
श्राथिक नीति के लक्षणों को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया गया। झ्राथिक नियोजन की 
श्रोर एक सुहृढ़ पग उठाने के लिए, सरकार ने एके नियोजन झ्रायोग नियुक्त किया 
ओर देश में कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का निश्चय किया और औद्योगिक. 
क्षेत्र में अधिकाधिक भाग लेना श्रारम्भ किया । युद्धोत्तर काल में केद्वीय सरकार की. 
शआ्राय का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है? ' ह 
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इस तालिका से स्पष्ट हैं कि पिछले वीम वर्षो में केन्द्रीय सरकार की आय 

में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सन्‌ १६३८-३६ में ८० करोड़ रुपयों से वढ़कर कुल 
आय १६५८-५६ में ६३९६*५३ करोड़ रुपए हो गई । यह वृद्धि कुछ तो मूल्यों के बढ़ने 
से उत्पन्न होने वाले लाभों के कारण और कुछ सरकार की आवश्यकताओं के 
कारण हुईं थी । किन्तु इस वृद्धि का मुझ्य कारण देश में विकास योजनाञ्रों का 
आरम्भ होना था | श्रान भी सरकार की अपनी झ्राय का अ्रधिक्काश भाग करारोपण 
से ही प्राप्त होता है। पिछले वर्षों में व्यक्तिगत करों के सापेक्षिक महत्व में कुछ 
फेर-बदल अवश्य हो गई है । जब कि आाय-कर से प्राप्त आय का कुल कर-आय 
में जो प्रतिशत सन्‌ १६३८-३६ में १९:१ था, सन्‌ १६५८-५६ में २१ के लगभग 
हो गया । यद्यपि युद्ध के पहले तथा बाद के वर्षों में सीमा-कर से प्राप्त होने वाली 
आय तो लगभग समान ही है, किन्तु कुल कर-आय में अब इनका स्थान उत्पादन-करों 
ने ग्रहण कर लिया है। उत्ादन-करों की आय कुल आ्राय में प्रतिशत सन्‌ १६३८-३६ 
में १९८ से बढ़कर १६५८-४६ में ३५७ हो गया । सन्‌ १९६५६ से अर्थात्‌ दूसरी 
पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होते ही भारतीय कर-प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण 
परिवतंन हुए हैं। आरम्भ के तीन वर्षों में प्रत्यक्ष करों की संख्या एवं ग्राय में वृद्धि 
करने के सचेत प्रयत्त किए गए हैं। सन्‌ १९५६ में पूंजी लाभ-कर, सन्‌ १६९४७ में 
धम-कर तथा व्यय-कर और सन्‌ १६५४८ में उपहार-कर लागू किए गए। इन करों 
को लागु करने के तीन मुख्य उद्देश्य थे, प्रथम, दूसरी योजना के लिए अधिक आय 
प्राप्त करना । दूसरे, कर ढाँचे को अधिक प्रगतिशील करना और तीसरे, कर की 
चोरी को नियंत्रित करता । पिछले वर्षों में उत्पादन करों में भी वहुत वृद्धि हुई 
है तथा अनेकों नई बस्तुत्नों पर उत्तादन-कर लागू कर दिये गए हैं, परिणामस्वरूप 
अ्रव केन्द्रीय सरकार को सवसे श्रधिक झ्राय अकेले उत्पादन-करों से ही प्राप्त होती 
है । इनमें वृद्धि करने के मुख्य कारण--उपभोग को कमर करना, मध्यस्थों के लाभों 
बगो कम करना तथा सरकार की बढ़ती हुई श्रावश्यकताश्रों के लिए पर्याप्त बच 
प्राप्त करता इत्यादि हैं। तीसरी योजना के पते ही, निर्यातों को 


झारम्धभ हू 
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प्रोत्ताहित करने, आयातों को हतोत्साहित करने, बचतों तथा विनियोगों को बढ़ाने ह 
झ्ौर उपभोग को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष करों में वद्धि -.करने की श्रोर उपाय 
किये गये । * 


यदि हम संघ सरकार की कुल कर-श्राय पर हृष्टिपात करें तो ज्ञात होगा कि 
अप्रत्यक्ष करों का भाग कुल-कर आय में श्रधिक है. उदाहरणार्थ सन्‌ १६४०-५१ 
में कुल कर आ्राय में प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत ३६९२ था ; सन्‌ - 
१९५६-५७ में ३०, सन्‌ १९६३-६४ में ३१ और सन्‌ १६६५-६६ में ३३*६. हो जाने 
का अनुमान था । अ्रतः स्पष्ट है कि नियोजन कार्यक्रम की प्रगति के साथ-साथ सरकार . 
को अ्धिकाधिक अप्रत्यक्ष करारोपरा पर निर्भर होता पड़ा है और यह स्वाभाविक 
भी है क्योंकि भारत एक अ्रध॑-विकसित-देश है । .निर्धन वर्गों को भी -विकास-कार्यों में 
अपना योगदान देने के लिए तथा त्याग करने के लिए यही एक मार्ग है.। 


प्रगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि संघ सरकार की ग्राय 
के कर-सम्बन्धी स्रोतों में आय-कर, कार्पोरेशन-कर, सीमा-कर तथा उत्पादन-कर 
प्रमुख हैं । पिछले वर्षो में आ्राय-कर की प्राप्तियों में वृद्धि हुई है मुख्यतया इसलिये कि एक 
तो इसकी दरों में वृद्धि की गई है और आय-कर पर ग्रधिभार भी लागू किया गया है। 
किस्तु राज्यों का भाग निकलने के वाद संध सरकार के पास बहुत थोड़ी सी धनराशि 
ही शेप रह जाती है । कार्पोरेशन कर में भी वृद्धि हुई है। इसके मुख्य कारण यह हैं 
कि एक तो कम्पनी ओआय-कर को इसी में सम्मिलित कर लिया गया. है ; दूसरे कम्पनियों 
की भ्राय में वृद्धि हुई है और तीसरे कर की दरों में पिछले दो वर्षों में काफी थृद्धि 
गी गई है। श्रन्य प्रत्यक्ष करों, जैसे जायदाद कर, उपहार कर -व धन कर से कोई 
विशेष आराय प्राप्त नहीं हो रही है | हां, यदि प्रो० केल्डोर द्वारा दिये गये सुभावों 
के अनुसार इनमें फेर बदल कर दी जाय तो शायद ये कर संघ सरकार की झाय 
के सह॒त्वपुर्ण स्लोत बन सकते हैं । 


श्रप्नत्यक्ष करों में उत्पादन-कर का प्रथम और सीमा-कर का द्वितीय स्थान है । 
- सन्‌ १९५५-५६ तक सीमा-कर का ही प्रथम स्थान था किन्तु श्रायातों को नियन्त्रित 
' “करने की नीति के फलस्वरूप उत्पादन कर से प्राप्त होने वाली आ्राय. में तभी श्र 
तीन वृद्धि हुई है। सन्‌ १९५०-५१ में उत्पादन-करों से कुल ६७९५४ करोड़ रु० प्राप्त 
:होते थे, किन्तु सनू १६६४-६४ में कुल ७२८७४ करोड़ रु० की आय प्राप्त हुई थी 
और १६६५-६६ में ७६७१६ करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान था । | 


यह ध्यान रहे कि संघ सरकार के आय-सम्बन्धी जो तथ्य पिछले पृष्ठों में 
हमने दिये हैं तथा जिन प्रवृत्तियों का उल्लेख हमने किया है, उनका घनिष्ठ सम्बन्ध 
हमारी पंचवर्षीय योजवाग्रों के कार्यारोपरण से है । - 


निम्न तालिका से विभिन्‍न करों की सापेक्षिक स्थिति भली प्रकार स्पष्ट हो 
_ ज़ाती है ४-- ह 
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हम अब केन्द्रीय सरकार की आय के मुख्य-मुख्य ज्ञोतों को वर्णन करेंगे :-- - 
खाय-कर | 
([परप्माल-प'5) 
प्रवकथन--- ६ 


हे श्राय-कर के श्रन्तर्गेत व्यक्तियों तथा कम्पनियों की छुद्ध आय [७ 
$770076) पर लगने वाला कर सम्मिलित किया जाता है। परत्तु प्रश्त यह है कि 


“शुद्ध श्राय किसे कहते हैं ? करारोपरण के उद्देश्य से शुद्ध श्राय की एक सही परिभाषा 
देना उतना सरल नहीं है, जितना ऊपर से देखने पर प्रतीत होता है। शुद्ध आय का 
माप भी व्यावहारिक कठिवाइयाँ उपस्थित करता है । सच तो यह है कि शुद्ध श्राव / 
पर कर लगाने की वात केवल एक संद्धान्तिक सत्य ही है। श्रथ॑ज्ञास्त्र में 'आय' शब्द 
का अभिप्राय उन संतुष्टियों के प्रवाह (80ए ० 5४४४४०४०१$) से है जो श्रम 
ग्रथवा पूजी से उत्पन्त्र होता है। वास्तव में व्यक्तिगत हित या कल्याण के दृष्टिकोण 
से झाय का यह सबसे सही अर्थ है। परन्तु करारोपण के उद्देश्य से हम आय' शह् 
का उपयोग इस अथे में नहीं कर सकने । इस श्रथ को मानने में कई कठिनाइयाँ 
जंसे पहली कठिनाई तो यह है कि संतुष्टियों का मौद्धिक माप किस प्रकार क्रिया 
जाये, जो करारोपण के लिए अत्यन्त आवश्यक है । यदि हम संतुष्टियों को मुद्रा में 
नापने का प्रयत्त करते हैं तो एक कठिनाई यह है कि वास्तविक आझ्ाय (7९9] .. 
700776) और मौद्विक आय (70769 47०077८) - में सही-सही -भेद नहीं किया जा _ 
सकेगा । क्योंकि, यदि वास्तविक आय संतुप्टियों. का प्रवाह है, तो मौद्धिक झ्ाय इन _ 
संतुप्टियों को प्रदान करने वाली वस्तुग्रों एवं सेवाओ्रों का बाजार मूल्य है। परच्तु 
इस वात का क्या विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति को मुद्रा की समान मात्रा खर्च करने 
से समान संतुष्टि प्राप्त होगी ? इसलिये समांन आय वाले व्यक्तियों से एक ही राशि 
कर के रूप में लेने से हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि इनमें से हर व्यक्ति ने . 
संतुष्टि की समान मात्रा का त्याग किया है । यदि संतुष्टियों का कोई वस्तुगत या 


. भौतिक (00६०४४८) माप होता, तो करारोपण का उससे अधिक उचित शआ्राधार 


मिलना सम्भव नहीं था। परन्तु ऐसे माप के श्रभाव में , हमको उसके निकटतम 
आधार को श्रर्थात्‌ मौद्विक आय को ही आय, करारोपणा का आवार मानना पड़ता है, 
यह जानते हुए भी कि यह एक उचित आवबार नहीं है । 
यदि हम शुद्ध आय को वास्तविक आय के अर्थ में लेते हैं तो दूसरी कठिनाई 
है हैं कि करारोपण के लिए इसका माप किस स्विति (892८) पर किया जाय ? 
इसको हम उस समय तो नाप नहीं सकते, जवकि यह प्राप्त होती है, क्य्रोंकि उस्त 
समय तो संतुष्टि का अनुमान ही नहीं लग सकता । संतुष्टि तो उपभोग करने के. 
पश्चात्‌ होती है । परन्तु उपभोग कर लेने के वाद फिर व्यक्ति के पास व्या . 
रहेगा जिससे वह कर का भुगतान कर सके । यदि हम मौद्रविक आय को आधार .. 


' मानते हैं तो प्रश्न यह है, कि कया हम उसका माप उस समय करें जबकि उसका 


भारत में संघ सरकार की आय के स्लोत--आय-कर ३११ 


उपयोग, उयश्योग-कार्यों के लिए क्रिय्रा जाता है ? कुछ लेखकों का मत है कि यदि 
हमें वास्तविक आय को करारोपण का शआ्राधार बनाते में वास्तविक कठिनाइयाँ हु 

मे माद्रिक आय का माप कस से कम ऐसे बिन्द्र पर करें जो वास्तविक आय- 
प्राप्ति के निक्टतम हो । अत्त: हमारी वास्तविक आय का ग्रनुमाव उच्ची समय लग 
सकता है, जब हम उन चस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक भल्य साक्षुम कर लें, 
जिनसे वाह्तविक आ्राय प्राप्त होती हैं। यदि हम थोड़ा सा ब्यान दें तो ज्ञात होगा 
कि किसी भी व्यक्ति की श्रपनी संतुष्टि केवल वर्तमान उपभोग से ही प्राप्त नहीं 
होती, वरन्‌ भविष्य के उपभोग के लिए बचत करके, एवं दूसरे व्यक्तियों को मौह्रिक 


आय का कुछ भाग देकर भी संतुष्टि प्राप्त होती है | अतः मौद्रिक आय का सर्वोत्तिम | 
माप उसी समय होगा, जबकि व्यक्ति उसे प्राप्त करता है--जिसके पदचात्‌ वह; 
उसको उपभोग तथा बचतों में आंटने का निदपचय करता है। कुछ व्यवितियों का | 
विचार हैं कि बचतें आय नहीं होती । यह हमारी वास्तविक झाय की परिभाषा पर 


निर्भर करता है कि आय में वचतें थ्रात्ती हैं या चहीं। यदि हम वास्तविक श्राय को 
केवल उपभोग से प्राप्त आनन्द के रूप में स्वीकार करते हैं तव तो बचतें, श्राय नहीं 
हैं, परन्तु यदि हम इपका अर्थ मौद्रिक आय से प्राप्त सारी ही संतुष्टियों से लगाते हैं 
तब बचतें आय के अ्रन्तगंत ही आयेंगी । कीन्स ने भी बचतों को भविष्य में श्राय के 
उपभोग करने का अधिकार वताया है । भ्रतः आय की यह विस्तृत परिभाषा अवश्य 
है, परन्तु यह ही प्रत्येक व्यक्ति की कर-दान योग्यता का उचित माप है। यह ध्यान 
रहे कि यह तो व्यक्ति की कुल आय (07055 ॥700776) है । शुद्ध आय प्राप्त 
करने के लिए इसमें से कुछ राशि न्िकालनी पड़ेगी, अर्थात्‌ इस श्राय को प्राप्त करने 
में पंजीगत वस्तुओं का जो हास हुप्रा है वह भी काटना चाहिए, जो कुछ शेप रहें 
वह शुद्ध आय होगी | उस पर कर निर्धारित करता चाहिए। कुल राष्ट्रीय श्राय 
(07058 ्रांणानं 00008) में से शुद्ध राष्ट्रीय आय (क्‍१७६ ४४०४७ [700776) 
या राष्ट्रीय लाभांश (70०0०) 0)शंतधा6) मालूम करने के लिए हमको कई 
प्रकार की कटौतियाँ करमी पड़ती हैं--जंसे, करों का भुगतान, पूँजी--हास पूर्ति 


',. की राशि तथा विदेशियों को उन्तकी पुँजी का उपयोग करने का शुद्ध भ्रगतान ।* जिस 
/ विधि से देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय का अनुमान हम लगाते हैं उसी प्रकार हमें 


व्यक्तियों की शुद्ध आय का पता लगाना चाहिये। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो 
व्यक्त की उत्पादन करने की पूंजीगत वस्तु अर्थात्‌ कार्यक्षमता का ह्वास होता 
रहेगा । इस दृष्टि से बचते पंजी हैं और राष्ट्रीय श्राय का भाग नहीं हैं। करारोपण 


के उद्देश्य से हम हिक्‍्स (०४5, 5. 88.) की परिभाषा को ही उचित माल सकते. 





हैँ “एक व्यक्ति की झाय वह है जिसका वह एक सस्तान में उपाय हर सकता ; व्यक्ति की आय बह है जिसका वह एक सप्ताह 


है श्रीर तब भी सप्ताह के भ्रन्त में वह उतना ही समृड्धिशाली रहते को झाशा कर ही समृद्धिशाली रहने की आशा कर | 


सकता है जितना बह आरम्भ में था । _ 


7“ कला हू ना (77० 8 


3, छाए, 5. "8,००६ 776 #&0ए0णाा/28 ० 2॥0/6 7माद्मार८, 9. 85. 
4, िवाएड कार्व (वए//वाँ, छ- 476 


पर 


३१२ के राजस्व 


( किन्तु शुद्ध आय की गणना इतनी सरल नहीं है। साधारंणतया: कुलः श्राय 
है में से व्यवसाय-सम्बन्धी खर्चों को निकाल देना चाहिए किन्तु कुछ खर्चे ऐसे होते हैं. 
जो व्यावसायिक तथा उपभोग व्ययों की मध्यरेखा पर होते हैं, ज॑से व्यापारी का: 
६ मोटर-सम्बन्धी व्यय, या शिक्षा एवं प्रशिक्षण-सुम्बन्धी व्यय या पति-पत्नी दोनों ही 
के नोकर होने की स्थिति में बच्चों की देख-भाल आदि पर किया गया व्यय आदि । 
” इसके श्रतिरिक्त एक व्यक्ति-विशेष द्वारा किये गये .- व्यावसायिक -व्येयों का  ' 
पता लगाना तो सरल हो. सकता है किन्तु किसी व्यापारी के व्यापारिक व्ययों की 
गणना कठिन होती है । एक तो व्यापारी लोग बहुधा कर की चोरी करने. के लिए 
अ्रपने व्यापार-सम्बन्धी खर्चो, श्रादि को वढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं श्ौर दूसरे व्यवसाय- 
सम्बन्धी व्ययों की गणना भी वास्तव में कठिन है क्योंकि- मशीनों कीः घिसावट की 
लागतों का पता लगाना कठिन है। दूसरे समय-काल की समस्या है अर्थात्‌ कर 
लागू करने के लिए कितने काल की आाय-कर के लिए लेनी चाहिए। सावारणतया 
श्राय के कुल प्रवाह को कई भागों में वॉँटकर प्रायः एक वर्ष के काल में; श्राय का. 
प्रनुमान लगाया जाता है । वेतन-भोगी व्यक्तियों की श्राय के लिए तो ठीक है, 
किन्तु फर्म या व्यापारियों के लाभों तथा झ्राय कां अनुमान लगाना कठिनाइयों से: .. 
परिपूर्ण है क्योंकि उत्पादन करों को क्रिया निरन्तर चलतीः रहने वाली है । एक वर्ष में: . 
खरीदी गई कच्ची सामग्री का उपयोग दूसरे वर्ष में,- तथा एक वर्ष में किया गया ' 
उत्पादन दूसरे वर्ष में त्रिकता है । इसी प्रकार की भन्य बातों के कारण व्यवसायियों . 
की आप की गणना में श्रनेक कठिनाइयाँ उत्पन्त हो जाती हैं.। ' 
अ्रधिकांश देशों में, आय-कर अधिनियमों में आय. को' 'घन के प्रवाह .के रूप. . 
में स्वीकार किया गया है | अर्थात्‌ श्राय के श्रन्तर्गंत, वे सभी वस्तुएं. तथा.मुद्रा जो ह 
” क्रदाता को एक काल विशेष में प्राप्त होती हैं; सम्मिलित की जाती हैं ।॥ इसका: 
: श्रप्मिप्राय यह हुआ कि कर केवल उस धंन पर ही लगेगा- जो व्यक्तियों को किसी. .. 
भी प्रकार की विनिमय क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। भ्र्थात्‌ वह सब घन जो विनिमय, 
क्रियात्रों द्वारा प्राप्त नहीं होता, वंरन्‌ बसे ही मनुष्य को प्राप्त होता है, आय-कर के . 
क्षेत्र में नहीं श्रायेगा । इसके अ्रतिरिक्त आय के शभ्रन्तर्गत केवल उन्हीं राशियों -को 
, लिया जायेगा जो वास्तविकता में. प्राप्त हो गई हैं--उधार खाने की राशियाँ इसमें: - 
, सम्मिलित नहीं की जायेंगी । ! 
न्याय की दृष्टि से सभी प्रकार की आयों पर समान दर से कर लगना 
चाहिये, किन्तु सच तो यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में भेद-भाव पुर्ख व्यवहार ' 
- भी झ्रावश्यक हो जाता है । जैसे ऐसी श्राय को, जो बार-बार उत्पन्न नहीं होती, या तो 
कर-सुक्त रखना चाहिए या बहुत नीची दर से कर लगाना चाहिए । किन्तु पूर्रतया 
कर विमुक्त रखना तो न्यायस्तंगत नहीं होगा । हाँ यह श्रावर्यक है कि ऐसी आयों 
पर प्रगतिशील दरों से कर लागू न करके, केवल औसत दर से ही कर लगाना .. 
उचित होगा । इसी 'प्रकार पूँजी लाभ के साथ भी विशेष व्यवहार होना चाहिये ।. 
उपहार तथा उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाला घन भी आय है किन्तु कयोंकि- ऐसी - 


श््जो 


भारत में संघ सरकार की आय के स्रोत---आ्राय-कर ३१३ 


, आय अस्थायी होती है, इसलिये उसके साथ भी विशेष व्यवहार किया जाये। इसी 
: प्रकार उपाजित तथा अ्नुपाजित आय के वीच भेद-भाव किया जाता है । भ्रन्त में 
कुछ श्राय ऐसी होती हैं जिन्हें त्राय भी कह सकते हैं और पूँजी भी, जैसे, वीमा 
राशि, पैंजन इत्यादि । इनमें व्यक्ति द्वारा लगाई गई पँजी भी सम्मिलित है, इस 
- लिये आय-कर के लिए इन राशियों के केवल उत्ती भाग को लेना चाहिये, जो 
थ्राय हो । 

किसी व्यक्ति की श्राय पर कर निर्वारित करते समय यह भी आवश्यक 
है कि केवल व्यक्ति की श्राय की राशि को ही ध्यान में न रखकर यह भी देखना 
चाहिए कि उस झ्राय का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अ्रन्य 
बातें समान रहने पर एक अ्रकेले व्यक्ति की, एक परिवार वाले व्यक्ति की प्रपेक्षा 
अधिक कर-दान योग्यता होगी । 

व्यक्ति को श्राय एक दम ही प्राप्त नहीं होती। उसको थोड़ी-बोड़ी करके 


एक निश्चित अवधि में आय प्राप्त होती है । आय-प्राप्ति की अग्रवधि तथा राशि 


लगभग निश्चित ही होती है (प्रधिकतर वेतनभोगी व्यक्तियों को), परन्तु कभी- 
कभी उसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं (व्यापारियों के लिए) | श्रत: यह आवश्यक है 
कि प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित अ्रवधि के अन्दर की आय पर ही कर लगाया 
जाये । यह काल श्रधिकतर एक वर्ष होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी 
चारह महीनों की श्राय का ब्यौरा दिया जा सकता है। यह आवश्यक नहों है कि 
फैलेण्डर ((४]87027) का ही एक वर्ष हो । 


ग्राय-कर साधारणतया प्राप्त की हुई नकद आय पर लगाया जाता है और 


भविष्य में जितनी झाय के प्राप्त होने की आशा हो, उस पर नहीं लगाया जाता । 
वास्तव में आय वही है जो प्राप्त हो गई हो। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए तो 
यह वात सच है, परन्तु व्यापारियों के लिए यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रारम्भ में तो 
अपनी ख्याति स्थापित करने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है, इसलिए कुछ भी 


लाभ नहीं होता । जव उन्हें कुछ वर्षों के बाद बहुत लाभ होता है तो उन्हें एकदम 


कर चुकाना होता है, जबकि उन्हें यह श्राय कई वर्षों के परिश्रम के बाद प्राप्त हुई 


है। इस तरह उनको कर अधिक देना पड़ता है। यदि प्छले सव वर्षों का औसत - 


निकाल कर कर लगाया जाता तो उनको बहुत कम कर देना होता । परन्तु आय-कर 
अधिनियम कहीं पर भी कर-दान योग्यता की इन भिन्‍नताओं की श्रोर छ्यान 
महीं देते । 

भविष्य में जिस आय के प्राप्त होने की आशा है, यदि कर उस शभ्ाय के 
पनुसार लगाया जाय तो भी ठीक नहीं होगा । एक तो यह निश्चित रूप से कहा ही 
नहीं जा सकता कि भविष्य में कितनी आब प्राप्त होगी । दूसरे, यह कि प्रारम्भिक 
यर्पों में करदाता को कर भुगतान करवा इतना सुविधाजनक नहीं होता, क्योंकि 
आय प्राप्त होने से पहले ही उत्तको कर का भुगतान करना गड़ता है। इसके अतिरिक्त 
आय में परिवर्तन भी होते रहते हैं । एक वक्नील की जो आय एक महीने में होगी, 


3 
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यह आवश्यक नहीं कि उतनी ही आय दूसरे महीने में भी प्राप्त हो । इन सब 
कठिनाइयों को कम करने के लिए प्राप्त आय को या तो पीछे के वर्षों में बॉँदा 
((भा३ ४७4०८) या झागे के वर्षों को ले जाया जा सकता है (0807 ०एश) । पहली 
विधि के अनुसार आय को पिछले वर्षों (जितने वर्षों तक उस आ्राय को प्राप्त करने के . 
लिए निरन्तर प्रयत्न किये गए हैं) में ऐसे वाँट दिया जाये, जैसे कि वह वरावर-बराबर 
“किश्तों में पिछने वर्षो में प्राप्त होती रही है, तत्पश्चातू उस पर कर निर्धारित 
किया जाए । दूसरी विधि में एक वर्ष की हानि को दूसरे वर्ष के लाभ में से-काट कर 
ततत्र कर लगाया जाए। इसमें तो कोई संदेह चहीं कि किसी एक वर्ष की हानि सर्देच॑ 
अगले वर्ष की आय में से ही प्री की जाती है । यदि हानि नहीं भी होती है तो भी .. 
प्रवृत्ति यही होती है कि अधिक आय वाले वर्ष की श्राय को बाद के कम श्राय वाले 
वर्षों में उपयोग किया जाता है। अतः दोनों ही स्थिति में कर-निर्धारण के लिए | 
एक वर्ष की अ्रवधि वस्यायसंगत नहीं है। आय कर की न्यायशीलता के लिए यह . 
आवश्यक है कि कर निर्धारित करते समय कई वर्षों की. हानि और लाभों का उचित . 
ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए /ा पा | + 
श्ाय-कर को न्यायसंगत बनाने के लिए, अ्रधिकांश देशों में, शुद्ध झाय का : 

अनुमान लगाते समय कुल आय में कुछ रियायतें तथा: कटौतियाँ कर दी जाती. हैं । 
यह छूटठें तथा कटौतियाँ या तो कर-दान योग्यता के विचार से या प्रशासन की सुविधा, .. 
की दृष्टि से की जाती हैं । श्रत्मेक देश में ही न्यूनतम कर-रहित सीमा निश्चित की . 
जाती है--केवल प्रशासन की सुविधा के लिए, क्योंकि छोटी-छोटी आयों पर कर 
वसूल करने में कठिनाई भी बहुत होती है और उनका पता लगाना भी इतना 
सरल नहीं होता । इसी प्रकार कर-दान योग्यता को उचित आधार बनाने के लिए,. 
कभी व्यक्तिगत कठिनाइयों की ओर भी व्यान दिया जाता है, और कुल आराय में से 

. उचित कटौतियाँ कर दी जाती हैं, जैसे, व्यक्ति-विशेष के बच्चों या निर्भेरकर्ताओं की 
'संख्या, शिक्षा एवं चिकित्सा-व्ययः आदि ।- इन सब कटौतियों के बाद ही शुद्ध श्राय 
मालूम की जाती है और उस पर कर लगाया जाता है। ' 

]2 ५ [ _झायन्कर के भार के सम्बन्ध में सावारणतया यही विश्वास किया जाता है 
कि यह किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता और उसी व्यक्ति को कर-भार 
सहन करना पड़ता है जिसकी आय पर कर लगाया गया है। हम पहले भी कह चुके 
हैं कि कर-भार उसी समय दूसरे व्यक्ति पर डाला जा सकता है जत्र करदाता की 
व्यापार-सम्बन्धी लागतों में वृद्धि हो सकती है। परन्तु आय-कर तो शुद्ध आय. पर - 
लगाया जाता है। व्यापारी अपनी वस्तुओं का सूल्य, कर का भुगताव करने की . 
पूर्व भ्राशा में बढ़ा मी नहीं सकता, क्योंकि मूल्य तो माँग और पूर्ति की शक्तियों 
द्वारा निर्धारित होता है। यदि कोई व्यापारी अपनी वस्तुप्रों को ऊँचे मूल्य पर  '.. 
बेचता है तो वह ऐसा उप्ती समय कर सकता है जबकि बाजारों में मूल्यों की सामान्य .. 
प्रवृत्ति बढ़ने की हो---चाहे आय-कर लगा हो या नहीं | यदि वह मूल्य बढ़ाने की 
स्थिति में है तो श्रवश्य ही मुल्य वढ़ायेगा । अ्रतः आय-करः का . भार -करदाता के 
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अ्तिरिक्‍त किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ता क्योंकि श्रायकर वस्तुओं की उत्पादन 
लागतों को प्रभावित नहीं करता । 
आय-कर, कर-दान योग्यत्ता के भी अनुकूल बनाया जा सकता है। इस कर की 
दरों को प्रगतिशीज करके, कुल भ्राय में से कटोती करके या कुछ छूट देकर, अति-कर 
(5ए9श ॥85) लगाकर इत्यादि उपायों द्वारा । 
हम ऊपर कह चुके हैं कि एक निश्चित सीमा से नीचे की आायों को कर- 
मुक्त कर दिया जाता है, जिससे कम आय वाले व्यक्तियों पर कर का भार कम पड़े । 
इसी प्रकार कर को कर-दान योग्यता सिद्धान्त के अनुकूल बनाने के लिए, दरों को 
प्रगतिशील बनाया जाता है। ऊँची श्रायों पर ऊंची दरों से लिया जाता है श्र 
नीची आायों पर सीची दरों से कर लगाया जाता है श्ौर बहुत नीची श्रायों को कर 
से मुक्त कर दिया जाता है। कर की दरों में प्रगतिशीलता लाने के लिए भिव्न-भिन्‍न 
देशों में भिन्‍न-भिन्‍त रीतियाँ श्रपताई गई हैं। अधिकतर देकज्ञों में खण्ड-प्रशाली 
(8/29 $98९77) प्रचलित है । श्राय-कर पर अ्रति-कर (3792 7४४) लगाकर भी 
ऊँचो श्राय वालों पर कर का भार अश्रधिक डाला जाता है। श्रति-कर, एक निश्चित 
स्तर से ऊपर वाली आयों पर साधारण श्राय-कर के अतिरिक्त लगाया जाता है। 
अति-कर भी प्रगतिशील होता जाता है । जच श्राय बहुत अधिक होती जाती है भौर 
लाभ की दरें बहुत ऊँची होती जाती हैं, तब सरकार अधिक लाभकर (छअ0०९४४. 
#?7०ग5 ॥४5) भी लगा देती है। यह कर अत्यधिक ऊँची आयों पर लगाया जाता 
है। यह कर श्रधिकतर युद्धकाल में अत्यविक लाभों पर लगता है, क्योंकि युद्धकाल 
में व्यापारियों को ऊंचे मूल्यों से अतिरिक्त लाभ बहुत ऊंची दरों से प्राप्त होते हैं । 
आय-कर को छूट देकर तथा कटौतियाँ श्रादि करके भी न्यायसंगत वनाया जाता है । 
जैसे विना कमाई हुई भ्रायों (0॥ल्‍४०॥८6 [700765) पर ऊंची दर से कर लगाना 
और कमाई हुई श्रायों पर नीची दर से कर लेना। श्रम द्वारा प्राप्त श्राय और 
सम्पत्ति द्वारा प्राप्त आय में कई कारणों से भेद किया जाता है। ऐसा करने के कई 
कारण है (--प्रथम, उपाजित आय में व्यक्ति को अपने अवकाश तथा आराम को 
त्यागना पड़ता है जवकि अनुपाजित आय के लिये व्यक्ति को श्रपने आराम का त्याग 
हीं करना पड़ता । विनियोगों से प्राप्त आय का व्यक्ति की हैसियत से कोई सम्बन्ध 
नहीं होता जबकि काम करने के बाद प्राप्त हुई झाय व्यक्ति के कार्य योग्य या 
जीवित रहने की स्थति में ही प्राप्त होती है। श्रम एवं प्रयत्नों से जो आय प्राप्त 
होती है, वह उसी समय तक मिलती है जब तक व्यक्ति कार्य करने योग्य रहता है 
अर्थात्‌ बीमारी, चोट, वेकारी श्रादि की श्रवस्था में उसे कोई आय नहीं प्राप्त होती 
जबकि सम्पत्ति द्वारा प्राप्त आय नियमित रूप से प्राप्त होती रहती है । माता-पिता 
की मृत्यु के बाद श्रमिक के बच्चे भूखे भी मर सकते हैं, परन्तु सम्पत्ति वालों के 
बच्चों को सम्पत्ति से आय सदा ही प्राप्त होती रहती है । श्रमिक को भविष्य के लिए 
अधिक बचाना पड़ता है, जबकि सम्पत्ति वालों को भविष्य की कुछ भी चिन्ता नी 
होती । प्रो० केल्डोर तथा प्रो० प्रेस्‍्ट इस प्रकार के भेद करने के पक्ष में नहीं हैं 
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प्रो० केल्डोर का विचार है कि धन-कर लागू करने से इंस भेद-भाव का कोई * स्थान 
नहीं रह जाता । वाधिक घन-कर एक ओर व्यक्ति की आय प्राप्त करने की क्षमता 
को कम कर देगा और दूसरी ओर आय प्रदान करने वाले श्रादेयों (855०७) 
के मूल्य को कम करेगा। प्रो प्रेस्ट ने 'धन कर! के स्थान पर शुद्ध सम्पत्ति कर! .. 
(पट ए०7 7०5) बब्दों का प्रयोग किया है।* उनके श्रनुसार ऐसा कर पूंजी तथा - - 
उससे प्राप्त होने वाली आय दोनों को ही, प्रभावित करेया । इसके अतिरिक्त ऐसा ' 
कर जोखिम पूर्ण तथा गर-जोखिम पूर्ण विनियोगों तथा तरल एवं ग़र-तरल श्रादेयों के 
बीच भी भेद-भाव करेगा। झाय-कर निर्वारित केरते समय (करदाता की व्यक्तिगत 
परिस्थितियों का भी ख्याल रक्‍्खा जाता है जैसे व्यक्तियों की, करारोपण के लिए शुद्ध 
आय का श्रनुमान लगाते समय बच्चों की संख्या के अनुसार कूल श्राय में से कटौतो 
र दी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो चिकित्सा सम्बन्धी व्यय भी काट  * 
दिये जाते हैं । है 2 ही 
श्राय-कर का प्रशासत भी सरलतम रक्‍्खा जाता हैं। झ्ाय-कर तथा अन्य 
प्रत्यक्ष करों के प्रशासन को सरल बनाना तथा कुशल बनाना इसलिये श्रावश्यक- हो 
जाता है कि कर परिवर्जन (4ए०0ं0०7९४) तथा कर-वंचन (०ए&आं०॥) सम्भव नहो। 
६6 आय कर मुख्यतया व्यक्ति की “ईमानंदारी' पर लगाया जाता है और यह आशा की . 
| जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से अपनी सम्पूर्ण श्राय का. ब्यौरा कर अ्धि- 
$ कारियों को देकर कर राशि का भुगतान कर देगा ।' किन्तु व्यवहार में यह देखा गया 
है कि अधिकांश व्यक्ति अपनी श्राय को छुपाकर- कर का वंचन करते हैं, जिसका 
/ परिणाम यह होता है कि कर को चाहे जितना भी सरकार ने न्‍्यायसंगत बनाया हो, 
/” व्यवहार में वह न्‍्यायसंगत नहीं रहता । वेतन तथा मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्ति 
: सो कर का वंचन नहीं कर पाते चूंकि उनकी झ्राय पर कर स्रोत परे ही काट लिया 
, जाता है। किन्तु कर-वंचन की संवसे अधिक समस्या उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में है 
५ पिनकी आय को निश्चित रूप से नहीं श्रॉका जा सकता, जैसे किसान, व्यापारी, 
* व्यवसायी आदि । ये लोग विभिन्‍न रीतियों से कर का बंचन करते हैं--जैसे, प्राप्तियों 
* को कम बताकर, कुल श्राय को अनुचित कटौतियाँ करके कम दिखाना, व्यवितगत 
खर्चा को व्यावसाथिक खर्चों में सम्मिलित करके आय को कम बताना इत्यादि । सबसे 
अधिक कर-वंचन छोटे-छोटे व्यापारियों, किसानों में प्रचलित है। कर-वंचन की 
समस्या लगभग प्रत्येक देश में ही पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार संयुक्त 
राज्य श्रमेरिका में दूसरे विश्वयुद्ध के तुरन्त वाद के काल में वेतन-सम्बन्धी आयं-कर 
व्यौरों में ५%, ग्रेर-कृषि उपक्रमों की आय-सम्बन्धी ब्यौरों में १३%, लागांश 
सम्बन्धी व्यौरों में २४%, किरायों के व्यौरों में ५५%, सूद सम्बन्धी आय-व्यौरों में 
६३% और क्ृषि-आय सम्बन्धी व्यौरों में ६४%, आय कस दिखाई गई थी ।" इसीलिये 
पिछले वर्षों में कर प्रशासन को और भी अधिक कड़ा बनाने का प्रयत्त किया गया है 


5, 2. 7२, 77695, 992, ८४/., 0. 28 
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भारत में संघ सरकार की आय के स्रोत---भ्राय-कर ३१७ 


शोर आय-कर अधिनियम को अधिक सख्ती तथा सतर्कता से लागू करने की चेप्टा 
की गई है । फिर भी कर-वंचन समाप्त नहीं हुआ श्रौर उस समय तक समाप्त हो भी 
न सकेगा जब तक व्यवितयों का नैतिक स्तर ऊँचा न होगा । सम्भव है कि संयुक्त 
राज्य अमेरिका, कनाडा तथा इंगलैंड में कर-वंचन इतना अभ्रधिक न हो जिससे कर 
की मौलिक न्यायशीलता नण्ट हो जाग्रे ।? किन्तु अर्थ-विकप्तित देशों के लिए यह एक 
गम्भीर समस्या है । किन्तु इसके मुख्य कारण शभायकर ब्रिभ[ग की अ्रकुशलुता-तथा 
अप्टाचार है। यद्यवि पिछले कुछ वर्षों में नियोजन के लिए भ्रथिक घन की 
श्रीवश्यकता होने के कारण, श्राय-कर विभाग कुछ सजग अवश्य हुआ है किन्तु अभी 


इस समस्या से मुक्ति पाने में काफी समय लगेगा । व्यवहार में दो रीतियाँ अपनाई ' 


गईं हैं--पहली विधि में, आय-कर श्राय के स्रोत (50प7०४) पर ही एकत्रित कर 
लिया जाता है झौर दूसरी विधि में करदाता स्वयं अपनी झ्ाय का ब्यौरा प्रत्येक वर्ष 
आय-कर विभाग को भेजता है | पहली विधि के अन्तर्गत सेवायोजक (छफ0ए८४) 
अपने सेवकों को, वेतन में से कर की राशि की कटोती करके भ्रुगतान करते हैं और 
सम्मिलित पूंजी कम्पनियाँ लाभ बॉटतल समय प्रत्येक हिस्पेदार के लाभ में से कर की 
सारी राथि काट लेती हैं । दूसरी विधि में करदाता को स्वयं श्रपनी आ्राय का हिसाव 
श्रेजना पड़ता है । कुछ देशों में यह दोनों विधियाँ साथ-साथ चलती हैं जैसे, भारत में। 
इन दोनों विधियों के प्रपने-अपने लाभ और दोष हैं---पहली विधि में कर की चोरी 
नहीं हो सकती, कर का प्रभासत अधिक सुगम होता है, हिसावों की जाँच में समय 
नष्ट नहीं करना पड़ता और करदाता के लिए यह विधि अधिक सुविबाजनक होती 
है। परन्तु इस विधि में कुछ कठिनाइयाँ भी हैं, जैसे दुकानदारों, डावटरों, 
बक्ीलों आदि की आय ज्लोत पर ही एकत्रित नहीं की जा सकती क्योंकि इनकी 
आय का कोई एक स्रोत नहीं होता, दूसरे इस लोगों को छोटी-छोटी मात्रा में भिन्‍त- 
जझिनत समय पर आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त श्राय के स्रोत पर एकत्रित 
करने में कर को प्रगतिशील नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इनकी कुल आय का 
अनुमान कभी भी नहीं लग पाता है । दूसरी विधि में एक तो यह लाभ होता है कि 
सभी प्रकार की आयों पर कर लगाना सम्भव हो जाता है, दूसरे इसमें कर को प्रगति- 
शील बनाया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी बुराई यह है कि कर की चोरी नहीं 


रोकी जा सकती | क्रदाता अपनी श्राय का गलत ब्यौरा बनाकर आय-कर विभाग 
: को भेज सकता है और कर भुगतान करने से वच सकता है । इसी लिये व्यवहार में 


इन दोनों विधियों का मिश्रण्ण पाया जाता है। 
कर-वंचन के अ्तिरिवत प्रत्यक्ष करों की दूसरी समस्या कर-परिवर्जेत 
(3ए००७॥0०४) की है । यद्यपि इस समस्या का प्रादुर्भाव भी व्यवितयों की अनेतिकता 
के कारण होता है, किन्तु सच तो यह है कि झ्राय-कर अधिनियम में इतनी दरारें होती 
हैं श्रौर इतने दोप होते हैं कि व्यक्ति कर का परिवर्जेन करने के लिए लालायित हो उठते 
हैं । इस प्रकार कर का परिवर्जन मुख्यतया कर अधिनियम की अपूरणता के कारण उत्परत 
व, 704., 9. 20, 


हे 


की कक हि 


£१4 राजस्व 


होता है| प्रो० केल्डोर का विचार है कि-पिछले १५-२० वर्षों में कर की. सीमान्त 
दरों को कर-परिवर्जन की विस्तृत दरों को वनाये रखकर ऊंचा करने के लिए जो प्रयतल 
गकिये गये हैं, उनका चरित्र अत्यन्त ही घातक है ।' इनमें से कछ दोप इस प्रकार हैं :--- 


प्रथम, झआाय की स्पष्ट तथा व्यापक परिभाषा किसी भी अधिनियम में नहीं दी7 की स्पष्ट तथा व्यापक परिभाषा किसी भी अधिनियम में नहीं दी गई है। 


जिसका परिणाम यह होता है कि पंजी लाभ-कर आय-कर श्रधिनियम की सीमा से 
बाहर ही रहता है । दूसरे, कुल भ्राय में से जो खर्चो की कटौतियाँ की जाती हैँ उनकी 
का त्त तग्ग लिन आह तीस यह होता है कि करदाता प्रत्येक प्रकार 
के खर्चो को सम्मिलित कर लेता है । तीसरे, व्यक्ति या कुट्र॑म्ब की झ्राय अथवा सम्पत्ति 
का कर के लिए वास्तविक योग, अधिनियम की दोपपूर्ण व्यवस्था के कारण संम्भव 
नहीं होता । चौथे, व्यवित अपनी सम्पत्ति को कृटुम्ब के विभिन्‍न सदस्यों में विभाज्ि सदस्यों में विभाजित 
'करके, कर की प्रगतिशीलता से बचने का प्रयत्न करते हैं। पांचवें, सरकार सरकारी 
चांड और उन से प्राप्त होने वाली आय को कर-मुक्त घोषित करके, कर-परिवर्जन : 
की सम्भावनायें और भी उत्पन्न कर देती है। छठे, धार्मिक ट्रस्टों की श्राय या तो पूर्णा- 
'तया करमुक्त होती है या उस पर बहुत्त हल्का कर लगाया जाता- है, ,जिसका परि- 
' शाम यह होता है कि बनी व्यक्ति कर भुगतान से बचने के लिए अ्रपंवी सम्पत्ति को ; 
ट्रस्ट में परिणत कर सकता है। अन्त में, कर अधिकारी झाय तथा सम्पत्ति से 
सम्बन्धित पूरी सूचना प्राप्त करने में सफल भी नहीं हो पाते, क्योंकि एक तो कोई 
स्वचालित ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें संम्पत्ति-सम्बनच्बी सौदों की ' सूचना उन्हें 
स्वयं ही मिल जाये, दूसरे, करदाताओं से व्यापक व्यौरा भी प्राप्त नहीं कर पाते, और. 
तीसरे, श्राय तथा सम्पत्ति के छुपाने की जो सुविधारयें अधिनियमों द्वारा प्रदान की गई _ 
उनके कारण भी अधिकारियों को श्राय॒ तथा सम्पत्ति की सही तथा सम्पूर्ण सुचना 
हीं प्राप्त हो पाती । 


कर-परिवर्जन, चाहे किसी भी कारण सम्भव हो, किन्तु यह सारी स्थिति 

नैतिक एवं वौद्धिक पत्तन से परिपूर्ण है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे घोखा देने 
वाली एक ऐसी बड़ी योजना चालू है जिससे बड़े-बड़े श्रति-करों (8प्छ्रश' 78565) को 
मानों इन वायदों के बदले लागू किया गया हो कि उतको व्यावहारिक रूप नहीं दिया 
जायेगा ।॥ कर-वबंचन तथा कर-परिवर्जन को रोकने के लिए प्रो० केल्डोर ने आय 
कर के साथ-साथ सम्पत्ति कर लागू करने का सुझाव दिया है | उनका विश्वास है कि 
यदि दोनों कर एक ही अ्रधिकारी द्वारा लगाये जायेंगे तो कर-प्रशासन की कुशलता 
बढ़ जायेगी ।?" 


हम आय-कर के उत्पादन, वित्तरण, उपभोग भर रोज़गार पर पड़ने वाले 
प्रभावों का अध्ययन कर ही चुके हैं ।” झ्त्तः यहाँ पर उनको दोहराना बेकार ही है ! 
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भारत में संघ सरकार की आय के ज्लोत---आय-कर ३१६ 


श्रव हम आव-कर के लाभ तथा दोपों का वर्णन करके आरय-कर सम्बन्धी सैद्धान्तिक 
विवेचना को समाप्त करेंगे । आयकर के लाभ निम्न प्रकार हैं :-.- 

प्रथम, अन्य करों की अपेक्षा यह कर योग्यता-सिद्धान्त के अधिक अनुकूल है। 
दुसरे, इसके भार को किसी दूसरे व्यक्ति पर दाला नहीं जा सकता, इसीलिये यह पता 
लगाना अधिक सरल है कि कर का भार किस व्यक्ति या वर्ग पर पड़ रहा है।साथ 
ही सरकार निश्चित होकर उसी व्यक्तिया वर्ग पर कर का भार डाल सकती है जिस 
पर वह चाहती है । तीसरे, यह कर वन की भ्रसमानताः की श्रसमानताओं को कम करने का एक 
वक्तिशाली अस्त्र है । चौथे, यह कर आ्राथिक स्थिरता को बनाये रखने में भी सहायता 
करता है । पांचवें, यह कर लोचपूर्णा भी है । छठे, _मह उत्पादक भी है। संकट के 
समय में सरकार दर को थोड़ा सा बढ़ाकर अ्रधिक बआ्राय प्राप्त करे सकती है । 

आयकर के मुख्य दोप निम्न प्रकार हैं :--- 


इस कर का मुख्य दोप यह है कि यह वचतों ओर विनियोगों को हतो- , 


त्साहित करता है और पूंजी के संचय में बावक होता है ! इसका देश के श्राथिक 
विकास पर वहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । दूसरे, बहुत वार इस कर की भी चोरी हो 
जाती है | परन्तु यह दोप तो सभी प्रत्यक्ष करों में होता है । यदि यह देखा जाय तो 
यह कर का दोप नहीं है वरन्‌ व्यक्तियों की वेईमानी का परिणाम है । वेईमानी को 
तो किसी प्रकार भी नहीं रोका जा सकता | इन्हीं दोपों के कारण गत वर्षों में प्रो० 
केल्डोर ने व्यय-कर (#ुथातांप्रा6 प४5) लगाने पर जोर दिया है। हम इस 
अध्याय के प्रारम्भिक प्रष्ठों में यह कह चुके हैं कि वास्तव में झ्राय-कर को न्‍्यायणील 
बनाने के लिए आय से प्राप्त सन्तुष्टियों के अनुसार कर निर्वारित होना चाहिये। 
परन्तु इस प्रकार के श्रावार में जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका भी वर्णन हम कर चुके 
हैं। इसी कारण हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि व्यक्ति की मौद्रिक आय पर ही 
कर लगाना चाहिये; क्योंकि सन्तुप्टि तथा वास्तविक आय को उचित रूप से मापा 


नहीं जा सकता । 

कारपोरेशन कर--व्यापारियों, कम्पनियों तथा निगमों की झ्राय पर जो 
कर लगाया जाता है उसे कारपोरेशन कर कहते हैं । यह कर उस कर से बिल्कुल 
भिन्‍न होता है जो कि कम्पनी के हिस्पेदार अपनी आायों पर देते हैं । कारपोरेशन कर 
भी बिल्कुल व्यक्तिगत आय-कर के समान ही है और इसके सिद्धान्त इत्यादि आय- 
कर जैसे ही हैं। कभी-क्रभी इस विपय पर बड़ा बाद-विवाद होता है कि कम्पनियों 
की झाय पर दी बार कर लगता है । एक तो कम्पनी की श्राय पर दूसरे हिस्सेदारों 
द्वारा प्राप्त झाय पर । बहुत से लोगों का विचार है कि व्यापारिक कम्पनी हिस्सेदारों 
की ही संस्था होती है जो हिस्प्तेदारों की ओर से व्यापार करती है और जो कुछ 
आय प्राप्त करती है वह हिस्सेदारों की ही होती है । अतः इस मत के अनुसार हिस्से- 
दारों को दो वार कर का भुगतान करना पड़ता है जो अच्यायपूर्ण है। इसलिए 
श्रावश्यकता इस बात की है कि इन दोनों करों में से केवल एक ही कर लिया जाब, 
या तो कारपोरेशन कर या आय-कर परन्तु यह तके आवधारहीत है। व्यापारिक 


| 
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कम्पनी हिस्सेदारों की ओर से अवश्य काम करती है परन्तु उसका अपना अस्तित्व . 

ग्रेता है। इसलिये कारपोरेशन करें कम्पनी की आय पर लगता है और झ्ाय-कर. 
हिस्सेदारों की आय पर लगाया जाता है। न्यायालयों ने भी यह स्वीकार किया है 
कि कारपोरेशन कर से हिस्सेदारों पर दुवारा कर नहीं लगता । 


भारत में आय-कर-- 
भारतीय संविधान के श्रनुसार संघ सरकार द्वारा निम्न कर लगाये जा सकते 


हैं :-- ५ 7.३ ही पे 
ग़ैर-कृषि आय पर कर, सीमा-शुल्क, वस्तुओं पर उत्वादन कर, कारपोरेशन 
कर, पूंजी कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों पर जायदाद कर, रेल के. 
किरायों तथा भाड़ों पर, स्टाम्प कर, समाचार पत्रों की विक्री इत्यादि पर कर 
इत्यादि । परन्तु इन करों की श्राय का एक वहुत थोड़ा भाग ही संघ सरकार को . 
प्राप्त हो सकेगा श्र्थात्‌ केवल आय-कर दवाइयों तथा श्यूंगार-सम्बन्धी वस्तुग्रों के 
श्रतिरिक्त वस्तुओं पर लगे हुए उत्पादन कर की आय का एक ही भाग प्राप्त हो 
केगा । शेप करों की आय राज्य सरकारों को प्राप्त होगी । ह 
भारत में श्राय-कर का इतिहास--भारत में सबसे पहले सन्‌ १८६० में 
आ्राय-कर लागू किया गया था। सन्‌ १८५७ की अ्शान्ति में भारत सरकार को घन 
की बहुत ही आवश्यकता थी, इसलिए सरकार ने इस कर का आश्रय लिया। 
प्रारम्भिक वर्षों में यह केन्द्रीय सरकार की आय का स्रोत था, परन्तु वाद में इसकी 
आय केन्द्र और राज्यों के वीच विभाजित होने लगी। सन्‌ १६१६ के विधान-सम्बन्धी 
सुधारों के अवीन यह केन्द्रीय सरकार की ही आय का स्रोत बना रहा परन्तु यह 
निश्चित हुआ कि इसका एक भाग राज्य सरकारों को भी दिया जाए। इसी प्रकार . 
सन्‌ १६३४५ के अधिनियम के अवीन भी आय-कर की आय का कुछ भाग राज्य 
सरकारों को प्राप्त होता रहा । यह केवल औटो नी मियर की सिफारिशों का ही परि- 
णाम था कि आय-कर का राज्यों को मिलते वाला प्रतिशत पहली वार निश्चित रूप 
से निर्धारित किया गया । श्रौटो नीमियर के सुझावों के अनुसार श्राय-कर की आय 


. का ५० प्रतिशत भाग राज्यों में वाँठा जाने लगा । सन १६४५२ के वित्त-आ्रायोग ने . 


इस. प्रतिशत को बढ़ाकर ५५ कर दिया, दूसरे वित्त-प्रायोग ने ६० कर दिया श्रौर 
तीसरे वित्त झ्रायोग ने इस प्रतिशत को वढ़ाकर ६६३- कर दिया । ' 
सन्‌ १८६० में २०० से ५०० रुपये महावार तक की आय पर २९% की इर 
से और ५०० रुपये से ऊपर की सब आयों पर ४% की दर से कर लगाया गया था । 
५ वर्ष के पदरचात्‌ इसको समाप्त कर दिया गया । परन्तु १०६६ में फिर लागू किया 
* गया । इसी प्रकार उलठ-फेर होते-होते सन्‌ १८८६ में इसको स्थायी रूप प्रदान 
किया गया । -यह जान कर आरइचये होगा कि सन्‌ १८६० से सन्‌ १८८६ तेक 
लगभग २६ वर्षो के अन्दर २३ कानून बनाये गए थे । 
सन्‌ १६२१ में श्राय-कर नियम की जांच करने के लिए भ्रखिल भारतीय 
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श्राय-कर समिति के सामने नियम को रखा गया | समिति के सुझावों के श्रनुसार 
सन्‌ १६२२ में वर्तमान आय-कर वनाया गया और १६३६ में इसमें बहुत महत्व: 
पूर्ण परिवर्तन किये गये । इस अधिनियम के श्रनुसार भारत के निवासियों की विदेशों 
से धाप्त श्राय पर भी कर लगना आरम्भ हो गया । इसके अ्रतिरिक्त कुछ ऐसी 
परिस्थितियों का वर्णन भी किया गया था जिनके श्रनुसार कर के हृष्टिकोण से 
करदाताओं को तीन वर्गों में विभाजित कर दिया गया था अर्थात्‌ भारत के निवासी, 
ग़ेर-निवासी और वे व्यक्ति जो निवासी तो हैं परन्तु साघारणतया निवासी नहीं हैं। 
श्रन्तिम वर्ग पर पहले वर्ग की अपेक्षा कर का भार अ्रधिक रखा गया । इस नियम 
में पहली बार व्यापारिक कम्पनियों की ६ साल तक की हानि को अगले वर्षों तक ले 
जाने की थआ्राज्ञा प्रदान की गई । “स्टेप प्रणाली” के स्थान पर “स्लैव प्रणाली स्थापित 
की गई । इसके अतिरिक्त श्रीर भी वहुत से परिवर्तेन किये गये थे । परन्तु इस नियम 
में वरावर संशोधन होते ही रहे । दूसरे महायुद्ध छिड़ने के कारण झ्राय-कर के समु- 
चित ढांचे में और परिवर्तन किये गये। अर्थात्‌ आय-कर तथा अश्रति-कर पर अ्रति- 
रिक्त कर ($प्राणाक्रा2०) लगाये गये। कर-रहित सीमायें नीची कर दी गईं। 
कारपोरेशन करों की दरों को बढ़ा दिया गया श्र अ्रत्यधिक लाभ-कर भी लगा 
दिये गये । साथ ही अनिव्रार्य वचत-योजना भी चालू कर दी गई। कर की दरें 
बहुत अ्रधिक प्रगतिशील कर दी गई थीं। श्राय-कर की दरों की प्रगति- 
शीलता का अनुमान इस वात से लगाया जा सकता है कि आझ्ाय-कर से जो श्राय 
सन्‌ १६३६ में १५.२४ करोड़ रुपए थी वह सन्‌ १६४६ में १६.१२ करोड़ रुपए हो 
गई थी। इसी अवधि में कारपोरेशन कर की झाय २.०४ करोड़ रुपयों से 
बढ़कर ७.४० करोड़ रुपए हो गयी थी । यह ध्यान रहे कि यह वृद्धि केवल कर की 
ऊँची दरों के कारण ही नहीं थी वल्कि युद्धक्ाल में आयों में वृद्धि भी बहुत हुई थी । 
युद्ध के वाद आय-कर की दरों को कम कर दिया गया श्रौर विभिन्‍त प्रकार की 
रियायतें भी दे दी गईं । अ्रत्यधिक लाभ-करों को समाप्त कर दिया गया और कर- 
रहित सीमाओं को ऊंचा कर दिया गया । सन्‌ १६४७ में एक नया कर श्रर्थात्‌ पूंजी 
लाभ-कर लगाया गया था परन्तु यह सन्‌ १६४६ में समाप्त कर दिया गया । 


सन्‌ १९६६-६७ के वजट में व्यक्तियों के लिए छूट की न्यूनतम सीमा ३०००) 
सें बढ़ाकर ३५००), श्रविवाहित व्यक्तियों के लिए २०००) से बढ़ाकर २५००) और 
एक से अधिक आशित बच्चे वाले विवाहित व्यक्तियों के लिए ४३००) से बढ़ाकर 
४८००) कर दी गई है। इसके साथ-साथ सभी श्र-निगमी (पणा-००७० ७६९) 
करदाताशों द्वारा कमायी और वर्गर कमायी हुई आमदनियों के सम्बन्ध में दी जाने 
वाली, श्रायकर और श्रधिभार (सरचाजं) की रकम पर १० प्रतिशत की समान दर 
से विशेष अधिभार लगाया गया... एक से अधिक बच्चे वाले विवाहित व्यक्ति को 
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जो कर की राशि (अधिभारं सहित) देनी होगी वह निम्न प्रकार होगी :-- .. 
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(७) सन्‌ १६६४ तक आय-कर के श्रतिरिक्त जो अति-कर लगाया जाता 
था उस पर भी विभिन्‍न प्रकार के अधिभार जिगाये जाते थे, किन्तु सन्‌ १६६४-६४ . 
में केवल एक ही अधिभार कर दिया गया है जिसकी राशि भी केवल संघ सरकार 
को प्राप्त होगी । इसकी दरें उसी समान हैं जेसे झ्राय-कर के अधिभार की हैं । 


ऐन्यूटी जमा योजना (/पराधणांए 0000आ६ 8०९7७) :--सन्‌ १६६४-६५ 
में सरकार ने, अनिवार्य बचत योजना को समाप्त करके, ऐन्युटी बचत योज॑ना चाबू 
को; इसके भ्नुमार करदाताओं को १५,००० रु० से २०,००० रु० तक की आय पर 
५४%, २०,००० रुपये से ४०,००० रुपये तक की आय पर ७५% , ४०,००० ' रुपये से 
७०,००० रुपये तक की श्राय पर १०% और ७०,००० रुपये से ऊपर को श्राय पर 
9२५% सरकार के पास जमा कराना होगा । कलाकार वर्ग, यदि चाहे तो इन दरों से 

५०% अधिक जमा करा सकता है। इस प्रकार जमा की गई राशि पर सरकार सूद देगी 
पैर मूलधन तथा सूद की कुल राशि को १० समान वापिक किरुतों में करदाताग्रों.. 
ऐ लौटा दिया जायेगा । इस योजना के अन्तर्गत जमा की गई राशि आय-कर , 
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मुक्त होगी किन्तु योजना के अन्त में जब उसका भुगतान करदाताओं को किया 
जायेगा, तो उस राक्षि पर कर लगेगा | 

ऐन्युटी जमा की छूट की सीमा को, सन्‌ १६६६-६७ के बजट में, १५,००० 
रुपये से वढ़ाकर २५,००० रुपये कर दिया गया है | यह भी व्यवस्था की गई है कि 
यदि १५,००० २० से २५,००० रु० तक की श्रामदनी वाले लोग भी रुपया जमा 
कराना चाहें तो करा सकते हैं और उन्हें जमा की गई रक़मों पर कर की छूट 
मिलेगी | ७० साल की उम्र पर पहुंचने वाले व्यक्तियों को ऐन्युटी जमा योजना से 
निक्रलने की छूट भी दी गई है। 

इस वर्ष विदेशियों के लिए कुछ विशेष रियायतें की गई हैं | विदेशी तक़॒नीकी 
व्यक्तियों की भाँति इस वर्ष विदेशी शिक्षकों को भी यह छूट दे दी .गई है कि उनकी 
श्राय पर ३ वर्षों तक कोई कर नहीं लगेगा । इसके अ्रतिरिक्त जो विदेशी श्रपने 
वच्चों को भारत के बाहर शिक्षा दे रहे हैं तो उनको २,००० रु० प्रति बच्चा या कुल 
श्राय का २५%, जो भी कम हो, तक आय-कर की कुल राशि में से कटौती दी 
जायेगी । 

इस वर्ष कर की प्रशासन-व्यवस्था में भी कुछ परिवतंन किये गये । प्रत्येक 
च्यक्ति को श्राय-सम्बन्धी व्यौरे पर यह घोषित करना होगा कि वह बिल्कुल सही 
हैं। आय का ब्यौरा जमा करने के एक माह के अन्तर्गत ही कर की राशि को जमा 
कर देना होगा श्रन्यथा दगड देना होगा । 

पंजीकृत कम्पनियों पर शआाय-कर :--पंजीकृत कम्पनियों की आय के प्रथम 
२५,००० रु० कर रहित होते हैं। इस के ऊपर, चार या कम साभेदारों वाली 
कम्पनियों, की आय पर ५% से १०%, और ५ या अधिक सामेदारों वाली 
कम्पनियों की झ्राथ पर ७% से १२% की दर से कर लगेगा | इमके अतिश्क्ति 
व्यावसायिक झाय पर झाय-कर का २० प्रतिशत श्र ग्रैर-व्यावसायिक झ्राय पर 
आ्राय-कर का १० प्रतिशत अ्रधिभार भी लगाया जाता है जिसकी सम्पूर्ण राशि संघ 
सरकार को ही प्राप्त होती है । 

भारतीय श्राय-कर की सुख्य विद्येपतायें (कर जांच आयोग के सुझाव) :-- 
सन १९५४५ में कर-जाँच श्रायोग ने भारत में आय-कर की दरों की तुलना 
अन्य देशों से करते हुए बत्ताया कि भारत में प्रारम्भिक दरें अन्य देशों 
की तुलना में नीची थीं और “प्रगतिशीलता का अंश बहुत ऊंचा था। 
उदाहरण के लिए १०,००० ), १५,०० ०) झौर २५,००० ) रुपयों तक के खण्डों 
पर कर की दर बहुत से देशों की तुलना में बहुत कम थी परन्तु २५,०००) के बाद 
एकएम बढ़नी आरम्भ हुई श्लौर ४०,०००) रुपयों पर वहुत ऊँची हो गई और यहां 
तक कि ७०,०००) रुपयों तक कर को दर इतनी ऊँची हो गई कि यू० के० के 
पहचातू भारत का ही स्थान था। कर जाँच आयोग का यह सुकाव था कि 
आ्राय-कर ढाँचे को अधिक च्यायसंगत करने के लिए आय को अधिक छण्डों में 
विभाजित किया जाये, दर्योछि प्रारम्भिक खण्डोंगें दरदादाप्ों छी संखझ्या सबसे 


था 
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अधिक थी ।, इस सुझाव को मानते हुए सन्‌ १६५७ तक आय को ८ खण्डों में 
विभाजित कर दिया गया । श्रायोग ने श्रपत्ती खोज करने के बाद- यह भी पता 
लगाया कि भारत में व्यक्ति उस समय . तक आय-कर के क्षेत्र में नहीं आता जब तक 
कि उसकी आय, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय-स्तर (ेाांणाव! एश (४9 पाए0ाा९ 
7८ए८) से लगभग १४५ गुनी नहीं हो जाती और इस स्तर से ५००: युनी अधिक 
श्राय पर कर की दर सबसे ऊंची हो जाती है जबकि दूसरे देशों में यह ग्रुणक 
; .« (४०४96७) बहुत नीचे हैं । इसके अतिरिक्त भारत में केवल १६ प्रतिशत-व्यक्ति 
57 ही आ्ाय-कर का भुगतान करते हैं। इन कारणों से श्रायोग ने आाय-कर को, उपस्थित 
प्रसमानताओों (जो कि आय-कर का भ्रुगतान करने वाले व्यक्तियों तथा उन व्यक्तियों 
में जिन पर आय-कर नहीं लगता, उपस्थित हैं) को दूर करने का एक शक्तिश्ञात्री 
अस्त्र बताया है। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रारम्भिक खण्डों पर 
कर की दर नर बढ़ा कर न्यूवतम कर-रहित सीमा को नीका कर दिया जाय । 
आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार करके सरकार ने सन्‌ १६५७ में कर-रहित 
सीमा को कम करके ३,००० रुपयों पर निश्चित कर दिया था । यह ध्यान रहे कि 
कर-रहित सीमा को कम करने से प्रारमस्मिक खण्डों के अन्तर्गत आने वाले 
करदाताओ्रों को बहुत अधिक मात्रा में कर-भार सहत करना पड़ रहा- है । साथ ही 
कर-रहित सीमा को नीचा करके छोटी-छोटी ञ्राय वाले' व्यक्तियों :से कर इकट्ठा 
करने का खर्चा भी बढ़ जाएगा। अतः इस उपाय-से कोई भी लाभ नहीं होगा । 
इसलिए यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक स्तर पर श्राय को और अधिक खण्डों में 
विभाजित कर दिया जाये। आयोग ने'यह भी बताया कि क्योंकि ऊँचे. खण्डों में 
८५ प्रतिशत की दर से अधिक कर लगाने का विचार उचित नहीं है, इसलिए मध्यम 
खण्डों था बीच के खण्डों की आय पर कर की दरों को बढ़ाया जा सकता है । 
आयोग की इस सम्बन्ध में अन्तिम सिफारिश यह थी कि आ्राय-कर की दरों को 
“बढ़ाने के अतिरिक्त २५,००० रुपयों से श्रघिक की आयों के लिए एक विशेष कर 
एवं श्रनिवा्यं बचत योजना ($एणाथ्ा8०-०ए0॥-(०फए50०ए 7990५ 8०९7८) 
. चालू की जाये | इस योजना की पहली विशेषता तो यह होगी कि २५,००० रुपयों से 
. अधिक झ्रायों पर प्रगतिशील दर से विशेष कर लागू किया जायेगा। परन्तु .करदाता 
को यह अधिकार होगा कि वह सरकार से एक दीधैकालीन ऋण बहुत नीची सूद की . 
दरों पर प्राप्त कर सके ओर उसका विनियोग सरकार द्वारा स्वीकृत उपयोगों में कर 
'सके । इस योजना की दूसरी विशेषता यह होगी कि २५,००० रुपयों से अधिक . | 
आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से प्रगतिशील दरों पर अनिवायं रूप से जमा प्राप्त . 
'की जाये, जिसका भुगतान २० वर्षों के वाद वांड के रूप में किया जाए और यह 
वांड अगले २४ वर्षों के बाद झ्ुनाये जा सकें। इस योजना से श्रायोग का यह उद्देश्य . 
था कि घनी व्यक्तियों की खर्च करने की शक्ति कम हो जाए, जिससे वर्तमान बढ़ते . 
हुए मूल्य कम होने लगे और श्राय की असमानताएँ भी कम हो जायें।. ३5 
' हम पहले कह चुके हैं कि आय-कर के भार को समान बनाने के लिए विभिन्‍त. , 
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प्रकार की कर्टौतियाँ तथा रियायतें दी जाती हैं । भारत में भी शुद्ध आय की गराना 
करते समय इस प्रक्रार की कटौतियाँ की जाती हैं। सबसे पहले सन्‌ १६४४ में 
विना कमाई हुई भ्राय और कमाई हुई श्राय के बीच भेद किया गया था। कर जांच 
आयोग की (सन्‌ १६५५) यह राय थी कि क्योंकि आय बढ़ने के साथ-साथ आयों 
के बीच में इस प्रकार का भेद करना कठिन हो जाता है और इसका महत्व भी 
नहीं रहता, इसलिए एक निश्चित सीमा जैसे २४,००० रुपए से कम की आय 
पर एक कमाई हुई श्राय का भत्ता (छद्मााट्त [70076 8]0फए़9॥००) दे दिया 
जाए। इन सिफारिशों के बाद सन्‌ १६५४ में ४५,००० रुपयों से नीचे की श्राय पर 
यह भत्ता दिया गया था । परन्तु कमाई हुई तथा बिना कमाई हुई आय के वीच का 
भेद फिर आरम्भ कर दिया गया । आयोग की यह भी सिफारिश थी कि विदेशों की 
भाँति भारत में भी नियमित रूप से कुट्रम्ब भत्तों (एक्षातोए 8॥0जए97००४) की 
व्यवस्था ३ वर्षो के अन्दर होनी चाहिए । उसका प्रस्ताव था कि इस उद्देश्य की पूत्ति 
के लिए विवाहित व्यक्तियों के लिए कर-रहित सीमा २,००० रुपए और शअ्रविवाहित 
व्यक्तियों के लिए १,००० रुपए कर दो जाए। सन्‌ १६५४५ में इन सिफारिशों को 
व्यावहारिक रूप प्रदान कर दिया था परत्तु सन्‌ १६५७ में विवाहित व्यक्तियों के 
लिए कर-रहित सीमा को पुन: बढ़ाकर ३,००० रुपए कर दिया गया । साथ ही दो 
बच्चों तक ३०० रुपए प्रति बच्चे की दर से बच्चों का भत्ता (टाकाला 
650ए॥०९) भी दिया जाने लगा। 

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि श्राय-कर का बचतों और पूंजी निर्माण पर 
चुरा प्रभाव पड़ता है । इसलिए आय-कर के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए श्रन्य 
प्रकार की कटोतियाँ भी की जाती हैं जैसे प्रावधान कोप और बीमा सम्बन्धी राशियां 
(शा०्सतशा: #पात थाएं [0570९ श्यंध) इत्यादि । भारत में कुछ ऐसी 
व्यवस्था है कि जो भ्रुगतान प्रावधान कोप में किये जाते हैं या बीमा सम्बन्धी 
किश्तों में किये जाते हैं (यदि यह कुल आय का हइ या 5,००० रुपयों, इन दोलों में 
से जो भी कम हों, तक हैं) उन पर व्यक्ति को रिवेट दे दिया जाता है। इसी 
प्रकार की प्रन्य कटौतियाँ सन्‌ १६४६ के प्रायकर अधिनियम में भी प्रस्तुत की गई 
थीं। मशीनों, इमारतों श्रादि की घिसावट आदि की कटोतियाँ भी फर्मो तथा 
कम्पनियों की शुद्ध आय की गणना करते समय कुल आय में से कर दी जाती हैं। 
इसी प्रकार की कुछ विशेष कटौतियों की सन्‌ १९४६ से १६५१ तक के काल में 
श्राज्ञा दी गई थी । कर जांच आयोग ने उत्पादन तथा पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित 
करने के लिए एक सामान्य योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना के अनुसार 
उपक्रमों को ३ भागों में रखखा गया था। प्रथम भाग में सभी उद्योगों में काम 
करने वाली कम्पनियों को सम्मिलित किया गया था। दूसरे वर्ग में कुछ चुने हुए 
उद्योगों को सम्मिलित क्रिया गया था। यह उद्योग या तो राष्ट्रीय विकास की दृष्टि 
से महत्वपुर्ण होने चाहिये या ऐसे उद्योग हों जिनका विकास स्वयं अपने प्रवत्नों से न 
हो सके । यह उद्योग उत्पादकों की वस्तुओं वा पूंजीगत वस्तुओं से सम्बन्धित होने 
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चाहियें और इनका चुनाव आय-कर विभाग द्वारा न हो कर किसी अन्य संस्था द्वारा 
हो । तीसरे वर्ग में केवल वही थोड़े से उद्योग लिए जायें जिनका चुनाव सरकार 
समय-समय पर राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से. करती रहे । कमीशन, की सिफारिश थी. 
कि पहले वर्ग के उद्योगों को जो अभी तक लाभ दिया जा रहा है वही भविष्य में भी 
दिया जाए, श्रर्थात्‌ बिना बांटे हुए लाभों पर १ आना प्रति रुपये की दर से कटौतों, 
दूसरे वर्ग के उद्योगों को एक विकास, कटोती (7०एथे०फ्रमथा ०26) की 
सुविधा प्रदान की जाए। इस वर्ग की सभी कम्पनियों को यह सुविधा स्थायी पूंजी 
की वस्तुयें खरीदने के लिए दी.जानी चाहिये और तीसरे वर्ग में चुने हुए उद्योगों में 
स्थापित होने वाली नई कम्पनियों से उत्पादन आरम्भ होने वाले वर्ष से ६ वर्षों तकों 
कोई भी कर नहीं लिया जाए । इसके बाद ५ वर्षों तक साघारणतया घिसावट या 
दुगने तक की कटौती की सुविधा दी जाए । इन रियायतों के प्रभावों का हर ५ वर्षो 
के बाद अध्ययन किया जाए श्रौर जो भी स्थिति हो उसे भारतीय संसद के सामने 
रकक्‍खा जाए। इन सव सुझावों से उद्योगों को मशीनें आदि खरीदने के लिए मंशीनों 
की कुल लागतों का २५% तक का एक विकास कटौती का प्रस्ताव स्वीकार,कर 
लिया गया। 


कर जाँच आयोग ने आय-कर विभाग की प्रशासन-सम्बन्धी कुशलता को 


बढ़ाने के लिए भी अपने सुझाव दिये थे। कमीशन का सुझाव था कि आये-्कर 


विभाग के अफसरों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और कर भुग- 
तान की राशि निर्धारित करने में तथा प्राप्त किए हुए घन को लौटाने में अ्रनावश्यक 
देरी नहीं करनी चाहिए, इत्यादि-इत्यादि | उसका प्रस्ताव था .कि इंस कार्य ने लिए है 
विशेष अफसर नियुक्त किए जायें । 

पिछले कुछ वर्षों में आय-कर से. प्राप्त आय की .राशि इस प्रकार है :-- 


(करोड़ रुपयों में ) 


के 'बर्ष ..... आय वर्ष आय 
१६५०-५१ १३२७३. १६६४-६५ २६८०० 
१६५६-५७ - १५१७५ १६६५-६६ - ए२६०"००:- 
१६६१-६२ ... १६५३६ १६६६-६७ अनुमानित २७०१०० . 








आय-कर का वंचन व्यक्ति के लिए कोई श्रनोखी वात नहीं है । यह तो प्राय 
प्मी देशों में प्रचलित है। कर जांच झायोग के अनुसार यह लगभग ३० और 
४० करोड़ रुपये का होता होगा । परन्तु प्रो० केल्डोर का अनुमान था कि भारत में 
२०० से ३०० करोड़ रुपये के बीच में आय-कर की चोरी की जाती है। कुछ भी 
हो इतना अवश्य है कि आय-कर की चोरी की जाती है और इस चोरी को रोकना 
ज्रावश्यक है, दयोंकि इससे केवल सरकारी झ्ाय ही कम नहीं होती बल्कि ईमानंदार 
करदाताओं .पर कर का भार भी अधिक हो जाता है। कर जाँच आयोग ने इसको 





भारत में संघ सरक्नार की आय के स्ोत---श्राय-कर इ््र्७ 


रोकने के लिए बहुत सी रीतियाँ बताई हैं जिनमें से एक यह भी है कि एक आय- 
कर पूछ-ताध श्रायोग जैसी स्थायी संस्था स्थापित की जाय जिसका अध्यक्ष हाईकोर्ट 
के जज से नीची हँतियत का व्यक्ति न हो । इसने यह भी सुझाव दिया कि ग्राय-कर 
निरीक्षकों को अधिक शक्ति प्रदान की जाये ताकि वे व्यापारियों के दफ्तरों पर छापा 
मार सकें श्लौर उचित श्राय-कर सम्बन्धी कायजों को वरामद कर सकें । 

प्रो० केल्डोर का सुझाव था कि ऊँची झाय वाले वर्गों के करदात्ताओं को, 
एक व्यापक व्यौरा जिस में उनकी आय, व्यय, पूंजीगत सौदे, और शुद्ध घन्र का वृत्तान्द 
हो, देवा चाहिये । यद्यपि इन सत्र सुझावों से लाभ होने की भ्राश्ञा है ही, किन्तु यह 
ध्यान रहे कि भारत में जब तक छोठे-छोटे व्यापारी, उद्योगपति, दृकानदार, इत्यादि 
जिनकी संख्या वहुत अधिक है और जो अपने व्यवसाय-सम्बन्धी आय-व्यय का कोई 
हिसाव नहीं रखते, आय-कर के क्षेत्र में चहीं लाये जाते, तव तक भारत में श्राय-कर- 
बंचन का अन्त नहीं होगा । इसके अतिरिक्त कर का वहुत अधिक बंचन इस कारण 
भी होता है कि कृषि आय को आय-कर के क्षेत्र में सम्मिलित नहों किया गया है । 
जब करदाता अपनी आय को कृषि आय और सामान्य आय में विभाजित करता है 
तो गड़वड़ी होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। कुछ राज्यों में कृषि आय 
कर लागू है और कुछ में नहीं । परिणामतया व्यक्तियों को अपनी ग्राय 
कम करके बचाने के लिए बड़ी सुविधा प्राप्त हो जाती है। बात यह है कि 
जिन राज्यों में कृषि आय-कर लागू किया गया है उसकी दर संघीय आय-कर की 
अपेक्षा नीदी रखी गई है और करदाता अपनी श्राय के अधिकांश भाग को हकृपि 
प्राय घोषित करके कर का वंचन कर लेते हैं | इसीलिये यह आ्रावश्यक हैं कि जो 
कृषि आय-कर शअश्राजकल राज्यों द्वारा लगाया जा रहा है वहु संघ सरकार द्वारा 
लागू किया जाए ताकि देश में आय की समुचित व्यवस्था स्थापित की जा सके श्र 
कर-वँचन की रोका जा सके | 

कर-वंचन को रोकने के लिये-यह भी श्रावशयक हैं कि कर श्ाय का कुशल 
एवं मितव्ययी उपयोग हो ताकि करदाताओं पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ें और उनमें 
भी ईसासदारी का संचार किया जा सके। सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा 
आ्रावि द्वारा कर-वंचन के बुरे परिणामों की श्रोर जनता का ध्यान आकपित करे | 
यह भी आवश्यक है कवि झाय-कर विभाग के कर्मचारी करदाताम्रों का सही अकार 
निर्देशन करें ताकि करदाता भी आय का सही व्योरा देने के लिए प्रेरित हो सर्क । 

आय-कर विभाग ने पहले ही ऐसे कर्मचारी नियुक्त कर रखते हैं जो नये-नये 
करदाताओं का पता लगाते हैं और पुराने करदाताओं के विपय में सूचना एकत्रित 
करते हैं । यह ्रावश्यक है कि इस व्यवस्था को और भी अधिक मजबूत किया जाये । 
साथ ही यह भी आचश्यक है कि आय-कर विभाग को करदाताओं के विषय में 
अन्य कर विभागों जैसे विफी-कर, सीमा शुल्क इत्यादि से आ्रावश्यक सूचनाएं प्राप्त 
होती रहें ताकि वह अपने करदाताश्रों की आय को सही-सही जाँच कर सके | कर- 
बंचन की सीमा को रोकने के लिए यह भी आवश्यक हैं कि कम्पती करारोपण के 


रह 


'ब् 
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ढांचे को अधिक सीधा-सादा बनाया जाए | कंम्पनी आय पर विभिन्‍न प्रकार के कंरों 
को लागू करने से कम्पनी करारोपणु का ढांचा अत्यन्त जटिल हो गया है। जिसका 
परिणाम यह है कि करदाता अबने लाभों को विनियोगों में लाने के लिए हतोत्साहित 
हो जाते हैं । इसके श्रतिरिक्त व्यवस्था में प्रकुशलता भी उत्पन्न हो जाती है । 
कार्पोरेशन-कर---कार्पोरेशन-कर के अन्तर्गत हम उन करों को सम्मिलित . 
करते हैं जो कम्पनियों पर लगाये जाते हैं। पिछले वर्षो में कार्पोरेशन-करों में काफ़ी 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं ॥ सन्‌ १६५९-६० तक कम्पनियों पर जो श्रतिकर (सुपर- - 
टेक्‍्स) लगाया जाता था उसे कार्पोरेशन-कर कहते थे । सन्‌ १६६०-६३ में भश्राय-कर 
को भी इसके अन्तर्गत शामिल कर लिया । सन्‌ १९६४ से कम्पनियों पर लगने वाले 
आय-कर तथा अश्रतिकर को मिला दिया गया । हमारे देश में कार्पोरेशनच' करारोपरण 
(१६६६-६७) की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं । ! 
देशी कम्पनियों पर, उनके द्वारा जारी किये गये बोनस शेयरों की रकम के आधार 
पर १२४ प्रतिशत की दर से लगने वाले कर को सन्‌ १९६६-६७ से समाप्त कर 
दिया गया । सन्‌ १६६५-६६ के अन्त तक; कम्पनियों- पर ७४५ प्रतिशत की दर से 
जो लाभांश-कर लगाया जाता था वह श्राम तौर पर पिछले वर्ष बाठें गये या घोषित 
किये गए लाभांश की पूरी रक़म पर लगाया जाता था | किन्तु सन्‌ १९६६-६७ के 
बजट में जो व्यवस्था की गई उसके अनुसार यह कर सामान्य पूँजी पर घोषित किये 
गये या वाटें गए लाभांश के केवल उस भाग पर लगाया जाता है जो कुल सामान्य 
पूंजी के १० प्रतिशत से अधिक हो । कम्पनी अधिकर अधिनियम सन्‌ १६६४ में दी 
गई झधिकर की ४० प्रतिशत की दर को कम कर के ३४ प्रतिशत कर दिया गया । 
कम्पनियों पर लगने वाले बुनियादी कार्पोरेशन-कर की प्रभावी दरों को श्रब पहले से 
श्रौर भ्रधिक. कर दिया गया जैसे जीवन बीमा सम्बन्धी कारोबार से होने वाले लाभः 
पर लगने वाले कर की दर को ४७५ प्रतिशत से बढ़ा कर ५२५ प्रतिशत कर 
दिया गया है । जिन देशी कम्पनियों में-जनता के काफी शेयर हैं भर जिनकी कुल 
श्रांमदनी २५ हजार रुपये से अधिक नहीं है, उन पर कर की दर ४२*४ प्रतिशत 
से-बढ़ाकर ४५ प्रतिशत और जिनकी आमदनी २५ हजार से अधिक है उन पर कर 
की दर ५० प्रतिशत से वढ़ाकर ५४ प्रतिशत हो गई है। अधि-नियन्त्रित कमंपनियों 
के लिये मौजुदा सामान्य दर को ६० से बढ़ाकर ६५ प्रतिशत और श्रौद्योगिक कम्प८ 
नियों को पहले १० लाख रुपये की श्रामदनी पर लगने वाले कर की रियायती दर. 
को ५४० से बढ़ाकर ५५ प्रतिशत कर दिया गया है। विदेशी कम्पनियों के सम्बन्ध में 
यल्टी और फीस पर लगने वाले कर की प्रभावी दर वही रही श्रर्थात्‌ ५० प्रतिशत 


लेकिन दसरी आमदनियों पर कर की दर ६४५ से बढ़ाकर ७० प्रतिशत कर दी 
गयी । 


देश के विकास के लिये ऐसे उद्योगों को जिन्हें विदेशी टेकनोलॉजीकल ज्ञान 
तथा सेवाओ्रों की आवश्यकता है, उन को कुछ विशेष सुविधाएँ दी गईं हैं। भारतीय 


. कम्पनियों द्वारा प्राप्त किये गए टैकनोलॉजीकल ज्ञान या सेवाश्रों के बदले दिये गये शेयरों 


भारत में संघ सरकार की ग्राय के ्नोत--श्राय-कर शेर 


पर, किम्ती विदेशी कम्पनी से प्राप्त लाभांश पर केवल २४ प्रतिशत की रियायती दर 
से कर लगाया जाता है | यह दर भारतीय कम्पनियों को किसी विदेशी कम्पनी से 
प्राप्त रायल्‍टी, कमीशन, शुल्कों श्रादि के सम्बन्ध में भी लागू होगी। 
हमारे देक्ष में प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को दो सूचियों में वँटा गया है । 
एक बह सूची जिसमें उद्योगों को ३५ प्रतिशत की विकास छूट प्राप्त करने का प्रधि- 
कार होता है, दूसरी वह जिसके श्रनुसार बुनियादी कार्पोरेशन-करों के सम्बन्ध में रिया- 
घत मिलती हैं | पहली सूची में चाय, अखवारी कागज और छपाई की मशीनों के 
सीन उद्योगों को और शामिल कर लिया गया है । यह सुची-कर की दर में श्यायत देने 
के लिये भी लागू होगी । सन्‌ १६६६-६७ के वजट में रियायत के रूप में कुछ परि- 
बेन किये गये हैं । पहले कम्पनियों को प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों से होने वाली आम- 
दवनी के सम्बन्ध में आय-कर तथा अ्धिकर में विज्ञेप छूट दी जाती थी किन्तु श्रव 
संबद्ध कम्पनियों की कुल कर योग्य प्रामदनी का हिसाव लगाते समय प्राथमिकता 
प्राप्त उद्योगों से हुए लाभ में सीधे ८ प्रतिशत की छूट दे दी जाती है। जहाजरानी' 
डहद्योग के लिये पहले वास्तविक विकास छूट कां ७५ प्रतिशत भाग रिदवेस्‌ में डाला 
जाना जरूरी था। किन्तु श्रव इस भाग को घटाकर ४० प्रतिशत कर दिया गया है 
साकि नई पुजी लगाई जाते के लिये प्रोत्साहन मिल सके । चाय उद्योग को प्रोत्साहन 
देने के लिये कुछ विशेष उपाय किये गये हैं । नये पौधे लगाने के लिये विकास छूट 
की मौजूदा दर को, जो पोधे लगाने की वास्तविक लागत का ४० प्रतिशत था, बढ़ा 
फ्र ५० प्रतिशत कर दिया गया है और फिर से पीधे लगाने के सम्बन्ध में २० प्रत्ति- 
शत से बढ़ा कर ३० प्रतिशत कर दिया गया है । यह छूट दो वार दी जायेगी : पहले 
झउप्त वर्ष के बाद के वर्ष के लिये, जब पोधे लगाते या उन्हें दुवारा लगाने के लिये 
जमीन तैयार की गई हो, उस वर्ष तक किये गये खर्चे के प्रावार पर दी जायेगी बाकी 
भयथे वर्ष के लिये । इसी प्रकार इमारतों, फरनीचर, श्ौजारों तथा मशीनों को दिये 
जा सकने वाले डेप्रीसिएशन की दर सूची को भी सरल बनाने के लिये उपाय किये 
गयग्ये हैं । छोटे वित्तीय निगमों के लिये, जिनकी चुकता पूँजी ३ करोड़ रुपये से श्रधिक 
नहीं हैं, कटौती की दर को कुल पूंजी के १० प्रतिशत से बढ़ाकर २४५ प्रतिशत कर 
दिया गया है । अधि-नियंत्रित कम्पनियों के सम्बन्ध में यह निश्चय लिया गया है कि: 
'जिनके ४० प्रतिशत शेयर सरकार, पब्लिक कार्पोरिेशनों और जनता के पास हैं उसको 
पू्णो नियंत्रित समझा जायेगा । दूसरे ते कम्पनियाँ जो मुख्यतया जहाज बनाने के 
काम में लगी हुई हैं, इस बात के लिये मजबूर नहीं की जाएगी कि वे साविधिक प्रति- 
इत तक अपने लाभ का वितरण करें। श्रत्त में अधि-नियंत्रित कम्पनियों द्वारा किये 
गये कुछ किस्म के खर्चे, जो अब तक शामिल नहीं होते थे अब आमदनी का हिंसाव 
लगाते समय शामिल किये जाएँगे । 
कारपोरेशन-कर से सन्‌ १६४७-४८ में ५६१३ करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, सन्‌ 
१६५८-५९ में ५६ करोड़, सन्‌ १६६०-६१ में १११०५ करोड़ रुपये, १६६१-६२ 


० 


ओं १६० करोड़, १६६३-६४ में २७५०० करोड़, और १६६४-६५ में ३४२००, 
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2 2 ६६५-६६ में ३३००० करोड़ और १६६६-६७ में ३६७-०७ करोड़ रुप्रया प्राप्त 
होने की आशा है । 

प्रो० केल्डोर ने भारतीय कर-प्रणाली-- पर अपने सुधार-सम्बन्धी विचार 
प्रकट करते हुए यह प्रस्ताव दिया था कि भारत में आय-कर और अति-कर- के स्थान 
पर केवल आय-कर ही लागू किया जाये जो व्यक्तियों और सामेदारों इत्यादि के 
लिए २५,००० - रुपयों की वाषिक आय तक प्रगतिशील. हो झौर उसके ऊपर की 
सभी आयों पर कर ७ आने प्रति रुपये की दर से समान हो। इस प्रकार कर की ' 
सबसे ऊँची दर ४५% होगी। प्रो० केल्डोर का .प्रस्ताव था कि कम्पनियों पर 
वर्तमान आय-कर और कारपोरेशनकर के स्थान पर केवल एक ही कर उनकी कुल 
आय पर लगाया जाये जिसकी दर प्रत्येक आय के लिए ७ पाने प्रति रुपया हो.। 
प्रो० केल्डोर का यह प्रस्ताव उनके द्वारा प्रस्तुत की गई करारोपरा की समुचित 
योजना का एक ही मुख्य अंग था। परन्तु जबकि सरकार ने उनके द्वारा प्रस्तावित 
सभी नये करों को लागू कर दिया है, आय-कर की दरों को अभ्रभी तक कम नहीं 
किया है। इसका मूख्य कारण यह है कि आय-कर की दरों को कम करने से जो आय 
की हानि होगी वह नये करों द्वारा पूरी नहीं हो सकेगी। इसके अतिरिक्त प्रो० 
केल्डोर की समुचित योजना के अनुसार सारे करों (पूंजी-लाभ कर,. वापिक घन 
कर, व्यय कर और उपहार कर) से सम्बन्धित हिसाव-किताव एक साथ ही देना 
पड़ेगा। परन्तु क्योंकि यह सब होना इतनी जल्दी सम्भव नहीं था इसलिए प्रो० 
केल्डोर द्वारा प्रस्तुत आय-कर सम्बन्धी सुझावों की ओर अ्रभी तक कोई भी ध्यान 

हीं दिया गया । ; 
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अवकथन--- 


आजकल पूंजीगत वस्तुओं पर कर लगाने की प्रथा सामान्य रूप से संसार 
के प्रत्येक देश में ही प्रचलित है । श्राथिक शब्दों में पूंजी ध के उस भाग को कहते 
हैं जो श्रधिक धन की उत्पत्ति करता है श्रर्थात्‌ मशीनें इत्यादि । परन्तु करारोपण 
की दृष्टि से पूंजी शब्द का अश्र्थ काफी विस्तृत है और इसके अन्तर्गत सभी प्रकार 
की वस्तुओं के बिना त्रिके कोपों (५६००४) को सम्मिलित किया जाता है। इसके 
अन्तगंत भ्रचल सम्पत्ति जैसे भूमि तथा इमारतें और  चल-सम्पत्ति जैसे फरतीचर 
जेवर ग्रादि प्रतिभूतियाँ (8९०एए४८४) और मुद्रा सम्मिलित होती हैं । 

प्राचीन समय से ही यह एक विवादग्रस्त विपय चला था रहा है कि पूंजी 
पर कर लगाया जाय या नहीं । प्राचीन लेखकों का कुछ ऐसा विचार था कि पूंजी 
की श्रपेक्षा आाय पर कर लगाना अ्रधिक लाभप्रद होगा, क्योंकि पूंजी कर एक तो 
उपस्थित पूंजी की मात्रा को कम कर देता है भौर दूसरे, भविष्य में पूंजी के विकास 
में वाधा उत्पन्न करता है। परन्तु कुछ लेखकों का विचार है कि पूंजी कर हानिकारक 
नहीं होता है क्योंकि यह श्रन्य करों की भाँति समाज की चालू सम्पत्ति में से ही दिया 
जाता है ।' परन्तु क्योंकि चालू उत्पत्ति का कुछ भाग बचतों में चला जाता है और 
कुछ भाग उपभोग में आता है, इसलिए प्रश्न यह है कि पूंजी कर का भुगतान कुल 
उत्पत्ति के बचतों वाले भाग में से होगा या उस भाग में से जिसका उपयोग उपभोग 
कार्यो से होता है। यह कई बातों पर निर्भर करेगा, जैसे कर की प्रक्षति भ्र्थात्‌ कर 
बार-बार उत्पन्त होने चाला है या केवल एक बार ही उत्पन्त होने वाला है, कर- 
दाता की मनोवत्ति इत्यादि । यदि कर का भ्रुगतान केवल एक वार ही करता है तो 
वह बचतों में से किया जा सकता है श्ौर यदि कर का भुगतान बार-बार होता है 
तो भविष्य में करदाता की आय सम्बन्धी माँग पर निर्भर करेगा। बदि झाय-सम्बन्धी 
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माँग लोचपूर्ण है तो बचतों में से भुगतान किया जाएगा अन्यथा उपभोग को कम कर 
के कर का भुगतान किया जाएगा। प्राचीन लेखकों का यह विचार कि सम्पत्ति कर 
उत्पादन को कम करेगा उचित नहीं है, क्योंकि उत्पादन विनियोगों द्वारा प्रोत्साहित, 
होता है भश्ौर सम्पत्ति कर केवल बचतों को ही निरुत्साहित करता है। इसलिए 
उत्पादन पर कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
व्यक्तियों की कर-दान योग्यता को आंकने के लिए भी सम्पत्ति केवल श्राय को 
छोड़कर श्रन्य वस्तुओ्रों की अ्रपेक्षा अधिक अच्छा श्राघार है, क्योंकि सम्पत्ति से कर- 
दाताप्नों की तुलनात्मक आर्थिक शक्ति का अनुमाव भली-भांति लगाया जा सकता. 
है। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति कर द्वारा समाज में घन के वितरण को अधिक समात 
किया जा सकता है। अधिकतर देशों में जो सम्पत्ति कर लगाए गए हैं उनमें मुख्य 
मृत्यु-कर, पूँजीगत वस्तुओं पर कर, धन पर कर और उपहार कर हैं। हम इनमें से ' 
प्रत्येक का वर्णात निम्न पृष्ठों में करेंगे :--- ' 


मृत्यु-कर 
मृत्यु-कर वह कर है जो मृत्यु के पदचात्‌ व्यक्ति द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति के 
हस्तान्तरण पर लगाया जाता है | श्रतः यह कर मृतक व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों 
से प्राप्त किया जाता है । इस कर के साधारणतया दो रूप होते हैं | प्रथम, जायदाद 
कर (फ्िह४6 तप) श्रौर दूसरा उत्तराधिकार कर । जायदाद कर मृतक व्यक्ति 
हारा छोड़ी गई कुल सम्पत्ति चल हो या अचल के उत्तराधिकारियों में बांटे जाने 
से पहले ही वसूल कर लिया जाता है। इसमें इस बात को कोई महत्त्व नहीं 
दिया जाता कि मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति किसको प्राप्त हो रही है, इस व्यक्ति का 
मृतक व्यक्ति से क्या सम्बन्ध है, इत्यादि। दूसरी ओर उत्तराधिकार कर में मृतक 
व्यक्ति की सम्पत्ति का बॉँटवारा हो जोने के बाद सम्पत्ति प्राप्त करने वाले उत्तराधि- 
कारियों पर अलग-अलग कर लगाया जाता है। अत: इसमें केवल यही नहीं देखा 
जाता कि किसी विशेष उत्तराधिकारी को कितनी सम्पत्ति मिली है, वरत्‌ यह भी 
देखा जाता है कि सम्पत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति का मृतक व्यविति से कसा 
सम्बन्ध है---निकट का या दूर का; उत्तराधिकारी की श्रपनी निजी सम्पत्ति तथा 
प्राप्त की हुई सम्पत्ति का सामूहिक मूल्य क्या है, इत्यादि । व्यवहार में उत्तराधिकारी 
का सम्बन्ध मृतक व्यक्ति से जितना दूर का होता है उतनी ही कर की दर अधिक 
होती है श्रौर जितना निकट का होता है उतनी ही कम होती है। प्रवन्ध के हृष्टिकोरा 
से मृत्यु-कर का पहला रूप दूसरे की अपेक्षा अधिक सरल तथा मितव्ययी होता है । 
साथ ही साथ उत्पादक भी अ्रधिक होता है। कारण यह है कि उत्तराधिकार कर _ 
में सम्पत्ति के हिस्सों का सूल्य निर्धारित करने तथा उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में 
पूछताछ करने में श्रधिक व्यय होता है और कर की दरें निश्चित करने में भी श्रधिक 
मनमाने ढंग से काम लिया जाता है । साथ ही साथ उत्तराधिकार कर में कर-दान _ 
योग्यत्ता को अधिक महत्व दिया जाता है जिसका सही रूप से पता लगाना मासूली 
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काम नहीं है । परन्तु न्यायपूर्णता की दृष्टि से यह जायदाद कर की अपेक्षा अ्रधिक 
अ्रच्छा है क्योंकि इसका भार अलग-अलग व्यक्ति पर उनकी कर-दान योग्यता के 
श्रनुसार पड़ता है । 

श्राजकल मृत्यु-कर संसार के लगभग सभी प्रगतिश्ञील देशों में लगा हुआ है । 
इसका इतिहास काफी पुराना है। कुछ श्रथंशास्त्रियों का विचार है कि यह कर मित्र 
में ईसा से ७ शताव्दी पहले भी उपस्थित था परन्तु निश्चित रूप से इसकी उपस्थिति 
रोम के राजा श्रॉगस्टस के काल में हमारे सामने आ्राती है। श्रॉगस्टस ने यह कर 
सैनिकों को श्रधिक सहायंत्ा तथा वेतन देने के लिए उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति 
तथा उपहार पर ५%॥ की दर से लगाया था। धीरे-धीरे यह कर सम्पूर्ण देश में 
फल गया और इसकी दर उत्तराधिकारियों को प्राप्त होने वाली सम्पत्ति के हिस्से 
तथा मृतक व्यक्ति से सम्बन्ध की निकटता पर निर्भर करती थी । मध्यकालीन युग 
में उत्तराधिकार कर तो साधारण सी वात हो गई थी और इसके बाद लगभग सभी 
यूरोप के देशों में अ्रव | मृत्यु-कर लागू कर दिया गया है। श्राजकल ब्रिटेन ही एक 
ऐसा राज्य है जिसको मृत्यु-कर से सबसे श्रधिक आय प्राप्त होती है । आरम्भ में यह 
कर केवल व्यक्तिगत पूंजी पर ही लगाया गया था, परन्तु सन्‌ १८५३ से यह सभी 
प्रकार की सम्पत्ति पर लगाया जाने लगा | ब्रिटेन में जायदाद कर तथा उत्तराधिकार 
कर दोनों एक साथ लगाये जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका श्रारम्भ सन्‌ 
१६१६ में हुआ । 

मृत्यु-कर के विभिन्‍न सिद्धान्त--प्ृृत्यु-कर सबसे प्राचीन करों में से एक है । 
विभिन्‍न श्राघारों पर इसको न्यायसंगत सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है और 
समय-समय पर कारारोपण से सर्व स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुकूल बताने की चेष्टा 
विभिन्‍न लेखकों ने की है । इसका संक्षिप्त वर्णान हम निम्न पृष्ठों में करेंगे :--- 

-: (१) लाभ-सिद्धान्त--लाभ-सिद्धान्त के अनुसार मृत्यु-कर सरकार की उस 
सेवा का श्रुगतान है जिसके द्वारा वह विभिन्‍न वारिसों को इस वात का श्राशवासन 
देता है कि मृतक व्यक्ति की जायदाद का वँटवारा उसकी इच्छानुसार होगा शौर 
जब मृतक व्यक्ति कोई वत्तीयतनामा नहीं लिख पाता है तव सरकार जायदाद के 
वँटवारे को समाज की इच्छानुसार करने की व्यवस्था करती है। लाभ-सिद्धान्त केवल 
यह बताने में सहायक सिद्ध होता है क्रि मृत्यु-कर केवल वसीयतनामे को प्रमाणित 
करने का शुल्क (70986 7९४) मात्र है। इसके अभ्रतिरिक्त यह सिद्धान्त कुछ भौर 
प्रिद्ध नहीं करता । आधुनिक समय में जबकि मृत्यु-कर वसीयतनामे को प्रमारित 
करने के शुल्क को एकत्रित करने के श्रतिरिक्त भी लगाया जाता है और अ्रपनी दरों 
में प्रगतिशील भी होता है तव लाभ-सिद्धान्त यृत्यु-कर के लिए एक उचित सैद्धांतिक 
धाधार प्रस्तुत करने में श्रसमर्थ रहता है ।* 

(२) राज्य की साक्केदारी--कुछ लेखकों का विचार है कि क्योंकि सरकार 
निष्क्रिय रूप से सभी प्रकार की विनिमय शक्ति (५००४) को उत्पस्त करने में भाग 
2. श़राए०, 85. 48०07 : 7॥6 थामा? ० 2परछा/र सादर, 9. 495. 


चे३४ राजस्व 


लेती है इसलिए उसको श्रधिकार है कि वह संभी जायेदादों के वितरण में से हिस्सा 
प्राप्त करे ।* अश्रत: मृत्यु-कर न्यायसंगत है। परन्तु इस सिद्धान्त के आधार पर 

आधुनिक मृत्यु करारोपण को उचित सिद्ध करना ठीक न होगा। प्रेंथम, जिस 

प्रकार यह सिद्धान्त मेत्यु-कर के सम्बन्ध में लागू किया जाता है उंसी प्रकार यह 
आाय-कर के सम्बन्ध में लागू किया जा सकता है । इसका भबर्भिप्राय यह हुआ कि जब 

किसी देश में आय-कर लागू कर दिया गया है, तो उसके साथ-साथ मृत्यु-कर नहीं 

लगाया जा सकता । परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं होता । यदि ऐसा किया जाये तो 

आधुनिक सरकारों को पर्याप्त श्राय भी प्राप्त नहीं होगी । इस सिद्धान्त को स्वीकार 

करने में एक कठिनाई यह भी है कि छोटी-बड़ी सभी जायदादों के हस्तान्तरण पर 

कर लागू किया जाये । क्योंकि सरकार सभी प्रकार की जायदादों की उत्पत्ति में - 
सहायता करती है। इस प्रकार यह समझ में नहीं आता कि यह सिद्धानंत, मृत्यु-कर 

की प्रगतिशीलता और छोटी जायदादों के कर-मुक्त रहने के तथ्यों का स्पष्टीकरण किस ' 
प्रकार करता है। साथ ही यह इसको भी स्पष्ट करने में भ्रसमर्थ रहता है कि जब 

सरकार व्यापारिक लाभों में से हिस्सा बटाती है तो व्यापारिक हानियों में हिस्सेदार 

क्यों नहीं होती । 


(३) पिछला कर-सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों का विश्वास है कि 
मृत्यु-कर एक ऐसा अ्रस्त्र है जिसके द्वास उन करों को एकत्रित कर लिया जाता है 
जिनका भुगतान मृतक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में नहीं किया था ।* इस सिद्धान्त 
को स्वीकार करने में पहली कठिनाई तो यह है कि यह कैसे निश्चित किया जाये 
कि उपस्थित जायदाद का कितना भाग पिछले करों के भुगतान व करने के कारण 
जमा हुआ्ना है । इसके अभ्रतिरिक्त यदि भृत्यु-कर केवल चीरी किये गये करों को एकत्रित . 
करने का एक साधन मात्र है, तो फिर यह सम्पूर्ण जायदाद और सभी प्रकार की. 
सम्पत्तियों पर क्यों लगाया जाता है ? यह केवल उसी सम्पत्ति पर क्‍यों नहीं लगाया - 
जाता जो करों की चोरी के कारण उत्पन्न हुई है। यह सोचना भी मूखंता है कि _ 
इतनी बड़ी सम्पत्ति करों की चोरी करके जमा की जा सकती है और यह भी अनुमान 
इसलिए उचित नहीं है कि सम्पत्ति का होना इस बात का प्रमाण है कि भूतकाल -में. 
करों की चोरी की गई थी ।" 


(४) कर-दान योग्यता सिद्धान्त--बहुधा सृत्यु-कर का समर्थत इस आधार | 


पर किया गया है कि यह कर व्यक्तियों की कर-दान योग्यता सिद्धान्त के अनुकूल 
है। यह सिद्धान्त इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि व्यक्तियों में अन्य करों के 
मुगतान करने की योग्यता में सम्पत्ति के हस्तान्तरण से जो भ्रतिरिकत कर-दान योग्यता 
उत्पन्न होती है उस योग्यता पर मृत्यु-कर लगाया जाता है। दूसरे, किसी व्यक्ति के 
*.. 3 श्शीशगाधा : 5495 के पकशधांक, 393, छ. 29. | 
- 4, शप्राएढ, 8, प्र३४वण07 : 09. 2/., 0. 496, 
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सघ सरकार की आय के स्लोत (क्रमशः ) . हे३५ 


ग्रधिकार में सम्पत्ति होने की वात स्वयं यह सिद्ध करती है कि उसकी श्राथिक शवित 
उन व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक है जिनके पास कोई भी सम्पत्ति नहीं है। इसलिए 
उनकी कर देने की योग्यता अधिक है | तीसरे, मृत्यु कर ऐसे समय पर एकत्रित 
किया जाता है जब कि व्यक्ति को सम्पत्ति प्राप्त होती है श्रौर ऐसे व्यक्ति में उस 
समय कर का भुगतान करने की सामथ्यं होती है। अन्त में मृत्यु-कर, विशेष रूप से 
उत्तराबिकारी करों को, प्रगतिशोल बनाया जा सकता है और कर-भार का उचित 
वित्तरण किया जा सकता है । 

- योग्यदा सिद्धान्त के अनुसार मृत्यु-करों की दरों को दो दिश्ाओ्रों में प्रमति- 
शील बनाया जा सकता है । प्रथम, जायदाद के आकार के विस्तार के अनुसार भ्रौर 
दूसरे, मृतक व्यक्ति और वारिसों के आपंसी सम्बन्ध की दूरी के अनुसार | जायदाद 
के आकार के अनुपतार दरों को प्रगतिशील निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है :--- 

... (?) प्रथम, मृतक व्यक्ति द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार; 
अर्थात्‌ ऊंचे मूल्य वाली सम्पत्तियों पर ऊँची दर और कम मूल्य वाली सम्पत्तियों पर 
नीची दर और एक निश्चित सीमा से नीची सम्पत्ति को कर-मुक्त करके । इस प्रकार 
की प्रगतिशीलता जायदाद कर (7886 0009) में स्थापित की जाती है। परन्तु 


एक ही सम्पत्ति के विभिन्‍न वारिसों में कर की दर को प्रगतिशील नहीं बनाया जा 


सकता । क्‍योंकि सम्पूर्ण सम्पत्ति का मूल्य एक साथ ही आ्लाँका जाता है और कर की 
राशि का बेटवारा विभिन्‍न वारिसों में प्राप्त की हुई सम्पत्ति के अनुपात में कर दिया 
जाता है । इस प्रकार जायदाद-ऋर श्रनुपातिक होता है । 

(२) दूसरे, कर की दरों को वारिस विश्ेप द्वारा प्राप्त की गई सम्पत्ति के 
अनुसार प्रगतिशील बनाया जा सकता है। जिन वारिसों को बड़ी सम्पत्ति प्राप्त हो 
उन पर छोटी सम्पत्ति प्राप्त करने वालों की अपेक्षा ऊंची दर पर कर लगाया जाये । 
उत्तराधिकार कर की दर में इसी प्रकार प्रगतिशीलता लाई जाती है। इस प्रकार 
के कर की प्रगतिशीलता अ्रधिक न्याय-संगत है, क्योंकि यह पुर्ण रूप से कर-दान 
योग्यता के अनुकूल होती है । परन्तु जायदाद कर की अपेक्षा इस कर का प्रव॒न्त्र 
करना सरल नहीं होता | कभी-कभी उत्तराधिकार कर को अधिक न्याय-संगत वनाने 
के लिए उस सम्पत्ति को भी सम्मिलित कर लिया जाता है जो किसी व्यक्ति के पास 
उत्तराधिकार में प्राप्त हुई सम्पत्ति के पहले से उपस्थित थी। श्रतः किसी घनी 
व्यक्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली छोटी सी सम्पत्ति पर ऊँची दर से कर 


लगाया जा सकता है श्र कर को अ्रविक प्रगतिशील बनाया जा सकता है । 


मृतक व्यक्ति और उत्तराधिकारी के आपसी सम्बन्धों की निकटता या दूरी 
के अनुसार भी मृत्यु-कर की दरों को प्रगतियशील वनाया जा सकता है। विभिन्‍न देथों 
में उत्तराधिकारियों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ग में प्रत्यक्ष 
उत्तराधिका रियों जैसे, पति झ्थथवा पत्नी, वच्चे, माता, पिता, दादा अ्रथवा दादी और 
पोता भ्रथवा पोती । दूसरे वर्ग में अप्रत्यक्ष (009०४) उत्तराधिकारी सम्मिलित 
किये जाते हैं जैसे भाई, बहन, सम्बन्धित भाई, बहन, चाचा, चाची, मामा, मामी 


३३६ कै ४३ राजस्व : 


इत्यादि । और तीपरे वर्ग में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित किये जाते हैं जिनका मृतक 

व्यक्ति से कोई खून का सम्बन्ध नहीं होता | प्रथम वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में 

कर-रहित सीमा ऊँची रहती है और कर की दर अपेक्षाकृत नीची होती है। दूसरे 

वर्ग के व्यक्तियों के लिए कर-रहित सीमा नीची होती है और ऊंची प्रगतिशील दरें ' 
होती हैं और तीसरे वर्ग के व्यवित्रयों के लिए कर-रहित सीमायें न्यूनतम 'होती हें 

ओर कर की दरें उच्चतम प्रगतिशील होती हैं । ४ 

अन्त में मृत्यु-कर को इस झाधार पर भी प्रगतिशील बनाया जा- सकता है 
कि एक ही सम्पत्ति कितने उत्तराबिकारियों के हाथों में से निकल चुकी है| यदि 
कोई सम्पत्ति १० पुछ्तों से उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती चली आा रही है तो 
पुश्तों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ मृत्यु-ऋर की दर भी प्रगतिशील द्वोती 
जायेगी । 

(५) घन का पुनवितरण--मृत्यु-कर मृत्यु के कारण होने .वाले सम्पत्ति 
हस्तान्तरण के समय लगाये जाते हैं । स्वयं सम्पत्ति ही कर का आधार होती है । 
भर कर की दर प्रायः सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली श्राय से अधिक होती है, इस 
लिए स्पष्ट ही है कि मृत्यु-कर का उद्द इय घन पर कर लगाना है । गत वर्षों में निजी 
सम्पत्ति के विरुद्ध काफी आलोचनाएं हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि 
निजी सम्पत्ति के श्रधिकार से घन झौर झ्राय का वितरण बहुत असमान -हो गया 
है, जिसके कारण सामाजिक कल्याण दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसके 
अतिरिक्त अ्रधिकतर सम्पत्ति उन व्यक्तियों द्वारा एकत्रित की गई है जिनको अधिक 
श्राय प्राप्त होती है परन्तु जिनकी उपभोग करने की प्रवृत्ति कम होती है। इसलिए 
लगभग सभी व्यक्ति इस वात से सहमत हैं कि. निजी सम्पत्ति प्रणाली को नियंत्रित 
करके दूर किया जाए। परम्परागत विचारधारा के अनुसार सरकार को घन का 
वितरण इसलिए भी समान करना चाहिये क्योंकि समाज के अधिकांश व्यवित प्रुद्यं 
रूप से निजी सम्पत्ति द्वारा ठुकरा दिये जाते हैं श्रोर उनका झआथिक कल्याण नहीं 
हो पाता । इन व्यक्तियों के आ्थिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए एक न्यूनतम 
मजदूरी निश्चित की जाय, काम के घन्टे कम कर दिये जायें, सामाजिक सुरक्षा 
की व्यवस्था की जाय, आदि प्रस्ताव दिये गये हैं। पिछले वर्षो में श्राथिक झ्ाषारों 
पर भी आय की असमानतात्रों की आलोचना की. गई है। नई विचारधारा, के 
. अनुसार व्यापार चक्रों की उत्पत्ति, उपभोग का नीचा स्तर श्र नीची राष्ट्रीय 

- आय तथा बेरोजगारी, सभी वातें निजी सम्पत्ति के कारण उत्पन्न हुई हैं। निधनता 
केवल सामाजिक दृष्टिकोश से ही बुरी नहीं है वरन्‌ आर्थिक दृष्टि से भी दोषपूर्सो 
है, क्योंकि नीचे जीवन-स्तर द्वारा यह आर्थिक प्रगति में बाधक होती है । इस प्रकार 
आशिक प्रगति के लिए विनियोग और आय का स्तर ऊँचा होना चाहिए। यह 
उसी समय सम्भव हो सकता है जब कि उपभोग का स्तर ऊंचा हो । यह एक 
नग्न सत्य हैं कि जब उपभोग का स्तर बढ़ना बन्द हो जाता है तो वड़ी आय प्राप्ल 
करने वाले. व्यक्तियों की बचतें संचित कोषों ([90०2708) में चली जाती हैं और 


संघ सरकार की आ्राय के च्नोत (क्रमश: ) बेरे७ 


श्राथिक प्रगति स्थिर हो जाती है । 

. उत्तराधिकारी प्रथा उन बहुत से कारणों में से एक कारण है जो घन की 
प्रसमानताम्रों को जन्म देते हैं और घन की अ्रसमानतात्रों से आय की असमानतायें 
उत्पन्त होती हैं । उत्तराधिकारी प्रथा की बुराइयों को दूर करते की इच्छा से प्रेरित 
होकर ही जायदादों श्लौर सम्पत्तियों पर प्रगतिशील करारोपण की और ध्यान दिया 
गया है। इसका यह श्रभिप्राय नहीं कि केवल मुत्यु-करों से ही उत्तराधिकारी प्रथा 
का अन्त हो जाएगा । हाँ, इतना श्रवश्य है कि श्राय की अ्समानताएं कुछ सीमा तक 

श्रवदय ही कम हो जायेंगे । घन के पुनरवितरण के उद्देश्य और कर-दान योग्यता के 
अनुसार करारोपण के उद्देश्य, जिन दोनों पर मृत्यु-कर ग्रावारित है, एक दूसरे से 
किसी प्रकार भी टकराते नहीं हैं। सावारणतया उत्तराधिकार में जितना अ्रधिक 
प्राप्त होता है उत्तनी ही व्यक्ति की कर-दान योग्यता बढ़ती है और सामान्य रूप 
से उत्तराधिकारी सम्पत्तियों, पर प्रगतिशील दरों से कर लगाना कर-दान योग्यता 
सिद्धान्त के भी अनुकूल है श्रीर साथ ही बन के असमान वितरण की बुराइयों को भी 
दूर करता है । 

(६) मृत्यु-कर श्रौर वचर्ते--वहुत वार यह कहा गया है कि मृत्यु-कर 
देश में बचतों को निरत्साहित करते हैं । परिणामस्वरूप देश में प॑जी का एकत्री- 
करगा कम होता जाता है । देश की बचतों पर मृत्यु-कर द्वारा पड़ने वाले प्रभावों 
का दो दिशाओं में प्रव्ययन किया जा सकता है; एक तो मृत्यु-कर के प्रभाव देद्ष में 
उपस्थित पूँजी के स्टाकों पर और दूसरे मृत्यु-कर के प्रभाव पूंजी के विकास एवं 
एकत्रीकरण पर । 

कुछ लोगों का विचार है कि मृत्यु-करों से देश की किसी समय विशेष पर 
उपस्थित पूंजी- का हास होता है । बहुत से व्यक्तियों को कर का भुगतान करने के 
लिए अपनी सम्पत्ति वेचनी पड़ती है । थोड़ा सा ध्यान देने पर यह जाना जा सकता 
हैं कि यह तक॑ कितना खोखला है । अपनी दलील देते समय श्रालोचक यह भूल जाते 
हैं कि जबकि व्यक्तिगत श्रधिकार में सम्पत्ति की मात्रा कम हो जाती है उस समय 
देश की कुल पूंजी में कोई भी कमी नहीं श्रांती है । जब कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति 
किसी दूसरे को वेचता है तो यह अवश्य है कि उसके अधिकार से सम्पत्ति निकल 
गई, परन्तु वह पूँजी देश में ही रही । केवल स्वामित्व के श्रधिकार के हस्तान्तरण 
से ही पूँजी नष्ट नहीं हो जाती । इसलिए यह कहना कि मृत्यु-कर देश की पूंजी में 
कमी करते हैं, अनुचित है । मत्यु-करों से देश की पूंजी तो पहले ही जंसी रहती 

परन्तु व्यक्तिगत श्रधिकारों में पूंजी की मात्रा अवश्य कम हो जाती है श्रौर यही तो 
मृत्युयुकर का उद्देइय भी है। वास्तव में इस विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि इन 
लोगों मे घन श्रौर घन के स्वामित्व को एक ही समझ लिया है और यही इनकी 
न्रूटि है । ु 
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भृत्यु-कर की इस आधार पर भी श्रालोचना की गई है कि इससे भविष्य 
में पूंणी का एकत्रीकरण निरुत्साहित होता है । इन लोगों के अनुसार जो घन राशि 
कर के भुगतान में दी जाती है यदि मृत्यु-कर न लगे तो वही बचाई जाती और पंजी - 
का एकत्रीकरण होता । यह विचार भी पूर्णतया सत्य नहीं है। क्योंकि. इसका क्‍या 
प्रमाण है कि जो धन राशि कर के रूप में दी जाती वह कर न लगने पर बच ही 
जाती । वास्तव में इस घन राशि का कुछ भाग तो उपभोग में खच हो जाता और 
कुछ बचाया जाता । इसके अतिरिक्त करों से प्राप्त आय को सरकार निरथंक कार्यों पर 
“व्यय नहीं करती । श्राजकल सरकार का अधिकांश व्यय पजीगत योजनाओं पर होता 
है और परिणामस्वरूप जो धन व्यक्तियों से इकट्ठा किया गया है उसको केवल देश 
में पूंजी की मात्रा बढ़ाने के ही काम में लाया -जाता है। इस प्रकार मृत्यु-कर से देश . 
में पूंजी की मात्रा किसी प्रकार भी कम नहीं होती । मृत्यु-कर व्यक्तियों की बचाने 
की इच्छा पर मनोवज्ञानिक परिवतंतनों द्वारा भी प्रभाव डाल सकता-है। यह भी 
सर्वेथा सत्य नहीं होता । किसी व्यक्ति-विशेष के बचाने की इच्छा पर' किस सीमा 
तक बुरा प्रभाव उत्पन्त होगा इस बात पर निर्भर, करता है कि भावी श्राय के लिए 
उसकी माँग की लोच कैसी है । यदि किसी व्यक्ति की माँग की -लोच भावी झ्ाय 
के लिए कम है तो उसकी बचत करने की इच्छा गिरने के स्थान पर बढ़ जाएगी 
अर्थात्‌ यदि व्यक्ति की यह इच्छा है कि वह अपनी मृत्यु के बाद एक निश्चित 
आय देने वाली एक निश्चित झाकार की सम्पत्ति छोड़े तब वह. मृत्यु-कर लगने के 
बाद अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पहले से अधिक वचायेगा । इसके अतिरिक्त कुछ . 
व्यक्तियों की आदत्त ही चचाने की होती है और जो मुृत्यु-कर की तनिक भी चिन्ता 
नहीं करते । इस प्रकार मुत्यु-कर वचतों को बंहुत अधिक निरुत्साहित नहीं करता . 
परन्तु उन व्यक्तियों को बचत करने की इच्छा श्रवश्य ही कम हो जाती है 
जिनकी भावी आय की माँग की लोच ऊँची होती है । परन्तु इन व्यक्तियों की वचत्त 
करने की इच्छा पर बुररां प्रभाव न पड़ने देने के लिए प्रो० रिगतानों ने अपनी योजना 


प्रस्तुत की है जिसका वर्सन निम्नांकित है :-- 


रिगनानो योजना" (१287%0१8 ?]9॥) ह 
रिगतानो एक इटेलियन श्रर्थशास्त्री था जिसने मृत्यु-करों का दो दृष्टिकोरों 

से अध्ययन किया था । प्रथम, वचत करने की इच्छा पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव और - 
दूसरे, घन के वितरण पर पड़ने वाले श्रभाव के दृष्टिकोणों से। रिगनानों ने 
मृत्यु-क्तरों के लिए एक ऐसी योजना भ्रस्तुत की है जिसके द्वारा तीन पीढ़ियों के 
अन्दर ही सम्पत्ति पूर्णतया सरकार के अ्रधिकार में श्रा जाती है। उनका “मत है कि 
सम्पत्ति के हर श्रगले हस्तान्तरण के साथ-साथ मृत्यु-कर की दर भी बढ़ती जानी क्‍ 
चाहिए । इस योजना के अनुसार यदि. 'अर' ने अपनी सम्पत्ति स्वयं अपनी मेहनत 
से बचाई है तो उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ व को, जो “अ्र' का उत्तराधिकारी है, 'त्र 
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की सम्पत्ति का केवल दो-तिहाई मिलना चाहिए और शेप एक-तिहाई सरकार को 
ले लेना चाहिए । व” इस सम्पत्ति को अपने प्रयत्नों से बढ़ा सकता है परन्तु व की 
मृत्यु पर स को उत्तराधिकार में जो 'व' की सम्पत्ति प्राप्त होती है उसमें से अ'! 
की सम्पत्ति (जो 'व' को प्राप्त हुई थी) दो तिहाई सरकार को ले लेनी चाहिये 
ओर जो सम्पत्ति बा ने स्वयं अपने प्रयत्नों से उत्पन्न की थी उसका कंवल एक 
तिहाई भाग सरकार को लेना चाहिए । इसी प्रकार स' की मृत्यु के पश्चात्‌ अर 
वाली शेप सारी सम्पत्ति सरकार को ले लेनो चाहिग्रे, 'ब' वाली सम्पत्ति का दो 
तिहाई भाग और यदि स' ने स्वयं कोई सम्पत्ति उत्पन्‍्त की है तो उसका एक तिहाई 
भाग सरकार को ले लेना चाहिये । इस प्रकार तीन पीढ़ियों वाद एक व्यक्ति की 
उत्पन्न की हुई सम्पत्ति सरकार के हाथ में पहुँच जाएगी । 

रिंगनानो योजना पर एक श्रालोचनात्मक दृष्टि--रिगनानो योजना के पक्ष 
श्रौर विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है | पहले हम योजना के श्रौचित्य पर 
ध्यान देंगे तत्यश्चात्‌ योजना की बुराइयों की विवेचना करेंगे :--- 

रिगनानो योजना में सबसे पहली अच्छी वात यह है कि इससे सम्पत्ति को 
उत्पन्त करने श्रौर एकत्रित करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि स्वयं 
उत्पन्त की हुई सम्पत्ति का केवल एक तिहाई भाग ही सरकार को मुृत्यु-कर के रूप 
में प्राप्त होता है | परन्तु जो सम्पत्ति पुरानी है श्रौर एक उत्तराधिकारी से दूसरे को 
और दूसरे से तीसरे को मिलती जाती है उसमें से सरकार दो-तिहाई भाग लेती है । 
सावारणतया मनुष्य की यह मनोवृत्ति भी होती हैं कि वह दूसरे से प्राप्त की हुई 
वस्तु को श्रधिक महत्व नहीं देता इसलिये उसको उत्तराधिकार में प्राप्त की हुई 
सम्पत्ति का अधिक भाग मृत्यु-कर के रूप में देने में कोई भी आपत्ति न होगी। 
इस प्रकार पूँजी का एकत्रीकरण' निरुत्साहित नहीं होगा । दूसरे, योजना एक मनो- 
वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। मनुष्य प्रकृति से ही दूर के सम्बन्धियों से उत्तरा- 
'घिकार में प्राप्त होने वाली सम्पत्तियों के लिए चिन्ता नहीं करता श्रीर उसके वारे 
में सोचता तक नहीं है। इस कारण यदि निकट सम्बन्धियों को उत्तराधिकार में प्राप्त 
सम्पत्ति पर कम मृत्यु-कर लगाया जाय और टूर के सम्बन्धियों की चाहे पूरी ही 
सम्पत्ति ले ली जाय तो इसका सम्पत्ति उत्पन्न करने वाले की इच्छा तथा शञ्षक्ति पर 
कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा । तीसरे, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से रिगनानो ने अपनी 
योजना में यह भी स्त्रीकार किया है कि सम्पत्ति पर सरकार का अ्रधिकार है श्ौर 
एक निश्चित श्रवधि के बाद सारी सम्पत्ति सरकार के ही पास जानी चाहिए। इस 
प्रकार रिंगनानो निजी सम्पत्ति की प्रथा को क्रान्तिकारी ढंग से समाप्त- नहीं करना 
चाहता बल्कि वह उसका अन्त वीरें-घीरे करना चाहता है। अन्त में रिगनानों ने स्वयं 
अपनी योजना के वारे में बताते हुए कहा है कि उसकी योजना में सम्पत्ति उत्पन्न 
करने तथा एकत्रित करने को प्रोत्साहन देने की शोर काफी ध्यान दिया गया है । 
क्योंकि पहले उत्तराधिकारी की उत्तराविकार में प्राप्त हुई सम्पत्ति का अधिक भाग 
नहीं लिया जाता इसलिए हर व्यक्ति इस बात की चेष्टा करेगा कि वह सम्पत्ति 
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को इतना एकत्रित कर ले कि उसके उत्तराधिकारी का जीवन-स्तर ठीक रहे गौ 
उसको मृत्यु-कर से कोई हानि न हो । पड 
रिगनानो योजना के मुख्य दोष निम्न प्रकार बताये गये. हैं :-- ! 
प्रथम, कुछ व्यक्तियों का विश्वास है कि रिग्नानो योजना अश्रव्यावहांरिक है। 
एक तो सम्पत्ति का मूल्य पता लगाना ही सरल नहीं है और दूसरे इसके प्रशासन में 
श्रनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी । यहां यह बता देना अनुचित न होगा कि 
इंगलैंड की आय समिति के विचार में यह योजना अव्यावहारिक नहीं है | दूसरे, कुछ 
लोगों ने यह भी बताया है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मरने के 
बाद उसकी सारी सम्पत्ति सरकार के पास चली जाएगी तो वह एक तो. सम्पत्ति 
बचाने का प्रयत्न ही नहीं. करेगा श्रौर दूसरे जो कुछ सम्पत्ति उसने बचा भी ली है 
तो उसको अपने जीवन काल में ही समाप्त करने का प्रयत्न करेगा । अतः योजना 
का उद्द इय ही पराजित हो जाएग़ा । इस कमी को दूर करने की दृष्टि पे डाल्टन ने 
रिगनानो योजना को संशोधित करने के लिए श्रपता एक सुझाव दिया है। उनके 
अनुसार जब कोई सम्पत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है. 
जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो सरकार को चाहिए कि वह उस व्यक्ति की 
सारी सम्पत्ति उसके जीवन काल में ही ले ले शौर उसके बदले में उसके लिए वापिकः 
वृत्ति (87णएं(५) निश्चित कर दे । तीसरे, कुछ व्यक्ति इस योजना का वहिप्कार 
नेतिकता के आधार पर भी करते हैं। उनका कहना है कि कोई भी मनुष्य अपनी 
सम्पत्ति इसलिए एकत्रित नहीं करता है कि मृत्यु के पदचात्‌ उसके उत्तराधिकारियों . 
को उसकी - मेहनत. से लाभ उठाने का अवसर भी प्राप्त न हो । हर व्यक्ति यही 
प्रयत्न करता. है कि. उसके द्वारा बचाई हुईं सम्पत्ति की सहायता से उसकी मृत्यु के 
बाद उसके उत्तराधिकारी ग्रच्छा जीवन व्यतीत .कर सके । यदि सरकार मृत्यु-कर के 
रूप में उस सम्पत्ति को हड़प कर लेती है तो मृतक व्यक्ति तथा उसके उत्तराधिकारियों 
के प्रति घोर अन्याय होगा । वास्तव में यह आलोचना रियनानों योजना के विरुद्ध 
'ही नहीं है बल्कि मृत्यु-करों के विरुद्ध है । 
- आइचर्य की वात है कि अ्रभी तक किसी भी देश में रिगनानो योजना को 
व्यावहारिक रूप प्रदान नहीं किया गया है। ु 
.. इस प्रकार, जहाँ तक॑ उत्तराधिकारियों की मनोवृत्ति का सम्बन्ध है मृत्यु-कर 
“उनके काम करने और, बचत करने की इच्छा को बढ़ाते ही हैं । क्योंकि एक तो 
यह जानते हैं कि उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली सारी सम्पत्ति उन्हें नहीं मिलेगी, 
क्योंकि कुछ सम्पत्ति कर के रूप में सरकार को दे दी जायेगी, इसलिए उन्हें अधिक: 
काम करने और वचत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। मृत्यु-कर के अभाव में 
उनको सारी सम्पत्ति प्राप्त होने का विश्वास होने के कारण वह काम करने और 
ने: की चेष्टा नहीं करेंगे । इस प्रकार सामान्‍य रूप से हम कह सकते हैं कि मृत्यु- 
करों का व्यक्तियों की वचत करने पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । सच तो यह है. कि 
आय-कर की अपेक्षा मृत्युकर, करारोपण का एक अ्रच्छा रूप है। । :... - 
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मृत्य-कर का भार---कर-भार के सम्बन्ध में बसे तो बहुत से सिद्धान्त हैं, 
परन्तु मृत्यु-कर के सम्बन्ध में अधिक स्वीकृत सिद्धान्त यह है कि, मृत्यु-कर का भार 
उत्तराधिकारियों पर पड़ना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार क्योंकि कर सम्पत्ति 
उत्पन्त करने वाले की मृत्यु के बाद लगाया जाता है और इकट्ठा किया जाता है 
और मृतक व्यक्ति कर-भार को सहन नहीं कर सकता, और क्योंकि उत्तराधिकारी 
से आगे कर-भार को डालने की कोई विधि नहीं है, इसलिए कर का सारा भार 
उत्तराधिकारी को ही सहन करना पड़ता है। मृतक व्यक्ति की इच्छानुप्तार कुल 
सम्पत्ति कर का भुगतान करने के वाद उत्तराधिकारियों में बाँदने के लिए उपलब्ध 
हो जाती है । यदि इस सम्पत्ति पर कोई भी कर नहीं लिया जाता तो प्रत्येक उत्त रा- 
बिकारी के हिस्से में वृद्धि हो जाती । इसलिये यह तो स्पष्ट ही है कि उत्तराधिकारी 
कर का भुगतान अपसे-अ्रपने हिस्सों में से करते हैं। 
इस सिद्धान्त को स्वीकार करने में कोई भी कठिनाई न होती यदि यह मान 
सकते कि सम्पत्ति उत्पन्न करने वाले एक तो भुत्युकर की ओर कोई ध्यान ही नहीं 
देते और दूसरे अपने जीवनकाल में सम्पत्ति वनाने के लिए जो कुछ भी बचा पाते 
हैं, निरन्तर बचाते रहते हैं । व्यवहार में अनेकों उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनसे यह 
सिद्ध हो जाता है कि सम्पत्ति एकत्रित करने पर मृत्यु-कर का कोई भी प्रभाव नहीं 
पड़ता । समाज में कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो मृत्यु-कर के बारे में पूर्णतया 
अनजान होते हैं श्रौर जिनका एक निश्चित आकार की सम्पत्ति जमा करने का उद्देश्य 
होता है और वह इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए निरन्तर-प्रयत्न करते रहते हैं । 
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने निर्भरकर्त्ताओ्रों की ओर अपने कतंव्यों के सम्त्नन्ध में 
निरन्तर सोचते रहते हैं श्रीर उनके लिए अ्रधिक सम्पत्ति बनाने का प्रयत्न करते हैं । 
ऐसे व्यक्ति श्रपनी इच्छाओं का दमन करते हैं श्रौर वास्तव में जितना वह वचा सकते 
हैं बचाते हैं और मृत्यु-कर के भार से सम्पत्ति का आकार कम नहीं हो पात्ता । ऐसी 
स्थितियों में कर का केवल एक ही प्रभाव होता है वह भी यह कि कर का भुगतान 
उत्तराधिका रियों के हिस्से में से होता है। 
बहुत से उदाहरणों में यह भी देखने में श्राया है कि सम्पत्ति एकत्रित करने 
का कार्यक्रम मृत्यु-कर की पूर्व आशा (6ग्रांशंएथव०ा) पर निर्भर करता है। यदि 
सम्पत्ति उत्पन्त करने का उद्दंश्य यह है कि उत्तराधिकारियों को कर भुगतान करने 
के बाद एक निश्चित आकार की सम्पत्ति प्राप्त हो तव यह सोचना उचित ही होगा 
कि मृतक व्यक्ति ने अपने जीवनकाल में उस स्थिति की अपेक्षा श्रधिक बचाया है 
जबकि मृत्यु-कर नहीं था । मृतक व्यक्ति ने अपने उत्तराधिकारी के लिए केवल 
सम्पत्ति ही एकत्रित नहीं की बल्कि कर भुगतान करने की भी व्यवस्था की । अतः 
र-भार मृतक व्यक्ति पर ही रहा । इसलिये यह कहना पूर्णतया सत्य नहीं है कि 
कर-भार मृतक व्यक्ति पर नहीं पड़ता । इस प्रकार सरलता से यह निष्कर्प तिकाला 
जा सकता है कि मृत्यु-कर का भार मृतक व्यक्ति और उत्तराधिकारी दोनों पर ही 
पड़ता है । परन्तु मृत्युकर का भार निश्चित करनां कोई सरल वात नहीं है और 
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वास्तव में भार किस व्यक्ति पर पड़ा है। पूछ-ताछ करके यह निश्चित करना भी 
सम्भव नहीं है ।”? संक्षेप में मृत्यु-कर के भार के सम्बन्ध में हम कह सकते हैं कि 
मृत्यु-कर को भार सम्पत्ति एकत्रित करने वाले व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारी, या 
दोनों पर ही पड़ता है। यदि कर भुगतान की पूर्व आशा से सम्पत्ति एकत्रित करने 
की गति पहले से श्रधिक तीतन्र हो जाती है तब मृत्यु-कर का भार सम्पत्ति बचाने वाले 
पर पड़ता है। यदि सम्पत्ति उतनी ही है जितनी कि मृत्यु-कर की अनुपस्थिति में 
होती तब मृत्यु-कर का भार उत्तराधिकारियों पर पड़ता । जब सम्पत्ति बचाने वाले 
को मृत्यु-कर की पूर्व आशा तो हो जाती है परन्तु वह उसका उचित प्रबन्ध नहीं कर 
पाता है तो मृत्यु-कर का भार दोनों अर्थात्‌ सम्पत्ति बचाने वाले और .उत्तराधिकारी, 
को ही सहन करना पड़ता है | अ्रतः मृत्यु-कर के भार को सहन करते की बात 
पूर्णतया सम्पत्ति बचाने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है । ! 

मृत्यु-कर के पक्ष और विपक्ष में--एक संक्षिप्त श्रष्ययन्--उपर्यक्त विचरण 
के पदचात्त हम इस स्थिति में हैं कि मृत्यु-कर के पक्ष एवं विपक्ष में कुछ कह सकें ॥ 
मृत्यु-कर के पक्ष में निम्न तक दिये जाते हैं :--१. झृत्यु-कर का भार किसी दूसरे ' 
व्यक्ति पर नहीं टाला जा सकता और इस प्रकार उन्हीं व्यक्तियों पर पड़ता है जिन 
पर भार डालने का उद्देश्य होता है श्र्थात्‌ उन व्यक्तियों पर जिनके पास बड़ी. 
सम्पत्ति होती है। वास्तव में यह सही भी है क्योंकि चाहे कर-भार उत्तराधिकारी 
पर पड़े या सम्पत्ति एकत्रित करने वाले पर पड़े, दोनों ही, धनवान व्यक्ति होते हैं । 
इस प्रकार यह कर न्यायपूरों है। २. दूसरे, मृत्यु-करों द्वारा घन के वितरण की 
असमानतायें सरलता से कम की जा सकती है । इसके विषय में हम ऊपर काफी 
कह चुके हैं। ३. तीसरे, मृत्यु-कर एक उत्पादक कर हैं। ४. मृत्यु-कर कर-दाच 
योग्यता सिद्धान्त के . अनुकूल है। ये उन व्यक्तियों पर लगाये जाते हैं और ऐसे 
समय पर एकत्रित किये जाते हैं जबकि उनमें कर-दान योग्यता होती है । 

: मृत्यु-कर के विपक्ष में निम्त त्तक दिये जाते हैं :---' 

१. यह कर देश में पूंजी के संचय को हतोत्साहित करते हैं। परिणामतः देश 
की उत्पादन शक्ति, कम होती जाती है श्लौर आथिक विकास तथा झाथिक सम्पन्तता 
की गति शिथिल हो जाती है । परन्तु यह आलोचना पूर्णतया उचित नहीं है । इसका 
निरीक्षण हम ऊपर विस्तार में ही कर आए हैं । 

* २. कुछ लोगों का यह भी विरोधःहै कि यदि उत्पादन कार्य बेवल एक ही 
व्यक्ति द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है तो उसे मृत्यु-कर का भुगतान करने के 
लिए अपनी सम्पत्ति को आंशिक या पूर्णां रूप से बेचना होगा। इस प्रकार देश में 
केवल सम्पत्ति की मात्रा ही कम न होगी वल्कि उत्पत्ति की मात्रा भी कम हो 
जायगी । इस सम्बन्ध में हम ऊपर देख चुके हैं कि सम्पत्ति को बेचने से व्यक्तिगत 
सम्पत्ति श्रवश्य ही कम हो जाती है, राष्ट्रीय सम्पत्ति कम नहीं होती है । 

३. यह भी कहा जाता है कि सृत्यु-कर होशियार, मेहनती, मितव्ययी तथा ़ 
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बुद्धिमान व्यवितयों के लिये एक दण्ड है | इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा जा 
सकता है कि सम्पत्ति का एकन्नीकरण केवल वुद्धिमानी एवं मितव्ययिता के कारण ही 


' उत्पन्न नहीं होता । उसकी उत्पत्ति में सामाजिक, आशिक, राजनैतिक एवं वैधानिक 


परिस्थितियाँ भी सहायक होती हैं | इसलिए मुत्युकर को बुरा बताना उचित न 
होगा । 

४. यह भी कहा जाता है कि मृत्युकर का भार सबसे अधिक विषवाशरों, 
बच्चों तथा निर्भरकर्ताशों पर पड़ता है। परन्तु यह भी पूर्णतया ठीक नहीं है। 
क्योंकि मृत्युकर की दर मृतक व्यक्ति और उत्तराधिकारी के सम्बन्ध की निकटता 
या दूरी के अनुसार निर्वारित की जाती है । 

५. मृत्यु-कर के विपक्ष में एडम स्मिथ ने यह तके दिया है जिस कुट्ुम्व 
में थोड़े-थोड़े समय के बांद मृत्यु के कारण सम्पत्ति का हस्तान्तरण होता रहता है 
उस कूट्रम्ब पर मृत्युकर का भार एक ऐसे कुद्र॒म्व की अपेक्षा श्रधिक पड़ता है जिस 
में मृत्यु देर में होती है । भरत: मृत्यु-कर न्यायसंगत नहीं है । इस तक का अनुकरण 
फिनले शिराज़् ने भी किया है | यह ध्यान रहे कि आधुनिक समय में मृत्यु-कर 
सम्बन्धी ढाँचे में इसके विरुद्ध उचित प्रवन्ध कर दिया जाता है । 

६. मृत्यु-कर में इस बात की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि 
सम्पत्ति किस प्रकार प्राप्त की गई है, अर्थात्‌ सम्पत्ति को प्राप्त करने में व्यक्ति को 
अधिक कठिनाई अनुभव करनी पड़ी है या सम्पत्ति आसानी से ही खरीद ली गई है । 
इस तके में वैज्ञानिकता का श्रभाव है। सम्पत्ति खरीदने में यह निश्चित करता कि 
खरीदने वाले व्यक्ति ने आसानी से सम्पत्ति खरीदी है या कठिनाई से, असम्भव है, 
क्योंकि यह मानसिक दशाएँ हैं जिनको माप सकना सम्भव नहीं होता । 

७. मृत्यु-कर लगाने के लिए सम्पत्ति का मूल्य उस समय श्रॉका जाता हैं 
जब कि व्यवित की मृत्यु होती है, जो उचित नहीं है । हो सकता है कि उस समय 
सम्पत्ति के मूल्य ऊँचे हों श्रौर उत्तराधिकारी को कर की अधिक राशि का भुगतान 
करना पड़े । स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है श्रीर सरकार को हानि हो सकती 
है । यह तक इस आ्राधार पर दिया गया है कि सम्पत्ति के मूल्यों में साधारणतवा 
उतार-चढ़ाव होते ही रहते हैं और मृत्यु के समय सम्पत्ति के मूल्य आँकने में सरकार 
को भी हानि हो सकती है और करदाता को भी । इस तक को भस्तुत करने वाले 
व्यक्तियों ने यह नहीं बताया कि सम्पत्ति के मूल्य किस समय स्थायी हो सकते हूँ ताकि 
उसी समय सम्पत्ति का मूल्य आँका जाये । दूसरे, उनको कर की राशि की बोर व्यान 

हीं देना चाहिये बल्कि मुद्रा इकाई के वास्तविक मूल्य की झोर घ्यान देना चाहिये यदि 
देश में मूल्य स्तर ऊंचा है तो कर की राशि श्रधिक होते हुए भी सरकार के खजाने 
में कम धनराशि एकत्रित होगी श्रौर यदि सामान्‍य मूल्य स्तर ऊँचा है तव कर 3 
राशि कम होते हुए भी सरकारी खजाने में वस्तुओं के रूप में अधिक घनतराशि एकनित 
होगी । इसलिए इन लोगों की मृत्यु-कर के विरुद्ध यह भ्रापत्ति विल्कुल निराबार है। 

प. अन्त में कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि मृत्यु-हर की चोरी बहु 


यााहहाल - 
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होती है। सबसे अ्रधिक चोरी उपहार तंथा दान के रूप में होती है। परन्तु यह 
सोच लेना कि सभी प्रक्नार के उपहार कर को चुराने की दृष्टि से दिये जाते हैं उचित 
न होगा । क्योंकि जो उपहार व्यक्ति अपने जीवनकाल में हीं देता है .उसमें चोरी का 
अंश बिल्कुल भी नहीं होता । पंरन्तु- जो उपहार मृत्यु के समय दिये जाते हैं या मत्यु 
की पूर्व आशा में दिये जाते हैं इसमें कुछ सीमा तक चोरी का अंश छुपा हुंशा 
हो सकता है। परन्तु इश्न प्रकार की कर की चोरी को रोकना सरल नहीं है और 
फिर चोरी श्रौर वेईमानी तो व्यक्ति के अ्रपंने चरित्र के ऊपर निर्भर करती है,' किसी 
क़ानून द्वारा इसको नहीं रोका'जा सकता | हाँ, इंतना अवश्य है कि व्यक्ति के जीवन- 
काल में जो उपहार दिए जाते हैं उनके लिए एक समय की झ्वधि निश्चित की : जा 
संक्ती है जिसके अन्दर दिए जाने वाले उपहारों पंर कर लगे।या जा सकता है । इसी 
लिए बहुत से देशों में आजकल उपहार कर लागू कर दिया है । : 
भारत में जायदाद कर (8846 प्राए 9 ए्रत)-- |. 7 

भारत के संविधान के श्रनुसार कृषि भूमि के अतिरिवत अन्य सभी. प्रकोर की 
सम्पत्तियों पर जांयदाद-कर लागू कियां जां सकता है। भारेत में जायदांद-कर सन्‌ 
१६४३ के पहले लाग नहीं था। वंसे तो हंमारे देश में पहले से कुछ ऐसे केर चले 
आर रहे थे जिनकी प्रकृति मृत्यु करों जैसी थी जैसे उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र कर 
तथा उत्तराधिकारी प्रमांण-पत्रे-शुल्क (0946 व)पा९5 677 ए९६४ गा $प४0९६४४- 
307 0थधपी०4८४) परन्तु यह न्यायशील' नहीं थे,- वयोंकि यह सभी उत्तरा- - 
घिकारियों पर नहीं लगाये जा सकते थे और दूसरे, यह केवल एक प्रकार की फीस 
थी, कर नहीं: थे । सन्‌ १६२४ में भारतीय कर जांच समिति ने सर्वप्रथम मुंत्यु-कर 
लगाने की सिफारिश की थी । सन्‌ १६४४ में भारतः सरकार के वित्तें: मन्त्री ने यह 
घोषणा की थी कि सरकार का इरादा मूरत्यु-कर लागू करने को था और सन्‌ १६४६ 
में एक बिल पेश भी किया गया परन्तु यह पास न हो सका.। इसके बाद सन्‌ १६४७- 
४८ में श्री लियाकत अली खाँ ने अपने वजट भाषरा में इस कर की ओर संकेत किया 


'था परन्तु कर के विषय में विस्तृत अध्ययन करने का काम एक समिति को सौंप 


दिया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सन्‌ १६४६ में प्रस्तुत की, परन्तु कुछ 


कारणों से उस समय उस रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जा सको | सन्‌ १६५२ में. 


श्री देशमुख ने एक नया बिल लोकसभा में प्रस्तुत कियां जो आंवश्येक संशोधनों के 
बाद सितम्बर सन्‌ १६४३ में पास हुआ । 

. यद्यपि भारत में मृत्यु-कर की आवश्यकता बहुत लम्बे काल से श्रनुभव हो 
रही थी, परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण यह लागू नहीं किया जा सका ।" प्रथम 
भारत में हिन्दू-मुसलमान आदि सभी जातियों की उत्तराधिकारी प्रणालियाँ भिन्‍त- 


“भिन्न थीं। इसके अतिरिक्त भारत एक निर्धन देश होने के कारण यह भी विचार 
किया: जाता था कि म॒त्यु-करों से उचित श्राय प्राप्त न हो सकेगी । परन्तु धीरे-धीरे 


यह सब विचार समाप्त होते गए और अन्त में भारत में भी जायदाद-कर लांगू ही 


ही गया। 
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भारतीय जायदादकर श्रधिनियम्र (तंत्र एच्न॥० 0909 6० 953)- 
इस अधिनियम की विशेषतायें निम्न प्रकार हैं :--. 


१. जायदादकर मृतक व्यक्ति द्वारा छोड़ी हुई कुल सम्पत्ति के मूल्य पर 
लगाया जायगा । यह कर जम्मू और काइमीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत में 
लगेगा । 


२. यह कर सम्पत्ति की वास्तविक कीसत पर लगाया जायेगा और मतक 
व्यक्ति के ऋणों तथा दाह-संस्कार संबंधी खर्चों को सम्पत्ति के मूल्य में से निकाल 
दिया जायेगा । सम्पत्ति का मूल्य बाज़ार भाव पर ही निर्धारित किया जायेगा । 


यह कर उन सभी व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति पर लगाया जाएगा 
जो १४५ अक्तूबर सन्‌ १६९५३ के बाद मरेंगे। यह कर केवल व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई 
सम्पत्ति पर लगाया जाता है और कम्पनी, फर्म तथा निगम द्वारा छोड़ी हुईं 
संम्पत्ति पर नहीं लगाया जाता । सम्मिलित परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर 
केवल मृतक व्यक्ति के हिस्से की सम्पत्ति पर कर लाग किया जाएगा। अधिनियम 
में उत्तराधिकारियों की संख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और मृत्यु-कर 
सम्पूर्ण सम्पत्ति पर लगाया जाता है । इसी कारण यह जायदादकर है उत्तराधिकारी 

कर नहीं है । 
४. मृतक व्यक्ति के सभी उत्तराधिकारी कर चुकाने के उत्तरदायी होते हैं । 


'. “५. भारत में जायबदाद कर एक प्रगतिशील कर है।! न्यूनतम कर रहित 
सीमा सम्मिलित परिवार सम्पत्ति के लिए ५०,००० रुपया है और अन्य सम्पत्तियों 
के लिए १,००,००० रुपया निश्चित की गई हैं। कर की दरों का विवरण निम्न 
प्रकार है :--- 
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६. अधिनियम में सम्पत्ति-सम्बन्धी मुख्य वार्तें निम्न प्रकार हैं: :--. 
(१) सम्पत्ति शब्द में चल या अचल पूंजी सम्मिलित है। (२) इस सम्पत्ति 
या उसके किसी हिस्से की बिक्री से प्राप्त राशि (३) यह राशि या उसमें से पहले 
ही विनियोग की गई राशि (४) किसी भी प्रकार से एक सम्पत्ति से बदली गई 
टूसरी सम्पत्ति (५) किसी व्यक्ति का ऋण या उसकी मर्जी से उसके द्वारा श्लोटा 
हुआ ऋण (६) कोई और ऐपा अधिकार जिसका मूल्य द्रव्य में श्रांकरा जा सके । 
अधिनियम में कुछ ऐसी सम्पत्तियों की भी गणना की गई है जो.वास्तव में 
मृत्यु के पर्चातृ हस्तान्तरित नहीं होती किन्तु उनको ऐसा समभकर ही उनके लिए 
व्यवस्था कर दी गई है। यह निम्न प्रकार है :-- | 
(१) वह संपत्ति जिसे मृतक व्यक्ति वैधानिक रूप से वेच सकता था।. 
(२) वह संपत्ति जिसमें मृतक का हिस्सा हो और जो उसकी मृत्यु पर समाप्त हो. 
जाता हो । (३) वह संपत्ति जो किसी श्रन्य व्यक्ति को मृतक की मृत्यु के बाद दान 
में प्राप्त हो । (४) मृतक की मृत्यु के ६ महीने पहले से दो साल तक की अ्रवधि में 
जो संपत्ति उपहार स्वरूप दी गई है उस पर कर लगेगा । विवाह के लिए ५,००० 
रुपयों तक कोई कर नहीं लग्रेगा। (५) वह संपत्ति जिसको मृतक ने , अपनी कुल 
संपत्ति का बंटवारा करने के बाद, इसको जीवन काल -के लिए श्रपने वास्ते रख 
लिया हो । .(६) वीमा पालिसी । (७) मृतक की मृत्यु के समय तक जमा वाषिक 
. वृत्ति । (८) ऐसी कम्पनी की लेनदारी जिसका प्रवन्ध ५ से अधिक व्यक्तियों के हाथ 
में न हो और जिसमें मृतक व्यक्ति की संपत्ति लंगी हो और जहाँ से मृतक को मृत्यु 
से पहले के तीन वर्षों में लाभ प्राप्त हुआ हो या लाभ प्राप्त करने काअधिकार 
उसके पास रहा हो । 
कर-रहित सम्पत्ति (79%-७९०779/०0 (०एर४००[६४७४४)--निम्न प्रकार की 
संपत्तियों को कर के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है । 
. (१) वे सभी अ्रचल संपत्तियाँ जो भारत के बाहर स्थित हैं तथा वे चल . 
संपत्तियाँ जो विदेशों में लगी हैं, यदि मृतक मृत्यु के समय भारत में नहीं था । 
. - (२) ऐसी पुस्तकें जिन्हें मृतक ने बेचने के लिए एकत्रित नहीं किया था। - 
(३) वह संपत्ति जिस.पर मृतक का अश्रधिकार केवल टुस्टी के रूप में था 4 _ 
(४) घरेलू सामान केवल २,५०० रुपयों तक के मूल्य के । 
(५) पहनने के कपड़े, परन्तु गहने और बहुमूल्य पत्थर यदि इन कपड़ों में 
लगे हुए हैं तो वे कर रहित नहीं हैं । ' 
(६) चित्र तथा अन्य प्रकार के व्यक्तिगत संचय जो केवल शौक के उद्देश्य 
से किये गये हों बिक्री के लिए नहीं । ः 
(७) २०,००० से अधिक झ्ाबादी वाले स्थानों पर एक लाख रुपयों .के 
मूल्य तक का मकान जिसमें मृत व्यक्ति स्वयं रहता था | 
(८) २,५०० २० के मुल्य के ऐसे उपकरण तथा ओऔजार जो कि मृतक की 
जीविकोपाजन के लिए श्रावश्यक थे । 
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अधिनियम में कुछ ऐसी संपत्तियों की गणना की गई है जो कर रहित तो 
हैं परन्तु जिनको संपत्ति का कुल मुल्य मालूम करते समय सम्मिलित कर लिया 
जाता है और फिर कर की दर निश्चित कर ली जाती है । 

(१) उन राज्यों में स्थित क्ृपि भूमि जिन्होंने संघ सरकार को क्रपि भूमि 
पर जायदाद कर लगाने का अधिकार नहीं दिया है । 

(२) मृत्यु के ६ महीने पहले त्तक २५,००० रुपए के मूल्य के उपहार जो 
किसी साव॑जनिक कार्य के लिए दिए गये हों । 

(३), वीमा पालिसियों द्वारा प्राप्त हुम्ला झपया केवल ५,००० रुपये तक । 

सम्पत्तियों के मूल्य में से कुछ कठौतियाँ (0०000४0०9)--मृत्यु-कर के 
लिए संपत्ति का वास्तविक सूल्य आँकते समय कई प्रकार के ऋणों एवं खर्चो की 
राशियों को छोड़ दिया जाता है, जैसे-- 

(१) अन्तिम संस्क्रार का खर्च, १००० रुपए तक, (२) वास्तविक ऋण 
जिप्तका भुगतान करना है, (३) पत्ति की संपत्ति में पत्नी का भाग, (४) विदेशों में 
स्थित संपत्ति के प्रबन्ध या आय की वसूली में होने वाला खर्च, जो संपत्ति के मूल्य 
के ५ प्रतिशत से श्रधिक नहीं होना चाहिए। * 

कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी कुद्र॒म्व में निर्तर कई मृत्यु हो जाने के 
कारण संपत्ति कुछ ही समय में बहुत से व्यक्तियों के हाथों में से गुजरती है। यदि 
हर वार मृत्यु कर दिया जाये तो संपत्ति बहुत थोड़े ही समय में सरकार के हाथ 
में चली जायेगी और यह भअन्‍्यायपूर्ण भी होगा । इस कारण अधिनियम में इसके 
लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। यदि दूसरी मृत्यु, पहली मृत्यु के एक वर्ष के 
अन्दर ही हो जाती है तो मृत्यु कर ५०% रह जायेगा । यदि दो वर्षो के भ्रन्दर होती 
है तो ४०%, श्रगर तीन वर्षों के श्रन्दर होती है तो ३०%, यदि चार वर्षों के अन्दर 
होती हैं तो २०% और यदि ४५ वर्षों के श्रन्दर होती है तो १०५८ की कमी हो 
जायेगी | यदि पहली मृत्यु के तीन महीने के श्रच्दर ही दूसरी मृत्यु हो जाती है तो 
कोई भी मृत्यु कर नहीं लिया जायेगा । 
| जायदादकर का प्रशासन (80गरांग्रं॥8/०॥)--जायदादकर का प्रशासन 
केन्द्रीय श्राय बोर्ड (एशाध्र// 9800 ० २८४०॥७०) को सौंप दिया गया है जिसके 
अधीन नियंत्रक (0200ण०७), सहायक उप-नियंत्रक (09. ए०्राणाश$) 
गौर सहायक नियंत्रक (25ंडभ६ 00000०७) नियुक्त कर दिये गए हैं। झ्ाय- 
कर विभाग के अफसरों को ही नियन्त्रक नियुक्त कर दिया गया है। नियन्त्रका 
संपत्ति का मूल्य निश्चित करता है श्रौर संपत्ति का उतना ही मूल्य निश्चित किया 
जाता है जितना कि मूल्य बाजार में बेचने से प्राप्त हो सकता हो । मुल्य आंकते 
समय सभी प्रकार की सावधानियाँ वरती जाती हैं। यदि नियन्त्रक श्रावश्यक् समझे तो 
संपत्ति का मूल्य आँकने के लिए मुल्य आँकने वालों को नियुक्त कर सकता है। मूल्य 
श्रॉकने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका इस विभाग-से कोई सम्बन्ध नहीं होगा । करदाता' 


लेकर सके | 


को अ्रधिकार है कि वह नियस्त्रक हारा लगाए गए कर के विरुद्ध अ्रपील कर 


२३९४०, 


डरे४प . . , “ राजस्व - 


दि संपत्ति के मूल्यांकन के संबंध में कोई मतभेद है तो उसके. निपटारे के लिए प्राय 


वोर्ड उस भंगड़े को दो मूल्य भँकने वालों को फैसले के लिए सौंप सकता है जिनमें 
से एक तो वोडें द्वारा शोर दूसरा क्रदाता द्वारा नियुक्त किया-जायेगा। यदि इन 
दोनों मूल्य आँकने वालों में. कोई मदभेद है तो झगड़े को तीसरे मूल्य-ऑआँकने- वाले के 
सुपुर्दे किया जायेगा, परन्तु हर दशा में मूल्य आँकने वालों (ए& ०७७). का: ही 
फंसला अन्तिम रहेगा। यदि कानुनः के विषय - में कोई मतभेत है तो .उसकी अपील 
हाईकोटट या सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है-। 

जायदाद-कर का भ्रुगतान करने से बचने के लिए;कई प्रकार के प्रयत्न किये जा 
सकते हैं ज॑से-मृत्यु से पहले उपहार के रूप में संपत्ति को : देना आ्रादि ।. भारतीय 
अधिनियम में कर की इस प्रकार चोरी के विरुद्ध भी व्यवस्था की गई है।. उदा- 
हरखार्थ यदि कोई उपहार मृत्यु की पूर्व आशा से ही दिया गया है तो.उस पर केर 
लगाया जायेगा + इसी प्रकार मृत्यु “से दो वर्षों के अन्दर यदि कोई संपत्ति उपहार 
के रूप में दी गई है. तो भी उस पर:करंलागू किया जायेगा |; यदिः मृत्यु के छः 
महीने के श्रन्दर कोई संपत्ति दान के रूप में दी गई है तो उस पर “भी कर लियां.: 
जायेगा । करारोपण जाँच समिति की यह सिफारिश थी कि. जीवन-काल -में- दिये गये 
'उपहार, जो मृत्यु के पहले ४ वर्ष के अन्दर दिये गंये हैं; उनको भी- कर क्षेत्र में 
सम्मिलित. कर लेना चाहिए रा * 

भारतीय अधिनियम में सत १६५४ में किये गये संज्योधन (म्राशाएंगआाशत5 


-० 958)--अधिनियम में-सन्‌ १६५८ में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गये थे जिन- 
'का मुख्य. उद्देश्य कुछ तो कर की चोरी को. रोकना ,था - और कुछ कर से प्राप्त आय 


को बंढ़ाना था। यह संशोधन, निम्न, प्रकार हैं: :-+- 
न्यूनतम कर रहित सो मा सभी के. लिए ५०,००० रुपये कर दी गईं । 
२. कर की दरों में निम्न प्रकार परिवर्तन. किये गये हैं---५०,००० रुपयों से: 
१ लाख रुपयों तक की संपत्ति-पर कर की दर ' ५ प्रतिशत से घटा कर ४ प्रतिशत 
कर दी गई, १,००,००० रुपये से १,५०,००० रुपयों तक की संपत्ति पर ७३ 
प्रतिशत के. स्थान पर -.६ प्रतिशत: कर .दी गई। २९,००,००० से ३,००,००० हपयों 
तक संपत्ति पर १२३ प्रतिशत से घटाकर १२ प्रतिशत कर दी गई। 
ले. मृत्यू कर .का भ्रुगतान ८ वाधषिक या १६ छमाही किस्तों में 
किया जा सकता था परन्तु अ्रव ४ वापिक या ...८ छमाही किस्तों में ही किया जा 
सकेगा । 
४. विवाह-संबंधी उपहारों के मूल्य की सीमा ५,००० रुपयों से बढ़ाकर 
१०,००० रुपये कर दी गई है ! 
५. अपील करने की विधि में भी परिवर्तेत कर दिये गये हैं और सब झाय- 
कर धन या संपत्ति कर, और व्ययकर तथा मृत्युकर इन सभी की झ्पील करने 


. “को विधि एक जेसी हो गई है। पहली अपील. सहायक कमिश्नर (5%7थोधां8- 


शै8भंडबया (.0गांइथ्रंणाथ), अपील सुनने वाली अदालत (897शॉ४० प्रणोगए- 
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प्रथे) में दूसरी अपील, हाई कोर्ट में तीसरी अपीज और सुप्रीम कोर्ट में चौथी भ्रपील 
की जायेगी । न * 
६. जायदाद-कर उन सम्पत्तियों पर नहीं लगाया जायेगा जिन पर उपहार- 
कर लागू कर दिया गया है । े 
सन्‌ १६६४ का संशोधन :--सन्‌ १६६४-६५ के वजट में जायदाद कर की 
दरों में बहुत परिवर्तत किये गये। सन्‌ १६६३-६४ में कर की दर ५० हजार 
, रु० पर ४% से ५० लाख रु० पर ४०% थी किन्तु अब ५० हजार रुपयों के मूल्य 
की सम्पत्ति पर ४९% से लेकर २० लाख रुपये के मुल्य की सम्पत्ति पर ५५% कर 
लगाया गया है । कर की वतंमान दरें इस प्रकार हैं :-- 








ध्ी सम्पत्ति वर्ग कर की दरें 
१, सम्पत्ति के ५० प्रथम हजार रु० के 
' मूल्य पर कुछ नहीं 

२. » »गमैंगले ५० हजार ,, » ४०, 
है, # # # ९ जाख ,, » ८५% 
हैं... » » 3 लाख ,, # १५५५ 
५५ 37 १7 37 # गाख 7 7) २५% 
६६ 20... 7). 77 * लाख 37. 73 ४० 8// 
छ. # # ४7. “लाख ,, » २०% 
८, , » #शरोपमसुल्य पर ,, ,, ८५%, 


सन्‌ १९६६ का संशोधन--सन्‌ १६६६-६७ के बजट में मृत्यु-वर के कुछ 
मध्यवर्ती खण्डों की दरों में वृद्धि की गई है, जैसा कि १ लाख रुपये से २ लाख हुपये 
तक, ८ प्रतिशत से बढ़ाकर १० प्रतिशत, ३४ लाख रुपये से ५ लाख रुपये तक, 
१५% से बढ़ाकर २५% और ५ लाख रुपये से १० लाख रुपये तक, २५%से बढ़ा 
कर ३०% वृद्धि की गई है । 

. भारतीय जायदाद-कर का भार--भारत में मृत्यु-कर श्रभी अपनी शिशु 
अवस्था में ही है, इसलिए इसके भार का पता लगाना कठिन है । व्यक्तिगत करों 
(एथ5णाध! 785०५) का भार सावारणतया कर की दर, न्यूनतम कर-रहित सीमा, 
कर सम्बन्धी श्रधिनियम में प्रदान की गई छूटें तथा अन्य प्रकार की रियायतों झ्ादि 
पर निर्भर करता है। यही मृत्यु-कर के विषयों में भी सच हैं। जिस कर की दर 
बहुत प्रगतिशील होगी, कर-रहिंत सीमा बहुत नीची होगी तथा कर से वहुत कम 
छूटे होंगी, तो स्पष्ट ही है कि ऐसे कर का भार बहुत अधिक होगा ( छूद 
की सीमा बहुत काफी ऊँची रखी गई हैं, जब कि ब्रिठेन में २७,०० ० रुपये, भ्रास्ट्रेलिया 
में ३०,००० रुपये, लंका में २०,००० रुपये हैं। भारत एक निरवंत और सेतीहर 
देश है. इसलिए यह देखते हुए कर-रहिंत सीमा काफी ऊँची हैं। जहाँ तक कर की 

-दर का सम्बन्ध है भारत में कर के ८ खण्ड (8]995) हैं और प्रगतिणील दर पर 
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% है बढ़कर 5५५९६ तक कर लगता है जबकि इंग्लैंड में कर की दर १%, 
८०% हैं, अमेरिका में ३५७ से ७७% तक है.। छूट श्र रियायतों के सम्बन्ध में 
भारत में निरन्तर मृत्यु होने की अवस्था में काफी उदारता दिखलाई गई है। 

जायदाद-कर की श्रालोचचा--भारत में जायदाद-कर की, कई कारणों से, 
आलोचना की गई है । प्रथम, यह कहा गया है कि भारतीय श्रधिनियम पुरणंतया उसी 
नमूने पर बनाया गया है जैसा कि ब्रिटेन में है । ब्रिटेन जैसी मृत्यु-कर प्रणाली भारत- 
वर्ष के लिए कभी भी उचित नहीं हो सकती । क्योंकि भारत की परिस्थितियाँ ब्रिटेन 
की परिस्थितियों से पुर्णातया भिन्‍त हैं । परन्तु इस प्रकार की आलोचना न्यायानुकूल 
नहीं है । किसी भी नये कार्य को आरम्भ करने से पहले हमको उन देशों के अनुभवों 
से भ्रवश्य ही लाभ उठाना होगा जहाँ पर वह कार्य पहले से ही किया जा रहा है 
और कभी-कभी तो दूसरे देशों की व्यवस्था के नमूने पर ही नये कार्य के संचालन की 
व्पवस्था अपने देश में भी स्थापित करनी पड़ती है । इसलिए यदि मूृत्यु-कर के 
सम्बन्ध में हमने ब्रिटेन जेसी व्यवस्था अ्रपनाई है तो हमने कोई त्रटि नहीं की है । 
हमें इस बात की भी तो स्वतन्त्रता है कि जंसे-जसे भ्रनुभव होते जायें हम मृत्यु-कर 
प्रणाली में परिवर्तत कर लें । इसलिए इस बात पर विरोध करना उचित प्रतीत नहीं 
होता । दूसरे, मृत्यु-कर के सम्बन्ध में एक बड़ी कठिनाई यह भी है कि हमारे देश - 
में भिन्‍न-भिन्‍त उत्तराधिकारी प्रणालियाँ- प्रचलित होने से कर का भार समान रूप से 
विभिन्‍न जातियों पर नहीं पड़ता । यह आलोचना कुछ सीमा तक सही भी है। 
चास्तव में हिन्दू संयुक्त परिवार के सम्बन्ध में तो यह कठिनाई मुख्य रूप से अनुभव 
होती है । परन्तु श्रधिनियम में इस कठिनाई को दूर कंरने की व्यवस्था की गई है । 
एक तो उत्तराधिकार-कर के .स्थाव पर जायदाद-कर लागू . किया यया है और मृतक 
व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई पूरी सम्पत्ति पर ही कर लिया जाता है। इसमें तो कोई 
'सन्देह नहीं कि यह उतना न्‍्यायशील नहीं है जित्तना कि उत्तराधिकार-कर होता है । 
परन्तु फिर भी कुछ समानता, अ्रवश्य प्राप्त हो जाती है। तीसरे, भारतवर्ष में 
श्रौद्योगिक संगठव अधिकतर एकाकी उत्पादन प्रणाली के रूप में किया जाता है। 
यहाँ पर सम्मिलित पूंजी कम्पनियाँ बहुत कम स्थापित हुई हैं श्रतः श्रन्‍्य उन्नत देशों, 
-की श्रपेक्षा यहाँ पर मृत्यु-कर बचतों और कार्य करने की शक्ति को अधिक हतोत्सा- 
,हित करेगा-। सम्मिलित पूंजी कम्पनी में यह सुविधा रहती है कि किसी भी अंश- 
'घारी (क्र्रथाण6०) की मृत्यु के बाद मृत्यु-कर का भुगतान कम्पनी के हिस्सों 
को वेचकर प्राप्त किया जा सकता है । परन्तु एकाकी उत्पादन प्रणाली या साझेदारी 
में मृत्यु-कर का भुगतान करने के लिए व्यंक्ति की सम्पत्ति की वेचना पड़ता है । 
अतः जबकि सम्मिलित पूँजी कम्पनी का जीवन स्थायी वना. रहता है साझेदारी या 
एकाकी उत्पादन व्यवस्था का झीघ्र ही अन्त हो जाता है, जिससे उत्तराधिकारियों . 
को. भी हानि होती है श्र देश में व्यापार तथा उद्योगों को बहुत घबका पहुँचता है । 
चौथे, जब कि भ्रधिनियम में जीवन वीमा से प्राप्त घन पर कर नहीं लिया जाता, 
फिर भी कर की दर को निश्चित करते समय उस राशि को भी सम्मिलित- कर 
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लिया जाता है | यह विल्करुल भी न्यायपूर्ण नहीं है । एक तो परोक्ष रूप से बीमा की 
राशि पर कुछ न कुछ कर तो इस प्रकार लग ही जाता है दूसरे जीवन बीमा से प्राप्त 
र्षि को पूरी छूट न देकर जीवन बीमा के महत्व को ही समाप्त कर दिया गया 
है.। यद्यपि दाह संस्कार के खर्चो को भी कर के क्षेत्र से बाहर रखा गया है 
परन्तु एक वड़ी कमी अधिनियम में यह है कि बच्चों की शिक्षा आदि के व्यय पर 
किसी प्रकार की भी छूट नहीं दी गई है । श्रन्त में अधिनियम की इस बात पर भी 
* आलोचना की गई है कि कर-रहित सीमा बहुत ही नीची है जिससे मध्यम-वर्ग के 
व्यक्तियों को वहुत श्रधिक कर का भार सहन करना पड़ता है, परन्तु दूसरी ओर कुछ 
ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके अनुसार कर रहित सीमा बहुत ऊंची है। इन विरोघात्मक 
विचारों को यूं ही छोड़कर हम कह सकते हैं कि समय की प्रगति के साथ जैसे-जैसे 
अनुभव बढ़ते जायेंगे बसे ही मृत्यु-कर प्रणाली में उचित संशोधन होते जायेंगे । 
चास्तव में मृत्यु-कर को लगे हुए श्रभी इतना थोड़ा समय हुत्ना हैं कि उसके वारे में 
किसी भी प्रकार की आलोचना करता ठीक नहीं होंगा । हु 
इस प्रकार भारत में मृत्यु-कर के लागु होने से एक ऐसी आवश्यकता की 
पूत्ति हुई जो एक वहुत लम्बे समय से अनुभव हो रही थी। भारत में घन की 
असमानतायें बहुत श्रधिक होती जा रही थीं श्रौर इसलिए यह श्रावश्यक था कि इन 
असमानतात्रों को कम करने के लिए मृत्यु-कर लगाया जाए। साथ ही मृत्यु-कर, 
श्राय-कर की अपेक्षा बचतों को भी कम हतोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त मृत्यु- 
कर से राज्यों को अपनी विकास योजनाप्रों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त श्नाय 
भी मिल जाती है। अ्रतः भारत में मृत्यु-कर परिस्थितियों को देखते हुए ठीक समय 
पर ही लागू किया गया है । 
- कुछ चुने हुए वर्षो में इस कर से प्राप्त श्राय का व्योरा इस प्रकार है :-- 


१६५४-५५--०*८१ करोड़ रुपये १६६१-६२--४०० करोड़ रुपये 
१६५४-४५६--१४५१५ 7 5 न के ५ पक 
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| स्पत्ति-करारोपण : उपहार-कर, 
अ्रध्याय १६ घन-कर ओर पूंजी लाभं-कर 
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: पिछले श्रध्याय में हमने सम्पत्ति-करों के वंश का एक श्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
कर--मृत्यु-कर--का अ्रध्ययन किया था । इस अध्याय में हम सम्पत्ति-कर के -तीन 
और रूपों का श्रध्ययन करेंगे। ये उपहार कर, घन कर, और विशेष पँजी कर हैं । 
इनकी विवेचना हम इसी क्रम से करेंगे । . - 

उपहार-कर ((आ।8 795)--उपहार-कर उस सम्पत्ति पर लगाया जाता 
है जिसको व्यक्ति अपने जीवनकाल में उपहार के रूप में दूसरे व्यक्तियों को देता. 
हैं । हमने मृत्यु-कर का श्रध्ययच- करते समय मृत्यु-कर- सम्बन्धी इस कठिनाई की 
ओर संकेत किया था कि मृत्यु-कर.की चोरी सम्पत्ति को उपहारों के रूप में देकर 
की जा सकती है । वास्तव में मृत्युकर की चोरी को बचाने के लिए ही उपहार-करे 
लगाया जाता है । अतः उपहार-कर इस दुष्टि से मृत्यु-कर का पुरक है । इंस प्रकार 
यदि मृत्यु-कर श्रावश्यक है तो उपहार-कर भी उत्तना ही श्रावश्यक हो जाता है। - 
भारत में उपहार-कर सर्वप्रथम १६४५८ में लागू किया गया था और इसलिये यह 
अभी एक नया कर ही है । यद्यपि कर जाँच समिति ने उपहार-कर लागु करने के 
प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था परन्तु अंग्रेजी अ्र्थशास्त्री प्रो० केल्डोर 
(९०607) ने बड़ें ही प्रभावशाली शब्दों में इसको लागू करते का सुकाव दिया था 
क्रौर भारत में यह कर उन्हीं के सुकावों का परिणाम है। उस समय कर जाँच 
समिति का यह मत था कि पहले मृत्यु-क्र के कार्य-संचालन . से उचित मात्रा में 
श्रमुभव प्राप्त किए जायें तत्मश््चात्‌ उपहार-कर लगाया जाये। श्रनुभवों के श्रभाव 
में उपहार-कर का सफल होना असम्भव सा ही प्रतीत होता था। समिति के भ्रनुसार 
उपहार-कर के लिए यह भी श्रावश्यक था कि मृत्यु-कर की दरें बहुत अ्रधिक प्रमति- 
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शील हों श्रौर क्योंकि उस समय मुत्यु-कर की दरें बहुत नीची थीं इसंलिएं समिति ने 
उपहार-कर सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया था ।? 

भारत सरकार ने श्रों० केल्डोर को भारतीय कर-प्रेणाली में श्रावश्येक सुधार 
करने के लिए निम्मन्रितं कियां था। प्रो० केल्डोर ने अपने प्रस्तावों में एक यह भी 
प्रस्ताव रखा कि भारंत में उपहार-कर लगाया जाए | उनका प्रस्ताव था कि १० 
हजार रुपयों में श्रेधिक मूल्य के उपहार पाने वालों पर यह कर लगाया जाए और 
धीरे-धीरे मृत्यु-कर के स्थान पर सारे देश में उपहार-कर सामान्य रूप से लागू किया 
जाए, क्योंकि मृत्यु-कर का विचार बहुत ही पुराना है। इसके भ्रतिरिकत उनके श्रनुसार 
जीवन-काल में दिए गए उपहारों और उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति में कोई भी 
श्रन्तर नहीं है, इसलिए प्रगतिशील उपहार कर ही काफी होगा ।* 

प्रो० केल्डोर के प्रस्ताव के अनुसार सन्‌ १६४८ में उपहार-कर लागू कर 
दिया गया । वास्तव में प्रत्यक्ष करारोपण में जो महत्वपूर्ण कड़ी गायव थी वह उपहार- 
कर के लगने से प्राप्त हो गई । साथ ही मृत्यु-कर की चोरी भी श्रधिक कठिन हो 
जाएगी श्र कर-भार का वितरण भी अधिक समान हो सकेगा । यह कर प्रत्येक 
प्रकार के उपहारों पर लागू किया जायगा श्रौर उपहार देने वाले व्यक्ति से कर वसुल 
किया जोएंगो । यह कर उत सभी उपहारों पर लगाया जाएगा जो कि पिछले वर्ष 

में दिए गये थे। परन्तु कर की दर निर्धारित करने के लिए पिछले पाँच वर्षों के 

उपहारों को जोड़ कर जो दर उत्त राज्षि के लिए लागू की जाएगी वही उस वर्ष की 
दर भी होगी जिंसका भुगतान होना है । 

सन्‌ १६६३-६४ तक उपहार-कर की दरें बिल्कुल मृत्यु-कर जैसी ही थीं । 
केवल इतना अंन्तर था कि जब कि प्रथम खण्ड पर मृत्यु-कर प्राप्त किया नहीं जाता 
था, उपहार-कर लिया जाता था। यह दरें निम्न प्रकार थीं :--- 








पिछले व में दिए गए उपहारों का कुल मूल्य उपहार-कर की दर 
पहले ५०,००० रुपयों पर ४ प्रतिशत 
अगले प्०.००० छू? 
४ प्०,००० १! घर 
2१ ४०,००० 5 १० ! 
आओ प श्र 
् २,००,००० हे ह५ | 
रे १ ,००,००० 4 २० हर 
2 १०,००,००० ह २५ 
22 १०,००,००० ॥ठ ३० ही 
कर २०,००,००० ३४५ शत 
४५० लाख रुपयों से श्रधिक राशि पर डे०ण 


लिन अधिक नील अभि कककी शक जज ३ ७ अब चलन नर ुुुअाााभाााााााााााााााााााआआााआााा॥ए॑णा७७॥४ल्‍॥७॥॥८एएरशशशणशआशराश।णाए 
, 7२८००॥, 9. 245. 
2, 6००६ णा [एतीगा 785 रेटणाएओ, 9. 2 
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सन्‌ १६६४ के संशोधत---सन्‌ १६६४-६४ के बजट में जायदाद-कर की 
दरों में, परिवर्तनों के साथ-साथ उपहार-कर की दरों में भी परिवर्तन: किये गये। 
कर रहित सीमा को १०,००० रु० से कम करके ५००० रु० कर दिया गया। कर 
की दरों में भी ताब्न वृद्धि की गई। पहले अधिकतम दर, ५० लाख रु० पर ४० 
प्रतिशत थी, किन्तु अब केवल ३,४५०,००० रु० पर ४० प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 
कर की दर एवं राशि निर्धारित करने के लिए पिछले ५ वर्षों में दिये गये उपहारों 
की भी गणना की जायगी । वर्तमान दरें इस प्रकार हैं :--- 





उपहारों का मूल्य | कर की दर 
१. पहले ५ हजार रु० पर . ४ प्रतिशत 
२. अगले १५.हजार रु० पर पर 
३. गे २५ है हुए श्र 7, 
ड, है १ लाख 37 र्प्र ठग 
भू. ” रलाख !” गण हट |» 
६. शेष पर है पू० 





कर से छूट--किसी भी वर्ष में ५ हजार रु० के मूल्यों के उपहारों पर कोई 
कर नहीं लगेगा और इससे ऊपर की जितनी भी राशि होंगी उस पर उपर्युक्त दरों से 
कर की राशि निर्धारित की जायेगी । केन्द्रीय. तथा राज्य सरकारों, स्थानीय 
पदाधिकारी श्रौर घर्मार्थ संस्थाओं (क्मत्र4006 प्रा577#078) को दिए गए 
उपहार; किसी श्राश्रित स्त्री की श्ञादी के अवसर पर १०,००० रुपयों तक के मूल्य 
के उपहार; अपनी धर्मपत्नी को ५० हजार रुपयों तक के उपहार; निर्भेरकत्तश्नों को; 
बीमा पालिसियों के उपहार (१०,००० रुपये प्रति निर्भरकर्त्ता के हिसाब से); 
विदेशों में स्थित अचल सम्पत्ति के उपहार; विदेशियों द्वारा ऐसी .चल सम्पत्ति के 
उपहार जो विदेशों में स्थित हैं; वसीयतनामों द्वारा दिए गए उप्रहार; सरकारी 
कम्पनियों द्वारा दिए गए उपहार; सरकारी निग्रमों हारा दिए गए उपहार; जनता 
द्वारा प्रवन्धित ऐसी कम्पनियों के उपहार जिनका नियंत्रण ६ से कम व्यक्ति नहीं 
करते हैं तथा दान-सम्वन्धी संस्थाओं द्वारा दिये गये उपहारों पर कोई भी कर नहीं 
लिया जायेगा । यदि कोई व्यक्ति कर लागू होने वाले उपहार को देने के १५ दिन के 
अन्दर ही अन्दर स्वेच्छा से कर की राशि का पूर्णतः या अंशत: भ्रुगतान कर देता है 
तो उसको कर की राशि में कुछ छूट प्रदान कर दी जायेगी । यदि एक पति कोई 
“उपहार अपनी पत्नी को देता है और पत्नी उस उपहार को किसी दसरे व्यक्ति 
को दे देती है तो ऐसा माना जायेगा कि वह उपहार पति द्वारा ही दिया गया है श्रीर 
उस पर कर ले लिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई सम्पत्ति बाजार में प्रचलित 
मलय से कम पर बेची गई है तो उसके वास्तविक मूल्य की राशि और प्राप्त की गईं 
राशि में जो अन्तर होगा उस राशि पर सरकार उपहार-कर ले लेगी। उपयुक्त 
दोनों उपाथ इसलिए किए गए हैं कि जिससे कर की चोरी न होने पाए। 


संघ सरकार की आय के स्रोत (क्रमशः) ३५५ 


सन्‌ १९६६ के संशोधन :-- 

उपहार-कर की दरों को जायदाद-कर की दरों के स्तर पर लाने के लिए 
१६६६-६७ के वजट में विभिन्‍न खण्डों पर लागू होने वाली दरों में काफी कमी 
कर दी गईं | छूट की सीमा ५,००० रु० से बढ़ा कर १०,००० रु० कर दी गई है 
१०,०० रु० से २५,००० रु० तक के खण्ड की दर ८५% से घटा कर ५% और १५ 
लाख रु० तक के विभिन्‍न खण्डों की दरों में भी कमी की गई है । १५ लाख रु० से 
ऊपर के खण्ड की दर वर्तमान दर के समान ही रखी गई है। 

कर का प्रवन्ध श्राय-कर विभाग द्वारा किया जायेगा और सभो बातो में यह 
ग्राय-कर के समान होगा । कर की राशि निश्चित करते समय सम्पत्ति का मूल्य 
वाजार में प्रचलित मूल्य के हिसाव से लगाया जायेगा । इस कर से सन्‌ १६५८- 
५६ में ९८ लाख रुपये, सन्‌ १६५६-६० में 5० लाख रुपये; सन्‌ १६६०-६१ में ८८ 
लाख रुपये; १६६१-६२ में १९०१ करोड़ रुपये और १६६३-६४ में १९१० करोड़ रुपये 
प्राप्त हुए और १९६४-६५ में ३:०,७ १६६५-६६ में ३ करोड़ और १६६६-६७ में 
भी ३ करोड़ रुपए प्राप्त होने की झ्राशा है । - 

आ्राशा है कि उपहार-कर भारत की प्रर्थ-व्यवस्था में एक महत्वपूण स्थान 
प्राप्त कर लेगा । इस कर से कई लाभ प्राप्त होंगे ज॑से मृत्यु-कर तथा श्राय-कर की 
चोरी कम हो जायेगी । अ्रन्य सम्पत्ति-करों के साथ-साथ उपहार-कर भी घन के 
वित्तरण की अ्रसमानताञ्नों को कम करने में सहायता करेगा श्रौर नियोजन-सम्बन्धी 
कार्यों के लिए श्रावश्यक वित्त प्राप्त करने में भी सहायता करेगा । यह घ्यान रहे कि 
यदि उपहार कर भारत में केल्डोर के प्रस्ताव के श्रघीन लगाया गया है, परन्तु यह 
केल्डोर योजना से पूर्णतया भिन्‍त है । उसके अनुसार कर उपहार पाने वाले व्यक्ति 
पर लगना था और कर की दर उपहार के मूल्य के अनुसार नहीं वरन्‌ उपहार प्राप्त 
करने वाले के वास्तविक घन (उपहार को सम्मिलित करके) के अनुसार प्रगतिशील 
होनी थी । इसके अतिरिक्त उसका प्रस्ताव था कि भारत में मृत्यु-कर के स्थान पर 
सामान्य उपहार-कर लागू किया जाये | परन्तु भारतीय उपहार-कर मृत्यु-कर के 
प्रतिरिक्त लागू किया गया है । यह कर उपहार देने वाले व्यक्ति पर लगाया गया है 
ओर इसकी दर को उपहार के मूल्य के श्रनुसार प्रगतिशील बनाया गया है। 

प्रधिकतर व्यवितयों का यही विचार है कि भारत में उपहार-कर की सफलता 
की सम्भावना कम ही है । इसके कई कारण बताये जाते हैं । प्रथम यह पता लगाना 
ही कठिन हो जायगा कि उपहार क्रिस-किस रूप में और कब दिए जाते हैं | इसके 
प्रतिरिक्त प्रचलित वाजारी दरों के हिसाव से सम्पत्ति का मूल्यांकन भी कठिन होगा 
और इसमें मुकदमेवाजी को भी प्रोत्साहन मिलेगा । परन्तु यह्‌ कठिनाइयाँ तो सम्पत्ति 
करों की विशेपतायें हैं जिनको क्रिसों प्रकार भी दूर नहीं किया जा सकता । अनु भव 
प्राप्त होने के साथ-साथ इनको कम तो किया जा सकता है परल्तु पुर्णातया दूर नहीं 
किया जा सकता । 

घन-कर ( ए/०४धा 7४5)--यह कर एक व्यक्ति की सम्पत्ति या पूंजी के 
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कुल मूल्य पर लगाया जाता है। यह वाधिक होता है और व्यापारिक कम्पनियों 
तथा निगमों की सम्पत्ति के मूल्य तंथा धन पर लागू किया जाता है। यहं कर वहुत 
ही पुराना है। अन्य सम्पत्ति-करों से यह कर इस वात में भिन्न है कि जबकि श्रन्य 
सम्पत्ति कर कुछ विशेष अवसरों पर ही लागू किये जाते हैं घन-कर प्रत्येक वर्ष ई 
लागू किया जाता है। यह एक सामान्य कर है. क्योंकि यह सभी प्रकार की सम्पत्तियों ' 
पर लगाया जाता है और इसीलिए इसकी दरें अन्य सम्पत्ति केरों की श्रपेक्षा अधिक 
नीची रहती हैं । ह 5 
इस कर को लागू करने में दो मुख्य समस्‍यायें उत्पन्न होती हैं श्र्थात्‌ सभी 
प्रकार की सम्पत्तियों का पता लगाना और उन्तका मूल्य आँकना । करंदाता की 
सम्पत्ति के भ्रनेक रूप हो सकते हैं और यह संम्भेव नहीं है कि वह भ्रपनी सभी प्रकार 
की संभ्पत्ति के बारे में पूर्ण सूचना दे दे । जेवर इत्यादि को तो बड़ी सरलता से ही 
छुपाया जा सकता है । फिर सम्पत्ति के आकार में भी समय-समय में परिवर्तन. होते 
ही रहते हैं | श्रतः करदांता की वास्तविक सम्पत्ति को मालूम करना बहुत ही कठिन 
होता है । सम्पत्ति के मूल्य श्राँकने के सम्बन्ध में एक दूसरी कठिनाई और उत्पन्न होती 
है । यदि सम्पत्ति का मूल्य बाजार में प्रचलित दरों के अनुसार मालूम करना है तो 
वाजारी दरों के निरन्तर उतारं-चढ़ाव से समस्या और भी विषम हो जाती है । यह 
भी सम्भव है कि आरम्भ में जिस सूल्य पर सम्पत्ति खरीदी गई थी या वनवाई गई 
थी उसी मूल्य को स्वीकार कर लिया जाय और कर लगा दिया जाए । परन्तु यहाँ 
यह कठिनाई होगी कि समय के साथ-साथ सम्पत्ति के प्रारम्भिक मृल्य में से कुछ 
कटौती की जाये या नहीं । क्योंकि समय बीतने के साथ-साथ सम्पत्ति पुरानी होती 
. जांती है और उसका, मूल्य कम होता जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ सम्पत्तियाँ ऐसी 
भी होती हैं जिनके मूल्य आआँकने सरल नहीं होते . । इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि 
घन यथा पजी पर कर लगाते समय किसी न किसी सीमा तक कर-प्रधिकारी मनमाने 
ढंग से काम करेंगे । उपहार-कर सम्बन्धी अधिनियम में अपील इत्यादि की भी व्यवस्था 
करनी होगी और जिन सम्पत्तियों का मूल्य आँकना सरल नहीं है उन पर कर की 
छूट भी देनी होगी । 
यह विश्वास किया जाता है कि वार्षिक सम्पत्ति करों से बचतों की मात्रा 
देश में कम होने लगेगी । यह अवश्य है कि श्रन्य सम्पत्ति करों की प्रवृत्ति बचतों पर 
दुरा प्रभाव डालने की नहीं होती, परन्तु क्योंकि यह कर प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है 
ओर पूंजी की प्रत्येक वृद्धि से कर का भार बढ़ता जाता है इसलिए यह सम्भव है कि 
बचत हतोत्साहित हों । परन्तु यह आवेश्यक नहीं है कि उत्पत्ति पर इसका बुंरा 
प्रभाव अ्रवरद्य ही पड़े । उत्पादन किसी भी देश में विनियोगों की मात्रा पर निर्भर 
करता है और विनियोगों की मात्रा लाभ की दरों द्वारा निर्धारित होती है । इसलिए 
जब तक लाभ की दर ऊँची रहेगी विनियोग बढ़ते ही रहेंगे शौर उत्पादन भी बढ़ता 
- ही जायेगा । अ्रत: वाधिक सम्पत्ति-कर का इतना बुरा प्रभाव नहीं होता जितना आय- 
कर का, क्योंकि आय-कर की दरें बहुत ही प्रगतिशील होती हैं, जबकि इस कर की 
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दर चहुत नीची होती है। यह कर वितरण की असमानताओं को दूर करने का 
अस्त्र है। इसका सकसे बड़ा गुण यह है कि करदाता की सम्पत्तियों में जो वापिक 
वृद्धियाँ होती हैँ वे भी कर के क्षेत्र में श्रा जाती हैं जवकि अन्य प्रकार के सम्पत्ति कर 
ऐसा नहीं कर पाते हैं। यह कर करदान योग्यता को ज्ञात करने का भी एक अच्छा 
- आधार है। इसके अतिरिक्त इस कर को प्रगत्तिथ्यील भी वनाया जा सकता है । यह 
कर अन्य सम्पत्ति करों की अपेक्षा अधिक क्रियात्मक है, क्योंकि यह वार-वार उत्तन्त 
होता है । भारत में यह कर सन्‌ १६५७ में लागू किया गया था। इसका प्रस्ताव भी 
प्रो० केल्डोर ने दिया था । उन्होंने इसका पक्ष समानता के झ्राधार पर एवं आर्थिक 
प्रभावों तथा प्रशासन-सम्बन्धी कुशलता के श्राधार पर लिया था। उनका विश्वास था 
कि अकेली आय ही किसी व्यक्ति की करदान योग्यता का अच्छा माप नहीं है 
यदि श्राय-करों के साथ-साथ सम्पत्ति करों को लागू कर दिया जाय जब कर-प्रणाली 
करदान योग्यता के पूर्णातया अनुकुल होगी । इसके अ्रतिरिक्त जो कर सम्पत्ति के 
मूल्यों पर लगाये जाते हैं वे जोखिम वाले विनियोगों श्रौर जोखिम रहित विनियोगों 
के बीच उस प्रकार भेद नहीं करते, जेसे कि आय-कर द्वारा होता है । अर्थात्‌ सम्पत्ति 
करों से बचत हंतोत्साहित नहीं होती श्रौर जोखिम वाले उपक्रमों की भी प्रगति होती 
रहती है। श्राय-कर में, जोखिम वाले उद्योगों में श्राय की मात्रा अधिक होने के कारण 
प्रधिक कर वसूल किया जाता है परन्तु सम्पत्ति करों में यह दर लगभग समान ही 
रहती है । आय-कर और सम्पत्ति कर दोनों की उपस्थिति में कर-प्रणाली की व्यवस्था 
अधिक कुशल हो जाती है श्लोर कर की चोरी भी वच जाती है। इन्हीं कारणों से 
श्रो० केल्डोर ने श्रपती समुचित योजना ([राध्ट्राध४८०० 806008) में घन-कर को 
सम्मिलित किया था । 

भारत में घन-कर सन्‌ १६५७ में लागू किया गया था। यह व्यक्तियों 
कम्पनियों तथा हिन्दू संयुक्त परिवारों के वास्तविक धन पर एक वापिक कर था । 
प्रो० केल्डोर के प्रस्तावों और भारतीय घन-कर अधिनियम में ये अन्तर थे कि 
भआरतीय अधिनियम में कृम्पनियाँ भी कर-क्षेत्र में सस्मिलित कर ली गई थीं । कर 
की दरें, प्रो० केल्डोर के प्रस्ताव की अपेक्षा नीची थीं और कर की छूटे भी श्रधिक 
उदार थीं । न्यूनतम कर-रहित सीमा व्यक्तियों के लिए दो लाख रुपये श्ौर हिन्दू 
सम्मिलित परिवारों के लिए चार लाख ढयये थी | व्यक्तियों के लिए कर की दें 
लिम्त प्रकार थीं :--- 

कर-रहित सीमा के बाद प्रथम १० लाख रुपये पर > प्रतिशत 


झगले १० लाख रुपये पर ***: १ प्रतिशत 
शेप पर *** ४० ०५० ** १७ प्रतिशत 
हिन्दू संयुक्त परिवारों के लिए कर की दरें निम्न प्रकार थीं :-- 
कर-रहित सीमा के ऊपर ६ लाख रुपयों पर हे प्रतिशत 
अगले १० लाख रुपयों पर * ** * “* श१ प्रतिशत 


शेप पर 5222 25. ५ छल ड सा १३ प्रतिशत 
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कम्पनियों के लिए ५ लाख रुपयों के आदेयों (455०5) पर कोई कर नहीं 
था, शैप पर # प्रतिशत की सामान्य दर से कर लगाया था। घत कर का प्रशासन 
भी झ्राय-कर विभाग को सौंप दिया गया है । व्यक्तियों और हिन्दू सम्मिलित परि- 
वारों की सम्पत्ति का मूल्य वाजारी दरों के असुसार आँका जाता है। व्यापारिक 


संस्थाओं तथा कम्पनियों पर कर का निर्धारण उनके हिसाब के चिट्टों (8ाक्मा०8 86४७) 


के आधार पर किया जाता है । 


सन्‌ १६६२-६३ तथा १६६४ में इस कर में महंत्त्वपूर्णा संशोधन किये गये - । 


हैं । व्यक्तियों के लिए कर की वर्तमान दरें निम्न प्रकार हैं :-- 


पहिले १ लाख रु० पर कुछ नहीं 
अगले ४ लाख रु० पर ०५ प्रतिशत 
ग्रलिे ५ /” हर १०० प्रतिशत 
११ १ 6 39 397 २० प्रतिशत 
शेष पर २५ प्रतिशत 


इस प्रकार अब न्यूनतम कर-रहित सीमा व्यक्तियों के लिए एक लाख रुपये 


झौर सम्मिलित हिन्दू परिवारों के लिए दो लाख रुपये कर दी गई है 
कर से छूटें--कुछ सम्पत्तियाँ कर से मुक्त . हैं, जेसे कृषि सम्पत्तियाँ, ग्रा्मो 


में रहने के मकान, घामिक तथा धर्मार्थ न्‍यासों की सम्पत्तियाँ, कला-कौशल की - 


वस्तुएं, व्यक्तिगत सम्पत्ति जेसे फरनीचर, केवल २४ हजार रुपयों के मुल्य तक के 

और प्रावधान कोष (शिट्शंतशा। कण्यात) भर बीमा पालिसियों की राशि 
इत्यादि । यदि किसी व्यक्ति के कुछ आदिय भारत में हैं ओर कुछ विदेशों में हैं तब 
विदेश्यों में स्थित झ्ादेयों पर ५० प्रतिशत की समानुपातिक कटौती- कर दी जायेगी + 
इसी प्रकार यदि विवेक्षियों की पूंजी भारत में लगी हुई है तो उस पर भी ५० प्रतिशत 
की कटौती की जायेगी । इस कर का पक्ष लेते हुए वित्त मन्‍्त्री श्री कृष्णामाचारी 
ने कहा था कि वर्तमान आय-कर सम्बन्धी नियम तथा' व्यवस्था इस योग्य नहीं है कि 
व्यक्तियों की कर-दान क्षमता का सही माप कर सके और -आय-कर की चोरी को 
बचाने के लिए यह आवश्यक है कि किसी न किसी प्रकार का घन या सम्पत्ति-करः 
लागू किया जाए। उनके अनुसार यह विनियोगों को भी कम हतोत्साहित करेगा । 


वित्त मन्‍्त्री के आश्वासनों के पश्चात्‌ भी बहुत से व्यक्तियों ने घन-कर. की 


झ्रालोचनायें कीं। इसके विरुद्ध पहली श्रालोचना यह की गई है कि क्योंकि यह वाधिकः 


कर है और प्रगतिशील है इसलिये यह बचतों को हतोत्साहित करेगा। परन्तु जैसा | 
कि हम पहले कई बार कह चुके हैं झ्राय-कर की तुलना में इसके प्रभाव कम बुरे. 


होंगे । कर के विरुद्ध दूसरी आलोचना इस आधार पर की गई है कि जब विदेशों में. 
यह कर केवल व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं धन पर लगाया जाता है, भारत में कम्पनियों 
के आदेयों पर भी लागू किया गया है । परन्तु यह ध्यान रहे कि भारत में श्रधिकतर 
कम्पनियाँ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में होने के कारण इस कर का लगाना आवश्यक 
था । कुछ लोगों ने आलोचना इस आधार पर भी की है कि घन कर के लगने से 
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भारत में विदेशी पूंजी के विनियोग को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। परन्तु इस समस्या 
को दूर करने के लिए विदेशी कम्पनियों तथा व्यक्तियों के लिए कुछ रियायतें कर दी 
गई हैं । भ्रन्त में सम्पत्ति के मुल्य आँकने के सम्बन्ध में जो कठिनाइयाँ हम पिछले 
पृष्ठों में श्रन्य सम्पत्ति-करों के सम्बन्ध में दे आये हैं उन कठिनाइयों के आधार पर 
इस कर की भी श्रालोचना की गई है, और जो वास्तविक भी है । सन्‌ १६५६-६० 
का वजट प्रस्तुत करते हुए श्री देसाई, विच् मन्त्री, ने घोषित किया कि अगले वर्ष 
धन-कर से सम्बन्धित सभी खण्डों पर | प्रतिशत की दर से कर में वृद्धि कर दी गई 
है । इस कर से सन्‌ १६५७-५८ में ७:०४ करोड़, सन्‌ १६५८-५६ में ६*६७ करोड़ 
रुपये, १६५६-६० में १२ करोड़, १६६०-६१ में ८१५ करोड़, १६६१-६२ में 
८२६ करोड़, १९६३-६४ में १० करोड़ रुपये प्राप्त हुए, १६६४-६४ में 
११००५ करोड़ रुपये, १९६५-६६ में १४ करोड़ और १६६६-६७ में भी १४ करोड़ 
रुपये प्राप्त होने की आाद्या है । 

पूँजी लाभ-कर (2४ए 6 0थाए् 7४४)--पमूल्यों में वृद्धि के कारण सम्पत्ति 
के ऋय-विक्रम से जो लाभ प्राप्त होता है उस लाभ पर जो कर लगाया जाता है उसे 
पुजी लाभ-कर कहते हैं; श्र्थात्‌ बह कर उन लाभों पर लगाया जाता है जो किसी 
व्यक्ति को कम मूल्य पर सम्पत्ति खरीद कर अधिक मुल्य पर बेचने से प्राप्त होते 
हैं। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने ५०,००० ठपयों में भूमि खरीद कर 
१,००,००० रुपयों में वेची हैतो उसको ५०,००० रुपयों का पूँजी लाभ प्राप्त 
हुआ । यह ध्यान रहे कि यह लाभ कभी-कभी ही प्राप्त होते हैं और अनिदेचत या 
आकस्मिक होते हैं । साथ ही साथ यह व्यक्ति-विशेप के मुख्य व्यवसाय से प्राप्त 
नहीं होते । उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति का व्यवसाय यहो है कि वह भूमि खरीदे 
और वेचे श्रौर जो लाभ प्राप्त हों उनसे जीविका उपाज॑न करे तो इस प्रकार के कर 
इसके श्रन्तगंत नहीं श्रायेंगे । दूसरी ओर यदि कोई शिक्षक भूमि को बेचता है 
तो जो लाभ उसे प्राप्त होगा अवदय ही उस पर कर लिया जायेगा । सम्पत्ति के 
विभिन्‍न रूप होते हैं, जेसे अ्रचल सम्पत्ति; श्लौर चल सम्पत्ति; जैसे इमारतें, भूमि, 
जेवरात, वांड, प्रतिभूतियाँ इत्यादि । 

व्यक्तियों में इस वात पर बड़ा मतभेद है, कि पूंजी लाभ सम्पत्ति से प्राप्स 
लाभ नहीं है वरन्‌ आय है और कुछ लोगों का विचार ठीक इसके विपरीत है । 
विभिन्‍न दे्षों में इस कर को लागू करने के लिए विभिन्‍न रीोतियाँ अ्रपनाई गई हैं। 
प्रमेरिका में इसको आय-कर का ही एक भाग माना गया है | इस कर के सम्बन्ध में 
मुख्य कठिनाई यह है कि जब लाभों पर कर लिया जाता है, तो क्या हानि के समय 
सरकार व्यक्तियों को कुछ आर्थिक सहायता देगी ताकि हानि की क्षति-पूर्ति हो सके । 
अभी तक तो व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाया है । 

भारत में पहिले यह कर सन्‌ १६४७ में लगाया गया था । यह एक प्रगतिशील 
कर था जो १५,००० रुपयों की न्यूनतम मूल्य से अधिक की सम्पत्ति पर लगाया 
गया था | १५,००० रुपयों से ५०,००० रुपयों तक कर की दर एक आ ने प्रति 
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रुपया थी और १० लाख रुपयों से अधिक-के लाभों पर कर की दर ९४ श्राने प्रति 
रुपया तक थी । व्यापार की वस्तुओं के विक्रय, व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुएँ और 
कृपि-भूमि पर कोई कर नहीं था। जो हानि होती थी वह ६ वर्षों तक के लाभों में 
से पूरी की जा सकती थी और कर उस लाभ पर लगता था जो हानि को पूरा करने 
के बादवचता था-। यह कर केवल इसीलिए लगाया गया था कि उस समय युद्ध के कारण: 
- सम्पत्ति के मृल्यों में बहुत वृद्धि हो गई थी और सम्पत्ति के विक्रय से व्यक्तियों 
को बहुत लाभ श्राप्त हो रहे थे परन्तु सत््‌ १६४६ में ही इसको हटा दिया गया था । 
कर जाँच आयोग इस कर के महत्त्व से भली-साँति परिचित था, परन्तु 
उसने उस समय इस कर को लगाने की इसलिए सिफारिश नहीं- की थी क्‍योंकि उसके 
विचार में वित्तियोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अच्छे वातावरण .की 
आवश्यकता थी जिसको इस कर के लगाने से भंग होने का भय था । साथ ही उसने 
यह भी बताया कि विकास-सम्बन्धी कार्यों के प्रभाव से जब सामान्य मूल्य-स्तर - 
लाभों तथा पूंजी के मूल्यों में वृद्धि होगी तब इस कर को लगाना अधिक लाभप्रद 
होगा | प्रो० केल्डोर ने अपनी क्र-सुधार योजना में इस कर को लगाने का प्रस्ताव 
दिया था| उनका विचार. था कि सभी प्रकार के लाभों तथा श्रायों पर, जो कम्प्रनियों 
को प्राप्त होते हैं, ७ श्राने प्रति रुपया की समान दर से कर लगाया जाय (यदि यह 
राशि २५,००० रुपयों से अधिक है तो) | यदि व्यक्षिययों की श्राय तथा पूंजी. लाभ 
२५,००० रुपयों से कम है तो उन पर नीची दरों से कर लगाना था । 
यह कर दूसरी बार सत््‌. १९५६ में लागू किया गया। भारत में पूँजीगत 

वस्तुओं के अ्साक्षारण विक्रम, विनिमय तथा हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाले 
लाप्ों पर यह कर लगाया गया है। पूंजीगत वस्तुओं के अन्तर्गत साथा- 
रख व्यापार-सम्वन्धी वस्तुएँ, उपग्रोग की वस्तुएँ या कच्ची सामग्री जो 
व्यापारिक कार्यों के लिए होती हैं, व्यक्तिगत उपयोग की: वस्तुयें श्लौर क्लपि-भूमि के 
अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की सम्पत्तियाँ सम्मिलित: की गई हैं। कुछ प्रकार के 
पूँजीगत लाभों को करुक्षेत्र में सम्मिलित नहीं क्रिया ग्रया है; जेंसे उपहार में 
सम्पत्ति से हस्तान्तरण के कारण प्राप्त होने वाले लाभ या हिन्दू सम्मिलित परिवार 
की सम्पत्ति के बेटवारे से उत्पन्न होने वाले लाभ, रिहाइश के मकाच को बेचने से 
प्राप्त होते वाले लाभ आदि को कर-मुक्त रखा गया है | हमारे यहाँ यह कर श्राय- 
करः का ही एक भाग है। इसः कर में सन्‌ १६६२ और सन्‌ १६६४ सें कुछ संशोधन 
किये गये हैं । भव दीघंकालीत तथा अल्पकालीत लाभों के बीच भेद करके क्र की दर, 
तथा कर लागू करने की विधि: को निश्चित किया ज़ाता है । एक वर्ष से कम की _ 
अवधि में प्राप्त होने वाले लाभों को अल्पकालीन कहा गया है और अन्य लाभों-को 
दीधघ॑कालीन । प्रथम प्रकार के लाभों पर कर, आय-क़र के समान ही लगेगा । दूसरी 
प्रकार के लाभों को द्वो भागों में बांदा गया हैः--भूमि तथा इमारतों से सम्बन्धित 

[स, जिन पर भ्राय-कर के ७५% की दर से कर लगता है, तथा श्रन्य लाभ जिन 

पर झाय-कर के ५०% की दर से कर लग्रता है। दीर्घेकालीत लाभों पर भी 
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कर उसी समय लगेगा, जवकि वे ५००० झपये से अधिक होंगे, और यदि किसी 
व्यक्ति की कुल आ्राय पूंजीगत लाभों को मिलाकर किसी एक वर्ष में १०,००० रु० 
से कम होगी तो उस पर कोई कर नहीं लगेगा । कम्पनियों के पूँजीगत लाभों पर 
२५ प्रतिशत की दर से कर लगेगा। इसके अतिरिक्त दी्घकालीन भूमि तथा 
इमारत-सम्बन्धी लाभों पर १५ प्रतिशत की दर से और अन्य लाभों पर ५ प्रतिशत 
की दर से अति-कर लगेगा | सन्‌ १९६४-६५ से कम्पनियों के द्वारा बांटे गये 
चोनस हिस्सों को भी इस कर के श्रन्तर्गत ले लिया गया है। किसी वर्ष में अल्पकालीन 
सम्पत्तियों पर होने वाली हानि को उस वर्ष के लाभों में से निकाले जाने की सुविधा 
दी गई है श्रौर यदि ये हानियाँ उस वर्ष के लाभों में से पुरी न हो सकें तो वे 
झ वर्षों तक के श्रल्पकालीन लाभों में से मुजरा की जा सकती हैं । दीर्घकालीन 
सम्पत्तियों से होने वाली हानियों को उस वर्ष के ही दीघंकालीन लाभों में से मुजरा 
केया जा सकता है और इन्हें श्रगले वर्षों तक नहीं ले जाया जा सकता । 

वास्तव में इस कर के लगते से व्यक्तिगत करारोपण (?९००ा्थ 7952007) 
का ढाँचा भारत में अत्र पुरा हो गया है । निरन्तर बढ़ते हुए मूल्य की स्थिति में यह 
कर बहुत ही उचित है। यह कर प्रो० केल्डोर के प्रस्तावों के अनुकूल भी नहीं है, 
क्योंकि उन्होंने तो चार करों को एक साथ लगाने की एक समुचित योजना प्रस्तुत 
की थी | फिर भी यह विकास-सम्त्नन्थी व्ययों के परिणामस्वरूप उत्पन्त- होने वाली 
मूल्य-वृद्धि को रोकेगा और आय की श्रसमानताओ्रों को भी कम करेगा । 


संघ सरकार की आय 
के स्रोत (क्रमशः) 


(वस्तु तथा व्यक्तिगत व्यय 


करारोपण ) 
50छ7075 07% एएए एारपाए 07 
प्रस्ता: एस0णर 607ऋ%एशारशागर' 
(00शफ.) 
((कर0ताए शत एल8्णायों 
ऋफ्थारंधिा& ॥५चदगगीणा) 


अ्रध्याय २० 





वस्तु करारोपण 
प्रावकथन-- 


वस्तु करारोपण के अन्तर्गत हम उन करों का अ्रध्ययत्त करेंगे जो वस्तुओं के 
उत्पादन, क्रय एवं विकय, झ्रायात, निर्यात भ्रादि पर लगाये जाते हैं । इस भ्रध्याय में 
हम केवल उन्हीं वस्तु-करों का अध्ययन करेंगे जो भारत सरकार की झाय के स्रोत 
हैं, श्र्थात्‌ उत्पादन-कर (#लथं5७ 006९5) श्रौर सीमा-शुल्क (एएश०४ 67०5) । 
यद्यपि-विक्री-कर (8065 ४5), चूगी-कर (0थार्ण 60०9७) और मागन्ति-कर 
(पथाणांगकं (8४९५) भी वस्तु-कर हैं, किन्तु हम बिक्री कर का अध्ययन राज्यों की 
वित्त-व्यवस्था ($8(86 ंएशा०८४) का श्रध्ययन करते समय करेंगे शोर श्रन्तिम दो 
करों का अध्ययन हम स्थानीय वित्त-व्यवस्था (,0०४ #997८८8) के अ्रध्ययन के 
साथ करेंगे। 
वस्तुओं पर जो कर लगाये जाते हैं वे अ्रप्रत्यक्ष कर (ह्रात्रा८८ (856४) 
होते हैं । आधुनिक कर-प्रणालियों में इनका प्रमुख स्थान है और लगभग प्रत्येक देश 
के वित्तीय साथनीं में इनका विशेष महत्व है | ये कर सोने के अण्डे देने वाली मुर्गी 
| के समान हैं । सरकार की इनसे बहुत आय प्राप्त होती है। करारोपण के सिद्धातों 
 । श्रथवा न्याय की दृष्टि से तो इन करों का इतना महत्व नहीं है जितना कि इनका 
को प्राधिक एवं सामाजिक भहत्व है | श्राथिक दृष्टिकोश से सरकार को इनसे आय 
“| प्राप्त होती है और सामाजिक दृष्टिकोण से इनके हारा हानिकारक दंस्तुओं का 
. उपभोग नियमित किया जा सकता है। परन्तु ऐसे कर देदा में वस्तुओ्रों के उत्पादन 
|! को प्रोत्ताहित नहीं करते, क्योंकि मृल्यों में वृद्धि होते के कारण वस्तुओं का उपभोग 
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कम होता जाता है । ये कर प्रतिगामी भी होते हैं, यदि ये ऐसी वस्तुओं पर लगाए 
जाते हैं जिनका उपभोग अधिकतर किया जाता है। निम्न में हम इन करों का 
विस्तार से अध्ययन करेंगे :--- 


उत्पादन-कर (75०४७ 7)7088)-- 


यह कर देश में उत्पन्न की हुई वस्तुश्रों पर लगाया जाता है। यह कर या 

तो उस समय लगाया जाता है जबकि वस्तुएँ बन रही होती हैं, या यह उनके उप- 
भोक्ताग्रों तक पहुँचने से पहले ही लगा दिया जाता है। यह एक श्रप्रत्यक्ष-कर है 
श्रौर क्योंकि यह वस्तुओं तथा सेवात्रों पर लगाया जाता है, इसलिए इसका भार 
उपभोक्ताओं पर पड़ता है । इस उद्देश्य से कि इसका भार निर्धन व्यक्तियों पर कम 
पड़े, यह कर अधिकतर विलासयुक्त या प्रतिष्ठा-सम्बन्धी वस्तुओं पर लगता है | यह 
कर जीवन की परम आवश्यक वस्तुओं पर नहीं लगता। विलासदुक्त वस्तुओों में 
सवसे उपयुक्त, मोटर गाड़ियाँ तथा उनसे सम्बन्धित वस्तुएँ, रेडियो इत्यादि बस्तुयें 
हैं | प्रतिष्ठा-सम्बन्धी वस्तुप्रों पर जैसे, तम्बाकू, सिगरेट, अफीम, मादक पेय आदि 
पर केवल इसलिए कर लगाया जाता है ताकि व्यक्ति इन वस्तुश्रों का उपभोग कम 
कर दें और संयमी, सदाचारी श्रौर गम्भीर बनें। लगभग सभी धर्मों में नशीली 
वस्तुओं के उपभोग को दुरा बताया गया है और ग्राध्यात्मिकता को बल प्रदान किया 
गया है, इसीलिए तो प्राचीन समय से ही इन वस्तुओ्रों पर उत्पादन-कर लगाया जा 
रहा है । । 

यह कर कई प्रकार से लगाया जा सकता है| प्रथम रीति तो यह हो सकती ते 
है कि वस्तु-विशेषप की वास्तविक उत्पत्ति की मात्रा पर लगाया जाये। परन्तु इस | १ 
रीति में कर की चोरी होने की बहुत संभावना है । यदि कर की चोरी कम करना 
है तो बहुत ही लम्बी-चौड़ी व्यवस्था करनी होगी । वस्तु के उत्पादन की हर दण््ा 
में तथा हर स्थिति पर मियाह रखनी होगी औौर प्रत्येक दिन के उत्पादन का ब्यौरा 
रखना होगा, ताकि उत्पत्ति की मात्रा में किसी प्रकार की उलट-फेर न हो सके। 
यदि एक ही वस्तु के बहुत से छोटे-छोटे उत्पादक हैं और सरकार को वास्तविक न 
उत्पादन का पता लगाना कठिन हो तथा अपव्ययी भी हो, तो दूसरी रीति यह होती | ५ 
है कि सरकार यह श्रनिवायं कर दे कि व्यक्तियों को उस वस्तु के उत्पादन के लिए । 
लाइसेन्स लेने होंगे श्रोर लाइसेन्स जारी करते समय इनसे कुछ पँसा ले ले। इसकी 
अन्तिम रीति यह होती है कि सरकार किसी वस्तु का उत्पादन स्वयं एकाबिकारी | $ 
के रूप में करे और कर को वस्तु के मूल्य में मिलाकर उपभोक्ताओं से वसूल कर ले । 

उत्पादन-कर का भार उपभोक्‍ताश्रों पर ही पड़ता है, जिसका परिणाम यह 
होता है कि उपभोग का स्तर नीचा होता जाता है। इसीलिए यह ऐसी वस्तुओं पर 
श्रधिक लगाया जाता है, जिनके उपभोग को सरकार कम करना चाहतो है। यदि 
बिना सोचे-समझे, विना कर के प्रभावों की ओर घ्यान दिये ही उत्सादन-कर लगा 
दिये जायेंगे तो उपभोग कम होने से व्यक्तियों की कार्य-क्षमता गिरती जायेगी । साथ 
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ही उत्पादन भी कम होता है और वस्तुओं का उत्प्रादन-व्यय बढ़ने लगता है । विदेशी 
बस्तुश्रों के आयात, ऐसी स्थिति में प्रोत्साहित-होते हैं। इसीलिये देश के उद्योगों को 
हानि से बचाने के लिए, विदेशी वस्तुओं पर आयात-कर लगा दिये जाते हैं। जो 
उत्पादन-कर विलासबुक्त वस्तुओं पर लगाये जाते हैं वे प्रगतिशील भी होते हैं और 
धती व्यक्तियों पर उनका भार पड़ने के कारण घन की' अ्रसमानताओों को भी केम 
करते हैं | श्रतः देश के औद्योगिक विकास पर बुरा प्रभाव न पड़ने देने के लिए यह 
भी आवश्यक है कि कर का भार सहायक वस्तुओं पर न पड़कर उपभोग की वस्तुओं 
पर पड़े । इसी प्रकार यह उत्पादन की अ्रन्तिम अ्रवस्था में हा लागू किया जाये, ताकि 
इसका भार उद्योगपतियों पर न पड़े । इसका एक लाभ यह भी होगा -कि वस्तुओं में 
गुणात्मक भेद-भाव (कृष्थाथएए९ तांरथिध्मांशांणा) किया जा सकेगा--श्रर्थात्‌ 
अधिक गुण वाली वस्तुओं पर श्रधिक कर और कम गुण वाली वस्तुओं पर कम कर। _ 
अरब हम इस स्थिति में हैं कि उत्पादन-करों के लाभ तथा श्रवंग्रुणों की संक्षेप में 
गराना कर सके । उत्पादन-कर के निम्त लाभ हैं :-- । 
करदाताश्रों को ऐसे करों का भार माल्तूम नहीं पड़ता, क्योंकि ये वस्तुओं के 
मूल्य में ही मिले होते हैं, इसलिए ये भ्रति सुविधाजनक होते हैं । दूसरा लाभ यह 
है कि यदि ये त्रिलासयुक्त वस्तुम्रों पर लगाये जायें तो .यह आय की असमानताग्रों 
को भी दूर कर सकते हैं । तीसरे, ये कर उत्पादक होते हैं भर श्रन्त में ये हा निकारक 
वस्तुश्रों के उपभोग को नियमित करने में सफल होते हैं । इनके विरुद्ध ये तर्क दिये 
जाते हैं :--प्रथम, क्योंकि ये श्रधिकतर सामान्य उपभोग की वस्तुश्नों पर लगाये जाते 
, इसलिए इनका भार विर्धन व्यक्तियों पर अभ्रधिक पड़ता है । इस प्रकार यह कर 
प्रतिगामी होते हैं । दूसरे, ये देश में वस्तुओं के उत्पादन को हतोत्साहित करते हैं 
और कभी-कभी तो देशी वस्तुओं के लिए यह अ्रसम्भव हो जाता है कि वे विदेशी 
वस्तुओं से प्रतियोगिता कर सकें। श्रन्त में इन करों में न्याय श्रौर लोचपूर्णाता के 
प़िद्धान्तों का पालन एक ही समय पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि ये न्याय 
को दृष्टि से लोचदार माँग वाली वस्तुओं पर “लग्राये जाते हैं तो इनमें लोचपूर्णता 
नहीं रहती और यदि ये लोचपूर्णाता की दृष्टि से बेलोच माँग वाली वस्तुओं (जो 
_ अधिकतर सामान्य उपभोग वाली वस्तुय्यें होती हैं) पर लगाये जाते हैं, तो निर्ध॑न्रों 
.. पर इनका भार अधिक पड़ने से इनकी न्यायपूर्णाता समाप्त हो जाती है। ु 
्््ि भारत में संघ सरकार द्वारा लगाये गए उत्पादन-कर---हमारे देश में उत्पा-- 
दन-कर का इतिहास मुसलमाती शासन से आरम्भ होता है, जबकि मादक पेयों पर 
उत्पादन-कर लागू किया गया था। उस समय नशीली वस्तुओं की बिक्री का अधिकार 
उस व्यक्ति को दिया जाता था जो नीलाम में सबसे श्रधिक बोली बोलता था। 
ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के वाद उत्पादन-कर प्रणाली में वहुत से परिवर्तेत कर 
दिये गये । सन्‌ १९०९ में नशीली वस्तुओं पर उत्पादत-कर लगाने. का श्रविकोर 
प्रान्तों को सौंप दिया गया | श्राजकल जो भारत सरकार के उत्पादन्न-कर हैं, उनका 
: इतिहास सन्‌ १६१६ के ऐक्ट से आरम्भ होता है । इस ऐक्ट के अधीन उत्पादन कर 
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दो भागों में विभाजित किये गये थे | प्रवम, प्रान्तीय उत्पादन-कर और दूसरे केन्द्रीय 
उत्पादन-कर | यह विभाजन किसी प्रकार भी वैज्ञानिक नहीं था वरनू इसका मुख्य 
उद्देश्य प्रशासन-सम्बन्धी सुविया को प्राप्त करना था। मादक पेयों के उत्पादन 
तथा विक्रय पर कर लगाने और वसूल करने का अधिकार प्रान्तों को सौंप दिया 
गया था श्रीर अफीम, आयात की हुई स्पिट, शक्कर, दियासलाई पर उत्पादन-कर 
लगाने का श्रधिकार केन्द्रीय संरकार को दिया गया था । सन्‌ १६३५ के ऐक्ट में 
इन वस्तुग्रों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि कर दी गई थी भर नये संविधानः 
के अनुसार संघ सरकार, एलकोहल-पम्बन्धी शराबों और अफीम, भारतीय 
भाँग और अन्य निद्राकारक श्रपधियों (]वा००४० 9ए६७) के अतिरिक्त सभी 
वस्तुओं पर कर लगा सकती है । उपर्युक्त वस्तुप्नों पर उत्पादन-कर लगाने का अधि- 
कार राज्य सरकारों को ही होगा । प्रथम वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 
तम्बाकू, दियासलाइयों और वनस्पति वस्तुम्रों पर लगाए हुए उत्पादन-करों की श्राय 
का बँटवारा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के वीच होगा। दूसरे वित्त आयोग 
ने इन वस्तुओं की संख्या को और बढ़ा दिया शौर अब शवकर, चाय, कहवा, कागज 
और बंनस्पति अनावदयक तेलों की झ्राय भी राज्यों और केन्द्रीय सरकारों में बंटेगी । 
आजकल केन्द्रीय सरकार निम्न वस्तुओं पर उत्पादन-कर लगाती है :-- 
तम्बाकू, रई और उससे उत्पादित वस्तुएँ, चाय, कोयला, दियासलाई, चीनी, दायर, 
सिगरेट, सुपारी, सावुन, वनस्पति वस्तुएँ, वनस्पति भ्ननावश्यक तेल, मोटर, स्प्रिट, 
कागज, स्पात विडक, रेशमी कपड़ा, सीमेंट, जूते आदि । सन्‌ १६९५३ में कपड़े पर ३ 
पाई फी गज की दर से उप-कर (0७४४) लागू किया गया था जिससे प्राप्त श्नाय में- 
से कर्घा तथा खादी उद्योग को श्राथिक सहायता प्रदान की जानी थी । 
| अ्रन्य करों की भाँति उत्पादन-करों की दरों में समय-समय पर परिवर्तन होते 
रहे हैं । सन्‌ १६५७ में उत्पादन-करों में बहुत श्रधिक परिवर्तत किये गये थे। सन्‌ 
६५४ में कर जाँच आयोग का प्रस्ताव था कि मिट्टी का तेल, चीनी, दियासलाई,. 
चाय, कपड़े पर करों की दरें बढ़ा दी जायें। शब्रायोग ने तम्बाकू, सिगरेट, मोदर, 
स्प्रिट, स्पात पिडक (3[6 [805 ), ठायर, वनस्पति वस्तुय्रों पर कर की दर न 
बढ़ाने का सुझाव दिया था । श्रायोग का यह भी सुझाव था कि कपड़ा सीने की 
मश्ञीनें, ऊनी कपड़ा, विस्कुट, कागज़, वैट्रियाँ, पेन्ट तथा वानिश, विजली के पंखे, 
लेम्प तथा चीनी के वर्तेनों पर भी उत्पादन-कर लागू कर दिया जाये। श्रायोग का: 
विश्वास था कि काँचे और चीनी के बर्तनों के अतिरिक्त अन्य सब वस्तुगओ्रों पर 
तीची दर से उत्पादन-कर लगाना उपयुक्त होगा । 
सन्‌ १६५७ का वजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मन्त्री ने यह घोषित किया 
कि योजनावद्ध श्राथिक विकास से सम्बन्धित करारोपण नीति का मुख्य उद्देश्य 
उपभोग को नियन्त्रित करना होता है ताकि मूल्यों के बढ़ने की प्रवृत्ति कम हो और 
विनियोगों की प्रवृत्ति में वृद्धि हो ) स्पष्ट ही है, क्रि इस उद्देश्य की पूर्ति केवल 
प्रत्यक्ष करारोपणा द्वारा ही हो सकती थी । इसलिए कुछ उपभोग की वस्तुओं चैसे- 
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सोटर-स्प्रिट, बनस्पति तेल, वनी हुई तम्बाकू तथा दवियासलाइयों झादि वस्तुग्रों 
पर उत्पादन-करों की दरें बढ़ा दी गई । इसके अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओ्रों तथा कच्ची 
सामग्री जैसे, सीमेंट, स्पात थिडक पर सी उत्पादन-कर बढ़ा दिया गया । यद्यपि वित्त 
अन्त्री ने यह विश्वास दिलाया कि उपभोग की वस्तुओ्रों पर बढ़ाये हुए उत्पादन-कर 
का सार विकरताशओं पर ही पड़ेगा और व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के लाभ की 
दर कम हो जायगी, परन्तु यह कहना उचित हो होगा कि वित्त मन्त्री की श्राश्ा 
पुरी न हो सकी और इसका भार उपभोक्ताओं पर ही अधिक पड़ा। व्यवहार में 
इन करों की वृद्धिसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । क्योंकि एक ओर तो फुटकर 
मूल्यों में वृद्धि होती गई श्र दूसरी ओर सीमेंट तथा स्पात के मूल्य बढ़ जाने से 
मकानों तथा श्रन्य योजनाओञ्रों की लायतें बढ़ती गईं । सन्‌ १६५८-५६ में सीमेंट और 
'बवित द्वारा संचालित कर्घो से बने हुए कपड़ों पर उत्पादन-कर और बढ़ा दिया 
गया और वनस्पति वस्तुओं पर उत्पादन-कर को कम कर दिया गया। यहाँ पर 
हु बताना अनुपयुक्त न होगा कि भारत सरकार को कर-स्रोतों में सदसे अधिक 
आय उत्पादन-करों से ही प्राप्त होती है और इन करों से प्राप्त श्रायः प्रत्येक वर्ष 
बढ़ती ही जा रही है। यह निम्न आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है । निम्न तालिका में 
राज्यों का हिस्सा निकालने के बाद केन्द्रीय सरकार को जो आय प्राप्त होती है 

उसके आँकड़े दिये गये हैं:--- 
(करोड़ ९० *) 
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सन्‌ १६५६-६० में रेशमी कपड़े पर पुराने ६ पाई के स्थान पर ६ नये 
पैसे प्रति गज की दर से उत्पादव-कर लगाया गया झौर रेशमी यूत पर ७ नये पैसे 
की दर से उत्पादन-कर में वृद्धि की गई । खेंडसारी शबकर पर भी विक्री-कर के 
स्थान पर ७० नवे पंसे की दर से उत्पादन-कर में वृद्धि की गई। डीज़ल तेल पर 
उत्पादन-कर में १० ० प्रति,टन की वृद्धि की गई । सत्‌ १६६०-६१ के वजट में 
भी रेशमी कपड़ा, डीजल तेल, विजली के पंखे, बेटरी तथा मोटरों पर -उत्पादन-कर 
को बढ़ाया गया | 

१६६६-१६९६७ के वजट में कुछ वस्तुओं पर उत्तादन-कर की दर को बढ़ा 
दिया गया है, जैसे दानेदार चीनी का उत्पादन-कर प्रति क्विन्टल र८:६४ रुण से ब 
कर ३७ रु० कर दिया गया । इसीं हिसात्र से खण्डसारी के उत्पादन-कर में भी 
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कर दी गई है । सिगार और सिगरेट तथा सिगरेट बनाने के काम में आने वाला 
तम्बाकू सम्बन्धी उत्पादन कर में २५ से ३०% तक की वृद्धि की गई है। हल्के 
डीजल तेल पर ६० २० प्रति किलो लिटर की वृद्धि की गईं है । विदेशी रुई की खपत 
को कम करने के लिये सूती घागे, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े तथा सूत पर उत्पादन- 
कर में वृद्धि की गई है । सोडियम सिलीकेड और कारवन डाई ओव्साइड पर उत्पादन 
कर में भी वृद्धि की गई है | श्राशा है कि इन वृद्धियों से सरकार को सन्‌ १६६६-६७ 
से ५२"८६ करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी । 

नमक कर---नमक उपभोग की एक आवश्यक वस्तु है। इसलिये इस पर 
कर लगाने से प्रत्येक देश की सरकार को बहुत आय प्राप्त हो सकती है । अन्य देक्षों 
की. भांति भारत में भी बहुत प्राचीन समय से नमक पर कर लगता आ॥्राया था। ब्रिटिश 
साम्राज्य-काल में ती नमक करारोपण की मुरुष वस्तु थी। परन्तु सन्‌ १६४७ में 
नमक-कर समाप्त कर दिया गया । नमक-कर की समय-समय पर बहुत कड़ी आलो- 
चना होती रही है । नमक उपभोग की एक आवश्यक वस्तु है। भारत के निवासी 
अत्यधिक निर्धन हैं श्रतटः कर का भार उन पर बहुत अ्रधिक पड़ता है। यह केवल 
व्यक्तियों के लिए ही नहीं वरन्‌ जानवरों के लिए भी श्रावरयक है । बहुत से रासाय- 
निक उद्योग भी इस पर आधारित हैं । नमक पर कर लगने से न केवल मनुष्यों और 
जानवरों को ही हानि होती है वल्कि उद्योगों को भी क्षति पहुँचती है । इसी कारण 
देश के प्रमुख नेताश्रों ने इसका कड़ा विरोध किया था। दादा भाई नौरोजी, गोखले, 
महात्मा गांवी आदि सभी नेताओं ने इसके विरुद्ध श्रावाज उठाई थी। महात्मा गांधी के 
असहयोग श्रान्दोलन में नमक-कर नियम को तोड़ने का निश्चय एक मुख्य श्रंग था। 
महात्मा गांधी के छाब्दों में यह कर “निर्धन व्यक्तियों के दृष्टिकोश से सवस अधिक 
श्रन्यायपुर्ण है ।” महात्मा गांधी की डंडी यात्रा चिरस्मरणीय रहेगी । इन्हीं सब का 
परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १६४७ में स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इस कर को हटा दिया 
गया । वैसे भी इस कर से सरकार को कोई विशेष आय नहीं प्राप्त होती घी। लग- 
भंग ६ करोड़ रु० प्रति वर्ष की आय थी, जो कुल आ्राय की केवल २ या ३ प्रतिशति 
ही थो। 

भावुकता को परे रखकर यदि हम सत्यता और व्यावहारिकता की हृप्टि से 
देखें तो प्रतीत होगा कि नमक-कर का भार जितना भ्रधिक बुरा समभा जाता है 
उतना अधिक है नहीं । यह अनुमान लगाया गया था कि एक व में एक व्यक्ति को 
तोन से चांर आने देने पड़ते थे । इस प्रकार चमक-कर को हटाने से एक व्यक्ति को 
अधिक से अधिक चार आने का लाभ पूरे एक वर्ष में प्राप्त होता वा। इसके 
प्रतिरिक्त चार आनों का यह लाभ कभी भी किसी एक समय पर प्राप्त नहीं होता. 
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति नमक को समय-समय पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीदता है । 
इस तरह नमक-कर के हटाने सेम तो व्यक्तियों के पास चार श्लाने बचने से बहुत 
लाभ प्राप्त होगा और न नमक-कर के लगने से व्यक्तियों की जेव में से एक वर्ष में चार 
श्राने निकल जाने से उनको कोई विशेष हानि ही होगी, साथ ही सरकार को बहुत 
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अधिक नुकसान होता है । ग्राजकजल जब कि सरकॉार की विकास कार्यों के लिए बन 
की इतनी श्रधिक आवश्यकता है नमक-कर को फिर से लागू करना अंनुचित न होगा ह 
विशेषकर जब कि कपड़ा, साबुन, अनाज और मिट्टी का तेल श्रादि आवश्यक वस्तुओं 
पर उत्पादत ओर विक्री-कर लगे हुए हैं । देखा जाये तो इन वस्तुओं पर कर लगने 
से नर्मक-कर की श्रपेक्षा निर्धंन व्यक्तियों पर अधिक भार पड़ती है। कंयोंकि 
निर्धंन व्यक्ति इन वस्तुओं पर अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्चे करंते हैं । नेमक- 
कर से उद्योगों को भी कोई विशेष हानि नहीं होगी । उद्योग सम्बंन्धित बहुत. सी 
ऐसी वेस्तुओं पर कर लगे हुए हैं जो वमक को भ्रपेक्षा श्रधिक श्रावश्यक हैं। इसलिये 
यह समभ में नहीं आता कि नमक-कर लगने से ही उद्योगों को कौन सी बड़ी हानि 
पहुँचने की सम्भावना हो सकती है। अतः नमक-कर का विरोब केवल .भावुकता 
के आधार पर ही किया जा सकता है वरन्‌ आर्थिक हृष्टिकोंश से इस प्रकार के 
विरोध में कोई भी तथ्य नहीं है । 
सीमा-शुलल्‍क ((:प४(0०॥ 0प068)-- 

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सी मा-शुल्क संसार में सबसे पुराना कर है । आरम्भ 
में यह कर व्यापारियों के व्यापारिक लाभों पर लगाया जाता था, परन्तु श्राजकल, 
उत्पादन-कर की भांति यह कर वस्तुओं पर लगाये जाते हैं। सीमा-शुल्क दो प्रकार 
के होते हैँ---शआयात-कर, जो उन वस्तुओं पर लगाये जाते हैं जो देश की सीमाग्रों. 
के अन्दर विदेशों से श्राती हैं, और निर्यात-कर, जो उन वस्तुओं पर लगाये जाते हैं; 
जो देश की सीमाओं से वाहर विदेशों को भेजी जाती हैं । | 

नियति-कर---.आरम्भ में यह कर बहुत ही लोकप्रिय था क्योंकि, अधिकतर 
यही विचार था कि उसका भार आयातकर्ताशों पर पड़ता है। परन्तु स्देव ही ऐसा 
नहीं होता, क्योंकि जैसा कि हम कह चुके हैं, कर-भार, आयातकर्ता एवं नियत्तिकर्ता 
देशों की वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति की सापेक्षिक लोचों पर निर्भर करता है। नियवि- 
कर सर्वप्रथम ऊन श्रौर खालों पर इंगलेण्ड में सन्‌ १२७४ में लगने आरम्भ हुए थे। 
१७ वीं शताब्दी तक निर्यात कर योरोपीय देशों में बड़े ही लोकप्रिय रहे, क्योंकि . 
इनको देश में अनाज की पूर्ति को बनाये रखने का एक साधन समझा जाता था। 
वारिकवादी नीतियों (४००श॥४॥६४४० ९०४३) की प्रगति एवं विकास के साथ- 
साथ, इनका सूर्य भी श्रस्त होता गया, क्योंकि यह विदेशी व्यापार में बाधा, समभकी 
जाने लगीं । स्वतन्त्र व्यापार की नीति ने तो इनके महत्व को पूणेतया समाप्त कर, * 
दिया । परन्तु यह स्थिति बहुत वर्षों तक न चल सकी श्रौर समय ने भी करवट ली । 
निर्यात करों का महत्व फिर बढ़ने लगा। संरक्षा सम्बन्धी विचारों तथा राष्ट्रीयता 
की भावना की उन्‍नति के साथ-साथ और प्रथम महायुद्ध के बाद नियत्ति-करों का 
प्रयोग फिर आरम्भ हुआ । आजकल यह भ्रधिकतर पिछड़े हुए देशों में कच्ची सामग्री, 
खनिज पदार्थों और देश के प्राकृतिक साधनों को सुरक्षित रखने के लिए इन्हीं 
' चस्तुओं के निर्यात पर लगाये जाते हैं। यह उन वस्तुश्रों पर भी लगाये जाते हैं; - 
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जनकी मांग वेलोच होती है, परन्तु इन वस्तुओं पर निर्यात कर लगाने का उद्देश्य 
इनको सुरक्षित रखने का नहीं होता, वल्कि श्रपनी श्रेप्ठता का प्रदर्शन करना होता 
£ । कभी-कभी यह केवल आय प्राप्ति के उद्देश्य से ही लगाये जाते हैं, जबकि ये 
उत्पादव पर लगाये जाते हैं और केवल उसी भाग पर लगाये जाते हैं जिसका निर्यात 
ता है। यह ध्यान रहे कि इस प्रकार के कर बड़ी सावधानी और स्ोच-विचार के 
गद लगाने चाहियें, क्योंकि इनके लगने से देशीय उत्पादक इस स्थिति में नहीं रहते 
कर विदेशियों से प्रतियोगिता कर सकें । 

झायात-कर--जवब से लोगों का यह श्रम दूर हुआ और उन्हें यह मालूम 


इा है कि निर्यात-करों का भार आयातकर्ताओों पर नही पढ़ता तब से आ्रायात-करों 
करा बहुत अधिक प्रयोग होने लगा है । इनका उपयोग विदेशी श्रायातों को रोकना |, 


प्रौर देशीय उद्योगों को विदेशी प्रतियोग्रिताओं से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता 
है । जब से सरकारों ने नागरिकों के श्राथिक कल्याण के लिए नियोजन कार्य श्रास्म्भ 
किया है, और नागरिकों के श्राथिक जीवन में श्रधिक मात्रा में हस्तक्षेप करना 
प्रारम्भ किया, उस समय से प्राज तक इनका उपयोग निरन्तर बढ़दा ही गया है । 
इनका उपयोग भी प्रथम महायुद्ध के वाद बहुत बढ़ा है। सन्‌ १६३० के मन्‍्दी काल 
था रूस में श्राथिक नियोजन की सफलता ने तो आ्रायात-करों के ग्रुणों को श्रौर भी 
प्रधिक प्रदर्शित कट दिया श्रौर यह सिद्ध कर दिया कि ये देश के उद्योगों को विदेशी 
प्रतियोगिता से बचाने के लिए एक दाक्तिशाली अ्रस्त्र हैँ। इन करों को लगाने के 
पुख्धतया दो उद्देश्य होते हैं--प्रथम, सतरक्षण और दूसरा, प्राय प्राप्त करना । कुछ 
लोगों का विश्वास है कि श्रायात-करों द्वारा विदेशी प्रतियोगिता को भी रोका जा 
पकता है श्लौर साथ ही झ्राय भी प्राप्त की जा सकती है। परन्तु यह केवल एक धरम 
है, क्योंकि संरक्षात्मक-करों से विदेशी श्रायतें कम होंगी और सरकार की आय भी 
क्रम होगी । अ्रतः या तो संरक्षण ही प्रदान किया जा सकता है या गझ्राय प्राप्त की 
जा सकती है। दोनों उद्देश्यों की पूृति एक साथ नहीं की जा सकती हैं । है तो यह 
बात सही, परन्तु सत्य यह भी है कि परोक्ष रूप से दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति होती 
है । यह अश्रसम्भव है कि संरक्षण हेतु जो सीमा-शुल्क लगाये जायें उनसे झाय प्राप्त 
न हो या आय के उद्देश्य से सीमा-शुल्क लगाये जायें भौर उनके फलस्वरूप उद्योगों 
की रक्षा न हो। व्यवहार में सीमा-शुल्क इन दो उद्देश्यों के श्रतिरितत भौर भी 
उद्देदयों की पूर्ति के लिए लगाए जाते हैं । उत्तादन-करों के बुरे प्रभावों को कम करने 
के उद्देश्य से भी सीमा-शुल्क लगाये जाते हैं। इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि 
उत्पादन-करों के फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्य बढ़ ही जाते हैं, जिसके कारण देशीय 
व्यापारियों एवं उत्तादकों को विदेशों से प्रतियोगिता करना असम्भव हो जाता हू । 
विदेशी वस्तुओं पर कोई कर जो नहीं होता इसीलिए वे सस्ती होती हैँ । सरकार 
इस भेद-भाव का अ्रत्त करने के लिए विदेश्ी वस्तुओं पर आ्रायात-कर लगाकर उनके 
मूल्यों को देशीय वस्तुओं के मुल्य के वरावर ले झाती हैं। इसके श्रतिरिवत सीमा- 
शुल्क द्वारा सरकार देश के मूल्य स्तर को भी प्रभावित कर सकती हूँ। झ्लायात्-कर 
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कम करके सरकार आयातों को प्रोत्साहित करके देश के मूल्य-स्तर को नीचा कर 
सकती है और गिरते हुए मूल्य-स्तर को बहुत कुछ सीमा तक आयात-करों को बढ़ा 
कर ऊँचा कर सकती है। इसके विपरीत निर्यात-करों की वृद्धि द्वारा निर्यातों में 
कमी हो जाने से सूल्य-स्तर गिरते लगता है, और -निर्यात-करों की कमी द्वारा . 
निर्यातों के प्रोत्साहित होने से मूल्य-स्तर को ऊँचा किया जा सकता है। श्रत 
भ्राधुनिक कर-प्रणा लियों में सीमा-शुल्क का बहुत महत्व है । 

- सीमा-शुल्क या तो मूल्यानुसार लगाये जाते हैं या परिमाणानुसार । जब ये 
मूल्याबुसार लगाये जाते हैं तो इन्हें यथा मूल्य (80 ए०[००८77) कहते हैं श्रौर जब 
ये परिमाणानुसार लगते हैं तो इन्हें परिमारिक ($फ८०८॥०) कहते हैं । प्रथम प्रकार 

5_> के सीमा-शुल्क की दरें वस्तुझ्रों के मूल्यों पर निर्भर करती हैं और ये प्रगतिशील 
होते हैं। .दूसरी प्रकार के सीमा-शुल्क वस्तुओ्ों की मात्रा, संख्या, झ्राकार एवं भार 
के अनुसार लगते हैं श्रौर प्रतिगामी होते हैं, क्योंकि जो कर वस्तुश्रों की मात्रा एवं | 
भार के अनुसार लगाये जाते हैं वे उपभोकताश्रों से वसूल कर लिये जाते हैं। प्रथम 
प्रकार के करों को निश्चित करना सरल नहीं होता, क्योंकि अश्रघिकांश वस्तुएँ ऐसी 
होती हैं जिनका मूल्य नहीं आँका जा सकता । इसीलिए इनकी व्यवस्था भी वहुत . 
कठिन होती है । दूसरी ओर प्रामारिक सीमा-शुल्क वड़ी सुगमता से निश्चित किये 
जा सकते हैं और इनकी व्यवस्था भी इतनी जठिल नहीं होती । साथ ही इनकी दरें 
भी निश्चित होती हैं । | 
सीमा-शुल्क का भार [[गरथंतंशा०8 ० एप्रशंणा 008685)--झ्षीमा-शुल्क कंत 
भार, वस्तुओं पर लगे हुए अन्य करों की भाँति, श्रायातकर्ता एवं निर्यातकर्ता 
देशों की वस्तुओं की माँग और पूर्ति की सापेक्षिक लोचों पर्‌ निर्भर करता है.। यदि 
ऐंसी वस्तुप्रों पर सीमा-शुल्क लगाये जाते हैं, जिनका उत्पादन कम नहीं किया जा 
सकता अर्थात्‌, जिनकी पूर्ति वेलोच होती है, तो इनका भार उत्पादकों पर पड़ता है । 
कर-भार निश्चित करते समय यह देखेना होगा कि किन वस्तुओं पर -निर्यात कर 
या आयात कर लगाये जा रहे हैं। कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनकी उत्पत्ति बेलोच 
होते हुए भी उनकी पूर्ति किसी श्रन्‍्य देश-विशेष के लिए लोचदार होती है । यदि 
भायातकर्ता देश की ऐसी वस्तुओं पर झआायात-कर लगाते हैं तो निर्यातकर्ता देश की 
तिर्यातें कम हो जायेंगी श्रौर आयात-करों का भार आरायातकर्ता देश के उपभोक्ताओं 
पर पंड़ेगा, क्योंकि आँयातें कम होने से वस्तुझों के मूल्य बढ़ जायेंगे। कर-भार 
.. श्नायातकर्ता देशों के उपभोक्ताओं पर और भी अ्रधिक पड़ेगा यदि तिर्यातकर्ता 
के देश ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है जिनके उत्पादन में उसे एकाधिकार 
है आप्त हूं । 
इसी प्रकार यदि किसी देश के लिए, किसी वस्तु-विशेष की माँग वेलोच हैं, 
तो सीमा-शल्क का भार आयातकर्ता देश के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा । भ्रधिकतर 
खाद्य पदार्थ एवं कच्चे माल पर लगे हुए करों का यही परिणाम होता है, चाहे ये सीमा- 
शुल्क आयातकर्ता देश द्वारा लगाये जायें या निर्यातकर्ता देश द्वारा, इनका भार 
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सर्देव ही उपभोक्‍्ताग्रों पर पड़ेगा । यह ध्यान रहे कि जबकि सावारणतया श्रायातकत 
देश को किसी वस्तु की माँग वेलोच होती है, किन्तु किसी विशेष निर्यातकर्ता देश के 
सम्बन्ध में उसकी माँग लोचदार भी हो सकती है श्रर्थात्‌ यदि कोई देश नियति-कर 
लगा देता है तो आायातकर्ता देश को यह स्वतन्त्रता होती है कि वह उन वस्लुग्नों को 
किसी अन्य देश से मँगा सकता है। उदाहरणार्थ, भारत अ्रनाज कनाडा, अमेरिका, 
आस्ट्रेलिया श्रादि देशों से मंगा सकता है पर वह कनाडा से ही मंगाता है । यदि 
कनाडा यह समझकर कि भारत के लिए अनाज की माँग वेलोच है निर्यात-कर 
लगा देता है, जिससे अनाज के मूल्य ऊँचे हो जाते हैं तो भारत कनाडा से अनाज 
मंगाना बन्द करके श्रास्ट्रेलिया तथा अन्य देझों से मंगा सकता है। इस प्रकार 
जब कि भारत के लिए अनाज की माँग बेलोच है, किन्तु कनाडा में या किसी 
भी देश-विशेष के सम्बन्ध में भारत के लिए भ्ननाज की मांग लोचदार हो सकती है । 

उपर्युक्त विवरण से स्पप्ट है कि सीमा-शुल्क का भार प्रत्येक देश के सौदा 
करने की शक्ति पर निर्भर करता है। अ्रतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यदि 
किसी देश की मांग दूसरे देशों की वस्तुओं के लिये श्रपनी वस्तुओं के लिए विदेशों 
की मांग की अपेक्षा, अधिक लोचदार है तो सीमा-शुल्क का भार दूसरे देशों पर 
पड़ेगा और यदि वेलोच है तो इसी देश पर पड़ेगा । 

भारत में सीसा-शुल्क (टएश० 7 ॥0णाॉ65 7 ॥709)--मुसलिम काल 
में हमारे देश में सीमा-घुल्क की दर बहुत ही नीची थी और साधारणतया यह कहा 
जा सकता है कि यह दर मूल्यानुसार ५% थी । जब अंग्रेज हिन्दुस्तान में आये तो 
उन्होंने तत्कालीन प्रणाली में कोई भी परिवततेन नहीं किया | उन्होंने केवल कुछ 
वस्तुश्नों के लिए सीमा-बुल्क की दरें बढ़ा दीं झ्ौर अंग्रेजी वस्तुओं तथा गेर-अंग्रेजी 
बस्तुओ्रों के वीच में इस प्रकार मेद-भाव करना आरम्भ कर दिया है कि अंग्रेजी वस्तुत्रों 
को लाभ प्राप्त हो । सन्‌ १८५७ को ग्श्ञान्ति तथा राष्ट्रीय भावना को दवाने के लिए 
सरकार ने जो व्यय किया था उसकी पूर्ति करने के उद्देश्य से सीमा-शुल्कर की दर 
५ से बढ़ाकर १०%, कर दी। विलासिता की वस्तुप्रों पर तो २०% तक की 
दर थी। १६ वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में स्व॒तन्त्र व्यापार की प्रगति से सीमा- 
झुल्क को समाप्त करने की प्रवृत्ति आरम्भ हुई, परन्तु सन्‌ १८६४ में सरकार को 
वित्तीय क्षेत्रों में इतनी कठिनाइयाँ आरम्भ हुईं कि उसने सीमा-शुल्क की दरों को 
फिर से बढ़ाना आरम्भ कर दिया। उस समय सीमा-शुल्क भारतीय कपड़ा व सूत, 
लोहा तथा स्पात पर लगे हुए थे। इसके श्रतिरिकत श्रन्य वस्तुओं पर तटद-कर 
(उधार 606४) लगे हुए थे। प्रथम महायुद्ध के आरम्भ होते ही सरकार 
को सीमा-शुल्क की दरों को बढ़ाना पड़ा । परन्तु इस वृद्धि का मुख्य उद्देश्य श्राय 
प्राप्त करना था, संरक्षण प्रदान करना नहीं था। अभी तक भारतीय सरकार के 
मस्तिष्क में संरक्षण प्रदान करने की वात नहीं उत्वन्‍्त हो पाई थी। सन्‌ १६२२ के 
वाद भागस्तीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की योजना का श्रीगणेश हुआा । 
श्रौर साधारणतया श्रायात-करों में ४%, की वृद्धि कर दी गई। झोठावा व्यापार 
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समभौते की स्वीकृति से भारत को सन्‌ ,१६३२ में साम्राज्य अधिमान [[ग्रपथांधे 
एार्ड०॥१०९) की नीति अपनानी पड़ी.। फलस्वरूप भारत को अपनी सीमा-शुल्क 
की दरों में कुछ विशेष परिवर्तन करने पड़े जो इंगलेंड के पक्ष में थे । इसी प्रकार 
सन्‌ १६३५ और ३६ में भी ब्रिटेन से समझौते हुए तथा जापान, ब्रह्मा भ्रादि देशों 
से भी व्यापार समभीते हुए। ब्रिठेत्न से जो समकौता सन्‌ १६३६ में हुआ उससे 
भारतीय तट कर-नीति की घोषित स्वतन्त्रता केवल दिखावटी -.ही थी। दूसरी 
लड़ाई में सामान्य रूप से सभी वस्तुओं पर सीमा-शुल्क बढ़ा दिये गये थे । सन्‌ 
१९४७ में हमारे देश के सीमा-शुल्क में फ़िर से प्रिवर्तत हुए । शराब, सुपारी, सोना; 
चाँदी इत्यादि वस्तुओं पर सीमा-शुल्क बढ़ाये ग़ये और मिट्टी के तेल इत्यादि 
वस्तुओं पर कम कर दिये गये। सन्‌ १६४८-४६ में भी वहुत-सी वस्तुओं पर सीमा- 
शुल्क की दरें कम कर दी गईं। परणच्तु अगले वर्ष ही बढ़ते हुए मुल्यों के रोकने .के 
लिए सीमा-करों को फिर से बढ़ा दियां गया । कुछ वस्तुओं पर' नये निर्यात-कर 
लगाये गये और कुछ पर नए आयात-कर लगाए गए | 

राजकोषीय श्रायोग सन्‌ १६४६--संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज- 
कोषीय आयोग ने उद्योगों को तीन वर्गों में विभाजित किया : (१) सुरक्षा तथा 
सेनिक महत्व के उद्योग, जिनको प्रत्येक. स्थिति में हो संरक्षण प्रदान: कर. देना 
चाहिए। (२) आधारभूत उद्योग, जिनके विषय में यह निश्चय करने की, कि कि 
उद्योगों को कितने समय के लिए तथा कितनी मात्रा में संरक्षण प्रदान कियां जाये, 
तटकर अधिकारी (थी 8एण॥०ां(/) को पूर्णा स्वतन्त्रता होनी चाहिए | श्रौर 
(३) अन्य उद्योग जिनको, यह सोच-समभकर कि (श्र) इससे उद्योग को व्या 
लाभ होंगे, तथा उद्योग-विशेष में अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता भविष्य में 
उत्पन्त होगी, या नहीं, और (ब) क्‍या उद्योग-विशेष को संरक्षण प्रदान करना 
राष्ट्रीय हित में है, तथा उस पर किये जाने वाले व्यय का भार समाज पर अधिक तो - 
नहीं पड़ेगा संरक्षण प्रदान किया जाये ।. आयोग के अनुसार कच्ची सामग्री तथा 
स्थानीय बाजार की उपलब्धता संरक्षण प्रदान करने के लिए आ्रावश्यक शर्ते नहीं मानी 
जानी चाहियें श्जौर शिशु उद्योगों को भी संरक्षण प्रदान होना चाहिए। आयोग का 
सुझाव था कि संरक्षण-सम्बन्धी सभी प्रश्नों की जाँच-पड़ताल आदि के लिए एक 
स्थायी- तटकर आयोग नियुक्त किया जाये। सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों 
को स्वीकार कर लिया और उनको व्यावहारिक रूप भी प्रदान किया । 

भारत तथा तठदकर झौर व्यापार-सम्बन्धी सामान्य समझौता--भारत उन 
राष्ट्रों में से एक है, जिन्होंने व्यापार तथा त॒टकर प्रशुल्कों-सम्बन्धी . सामान्य समंभोतें 
(एक्काश् 6 8/8०0पथा। ० वाई 2 प्रपरवत०---0/ 77) पर हस्ताक्षर 
किये थे। इस समझौते के अनुसार भारत ने मणीनों तथा विभिन्‍न प्रकार की 
उपभोक्ता वस्तुओ्रों पर लगे आयात-करों में विभिन्‍न सदस्य देशों को छूटे प्रदान की 
हैं। निर्यातों पर भी छूठे दी गई हैं । करारोपण जाँच आयोग के अनुमावानुसार इन 
छूटों के कारण भारत को सन्‌ १६५२-५३ में घ५ लाख रु० की हानि हुई थी, इस 
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लिए आयोग का सुझाव था कि भव्रिष्य में भारत को अपनी झ्रावश्यकतामों को ध्यान 
में रख कर समभौते पर पुनः विचार करना चाहिए । 

यह ध्यान रहे कि सन्‌ १६३७-३८ से पहले सीमा-थुल्‍क से जो आय 
दखाई जाती थी उसमें केन्द्रीय उत्पादन-करों की शञ्राय भी सम्मिलित होती थी। 
धूसरी लड़ाई से सीमा-शुल्क से ब्राय गिरती ही गई, क्योंकि दूसरे युद्ध-काल में 
भारतीय निर्यात और आयात भी बहुत कम हो गये थे | परन्तु लड़ाई खत्म होते है 
इस आय में फिर से वृद्धि होने लगी और जब्र कि देश के विभाजन से भारतवर्ष 
को जूट नियति-कर से बहुत कम आय प्राप्त हो रही थी तव भी सीमा-शुल्क से 
प्राय बढ़ती ही गई । सीमा-चुल्क से इस बढ़ती हुई आय का मुख्य कारगा यह है कि 
इन वर्षो में सीमा-शुल्क की दरों में विशेषकर विलासिता की वस्तुग्रों में सामान्य 
वृद्धि हुई थी | परिणामस्वरूप सरकार को सीमा-शुक्ल से काफी आराय प्राप्त होती मई 
श्र आज भी भारत सरकार को सीमा-शुल्क से बहुत झ्राय प्राप्त हो रही है। आयात 
कर सभी वस्तुप्रों पर लागू होता है परन्तु कुछ विलासिता की वस्तुओं पर 
कर की दर अधिक है। कुछ वस्तुयें ऐसी हैं जिन पर ऊंची दर से संरक्षण 
के उदंश्य से श्रायात-कर लगाये जाते हैं, श्रौर कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिच पर 
ग्रायात कर नहीं लगाये जाते हैं। विलासिता की वरतुप्रों पर कर की 
दर ७५% से १००% तक है । आजकल सीमा-शुल्कर मुख्य रूप से इन उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए लगाये जा रहे हैं | प्रथम, श्राय की प्राप्ति, दूसरे, मुद्रा-स्फीति को रोकना, 
तीसरे, देश की प्रमुख निर्यातों पर देश के भीतर तथा विदेशी मूल्यों के श्रन्तर से 
लाभ प्राप्त करना; श्र चौथे, आवश्यक कच्चे माल को देश से वाहर जाने से रोकना 
ताकि देणीय उद्योगों की माँग पूरी हो सके । यद्यपि सीमा-शुल्क भारत सरकार के 
बजट में श्राय का प्रमुख स्रोत रहे हैं परन्तु पिछले वर्षो में आयातों पर कड़े नियन्नण 
लग जाने से इनकी आय कम होती जा रही है झ्ौर संघ सरकार के बजटों में इनका 
स्थान उत्पादन-करों ने ग्रहणा करता आरम्भ कर दिया है। पिछले वर्षो में सीमा- 
थुल्क से इस प्रकार झाय प्राप्त हुई थी :--सन्‌ १६५३-४४ में १५८७१ करोड़, 
१६५४-५४ में (८४ ८६ करोड़, सन्‌ १६५५-५६ में १६६७० करोड़, सन्‌ १६५६- 
५७ में १७३२३ करोड़, सन्‌ १६५७-४८ में १७६“६६ करोड़, सन्‌ १६५८-५६ में 
१३८२९ करोड़ रुपये, १६५९-६० में १६० करोड़, १६६१-६२ में २१६२५ करो 
१६६३-६४ में ३२० करोड़ प्राप्त हुए थे तथा १६६४-४४ में हे 
१६६५-६६ में ५६१९२० करोड़ और १६६६-६७ में ५६०५२ करोड़ रुपए प्राप्त 
होने की ग्राशा है । 

सीमा-शुल्क के सम्बन्ध में कर जाँच आयोग ने निम्द सिफारिशों दी थीं :--- 
(प्र) आयात करों की दरों को बढ़ाकर अधिक बाय प्राप्त करना सम्भव नहीं हैं । 
(व) श्रायात नियन्त्रण नोति में निरन्तर परिवर्तन होते रहने चाहियें ताकि उनसे 


० 


अधिक झाथ प्राप्त हो सके । (स) विदेशों से व्यापारिक समकोते करते समय 
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सरकार को चाहिए कि वह केवल व्यापारिक हृष्टिकोश को ही सामने न रक्‍्खे बल्कि 
श्राय पर भी विचार करे। (द) निर्यातों में विविधता उत्सन्त करके निर्यात-करों से . 
प्राप्त श्रायों को बढ़ावा जा सकता- है। (ह) निर्यात करों को, निर्यातों 
नियन्त्रण के साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और विदेशी सृल्य-वृद्धि से 
देशी अ्र्थ-व्यवस्था को बचाया जा सकता है। (य) निय्ति-करों से प्राप्त श्राय 
को सरकार केवल कुछ विशेष उद्योगों के विकास के लिए ही उपयोग न करे । ह 
व्यय-कर (>कुशाताप्रा6 - +६5४)-- ह 

प्रय-कर लागू करने का विचार कोई नया नहीं है । पिछली शताब्दी में भी 
इसकी चर्चा हाव्स, मिल, माशंल आदि लेखकों ने को थी किन्तु उनको व्यय-कर . 
की व्यावहारिकता के बारे में सन्देह था। मार्शल तो प्रगतिशील व्यय-कर को भअन्‍न्य 
करों की अपेक्षा सबसे अच्छा समझते थे ।* कीन्स भी इसको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से . 
भश्रच्छा समभते थे परन्तु उनका विश्वास था कि इसको व्यावहारिक रूप देना भ्रसम्भव 
था। गत वर्षो में प्रो० केल्डोर ने व्यय-कर का बहुत पक्ष लिया है और आराजकल 
व्यय-कर की ओर ध्यान झाकपित करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है । 

व्यय-कर, जैसा इसके नाम से ही विदित है, व्यक्ति-विशेष द्वारा किए गए 
कुल व्यय पर लगाया जाता है । इस कर के पक्षपाती व्यक्तिगत व्यय को श्राय की 
श्रपेक्षा करारोपणा का अधिक उचित आधार मानते हैं । उनके अनुसार व्यय-कर, 
श्राय-कर की अपेक्षा अ्रधिक नन्‍्यायपूर्ण है और इसके प्रभाव उत्पादन पर इतने -दुरे 
नहीं होते जितने कि आय-कर के । प्रो० केल्डोर ने आय को करारोपंण का उचित 
झ्राधार मानने में श्रापत्ति की है। वह श्राय को व्यक्ति की कर-दान योग्यता का माप 
नहीं मानते । उनके विचार में व्यक्ति कितना कर दे सकता है, इस वात से निश्चित 
नहीं किया जा सकता कि उसकी श्राय कितनी है वरत्‌ इस बात से निश्चित हो सकता 
है कि वह वास्तव में कितना व्यय करता है। केल्डोर ने तके देते हुए बताया कि इसके 


बारे में लेखक एक मत नहीं हैं कि करारोपण के लिए कौन-कौन से ख्रोतों से प्राप्त 


आय को व्यक्ति की कुल शब्वाय में सम्मिलित- किया जाये, क्योंकि एक व्यक्ति श्रपनी 
प्राय अनेक स्रोतों से प्राप्त करता है। कुछ -शध्राय ऐसी होती है जो आय-कर क्षेत्र 
में सम्मिलित नहीं की जाती, जैसे पूँजी-लाम (०शज्ॉधे 8475) । इसीलिए भिन्‍न- 
भिन्‍न स्रोतों से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर भिंन्न-भिनन्‍्त रूप से कर लगाया जाता 
है, चाहे, उनकी कुल आय समान हो श्रौर उनकी व्यय-शक्ति भी समान क्‍यों न हो । 
यही नहीं वरन्‌ एक व्यक्ति को व्यय करने की शक्ति इस बात पर भी निर्भर करती 
है, कि उसके पास सम्पत्ति कितनी है। यदि एक व्यक्ति के पास दूसरे की अपेक्षा 
श्रधिक सम्पत्ति है तो उसकी व्यय करने की शक्ति भी श्रधिक होगी। घतः उस 
घन में, जिसे मनृष्य खर्चे करता है और वह घन जिसके आधार पर कर लगाया 
जाता त॑ बड़ा अन्तर होता है। परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों को श्रपनी कुल 
मौद्रिक आय पर कर देना पड़ता है और कुछ को ब्पनी कुल मौद्रिक आय के केवल - 
2. 2स्‍फरफाएड छा 20०70772८5, 4949, 67/8706ी5 (., 9 664 
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छक भाग पर ही कर देना पड़ता है । उदाहरणार्थ वेतनभोगी व्यक्तियों को अपनी 
कुल आय पर कर देना होता है. जबकि बड़ी-बड़ी सम्पत्ति वालों को केवल अपने 
व्यापारिक लाभों पर ही कर देना पड़ता है (सम्पत्ति के ऋ्र॑-विक्रय से जो लाभ होता 
है वह आाय-कर में सम्मिलित नहीं किया जाता)। क्योंकि सभी प्रकार की श्राय 
श्रन्त में खर्च की जाती हैं, इसलिए शआ्राय की अपेक्षा व्यय करारोपण का अधिक 
न्वायसंगत ग्राधार है । 

व्यय-कर का पक्ष इस आधार पर भी लिया जाता है कि यह उत्पादन, 
वच्ततों तथा विनियोगों को इतना हतोत्साहित नहीं करता जितना आय-कर करता 
हैं। पिछले अध्यायों में हम यह कह ही चुके हैं कि आय-कर बचतों और विनियोगों 
को हतोत्साहित करता है। व्यक्तियों को विनियोग करने की रुचि इसलिए नहीं 
होती, क्योंकि वे जानते हैं कि विनियोगों से जो आराय प्राप्त होगी उस पर भी कर 
देना पड़ेगा । इस प्रकार जब विनियोगों की और उनकी उदासीनता बढ़ती जाती है 
त्रे बचत भी कम करते जाते हैं और अपना खर्चा वढ़ाते जाते हैं। यदि व्यय के ऊपर 

कर लगाया जाय, तो व्यक्तियों में व्यय कम करने की रुचि उत्पन्न होगी, वे बचायेंगे 

परिणामस्वरूप वचतों को प्रोत्साहन मिलने से विनियोग भी वढ़ेंगे । श्रतः श्राव-क्षर 
जबकि बचतों और विनियोगों को हतोत्साहित करता है व्यय-कर उन्हें प्रोत्साहित 
करता है | व्यय-कर जोखिम सहन करने की शक्ति को भी कम नहीं करता । जब 
कि श्राय-कर की उपस्थिति में व्यक्ति नये उद्योग स्थापित करना नहीं चाहते, वर्योक्ति 
वे जानते हैं कि यदि श्राय होगी तो सरकार कर तो ले लेगी, परन्तु हानि होने की 
स्थिति में कोई मुग्रावज़ा नहीं देगी । दूसरी ओर व्यय-कर से इस तरह की भावना 
व्यक्तियों में कभी भी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि व्यय-कर तो व्यक्तिगत व्यय पर 
लगता है । व्यचित जितनी चाहे आ्राय प्राप्त करे, व्यय कर केवल उसी घन-राधि पर 
लगेगा, जिसका वह व्यय करेगा । इसी कारण व्यय-कर से व्यक्त कार्य करते के 
लिये भी हतोंत्साहित नहीं होता । 

व्यय-कर के समर्थकों का यह भी विचार है कि व्यय-कर व्यक्तिगत उपभोग 
को नियमित करता है | यह शूंगार, सजावट, विलासयुवत्त तथा वेकार की वस्तुओं 
के उपभोग को नियंत्रित करता है। घनी व्यक्ति श्रधिकतर ऐसी वस्तुओं पर अपनी 
आय का बहुत बड़ा भाग खर्च करते हूँ, क्लबों और नाचबरों में, घुड़दौड़ों श्रादि में 
घन वर्बाद करते हैं। व्यय-कर इस प्रकार के सभी अनाथिक व्ययों को कम करेगा 
झ्र व्यक्तियों को सदाचारी वनायेगा ! साथ ही बचे हुए घन का उपयोग श्रधिक 
उपयोगी तथा उत्तादक कार्यों में होने लगेगा | आयब-कर तो इन खर्चों को प्रोत्साहित 
करता है । जब व्यवित यह देखते हैँ कि सबसे ऊँचे खण्ड पर उनको रूपये में तेग्ड 
या पन्द्रह आने कर के रूप में देने पड़ेंगे तो वह कर की चोरी करते हैं और इस धन 
को उल्टा-सीथा खर्च करते हैं । इस प्रकार व्यय-कर में कर की चोरी भी नहीं होगी । 
प्रो० केल्डोर ने तो इस वात पर वहुत जोर दिया है । 

व्यय-कर के विपक्ष में बहुधा यह कहा जाता है कि इस कर का प्रवन्ध एवं / 
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व्यत्रस्था एक ठेढ़ी खीर है । प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने व्यय को पूर्ण ब्यौरा रखना 
सरल नहीं है। वहुत से व्यय जो मनुप्य करतां है, वे इतने मामूली होते हैं कि यांद 
ही नहीं रहते; कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनको व्यवित किसी दूसरे व्यवित को बताना 
नहीं चाहता । झत; पूरे खर्चों को लिखना और उंनका हिसोव॑ रखनो व्यवित के वस 
की वात नहीं । इसके श्रतिरिक्त कर-अ्रंधिकारियों को भी व्यक्तियों के व्यक्तिगत 
जीवन में हस्तक्षेप करने का अनुचित अवसर प्राप्त होगा जिसंका वे दरुपयोग भी. 
कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में प्रो० केल्डोर आदि अर्थेशास्त्रियों को विश्वास है कि 
व्यक्तिगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा तैयार करंता आवेश्यक नहीं है । यदि हम व्यवित .. 
की कुल आय में से उसकी वचतों को घंटा दें (जो सांल के अन्त में उसके पास 
होंगी) तो हमको उस व्यक्ति के कुल व्यय का अनुमान हो जोयेगा । ईंस अनुमोन 
को प्राप्त करते के लिए हमको एक तो उस व्यक्ति की सारे स्रोतों से प्रॉप्त कुल 
आय का पता लगाना होगा और दूसरे इस आय में से उस घन-राशि को घटाना 
होगा जिसका उपयोग व्यवितगत व्यय के लिए नहीं हुआ है जैसे पूछोगत वस्तुओं पर 
व्यय और साल के अन्त में बैंक जमा तथा नंकेंदी । यह उंस व्यकितिं का कुल व्यय 
/होगा | इस व्यय में से कुछ वह कटोतियाँ करनी होंगी जिनकी ह सुविधा सरकार ने 
' प्रदान कर रखी हैं । इस प्रकार जो घन-राशि आयेगी उंस पर व्यय-कर लगाया 
[ जायेगा । यह ध्यान- रहे कि चाहे जो भी विधि अपनाई जाये करारोपण के लिए 
व्यय की राशि का पता लगाने के लिए व्यवितयों के हिंसाबों की जांच-पड़ताल करनी 
होगी जो कर-प्रधिकारियों और करदाताग्रों दोनों के लिए श्रसुविधाजनक होगी । 
श्रच्य करों की भांति इस कर में भी एक न्यूनतम कर-रहिते सीमा निद्िचत की जाती 
है । यदि किसी व्यक्ति का व्यय इस सीमा से अधिक है तव॑ ही उसे कर का भुगतान 
करना होगा अन्यथा नहीं । कर को न्यायसंगत बनाने के लिए उन कारणों की ओर 
भी ध्यान देना होगा जो व्यक्षित के व्यय को बढ़ाने में सहायता करते हैं अ्रर्थार्त्‌ परि- 
वार में सदस्यों की संख्या, वीमारी, दुर्घटना आदि पर व्यय । ऐसे ब्ययों को भी 
कर-मुक्त करना होगा । यह भी देखना होगा कि यदि कोई व्यवित स्थायी पूँजी पर 
व्यय करे तव उस व्यय पर लगाया जाय या नहीं। यदि- उस पर कर लिया 
नाता है तव व्यक्ति पर कर बहुत अधिक कर-भार पड़ेगा । इसलिये यह आ्ावश्यक है कि 
इस प्रकार के व्यय को कई वर्षों में विभाजित करं दिया जाय और जो झसत राशि 
आये उसे कुल व्यय में सम्मिलित करके व्यय-कर निर्वारित किया जाये । 
अर्घे-विवासित श्रथे-व्यवस्था और व्यय-कर---उपयुकत कठिनाइयों के कारेश 
ही पूर्ण विकसित देशों ने व्यय-कर को लागू करना उपयुक्त नहीं समझा । किन्तु 
इसका यह श्रभमिप्राय नहीं कि श्र्घ-विकसित देशों के लिये भी यह कर उपयुक्त नहीं . 
अर्थ-विकसित राष्ट्रों में विकास के लिये पर्याप्त घन एऋत्रित करने के लिये आय 
के प्रत्येक खोत का उपयोग करना आवश्यक है। व्यय कर कई कारखों से ऐसे देशों, 


( के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है--जैसे, प्रथम, इससे निजी बचतें तथा पूंजी 


निर्माण प्रोत्साहित होते हैं, जिनकी देश को इत्तनी अधिक श्रावश्यकता होती है, दूसरे, 
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हु कर आयन्कर के वंद्न से होने वाली हानि की पृति कर सकता है; तीसरे, 

विकासज्ञील श्र्थ-व्यवस्था में विकास कार्यक्रमों की प्रगति के साथ-साथ मुद्रा-स्फीनिक 
प्रभाव उत्पन्त होना स्वाभाविक है । एक ओर तो बढ़ती हुई ऋय-शक्ति के कारगा 
झ्रौर दूसरी ओर वस्तुओ्रों की कमी के कारण--श्रीर व्ययकर सभी प्रकार वे अत्यधिक 
उपभोग को कम कर के मुद्रा-स्फीति की भीपणता को रोक सकता हैं। अन्त में व्यय-कर 
इसलिये भी श्रावदयक है कि आय तथा सम्पत्ति पर ब्रत्यधिक कर लगाने से और 
व्यक्तिगत उपभोग पर कर न लगाने से अधिकतर व्यक्ति अपने घन का भ्रपव्ययी , 
उपभोग करने के लिये प्रोत्साहित हो जायेगे, जिसको व्यय-कर रोकेगा । 

कुछ व्यक्तियों का विचार है कि अर्ध-विकसित देचों में प्रचलित कर-व्यवस्था 
में व्यय-कर उपयुक्त नहीं रहेगा । इस दिल्ला में कई दलीलें दी जाती हैं :--प्रथम, 
वर्तमान आय करारोपण की स्थ्रिति में व्यय-कर लगने से करारोपगा बहुत कठोर हो 
जायेगा। दूसरे, इसमें अनेक प्रशासनिक कठिनाइयाँ होती हैं; अन्त में, अमौद्िक क्षेत्र 
के व्यक्ति इस कर के क्षेत्र से फिर भी वाहर रहेंगे क्योंकि इन्हें आाय-कर में सम्मिलित 
नहीं किया जाता । यही नहीं कुछ व्यक्तियों को क्ृपि-श्राय के नाभ में अपने कुल 
व्यय को कम दिखाकर कर-बंचन करने का अवसर मिल जायेगा । 

यद्यपि इन दलीलों में कुछ तथ्य नज़र आराता है, किन्तु फिर भी श्रर्थ-विकसित 
राष्ट्रों को इंन कठिनाइयों की नुलना में इस कर से भ्रधिक लाभ प्राप्त होंगे। प्रो० 
क्लेल्डोर तो इस आय-कर से अधिक श्रेप्ठ समभते हैं क्योंकि यह करदान-क्षमता का 
प्रधिक अच्छा माप है और इसकी परिभाषा श्रत्रिक निश्चितता से दी जा सकती है । 
फिर भी उनका विचार है कि इन दोनों करों को एक साथ लगाना चाहिये । ये एक 
दूसरे के प्रक हैँ, विरोधी नहीं। यही नहीं यह आय तथा सम्पत्ति करारोपण के दोपों 
को दूर करेंग । इसके अतिरिक्त इस कर के लगने से झआाय-कर का प्रशासन श्रधिक 
प्रभावशील ही जायेगा । चाहे जो कुछ भी हो, वह स्वीकार करना ही होगा कि श्रर्घ- 
विकसित देशों के लिये व्यय-कर ग्रावश्यक प्रत्तीत होता है--अ्रतिरिवत आय प्राप्त 
करने, श्रपव्ययी उपभोग की नियन्त्रित करने, बचतों तथा पूजी निर्माण को प्रोत्साहित 
करके देश की आशिक समृद्धि की गति को तीज करने--सभी हृप्टिकोणों से । 

भारत में व्यय-कर--स्व प्रथम व्यय-कर भारत में ही लागू किया गया है। इस 
लिये भारत ही को व्यय-कंर को व्यावहारिक रूप देने का श्रेय प्राप्त हुआ है। इसका 
प्रस्ताव प्रो० केल्डोर ने दिया था। सन्‌ १६५६ में एक व्यय-कर अधिनियम बनाया 
गया जो जम्मू और काइ्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में १ अप्रैल १६५८ से लागू 
हो गया । इस प्रकार सन्‌ १६५८-५६ व्यय-कर का प्रथम देय था। यह कर देवल 
व्यक्तियों और हिन्दू सम्मिलित परिवारों पर ही लगाया गया है और इसके अन्तर्गत 
वह कम्पनियाँ, फर्म इत्यादि जिन पर झाय-कर लागू है नहीं सम्मिलित की गईं है । 

ह कर व्यक्तियों और हिन्दू सम्मिलित परिवारों पर भी उसी समय लागू होगा 

जवकि उनकी वापिक आय सब करों का श्ुगतान करने वाद ३६,००० रुपयों 
से अधिक होगी । व्यय-कर झधिनियम के पांचवें भाग में जन कटोहियों को गणना 


री! 
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की गई है जो करू लगने योग्य व्यय-राशि को निर्धारित करते समय की जाती है। 

इनके अन्तगंत ऐसी मर्दे सम्मिलित की गई हैं, ज॑से व्यापारिक खर्चे, सम्पत्ति-सम्बन्धी 
खर्चे, विनियोग, करों का भुगतान, उपहार, भुगतान की हुईं बीमा किश्तें | अधिनियम 
के छठे भाग में कुछ ऐसी कटौतियों की गणना की गई है जो कि उस कुल व्यय-राशि 
में की जाती है जिन पर कर लगाया जाता है। व्यक्तियों के लिए कर की छूट की सीमा . 
३०,००० रु० और हिन्द्र सम्मिलित परिवारों के लिए केवल परिवार के 'कर्ता' उसकी 
पत्नी और वच्चों के लिए ३०,००० रु० थी । इसके अतिरिक्त प्रति सम्पत्ति के सामे- 
दार ((0ए9श०८०९) के/लिए ३,००० रु० की छूट दी गईं थी । एक परिवार के लिए 
अधिक से अधिक ६०,००० रु० छूट की सीमा थी । कर की दरें निम्न प्रकार थीं :--- 


कर लगने योग्य व्यय के श्रथम १०,०००) रुपयों पर... : १० प्रतिशत 
३5 हे ग्रगले १० ०००) डे कह हि0: 
ह अर न ०,०००) ५) »« ० ,, 
पे ४5 #. 3 ३ ०००) गम इण०ण ५ 
हा ही 3 9 २१० ०००) 7४०? “डोठ ५ २; 
ह » शेष भाग पर 0 १७० ,, 


कछ अन्य प्रकार की कटौतियाँ भी सम्मिलित की गई हैं, जैसे भ्रुगतान किये - 
हुए कर, विवाह सम्बन्धी व्यय जिसकी प्रत्येक निर्भरकर्त्ता की ज्ञादी के लिए अधिक- 
'तम सीमा ५,००० रुपयों की होगी, माता-पिता के पालन-पोपण के लिए कटौती 
'की अधिकतम सीमा ४,००० रुपये होगी, चिकित्सा-सम्वन्धी व्यय की .कटौती की 
ग्रधिकतम सीमा ५,००० रुपये, विदेशी शिक्षा के व्यय के लिए कटौती की अधिक- 
'त्तम सीमा ८,००० रुपये प्रति वर्ष इत्यादि निर्धारित की गई है। प्रतः पाँचवें भाग 
में जिन कटौतियों के लिए थ्राज्ञा दी गई है और कर के छठे भाग में से जो-जो 
'कंटौतियाँ लागू होती हैं उनफो काट कर जो व्यय की राशि होती है उस पर उपर्युक्त 
दरों से कर लगाया जायेगा। उपर्यक्त कर की दरों से स्पष्ट है कि पहले १०,००० 
रुपयों पर १०% से लेकर कर की दर ५०,००० रुपयों से ऊपर के व्यय पर झत 
प्रतिशत हो जाती हैं। इस कर से सन्‌ १६५८-५६ में ६४ लाख रुपये प्राप्त हुए और 
सन्‌ १६५६-६०, १६६०-६१ तथा १६६१-६२ में क्रमश: ८५० लाख, ६१ लाख 
'त्या ८० लाख रुपये प्राप्त हुए और १६६२-६३ में १९५० करोड़ प्राप्त होने की 
ध्राशा थी । सन्‌ १६६२ में इस कर को समाप्त कर दिया गया था किन्तु १६६४-६५ 
में इसे पुत: लागू कर दिया है। इस वर्ष में इस कर से ०७५ करोड़ रुपये, १६६५- 
६६ में ०७५ करोड़ और १६६६-६७ में भी ०७५ करोड़ रुपये प्राप्त होने की 
श्राशा है । 

भारत में व्यय-कर को लागू करने के लिये प्रो० केल्डोर ने जो अपनी 
रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने कर के पक्ष में यह तक दिये हैं । प्रथम, जैसा कि उन्हेंनि 
| ही बताया है, करारोपरा में समानता स्थावित्त करने के लिये तथा उसको न्याय- 
पूर्ण बनाने के लिए व्यय एक अधिक अच्छा श्राघार है क्योंकि यह श्राय तथा घन की 
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अलमानताओं के स्थान पर उपभोग की श्रसमानताओ्रों को ध्यान में रखता है | दूसरे; 
यह कर बचतों को प्रोत्साहित करेगा, क्‍योंकि कर केवल उसी राशि पर लगेगा जो 
व्यय की गई है और इस प्रक्रार भारत के औद्योगिक विकास के लिए अधिक घन 
उपलब्ध हो सकेगा और अन्त में, यह कर की चोरी को कम करेगा क्योंकि इससे कर- 
सम्बन्धी ढांचा अधिक समुचित हो जायेगा और कर-अधिकारी का क्षेत्र विस्तत हो 
जायेगा । 

व्यय-कर के विरुद्ध भी त्क॑ दिये गये हैं । प्रथम, यह कर करदाताग्रों पर 
बहुन अधिक बोक डालेगा, क्योंकि सरकार ते आय-कर की दरों को उत्तना कम नहीं 
किया जितना कम करने का प्रो० केल्डोर ने सुझाव दिया था। इस प्रकार एक ओर 
प्राय-कर की ऊँची दरें और दूसरी ओर व्यय-कर, ऊँची आय वाले वर्गो को पीस 
देंगी । इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यय का पुरा हिसाब देना पड़ेगा । 
जिसका गभिपष्राय यह हुप्रा कि वह अपने व्यक्तिगत मामलात को भी गुप्त नहीं रख 
सकता । यह भी सन्देहजनक है कि वह विस्तृत व्योरे के वाद भी कर-अ्रधिकारियों 
को सस्तुष्ट कर सकेगा अथवा नहीं। यह कर अन्यायपूर्ण भी है, क्योंकि आ्राय-कर 
उपहार-कर, व्यय-कर सत्रका भार केवल कुछ ही व्यक्तियों पर पड़ेगा । इस कर का 
प्रशासन भी बहुत कठिन प्रतीत होता है | प्रत्येक करदाता के खर्चों के हिसाव-किताव 
की जाँच-पड़ताल करना और यह पता लगाना कि कर-वंचन हुआ या नहीं सरल बात 
नहीं । श्रन्त में, इस विषय पर भी सन्देह प्रकट किया गया है कि इस कर से सरकार 
को श्रधिक आय भी प्राप्त हो सकेगी और यह वचतों को भी प्रोत्साहित करेगा या 
नहीं । वास्तव में यह सन्देह श्राधार रहित नहीं हैं, क्योंकि सरकार को पिछले वर्षो 
में न तो इस कर से कोई विशेष आ्राय प्राप्त हुई है और न ही इस कर को केल्डोर 
के सुझावानुसार लगाया है, जिससे बचतों को प्रोत्साहन मिलता | वास्तव में स्वयं 
केल्डोर ने इस कर की, इस प्रकार लगाये जाने पर आलोचना की थी क्योंकि इसमें 
कर-वंचन की संभावनायें बहुत अधिक हो गई हैं। यह कर वास्तविक व्यय पर नहीं 
वरन्‌ न्यूनतम आय पर आधारित किया गया हैं। व्यय-कर में वे छूटें तथा माफियाँ दी 
गई हैं, जो श्राय-कर में नहीं दी गई हैं । परिशामतया करदाता जब चाहेंगे श्राय-क्रर 
का वंचन करने के लिए श्राय कम और व्यय अधिक और सभी व्यय-कर का वंचन 
करने के लिये व्यय को कम और श्राय अधिक दिखायेंगे श्रोर सफल भी हो जावेंगे । 

सन्‌ १६६२ में इस कर को समाप्त कर दिया गया, केवल इसी लिये क्रि 
इससे झाशातीत लाभ प्राप्त नहीं हो पाये थे | किन्तु जब देश की श्रावह्यकताओों की 
पु्ति के लिये नये-तये साधनों की आवश्यकता है, उस समय पुराने साथनों को समाप्त 
करने से देश को लाभ के स्थान पर हानि ही होगी । इससे अच्छा तो यह रहता कि 
कर ढाँचे को प्रो० केल्डोर द्वारा बताये गये सुझावों द्वारा समुचित बनाने का प्रयत्न 
किया जाता | यह कर विशेषरूप से चीनी आक्रमण द्वारा उत्पन्न आपत्ति-क्रालीन 
स्थिति में तो वहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता । सन्‌ १६६४-६५ में इसको पुनः लागू 
कर दिया गया। इस वार छूटों अथवा रियायत्तों में बहुत कमी कर दी गई और दरों 
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को भी नीचे रक्सा गया है। वर्तमान दरें इस प्रकार हैं:--- 


प्रथम ३६,००० रुपयरे के व्यय पर कुछ नहीं 
अगले १२,००० न्‍ हर ४ ५१% 
>>. २२,००० $४ 59 ७४० 
हि उठ हि डक १० के 

छः छः. ४ १४% 
शेष पर . २०% 


१६६६-६७ के बजट में इस कर को हटा लिया गया क्योंकि प्रशासल पर - 


हे जो बोक पड़ता है और कर-दाताओं को जो असुत्रिधा होती है, उसके मुक़ाविले इससे 
आय बहुत कम प्राप्त होती - 
निष्कषें--उपयुं क्त विवररसा से स्पष्ट है कि भारत में व्यय-कर से जहाँ कु 

कठिनाइयाँ उत्पन्त होंगी, चहाँ कुछ दुर भी होंगी। श्रौर जो कुछ कठिनो इयाँ उत्पन्न 
होंगी, वे प्रारम्भिक वर्षों में ही रहेंगी शौर अनुभव प्राप्त होने के साथ-सांथ दूर होती 

' जायेंगी । वास्तव में जो कुछ कठिनाइयाँ उत्पस्त हुई भी हैं, वे केबल इसीलिये कि 
सरकार ने व्यय-कर को केल्डोर-प्रस्तावों के अनुसार नहीं लगाया है । झर्व भी: यदि 
सरकार कैल्डोर द्वारा वताई हुई समुचित योजना को व्यावहारिक रूप: प्रंदान कर 
दे तो देश को लाभ ही प्राप्त होगा । सच तो यह है कि वर्तमान परिस्थितिग्रों में. 
व्यय-कर अत्यन्त आवश्यक है । प्रथम, देश को विकास के लिए वित्त का एके . सार्धन 
प्राप्त हो जाता है| दूसरे, देश में बढ़ते हुए मुद्रा-प्रसार के प्रभाव के आधीन बेढ़ती हुई 
कीमतों को नीचे लाने के लिए भी यह आवश्यक है । अन्त में, देश में विकांस कार्य 
क्रम की प्रगति और श्रौद्योगीकररा के साथ-साथ व्यक्तियों को बढ़ी हुई मात्रा में लोभ 
प्राप्त हो रहे हैं। यदि इनको व्यक्तियों से लिया नहीं गया तो अप॑ब्येयी छेपेभोग 
बढ़ेया श्रौर मूल्य ऊँचे होंगे तथा घन कुछ ही हाथों में केन्द्रित हो जावेगा | इंसलिये 
“वर्तमान परिस्थितियों के लिये व्यय-कर अत्यन्त ही उपयुक्त है । 





संच सरकार की आय के: 
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प्रावकथने--- 


अ्रभी तक हमने भारत सरकार की श्राय के कर-सम्बन्धी आय के स्रोतों से 
प्राप्त होने वाली आय तथा उसके महत्व का अध्ययन किया है | इस अध्याय में हम 
भारत सरकार के ग़ैर-कर सम्बन्धी आय के स्रोतों का श्रव्ययन करने जा रहे हैं। गेर- 
कर सम्बन्धी स्रोतों की आय में ग्राधुनिक सरकारों की उस श्राय को सम्मिलित किया 
जाता है जो उन्हें विभिन्न झ्ौद्योगिक उपक्रमों को संचालित करने से प्राप्त होती 
हैं । अर्थात्‌, श्राधुनिक समय में सरकारों को जो आय, व्यापार, श्रौद्योगिक्त उपक्रमों--- 
डाक व तार, रेलों तथा यातायात के अन्य साधनों आदि के स्वामित्व से प्राप्त होती 
उसी को ग़र-कर सम्बन्धी आय कहते हैं। भ्रायु के इन स्रोतों का महत्व पिछली 
१ सत नतायत के बानलिन चहुव हे 27435 अली महायुद्ध के बाद बढ़ना आरम्भ हुप्ना 
है | १९वीं शत्तावदी के अन्तिर्म चतुर्थ तेंक, बल्कि वाँद के थोड़ें से बर्षो 
प्राथिक क्षितिज में निर्वाधावादी विचारों की गूँज विलीन नहीं हो पाई थी श्रौर 
व्यक्ति आशिक क्षेत्र में स्वतन्त्र था। व्यक्तिगत मामलों में राजकीय हस्तक्षेप की 
बात किसी को भी नहीं भाती थी। फिजिश्रोक्रेट्स का अनुकरण करते हुए एडम 
स्मिथ ने घोषित किया कि, “व्यापारी और राजा दोनों चरित्र एक दूसरे से असंगत 
!! उनके अनुसार सरकार ओऔ्ौद्योगिक केन्द्रों से इतनी दूर स्थित है कि वह उत 
पर पूरा ध्यान नहीं रख्त सकती श्र इसलिये स्मिय ने सरकार के लिए केवल तीत 
कार्य करने का ही सुकाव दिया था, श्रर्थात्‌-न्याय, रक्षा और कुछ विशेष सा्व- 
जनिक कार्यो तथा संस्थाओं की स्थापना । परन्तु २०वीं झतताव्दी के आरम्भ होते ही 
इन विचारों की शक्ति का ह्वास आरम्भ हो गया श्रौर प्रथम महायुद्ध, विशेषकर 
१६३० के महामन्दी काल के पदचात्‌ तो इन विचारों का पूर्ण अन्त हो गया । 
व्यक्तिगत उपक्रम द्वारा उत्पन्त वेकारी, व्यापार-चक्रों तथा घन के वितरण की 
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घोर असमानताश्रों के कारण निजी उपक्रम की निन्‍्दा दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही गई। 
चारों-झोर राज्य हस्तक्षेप के पक्ष में आवाज़ें गूंज उठीं और राज्य ने औद्योगिक 
उपक्रमों की व्यवस्था करनी भी श्रारम्भ कर दी। आजकल सभी देशों में सरकार 
जनोपयोगी सेवाग्रों की व्यवस्था कर रही है। रेलों, सिंचाई, जयल, ढाक व तार, 
खान, उद्योग, विदेशी व्यापार इत्यादि की व्यवस्था एवं नियन्त्रण कर रही है। इन 
स्रोतों से सरकारों को बहुत आय प्राप्त होती है । इसी प्रकार राज्य अपने पास 
वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण का भी एकाधिकार रखता है, जैसे इदली में 
तम्बाकू, नेसक, सिगरेट, दियासल।ई आदि वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय सरकार 
द्वारा होता है, भारत सरकार श्रफीम के उत्पादन एवं विक्रय पर पूरां नियन्त्रण रखती 
है । ऐसे एकाधिकार आजकल सरकारों की जाय का मुख्य अंग बन गये हैं। इन - 
स्रोतों का सरकारों की श्राय में जो महत्व है वह निम्न आंकड़ों से स्पष्ट होता है।. 
निम्त तालिका में हम कुछ देशों की कुल झ्ाय में इन स्रोतों द्वारा प्राप्त आय के. 
प्रतिशत को देते हैं :--- | 








देश | प्रतिशत । देश | प्रतिशत | देश: | प्रतिशत 
तर > ३७९६ जापान ३५*३ फ्रांस .| २७२ 
संयुक्त राज्य ३६*१ द० श्रफ्रीका ३०-०७ कनाडा . रधर 
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उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि लगभग सभी देशों में गुर-कर सम्बन्धी श्राय . 
की बहुत बड़ी राशि सरकारों को प्राप्त होती है । भारत में सरकारों को कूल झ्राय 
का ३७'६% इन ख्रोतों से प्राप्त होता है । भारत सर्रकार को 'यह आय जनोपयोगी 
सेवाश्रों जैसे, रेतों डाक व त , डाक व तार, टकसाल तथा अन्य श्ौद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त होती 
है । स्वीडन में यह आय भरनों, रेलों, डाक व तार तथा कुछ औद्योगिक कम्पर्तियों के 
अंशों से प्राप्त होती है । इसी प्रकार हालेंड में तथा ग्रन्य देशों में भी लगभग यह 
ग्रेर-कर सम्बन्धी आय के ज्रोत हैं । श्रतः स्पष्ट है कि श्राजकल सरकारों को इनका 
बहुत महत्व है । परन्तु यह महत्व सापेक्षिक है और हर देश में भिन्‍न-भिन्‍त है । 
आधुनिक राज्यों के प्रारम्भिक काल में शाही भूमि तथा सम्पत्ति राजकीय आय का 
मुख्य ज्नोत थी किन्तु समय तथा समाज की उन्नति के साथ-साथ इनका महत्व कम 
होता गया | भारत में जसींदारी तथा ताल्लुकेदारी लगभग सभी राज्यों में समाप्त 

॥ हो गई है श्र भूमि फिर से आय का एक महंखवपुरां स्लोत बनती जा रही है। भारत 
| में सरकार को जंगलों से भी काफी आय प्राप्त होती है, इसलिये सरकार वलक्षेत्र ेल्‍ 
। दिन-प्रतिदिन बढ़ाने का प्रयत्व कर रही है और प्रत्येक वर्ष वन-महोत्सव सप्ताह 
मनाया जाता है श्रौर पेड़ लगाये जाते हैं । इसी प्रकार सरकारों को सिंचाई के साधनों, 
नहरों इत्यादि से भी बहुत आय प्राप्त होती है। भारत में सरकार औद्योगिक उप- 
क्षमों की व्यवस्था से भी झाय प्राप्त करती है । खानें तो आरम्भ से ही सावंजनिक 
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सम्पत्ति रही हैं । सरकार कुछ भ्रावश्यक वस्तुप्रों का उत्पादन भी करती है तथा कुछ 
महत्वपुर्ण जनोपयोगी सेवाएँ भी. प्रदान करती है, जँसे डाक व तार, रेलों, हवाई 
जहाजों तथा पानी के जहाजों की व्यवस्था इत्यादि । भारत में भी सरकार को इन 
ज्ञोतों से बहुत श्राय प्राप्त होती है। आधुनिक सरकारें कुछ अन्य प्रकार की सेवाएँ 
भी अपने नागरिकों को प्रदान करती हैं, जिसके लिए भी वह शुल्क (7९८४) वसूल 
करती हैं। ये शुल्क उन्हीं व्यक्तियों को देने पड़ते हैं जो सरकार से उन सेवाग्रों को 
आप्त करता चाहते हैं । ये शुल्क कई प्रकार के होते हैं, ज॑से वन्दूकों के प्रयोग करने 
'का शुल्क, सम्पत्ति के वेघानिक स्वामित्व को निश्चित करने का घुल्क इत्यादि । इनसे 
-भी श्राजकल सरकारों को बहुत आय प्राप्त होती है। भारत में यह राज्य सरकारों की 
आय के स्रोत्त हैं। श्राजजल अधिकतर सरकारें अपनी आय के ग़र-कर स्रोतों को बढ़ा 
'रही हैं, क्‍योंकि व्यक्ति नये करों का विरोध करते हैं श्रौर अधिक करारोपण के प्रभाव 
भी बुरे होते हैं । " 

संघ सरकार की आय के ग्रेर-क्वर सम्बन्धी ल़ोत--भारत सरकार को व्याव- 
साथिक सेवाओ्रों, जिन्हें जनोपयोगी सेवाएँ भी कहते हैं, रेलों, डाक व तार, मुद्रा, 
टकसाल तथा श्रन्य श्रौद्योगिक एवं वाणिजियक उपक्रमों आदि.से बहुत बड़ी मात्रा 
में श्राय प्राप्त होती है। हम निम्त में इन स्रोतों की पृय॒क्‌-पृथक विवेचना 
करेंगे :--- 

रेलें--?-श्रारम्भ के लगभग ७० वर्षों तक रेलों की आश्िक स्थिति बहुत 
अनिधिचत थी | कभी इन्हें लाभ होते थे तो कभी हानि ! रेलों की श्राथिक स्थिति 
की इस अनिश्चितता से तंग आकर एकवर्थ कमेटी के सुभावों पर भारतीय बजट से 
रेलों के बजट को सन्‌ १६२४ में अलग कर दिया गया । वास्तव में उस समय भारत 
सरकार के बजट का आधिक्य या घाटा रेलों के लाभ तथा हानियों पर निर्भर करता 
था । भारत सरकार की आयिक स्थिति भीवड़ी अनिश्वित सी रहती थी। साथ ही 
रेलों की प्राथिक उन्‍नति तथा विकास भी भारत सरकार के बजट से बंची हुई थी । 
एक व्यावसाथिक उपक्रम के अपने स्रोत होने चाहियें और उसको पूर्ण स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए कि वह अपने साधनों का जैसे चाहे उपयोग करे । इसीलिए सन्‌ १६२४ में 
रेलवे वजट को सामान्य वजट से अलग कर दिया गया । यद्यपि इसकी ओर पहले 
भी कई बार छ्यान दिलाया गया था परन्तु सरकार ने इस नीति को केवल इसी वर्ष 
स्वीकार किया । सन्‌ १६२४ में केन्द्रीय सरकार और रेलवे विभाग के बीच एक 
समभौता हुआ जिमके अनुसार रेलवे श्रर्थ-प्रवन्ध को सामान्य अ्र्थ-प्रवन्ध से अलग कर 
दिया गया | 

इस समभोते के बाद सन्‌ १९३०-३१ तक रेलों को निरन्तर लाभ होते रहे 
प्रौर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रही । वे वरावर अपने लाभों का एक निश्चित 
भाग सामान्य श्राय में देती रहीं, परन्तु १६३०-३१ से रेलों के भाग्य ने फिर पलटा 
खाया श्रौर लाभ पूर्ण हाति में बदलने लगे। फलस्वरूप सन्‌ १६३१-३२ से 
१६३६-३७ तक सामान्य झाय में रेलों ने कोई अंशदान नहीं दिया । वह इस काल 


| 


-हैछडें राजस्व 


में ३५०४१ करोड़ रुपये की भारतीय सरकार की ऋणी हो गई थी । परन्त दतरी 
लड़ाई आरम्म होते ही स्थिति फिर बदलां और सन्‌ १६३६-४० में रेलों को 
१०२७३ करोड़ रुपयों की कुल प्राप्ति हुई जो सन्‌ १६४५-४६ में -वढ़ कर २२५- 
करोड़ रुपये हो गई । इस ग्रवधि में रेलों की आय में ११६ प्रतिशत की वृद्धि हुई . 
थी । इसी ब्रवधि में रेलों का श्राधिक्य ४३३ करोड़ रुपयों से बढ़करः ५०*८३ करोड़ 
हुपये हो गया था | इस प्रक्रार रेलों को इतने लोभ हुए कि सामान्य वज़ंट के जो 
पिछुले अंश्दान उन्हें देने थे वह भी उन्होंने चुका दिए और सुरक्षित -कोप से जो ऋण 
ले रक्त थे उनका भी घ्रुगतान कर दिया और साथ. ही सामान्य वजट में १५८"४३ 
क्रोड़ रुपयों के अंशदान शऔौर दिए । सन्‌ १६४६-४७, में एक रेलवे उपकारी कोप 
(रि्रछब३ किशाध्याधा: श्पात) स्थापित किया गया जिसमें ३ करोड़ रपये जमा 
किए गए ऐ | 
सन्‌ १६४३ में लड़ाई के कारण रेलों को जो लाभ हो रहे थे उनके कारण. 
यह आवश्यक समझा गया कि सतू १६२४ के समझौते में समयानुसार परिवर्तन किए 
जायें, सन्‌ १६४६ में एक अन्तव॑र्ती (86 ॥00) व्यवस्था की गई शौर यह नि३चय 
किया गया क्रि रेंलें सामान्य वजट को व्यावसायिक लाइनों (ए०णमाशश्णंधे 77॥85) 
में लगी हुई पूँजी पर १% देंगी, और यदि फौजी महत्व वाली लाइनों (8॥4880 
/768) पर कोई हानि होती है तो उसको इस राशि में से घटा कर भुगतान करेंगी । 
इसके अतिरिक्त वह रेलवे उपकारी कोप में ३ करोड़ रुपयों को जमा कराएगी और - 
उसके वाद जो कुछ भी बचेगा उसका आधा भाग सामान्य वजट को देगी। श्री 
मचलकिर की अध्यक्षता में एक सम्रिति वियुक्त की गई जिसका कार्य सामान्य वजट में 
रेलों के अ्रंशदान सम्त्रन्धी प्रश्न की जाँच-पड़ताल करना था। इस समिति के घुावों 
अनुसार सन्‌ १६५०-५१ में एक नया समझौता हुआ जिसके श्रनुसार--जवकि 
. रेल तथा सामान्य वजट अ्रलग-अलग रहेंगे रेलें सामान्य वजट को ५ वर्षों तकः लगी 
हुईं पूंजी पर ४ प्रतिशत का दर से अपना अंशदान देंगी और उसके वाद यह दर 
संसद द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा संशोधित की जाएगी । यह अनुमान था कि 
रेलों को लगभग २६ करोड़ रुपए प्रति वर्ष सामान्य वजट में देने होंगे । 
यह समझौता रेल वित्त के विकास की ओर एक महत्वपुर्ख प्र, था। सन्‌ 
४६8 का समकौता ५ वर्ष बाद सन्‌ १६५४ में समाप्त हुआ .। इस वर्ष एक नया 
समभीता हुआ जिसके अनुसार पुराने समझौते में केवल. दाममात्र . को ही परिवतत 
ए और रेलों का वापिक अंशदान पूर्वेवत्‌ रहा । 
सत्‌ १६५४ के समझौते में १६६० में कुछ संशोधन किए गए । रेलवे सयमत 
समिति (रवएबए 007ए०ए४०० एणाएए/ं४/8८) के सुख्य सुझाव इस दिखला में 
दस प्रकार थे : (१) सामान्य राजस्व में रेलों हारा दिए गए लाभांश की दर ब्याज 
देय-पूँजी (ए४एॉशथे 28 क्राथट्टठ०0) की ४-२५% निश्चित कर दी जाए, (२) फौजी 
महत्त्व वाली रेलों की व्यवस्था में जो हानि हो उसका भार सामान्य राजस्व को 
, सहन करना चाहिए, (३) रेलवे विकास कोप को सामान्य राजस्व से आध्त - 


संव सरकार की झाय के ग्रर-कर सम्बन्धी स्रोत इ्ण्प्‌ 


होने वाले श्रस्थायी ऋणों की सुविधा अगले पाँच वर्षो तक जारी रहे, (४) १ अप्रैल 
१६६१ से यात्री-कर को किराये में सम्मिलित किया जाए और राज्यों को सन्‌ 
१६४८-५६ तथा सन्‌ १६५६-६० में किए गए संग्रहों के श्रौसत के आधार पर 
श्रगले पाँच वर्षो में एक निश्चित राशि श्रर्थात्‌ १२५ करोड़ रु० प्रति वर्ष दिए 
जाएँ । 

समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई और उनको कार्यान्वित 
किया गया । किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशों की कट्रु आलोचना की गई। 
कुछ लोगों ने इस सुझाव का विरोध किया कि सामान्य राजस्व को प्राप्त होने वाले 
लाभांश की दर को ४४२५% कर दिया जाए । उनके अनुसार तीसरी पंचवर्षीय 
योजना के लिए अ्रधिक साधनों को जुटाने की आवश्यकता थी और इसलिए रेलों 
के लाभांश की दर ४"२५% के वजाय ४५% होनी चाहिए ओर हुग्ना भी ऐसा 
ही। सन्‌ १६६२ और सन्‌ १६६३ में दरों तथा किरायों में वृद्धि होने के साथ 
सामान्य राजस्व को दिए जाने वाले लाभांश की दर भी बढ़ा कर ४५% कर दी 
गई । दूसरे, यह भी कहा गया कि समिति का यह सुझाव कि राज्यों को दी जाने 
वाली धनराशि को पांच वर्ष के लिए निश्चित कर दिया जाए, न्यायोचित नहीं है । 
व्प्रोंकि ऐसा करने से राज्यों को भविष्य में उत्पन्त होने वाले लाभ प्राप्त नहीं हो 
सकेंगे। यात्री-कर लागू करने का अभिश्राय ही यही था कि राज्यों को प्रत्येक वर्ष 
अधिकाधिक साधन उपलब्ध हो सकें । यह भी ध्यान रहे कि राज्यों को अपने साधनों 
में अतिरिक्त करारोपण द्वारा तीसरी योजना में वृद्धि करने की जो आवश्यकता है, 
उसे एक उत्तम स्थिति नहीं कहा जा सकता और इसलिए यह आवश्यक है कि 
राज्यों को यात्री-कर की प्राप्ति में से प्राप्त होने वाली घनराशि पांच वर्ष की 
श्रवधि के लिए निश्चित न की जाए। किन्तु जैसा कि समिति ने कहा है कि यात्री- 
कर के लागू होने का अ्भिष्राय ही यही है कि रेल-किराये में वृद्धि करने की और 

. अतिरिक्त घन प्राप्त करने की कोई गूंजाइश नहीं रही । 

सतियोजन-कार्यक्रम में रेलों का योगदान--हम सभी इस वात से सहमत हैं 
कि पंचवर्षीय योजनाञ्रों के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए रेलों का महत्त्व दिन- 
प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हुए यात्रियों, माल-यातायात श्रौर देद की सुरक्षा- 
सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह नितान्‍्त श्रावश्यक है कि रेल-व्यंवस्था 
को विस्तृत और सुदृढ़ बनाया जाए। श्रपनी पूंजी-सम्वन्धी झ्रावश्यकताओं को अंश- 
तया रेलें श्रपने आ्राधिक्पों द्वारा पूरा कर सकती हैं, किन्तु शेप भाग को प्राप्त करने 
के लिए अन्य स्रोतों को ही खोजना पड़ेगा | प्रथम योजना में रेलों ने अपने कार्यक्रमों 
को पूरा करने के लिए २६७ करोड़ रु० की अनुमानित लागत में से ११५४४ करोड़ 
रू० का अंशदान दिया था | द्वितीय योजना में ८६०१ करोड़ रु० की अनुमानित 
लागत में केवल १५० करोड़ रु० दिया और तृतीय योजना में इनको १०० करोड़ 
रु० देना था जबकि इनके कार्यक्रमों के लिए १३२५ करोड़ 5० की लागत की व्यवस्था 
की गई थी । १०० करोड़ रु० की घनराशि की व्यवस्था उनको अपने कार्य-संचालन 


है 


३८६ _ राजस्व , 


व्यय में से मूल्य-ह्ास लागत तथा चालू व्यवस्थाञ्रों के अनुसार लाभाश के भ्रुगतान 
को निकालने के बाद करनी होगी। इस धनराशि को निश्चित करते समय यह नहीं 
सोचा गया कि रेलों में किरायों तथा भाड़ों में वृद्धि करके , इतनी बडी घनराश्ि 


एकत्रित करने की क्षमता है भी या नहीं । नियोजन आयोग ने श्रव १४५ करोड़ ₹०. 


की अ्रतिरिक्त लागत लगाने की स्वीकृति दी है जो निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करेगी--- 
(अर) कोयला साफ करने के .स्थानों को कोयले का “परिवहन, (ब) तेतीय योजना 


के काल में सामान्य माल-परिवहन में वृद्धि करना, और (स) चतुर्थ योजना के संदर्भ , 


में कोयला-परिवहन की वृद्धि के लिए प्रारम्भिक कार्यों की पूति | तीसरी योजना 
काल में रेलों के विकास के लिये जो व्यय निर्घारित किया-गया था उसको बढ़ाकर 
सन १६६४-६५ के बजट में १५८१ करोड़ रुपये कर दिया गया. था और सन 
१६६५-६६ में यह अ्रनुमान था कि योजना काल में कुल व्यय १६४२ - करोड़ रुपयों 
के लगभग होगा । 

निम्न तालिका से रेलों की वर्तमान स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता 
है । तीसरी योजना के काल में किए गए मध्यवर्ती मूल्यांकन में यह अनुमान लगाया 
गया है कि रेलों का योगदान १०० करोड़ रु० के स्थान पर १४०-१५०, करोड़ रु० 
होने की श्राशा है । 

रेलों की वर्तमान स्थिति निम्न तालिका से- स्पष्ट है? : 


(करोड़ रुपयों में) . 





] ॥ इक आर 
[(१६५५-५६|१६६१-६२|१६९६२-६३|१६६४-६५|१६ ६५-६६ 
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शुद्ध श्राधिक्य २१६५ 
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/> 


डाक व तार--भारत सरकार का यह दूसरा महत्वपूर्ण व्यावसायिक विभाग .. 
है । रेलों के विकास, व्यापार और उद्योग की उन्नति तथा जनता में शिक्षा के: प्रचार. 


के साथ-साथ डाक व तार विभाग का निरन्तर विकास होता रहा है | सेन १६१२ से 
पहले यह दोनों विभाग अलग-श्रलग थे ओर हंर विभाग की व्यवस्था एक डाइरेक्टर 
जनरल द्वारा की जाती थी परन्तु सन्‌ १६१२ में इन दोनों विभागों को मिला. दिया. 
गया । पहले यह विभाग उद्योग तथा वारिज्य मन्त्रालय के अ्रधीन था किन्तु श्रव 
यह संवादवाहन मन्त्रालय के भ्रधीन 
डाक व तार की दरों में समय-समय पर परिवतंन होते रहे हैं। जब सबसे 
[पहली बार पोस्ट कार्ड व लिफाफे चालू किए गये थे तव इतका मूल्य क्रमशः एक व 
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संघ सरकार की झाय के ग्रर-कर सम्बन्धी स्नोव इ्षछ 


दो पैसे था । दूसरे महायुद्ध में पोस्ट कार्ड का मुल्य ३ पैसे और लिफाफे का मूल्य 
६ पैसे हो गया। सन्‌ १६४६-५० में लिफाफों का मुल्य २ आने हो गया । सन्‌ 
१६५७ में मुद्रा के दशमलवीकरण से पोस्ट कार्ड तथा लिफाफों दोनों ही के मूल्य में 
वृद्धि हो गई और इनका मूल्य एिसिये पैसे और रई नये पैसे क्रशः हो गया । गत 
वर्षों में इस विभाग के खर्च बढ़ जाने के कारण ग्राय में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हैं 
पाई है । सन्‌ १९५३-५४ में इसकी कुल बचत २०४० करोड़ रुपये, सन्‌ १६५४-५५ 
में २१६० करोड़, सन्‌ १६५५-५६ में ३:५७ करोड़, सन्‌ १६६०-६१ में ४०७ करोड़ 
प्राप्त हुए और सन्‌ १६६१-६२ में ६ करोड़ रुपयों के प्राप्त होने का अनुमान 
था । वैसे तो बचत में वृद्धि ही हुई है, परन्तु जिस हिसाव से इनके मूल्यों में वृद्धि 
की गई है यह वचत उस अनुपात में नहीं हो पाई । जिसका मुख्य कारण यह है कि 
शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से नए डाकखाने खोल दिये गये हैं। सन्‌ १६६०- 
६१ से डाक व तार का वित्तीय प्रवन्ध पुर्णा रूप से स्वतन्त्र हो गया है, और इस विभाग 
से भी रेलों की भाँत्ति सामान्य चजट के लिए लाभ का एक निश्चित भाग प्राप्त होने 
लगा है। सन्‌ १६६१-६२ में ०७७ करोड़ र० और सन्‌ १६६४-६४ में १४१ करोड़ 
रु० ही प्राप्त हुए थे । अनुमान था कि सन्‌ १६६५-६६ में १८४ करोड़ रु० प्राप्त 
होंगे । सन्‌ १९६३-६४ के बजट में ड[क, तार व टेलीफोन की दरों में कुछ विशेष 
वृद्धि की गई । पोस्ट कार्ड का मूल्य ६ पैसे कर दिया गया, स्थानीय पोस्ट कार्ड बन्द 
कर दिए गए और पुस्तकों, नमुने के पैकिटों श्रादि की दरें वढ़ा दी गई, रजिस्ट्री की 
फीस ५५ पैसे कर दी गई झौर पावती फीस (4०८7०ज्ञॉ०१४५आशा। 6०) ६ पैसे के 
स्थान पर १० पैसे कर दी गईं। तार की दरें जो अ्रत्र तक प्रथम ८ शब्दों के लिए 
है ९, पसे और बाद के प्रत्येक शब्द के लिए ८ पैसे थी अ्रव प्रथम १० शब्दों के लिए 
१ र० और इसके वाद के प्रत्येक शब्द के लिए १० पैसे कर दी गई। बधाई तथा 
घुभकामनाम्रों के तारों और आवश्यक तारों की दरें बढ़ा दी गईं, ट्रंककाल में दो 
जाने वाली रियायतें समाप्त कर दी गईं । 
मुद्रा और टकसाल--सन्‌ १८९८ से भारत सरकार को- टकसालों से निरन्तर 
श्राय प्राप्त होती रही है | प्रारम्भिक वर्षों में तो बह आय कोई विशेष नहीं थी, 
परन्तु सन्‌ १६३४ में रिजर्व बैंक की स्थापना से इस आय में वृद्धि होती रही है। 
रिजवं बैंक प्रारम्भिक वर्षो में हिस्सेदारों का वैंक था, इसीलिए इस मद से सामास्ध्र 
आय में बहुत अ्रधिक अंशदान प्राप्त नहीं हो रहे थे | परन्तु सन्‌ १६४६ में रिजर्व 
बैंक के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप इस- झाय में निरन्तर वृद्धि हुई है क्योंकि 
भ्रव रिजवं वैंक को जो कुछ भी लाभ प्राप्त होते हैं वह सव सरकारी खज़ाने में हो 
जाते हैँ ॥ सन्‌ १६५०-५१ में इस मद से कुल आय 8६७१ करोड़, सन्‌ १६५४-५५ 
में १०*६५ करोड़, सन्‌ १६५५-५६ में १६:७५ करोड़े, सन्‌ १६५६-५७ में (६४४ 
करोड़ रुपये, सन्‌ १९५७-४८ में २६९०४ करोड़, १६५८-५६ में २३"४३ करोड़, 
१९५९-६० में ४६-०१ करोड़ रुगये, १६६०-६१ में ५८१० करोड़ रुपये, १६६६१- 
<२ में ५३:१५ करोड़ रुप प्राप्त हुए और १६६६-६७ में ६४१६४ करोड़ रुपये 


श्पफ | :.. राजस्व ' 


प्राप्त होने की आशा थी । | | शिक। 
अन्य राजकीय उपक्रम--जनोपयोगी सेवाश्रों के श्रतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में भी" 
सरकार ने अ्धिकाधिक भाग लेना आरम्भ कर दिया है। सन्‌ १६४८ तथा सन्‌ १९५६ . . 
के औद्योगिक तीति-प्रस्तावों के अधीन राजकीय क्षेत्र में सरकार ने अनेकानेक उपक्रमों - 
को चालू किया है। यह झ्रावश्यक है कि देश में विकास की गति को तीत्र कंरने के - 
लिए आर्थिक साधनों को गतिशील बनाया जाए और राजकीय उंपक्रम .भी अर्थ 
व्यवस्था के विकास में अपना पूर्ण योग दें। यद्यपि यंह सत्य है कि राजकीय 
उपक्रमों का उद्देश्य अधिकाधिक मात्रा में लाभ प्राप्त करना नहीं होता किस्तु 
वास्तविकता यंह है कि क्योंकि प्रत्येक राजकीय उपक्रम को अन्तिम उद्देश्य साव॑जनिक ह 
कल्याण में वृद्धि करना होता है, विशेषकर एक विकासशील अ्रर्थ-व्यवस्था में, . 
उपक्रमों द्वारा प्राप्त आधिकयों से ही सावंजनिक उद्वश्यों की पूर्ति की जा 
सकती है । तीसरी योजना में इसो सिद्धान्त को स्वीकार किया. गया है। तोसरी 
योजना-काल में राजकीय उपक्रमों के अंशदान के रूप में ४५० करोड़ रुपये प्राप्त 
होने की भ्राशा की गई है-- ३०० करोड़ रुपये तो रेलों के श्रतिरिक्त संघ सरकार 
के अन्य उपक्रमों से और १५० करोड़ राये राजकीय उपक्रमों से यह अंशदान “केवल - 
शुद्ध लाभों को ही सूचित नहीं करता, वरन्‌ इसमें राजकीय उपक्रमों की मुल्य- 
ह्वास क्षतिप्रक कोष तथा अन्य कोषों की शुद्ध जमा राशियाँ भी सम्मिलित होती. 
हैं, क्योंकि यही विश्वास किया जाता है कि इन कोषों का उपयोग इन उपक्रमों के 
विस्तार के लिए ही किया जाएगा ।” किन्तु अत्र तक की प्रगति से यह नहीं दीखता 
कि राजकोय उपक्रम निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति कर पार्येगे। इसीलिए संघ सरकार 
“को उपक्रमों के श्रंशदान की राशि को ३०० करोड़ रुपये से घटाकर २४० करोड़ 
रुपये कर दिया गया है । नियोजन आयोग की -रिपोर्ट के अनुसार सन्‌ १६६१-६२. . 
में संघ सरकार के औद्योगिक एवं वाशिज्यिक उपक्रमों से कुल ४१ करोड़ रुपये के 
प्राधिक्‍्य प्राप्त हुए थे । सनू १९६२-६३ में भी इतनी ही घनराशि प्राप्त होने 
की आशा थी और अनुमान था कि सन्‌ १६६३-६४ में यह घनराशि ५० करोड़ 
रुपये हो जाएगी और सन्‌ १६६५-६६ में ६० करोड़ रुपये हो जायगी । यह अनुमान 
इस आशा पर झावारित था कि योजना के अन्तिम दो वर्षी में हिन्दुस्तान स्टील 
में पूर्ण मूल्य-हास की व्यवस्था की जा सकेगी और भारी विद्युत-यन्त्र (९४४४ 
8/6०पं०४$) तथा ट्राम्वे के रासायनिक खाद के कारखाने जैसे अन्य उपकक्रमों में 
उत्पादन में वृद्धि सम्भव हो सकेगी । किन्तु नियोजन श्रायोग के मध्यवर्ती मूल्याकित 
से यह विदित हुआ है कि राजकीय उपक्रमों से सन्‌ १६६१-६२ में केवल ' 
२० करोड़ रुपये ओर १६६२-६३ में २८ करोड़ रुपये के आधिक्य ही प्राप्त .हुए थे 
और अनुमान था कि सन्‌ १६६३-६४ में ६६ करोड़ रु० के आधिकय प्राप्त हो संकेंगे ।' 
3. 0०ण्रााधर०, 286०0, 24 2ए४०७४, . 963--.0+ह. गी शाशस्‍र अशटाश' ला 
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संघ सरकार की आय के गर-कर सम्बन्धी सोत रेप६ 


जहाँ तक राजकीय उपक्रमों में सरकारी विनियोगों का सम्बन्ध है, उनकी 
राशि सनू १६६३-६४ में १७८० करोड़ रु० थी | यह ध्यान रहे कि हिन्दुस्तान स्टील 
में अकेले 5०४ करोड़ रु० के विनियोग हुए थे जो कि अन्य उपक्रमों की अ्रपेक्षा सबसे 
अधिक थे । 

इस्पात के तीनों कारखानों का उत्पादन सन्‌ १६६३-६४ में २६९२ लाख 
टन था और पूंजी की उलट-फेर १५१ करोड़ रुपयों की थी। इनको कुल ४५ करोड़ 
रुपयों के श्राधिकय प्राप्त हुए थे । सव खर्चो को पूरा करने के वाद तथा सूद की राशि 
चुकाने के बाद और दूट-फ़ुट की व्यवस्था करने के वाद इनको इस वर्ष ५ करोड़ रुपयों 
की हामि हुई थी जबकि पिछले वर्ष २४ करोड़ रुपयों की हानि हुई थी । इनको 
३५७ करोड़ रुपयों के ऋणों का भुगतान करना था। इन तीनों कारखानों के 
विस्तार के लिये लगभग ४४० करोड़ रुपयों की लागत के कार्यक्रम आरम्भ कर दिये 
गये थे। 

बाकी के ३३ उपक्रमों में १९६३-६४ के अन्त तक ३८१ करोड़ रुपयों की 
पूँजी लगाई गई थी । इस वर्ष इन्होंने ३२४ करोड़ रुपयों का व्यापार किया था । इन 
उपक्रमों में सब से अधिक इंडियन आयल कम्पनी को लाभ हुए थे। इनको इस वर्ष 
२६ करोड़ रुपयों के लाभ प्राप्त हुए थे । इनसे औसतन शुद्ध लाभ १८ करोड़ रुपये थे 
जत्रकि पिछले वर्ष इन्हें १४५ करोड़ €पयों के ही बुद्ध लाभ प्राप्त हुए थे। परिदत्त पूंजी 
के प्रतिशत के रूप में शुद्ध लाभ ७-३% से बढ़कर ८१% हो गये थे । १६ उपक्रमों 
के लाभों में विशेष रूप से वृद्धि हुई थी, जिनमें से मुख्य हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, 
इंडियन एअर लाइन्स कारपपोरिशन और एग्रर इंडिया, नेशनल कोल डेवल्पमेन्ट कॉर्पोरेशन 
और स्टेट ट्रेंडिंग कार्परिशन के शुद्ध लाभ इस वर्ष काफी कम हो गये थे । इनमें से 
अधिकांश उपक्रमों में शुद्ध लाभों को दुवारा विनियोग में लगा दिया गया था | किन्तु 
इनमें से १२ उपक्रमों ने १० प्रतिशत से ३३% तक लाभंश घोषित किये थे जिनकी 
कुल राशि २७ करोड़ रुपये थी। शेप १६७ करोड़ रुपयों के लाभ विभिन्‍न प्रकार 
के संचित कोपों में डाल दिये गये थे । इन उपक्रमों में अधिकतर लाभों का उपयोग 
पूँजी बढ़ाने के लिये ही क्रिया गया है। इस प्रकार तीसरी योजना के प्रथम तीन वर्षो 
में १२६ करोड़ रुपयों के नये साधन लाभों में से प्राप्त किये गये थे 

विकास सम्बन्धी उपक्रमों में (जिनकी संख्या € थी) कुल विनियोगों की 
राशि सन १६६६-६७ में ११७ करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष यह केवल ८१ 
करोड़ रुपये ही थी | इस प्रकार इन उपक्रमों में कुल विनियोगों का लगभग ६६९ 
भाग लगा हुआ है । इनको ६६ लाख रुपयों के लाभ प्राप्त हुए थे। चारों वित्तीय 
संस्थाओं में लगभग ८१ करोड़ रुपयों की पूँजी लगी हुई थी भ्रौर सन्‌ १६६३-६४ में 
इनको ५६ करोड़ रुपयों के लाभ प्राप्त हुए थे जबकि जीवन बीमा निगम को अकेले 
८प करोड़ रुपयों के लाभ प्राप्त हुए ये । 

जो उपक्रम अ्रभी चालू नहीं हुए हैं या निर्माण की अवस्था में ही हूँ उच 
सन्‌ १६६३-६४ के अन्त तक ३६७ करोड़ रुपयों की पूंजी लगाई जा चछुक्नी थी ज॑ँ 


हा न्‍ है ५ 
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हँवी इलैक्ट्रीकल इक्युपभेन्ट, हैवी मशीन हूल्स, औरगेनिक कमीकल्स, .आयल रिफाई- . 
निंग इत्यादि से सम्बन्धित योजनाएँ | 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्थिति कुछ अधिक उत्साह जनक नहीं है। 
जैसे-जैसे यह योजनाएँ पूरी होती जाएँ और इनमें उत्पादन आरम्भ होते जाये बसे ही 
यह आवश्यक है कि (जैसा कि चौथी योजना के मंमोरेन्डम में तिश्चित-किया गया है) 
कम से कम विनियोग की गई पूँजी पर १२% की दर से लाभ प्राप्त होने चाहिये। 
भविष्य ही बता सकेगा कि इस लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी या नहीं ॥ 





राज्य सरकारों की ऋराय 
के खोत-मालगुज़ारी 
तथा कृषि आय-कर 


(50075... 67. डा4प 
एएएडारएफ-..60ए0)  एएएए- 
07 5&णछराटा-- 


ए288, ॥४९0५/8& 
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भ्रध्याय चर 


सावकथस--- 

हमारे संविधान के अनुसार राज्य सरकारें निम्न मुख्य करों को लगा सकती 
हैं सौर उनकी आय को जमा कर सकती हैं :--- 

(१) मॉलेंग्रुजारी, (२) कृषि श्राय-कर, (३) कृषि भूमि सम्बन्धी उत्तरा- 
धिकार-कर तथा जायदाद-कर, (४) भूमि तथा इमारतों पर कर, (५) खानों से 
सम्बन्धित भ्रविक्रारों पर कर, (६) श्रफीम, अंग, निद्वाआरक दवाइयों (दवाइयों 
तथा श्ूंगार बस्तुग्रों के श्रतिरिक्त) तथा ऐलक्रोहल वाली दारावों पर-उत्पादन-कर 


“ (७) मार्गन्ति-कर, (5८) बत्रिजली के कप एवं उपः के क्रप एवं उपयोग पर कर, (६) समाचार-पत्रों 


के अतिरिक्त अन्य वस्तुग्रों पर कर, विक्रम-कर, (१०) समाचाद-पत्रों में प्रकाशित 
होने वाले विज्ञापनों पर कर, (११) व्यक्तियों तथा वस्तुश्रों के यातायात पर कर 
(१२) गाड़ियों, जानवरों, तथा नावों पर कर, (१३) व्यवसायों, व्यापारों श्रादि पर 
कर, (१४) विलासयुक्त वस्तुओ्रों पर कर जिसमें अत बन आए: गयी सम्मिलित 
हैं, (१५) स्टाम्प कर, इत्यादि । 

अब हम इन करों में से कुछ मुख्य-मुख्य करों का विस्तृत अध्ययन 
करेंगे । 

मालगुजारी [06 ॥२८एथए०)--मालगुजारी संसार के सबसे प्राचीन 
करों में से एक है। कहा जाता है कि यह ईसा के जन्म से २,००० वर्ष पहले चीन 
श्रौर मिश्र में लागू किया गया था ॥ श्राजकल माल़ग्रुजारी लगभग प्रत्येक देश में 
ही ली जाती है। भूमि पर कर लगाने की कई रीतियाँ हो सकती हैं, ज॑से भूमि के 
पजीगत मूल्य के भ्रनुसार, जो भूमि के बाजारी मूल्य द्वारा निव्चित होता है । दूसरा, 
भूमि पर प्राप्त होने वाले वाधिक लगाने के अनुसार और तीसरा, भूमि के मूल्य में 
त्रिना कमाई हुई वृद्धि (एाल्शयाल्त वीाएाध्याधा) के अनुसार । संयुक्त राज्य 
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अमेरिका में प्रथम रीति के अनुसार भूमि पर कर लगाया -जाता है.। इस रीति- का 
सबसे वड़ा लाभ यह है कि कर भूमि के उपजाऊपन और स्थिति, दोनों ही 
ध्यान में रख कर निर्धारित किया जातों है। इसका दृप्तरो लाभ यह है कि इसमें " 
कमाई हुई तथा बिना कमाई हुईं मूल्य-वृद्धि के वीच भेद करने की आवद्यकता ने 
होती । इंगलैंड में दूसरी रीति अपनाई जाती है श्रौर शूृमि के वाधिक लगाव पर: 
२५४ प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। परन्तु यह रीति इतनी अच्छी नहीं है 
जितनी कि पहली रीति है । क्योंकि यह सम्भव है कि मालगुजारी सदेव ही आशथिक 
लगान के वरावर न हो । अर्यात्‌ मालगुजारी आधथिक लगान से भी अधिक हो सकती 
है । इस प्रकार इस रीति में भूमि पर लगाया हुआ कर अन्यायपुर्ण भी हो सकता है। 
तीप्तरी रीति आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अपनाई गई है। स्थानीय सुधारों के 
कारण भूमि के मुल्य में वृद्धि होती है जिसका लाभ भूमि के मालिक को | मि के मुल्य में वृद्धि होती है जिसका लाभ भूमि के मालिक को विचा किसी 
घर दर इस एक ते है की दिप: का डर इक डर के ही प्राप्त होता है, इसलिए राज्य यो स्थानीय सरकारों को इस प्रकार को 
मूल्य-वृद्धि पर पूर्ण श्रधिकार होता है। प्र जो 
कर लगाया जाता है वह पूजी लाभ कर ((४क्रॉश 0975 785) के ही समान है 
और इसलिए जो तक पूँजी लाभ कर के पक्ष में दिये जाते हैं वे ही इस कर के पक्ष 
में दिये जाते हैं। उपर्यक्त तीनों रीतियों के अनुसार भूमि-करों को अलग-पलग नाम 
से पुकारा जाता है। प्रथम रीति के अनुसार इसको मालगभुजारी कहते हैं, दूसरी 
रीति के अनुसार इसे कृषि आय-कर कहते हैं श्ौर तीसरी रीति के अनुसार इसे भूमि 
पर पंजी लाभ कर कहते हैं । | ह 

भारत में मालगुजारी का संक्षिप्त इतिहास--जहाँ तक-भारत का सम्बन्ध है 
मालग्रुजारी बहुत प्राचीन कर है। हिन्दू-काल में यह कर वस्तुओ्नों के रूप में एकत्रित 
क्रिया जाता था श्शौर इसको दर कुल पैदावार की है से लेकर हूक्न तक थी। हिन्दू 
राजा इस कर को युद्ध तथा संकट काल में बढ़ा कर कुल उपज का # तक कर देते 
थे | मुसलमानों के शासन-काल के प्रारम्भिक वर्षों में सालगुजारी क्ृपि-वस्तुओों के 
रूप में ही एकत्रित होती रही, परन्तु बाद में द्रव्य के रूप में वसूल की जाने लगी। 
ब्रिटिश-काल में वारेन हेस्टिग्स ने पंचवर्षीय बनन्‍्दोवस्त किया, किन्तु लार्ड कार्नवालिस 
ते सनू १७६३ में स्थायी बन्दोवस्त की बुनियाद रखी । स्थायी बन्दोबस्त में जमीं- 
द्वारों को भूमि का स्वामी माव लिया गया और उन पर सदा के लिए मालगुजांरी 
निश्चित कर दी गई । इस व्यवस्था में किसानों का लगान स्थायी रूप से निश्चित 
नहीं किया गया था । जिसका परिणाम यह हुआ कि किसानों पर तो लगान बढ़ता 
गया परन्तु जमींदारों के लिए मालगशुजारी पुर्ववत्‌ रही । उत्तर-प्रदेश के अधिकांश 
भागों में तथा पंजाब, मध्य प्रदेश आदि में अ्रस्थायी वन्दोवस्त प्रचलित . रहा । उत्तर- 
प्रदेश तथा पंजाब में ४० वर्ष बाद और मध्य-प्रदेश में २० वर्षों के बाद मालगुजारी 
में परिवर्तन होते रहे हैं | वम्बई में यह ३० वर्षों के बाद बदला जाता था| इसके 
श्रतिरिक्त मालगुजारी निर्धारित करने की विधि तथा उसकी दरें भी भिल्त-भिन्‍न 
राज्यों सें भिन्‍्त-भिन्‍न रही हैं। ' 
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भारत में मालगुजारी निद्िचत करने की विधि सन्तोषजनक नहीं रही है। 
भारत के सभी भागों में वास्तविक सम्पत्ति का अर्थ अलग-अलग लिया जाता है और 
इसका निर्धारण मालगुजारी निश्चित करने वाले की इच्छा पर रहता है, अतः माल- 
गुजारी निश्चिचत करने का ढंग मनमाना रहा है । 

प्रारम्भिक वर्षों में मालगरुजारी भूमि की कुल उत्पत्ति के अ्रतुसार ली 
जाती थी । परन्तु श्राजजल इसका निर्धारण शुद्ध आदेयों (८ 8५६९४) के श्राधार 
पर किया जाता है । बुद्ध श्रादेयों को मालूम करते समय कुल उत्पत्ति में से उत्पादन- 
लागत घटा दी जाती है । यद्यवि यह ढंग सैद्धान्तिक रूप से श्रधिक्र श्रच्छा है किन्तु 
इसमें एक दोप तो यह है कि यह कर व्यक्ति पर न होकर वस्तु पर होता है झौर 
इसीलिए यह प्रतिगामी है। भारतीय कर जाँच समिति (१६२४) ने कहा था कि 
“यदि मालग्रुजारी को करारोपण की योजना के रूप में देखा जाएं तो यह केवल 
अप्रगतिशील ही नहीं है वल्कि वास्तव में उसके विपरीत है ।* 

१६वीं बताव्दी के श्रन्‍्त तक मालगुजारी भारत सरकार की श्राय का 
मुख्य साथन था जैसे, देश को करों से प्राप्त होने वाली श्राय का सन्‌ १७६३-६४ में 
६६%, १८५०-४१ में ६६४%, १८६१-६२ में ४१"३% मालगुजारी से प्राप्त 
होता था परन्तु २०वीं शताब्दी के श्रारम्भ से ही इसका महत्व घटता गया है। जैगे 
१६०१-०२ में भारत की कुल आय का ४१*८%, १६१६-२० में २७८५८, १६३६- 
४० में १६९*६९% भाग मालगुजारी से प्राप्त होता था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के 
आरम्भ होते ही मालग्रुजारी की आय फिर से बढ़ने लगी । इसकी राशि सन्‌ १६५१- 
४२ में लगभग ४5 करोड़ रुपए थी, १६५५-५६ में ८०*३३ करोड़ रुपए थी, १६५९- 
६० में ६५१५ करोड़, सन्‌ १६६४-६४ में ११३१५१ करोड़ श्रौर १६६५-६६ में 
११६.६७ करोड़ रुपयों के प्राप्त होते का अनुमान था । 

7“ झालगुजारी तथा करारोपण के सिद्धान्त--मालगुजारी में निश्चितता का 
गुण पाया जाता है । जितने समय के लिए मालग्रुजारी निश्चित की जाती है उससे 
पहले मालगुजारी की दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं होते । इस प्रकार किप्तान को 
यह पता रहता है कि उसको कितना भुगतान करता है श्रौर सरकार को भी यह 
पता रहता है कि मालगुजारी से कितनी आय प्राप्त होगी । मालयणुजारी में सुविधा 


का भी गुण पाया जाता है क्योंकि लगान किसान से उस समय वसूल किया जाता है | 
जबकि वह अपनी फसल को वेचता है । मालग्रुजारी का प्रवन्च एवं व्यवस्था अपव्ययी 


है क्योंकि इसको एकत्रित करने के लिए एक बहुत वड़ा कर्मचारी दर्ग रखा जाता! 

है । अन्त में लगान किसान की भूमि से प्राप्त श्राव के अनुसार नहीं लगाया जाता 

और इसलिये यह कास्तकार की योग्यता के अनुकूल नहीं होता। इसके अतिरिक्त 
यह प्रतिगामी होता है । 

सालगुजारी कर है या लगाम ?--हमारे देश में इस विषय पर काफी लम्बे 

समय से बाद-विवाद होता झा रहा है कि मालग्रुजारी कर है या लगान ?ै यह 
5 2. २९७07, 9. 77. 
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निश्चित करने के लिए हमको यह देखना होगा कि भूमि का मालिक कौन है, 
किसान या सरकार । यदि भूमि की मालिक सरकार है तंव तो मालगुजारी लगान के. 
रूप में दी जाती है श्लीर यदि भूमि का मालिक किसान है:तव यह कर हो जाता है। 
इस प्रकार भूमि का स्वामित्व इस समस्‍या का केन्द्रीय बिन्दु है और इसके विरंद्ध 
तथा इसके पक्ष में बोलने वाले व्यक्ति अपने-अपने राग अलापते हैं । वे लोग जो 
इसको लगान बताते हैं उच्का कथन है कि मालगुनारी लगांन इसलिए है कि सरंकार 
इसकी दर को आवद्यकतानुसार नहीं वदल सकती । साथ ही किसानों की मकान . 
बनवाने के लिए भूमि मुफ्त दी जाती है और उनको सम्मिलित भूमि में पशुओं को 
चराने का अधिकार भी है। परन्तु यह ध्यान रहे कि सरकार के ऊपर कोई ऐसा 
नियन्त्रण नहीं है क्रि वह मालगुजारी को न बढ़ा सके । सरकार तो मालगुजारी की 
दर को केवल इसीलिए नहीं वदलती क्योंकि ऐसा करने में बड़ी कठिनाई होगी, 
श्र कहीं-कहीं वो जमीन के श्रधिकार भी हर॑ वर्ष बदलते जाते हैं। जहाँ तक 
किसानों को मकानों के लिए मुफ्त भूमि मिलने का सम्बन्ध है तो इसका भी कोई 
विशेष महत्व नहीं हैं, क्योंकि सरकार भूमि में अपना महत्व स्थापित किये बिना ही .. 
किसानों को इस प्रकार की सुविधायें प्रदान कर सकती है। इन लोगों का दूसरा 
तक॑ यह है कि चाहे आरम्भ में जो भी स्थिति रही हो परन्तु अब तो मालगुजारी 
लगान ही है क्योंकि भूमि के वार-वार बेचे और खरीदे जाने से मालगुजारी के रूप _ 
में की गई सरकारी माँग का पंजीकरण (४&॥ण75४807) हो गया है। परन्तु ' 
इसका यह अभिप्राय नहीं कि कर कभी बढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि इसका 
प्रथ केवल यही है कि कर-भार सम्पत्ति के बेचने वाले पर पड़ता है, क्योंकि उसको 
खरीदने वाला कर का घन निक्राल कर भूमि का मूल्य चुकाता है। यह भी ध्यान रहे 
कि पूरे कर का पूँजीकरण भी बहुत कठिन है क्योंकि सरकार की माँग का पहले से 
पता नहीं किया जा सकता । | - 

भारतीय कर जाँच आयोग ने मालगुजारी को कर माना है और इसके पक्षेः 
में निम्नलिखित तर्क दिए हैं-- 

(१) सरकार ने स्थायी बन्दोवस्त वाले क्षेत्रों में जमींदारों को भूमि के 
स्वामी माना है और रैयतवारी क्षेत्रों में भी भूमि के वेचने तथा खरीदने पर कोई 
पाबन्दी नहीं लगाई है । 

(२) सरकार ने अपने आप को भूमि का स्वामी घोषित नहीं किया है। 

(३) भारत में लगान आ्राथिक लगान से ऊँचा है श्ौर उसका भुगतान कर 
की भाँति अनिवाय रूप से करना होता है । ह 

(४) लगान राष्ट्रीय श्राय का एक अंग है । | 

सच तो यह है कि इस वाद-विवाद का अन्त करना सरल नहीं है । इसलिए 
सरकार ने जमींदारी उन्मुलन करके इस प्रकार के वाद-विवाद का अच्त ही कर 
दिया है । ह 

लगभग सभी राज्यों में मालगुजारी वसश्नूल करते समय कुछ रियायतें तथा 


लत 
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कटीतियाँ कर दी जाती हैं विशेष कर जब अकाल श्र वाढ़ के कारण फसलें पुर्यतया 


नष्ट हो जाती हैं । कभी-कभी मन्दी के समय भी मूल्यों के गिरने के कारण यह 
कटौतियाँ की जाती हैं | यद्यपि विभिन्‍न राज्यों में इन रियायतों को प्रदान करने के 
नियम अलग-अलग हैं परन्तु श्रधिकृतर सन्‌ १६०१ के अ्रकाल श्रायोग की सिफारियों 
का ही पालन किया जाता है | मालगुजारी में रियायतें होने के साथ-साथ लगान में 
भी कमी कर दी जाती है । 

यह सब कुछ होते हुए भी भारत की मालगुजारी प्रणाली की सभी ओर से 
अ्रालोचनी हुई है। इसका भार घनी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धत कृपकों पर अधिक 
पड़ता है, क्योंकि यह तो शुद्ध आ्रादेयों या वापिक लगान के अनुसार निश्चित की 
जाती है श्लौर भूमि के मालिक या किसान की कर-दान योग्यता की ओर कोई ध्यान 
नहीं दिया जाता । अ्रत: यह गअनुपातिक है, प्रगतिशील नहीं श्ौर कृपकों के विभिन्‍न 
वर्गों पर इसका भार भी असमास है । कर जाँच आयोग ने इस प्रणाली को सुधारने 
के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत किये हैं :-- 

कर जाँच श्रायोग की सिफारिशें--कर जाँच आ्रयोग का विचार हैं कि पिछले 
वर्षो में, विशेष रूप से दूसरी लड़ाई के वाद, भूमि के मुल्यों में इतनी वृद्धि हो गई है 
कि मालगुजारी का भार दिन-प्रति-दित कम होता जा रहा है। इसलिए झ्रायोग का 
विश्वास था कि मालगुजारी-व्यवस्था का पुनर्संगठन होता चाहिए। आयोग ने इसके 
निम्न कारण दिये हैं :-- 

(१) प्रथम, मालगुजारी व्यवस्था का, तथा बन्दोवस्त का क्राम इतना विस्तृत 
औ्रौर विशेष प्रकृति का है कि समय-समय पर भिन्न-भिन्न जिलों में भिन्‍व-भिन्‍न प्रकार 
से वन्दोवस्त किये गए हैं । परिणामस्वरूप विभिन्‍न क्षेत्रों में मालगुजारी के भार का 
वितरण असमान है । इसके अतिरिक्त बहुत से राज्यों में मालगुजारी की दरें अभी 
तक नहीं वदली गई हैं ओर पहले ही जैसी चली आा रही हैं. 

(२) बन्दोबस्त की जो वर्तमान विधि है उसके द्वारा मालगुजारी में मूल्यों 
के परिवर्तनों के साथ-साथ हेर-फेर नहीं किया जा सकता है । बन्दोवस्त की अवधि 
बहुत लम्वी है श्लौर इसकी दरों में परिवर्तन करने का ढंग अत्यधिक विस्तृत है । 

(३) वतंमान प्रणाली में मालगुजारी को प्रगतिशील बनाने के लिए कोई 
भी विधि प्रस्तुत नहीं की गई है । 

(४) कुछ क्षेत्रों में तो वन्दोवस्त भ्रभी तक वैज्ञानिक रीतियों के अनुमा 
नहीं हो पाये हैं। इसलिए ओयोग ने निम्न सिफारिशों दी हैं : 

(१) श्रायोग की पहली सिफारिश यह थी कि राज्य के सभी भागों 
मालगुजारी की दरें समान तथा प्रमापीकृत होती चाहियें। उसका प्रस्ताव है कि द 
की अ्समानता वर्तमान विधि का प्रयोग करने से दूर नहीं हो सकती, वयोंकि इसके 
लिए एक बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और समय भी अधिक 
लगेगा | इसलिए उनका सुझाव है कि जिन क्षेत्रों में मालगुजारी पिछली वार सन्‌ 
१८८०-१५६० के काल में प्रचलित मूल्यों के प्रनुतार निश्चित हुई थी उसको दरों में 


जे जा 
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२५% की वृद्धि होनी चाहिये । जिन क्षेत्रों में पिछला वन्दोत्रस्त सनू १६०० भौर 
१६१६ के वीच के मूल्यों के आधार पर हुप्नरा था उसमें १२३%, की और जिन क्षेत्रों 
में सनू १९२०-१६३६ के मूल्यों के अनुसार हुम्ना था उसमें ६३% की वृद्धि होनी 
चाहिए थी और यदि पिछला बन्दोबस्त १६४० के बाद के मूल्यों पर आधारित था 
तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहियें। ; | 

(२) आयोग का दूसरा प्रस्ताव था कि मालेगुजारी की दरों में प्रत्येक (१० 
वर्ष के बाद परिवर्तत होना चाहिए । वर्तमात अवधि जो २० से ४० वर्षों तक है, बहुत... 
लम्बी है और मालगुजारी की दरें वर्तमान मूल्यों के अनुकूल नहीं हैं। यह तो सम्भव 
नहीं है कि प्रत्येक १,२ या ३ वर्षो के वाद मालग्रुजारी की दरों, में परिव्तेत किये. 
जा सकें क्योंकि एक तो इसमें प्रशन्ध-सम्त्रन्धी अनेकों कठिताइयाँ उत्पस्त होंगी- और . - 
दूसरे इससे किसानों को भी वहुत कष्ट होगा । इसके अतिरिक्त मालगुजांरी की दरों 
में परिवर्तेत करने की विधि भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें वतंमान प्रणाली की भाँति 
विस्तृत पूछताछ करने को झावश्यकता न हो | इसके अतिरिक्त यह भी आव॑इ्यक है 
कि मालगुजारी की दरें सम्पूर्ण राज्य में एक साथ निर्श्चित की जायें, क्योंकि प्रत्येक 
जिले या तहसील में अलग-अलग मालग्रुजारी निश्चित करना सुविधाजनक नहीं 
होता । इसलिए झ्रायोग ने यह सुकाव दिया कि मालगुजारी की नई दरें राज्य की , 
सुख्य फसलों के मूल्य-सूचक अंक के अनुसार निर्धारित की जायें । 

(३) श्रायोग का तीसरा सुकाव यह था कि मालगुजारी की. दर में मूल्यों 
के परिवर्तनों के अनुपात में परिवतंव नहीं होना चाहिए वल्कि मूल्यों के परिवर्तनों के 
अनुपात से कम परिवर्तत किए जायें। 

(४) विशेष परिस्थितियों में मालगुजारी की दरें किसी समय भी बदली. 
जा सकती हैं अर्थात्‌ जब सूखी भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो जाय या सिचाई 
वाली भूमि सूखी भूमि हो जाये या भूमि की उपजाऊ शक्ति कम-हो जाये या 
प्राकृतिक कारणों से भूमि खेती के योग्य न॑ रहे । ; 

(५) आ्रायोग की यह भी सिफारिश थी कि सालगुजारी पर स्थानीय सरकार 
जैसे जिला बोर्ड, पंचायतें, अतिरिक्त कर ($प्रआाश8०) भी लगा. सकती हैं. और 
जो आय प्राप्त हो वह पूर्ण रूप से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग 
को जा सकती है । यह श्रतिरिक्त कर या तो मालगुजारी की राशि के अनुसार वा 
किसान द्वारा बोई गई फसल के अनुसार निर्धारित क्रिया जा सकता है। 

(६) आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में 
एकत्रित की गई मालग्रुजारी का कम से कम १५% उस क्षेत्र की स्थानीय सरकारों 
को दिया जाय । यदि मालगुजारी की नई दरों से किसी क्षेत्र में आय की वृद्धि हो 
जाती है तब इस बढ़ी हुई आय का कुछ भाग स्थानीय सरकारों को भी दिया जाय । 

या तो आशिक सहायता के रूप में या किसी विशेष स्थानीय योजना को कार्यारि 
करने के लिए राज्य सरकारों की ओर से अनुदान के रूप में दिया जा सकता है । 

(७) झायोग क। प्रस्ताव था कि मालग्रुजारी के भार की असमानतात्रों को 
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कम करने के लिए कृषि ग्राय-कर लागू होना चाहिए ! 

कृषि आय-फ्रर--भारत में कृपि आय-कर राज्यों की आय का एक स्रोत है । 
ग्राजकल यह कर विहार, श्रास्राम, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश, मद्रास, राजस्थान 
और केरल में लंगा हुआ है । सबसे पहले इसको बिहार ने सन्‌ १६३८-३९ में 
- लगाया था| इसके एक वर्ष बाद आसाम में लगाया गया | बंगाल और उड़ीसा में 
सन्‌ १६४४ में और उत्तर-प्रदेश में सन्‌ १६४८-४६ में लगाया गया। यद्यपि कृषि 
ग्राय कर हमारे देश में पिछले २० वर्षो से ही राज्य सरकारों ने लगाना आारम्न 
किया है परन्तु यह भारत के लिए कोई नया कर नहीं है। इसका इतिहास लगभग' 
१ शताब्दी पुराना है। यह कर सन्‌ १८६० में सामान्य प्राय-कर का ही एक भाग 
था जो सन्‌ १८८६ तक लगाया जाता था । ब्रिटिश्ष साम्राज्य में यहु इसलिए हटा 
दिया गया था, क्योंकि अग्रेजों ने राजनतिक तथा शासन-संव्रन्बी सुविधाएँ प्राप्त 
करने के लिए एक नए वर्ग का निर्माण क्रिया था, जिसे जमींदार कहा जाता है। 
जमींदार भूमि का स्वामी बनाया गया और क्योंकि ब्रिठिश साम्राज्य बड़े अंश तक 
जमींदारों की सहायता पर निर्भर था इसलिए उसने कोई भी ऐसा काम करना 
उचित नहीं समझा जिससे इस वर्ग को रुष्ट होना पढ़े। इसीलिए कृषि आाय-कर 
कभी भी नहीं लगाया गया । सन्‌ १८८६ के आय-कर के नियम में तथा सन्‌ १६१६ 
के सुधारों में भी-कृपि आाय-कर को कर-मुक्त रखा था। परन्तु सन्‌ १६३४ के एक्ट न 
प्रान्‍्तों को कृषि आय पर कर लगाने का अधिक्रार दिया । इस एक्ट में भी कृषि आय 
को सामान्य झराय-कर से श्रलग समझा गया श्र यहाँ तक कि हमारे नए संविधान में 
भी इस भेद को बनाए रखा गया यद्यवि सरकार कमेटी तथा सन्‌ १६५५ के भारतीय 
कर जाँच श्रायोग ने भी, श्रपना मत प्रकट करते हुए कह दिया था क्रि भ्न्‍्य स्रोतों से 
प्राप्त आय और भूमि से प्राप्त श्राय में कोई भी अन्तर नहीं है । सन्‌ १६५४५ क्रे कर 
जाँच आयोग ने अ्रपनी रिपोर्ट में लिखा था कि “ब्राय-कर में से कृषि से प्राप्त आयों 
के कर-मुक्त रहने का कोई भी ऐतिहाधिक या सेद्धान्तिक ओचित्य नहीं है।” 
ओर सुझाव दिया था कि “एक व्यक्ति की अन्य भ्रायों पर कर की दर निर्धारित 
करते समय कृषि-प्रायों को भी सम्मिलित करना चाहिए, यदि यह प्रवन्ध के दृष्दि- 
कोण से उचित हो और व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से उचित हो ४” परन्तु खेद की 
बात यह है कि श्रभी तक कृषि-श्राय को अन्य प्रकार की झायों से अलग समझा 
जाता है १ 

कर-निर्धारण की कठिनाइयाँ---क्रपि श्राय-कर को निर्धारित करते समय कुछ 
विशेष कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं जैसे, कृपि भूमि में लगी हुई सम्पत्ति जैसे मकान 
से प्राप्त आय को क्ृपि-प्राय में सम्मिलित किया जाए या नहीं । वास्तव में मकाद 
: का किराया कृपि-प्राय नहीं है क्योंकि उसमें भूमि का लगान, पूंजी का सूद, जोखिम 
का लाभ, और श्रम की मजदूरी सम्मिलित है । परच्ठु जो आय जमींदार दूसरा को 
खेती के लिए अपनी भूमि देकर प्राप्त करते हैं शोर स्वयं कृपि नहीं करते ऐसी श्राय 
अवश्य हो क्ृपि-आ्राय है | अतः कृषि-ग्राय को मालुम करने की एक सरल विधि यह 


३६८ .. राजस्व. 


है कि उन सभी भूमियों से जिन पर मालगुजारी दी जाती है, जो भी श्राय प्राप्त 
होती है वह कृषि-प्राय है । इसके अतिरिक्त एक समस्या यह भी है. कि कृषि-आरय . 
पर कर लगाने का आधार क्‍या होना चाहिए ? क्‍या यह कर श्राय-प्राप्ति के स्रोत 
पर लगाना चाहिए या करदाता के रहने के स्थात पर ? आय-कर- में दोनों ही- 
श्राघार अपनाये जाते हैं । परन्तु कृषि आय-कर में ऐसा नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि ऐसा करने से एक तो दो वार करारोपण होने का भय - रहता: है और दूसरे 
अन्तप्रन्तीय झगड़े होने की सम्भावना रहती-है। उदाहरखस्वरूप यदि कोई व्यक्ति 
उत्तर-प्रदेश में रहता है जिसकी भूमि बंगाल में है तब- बंगाल सरकार तो आय के 
स्रोत के आघार पर कर लगाएगी और उत्तर-प्रदेश की सरकार रहने के स्थान के आधार 
पर कर लगाएगी । इसीलिए इन सब भगड़ों को दूर करने के उद्देश्य से सभी राज्य 
सरकारें केवल एक ही आधार मानती हैं, भ्र्थात्‌ श्राय के प्राप्त. होने का स्रोत्र। 
इसके अतिरिक्त भारत में इस प्रकार की भी व्यवस्था की गई है कि केवल उसी- भूमि 
से प्राप्त श्राय को कृषि-प्राय में सम्मिलित किया जाएगा जो भारत में स्थित है । यह - 
भी प्रश्न उठता है कि कर किस श्राय पर लगाया जाए ? प्राप्त होने वाली-वास्त-. 
विक आय पर या अनुमातित भ्राय पर ? भारत में सन्‌ १६३६ से पहले श्राय-कर. 
केव्ल-उसी आ्राय पर लगता था जो आय प्राप्त होती थी । परन्तु क्योंकि इसमें कर की 
वहुत चोरी होती थी इसलिए अब आय-कर अनुमानित झाय के भ्राधार ,पर- लगाया 
जाता है । परन्तु कृषि आय-कर वास्तविक प्राप्त आय पर ही लगाया जाता है क्योंकि 
कर केवल भूमि की स्थिति के अनुसार लगाया जाता है श्ौर कर-दाता को किसी' 
अन्य स्रोत से झ्राय प्राप्त ही नहीं होती, इसलिए कर को बचाने या -कर को चुराने 
का प्रश्न ही नहीं उठता | कृषि आय-कर में भी खण्ड प्रणाली (890 - 87४60) * 
श्रपनाई गई है । मद्रास में कर रहित न्यूनतम सीमा २००० रुपए है तथा उड़ीसा में 
३००० रुपए हैं और शेप प्रान्तों में १,५०० रुपए है । साधारणतया कर की न्यूनतम 
दर ३ पैसे या ५ पैसे प्रति रुपया है, परन्तु उत्तर-प्रदेश में यह दर ६ पैसे. है। 
सबसे ऊँचे खण्ड पर यह दर सावारणतया २४५ पेसे प्रति रुपया है परन्तु -राजस्थात- 
में १६ पैसे है भौर उड़ीसा में ७८ पैसे है। विहार, उत्तर-प्रदेश, केरल, ; मद्रास, -' 
और राजस्थान में अति-कर भी लगाया जाता है । राजस्थान में ३०,०००. रुपयों से - 
अधिक आय पर अ्ति-कर लगाया जाता है और शेष राज्यों: में अति-कर: २५,०००. 
रुपयों से अधिक झायों पर लगता है। मद्गरात्त और केरल में श्रति-कर की दर ३७ पैसे 
है और श्रन्‍्य राज्यों में ३३ पैसे । ; 


भारत में कृषि श्राय-फर--भारत में कृषि झाय-कर कृषि एवं कृषि से सम्ब- 


न्वित क्रियाओ्रों से प्राप्त आयों पर लगाया जाता है । कर निर्वारित करते से पहले 
कुल आय में से कुछ कटठौतियाँ कर दी जाती हैं जैसे राज्य सरकार को दी गई माल- 
गुजारी या जमींदारों को दिया गया लगान, स्थानीय करों का भ्रुगतात, सिंचाई शुल्क, 
' कुएँ, तालाव इत्यादि सिंचाई के साधनों की मरम्मत श्रादि का व्यय, कृपि-कार्यों के... 
“लिए प्राप्त किए गए ऋणों का सूद, खेती करने के सम्त्रन्ध में किए गए खर्चे जैसे बीज 
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. खाद इत्यादि का मूल्य, कृपि-सम्बन्धी पशु तथा औजारों की व्यवस्था तथा अन्य 
चातों पर व्यय और बीमा-सम्बन्धी भ्ंश-दान । कृषि आय-कर के अबीन करदाताओों 
के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वे अपनी आयों और कृषि-सम्बन्धी खर्चों का 
विस्तृत हिसाव रखें । परन्तु अधिकांश कृपकों के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह 
अपना पूरा हिसाव रख सकें.। इसलिए कुछ सरकारों ने भूमि से प्राप्त लगान के 
आधार पर आय मालूम करने की विधि अपनाई है ज॑से उत्तर-प्रदेश में जिस व्यक्ति 
पर कर लगाया गया है उसको यह स्वतन्त्रता है कि वह कर का धभ्रुगतान या तो 
प्रपने हिसावों के आधार पर करे या अपने लगान के १२६ गरुने की दर से करे। 
करदाता जो भी विधि एक वार चुन लेगा उसको उस समय तक नहीं बदल सकता 
जब तक कि आय बोर्ड (8000 07 २८एश॥४९८) से भ्राज्ञा प्राप्त न कर ले। विहार 
श्रौर बंगाल राज्यों में इस प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं दी गई है । 
अतः स्पष्ट है कि राज्यों को करपि आय-कर से कोई विशेष आय प्राप्त नहीं 
हो रही हैं। इस कर के विरुद्ध बहुत से श्रारोप लगाए जाते हैं जैसे, कृषि श्राय-कर 
से कृपकों को दो वार कर देना होगा । क्योंकि वे पहले से ही मालग्रुजारी दे रहे 
हैं। परन्तु यह श्रालोचना ठीक नहीं है | इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि किसी भी 
व्यक्ति पर एक ही श्रावार के अनुसार दो वार कर नहीं लगने चाहिए। परन्तु यदि 
कोई व्यक्ति एक कर का भुगतान करता है तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि वह 
किसी दूसरे कर का भुगतान न करे | मालगुजारी कृषि उत्पादन के अनुसार दी जाती 
है श्र कृषि श्राय-कर कृपि से प्राप्त श्राय के अनुसार । श्रत: यह स्पष्ट ही है कि 
एक ही श्राघार पर दो कर नहीं लगाये जाते हैं। यह गड़बड़ी इस कारण भी उत्पन्‍्न 
होती है कि बहुधा लोग करापात ([ए्रए४8७) और कर-भार (ग्रण॑वंधा००) के 
भेद को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते । मालग्रुजारी का करापात तो जमींदारों 
पर है परन्तु कर-भार जमीन जोतते वालों या उपभोक्ताग्नों पर पड़ता है। केबल 
कृपि आय-कर में ही कर-भार जमींदारों पर पड़ता है । यदि यह भी मान लिया जाग्रे, 
जो कि सही नहीं है, कि मालग्रुजारी का भार जमींदारों को ही सहन करना पड़ता 
है क्योंकि वे इम स्थिति में नहीं हैं कि इसका विवर्तेत कर सकें श्र इसलिए माल- 
गुजारी का भार जमींदारों पर पड़ता है । परन्तु यह तर्क भी कम से कम वर्तमान 
जमींदारों के सम्बन्ध में सही नहीं है । पूँजीकरण की विधि द्वारा यह भार भ्रूमि को 
बेचते समय पहले जमीदारों पर अवश्य ही पड़ा होगा और क्योंकि वर्तमाव जमीदार 
प्रारम्भिक जमींदार नहीं हैं इसलिए मालगुजारी का भार उन पर नहीं पड़ता ग्रौर 
इसलिए दो बार करारोयण का तक निराधार है। इसके विरुद्ध दूसरी आल! पु 
पह की जाती है कि इस कर से कृपकों का कर-भार बहुत अधिक हो जावेगा । 
परन्तु यह तर्क भी ठीक नहीं है क्योंकि, कृषि आय-कर केवल उन्हीं कृपकों पर 
लगाया जाता है जिनकी श्राय निश्चित स्युततम सीमा से अधिक होती है। वास्तव 
में इस कर से कृपकों की आय की अ्रसमानताएँ दूर होंगी । साथ ही प्रगतिशील क्षपि 
प्राय-कर का भार बड़ी-बड़ी आयों पर अधिक पड़ेगा और छोटी-छोटी झावों पर कम 


5.5 


* 


जय 


४०० ) ५ “» राजस्व 


पड़ेगा । अन्तिम श्रालोचना इस कर के विरुद्ध. यह की जाती है कि, इसका प्रबन्ध 
एवं व्यवस्था सरल नहीं होती । अधिकांश कृपक अपनी आय और व्यय का पूरा 


हिसाव नहीं रख पाते और यह भी सम्भावना है क्रि कर-अ्रधिकारी अशिक्षित कृपकों 
को परेशान करें। इस सम्बन्ध में इतना बता देना उचित होगा कि गैर-कृपि आय॑ 


के सम्बन्ध में भी यह आरोप लगाया जाता है | परन्तु अ्रनुभव यह वर्ताता है कि धीरे- 


धीरे लोगों को अपना उचित हिसाव वनाने का ज्ञान बढ़ता जा.रहा है और आरम्भ 


में जो कठिनाइयाँ थीं वे श्रव बहुत कुछ दूर होती जा रही हैं। कृषि आय-कर की . 


व्यवस्था में जो कठिनाइयाँ झ्राज अनुभव हो रही हैं वह घीरे-बीरे कम होती जायेंगी। 


कृषि आय-कर के पक्ष में यह तक दिये जाते हैं : प्रथम, यह कर मालगुजारी: 
की अ्रसमानताओरों को दूर करता है। हम कह चुके हैं क्रि मालग्रु्जारी की दर कर- 


दाता की करदान योग्यता के अनुसार निरिचत नहीं की जाती । यह तो वबांपिक 
लंगान या उपज के अनुसार निश्चित की जाती है और निर्घन तथा घनी के लिए 
एक ही दर रहती है! मालत्रग्रजारी से क्पकों में कर-भार की जो प्रधमानवाएं 


उत्पन्न होती हैं उनको कृषि आय-कर दूर कर देगा । दूसरे, इस केर की अनुपस्थिति. 


में कृपकों श्ौर गर-कृषकों के बीच की असमानताएँ भी उपस्थित रहेंगी । एंक व्या- 


पारी को एक निश्चित आय पर जबकि एक प्रगतिशील दरों के झाय-कर का भुगतान 


करना होता है उतनी ही आय वाले भूमि के मालिक को मालग्रुजारी के रूप में एक 
बहुत ही हलका भार सहन करना होगा । परन्तु यह स्थिति न्यायसंग्रत नहीं है । 
इसलिए इस अ्रसमानता को दूर करने का एकमात्र साधन कृषि आय-कर.-ही है। 


तीपरे, कुछ व्यक्तियों को भूमि और व्यापार दोनों ही से भ्राय प्राप्त होती है। यदि - 


कृषि आय-कर नहीं लगाया जायेगा तो उनकी कुल आय के केवल एक ही भाग पर 
कर लग पायेगा जबकि दूसरे व्यक्ति केवल अपने व्यापार से उतनी ही आय प्राप्त 
करते हैं और उनकी पूरी झाय पर कर लगाया जाता है। इस प्रकार की असमानता 
भी कृषि झ्राय-कर से दूर होगी । अन्त में, जबकि सामाजिक कल्याण सम्बन्धी कार्यों 
ध्ई अमनमाक्मम मकान कक 

को सम्पन्न करने के लिए और विकासे-सम्बन्धी योजनाओं को पूरा करने के लिए 
राज्य सरकारों की आवश्यकताएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही' जा रही हैं यह कर 
बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए प्रत्येक राज्य में ही इस कर को लागू कर 
देना चाहिए हा 


कर जाँच भ्रायोग के विचार--कर जाँच आयोग का विचार है कि संभी . 
राज्यों को कृषि आय-कर ३००० रुपयों से अधिक झाय पर लागू कर देना 


चाहिए ताकि राज्यों की श्राय वढ़ जाए और भूमि-कर प्रणाली भी श्रधिक न्याय- 


संगत हो जाए । यद्यपि आयोग ने इस वात पर जोर नहीं दिया है कि कृषि झाय-कर . 
की दरें सभी राज्यों में एक समान हों किन्तु उसकी यह सिफारिश थी कि जिन 


राज्यों में कृपि श्राय-कर लगा हुआ्रा है उसकी वत्तमान दरें बहुत नीची हैं इसलिए 


उनमें पर्याप्त वृद्धि की जाए। श्रायोग इस बात से पूर्णतया सहमत था कि आय करे- 
रोपण में कुछ न कुछ असमानतायें श्रवश्य रहेंगी चाहे सभी राज्य कृपि श्राय-कर को : 
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राज्य सरकारों की आय के स्रोत--मालग्रुजारी तथा कृपि आरय-कर ४०१ 


लागू क्‍यों न कर दें, क्योंकि राज्य तो केवल कृपि-आ्रायों पर ही कर लगायेगा और 
संब सरकार केवल गर-क्ृपि श्रावथ पर ही कर लगायेगी | ब्त: विभिन्‍न राज्यों में 
थोड़े-वबहुत अन्तर.प्रवव्य ही पाये जायेंगे । इन असमानताञ्रों को दर करने के लिए 
ग्रायोग ने यह सुकाव दियां था कि सभी प्रकार की श्रायों पर एक साथ कर लगाया 


जाये | श्रर्थात्‌ कृपि श्र गैर-क्रपि आयों-में कोई भेद न रखा जाये। इस उद्देश्य की 


पूति करने के लिए आयोग का सुझाव था कि कृपि श्राय-कर पर राज्य सरकारें 
श्रतिरिक्त कर लगायें जिसकी दर गेर-कृषि झ्रीय के अनुसार निश्चित की जाये। 
ऐसा करने से उन .लोगों.की.आय जो केवल; एक ही ख्रोत से प्राप्त होती है तथा 
उन, लोगों की प्राय 'जो दोनों, - कृपि एवं गर-कृषि, स्रोतों से प्राप्त होती हैं, में कोई 
भी अन्तर नहीं रहेगा | साथ ही कृषि और गैर-कृपि आ्राय को मिलाकर एक समुचित 
आय-कर भी लगाग्रा.जा सकेगा. । ; 
कृषि आ्राय-कर कां'महत्वं॑ गत वर्षो में बहुत कुछ कम हो गया है, क्योंकि 
'जमींदारी उन्मूलन से कृपि-आय बहुत कम हो गई है । फिर भी छृपि श्राय-कर का 
स्थान राजकीय करों में प्रमुख है और राज्यों को श्रव भी काफी आय इस स्रोत से 
प्राप्त हो रही- है, शौर इस कर. से प्राप्तः श्राय में वृद्धि ही हो रही है | भारत में राज्यों 
की कुल आय, कृपि श्राय-कर से सन्‌ १६५१-५२ में ४३३ लाख रुपये, सन्‌ १६५६-५७ 
में ५७३ लाख, सन्‌ १६६१-६२ में. ६४४ लाख रुपये और १६६३-६४ में ६६ लाख 
पये थी ओर सन्‌ १६६४-६५ में १०७'५ लाख और १६६५-६६ में ६८३ लाख 
झययों की श्राय. प्राप्त होने का अनुमान था । 





राज्य सरकारों की आय 


के स्रोत (क्रमशः) 
(उत्पादन-कर तथा... 
मदिरा निषेध नीति) 


भ्रष्याय २२३ + 5007?टएड का 47% एएशएड ' 
| (०0१) 
(शण्शंगटंग एशं5० शाएं 
छागाफंधंणा ?गा९). 





अवकथन--- 

राज्य सरकारों को निम्न. वस्तुओं पर प्रतिबन्धक उत्पादन-कर लगाने-का _ 
अधिकार प्राप्त है :: (१) देशी शराब, (२) ताड़ी जो नारियल, खजूर आदि वृक्षों 
का रस होता है; (३) चावलों या जौ की शराब, (४): देशी पेड़ों की. नशीली 
पत्तियाँ जैसे चसे, भाँग, गाँजा श्रोर (५)-अफीम । हमारे देश में. प्रान्तीय उत्पादन: 
करों का इतिहास शझनेकों प्रयोगों ओर खोजों से: परिपुर्ण है, जिसका; विस्तृत. व॒तान्तः 
यहाँ पर देना सम्भव नहीं है। सामान्य रूप से सरकार का केवल यही उद्देश्य रहा 
है कि वह हानिकारक दवाइयों और मदिरा के उपभोग पर प्रतिवन्ध लगाये । अपने. 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्‍न सरकारों ने कई प्रकार की योजनाओ्रों को भ्रपनाया 
जैसे (१) नियन्त्रण के उद्देश्य से ऐसी वरतुओं के उत्पादन का केन्द्रीयकररा, (२) 
लाइसेन्स तथा बिना लाइसेन्स द्वारा ऐसी वस्तुझ्नों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाना; 
(३) बिद्नी के क्षेत्र को सीमित रखना; (४) बिक्री के घन्टों को सीमित रखना; 
(५) उन दुकानों की संख्या को कम करना जहाँ पर ऐसी वस्तुप्रों की बिक्री होती 
है भौर (६) व्यक्तियों में ऐसी वस्तुओ्रों के उपभोग के प्रति श्ररुचि उत्पन्त करना । _ 

भारत में श्राबकारी-कर का इतिहास तथा महत्व--ब्रिटिश साम्राज्य के 
धारम्भ होने से पहले यह कर बंगाल में जमींदारों द्वारा एकत्रित किया जाता 
था। परन्तु इस प्रथा को सन्‌ १७६० में समाप्त कर दिया गया। तत्पश्चात्‌ 
१० वर्षों के लिए शराब वनाने और बेचने के लिए लाइसेन्स- प्रणाली .की .. 
ध्यापना हुई झौर केन्द्रीय शराव बनाने के कारखाने कुछ बड़े-बड़े शहरों में - 
स्थापित किए गये । यद्यपि यह बीच में बन्द कर दिये गए थे परन्तु सन्‌ १८८३ से 
यह फिर चालू कर दिये गये जो आज तक चल रहे हैं। मद्रास में भी व्यक्तिगत 
प्राघार पर प्रारम्भिक काल में खेती-प्रययाली स्थापित थी। सन्‌ १5८२० में एक - 
एक्ट बनाया यया जिसके अनुसार ताड़ी का उत्पादन एवं विक्रण केवल भ्रधिकृत 
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व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता था। २० वर्षो के बाद शराबों पर उत्पादन-कर 
लागू किया जाने लगा और वापिक फी प्राप्त करने की प्रथा को समाप्त कर दिया 
गया। सन्‌ १८८४ में एक श्रायोग' नियुक्त किया गया जिसकी सिफारिक्षों को 


प्रान्तीय सरकारों ने स्वीकार किया और शराब वनाने के कार्य को उसकी विक्री 


करने से अलग कर दिया गया ।ः भ्रव सरकार को शराब उत्पन्त करने वाले व्यक्तियों 
से प्रति गैलन उत्पादन-कर. भी प्राप्त होने लगा और बेचने वालों से लाइसेम्स फी 
भी प्राप्त होने लगी | इस प्रकार सरकार की थ्ाय में दुगुनी वृद्धि हुई । उत्तर प्रदेश 
में भी पहले व्यक्तिगत उत्पादन-प्रणाली थी। सन्‌ १८५३३ में केन्द्रीय शराब 
बनाने के कारखानों को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, जो केवल सन्‌ १८६३ 
में ही कार्यान्वित किया जा सका'। सन्‌ १८७०-७१ से जिलाधीशों को यह श्रधिकार 
सौंप दिया गया कि वे शरात्र बेचने वाली दुकानों की संख्या को निर्धारित करें श्ौर 
उनके किरायों को निश्चित करें । परन्तु क्योंकि ऐसी दुकानों के किरायों को निश्चित 
करना इतना सरल नहीं था, इसलिए दुकानों का नीलाम द्वारा ठेका देने की प्रथा 
आरम्भ हुई । लंगभग सभी. प्रान्तों में इसी प्रकार की नीतियाँ प्रपनाई गई हैं। 
सनू-१८९६४ में एक आयोग नियुक्त हुआ था जिसने इस वात पर जोर दिया कि 
गाँजा, चरस इत्यादि की खेती को जितना नियन्त्रित किया जा सके किया जाए और 
योदामों से गाँजा, चर्स लेने की मात्रा के श्रनुसार कर लगाया जाए। जहाँ तक 
भांग का सम्बन्ध था उसके उत्पादन एवं विक्रय पर इतने नियन्त्रण नहीं रखे गए । 
सन्‌ १६०५-०६ में भारतीय आवकारी आयोग नियुक्त किया गया था । उस समय 
तक सरकारः की नीति व्यक्तियों द्वारा नशीली वस्तुओं के उपभोग में हस्तक्षेप न 
करने की थी | श्रायोग की सिफारिशों के अनुसार करों की दर में वृद्धि कर दी गई 


' भ्रतिवन्धक संस्थाओं में सुधार किए गए और शराब बनाने के लिए ठेके दिये गये । 


सन्‌. १६१६ के एक्ट से उत्पादन-करों के इतिहास में एक नये श्रध्याय का श्रीगरणोश 
होता है जिसके अनुसार देशी तथा विदेशी शरावें, गाँजा, चर्स, भाँग, प्रफीम इत्यादि 
प्रान्तों की श्राय के साधन-वना दिये गये । परग्तु सन्‌ १६२१ में महात्मा गांधी के 
अ्रसहयोग श्रान्दोलन से प्रान्तों को इस मद से प्राप्त होने वाली आय में बहुत कमी 
हो गईं | लगभग सभी प्रान्तों ने इस नीति को स्वीकार किया कि नशीली वस्तुओं के 
उपभोग को जितना भी हो सके कम किया जाए। सन्‌ १६३७ के प्रान्तीय स्वशासन 
में श्रधिकतर प्रान्तों में मदिरा मिपेघ की नीति श्रपनाई गई । सन्‌ १६३६ में राष्ट्रीय 
सरकारों ने अंपने-अपने त्यागपत्न दे दिये क्योंकि वे ब्रिटिश सरकार की युद्धन्सम्वन्धी- 
नीति से सहमत नहीं थीं। सम्‌ १६४६ में कांग्रेस सरकारें फिर स्थापित हुई श्रौर 

न्होंने मदिरा निपेघ को अपना प्रमुख उद्देश्य वनाया । सन्‌ १६४८ में वित्तीय 
कठिनाइयों के कारण केन्द्रीय सरंकार ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी कि वे 
भदिरा निपेध के कार्यक्रम को धीरे-घीरे ही कार्यान्वित करें। कुछ राज्यों न बस 
यू० पी०, विहार और उड़ीसा ने तो केन्द्रीय सरकार की सलाह को माना परन्तु 
चम्बई और मद्रास जैसे राज्यों ने इसको स्वीकार नहीं किया। प्रथम योजना के 
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आरम्भ होते ही सरकार को फिर से. मद्विरा तिषेध कार्यक्रम की ,प्रगृति: का ज्ञान 
प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव हुई.-भौर इसलिए. नियोजन,आयोग ने १६५४ 
में श्री. श्रीमन्‍्तारायणा की अध्यक्षता में एक .मदिरा निषेध जाँच समिति नियुक्त-की 
जिसने अपनी रिपोर्ट सने १६५६ में दी थी. इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। . 
इसमें तो कोई सन्‍्देह नहीं कि मद्विरा: निषेध: नीति को इतनी सफलता प्राप्त 
नहीं हो सकी है जितनी कि. श्रोशा की जाती थी ।.इस नीति-से एक श्रोर तो राज्य 
सरकारों की झ्राय कम हो गई और दूसरी, ,श्रोर राज्य सरकारों को मदिरा निषेध 
कार्यक्रम पूरा करने के लिए खर्चा भी अधिक करना-पड़ रहा. है । जो नशे के आदी 
हैं, उनकी.आदत श्रभी तक कम नहीं हुई + गर-कानूनी शराब बनाने वाले तथा गीले 
क्षेत्रों (॥६८ 87०७5) से शराव की. चोरी. करने की.बुराइयों में श्रौर अधिक अृद्धि 
हो गई है । जहां तक राज्य सरकारों. को इस कर से आ्राय प्राप्त होने का सम्बन्ध . 
है । सन्‌ १६५१-४२ और सन्‌ १६५६-४७ में लगमग क्रमश: ४६९४१ तथा 
२२०७६ करोड़ रुपग्रों की आय प्राप्त हुई -जो. बढ़कर सनू १६६१-६२ में. ५८४५८ 
करोड़ रुपए थो.। अ्रनुमान था कि सन्‌ : १६६४-६५: में ७०४ करोड़ रु० की झाय 
प्राप्त होगी । राज्य सरकारों ने अपनी आय की इस क़मी. को पूरा करने के, लिए 
विक्री-कर लागू किए हैं । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा तम्बाकू, चीनी श्रोर 
कपड़ों पर लगाये हुए श्रतिरिक्त उत्पादन-करों से जो आय प्राप्त होगी वह काफी, भ्रंश 
तक इस कमी को पूरा कर देगी, क्योंकि इन .करों से प्राप्त आय में निरन्तर वृद्धि होती 
रहेगी । भारत-चीन युद्ध के कारण उत्पन्न होने वाली वित्तीय कठिनाइय्रों के परिणाम- 
स्वरूप सरकार नें श्रव मदिरा निषेध की नीति को स्थगित कर दिया है । 
मदिरा निषेध नीति (?०४०४ ० ?ए०४ं/ं07)-- मदिरा पीना सामाजिक, 
घामिक, नैतिक और आशथिक---सब दृष्ट्रिकोणों से ही बुरा बताया .ग़या है। कुछ 
धर्मों में तो इसके उपयोग को पाप बताया गया है और कुछ देशों में यह , एक सामा- 
जिक बुराई समझी जाती है । भारत जंसे निर्घेन देश में. जहाँ व्यक्तियों को पेट. भर 
भोजन प्राप्त नहीं होता मदिरा पीने के विचार का: समर्थन -कोई, भी व्यक्ति नहीं 
करेगा। लगभग सभी बुद्धिमान व्यक्तियों तथा विचारकों ने इसको बुरा बताया है। 
प्राचीन समय में एक बार एक राजा ने कहा था कि “मेरे राज़्य में न कोई .चोर है 
न वस्तुओं में मिलावट करने वाला और. त्त शराब पीने वाला ।” इस वाक्य से यह 
पष्ट हो जाता है कि प्राचीन समय के राजा: मदिरा पीने को कितना बुरा समभते थे 
और इसलिए यह तो भारत की सम्यता का प्रमुख लक्षस है। अ्भाग्यवश प्रात्ीव 
परम्परा टूटते. देर नहीं लगी. और मुगल राजाप्रों के काल में भ्रानन्दमय तथा भोग- 
'बिलासी जीवन. व्यतीत करने की लालसा से तथा अंग्रेजी शासन काल में विदेशी 
सभ्यता - की छाप लगने से हमारे देश में मदिरापान करने का शौक बढ़ता गया 
. और. आज- बढ्ते-बढ़ते उसने अधिकांश व्यक्तियों के लिए, एक आदत का-सा रूप धारण 
कर लिया । विदेशों की तो वात . ही दूसरी है.। वहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत ठण्डी है 
और वहाँ पर मंदिरापान करना कुछ अंश तक़ आवश्यक भी है। परन्तु हमारे देश- में 
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तो यह केवल पाइचात्य सभ्यता की नकल करने का ही परिणाम है श्रौर विदेशियों 
की ही देन है । भारत जैसे देश के लिए विलासयुक्त वस्तुत्रों का उपभोग कदापि भी 
लाभप्रद नहीं हो सकता । 

मदिरा निषेध का अर्थ--मदिरा निषेध का शब्दा्थ कानन द्वारा मादक पेयों 
के उत्पादन एवं विक्रय को रोकना है । परन्तु व्यावहारिक जीवन में सभी प्रकार की 
नदीली वस्तुओं के विक्रम एवं उत्पादन को रोकने की वात मदिरा निषेध के क्षेत्र में 
सम्मिलित कर ली जाती है । मदिरा निषेध की नीति पाइ्चात्य देशों में भी अपनाई 
गई है शरीर अ्रव हमारे देश के लिए तो एक स्थायी नीति वन गई है । परल्तु 
व्यक्तियों को इसक्री सफलता, विशेषकर भारत में, के वारे में बहुत संदेह है । यहाँ 
त्तक की एक शिक्षित और सम्य व्यक्ति जी मदिरा नहीं पीता है उसकों भी मदिरा 
निषेध नीति की न्‍्यायशीलता तथा इसकी बोग्यता के बारे में सन्देह है । वह इसको 
एक प्रकार का दवाव समभता है | उसके अनुसार यह कार्य निन्दनीय भर श्रसम्य 
है, क्योंकि उसके विचार में श्रत्येक व्यक्ति को अपने सम्बन्ध में सोचने तथा कार्य 


. करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यह तो उसका जन्माधिकार है। एक क्षण 


के लिए हम इस विचार से सहमत हो सकते हैं, परन्तु जरा ग्रम्भीरता से सोचने के 
बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य-सम्बन्धी कार्य केवल प्रादर्णवादी तथा श्रव्या- 
हारिक अधिकारों के श्राधार पर ही नहीं चलते। स्वतन्त्रता को केवल एक 
अ्रधिकार ही नहीं समझना चाहिए । इसके साथ कुछ कत्तंब्यों का भी पालन करना 
पड़ता है। हम में से हर एक को अपने सम्बन्ध में सोचने और कार्य करने का 
प्रधिकार तो अवश्य प्राप्त है परन्तु कुछ सीमाग्रों के श्रन्दर । हमारे लिए स्वत्तन्त्रता 
का अ्रधिकार उम्ती समय तक सुरक्षित है जब तक हम उसका उपयोग ठीक प्रकार से 
करते हैं। श्र्थात्‌ हम अ्रपनी स्व्रतन्त्रता को बनाए रखने के लिए समाज या किसी प्रन्य 
व्यक्ति का अ्रहित नहीं कर सकते । शराब पीना एक साप्ताजिक बुराई है और इससे 
श्रनेकों प्रकार के घारीरिक, ने तिक और मानसिक दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसलिए 
मदिरा-निर्षेष को यह समझना कि यह व्यक्तियों की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप है ठी 
हीं है वरन्‌ इसके द्वारा व्यक्ति और उसके परिवार को नप्ठ होने से बचाया जाता 
है । गांबी जी ने एक बार कहा था कि हम चोरों को चोरी करने के लिए सुविधाएँ 
नहीं प्रदान करते। मैं शरात्र पीने को, चो री शोर कदाचित वेदयाकर्म (270570807) 
से भी अविक निन्‍्दनीय समभता हूँ ।” 
भारत में मच्च-निषेव नीति प्राथमिक रूप से निर्घनों के हित में निमित की 
गई है । हम में से कोई भी यह प्रश्न पूछ सदा है कि निर्घनों के घराव पीने में क्या 
युराई है। आ्राखिरकार उनका जीवन भी मुसीबतों श्रौर कटिनाइयों से परिपृण है । 
हमको उनके छराव पीने से द्वेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपने शुप्क 
श्रौर प्रसन्‍्नतारहित जीवन से बचने के लिए यही तो एक मात्र सावन है। घराबी 
के-दृष्टिकोण से तो यह विचार पूर्णतया सत्य है। परन्तु उसको पत्नी, बच्चे तथा 


श्रन्य निर्भ रकर्ताओं का वया होगा ? वया हमारा यह कार्य उचित है कि हम उसको 
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एक ऐसी आदत डालने में प्रोत्साहन दें जिसके प्रभाव में वह उसके इतना श्राधीव हो 
जावे कि वह अपने बच्चों तथा पत्नी को भूल जाए और उनको वीरान कर दे | यदि 
मद्य-निषेध उन हजारों दुःखी औरतों तथा निस्सहाय वच्चों को प्रसन्नता प्रदान कर 
सकता है और निर्धेनों को जीवन की अच्छी दशाएँ दे सकता है तो इसके विरुद्ध कुछ 
भी कहना एक मूखेता होगी । इसके द्वारा न केवल शराबी को हो शराब का त्याग 
करना पड़ता है बल्कि उसके परिवार के भरखणख-पोषण का अधिकार भी सुरक्षित रहता 
है । भ्रत: राज्य उस स्वतन्त्रता को रोकने में पूर्णंझप से ठीक है जिसके उपयोग से - 
समाज का अहित हो । ! 

कभी-कभी मद्य-निषेध के विरुद्ध यह तक दिया जाता है कि क्या हम कानून 
के बल पर व्यक्तियों का नैतिक स्तर ऊँचा करने में सफल हो सकते हैं ? हम पुंछते - 
हैं कि इस सम्बन्ध में अर्थात्‌ अफीम जैसी नशीली वस्तुश्रों के सम्बन्ध में अमेरिका तथा 
यूरोप के अन्य देशों की क्‍या नीति है क्‍या वहाँ: पर इन वस्तुओं की विक्री पर 
नियन्त्रण नहीं है ? सभी देशों में ऐसी वस्तुप्रों का विक्रय एवं उत्पादन कानून द्वारा 
नियमित किया जाता है, परन्तु कहीं भी यह बात सुनने में नहीं आती कि व्यक्ति 
कानून हारा नैतिक नहीं वन सकते । मदिरा भी श्रव, सभी डाक्टरों और वैज्ञानिकों | 
द्वारा अफीम की भाँति एक निद्राकारक (४४7८००॥०) वस्तु स्वीकार कर ली गई है । 
इतना सब होते हुए भी पाश्चात्य देशों में शराव पीने को रोकना सम्भव नहीं हो 
सका है, क्‍योंकि उन देझ्षों में शराव सामाजिक जीवन का एक सुख्य अंग वन गई है । . 
हमारे देश में जहाँ बहुत थोड़े से व्यक्ति शराब पीते हैं श्र जहाँ अधिकांश . जनमत 
शराव पीने के विरुद्ध है मदिरा निषेष करना अधिक सरल है । ; 

इसके अतिरिक्त शराव या नशीली वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग 
के विरुद्ध कानून बनाने का अभिग्राय यह नहीं है कि व्यक्तियों का बेतिक स्तर ऊंचा 
किया जा रहा है । उसका केवल एक ही उद्देश्य होता-है, कि जिन लोगों में शराव 
पीने की श्रादत उत्पन्त नहीं हो पाई है उनमें शराव पीने की झादत न पड़े ।. हम 
लोग अपने वातावरण से ही बनते और विगड़ते हैं । खुले हुए शराव घर एवं दुकानें 
उन व्यक्तियों को खुला निमन्‍्त्रण देती हैं जो शराब के स्वाद तक को नहीं जानते 
और उनमें धीरे-धीरे शराब पीने की आदत उत्पन्न कर देती है । यदि उन दुकानों 
को कानून की सहायता से बन्द कर दिया जाय तो अनेकों व्यक्तियों को शराब पीने 
की बुराइयों से बचाया जा सकता है। इसके श्रतिरिक्त राज्य पर भी यह दायित्व 
है कि वह ऐसा वातावरण उत्पन्न करे जिससे उसके नागरिकों का हित अग्रसर हो । 
अ्त्त: राज्य को वातावरण सुधारने में उन हानिकारक बातों का अन्त करना होगा जो 
व्यक्तियों में ऐसी आदत उत्पन्त करती हैं जिनके प्रभाव में- वह श्रपति को भूल जाता 
है । यही मद्य-निषेष का उद्देश्य है। मदिरा निषेध झराव की खुली बिक्री को रोक . 
कर शराव पीने की बीमारी को रोकता है। क्योंकि शराब की खुली विक्री की 
श्रवस्था में शराब विक्रेता विज्ञापनों द्वारा श्रधिकाधिक व्यक्तियों को फाँसने का प्रयत्त 
करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सन्‌ १६४४ में ४,५५,६६१,७८८ डालर दराब 
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थयीने से सम्बन्धित विज्ञापनों तथा प्रचार पर ख्चे हुए थे । इस व्यय में केवल 
वही विज्ञापन सम्मिलित हैं जो विभिन्‍न पत्र एवं पत्निकाश्रों में दिये गये थे । इसके 
अतिरिक्त सड़कों -तथा वाजारों में जो प्रचार की विभिन्‍न रौतियाँ अपनाई गई 
थीं तथा रेडियो द्वारा प्रचार करने में जो व्यय हुआ था वह इससे अलग था । छा० 
मारटिन (0. 7२. पर. (था) जिन्होंने कुछ वर्षों पहले अमेरिका में शराब 
बनाने तथा बेचने वाली फर्मों के विज्ञापन सम्बन्धी खर्चों का विस्तृत अ्रध्ययन किया 
था, उसका अनुमान है कि शराव-सम्बन्धी विज्ञापनों पर लगभग १० करोड़ डालर 
प्रतिवर्ष खर्च होते हैं ॥ व्यापारी वर्ग बड़ा ही चालाक होता है और वह एक भी 
डालर उस समय तक खर्च नहीं करता जब तक कि उसको उस डालर के बदले में 
और बहुत से डालर प्राप्त नहीं हो जाते और यही कारण था कि गांधीजी ने सन्‌ 
१६३९१ में यंग इण्डिया में लिखा था कि “यदि में सम्पूर्ण भारत के लिए केवल 
एक घन्टे को एकक शासक (9०४07) नियुक्त कर दिया जाऊँ तो पहला काम 
जो मैं करूँगा वह यह होगा कि सब शराव की दुकानों को विना किसी मुग्नावज्ञे के 
वन्‍द कर दूँ ।” 
कुछ लोगों का विचार है कि हम व्यक्तियों के निजी जीवन के संबन्ध में 
कानून कीसे बना सकते हैं ? हमको उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का 
कोई भ्रधिकार नहीं है । वास्तव में किसी भी मनुप्य के जीवन का कोई भी भाग 
ऐसा नहीं है जो घरेलू या निजी कहा जाय | वह अन्य व्यक्तियों से ऐसा वंघा हुआ 
है कि वह जो कुछ भी करता है उसका प्रभाव दूसरों पर श्रवद्य पड़ता है। मदिरा 
निषेध व्यक्तियों की निजी स्वतन्त्रता को समाप्त नहीं करता, बल्कि यह उनको उस 
शराब से बचाता है जो उनको अपना गुलाम वना लेती है, जिसके नशे में वह अन्धे 
हो जाते हैं और उस स्वतन्त्रता को खो बंठते हैं जिसके लिए हम शअ्रपना ऊँचा मूल्य 
भी देने को तेयार रहते हैं। शराब के नशे में कोई भी मनुष्य अपने झ्सली रूप में 
नहीं रहता है । वह जुर्म करता है श्रीर श्रनेतिक बातों में श्रधिक सरलता से फंस 
जाता है। शराव के प्रभाव में उसके निर्णय करने की नंतिक शक्ति तथा चुरे-मले की 
पहचान करने की शक्ति का अन्त हो जाता है । वैज्ञानिकों का मत है कि यदि शराब 
को नशा उत्पन्न करने वाली मात्रा में पिया जाए तो इसके प्रभाव से व्यक्तियों की 
स्फूति समाप्त होती जाती है और मनुप्य का व्यवहार ऐसा हो जाता है कि किसी भी 
थिष्ट जाति के व्यक्तियों से उस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती । 
सइकों पर दुघंटनाएँ, लिग सम्बन्धी अनेतिकता, निर्लेज्नता, झास्ति भंग करना, 
सम्पत्ति को नप्ट करना, - परिवार तथा पेश-सम्वन्धी जिम्मेदारी की ओर घ्यान न 
देना, घन तथा साख का दुरुपयोग और इसी प्रकार के अन्य जुर्म शराव के नशे में 
मनुष्य करने को तैयार हो जाता है । 
रन्तु कुछ लोगों का कहना है कि प्रचार द्वारा मनुप्य को शराब की दुराइया 
से परिचित क्यों न कराया जाय ? क्‍यों न मनुष्य में हम शिक्षा हारा इतना जान 
उत्पन्न कर दें कि वह स्वयं शरात्र पीने की बुराइयों को समझने लगे ? जब हइमें 


२०८ ...- राजस्व 


ऐसी अहिसात्मक विधियाँ उपलब्ध हैं तो मद्य-निषेव जैसी हिसात्मक नीति का 
समस्या के सुलकाने में क्यों उपयोग किया जाये? वर्योंकि यह नीति जितनी समस्याओं 
को समाधान नहीं करती उससे अभ्रधिक समस्याओं को उत्पन्न' करती है । ऐसा 

इसलिए होगा कि जब काननन व्यक्तियों को शराब पीने को नहीं मिलेगी तो वे अपनी 
 इच्छी को चोरी से पूरा करेंगे। अपने-अपने घरों पर ग्रर-कानूनी शराब बनायेंगे और 
चोरी से शराब का व्यापार चलायेंगें। यह स्थिति तो और भी खराब है, क्योंकि जब 
मद्य-निषेष्र में भी व्यंक्तियों को शराब पीने को 'मिल रही है तो इस नीति को . 
कोर्यान्वित करने से हम शराब पीते को तो बन्द कर नहीं पाये उसके अतिरिक्त हमने 
अनेकों वुरांइयाँ और उत्पन्त कर दीं, ज॑से गे र-कानूनी शराब बनाने का जुर्म, कानून 
की मिन्‍दा और शराब से जो आय प्राप्त होती थी उसके स्थान पर इन जुर्मों को 
रोकने पर व्यय और श्रधिक करना पड़ेगा । यह तर्क तो वास्तव में बहुत वलपूर्स हैं 


और हंगमकी यह स्वीकार करना ही पंडेगा कि झराब- पीने के विरुद्ध शिक्षात्मक - - 


प्रचार नि:संदेह ही आवश्यक है । परन्तु केवल प्रचार से ही काम नहीं चलेगा जैसा 
कि श्रमेरिका के अनुभव से सिद्ध होता है। शराब पीना भी एक प्रकार कां नशा है 
और लत है। भ्रन्य नशों या लतों की भाँति: शराबी भी तर्क की ओर ध्यान नहीं. 
देता । एक युवक के लिए तो इसका प्रभाव और भी उल्टा हो सकता है और - वह 
शराब केवल इसीलिए पीने लंग जाये क्योंकि उसको रोका जां रहा है । कुछ लोग तो 
शराब केवल इसीलिए पीते हैं कि लोगे उन्हें हिम्मत वाला कहें और योद्धा कहें भ्रौर 
उनको पुराने विचारों कान समभो। इसलिए अकेला प्रचार ही क्रियात्मक सिद्ध 
नहीं होगा। इसकां क्षेत्र श्रति सीमित है और फिर यह तो केवल शराब पीने के 
विरुद्ध जनमत उत्पन्न करने में सहायक होता है। परन्तु हमारे देश में, तो जनमत्त 


पहले से ही शराब पीने के विरुद्ध है और जो कुछ लोग शराब पीते भी हैं तो यह . . 


प्रचार की कमी नहीं है, वल्कि उंन अवसरों एव सुविधाश्रों का कसूर है जो शराब . 
की खुली विक्री'द्वारा उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार की बिक्री से प्रचार के सारे लाभ 
समाप्त हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। इस प्रकार अनुभव यह 
बताता है, कि शराव की दुकानों को बन्द कर देना चाहिए । जो लोग इस बात का 
तोना देते हैं कि मद्य-निषेष नीति में भी ग्रेर-कानूनी शराब बनती रहती है उन लोगों 
'के लिए केवल इतना ही बताना काफी होगा कि ऐसी नीति तंथा ऐसे सुधारों को 
'कार्यान्वित्त करने में कुछ समय लगता है और उनमें सफलता शीघ्र ही प्राप्त नहीं 
होती । हो.सकता है/कि चोरी, कत्ल आदि बुराइयों की भाँति यह भी अनन्त समय 
तक चलता रहे | हाँ, इतना भ्रवश्य है, कि मदिरा निषेध नीति से यह बुराई केवल 
थोड़े से ही व्यक्तियों तक सीमित रहेंगी और उसका क्षेत्र सीमित होने के साथ-साथ 
उसका प्रसार भी नहीं होगा । 

कुछ लोगों के अनुसार मदिरापान करने के विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रयत्न करने के 
स्थान पर यदि हम आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को सुधार दें, जिनसे व्यक्तियों : 
में'शराव पीने की आदत पंड़ती है, तो हमोरी संमस्या बहुत अंश तक कम हो जावेगी । 
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निर्घन व्यक्ति शराव इसलिये पीते हैं कि उनका जीवन बड़ा नीरस, परेशानियों और 
कठिनाइयों से भरा हुझ्रा होता है और वे अपने जीवन को एक भार-सा समभते हैं 
ग्रौर उनसे बचना चाहते हैं । यदि उन्हें अच्छा जीवन-स्तर बनाए रखने का 
आइवासन दे दिया जाए, यदि उन्हें ग्राथिक असुरक्षा से मुक्त करा दिया जाए, उनकी 
नीरसता को दूर करने- के लिए तथा काम की थकावट को दूर करने के लिए मनो- 
रंजन के उचित साधनों की व्यवस्था कर दी जावे, उनकी पत्नी और बच्चों के लिए 
उचित प्रवन्ध कर दिए जाएँ तो उनका व्यान शराब की ओर कभी भी न जायेगा। 
इसी प्रकार एक वेकार मनुप्य भी वेकारी की नीरसता से बचने के लिए शराब पीता 
है । यदि उसे काम दे दिया जाए तो वह कभी भी शराब पीने की न सोचेगा । निर्धन 
श्रमिक अपने घरों को छोड़कर ग्रामों से गहरों को अाते हैं, विना पत्नी व बच्चों के 
गैर तथा नए नए लोगों के साथ छोटे-छोटे तथा गन्दे स्थानों पर रहते हैं। यदि उन 
को सामाजिक सुविधाएँ थियेटर, पुस्तकालय, खेल-कूद आदि की सुविवाएँ प्रदान 
की जायें तो हमारी समस्या काफी दूर हो जाएगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि केवल 
आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों को सुधारने से ही काम नहीं चलेगा । परन्तु यह 
भी तो सम्भव नहीं है कि केवल मदिरा निपेव नीति ही शराब पीने की श्रादत को 
समाप्त कर दे । हमारे देश्व में जो कुछ श्रसफलता प्राप्त हुई है वह इसी कारण है। 
जैसे-जैसे श्राथिक, सामाजिक परिस्थितियों में सुधार होते जायेंगे व्यक्तियों में शराब 
पीने की ग्रादत कम होती जाएगी । 

पाइचात्य देशों में अधिकतर जनमत मद्य-निषेध के पक्ष में नहीं है वरन्‌ 
मामूली शराब पीने के पक्ष में है । उन देशों में शराब सामाजिक जीवन का एक अंग 
बन चुकी है । शाम की पार्टी, रात का खाना, नाच, शादी, खेल-कूद, सभी बिना 
शराब के नीरस से लगेंगे । इसलिए वे यह नहीं चाहते कि घराब बिलकुल बन्द कर 
दी जाए। वे यह चाहते हैं क्रि भराव पीने की लत को कम कर दिया जाए | वे 
नशे को नहीं वरन्‌ नशेब्ाजी को बुरा मानते हैं । वे मामूली शराव पीने को नहीं वल्कि 
अत्यधिक शराब पीने को बुरा मानते हैं। भाग्यवण हमारे देश के सामाजिक जीव्न 
में शराव का इतना महत्व नहीं है। हमारे देश में क्या मामूली शराब पीना भी 
वन्द हो जाना चाहिये ? इस प्रदन के उत्तर में हम निम्न वातें कह सकते हैं--प्रथम, 
मामूली शराव पीने वाला किसी भी प्रकार से शरात्र के बुरे प्रभाव से मुक्त नहीं 
होता । यह दूसरी बात है कि उसके सम्बन्ध में शराब के दुष्परिणाम एक घरात्री की 
भांति दृष्टिगोचर भले ही न हों । डा० नामंनकर (0ागाण्राप्शाए) जो अमेरिका 
में शराब पीने वालों के गब्रष्ययन की समिति के प्रधानाचार्य थे, उनका कहना है कि 
“मुझे इस बात को कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि मैंने अपने व्यवसाय सम्बन्धी 


“अनुभव से पता लगाया है कि वहुत अधिक व्यक्ति मामूली घराब पीने के नाम में 


निरन्तर शराब पीते रहने पर शराब के जहर के कारण अपने जीवन को समय से 
पहले ही समाप्त कर लेते हैं, उन लोगों की अपेक्षा जो एक बार में बहुत ज्यादा शराब 
ते हैं ।” अत: मामूली शरात्र पीने की अपेक्षा एक वार बहुत अधिक दघराव 
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यीना बुरा नहीं है । दूसरे यह मामूली शराब पीने वाला-ही होता है, जो समय बीतने 
से साथ-साथ शराब पीने का श्रादी होता जाता है। यदि शराव पीने की आदत को 
समाप्त करना है तो मामूली शराब पीने का भी श्रन्त करना होगा । 

कुछ लोग मदिरा-निपेघ नीति का विरोध इसलिये भी करते हैं, कि जब 
आजकल सरकार को विकास-सम्बन्धी कार्यों के लिए तथा श्रन्य राष्ट्रीय विकास 
सेवाओं के लिए इतने घन की आवश्यकता है तो मदिरा-निषेघ नीति समयानुकूल, 
चहीं है। इससे सरकारों को बहुत से घन की हानि होगी । परन्तु प्रश्न यह है कि; 
वया मदिरा निषेध से हमारी आय इतनी कम हो गई है कि उसकी पूर्ति किसी श्रन्य 
स्रोत से नहीं हो सकती और लाखों व्यक्तियों तथा उनके परिवारों का जीवन नप्ट 
करके इस श्राय को प्राप्त करना आ्रावश्यक है ? -इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमको 
'पंचवर्षीय योजनात्रों को सफल बनाने के लिए एक-एक पाई को सुरक्षित रखना 
'पड़ेगा । परन्तु क्या मदिरा निषेघ से जो आय की हानि होगी उसको हम अन्य स्रोतों 
से पूरा नहीं कर सकते ? वास्तव में ऐसा नहीं है। हम श्राथिक उन्‍नति के नाम से 
हजारों-लाखों व्यक्तियों के नैतिक जीवन की बलि नहीं चढ़ा सकते । हजारों श्रौरतों 
के सतीत्व को लुटते नहीं देख सकते और हजारों बच्चों को चिथड़ों से लिपटा हुआ एवं 
भूखे मरते नहीं देख सकते । यदि ऐसी परिस्थितियों को बनाये रख कर अपने देश 


का आर्थिक उत्थान करना चाहते हैं तो हमारे ऐसे श्राथिक विकास को धिक्कार है । रे 


इसके श्रतिरिव्त राज कदापि सामाजिक कुरीतियों के व्यापार में सामेदार नहीं 
'वन सकता । यह हमारे देश की सम्यता और परम्परा के विरुद्ध है । जैसा कि यांवी 
जी ने कहा था “यह हमारे लिए गवे की वात नहीं है कि हमारे बच्चों को उस 'घंन में. 
से शिक्षा दी जाती है जो इस साधन (शराब) से प्राप्त होता है ।” .गोखले तो और 
भी दृढ़ थे । उनका कहना था कि “नमक कर, जिसका कि मैं इतना विरोध करता 
हैँ, तव भी उसका आावकारी-कर की झाय की अपेक्षा अधिक पक्ष लिया जां सकता 
है, क्योंकि आवकारी-कर में निर्घनों की जेबों से इतना श्रधिक घन निकाल लिया 
जाता है और इस सौदे से इतनी अधिक मुसीवतें बढ़ जाती हैं ।” 

मदिरा-निपषेव के आथिक पहलू का अध्ययन हम एक और दृष्टि से भी कर 
सकते हैं। यह ध्यान रहे कि शराब का भुगतान करने के लिए प्रत्येक शराब पीने 
'वाले को सरकारी खजाने में एक रुपया देने पर लगभग तीन रुपये की शराब 
खरीदनी पड़ती है। इसका श्रभिप्राय यह हुमा कि शराबी जितना घन राजकीय 
खजाने में देता हैं उससे तियुना खर्च करता है। दूसरे शब्दों में जब करदात्ता तीन ' 
रुपये खर्च करता है सरकार को केवल एक हो रुपया प्राप्त होता हैं और इस प्रकार 
जितना सरकार को लाभ प्राप्त होता है उससे तिगुनी हानि निर्धन व्यक्तियों को 
उठानी पड़ती है । श्रतः यह कर न्यायसंगत नहीं है और कर-भार का वितरण भी- 
न्यायपूर्ण नहीं है | श्री पी० के० राव जो मध्य प्रदेश मदिरा निषेध समिति के श्रध्यक्ष 
ओ उतका कहना है, “आवकारी-कर का भार कदाचित्‌ सबसे भ्रधिक है, उदाहरणार्थ 
मध्य प्रदेश में जहाँ लगभग आधी जनसंख्या आवकारी-कर का म्रुगतान करती है सन्‌ 


राज्य सरकारों की आय के स्रोत (क्रमशः) 2404 


१६४० में एक गलन शराब का लागत मूल्य २ रुपया था, परन्तु उसका विक्री मूल्य 
१३ रुपये २ आने से ५२ रुपये ३ श्राने तक था ।” इस प्रकार आवकारी-कर आय 
अन्यायपूर्ण होती है और ठेकेदारों द्वारा इस आय को एकत्रित करने की विधि तो 


ओर भी भ्रधिक खराब है । भ्रत: मदिरा-निपेघ से सरकार को श्राय की जितनी: 


हानि होगी उससे अधिक लोभ जनता को प्राप्त होगा । निःसन्देह ही जब कि राज 
पहले की श्रपेक्षा एक रुपया कम खर्च पायेगा व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए ३ 
रुपये होंगे, भौर यह सौदा बुरा नहीं है । क्योंकि व्यक्ति इस अधिक क्रय-शवित को 

अन्य वस्तुओं पर ख्च करेंगे और अन्त में राज की हानि पूरी हो जायगी । इसके 
अतिरिक्त मदिरा निपेध से बचतों में तथा पूंजी-निर्माण में भी सहायता मिलेगी । 
जो अधिकतर व्यक्ति शराब पर खर्च करते थे उसमें से वह कुछ पैसा अपने भविष्य 
के लिए बचा कर रखेंगे; इस प्रकार आध्िक हृष्टिकोश से भी मदिरा-निपेध अनु- 


चित नहीं है। जिस प्रकार मदिरा-निपेध के तुरन्त वाद ही राज्य सरकारों ने विन्नी- | 


कर लागू कर के अपनी आय को बहुत कुछ बढ़ा लिया है, और मदिरा निषेध से 
उत्पन्न होने वाली हानि को बहुत कुछ पूरा कर लिया है उसी प्रकार राज्य सरकारें 
और भी ऐसे करों को लागू कर सकती हैं जिनका भार सभी व्यक्तियों पर समान 
हो । यह ध्यान रहे कि, बहुत से राज्यों में जहाँ मदिरा-निषेघ की नीति अपनाई गई 
है श्रावकारी-कर की झ्ाय की हानि को अन्य करों से पूरा करने का प्रयत्न 
किया है। वम्बई राज्य में जबकि सन्‌ १६४६-४७ से सन्‌ १६५१-५२ तक ग्रावकारी 
कर की आय € ७४ करोड़ रुपये से गिरकर ०६६ करोड़ रुपये रह गई उसी काल 
में बिक्रीकर की आय ११७ करोड़ रुपये से बढ़ कर १३*१ करोड़ रुपये हो गई । 
इसी काल में जव कि मद्रास में श्रावकारी कर की श्राय १६८ करोड़ रुपयों से घट 
कर ०४१ करोड़ रुपये रह गई तव सामान्य विक्री-कर की श्राय ५८३ करोड़ रुपयों 
से बढ़कर १५:५६ करोड़ रुपये हो गई 

मदिरा निषेध के विरुद्ध कभी-क्रमी यह ग्रारोप भी लगाया जाता है कि यह 
एक अनाथिक कार्य है, क्योंकि इसमें घन की वर्बादी की अपेक्षा और कुछ नी हाथ 
नहीं लगता और सरकार को भ्रपनी नीति को कार्य साधक बनाने के लिए बहुत 
अ्रधिक कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ता है। इस प्रकार एक ओर तो आ्ावकारी 
कर की श्राय कम होती चली जाती है और दूसरी ओर मदिरा निषेध पर खर्च 
बढ़ता चला जाता है और फिर भी जिन लोगों को शराब पीनी होती है उन लोगों 
को तो मिल ही जाती है। इन सब तकों के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कवि मदिरा- 
निषेघ का उद्देश्य इन लोगों को शराब पीने से रोकना नहीं है जो धरात के आदी हो 
गये हैं ; वरन्‌ उन व्यक्तियों को रोकना है जिनमें खुली हुई दुकानें देखकर शराब 
पीने का लालच उत्पन्न होता है। इस प्रकार जो कुछ भी व्यय होता है वह बेकार 
नहीं जाता है। जब हम शत्रु के आक्रमण से बचने के मूल्य की ओर कोई भी ब्यान 
नहीं देते तो क्या यह भ्रावश्यक नहीं है कि हम हर सम्भव रीति से उस य॒न्रु से लड़ने 
के लिए तैयार रहें जो अन्दर ही अन्दर धीरे-धीरे सप्ट्र को खोखला कर रहा है । 
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क्‍या यह उचित होगा कि हम इस कार्य के मूल्ये की ओर ध्यान दें ? हमको तो इस 
चुराई से लड़ने के लिए हर त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए | गांधीजी ने लिखा 


था कि “मैं ग्राय की इस- हानि को कोई भी महत्व नहीं देता ।” जितनी सरकार को... 


हानि नहीं होगी उत्तना देश को लाभ प्राप्त होगा । हजारों व्यक्तियों को खाने के 
लिए अच्छा भोजन मिलेगा, रहने के लिए अच्छे मकान होंगे, भ्रच्छे कपड़े. पहनने को 
मिलेंगे, शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और कार्यक्षमता में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि 
हो सकेगी । इसके अतिरिक्त जबकि हमारे देश में लोग भूखे मर रहे हैं तो वया हमारे 
लिए यह उचित होगा कि हम ताड़ के वृक्षों के उस रस को जिससे गुड़ बताया जा 
सकता है नशीली शराब बनाने में नष्ट कर दें । भरत: मंदिरा निषेध से हम केवल उस 
घन की रक्षा ही नहीं करेंगे जो शराब पर -खर्च किया जाता है बल्कि उन हजारों 
व्यक्तियों को भोजन भी प्रदान करेंगे जिनके मुंह में से केवल शराब-बनाने के लिए . 
भोजन निकाल लिया जाता है और फिर हम जुर्मों को भी रोकेंगे, हूठे मकान, भूखे .. 
बच्चे और बेकार व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि नहीं होने देंगे और संक्षेप में हम 
व्यक्षितयों की बुद्धि तथा निर्णय लेने की शक्ति को बचायेंगे । कितनी सही बात कही 
गई है कि मदिरा निषेध को एक महँगा सौदा कहने का अभिप्राय यह है कि हमें घी 
से भरे हुए ड्राम में एक छेद को बन्द करने के लिए १ रुपया खर्च नहीं करना चाहि 
चल्कि घी को गिरते ही रहने देना चाहिये, क्योंकि इंतने छोटे छेद को बन्द करने पर 
'एक रुपया खर्चे करना बहुत अधिक होगा । है 

धा मदिरा निषेघ की सफलता में जिन व्यक्तियों को संदेह है वह इसकी 
आलोचना करते हुए कहते हैं कि जब अन्य देशों में मदिरा-निपेघ नीति सफल नहीं 
हो पाई तो भारंत में क्या सफल होगी ? और वह संयुक्त राज्य अमेरिका का उदार: 
हरण देते हैं । श्राश्चय की वात है कि संयुक्त राज्य में कोई भी यह विश्वास नहीं 
'करता कि मदिरा-निषेध नीति वहाँ असफल रही है। अपनी पुस्तक 'श0एं० 
पि०्यंतंधंण परेशणाए में 06086 8, (एक ने निम्न तथ्य मदिरा निषेध नीति 
को पुन: लागू करने के सम्बन्ध में दिये हैं :--- ॥ | 

“सन्‌ १६२४ में वारिज्य विभाग के सेक्रेटरी प्रश्ाए०था प्र0०एश ने घोषित 
किया था कि मदिरा-नियेध द्वारा निस्संदेह ही उत्पादन शवित में १० प्रतिशत की * 
वृद्धि हो गई थी । 

“घर बनाने की संस्थाओं में सदस्यों की संख्या पहलि की श्रपेक्षा दुगुनी से ' 
अधिक हो गई थी । यह सन्‌ १६२० में ४६ लाख से वढ़कर १६३० में १२३ लाख 
हो गई । ा :. 

“बचतों की जमा सन्‌ १६२० में प्रति व्यक्ति १४४ डालर से बढ़कर सन्‌ * 
१6६२६ में २११ डालर हो गई ः 

“जीवन बीमा में विनियोगों की प्रति व्यवित राशि ३४२ डालर से वढ़कर 

० डालर हो गई थी। 
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“राप्ट्रीय. मदिरा निषेध काल में प्रति व्यक्ति डूब का उपभाग २१२ पौंड प्रति 
व्यक्ति की दर से बढ़ गया । ह 
. शराब के कारण मृत्यु की दर में १६ प्रतिशत की कमी हो गई 
“शराब के प्रभाव में होने वाले जुर्मों की संख्या कम हो गई । स्थ्रियों की 
पवित्रता को भंग करने की वारदातों की संख्या भी पहले से घट गई 
7 हल्तः राष्ट्रीय मदिरा-्नियंध ने गंलनों को संख्या में राष्ट्रीय मदिरा-निपंध ने गेलनों की संख्या में शराब पीने में ७६ 
प्रतिशत की कमी कर दी थी श्रौर इस नीति का अ्रन्त हो जाने से शराब पीने में 
३०० प्रतिशत की वृद्धि हो गई है ।” | 
इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि संयुक्त राज्य में मदिरा-निपषेष नीति 
असफल हुई थी। भारत में बहुत से व्यक्तियों को यह भी ज्ञान नहीं है कि यद्यपि 
राष्ट्रीय मदिरा-निपेध नीति को समाप्त कर दिया गया है फिर भी व्यक्तिगत राज्यों 
को अ्रत्र भी मदिरा निषेष करने का पूर्ण अधिकार है श्रीर कुछ राज्यों में तो श्राज 
भी मदिरा-निपेव नीति लागू है। श्रतः हम इस मत को स्वीकार नहीं कर सकते 
कि अमेरिका में मदिरा-निपेध असफल हुआ है । यदि मदिरा-निपंध अ्श्चफल हो भी 
गया और यदि यह भविष्य में भी असफल रहे तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए 
कि यह नीति भारत में भी भ्रसफल रहेगी, क्योंक्रि हमारा शराब का व्यापार 
इतना धनी और सुसंगठित नहीं है जितना अमेरिका का, (२) हमारे यहाँ बहुत थोड़े 
से व्यक्ति ही शराब पीते हैं और यदि शराब पीने पर कड़े नियन्त्रण लगा दिये जायें 
तो यह बुराई बिल्कुल समाप्त हो सकती है श्रीर (३) हमारे देश में जनमत घराब 
पीने के विरुद्ध है । वास्तव में यदि कोई देश संसार में ऐसा है जहाँ मदिरा-निपेश 
- नीति सफल हो सकती है तो वह भारत ही है, श्रौर यदि हमें सफलता प्राप्त हूं 
जायेगी तो हम मानव जाति के सम्मुख उस पथ का प्रदर्शन कर सकेंगे जिसके लिए 
वह अनन्त समय से शराब के भूत से लड़ने का प्रयत्न कर रही 
भारत श्र सदिरा निषेच नीति--हमने पिछले पृष्ठों में उन सारी झ्रापत्तियों 
को दूर करने का प्रयत्त किया है जो मदिरा निपेव नीति के विरुद्ध लगायी जाती हैं 
गौर यह भी सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि मदिरा-निषेव मानव-जाति के लिए 
एक सर्वोत्तम नीति है। जब देश स्वतन्त्र भी नहीं हुआ था उसी समय से मद्च-निपेध 
नीति भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की हढ़ सामान्य नीति का, एक मुख्य शअ्रंग दनी 
हुई है। सन्‌ १६२१ में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव में यह घोषित किया था कि उसकी 
ओर से जो भी संविधान बनाया जाये उसमें स्वदेशी सरकार को यह सामर्थ्य 
प्रदान की जानी चाहिए, कि मादक पेयों तथा अन्य वस्तुओ्नों का दवाइयों के झति- 
रिक्‍त अन्य प्रकार का उपयोग पूर्णतया बन्द हो जाएगा। दांग्रेस ने श्रपने आन्दोलन 
में मदिरापाव वगा भी विरोध निरन्तर जारी रखा। परिणामस्वरूप बहुत से 
व्यक्तियों ने झराव पीनी छोड़ दी और सरकार की आय बहुत कम हो गई । सन्‌ 
28३७ में बहुत से प्रान्तों में जब कांग्रेस ने प्रशासन की वायडोर संभाली तो मद्रास 
बम्बई, यू० पी०, विहार, मध्य प्रान्त श्रीर उत्तरी-पश्चिमी सोमा-प्रान्त में मदिरा- 
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निषेध को सीति लागू की । साथ ही मदिरापान के विरुद्ध प्रचार भी आरम्भ किया 
और गाने, ड्रामे इत्यादि के लिए मनोरंजन केन्द्र स्थापित किये । औद्योगिक क्षेत्रों में 
सोडे के पांनी और दूध की दूकानें खोलीं श्रौर इन वस्तुओं को लागत सूल्य पर 
विकवाया.। द्वितीय महायुद्ध में कांग्रेस सरकारों ने स्तीफा दे दिया और मदिरा-निषेघ 
कार्य क्रम का अ्रन्त ही हो गया । स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही कांग्रेस ने फिर रोज 
संभाला शौर मदिरा-निषेव का कार्यक्रम पुनः आरम्भ किया । हमारे संविधान को 
धारा नं० ४७ के अनुसार सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धान्तों में यह स्पष्ट कर 
दिया गया है कि सरकार भारत में मदिरा-निषेध को' सफल- बनाने के लिए प्रय॑त्न- 
करेगी । 
कर-जाँच श्रायोग के विंचार :--कर-जाँच आयोग के सदस्यों में मद्य-निषेध 
के प्रइन पर काफी मत-भेद रहा | आयोग के तीन सदस्य इस बात के पक्ष में थे कि 
मद्य-निषेध नीति को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। उनके अनुसार सामाजिक 
कल्याण की श्रपेक्षा वित्तीय उद्देश्यों को महत्ता प्रदान नहीं की जानी चाहिए । वे' 
इससे भी सहमत न थे कि भारी उत्पादन-कर लगाकर मद्य के उपभोग को कम किया 
जाये या मद्य का राशन किया जाये | उनका तो यही सुझाव था कि एक तिथि 
निश्चित कर दी जाए और उस तिथि तक समस्त देश में मद्य-निर्षेध कार्यक्रम लागू 
कर दिया जायें । श्रायोग के शेष तीन सदस्य इस नीति के विरुद्ध थे। उनके. 
अनुसार इस कार्यक्रम की गति को प्रशासनिक साधनों तथा उन साधनों को ध्यान 
में रखकर निर्धारित किया जाए जिनके आधार पर मद्च-निषेध को प्रभावपुर्णा ढंग' 
से लागू किया जा सकता है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वित्तीय प्रइन को 
प्राथमिकता न दी जाए, किन्तु वे इससे सहमत नहीं थे कि इस प्रइन पर कोई विंचार 
ही न किया जाए । चूंकि पक्ष तथा विपक्ष में सदस्यों की संख्या वराबर थीं, इसलिए 
झायोग ने इस विपय पर कोई भी सुझाव नहीं दिए । | 
सन्‌ १६५४ की मदिरा निषेध जाँच समिति के अनुसार कुल देश का शझ 
प्रतिशत भाग और ३६ प्रतिशत जनसंख्या सम्पूर्ण मदिरा-निषेध के श्रधीन थी । 
सन्‌ १६५७ के आरारम्भ में देश का ३२ प्रतिशत भाग श्रीर लगभग ४० प्रतिशर्त जन- 
संख्या पूर्ण मदिरा-निषेध से प्रभावित हो चुकी थी | परन्तु यह स्थिति प्रशंसनीय 
'नहीं थी। भारत जैसे विज्ञाल देश के लिए-मदिरापान का निषेध करने के लिए 
चहुत- हीं प्रभावयुक्त प्रयत्नों को श्रावश्यकता है, यद्यपि कुछ लोग ऐसे हैं जो मादक 
वस्तुओं के उपभोग को कोई विशेष समस्या नहीं मानते । किन्तु जैसा कि मदिरा 
निषेध जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि “एक स्वस्थ और चरित्रवान्‌ 
जनता कल्याणकारी राज के लिए एक निश्चित आधार है,” इसलिए समिति ने बड़े ही 
जोरदार शब्दों में इस बात के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। 
मदिरा-निषेध जाँच समिति की नियुक्ति श्री श्रीमन्‍्तारायण की अध्यक्षता में 
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. राज्य सरकारों की ब्राय के स्रोत (ऋमशणः:) « ४१५ 


नियोजन ग्रायोग ने दिसम्बर सन्‌ १६५४ में की थी जिसके निम्तांकित कार्य थे :-- 

(१) राज्य सरकारों के उन प्रयत्नों के अनुभवों की जाँच-पड़ताल करना 
जो उन्होंने मदिरा-निषेव नीति को सफल बनाने के लिए किए थे और उनकी सफल- 
ताग्रों और व्यावहारिक कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना । 

(२) राष्ट्रीय स्तर पर मदिरा-निषेव के कार्यक्रम के हेतु सुझाव प्रस्तुत 
करना | 

(३) उन विधियों तथा संगठन को बताना जिनके द्वारा इन कार्यक्रमों को 
पूरा किया जाये । 

(४) अन्य विपयों पर सिफारिशों देना, जिन पर सुझाव देना समिति आव- 
इयक समझे । 

समिति का सुमावं था कि देश भर में १ अप्रैल सन्‌ १६५८५ तक सम्पूर्ण 
मदिरा-निषेघ हो जाना चाहिये और इस काल में सरकार को वह सव विधि तैयार 
कर लेनी चाहिये जिससे कि मदिरा-निपेघ को का्यंशील वनाथा जा सके। राज्य 
सरकारों को भी इस सम्बन्ध में पूरी तैयारी कर लेनी चाहिये और केन्द्रीय सरकार 
एक ऐसी समिति नियुक्त करे जो राज्यों द्वारा की गई तंयारियों की जांच-पड़ताल 
करे । समिति के अनुसार यह प्रयत्न निम्न प्रकार थे :-- 

प्रत्यक्ष मदिरापान का पूर्ण निषेध श्रर्थात्‌ होटलों, चाय-घरों, क्लब-घरों, 
: पार्थ्ियों श्रीर उत्सव-समारोह पर मदिरापान पर नियन्त्रण लगा देना चाहिये। 
विदेशियों के लिए एक अलग कमरे में शरात्र पीने का प्रवन्ध कर दिया जाये । मदिरा- 
सम्बन्धी सारे विज्ञापन समाप्त कर दिये जायें। एक नियम बना दिया जाय कि 
सरकारी कमंचारी शराब न पियें, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शराव की दुकानें, 
खराब बिकने के दिनों, दुकानों पर शराव की पूति, शराव की तेजी आ्रादि को कम 
कर दिया जाए और जो दुकानें ओ्ौद्योगिक क्षेत्रों या रहने के मुख्य स्थानों के निकट 

नको वहाँ से हटा कर दूरी पर स्थापित कर दिया जाय। संन्य सेवाग्ों 

(0०था०४ 82००५) के लिए कोई विशेष रियायत की ग्रावश्यकता नहीं है, वयों- 
कि उन्होंने पहले ही मदिरा-निषेध नीति को स्वीकार कर लिया है । जहां तक उिघ्वडढ 
हुए क्षेत्रों का सम्बन्व है समिति का सुकाव था कि मनीपुर, विपुरा भ्रौर नेफा को 
छोड़कर शेप सभी स्थानों पर मदिरा-निषेध लागू कर दिया जाय । समिति का सुकाव 
था कि १ श्रश्नेल सन्‌ १६५८ के बाद स्वास्थ्य रक्षा के बहाने भी घराव पीने के लिए 
परमिट न दिये जायें । समिति मे मदिरा-निषेध नीति को लागू करने की विधि पर 
वहुत जोर दिया है और उनका सुझाव है कि यह नीति दो ओर से चालू की जाए-- 
प्रथम शिक्षात्मक और प्रतिबन्धक और दूसरे वंधानिक तथा प्रशासन सम्बन्धी | दस 
दोनों ही क्षेत्रों में उचित समचय स्थापित रहना चाहिये । प्रत्येक राज्य में मदिरा 
निषेध का एक प्रवन्धक नियुक्त किया जाए और मदिरा निषेध बोर्ड नियुक्त किया 
जाए। इस बोर्ड में मदिरा-निषेध संगठन तथा जनमत, दोनों ही के प्रतिनिधि होने 
चाहियें । ग्रामों और मुहल्लों में मदिरा-निषेद नीति समितियाँ भी स्थापित की जाएँ । 


४१६. दड् .. राजस्व -- 


शिक्षात्मक कार्यक्रम के लिए समिति का सुझाव था कि, नशीली चीजों के. उपयोग के ह 
विरुद्ध एक सुसंगठित शिक्षात्मक आन्दोलन चालू किया जाए जिसके लिए स्कूलों, . 
समाचार-पत्रों और अन्य, सामाजिक संस्थाश्रों की सहायता, प्राप्त की जाय | इस. 
प्रकार के प्रयत्नों से नकली शरात्र बनाना काफी बन्द्र हो जाएगा। कड़े प्रबन्ध तथा 
व्यवस्था के लिए समिति का सुझाव था कि मदिरा-निपेब नीति को लागू करने वाले. 
सम्पूर्ण संगठन को कड़ा किया जाए और शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा शक्तिशाली -. 
बनाया जाय | इसके अतिरिक्त मदिरा-निषेत सम्बन्धी सभी जुर्मो में जमानतः स्वीकार 

न की जाय और कानून का कड़ा पालन किया जाय । न 
सदिरा निषेष नीति के आशिक पहलु पर झपना मत प्रकट करते हुए . समिति 
; । ने कहा कि वर्तमान श्रावकारी-कर प्रतिगामी और गर-सामाजिक है श्रौर इसलिए. 
' हमारी कर-प्रणाली के इस घब्ब्रे-को तुरन्त ही दूर होना,चाहिये । समिति ने. इस बात. - 
को स्वीकार किया कि-कुछ राज्य विशेष. रूप से श्राबकाही-कर की आय .पर निर्भर . 
थेश्रौर इसलिए वे तुरन्त ही मदिरा-नि्षेध न कर सके ।. समिति को झ्राशा- थी कि. 
सरकार इन राज्यों क़ी-आरथिक स्थिति की ओर.-पूरा ध्यान देगी | _ - 022 
विभिन्‍न राज्यों में मदिरा निषेव नीति में जो सफलताएँ तथा अनुभव प्राप्त 

हुए थे उनकी ओर भी समिति ने ध्यान दिया और - गहन अध्ययन के पश्चात्‌ समिति 
को पूर्ण विश्वास था कि भारत में मदिरा-निषेध्‌ कार्यक्रम को अन्य देशों की भाँति 
कठिताइयाँ अनुभव नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ. .पर मदिरापान की समस्या का रूप 
कोई भयंकर नहीं है । यहाँ के नागरिक नियमों का पालन करना जानते हैं।इस - 
नीति के प्रति स्त्री-जाति की पूर्ण सहानुभूति है और मदिरा हमारे सामाजिक तथा - 
घामिक जीवन, में ग्रभी तक कोई भी स्थान प्राप्त तहीं कर पाई है। इसलिये यह. 
आवश्यक था कि दितीय पंचवर्षीय योजना में मदिरा-निषेध को एक मुख्य, स्थान 
प्रदान किया जाय । ; !' 
मदिरा-निषेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में सभिति की सिफारिशें. निम्न प्रकार, 
थीं 
(१) विज्ञापनों श्रादि को बन्द कर दिया .जाए (२) खुले हुए. जन-स्थानों 

प्र मदिरा-विक्रय- एवं पीने पर नियन्त्रण लगा दिये जायें। (३) कुछ विशेष 
समितियाँ नियुक्त कर दी जायें जो ऐसा. कार्यक्रम निश्चित करें जिनके ह्वारा. (प्र). 

' शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शराव की दुकानों को तीत्र गति से कम्न किया जा:सके / 
(ब) शराब की दुकानों को सप्ताह में अधिक दिव वन्द रखा जा सके ॥ (स) दुकानों 
पर जो शराब बविक्रे उसकी तेजी को कम किया जा सके ।-(द) :दुकानों को होने वाली 
पूत्ति की कम किया. जा सके। (य) औद्योगिक तथा विकरास-क्षेत्रों के निकट जो ढकानें 
स्थापित हैं उनको वन्‍्द किया जा सके । (र) शहरों तथा आमों. में मुख्य बाजारों 
तथा घने बसे हुए मुहल्लों तथा स्थानों पर से दुकानें हटाई जा सके । (४) ऐसे 
प्रयत्न अपनाना जिससे सस्ते तथा स्वस्थ पेयों की उलत्ति को बढ़ावा, मिल सके। 
, . (५) निजी संस्थाओ्रों को मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना-में सहायता प्रदान करना श्ौर 





राज्य सरकारों की आय के. म्नोत (क्रमशः) ४१७. 


(६) राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्रों तथा सामाजिक 
कल्यारा वाले क्षेत्रों में रचनात्मक (007&ए०ा४८) कार्यक्रम में मदिरा-निषषेध को 
शामिल करना । 

इन सुमावों के श्रतिरिक्त समिति ने और भी सुझाव दिये थे, परन्तु नियोजन 
आयोग ने, राज्यों, तथा केन्द्रीय मन्चरालयों से-विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रीय . 
विकास परिपद्‌ की श्रनुमति. से राज्य सरकारों को; एक प्रारम्भिक प्रयत्न के रूप में 
उपयुक्त सुभावों को कार्यान्वित करते की ही सिफारिश की है । राज्य सरकारों से 
यह प्रार्थना की गई है कि वह इन सुझावों के .आ्राघार पर मदिरा-निर्षेष के लिए 
अपना कार्यक्रम बनायें ताकि मदिरा-निपेध कार्य को उचित अवधि के श्रन्दर पूरा. 
किया जा सके । श्रधिकांश -राज्य सरकारों ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा है कि 
उनके -लिए यह सम्मव न हो. सकेगा कि वह मदिरा निषेध जाँच समिति. द्वारा निर्धा- 
रित तिथि तक मदिरा-निषेध के कार्य को पुरा कर सके । कुछ राज्य सरकारों जैसे 
मंसूर, राजस्थान . इत्यादि मे केन्द्रीय सरकार से.इस सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के 
लिए भी प्रार्थना की है। विहार, पश्चिमी बंगाल तथा जम्मू श्रौर काश्मीर के 
अतिरिक्त सभी राज्यीं ने श्रांशिक मदिरा निषेघ की शोर प्रयत्न करने आरम्भ कर 
दिए हैं । हाल ही में भारत सरकार ने श्रपना निरंय घोषित किया है कि वह देश में 
मदिरा-निषेत्र की प्रगति की जाँच करने के लिए. एक संसदीय समिति (?शाशिादा- 
9. (0परापर०९) नियुक्त करेगी । 

' नियोजन काल में मद्य-निषेष-नीति:--मद्य-निषेध जांच-समिति द्वारा श्रस्तुत 
की गई सिफारिशों पर नियोजन-प्रायोग ने राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मन्ब्रालयों 
से परामर्श किया और राष्ट्रीय विकास परिपद के सम्मुख कुछ घुकाव रखे जिर 
परिपद ने स्वीकार कर लिया | जहाँ तक समिति के इस सुकाव का सम्बन्ध था 
कि १ श्रप्रेल, १६५८ तक सम्पूर्ण देश में मद्य-निषेष को लागू कर दिया जाए, 
नियोजन श्रायोग का विचार था कि यह ग्रावदयक नहीं कि सभी राज्यों के लिए एक 
ही लक्ष्य-तिथि निश्चित की जाए झ्लौर यद्यपि यह श्रावरब्यक है कि इस दिया में 
सम्पूर्णों देश में सामूहिक प्रयत्त किए जाएं, किन्तु फिर भी विस्तृत कार्यक्रम राज्यों 
द्वारा ही तैयार किये जाने चाहिये ताकि वे उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सक॑ 5 
नियोजन-ग्रायोग का सुझाव था कि इस दिल्ला में राज्य सरकारों को निम्न उपाय 
करने चाहिये :-- 

१. मद्य-पान से सम्बन्धित विज्ञापनों तथा सार्वजनिक प्रलोभनों पर रीक 
लगाई जाय । 

२. यह ध्यान में रख कर कि विदेशी मिशझ्नों तथा पर्यटकों और दर्शकों के 
प्रधिकार सुरक्षित रहें श्रोर उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, राज्य 
सरकारों को चाहिए कि सावंजनिक स्थानों तथा स्वागत-समारोहों में मद्य-पाद वे हो । 

३. तकनीकी समिततियाँ नियुक्त की जायें जो निम्न उद्देश्यों को प्रूत्रि के 


डट८ न्‍ राजस्व ' 


लिए कार्य करें:-. (ञ्र) आमीण तथो शहरी क्षेत्रों में शराब की दुकानों की संलया 
को कम करना, (व) सप्ताह में शराब की दुकानों के बन्द होने वाले दिनों की संख्या 
में वृद्धि करता, (स) शरात्र की दुकानों द्वारा बेची जाने वाली शराब की मात्रा 
को .कम-करना, (द) देश में बनायी जाने वाली शराब की-तेजी में कमी. करना, (य) 
श्रौद्योगिक तथा श्रन्य विकास परियोजना्रों के क्षेत्रों में तथा उनके आस-पास की शराब 
की दुकानों को बन्द करता और (२) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शराब: की दुकानों 
की मुख्य सड़कों और मुहल्लों से दूर हठाना । . 
४." सस्ते: तंथा स्वास्थ्यवधेक मादक पेयों के उत्पादन को. प्रोत्साहित 
करना । ; ८ े 
५. मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना के लिए सक्तिय पगर- उठाना । 
६: राष्ट्रीयं*विस्तार तथा सामुदायिक विकास-क्षेत्रों और सामाजिक कल्याण: 
के विस्तार क्री अन्य योजनाम्रों में मद्य-निषेघ सम्बन्धी कार्यक्रम को- सम्मिलित करना । . 

उपर्यक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकारों से यह. श्राग्रह (किया गया 
कि वे मद्य-निषेर्ध के कार्यक्रम को इस प्रकार: निश्चित करें कि उनको सफलतापूर्वक, 
सम्पन्न किया जा सक्रे । . . +. ४८ ४.४४: 

श्री टेकचन्द की श्रध्यंक्षता में मंद्य-निषेघ सम्बन्धी प्रश्न. पर विचार करने के . 
लिये एक समिति नियुक्त की थी जिसने अपनी रिपोर्ट, सन्‌ १६६४ में दी थी .-कमेटी 
का विचार था कि सम्धुर्णा देश में इस नीति को एकदम लागू करता कठिन है श्रौर 
इसलिये उसका प्रस्ताव था कि एक ऐसा कार्यक्रम निश्चित किया जाये जिससे पाँचवी 
पृंचवर्षीय योजना के अन्त तक घीरे-धीरे सारे देश में मद्य-मिषेध हो जाए.। .इसका . 
अनुमान था कि राज्यों को .१६७५ तक लगभग 5० करोड़ रुपयों की हानि होगी 
जिसको विक्री-कर, केन्द्रीय उत्पादन-करों इत्यादि के द्वारा पूरा किया जा सकता है। 
यर-कानूनी शराब बनाने को रोकने के लिए उसका सुझाव था कि मद्य-निषेष वाले 
क्षेत्रों में तियमों. को जरा ढीला रकखा जाये और-हल्के नशे वाली शराब नियंत्रित 
परिस्थितियों के श्रन्दर बेची जाए। इसके लिए परंमिट प्रणाली का उपयोग किया 
जाये और विद्यार्थियों, श्नौद्योगिक श्रमिकों और निम्न आय वाले व्यक्तियों को शराव 
पीने से रोका जाये । मद्रास तथा ग्रुजरात में नियमों को ढीला करने की कोई. आवश्य- 
कता नहीं है क्योंकि वहाँ पर मद्य-निषंघ नीति काफी सफल रही. है । जिन क्षेत्रों में 
शराब बेचने तथा पीने की आज्ञा है वहाँ पर शराब की कीमतों तथा कर की दरों में 
कमी कर दी जाये ताकि ग़र-कानूनी शराब बनाने के लिए प्रोत्साहन न मिले । यदि 
आ्रावश्यकता हो तो शराब का उत्पादन राज द्वारा किया जाये | रिपोर्ट की काफी 
आलोचना हुई है और अ्रधिकतर लोगों का यही विचार है कि कमेटी की सिफारिशों 
बहुत जटिल हैं और उनको लागू करने से शराब के ग़र-कानूनी उत्पादन को प्रोत्साहन 
ही मिलेगा । ज्यादातर राज्यों ने कमेटी के प्रस्तावों से सहमति प्रगट तो की है परन्तु 

द्रेनि- यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक केन्द्रीय सरकार सहायता नहीं देगी तब 

तक वे इन सिफारिशों को लागू नहीं कर सकतीं । 


राज्य सरकारों की आय के खोत (ऋमश:) १ 


वर्तमान स्थिति:--मद्रास और गुजरात में मद्य-निषेष नौति पूर्णूूप से लाग 
की गई है, यद्यपि विदेशियों और फौजियों आदि के लिए कुछ सुविधायें भ्रवश्य ही 
प्रदाव की गई हैं । महाराष्ट्र में यह सोचकर कि गैर-कानूनो उत्पादन भ्ौर 
व्यापार रुक जायेगा, सरकार ने कुछ छूटें देने का निश्चय किया है। मध्य प्रदेश, मसूर, 
उड़ीसा, केरल तथा दिल्ली राज्यों में यह नीति श्रांशिक रूप में लागु है। इन राज्यों 
को दो प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है--शुष्क क्षेत्र! (079 ४7८४5) 
तथा तर क्षेत्र, (२७ 87८४७) । :प्रथम प्रकार के क्षेत्रों में मद्य-पान करना निपिद्ध 
घोषित कर दिया है झौर दूसरे क्षेत्रों में मद्य-पान की स्वतन्त्रता है, किन्तु इन क्षेत्रों 
में भी शराब की त्रिक्री के दिनों तथा घण्टों की संख्या पर प्रतिवन्ध लगाये गये हैं 
ओर सावंजनिक स्थानों आदि पर मद्य-पान निपिद्ध है। उड़ीसा में मच्य-निषेध नीत्ति 
को भौर अधिक जिलों में लागू कर दिया गया है तथा 'तरुक्षेत्रों' में 'शुप्क' दिनों की * 
संख्या बढ़ा दी गई है| बंगाल तथा विहार में शराव के प्रयोग को सीमित करने के 
लिए प्रयत्न किए गए हैं यंद्यपि श्रारम्भ में उत्तर प्रदेश के ग्यारह जिले शुष्क घोषित 
कर दिये गये थे किन्तु सन्‌ १६६२ से इन जिलों में भी केवल सीमित प्रयोग की 
नीति ही भ्रपनायी गई है । जम्मू और कश्मीर में इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया 
गया है। श्रन्य राज्यों में भी इस प्रइन पर भ्रभी विचार ही किया जा रहा है। 
सन्‌ १९५७-५८ तक देश में कुल क्षेत्रफल के लगभग ३२% श्रौर कुल जनसंख्या 
के लगभग ४२%, भाग मद्य-निषेष नीति के अन्तगंत झा घुके थे । 


_शज्य सरकारों की आय 
के खोत (क्रमश 
श्रध्याय २२७४ . . - |. :50एकशकड फ 57% 
। एफ (८0एशफ) 
( बिक्री-कर ) 


(565 25) 





अक्कथन-- ८ 
/ बिक्री-कर वस्तुओं की विक्री पर लगाया हुआ कर होता है । वस्तु करारोपयों 

का यह एक मुख्य अंग है | यह कर व्यक्तिगत सम्पत्ति या वस्तुओं को फुटकर यी 
थोक विक्की पर लगाया जाता है। कभी-कभी यह कर सेवाओं की बिक्री पर भी 
ही लगाया जाता है । परन्तु वह साधारणतया बिक्री कर में सम्मिलित नहीं किया जाता । , 
विक्री-कर, ऋय-कर से सिन्‍न होता है। यद्यपि क्रय और विक्रय किसी भी विनिमय 
सम्बन्धी क्रिया के दो पक्ष हैं, विक्री-क्तर सरकार द्वारो विक्रय पंर लगाया जाता है और 
विक्रेताश्रों से जगा किया जाता है, जब कि क्रय-कर क्रेताओं पर लगाया जाता है 

श्रौर उन्हीं से वसूल किया जाता है । इन दोनों करों की व्यवस्था भिन्‍त-भिन्‍्नर प्रकार 

से की जाती है । 

बिक्नी कर के रूप--विक्री-कर के कई रूप हो सकते हैं। जैसे (१) विशिष्ट 

वस्तु विक्री-कर अ्रथवा सामान्य विक्री-कर (80९०६ (०० $िध्व65 प्र॒5 6 

(थार 5908 795)--जब कुछ चुनी हुई वस्तुश्रों की बिक्री पर कर लगाया.जांता 
है तो उसको विशिष्ट वस्तु विक्री-कर कहते हैं जैसे बहुत ऊंचे मूल्य वाली या विल्यासयुक्त 

वस्तुयें इत्यादि | परन्तु जब विक्री-कर सामान्य रूप से सभी वस्तुओं पर लगाया जाता 

है तो उसे सामान्य विक्री-कर सकते हैं। यह सम्भव है कि सामान्य विक्री-कर के क्षेत्र 

में कुछ वस्तुप्रों को सम्मिलित न किया जाये । भारत में सामान्य वित्नी कर ही लागू 

किया गया है। (२) फुटकर अ्रथवा थोक विक्री-कर (७४ं| ७7 १४॥०)४ 80 

52०४ 7४४)--जब कर फुटकर व्यापार में बेची गई वस्तुश्रों पर लगाया जाता है 

५... और फुटकर व्यापारियों से वसूल किया जाता है तो उसे फुटकर विक्नी कर कहते हैं 
|) कि. और जब यह कर थोक व्यापारियों से वसूल किया जाता है तो इसको थोक बिक्री - 
कर कहते हैं । (३) बिक्री अथवा समस्त क्रय-विक्रय कर ($968 0 [एा0ए४/ 
प्र८)-जव कर केब्ल वरतुओं को बिक्री पर लगाया जाता है दो उसको बिक्ती 
4. अग्य वत्तु-करों जसे उत्पादन करों, सीमा-शुल्क आदि के विवरण के लिए अध्याय ४० 


राज्य सरकारों की- आय के ज्रोत (क्रमशः) ४२१ 


(६ 


. फर कहते हैं, परन्तु जब वह वस्तुओं और सेवा्रों के ऋब-विक्रम पर लगाया जाता है 
तो उसे समस्त क्रम-विक्रम कर कहते हैं ॥ (४) एक बिन्दु अथवा बहु-विन्दु कर 
(आगडा6 9णंग ० 'धणुधफ्ञा० 9णं7/5 58९४ 7४४)--जब कर या तो केवल 
फुटकर बिक्री के समय या केवल थोक बिक्री के समय लगाया जाता है तो ऐसे कर 
को एक बिन्दु कर कहते हैं परन्तु जत्र यह वस्तु की प्रत्येक विक्री पर लगाया जाता है 
अर्थात्‌ जितनी वार वस्तु वेची जाये उतनो ही वार कर लगाया जाये तब उसको वह 
बिन्दु विक्री कर कहते हैं | इस प्रकार सामान्य बिक्री कर सभी रूप घारण दार सकता 
है | यदि सामान्य विक्री-कर सभी वस्तुझ्रों की केवल एक बिक्री पर लगाया जाता है 
ततव यह एक बिन्दु-कर होगा और यदि यह सभी यविक्रियों पर लगाया जाता है तो यह 
चहु-बिन्दु कर हो जाएगा । यदि यह वस्तुओं की विक्री के साथ-साथ सेवाओं की 
त्रिक्री पर भी लगाया जाता है तो यह समस्त क्रय-विक्रम कर (वरप्यग०एथ्ल 5305 
प्र»&४) कहलायेगा । 

विशिष्ट वस्तु विक्रो कर तथा सामान्य विक्री-कर के अपने-अपने गुगा तथ 
प्रवगुण होते हैं । पहले कर में टूसरे की अपेक्षा प्रतन्ध संबन्धी कठिनाइयाँ कम हो 
हैं । दूसरे कर में न्यूनतम कर-रहित सीमा के ऊपर जितने भी व्यापारी होते हैं उन 
सभी से सम्पर्क रखना पड़ता है श्रीर उनके हिसाव-किताब का निरीक्षण करना पड़ता 
है । ऐसे व्यापारियों की संख्या बहुत अधिक होती है । परन्धु पहले प्रकार के कर में 
केवल थोड़े से हीं व्यापारियों से सम्पर्क स्थापित करना होता है और उनके हिसाव- 
क्रिताव की जाँच-पड़ताल करनी होती हैं और इसीलिये इसमें प्रबन्ध संवन्धी 
कठिनाइयाँ बहुत कम होती हैं। इसके झतिरिक्त विशिष्ट वस्नु कर केवल उन्हीं 
चस्तुप्रों की तिक्री पर लगाया जाता है जिनका उपभोग घनी व्यक्तियों द्वारा किया 
जाता है। इसीलिए इस कर को प्रमतिभील भी बनाया जा सकता है; दूसरी और 
सामान्य विक्रो-कर सभी वस्तुओं की विक्नी पर लगाया जाता है इसलिए वह फ्रति- 
गामी होता है परन्तु सामान्य विक्री-कर विशिष्ट वस्तु बिश्ी-कर की अपेक्षा प्रधिक 
आय प्रदान करता है। 

एक बिन्दु विक्री-कर श्रीर बहु-विन्दु बिक्री-कर के भी भ्रलग-अलग गृण्य ताथ 
दोप होते हैं। एक बिन्दु कर में कर को राशि का पता लगाया जा सकता है, 
क्योंकि कर केवल एक ही वार लगाया जाता है परन्तु, बहु-विन्दु विक्री-कर में 
कर की राशि का पता लगाना असम्भव हो जाता है, क्योंकि प्रथम श्रोर ब्रन्तिम 
बिक्रेता के बीच में अनेकों व्यक्ति होते हैं जो वस्तु का ऋय-विक्रव करने हैं शिनवः 
आय सावारणतवा मालूम नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त एक बिन्दु कर में बहु 
बिन्दु कर की अपेक्षा कर की दर ऊंची होती है । इन दोनों करों में एक भेद यह 
भी है कि एक बिन्दु कर में एक विस्तृत हिसाव-किताव रखना पड़ता है जो कि 


चहुत ही जटिल होता है । ऐसी प्रवा में यदि फुटकर बिक्री पर कर लग रहा है 


-० 
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लो सभी फुटकर विक्केताओं से सम्पर्क रखना होगा और उनके हिंसा को जाँय 
पड़ताल करना होगी । परन्तु यह मालुम करना कि एक वस्तु के कितने फुटकर 


४२२ थे राजस्व 


विक्रेता हैं तथा उन्होंने कितनी मात्रा उस वस्तु की बेची है और उन्होंने वस्तुग्रों 
को उपभोक्ताओं को ही बेचा है या श्रन्य व्यापारियों को, कोई साधारण बात नहीं _ 
है। क्‍योंकि बहुत से व्यापारी कर बचाने के लालच से भूंठे हिसाव-किताव रखेंगे 
और भूठी सूचनायें देंगे। इसलिए एक .बिन्दु-कर की व्यवस्था अपेक्षाकृत कठिन 
होती है। दूसरी ओर बहु विन्दु विक्री-कर अपेक्षाकृत. सरल होता है क्योंकि यह 
वस्तु की सारी बिक्री पर लगाया जाता है और इसलिए वस्तुओं की .विक्री के 
बन्ध में विस्तृत हिसाव रखने की. श्रावश्यकता नहीं होती । कर जाँच आयोग? 
दोनों करों के उद्देश्य बताते हुए लिखा है कि बहु-विन्दु विक्री-कर के निम्न उद्देश्य 
होते हैं ::-(१) कर को उपभोग की. अधिकांश वस्तुओं पर लागू करना (उन. 
वस्तुओं को भी सम्मिलित करते हुए जो अपेक्षाकृत आवश्यक हैं) । (२) व्यापारियों .. 
की एक वड़ी संख्या पर कर लागू करता और साथ ही, ( ३) इतनी नीची दर से . 


कर लगाना कि उसके भयंकर परिणाम न हों।” दूसरी ओर एक बिन्दु विक्रीकर 


के निम्न उद्देश्य होते हैं:--“(१) कर को, बहुत सी किस्मों पर, परन्तु अधिकांश 
बस्तुप्रों पर नहीं लागू करना, (२) थोड़े से ही व्यापारियों पर लागू करता और 
(३) कर की शअ्रपेक्षाकृत ऊँची दर निर्धारित करना और पर्याप्त मांत्रा में विस्तृत 
छूटें प्रदान करना । 

विक्री-करों से वस्तुओं को छूटें प्रदान करना कई कारखों से आवश्यक होता 
है । छोटे-छोटे सुदूर ग्रामों में छोटे-छोटे व्यापारियों पर विक्री-कर नहीं लगाया 
जाता, क्योंकि ऐसे व्यापारियों से कर वसूल करने का खर्चा बहुत होता है और 
'' उनके हिसाब-किताब का निरीक्षण करने में बहुत सी असुविधायें होती हैं। साथ 
ही इन व्यापारियों से यह भी आशा नहीं की जा सकती कि वे अपने हिसाव उचित 
रूप से रख सकेंगे क्योंकि वे अधिकतर शशिक्षित होते हैं। ऐसे हिंसाबों के अभाव 
में, यह स्पष्ट ही है कि कर को निर्धारित करना सम्भव नहीं -होगा । उपभोग 
की कुछ झ्रावश्यक वस्तुओं, जैसे कपड़ा, अनाज आदि वस्तुओ्रों को कर-मुक्त कर दिया 
जाता है ताकि कर बहुत अधिक प्रतिगामी न हो और उसका भार निर्घनों पर बहुत 
अ्रधिक न पड़े । इसी प्रकार कुछ निर्यात की जाने वाली वस्तुओं तथा अन्तरस्थानीय 
व्यापार की वस्तुओं को भी कर-मुक्त किया जा सकता है, ताकि उनका -व्यापार . 
हतोत्साहित न हो। ह 

विक्री-कर को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए सरकार को निरीक्षण 
करने वाले कर्मचारियों को बहुत बड़ी संख्या में नियुक्त करना पड़ता है । साथ ही 
साथ व्यापारियों को भी विस्तुद हिसाव-किताब रखने में वहुत असुविधायें होती हैं 
निरीक्षण के लिए कितने ही कर्मचारी नियुक्त क्‍योंन किये जायें फिर भी कर 
की चोरी एक मांमूली सी बात है। यद्यपि कर की चोरों तो सभी करों में होती 
है परन्तु अन्य करों की अपेक्षा इस कर में अधिक सरल होती है । विक्री-कर का 
भुगतान कई प्रकार से बचाया जा सकता है जैसे भूठे हिसाव बनाकर विक्री-संबंधी 
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7 ६ हक्‍ताज-लनम नस पर पीनयोत-बन+ 2० अन<म»-+र न अमन >-५नन॥ ८५ ९७: जे. 


राज्य सरकारों की .श्राय के ज्ञोत (क्रमशः) ४२३ 


भूठी सूचना देकर इत्यादि-इत्यादि | यह भी सम्भव है कि विक्री-कर में कर की 
चोरी हिसाव-किताव की जटिलताओं के कारण ही अ्रधिक होती है । इसलिए यह 
आ्रावश्यक है कि विक्री-कर प्रणाली को बहुत ही सरलतम रखा जाये श्रौर कानून 
ऐसा बनाया जाये जिससे उसमें कम से कम चुटियाँ रहें 

विक्री-कर का भार--व्यापारी, विक्री-कर का विवर्तन उपभोक्ताओं पर कर 
देते हैं, क्योंकि यहू कर उपभोग पर लगा हुम्ना कर समझा जाता है। इस कर 
का बिवतन यों भी सुगमता से कर देते हैं क्योंकि यह एक श्रप्रत्यक्ष कर है। 
विक्री-कर के भार की मुख्य समस्या यह पता लगाने में है कि कर का विवर्तन किस 
श्रंत् तक होता है श्रर्थात्‌ क्‍या पूरा कर उपभोक्ताश्रों पर ढकेल दिया जाता है ? 
यदि ऐसा नहीं तो कर का कितना भाग उपभोक्ताग्रों पर डाल दिया जाता है 
गौर कितना भाग व्यापारी स्वयं सहन करते हैं ? किसी भी कर का विवर्तन या 
भार अनेक कारणों पर निर्भर करता है। जंसे माँग की लोच, पूति की लोच, वस्तु वे 
उत्पादन में जो नियम लागू हो रहा है, कर की प्रकृति एवं दर, वस्तु का मूल्य 
इत्यादि और कर-विवर्तत का अंश इन्हीं सब कारणों के सामूहिक्र परिणामों पर 
निर्भर करता है । सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि वस्तु की पूत्ति की लोंच 
जितनी भ्रधिक होगी उतना ही उपभोक्ता पर कर-भार दहकेले जाने की सम्भावना 
अधिक होगी और जितनी माँग की लोच अधिक होगी उतना ही कर-भार व्यापा- 
रियों पर अधिक होगा । वास्तव में कभी-कभी तो उपभोक्‍ताश्रों पर कर की राशि 
से भी अधिक मौद्रिक भार पड़ जाता है, क्‍योंकि एक तो विक्रेता मूल्य को बढ़ा 
देते हैं सौर उसके अतिरिक्त विक्री-कर अलग से क्रेताओं से लेते हैं। इस प्रकार 
एक ओर तो बिक्रेता क्रतात्रों को यह तिदवास दिलाने में सफल हो जाते हूँ कि 
मूल्य में जो वृद्धि हुई है वह विक्री-कर का परिणाम है भर दूसरी शोर बह 


क्रेताश्ों को यह भी बता देते हैं कि विक्रोकर एक अनिवार्य भुगतान होता है जो' 


कि ग्राहकों को करता ही चाहिए। कभी-कभी यह भी हो सकता है कि विक्री-कर 
का विवतंन न हो पाये । एक ऐसे देश में जहाँ संघ सरकार है वहाँ पर विभिन्न | 
में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जहाँ विक्री-कर लागू नहीं किया जाए। इसलिए यदि 
दो ऐसे राज्य पास-पास स्थित हैं जिनमें से एक में विक्री-कर लगा हुआ्ला है और 
दूसरे में विक्री-कर नहीं लगा हुग्ना है तो विक्री कर वाले राज्य में रहने वाले लोग 
बिना विक्री-कर वाले राज्य से अपनी वस्तुयें प्राप्त करता चाहेंगे ताकि उन पर 
विक्री-कर का भार न पड़े । इस प्रकार विक्री-कर वाले राज्य के व्यापारी कर वा 
भार स्वयं ही सहन करना पसन्द करेंगे मगर अपने ग्राहकों को बाहर नहीं जाने 
देंगे । ऐसी स्थिति उस समय भी उत्पन्त होगी जब कि एक राज्य में दूसरे की 
अपेक्षा विक्रोकर की दर ऊँची होती है। कभी-कमी ऐसा भी होता है कि 
क्रेताओंं को कुछ वस्तुओं का एक ही मूल्य देने की भ्रादत पड़ जाती है गौर यदि 
उन्हें विक्रेता उससे अधिक मूल्य पर वस्तु वेचे तो वह उससे न सरीद ऋर किसी 
दूसरे विक्रेता से वस्तु को खरीदेंगे । ऐसी स्थिति में भी विक्रेता कर-भार स्वयं ही 


| 


धरे ता 77 केस 


' सहन करतें हैं । यदि विक्रेता ईमानदार हैं और वे वस्तु के गुणों को कम करके कर- 

भार उपभोक्ताश्रों पर ढकेलना नहीं चाहते तो भी वह कर-भार॑ को खुद ही सहन करेंगे। 
विक्री-कर के भार का अध्ययन हम दो प्रंकार से कर सकते हैं। प्रथम, विशिष्ट वस्तु 
विक्री-कर का भार और दूसरें सामान्य विक्री-कर का भार (--- 

(अ) विशिष्ट वस्तु बिक्री-कीर का भार--(१) जिन वस्तुओं की माँग. 
लोचदार होती है उन पर लगे हुए कर का भार व्यापारियों पर पड़ता है। परत्तु 
बेलोच माँग वाली वस्तुत्रों का भार क्रेताओं पर पड़ता है। (२) जिन वस्तुओं की 
पृत्ति लोचदार होती है उनका कर-भार क्रेताग्रों पर पड़ता है तथा वेलोच पूर्ति बाली 
बस्तुओं का भार व्यापारियों पर पड़ता है। (३) यदि वस्घु क्रमागत-उत्पत्ति-हास 

नियम के अन्तर्गत उत्पन्न हो रहो है तो उसंका कर-भार क्रेताओं पर पड़ता है। (४) ह 
यदि ऋमागत-उत्पत्ति-वृद्धि निय॑म के श्रन्तर्गत उत्पनंन हो रही है तो उसका कर-भार 
व्यापारियों पर पंडता है और यदि क्रमागत उत्पत्ति समानता नियम के श्रन्तगंत 
उत्पन्न हो रही है तो उसका कर-भार त्रताशों और विक्रेताशों दोनों पर पड़ता है । 
और यदि एकाधिकार की स्थिति में वस्तु विक रही है तव कर का भार ढक़ेला भी 
जा सकता है और नहीं भी ढकेला जा सकंता है। (५) कंम मूल्य वाली वस्तु का 
भार अधिक मूल्य वाली वस्तु की अपेक्षा क्रेत्ताशों पर बड़ी सर्रलता से ढकेला.जो 
सकता है। इसी प्रकार मुद्रा-स्फीति के संमंय में केर-भार का ढकेंलना मुद्रा संकुचन 

' की अपेक्षा अधिक सरल होता है । निश्चित मल्य बाली वस्तुशों. का कर-भार उप- 
,भोक्ताओं पर ढक्रेलना सरल नहीं | 


स्‍ : परन्तु यह कठिनाइयाँ केवल. अल्पकाल में ही उपस्थित होती. हैं। -दीघेकाल 
में तो कर-भार उपभोकक्‍ताओं पर-ही पड़ता है। -: 3 


(था) साम्तान्यः विक्रीकर का भार--(१) यदि वरुतु की बविक्रीः सहकारी 
सर्भितियों द्वारा हो रही है जो विंक्री-कंर से सुंक्त हैं और श्रेपनी वस्तुययें केवल अपने- 
 संदेस्घों को ही बेचती हैं तव कर का भार॑ दूसरे क्रतात्नों पर ढकेला जा सकेता है । 
यंदि यह समितियाँ सब व्यक्तियों अर्थात्‌ सेदंस्पों तेथा गर-संदरस्यों को चंस्तु बेचती 
हैं तो कर का भार अन्य विक्रेताओं पर पड़ेगा । (२) यंदिं छोटे-छोटे व्यापारियों को 
'कर की एक निद्चिच्रत रांशि का म्रुगतान करना पड़ेता है तंव कर-भोर रसवेंय॑ उन्हें भी 
सहन करना पेड़ेंगा । (३) यंदि किंसी वंस्तु की अधिकांश मात्रों छोटे-छोटे ब्यापा- 
रियों द्वारा बेची जाती है जिनको कर का भुगतान नहीं करनो होता तो कर का भार 
बड़े-बड़े व्यार्पारियों पर ही पड़ेगा। यदि 'छोटे व्यापारी वस्त का केवल थोड़ा सा ही 
भाग वेंचते हैं तंव केर-भार क्रेताश्ं पर ही पड़ेगा । (४) यदि विक्री-कर श्रगति- 
शील है तेवे उसकों भार व्यापारियों पर ही पंड़ता है। (५) यंदि कोई व्यापारी 
अनेकों वस्तुओं में व्यापार केर रहा हैं तो वह कुछ विशेष वस्तुश्रों पर लगे हुए विक्री- 
कर का भार अन्य वस्तुप्रों के क्रेताओों पर भी ढक्रेल सकता-है जिन पर विक्री-कर 
हीं लगा हुआ है । ः 


राज्य सरकारों की आय के ज्रोत (क्रमशः) डश्श्‌ 


विक्री-कर के लाभ--विक्री-कर के निम्न लाभ होते 
(१) विक्री-कर, विशेषकर सामान्य विक्री-कर एक उत्पादक-कर है; इसी 
गुर के कारण संसार के अधिकांश देशों में इस कर को लाग क्रिया गया है। इसकी 
उत्पादकता का मुख्य कारण यह है कि एक तो यह वस्तश्नों तथा व्यापारियों की बड़ी 
से बड़ी संख्या पर लगाया जा सकता है और दूसरे कर की छोटी-सी दर से ही एक 
बड़ी बनराशि प्राप्त की जा सकती है। (२) बिक्री-कर का दूसरा महत्वपूर्ण गुण 
यह है कि यह लोचदार होता है, क्योंकि यह कर बहुत सी वस्तुओं तथा व्यापारियों 
पर लगाया जा सकता है, इसलिये सरकार की आशिक ग्रावश्यकताशञों की पूर्ति के 
ु लिए इसमें प्रावश्यतानुसार परिवतंन किये जा सकते हैं और ग्राय प्राप्त की जा 
सकती है। (३) बिक्रो-कर का अश्रन्तिम गुण यह हैं कि इसके भार का वितरण सुगमता 
से एक बहुत बड़े क्षेत्र पर किया जा सकता है, अर्थात्‌ इस कर को इतने रूपों में 
लगाया जां सकता है कि कर का भार निर्वन से निंन और धनी से घनी व्यक्त पर 
डाला जा सकता है । 
बविकी-कर के दोप-- विक्री-कर में निम्न दोप पाये जाते हैं-- 
(१) बिक्री-कर का एक बड़ा दोप यह है कि यह प्रगतिशील नहीं है । क्योंकि 
एक अप्रत्यक्ष-कर है और वस्तु पर लगाया गया कर है, इसलिये इसमें प्रग॒ति- 
शीलता लाने की कोई सम्भावना नहीं होती हैं। सभी उपभोक्ताओं पर बिना उनकी 
थ्राय की ओर ध्याव दिये हुए या उनकी कर दान योग्यता को ध्यान में रखे हुए एक 
ही दर से कर लगाया जाता है। इसलिये यह कर प्रतिगामी होता है, वर्योंकि इसवा 
सार निर्वत व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है । विक्री-कर की प्रतिगामिता (९छ658ए८- 
7659) को कम करने के लिए चहुधा दो उपाय किये जाते हैं। प्रथम, विक्री-कर 
केवल विल्ासयुक्त वस्तुओं पर ही लगाये जाते हैं, परन्तु यह इतने उत्यादक नहीं 
होते जितने कि सामान्य विक्री-कर होते हैं । विक्री-कर की प्रतिगामिता को कम कर 
के लिए दूसरा उपाय यह किया जाता है कि उपभोग की कुछ आावध्यक वस्लुच्नों को 
जिनका उपभोग मुख्यतः: निर्घन व्यक्तियों हारा ही किया जाता है उन पर या तो कर 
लगाया ही नहीं जांता या अ्रगर कर लगाया जाता है तो उसकी दर बहुत नीची रखी 
जाती है । 
(२) विक्री-कर का एक दूसरा बड़ा झवगुगा यह है कि इसको लगाते समय 
किसी भी परिवार की कर भुगतान शवित को व्यान में नहीं रखा जाता। बह इसलिए 
'आवश्यक है कि समान श्राय वाले परिवारों के सम्बन्ध में जितता बढ़ा परिवार होगा 
उत्तनी ही उसकी कर भुगतान करने की शक्ति कम होगी । इसलिये समान आय रहने 
पर बड़े परिवारों पर कर की दर नीची होनी चाहिये, क्योंकि बड़े परिवार को 
खरीदारी भी अधिक होगी और कर की दर नीची होते हुए भी उनको घन की अधिक 
राशि देनी होगी । 
३) विक्री-कर लगने के कारण अधिकतर झौद्योगिक ग्रुट 


॥ : 
मिलता है । व्यापारी लोग आयस में मिलकर ऐसी संस्थायें स्थावित बार लेते हैं जिनमें 
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कच्चे माल के उत्पादन से लेकर बनी हुई वस्तुओं के उत्पादन तक सभी क्रियायें एक 
ही संगठन के भिन्‍न-भिन्‍न विभागों .हारा सम्पन्त की जाती हैं ।' एक विभाग दूसरे 
: विभाग को वस्तुयें बिना विक्री-कर का भ्रुगतान किये ही देता है.और इस प्रकार कर 
के भुगतान से बच जाता है । 

(४) बिक्री कर का एक दोष यह भी है कि इसके लगने से व्यापार .करने 
के ढंग को भी बदल दिया जाता है । कर का. भुगतान न करने के लिए थोक व्यापा- 
रियों के स्थान पर दलालों को नियुक्त कर दिया जाता है और वस्तुओं को ऐसे 
बेचा जाता है जैसे कि उत्पादक स्वयं बेच रहा हो. यह दोष मुख्यतया बहु-विन्दु 
प्रणाली में होता है । जिसमें विक्री-कर वस्तु की प्रत्येक विक्री पर लगता है । व्यापार 
करने के ढंग में ऐसे परिवर्तत हो जाने से वस्तु की बिक्री पर कर केवल एक .ही 
बिन्दु पर लग पाता है । ह 

(४) कभी-कभी विक्री-कर एक ही वस्तु पर दो बार लग जाता है, यदि वह 
वस्तु ऐसी है जिसको कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है और प्रत्यक्ष 
उपभोग,के लिए भी इसको प्रयोग में लाया जा सकता है । ..  - 

(६) इस कर की व्यवस्था इतनी जटिल होती है और व्यापारियों को इतने 
विस्तृत हिसाव-किताब रखने पड़ते हैं कि उनको, विशेष रूप में छोटे व्यापारियों के 
लिए यह कर बहुत ही अग्रसुविधाजवक होता है । हिसाव-किताब की जाँच-पड़ताल 
भी एक दुखद कार्य होता है श्लौर कभी-कभी कर अधिकारी व्यापारियों को बहुत्त 
परेशान करते हैं । इसीलिए व्यापारी कर के भुगतान से बचना चाहते हैं शऔर कर 
की चोरी भी करते हैं । 

(७) विक्री-कर से अन्तर-स्थानीय व्यापार को, विशेषकर उन देशों में जहाँ 
पंघ सरकार स्थापित होती है, बहुत हानि पहुँचती है । एक ही वस्तु के स्थानान्तरण 
प्र जब प्रत्येक राज्य विक्री-कर लगाता है तो जितने राज्यों में होकर वह वस्तु 
बिकती है उतना ही उसका मूल्य बढ़ता जाता है और इस प्रकार अन्तर-स्थानीय 
व्यापार को क्षति पहुँचती है । ह ' ॥ 

(८) मुद्रा-स्फीति के काल में जब कि करारोपण का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों 
की जेबों में से श्रतिरिक्त क्रयशक्ति को मिकाल कर वस्तुओ्रों के मूल्यों को कम करना 
होता है, विक्री-कर से मूल्य गिरने के स्थान पर और बढ़ते हैं । इस प्रकार सामान्य 
पूल्य-स्तर में वृद्धि होने से नागरिकों में महँगाई भत्ते की माँग बढ़ने लगती है और 
पदि सरकार इन माँगों को पूरा कर दे तो और अधिक मुद्रा-स्फीति की सम्भावना, 
उत्पन्न हो जाती है । के 

उपर्यवत विवरण से स्पष्ट है कि विक्री-कर कोई अच्छा कर नहीं है। प्रत्ति 
पमी होने के साथ-साथ इसकी व्यवस्था बहुत ही कठिन होती है । यह देश की 
प्रौद्योगिक एवं व्यापारिक उन्नति में भी वाघक सिद्ध होता है। इसीलिए इस कर 
की इतनी आलोचनाएँ हुई हैं और इसको अन्‍्यायपूर्ण माना गया है । परन्तु आधुनिक 
प्रकारों की वित्तीय आवश्यकताएँ इतनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं कि अधिकतर 
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सरकारों का काम बिना इसको लागू किए चल ही नहीं रहा है क्योंकि इस कर का 
सत्रसे बड़ा गुण इसकी उत्पादकता है। सारां्य में विक्रा-कर दूसरा सबसे उत्तम कर 
समभना चाहिये---एक ऐसा कर जिसका प्रयोग उस समय किया जाये, जवकि 
परिस्थितियाँ यह सिद्ध कर दें कि आय-कर तथा अन्य उपयुक्त करों पर भरोसा 
करना ठीक नहीं है ।* 

विक्रो-कर और मुद्रा प्रसार:-- मुद्रा प्रसार के काल में बढ़ती हुई कीमतों 
को नियन्त्रित करने के लिये, विक्री-कर अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकता है क्योंकि 
इसमें उपभोग को नियन्त्रित करने की क्षमता तो होती ही है। छ्वितीय महायुद्ध से 
पहले भ्रधिकतर श्रर्थ-दास्त्रियों का यही विश्वास था कि विक्री-कर झ्ाय प्राप्त करने 
का एक मात्र अस्त्र है, किन्तु युद्ध केवाद से बिक्री-कर का उपयोग मुद्रा-स्फीति 
निरोधक यन्त्र के रूप में काफी किया गया है । 

कुछ लोगों का कहना है कि विक्री-कर से तो मूल्यों में स्वयं वृद्धि होती है, 
वह मुद्रा-स्फीति में बढ़ते हुए मूल्यों को कैसे नियन्त्रित कर सकता है । किन्तु यह ध्यान 
रहे कि विक्री-कर वस्तुओं के मूल्यों को वढ़ाकर ही नियन्त्रित करना है। वात कुछ , 
ऐसी है कि विक्री-कर के प्रभाव में होने वाली मूल्य-वृद्धि मुद्रा-स्फीति के प्रभाव में होने 
वाली मुल्य वृद्धि से पूर्णतया भिन्‍न होती है । मुद्रा-स्फीतिक मूत्य-वृद्धि का भ्राकार 
सर्वव्यापी होता है श्रौर वह वस्तुओं और उनके साधनों, दोनों ही को अपने अन्तर्गत 
समेट लेती है | इसके अतिरिक्त यह मूल्य वृद्धि मौद्धिक आय में वृद्धि होने 
के कारण उत्पन्न होती है। यही नहीं, मूल्य वृद्धि के साथ-साथ मौद्विक भ्राय में 
और अधिक वृद्धि होती जाती है, जो मूल्य-वृद्धि को गति को और भी अधिक तीज 
कर देती है। दूसरी ओर विक्री-कर केवल वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करता है 
साधनों के मूल्यों में नहीं, भ्रौर व्यक्तियों के हाथों में अतिरिवत क्रय-णवित उत्पन्न 
करने के स्थान पर क्रय-शक्ति को कम करता है । किन्तु यह ध्यान रहे कि विक्रो-कर 
की सफलता उसी समय सम्भव हो सकती है जबकि साधनों के मूल्यों में वृद्धि नहीं 
होती, श्रर्थात्‌ श्रमिक-वर्ग वस्तुग्रों के मूल्यों में वृद्धि होने के साथ-साथ अपने वेसनों 
में बुद्धि होने की मांग न करे । इस विषय पर अधिक वृत्तान्त न देकर हमें तो यह 
देखना है कि मुद्रा-स्फीति विरोधी उपायों में आय-कर अधिक अ्रच्छा है या विद 
कर ? 

क्या विक्नी-कर श्राय-कर की श्रपेक्षा भ्रधिक श्रच्छा है :-- विक्री-कर उपभोग 
को नियन्त्रित करके बचतों को प्रोत्साहित करता है। यह सच है, किन्तु यह तभी 
सम्भव है जबकि कर की दर का क्षेत्र तथा कर का काल सव इसी 
उद्देश्यों से निश्चित किये गये हों । कहने का अभिप्राय यह हैं कि कर अधिक 
अधिक वस्तुओं पर लगाया जाये ताकि व्यक्तियों को कर लगी हुई बस्लुग्रों 
स्थान पर बिना कर लगी हुई वस्तुओं का उपभोग करने के लिए प्रोललाहन 
न मिले । मुद्रा-स्फीति को नियन्त्रित करने की दृष्टि से भोजेन-सम्पस्धी 
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वस्तुओं पर भी घिक्री कर लगाना चाहिए। इसी प्रकार विक्नी कर की 
सफलता के लिये यह आवश्यक है कि यह घोषित कर दिया जाये कि कर केवल. 
मुद्रा-स्फीति काल तक के लिए ही लगाया गया है श्रौर सुद्रा-स्फीति- के प्रभावों का 
अन्त होते ही उसे हटा दिया जायेगा। इस घोषणा का परिणाम यह होगा कि 
व्यक्तियों में अपने उपभोग को स्थग्रित करने की इच्छा प्रबल हो जायेगी, जिससे 
चरतुओं के मूल्यों के नीचे गिरने में सहायता मिलेगी । विक्री कर इस दृष्टि से भो 
उत्तम है कि प्रत्येक व्यक्ति इसं बात को जान जाता है कि .वस्तु खरीदते समय 
उसको कितना कर देना पड़ रहा है और यदि वह वस्तु-विशेष को न खरीदे या कम 
मात्रा में खरीदे तो उसे कर का भ्रुगतान नहीं करना पड़ेगा । यह गुण आाय-कर में 
नहीं है । इसके अतिरिक्त बिक्री-कर उन्हीं वर्गों को प्रभावित करता है जो अपनी 
, आय का एक बड़ा भाग खर्चे करते हैं। बड़े कुट्र॒म्त्र वाले व्यक्तियों तथा निम्न झ्ाय 
वाले वर्ग, जो झाय-कर के अन्तर्गत नहीं भ्रा पाते उनके लिये यह कर अ्रति उत्तम है । 
प्रवसय है कि यह कर अन्यायपूर्ण होता है किन्तु जब हमारा उद्देश्य मुद्रा-स्फीतति 
की नियन्नित करने का है तो उस समय न्याय अश्रथवा अन्याय. का प्रश्न ही नहीं 
उठना चाहिए 
आाय-कर की तुलना में बिक्री-कंर के दोष :---कुछ अंश तक बिक्री कर में 
ग्राय-कर की तुलना में, दोप तंथा कमियाँ देखने को मिलती हैं । प्रथम, विक्री-कर से 
वस्तुओं के मृत्यों में वृद्धि हो जाती है और श्रमिक-वर्ग मजदुरी बढ़ाने के लिए माँग 
] करता है । भौर सरकार जब मजदूरी बढ़ा देती है तो बढ़ी हुई मजदूरी से वस्तुगों 
की लागत बढ़ जाने से वस्तुग्रों के मूल्य और ऊँचे हो जाते हैं । भ्तः मुद्रा-स्फीति श्र 
भी तीज हो जायेगी । दूसरे उत्पादकों की वस्तुश्रों पर बिक्री कर लागू होने से भी 
वस्तु की लागतों में वृद्धि होगी और मूल्य और भी अधिक बढ़ेंगे। इसके अ्रतिरिक्‍त 
यदि मूल्य नियन्वण की नीति जारी है तो वस्तुग्नों की लागतों में वृद्धि होने से 
नियन्त्रित मूल्यों में विस्तृत परिवर्तत करने की आवश्यकता होगी, जिससे मूल्य 
यन्त्रण॒ का प्रशासन काफी जंटिल हो जायेगा। तीसरे, क्‍योंकि बिक्री कर' 
साधारणतया अन्यायपुर्ण समझा जाता है, इसलिए सरकार, उसको न्यायपुरा बनाने 
के लिये कुछ वस्तुओं को कर-मुक्त रखेगी, जिसका परिणाम यह होगा कि मुद्रा-स्फीति 
निरोधक अस्त्र के रूप में विक्री-कर प्रभावयुकत सिद्ध नहीं, होगा। अन्त में, यदि 
विक्री कर वस्तुओं की फुटकर विक्री परन लगाकर उत्पादन तथा थोक वितरण के 
/ स्तर पर लगाया जायेगा तो वस्तु के मूल्य में आरम्भ से अन्त तक निरस्तर वृद्धि 
होती जायेगी जो कर की मात्रा से कहीं अधिक होगी और मुद्रा-स्फीति कम होने के 
स्थान पर श्र तीत्र हो जायेगी । _ . 
उपर्यकत विवरण से स्पष्ट है कि बिक्री कर मुद्रा-स्फीति निरोधक यन्त्र के रूप 
में उसी समय प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है, जबकि उसका उपयोग अस्थायी. रूप 
से किया जाये और व्यक्तियों को भी यह स्पष्ट कर दिया जाये कि विक्री-कर कुछ 
ही समय के .लिए लगाया गया है और स्थिति सुधरने के बाद इसको समाप्त 
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कर दिया जायेगा। इसके श्रतिरिक्त कर फुटकर विक्ती के स्तर तथा अधिक से अधिक 
वस्तुओं पर ही लगाया जाये । विक्री कर को पूँजीगत वस्तुओं पर नहीं लगाना 
चाहिये, श्रीर कर की दरों का निर्धारण, वस्तुओं का उपयोग करने वाले वर्गों की 
झ्राय के अनुसार किया जाये । 


भारत में विक्रो कर--- 


विक्री कर बहुत पुराने समय में मिल्ल तथा रोम में लगाया गया था । हमारे 
देश में मौयंकाल में इसका प्रयोग हुआ था । यूरोप के बहुत से देशों में जैसे फ्रांस, 
बेलजियम, चेकोस्लेवेकिया, रूस आदि देशों में यह प्रथम महायरुद्ध में लगाया गया 
था | इंगलैंड में इसको इसलिए रद्द कर दिया गया, क्योंकि यह श्रन्यायपूर्ण समझा 
गया । आधुनिक समय में बिक्री कर का इतिहास हमारे देझ् में प्रान्तीय स्वशासन 
से आरम्भ होता है । सबसे पहले यह कर सन्‌ १६३८ में मध्य-प्रदेश तथा बरार मे, 
तत्पदचातू सन्‌ १६३६ में मद्रास में लगाया गया था । सन्‌ १६३६ के वाद यह कर 
लगभग सभी प्रान्तों में लगा दिया गया। हमारे देश के संविधान में राज्यों को 
समाचार-पत्रों के अतिरिक्त सभी वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगाने का झधिकार 
प्रदान कर दिया गया है | परन्तु साथ ही कुछ नियन्त्रण भी लगा दिए गए हैं जैसे, 
(१) उन वस्तुओं के विक्रय एवं क्रय पर जिनका व्यापार देश की सीमाओं से वाहर 
होता है राज्य विक्ती कर नहीं लगा सकते । (२) जो वस्तुएँ उपभोग के लिए दूसरे 
राज्यों में भेजी जाती हैं। (३) अ्रन्तर-राज्य व्यापार की वस्तुश्रों पर राज्य सरकारें 
कर नहीं लगा सकतीं । (४) जो वस्तुएँ संसद ने श्ावश्यक घोषित कर दी है, उन 
पर बिक्री कर लगाने से पहले राज्य सरकारों को राष्ट्रपति की आशाज्ा प्राप्त करनी 
होगी । सन्‌ १६५६ में हमारे संविधान*में कर जाँच आ्रायोग की सिफा रियों के प्नुसार 
एक महत्त्वपुर्णा संशोचन किया गया जिसके फलस्वरूप अन्तर्राज्य क्रय एवं विक्रम को 
वस्तुओं पर कर लगाने का अ्रधिकार केवल संघ सरकार को ही सौपा गया झौर यह 
भी घोषित किया गया कि उन वस्तुओं पर जिनकी व्रिक्री किसी राज्य की सीमाप्रों 
के श्रन्दर होती है परन्तु जो अन्तर्राज्य व्यापार की मुख्य वस्तुएं है, राज्य सरहार के 
कर लगाने के अधिकार पर केन्द्रीय सरकार नियन्त्रण लगा सकती है। सन्‌ १६५६ 
में एक ऐक्ट भी बना दिया गया जिसमें उन वस्तुप्रों की गणना की गई जो बन्तर्राज्य 
व्यापार की मुख्य वस्तुएँ हैं । 
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हमारे देद्व में राज्यों की अर्थव्यवस्था में बिक्री कर का मुख्य स्थान है । 
राज्यों में तो यह श्राय का सबसे वड़ा स्रोत है। सन्‌ १६४४ से सन्‌ १६४५८ 
बिक्री कर से प्राप्त श्राय में जो वृद्धि हुई है उससे इसके बढ़ते हुए महत्व का झनुमान 
लगाया जा सकता है। सन्‌ १६४४ में विक्री कर से समस्त राज्यों को लगभग 
८ करोड़ रुपया प्राप्त होता था, परन्तु सन्‌ १६४८ में यह राशि बढ़कर १०० करा 
रुपए हो गई । निम्न तालिका में कुछ चुन हुए आंकड़े दिये गए हल 
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कर जाँच श्रायोग के विचार--कर :जाँच आयोग '्ते इस समस्या. को . दर. 
करने के लिए बहुत ही सुन्दर प्रस्ताव दिया है । इस प्रस्ताव-में उन्होंने सारी:वस्तुओं 
पर बहुत .नीची दर से और बहुत कम छूटों के साथ * वहु-विन्दु विक्री-कर' लगाने का 
प्रस्ताव दिया है. और .साथ ही विशिष्ट वस्तुओं. पर एक बहुत ऊँची दर से एक 
विन्दु-विक्री-करः लगाने का प्रस्ताव दिया है। अ्रतः इस प्रस्ताव में एक बविच्दु और 
! हु-विन्दु-करों का मिश्वरण किया गया है । आयोग इस बात से पूर्णतया सहमत था 
पक राज्यों को अपने: विकास-सम्बन्बी तथा सामाजिक कल्याण-सम्बन्धी क्रियाञ्रों को 
पुरा करने के .लिए बहुत अ्रधिकः घव की आवश्यकता श्री और इस सम्बन्ध में विक्री- 
कर का विशेष महत्व है ) श्रायोग ने यह भी स्वीकार किया - था कि देश-के पूंजीगत 
साधनों को गतिशील बनाने . के लिए यह श्रावश्यक था- कि 'निम्त आब' वाले वर्गों पर 
भी कर लगाया जाये और उनः पर कर का भार बहुत हल्का होना चाहिए श्ौर घनी 
व्यक्तियों पर घहुत अधिक । इसलिए श्रायोग की सिफ़ारिश थी कि उन सभी -व्यापारियों 
पर जिनकी वार्षिक बिक्री की फेर-वदल (7्ण्पग्र-0ए८7) ५,००० रुपये से अधिक हो उन : 
पर अधिक से भ्रधिक ३ प्रतिशत की दर से कर लगाया जाये ।- इसमें किसी भी प्रकार 
की छुटें न दी जायें । साथ ही ऊंची बिक्री वाले जैसे ३०,००० रुपये प्रति वर्ष को 
बिक्री वाले व्यापारियों पर एक विन्दु कर लागू किया जाय, जिसकी दर बहु-विन्दु- 
कर से ऊंची हो और जिसको प्रत्येक सरकार श्रपने-अपने राज्य की -परिस्थितियों 
ओर आवश्यकताओं को .देख कर निश्चित करे। जो वस्तुयें निर्वेन व्यक्तियों के _ 
उपभोग में श्राती हैं उन पर एक बिन्दु कर न लगाया जाये । -इसके अंतिरिक्त कुछ ' 
विशेष विलासधुक्त वस्तुओ्रों के लिए एक विन्दु कर की दर बढ़ा-दी जाये । श्रायोग का 
विचार था कि बड़े-बड़े व्यापारियों के लिए हिसाव रखने में कोई कठिनाई नहीं 
होने चाहिए और उसको विश्वास था कि यदि ये त्रिचार कार्यारोपित कर दिए गए 
तो राज्यों की आय में वृद्धि होंगी । इसमें तो कोई संदेह नहीं कि आयोग की सिफा- 
'रिश्ञों को यदि कार्यान्वित कर दिया जाये तो विक्री-कर प्रणाली अधिक सरल 
और विवेकशील हो जायेगी तथा कर की चोरी भी कम हो जायेगी । परन्तु यह 
आवश्यक है कवि इन प्रस्तावों से छोटे.व्यापारियों पर कर-भांर बहुत अधिक पड़ेगा, 
क्योंकि आयोग के अनुसार ५,००० रुपयों की वापिक विक्री पर कर लगाना चाहिए 
अर्थात्‌ जिस व्यापारी की विक्ती लगभग १४ रपये प्रति दिन होगी उस पर भी कर 
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लागू किया जायेगा यद्यपि उस कर की दर नीची होगी । परन्तु ऐसे व्यापारियों के 
लिए हिसाब का रखना तथा बिक्री की रसीदों को सुरक्षित रखना असम्मव है । साथ 
ही विक्री कर प्रणाली की व्यवस्था भी अधिक महँँगी हो जायेगी झौर छोटे-दोटे 
व्यापारियों से सम्पर्क स्थापित करने में समय और घन दोनों ही नप्ट होंगे । इन 
सिफारिशों को श्रभी तक किसो राज्य में भी कार्यान्वित नहीं किया गया है । 
प्रन्तर-राज्य व्यापार---इस अध्याय के आरम्भ में हम कह चुके हैं कि बिक्री 
कर श्रन्तर-राज्य व्यापार को हतोत्साहित करता है और वस्तुओं के श्रावागमन में 
वाधायें उत्पन्त करता है, विशेवकर जबकि कर की दर बहुत्त ऊँची होती है । भारत 
के संविधान में इस वात को स्पष्ट कर दिया गया है, कि कोई भी राज्य वस्तुग्रों के 
उन क्रय या विक्रय पर कर नहीं लगा सकता, जो राज्य की सीमाप्रों के वाहर हुए हैं । 
श्रर्थात्‌ कोई भी राज्य उन वस्तुग्रों पर कर नहीं लगा सकता जो राज्य के बाहर रहने 
वाले व्यक्तियों को वेची गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वम्बई विक्रो कर के सम्बन्ध में 
अपना मत प्रकट करते हुए बताया कि संविधान में केवल राज्य के बाहर बेची जाने 
वाली वस्तुओ्रों पर श्रन्य राज्य कर नहीं लगा सकते परन्तु वह राज्य जिसमें उचस्तु 
उपभोग के लिए खरीदी गई है, कर लगा सकता है। इसका परिणाम यह हुम्ना कि 
राज्य सरकारों ने अन्य राज्यों में स्थित व्यापारियों पर कर लगाने आरम्भ कर दिए 
जिनकी वस्तुएँ उनके राज्य में श्राती थीं। स्पप्ट ही है कि व्यापारियों को बहुत 
परेशानी होगी यदि उनको श्रन्य राज्य सरकारों को भी अपने हिसाव दिखाने पड़े । 
सन्‌ १६५३ में विभिन्‍न राज्यों के अफसरों का एक अ्रधिवेशन हुमा जिसने दो 
प्िफारिशें की थीं। प्रथम, व्यापारियों को श्रन्य राज्य सरकारों को हिसाव दिखाने 
के लिए न कहा जाए बल्कि कर लगाने वाले राज्यों के कर्मचारियों को स्वर्य जाकर 
हसावों की जाँच-पड़ताल करनी चाहिए और दूसरा, प्रत्येक राज्य सरकार श्रन्य 
राज्यों की सरकारों को यह सूचना दे कि उनके राज्य से व्यापारियों ने कौन-कौन 
सी वस्तुश्नों का निर्यात किया है। यद्यपि विभिन्‍तर सरकारों ने इन सिफारिशों को 
स्वीकार करके कार्यान्वित कर दिया है परन्तु श्रव भी व्यापारियों को समस््यात्रों का 
पूर्णरूप से समाधान नहीं हुआ है । सन्‌ १६५४ में सुप्रीम कोर्ट ने एक और मुकदमे 
के फँसले में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कोई भी राज्य किसी प्रकार की प्रन्तर- 
राज्य व्यापार में आने वाली वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर नहीं लगा सकता । 
यह समस्या, विक्री-कर की सबसे बड़ी समस्या है । कर जाँच आयोग ने इस समस्या 
को दूर करने में निम्न प्रस्ताव दिए :--- 

(१) बिक्री-कर राज्य की आय का ही सावन वना रहना चाहिए, वयोकि 
राज्य की आ्िक प्रणाली में इसका महत्वपूर्ण स्थान है ओर विभिन्‍न राज्यों में 
व्यापारिक दक्षाओं में बहुत अधिक भिन्‍नतायें नी हूँ, इसलिए राज्य के श्रन्दर वस्तुग्रों 
की त्रिक्नी पर केवल राज्य सरकारें कर लगायें श्लौर अन्तर-राज्य व्यापार में श्राने 
वाली वस्तुओं पर संघ सरकार कर लगाए। इस प्रकार वस्तुओं की विक्की की दो 
बर्गों में वॉटा जा सकता है। प्रथम ऐसी वस्तुयें जो अन्तर-राज्य व्यापार में नहों 
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आती और दूसरी वे वस्तुयें जो अन्तर-राज्य व्यापार में आती हैं। दूसरे प्रकार को... 


वस्तुश्रों पर संघ सरकार को कर .लगाना चाहिए । 


(२) जबकि अन्तर-राज्य व्यापार पर.बिक्री-कर संसद द्वारा निश्चित किया, 


जाए, उसका वास्तविक प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा ही हो.और इन. करों से जो 
आय प्राप्त हो वह राज्य सरकारों को-भी दी. जाए । 


(३) ऐसे कर उस. समय लगाए जायें जबकि उनका अन्तर-राज्य .विक्री के 


लिए निर्यात हो रहा हो । 


(४) ऐसी . बिक्रियों . पर..कर की दर. प्रायः. निश्चित. होनी .चाहिए. ताकि, 
(लोक पर कर-भार बहुत अधिक न पड़े और .अन्तरं-राज्य व्यापार को.बंहुत - 
हानि न. हो । झ्रायोग का प्रस्ताव था कि कर. की दर अन्तर-राज्य व्यापार की. कुछ 
विशेष महत्वपूर्ण वस्तुओं के अतिरिक्त सभी-वस्तुओं पर १ प्रतिशत. होनी चाहिए. 

झौर जो केवल उसी समय लगाई जाए.जबकि वस्तु श्रन्य राज्यों में स्थित पंज़ीकृद् .. ...' 
व्यापारियों को. बेची जा रही. हो. परन्तु, यदि ..वस्तुयें,ऐसे व्यापारियों, तथा .उप-.. 
भोवताओं -को बेची जा रही हैं जो पंजीकृत नहीं.हैं तो उन.पर उसी दर्‌.से कह 


लगाया जाय जो राज़्य में प्रचलित .हैं । 


(५) कुछ ऐसी वस्तुझ्रों की सूची बना देनी चाहिए -जो .अ्न्तर-राज्य व्यापार... 
लिए भआ्रावश्यक है और उन पर कर बहुत नीची . दर से. लगाया ,जाए जेसे ३ पाई .. 
हा रुपया का एक .विन्दु-कर श्रौर वह भी वस्तु की अन्तिम बिक्री पर । इन वस्तुओं 
में श्रायोग ने कोयला, लोहा और, इस्पात, कपास, कच्ची ,श्रौर पक्की खालें, तिलहन ., 
झौर तेल सम्मिलित किए हैं। इन वस्तुश्नों पर इतनी ,नीची दर से कर लगाने -का ; 
प्रस्ताव श्रूयोग ने कदाचित्‌ इसी विचार से दिया है कि ये कच्ची सामग्री की वस्तुयें हैं . 
और इनसे बनी हुई वस्तुप्रों का निग्नात अन्य राज्यों को होगा | यंदि इन पर बहुत . 
ऊंची दर, से कर लगा दिए जाये तो अंन्य राज्यों में रहने वाले उपभोकताग्रों पर बहुत . - 


अधिक कर का भार पड़ेगा । 


(६) आयोग का विचार था कि.सन्‌ १६५२ के. आवश्यक वस्तु ऐक्ट के पु 


अधीन जो कर-मुक्‍्त वस्तुओं की सूची तेयार हुई थी वह बहुत बड़ी है । 


(७) आयोग की अन्तिम सिफारिश यह थी कि. विभिन्‍न- राज्यों के बिक्री... 
कर विभागों के शअ्रध्यक्ष वर्ष में एक बार अवश्य ही विचार-विनिमय करें श्रौर पार-. 


स्परिक हित की समस्याओं की विवेचना करें ताकि कर.की व्यवस्था सरल हो जाए 
भ्रन्तर-राज्य करारोपण परिषद्‌ (शा शिक्ष० परक्छशांणा ए०णाला) को. भी इस 


ओर प्रयत्न करने चाहिये । 


आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की श्रोर पहला पग यह था कि , 
सन्‌ १९४६ में प्षविधान को संशोधित करके अन्तर-राज्य क्रय-विक्रय करारोपण की 
संघ सूची में सम्मिलित कर दिया गया .। उसी वर्ष संसद ने एक केन्द्रीय, विक्री-कर - .. 
ऐक्ट भी पास किया जिसके अनुसार अन्तर-राज्य व्यापार में होने वाले क्रय-विक्रय पर - 


न्द्रीय सरकार कर .लगाएगी यदि ये वस्तुयें पंजीकृत व्यापारियों को बेची- गई हैं. 
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तो ११% की दर से कर लगेगा और यदि अन्य व्यापारियों को बेची गई हैं तो उस्त 
त्रिग्रेष राज्य के नियम के अनुसार कर लगाया जाएगा । इस कर की व्यवस्था राज्यों 
के विक्रीकर अधिकारी ही करेंगे और जो आय प्राप्त होगी उसमें से निर्धारित किया 
हुआ भाग रखकर शेप भाग केन्द्रीय सरकार को दे देंगे 

इस ऐक्ट के अनुसार अन्तर-राज्य व्यापार या चारशिज्य में इन वस्तुओं का 
विशेष महत्व है :--कोयला, कयास का सूत तथा कपास, खालें, लोहा, इस्पात सभी 
प्रकार का, पटसन श्रौर तिलहन इन वस्तुओं पर विक्री-कर लगाने के सम्बन्ध में राज्य 
सरकारों पर कुछ प्रतिवनन्‍्ध लगा दिये ग़ये है। राज्य सरकारें इन वस्तुओं के ऋच- 
विक्रय के केवल अन्तिम विन्द्रश्नों पर ही कर लगा सकती हैं और कर की दर ऋय-विक्र 
मूल्य के २ प्रतिशत से श्रधिक नहीं हो सकती । इन वस्तुआत्रों के श्रन्तर-राज्य विक्रियों 
पर कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता । इस ऐव्ट के वन जाने से कर जाँच आयोग 
की लगभग सभी सिफ़ारिशों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया है। श्रन्तर-राज्य 
व्यापार में उत्पन्त होने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संघ सरकार ने दूसरा 


हृत्वपुर्ण पग यह उठाया कि सनू १६५७ से मिल के बने हुए कपड़े, चीनी और ' 


तम्बाकू पर राज्य विक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन-कर लगा दिये हूँ श्रीर 
इनसे जो आ्राय प्राप्त होती है वह राज्यों में दूसरे वित्त आयोग की सिफारिशों के 
प्रनुसार बांट दी जाती है। केन्द्रीय विक्री-दर ऐक्ट को, सितम्बर सन्‌ १६५७ में 
संशोधित करंके उपयुक्त तीनों वस्तुओं को उन वस्तुओं की सूची में जोड़ दिया गया 
है जिनका अन्तर-राज्य व्यापार में विशेष महत्व है । इस संशोधन के अश्रनतुसार जितनी 
भी अन्‍्तर-राज्य विक्रियां केन्द्रीय या राज्य सरकारों पर को जायेगी, उन पर सामान्य 
रूप से रियायती दर से कर लगाया जा सकता है। इसके श्रतिरिक्त कर केवल एक 
ही विन्द्र पर लगाया जा सकता है ब्रीर वह उस राज्य हारा लगाया जायगा जहाँ से 
कि वस्तुओं का स्थानान्तरण आरम्भ होता है । 

कर जाँच आयोग की इन सिफारिशों को कार्यान्वित कर देने के बाद विक्नी- 
कर की लगभग सभी जटिलताएं दूर होने की आ्राशा की जा सकती है । इसके बाद 
न तो विक्री-कर व्यापारियों के लिए ही कप्टदायक होगा श्लौर न अधिकारियों के 
लिए ही । इसके अतिरिक्त कर की चोरी भी बहुत अंजग् तक बच जायेगी । 

कर जाँच श्रायोग ने दो सिफारिशों और की थीं। प्रयम, प्रत्येक राज्य में एक 
बिक्रो कर सलाहकार कमेटी नियुक्त की जाये जिसमें व्यापार, उद्योग श्लौर उप- 
भोकक्‍ताओ्रों के प्रतिनिधि हों जो सामान्य हित की, विक्री-कर सम्बन्धी समस्याप्रों का 
ग्रध्ययन करेगी श्रीर उनको दूर करने के उपाय वतायेगी | कुछ राज्यों में ऐसी 
कमेटियों की स्थापना हो चुकी है श्रौोर उनको काफी सफलता प्राप्त हुई है । दूसरे 
आयोग ने यह भी सिफारिश की कि स्वतन्त्र विक्ती की अदालतें भी स्थापित दां 
जायें जिनमें विक्री-कर सम्बन्धी ऋूगड़ों की अन्तिम भ्रपील का फैसला होगा । ऐसी 
संस्थाश्रों से करदाताओं में काफी विश्वास उत्वन्न होगा । यह संस्वायें केवल दुछ 
ही राज्यों में अभी तक स्थापित हो पाई हैं 
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डा० लोकनाथन, जिन्होंने मद्रास राज्य में खोज की थीं, यह. बंतावा 
कि विक्री-कर की कुल आ्राय का 5५% भाग उन करदांताओं से वसूल किया 
जाता है जिनंकी वाषिक विक्रों ५०,००० रुपये या उससे अधिक होती है। यह 
चात लगभग सारे ही राज्यों के लिएं ठीक हो सकती है और इससे येह स्पष्ट होता - 
है कि न्यूनतम कर-रहित सीमा को विना आय की हानि के बंढ़ाया जा संकता.है ॥ 
डा० लोकनाथन का सुकोव है कि छोटे व्यांपारियों पर जिनकी वापिक बिक्री 
१०,००० रुपयों से २५,००० रुपयों तक है। उन पर खण्ड प्रणाली के आधार 
पर एक निश्चित कर की राशि प्रति माह वसूल की.जा सकती है । ऐसा कर देने 
से कर का प्रब॒न्च बहुत सरल हो जायेगा। उनका विचार है कि अंधिकांश वस्तुओं 
पर एक बिन्दु कर लगाया जाये, कुछ झ्रावंश्यक वस्तुओं पेर वहु बिन्दु कर 3:% की 
दर से लगाया जाये और शेप वस्तुओश्रों पर १% का वहु-बिंन्दु कर लगाया जाये । 
सेमें कोई संदेह नहीं कि डा० लोकेनाथन के विचार व्यावहारिक और प्रभाव-युक्त 
हैं। श्रभी हाल ही में भारतीय व्यापारियों के चेम्बर ने यह सुकाव दियां था कि 
विक्री-कर का केन्द्रीयकरण कर दिया जाये और . उससे जो भी श्राय प्राप्त हो उसे 
राज्यों में वाट दिया जाये और यदि यह सम्भव नहीं हो तो विक्री-कर के स्थान 
पर अत्तिरिक्त उत्पादन-कर लगा दिये जायें जिनको केन्द्रीय सरकार राज्यों की भ्ोर 
से वसूल करे । उन वस्तुओं पर जो देश में नहीं बनाई जातीं, एक बिन्दु कर या तो 
पहली या भ्रन्तिम स्थिति पर लगाया जाये। परन्तु इन॑ सिफारिशों को कार्यरूप 
नहीं दिया जा सकता क्योंकि प्रत्येक राज्य की आशिक परिस्थितियाँ अ्रलग-अलग 
होती हैं और सभी के लिए सामान्य विक्री-कर ऐक्ट नहीं बनाया जा सकता । 


राज्यों में करारोपण की मुख्य प्रवृत्तियाँ--.. 


हमने पिछले श्रध्यायों में राज्य सरकारों के व्यय'ं तथा आय 'के मुख्य-मुख्य 
स्रोतों का उल्लेख किया था । - व्यय-सम्बन्धी प्रवृत्तियों को जान लेने के पश्चात्‌ तथा 
राज्यों की आय की सामान्‍य प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त करलेने के - परचात्‌ हम इस 
स्थिति में हैं कि राज्य सरकारों की कर-प्रणाली . सम्बन्धी मुख्य-मुख्य -बातों का 
उल्लेख कर से । हम श्रगले पष्ठों में इसी का विश्लेपण करने जा रहे हैं. । 

पिछले वर्षों में भारत के 'राज्यों की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता महू, 
रही है कि श्राय के स्रोत अपर्याप्त एवं लोचंहीन थे तथा सामाजिक सेवाश्र न | 
व्यक्ति व्यय अनुचित रूप से कम था। यद्यपि राज्यों के बजट अधिकतर 'आ्राधिक्य 
(5प्राफ्राप४ 8702०) होते थे, किन्तु अधिक व्यय प्रशासन, शान्ति-व्यवस्थो पन्‍्> 
होता था । सामाजिक सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर बहुत ही कम खर्च होता था +- 
और आवश्यक सेवाश्रों पर बिल्कुल भी व्यय नहीं होता था। हाल हो के वर्षो 
स्थिति में पूर्ण परिवर्तत हो गया है। विक्री तथां आाय-कर लागू होने से, केन्द्रीय 
थ्राय में से अधिक भाग प्राप्त होने से और केन्द्रीय सरकारों से ऋण तथा अनुदानों 


], 566 लाए णा काट झक्शावा॥|॥ए2 के सव०', 
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की अधिकाधिक प्राप्ति से, अब राज्य सरकारों को आ्राय के त्लोत पहले से अधिक 
लोचपूर्ण हो गये हैं । किन्तु अब भी उनकी आय पर्याप्त नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय निर्माग्श 
सम्बन्धी कार्यक्रम का पूरा भार उन्हीं पर है । यही कारण है कि हमारे देथ में राष्ट्रीय 
निर्माण सेवायें उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही हैं, जितनी मात्रा में होनी 
चाहिये। राज्य सरकारों की, संघ सरकार की भाँति, कर-ग्राय में पिछले वर्षों में 
काफी वृद्धि हुई है। राज्यों की कुल कर-आय सन्‌ १६५१-४२ में २८१९४ करोड़ 
रू० थी, जो सन १६५६-५७ में ३६६७३ करोड़ रुण, सन्‌ १६६१-६२ में ६६२५८ 
करोड़ रू० और सन्‌ १६६४-६५ में ६८३७३ करोड़ ० हो गई थी । इस प्रकार 
पिछले बारह वर्षो में राज्यों की कर-श्राय में २००% की वृद्धि हुई है । यह ध्यान 
रहे कि इन राशियों में वे राशियाँ भी सम्मिलित हैं जो राज्यों को जायदाद-कर, 
आय-कर तथा संघ उत्पादन कर की प्राध्तियों में से हिस्सों के रूप में संघ सरकार 
द्वारा प्राप्त होती हैं। इनकी राशि सन्‌ १६५१-५२ में ५३१३५ करोड़ रु० थी, जो 
बढ़ कर सन्‌ १६५६-५७ में ७२"२९ करोड़, सन्‌ १६६१-६२ में १७५६१ करोड़ 
और सन्‌ १६६४-६५ में २६१८५ करोड़ रु० हो गई थी । कुल कर-प्राय में इनका 
प्रतिशत क्रमशः १६, २०, २७ और २७ था । 
राज्य सरकारों के करों में सब्रसे अधिक महत्वपूर्ण विक्री-कर है। सबसे 
अधिक श्राय इसी कर से प्राप्त हो रही थी। सन्‌ पहप्रह्रर मे विक्रो-कर से 
भ्रू८*९३ करोड़ रु० प्राप्त होते थे । यह राशि वढ़कर सन्‌ १६४६-५७ में ७६-३६ 
करोड़ रुग, सन्‌ १६६१-६२ में १८१४४ करोड़ रु० और सन्‌ १६६४-६५ में 
२६७५१ करोड़ रु० हो गई थी। कुल कर-आाय विक्री-कर द्वारा प्राप्त आय के 
प्रतिशत में भी निरन्तर बुद्धि हुई है । यह प्रतिशत उपर्युक्त वर्षों में क्रमश: २१, २ 
७9 और ३० था मालप्ुजारी तथा आवकारी-कर का दूसरा और तीसरा स्थान 
मालगुजारी से उपर्युक्त वर्षों में क्रमशः ४७-६६ करोड़ र०, €२*६६ करोड़ २०, 
५२३ करोड़ ह० और ११३५१ करोड़ रु० की श्राय प्राप्त हुई थी । श्रावकारी-कर 
रॉ इ्न्हीं वर्षो में क्रमदा: ४६-४१ करोड़ र०, ५२७६ करोड़ रू०, ५८-४८ कारोंड २० 
श्रौर ७६३७ करोड़ रु० प्राप्त हुए थे। इन करों से प्राप्त होने वाली झ्राय में बहुत बोड़ी 
ही ह हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि एक तो सरकार ने जमींदारी का 
लन*-कर दिया और दूसरे मदिरा निषेध की नीति लागू कर दी। क्ृपि श्रायकर, 
॥ पंजीकरण (हाधयाए$ शात॑रिल्ठांधाशाणा), मनोरंजन-कर (टि/टा 
था ॥8%), विद्युत-शुल्क (ठ6ण०7णं(५ 40065) आदि से धाप्त होने बाली 
डय में वृद्धि तो अवश्य हुई है. किन्तु यह सराहनीय नहीं है। निम्न तालिका से राज्यों 
कीब्कर-आ्रय का पिछले कुछ वर्षो में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है :-- 
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उपर्युक्त तालिका से उन सभी तथ्यों की पुष्टि हो जाती है जिनका विवरण 
हमने पीछे किया है । यह भी स्पष्ट ही है कि भविष्य में राज्य सरकारों की आय॑ 
का मुख्य स्रोत विक्री कर ही रहेया क्योंकि श्रेन्य खोत तो बेलोच हीं प्रतीत होते हैं । 
तीसरी योजना काल में राज्यों को ६१० करोड़ रु० के अतिरिक्त कर साधनों की | 
व्यवस्था करनी थी। अरब तक जो प्रयत्व किये यए हैं उनसे अनुमाच है कि योजना काल 
में ५२० करोड़ रु० ही एकत्रित हो पायेंगे । इधर सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था पर भी 
ग्रधिक व्यय करना पड़ेगा । इसलिए राज्यों को श्रावकारी कर तथा क्ृपि आय-कर 
को ही उपयोग करना होगा। इसके लिए यह तो ठीक नहीं रहेगा कि मद्य-निषेष 
-को पुर्णांतया समाप्त कर दिया जाय । हाँ, इतना अवश्य ही करना पड़ेगा कि सीमित 
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मच-निपषेष पर ही जोर दिया जाये और उसके प्रशासन को मितव्ययी बनाया जाये, जो 
दूसरे, कृषि आय-कर में कर जाँच आयोग द्वारा दिये गयग्रे सुकावों के अनुसार परिवर्तन 
करने होंगे। प्रत्येक राज्य में ही इसको लागू करना होगा । भूमि पर अधिभार सगाने 
का सुझाव भी वर्तमान परिस्थितियों में उत्तम प्रतीत होता है । इसी प्रकार समुन्नत्ति 
करों (छशीशापशा 079) का भी प्रयोग किया जा सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों 
में जहाँ पर सरकारी प्रयोजनाओं से भूमि में सुधार हो गया है । किन्तु राजनेसिक 
कारणों से यह श्रसम्भव ही प्रतीत होता है कि सरकार इन सबका प्रयोग करेंगी । 
वास्तव में राज्यों को संघ सरकार पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए प्रयत्न 
करने ही पड़ेंगे और अपनी आ्राय के नये-नये स्रोतों को ढूँढ निकालना होगा प्रन्यथा 
देश के भावी विकास को क्षति पहुँचने की सम्भावना है। 


+ ८९० 
बन-;0९ 


थानीय सरकारों की 


अध्याय रे. वित्त-ग्यवस्था 
5 (्राप५ापटाए5 67 प्रझ्ागप5.0९4, 
60 एरारधरादपप5) 
प्रावकथन-- 


स्थानीय वित्त के अन्तर्गत हम स्थानीय संस्थाओं (004] ०0068) को: 
वित्तीय समस्याश्रों अर्थात्‌ श्राय तथा व्यय के साधनों से सम्बन्धित समस्याञ्रों का 
श्रध्ययन करते हैं। एक संघीय शासन प्रणाली में स्थानीय संस्थाप्रों का तीसरा 
स्थान है। जिस प्रकार संघ सरकार और राज्य सरकारों में साधनों के वितरण के 
सम्बन्ध में बहुत सी समस्‍यायें उत्पन्त होती हैं, उसी प्रकार राज्य सरकारों और 
स्थानीय सरकारों के बीच श्राय के स्रीतों के बंटवारे के सम्बन्ध में भी श्रनेकों 
कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, जिनकी प्रकृति लगभग समान ही होती है । स्थानीय | 
सरकारों की वित्तीय समस्‍यायें भी लगभग बैसी ही होती हैं जैसी संघ तथा राज्य 
सरकारों की होती हैं, केवल अन्तर इतना होता है कि उनका आकार और तीक्ता 
संघ तथा राज्य सरकारों की समस्याओं से कम होते हैं और यह कुछ अंश तक 
उचित भी है, क्योंकि इनके कार्यों का आाकार भी तो सीमित होता है। स्थानीय 
सरकारें, संघीय शासन प्रणाली की अन्तिम शंखला होती हैं। वास्तव में इनकी 
- समस्‍यायें बहुत श्रधिक होती हैं, क्योंकि उन्हें सदेव ही नागरिकों के निकट सम्पर्क. 
में रहना होता है । इसमें तो सन्देह नहीं कि संघ तथा राज्य सरकारों की अपेक्षा 
इन्हें अधिक जनसंख्यां के लिए तथा एक बड़े क्षेत्र भें कार्य करना नहीं होता, परन्तु 
यह भी सच है कि स्थानीय सरकारों के कार्य प्रधिकसहत्वपूर्णा इसलिए कहे जा सकते - 
हैं क्योंकि यह नागरिकों को श्रधिकतर प्रत्यक्ष सेवायें करती हैं, ये उनकी - 
कार्यक्षमता को बढ़ाने वाली स्वास्थ्य तथा शिक्षा-सम्बश्धी सेवायें प्रस्तुत करती हैं 
और साधारण जनता को नागरिकता में शिक्षा प्रदान ऋरती हैं। इस प्रकार ये 
संघीय प्रशासन तथा राज्य प्रशासन के लिए सच्चे नागरिकों "को जन्म देती हैं, और 
इसलिए इन्हें यदि संघीय प्रशासन व्यवस्था की पहली सीढ़ी तथा श्राधार माना जाये 
तो अवुचित व होगा । खैर, इस वाद-विवाद को यहीं छोड़िये, क्योंकि यह हमारे. 
अध्ययन का विषय नहीं है । हमारा सम्बन्ध तो केवल स्थानीय सरकारों की वित्तीय 
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. समस्याश्रों के अध्ययन से है । हां, उपयु क्त वाद-विवाद की गहराई में अधिक न जाकर 
केवल इतना अपने काम के लिए अवश्य ले सकते हैं कि क्योंकि स्थानीय संस्था 
संघीय प्रश्ञासन व्यवस्था की श्राधारभूत संस्था है, इसलिये संघीय वित्त-व्यवस्था 
में इनकी वित्तीय-व्यवस्था को प्राथमिक महत्व मिलना चाहिये और जैसा कि 
अधिकतर दूसरे देशों में है, ऐसा न होकर, आय के स्रोतों का बँटवारा होते समय 
इनको भी उचित स्थान दिया जाये, श्रर्थात्‌ आय के कुल स्रोतों को केवल संघ तथा 
राज्य सरकारों में. ही नहीं वरन्‌ तीनों सरकारों में एक साथ वाँटा जाये । दूसरे 

' झब्दों में, स्थानीय सरकारों को वही स्थान प्रदान किया जाएं, जो राज्य सरकारों 
के दिया जाता है। स्थानीय सरकारों को राज्य सरकारों की दया पर छोड देना 
न्यायोचित नहीं है, जैसी कि प्रथा प्रचलित है, वरन्‌ संघीय श्राय में खोतों का 
बेटवारा इस प्रकार किया जाये कि स्थानीय सरकारें भी अपने क्षेत्र में स्वाच- 
लम्बी हों. । 

हाँ, तो हम स्थानोय संस्थाओं की वित्तीय समस्याओं की प्रकृति के सम्बन्ध में 
कह रहे थे, कि वे पूर्णातया ऐसी ही हैं ज॑से कि राष्ट्रीय वित्तीय समस्‍यायें होती हैं 
और इसीलिए स्थानीय वित्त का उद्देश्य भी वही है जो अ्रन्य सरकारों के लिए होता 
है, अर्थात्‌ अधिकतम सामाजिक कल्याण । कुछ अ्रथवत्ास्त्री स्थानीय तथा राष्ट्रीय 
वित्त में भेद करते हैं । उनके अनुसार जबकि राष्ट्रीय चित्त में कर-भार की मात्रा 
कर-दान योग्यता के अनुसार निश्चित की जाती है, स्थानीय वित्त में यह सेवाग्रों 
के मूल्य या सेवाग्रों से प्राप्त होने वाले लाभ के श्रनुसार या जैसे को तँसा' के 
सिद्धान्त के भ्रनुसार निश्चित की जाती है। परन्तु वास्तव में यह केवल एक श्रम 
है । यह गड़बड़ी केवल इसी कारण उत्पन्न होती है कि स्थानीय सरकारों का कार्य- 
क्षेत्र या प्रशासन केन्द्र इतना संकीर्ण होता है कि करदाता को भुगतान किये गए 
कर से प्राप्त होने वाला लाभ तुरन्त ही दिखाई दे जाता है, उदाहरणाय, 
करदाता, जो गृह-कर या पानी कर देता है तो प्रत्यके दिन वह देखता है कि सुबह 
सड़क व नालियों की सफाई हो रही है शौर रात को गली तथा बाजारों में अंधेरा 
होते ही रोशनी हो जाती है। इसी को देखकर करदाता को यह गलत अनुमान 
हो जाता है कि जो कर वह दे रहा है उसका लाभ उसे तुरन्त ही मिल जाता है 
या वह कर उन सेवा्रों के बदले में दे रहा है जो उसे प्रतिदिन प्रदान की जाती 
हैं । परन्तु यह घारणा इसलिए सही नहीं है, क्योंकि नगरपालिका सड़क या नाली 
की सफ़ाई करने का मूल्य, शृह-कर या पानी-कर के रुप में प्रत्येक करदाता के 
मकान के सामने सड़क को लम्बाई या मकान के साथ-साथ चलने वाली नाली की 
लंबाई, या मकान से फंके गये कूड के वजन के अनुसार निश्चित नहीं करती बरन्‌ 
कर की मात्रा सम्पत्ति के मूल्यानुसार निर्बारित होती है। जितनी भ्रधिक मूल्य बाली 
संपत्ति होती है उतना ही कर भी श्रधिक होता है झौर इस प्रकार कर का आधार 
करदान योग्यता ही है। यदि हम स्थानीय संस्थाग्रों के व्यय की झोर ध्यान दें तो 
भी ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय व्यय और स्थानीय व्यय में कोई भेद नहीं है । ये संस्थायें 
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भी अपने व्यय द्वारा निर्धनों को ही अधिक लाभ प्रदान करती हैं, क्योंकि ये उन - 
स्थानों की सफाई अधिक कराती हैं जहाँ गरीव व्यक्ति रहते हैं, ये गरीबों की 
बस्तियों में अयने कमंचारियों द्वारा बच्चों को टीका लगवाती हैं तथा दवाइयां 
वँटवाती हैं | सच तो यह है, जेसा केनन ने भी कहा है, कि स्थानीय (]0०श) शब्द. 
सपेक्षिक है । देश की सीमाओं में संघ सरकार द्वारा लगाया हुआ कर स्थांवीय-कर 
है, राज्य की सीमाओं में लगा हुआ कर भी स्थानीय होगा । अतः राष्ट्रीय तथा 
स्थानीय वित्त में केवल नाम-मात्र का ही श्रन्तर है, कोई मौलिक भेद नहीं है । 
स्थानीय वित्त के सिद्धान्त--व्यवहार में अधिकतर स्थानीय सरकारें राज्य 
सरकारों की दया पर निर्भर करती हैं, इसलिए यह आवश्यक है .कि राज्य तथा स्थानीय 
सरकारों की वित्तीय व्यवस्था, उनकी आय तथा व्यय में समचय होना चाहिए । हम 
आगे देखेंगे कि स्वतन्त्र करों, अपर्याप्त साथनों तथा बढ़ते हुए कार्यों के साथ-साथ 
स्थानीय वित्त श्रकशल तथा अपव्ययी होता गया है। स्थानीय वित्त की श्रकशलता तथा 
अयव्ययिता को दूर करने के लिये यह नितान्त आ्रावश्यक है कि एक तो. स्थानीय 
सरकारों की आय के स्रोतों को बढ़ाया जाय और दूसरे स्थानीय तथा राज्य सरकारों 
के स्रोतों में समचय स्थापित किया जाय । इंसका वर्णान हम. विस्तार में बाद में 
'करेंगें। यहाँ पर हम केवल स्थानीय वित्त के सिद्धान्तों का ही उल्लेख करेंगे। स्थानीय 
वित्त के वास्तविक सिद्धान्तों पर. आने से पहले, यह आवश्यक है कि कष्टकारकं 
(07००07०8) तथा उपयोगी (8थ॥०ग ८४) सेवाश्रों के भेद को स्पष्ट कर दिया जाय 
क्योंकि यह भेद आगे चलकर बहुत लाभप्रद होगा। इंगलैंड के स्थानीय करारोपण पर 
जाही श्रायोग (7॥6 २0१४ ए०आपांड्ंणा 07 7.00 पब्तवंणा) ने १६०१ में . 
इस भेद को स्पष्ट करते हुए बत्ताया था कि सेवायें जो अपने चरित्र से मुख्यतया राष्ट्रीय 
हैं और सावारणतया करदाता को भारी होती हैं, उन्हें कष्टकारक सेवायें कहते हैं, 
और वह सेवायें जो अपने चरित्र से मुख्यतया स्थानीय हैं, जो कर दाता को प्रत्यक्ष 
तया अद्भुत लाभ पहुँचाती हैं, लगभग कर-भार की क्षतिपूर्ति करते हुए, वे उपयोगी 
हैं।। आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह भेद कोई निश्चित नहीं 
है और न इसके आधार पर सेवाओं को विभिन्‍न वर्गों में विभाजित ही किया जा 
सकता है। दूसरे शब्दों में आयोग ने यह सिद्ध किया है कि लाभ का सिद्धान्त स्थानीय 
वित्त में भी लागू होता है। इसी प्रकार प्रो० कैननः ने भी कष्ठकारक तथा उपयोगी 
सेवाञ्नों के बीच भेद, स्थानीय व्यय जो लाभ व्यक्तियों को प्रदान करता है उसके 
आधार पर, किया है । उनके अनुसार यदि किसी व्यय से करदांता को कर- के भार 
से भी अभ्रधिक लाभ प्राप्त होता है तो ऐसी सेवा को लाभकारक या उपयोगी सेवा 
कहेंगे, भौर यदि ऐसा नहीं होता तो उसी सेवा को कष्टकारक कहेंगे । उनका अभि- 
प्राय यह है कि यदि किसी सेवा से अचल सम्पत्ति के मुल्य में इतनी वृद्धि हो जाती 
है कि कर की बढ़ी हुई दरों की भी क्षतिपूर्ति हो जाती है तो वह सेवा लाभकारक 
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स्थानीय सरकारों की वित्त-व्यवस्था ड४१ 


. होगी और यदि बढ़ी हुई दरों से जो व्यय किया जाय उससे सम्पत्ति का मूल्य कम 


हो जाता है तो वही सेवा या व्यय कप्टकारक होंगा । श्रतः कैनन भी स्थानीय वित्त 
में लाभ के सिद्धान्त को ही उपयुक्त मानते हैं । 

स्थानीय वित्त-सम्वन्धी सिद्धान्तों की विवेचना करते हुए प्रो० मिश्रा? ने 
लिखा है कि स्थानीय-सेवाश्रों को कप्टकारक या उपयोगी में वॉँटने से दो महत्त्वपूर्ण 
समस्‍यायें उत्पन्त होती हैं, जो राज्य तथा स्थानीय सरकारों के वित्तीय सम्बन्धों को 
निश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं । यह समस्‍यायें हैं (अ) स्थानीय करों की न्‍्याय- 
घीलता या समानता और (व) स्थानीय सेवाओं का वित्तीय प्रवन्ध । प्रो० मिश्रा 
का विचार है कि स्थानोय वित्त शऔौर राष्ट्रीय वित्त में वेचल इतना ग्रन्तर है कि 
पहले में कर राशि और उससे प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष लाभों के बीच सम्बन्ध स्थापित 
करना सरल होता है और दूसरे में नहीं होता, यद्यवि हर कर की आय को उपभोवत्ता 
पर ही खर्च क्रिया जाता है। कुछ स्थानीय कर तो विशेष स्थानों के रहने वालों पर 
विशेष सुविधाश्रों के बदले लगाये जाते हैं। इनका मत है कि लाभ सिद्धान्त, योग्यता 
ध्िद्धान्त की गअवेक्षा, स्थानीय वित्त में श्रधिक लागू होता है, जबकि राष्ट्रीय वित्त में 
योग्यता सिद्धान्त अधिक लागू होता है, किन्चु एक न्यायपुर्ण कर-प्रणाली में दोनों ही 
सिद्धान्तों को एक-दूसरे का पूरक होना चाहिये ।* 

प्रो० कैंनन ने स्थानीय वित्त के सिद्धान्त निम्न प्रकार बताये हैं” :--- 

(अ) स्थान-विशेष के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार अंधदान देना 
चाहिये; श्रौर 

(व) हर व्यक्ति को, जो स्थानीय करारोपण से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करता 


है उसके श्रनुपात में अंशदान देना चाहिये । 


हम योग्यता तथा लाभ सिद्धान्त सम्बन्धी वाद-विवाद का स्पष्टीकरण काफी 
कर चुके हैं।! हम बता चुके हैं कि जब कि ऊपर से देखने पर यह दोनों 


सिद्धान्त श्रच्छे तथा ठीक मालूम पड़ते हैं, इन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान करना सरल 


हीं होता क्योंकि न तो प्रत्येक व्यक्ति की करदान बोग्यना ही श्रौर न कर से प्राप्त 
होने वाले व्यक्तिगत लाभों को ही निश्चित किया जा सकता है | केवल सम्पत्ति ही 
एक ऐसी वस्तु है जिसको सभी ने स्थानीय करारोपरा में योग्यता का आधार स्वीवगर 
किया है। किन्तु कुछ सेवायें ऐसी हैं जिनके लाभ को मालुम ही नहीं किया जा सकता, 
जैसे गली तथा सड़कों पर रोशनी का प्रवन्ध करना, सड़कें बनवाना, पानी का प्रवन्ध 
करना, नालियों की उचित व्यवस्था करना, नगर सुधार, पुलों ्रादि का प्रचन्ध करना, 
ऐसी सेवायें हैं जिनका मूल्य व्यक्तिगत करदाता को प्राप्त होने वाले लागों के झनुपातत 
में निश्चित करना चाहिए परल्तु क्या इन सेबाग्नों के व्यवितिगत लाभों को निश्चित 
करना सम्भव होगा ? इसीलिये नगर पाल्निकायें पूंजी के वापिक मूल्य पर कर लगा- 


कर इन सेवाओं की लागतों को पूरा करने के लिए घन प्राप्त करती है । कुछ सेवार्ें 
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ऐसी अवश्य होती हैं जिनके लाभों को प्रत्यक्ष रूप से नापा जा सकता है और उसी 
के श्रनुसार व्यक्तियों से उनका मूल्य भी लिया-जाता है, जैसे कहीं-कहीं पर पाती की 
पू्ति करने का मूल्य नगरपालिकाएं मीटर लगाकर उपयोग की .गई पानी की मात्रा के. 
श्रनुसार व्यक्तियों से वसूल करती हैं। यदि पानी के लिए-शुल्क की दर का निर्धारण 
भी सम्पत्ति के मूल्यानुसार हो तो यह शुल्क प्रगतिशील हो जायेंगा,- क्योंकि छोटी 
सम्पत्ति. वालों को भ्रुगताने कम करना होगा, जबकि: वह पानी का .उपभोग. श्रधिक | 
मात्रा में करेंगे। 5 5 

साधारणतया इनः सिद्धान्तों को- एक साथ एक ही , कर -के सम्बन्ध . में 
लागू करना सम्भव नहीं है, क्योंकि दोनों सिद्धान्त एक दूसरे के विपरीत हैं-॥ इसलिए 
हम अपने पिछले निष्कर्ष पर.ही टिकते हैं. जो हमने इस शअ्रध्याय के: आरम्भ में 
निकाला था। परन्तु यहाँ एक और वात की ओर ध्यान देना आवश्यक है ।: स्थानीग्र 
झधिकारियों को. जनोपयोगी सेवाओं की दर किस सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित 
करनी चाहिये ? ऐसी सेवाओ्रों की लांगतें दो प्रकार की होती: हैं--सीमान्त लागतें 
ओऔर स्थायी लागतें । सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो प्रत्येक व्यक्ति को सेवा का मूत्य 
सेवा की सीमान्त लागत के श्रनुसार देना चाहिये, क्योंकि:स्थायी लागतों को निश्चित 
करना सरल नहीं होता । इस कठिनाई से: बचने के. लिए बहुघा यह कहा गया है - 
कि स्थायी लागतों को सममान्य श्राय में से पूरा किया .जाये। किन्तु ऐसे करना 
पूर्णतया श्रन्यायपूर्ण होगा, वर्योंकि सामान्य आय -में से स्थायी लागतों. को पूरा करने 
का अ्रभिप्राय यह होगा कि उसका भार प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ेगा और अप्रत्यक्ष रूप 


से उन व्यक्तियों की भी सेवा का -मल्य देना पड़ेगा जो. उस सेवा का ,उपयोग नहीं - .. 


कर रहे हैं । इसलिए प्रो० मिश्रा” का प्रस्ताव है कि सेवाश्रों का उपयोग - करने वालों - 
न्‍को इन स्थायी लागतों का भुगतान सेवा के उपयोग के- अनुपात में करना चाहिए, 
अर्थात्‌ प्रत्येक उपभोक्ता को सीमान्त लागत का- भुगतान -करना चाहिए श्रौरजो 
सेवा की श्रधिक मात्रा का उपभोग करें उनको स्थायी लागतों का अधिक भाग देना 
चाहिए अपेक्षाकृत उन व्यक्तियों के जो कम मात्रा का उपभोग करे। | 

कष्टकारक सेवायें केवल स्थान-विशेष को ही नहीं वर॒न्‌ पूरे देश को ही लाभ , 
पहुंचाती हैं यद्यपि उनका लाभ उन व्यक्तियों को पहुँचता है जो उसका मूल्य. कुछ 
भी नहीं देते, जैसे निर्धन व्यक्तियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और इसका व्यय 
उन व्यक्तियों को पूरा करना होता है जो घनो होते हैं.या जिनकी सम्पत्ति: होती है 
जिनको कोई भी प्रत्यक्ष लाभ नहीं- होता । स्पष्टतया यह नन्‍्यायोचित नहीं है । 
स्थानीय करारोपण को न्यायसंगत बनाने के लिए ऐसी सेवाओं का व्यय राज्य 
सरकारों तथा स्थानीय श्रधिकारियों को मिल कर पुरा करना चाहिए | इसका एक 
अच्छा परिणाम.यह होगा कि स्थानीय भारों को राज्यकोषों द्वारा पूरा करके 
व्यक्तियों तथा विभिन्‍न स्थानों में उचित रूप से बाँठा जा सकता है ।* .. 
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स्थानीय सरकारों की वित्त-ध्यवस्था डर 


भारत में स्थानीय वित्त-- 


स्थानीय संस्थाओं का इतिहास--प्रारश्मिक हिन्दू काल में भी भारत में 
स्थानीय .संस्थाएँ स्थापित थीं, यद्यपि इनका रूप भिन्‍त था | उस समय भांब स्वाच- 
लम्बी और स्वत्तन्त्र थे श्रीर उनकी देखभाल तथा प्रश्मासन पंचायतों द्वारा होता था, 
जो फौजदारी , तथा माल के मुकदम्ों को भी तय करती थीं। झ्ाज की नगर- 
पालिकाओं की भाँति उस समय नगरों के प्रशासन के लिए भी पंचायतें थीं, जिल्हें 
श्रेनी (87८४४) कहते थे | मुसलिम काल में, शहरों का प्रबन्ध गहर कोतवाल के 
हाथ में था। ग्रामीण शासन-व्यचस्था सें किसी प्रकार के भी परिवर्तन नहीं हुए 
और उन्तका प्रवस्ध ग्राम पंचायतों द्वारा ही होता रहा। अंग्रेजी शासन काल के 
प्रारम्भिक वर्षो में हमारे देश में स्थानीय संस्थाएँ पूणुंझष से समाप्त कर दी गई 
थीं, क्योंकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने केन्द्रित प्रशासन को नीति झपनाई थी । परन्तु 
शीक्ष ही नगरपालिकायें स्थापित हुईं, किस्तु ग्राम पंचायते तो समाप्त हो ही गई । 

इन संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार सर्वप्रथम सन्‌ १७६३ के ऐक्ट के 
आधीन प्राप्त हुआ था । सन्‌ १८४२ के ऐवक्ट के आधीन नगरपालिकाग्रों को कुछ 
ओर कर लगाने के अधिकार सौपे गग्रे, जो अधिकतर प्रत्यक्ष कर थे। परोक्ष करों 
के लगाने की व्यवस्था केवल सनू १८५० के ऐक्ट से ही हो सकी भर श्राज तक 
इन करों की- संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है । 

सन्‌ १६१६ में स्थानीय संस्थाश्रों के राज्यों को हस्तान्तरित हो जाने से 
में ग्राम पंचायतों के संगठन के प्रश्न ने एक बार फिर जोर पकड़ा और विभिन्‍न 
प्रान्तों में इस सम्बन्ध में नियम बनने आरम्भ हुए । स्वतन्चता प्राष्ति के बाद वी 
ऐसे नियम बनाने की चेप्टा की गई है जिनसे स्थानीय संस्थाग्रों का विकास ही सके 
और वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावशाली इकाइयाँ वन सकें | हमारे संविधान में 
ग्राम पंचायतों को एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है।घारा ४१ में इनके 
विकास को राज्यों की सीति का एक निर्देशक सिद्धान्त (॥7९०४ए८ शरं॥रणंफ़ञा०) 
बनाया गया है श्र आज ग्राम पंचायतें भारतीय शासन-व्यवस्था की प्रमुख 
इकाइयां हैं । 

स्थानीय संस्याश्रों के कार्य--स्थानीय संस्थाओं के कार्य भिन्‍म-भिन्‍न देशों में 
समिन्‍्म-भिन्‍न प्रकार से निर्वारित किये गए हैं । यद्यपि इनके कार्यों को प्रकृति सभी 
देशों:में एक जैसी है किन्तु इनको निर्वारित करने के लिए ग्लग-अ्लग दंधों में प्रलग- 
अलग संद्धान्तिक श्राधार स्वीकार किये गए हैं। जर्मनी में इनके कार्यों को नियमानुसार 
निर्धारित नहीं किया जाता वरन यह सं॑स्वार्य उन सभी कार्यों को कर सकती हैं, जो 
कानून द्वारा किसी अन्य सरकार को नहीं दिए गाए हैं। अर्थात्‌ यह उने कार्यो को 
नहीं कर सकतीं जो किसी भन्य सरकार जेसे संघ सरकार, राज्य सरकार या पस्य 
स्थानीय सरकार द्वारा किये जाते हैं | इंगलैड में यह संस्वायें केवल उन्हीं कार्यों को 
कर सकती हैं जो उन्हें कानून हारा सौप दिये यये हैं । रूस में स्थानीय सरकारों के कार्यों 
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को न तो कानून ह्वारा निश्चित क्रिया जाता है और न उनके-कार्य-क्षेत्र पर साधारण- 
सया कोई प्रतिबन्ध ही होता है अर्थात्‌ यह संस्थायें सभी प्रकार-के कार्य कर सकती 
। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि उच्च अधिकारी जिस कार्य को ठीक नहीं समभते . 
तो उन्तको उस कार्य के करने से रोक सकते हैं । हमारे देश में स्थानीय संस्थायें. 
इंगलेंड के नमूने पर ही स्थापित की गई हैं और इसलिए इन संस्थाओं के कार्य 
कानून द्वारा स्पष्ट कर दिये गये हैं । हम स्थानीय संस्थाओं में नगरपालिकाओओं , नगर - 
कॉरपोरेशन ()थपांलंफश (09ण०४०॥), जिला बोर्डों तथा ग्राम-पंचायतों के 
कार्यों का संक्षेप में व्शन करेंगे । 
नगरपालिकाएँ--नगरपालिकाएँ नगरों की व्यवस्था करती हैं और इनके 
कार्य प्रत्येक स्थान पर लगभग एक से ही हैं । इनके कार्यों को दो भागों में विभाजित 
किया जाता है--अ्रनिवार्य तथा ऐच्छिक परन्तु यंह वर्गीकरण न तो लोकप्रिय ही है 
और न सर्वेग्यापी ही है, केवल अ्रष्ययन की सुगमता के लिए यह वर्गीकरण कर 
दिया गया है। अनिवार्य कार्य वे हैं जिनको कानूनन नंगरंपांलिकाओ्ों को करना ही 
पड़ता है और जहां तक ऐच्छिक कार्यों का सम्बन्ध है वे उनकी स्वेच्छा पर 
निर्भर करते हैं । यह संस्थायें साधारणातया ऐसे कार्य करती हैं. जिनसे नागरिकों का 
जीवन उच्चतम बनता है, उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है भर नागरिकों को 
नंगर सम्बन्धी शभ्राधुनिक सेवायें प्राप्तं होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई तथा 
सार्वजनिक कार्य इत्यादि । यह समितियाँ नागरिकों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा - की 
व्यवस्था अनिवाय रूप से करती हैं और कहीं-कहीं पर माध्यमिक शिक्षा का भी 
अ्रवन्ध करती हैं और स्कूलों तथा कालिजों को स्थापित करती हैं । -कहीं-केंहीं पर तो 
यह राज्य सरकारों की ओर से निःशुल्क तथा अनिवाय प्रारम्भिक शिक्षा का भी 
प्रबन्ध करती हैं । इसके अतिरिक्त यह नागरिकों के स्वास्थ्य की श्री देखं-भाल करती 
हैं। नंगर में गन्दे पानी की नोलियों को बनवानें और उनकी सफाई करवाने, 
नागरिकों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने, सड़कों की सफाई, बीमारियों की 
रोकं-थाम के लिए गन्दे स्थानों को साफ करवाने तथा टीके आदि की व्यवस्था करंते, 
गन्दी वस्तुओं के विक्रय को रोकने, नागेरिकों की चिकित्सा के लिए दवाखानों को 
स्थापित करते और उनको चालू रखने तथा नागरिकों को छत की वीमारियों से 
बचाने आदि का प्रबन्ध करती हैं । सावंजनिक कार्यों में--सड़कें, पुल, वाजार, नगर 
सुधार योजनाम्रों में नगर में रोशनी करने, उतको साफ रखने तथा पानी छिड़कने 
बायों तेथा पार्कों को बनवाने, पशुन्वर्ध घरों को वनवोने, पुस्तकालयों, चित्रघरों 
तथां अजायबघरों को स्थापित करने, सड़कों के किनारे पेड़ लगाने आदि की व्यवस्था 
करती हैं। इसके अतिरिक्त. यह अ्रप्रिय. व्यवत्तायों, मेलों,-तमाशों, नुमायशों श्रादि को 
नियन्त्रित करती हैं, पशु-चिकित्सा और आग बुझाने आदि का प्रवन्ध करंती हैं । 
नंगर कॉरपोरेशन--नंगरपालिकाओं की भाँति नगर कॉरपोरेशन' भी लगभग 
ऐसे ही कार्य करते हैं; श्रन्तर केवल इतना है कि यह श्रधिक शक्तिशाली होते हैं ओर 
इनका कार्यक्षेत्र अधिक तिस्तृत होता है। इन पर राज्य सरकार का उतना नियन्त्रण 
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नहीं होता जितना नगरपालिकाओं पर होता है । इनको कर लगाने तथा वसूल करने 
के अधिकार समितियों की अपेक्षा अधिक प्राप्त होते हैं । भारत में श्राजकल १४ नगर- 
कॉरपोरेशन स्थापित हैं ! 
जिला-बोड्े---जिला वोर्डो को भी नग्र॒पालिकाशों की भांति वह्धत से कार्य 
करने होते हैं, जिनकी प्रकृति लगभग वैसे ही होती है जैसे नगरपालिकाश्रों के कार्यों 
की होती है । अन्तर केवल इतना होता है कि यह अपने काय॑ ग्रामीण क्षेत्रों में करते 
हैं । भ्रतः यह संस्थायें ग्रामीरा क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, 
सुविधा तथा उन्नति के लिए «व्यवस्था करती हैं । यह नई-तई सड़कों को बनवाने, 
पुरानी सड़कों की मरम्मत तथा देख-भाल करने, सड़क के किनारे पेड़ लगवाने और 
उनकी देख-भाल करने, व्यवितयों के लिए पानी का प्रवन्च करने तथा उसको सुरक्षित 
रखने, सिचाई के लिए नहरों, तालाबों और कुएँ आदि का प्रच॒न्ध करने, कृषि के 
लिए पानी का प्रवन्ध करना, अस्पतालों, चिक्रित्सालयों, पशु अस्पतालों, बाजार, 
पार्क, प्रारम्मिक शिक्षा सम्बन्धी स्कूलों और परुस्तकालयों, सड़कों की सफाई तथा 
बीमारियों की रोक-थाम करने, तालाबों, घाटों की व्यवस्था करना, ग्रकाल तथा 
बाढ़ के समय में निवारण कार्यों की व्यवस्था करना और क्रपि की उन्तति तथा 
विकास के लिए क्ृपि-त॒मायथञों तथा श्रादर्श फार्मों को व्यवस्था करती हैं । विगत 
वर्षो में राज्य सरकारों के सामाजिक कल्यारस तथा विकास-कार्यों में वृद्धि होने से 
तथा ग्राम पंचायतों के विकास से इन संस्थाम्रों का महत्व बहुत कम हो गया है भौर 
कहीं-कहीं पर तो इनको बिल्कुल वेकार समझा जाने लगा है । उत्तर प्रदेद्य में तो इन 
को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। बंगाल और आसाम राज्यों में चिकित्सा 
और स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें और मद्रास में सड़कों के त्िर्माणा का कार्य राज्य 
सरकारों ने अपने हाथों में ले लिया है । इसी प्रकार प्रन्य राज्यों में भो जो कार्य 
जिला वोड्डों द्वारा किए जाते थे वे शव या तो राज्य सरकारों द्वारा या आम पंचायतों 
द्वारा या विशेष संस्थाग्रों द्वारा किये जाने लगे हैं । 
ग्राम पंचायत--साधारणतया एक गाँव में एक पंचायत स्थापित होती है, 
यद्यपि कभी-कभी एक ही पंचायत्त कई ग्रामों की देखभाल कर सकती है। ग्राम 
पंचायतों की स्थापना भारत में लगभग सभी राज्यों में हो गई है। प्रथम पंचवर्षीय 
योजना काल में इनकी संझुया 5३,०८७ से बढ़कर १,१७,५६३ हो गई थी शर झाधा 
की जाती है कि इनकी संल्या दूसरी योजना काल में २,४४,५६१ हो जायगी । ग्राम 
पंचायतों को अनेकों कार्य सौंपे जाते हैं श्रौर यह आया को जादी है कि वे न्याय, 
पुलिस, नागरिकता सम्बन्धी और झआधथिक, सामाजिक सभी का सकती हैं । कर 
च आयोग के विचारानुसार ग्राम पंचायतें छोटे-छोटे कगड़ों की तव कर सकती 
हैं। सड़कों; स्कूलों तथा ग्रामीण चिकित्सालयों का प्रवन्च कर सकती हैं, पीने तथा 
सिचाई के लिए पानी की पूर्ति की व्यवस्था कर सकती है और चहाँ तक कि सेती, 
फसल की बिक्री आदि जैसी उत्पादक और झ्ाथिक कियायें भी सम्पन्त कर सकती 
हैं। परन्तु व्यावहारिक जीवन में पंचायतें साधारणतया यह सारे काम नहीं करती । 
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वे केवल .पंचायतघरों तथा- कुंश्रों. को बनाने और. उनको .देखभाल करने, गाँव 
की कुछ सड़कें तथा नांलियों का अंबन्ध करने; गाँव में रोशनी करने तथा. ऐच्छिक 
मजदूरों का संगठन करना, कभी-कभी स्कूलों तथा चिकित्सालयों की: इमारतों को 
वेनवाना और जन्म-मरण .सम्बन्धी ऑआँकड़ों को एकत्रित करने के . कार्य करती हैं 
परन्तु सभी स्थानों पर ग्राम पंचायतें यहेसारे काम नहीं करतीं । अधिकतर थे इनमें 
से दो या तीन कार्य ही कर सकती हैं । इसलिए. झ्रायोग काः विज्वार था कि उनके 
लिए इतने अधिक कार्य को सौंपने के स्थान-पर केवल कुछ महत्वपूर्ण कार्य ही दिये 
जायें और उनके कार्यक्षेत्र में से वे कार्य निकाल दिये जायें जो सहकारी समितियों 
द्वारा किये जा सकते हों । | 

.. नियोजन आयोग के अनुसार ग्राम पंचायतों को निम्त कार्य करने चाहियें। 


ये काये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार: हैं श्रौर इनका सम्बन्ध देश के आथिक . 


विकास से है :-- 

ग्रामों में उत्पत्ति कार्यक्रमों को निर्मित करना; इन कार्यक्रमों को कार्यान्वितं 
करने के लिए सहंकारी-समितियों के सहयोग. से वित्त तथा अन्य- आवश्यकताओं की 
सूची तेयार करना ; एक ऐसे माध्यम का कार्य करना जिससे कि. अधिक से अधिक 
मात्रा में सरकारी सहायता ग्रामों को प्राप्त हो सके ; सामान्य :भूमियों जैसे जंगल, 
तालाब, बिना खेती की भूमि आदि को उन्नत करंना.'तथा जमीन के “कटाव को 
रोकना ; सामान्य ग्राम इमारतों, कंझ्रों,. तालाबों, सड़कों -इत्यादि को. बनवाना, 
मरम्मत करवाना और सुरक्षित रखना, इन सभी क़्ियाओं के लिए परस्पर सहायता 
और सम्मिलित प्रयत्नों का संगठन करना; सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, 
सामुदायिक कार्यों के लिए ऐच्छिक श्रम का संगठन करना, अल्प-बचतों को बढ़ावा, 
देना और पशुधन को सुधारता । इन कार्यों के भ्रतिरिक्त पंचांयतें कुछ भूमि-सुघार 
तथा भूमि-व्यवस्था सम्बन्धी कायं भी सम्पन्न करेंगी जैसे सामान्य भूमियों के उपयोग 
को नियमित करना, ग्राम समुदाय के लाभ के लिए जो भूमि भ्रलग 'रख द्री गई हों 
उन पर खेती करना, अपने क्षेत्र में कृषि तथा व्यवस्था. .के उच्च “स्तरों को अपनाना 
उस भूमि को निर्धारित करना जिसंका वितरण व्यक्तिगत . खेती करने के .श्रधिकारों 
_ की प्राप्ति के बाद भूमि के मालिकों तथा काइतकारों के बीच होगा,  कंषि, भूमियों 
की अधिकतम सीमा के निर्धारित होने के बादजो अधिक: भ्रूमि बचेंगी उसको निर्धा- 
रित करना और उस शभूमिं का पुनवितरण करना । इनके श्रतिरिक्त ग्राम-पंचायत्ों 
को कुछ न्याय सम्बन्धी कार्य भी करने होंगे जेसे कृपक मजदूरों के लिए न्यूनतम 
मजदूरों को लांगू करवाना, भूमि-सम्बन्धी साधारण भगड़ों को तय करना तथा अन्य 
माल तथा फौजदारी के मुकदमों को तय करता । 

स्थानीय संस्थाओं को श्राय के स्रोत--स्थानीय संस्थाओ्रों की आय के मुख्य 
स्रोत निम्न प्रकार हैं :-- | 

(१) कर, जिसके अन्तर्गत उन करों का भाग भी संस्मिलित है जो राज्य 
. सरकारों द्वारा लगाये जाते हैं और वसूंल भी किए जाते हैं । 


है 


स्थानीय सरकारों की वित्त-व्यवस्था ४४ 


(२) कर के अतिरिक्त अन्य स्रोत 

(३) राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान । 

(१) प्रत्येक राज्य में स्थानीय संस्थाओं के लिए कुछ विशेष करों को छे'३ 
दिया जाता है । यह कर निम्न प्रकार के होते हैं :--- 

: सम्पत्ति प्र कर जैसे मकानों और भूमि पर कर तथा भूमि के हस्तान्तरण 
पर कर, क्ृपि भूमि उप-कर, विना कमाई हुई वृद्धि पर और पूंजी के हस्तान्तरण 
पर लग्रे हुए कर का अति-शोधन ($ए००४४०) सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त 
कुछ व्यावसायिक कर जैसे चुंगी, घाटों तथा नाव-पुलों की आ्राय, व्यक्ति कर आदि 
भी लगाये जाते हैं। स्थानीय संस्थायें एक त्तीसरी प्रकार का कर भी लगाती हैं जो 
व्यक्तिगत कर कहलाते हैं, जिनमें व्यवसायों, व्यापारों श्रादि पर कर, परिस्थितियों 
और सम्पत्तियों पर कर, यात्रियों पर कर, कम्पनियों पर कर, मोटर यात्रियों पर 
कर, आदि सम्मिलित हैं । ये संस्थायें कुछ विशेष सेवाग्नों का शुल्क भी प्राप्त करतो 
हैं जँसे व्यक्तिगत घरों में मेहतर का काम, मोटर तथा गाड़ियों, गायों, बैलों, कुत्तों 
आदि का लाइसेन्स शुल्क तथा भयानक व्यवसायों को नियन्त्रित करने का लाइसन्स 
शुल्क 4 

(२) स्थातीय संस्थाओं को कर के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोतों से भी आय 
प्राप्त होती है, जैसे :--- 

भूमि तथा भूमि की उपज की झाय, भूमि का लगान तथा मकानों, विश्वाम- 

हों तथा डाक-वंगलों आदि का किराया, शिक्षा से आय, चिकित्सालयों से प्राप्त 
श्राय; बाजारों, कसाई-घरों श्रादि की श्राय, विनियोगों से श्राय इत्यादि । 

(३) स्थानीय संस्थाओ्रों की श्राय का अन्तिम स्रोत राज्य सरकारों द्वारा दिए 
गंये अनुदान हैं । अब हम भिन्न-भिन्न स्थानीय संस्थाश्रों के व्यक्तिगत श्राय के न्नोत्तों 
की विवेचना करेंगे :--- 

नगरपालिकाएँ सम्पत्ति-कर, वस्तु-कर, व्यक्तियत-कर, तथा गाड़ियों, जान- 
बरों, थियेटर शोर नुमाइश ग्रादि पर कर लगा कर आय प्राप्त करती हैं। वम्बई, 
मध्य-प्रदेश और उत्तर-प्रदेश में चूँगी तथा सीमा-करों का, नगरपालिकाशों की झाय 
के स्रोतों में एक प्रमुख स्थान है । पदिचमी बंगाल, विहार, केरल, मद्रास तथा ग्रासाम 
में सम्पत्तिकरों का विशेष महत्व है। नगरपालिकाग्नरों की वित्तोय व्यवस्था का 
अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इनकी आय के स्रोतों में सामान्य रूप से प्रत्यक्ष 
करों को बहुत कम महत्व प्रदान किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
प्रत्यक्ष-कर लगाने की ओर से पुणंतया उदासीन हैं । 

नगर कॉरपोरेशनों हारा जो कर लगाये जाते हैं वे लगभग वही हैं जो नगर- 
पालिकाओं द्वारा लगाये जाते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि कॉर्पोरेशन अपने 

कार्यक्षेत्र में पूर्णातया स्वतन्न होते हैं और इसलिए वे बिना राज्य सरकारों की आभा 
के अपनी इच्छानुसार कर लगा सकते हैं। केवल इनकी अधिकतम पौर न्यूनतम 
सीमायें विभिन्‍त कॉरपोरेशन कानूनों में निर्धारित कर दी जाती हूँ फिर भी कोंर- 
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पोरेशन के करों की सूची में सम्पत्ति-करों का प्रमुख स्थान है । | 
| जिला वोडों के कर लगाने की ज्ञक्ति अपेक्षाकृत सीमित रहती है। इनक 
सबसे अधिक महत्वपुर्णा-कर भूमि-कर होता है जो मालग्रुजारी के अनुसार निर्धारित 
किया जाता है। इसके अत्तिरिक्त व्यवसाय-कर, सम्पत्ति तथा.परिस्थितियों पर कर.. 
और सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर भी कर लगाये जाते हैं। परन्तु ये कर भिन्‍न-भिन्‍न' 
राज्यों में भिन्‍न-भिन्‍न हैं। ग्राम-पंचायतों के विकास.के कारण इन संस्थाओं के कर 
लगाने का अधिकार तथा क्षेत्र बहुत अंश तक सीमित होते जा रहे .हैं । 
लगभग प्रत्येक राज्य में ही ग्राम-पंचायतें स्थापित हो चुकी हैं -। इनके कर 
लगाने का अधिकार भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्‍न-भिन्‍न है । यह सभी राज्यों में सम्पत्ति - 
कर लगाती हैं, अधिकतर राज्यों.. में व्यवसाय-कर,  भूमि-कर, गाड़ियों तथा पशञ्रों 
पर कर इत्यादि लगाती हैं और केवल कुछ ही राज्यों में -चुंगी, यात्री-कर, . वस्तुओं 
की बिक्री पर -कर, मेले, त्यौहार, शादियों इत्यादि पर कर लगाती .हैं। इत् करों के 
लगाने तथा बन्द करने या दरों को :निर्धारित तथा संशोधित करने के लिए राज्य 
सरकारों से आज्ञा प्राप्त करनी होती है। राज्य सरकारों ने कहीं-कहीं .पर. उन 
नियमों की रचना भी कर दी है जिनके अनुसार यह कर लगाये जाते हैं। क्योंकि 
पंचायतों का विकास भ्रभी हाल ही में हुआ है, इसलिये उन्होंने. श्रपने. कर लगाने के 
अ्रधिकारों का प्रयोग श्रधिक नहीं किया है । कदाचित्‌ उन्हें व्यक्तियों के विरोध का 
भी डर है | कर -जाँच आयोग के अनुसार तो पंचायतों को उस समय तक कर लगाने 
ही नहीं चाहिय जब तक कि वह पूर्ण रूप से स्थापित न हो जायें। उस समय तक 
वे अपना कार्य राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों से चलायें और - तत्पश्चात्‌ वह ऐसे 
कर,लगायें.जिनका भार.सभी व्यक्तियों पर पड़े ।. ग्राम पंचायतों ने श्रभी तक भूमि 
कर; व्यवसाय-कर, सम्पत्ति-कर , तथा. जानवरों और गाड़ियों पर ही. भ्रधिकतर' 
कर लगाये हैं । ४ 
.: “« स्थानीय वित्त जाँच समिति (सन्‌ १६९५१) की सिफारिशों के अनुसार स्था- 
नीय-संस्थाओ्ों के लिए कुछ आय के स्रोत तो पूर्व निश्चित होने ही चाहियें जैसे रेल 
समुद्र तथा हवा: के यात्रियों तथा वस्तुओं. पर सीमा-कर श्नौर भूमि तथा इमारतों 
खान उद्योग सम्बन्धी अधिकारों पर कर,. एक विशेष स्थानीय क्षेत्र में _ उपभोग के 
लिए थाने वाली वस्तुओ्नं पर कर, उनकी विक्री पर कर, बिजली की .विक्री पर कर, 
समाचार-पत्रों के अतिरिक्त अन्य. प्रकार के विज्ञापनों पर कर, उन गाड़ियों पर कर 
जो मशीन द्वारा संचालित नहीं होतीं, जानवरों, नावों, व्यवसायों तथा व्यापारों, 
नौकरियों, मनोरंजन आदि पर कर । 
कर जाँच आ्रायोग का भी यही विचार था और उनकी सिफारिश थी कि जो 
कर राज्य सरकारों द्वारा इस समय लगाये जा रहे हैं उन पर से वे अपना श्रधिकार 
घीरे-बीरे हटा लें और स्थानीय संस्थाओ्रों को सौंप दें ॥ झ्रायोग का विचार था कि 
- स्थानीय वित्त जाँच समिति द्वारा सिफारिश किए गए सभी कर स्थानीय संस्थाओं के 
लिए उपयुक्त नहीं होंगे। इनके अनुसार सम्पत्ति के हस्तान्तररणा पर कर तो स्थानीय 


करत पलक नैक परे ०5७ क पक अप शनकज जयायायन सा | 


स्थानीय सरकारों की वित्त-व्यवस्था डडह 


संस्थाएं ही लगायें परस्तु राज्य सरकारें उनको स्थानीय संस्थाओं की ओर से एकत्रित 
करें। इसी प्रकार रेल, समुद्र तथा हवाई यात्रियों तथा वस्तुप्नों पर जो सीमा-कर 
लगाये जायें उनको संघ सरकार स्थानीय संस्थाग्रों की ओर से लगाएँ और वसूल . 
करें बाकी करों को स्थानीय संस्थायें ही लागू करें। आयोग का प्रस्ताव था कि 
स्थानीय संस्थाओ्रों की कर-व्यवस्था को लोचपुर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है 
कि राज्य सरकारें करों की अधिकतम तथा न्यूनतम दरें निर्धारित कर दें: ऐसा 
करने से इनको, जैसी प्रथा प्रचलित है, हर कर लगाने से पहले राज्य सरकार की 
श्राज्ञा नहीं लेनी होगी । 

जहाँ तक उस ग्राय का सम्बन्ध है, जो स्थानीय संस्थाश्रों को उन कुछ करों 
के हिस्से के रूप में प्राप्त होती है जो राज्य सरकारों द्वारा लगाए तथा वसूल किये 
जाते हैं, उसक्री राशि बहुत ही कम होती है । स्थानीय सस्थाओ्रों को मोटरगाड़ी कर 
के बदले में कुछ मुझ्ावजां प्राप्त होता है | कुछ राज्यों में श्रमी हाल ही से मालगुजारी 
में से भी इन. संस्थाओ्रों को हिस्सा देना आरम्म कर दिया गया है और कुछ राज्यों में 
मनोरंजन कर में से भी कुछ भाग दिया जाता है। कर जाँच श्रायोग इस प्रकार के 
बंटवारे के अधिक पक्ष में नहीं था । उनका प्रस्ताव था कि मालगुजारी में से कम से 
कम १५% भाग ग्राम-पंचायतों को दे दिया जाये | 

स्थानीय संस्थाओं को कर के अतिरिक्त श्रन्य स्रोतों से भी ग्रधिक श्राय प्राप्त 

हीं होती है। कुछ नगरपालिकायें तथा कॉरपोरेशन पानी तथा विजली की. पूत्ति 

ओर सड़क यातायात की व्यवस्था कर रही हैं, परन्तु इनकी संख्या बहुत ही कम 
है। कुछ राज्यों में तो राज्य सरकारों ने स्वयं ही इन सेवाग्नों को प्रदान करना 
श्रारम्भ कर दिया है। कर-जांच आयोग का प्रस्ताव था कि नगरपालिकाप्रों को 
विशेष रूप से कॉरपोरेशन को अधिक से अधिक संख्या में इन सेवाश्नों को अपने हाथ 
में ले लेना चार 

यद्यपि राज्य सरकारें स्थानीय संस्थाञ्रों को अनुदानों द्वारा सहायता प्रदान 
करती हैं परन्तु यह श्राय का एक बड़ा स्रोत नहीं है। यह सहायता मुझ्य रूप से - 
विभिन्‍न योजनाओं की पूंजीगत लागतों के कुछ भाग को पूरा करने के लिए'दी जाती 
हैं जैसे वाटर बवसं, नालियों सम्बन्धी योजना, प्रारम्भिक स्कूलों की स्थापना तथा 
प्रबन्ध, अस्पतालों, शिशु कल्यारं केन्द्रों, जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों इत्यादि । 
यह अनुदान श्रधिकतर कुछे विशेष खर्चो के लिए निश्चित श्नुपात में दिये जाते हैं 
ओर इसलिये इनका किसी संस्था-विशेष की आवश्यकताओं से कोई विशेष संबंध 
नहीं होता ।' स्थानीय वित्त में इन अनुदानों का कितना महत्व है, इसका उल्लेख हम 
स्थानीय संस्थाओं की समस्याझ्रों का अध्ययन करते समय करेंगे। नयरपालिकाश्रों 
तथा कॉरपोरेशन को कुछ बड़ी-वड़ी योजनात्रों के लिए ऋण तथा आशिक सहायेता 
भी प्राप्त करनी पड़ती है । परन्तु वे अधिकतर अपने प्रवास में सफल नहीं“होते। * 
कर जाँच आयोग का सुझाव था कि राज्य सरकारें इन संस्थाओं को ऋण दें और - 
श्राथिक सहायता प्रदान करें । 
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स्थानीय संस्थाश्रों की श्राय के सुख्य-सुख्य स्रोतों की विवेचना--नगर- | 
पालिकाओों को कुल आय का लगभग झुँ भाग या ६८% करों से प्राप्त होता है। 
जिला वोड्डों को लगभग ह भाग या ३१% करों से प्राप्त होता है। हम ऊपर कह 
चुके हैं कि स्थानीय संस्थाग्रों की आय के ञ्रोतों में सम्पत्ति करों का बहुत ही महत्व- 
पूर्ण स्थान है । इसलिए हम सबसे पहले सम्पत्ति करों का उल्लेख करेंगे :-- 

सस्पत्ति-करं--सम्पत्ति-कर अधिकतर वे कर होते हैं जो भ्रचल सम्पत्ति के 
क्रय, विक्रय, सुधार आदि पर लगाये जाते हैं। -यह कर चार प्रकार के हो सकते हैं, 
भूमि तथा इमारतों पर कर, बिना कमाई हुई बूंद्धि पर कर, सम्पत्ति के हस्तान्तरण 
पर कर और भूमि तथा कृषि भूमि की उपज पर कर । कर जाँच आयोग ने अनुमान 
लगाया था कि सन्‌ १६५२-५३ में नगरपोलिकाओं को इस कर से ५*२३ करोड़ 
रुपयों की आय प्राप्त हुई थी। सम्पत्ति-कर, जो भूमि तथा इमारतों पर लगाये जाते 
हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं अर्थात्‌ सामान्य सम्पत्ति-कर तथा सेवा-कर | प्रथम 
प्रकार के कर सम्पत्ति के वाधिक मूल्य पर लगाये जाते हैं। परन्तु सम्पत्ति का मूल्य 


निर्धारित करना सरल नहीं होता इसलिये स्थानीय वित्त जाँच समिति का विचार था _ । ह 


कि लगान को ही कर का आधार वनाये रखना चाहिए । हमारे देश में सम्पत्ति कर 
की दर प्रत्येक भूमि के लिए समान होती है, परन्तु स्थानीय वित्त समिति का प्रस्ताव 
था कि इस कर को प्रगतिशील वनाया जाए और किसी प्रकार की भी छूठ न दी 
जाए। कर जाँच आयोग इन छूटों के पक्ष में था, क्योंकि उसके अनुसार न्याय की. 
दृष्टि से निर्घन व्यक्तियों की भूमि पर कोई कर नहीं लगाना चाहिए | सेवा करों के. 
श्रन्तर्गंत पानी की पूर्ति, नालियों, गलियों तथा सड़कों की सफाई, शिक्षा, रोशनी 
आदि का प्रबन्ध करने के लिए जो सम्पत्ति-कर लगाये जाते हैं वे इसके. अन्तर्गत आंते 
हैं । इनका निर्धारण भी सम्पत्ति के लगान के अनुसार होता है। सम्पत्ति-करों में 
सबसे बड़ी कठिनाई दरों के निर्धारित करने के सम्बन्ध में होती है । श्रायोग के 
अनुसार अधिकतर नगरपालिकाओं के कर निर्धारित करने के आधार दोपपूर्ण हैं। 
इसके अतिरिक्त सम्पत्ति पर कई शोर से कर लगाया जाता है । अर्थात्‌ राज्य सरकारें. 
भी कर लगाती हैं और स्थानीय संस्थायें भी, जिससे करदाताओं पर कर का भार 
बहुत श्रधिक हो जाता है और दोनों में समचय भी स्थापित नहीं होता है। इसलिए: 
कर जाँच आयोग का सुझाव था कि राज्य सरकारों को सम्पत्ति पर कर नहीं लगाना 
चाहिए। कभी-कभी नगर-विकास या नगर-सुधार योजनाश्रों के कार्यान्वित होने से 
नगर में स्थित भूमि या इमारतों के मूल्य बढ़ जाते हैं। जिन नगरों में नगर-सुधार 
टूस्ट होते हैं वहाँ पर यह ट्रस्ट सम्पत्ति की इस प्रकार मूल्य वृद्धि पर उपकार-कर 
(8०६८५गाथा: 79) लगाते हैं श्रीर श्रन्य स्थानों पर नगरपालिकाओों और नग्र 
कॉरपोरेशन को यह कर लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। परन्तु इस कर को 
लगाने में अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं जैसे विभिन्‍न इमारतों तथा 
सम्पत्तियों में यह निर्यय करना कठिन हो जाता है कि क्रिसको कितना लाभ हुत्ना है 
गैर किसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है । इसमें मुकदमेवाजी भी काफी होती है । 
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कर जाँच आयोग का सुझाव है कि अधिकतर इन्हीं करों को लगाया जाए और इन 
की दर सम्पत्ति की मूल्य वृद्धि की कम से कम आवबी होनी चाहिए। कुछ राज्यों में 
सम्पत्ति के हस्तान्तरणा पर भी कर लगाया जाता है। इस कर की दर पू्व॑निदिचित 
होती है और राज्य सरकारें इसे एकत्रित करती हैं। कर जाँच आयोग के अनुसार 
यह बहुत ही उपयुक्त कर है और उनकी सिफारिश है कि इसका प्रयोग श्रन्य राज्यों 
में भी किया जाय । जिला वोडों की आय मुख्य रूप से भुमि करों ([.870 (८६५८६) 
से प्राप्त होती है । कुछ राज्यों में यह भी व्यवस्था की गई है, कि इनकी ग्राब का 
कुछ भाग पंचायतों को भी दिया जाय भ्रीर कुछ राज्यों में पंचायतें स्वयं इस कर को 
लगाती हैं । यह कर मालगुजारी पर अतिरिक्त कर के रूप में लगाया जाता है और 
स्थानीय सरकारों की ओर से राज्य सरकारें इस कर को मालगुजारी के साथ-साथ 
वसूल करती हैं। उत्तर-प्रदेश में जमींदार-उन्मुलल से इस कर को मालगुजारो 
में ही मिला दिया गया था और राज्य सरकार जिला वोर्डो को केवल मुश्रावजा 
अनुदान देती थी । 
चुंगी तथा सीमा-कर--भारत में बहुत से राज्यों में नगरपालिकाग्रों की 
प्राय का यह मुख्य स्नोत है। यह इतना लाभप्रद है कि ग्राम पंचायतों ने भी इनको 
लगाता आरम्भ कर दिया है । किसी विशेष क्षेत्र में वस्तुप्रों या यात्रियों के श्राने 
तथा जाने पर सीमा-कर लगाया जाता है भ्रौर चुद्भी उन वस्तुओं पर लगाई जाती है 
जो किसी क्षेत्र में बिक्री या उपभोग के लिए ग्राती हैं या उस क्षेत्र के बाहर जाती 
हैं। सीमा-कर प्रत्येक परिस्थिति में वस्तुओं के किसी विश्येप क्षेत्र में से जाने तथा 
आने पर लगाया जाता है चाहे उस क्षेत्र में वह वस्तु विके या न बिके । दूसरी ओर 
चुंगी केवल वस्तुओं के आने पर लगाई जाती है श्रीर यदि वे ही वस्तुयें दुवारा उस 
क्षेत्र से वाहर भेजी जायें तो चंड़ी से वसूल की गई राशि को लौटाना पड़ेगा । जिन 
वस्तुओ्रों या व्यक्तियों का हस्तान्तरण रेलों, समुद्री या हवाई यातायात द्वारा होता है, 
उन पर संघ सरकार सीमा-कर लगाती है और उनसे प्राप्त हुई राशि को राज्य 
सरकारों में वाँट देती है । जिन वस्तुओं या यात्रियों का हस्तान्तरण सड़कों या नदियों 
हारा होता है उन पर सीमा-कर राज्य सरकारों हारा लगाया जाता है श्रौर उपभोग 
या बिक्री के स्थावीय क्षेत्रों में आ्राना वाली या बाहर जाने वाली वस्तुओं पर भी 
राज्य सरकारें ही कर लगाती हैं। दोनों ही कर अपने-अपने स्थान पर श्रच्छे हैं। 
सीमा-करों में वस्तुग्रों के क्षेत्र में बाहर जाते समय कर की राशि को वापिस क 
का भगड़ा नहीं होता जैसा कि चुंगी में है। वापिसी से वस्तुन्नों के श्राने-जाने 
केवल देर ही नहीं होती, वल्कि अप्टाचार को भी प्रोत्साहव मिलता है । इ 
कारणों से चुंगी से वस्तुओ्रों के स्वत्न्ध प्रवाह में ढकावर्ट उत्यन्त होती हैं । चुगी की 
अपेक्षा सीमा-कर में एक गुण यह भी है कि रेलों से आने-जाने वाली वस्तुओं पर रेलों 
के भाड़ों के साथ-साथ ही स्तीमा-क्र भी वसूल किया जा सकता है ओर इस प्रकार 
एकत्रित की गई राशि. को नगरपालिकायों को दिया डा सदाता है | नगरपालिकाओों 
को यह झाय विना किसी खर्चे के ही प्राप्त हो सकती है । ऐसा होने सेना 
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व्यापारियों को ही. परेशानी होती है और न कर की चोरी ही होती है । इसके अ्ति- 
रिक्त एक लाभ यह भी: है कि सीमा-कर लगाने के लिए वस्तुओ्रों का वर्गीकरण मन- 
माने ढंग से करने की आवश्यकता नहीं होती है | वस्तुओं का वही वर्गीकरण अपनाया 
जा सकता है जो रेलों द्वारा किया जाता है। यह ध्यान रहे कि सड़कों द्वारा वस्तुप्रों 
'के स्थानान्तरण पर सीमा कर. वसूल करने के लिए बिल्कुल ही अलग व्यवस्था करनी 
होती है । साथ ही यह भी कठिनाई होती है कि यदि स्थानीय सरकारें वस्तुश्रों पर 
बहुत ऊंचा सीमा कर लगा देंगी तो व्यक्ति रेलों से अपनी वस्तुओं को भेजना बन्द 
. कर देंगे श्रौर इस प्रकार रेलों की आय भी कम हो जायेगी । यही कारण था कि 
'सीमा-करों- को संघ सरकार के करों की सूची में सम्मिलित किया गया है। सीमा- 
करों में एक कठिनाई यह भी है कि सड़क द्वारा दूर स्थानों पर वस्तुओं के जाने में 
एक ही वस्तु पर कई बार कर लग जाता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों ही करों 
में कर वसूल करने-में बहुत अ्रधिक्न खर्चा होता है तथा व्यापारियों को बहुत सी. 
असुविधायें होती हैं और अ्रष्टाचार भी बढ़ता है । कर जाँच आयोग का विचार 
था कि चुंगी-कर की व्यवस्था को अ्रधिक सरल बनाया जाय तथा नगरपालिकाओं के . 
लाभ के लिए जहाँ पर उचित हो संघ सरकार और भी कर लागू करे। आयोग . ने 
 चंगी-कर व्यवस्था में निम्त दशाओं में सुधार करने की सिफारिश की है :-- 
देरी तथा असुविधाश्रों को रोकने के लिए वस्तुओं पर मूल्यानुसार कर” न 
लगाया जाए बल्कि भार के अनुसार लगाया जाये । चुंगी की झरादर्श दरें राज्य सर- 
कारों द्वारा निर्धारित कर दी जायें और उन वस्तुओं पर कर न लगाया जाय जिनमें 
असुविधा होने की सम्भावना होती है । छोटे कर्मचारियों पर ऊँचे अफसरों द्वारा 
कड़ा नियन्त्रण रखा जाए ताक्रि अष्ठाचार न बढ़े; खाद्य-पदार्थों पर चुंगी की वर्तमान: 
दरों में वृद्धि के लिए साधारणतया राज्य सरकारों को आज्ञा नहीं देनी चाहिए । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि ये दोनों कर बहुत उत्पादक हैं किंन्तु यह भी सच 
है कि इनसे आ्रान्तरिक व्यापार को हानि होती है श्ौर यह प्रतिगामी होते हैं। चुंगी- 
करों के बारे में स्टाम्प का कहना था कि “इसमें लगभग प्रत्येक बुराई” हैं ।” कुछ 
स्थानों पर यात्री-कर भी लगाया जाता है। यह यात्रियों पर सीमा-कर होता है.। 
यह भी रेलों द्वारा लगाया जाता है और रेल के किरायों में ही सम्मिलित कर दिया. 
,... जाता है। इस कर के लागू करने का मुख्य कारण यह है कि लोगों का विचार है कि 
छ ३. क्‍योंकि स्थानीय संस्थायें बाहर से आ्ाने वाले यात्रियों को अनेकों सुविधायें प्रदान करने 
में बहुत खर्चा करती हैं इसलिए इस खर्चे में कुछ हाथ यात्रियों को भी वटाना चाहिए 
कर जाँच आयोग का विचार था कि लम्बे सफर वाले यात्रियों पर भी सीमा-कर 
बहुत नीची दरों से लगाया जाए | 
व्यवसाय तथा पेज्नों पर कर---आसाम को छोड़कर अन्य राज्यों में यह. कर 
स्थानीय संस्थाग्रों द्वारा लगाया जाता है। आासाम में इस कर को राज्य सरकार 
लगाती है। मद्रास, आंध्र और परिचमी बंगाल के अ्रतिरिक्त अन्य. राज्यों में इस कर 
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स्थानीय सरकारों की वित्त-व्यवस्था डर 


का कोई विशेष महत्व नहीं है । भिन्न-भिन्न व्यवसायों तथा व्यापारों के लिए कर की 
दरें भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं । परन्तु कुछ राज्यों में लगभग समान दरें रखी जाती हैं । 

गाड़ियों तथा नावों श्रौर पशुझ्रों पर कर--बह कर तब्रामों तथा शहसों में 
भी स्थानीय सरकारों द्वारा लगाये जाते हैं । वम्त्रई को छोड़कर अन्य राज्य में मोटरों 
पर कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, परन्तु बम्बई में यह स्थानीय सरक्षार 
लगाती हैं। जिन राज्यों में यह कर राज्य सरकारें लगाती हैं वहाँ पर वे स्थानीय 
सरकारों को कुछ मुप्रावजा देती हैं, क्योंक्रि मोटर कर की आय दिन-प्रतिदिन 
चढ़ती ही जा रही है इसलिए कर जाँच आयोग का सुक्राव था कि मुप्नावजे की एक 
निश्चित राशि के स्थान पर स्थानीय सरकारों को कर की श्राय का एक निश्चित 
भाग मिलना चाहिए । 

सार्ग शुल्क (70। प७४)---मार्ग शुल्क भी व्यावसायिक कर-परिवार का 
एक सदस्य है और यह किसी विशेष क्षेत्र था विश्वेप स्थानों में थाने वाले या वहाँ 
से गुजरने वाज़े व्यक्तियों, गाड़ियों तथा जानवरों पर लगाया जाता है। यह कर 
प्रतिगामी होते हैं क्योंकि इनकी दर गरीबों तथा अमीरों के लिए एक सी ही रहती 
है | उन्‍ततिशील देशों में इस कर को समाप्त कर दिया गया है परन्तु भारत में इस 
का प्रयोग लगभग सभी स्थानीय सरकारें कर रही हैं।॥ कर जांच झायोग का सुकाव 
था कि इस कर को एकदम बन्द कर दिया जाय श्रौर केवल ५ लाख रुपयों से 
अधिक लागत के पुलों पर यह कर लगाया जाय और पुल की लागत निकल बाने 
पर इस कर को बन्द कर दिया जाये । स्थानीय सरकारों की श्राय में जो कमी हो 
उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकारें मोटर कर में से एक भाग स्थानीय सरकारों 
कोदेदें। 

स्थानीय संस्थाओं का व्यय--सन्‌ १६४६-४७ के आँकड़ों के श्राधार पर यह 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नगरपालिकाओं की अपेक्षा जिला बोर्ड अधिक 
जनसंख्या की सेवा करते हैं। उम्त वर्ष नगर क्षेत्रों में कुल जनसंख्या २ करोड़ १६ 
लाख थी । जबकि जिला वोर्डों के क्षेत्र में कुल जनसंख्या २० करोड़ ४५ लाख के 
लगभग थी । इसलिए दोनों संस्थाग्रों के व्यय में १० झ्ौर १ का अनुपात था। 
स्थानीय सरकारों के व्यव की मदों को तीन बड़े-बड़े सागों में विभाजित किया जा 
सकता है अर्थात्‌ शिक्षा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य भर संवादवाहन । इनमें से प्रत्येक 
का वर्णान हम निम्न प्रृष्ठों में करेंगे :--- 

शिक्षा--हमारे संविधान के अनुप्तार राज्य सरकारों को संविधान लागू होने 
के १० वर्षो के अन्दर ही १४ वर्य से कम आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क तथा 
अनिवाये शिक्षा प्रदान करना है। इस उद्देश्य की ओर अग्रसर होने में स्थानीय 
सरकार के व्यय में वृद्धि हुई है | उत्तर प्रदेश में सनू १६१६ में प्रानम्मिक शिक्षा 
ऐक्ट पास हुप्रा था जिसके अनुसार केवल शहरी क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा को 
व्यवस्था की गई थी । सन्‌ १६२६ में जिला बोई प्रारम्मिक शिक्षा ऐक्ट बन जाने 
के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भो अनिवाय शिक्षा की व्यवस्था श्रारम्भ हो गईं। इस 
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समय उत्तर-प्रदेश के ३६ नगरों में लड़कों के लिए अनिवाये शिक्षा चालू कर दी 
गई है, और २६ जिला बोर्डो के चुने हुए क्षेत्रों में भी श्रनिवार्य शिक्षा प्रंदान की जा 
रही है ! लड़कियों के लिए अनिवारय शिक्षा लखनऊ और इटावा के जिला बोडों के 


' कुछ चुने हुए क्षेत्रों में तथा मिर्जापुर और मथुरा की नगरप/लिकाओं में की गई है। 


इटावा के जिला बोर्डों को शिक्षा का पूरा व्यय राज्य सरकार देती है जबकि अन्य 


क्षेत्रों में खर्चे का दो-तिहाई भाग राज्य सरकार देती है। पिछले १० वर्षों में कुल 


व्यय में लगभग ११%, की वृद्धि केवल शिक्षा के कारण ही हुई है । परन्तु खेद की 
बात यह है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में श्रनेकों ऐसे स्थान देखने में आते हैं जहां 
पर छोटे-छोटे लड़कों श्रौर लड़कियों के लिए शिक्षा का कोई प्रवन्ध नहीं है। छोटे 


' छोटे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है और फिर भी । 


न तो स्कूलों में उचित शिक्षा ही प्रदान की जाती है और न बच्चों के चरित्र की ही. , 
शोर कोई ध्यान दिया जाता है । बात यह है कि इन स्कूलों में शिक्षा की उचित 
व्यवस्था नहीं है; इनके पास पर्याप्त सामान भी नहीं है और अध्यापकों को इतना कम 
वेतन दिया जाता है कि उनको अपनी जीविका कमाने: के लिये अन्य स्रोत्तों को 
खोजना पड़ता है । इसलिये वे बच्चों को पढ़ाने की श्रोर उचित ध्यान नहीं देते और 
रुचि भी नहीं दिखाते । यदि देश्ष में अच्छे नागरिकों को जन्म देना है तो यह श्रावश्यक 
है कि शिक्षा का उचित प्रवन्ध किया जाय और ऐसे अ्रध्यापक रखे जायें जो उचित 
शिक्षा प्रदान कर सकें और इन अध्यापकों के वेतन का भी उचित प्रवन्ध होना चाहिये । 
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य--यह स्थानीय सरकारों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य 
है । इस कार्य में कई.कार्य सम्मिलित हैं जैसे चिकित्था के लिये श्रस्पतालों, दवाइयों, 
डाक्टरों आदि का प्रवन्ध करना और रोग निवारण करने के लिये अन्य उपाय करना, 
गन्दे पानी की निकासी के लिये नालियों का उचित प्रत्रन्ध करना, कूड़े के ढेरों को | 
साफ कराना, सड़कों तथा मण्डियों श्रौर मेलों के स्थान की सफाई, खाने पीने की 
वस्तुप्रों की बिक्री का उचित प्रबन्ध, शहरों तथा गाँव में पानी की व्यवस्था इत्यादि। 
इस मद पर नगरपालिकाओं का कुल व्यय लगभग ५ करोड़ रुपया था । जिला बोडों 
का व्यय बहुत कम था क्योंकि उन्हें गन्दे पानी की निकासी तथा कछूड़े की सफा 
सड़कों की सफाई और पानी की व्यवस्था नहीं करनी होती है । इसलिये इनका . 
कुंल व्यय १ करोड़ ७७ लाख रुपयों से कुछ ही अधिक था । जन-साधा रण के स्वस्थ्य 
की जिम्मेदारी भी इन्हीं संस्थाप्रों पर होती है । यह बीमारियों तथा महामारियों 
को फैलने से रोकने का काम करती हैं श्रौर इस सम्बन्ध में इनको बहुत से काम 
करने होते हैं जैसे अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई रखनां, कुड़े और गन्दगी को जमा ने 
होने देना, नालियों, शौचालयों तथा मूत्रालयों की व्यवस्था करना, कंबरिस्तानों - 
तथा श्मशान घाटों की व्यवस्था करना, छूत की बीमारियों कोन फैलने देने के 
लिए टीका आदि का प्रबन्ध करना, अस्पतालों तथा चिकित्सालयों की व्यवस्था करना 


इत्यादि । मन कक 
यातायात--स्थानीय संस्थाओं को सड़कों, पुलों, घाटों इत्यादि को बन- 


स्थातीय सरकारों की वित्त-व्यवस्था श्प्र्पू 


लत 


बाना और उत्तको भी मरम्मत करवानी होती है तथा सड़कों के किनारे पेड़ भी 
लगवाने होते हैं । सन्‌ - १६४४-४५ में इन सरकारों के अधीन केवल १,६५,८५५६ 
मील लम्बी सड़कें थीं जिनकी देखभाल तथा मरम्मत पर लगभग २८१ लाख रुपया 
खर्च हो रहा था। उसी वर्ष में साव॑जनिक निर्माण विभाग के अ्रघीन ४१,०३२ 
मील लम्ब्री सड़कें थीं जिन पर यह विभाग ४३० लाख रुपया खर्च कर रहा था। 
ग्रतः स्थानीय सरकारों का सड़कों पर औसत खर्च १६६ रुपया प्रति मील था, जबकि 
ग्न्‍्य सड़कों पर यह व्यय १,०४८ रुपया प्रति मील था | स्वाभाविक ही है कि सादे - 
जनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कें अधिक मजबूत झौर टिकाऊ होंगी 
और स्थानीय संस्थाग्रों द्वारा जिन सड़कों की व्यवस्था हो रही है उनकी स्थिति अ्रवश्य 
ही शोचनीय होगी इसलिये यदि सड़कों की स्थिति को सुधारता है तो सड़कों की 
व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा ही होनी चाहिए । संवादवाहन के लिये राज्य सरकार 
स्थानीय सरकारों को दो प्रकार से सहायता देती है, एक तो अपनी श्ाय में से भर 
दूसरे उत्तर-प्रदेश सड़क विकास कोप में से । 


स्थानीय संस्थाओ्रों की समस्यायें-- 

हमारे देश में स्थानीय संस्थाओं को जो कार्य सौंपे गये हैं वे बहुत ही विस्तृत 
हैं । वास्तव में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के कल्याण तथा उन्नति के लिए इन्हीं 
संस्थाओं को जिम्मेदार बनाया गया है। परन्तु उनकी झाय के साधन बहुत ही 
सीमित हैं । इनके साधन इतने कम हैं कि कहीं-कहीं पर तो यह संस्थायें अनिवार्य 
कार्यो तक सम्पन्त करने में अप्तमर्थ रहती हैं | स्थानीय संस्थाश्रों की आय कम होने 
के कारण यह अपने कार्यों को इतनी कुशलता से सम्पन्त नहीं कर पा रही हैं जितनी 
कुशलता से इनको करना चाहिए, और इसलिए इनसे देश को ग्राशातीत लाभ भी 
प्राप्त नहीं हो रहा है। ऊपर से देखने पर तो इन संस्थाओं की आय और व्यय 
सम्बन्धी आँकड़े काफी संतोपजनक प्रतीत होते हैं परन्तु यदि प्रति व्यक्ति श्राय श्र 
व्यय का अ्रव्ययन किया जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि इनकी दशा श्रत्यन्त 
शोचनीय है | बात यह है कि प्रारम्भिक काल में जो साधन इनको सांपे गये वे 
वेलोच होते हुए भी इनके लिए उस समय पर्याप्त थे क्योंकि उस समय श्राय की 
तुलना में इनका व्यय बहुत कम था । परन्तु जैसे-जैसे समय की प्रगति हुई और 
राजकीय सरकारों का कार्य-क्षेत्र विस्तृत होता गया, इन संस्थाग्नरों का व्यय भी बढ़ता 
गया । किन्तु इनके व्यय के वढ़ने के साथ-साथ श्राय में उत्तनी वृद्धि नहीं हुई । 
परिणामस्वरूप इन संस्थाओं को बहुत ही बुरा समय देखना पड़ा और इन्हे 
नागरिकों को भी बहुत कम सुविधाएँ प्रदान कीं । इसलिए यह संस्यायें अ्रधिक लोक- 
प्रिय नहीं हो पाई । एक अनुमान के अनुसार नगरपालिकाश्रों की प्रति व्यक्ति आय 
केवल ७ रुपये १९ झाने १ पाई प्रतिवर्ष थी और जिला बोर्डों की १३ आने २ पाई 
प्रति व्यक्ति थी । इतनी कम आय होते हुए यह आशा करना, कि थे संस्थायें अपना 
कार्य कुशलतापुर्वक कर सक्केंगी, निराघार है | स्थिति इतनो खराब है कि ८० प्रतिशत 


४५६ राजस्व 


गाँव में प्रारम्भिक स्कूल नहीं हैं, गाँव से शहरों तथा रेलवे स्टेशनों को मिलाने वाली 
सड़के नहीं हैं और गाँव में भी जो सड़कें हैं उ््त पर वर्षा के दिनों में सफर करना 
. सम्भव नहीं होता । गन्दे पानी के निकालने की व्यवस्था नहीं के वरावर. है, और 
मेला तथा कूड़ा-करकट उठवाने कां .उचित प्रव॒न्ध नहीं है। विगत वर्षो में इन 
“संस्थाश्रों के कार्यों की संख्या तो वढ़ती गई है परन्तु इनकी श्राय के साधन .यथास्थिर 


रहे हैं ॥ परिणामस्वरूप अ्विकांश संस्थायें अपने कार्यो को राज्य सरकारों को दे देने . . 


'पर विवश हो रही हैं । एक ओर तो स्थानीय संस्थायें निराश तथा हतोत्साहित होकर ' 
राज्य सरकारों: को कार्य सौंपना चाहती हैं और दूसरी ओर यह दृश्य देखने में श्राता .., 
है. कि राज्य सरकारें स्थानीय संस्थाओ्रों को नये-तये कार्य सौंपती जा रही हैं ॥ एक 
यह भी भ्रवृत्ति देखने में आती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जैसी सुख्य सेवाप्रों 
“को राज्य सरकारों ने अपने हाथों में ले: लिया है । उत्तर-प्रदेश में छूत की बीमारियों 
- के. श्रस्पताल तथा शिक्षा संस्थाञ्रों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और 
सड़कों की रक्षा का कार्य भी सरकार स्वयं ही कर रही है। दूसरी ओर. ग्राम पंचा- 
यतों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उनके कार्यों की संख्या को बढ़ाया जा रहा 
है। क्योंकि कुछ ऐसा विश्वास है कि पंचायतें प्रजातान्त्रिक राज्य के लिए व्यक्ति को 
कुशल नागरिक वना सकेंगी । अतः स्थानीय संस्थाश्रों के वित्तीय संगठन से सम्बन्धित 
निम्न समस्याञ्रों को सुलकाना परम श्रावश्यक है :--- 

(१) स्थानीय संस्थाओं को कार्य सौंपते समय इस बात को थ्यान में 
रखा जाये कि राज्य सरकारों तथा स्वानीय संस्थाओं के बीच जो साधनों का 
वितरण हो उसमें और कार्यों के वितरण में किसी प्रकार का. भी श्रसंतुंलन न - 
रहे । 

(२) स्थानीय संस्थाग्रों के व्तेमान साधनों तथा उनकी आय प्राप्त क्रने के 
श्रधिकाूरों की विस्तृत जाँच की जाय 

(३) स्थानीय सरकारों तथा राज्य सरकारों के बीच झ्ाय के साधनों का 
समुचित वितरण हो । - 

(४) स्थानीय संस्थाग्रों को राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले शअनुदानों 
सम्बन्धी सिद्धान्तों की पूरी जाँच की जाय । 

(५) भविष्य में स्थानीय संस्थाओं की आय के साधनों में किस प्रकार वृद्धि 
हो सकती है और उनकी कार्य-कुशलता में कैसे उनन्‍्तति की जा सकती है इन बातों 
की भी पूरी जाँच की जाय । 

हम सभी इस वात से सहमत हैं कि स्थानीय संस्थाश्रीं की आथिक दशा 
बहुत ही खराव है और उनको तुरन्त ही आधिक सहायता प्राप्त होनी -चाहिएं । । 
वास्तव में स्थानीय संस्थाओ्रों के कुशलतापुवंक काम न कर पाने का प्रमुख कारण 
यही है कि उनके पास अपने कार्यों को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक घन नहीं 
होता । हम सभी उनकी आलोचना तो करते हैं परन्तु उनकी विवशता की श्रोर 


छा जा 


घ्यान नहीं देते । रांज्य सरकारों में तो गत वर्षो में कुछ ऐसी अ्रवृत्ति उत्पन्न हुई है. 


स्‍्थानी सरकारों की वित्त-व्यवस्था ४५७ 
कि वह स्थातीय संस्थाओ्रों को आथिक सहायता प्रदान करने के स्थान पर उनके 
प्रवन्ध, अ्रधिकारों तथा कत्तेब्यों को ही अपने हाथ में ले लेती है | ऐसी नीति 
न्यायोचित नहीं है। प्रजातांतनिक प्रशासन के लिए प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण ८ हुत 
ही आवश्यक होता है और यदि राज्य सरकारें इसी तरह धीरे-बी रे स्थानीय सरकारों 
को हड़प करती गई तो न तो अच्छे नागरिक ही उत्पन्त हो सकेंगे और न देश में 
प्रजातन्‍्त्र का जीवन ही स्थायी वन सकेगा । स्थानीय चित्त जाँच समिति ने ठीक 
ही कहा है कि स्थानीय संस्थाओं से राज्य सरकारों को “सभी कार्यो का हस्तान्तरण 
शक प्रतिगामी कार्य है जिसे वच्द होना चाहिए |” भारत जंसे देश के लिए तो 

यह परम ग्रावश्यक है। भारत में प्रजातन्त्र अभी अपनी शिशु अ्रवस्था में ही है। 
अभी भारतवासी प्रशासन सम्बन्धी कार्यो में निपुरा नहीं हैं ॥ विना जनता के सहयोग 
के प्रशासन सफल नहीं हो सकता और जनता का सहयोग उसी समय प्राप्त हो 
सकता है जबकि प्रत्येक नागरिक अपने कत्तेब्यों को समझे । इसलिए अच्छे नागरिक 
उत्पन्त करने के लिए तथा व्यक्तियों को नागरिकता में शिक्षा प्रदान करने के 
लिए स्थानीय सरकारों का होना बहुत आवश्यक है । इसलिए उनका अ्रन्त करने 
के स्थान पर उनकी आथिक दक्शषा को इतना उन्नत कर दिया जाय कि 
वे अपने कर्तव्यों का पालन सुचारु रूप से कर सकें। भारत में अधिकतर झाय 
. के स्रोत जो राज्य सरकारों को दिये गये हैँ वे लोचदार हैं और जो स्थानीय 
सरकारों को दिए गए हैं वे वेलोच हैं। पाश्चात्य देशों में बिक्री-कर, मनोरंजन-कर 
चथा भूमि-कर जो स्थानीय संस्थाओ्रों की श्राय के मुख्य न्नोत हैं वे भारत में राज्य 
सरकारों ने अपने पास रखे हैं इसलिए यह श्रावश्यक है कि श्राय के साधनों का राज्य 
सरकारों तथा स्थानीय संस्थाओं में वँटवारा फिर से किया जाए या उन्हें श्राय के 
और अधिक स्रोत सौंप दिये जायें । 
स्थानीय संस्थाओ्रों की हीन दशा तथा हीन कार्यकुशलता का एकमात्र कानण 
यही नहीं है कि उनके पास आय के स्रोत नहीं हैं वरन्‌ इसका एक कारण यह भी है 
कि स्थानीय सरकारें अपने वर्तमान आरथिक ग्रधिकारों तथा साधनों का उपयोग 
भली प्रकार नहीं कर रही है । इनकी श्रालोचना इस आधार पर बढ़े कड़े गब्दों में 
की जाती है | यह संस्थायें करारोपणा में पक्षपात से काम लेती हैं और कर वसूल 
करने में भी ढीलापन दिखाती हैं । इन संस्थाश्रों के गहन अश्रध्ययन के पश्चात्‌ इनक 
कुछ मौलिक दोप हदृष्टिगोचर होते हैं, जैसे करों में पक्षपात्त करता तथा उनको बसूल 
करने में कुशलता का अभाव रहना; विरोध तथा झालोचना के भव के कारण उन 
करों को भी न लगाना जिनके लिए राज्य सरकारों नेत्राज्ञा दे रखी है ; शासन को 
अकुशलता तया गासन-प्रबन्ध में निरीक्षण, वियन्त्रणा तथा नियमितता का श्रभाव 
और झ्राथिक सहायता के लिए सर्देव ही राज्य सरकारों का मुँह ताकना । 
इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि स्थानीय सरकारों के गासन-प्रन्‍न्ध अ्रदुशल 


इसलिए राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इन संस्थाग्रों को उन करों को लगाने के 
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लिए बाध्य करें जिनके उपयोग वह भ्रभी तक नहीं कर पाई हैं। राज्य सरकारों 
को यह भी चाहिये कि वे उने प्रतिवन्धों को भी हटा लें जो उन्होंने स्थानीय सरकारों 
के अधिकारों तेथा उनकी जक्तियों पर लगा रखे हैं। वास्तव में आय के किसी भी 
नये साधन को अपनाने के लिए स्थानीय सरकारों को राज्य सरकारों से शआराज्ञा लेनी 
होती है । इस व्यवस्था का सबसे बुरा परिणाम यह होता है कि शासन-प्रवन्ध की 
श्रकुशलता तथा उनकी हीन द्शा के लिए यह निश्चिय करना कठिन हो जाता है कि 
किसको जिम्मेदार बनाया जाये ग्रर्थात्‌ इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है या 
स्थानीय सरकारों पर | वात यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था से उत्तरदायित्व 
राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों के बीच बट जांता है श्रौर यह केहना कठिन 
हो जाता है कि स्थानीय संस्थाश्रों की निर्धभता इस कारण है कि वे करों का प्रयोग 
नहीं करतीं या इस कारण कि राज्य सरकारें उन्तके अस्तावों को स्वीकार नहीं 
करतीं । इसके श्रतिरिक्त करों की कोई ऐसी सूची भी नहीं है जिसके आधार पर यह 
निश्चित किया जा सके कि अमुक कर स्थानीय सरकारों द्वारा लगाये जा सत्नते हैं । 
हमारे संविधान में भी सन्‌ १६३४ के ऐक्ट की भांति स्थानीय करों की कोई प्रथक 
गराना नहीं की गई है । राज्य सूची में जिन करों को सम्मिलित-किया गया है उनके 
विषय में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनमें से कौन से कर स्थानीय सरकारों के 
लिए उचित रहेंगे । इसलिए स्थानीय संस्थात्रों की वित्तीय दशा को सुधारता कोई 
सरल बात नहीं है । यदि हम भारत में विभिन्‍्त सरकारों की तुलना अन्य संधीय 
प्रशासन वाले देशों से करें तो स्पष्ट हो जाता है कि- हमारे देश में श्राथिक हष्टिकोण 
से स्थानीय संस्थाओं का कोई महत्व नहीं है। निम्न तालिका में हम कुल आय में 
विभिन्‍न सरकारों की व्यक्तिगत आय के तुलनात्मक श्राँकड़े देते हैं जो केवल चार 
देशों से ही सम्बन्धित हैं :--- 





| | दी 
देश | केन्द्रीय सरकारें | प्रान्तीय सरकारें | स्थानीय सरकार 
| 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ३०% । १५%, ४५% 
जापान है ५१%, ॥ १२% ३७% 
जमंनी ४०%, | २०५ ४०%, 
भारत ४६% । ३२% ... १६% 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि कुल राजकीय श्राय का स्थानीय सरकार 
के पास केवल १६%, भाग ही रह पाता है जवकि अमेरिका में ५५%, जम में . 
४०% और जापान में ३७% । दूसरी ओर जबकि अश्रन्य देशों में केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय सरकारों का प्रतिशत बहुत कम है, हमारे देश में यह प्रतिशत बहुत 
अधिक है। 

स्थानीय वित्त जाँच समिति के सुझाव--सन्‌ १६४६ में स्थानीय वित्त की 
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जाँच-पड़ताल करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी जिसने 
अपनी रिपोर्ट सन्‌ १६५१ में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के अनुध्तार समिति की _ 
मुख्य सिफारिशों निम्न प्रकार थीं :-- 

(१) केन्द्रीय सरकार को रेल, समुद्री तथा हवाई यात्रियों पर सीमा-कर 
लगाना चाहिए ओर उससे प्राप्त आय को स्थानीय संस्थाग्रों को दे देना चाहिए । 

(२) राज्य प्तकारों को चाहिए कि वे मोटर गाड़ियों के अतिरिक्त अन्य 
गाड़ियों पर कर, विजली विक्री कर, भूमि, मकान तथा मनोरंजन करों से जो आय 
प्राप्त हो वह स्थानीय संस्थाश्रों को दे दें । 

(३) राज्य सरकारों को चाहिए कि वे स्थानीय सरकारों को, अपने 
वर्तमान कर लगाने के भ्रधिकारों का उपयोग करने के लिए बाध्य करें । 

(४) सभी राज्यों में सम्पत्ति कर अनिवाये रूप से लगाया जाये और स्वा- 
नीय कोप उप-कर (.0०७ #्य0 (९६६) की दर सभी स्थानों पर ३ भाने कर 
दी जाय । 

(५) चुंगी-कर के लिए एक आदर्श सूची त॑यार कर दी जाय । 

(६) केवल एक हजार रुपए कमाने वाले व्यक्तियों पर ही व्यावसायिक वर 
लगाया जाय । 

(७) समिति का सुकाव था कि होटल में ठहरने वालों पर भी कर लगाया 
जाय । 

(८) राज्य सरकारों को मोटर गाड़ी कर की आय में से एक भाग स्थानीय 
सरकारों को देना चाहिए । 

(६) केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर जो स्थानीय कर नहीं लगाये जाते 
उनके बदले में स्थानीय संस्थाप्रों को केन्द्रीय सरकारों से कुछ मुग्रावजा मिलता 
चाहिए । 

यह अनुमान किया गया है कि यदि समिति के सभी सुकाव स्वीकार कर लिये 
जाते तो भारत में सभी स्थानीय सरकारों की आय में ४० करोड़ रुपयों की वृद्धि 
होने की श्राशा थी । यहाँ पर यह बताना अनुचित न होगा कि समिति ने केवल 
७६७ स्थानीय संस्थाओं का ही अध्ययन किया था जिनमें छोदी-छोटी नगरपालिकाये 
तथा पंचायतें सम्मिलित नहीं थीं । इसके श्रतिरिकत्त समितति के सुझावों में से कुछ 
सुझाव ऐसे हैं जिनको कार्यान्वित करना कठिन है और जिनके सम्बन्ध में यह भी भय 
है कि उनसे राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था खराब हो जाबगी। यह भी ध्यान 
रहे कि समित्ति ने जिन करों को लगाने का सुकाव दिया है उनमें से कुछ तो इनमें 
छोटे-छोटे हैं कि उनकी व्यवस्था ही कठिन है । 

उत्तर प्रदेश की स्वशासन जाँच समिति ने निम्न सुकाव दिये हैं :--- 

(१) शहरों और गाँव में महाजनी का काम करने वालों पर कर लगाया 
जाये । 
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(२) प्रान्तीय कोर्ट फीस में से कुछ हिस्सा स्थानीय सरकारों को दिया जाय | | 
(३) मुद्रांक कर पर है के बराबर अतिरिक्त कर लगाया जाय और उसकी | 
“आय स्थानीय संस्थाओ्रों को दी जाये । है! 
ग्राम पंचायतों के लिये इस समिति के निम्न सुझाव थे :-- (श्र) जमींदारी के. 
लगान पर लगाये गए कर का ५ से ७३% ग्राम पंचायतों को दिया जाये | (व) राज्य 
सरकारों को प्राप्त होने वाली मालगुजारी का ५% ग्राम पंचायतों को दिया जाए 
(से) भरूसि उपकर का २५% भाग जिला बोडें ग्राम पंचायतों को दें। (द) यदि झाव 
इयक हो तो श्रम दर (7.800एा 7२४९४) के स्थान पर श्रम कर (7.800पा7 785) 
लगाया जाय । ' 
कर जाँच आयोग के सुझाव--भारतीय कर जाँच आयोग ने भी स्थानीय 
वित्त का विस्तारपुर्वक अध्ययन किया था-। उसका विचार है कि स्थानीय वित्त की 
एक समुचित प्रणाली स्थानीय और प्रत्यक्ष करारोपरा पर ही आधारित हो श्षकती! 
है । श्रायोग ने अ्रपना मत प्रकट करते हुए कहां है कि राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय 
सरकारों की कर लगाने की शक्तियों को हथियाने का प्रयत्न न्‍्यायोचित नहीं है। | 
कुछ कर ऐसे निश्चित कर दिये जायें जिन्हें केवल राज्य सरकारें ही लगा सकें।| 
इस कार्य के लिए उसका विश्वास था कि संविधान में संशोधन करने की जे 
'नहीं है वरन्‌ धीरे-धीरे राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों के अधिकारों को हथियाना 
बन्द कर दें और उन्हें उनको सौंपे हुए साधनों का उपयोग करने में प्रोत्साहन दें | 
आयोग इस वात से सहमत नहीं था कि स्थानीय सरकारों को राज्य सरकारों के कु 
विशेष करों की झाय में से हिस्सा दिया जाय क्योंकि ऐसा करने से स्थानीय सरका 
बिना किसी जिम्मेदारी के ही आय प्राप्त करेंगी । आयोग का मत था कि राह 
सरकार विभिन्‍त्र स्थानीय सरकारों की विशेष आवश्यकताशरों.तथा उनकी व्यवस्थ, 
की कुशलता को ध्यान में रख कर यदि श्रनुद्दात दे तो अधिक' उपयुक्त होगा परन्तु 
राज्य सरकारें जो भी करारोपरा के श्रधिकार स्थानीय सरकारों को दें उनमें -दी 
बातों को अ्रवश्य ही ध्यान में रखा जाये । प्रथम करों की स्थिरता और दूसरे करों 
की. न्यायशीलता तथा पर्याप्तता के साथ लयाने की कुशलता । इसके अतिरिक्त | 
प्रायोग का यह भी सुझाव था कि राज्य सरकारें इन संस्थाओं को ऋण और 
सहायता भी प्रदान करें | इन सब वातों को ध्यान में रखकर ग्रायोगं ने निम्न सुझाव 
दिये हैं :--- 

(१) ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने में बड़ी सावधानी से काम लेना 
चाहिए । यह उचित होगा कि इन्हें कुछ निश्चित कार्य सौंप दिये जायें और इनक 
स्थानीय विकास योजनाप्रों से भी सम्बन्धित कर दिया जाय। | 

(२) यह सम्भव नहीं है क्वि जिला वोडों का वर्तमाव रूप सर्देव ही बना 
रहे । इनके कार्यक्षेत्रों के भौगोलिक आकार को सीमित किया जाये और इनके 
कार्यों, वित्त-व्यवस्था तथा करारोपण का पंचायतों के साथ समचय स्थावित किया 
जाये और इनको श्रपनी श्राय का अ्रधिकांश भाग करों की अपेक्षा राज्य श्नुंदानों से 
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कि उन कायंक्रमों को प्राथमिकता दी जा सके जिनमें रोजगार प्रदान करने वे 
अधिक क्षमता है । 

इतने उत्साहपूर्णा कार्यक्रम की घोषणा के बाद भी प्रथम योजना बेकारी व 
समस्या को सुलभाने में लगभग असमर्थ ही रही । एक विछड़े हुए देश में बेकारी की ' 
समस्या विकास कार्यक्रम की मुख्य समस्या होती है, जिसका घनिप्ठ सम्बन्ध देश मे 
किये जाने वाले विनियोगों की मात्रा से होता है। प्रथम योजना काल में न तो 
विनियोगों में ही उन्नति हो सकी और न पूंजी निर्माण की गति ही तीब्र हो सकी । 
फिर भी प्रथम योजना भारतीय श्रथ्थ॑-व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने में सफल हुई 
ओर नियोजन श्रायोग को शक्ति प्रदान कर सकी कि वे दूसरी योजना में वेबारी की 
समस्या पर उचित ध्यान दे सके । 

रोजगार तथा इसरी योजना--यह अनुमान था कि यदि भारत में बेकारी 
की समस्या को पूर्ख्प से दूर करना है तो दूसरी योजना में लगभग १-५३ करोड़ 
नये व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाये | नियोजन श्रायोय में मेधनल सेम्पिल 
सर्वे (ए४0००४] $५ग0]० &8ए7ए०५) के श्लॉकड़ों का विश्लेषण करने के वाद यह 
निष्कर्ष निकाला था कि दूसरी योजना के आरम्भ होने पर शहरों में लगभग २५ लास्व 
व्यक्ति वेकार थे और जनसंरूया की वृद्धि के कारण ३८ लाख व्यक्ति श्रौर श्रधिक 
बढ़ गये थे। श्रतः शहरों में बेकारों की संख्या ६३ लाख थी। कुछ समय बाद क्षि 
ख्रम जाँच द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि प्रथम योजना के भन्त में कृषि क्षेत्र मैं 
बेकारों की संख्या २८ लाख थी जिसमें ६२ लाख व्यक्ति और बढ़ जायेंगे । इस प्रकार 
आमीखणा क्षेत्रों में वेकारों की कुल संख्या &० लाख होगी । उस समय प्रदन यह था कि 
वया दसरी योजना १५० लाख नये रोजगार अवसर प्रदान कर सकेगी ? वास्तव में 
ऐसा सोचना इस योजना से वहुत ऊँची श्राशा करनी थी श्रौर यदि हम प्रागावादी 
हृष्टिकोरा श्रपना भी लेते तो भी इतने व्यक्तियों छः नौकरियाँ प्रदान करने के बाद 
भी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं होता क्योंकि दूसरी योजना के ५ वर्षा में 
जनसंख्या की वद्धि से इतने ही व्यक्ति और वेकार हो जाते । हे 

दसरी योजना में वेकारी दूर करने के लिए त्रिमुखी कार्य किया गया । 
प्रथम, शहरों तथा गाँव में उस समय जो वेकार लोग ये उनके लिए पा की व्यवस्था 
की गई। दूसरे, काम ढूँढने वाले व्यक्तियों की संख्या में प्रति व २० लाख की 
जो वद्धि होती है उसके लिए भी समुचित उपाय किये गये, श्रीर तीसरे, ग्रामीरा 
क्षेत्रों में जिन लोगों को पूरा काम नहीं मिलता तथा शहरों में जो व्यवित घरेलू 
फामों में लगे हुए हैं उनके लिए अधिक या पूरे रजत के लिए काम गयी क्गी 
गई। राज्य तथा केन्द्र मन्त्रालयों ने जो आँकड़े भेजे भरौर निजी क्षेत्र में उत्तादन 
चढ़ने से जो नए रोजगार मिलने का अनुमान था उनके झाधार पर यह हिसाव लगाना 
सम्भव हो गया था कि दूसरी योजना के कार्यान्वित होने पर नौकरी के जो प्रतिरिक्त 


स्थान प्राप्त हो सकेंगे वे निम्न प्रकार हैं :-- 


भारत में वेरोजगारी की समस्या द््पू३ 


हु 


कम हो जायेगी और शिक्षा का स्तर भी ऊँचा हो सकेगा । व्यावहारिक शिक्षा प्रदान 
करने के लिए जैसे डाक्टरी शिक्षा, निर्माण कला, हिसाव-क्रिताव रखने की कला, 
वीमा कार्ये, हस्तकला आदि के विकास के लिए अधिक सुविवायें प्राप्त की जाएँ । 
,सरक्वार का प्रयत्त यह होना चाहिए कि वह प्रशिक्षित व्यक्तियों का ग्रामीण तथा 
शहरी क्षेत्रों में उचित बंटवारा करने के लिए प्रयास्र करे ॥ ह 
रोजगार तथा प्रथम पं चवर्षोध्च योजना-प्रथम योजना का निर्माण ऐसे समय पर 
हुआ था जब कि नियोजन आयोग को वेकारी की समस्या का झाकार एवं प्रकृति 
पूर्ण कप से स्पष्ट नहीं. थी और युद्धोत्तर काल की 'परिस्थितियों से उनकी हृष्ठि बहुत 
कुछ धुंघली हो गई-थी । सन्‌ १६५३ के आरम्भ से ही रोजगार सम्बन्धी चित्र में 
परिवर्तन होना आरम्भ हुआ और नियोजन आयोग के: सामने जो आश्ञावादी चित्र 
था वह अ्रकस्मात्‌ ही भ्रहद्य हो गया और उसको कठोर व्रास्विकताओ्ं का सामना 
करना पड़ा।. आयोग ने अतिरिक्त रोजगारों को प्रदान करने के लिंए व्यवस्था की 
और इसी उद्देश्य से प्रथम योजना में व्यय की- प्रारम्भिक 'राशि, जो २६६ करोड़ 
रुपये. थी उसमें ३०९ करोड़ रुपये की वृद्धि करनी पड़ी । .नियोजन आयोग द्वारा सचू 
१६९५३ के अन्त में रोजगार अवसरों: में वद्धि करने के लिए एक कार्यक्रम घोषित किया 
गया था जिसकी ११ मुख्य बातें थीं । यह निम्न प्रकार हैं :-- 


(१) धघिचाई- शक्ति और लिम्मासि कार्यों से निकट स्थानों पर प्रशिक्षण क्षेत्रों 
की स्थापना करना ताकि व्यक्तियों को रोजगार अवसर प्राप्त हो सके । 


(२) व्यक्तियों को छोटे उद्योग तथा - व्यापार स्थापित करने के लिए विशेष 
सहायता दी जाएगी । - 


का 3] 


(३) उन क्षेत्रों में जहाँ श्रमशक्ति का अभाव है प्रशिक्षण. सम्बन्धी सुविधाएँ 
प्रदान की जाएँगी । 

(४) कुटीर तथा. लघु उद्योगों की वस्तुओं को प्रोत्साहुत देने के लिए सर- 
कारी दफ्तरों में श्रधिक्ाधिक मात्राओं में खरीदा जाएगा । 

(५) अ्धिकाधिक संख्या में शहरों में बालिग व्यक्तियों को- शिक्षा प्रदान करने 
के लिए स्कूल खोले जायेंगे और ग्रामों में. एक मास्टर वाले स्कूल स्थापित किये जायेंगे 
या उनकी स्थापना के लिए उचित सुविधायें दी जायेंगी । 

(६) राष्ट्रीय विस्तार सेवा का तीत्र गति से विस्तार किया जाएगा । 

(७) सड़क यातायात का विकास किया जाएगा.। 

(८) श्रमिकों के रहने के गन्दे. स्थानों की सफाई सम्बन्धी योजनाएँ बनाई 
जायेंगी ओर शहरी क्षेत्रों में निम्त आय वाले.वर्यो के रहने के लिए. मकान बनाने के 
कार्य-क्रमों को कार्यान्वित किया जाएगा । 

(६) निजी गृह निर्माण क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा-। 

(१०) शरणाथियों की कालोनी स्थापित करते के लिए नियोजित रूप से 
सहायता अदान करने को व्यवस्था की जाएगी ॥ 


(११) अयम पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार उचित संशोधव किए जायेंगे 


भारत में वेरोज़गारो की समस्या दश्४ 


१. निर्माण कार्य डे 7 255 55 २१९०० 
२. सिंचाई तथा विजली ४ 5६५ 5२ 2487, 02 फू 
३. रेलवे #४+ कब >ड कक के न २५३ 
४. अन्य परिवहन तथा संचार हे 3 ना आप 
५, उद्योग तथा खनिज 489९ **« *«« न*.. छन्‍०० 
६. कुटीर तथा छोटे उद्योग नल *९« न. ४०४० 
७. वन-विकास, मत्स्य पालन, राष्ट्रीय विस्तार- 
सेवा तथा अन्य योजनायें डर हे 30640 
८. शिक्षा हट नंद ५७४ ४ *** २६०; 
&. स्वास्थ्य ००७० ००५ ] >०क _न्+ १-१४ 
१०. श्रन्य सामाजिक सेवायें *** *** नल श्ड 
११, सरकारी सेवायें **« ३३ *०० ड्न 
(१ से ११ तक का योग) 3३ हक हा ५१५ 
१२. व्यापार और उद्योग समेत भ्न्‍्य रोजगार में *** *** २७०४... 
कुल योग छहट३ 


अर्थात्‌. ५० लाख के आस-पास 








यहाँ पर यह बताना श्रावश्यक है कि विकास सम्बन्धी व्यय से दो प्रकार के 
रोजगार सुलभ हो सकते हैं। प्रथम, उत्पादक या श्राथिक रोजगार जिससे देश के 
उत्पादन में वास्तविक वृद्धि होती है, भर दूसरा “मुक्ति रोज़गार जो श्राय तथा 
रोजगार में वृद्धि तो करता है किन्तु देश के वास्तविक उत्पादन में वृद्धि नहीं करता 
है । यदि यह निर्माण कायों में उत्पन्त होता है तो एक ओर तो सामाजिक पूंजी 
भें वद्धि होती है श्रौर दूसरी शोर वेकार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। यह 
रोजगार ऐसी योजनाश्रों में प्राप्त हो सकता है जैसे सड़क व पुल बनाना, बाँध 
बनाना इत्यादि । किन्तु यदि मुक्ति रोजगार घरेलू तथा कुटीर उद्योगों के विस्तार 
द्वारा प्रदान होता है तो सामाजिक उत्पत्ति में कठिनाई से ही कोई बुद्धि हो सकेगी 
संरक्षित कुटीर उद्योगों से जो रोजगार में वृद्धि होती है उसको प्राथिक रोजगार की 
वद्धि नहीं स्वीकार किया जा सकता । वह तो केवल एक प्रकार का "मुक्ति रोजगार 
ही है जिसकी तुलना अन्य प्रकार के प्रनुत्पादक कार्य क्रमों पर किये गये व्यय से भली 
भाँति की जा सकती है । 
दूसरी योजना में रोजगार सम्बन्धी नीति की मुख्य विभेषता यह है कि 
“. तियोजन पश्ायोग ने अधिक से अधिक रोजगार अवसरों को उत्पन्त करने का प्रयत्न 
देकिया है और मुक्ति रोजगार को अधिक महत्व प्रदान किया है। घरेलू तथा कुटीर 
में के साथ-साथ भारी उद्योगों का विकास करने का विचार सवप्रधम पा? 
जज प्रस्तुत क्रिया था। “सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योगों में विनियोगों 
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द्वारा क्रय-शक्ति में वृद्धि करके और स्वास्थ्य शिक्षा एवं सामाजिक सेवाओं पर व्यय 
करके और उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती हुई माँग को एक ऐसी वस्तुओं की नियोजित 
वस्तुओं द्वारा पूरी करके”, प्रोण महलनॉविस ने तीजन्र औद्योगीकरण श्र वेकारी 
की समस्याओ्रों को दूर करने का प्रस्ताव दिया था। और यह प्रस्ताव दूसरी योजन। 
का श्राघार-स्तम्भ बन गया । वाद में यह ज्ञात हुआ कि उपलब्ध पूँजी का अ्रधिकांइ 
भाग भारी उद्योगों के विकास के लिए ही उपयोग कर लिया जायेगा श्ौर तः 
भी पर्याप्त रोज़गार-प्रवस्तर सुलभ नहीं हो सकेंगे । भारी उद्योगों के विकास के बाद 
जो कुछ थोड़ी पँजी बच रहेगी. वह उपभोक्ता संगठित वस्तुओं के उद्योगों के 
विकास के लिए काफी नहीं रहेगी'। इसीलिये उपभोक्ता वस्तुभरों की नियोजित पूर्ति 
तथा वेकारी की समस्याग्रों को सुलकाने के लिए कुटीर तथा घरेलू उद्योगों के विकास 
पर श्रधिक वल दिया गया । किन्तु घरेलु तथा कुटोर उद्योगों में, उत्पत्ति के प्राचीन 
गों तथा झौज़ारों के प्रयोग के कारण, इतनी शक्ति नहीं है कि वे एक ही प्रकार की 


कस्तुग्रों के उत्पन्न करने में उपभोक्ता बस्तुग्रों के संगठित उद्योगों से प्रतियोगिता कर . ] 


सके । इसी लिए यह निरचय किया गया था कि कुटीर तंथा घरेलू उद्योगों के विकास 
के लिए एक बड़ी मात्रा में आथिक सहायता प्रदान की जाये और मशीन से उत्पन्त 
की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुग्रों के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित न किया 
जाए । इस नीति का परिणाम यह हुमा, जैसा कि दूसरी योजना के प्रथम दो वर्षों 
की अगत्ति से स्पष्ट. है. कि. “मुक्ति! प्रकार के रोजगार में कुछ वृद्धि श्रवश्य हुई. किन्तु 
यह वृद्धि दीघंकालीन दृष्टिकोण से पूर्णतया अनाथिक है ।'अब जबकि यह पूर्णतया 
निश्चित है कि योजना में सम्मिलित किये गये सारे कार्यक्रमों को पूरा करना सम्भव 
.. नहीं है.तो यह अच्छा होगा कि नियोजन बआ्लायोय विनियोगों के: कार्यक्रमों को पुन 
निर्धारित करे ताकि उपभोक्ता वस्तुग्रों के संगठित उद्योग जिनमें घरेलु . उद्योगों. की 
अपेक्षा उत्पत्ति के उन्तरत, ढंगों का प्रयोग होता है, अपनी पुरानी स्थिति को प्राप् 
रने यीग्य हो जायें श्रौर समाजे को अधिक लाभ प्रदाव कर सके। इसका यह 
अ्रभिष्राय - नहीं कि हम कुटीर उद्योगों के विकास एवं विस्तार सम्बन्धी नीति का 
'तिरस्कार कर रहे हैं किन्तु हमारा विचार यह शअ्रवश्य है कि कृषि से सम्बन्धित 
ग्रामीरा उद्योगों का विकास किया जाये, क्योंकि एक.तो यह उत्पादक रोज़गार- 
अवसरों को प्रदांन करने में समर्थ है श्रौर दुसरे-इनका विकास कृषि के” विकाप्त के 
पताथ-सांथ ही सुगमता से किया जा सकता है । मशीनों तथा. यन्न-कला से सम्बन्धित 
द्वोटे-छोटे कूटीर उद्योगों का विकास भी झावश्यक्र है, क्योंकि यह बड़े उद्योगों के 
“ सहायक उद्योग हैं। निरन्तर बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था में जहाँ कृषि, यातायात और 
उद्योगों के विकाप को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। मरमात उारके-ल्सके-- सोोके-.. 
छोटे उद्योगों. का भी विशेष महत्व है क्‍योंकि इन उद्योगों में - « 
हो सकेंगे । यह सराहतीय -है.कि नियोजन झावोग ने दूर 
/ में इस समस्या की ओर ध्यान दिया है ! यह अधिक अच्छ 
' को बनाते समय भारी, उद्योगों में विनियोग की राशि को ? 


डक अत ह ०. ._. 


खेल हक 
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स्थानीय सरकारों की वित्त-व्यवस्था ४६९: 


प्राप्त होना चाहिए । 


(३) स्थानीय वित्त-व्यवस्था को समुचित प्रणाली करारोपण पर आधारित , 


होनी चाहिए । 
(४) ग्राम-पंचायतों की सफलता तथा उनके विकास के लिए यह आवश्यक 


: है कि प्रारम्भिक अवस्था में राज्य सरकार उनको इतनी श्राथिक सहायता दे कि उत् 


कर लगाने की आवश्यकता न हो । 

(५) यह भी झ्रावरयक है कि कुछ करों तथा उनकी झाय को केवल स्थानीयः 
सरकारों के उपयोग के लिए ही सुरक्षित रखा जाए हि 

(६) श्रायोग ने राज्य सरकारों के लिए निम्न करों को सुरक्षित रखने का 
सुझाव दिया है-- (अर) भूमि और मकानों पर कर; (व) चूंगी कर ; (स) ऐसी 
गाड़ियों पर ऋर जिनमें शक्ति का प्रयोग नहीं होता ; (द) जानवरों तथा नावों 
पर कर ; (य) व्यापार, व्यवसाय; रोजगार आदि पर कर ; (ह) समाचार-पत्नों 
में प्रकाशित विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य विज्ञापनों पर कर । 

आयोग का सुझाव था कि कुछ प्रकार के सतोरंजन करों और सम्पत्ति के: 
हस्तान्तरण पर लगाये जाने वाले करों को स्थानीय संस्थात्रों को दे दिया जाय । 
आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि सड़कों और झ्ान्तरिक जल-मार्गो द्वारा आने वाले 
माल और सवारियों पर कर लगाने तथा मार्ग-कर (70॥ 25) लगाने की आ्राज्षा 
स्थानीय संस्थाओं को दी जाय । 

(७) स्थानीय संस्थाओं के सम्पूर्ण विकास के लिए राज्य सरकारों को निम्न 
प्रयत्व करने चाहिएँ :-- (श्र) राज्य सरकारें स्थानीय संस्थाओं को कर लगाने के 
सम्पूर्ण अधिकार सौंप दें । (व) यह कर पर्याप्त लोचदार तथा विभिन्‍न प्रकार के 
हों | (स) सौंपे जाने वाले करों का घनिष्ठ सम्बन्ध उनको दिये जाने वाले अधिकारों 
से होना चाहिए, और (द) ऐसे कर लगाने के अधिकार समाप्त कर देने चाहिएँ जो 
समयानुकूल नहीं हैं । 

(5) मोटर गाड़ी कर की आय का कमर से कम २५% भाग नगरपालि- 
काग्रों लीर जिला बो्डों को और भूमि कर का कम-से-क्रम १५% ग्राम पंचायतों श्रौर 
ग्राम समितियों को दिया जाय । ह 

(९) नगरपालिकाम्नों के गैर कर आय के स्रोतों को बढ़ाया जाय श्रौर 
व्यापारिक सेवाओं को श्रधिकतर इन संस्थाओं द्वारा चलाने का अधिकार दिया 
जाय । 

(१०) आयोग का मत था क्रि दूसरी योजना में पानी का प्रवन्ध करने तथा 
ग्रन्य प्रकार के विकास के कार्यों के लिए नगरपालिकाशओों को ऋण तथा श्राथिक 
सहायता प्रदान की जाप । 
है (११) ग्राम पंचायतों .के लिए सामान्य सम्पत्ति-कर, सेवा-कर, भूमि उप-कर 
तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण कर ही श्रधिक उपयुक्त हैं । व्यक्तिगत पंचायतों को उचित 
दशाश्रों में सवारी-कर, व्यवसाय-कर तथा मनोरंजन-कर लगाने का भी अधिकार 
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दिया जाय । 

(१२) विभिन्‍न स्थानीय सरकारों को आय को बढ़ाने के लिए (मिन्‍्न-भिलन 
अयत्नों की आवश्यकता है। नगर कॉरपोरेशन और बड़ी-बड़ी नगरपालिकाओं को 
अधिक कर लगाने के अधिकार मिलने चाहिएँ और छोटी-छोटी. स्थानीय संस्थाग्रों . 
को अधिक श्रनुदान मिलने चाहिएँ। 

(१३) सहायक शनुदानों के सम्बन्ध में आयोग ने अपने सुकाव देते हुए 
बताया है कि राज्य सरकारों को निम्न सिद्धान्वों के आधार पर काम करना 
चाहिए :--(अ) नगरपालिका ग्रों श्रौर कॉरपोरेशन के अतिरिक्त श्रन्‍्य स्थानीय 
संस्थाश्रों के लिए सामान्य उद्देश्य भ्रनुदानों की व्यवस्था करना होना चाहिए। (व) 
अनुदान देते समय प्रत्येक संस्था के क्षेत्र, आकार, जनसंख्या तथा साधनों को ध्यान 
में रखना चाहिए। (स) अनुदानों की मात्रा कम से कम इतनी हो कि स्थानीय 
संस्था को अनिवार्य तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्य करने में कोई कठिनाई न हो । 
(द) प्रारम्भिक अनुदानों में प्रति वर्ष परिवर्तन नहीं होने चाहियें। वे कम से कम 
३ वर्ष से ५ वर्ष तक चलते रहें । (य) वाधिक अनुदानों के अतिरिक्त विशेष कार्यों 
के लिए भी विशेष अनुदान दिये जाएँ 

(१४) राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारों के कार्य संचालन में उचित 
सहायता प्रदान करनी चाहिए और राज्यों के नियन्त्रण तथा सलाह का मुख्य उद्देश्य 

ब्रेना चाहिए कि वे स्वशासन की ऐसी इकाइयों का निमाण करें जो नीति बना 
सकें और उसको कार्यान्वित भी कर सके 

(१५) कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिलना चाहिये भौर भ्रच्छा वेतन 
भी । यदि सम्भव हो तो स्थानीय सरकारें दिन-प्रति-दिन के कार्य. संचालन के व्यय 
का एक भाग अपनी आय में से पूरा करें । 

सरकारी श्रनुदान-- पिछले पृष्ठों में हमने स्थानीय सरकारों की वित्तीय- 
समस्याझ्रों का विस्तारपुर्वंक श्रध्ययन किया है श्नौर विभिन्‍न समितियों और झायोगों 
की सिफारिशों को भी देखा है। सभी इस बात से सहमत हैं कि संस्थाश्रों की वित्तीय 
व्यवस्था सन्‍्तोषजनक नहीं है और श्रावश्यकता इस बात की है कि उनकी स्थिति 
को तुरन्त ही सुधारा जाय । कर जाँच आ्रायोग तथा स्थानीय वित्त समितियों झआादि 
सभी ने एक मत होकर यह सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों 
के वित्तीय सम्वन्धों में श्रावस्यक परिवतेन होने चाहियें। परन्तु प्रश्न यह है कि यह 
परिवर्तन किस प्रकार किये जायें ? क्योंकि किसी भी व्यवस्था में नए परिवर्तन 

रना एक तो सरल नहीं होता और दूसरे चारों ओर से उसकी आलोचना होने 

गती है । इस सम्बन्ध में हम इंगलेंड में स्थानीय संस्थाम्रों के वित्तीय इतिहास से 
कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं । वहाँ पर उन्होंने राज्य सरकारों और स्थानीय सर- 
कारों के पारस्परिक वित्तीय सम्बन्धों को सुधारने के लिए अनुदानों का सहारा लिया - 
है । सिडनी वेव (80769 ७७०४७) ने स्थानीय सरकारों को वित्तीय शर्कित प्रदान 
करने के लिए तथा उनके भारों में समानता लाने के चार आाधारों पर अनुदानों को 
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आवश्यक बताया है| यह झ्राघार निम्नांकित हैं :--- 

(अं) प्रथम, विभिन्‍न स्थानीय संस्थाम्रों के भार की असमानतामप्रों के रोकने 
के लिए यह अनुदान बहुत आवश्यक है । 

(व) ये अनुदान इसलिए भी आवश्यक हैं कि राजकीय सरकारों द्वारा 
प्रबन्ध में कुशलता तथा मितव्ययिता लाने के लिए जो प्रस्ताव श्र सलाह दी जाती 
है तथा जो आलोचना स्थानीय सरकारों की की जाती है उनको ये अनुदान शवित 
प्रदान करेंगे । 

(स) ये अनुदान स्थानीय सरकारों को एक ऐसी व्यावहारिक रीति प्रदान 
करते हैं जो उनकी स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक हैं और जिसके द्वारा वे अपने शासन- 
प्रवन्ध में संसद द्वारा निर्धारित की गई सामान्‍य नीति को कार्यान्वित करने में अनुभवों 
की बुद्धिमानी, ज्ञान और विस्तुत दृष्टिकोश से काम ले सकते हैं । 

(द) इन्हीं अ्नुदानों द्वारा हम यह आशा कर सकते हैं कि स्थानीय सेवाश्रों 
में राष्ट्रीय न्यूनतम कुशलता उत्पन्त होगी जो राष्ट्रीय हित के लिए अत्यन्त भ्राव- 
इयक है । 

भारत में राज्य सरकारों ने इस श्लोर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। इसमें 
तो कोई सन्देह नहीं कि राज्य सरकारों की श्रपनी भी कठिवाइयाँ हैं परन्तु यह तो 
स्वीकार करना ही होगा कि स्थानीय सरकारों की अ्रपेक्षा राज्य सरकारों की आय 
के ल्लोत श्रधिक लोचदार हैं । राज्य सरकारों को कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए 
तो अनुदानों का प्रबन्ध करना ही होगा जेसे राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर (िन्रांणावा 
शांग्रांधपा 8(४7080) प्राप्त करने के लिये, जनोपयोगी सेवाग्रों के लिए, कार्ये- 
क्षेत्र विस्तृत करने के लिए तथा विशेष परिस्थितियों श्रोर संकट के लिए । 

अनुदानों द्वारा राज्य सरकार स्थानीय सरकारों को केवल झाथिक सहायता 
ही प्रदान नहीं करती वरन्‌ उसके शासन-प्रबन्ध को कुशल बनाने के लिए उचित 
सलाह भी देती है और स्थानीय सरकारों की सामान्य नीति तथा व्यय को इच्छा 
प्नुसार प्रभावित भी कर सकती हैं ! इनकी सहायता से विशेष प्रकार की सेवाप्नों का 
विक्रास किया जा सकता है तथा उनके व्यय में मित्तव्ययिता लाई जा सकती है । 
परन्तु हमारे देश में एक बड़ी कठिनाई यह है कि कोई भी संस्था अपने ऊपर शझ्रार्तक 
झौर नियन्त्रण नहीं चाहती । हर व्यक्ति तथा संस्था अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र 
रहता चाहता है। इसलिये लोगों का विचार है कि अनुदानों द्वारा स्थानीय झञासन 
प्रवन्ध पर राज्य सरकारों का आतंक बहुत श्रधिक्र हो जायगा और उनकी स्वतन्त्रता 
घमाप्त हो जायेगी । परन्तु यह्‌ विचार एक संकीर्ण दृष्टिकोण को प्रदर्श्षित करता है । 
सिडनी वैव ने कहा है कि स्थानीय संस्याओों पर किसी प्रकार का भी केन्द्रीय शासन 
सम्बन्धी नियन्त्रण न होना उचित नहीं है तथा उनको घबिना किसी निरीक्षण तथा 
हिसावों की जाँच के स्वतन्त्र छोड़ देना, उनको केन्द्रीय अनुभवों तथा विशेष ज्ञान 
न प्राप्त हो पाने तथा सामान्य हिंत के लिए परम झ्रावश्यक न्यूनतम स्तर न स्थापित 
हो पाने और स्थानीय करों की घोर अस्मानताओं का उपस्थित रहने देना उचित 
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नहीं है । राज्य सरकारों के विस्तृत ज्ञान और अनुभव का लाभ स्प्रानीय सरकारें . 
केवल श्रनुदान प्रणाली द्वारा ही उठा सकती हैं । स्थानीय सरकारें अप॑ने संकीण - 
प्रनुभव तथा ज्ञान से ऐसी ही नीति अपना सकती हैं जो स्थानीय जनता के लिए तो 
लाभदायक हो सकती हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं कि सारे राप्ट्र के लिए हितकर 
हो और फिर क्योंकि अनुदानों की राशि का सम्बन्ध सदेव ही स्थानीय सरकारों की 
सेवाग्रों से रहता है इसलिए अनुदान-प्रणाली से स्थानीय झासन-प्रवन्ध में मितव्ययिता 
तथा कुशलता का संचार होगा । 
भारत की वर्तंघान परिस्थितियों में यह सम्भव नहीं है कि सारे ही स्थानों 
पर स्थानीय सेवाश्ं में एक सामान्य राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर स्थापित हो सके । पिछड़े 
हुए प्रदेशों के पास साधन इतने कम हैं कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और संवादवाहन के 
विक्रास पर उचित व्यय नहीं कर सकते और यदि वे अपना विकास करने कं प्रयत्न 
करें भी तो व्यक्तियों पर करं-भार बहुंत अ्रधिक हो जायेगा, इसलिए यह देखने के 
लिये कि निर्धन क्षेत्र, विना व्यक्तियों पर कर-भार बढ़ाए हुए स्थानीय सेंवाशों को 
प्रदात करने के लिये कुशल बन सके और न्यूनतम .स्तर प्राप्त कर सके, तो अनुदान , 
प्रणाली ही परम शअ्रावश्यकर है। अन्त में ग्राजकल तो विभिन्‍न स्थानों में इतनी 
घनिष्ठता उत्पन्न हो गई है कि यह उचित न होगा कि एक क्षेत्र: के नागरिकों को 
शहरी सुविधायें प्राप्त: हों और दूसरे क्षेत्र में नागरिक इन सुविधाश्रों से वंचित रहें । 
ऐसी स्थिति को केवल अनुदानों द्वारा ही दूर किया जा सकता है । | 
अनुदानों की वर्तमान प्रणाली में अनेकों प्रकार के दोष हृष्टिगोंचर होते हैं। - 
यह आवश्यकताओं के अनुकूल भी नहीं है और सारे ही स्थानों पर यह नीति समान ' 
भी नहीं है। कुछ नगरपालिका्रों तथा संस्थाओं को खूब सहायता मिल जाती' है 
और कुछ को त्रिल्कुल भी नहीं मिलती । परिणामस्वरूप - विभिन्‍न संस्थाओं में हेप- 
भावना उत्पन्त हो जाती है और चारों ओर से श्रालोचनायें होने लगती हैं। इसके 
अतिरिक्त यह अनुदान विभिन्‍न सेवाओ्रों की लागतों तथा महत्व के अनुसार भी नहीं 
दिये जाते । इठका सम्बन्ध क्षेत्र, जनसंख्या श्ौर क्षेत्र-विशेष के साधनों से विल्कुंल भी 
नहीं होता । अनुदानों का मुख्य उद्देश्य श्राथिक संहायता प्रदान करना होता है तथा 
स्थानीय शासन-प्रवन्ध और व्यय पर नियन्त्रण रखना होता है । भारत में अनेक 
प्रकार के अनुद्दान प्रचलित हैं जैसे अनियमित अनुदान, परिमारिक (59८०१) 
अनुद्दन, आवर्ती तथा अनावर्ती (२९०7 धा0ं उरणा-२९८ए०ा7०४४) अनुदान 
इत्यादि । इन अनुदानों का अधिकांश भाग शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संवादवाहँन की ही 
प्त होता रहा है परन्तु विगत वर्षों में इन सेवाश्रों का प्रान्तीयकरण होने की प्रवृत्ति, 
उत्तन्त हो गई है और जिन-जिन स्थानों पर इन सेवाओं के प्रान्तीयकरण होता जा 
रहा है वहाँ पर स्थानीय संस्थाशत्रों की आवश्यकतायें कम होंती जा रही हैं । 
उत्तर-प्रदेश की स्थानीय संस्थाओं से .सम्बन्धित अंनुदान समिति ने अनुदानों . 
को नियमित करने के अनेकों सुझाव दिये थें। इस समिति के अनुसार अनुदान देने 
'से पहले दो आधारों पर स्थानीय संस्थाओ्रों की आवश्यकताओं की खूब जाँच-पड़ताल 
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करनी चाहिये | यह जाँच-पड़ताल स्थात्तीय-संस्थाश्रों के साधनों श्रौर उनकी श्राव- 
इयक्रताओं पर की जानी चाहिये। प्रत्येक स्थानीय पंस्था की श्रावश्यवताप्रों श्रौर 
साधनों की एक सूची तैयार कर ली जाय जिसके श्राधार पर राज्य सरकार उन 
संस्थाप्रों को सहायता दे । अनुदान प्रणाली में श्रावश्यक लोच भी होनी चाहिए जिस 
से कि परिस्थितियों के बदलने के साथ-साथ भ्रनुदानों की राशि में भी परिवर्तन किये 
जा सकें। इन परिवतेनों के लिए समय-समय पर शअनुदानों तथा स्थानीय संस्था प्रों 
की झ्राथिक स्थिति और उनके कार्यक्रमों के उद्देश्यों तथा लाभों का समुचित अ्रध्ययन 
करना होगा । यंदि स्थानीय संस्थायें उत्पादक कार्यो के लिए घन प्राप्त करना चाहती 
हैं तो उन्हें भ्रनुदानों की अपेक्षा ऋण देने चाहियें, कयोंक्रि उनको कुछ समय बाद 
योजनाम्रों के पुरा होने से आय प्राप्त होने लगेगी । 

-जहाँ तक .स्थानीय सरकारों द्वारा ऋण प्राप्त करने का सम्बन्ध है राज्य 
सरकारे स्थानीय सरकारों को जन उपयोगी सेवाग्नों, वाणिज्यिक सेवाओ्रों इत्यादि के 
लिए ऋण देती हैं॥ दूसरे शब्दों में राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों को केवल 
उत्पादक कार्यो के लिए ही ऋणा प्रदान करती हैं । विदेश्यों में स्थानीय संस्थाओं को 
अनुत्पादक कार्यो के लिए भी : ऋण दिये. जाते हैं। हमारे देश में स्थानीय सरकारों 
द्वारा खुले बाजारों से ऋण प्राप्त करने की प्रथा कम ही है। इनका मुख्य कारण 

है कि स्थानीय संस्थाश्रों की ऋण सम्बन्धी अधिकांश श्रावश्यकताम्रों को राज्य 
सरकारे स्वयं अपने कोप से ही पुरा कर देती हैं ओर खुले बाजार से ऋण प्राप्त 
करने की श्राज्ञा नहीं देती हैं । स्थानीय सरकारों को राज्य सरकारों द्वारा ऋण 
प्राप्त होने से दो कठियाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रथम इनको आवश्यकताम्रों 
के समय ऋण नहीं मिलता और ऋणशा प्राप्त करने में बहुत समय लगता है और 
दूसरे इन ऋणों के व्याज की दर बाजारों की दर से बहुत ऊँची होती है श्नौर इनके 
भुगतान की शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं जो पुर्णंतया श्रनुचित 
हैं । वास्तव में स्थानीय सरकारों के ऋण प्राप्त करने के अधिकारों पर किसो प्रकार 
का भी प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। इस सम्बन्ध में उनको पूर्ण स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए। यदिवे चाहें तो राज्य सरकारों से ऋण लें झ्लौर यदि उन्हें युविधाजनक 
हो, तो खुले वाजार से ऋण प्राप्त करें । 
पिछले पृष्ठों में हमने स्थानीय संस्थाश्रों की वित्त-व्यवस्था से सम्बन्धित 
समस्याओ्रों का जो विवरण दिया है उससे स्पष्ट है कि इन संस्थाश्रों का जितना 
त्व है उतना इनके विकास की झोर ध्यान नहीं दिया गया। इन संस्यात्रा क 
इतनी सामथ्य प्रदान करने के लिए कि यह अपने कार्यो को कुषलतापूषरक सम्पन्त कर 
सके और देश में नागरिकता के स्तर को ऊँचा कर सकें, यह आवश्यक हैं कि उनको 
पर्याप्त साधन उपलब्ध किए जायें और कर जाँच आयोग झौर स्थानीय वित्त समिति 
की सिफारिशों को कार्य-रूप प्रदान करने का प्रयल किया जाय । 
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श्रष्याय रेके 





राजकीय ऋण क्या है ?--राजकीय ऋणरा राज द्वारा प्राप्त किये गये ऋण 
होते हैं। यह राज की आय का एक स्त्रोत है और विगत वर्षों में यह राजकीय 
वित्त-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। व्यक्ति की भाँति राज भी संकट 
या अन्य आवश्यकता के समय ऋण. प्राप्त करता है। पिछले अध्यायों में हमने राज 
की श्राय के विभिन्‍न स्रोत्तों का अध्ययन किया था ॥ ऋण राज की शझ्राय का अन्तिम 
स्रोत है । इस अध्याय में हम राजकीय संस्थाओं हारा ऋण प्राप्त करने से सम्बन्धित 
सिद्धान्तों की विवेचना करेंगे । हमने ऋण को राजकीय भ्राय का एक अंग बताया ' 


है, इसका यह श्रभिप्राय नहीं कि राज को इस स्रोत से आय प्राप्त करना श्रनिवार्य 


/: होता है। वास्तव में ऐसा समभाना केवल एक भ्रम होगा । इस सम्बन्ध में राज और 
: व्यक्ति में कोई मौलिक भेद नहीं होता । जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में अनेकों 
"ऐसे पश्रवसर आते हैं जब उसे अपनी आय से अधिक खर्च करता पड़ता है 


» और कभी-कभी खर्चे की राशि इतनी बड़ी होती है कि भ्रपनी बचतों के श्रतिरिक्त. ह ; 


श्रपत्ती आय से अधिक खचे करना पड़ता है श्रौर ऋण प्राप्त करने पड़ते हैं। कभी- 
कभी तो ऋण लेना इतना आवश्यक होता है कि यदि ऐसा न किया जाय तो देश 
- फा श्रस्तित्व जोखिम में पड़ सकता है, जैसे युद्धकाल में या झ्राथिक नियोजन काल में | 
« «संघीय शासन प्रणाली में प्रत्येक सरकार के ऋणों की प्रकृति, स्रोत तथा उद्देश्य अलग- 
” भ्रलग होते हैं । उदाहरणार्थ, संघ सरकार युद्ध के लिए, ऋरा प्राप्त कर सकती है, 
् राज सरकार कृषि के विकास के लिए तथा स्थानीय सरकारें पानी तथा बिजली - 
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न्नादि के लिए ऋण प्राप्त कर सकती हैं| संघ सरकार विदेशी तथा आन्तरिक दोनों 
ही प्रकार के ऋण प्राप्त कर सकती है, किन्तु राज तथा स्थानीय सरकारें केवल 
आनन्‍्तरिक ऋण ही प्राप्त कर सकती हैं। यद्यपि सभी ऋणों से तुरन्त प्रत्यक्ष लाभ 
प्राप्त न होता हो, परन्तु ऋण प्राप्त करने का प्राथमिक उद्देश्य, देश की भलाई 
करता हा होता है । 

सरकार, जो राशि ऋण द्वारा किसी वर्ष में प्राप्त करती है, वह उसकी उस 
वर्ष की आय का एक भाग होता है । यह प्राय स्थायी नहीं होती, क्योंकि इसको कुछ 
समय बाद लौटाना पड़ता है । इसलिये केवल अ्रल्पकालीन दृष्टि से ही हम इसे 
सरकार की झ्ाय कह सकते हैं । दीघंकालीन दृष्टि से यह प्राय नहीं कही जा सकती 
भर इस कारण राजकीय श्राय में केवल उसी आय को सम्मिलित करना उचित 
होगा, जो स्देव ही सरकार के उपयोग में रहे और जिसे लौठाना न पड़े। यद्यपि 
कुछ ऋण ऐसे होते हैं जिन्हें लौटाना नहीं पड़ता, केवल उन पर व्याज ही देना होता 
है किन्तु ऐसे ऋणों को भी आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको 
भी व्याज के रूप में लौटाना ही होता है । 

राजकीय तथा व्यक्तिगत ऋणों में भेद--इसमें कोई संदेह नहीं कि राज 
भी व्यक्तियों की भांति ऋण प्राप्त करता है, परन्तु इन दोनों प्रकार के ऋणों की 
व्यवस्था एवं उपयोग के क्षेत्र में मौलिक भेद होते हैं । हम यहाँ पर इन्हीं भेदों की 
विवेचना करेंगे :--- 

(१) व्यक्तिगत ऋणों का व्यय व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के हेतु 
करता है। इसका कोई लाभ ऋणदाता को प्राप्त नहीं होता, वरन्‌ उसे अ्रपनी 
वर्तमान आवश्यकतामों की मंतुप्टि से वंचित और रहना पड़ता है। दूसरी ओर 

ज्य जो ऋण श्रपने नागरिकों से प्राप्त करता है, उसे उन्हीं के लाभाव॑ व्यय 
करता है । राज व्यक्तियों का ही समुह होता है और इसलिए जो कुछ नी राज 
व्यव करता है उसका अप्रत्यक्ष लाभ व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है । कनभी-क 
तो व्यक्तियों को प्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त है और इन व्यक्तियों में वे लोग भी होते 
जो राज के ऋणदात्ता हैं । 

(२) व्यक्ति अपने ऋण को पूरा चुकाता है, अर्थात्‌ व्यक्तिबत्त ऋण में 
व्यक्तिगत ऋणदाता को ऋण की पूरी राणि वापस मिलती है, परस्तु राजकीय 
ऋण में ऋण॒दाता व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से तो ऋण की पूरी राशि का भुगतान 
मिल जाता है किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से उसमें से कुछ राथि कम ही जाता है । बात यह 
है कि व्यक्ति अपने ऋणों का मुगतान अपनी झाय में से ही करता है और इसलिये 
ऋषा का कु भार ऋण लेने वाले व्यक्ति को ही सहन करना पड़ता है। दूसरी 
ओर राज ऋण का भुगतान देश के नागरिकों पर कर लगाकर जो आय प्राप्त हानो 
है, उसी के द्वारा करता है | नागरिकों पर कर-भार बड़ जाता है छौर उन लोगों की 
भी सहन कर ना पडता है जिन्होंने राज को ऋण दिए हैं। अतः रामकीय ऋणा 
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हक 


(३) व्यक्तियों की ञ्रायु सीमित तथा श्रनिश्चित होने के कारण, -तथा ऋण 
भुगतान करने का दायित्व केवल ऋणी पर ही होने के कारण, व्यक्तियों को दीघ॑- 
कालीन ऋण प्राप्त नहीं होते । दूसरी ओर राज व्यक्तितयों की भाँति अस्थायी नहीं 
होता । व्यक्ति आते रहते हैं और जाते रहते हैं परन्तु राज स्देव ही.अपने स्थान पर 
टिक्रा रहता है, केवल सरकार का रूप तथा सरकार चलाने वाले व्यक्ति ही बदल 
सकते हैं । किन्तु जो भी नये व्यक्ति शासन की वागडोर संँभालते हैं वह अपने पूर्वजों 
के सब दायित्वों को स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए राज को दीर्घकालीन ऋण- 

॥ प्राप्त ड्रो जाते हैं । मु 
। (४) राज के पास सत्ता होती है । वह नागरिकों- को ऋण देने के लिए 


-. तथा कम व्याज लेने के लिए बाध्य भी कर सकता है। इसके अ्रतिरिक्त स्वयं 


नाग़रिक भी देक्ष-प्रेम के जोश में राज को आशिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। 
जो ऋण जबरदस्ती लिये जाते हैं उनसे राज की साख. खतरे में पड़ जाती है ।. 
व्यक्तिगत ऋणों में इस प्रकार की जबदंस्ती से काम नहीं लिया जा सकता । यह 
ध्यान, रहे कि प्रत्येक सरकार ही नागरिकों से जवरंदस्ती ऋंण प्राप्त नहीं कर सकती 


. केवल के सरकार जो सांर्वेभौमिक (50एशशंहग) हो । : 
हे ५ 


) राज अपनी सत्ता के कारण ऋंणों के भ्रुगतान करने से भी इन्कार 
कर सकता है । यद्यपि यह कम ही होता है, और ऐसा करने के भीषण परिणाम 
हो सकते हैं । यदि श्रान्तरिक ऋणों के सम्बन्ध में राज ऐसा' करता है, तो देश में 
राज की साख को भारी धक्का पहुँचता है श्रौर व्यक्तियों का विश्वास (वास खण्डित हो ह 
जाता है और यदि विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में इस प्रकार की नीति अ्रपनाई जाती है 
तो युद्ध तक नौजते पहुँच सकती है, या फिर भविष्य में विदेशी ऋणों को प्राप्त करने 
में बहुत कठिनाई हो सकती है | व्यक्तिगत ऋणा-व्यवस्था में व्यक्ति एक तो ऋण का . 
भुगतान करने से इन्कार नहीं कर सकता, क्योंकि ऋणदाता को कानून की सहायता 
प्राप्त होती है श्रीर दूसरे यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता भी है तो उसकी साख खत्म 
हो जाती है और फिर उसे कोई भी ऋण देने को तैयार नहीं होता । - 


८ ; (६) व्यक्ति की अपेक्षा राज की साख बहुत अधिक होती है। राज को 


कम सूद की दर पर और भ्रधिक सरलता से ऋण प्रदान कर दिये जाते हैं, जबकि 
व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते । सरकारी प्रतिभूतियों को किसी समय भी वेचा जा 
सकता है श्रीर ऋण वापिस लिया जा सकता है। परन्तु व्यक्तिगत ऋण में यह 
सुविधा नहीं होती । इसी कारण व्यक्ति श्रधिकतरं अपने घन को सरकारी विपत्रों में 
ही लगाना पप्तंद करते हैं । 

(७) राजकीय ऋण देश के भीतर से भी प्राप्त किये जा सकते हैं और 
विदेशों से भी; जबकि व्यक्तिगत ऋण केवल देश के भीतर ही प्राप्त किये जा सकते ' 

क्योंकि व्यक्ति की साख देश तक.ही स्रीमित होती है । | 


राजकीय ऋण के सिद्धान्त ४६६ 
कक 


(८) व्यक्तिगत ऋणा केवल उसी समय प्राप्त होते हैं जब व्यक्ति कोई प्रच्छी 
घरोहर या जमानत देने को तैयार होता है परन्तु राज्य के लिए ऐसी कोई भी कठि- 
नाई नहीं होती । राज्य की श्राधिक स्थिति तथा कार्य संचालन के बारे में सभी को 
ज्ञान होता है । इसके अतिरिक्त व्यक्तितत ऋणों की राशि राज्य की अपेक्षा बहुत कम 
होती है । 

(६) राज्य अपने आप भी ऋण के ज्ोत उत्पन्न कर सकता है, अवति नोट 
छाप हक व्यक्ति के पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं होती । 

(१०) राज्य परिस्थितियोंवश ऋणा प्राप्त करता है। उसके पास ऋण लेने 
के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं होता । दूसरी ओर व्यवित ऋण न लेकर केबल 
अपने खर्चे को कम करके ही परिस्थितियों का मुकाबला कर सकता है । व्यवित क 
व्यय अधिक लोचपूर्ण होता है, किन्तु राज्य का व्यय इतना लोचपुर्ण नहीं होता । 
राज्य केवल प्रशासन-सम्बन्धी व्यय को ही कम कर सकता है और श्रन्य व्ययों को 
कम करना न तो उचित ही होता है श्रौर न सम्भव ही | झतः राज्यों को ऋण प्राप्त 


करके ही अश्रपना काम चलाना पड़ता है । 


(११) व्यवितगत ऋण अनुत्पादक भी हो सकते हैं, किन्तु राजकीय ऋण 
सा प्रतया उत्पादक ही होते हैं । 

(१२) व्यक्तिगत ऋण केवल उसी समय लिए जाते हैं, जब व्यक्ति को घन 
की आवश्यकता होती है, परन्तु राजकीय ऋण विना घन की श्रावश्यकता के भी 
प्राप्त किये जा सकते हैं। राज्य ऋण लेने को अपनी नीति भी बना सकता है। मुद्रा 
स्फीति काल में, राज्य व्यक्तियों से ऋण प्राप्त करके उनकी अ्रतिरिकत कऋ्रयशक्ति को 
कम कर सकता है और सामान्य मूल्य-स्तर को नीचे गिराने में सफन हो सकता है । 
इस प्रकार राज्य ऋणों द्वारा देश के उत्पादन तथा वितरण पर प्रभाव डाल सकता 
है, परन्तु व्यवित नहीं । 

राजकीय ऋषणों की श्रावक्यकता एवं महत्व--आधदधुनिक युग, साख का गः युग 
है । व्यक्तिगत ' व्यापार, उद्योग एवं उपभोग बिना उधार लिए सफल नहीं हो पाते - 
और यदि व्यक्ति अपने उत्पादन तथा उपभोग सम्बन्धी कार्यो को बिना ऋण प्राप्त 
किए कर भी सकता है तो भी वह ऐसा नहीं करता क्योंकि उप्तके लिए सूद देक 
इसरों के धन से काम करना अधिक लाभकारक होता है । राज्य के विपय में भी 
यह बांतं सही उतरती है | हम उन उद्देश्यों का वर्णन बाद में करेंगे, जिनसे प्रेरित 
होकर राज्य ऋण प्राप्त करता है, किन्तु यहाँ पर केवल इतना कह देना श्रावदयक 
समभते हैं कि राज्य मुख्यतया दो कारणों से ऋण प्राप्त करता है। प्रचम, जबकि उसे 
चन की वहुत श्रावश्यकता होती है जो उसे प्रन्य ज्नोतों से तुरन्त मिन्न नहीं पाता है तो 
उस्ते ऋणों का सहारा लेना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि कर की झाय कुछ समय 
याद प्राप्त होती है और ऋण से आवश्यक घन भ्रावश्यकता के समय तुरन्त ही प्राप्त 
हो जाता है, इस कारण राज्य ऋणों द्वारा आय प्राप्त करता है। दूसरे, कुछ भ्ाधित 
कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण झावद्यकता न होते हुए भी राज्य कर तगाने कय 
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अपेक्षा ऋण लेना अधिक लाभकारक समभता है | इन्हीं दोनों कारणों से श्राजकल 
श्राधुनिक सरकारों के लिए ऋण प्राप्त करना आवश्यक हो गया है | विगत वर्षों 
में राज्यों के कार्यों में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है -कि किसी भी समय उन्हें घन की 
आवश्यकता अनुभव हो सकती है । कभी भी संकट उत्पन्त हो सकते हैं और उनका 
सामना करने के लिए राज्य की आंय के साधारण ज्रोत काफी नहीं- होते । आज 
कल राज्य उत्पादक और व्यापारी भी हैं श्लौर शासक़ -भी.। दोनों ही क्षेत्रों में घन 
« “की आवश्यकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती - जा रही है। राज्य की -श्रपनी बचतें तो 
' “होती नहीं जिनमें से वह दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा कर सके, क्योंकि कार्यो की 
“वृद्धि के कारण न तो उसके लिए सम्भव ही होता है और न- बचत करना . राजस्व के. 
चिद्धान्तों की दृष्टि. से-उचित ही समझा जाता है, इसलिए राज्य को अधिकाधिक 
. ऋगखों की व्यवस्था करनी पड़ती है इसीलिए राजकीय ऋणों की .संख्या तथा श्राकार 
पिछले पचास वर्षों में बहुत विस्तृत हो गया है। अ्र॒णु-शवित के प्रयोग से तो राजकीय .- 
 ऋणों की बंढ़नें की ही सम्भावना है; कम होने की कोई श्राशा नहीं की जा सकती । 
आधुनिक राज्यों का दृष्टिकोण समाजवादी होता-जा रहा है, इसलिए भी राजकीय 
'ऋणतंों की महत्ता, बहुत हो गई है.। प्राचीन काल-में: तो राजा शअ्रपने खजाने में धन 
, जमा करके रखते थे, उनकी आय की अपेक्षा उनका व्यय चहुत कम होता था । 
, ,“परन्तु.आजकल ऐसा नहीं होता । ऐसा करना श्राधुतिक बजू6 सिद्धान्तों के विपूर 
“होता है। इसके प्रतिरिक्‍त राज्य केवल घन-की आवश्यकता की पूत्ति के लिए ही... 
-तो उधार नहीं लेता है, वरन्‌ आर्थिक कारणों से भी उधार लेता है । व्यक्तियों को 
_ “ख्चे न करने देने के लिए “राज्य उनकी जेवों से ऋण द्वारा घन विकाल लेता है । 
.. - ऐसा करना देश के हित में होता है । इस.चीति से: बढ़ता हुआ मुल्य-स्तर नीचे लाया 
.. जा सकता है। इस प्रकार राजकीय ऋणों का उद्देश्य केवल घन-सम्बन्धी आवश्यक- 
ताओ्रों को पूरा करना ही नहीं होता है । रे 
राजकीय ऋणों का उद्गस .एवं इतिहास--राजकीय ऋणों, का इतिहास 
१७वीं शताब्दी के अन्त से आरम्भ होता है। उससे पहले इस प्रकार के ऋणों का 
रिवाज न था । राजाओं को ऋण लेने की-कोई आवश्यकता ही नहीं होती थी। वे 
अधिकतर घन जमा करके रखते थे-और उसका प्रयोग संकट काल में किया करते-थे 
(9) ४ पड़ौस के राज्यों को लूटकर या परास्त करके हर्जाना.लिया करते थे या धनी 
४४ ४४ व्यक्तियों पर विशेष कर लगाकर धन -इकट्ठा कर लिया करते थे। बेस्टेविल ने श्रपनी 
[7 .पुस्तक में बड़ा ही सुन्दर एवं रोचक वर्णान दिया: है । वह कहता है कि, फिर राजाओ्रों 
ने बेकों से ऋण लेना आरम्म कर दिया, परन्तु ऋण न लौठाये जाने के कारण 
अनेकों बैंक तथा कम्पनियाँ दिवालिया हो गई। उसमे बताया है कि सन्‌ १३४५ में 
फ्लोरेन्स में बार्डी नामक इटली की एक बड़ी कम्पनी; एडवर्ड तृतीय के शासन काल. 
में इसी कारण फेल हुई कि राजा को ६०० हजार फ्लोरीन (सोने का. सिक्का जो 
इटली में उस समय प्रचलित - था) देने थे । १६वीं शताव्दी में एडवर्ड चतुर्य तथा 
-ट्यूडर राजाम्रों ने जबरदस्ती ऋण प्राप्त किए। श्रारस्थिक काल में जेनिवा तथा 
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वेनिस में राजक्रीय ऋण एकत्रित करने के लिए विशेष बैक स्थापित किये गये ये । 
यह भी कहा जाता है कि डच लोगों ने विदेशों को ऋगणा देना तथा प्राप्त करना 
आरम्भ किया था। कहा जाता है कि हारलेंड पहला देश है जिसने नियमित रूप से 
राजकीय ऋणा-व्यवस्था स्वापित की थी। सन्‌ १६६४ में बैंक श्रॉफ इंगलैंड की 
स्थापना केवल इसी उदेदय से की गई थी । इस प्रकार पिछले सौ वर्षो में राजकीय 
ऋणों का जितना विकास हुआ है, उससे यही सिद्ध होता है कि झाधुनिक ढंग पर 
राजकीय ऋणों का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है और श्राजकल कोई भी राज्य 
ऐसा नहीं है, जिस पर कुछ न कुछ ऋण न हो । 

ऋण श्रथवा कर--कुछ लेखकों ने राजकीय ऋणों को बहुत निन्‍्दा को है 
और करों द्वारा आय प्राप्त करने को अधिक अ्रच्छा बताया है। यह बाद-विवाद 


“कि करया ऋण इन दोनों में से श्राय प्राप्त करने का कौन-सा स्रोत अधिक गब्रच्छा 
हैं, बहुत पुराना किन्तु महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम इस वाद-विवाद पर ह्टि- 


पात करें, यह श्रावश्यकर है कि हम यहाँ पर ऋण और करों के मौलिक भेद को 


ओऔर चागरिकों के प्रयोग में आते हैं । करों द्वारा प्राप्त ग्राय को लीटाने का प्रश्न ही 
नहीं उठता, परन्तु ऋणों द्वारा प्राप्त राशि को लौदाना अनिवार्य होता है । परन्तु 
देश में ऋणों को लोटाने के वाद मुद्रा की मात्रा पूवंबत्‌ रहती है, क्योंकि जो बुःछ 
वापिस किया गया है यह उन्हीं से लिया गया हुआा होता है । यह ध्यान रहे कि कर 
हारा व्यक्तियों सं जो घन लिया जाता है वह उमी प्रकार प्रयोग नहीं किया जाता 
जिस प्रकार व्यक्तिगत करदाता करते हैं। ठीक यही बात ऋणष्ों के सम्बन्ध में 
भी सच है | परन्तु यह भी सच है कि करों ओर ऋशणों द्वारा प्राप्त झ्ाय भी एक 


से ही उपयोगों में नहीं लाई जाती, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार व्यक्ति इन दोनों 


घन राशियों को समान उपयोगों में नहीं लाते। इसी प्रकार करों का भ्रुयतान 
अधिकतर वर्तमान आय में से किया जाता है और ऋशणों को व्यक्ति सदेव हो अपनी 
पंजी में से खरीदता है । इसके अतिरिक्त-करों के रुप में भुगतान की गई राशि सदा 
के लिए व्यक्तियों के पास से चली जाती है, किन्तु ऋण में दी गई राशि ऋगा- 
दाता को लौटा दी जाती है। यह सच है कि सरकार ऋणों का भुगतान करने के 
लिए कर लगाती है, इसलिए ऋण दाताम्ोों को अपने मूलवन की पूरी राशि नहीं मिल 
पाती, क्योंकि इस सम्बन्ध में लगे हुए करों का भुगतान उन्हें भी तो करना पड़ता है । 

राजकीय ऋणों तथा करों के भेद को स्पष्ट कर लेने के बाद अब हम 
इस स्थिति में हैं कि इस वाद-दिवाद पर हृप्टिपात कर सकें कि राजकीय आय के 
ज्रोतों में कर अच्छा है या ऋण । हम जानते हैं कि राज्य अपने दिन-प्रतिदिन के 

बट ऋतो 


कार्यो के लिए ऋण नहीं लेता । यदि राज्य ऐसा करने लगे तो न तो वह ऋता छ 
ही भुगतान कर पावेगा श्रौर न उसके व्याज़ को ही दे पायेगा शौर दोनों की 


बज >च, 


राशियाँ एकत्रित होती जायेंगी, जिसका म्ुगतान करने के लिए प्रन्त में व 


>> 


] 


ल्लचक 


४ 


न 


हक । 


॥ 8३0 


. स्पष्ट कर दें :--यदि राजकीय ऋण देश के भीतर ही नागरिकों से प्राप्त किया मया 
है तो ऋणों द्वारा प्राप्त राशि तथा करों द्वारा प्राप्त आय, दोनों ही दे में रहते हैं 


न 


हि 
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ऊँची दर से कर लगाने पड़ेंगे । यदि वार-वार उत्पन्त .होने वाले ब्ययों के लिए 
ऋण प्राप्त किये जाते हैं तो ऐसे ऋणों को बार-बार लेना पड़ेगा और हर वार कर 
'लंग्राने पड़ेंगे, क्योंकि इसके भ्रतिरिक्त श्रौर कोई दूसरी विधि भी तो नहीं है । परल्लु 
'ऐसा-करने से तो राजस्व का सम्पूर्ण ढाँचा ही छिन्त-भिन्‍न हो जायेगा । इसलिए 
आवश्यक यही है कि वार-वार उत्पन्न होने वाले सभी व्ययों को करों द्वारा प्राप्त 
आय - में से पुरा करना चाहिए। यदि इस प्रकार का व्यय किसी विशेष संकट के 
समय करना पड़ता है तो ऋणों हारा पूरा किया जा सकता है। साधारणतया इसको 
बार-बार उत्पन्त होने वाला व्यय पुकारना नहीं चाहिए क्‍योंकि संकीटकालीन परि-_ 
.स्थितियाँ बार-बार - उत्पन्न नहीं होतीं । जहाँ तक - उन व्ययों का सम्बन्ध है, जो 
पाँच-दस वर्षों में एक वार उत्पन्न होते हैं या जो बार-बार उत्पन्न नहीं होते, उनको 
ऋणों द्वारा पुरा करने में कोई बुराई नहीं होती क्योंकि ऐसे ऋणों के - भुगतान की 
व्यवस्था आने वाले वर्षो में करों द्वारा सरलतापुर्वक की जा सकती है । परन्तु क्या , 
ऐसी व्यवस्था करना उचित है ? इस सम्बन्ध में प्रो० पीगू के विचार विशेष रूप 
उल्लेखनीय हैं । बार-बार न उत्पन्त होने वाला व्यय एक प्रकार का पूंजीगत 
व्यय होता है, इस दृष्टि से कि इस व्यय का भार कई वर्षों में विभाजित हो जाता 
है प्रर्थात्‌ इस व्यय से कई वर्षों तक लोगों को लांभ प्राप्त होता रहता है | यह ध्यात 
रहे कि वह पूँजीगत व्यय इस श्र में नहीं होता कि इससे सदेव ही पूँजी वस्तुओं 
जैसे नहर, कुंएं, फैक्ट्री आदि का निर्माण होता है। यह, इस श्रथ में पूंजीगत व्यय 
होता है कि एक. बार इसको करने के बाद सरकार कुछ वर्षों तक निर्िचित रहती 
है, भौर एक ही व्यय को प्रत्येक वर्ष नहीं करना होता । आने वाले वर्षों के लोग 


उसी व्यय के लाभ प्राप्त करते रहते हैं ॥ जब आने वाले वर्षों के लोगों को भीइस 


व्यय से लाभ पहुँचता है तो यह तो न्‍्यायोचित नहीं होगा कि इस व्यय का कुल भार 


वत्तमान व्यक्तियों को ही सहन करना पड़े । अतः यह श्रावश्यक है कि भविष्य में . . 


आने वाले लोग भी इस -खर्चे का कुछ भार सहन करें । करारोपरा द्वारा खर्चे को. 
पूरा करने का अभिप्राय यह है कि सारा भार वर्तंमान व्यक्तियों पर ही पड़ेगा। इंस- 
लिए ऐसे व्यय को ऋणों द्वारा पूरा करना चाहिए। जब नागरिक राज्य को ऋण 
अदान करते हैं तो वह श्रपनी बचतों में से देते हैं, अर्थात्‌ राज्य द्वारा ऋणा प्राप्त 
करने से व्यक्तियों की बचतें कम हो जाती हैं और इन वचतों से भविष्य. में प्राप्त 
होने वाली आय भी कम हो जायगी, जिसका उपयोग पूर्ण रूप से भविष्य में आने 
वाली संतान ही करती । इस प्रकार आय कम होने से, इन ऋणों का भार भविष्य 
के लोगों पर भी पड़ेगा । संक्षेप में ऐसे व्यय का लाभ वर्तमान और भविष्य दोनों 
ही के लोगों को पहुंचता है । इसीलिए इस व्यय की पूर्ति ऋण द्वारा होनी चाहिए 
ताकि व्यय का भार वर्तमान शौर भविष्य दोनों ही के लोगों द्वारा सहन किया 
जा सके । भ्रत: जो व्यय उत्पादक हैं, अर्थात्‌ जिनका लाभ कई वर्षों तक लोगों को 
प्राप्त होता रहता है, उनकी पूर्ति ऋणों द्वारा होनी चाहिये और जिस व्यय का लाभ 
केवल अल्पकाल तक ही सीमित रहता है उसकी पूति करारोपण द्वारा होनी चाहिये | 


राजकीय ऋण के सिद्धान्त डजर३े 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि आधुनिक सरकारों को अपने विभिन्‍न प्रकार 
के व्ययों को (जो श्रसीमित हैं) पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त करने ही पड़ते हैं । 
हम पहले भी कह चुके हैं कि राज्य द्वारा लिये गये सारे ऋण हो उत्पादक नहीं होते, 
या सारे ऋण ही उत्पादक कार्यों में नहीं लगाये जाते, इसलिये यह सोचना कि 

राज्य ऋणों को अनुत्पादक कार्यों पर व्यय नहीं करता एक श्रम होगा । वर्तमान 
घताब्दी में राजकीय ऋणों की प्रथा वहुत अधिक प्रचलित हो गई है श्रौर इसीलिए 
इसे श्राधुनिक क्रिया (४0007 ए6४077९॥०7) कहते हैं, क्योंकि आधुनिक समय में 
राज्यों को इतने कार्य करने पड़ते हैं कि विना ऋण लिये उनका काम ही नहीं चल 
सकता । जैसे-जैसे राज्यों के कार्यों में वृद्धि होती चली गई है, वैसे ही बसे राजकीय 
ऋणों का आकार एवं मात्रा भी बढ़ती गई है, यद्यपि इनका समय-समय पर बहुत 
कड़ा विरोव होता रहा है। ग्लेडस्टन (0]9080॥) राज द्वारा प्राप्त किये गये 
ऋणों को इसलिये बुरा मानता था, क्योंकि उसका यह विश्वास था कि 'इनसे फिजूल- 
खर्ची बढ़ती है, युद्ध को प्रोत्साहन मिलता है श्रौर उस राष्ट्र के लिए, जो इसका 
उपयोग करता है, हानिकारक श्राथिक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं ।' हा मे के 
अनुसार “बिना वबाद-विवाद के ही यह नीति नाश करने वाली होती है!। प्राचीन 
आशिक लेखक एडम स्मिथ एवं रिकार्डो भी राज्य हारा ऋण प्राप्त करने की नीति 
को चुरा तथा देश के लिए हानिकारक मानते थे । एडम स्मिथ का तो विचार था 
कि इस प्रकार की नीत्ति दीघंकाल में देश को नप्ट कर देती है । दूसरी श्रोर कुछ 
सेखक ऐसे हुए हैं, जिन्होंने पूर्ण रूप से प्रति विरोधी विचार प्रकट किये हैं और 
राजकीय ऋणों का केवल पक्ष ही नहीं लिया है वरन्‌ उन्हें ग्रावव्यक भी बताया है । 
जन अर्थशास्त्री डिजल (7062९!) के अनुसार असाधारण व्यय को ऋण द्वारा 
पूरा करना इसलिए उचित है कि 'राज्य समाज की अ्भोतिक पूंजी का एक भाग है 
झ्रौर उसकी सेवा के लिए जो कोई भी झसावारण, धन का व्यय किया जाता है, वह 
विनियोग की भाँति होता है । परन्तु ये चिचार प्रति विरोधी हैं भौर इनमें से किसी 
एक को भी सर्वव्यापी कहना उचित ने होगा, क्योंकि कभी-कभी तो राज को प्रपने 
खर्चो को पूरा करने के लिए ऋण लेना श्रावश्यक होता है श्रोर कभी वह केवल ऋण 
द्वारा प्राप्त आय से ही काम चलाता है | यही नहीं, ऋण द्वारा खर्चो को पूरा करना 
. लाभप्रद भी होता है । हम इस वाद-विवाद पर पहले ही हृष्टिषात कर चुके हैं । 
' ऋणों के उद्देश्य--- 

आधुनिक काल में राजकीय ऋणों के झनेकों उद्देश्य होते हैं; यह उद्देश्य निम्न 
प्रकार हैं: 

(१) राज्य ऋणों का सहारा उस समय लेता है, जब कि या तो व्यक्तियों 
में कर देने की सामर्थ्य नहीं होती या श्रधिक करारोपण से झान्ति भंग होने का भय 
होता है। राज्य, ये ऋण साधारण कार्यो को पूरा करने के लिए भी ले सकता है, 
परन्तु ऐसी नीति केवल अल्पकालीन ही होनी चाहिये क्योंकि प्रधिक समय तक इस 
नीति को अपनाने से देश की सत्ता को नप्ट करना होगा | 


४७४ - राजस्व. 
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४“ (२) राज प्राकृतिक संकटों को दूर करने के लिए - भी ऋणों का सहारा का 
लेता है । ऐसी असाधारण परिश्थितियों में, जेसे श्रकाल, बाढ़, महांमारी, ज्वारभाटा “ .. 


श्रादि के समय जबकि देश की अर्थ-व्यवस्था वैसे ही छिन्न॑-भिन्‍न हो जाती है, कर लगा 
कर ग्राय प्राप्त करना तो आन्तरिक विद्रोह को ही जन्म देना होगा । इसलिए राज्य 


/“ ऐसी परिस्थितियों में ऋण द्वारा काम चलाता है। 


४(३) राज उत्पादक कार्यो के लिए भी ऋण प्राप्त करता है.जैसे, देश के 


«: “प्राकृतिक साधनों का श्रधिकतम उपयोग करने के लिए या देश के श्राथिक विकास 


ं » लिए । एक अ्विकसित या कम विकसित देश के लिए तो-यह ऋण परमावश्यक होते .. 


हैं, क्योंकि इन देशों में कर-लगाकर आय प्राप्त करने की अधिक गुंजाइश नहीं होती । 
(४) राज, “राजकीय उपक्रमों के लिए तथा सार्वजनिक, कार्यो (९०० 
ए0०75) के लिए. भी ऋण प्राप्त करता है | 'यह काये भी उत्पादक होते हैं और 
प्रत्येक वर्ष राज को इनसे आय प्राप्त होती है | इसी प्रकार राज जनोपयोगी 
सेवाएं सम्पन्न करने के लिए भी ऋण लेता है. जैसे नहरें, रेलें, सड़कें आदि बनवाना। 
इन सेवा्नों के मूल्य से भी राज को आय प्राप्त होती है । ्थ 
५५) आधुनिक - काल में श्रधिकतर राज्यों की प्रवृत्ति समाजवादी होने की 
शोर है| वे व्यापार तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और उनका संचालन 
स्वयं :करते जा रहे हैं | आधुनिक उद्योगों में बहुत बड़ी मात्रा में पूँणी की आवश्यकता ' 
होती है जिसकी पूर्ति. केवल ऋणों हारा ही हो सकती है । इसके .अतिरिक्त . न्याय 
की. दृष्टि से भी यह उचित होता है । हम इसके सम्बन्ध में पहले 'कह चुके हैं । 
(६) कभी-कभी राज ऐसी सेवायें सम्पन्न करने के. लिए ऋण प्राप्त.करता 


« है जिनसे प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती, किन्तु. दीघेकाल में देश -की 


' उत्पादन * शक्ति में बहुत वृद्धि होती है, जेसे शिक्षा, स्वास्थ्य श्रादि से सम्बन्धित 


सेवाएँ । इन सेवाओं से ऋणा की राशि तथा ब्याज की राशि का श्रुगताव करने के 
लिए, तुरन्त ही घन प्राप्त नहीं होता, वरन्‌ सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति होती है । 
“ ४८(७) आ्राधुनिक- समय में युद्ध तथा रक्षा-सम्बन्धी व्यवस्था बहुत श्रधिक 


«' खर्चीली तथा महँगी है, जिसको विना ऋणों की सहायता केः किया ही नहीं. जा 


' सकता । इसीलिए बड़े से बड़े देशों ने युद्धकाल में ऋण प्राप्त किये हैं । - 
(८) हम पहले भी कहं चुके हैं,, कि राजकीय ऋणों का उद्देश्य आजकल 


” केवल घन प्राप्त करना ही नहीं होता, वरन्‌ आथिक तथा व्यापारिक दकश्ाओं में  - 


स्थायित्व _उत्पन्त करता भी होता है । मुद्रा-प्रसार के काल में राज इन ऋरणों द्वारा 


मूल्यों को स्थायी बनाते हैं । 
(६) अन्त में राजकीय ऋणों से भाईचारे, पारस्परिक सहयोग तथा निर्भरता 


की भावना उतलन्‍न होती है, इसलिए राजकीय ऋशणा-व्यवस्था का उद्देश्य राजनैतिक 
क्षेत्र में मित्रता उत्पन्त करना भी होता है । - 


"के लिए, संकटकालीन परिस्थितियों के लिए,: उत्पादक कार्यो, के_ लिए, सामाजिक _ 


राजकीय ऋण के सिद्धान्त. ४७५: 


सेवाग्रों के लिए और आ्राधिक स्थिरता के लिए ऋगा प्राप्त करते हैं। साधा रणतया 
जैसा हम कह चुक्रे हैं, चालू व्ययों को करारोपणा द्वारा पूरा करना चाहिए, क्योंकि 
ऐसा करने से अपव्ययिता कम होती है और आने वाली सरकारों पर ऋगणु-भार भी 
: नहीं पड़ता । इसके श्रतिरिक्त ऋण द्वारा राष्ट्रों के घन उत्पादक कार्यों से निकल 
कर अतुत्पादक कार्यों में लगने लगते हैँ जिसका बुरा प्रभाव राष्ट्रीय उत्पत्ति पर 
पड़ता है । असावारण परिस्थितियों की वात दूसरी है । इनमें चालू व्यय को ऋण 
द्वारा पूरा किया जा सकता है, किन्तु इसे हम स्थायी नीति का रूप नहीं दे सकते । 
जहाँ तक संकटकालीन परिस्थितियों का प्रश्त है, उनके लिए ऋण प्राप्त किये जा 
सकते हैं ! हम पहले ही स्पंप्ट कर चुके हैं कि कर की उत्पादकता की भी एक सीमा 
होती है । कर की दर को हम अ्रनिश्चित सीमा तक नहीं बढ़ा सकते और किसी न 
किसी विन्द पर अवद्य ही रुकना पड़ेगा | इसके अतिरिक्त कर की दर अधिक बढ़ाने 
से दी्घक्राल में करदाताओ्रों की वचत करने तथा कार्य करने की जक्ति भी हतोत्साहि 
होने लगती है । परन्तु यह निश्चित करने से पहले, क्लि संकटकालीन परिस्थितियों क 
समाधान करने के लिए ऋण लेना करारोपण की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होगा 


या नहीं, यह भी देखना आवश्यक है कि संकटों की श्रवधि कितनी है। यदि यह 


) परिस्थितियाँ श्रल्वकालीन हैं तो ऋण द्वारा पूरा करने में कोई हानि नहीं और यदि 
| दीर्घकालीन हैं तव तो अवश्य ही कर प्रणाली में उचित परिवर्तन करने होंगे । 


युद्ध श्र्थ-ब्यवस्वा की वात्त ही बिल्कुल निराली है | युद्ध के लिए तो राष्ट्र के सारे साधनों 
को ही जुटाना पड़ता है। परन्तु युद्ध संचालन इतना श्रधिक खर्चीला होता है, 
कि राष्ट्रीय ज्ञोतों से काम नहीं चलता और ऋण प्राप्त करने पड़ते हैं श्लौर साथ ही' 


कर भी लगाने पड़ते हैं, अकेले ऋणों से भी काम नहीं चलता श्र अकेले करों से 


भी काम नहीं चल सकता | इनमें से क्रिसी एक पर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं « 


होगी, इसलिए दोनों स्रोतों के अतिरिक्त, यदि और कोई अन्य उपाय किया जा सके 
तो उसको भी अपनाना चाहिए । कुछ सार्वजनिक कार्य तथा ग्राथिक विकास की 
योजनायें इतनी विस्तृत और विशाल होती हैं और उनमें इतने अधिक घन की 
आवश्यकता होती है कि इनको कार्यान्वित्त करने के लिए भी ऋणों का सहारा लेना 
आवश्यक होता है । ऐसे ऋणों से देश की जनता पर कोई अनुचित भार भी नहीं 
पड़ता, वयोंकि ये सारे व्यग्र उत्पादक होते हैं और इनकी आय में से ऋण के मूलधन 
तथा व्याज का भ्रुगतातल किया जा सकता है। ऐसे ऋणों के भुगतान के लिए 
करारोपण की आवश्यकता नहीं होती । यह ध्यान रहे कि किसी भी बोजना को 
आरम्भ करने से पहले और ऋण प्राप्त करने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए 
कि क्या उस जोजना को पूरा करना देश के हित में होगा या नहीं, झौर दूसरे, यह 
सिद्ध करना होगा कि वया उस उपक्रम को सरकार के अतिरिक्त और कोई अन्य 
संस्था सफन्नतापू्वक चला नहीं सकती । यदि ये दोनों बातें सरकार के पक्ष में हों, तो 
सामान्य रूप से यह कह सकते हैं कि उत्पादक कार्यो के लिए ऋणों हारा घन प्राप्त 
करना उपयुक्त होता है । सामाजिक सेवायें, एक प्रकार के चालू व्यय हैं और बार- 


>ककरनर:+ ०१२२८ 


४७६ | राजस्व... /््॒टः 


बार उत्पन्न होते हैं । ऐसे व्ययों को करारोपरा द्वारा ही पुरा करना चाहिए। आधिके 
जीवन को स्थायी बनाने के लिए.ऋणों का जो महत्व है, उसको हंम पहले-कई बार 
स्पष्ट. कर चुके हैं । लरनर ([.थ॥०ा) का तो यही कहना है कि राजकीय ऋणों / . 
'का उद्देश्य. घन प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बरन ग्राधिंक जीवन को सन्तुलित€ .' 


. बनाने के. लिए-राजकीय ऋणों को प्राप्त करना. चाहिए ३ ऋणों द्वारा मुद्रा-स्फीतति 


. काल में व्यक्तियों से अतिरिक्त घन प्राप्त करके मूल्य-स्तर को स्थायी बनाया जा 


ला 


सकता है। इसी प्रकार मुद्रा संकुचन काल में बैंकों से ऋरा प्राप्त करके, सरकार 
“नई-नई योजनाओं को चलाकर उस घन को व्यक्तियों में फैला सकती है, ताकि 
उनकी क्रय-शक्ति बढ़े और गिरते हुए मूल्य बढ़ने लगें । अ्रतः मुद्रा-स्फीति त्तथा मुद्रा- 


* संकुंचन, दोनों स्थितियों में राजकीय ऋण लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं । * 


राजकीय ऋ्रणों का वर्गीक रण-- 


राजकीय ऋणों के कई रूप हो सकते हैं । हम यहाँ पर.इन विभिन्‍न रूपों का 
.वरशान करेंगे। ये निम्न प्रकार हैं :-- 
“» राजकीय ऋण मुख्य रूप. से दो प्रकार के होते हैं :---आ्रान्तरिक तथा बाह्य । + 
१. श्रान्तरिक तथा बाह्य ऋण--राज देश के भीत्तर भी ऋण प्राप्त करता 
है और विदेशों से भी । जो ऋण देश के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें श्रान्तरिक - 
ऋणा कहते हैं भ्ौर जो विदेश्ञों से प्राप्त किये जाते हैं. उन्हें वाह्य ऋण कहते हैं.) .. 
प्रथम प्रकार के ऋण रण्ज को देश के नागरिकों एवं संस्था्रों श्रादि से ही प्राप्त हो ' ; 
जाते हैं । साधारणातया . राज्य देश के भीतर ही ऋण प्राप्त करना चाहता है, परन्तु 


'” जूब वह अपने प्रयत्नों में ग्रधिक सफल नहीं हो-पाता तो उसे विदेशों के श्रागे हाथ 
. "फैलाना पड़ता है। भ्रतः बाह्य ऋण वे होते हैं जो -एक राज को श्रन्य राजों से या 


य देशों के व्यक्तियों से प्राप्त होतें हैं। दूसरे शब्दों में आन्तंरिक ऋण उधार लेने. 


डे ह * वाले राज को अपनी ही मुद्रा में श्रपने देश की सीमाओं के श्रन्दर रहने वाले 
५" ब्यक्तियों से प्राप्त होते हैं तथा वाह्य-ऋण देश, के बाहर रहने. वाले व्यक्तियों से 


विदेशी मुद्रा में प्राप्त होते हैं | श्रान्तरिक ऋण लेना उसी समय अच्छा होता है, जब _ 
देश में व्यक्तियों के पास अतिरिक्त धन उधार देने को होता है, क्योंकि व्यक्तिगत - 
व्यवसायों और उपक्रमों में लगाने के. लिए भी. पूँजी उपलब्ध होती. रहती है और 


सरकार को भी घनराश्षि प्राप्त हो जाती है। परन्तु यह निश्चित करना सर्दव ही 
.. / सम्भव नहीं होता कि देश में अतिरिक्त घन व्यक्तियों के पास है या नहीं ॥ इसका 
: “केवल एक ही सूचक-हो सकता हैं श्र वेह है-व्याज की नीची दर । किन्तु यह भी 


कोई निश्चित आधार नहीं है, क्योंकि ब्याज की नीची दर केवल घन का अधिकता 
के कारण ही तो नहीं होंती-+:यह ध्यान रहे कि आस्तरिक ऋण _ इच्छित तथा 


- अनिच्छित, दोनों ही हो सकते हैं, जब कि विदेशी ऋण केवल इच्छित ही होते हैं । 


आन्तरिक ऋणों से देश, के आथिक- साधनों.तथा राष्ट्रीय आय पर कोई भी-प्रभाव | 
नहीं पड़ता, क्योंकि इन ऋणों से केवल धत:की उलट फेर ही होती है। बाह्य करो 
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में देश का धन देश में नहीं रहता । वाह्य ऋणों में, ऋणादाता देश की राष्ट्रीय 
आय ऋणशा देते समय कम हो जाती है, परन्तु ऋण चुकाते समय ऋणी देश से वाहर 
वन जाता है और राष्ट्रीय श्राय कम हो जाती है । किन्तु संकट काल में बाह्य ऋगों 
से बड़ी सहायता प्राप्त होती है, विशेषकर जब देश के भीतर घन प्राप्त नहीं होता । 
ग्रविकसित देश ऐसे ऋणों हारा अपने देश का आधिक विकास कर सकते हैँ श्ौर 
विदेशी वस्तुग्रों को भी प्राप्त कर सकते हैं । '-- 
श्रान्तरिक ऋणों का भार--हम कह छुके हैं कि आ्रान्तरिक ऋणों में देश का 

बंन देश के वाहर नहीं जाता और केवल घन का पुनवितरण ही होता है, इसलिए 
ऐसे ऋणों का कोई प्रत्यक्ष मौद्रिक भार नहीं पड़ता है। जहाँ तक वास्तविक्त भार 
का सम्बन्ध है सो इस वात पर निर्भर करता है कि ऋणा द्वारा प्राप्त किये हुए घन 
का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। यदि ऐसे ऋणों से देश में घन का वितरण 
असमान होता है तो इनका वास्तविक भार बहुत अधिक होगा । यदि ऋण घनी 
व्यक्तियों द्वारा खरीदा गया है और उसका भ्रुगतान करने के लिये सरकार छोटी 
आय वाले व्यक्तियों पर कर लगाती है तो इसका वास्तविक भार बहुत अ्रधिक होगा, 
श्रीर यदि ऋण को निर्घन व्यक्तियों ने खरीदा है और सरकार धनी व्यक्तियों पर 
कर लगा कर उसका भुगतान करना चाहती हे तो उसका वास्तविक भार चहल कम 
' होगा। दूसरी ओर यदि ऋणा द्वारा प्राप्त धनराशि अनुत्पादक कार्यो में लगाई गई है 
तो इसका वास्तविक्र भार व्यक्तियों पर अधिक पड़ेगा और यदि उत्पादक कार्यों में 
लगाई गई है तो देश की आय बढ़ने से व्यक्तियों पर वास्तविक भार कम होगा । 
परन्तु व्यावहारिक जीवन में अ्रधिकतर ऋणों का वारतविक भार बहुत भ्रधिक होता 
है, क्योंकि ये ऋण धनी व्यक्तियों द्वारा खरीदे जाते हैं श्र कर निर्धन व्यक्तियों को 
भी देने पड़ते हैं। इन ऋणों का एक दूमरी प्रकार से, प्रत्यक्ष वास्तविक भार भी 
पड़ता है। निर्वन व्यक्तियों का धन, धनी व्यक्तियों के पास हस्तान्तरित होने के साथ- 
साथ धन नवयुवकों के हाथों से निकल कर वृद्ध व्यक्तियों के पास चला जाता है श्ौर 
सक्रिय उपयोगों से निकल कर निष्किय उपयोगों को हस्तान्तरित हो जाता है । पश्रधि- 
कांश ऋण वृद्ध व्यक्तियों द्वारा खरीदा जाता है, परन्तु कर का ग्रुगतान अधिकतर 
नवयुवकों को झपनी वर्तमान आय में से करना पड़ता है, जबकि वृद्ध व्यक्तियों ने 
ये ऋण पुरानी बचतों में से खरीदा था। इसी प्रकार ऋण तो एकत्रित धन में से 
खरीदा जाता है, जवकि उसका भुगतान उस घन में से करना हाता हूँ जो उद्याग 
तथा व्यापार जैसे सक्रिय उपयोगों में लगा हुआ है । ग्रान्तरिक ऋग्गों का अप्रत्यक्ष 
भार भी देग के नागरिकों पर पड़ता है। ऋणों का भुगतान सन्‍कार करो की लगा 
कर करती है और इस कारण व्यक्तियों को अधिक करूभार सहन करना पड़ता है । 
उनकी बचाने तथा कार्य करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है | इसके झति*ि 
ऋण चुकाने के लिए घन को कभी-कभी ऐसे कार्यों में लगाना पढ़ता है जिससे 
सागरिकों का हिंत तुरन्त ही अग्रसर नहीं होता | अतः देश में एक तो उत्तादन कम होने 
जप ऊगाक, रएशा6 श।क्षात्ट, 9. 254, 
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से और दूसरे वन के वितरण की शभ्रसमानता बढ़ने से. श्रान्त रिक॑ ऋणों का भार देश के 
व्यक्तियों, पर श्रप्रत्यक्ष रूप से भी पड़ता है । युद्ध संचालन के लिए प्राप्त किये गये : 
ऋणों का भार भी देश्व- के व्यक्तियों को ही सहन करना पड़ता है 4 युद्धकाल में एक 
तो बसे ही वस्तुओं का अभाव रहने से व्यक्तियों कां जीवन-स्तर गिर जाता है और 
यही प्रभाव मूल्यों के बढ़ने के. कारण भी होता है। युद्ध समाप्त होने के बाद वेरोज- 
यारी बढ़ने, मूल्यों श्रौर व्याज की दरों के गिरने के कारण वास्तविक भार भी अधिक 
होता जाता है। इसके श्रतिरिक्त बाजार में व्याज की द्वर .घटाने के कारंरो सरकारी 
प्रतिभूतियों पर.ऊंची व्याज की दर होने के कारण उनका मुल्य ऊँचा होता जाता है, 
जिससे ऋण का भार झ्ौर भी अधिक हो जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि | 
आनन्‍्तरिक ऋणों का मौह्िक-भार यद्यपि कुछ भी नहीं होता किन्तु वास्तेविक भार : 
बहुत अधिक होता है, 2“ 
7 _ बाह्य ऋणों का भार--यह्‌ विश्वास किया जाता है कि बाह्य ऋणों का भार - 
उस देश के नागरिकों को सहन करना पड़ता है जो ऋण लेता है। ऐसे ऋणुों का 
#ह्िक:भारे घन की उस राशि से नापा जाता आओ पे ऋणी--दे गा और ब्याज . 
के रूप में विदेशी ऋणदाता को देता है और (प्रत्यक्ष वास्तविक भार) भार“उस हानि से 
तापा जा सकता है जो ऋणी देश में से उत्तना घन निकल जाने के कारण वहाँ के 

गरिकों को सहन करनी होगी । .यदि ऐसे ऋणुों को भ्रमीर लोग चुकाते हैं तो 
प्रत्यक्ष वास्तविक भार कम होगा अपेक्षाकृत उस स्थिति के .जब गरीब लोग उस कर 
का भुगतान करें। ऐसे ऋणों का अप्रत्यक्ष भार तो ऋणी देश के व्यक्तियों पर पड़ता 
ही है। कारण यह है क्रि ऋणी देश की सरकार उन ऋणों का भुगतान करने के ' 
लिए कर लगाती है| जिसका भार नागरिकों को सहन करना .पड़ता है। परन्तु यह 
विचार पूर्णतया सत्य नहीं है । वात यह. है कि जो ऋण हम विविशों से प्राप्त करते 
हैं, उनसे हम शअ्रपने देश में उत्पादन बढ़ाते हैं भर जो सूद या मूलधन देते हैं वह उसी 
लाभ में से तो भ्रुगतान करते हैं जो उत्तादन में वृद्धि करने से प्राप्त होता है |. कुछ 
वर्षों बाद हम उस ऋरणा-को चुका देते हैं । हमारे देश में श्रौद्योगिक उन्नति भी . हो 
जाती है, विदेशी निर्भरता भी समाप्त हो जाती है और जो धन उन वस्तुओं को 
खरीदने के कारण हमें विदेशों को भेजना पड़ता था वह भी अ्रव भेजना नहीं पड़ेगा । 
इसलिये यह सोचना कि बाह्य ऋणों से ऋणी देश के नागरिकों को ऋण का अप्रत्यक्ष 
भार सहन करना पड़ता है, भ्रमपूर्ण है। सच तो यह है कि दीघंकाल में ऐसे ऋणों 
पे देश के. नागरिकों को कुछ भी भार नहीं.सहन करना पड़ता--यदि इन ऋणों- 
को उत्पादक उपयोगों में लगाया गया है। वास्तव में यह बड़ी विवादग्रस्त विषय : है , 
प्रौर भिन्‍न-भिन्‍न -व्यक्तियों मे इसके पक्ष तथा विपक्ष में अनेक तक रखे हैं । हम: 
नम्न में इन तकों को देते हैं :--- गः 

/ बाह्य, ऋणों के पक्ष में तक--(१) अ्च विकसित या अविकसित देशों का 

प्राथिक विकास बिना विदेशी ऋण प्राप्त किये हो ही वहीं सकता । ऐसे देशों को 
फेबल घन ही नहीं चाहिए वरन्‌ वैज्ञानिक, औद्योगिक, यान्त्रिक' ज्ञान भी चाहिए . 


चलन 
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श्रौर विदेशी मशीनें भी चाहियें। ये सभी वस्तुयें बाह्य के ऋय में प्राप्त हो 
जाती हैं । 

(२) युद्ध का सफल संचालन बिना वाह्य ऋणों के सम्मव ही नहीं । संसार 
का कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें युद्ध में भाग लेने वाले देशों ने दूसरे देशों से 
ऋण न लिये हों। इंगलैण्ड को ही देखिये, दूसरे युद्ध में, भारत, मिश्र, श्रमेरिका 
श्रादि देशों से कितनी भ्रधिक मात्रा में उसने ऋण लिये थे । 

(३) युद्धकाल में जिन देझ्ों की अर्थ-व्यवस्था छिन्त-भिन्‍न हो जाती है उनका 
पुनर्तिर्माण भी विदेशी पूंजी श्रथवा बाह्य ऋणों से ही किया जाता है। दूसरे युद्ध 
के बाद की स्थिति हमारे सामने है, और पिछले पन्द्रह वर्षो में विभिन्‍न देधों ने विश्व 
वेंक तथा अन्य देशों से कितने ऋण लिये हैं, सव हमारे सम्मुख हैँ। भारत को 
लीजिये, जो उन्नति हमारे देश ने की है वह कदापि बिना बाह्य ऋणों के सम्भव 
नथी। 

(४) विदेशी विनिमय दर की प्रतिकूलता को भी वाह्य ऋणों द्वारा दूर 
किया जा सकता है । 

बाह्य ऋणों के विपक्ष में--(१) जो लोग बाह्य ऋणों के पक्ष में नहीं हैं 
उनका पहला तर्क यह है कि विदेशों से ऋण प्राप्त करने से, अपने देश का बहुत-सा 
घन, ब्याज तथा मूलघन के रूप में, विदेशों के पास चला जाता है भर प्रपने देश को 
बहुत हानि उठानी पड़ती है । 

(२) वे दूसरा तक यह देते हैं कि ऐसे ऋणों से ऋणी देश दीर्धकाल में 
ऋगदाता देश का एक प्रकार से दास वन जाता है ॥ 

सच तो यह है कि विदेशी ऋण तनिक भी हानिकारक नहीं हैं यद्वि उनका 
प्रवन्ध तथा नियन्त्रण स्वदेशी सरकार के ही हाथ में हो और उनका उपयोग इस 
प्रकार किया जाय कि देश की उत्पादन शवित चढ़े । 

२. उत्पादक या पुनरुत्पादक, श्रनुत्पादक या सृत-भार ऋण--राजकीय ऋशणों 
का दूसरा वर्गीकरण, उत्पादक पुनरुत्पादक ([रे6-७०१ए०४८) अनुत्पादक या मृत- 
भार ऋणों में किया गया है | उत्पादक ऋण वे ऋण होते हैं, जिनकी घनराशि वे 
ऐसे व्यवसायों तथा उपक्रमों में लगाया जाय जिनकी झाय से उसके व्याज तथा मूल- 
घन को ऋण की परिफ्ववता (४०9) के वाद लौठाया जा सके | प्रविकतर 
सरकार इन .ऋणों को उन उपक्रमों में लगाती है, जिन पर उसका पुरा नियन्नग होता 
है श्लौर ये अ्धिक्रतर वे उद्योग होते हैं, जिनका चलाया जाना देथ के हित में होता है 
या जो देश के लिए आवश्यक होते है, परन्तु जिनमें निजी उपक्रम भाग लेने के दिए 
तैयार नहीं होता है जैसे रेलें, नहरें, विजदी-घर इत्यादि । दूसरी झोर वे ऋण जिनको 
ऐसे कार्यो में लगाया जाय कि ऋण की परिपरतत्रता के दाद ब्याज तथा मूलधन की 
राशि का घ्रुगतान उन उपयोगों द्वारा न किया जा सके अर्थात्‌ ऐस उपयोगों में लगाया 
जाय कि उनसे कोई भी आय प्राप्त न हो, जेंसे युद्ध संचालन पर सच करना, झकाल 
भूकम्प, वाढ़-पीड़ितों को आधिक सहायता देना । ऐसे ऋतों के व्याज तथा मूलधन 


%7३ 


७ एज >> 5 


ड८०' - . राजस्व 


- की. राशि: का भुगतान कर लगाकर किया जाता है। यदि हम उत्पादक शब्द का 


श्र्थ केवल आ्राधथिक दृष्टिकोश से न लेकर साधारण दृष्टिकोण से लें तो हर व्यय 


. दीघेकाल में- उत्पादक होता है । भूकम्प, बाढ़ ग्रादि पर किया हुझा व्यय भी उत्पादक 


हो सकता है और यदि उत्पादक नहीं तो रक्षात्मक ([706८४९९) तो गअ्रवश्य होता 
है | इसी प्रकार सामाजिक सेवांग्रों पर क्रिया हुआ व्यय भी दीघेकाल में रक्षात्मंक 
होता है, क्योंकि इनसे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है । अ्रनुत्पादक ऋणों को. 
मृत-भार ऋण भी कहते हैं । 

३. सृत-भार वाला - ऋण, सक्रिय एवं निष्क्रिय ऋण--श्रीमती हिंक्स “ने 
राजकीय ऋणों को तीन वंगों में विभाजित किया है, अर्थात्‌ भुत-भार वाला ऋण. 
(7०84-ए०ं2॥: 70600), सक्रिय ऋण (2०४96 .7060/): और निष्क्रिय ऋण 
(?25आंए०० 72000) । पहले वर्ग में वे ऋण आतेः हैं जिनके व्यय से देश की उत्पादन: 
शक्ति में कोई वृद्धि नहीं होती । श्रीमती हिक्स ने अनुत्पादक ऋणों को ही मृत-भार- 
ऋण कहा. है | उत्पादक ऋणों को उन्होंने सक्रिय ऋणों का नाम दिया है। उनके 
अ्रनुसार सक्रिय ऋण वे हैं जिनके व्यय से आय भी प्राप्त होती है और देश-की - 
उत्पादन शक्ति में भी वृद्धि होती है, जैसे रेल,:चहरों झ्ादि पर व्यय । निष्क्रिय ऋण 

हैं, जिनसे न तो कोई आय ही प्राप्त होती है श्लौर न देश की उत्पादन शक्ति में ही 
वृद्धि होती है, किन्तु जिनके व्यय से व्यक्तियों को सन्तोष प्राप्त होता है, ज॑से पार्क, 
हवा-घर, अजायबधघर आदि वतवाना । | 

४. इच्छित तथा अ्रनिच्छित ऋण---राजकीय ऋणों का चौथा: वर्गीकरण. 
इच्छित (५४०प्प्राधाए) तथा अश्रनिच्छित या बलातू ([एगेण्याकए 67 #007४१) : 
ऋणों में किया गया है। जो ऋण सरकार को केवल घोषणा मात्र से ही प्राप्त हो जाते 
हैं, अर्यात्‌ जिन्हें नागरिक स्वयं श्रपनी इच्छा से देते हैं और सरकार की शोर से कोई * 
दबाव नहीं पड़ता, ऐसे ऋणों को इच्छित ऋण कहते हैं । ये ऋण आ्रोन्तरिक भी होते 
हैं और बाह्य भी । जब सरकार को इच्छित ऋण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते तब 
सरकार नागरिकों धर दबाव डालती है श्लौर उनकी इच्छा व होते हुए भी उनसे ऋण . 
प्राप्त कर लेती -है। ऐसे ऋणों को भ्रन-इच्छित ऋण कहते हैं । सरकार ऐसे ऋण को . 
उस समय. ही एकत्रित करती है जब संकट काल होता है या जब उसकी - साख इतनी 
कम हो गई हीती है या लोगों का विश्वास इतता कम हो गया होता है कि वे सरकार 
को ऋण देना नहीं चाहते । सरकार अपनी राजनैतिक सत्ता का प्रयोग करती है और 
नागरिकों को ऋर देने के लिए वाध्य कर देती है | सन्नरहवीं तथा अ्रठारहवीं शता- 
ब्दयों में ऐसे ऋणों का भ्रधिक रिवाज था । श्राधुनिक राजक्रीय ऋण-व्यवस्था में 
ऐसे ऋणों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। सरकार ऐसे ऋणों के स्थान पर आजकल- 
कर लगाना अधिक उचित समझती है, क्योंकि करों में नागरिकों को उतनी ही. 
नाराजगी होती है जितनी अन-इच्छित ऋणों में, साथ ही एक श्रच्छी बात यह -ओऔर 
होती है कि सरकार को प्राप्त किये हुए घन को लौटाना नहीं पड़ता । यह पूर्योतया 
सच नहीं है कि अ्रन-इच्छित ऋणों, का श्राजकल प्रयोग-नहीं किया 'जाता। इनके 
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केवल रूप में ही परिवर्तत हो गया है | उनसे मिलते-जुलते ऋणों का प्रयोग आजकल 
भी होता है जैसे प्रथम महायुद्ध में जमीदारों तथा आयकर देने वाले व्यक्तियों को 
युद्ध-वन्च (४/श' 00705) खरीदने पड़े थे । परन्तु ऐसे ऋण केवल भीपण संकट में 
ही लिये जाते हैं । 

५. श्रनिश्चितकालीन श्रथवा दीर्घकालीन और निश्चितकालीन श्रथवा 
अल्पकालीन ऋण--पाँचवें वर्गीकरण के श्रनुतार राजकीय ऋणों को अ्रनिश्चित- 
कालीन (एप्राव८6) अथवा निश्चिचितकालीन (09070०0) करों में विभाजित 
क्रिया जाता है| पंहले प्रकार के ऋणों को दीघ॑कालीन या स्थायी ऋण झौर दूसरे 
'प्रकार के ऋणों को श्रल्वकालीन या अस्थायी ऋण भी कहते हैं । इस वर्गीकरण पर 
लेखकों में वड़ा मतभेद है। डा० डाल्टन के अनुसार अनिश्चितकालीन ऋण का 
जब निश्चितकालीन ऋण से भेद किया जाता है, तब इसका ग्रभिप्राय उस ऋण से 
होता है, जिसका मूलधन कभी भी लौटाना आवद्यक नहीं होता | परन्तु जिसके 
ब्याज का भुगतान करने की गारण्टी दी जाती है, ज॑प्ते इंगलेड के ब्रिटिण कौन्सल्स 
(छप89॥॥ (00750) । इसी प्रकार निश्चितकालीन ऋणा वे हैं जिनका भुगतान 
प्राप्त करने के एक साल के अन्दर करना होता है । क्रिन्तु उनका विचार है कि 
 अनिश्चितकालीन, निश्चितकालीन व अ्रल्पकालीन (#]0४7४8) छब्दों का प्रयोग 
अक्सर अ्रमात्मक होता है। इस प्रकार सन्‌ १६१६ में जारी किये गये अ्निश्चित- 
कालीन ऋण को, जो भ्रल्पकालीन ऋण के एक भाग के लिए घन इकट्ठा करने के 
हेतु था और जिसका सन्‌ १६६० झ्ौर १६६० के बीच भुगतान होना था, सरकारी 
तौर पर निश्चितकालीन ऋण कहा गया है ।/ इसी विपय पर एडम स्मिथ लिखते 
हुए कहते हैं कि, व्यक्ति के समान, राप्ट्र भी साधारणातया अ्रपनी व्यक्तिगत साख 
पर ऋण का भुगतान करने के लिए कोई कोप निश्चित या बनन्‍्धचक किए बिना ही 
उधार लेने लगे हैं, और जब उनको इस प्रकार ऋण प्राप्त नहीं हुए तो वे कोप में 
निश्चित या वन्‍्वक करके ऋग् प्राप्त करने लगे हैं ।”* पहली प्रकार के ऋण निश्चित- 
कालीन ओर दूसरी प्रकार के अनिश्चितकालीन ऋण हैं । परन्तु इन शब्दों का 
प्रयोग आजकल उस अर्थ में नहीं किया जाता जिसमें एडम स्मिथ ने किया था । 
प्रो० कोहन (८०४7) ने स्मिथ के विचार का समर्थन नहीं किया है। वह स्मिय 
द्वारा बताये गये भेद को पुराना बताते हुए कहते हैं कि अनिश्चितकालीन ऋण दीर्घ- 
कालीन होते हैं और निश्चितकालीन, अल्पकालीन ऋण होते हैं। इसके साथ-साथ 
उनका यह कथन है कि, “यद्यपि ऋण के विभिन्‍न कारण तथा उद्देश्य समय की 
प्रवधि पर निर्भर करते हैं।'” हम इस अर्थ को ऊपर समझा ही चुके हैं जिसमें प्राज- 
कल निश्चितकालीन और झ्ननिश्चितकालीन ऋणों को समझो जाता है। बंगनर ने 
इन दोनों के भेद को समभाने के लिए निम्न बातों का उल्लेख किया है :--- 

7 फछगाणा, 09. दा. 9. 238, 


3. उ0ाव, 9. 239, 
4. जिल्वा॥ 6 7रवाभा5र, 800: ए, 20, )ा. 
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(१) निश्चितकालीन ऋण शीघ्र ही समाप्त होने वाली झ्रावश्यकताओं के 
लिए प्राप्त किये जाते हैं और खजाने के चालू द्रव्य का भुगतान करने के लिए होते 
। दूसरी झोर अनिश्चितकालीन ऋण स्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए -.. 
पूंजी एकत्रित करने के उह्ं श्य से प्राप्त किए जाते हट 

(२) निश्चितकालीन ऋण अ्रल्पकाल के लिये होते .हैं और अ्रनिश्चित- ... 
कालीन दीरघेकाल के लिए होते हैं.। 

(३) पहले प्रकार के ऋण का भुगतान थोड़े समय बाद ही -करना होता हैं । 
यह ऋणा दशेनी भी होते हैं । परन्तु दूसरी प्रकार के ऋण निश्चित शर्तों के अनुसार 
चुकाए जाते हैं और ऋणदाता देश का, किसी प्रकार का भी, . नियन्त्रण मुलघन पर - 
नहीं होता । 
सच तो यह है कि इन दोनों प्रकार के ऋणों में भेद करना बहुत कठिन है । 
इनका वास्तव में सापेक्षिक महत्व है और उपर्युक्त तीन बातों पर निर्भर करता है।.. 
प्लेहन का भी यही विचार है। प्लेहन का तो यहाँ तक कहना है कि कौन सा ऋण . ... 


किस वर्ग में रक्खा जाये, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह. अफसरों ' कर 


के श्रपने विचारों पर निर्भर करता है। एक अ्रफसर तीन, पांच या दस वर्षों तक : 
चलने वाले ऋण को अस्थायी कह सकता है और दूसरा केवल छः माह तक चलने 
वाले ऋण को ही स्थायी कह सकता है । उसके अनुसार निश्चितकालीन ऋण केवल ' 
उसी को कहना चाहिये जो- उस झ्राथिक वर्ष के बाद. चलने वाला न हो, जिसके लिए .. 
ऋणा लिया गया हो। उसने लिखा है कि, “परन्तु इस अकार की सीमा के लिए कोई. 


निश्चित प्रथा नहीं है । इन दोनों वर्गों के बीच. एक गहरीः रेखा खींचने के प्रयत्न में... 
हमारे सामने वही कठिनाई श्राती है जो प्रत्यक्ष तथा श्रप्रत्यक्ष करों के बीच भेद: 


करने के प्रयत्न में श्राई थी । सरकारी कानूनी और वेज्ञानिक प्रयोग इतने भिन्‍न हैं 
कि सब श्र॒र्थों के मिलाने के प्रयत्न में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा ।!* ह 

६. शोध्य तथा श्रशोध्य ऋण---राजकीय ऋणों का एक वर्गीकररा शभौर दिया _ 
'गया है जिसके अनुसार शोष्य (८त८शा००९) तथा श्रशोष्य (7९0९४720०) 


ऋणा होते हैं । जो ऋण सरकार को एक निश्चित तिथि तक ब्याज सहित चुकाने 


होते हैं, उन्हें शोध्य ऋण कहते हैं और जो ऋण सरकार को केवल सूद देने की शर्ते 
पर ही, सदा के लिए प्राप्त.हो जायें, उनको अशोध्य ऋण कहते हैं । इस प्रकार पहले. 
ऋणषों में मूलथत श्र व्याज दोनों ही का भ्रुगतान करना होता है और इनका ... 
भुगतान एक निश्चित तिथि तक के श्रन्दर ही करना पड़ता है । दूसरी प्रकार के ऋणों 
में मूलधन तो नहीं लौटाना पड़ता किन्तु ब्याज का भुगतान सदा के लिए निश्चित _ 
दरों के अनुसार चलता रहता है। आधुनिक सरकारे अशोध्य ऋणों का बहुत+कम 
ही प्रयोग करती हैं, क्योंकि इन ऋणों का भार निरन्तर ही नागरिकों पर पड़ता « 
रहेगा श्रौर सरकार कभी ऋण-मुक्त नहीं हो पायेगी। परन्तु इस दृष्टि से कि , 
ण राशि से जो सेवायें प्रदान की जा रही हैं, उनका लाभ भविष्य में आने वाली. 
“5 फऋमएकातदांगाए राव्शार सकादाटट, 0. 458... श 
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सन्तानों को भी प्राप्त होगा इसलिए ऋण-भार उनको भी सहन करना चाहिए, 
अश्योष्य ऋण ही भ्रविक उपयुक्त होंगे। इसके अतिरिक्त जिन स्रोतों से निरन्तर 
लाभ प्राप्त होता रहता है जँसे रेलें, सड़कें उनके लिए भी इन ऋणों को प्राप्त क्रिया 
जा सकता है, वर्योकि ऋण के व्याज का म्ुगतान उनसे प्राप्त होने वाले लाभों से 
किया जा सकता है। झोष्य ऋण दीघ॑करालीन या स्थायी और श्रल्पकालीन या 
अस्थायी भी हो सकते हैं । वास्तव में निश्चितकालीन, अ्निश्चितकालीन, झोध्य 
तथा श्रशोष्य ऋण--दो मोटे वर्गो में रक्‍्खे जाते हैं, अर्थात्‌ स्वायी तथा अस्थायी । 
आधुनिक सरकारों को दोनों प्रकार के ऋणों की श्रावश्यकता होती है श्लौर इनके 
अपने-अपने लाभ त्था हानियाँ होती हैं ।॥ इनका वर्णोन हम निम्न में देगें :--- 
अ्रस्थायी ऋणों के लाभ--श्रस्थायी ऋणों के निम्न लाभ बताये जाते हैं :--- 
(्‌ ) किसी श्रस्थायी संकट श्रथवा आवश्यकता की पृत्ति के लिए ऐसे ऋणगा 
ही लिए जाते हैं । कभी-कभी सरकार इनको उस समय भी लेती है जब उसे कर 
की आय के इकटठे होने में देर लगने की सम्भावना होती है। संक्षेप में श्रल्पकालीन 
0 के लिए अस्थायी ऋण लिये जाते हैं । 

(२) जब वाजार में सूद की दर अस्थायी कारणों से ऊँची हो जाती है प्रौर 
उसके शीघ्र ही गिरने की श्राशा होती है तव भ्रस्थायी ऋण पभ्धिक उपयुक्त 
होते हैं । ; 

_“ (३) अस्थायी ऋणों को बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, वर्योकि 
ऋतणादाता ऐसे ऋणों में अपना घन विनियोग करने में हिचकते नहीं हैं । 

_/ (४) इनका देश के नागरिकों पर बुरा प्रमाव नहीं पड़ता । 

श्रस्थायी ऋणों की हानियाँ--भ्रस्थायी ऋणों की हानियाँ निम्न प्रकार हैं-- 

(१) ऐसे ऋणों में अपना घन लगाने में व्यक्तियों को कोई भी प्रापत्ति 
नहीं होती । वह इन्हें लाभप्रद तथा सुरक्षित विनियोग सममते हैं जिसके कारगा 
व्यक्ति अपने घन को श्रन्य विनियोगों से निकाल कर इनमें विनियोग करना प्रारम्भ 

र देते हैं। परिणामस्वरूप उद्योग-घन्धों तथा अन्य उपक्रमों के लिए श्रत्यकालीन 
न की कमी हो जाती है और उनका उचित विकास नहीं हो पाता । 

(२) ऐसे ऋण वहुबा दीघंकालीन ऋण वन जोते हैं, वर्योकि सरकार एक 
ऋगण का भुगतान करने के लिए दूसरा ऋण अआप्त करती है और इस प्रकार ऋण 
कभी समाप्त ही नहीं होता । 

(३) बार-बार अस्थायी ऋण लेने से सरकार की साख कम हो जाती है 
क्योंकि जनता का विश्वास सरकार पर से कम हो जाता है।॥ विद्रेश्वों पर भी इनका 
अच्छा भाव नहीं पड़ता और विदेशी ऋण प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है 

“ (४) इन ऋणों पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं होता और इनका सुगतान 
करने के लिए सरकार नोट छापती है। मुद्रा-स्फीतति में मूल्य-स्तर बढ़ने से व्यक्तियों 
को ऐसे ऋणों का अप्रत्यक्ष वास्तविक भार सहन करना पड़ता है और हानि उद्रनी 
पड़ती है । ; 
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(५) अधिक अस्थायी ऋण लेने के कारण आथिक संकटकाल तक- में 
सरकार को ऋणा प्राप्त करवा कठिन हो जाता है । 3] 
स्थायी ऋणों के लाभ-स्थायी ऋणों के लाभ निम्न प्रकार हैं :--- 

र्श्‌ १ ) ऐसे ऋणों का भुगतान शीघ्र ही नकरने के कारण, सरकार इनकी ह 
उचित व्यवस्था कर सकती है। इन ऋणों को दीघेकालीन विनियोगों में लगाने की 
योजना बना सकती है तथा ऐसी व्यवस्था कर सकती है, जिससे नागरिकों पर ऋणा- - 

भार कम से कम पड़े । (८ 
(२) ऐसे ऋण, बीमा कम्पनियों, बेंकों तथा विनियोग ट्रस्टों के लिए “ 

विनियोग का एक श्रच्छा साधन प्रस्तुत करते हैं +._. गा औ 
(३) जब बाजार में व्याज की दर नीची होती है तब, स्थायी--ऋण प्राप्त 

करना अधिक उपयुक्त होता है. > 
(४) ये ऋण श्रधिक न्यायसंगत होते हैं, क्योंकि इनका भार भविष्य में 

आने वाली संतानों पर भी डाला जा सकत्ना है.। का 
_/ (५) अधिक दीघेकाल तक चल॑ने वाले संकटों के लिए स्थायी ऋण आव- :' 
श्यक होते हैं । रे 

(६) एक वार स्थायी ऋणा ले लेने से सरकार को वार-बार ऋण ,लेने की , 

आवश्यकंता नहीं होती और इसलिए सरकार का विश्वांस एवं साख भी खण्डित 

नहीं होते । 
(७) ऐसे ऋणों से देश की श्राथिक उन्नति एवं विकास में सहायता मिलती 

है क्योंकि उसको इनका प्रयोग उत्पादक कार्यों में ही करना होता है।. .. ह 
स्थायी ऋणों की हानियाँ--स्थायी ऋणों की निम्न हानियाँ बताई गई है :-- 
(१) ऐसे ऋणों से सरकार में फिजूलखर्ची की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, : 

क्योंकि उन्हें इसकी फिक्र नहीं होती कि ऋण का. भुगतान तुरन्त ही करना है भौर ' 

इसलिए इन ऋणों का अप्रत्यक्ष वास्तविक भार व्यक्तियों पर श्रधिक पड़ता है। ... 
(२) ऐसे ऋणों में व्यक्तियों का घन एक लम्बे काल के लिए फेस जाता है. 

और उनके घन की फेर-बदल (/ए0ए८) न होने के कारण देश के :उद्योगों के « 

लिए पर्याप्त मात्रा में घन नहीं मिल पाता । इस प्रकार देश की श्रौद्योगिक उन्नति: 

' ठीक भ्रकार से नहीं हो पाती । ह 
(३) ऊँची व्याज की दरों की' स्थिति में यह ऋण उपयुक्त नहीं- होते |. 
वास्तव में स्थायी तथा अ्रस्थायी ऋणों के लाभ तथा हानियों की इस विवेचता ' 

का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है, क्यों कि व्यावहारिक जीवन में सरकार को ऊँची ब्याज 

की दरों में भी स्थायी ऋण लेने पड़ते हैं श्रौर सस्ती ब्याज की दरों में भी अस्थायी 
ऋगणा लेने पड़ते हैं। यह केवल परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। यदि आाव- 
इयकता इतनी अधिक है कि विना ऋण के काम ही नहीं चल सकता और यदि 
सरकार इस स्थिति में नहीं है कि लिए हुए ऋणों को तुरन्त ही लौठा सके तो सरकार 
को स्थायी ऋण, हानिकारक होते हुए भी लेने पड़ेंगे । श्रत:ः कब सरकार को स्थायी 
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ऋण लेने चाहियें और कव अस्थायी इसके लिये कोई स्पष्ट, तथा कड़ा नियम नहीं 
बनाया जा सकता । 

७. श्रन्य वर्गकरण--कुछ लेखकों ने उपयुक्त मुख्य वर्गों को ही उपविभा- 
जित कर दिया है श्रीर राजकीय ऋणों को निम्न वर्गों मे और विभाजित क्या है । 

, (श्र) बेचा जा सकने वाला ऋण तथा बेचा न जा सकने चाला ऋटरण 
(थव्रा7९००७ भात॑ पिता-५व९४०॥७४ 0६0)-प्रवम श्रेणी में वह सरकारी 
प्रतिभूतियाँ (3००फ्नंध०४) होती हैं जिनको वाजार में स्वतस्त्रतापूर्वक बेचा तथा 
खरीदा जा सकता है झौर दूसरी श्रेणी में वे प्रतिभूतियाँ होती हैँ जिनको बाजार में 
नहीं बेचा जा सकता । यह केवल सरकार को ही पूर्व निश्चित दरों पर लौटाई जा 
सकती हैं। दूसरी प्रकार की प्रतिभूतियाँ सरक्रार केवल इसीलिए निकालती है, ताकि 
बाजार में प्रतिभूतियों के मूल्यों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव न हो । 

(व) सुद सहित तथा सुद रहित ऋण--पहली प्रकार के ऋगणा चह हैं जिन 
पर सरकार सूद देती है झौर दूसरी प्रकार के ऋण वह हैं जिन पर सरकार कोई भी 
सूद देने का वचन नहीं भरती । दूसरी प्रकार के ऋण श्रधिक प्रचलित नहीं हैं । 

(स) कुल ऋण श्र शुद्ध ऋण--किसी भी समय या अवधि-विशेष पर 
सरकार के जितने ऋण होते हैं उत सबके योग को कुल ऋण कहते हैं श्ौर यदि 
ऋणों को भुगतान करने के लिए कोई विशेष कोप सरकार एकत्रित रखती है तो 
उसको कुल ऋण की राशि में से निकालकर जो कुछ णेप रहता है उसे शुद्ध ऋग्ा 
कहते हैं । 
ऋण चुकाने के ढंग-- 

(१) ऋण निर्षेघ--व्यक्ति की भाँति राज्य भी ऋगा-भार से दबा रहता 
है और इसलिए शीत्र से शीघ्र इस भार से मुक्त होना चाहता है। इस भार से मुक्त 
होने के लिये दो ही मार्ग होते हँ--सरकार या तो ऋण का मुगतान करने से इन्कार 
कर दे या ऋण को लौटा दे। पहला मार्ग ऊपर ने देखने में तो बड़ा सरल प्रतीन 
होता है परन्तु इसके बड़े घातक परिणाम होते हैं। यदि सरकार झआन्तरिक ख्टुण 
का भुगतान करने से इन्कार करती है तो जनता उसकी चोरी झौर टकौती से चुलना 
करती है, घिरोव करती है और भविष्य में कभी भी सरकारी प्रतिभूतियों में घन न 
लगाने का निश्चय कर लेती है। इसके अनिरिक्त यह मार्ग न्‍्यायसंगत भी नहीं 
होता और समाज में अद्यान्ति उत्पन्न होने का भी भव रहता है। बाह्य ऋगणों के ने 
चुकाने के तो परिणाम और भी भीपण होते हैं । ऋणी राज्य का मान बन्‍्नर्राप्ट्रीय 
क्षेत्र में भंग हो जाता है, और मौद्िक क्षेत्र में उसकी साख समाप्त हो जाती है | 
कमी-कभी विदेशी ऋणश्यदाता युद्ध तक करने को तंयार हो जाते हैं और यदि वे 

' ऐसा प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते तो अप्रत्यक्ष रूप से ऋणी देश के विरुद्ध प्रन्य राज्यों 
को भड़काते हैं, उसके विरुद्ध विचार करते हैं शौर व्यापारिक जगत से उसको निकाल 
बाहर करने का प्रयत्न करते हैं। ञ्रत: ऐसी नीति से केवल मान ही भंग नहीं होता 
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वरन्‌ व्यापार को ठेम्त पहुँचती है और युद्ध होने तक. नोबत पहुंच जाती है। इस 
नीति को ऋण निषेघ (7029 +२८००प्रतां४४07 ) कहते हैं ॥ सन्‌ १६३० के मन्दीकाल ' 
में ऋणा निर्षेघ की श्रनेकों अ्रन्य रीतियाँ, श्रपनाई गई थीं। जेसे, ऋण चुकाने को ह 
प्रवधि की बढ़ा देना, व्याज की दर को कम करना, मुद्रा-प्रसार द्वारा मुद्रा के मुल्य: 
को कम करना इत्यादि | | 
(२) वाधिक वृत्ति--परन्तु व्यावहारिक जीवन में ऐसा बहुत कम ही होता 
है | भ्भी पिछले युद्ध में ही चचिल और उनके साथियों ने भारत के जो स्टलिंग 
ऋण इंगलेण्ड पर थे, उनका भुगतान न करने के लिये बहुत जोर.दिया था किन्तु यह 
याद रहे कि यह सरकार की ओर से .्रयत्व नहीं था, वरन्‌ कुछ व्यक्तियों की अपनी 
निजी राय थी । हाँ, तो प्रत्मेक राज्य ही. इसः बात का प्रयत्त करता है कि वह ऋण 
का भुगतान कर दे । ऋण का. भुगतान. केवल उसीन्‍समय किया जा सकता है जब 
चालू व्यय की अपेक्षा सरकार की आय अधिक हो । .कंभी-कमो सरक्वोार परिपक्‍वता 
अवधि (एाद्ाणाए 096) से पहले भी ऋण का मुगतान किश्तों के रूप में, जसे- 
जैसे आय प्राप्त होती जाती है, करती जाती-है; ,या अपने.वांड और अपनी अ्रति- 
श भूतियों को वापिस खरीदती जाती है या उन्हें खत्म करती जादी है। यह वरकार 
6४, केबल उसी समय करती है जब उसको या.तो आय प्राप्त होती है या जब वह यह 
ही .देखती है कि उसकी प्रतिभूतियाँ नीची दर पर लोग बेचने को तेयार्‌ हैं । ऐसा करने 
से परिपक्वता तिथि पर सरकार -को ऋण की .कुल राशि का भुगतान . करने की 
हे चिन्ता नहीं रहती । इसके अतिरिक्त सरकार को ऋण के भुगतान करने की वात 
मादूम भी नहीं पढ़ती, क्योंकि वह धीरे-घीरे भुगतान करते रहने से एकदम मुक्त 
हो जाती है। जब सरकार ऋण का भुगतान किश्ततों के रूप में प्रति वर्ष चुकाती 
हती है तो इस रीति को वापिक वृत्ति या (श्षणांप्र 6णा्णा।ं८६) की रोति 
कहते हैं । इसमें वापिक किरतों की राशि समान रहती है और ब्याज तथा मूलघत्त 
दोनों ही सम्मिलित रहते. हैं । यह ऋरण-भार से मुक्त होने की दुसरी विधि है । 

(३) ऋण परिवर्तत--यह ऋण चुकाने की दूसरी विधि तथा ऋण-भार से 
मुक्त होने की तीसरी विधि है। इस विधि के अनुसार सरकार पुराने ऋण का 
वास्तव में- भुगतान नहीं करती वरत््‌ -एक प्रकार से उसका रूप बदल देती. है| इस 
विधि में ऋण की शर्ते और सूद की दर आदि में परिवर्तन किये जाते हैं, जसे ऋण 
की दर- कम कर देना, या ऋण को अल्पकालीन से दीघेकालीन में बदल देना । 
बहुधा ऋण परिवर्तन शब्द को ऋण प्रुनः शोधन (7२९०४0778) के स्थान पर प्रयोग 
में लाया जाता है, परन्तु यह पुूरांतया गलत है। पुनः झोधन में तो नये ऋणों को 
प्राप्त करके पुराने ऋणों का भुगतान किया जाता है. नये ऋण पहले की अपेक्षा. 
कम सुद की दर पर प्राप्त किये जाते हैं ॥ नये ऋणों की तिकासी पर- पुराने ऋश- 
दाताओं के लिए दो मार्ग होते हैं--एक तो अपने -ऋणरणा को वापिस ले ले या. पुराने 
ऋच के स्थान पर नया ऋण ले लें ।. ऐसा करने पर अन्त में केवल चया ऋण ही 
रह जाता है । जब ऋण॒दाता पुराने. ऋण के स्थान परःनयां ऋण स्वीकार करने को 
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तंयार हो जाते हैं तो इसको ही ऋण परिवर्तन कह सकते हैं। जो ऋणदाता नये 
ऋण को स्वीकार नहीं करते उनको नये ऋण से प्राप्त घन में से पुराने ऋण का 
मुगतान कर दिया जाता है । ऋण परिवर्तन से हमारा अ्रभिप्राय “साधारण सूद की 
दरों की कमी से लाभ उठाकर, सूद की राशि को कम करने के लिए, वर्तमान ऋणों 
को नये ऋणों में बदलने से है ।”” उसकी व्यवस्था सरकार उसी समय करती है जब्र 
वह ऋण की परिपकवता अवधि आ जाने पर ऋण के भुगतान का प्रबन्ध नहीं कर 
पाती । इसके अन्तर्गत पुराने वांडों को रह कर दिया जाता है शौर उनके स्थान पर 
नये बीौंड चालू किये जाते हैं। इन नये वॉंडों की शर्तें इतनी श्राकर्षक बनाई जाती 
हैं कि लोग नये बौडों को _भी स्वीकार कर लेते हैं। सरकार या तो नये बौंडों और 
प्रतिभूतियों को वास्तविक मूल्यों की अपेक्षा कम मूल्य पर वेचती है, या यदि 
वास्तविक मूल्य पर वेचती है तो परिपक्‍्वता तिथि पर उससे भ्रधिक राशि का 
भुगतान करने का वचन देती है । डाक्टर डाल्टन, इन दोनों रीतियों ही के पक्ष में 


नहीं हैं । उन्होंने इनकी आलोचना करते हुए स्पष्ट किया है कि पहली रीति में यद्यपि 


बतंमान ऋणा-भार कम हो जाता है, किन्तु भविष्य में ऋण-भार अधिक हो जाता है 
क्योंकि बाजार में इन वींडों और प्रतिभूतियों का मूल्य बढ़ता जाता है और यदि 


कहीं वाजार में सुद की दर कम हो गई तो ऋण-भार और भी अधिक बढ़ जाता 


है क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों पर सूद की दर अधिक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति 
उन्हीं में अपने घन को विनियोग करना चाहेगा । उनके शब्दों को दोहराने के लिए 
हम कह सकते हैं कि “इस प्रकार के ऋण, विनियोग-कर्ताओं को, उनके ब्याज की दर 
को देखते हुए बहुत्त प्रिय होते हैं, क्योंकि उनमें पूंजी का मूल्य बढ़ने का व्यावहारिक 


विश्वास होता है।******* परन्तु इसी बात के कारण वह सरकार के श्रन्तिम भार 
को वढ़ा देते हैं'******** । अधिकांश विशेषज्ञों ने इसकी, श्रनुचित श्रर्थ-व्यवस्था कह 


कर निन्दा की है ।”” 

इस विचार में कोई विशेष तथ्य नहीं कि ऋण्य परिवर्तन से ऋण-भार 
कम हो जाता हैं। इसका कारण यह है कि व्याज की दरों में एक तो बहुत अधिक 
परिवत्तंत नहीं होते और यवि होते भी हैं तो व्याज की राशि की जो वचत होती है 


बह कुल बचत का एक-छोटा सा भाष होता है । दूधरे, सरकारी आय लगभग पूर्चचत्‌ 
- ही रहती है, क्योंकि जो लाभ युद की राशि के बचने से होता है, वह करों केन 


लगाने से जो हानि होगी और उनसे प्राप्त आय में जो हानि होगी उससे समाप्त हो 
जायेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रयत्न से करदाताओं को भले ही कुछ लाभ 
हो, सरकारी आय में कोई वृद्धि नहीं होती । इसीलिए अधिकतर लेखकों तथा बिचा- 
रकों ने इसका पक्ष नहीं लिया है। ऋण परिवर्तन करते समय कुछ बातों की ओर 
घ्यान देता नितानत आवश्यक हो जाता है, जैसे मुद्रा बाजार की प्रवत्तियों का गहन 


अध्ययन, अर्थात्‌, मुद्रा की पूर्ति एवं माँग का सम्पूर्ण अभ्रच्ययन करते रहना चाहिये । 


6. #. 5. 80९67, 29० इयाक्ार८, 09. 756. 
4. ए9थशाणा : ०9, (॥., 9. 278, 
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दूसरे, यह भी आवश्यक है कि भविष्य में व्याज की दर, कर और मूल्य-स्तर की 
स्थिति कैसी रहेगी; इसका भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया जाय । तीसरे, नये ऋणों . 
की मूलवन की राशि में उस समय तक कोई वृद्धि -तहीं होनी चाहिए जब तक ऐसा... 
करना बहुत ही श्रावश्यक्र न हो । अन्त में ऋण परिवर्तन की रीति अर्थात विधि वहत - ' 
ही सरल हो, ताकि जन-साधारण की समक्त में भी श्रा जाय । । ० 

(४) निर्चितत योजना के अ्रनुसार--कभी-कभी सरकार ऋण का भुगतान 
एक निश्चित तथा नियमित योजना के अनुसार कर सकती है, श्रर्थात्‌ ऋण के भुगताते 
का कोई उचित प्रबन्ध कर दे और परिपक्‍वता तिथि पर उस किए गये प्रंवन्ध . के 
अनुसार ऋण का पूरा भुगतान कर दे। सरकार कई विधियाँ अपना सकती है ज॑प्े, 
एक परिशोव कोष पहले से निश्चित करले, या वौंडों का वार्षिक भुगतान क 
जिसका निर्णय या तो क्रमानुसार या लौटरी द्वारा करे । हम. इन रीतियों का अध्ययन 
क्रमानुसार करेंगे । 

(श्र) ऋण परिशोध कोष (ग्राखा8 #एा१)---ऋण परिशोघ कोप केवल... 
ऋण भुगतान करने के लिए ही स्थापित किया जाता है। प्रारम्भिक वर्षों में . * 
आझधिकतर यह प्रथा थी कि प्रत्येक वर्ष कुछ निश्चित घनराशि किसी स्थान पर लगा 
दी जाती थी। दूसरे वर्ष, पिछले वर्ष का. मूलघन व व्याज तथा इस वर्ष के मूलधन 
को फिर लगा दिया जाता था और हर वर्ष ऐसे ही करते रहने पर मूलधन और 
व्याज मिलकर ऋण के बराबर हो जाते थे। ऐसे कोप दो अकार से स्थापित किए 
जा सकते हैं---बाधिक प्राय में से या ऋण लेकर । नंए ऋण लेकर परिशोव कोप 
वालू करना तो एक प्रकार का ऋण परिवतंन ही होता है। ऐसे कोषों का उपयोग 
प्रवेप्रथम, इंगलेण्ड में सर विलियम पिट के समय में हुम्ना था । उस समय, इसी 
पलाह प्राइस नामक एक पादरी ने दी थी। उसके बाद परिशोध कोषों का प्रयोग 
एक साधारण सी बात हो गई। परल्तु आधुनिक परिशोध कोषों का रूप बिल्कुल भिन्‍न 
है । आजकल परिशोध कोष एकत्रित नहीं होते या एक वर्ष से दूसरे वर्ष को नहीं ले 


जाये जाते वरन्‌ प्रत्येक वर्ष कुछ राशि अ्रलग रख दी जाती है और उसी वर्ष ऋण .. 


के एक भाग का भुगतान कर दिया जाता है। यह राशि प्रायः पूर्व -निश्चित 
होती है । 

डाक्टर डाल्टन ने परिशोध कोपों को निश्चित तथा अनिश्चित कोषों 
विभाजित किया है । निरिचित ऋण परिशोव कोष में हर वर्ष एंक निश्चित धनराशि 
प्रनिवार्य रूप से जमा की जाती है, जबकि दूसरे कोष में घन केवल उसी समय॑ जमा 
किया जाता है जब उस्म वर्ष की आय में से कुछ बचा हो । वचत न होने की स्थिति 
में कुछ भी जमा नहीं होगा । निश्चित कोष की स्थापना तीन आधारों पंर की जा 
पकती है । प्रथम ऋण चुकाने की अवधि के अनुसार ऋण कोष स्थापित किया जाता 
है । ऋण जितने कम समय के लिए लिया जाता है या ऋण शभ्रुगतान करने की 
प्रवधि जितनी कम होती है, उतनी: ही स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहती है। 

8, 70, 9, 270 | के 
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एक विशेष ऋण भुगतान कर लगाकर, यदि ऋण का भुगतान एक दम कर दिया 
जाये तो सबसे अच्छा है, परन्तु साधारणतया इतने सीमित अ्रल्पफकाल की बात करना 
व्यावहारिक नहीं होती । यदि ऋण भुगतान श्रवधि इतनी अल्प न हो तो अपेक्षाकृत 
छोटी भ्रवश्य होनी चाहिए । यह बात एक दूसरे दृष्टिकोश से भी सही होती है । 
यदि ऋण किसी निम्नस्तरीय (8०50०7०7०6) सरकार हारा पूंजीगत वस्तुएँ 
खरीदने के लिए प्राप्त किया गया है तो यह साधारण सी वात है कि उच्चस्तरीय 
(87ए०707) सरकार कुछ शर्ते निर्वारित कर दे । अर्थात्‌ ऋण भुगतान को अवधि 
निश्चित कर दे । यह स्वाभाविक है कि यह अ्रवधि पूंजीगत वस्तु के जीवनकाल के 
अनुप्तार ही निर्वारित की जाय, श्रर्थात्‌ ऋण का भुगतान पूंजीगत वस्तु के नष्ट होने 
तक चुका दिया जाय, ताकि उसके नप्ट होते ही कोप के द्वारा फिर से नयी मशीन 
खरीदी जा सके । देखा जाय तो यह कोप घिसाई कोप के ही समान होता है । यदि 
ऋण युद्ध के लिए लिया गया है तो युद्ध समाप्त होते ही, युद्ध-प्तम्बन्धी सामान को 
बेचकर ऋण का भुगतान करना चाहिए । कहने का अभिप्राय यही है कि ऋण क 

मुगतान कम से कमर समय के अन्दर ही हो जाना चाहिए। दूसरे, ऋण भुगतान 
अवधि निश्चित कर लेने के बाद यह निश्चित करना चाहिए, कि भुगतान कोपों को 
इस अवधि पर किस प्रकार फैलाया जाय ? भ्रुयतान कोपों का बेटवारा इस समय 
अवधि में तीन प्रकार से क्रिया जा सकता है, प्रथम वापिक भुगतान जब बढ़ता 
जाय, दूसरा जब समान रहे और तीसरा जब घटता जाय ।? पहली रीति में निरन्तर 
जमा होने वाली (टपणणाशांए०) परिशोष कोप स्थापित किया जाता है श्रौर व्याज 
चक्रवृद्धि (2८०7ए०णा०) की दर पर बढ़ता जाता है । हर वर्ष इस कोप में एक 
निश्चित घनराशि जमा की जाती है और प्रत्येक वर्ष का ब्याज भी इसी में जुड़ता 
चला जाता है । दूसरी रीति में, कोप में, वर्ष में प्राप्त की हुई ब्याज की पूरी राशि 
जमा नहीं की जाती, वरन्‌ उसका केवल एक भाग ही जमा होता है और शेप कक्‍्ने 
ऋणादाताओं में बाँट दिया जाता है । इस रीति से ऋण-भार प्रत्येक वर्ष समान 
रहता है। तीसरी रीति में, क्रिसी एक वर्ष में प्राप्त हुई ब्याज को राशि से भी 
अधिक राशि का भुगतान ऋणदाताओों को कर दिया जाता है । परिणामस्वरूप ऋण- 
भार प्रतिवर्ष कम होता जाता है । इन तीनों में राजनतिक दृध्टिकोश से तोौसरो 
रीति सबसे उत्तम है, यदि इसको कार्यान्वित करना व्यावहारिक हो ।९ इन दोनों 
बातों की निश्चित कर लेने के बाद यह निश्चित करना चाहिए कि इन भुगतानों 
का वँटवारा विभिन्‍न प्रकार के ऋणों में किस प्रकार किया जाय ? यदि राजकीय 
ऋणों की प्रकृति एक जंसी होती तो कोई भी कठिनाई नहीं थी, किन्तु व्यावहारिक 
जीवन में राजकीय ऋणों में एकरूपता नहीं होती | उनमें सूद की दर, भुगतान की 
श्रवधि व रीति आदि की इतनी भिन्‍नतायें होती हैं कि ऋण परिझोव कोप का 
बेंटवारा करना बहुत ही कष्टदायक होता है । ऐसी स्थिति में या तो परिशोघ कोप को 
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सरकार के लिए पूर्यारूप से स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय, अर्थात्‌ सरकार जिस प्रकार चाहे 
उसका प्रयोग करे, जिस ऋण को उचित,समझे उसका भुगतान करे, या दूसरी विधि 
यह हो सकती है कि कोष को विशेष ऋणों के लिए एक निर्चित रीति से निश्चित 


कर दिया जाय और सरकार इस प्रकार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऋणों का , : 


भुगतान करती रहे । या तीसरी विधि यह हो सकती है कि कोष का - कुछ भाग, कुछ, : 
विशेष ऋणों के लिए निश्चित कर दिया जाय भौर शेष के उपयोग के लिए सरकार 


को स्वतन्त्रता दे दी जाय ताकि वह जिस प्रकार चाहे उसका उपयोग करे। पहलीः - : 


विधि: के अनुसार, सरकार को स्वतन्त्रता देनी इसलिए आवश्यक समझी गई है ताकि 
वह कोप का अ्रधिकतम उपयोग कर सके श्रौर उन ऋणों - के भुगतान करने: 
पर झपनी दृष्टि केम्द्रित कर सके, जिनका भुगतान किसी विशेष समय पर लाभ- 
कारक तथा सस्ता हो । दूसरी विधि के पक्ष में दो तक दिए जा सकते हैं। प्रथम, 
विशेष कोपों को विशेष ऋणों के लिए निर्धारित कर देने से प्रतिभ्ूतियों-विशेष के. ्ो 
मूल्य ऊँचे रहते हैं शऔर ऋणी के दृष्टिकोण से उनकी वास्तविक स्थिति सुधर जाती ' 
है और उनको बाद में परिवर्तित करना सरल हो जाता है। दूसरा तक यह दिया गया 
है कि ऐसा हो जाने के वाद सरक्वार कोष का किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं 
कर सकती। दूसरा तक अधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु यह दोनों विधियाँ दो 
सीमायें हैं श्ौर नीति को व्यावहारिक बनाने के लिए आवश्यक यह है कि सर्देव ही 
बीच का रास्ता अपनाया जावे ग्र्थात्‌ कोष के कुछ भागों को विशेष ऋशणों के लिए 
निश्चित कर दिया जाय और कोप के शेप भाग को प्रयोग में लाने के लिए सरकार 
को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जाय । 

(व) भ्रुगतान की दूसरी विधि के अ्रनुसतार सरकार ऐसी व्यवस्था कर 
सकती है कि चालू किए गए बॉंडों में से कुछ की परिपकक्‍वता अवधि प्रत्येक वर्ष पूरी 
हो । ऐसे बौंडों की संख्या क्रम के अनुसार आरम्भ में ही निश्चित कर दी जाती है। 
इस विधि के अनुसार ऋण का एक भाग प्रत्येक वर्ष चुकता जाता है। इस विधि का 
प्रयोग श्रमेरिका में स्थानीय सरकारों द्वारा खूब हुआ है । 

(स) उपर्युक्त रीति में ही एक संशोधन -कर दिया जाता है वह यह कि 
बौडों की संख्या क्रमानुसार आरम्भ में ही निश्चित न करके, लौटरी के अनुसार प्राप्त : 
कर ली जाती है | इस विधि में एक दोष यह है कि विनियोग-कर्ताश्रों को यह -तो 
“निश्चय होता ही नहीं कि उन्हें ऋण कब वापिस मिलेगा, इसलिये हो सकता-है कि 
उनको ऋण ऐसे समय पर वापिस दिया जाय, जबकि उसके विनियोग के अन्य साधव 
उनको उपलब्ध न हों और उनका घन बेकार पड़ा रहे। ॥ 

(५) पूँजी कर (८»9॥9 7.0ए४)---ऋण के म्रुगतान करने के लिए सरकार 
कोई विश्येष कर या पूंजी-कर भी लागू कर सकती है । यह वह कर है जो व्यक्तियों * 
की सम्पत्ति पर लगाया जाता है । एक निश्चित कर-रहित सीमा निर्धारित कर दी *' 
जाती है श्रीर उत्तके ऊार की सम्पत्तियों पर कर लगाया जाता है | यह कर प्रगति- . 
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शील होता है । यह कर प्रथम महायुद्ध के वाद एक बड़े वाद-विवाद का विपय रहा 
है । रिकार्डो का विचार था कि एक देद्य को कठिनाइयों से बचने के लिए अपने प्राप 
को ऋणा से जल्दी से जल्दी मुक्त कर लेना चाहिये, चाहे ऐसा करने के लिए उसे 
अपनी सम्पत्ति के किसी भाग का वलिदान ही वयों न करना पड़े । रिकार्डों के जितने 
भी अनुयायी हैं वे सभी ऋण भुगतान के लिए पूंजी-कर का समर्थन करते हैं । परन्त 
कुछ लोग इसका कड़ा विरोध करते हैँ । पूंजी-कर के पक्ष तथा विपक्ष में दिये गए 
तर्कों का श्रब्ययन हम यहाँ पर करेंगे । 

पूँंजी-कर के पक्ष में तर्क--पूंजी कर के पक्ष में निम्न तर्क दिये गए हैं :-- 

(१) पूंजी-कर द्वारा हम ऋणा से मुक्त हो जाते है और उद्योगों तथा 
व्यापार को भी हानि नहीं पहुँचती वरन उनकी उन्नति होती है, वयोक्ति उन पर बार 
का भार नहीं बढ़ता | साथ ही व्याज के रूप में जो धन जाता, वह बच जाता है.. 
श्रौर हम फिर उसका प्रयोग श्रन्य कार्यो में कर सकते हैं । 

(२) युद्ध सम्बन्धी ऋणों को तो तुरन्त ही युद्ध समाप्त होते ही पूँणी कर 
लागूं करके चुका देना चाहिये। युद्ध के वाद मृल्प-स्तर ऊँचा होता है । उस समय 

ऋण का भुगतान करने से ऋण-भार कम पड़ता है| परन्तु यदि युद्ध के काफी समय 
वाद जब मूल्य-स्तर कम हो जाय तत्र ऋण का भुगतान करने से व्यवितयों पर ऋषश् 
का भार अधिक होगा, इसलिए पूँजी-कर की सहायता से बुद्ध-ऋणों का तुरन्त ही 
भुगतान किया जा सकता है । 

(३) यह अनुचित होगा कि जिन लोगों से लड़ाई में श्रपवी जान संतरे में 
डाली, मुसीबर्ते सहुन कीं, उनकी लड़ाई से लौटाने के बाद अपनी चालू ब्रास में से 
ऋण सम्बन्धी व्याज के भुगतान के लिय्रे श्रन्य भुगतान करना पड़े श्रौर ऋण का भार 
सहन करना पड़े | इस प्रकार युद्ध के लड़ने वालों को युद्ध का भार बहुत श्रधिक सदहृस 
करना पड़ेगा | दूसरी ओर वे लोग जिन्होंने अपनी जानें लड़ाई में भाग ने लेकर संतरे 
में नहीं डाली, जिन्होंने व्यापार तथा उद्योगों से बहुत अधिक लाभ प्राप्त किये है, 
जिन्होंने केवल ऋण ही दिये हैं श्रौर उनसे भी उन्हें व्याज की राधि प्राप्त होगी, 
उनको ऋणा का कोई भी भार सहन न करना पड़ेगा । इसलिए यह श्रस्याय-संगद 
होगी कि पूंजी-कर लगाकर ऋण का भुगतान करा जाय । 

पंजी-कर के विपक्ष में तकक--पंजी कर के विपक्ष में निम्न तक दि 
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(१) इस कर के लगने से व्यक्तियों की काम करने 
बक्ति पर बुरा. प्रभाव पड़ता है। ग 

(२) इस कर के लगने के कारण्य विदेशों को पूंजी का स्वानास्सेरस हू5 
लगता है । 

(३) पूंजी के मूल्यों को आँकने में अनेकों कठिवाइयां उत्पन्त होती है । 
( कर 


7 ) इस 


के प्रवन्ध में, अधिक मनमाने ढंय से काम लेना पहुंदा हू 


अत िक 


हा 
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- यह सब कुछ होंते हुएं भी- पूंजी-कर को सामान्य कर प्रशशाली में आजकल 
' एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्तः है। युद्धकाल के ऋण-भार को कम' करने के लिए तो 


इसका विशेष रूप से प्रयोग हुआ है | साधारणतया अस्थायी ऋण के भार केम करते 


के लिए तो पूँजी-कर बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता हैं । 


“ राजकीय ऋणों के प्रभाव-- 


राजकीय ऋणों की व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण होती है कि 


उसमें सरकार को बड़ी सतकंता से कार्य करना होता है । किसी भी देश की श्र्थ- 


व्यवस्था,.व्यापोर, उद्योग तथा व्यक्तियों के उपभोग, घन के -वितरण आदि सभी 


पर राजकीय ऋणा प्रवन्ध के बड़े महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार, जिस 


प्रकार करारोपण तथा राजकीय व्यय के प्रभाव होते हैं । झ्राथिक शब्दों में श्राय प्राप्त 


करना तथा उसको खर्च करना, दो भिन्‍न-भिन्‍न कियाएँ हैं और इनके प्रभाव भी - 


भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। इसीलिए करारोपण और राजकीय व्यय के प्रभावों का 


अध्ययन पूर्णातया अलग-अलग किया जाता है। राजकीय ऋण-व्यवस्था | | 
में एक अद्भूत वात यह है कि यह एक ही क्रिया होते हुए भी, दो क्रियाओ्रों, भ्रर्थात 


आय प्राप्त करता और व्यय करना, दोनों का मिश्रण है । जब ऋण उगाया जाता 


',है तो उसके प्रभाव अलग पड़ते हैं, जब उसके भंगतान के -लिए कर लगाए जाते हैं 
४ तो उसके प्रभाव अलग होते हैं भर जब लिए हुए ऋणों को ख किया जाता है तो 


उसके प्रभाव अ्रलग पड़ते हैं । इस प्रकार ऋण-व्यवस्था के संचालन से कई त 

के प्रभाव उत्पन्‍न्त होते हैं और राजकीय ऋणयणों केप्र भावों का अध्ययन करने के लिए 
इन सभी प्रभावों का अध्ययन होना आवश्यक है । परन्तु हम राजकीय :ऋशण-व्यवस्था 
के संचालन को केवल एक समुचित क्रिया के रूप में लेते हैं । इस क्रिया के हर 
पग पर धन एवं ऋ्रय-शक्ति का हस्तान्तरण होता है। जब सरकार किसी ऋण को 


चालू करती है तव घन का हस्तान्तरण ऋण खरीदने वालों से सरकार को होता 


है और जब इस राशि को व्यय करती है तो ऋणों द्वारा प्राप्त धन उन व्यक्तियों पर 
पहुँच जाता है जिन पर उसका व्यय हुआ है। जब ऋणों का व्याज चुकाने के 
लिए सरकार कर लगाती है तो फिर करदाताओं से ऋ्य-शक्ति ऋणदाताशों के हाथों 
में पहुँच जाती है और जब ऋणों के मूलघन का भुगतान किया . जाता है तब भी 

-शक्ति का स्थानान्तरण होता है और यह स्थानान्तरण अन्तिम होता. है। श्रत: हम 
ऋणा-व्यवस्था के संचालन को एक समुचित क्रिया मान कर ही उसके प्रभावों का 


: अध्ययन करेंगे ॥, 


(श्र) उत्पादन तथा उपभोग पर -प्रभाव--राजकीय ऋण वतंमान तथा 
भंविष्य, दोनों ही में देश की उत्पादन शक्ति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि राजकीय 
ऋण व्यक्तियों की कार्य फेरेने, बचते करने और विनियोग करने की योग्यता एवं 
इच्छा को प्रभावित करते हैं और साधनों का विभिन्‍न उपयोगों में वितरण करते हैं । 


जहाँ तक काये करने तथा बचत करने की इच्छा का सम्बन्ध है, उस पर दो प्रकार . 
से प्रभाव पड़ता है । यदि ऋरं से प्राप्त किया हुआ घन ऐसे कार्यक्रमों पर व्यय - 
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किया जाता है, जो उत्तादक होते हैं और जिनसे व्यक्तियों की उत्पादन भक्ति 


बा 


बढ़ती है तो स्पप्ट ही है कि व्यक्तियों के कार्य करने, बचाने सथा विनियोग करने 


घु,नन 
पर कोई भी दुरा प्रभाव नहीं पड़ता | यदि यह घन ऐसी मंदों पर व्यय किया गया 
जिनसे निर्धन व्यक्तियों की ग्राय बढ़ती है, तो नि्वन व्यक्तियों के काग दारने तथा 
बचाने की शाक्ति में वृद्धि होती है। यदि ऋण से प्राप्त किया हुआ घन उत्तादक 
कार्यो पर लगा दिया जाता है तब तो ब्याज तथा मूलधन के भ्रुयतान के लिए 
करारोपण की कोई झ्रावश्यकता ही नहीं होती । किन्तु यदि घन अनुत्यादक कार्यों 
पर खर्च होता है तो सरकार ऋण के व्याज तथा मूलघन की राशि का भुगतान 
करने के लिए व्यक्तियों पर कर लगायेगी और तब व्यक्तियों के कार्य तथा बचन करने 
की शक्ति पर अवश्य ही बुरा प्रभाव पड़ेगा । यदि सरकार ऋगा के सूद का भुगतान 
करने के लिए अपने व्यय में कमी कर देती है श्रीौर ऐसी मदो पर खर्चो में कमी 
करती है जिससे उत्पादन में कमी झा जाती है, तव भी देश को हानि होगी झौर 
यह ऋण का अप्रत्यक्ष प्रभाव होगा। राजकीय ऋगा-व्यवस्था के संचालन से कार्य 
करने की तथा बचत करने की शक्ति पर एक दूसरे प्रकार से भी बृरा प्रभाव पहता 
है । जब सरकार ऋण एकत्रित करती है तो, जिस घन से व्यक्ति ऋण खरीदते हैं, वह 
वर्तमान उत्पादन के लिए उद्योग-बन्चों में नहीं लगाया जा सकता जिससे उत्पत्ति ये 
द्वानि होती है । 
राजकीय ऋणा-व्यवस्था के संचालन से कार्य करने तथा बचत करने की 
इच्छा पर तो निस्स रेह ही बुरा प्रभाव पड़ता हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं *: 
सरकारी ऋण, व्यक्तियों के लिए विनियोग के सबसे उत्तम और सुरक्षित प्रवसर 
प्रदान करते हैं और कुछ लोगों में बचाने की इच्छा उत्पन्य होती है श्र कुछ पहले 
की अपेक्षा अधिक बचाने लगते हैँ । किन्तु जब सरकार ऋगणा के सूद की राधि तथा 
मूलधन का भुगतान करने के लिए कर लगाती है तब उस करारोपगणा से व्यक्तियों 
की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों ने ग्रपना घन 
० सरकारी प्रतिभूतियों में लगा रकखा है, उनको तो निरन्तर प्राय प्राप्त होने का एक 


. ' सावन उपलब्ध हो जाता है, और उनकी काम करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ता 


: हैं। यही ऋण के अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं। यदि एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाय थो 
व्यक्तियों के कार्य करने की ज्क्ति एवं इच्छा में वृद्धि होती है। जब सरकार ऋणगग 
प्राप्त करती है तो सामान्य रूप से व्यापारिक जगत में आशा की लहर उत्ास्न 
हो जाती है और वे सोचने लगते हैं कि! नविप्य में उनकी ज्राय प्रधिक होगी, 
इसलिए वह उत्पत्ति बढ़ाने के लिए ऋणा बैंकों से लेते है गौर इस प्रकार देश में उतत्ति 
बढ़ती है । 

« राजकोय ऋणा-व्यवस्था से साधनों का स्थानान्तरण वत्तमान उपयोगो से नये 
उपयोगों में होता है । यह तो स्पप्ट ही है कि जब सरकार ऋग्ग लैती है ता सह 
उसको उन उपयोगों में तो लगाती नहीं जिनमें व्यक्ति लगाते या जिनमें लगे दर 
थे । इसलिए, यदि सरकार ऐसे उपयोगों में लगाती है, जिनसे च्य क्तियों की दत्यादन 


हर 
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जञक्ति बढ़ती है तब तो यह अच्छा है और यदि चालृ घाटों या युद्ध के संचालन में. 
“उसको लगा. देती है तब देश पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । 

राजकीय ऋणों से वर्तमान उपभोग तो हतोत्साहित नहीं होता किन्तु भविष्य 
“में उपभोग पर अवश्य ही बुरा। प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सरकार ऋण आदि का भुगतान 
करने के लिए कर लगाती है, जिसका भ्रुगतान व्यक्ति अपनी वर्तमान आय में. से 
,करने हैं श्रौर इसलिए उनको अपना उपभोग कम करना पड़ता है । दसरी शोर 
“सरकार प्राप्त किये हुए ऋण को ऐसी वस्तुओं की उत्पत्ति पर खचे करती है जिन पर 
च्यक्ति कभी भी घन लगाने को तैयार नहीं होता । ये वस्तुएं व्यक्तियों के लिए 
'उपयोगी होती हैं झौर ये व्यक्तियों को कम मूल्यों पर मिलने लगती हैं जिससे उनका 
उपभोग का स्तर ऊंचा हो जाता है। 

साधारणतया हम कह सकते हैं कि राजकीय ऋण-व्यवस्था से वर्त मान उपभोग 
तथा उत्पादन तो हतोत्साहित होते हैं भौर भविष्य में प्रोत्साहित होते हैं। 

(ब) वितरण पर प्रभाव-हम पहले कह चुके हैं कि राजकीय ऋणों द्वारा 
ऋयशक्ति का कई वार हस्तान्तरण होता है । जब सरकार ऋण प्राप्त करती है तो 

यशक्ति व्यक्तियों से सरकार के पास पहुँच जाती है । यदि यंह ऋण केवल घनी 

व्यक्तियों द्वारा ही खरीदे जायें श्ौर सरकार इनेसे प्राप्त आ्राय को केवल निधन 
व्यक्तियों पर ही खर्च करे या ऐसी सेवाओं पर खर्च करे जिनसे निर्धन व्यक्तियों 
को अ्रधिक लाभ पहुँचे तव तो यह हस्तान्तरण न्यायोचित होता है किन्तु स्थिति युदि 
इसके पूर्णतया विपरीत है तब उससे देश को हानि होगी और घन की अ्रसमानतायें 
चघटलने के. स्थान पर बढ़ेंगी। व्यवहार में प्रधिकेतर यही होता है कि वर्तमान अभंसमान- ' 
ताझों के कारण धनी व्यक्ति ही राजकीय प्रत्िभूतियों में, श्रपता धर लगाते हैं, किन्तु 
ऋण का भुगतान करने के लिए जब करारोपण किया जाता है तेवः उसका भार 
निधन व्यक्तियों पर श्रधिक पड़ता है और घन की असमानतायें, प्रायः पहले की 
भ्रपेक्षा अधिक हो जाती हैं । डाल्टन ने इसे, ऋण का (वास्तविक भार: .कहा है । 
यदि ऋणा-पत्र छोटे मृल्यों के होते हैं श्रीर वे छोटी श्राय वाले व्यक्तियों द्वारा खरीदे“. 
जाते हैं तो इन व्यक्तियों को व्याज का भुगतान होने परं घन की अ्रसमानतायें कुछ 
प्रंशों तक दूर हो सकती हैं, किन्तु ऐसे ऋण-पत्रों की संख्या बहुत अधिक होते हुए भी 
उनसे प्राप्त श्राय का कुल राजकीय ऋण की राशि में. श्रनुपात बहुत कम होता है 
झौर इसलिए आय की असमानतायें प्रायः बढ़ ही जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ 
व्येक्ति ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जो श्रपवी'झाय सरकारी प्रतिभूतियों के स्वामित्व से ु 
ही प्राप्त करते हैं। वह सूद प्राप्त करते हैं, जिसका पम्ुगतान करदातां करते हैं । इस $ 
प्रकार घन का हस्तान्तरण उन व्यक्तियों से, जो मेहनत करके आय ग्राप्त करते . ८: 
हैं, ऐसे व्यक्तियों की होता है, जो विना मेहनत किए ही सूद की आय वेठे-बैंठे खाते ... ५ 
हैं । युद्ध-सम्बन्धी ऋणों से तो ये असमानतायें श्नौर भी अधिक हो जाती हैं, क्योंकि  ' 
मूंल्य गिरने पर भी व्यक्तियों की सूद की श्राय उतनी ही रहती है जितनी मूल्य बढ़ने * 
ही स्थिति में थी और सूद की दर भी समाव रहने पर करदाताओं पर मूल्य गिर 
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राजकीय ऋण के सिद्धान्त हर 


जाने के बाद अधिक भार पड़ने लगता है। इस प्रकार घन और आय, दोनों हो की 
असमानतायें प्रायः और अधिक हो जाती हैं । यह ध्यान रहे कि यह सारी स्थितियाँ, 
जिनका वर्णन श्रभी हमने किया है, उसी समय उत्पन्न होती हैं, जव॒कि राजकीय ऋणशणा 
को अनुत्पादक कार्यों में लगाया जाता है । यदि ऋण उत्पादक कार्यों पर सर्च किया 
जाए तो घन का वितरण कुछ अ्ंशों तक समान होगा । एक दूसरे दृष्टिकोण से भी 
ऋणा के प्रभावों का श्रव्ययन किया जाता है और इस हृष्टि से राजकीय ऋणों के 
प्रभाव वहुचा अश्रच्छे बताए जाते हैं। जब राजकीय ऋषा ऐसे कार्यो पर सर्च फिये 

[का हैं जिनसे निर्धेन व्यक्तियों को लाभ पहुँचता है तो उससे घन के वितरण की 
समानतायें कुछ अंशों तक कम हो जाती हैं । 

(स) व्यावसायिक क्रियाह्रों तथा रोजगार पर प्रभाव--राजकीय ऋों द्वारा 
व्यावसायिक क्रियाप्रों तथा देश में रोजगारों की स्थिति में भी परिवर्तन उत्सन्त किये 
जाते हैं। श्राधुनिक लेखकों के अनुसार राजकीय ऋणों का पह कार्य प्रधिक महत्व- 
पूर्ण है । सरकार व्यापार तथा उद्योगों, रोजगार तथा मूल्य-स्तर को प्रपने व्यय द्वारा 
नियमित करती है भौर इस व्यय के लिए, राजकीय ऋणों द्वारा धन प्राप्त करने को 
प्राज, राजकीय भअर्य॑-व्यवस्था में विशेष स्थान त्तया महत्व दिया जाता है। आधुनिक 
घाटे की व्यय-व्यवस्था' (080६ $फधग078) सिद्धान्त इसी विचार पर आ्राधघारित 
है । व्यापारिक मन्दी में जत्र चारों ओर निराशा श्रौर उदासीनता का वातावरण छा 
जाता है, व्यापार का गंला घुट जाता है, मूल्य, उत्पादन और उपभोग-स्तर गिर 
जाता है भौर वेकारी बढ़नी जाती है भौर साख संस्थाश्रों की स्थिति खराब हो जाठी 
है, उप्त सेमेय सरकार ऋणरा प्राप्त करके स्थिति को सुवारने का प्रयत्न करती है । 
वह सरकारी प्रतिभूतियों के श्राघार पर केन्द्रीय चैंक से ऋण प्राप्त करती है श्र 
उसे ऐसे कारयक्रमों पर खर्च करती है, जैसे रेलों, नहरों, सड़कों, नए-नए कारखानों 

| आदि में जिससे अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है और व्यक्तियों 
के पास धन पहुंचने से उनकी ऋयशञ्ञक्ति बढ़ जाती है, मूल्य बढ़ने लगते हैं प्लौर व्यापा- 
फर्क जगत में फिर से स्फूति श्रा जाती है। कीन्स ने इसे “नल “विस्फोटक क्रिया! 
(?णाञ० ?एरपरा8) कहा है और व्यावसायिक मन्दी काल के लिए इसे बहुत महत्वपूर्ण 
चताया है | साधारणतया इसे हीनार्थ प्रबन्ध (0वगीणीा प्रंग०ए८॥8) से सम्बोच्ति 
किया जाता है। गत वर्षों में विशेषकर १६३० के मन्दी काल से इस नीति का 
बहुत प्रयोग किया गया है। अ्रमेरिका में इस नीति को मन्दी काल में, कार्यान्दित 
करने में विशेष उत्साह दिखाया गया था। अकेले वर्कर्स प्रोग्रेस एटमिनिस्ट्रेगन 
(फ़्णाएब४ शिण्ड्राटइइ #0गांगांधाश०) नामक संस्था ने ही (००००० से 
श्रधिक सार्वजनिक इमान्तें, ५६५००० मील लम्बी सड़कें, १८०००० पुल, ३६००० 
स्कूल तथा पुस्तकालय, ७००० पार्क तथा खेल के मंदान बनवाये तथा उन्तत किए 
थे। परिणामस्वरूप देश में स्थायी लाभ पहुंचाने वाली सम्पत्ति मिमित हे 
निराशा के वातावरण में आशा की किरण चमक उठी 7 झमेरिका के प्रति 


32. ॥९, 9. 38890, :  रीकाफयल ठघ एालफराएिपाटड मा 79, 0. 


४६६ ह हे राजस्व 


अन्य देशों में भी इस नीति- का प्रयोग हुआ है । डाल्टन ते अपने विचांरों को प्रकट '. ! 
* करते हुए इस नीति को करारोपण की अपेक्षा, अधिक उपयुक्त बताया. है.।* उनके 
अनुसार श्रार्वेश्येक वन या तो करारोपणो हारा या ऋणों द्वारा प्राप्त होता है। इन 
“ कार्यों के लिए करों द्वारा आय प्राप्त करने में कोई लाभ नहीं होता क्योंकि करारोपण 

में केवल धन का हस्तान्तरणा जनता से. सरकार को होता-है और जब एक श्रोर - 
| रोजगार में वृद्धि होती है तो दूसरी ओर निजी उद्योग्रों में पँजी का असाव हो जाता : 
है । निजी उद्योगों में उत्पादन कम होने से रोजगार की स्थिति लगभग: समान ही - 


रहती है । दूसरी ओर यदि सावंजनिक कार्यों में ऋणों द्वारा प्राप्त करके घन लगाया 


जाता है तो उससे साख का विस्तार होने से. वस्तुश्नों की माँग बढ़ती है श्रौर रोजगार .. ! 


उद्योगों में धन का प्रवाह होता है, उत्पादन बढ़ता है श्रौर वेकारी. कम होने 
लगती है। ५ ॥ 

| अभी तक हमने केवल मन्दी काल में ही राजकीय ऋशणों के प्रभावों का 
अ्ध्ययत किया है। मुद्रा-स्फीति काल में भी इसका महत्व बहुत श्रधिक होता है । 
मुद्रा,संकुचन में राजकीय ऋणों के प्रभाव व्यय द्वारा उत्पन्न होते हैं, जंब कि मुद्रा 
स्फीति में राजकीय ऋण के प्रभाव ऋण उगांने के ढ्वारा उत्पन्न होते हैं। मुद्रा संकुचन 
की .स्थिति में सरकार केन्द्रीय बेंक से ऋण लेती है श्लौर फिर उस घन का प्रसार 


5 वृद्धि होती है। दोनों ओर से, अर्थात्‌ राजकीय खजाने से श्रौर निजी: -जेबों से, 


/..० ्ुक्तियों में करती है और मुद्रा-स्फीति में सरकार व्यक्तियों से ऋण प्राप्त करती है 


/ 
न्‍ 
का 
।क्‍ 
४ 


और जो अ्रतिरिक्त घन व्यक्तियों की जेबों में होता है उसे निकाल कर ऋ्रय-श क्ति कम 


करती है जिससे मूल्य-स्तर नीचा हो जाता है श्रीर सरकार अपने उद्दंश्य में सफल / 


हो जाती हैं । 
राजकीय ऋणों के लाभ--श्रव हम संक्षेप में राजकीय ऋणों के लाभों की 
विवेचना करंगे । 


(१) राजकीय ऋणों से देश के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है, उत्पादन 
बढ़ता है, राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि होती है और जीवन-स्तर ऊँचा होता है । 
./ (२) ऐसे ऋणों की सहायता से विशालकाय सार्वजनिक कार्य -तथा 
योजनायें, जैसे, जल-विद्युत, सड़कें, नहरे, पुल, रेलें इत्यादि कार्यान्वित की जा सकती 
ग्रौर देश में सामाजिक तथा आशिक उन्नति होती है श्रौर प्रशासन में कुशलता 
आती है। ह 
(३) प्राकृतिक संकटों को दूर करने में सरकार इन्हीं का सहारा लेती है । 
(४) विदेशी ग्राक्रमणकारियों से देश को बचाने के लिए युद्ध-संचालन में 
राज्यों को गत वर्षों में ऋण द्वारा ही आवश्यक धन. प्राप्त हो सका है। इसलिए 


राजकीय ऋण देश की स्वतन्त्रता को बनाये रखने में तथा नागरिकों की सुरक्षा करने ' 


में सहायक होते हैं । 
43, 7040व ; ०7, ८7/., 97 228-229, 


राजकीय ऋणा के सिद्धान्त ६७ 


(५) व्यक्तियों के लिए, राजकीय ऋणा विनियोग के सुरक्षित ब्लोव प्रद्मन 
करते हैं । 

(६) व्यक्तियों तथा देश में राजकीय ऋणों द्वारा ज्ञान का प्रसार होता है, 
साधनों का सम्रान वितरण होता है श्लोर पारस्परिक सहयोग तथा सदुभावना भी 
बढ़ती है। 

(७) अ्विकसित तथा अधथं-विकसित देशों के आशिक विक्रास के लिए 
राजकीय ऋण नितान्त आवश्यक हैं और झाज संसार के जितने भी विकसित तथा 

नत देश हैं, उन सभी ने ऋण प्राप्त करके श्रपनी आर्थिक उन्नति की है 

राजकीय ऋणों की हानियाँ--जहाँ राजकीय ऋणों से इतने लाभ हैं, इनमे 
हानियाँ भी बहुत हैं । ये निम्नाकित हैं :--- 

(१) राजकीय ऋणों से सरकारों में साधारणतया श्रपव्यय की प्रवृत्ति 
उप्पन्न हो जाती है । 

(२) आसानी से ऋण मिल जाने के कारण, सरकारों में ऋण लेने की 
आ्रादत सी उत्पन्त हो जाती है, श्र इसके दुष्परिणाम जनता को सहन करने पड़ते है 
साथ ही सरकारों के दिवालिया होने का बहुत भय रहता है । 
| (३) इन ऋणों के कारण बहुवा देशीय साधनों का शोपण विदेशियों के 
हिंत में हुप्रा है | देश के उद्योगों पर विदेशियों का स्वामित्व रहा है । देश का बहुत 
साधन व्याज के रूप में विदेशों को जाता रहता है। परिणामस्वरूप देश में पूंजी 
का निर्माण नहीं हो पाता । 

(४) राजनंतिक क्षेत्र में ऋणी देश प्राय: अपनी स्वतन्त्रता खो बंठते है । 

(५) राजक्रीय ऋण राजनैतिक मतभेद, तथा युद्ध जेसे संकट भी उत्वन्न कर 
देते हैं । 

(६) ऐसे ऋणों को प्राप्त करके सरकार अपनी श्राधिक कमजोरियों को 
छुपाने में सफल हो जाती है श्रौर श्रन्त में राजकीय भअ्र्थ-व्यवस्था इतनी दोपपूर्स हूं 
जाती है कि फिर कोई उपचार नहीं रहता । 

उपयुक्त विवरण से स्पप्ट है कि राजकीय ऋणों के भी, श्रन्य वस्तुप्नों की 
भाँति गुण शौर दोप हैं। दोपों के गम्भीर परिणामों को कम करने के लिए यह 
आवश्यक है कि राजकीय ऋशगु-व्यवस्था का संचालन बड़ी सतकंता से किया जाए 
झनावश्यक ऋण नहीं प्राप्त किये जायें भौर ऋणों के भावी परिणामों को घ्यान में 
रखकर उनका उपयोग किया जाये शब्र्थात्‌ जहाँ तक सम्भव हो ऋणगणा दो केवल 
उत्पादक कार्यो में ही लगाया जाए 


राजकीय ऋण-व्यवस्था की सीमायें-- 
राजकीय तथा व्यक्तिगत ऋणों के भेद वत्ताते हुए हमने ढाह्य पा कि व्यक्त 


की अपेक्षा राजकीय साख बहुत अधिक होती है और राज्य की आयु सम्दी होसे ऊि 
कारण उसको दीघकालीन रण प्राप्त हो सकते हैं तथा राज्य स्वयं सपने से भा ऋषा 


रत. 


है: ६ राजस्व 


प्राप्त कर सकता है । इन्हीं बातों को देखते हुए हम राज्य की ऋणा प्राप्त करने की - 
शक्ति की सीमाओं का वर्णात यहाँ पर करेंगे। राज्य के ऋण प्राप्त करने के मुख्य- 
तया तीन स्रोत होते हैं : वाह्य ऋण--विदेशों से ; आनन्‍न्तरिक ऋणश--देश की जनता - 
से श्रौर स्वयं से--हीनार्थ प्रबन्धन श्रर्थात्‌ नोट छाप कर । इन तीनों की सीमाश्रों « 
का उल्लेख हम निम्न में करेंगे :--- 

(१) बाह्य ऋण--विदेशों से ऋण सरलता से प्राप्त नहीं होते । जब कभी 
भी एक राज्य दूसरे राज्य को ऋण देता है तो पूर्णूरूप से देश की आंथिक स्थिति, 
राजनैतिक स्थिति, प्रबन्ध की कुशलता, मौद्रिक स्थिरता, ऋण का उद्देश्य, ऋण 
भुगतान करने की रीति आदि बातों का श्रष्ययन कर लेता है । झराजकल विदेशी 
जगत में इतनी उलट-फेर हो रही है कि किसी समय भी युद्ध छिड़ सकता है। देश -. 
की आन्तरिक सरकार बदलने में तो कोई देर नहीं लंगती, पाकिस्तान, बर्मा आदि 
देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। देश की सरकार बदलने से ऋणों के भुगतान 
जोखिम में पड़ जाते हैं। इसलिये सब्रसे पहले एक देश दूसरे देश की राजनैतिक , 
स्थिरता की श्रोर ध्यान देता है, तत्पश्चात्‌ श्राथिक स्थिरता तथा ऋण के उद्देश्यों . 
ओशौर ऋण भुगतान सम्बन्धी शर्तों पर खूब सोच-विचार करता है । श्राथिक स्थिरता 
का देश के बजटों से पता लग सकता है । झ्रर्थिक स्थिरता और ऋण के उद्देश्यों की ' 
जानकारी करना इसलिए झ्रावश्यक है कि ऋणी देश की करदान योग्यता का पता 
लग जाये । प्राजकल जितने भी विदेशी ऋण दिए-लिए जाते हैं, उन सब की गारल्टी 

.. विद्व बैंक लेता है, यदि ऋणी तथा ऋणुदाता देश विश्व बैंक के सदस्य हैं । विश्व 

. बैक इन्हीं सब बातों पर सोच-विचार करने के वाद ऋण की गारम्टी लेता है। ग्रतः 

,.. जिस देझ्ष में श्राथिक अ्रस्थिरता है, राजनैतिक स्थायित्व जिसमें नहीं है तथा जो देश 

अनुत्पादन कार्यों के लिए ऋण प्राप्त करना चाहते हैं उनकी साख वहुत ही सीमित 
होती है, भ्ौर उन्हें ऋण प्राप्त करने में वहुत कठिनाई होती है । 

(२) श्रान्तरिक ऋण--राजकीय श्रान्तरिक ऋणों की राशि देश की जनता 
की भ्राथिक स्थिति पर निर्भर करती है। देश की प्रति व्यक्ति आय तथा देश में 
व्यक्तियों के उपभोग स्तर पर बचतों की मात्रा निर्भर होती है । यदि व्यक्तियों में. : 
बंचत करने की श्रादत व क्षमता नहीं है, यदि देश में विनियोग करने की सुविधायें - 

| नहीं हैं अर्थात्‌ देश में उद्योग-घन्घे उन्नत नहीं हैं श्रीर पूँजी का निर्माण बहुत निम्त- 

प पर है तो सरकार को कभी भी असीमित मात्रा में ऋण नहीं प्राप्त हो सकते । 
परकार को देश में प्राप्त होने वाले ऋणों की मात्रा इस बात पर निर्भर करती 

कि सरकार की साख कसी है, अर्थात्‌ सरकार ने पिछले ऋणों का समय पर 
भुगेतान किया है या नहीं श्रौर सरकार पर ऋणों की कितनी मात्रा पहले से है। 
सरकार की ऋण प्राप्त करने की शक्ति इस बात पर भी निर्भर करती है कि सरकार 
की झ्ाथिक नीति कैसी है, सरकार देश में श्रपत्ती श्राय को सामाजिक कल्याण तथा 
उत्पादक कार्यों पर खच॑ कर रही है या नहीं, देश में पूँजी का निर्माण हो रहा है या 
नहीं, देश में सरकार रोजगार बढ़ाने का तथा उद्योग-घधन्धों को प्रोत्साहन देने को 
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राजकीय ऋण के सिद्धान्त ड्ह६ 


प्रयत्त कर रही है या नहीं और लोग सरकार की नीति से सन्तुप्ट हैँ या नहीं | यह 


भी ध्यान देने योग्य बात है कि सरकार स्वदेशी है या विदेशी । स्वदेशी सरकार के प्रति, 
विदेशी सरकार की अपेक्षा, नागरिकों को श्रधिक श्रद्धा तथा विश्वास रहता है भौर | 


उसे सरलता से ऋण प्राप्त हो जाता है। अन्त में प्रान्तरिक ऋणों की मात्रा इस 
चात से भी सीमित होती है कि ऋणों तथा सरकारी प्रतिभूतियों की प्रवृत्ति कसी 
है | दीघंकालीन ऋणों को प्राप्त करने में सरकार को सर्दव ही कठिनाई होती है । 
अत: यह सोचना कि सरकार आनन्‍्तरिक ऋणों की सीमा का काफी अंश तक विस्तार 
कर सकती है, पूर्णतया सत्य नहीं है । 

(३) कागजी सुद्रा छाप कर--श्राधुनिक काल में इसका बहुत प्रयोग हुमा 
है। विभिन्‍न देशों की सरकारों ने इस रीति द्वारा संकटों को दूर करने में काफी 
सफलता प्राप्त की है | परन्तु इस नीति का भी केवल सीमित प्रयोग किया जा सकता 
है। अत्यधिक नोट निकासी से मुद्रा-स्फीति का भय रहता है, जो एक बार श्रारम्भ 
होकर फिर नहीं रुकती । इसलिए देश को मुद्रा-स्फीति के दुष्परिणामों से बचाने के 
लिए इस नीति का प्रयोग बहुत ही सत्तकंता से करना चाहिए । 

उपर्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य के ऋण प्राप्त करने की शक्ति भी 
व्यक्ति की भाँति सीमित होती है । 


/. 


>अ्र्धं विकसित देश तथा राजकीय ऋण--प्राचीन लेखकों का विचार था शऊ्लि 


सुहृढ़ वित्तीय व्यवस्था के ,हप्टिकोण से तो सरकार को चालू कर-प्राय में से चालू 
व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करता चाहिए और पूंजीगत व्यय के लिए जनता से 
ऋण प्राप्त करने चाहिए। किन्तु आधुनिक काल में इस विचार का परित्याग करके 
यह विश्वास किया जाने लगा है कि कर-आय में से पूंजीगत व्यय को भी पूरा क्रिया 
जा सकता है | साथ ही सरकार को अपनी विनियोग सम्पन्धी झ्रावश्यकतातों के लिए 
ऋणों पर ही भ्राश्चित नहीं रहना चाहिए श्रौर सरकार को वित्तीय नीति मुस्य रूप 
से अर्थ-व्यवस्था के विकास-सम्बन्धी श्रावश्यकताओों को घ्यान में रखकर निर्मित के 
जानी चाहिए | श्र्द्ध विकसित देणों के लिए तो यह विचार सर्वथा सत्य है । 
विनियोग के हृष्टिकोश से राजकीय ऋणग् सर्देव ही दीघंकालीन होते हूँ वयोकि 
ऐच्छिक ऋण केवल व्यक्तियों की ऐकच्छिक बचत में से प्राप्त होते हैं, भरत: यहू सठ 
ही है कि घरेलू ऋणों की मात्रा सीमित रहेगी । यह वात सही भी है व ॒ 
विकसित देशों में श्रविकांश व्यक्तियों का झ्ाय-स्तर न्यून होता है। इसलिए ऐसे देशों 
में सरकार को वैकिंग प्रणाली तथा अन्य वित्तीय संगठनों से ही ऋष प्राप्त है 
किन्तु भ्रद्धं विकसित देशों में वैकरिंग प्रशाली श्रभी तक पिछड्ठी हुईं प्वस्था में ही 
इसलिए उससे भी अधिक आखा नहीं की जा सकती। यद्यव यह सच है कि 
ग्राथिक विकास के प्रथम चरणों में अधिक मात्रा में घरेलू ऋण प्राप्त नही हागे 
किन्तु जैसे-जैसे देश का विकास होगा, व्यक्तियों की आय में दृद्धि होगी श्र ८पसे 


क्र 
है । 


ऐ 


प्रोत्साहित होंगी, सरकार को भ्रधिकाधिक घरेलू ऋण प्राप्त हो सकेंगे । इसझ हति- | 


रिक्त सरकार देश में चुहद -बैंकिग प्रशाली स्पावित करने के लिए नी प्रदत्त कर 


[४ 
रड 


ई। 
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सकती है । किन्तु इसमें समय लग्रेगा और 'सरकार उतने समय के लिए प्रतीक्षा नहीं 
कर सकती । इसलिए सरकार को अगिवाय का, करारोपण तथा मदाआतार का 
ही सहारा लेना पड़ेगा । हम इसका विवरण पिछेंले पृष्ठों में दे ही चुंके हैं और उसका 


यहाँ पर दोहराना श्रावश्यक प्रतीत नहीं होता । 7 


जहाँ तक विदेशी ऋरषों का सम्बन्ध है वे या तो विदेशी जनता या विदेशी 


सरकारों अ्रथवा भस्‍्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त किये जा सकते है। विदेशों में जता 
से ऋण प्राप्त करने की प्रथा काफी पुरानी है, किस्तु श्राजकल विदेशों में निजी -. 
व्यक्तियों से ऋण प्राप्त करना सरल नहीं है, क्योंकि एक तो ऋरंयों की माँग ! - 
* “ बहुत श्रविक है श्र 
- * राजनीतिक तथा अन्य कठिनाइयाँ होती हैं कि किसी भी विदेशी तथा विदेशी संस्था को 
/ इसरे देश की सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करना रुचिकर नहीं लगता दूसे 
| भद्दायुद्ध से, यह -भली-भाँति विदित है कि विकसित देशों ने अर्द्ध विकसित देशों के 


इसरे विदेशी व्यक्तियों के लिए विनियोग करने में इतनी अधिक 


70. 


आशिक विकास में काफी रुचि लेवा आरम्भ कर दिया है। एक देश की. सरकार 
हारा दूसरे देशों की सरकार को ऋण दिए जाने की बात सामान्य बन गई 


,है.। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय ” विकास एसोसिएशन, श्रन्तर्राष्ट्रीय 


वित्त निगम, संयुक्त राज्य आयात निर्यात वैंक श्रादि संस्थायें श्रद्धं-विकसित देशों के 


... लिए विकांस सम्बन्धी वित्त के लिए महत्ववूर्ण स्रोत वचती चली जा रही हैं.॥ किन्तु 


न 


ये संस्थायें ऋण देते समय कुछ आ्ावश्यक शर्तों पर जोर देती हैं जिनको पूरा करना 
सभी बअ्र्द्ई-विकसित देशों के बस की बात नहीं होती। विकतित देशों द्वारा भ्रद्धे- 
विकसित देशों को दिए जाने वाले ऋणों का एक विशेष महत्व होता है श्लौर वह यह 


“ कि यदि शअ्रद्धं-विकसित देशों को ये ऋण श्रवसाद काल में प्राप्त होते हैं तो उनसे 
: अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थायित्व स्थापित करने में सहायता मिलती है और दोनों ही 


प्रकार के देशों को लाभ होता है । 

विदेशी ऋणों से देश को कई 'लाभ होते हैं। उनसे प्रांप्त सबसे बड़ा लाभ 
देश को यह होता है कि वह अपने विकास के लिए आझ्ावश्यक पूँजी तथा तकनीकों 
ज्ञान प्राप्त कर सकता है। किन्तु विदेशी ऋणों का भार शआ्रान्तरिक ऋणों की अपेक्षा, 
चाहे उनकी मात्रा समान हो, भश्रधिक होता है । एक तो विदेज्ञी मुद्रा के परिवतेन में . 
कठिनाई होती है । इंसरे, विदेशों के ऋणों का शोध करने का अभिपग्राय यहःहै कि 
राष्ट्रीय श्राय में कमी होगी श्र देश में स्वर तथा विदेशी मुद्रा के. ख्रोतों को क्षति 
पहुँचेगी । इसीलिए यह आवश्यक है कि विदेशों से ऋण बड़ा सोच-समभकर प्राप्त 
किए जाएं । सर्वप्रथम, ऐसे ऋणों का उपयोग अधिकतर देश में प्रत्यक्ष रूप से श्राथिक 
समवृद्धि (80999) को प्रोत्साहित करने के लिए हो किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय 
आय में वृद्धि हो, सरकार को करों से श्रधिक आय प्राप्त हो और भविष्य में मुलधन 
तथा व्याज का घ्रुगतान करना सम्भव हो सके | दूसरे, विदेशी ऋणों का विनियोग इस- 
प्रकार किया जाय कि भविष्य में देश का व्यापार-सच्तुलन अनुकूल हो जाए, एसा 


' करने के विदेशी मुद्रा के परिवर्तन की कठिनाई असुभव न होगी। अन्त में, विदेशी 
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राजकीय ऋणा के सिद्धान्त प्र्ल्१्‌ 


ऋणगणुों को प्राप्त करना उसी समय ठीक होगा जबकि देश्न के उत्पादक सा त्ेनहों 
कि उनसे देश की नियोजित समवृद्धि (8ए०फ्रा0) सम्भव हो सके । अतः स्पप्ट है कि 
अद्धं-व्रिकसित देशों को उस समय तक विदेशी ऋणा प्राप्त नहीं करने चाहिए ऊब 
तक कि उनके आ्रान्तरिक सावन श्रपर्याव्त न हों और जब तक वे इन ऋणों का समुचित 
उपयोग करने की स्थिति में न हों । इसके: अतिरिक्त यह भी आवध्यक नहीं कि प्रसि- 
कूल भुगतान संतुलन की स्थिति में विदेशी। ऋण अवध्य ही प्राप्त किए जाएँ, क्यो: 
इसका कया भरोसा कि जिन कारणों से भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल बना है वे विदेशी 
, ऋणों द्वारा दूर हो जाएंगे ॥* इसलिए यह आवश्यक है कि विदेशी ऋण प्राथमिक 
रूप से प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को .दूर करने के लिए नहीं वरन्‌ अवे-व्यवस्था के 
मौलिक दोपों को दर करने के लिए प्राप्त किए जाएँ । सारा भें हम कह सबसे है 
कि क्योंकि अ्रद्ध-विकसित देशों का उद्देश्य आशिक स्थायित्व प्राप्त करना ही नहीं है, 
बरन्‌ आर्थिक समवृद्धि (809७४॥) प्राप्त करता भी है, इसलिए सरकार को ऋषा, 
व्यय तथा ऋण के भुगतान के वीच समन्वय स्थापित करता चाहिए झोर बह विदेशी 
ऋचणीों को उसी समय प्राप्त करे जबकि उनके बिना आथिक विकास सम्भव ने हो | 


बज 
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प्रावकथन--- 


संसार में राजकीय ऋणों का श्राधुनिक इतिहास जनतन्‍्त्रीय सरकार के .:; 
उदय के साथन्पाथ आारम्म होता है। प्राचीन समय में जबकि सभी स्थानों में - : 
साम्राज्यवाद प्रचलित था तो राजा-महाराजा सोने तथा श्रन्य बहुमुल्य वस्तुओं ., 
को अपने खजाने में जमा करके रखते थे और संकटकाल में उनका प्रयोग करते  - 
थे। इसके श्रतिरिक्त वैसे भी उनकी सारी आय खजाने में एकत्रित की जाती थी. 
और उसी में से देश का खर्चा किया जाता था | यह खजाने बहुघा युद्ध काल में. 
खाली हो जाते थे । हिन्दू तथा मुसलिम काल में हमारे देश में ऐसे ही खजानों की 
प्रथा थी । साथ ही कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जबकि राजाओं ने व्यक्तिगत साख 
पर ऋण प्राप्त किये । परन्तु इन ऋणों का देश की सरकार की साख से कोई 
सम्बन्ध न था श्र भावी सरकारों पर इन ऋणों के भुगतान की कोई भी जिम्मेदारी 
नहीं होती थी । इसके भ्रतिरिक्त अधिकतर ये ऋण केवल एक या दो व्यक्तियों ते 
- प्राप्त किये जाते थे श्रौर इन्हें श्रत्यन्त गोपनीय रखा जाता था । इसलिए वर्तमान 
“ राजक्रीय ऋण-व्यवस्था एक आधुनिक घटना है क्योंकि न तो अब ऋण गोपनीय ही 
»« » रखे जाते हैं और न यह केवल एक या दो व्यक्तियों से ही लिए जाते हैं। श्राजकल 
. तो यह ऋणा सम्पूर्ण जनता से प्राप्त किये जाते हैं और संसार के सभी देशों में ग्रापस 
में इस प्रकार का लेन-देन होता रहता है | प्राचीन समय में यह ऋण अधिकतर 
“संह्ट काल में ही प्राप्त किये जाते थे परन्तु श्राजजल यह ऋण केवल संकटकालीन ... 
परिस्थितियों को दूर करने के लिए ही नहीं वरन्‌ साधारण परिस्थितियों में भी: 
प्राप्त किये जाते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य देश का आथिक विकास करना 
होता है। | 
- हमारे देश में राजकीय ऋणों का इतिहास ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय से ह 
आरम्भ होता है । उस समय कम्पनी को अपनी प्रतियोगी फ्रान्सीसी, तथा डच 
कम्पनियों और देशी राजामं से युद्ध करने के लिए ऋणों की आ्रावश्यकता होती थी 
और जिन्हें वह झेालैंड की सरकार से प्राप्त करती थी। सन्‌ १७६५ में जब 
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भारत में राजकीय ऋणा ५७ 


' कम्पनी को बंगाल की दीवानी मिली तब यह पहले से ही ऋणाग्रस्त थी। धीरे-धीरे 
कम्पनी का व्यापार कम होता गया श्रीर उस पर घासन का भार बढ़ता गया । 
बंगाल से आप्त होने वाली श्राय भी राज्य को बढ़ाने तथा व्यापार सम्बन्धी कार्यों पर 
व्प्रय होने लगी । सन्‌ १८१४ में कम्पती के हाथ में भारत का शासन-प्रवस्ध झा 
गया और श्रव कम्पनी के पास व्यापार का एकाधिकार न था। वह प्रन्य व्यापारी 
कम्पनियों की भाँति एक साधारण कम्पनी रह गई थी । सन्‌ १८३४ के बाद कम्पनी 
ने अपने व्यापार को बिल्कुल वन्‍्द कर दिया और उस समय कम्पनी पर ३७० लारा 
पौंड का ऋण था । इसी वर्ष ब्रिटिश संसद और कम्पनी के डायरेव्टरों के श्वीच एक 
समभौता हुमा जिसके अनुसार सारी घरोहर भारत सरकार की ओझोर से प्रिद्िण 
सरकार ((7०ण7) के नाम लिख दी गई । कम्पनी के ऋण तथा प्रन्य दायित्यों का 
भुगतान भारत को करना -था और कम्पनी को १०३% के हिसाव से लाभ या 
भुगतान करता था जो भारत की झाय में से दिया जाना निश्चित हुत्ना था । कम्पनी 
के व्यापारिक कार्यकर्ताप्रों को भी उचित मुश्रावजा मिलना निश्चित हुप्ना था भौर 
ऋणगणा के भूगताव के लिए एक कोप स्थापित कर दिया गया था। कुछ समय तक तो 
ऋण की मात्रा घटती गई परन्तु कम्पनी को बहुत से युद्ध लड़ने के कारण ऋषा दी 
मात्रा में फिर वृद्धि होने लगी और सन्‌ १८५६ तक कम्पनी पर लगभग ४६० सार 
पींड के ऋण हो गये थे । सन्‌ १८५७ में स्व्रतंत्रता-संग्राम प्रारम्भ हुम्ना जिसमें ४डंडे० 
लाख पौंड खर्च करने पड़े । इस राशि को भी भारत के राजकीय ऋणों में जोड़ दिया 
गया । सन्‌ १५७० में भारत के राजकीय ऋणों की राशि एक करोड़ पौड्ठ हो गई भी 
जिसमें कुछ तो रुपयों के ऋण (]२ए9०७ ॥00॥5) थे और कुछ पाठ ऋण (शिलातरए 
]0908) थे । रुपया ऋण पर सूद की दर ४६%, थी और पोंड ऋण पर ५४% । 
सन्‌ १८७० में भारत ने निर्वाधाबादी नीति को त्याग दिया झौर रावरशीब 
व्यावसायिक कार्यों का निर्माण आरम्भ किया | भारत सरकार ने रेलों को बनवाना 
आरम्भ किया, नहरें खुदवानी आरम्भ कीं, सड़कें इत्यादि बनवाना आरम्भ बे, जिसे 
लिए सरकार को श्र अधिक ऋण लेने पड़े । ग्रव भारतीय ऋणों को दो भागों 
में विभाजित कर दिया गया---उत्पादक तथा साधारण । १९वीं शवाद्दी के भरत तक 
भारतीय ऋणों की कुल राशि २३१ करोड़ रु० थी जिसमें १७० करा र० है उत्ता- 
दक ऋण थे । अगले १४ वर्षो के अन्दर इन ऋणों की राशि ४१० करोटू र० हैं। 
गई । सन्‌ १६२४ तक भारत सरकार ने अपनी ऋणा सम्बन्धी नीति में पूरा पस्विसत 
कर दिया और अनुत्पादक ऋणों को समाप्त करने का प्रयत्न फिया, परन्तु 
भारत सरकार को प्रथम महायुद्ध पर काफी व्यय करना पढ़ा इसलिए पऋतुत्यादद 
ऋण पूर्णतया समाप्त न हो सके । सन्‌ १६२४ में भारत के साधारण स्खस ६०: 
करोड़ रुपयों के थे और ५३८ करोड़ ढययों के उत्पादक ऋमस्ग एसी दप भारत 
सरकार के वित्त सदस्य [सिशश्याए८ )थैशाए था) सर ब्वा ऋण के मुकतान के 
लिए एक नई योजना विमित की । उन्होंने ऋणों का ८० दप 8 
निशचय किया । इस योजना के अनुसार सन्‌ १६३२५ से ६६ 
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: झनुत्पादक ऋणों की मात्रा को २०५ करोड़ रुपयों से घटा कर, १७६ करोड़ - रुपये. - 
कर दी | परन्तु सन्‌ १९३० के .मन्दी काल में भारत सरकार को हीतार्थ प्रबन्धन का . . 
' सहारा लेना पड़ा और सन्‌ १६३४ -में कुल राजकीय ऋणों की राशि १५२४ करोड 
+ रुपये हो गई । हु 
सत्‌ १६३७ में प्रान्तीय स्वशासन की नीति के कार्यान्वित होने - से प्रान्तीय . 

तथा केन्द्रीय सरकारों की आय के साधन अलगरन्भ्रलग हो. गये । इस वर्ष कुल राजकीय 

- ऋण १२०६ करोड़ रुपयों के थे जिनमें से प्रान्तों के हिस्सों में ३० करोड़ रुपये श्राए..: 
.और केन्द्रीय सरकार के हिस्से में ११७६ करोड़ रुपयों के ऋण आये । संन १६३६ . 
में दूसरी लड़ाई झारम्भ- हुई और भारत सरकार को फिर से हीनार्थ अवन्चन करना 

पड़ा तथा विदेशी ऋण भी प्राप्त करने पड़े । युद्ध की प्रमति के साथ-साथ इन ऋणों 


की राशि बढ़ती ही गई शरीर युद्ध के अन्त में यह राशि १८६०-४४ करोड़ रुपये धी । | , 


यह राशि निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है :--- 


ह (करोड़ रुपयों में) 
पौंड ऋण . *०६०*९०*० - ३४१६ 
रुपये ऋण जज. एशशरश४ 
ग्रल्प बचत ४२ ०४+ २8० न्‍ १६५१८ 
खजाने के विल तथा प्रतिभूतियाँ इत्यादि, “7 घ६"७० 
कुल सूद सहित ऋण... /(******* १८६०"४४ 


युद्ध के वर्षों में ऋछा की. प्रथति की समुचित स्थिति निम्त तालिका से स्पष्ट 


होती है :--- 











(करोड़ रुपये में) . 
वर्ष रवया ऋण | -वाह्मय ऋण | 'वर्ष रुपया ऋण | बाह्य ऋण 
१६३६ छ१० ४६६ । १६४३ १,२०६ ' ६ 
१६४० छ्श्प ४४२ १६४४ 9, ३४३ . रे 
१६४९१ ८१६ ३४५ १६४०५ १,५७१ . तरेप 
, ६४२ ६४१ २११ | १६४६ . १६३७ - रे८ 
१६९४७ २,१२२  रे७. 


सन्‌ १६४७ में, १५ अग्रस्त को भारत स्वतन्त्र हुआ -और देश -का विभाजन 

होने से सम्पूर्ण भारत की घरोहरों (855०५) तथा दायित्वों (44 9॥॥88) - का भी 
' विभाजन हुआ । . पाकिस्तान के हिस्से में ३२०० करोड़ रुपयों के ऋण आये जिनका 
.सुगतान करने के लिए पाकिस्तान सरकार .ने भारतीय सरकार को ३% व्याज की 
दर से ५० किश्तों में देने का वायदा किया और भारतीय सरकार ने इस देश के विभा- 

' जन के पहले के सारे ऋणों को चुकाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ली । भारतीय 
ऋणों को अब दो भायों में विभाजित किया गया, प्रथम आान्तरिक अर्थात्‌ रुपया 

ऋणा दूसरे बाह्य श्र्थात्‌ पड, डालर आदि के ऋण । सन्‌ १६४६ तक वाह्म ऋण 


भारत में राजकीय ऋण प्रण्प्‌ 


अधिकतर पोंड ऋण थे परन्तु उसके वाद उनमें डालर ऋण भी सम्मिलित कर दिये 
गए । सन्‌ १९५१ में स्थिति इस प्रकार थी :--- 
(करोड़ रुपयों में) 
“जक््क कझज़ार पाप रुू८रऊरजपत्7८-7८८८८+ 
ऋण के प्रकार |_१६३८-३६ | १६४८-४६१६५०-४१ (बजट) 





(१) श्राग्तरिक ऋण । 
(श्र) सार्वजनिक ऋण 





(दीघं-कालीन व श्रल्प-कालीन) , ४८४२ १८५१७ | १८४७६ 
(व) निश्चितकालीन २२५-१ ३३६९१ ४२६३ 
(स) जमा '.. २७*३ | २२५९२ २२४*६ 
योग ' ७३६६ | २४१३-० श्षेश्दाफ८ 
(२) . एव झगलेंड का ऋण _फऊआ्एटएणए"णण"एणए | 
(अ). सार्वनिक ऋरा ४६४६ ३६९५ | ३२*६ 
(व) निश्चितकालीन ऋण|.. ४*२ 3%::.८:4 ३१ 
योग [ रहह३. | धरण | इंढण 7 
(३) डालर ऋण | हि ध्क वि २६९ई 
योग | १२०५७ रडभ५ ८ | २५६११ 
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' नियोजन काल में राजकीय ऋणों का परिवर्तित स्वरूप--((#थाशांग९ 
ए?2४/67 ० तक्का तणाएड्ठ ध#ा6 एलशा०१ णी ए८णा०णं० शुक्र] नियोजन 
सम्बन्धी कार्य-क्रमों को पुरा करने के लिये सरकार को अधिकाधिक मात्रा में श्रान्तरिक 
एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के ' ऋणों का सहारा लेना पड़ा । श्रान्तरिक ऋण बाजार 
त्तथा अल्प बचतों द्वारा प्राप्त किये गए। सरकार को वाजार से प ऋण व्यक्तियों तथा 
संस्थाओं से प्राप्त हुए है। जा ग्रान्तरिक प्रान्तरिक ऋण सरकार ने प्राप्त किये हैं उनमें व्यक्तियों 
द्वारा दिये गए ऋणों की मात्रा बहुत कम रही है। मार्च, १६६० के श्रन्त तक कुल ऋण_ं 
में व्यक्तियों द्वारा दिये गये ऋणो का प्रतिशत केवल ३-१ ही, था और ये ऋण अल्प 
बचत यँर्जिनाओों द्वारा प्राप्त हुए थे। भ्रल्प बचतें मुख्यतया डाकधर बचत बैंक जमा 
राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाणपत्र तथा सुरक्षा जमा प्रमाणपत्र ओर सावधि संचयी जमा 
योजना (0णाएरभार० प्रग्रा8 0०905 5$थधाधा॥९८) द्वारा प्राप्त हुई हैं । प्रल्प 
बचतों का सबसे बड़ा महत्त्व यह है कि ये देश में उपभोग को कम करके विकास 
कार्यो के लिए घन जुटाने में सहायता करती हैं। 
प्रथम योजना-काल में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले ऋग्णों 
का लक्ष्य ३८५ करोड़ रु० निश्चित किया गया था। इस राशि में राजकीप पत्रों 
तथा भ्रन्य अस्थायी ऋणों से प्राप्त होने वाली राशि को सम्मिलित नहीं किया गया 
था । योजना-काल में कूल ६०० करोड़ रु० के ऋशा प्राप्त हुए थे जिनमें २०४५ करोड़ 
रु० बाजार ऋणों से, ३०४ करोड़ रु० अश्रल्प बचतों तथा अनिधिजन्य ऋणों (छ- 
४70९0 706085) से और ६६ करोड़ रु० अन्य पूंजोगत स्रोतों से प्राप्त हुए । 
दूसरी योजना-काल में कुल १२०० करोड़ रु० के ऋण जनता से प्राप्त करने 


भारत में राजकीय ऋण प्र्ग्छ 


घोषित होने के वाद दस वर्षीय कोपागार बचत जमा प्रमाणपत्रों तथा बारह वर्षीय 
राष्ट्रीय योजना वचत प्रमासपत्रों को समाप्त करके बारह वर्षीय रास्ट्रीय युरक्षा, 
प्रमाण पत्र श्रौर दस वर्षीय सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किए गए जिनकी व्याज-दर 
पहले की श्रपेक्षा ऊंची थीं । 

व्याज मुक्त इनामी बॉण्ड जो १ अग्रैल, १९६६० को जारी किए गए थे उनकी 
विक्रों १ जुलाई, १६६२ से बन्द कर दी गई और उनके स्थान पर १ जनवरी, १६६३ 
से प्रीमियम इनामी वॉण्ड चालू किए गए । पहले की भांति ही ये बॉण्ड भी १०० रू० 
तथा ५ रु० मूल्य के हैं। इनकी श्रवधि भी ५ वर्ष है श्लौर इन पर सूद की दर २% 
है । इनका भुगतान मूल्य ऋमण: ११० रु० तथा ५*५० रु० निश्चिचत किया गया है और 
जो लाटरियाँ निकाली जाएँगी उत पर आने वाले नम्बरों में से केवल बिके हुए 
नम्ब्रों के. घारकों को ही इनाम दिए जायेंगे । 

अगस्त सन्‌ १६६५ में जब पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा तो सरकार ने अ्रवनूवर 
सन्‌ १६६४ में दो प्रकार के राष्ट्रीय सुरक्षा ऋण पत्र जारी किये--प्रथम श्रत्पकालीन 
' जो सनू १६६८ में पूरा होता था जिस पर सूद की दर ४३% थी और दूसरा जो 
सन्‌ १६७२ में पूरा होना था जिस पर सूद की दर ४८% थी। राष्ट्रीय सुरक्षा 
स्वर्ण बाँड भी जारी किये गये जिनका भुगतान सन्‌ १६८० में होना था। ये वौंड 


पर 


। 


सोना, सोने के सिक्के तथा सोने के जेवर देकर खरीदे जा सकते थे | वौंड खरीदने ५ 


वालों को अपना शभ्रुगतान सोने में ही वापिस मिलना था। सन्‌ १६८० तक बौंड 
खरीदने वालों को प्रति १० ग्राम पर २ रुपया वापिक भुगतान मिलेगा । जिस पर 
आय-कर लागू नहीं होगा । यह बौंड हस्तान्तरित होने वाले थे और इन पर न तो 
धन-कर और न पूंजी लाभ-कर लागू होगा। यह स्वर नियन्त्रण नियमों से भी मुक्त 
थे | यदि बींड खरीदने वाले कोई भी व्यक्ति पांच किलो सोने तक का उपहार किसी 
दूसरे को देगा तो उस पर उपहार-कर भी लागू नहीं होगा । ५० किलो ग्राम मूल्य 
तक के स्वरणं वींडों पर व्यक्ति के मरने के वाद जायदाद कर में सम्मिलित नहीं किये 
जाएंगे । बौंड खरीदने वालों का नाम भी गुप्त रकखा जाना था। यह व्यवस्था केवल 
इसलिए की गई थी कि केवल चोर वाजार में कमाया हुआ घन या स्वर्ण नियन्बरा 
अधिनियम के खिलाफ जो सोना खरीद कर जमा .कर लिया गया है उसका भार 
निकाला जा सके । यद्यपि यह योजना युद्ध संचालन के लिये जनता से आवश्यक सोना 
प्राप्त करने के लिये चालू की गई थी, फिर भी इसकी बहुत कड़ी श्रालोचनाये 
की गई । 

अनिवार्य जमा योजना, जो सन्‌ १६६३-६४ में चालू को गई थी, के स्थान 
पर सन्‌ १६६४-६४ में एन्यूइटी जमा एन्यूइटी जमा योजना चालू. की गईं | अनिवार्य जमा योजना 
के अन्तर्गत कुल ६० करोड़ रु७ एकत्रित होने की ब्राध्ा थी जिनमें से ३५ करोड़ 
ह० राज्यों को और २५ करोड़ रु० संघ सरकार को मिलने थे। यह तो सर्वविदित्त 
ही है कि अनिवार्य वचत योजना का अन्त भारी विरोध के कारण ही किया गया, 
किन्तु इसका सब्रस्ते बढ़ा लाभ यह था कि अनिवार्य जमा लौोठाई जाने वाली भा 





जे 
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थीं और उन पर ब्याज भी मिलना था । करारोपण की अपेक्षा अनिवार्य जमा योजना 
'निर्घन वर्गों के लिए अधिक अच्छी थी । वास्तव में इस योजना को बन्द करने के 
बजाय यह अधिक अच्छा रहता कि आय-कर तथा अधिभार-कर की दरों फ्नो के 
किया जाता और कर रहित न्यूनतम सीमा को ऊँचा किया जाता । 


तीसरी योजना काल में (मार्च सन्‌ १९६६५ तक) भारत॑ को १६३६८ करोड़ 
रुपयों के मुल्य के विदेशी ऋण उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी । 
३१ मार्च सन्‌ १६६५ तक हमारे वाह्य ऋणों की राशि २१६२३ करोड़ रुपये थी । 
दूसरी योजना में जो वाह्म ऋण प्राप्त हुए थे और जिनका हम उपयोग नहीं कर पाएं 
थे उतकी राशि को मिलाकर तीसरी योजना में माचे १६६४ तक हमें लगभग 
२६११*& करोड़ रुपये उपयोग के लिए प्राप्त थे जिनमें से २४३६३ करोड़ रुपयों का 
'आुगतान विदेशी मुद्रा में करदा था और १७५-६ करोड़ रुपयों का भुगतान रुपयों में' 
करना था । । 
दूसरी योजना के प्रारम्भ से ही भारत के बाह्य ऋणगणों में काफी वृद्धि हुई है। 
हमारा स्टलिग ऋण जो सन्‌ १९५५-५६ में २२६१ करोड़ रु० था, बढ़कर ३१ मार्च, 
१६६१ को १२२५० करोड़ रु० और ३१ माचे, १६६५ को २२६९-०६ करोड़ रुं० 
हो गया । इसी प्रकार डालर ऋण में भी वृद्धि हुई है। डांलर ऋण जो सन्‌ १९५०- 
५१ में २४६० करोड़ रु० था, वह ३१ मार्च, १६६१ को बढ़कर ५२१*४० करोड़ 
“5० और ३१ मार्च, १६६५ को १४३८-०४ करोड़ हो गया । ये ऋण विश्व बैंक,. 
अन्य श्रन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त किए। सन्त्‌ 
१६६०-६१ में सोवियत ऋण की राशि ६१-५३ करोड़ रु० थी जो संन्‌ १६६४-६५ 
में २१७६४ करोड़ रु० हो गई और परिचमी जर्मनी से प्राप्त ऋण जो सन्‌ १६६०- 
६१ में १०८१७ करोड़ रु० थे, बढ़कर १७८३४ करोड़ रु० हो गए 
ह दूसरी योजना में यह श्राशा थी कि लगभग €६०० करोड़ रु० के ऋण विदेशी 
“बाजारों से प्राप्त हो जायेंगे । किन्तु, वास्तव में १०६० करोड़ रु० के ऋण प्राप्त हुए जो 
हल! लक्ष्य से १६० करोड़ रु० अधिक थे। ऐसा केवल इसीलिए हुझ्ला कि एक 
शोर तो आयातों पर कड़े प्रतिबन्ध लगाये गये और दूसरी ओर मित्र देशों तथा 
विद्वव बैंकों से अधिक सहायता मिल गई । हु 
तीसरी योजना में २९५०० करोड़ रु० की विदेशी सहायता, ऋणों तथा 
अनुदान के रूप में प्राप्त होने की श्राज्ञा प्रगट की गई है । योजना के प्रथम दो वर्षों 
में क्रशः २३०११ करोड़ रु० तथा-३१०*५ करोड़ रु० का वास्तविक उपयोग किया गया 
जबकि भारत को क्रमश: ४०४८१ करोड़ रु० तथा ५६१९४ करोड़ रु० के कुल विदेशी 
ऋणों का अधिकार दे दिया गया था। इस प्रकार तीसरी योजना के पहले दो वर्षों 
में कुल ५४०-६ करोड़ रु० के विदेशी ऋणों का उपयोग हुआ । दूसरी योजना में 
. कुल ६७ ५*४ करोड़ रु० के विदेशी ऋणों का ही उपयोग किया गया था। इस प्रकार 
. मार्च, १६६३ के अन्त में ११३०३ करोड़ रु० के विदेशी ऋण ऐसे थे जिनका उपयोग . 


नहीं हुआ था । भारत सरकार के व्याज वा 


भारत में राजकीय ऋण प््ल्छ 


ऋणों की स्थिति का ज्ञान निम्न 


तालिका से प्राप्त किया जा सकता है। 











तालिका 
है भारत सरकार के ब्याज वाहक ऋणों की स्थिति 
ललित न तप चैक ्घ््ज्ज्ू्चक् ह | 
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जाएँगे । सबसे अधिक 


करोड़ रु० [सन्‌ १६५०-५१) से बढ़कर १८०६ करोड़ रु० /' 


सन १६३६ से अ्रव तक लगभग ८ ग्रुनी वृद्धि 




















प्र 2 
निष्कर्ष---उपर्यक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि भारत सरकार के कुत कण्णा हे 
विदेशी ऋणों का भाग तीज गति से वढ़ा है। पिछदे ६ इवर्षो में विदेशी ऋण ६०.४९ 


ह ४३ 
(सन्‌ १६६३-६४) हा 


रोड ऋत ह#£ ) 
हो गए थे ! अनुमान था कि सन्‌ १६६४-६* में ये ऋण २४६६ करोड़ दो) 
ऋण डालर देशों से प्राप्त हुए है। भी के कुल ऋगा मे । 

$ अर्थात सन्‌ १६३६ में डा 


५१० राजस्व 


|। ऋण राशि १२०४*७६ करोड़ रु० थी, जो बढ़कर ३१ माच १६६४ को ८५६६-६५ - 
करोड़ रु० हो गई झर ३१ मार्च १६६४५ तक उसके ११२७६*८४ करोड़ रु० हो जाने. 
का अनुमान था । 

भारत में राजकीय ऋण नीति की समस्यायें---युद्ध-काल में सरकार ने विशेष 
रूप से सस्ती मुद्रा-नीति को अपनाया था और सभी ऋरणा ३% जेसी नीची व्याज 
दर पर प्राप्त किए थे। इतनी नीची दर पर ऋण प्राप्त करता इसलिए आवश्यक 
था कि युद्ध की लागत भी न बढ़े और राजकीय ऋण का भार भी अधिक ने हो। 
युद्ध के तुरन्त बाद भी सरकार ने ३% व्याज की दर पर ऋरा प्राप्त किए . थे ।' 


कभी-कभी यह सुकाव दिया जीतो हैं कि यदि सरकार व्याज की दर को बढ़ा दे तो 


उससे अ्रधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध हो सकेंगे । किन्तु वास्तव में सरकार की नीति . 
अनुचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि एक तो भारत जंसे निर्धन देश में जहाँ बचतें 
. श्रल्प हैं, व्याज की दर को बढ़ाने से बचतों में वृद्धि होने की आशा नहीं की जा 

सकती । दूसरे, विदेशी ऋण भी भारत में बड़ी मात्रा में नहीं श्रा सकते क्‍योंकि 

विदेशियों के लिए व्याज की दर का ऊँचा या नीचा होने का इतना महत्व नहीं है. 
जितना श्रन्य बातों का | तीसरे, ब्याज की ऊँची दर का अ्रभिपष्राय॑ यह होगा कि | 
ओऔद्योगिक संस्थाओं के लिए ऋण महंगे हो जायेंगे भर सम्भव है कि विनियोग की 
दर गिर जाए। भ्रन्त में, व्याज की दर को ऊँचा व जाए। अन्त में, व्याज की दर को ऊँचा करने से विद्यमान प्रतिभृतियों के 
मूल्य गिर जायेंगे और विनियोग करने वाली संस्थाओं के श्राव-व्यय लेखा में गड़बड़ी . 
'उत्पन्त हो जाएगी । जहाँ इतनी सारी बातें व्याज दर को नीचा रखने के पक्ष में 
कही जाती हैं वहाँ इसके विपक्ष में भी कुछ दलीलें दी जा. सकती हैं । युद्धकाल के - 
“लिए तो यह ठीक था कि व्याज दर नीची रखी जाए, क्योंकि उसका कुछ विशेष 
' 'उहू श्य था, किन्तु श्रव परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं भौर अब व्याज का दर को इतना 
'सीचे रखने के लिए सरकार को घोर प्रयत्न करने होंगे । इसीलिए तो सरकार - को : 
कुछ प्रकार के ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज की दर को ऊँचा करना पड़ा । दूसरी 
योजना काल में सरकार की अल्प बचत योजनाएँ भी कदाचित्‌ इसीलिए सफंल नहीं 
) हुई थी .। - द 
| वास्तव में देखा जाए तो राज्यों की अपेक्षा, ऋरा प्राप्त करने के सम्बन्ध में 

“केन्द्रीय सरकार की स्थिति श्रविक श्रच्छी है। केन्द्रीय सरकार दीर्घकालीन ऋणों 
. के लिए तनिक ऊँची व्याज की दर निर्धारित करने की स्थिति में है। इसके श्रतिरिक्त 

विभिन्‍न राज्यों में भिन्‍त-भिन्‍न व्याज दरों पर ऋण प्राप्त किए जाते हैं । स्वाभाविक ह 
ही है कि जो राज्य नीची दरों पर ऋण प्राप्त करना चाहतें हैं उनंको झावश्यक ' 
मात्रा में ऋरा प्राप्त नहीं हो पाते । इसी लिए कभी-कभी यह सुझाव दिया जाता है 

कि ऋण प्राप्त करने का काम संघ सरकार द्वारा किया जाय और जो ऋणा प्राप्त 
टों न्‍ 'में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विभाजित कर दिया जाए 
तें को ऋण प्राप्त करने में इसलिए कठिनाइयाँ होती हैं कि यहाँ की 
अधिकांश जनतई निधन है और झ्राय बढ़ने से उनका उपभोग व्यय अधिक ' हो जाता 
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हैं तथा वचत उस अनुपात में नहीं वढ़ पाती । इसके भ्रतिरिकत व्यक्ष्ति अपनी बचत 
'को सोने तथा चांदी के रूप में संग्रहीत करता अधिक अच्छा समझते हैं । यही नहीं, 
बल्कि निजी क्षेत्र भी ऋण प्राप्त करने के लिए सरकार से प्रतियोगिता करता है। 
इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार तया लक्ष्यानुसार ऋरा प्राप्त 
करने के लिए खूब प्रचार करे और झधिकाधिक प्रलयोभन प्रदान करे तभी सफलता 
की श्राशा की जा सकती है | 


भारत के पौंड पावने 
(परत 58 5ठाग7९8 87०८5) 

पौंड पावने वह अ्रल्वक्रालीन ऋण थे जो भारत ने ब्रिटिश सरकार को 
दूसरे महायुद्ध काल में दिए थे। दूसरे महायुद्ध काल और उसके वाद के वर्षो में 
'विटिश सरकार के नाम यह पौंड पावने बहुत बड़ी राशि में जमा हो गये थे । ब्रिटिश 


: सरकार ने इनके बदले में भारत सरकार को पॉंड प्रतिभूतियाँ दे दी थीं जो लन्दन 


में भारत की रिज़वं बैंक की ओर से जमा करदी गईं। यह बड़ी साधारण सी बात है 
के एक देश की केन्द्रीय वेंक अपने कोपों में विदेशी मुद्रा को भी रखे परन्तु पाड पावने 
की स्थिति सावारण विदेशी मुद्रा की तुलना में भिन्‍त थी क्योंकि रिज़र्व बैंक इनका 
उपयोग केवल उसी विधि के अनुसार कर सकता था जो भारत ब्ौर ब्रिटिय 
सरकार में समझौते के अनु पार निश्चित होती थी । इन ऋण के एकत्रित होने के मुख्य 
कारण यह थे :-- ( १) रिज़र्व बैक ऐक्ट के श्रनुसार रिजर्व वैंक को पीड के बदले में 
रुपये देने की ग्राज्ञा थी इसलिये ब्रिटिश सरकार ने रिज़र्व बैंक से पॉड प्रतिभूतियों के 
बदले भारत में रुपये प्राप्त किये श्र उनका उपयोग युद्ध संचालन में किया श्र 
भारत के ऋण ब्रिटिश सरकार पर जमा होते चल गए । (२) भारत सरकार ने 
ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में जो खर्चे किये उनके बदले में भी प्रतिशूतियां 
दी गईं और पौंड पावने की राशि श्ौर भी वढ़ गई। (३) युद्ध-काल में भारत का 
व्यापार सन्तुलन उसके पक्ष में रहा और निर्यातों के बदले में भी भारत को पड 
प्रतिभूतियाँ ही प्राप्त हुईं। (४) वितिमय नियन्त्रण आदि के कारण भारतवासियों 
को सारी विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक को देनी पड़ी । इसके अतिरिक्त भारत को जो 
ढालर युद्ध-काल में प्राप्त हुए वे सत्र साम्राज्य डालर कोप के लिए झनिवार्य रूप से 
प्राप्त कर लिए गय्रे थे जिनका उपयोग इंगरलेण्ड ने अमेरिका में युद्ध सम्बन्धी सामान 
खरीदने के लिए किया था शौर जिसके बदले में भारत को पौंड प्रतिभृतियाँ दे दी गई 
थीं। (५) युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में भारत ने सोना ओर चांदी भी बेचे थे शोर 
उनके बदले में उनको पौंड प्रतिभूतियाँ प्राप्त हुई थीं। 

इन सब कारणों से युद्ध-काल में भारत के पौंड पावने एकत्रित हुए थे। वेये 
तो इनकी राशि बहुत अधिक होती परन्तु दो कारणों से यह छुछ कम रही । प्रवम, 
भारत ने सन १६४४ के अन्त तक ब्रिटेन के सारे पांड ऋणों दा सुगतात कर दिया 
था और दूमरे सन्‌ १६४३ में क्विटेन और अमेरिका ने भारतोय मुद्रा बाजार में सोवा 


श्श्र | राजस्व 


वेचना आरम्भ कर दिया था। कुछ भी हो भारत के यह पौंड ऋण एक्तजित हुए जो - 


एक प्रकार से भारतवासियों की वलात्‌ बचतें (07०८6 52शंप्र85) थीं क्योंकि उनको 
अपनी सुद्रा के बदले में पर्याप्त वस्तुएँ नहीं मिल पाई थीं श्रौर जो कुछ प्राप्त हुई 
भी थीं उनके मुल्य बहुत अधिक थे । इन मूल्यों की वृद्धि के मुख्य कारण यह थे कि 
एक तो भारत में वस्तुग्रों का. उत्पादन साधारण नागरिकों की आवश्यकताशों से 
बहुत कम था और दूसरे रिजव् बैंक ने पौण्ड प्रतिभूतियाँ की आड़ पर आवश्यकता से 
अधिक काग्जी मुद्रा छापी थी जिसके कारण भारत में मुद्रा-प्रसार हो गया था। 


सारांश में इन पौंड पावनों का वास्तविक मुल्य बहुत अधिक था क्योंकि इनके लिए 


भारतवासियों को बहुत त्याग करना पड़ा था | 


युद्ध समाप्त होने के बाद जब भारत को अपनी अर्थ-व्यवस्था के पुननिर्माण 


के लिए इन पौंड पावनों की आवश्यकता हुईं तब ब्रिटेन में समाचार-पत्रों .और वहाँ 


के चचिल जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों ने इनके झ्रुगताव में अड़चने उत्पन्त कीं और इस बात. 


पर जोर दिया कि पौंड पावनों की पुरी राशि का भ्रुगतान भारत को नहीं होना 


चाहिये ! इन लोगों की ओर से मुख्य दलीलें निम्न प्रकार थीं :--- 
(१) युद्ध में भारत और ब्रिटेन दोनों ही साम्ेदार थे। विशेष रूप से 
जापान के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा गया वह प्रत्यक्ष रूप से भारत की रक्षा के लिए था । 


ब्रिटेन को युद्ध से भारत की तुलना में बहुत श्रधिक हानि हुई थी और क्‍योंकि यह क्‍ 


पौंड पावने युद्ध का ही परिणाम थे इसलिये भारत को इनका पूरा भुगतान नहीं प्राप्त 
होना चाहिये क्‍योंकि युद्ध का कुछ खर्चा भारत को भी सहन करना चाहिये । परल्तु 


इस दलील में कोई भी तथ्य न था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत और ब्रिटेव' 


दोनों ने मिलकर युद्ध लड़ा था परन्तु वया यह सच नहीं कि ब्रिटेन विना भारत की 
सहायता के युद्ध में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता । इसके अतिरिक्त जहाँ 


तक त्याग की समानता का सम्बन्ध है उसका निर्णाय केवल दोनों देशों की प्रति 
व्यक्ति आय औरं व्यक्तियों के जीवन-स्तर की तुलना के आधार पर ही किया. जा 
सकता है । और यह स्वीकार करने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि भारत. 


में ब्विटेत की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय और जीवन-स्तर दोनों ही बहुत नीचे हैँ यह 


कहना भी अनुचित है कि भारत ने युद्ध में कोई खर्चा नहीं किया । यदि युद्ध-सम्बन्धी 


व्यय के श्राँकड़ों को देखा जाय तो स्पष्ट हो जायेगा कि युद्ध के पहले वर्ष में भारत: 


का युद्ध-व्यय केवल ५० करोड़ रुपये था जो बढ़ कर ७४ करोड़ रुपये हो गया झौर- 
जापान के युद्ध में झ्राने के वाद सन्‌ १६४४-४५ में ४५० करोड़ रुपये से भी अधिक 


धर 


हो गया था । अ्रतः स्पष्ट है कि जापान के युद्ध में आने के बाद से भारत ने काफी . 


युद्ध-व्यय का भार अपने ऊपर ले लिया था । इसलिये पोंड पावने की राशि को कम- 


करने का प्रश्न ही नहीं उठता था । ' 

(२) दूसरी दलील यह दी गई थी कि क्योंकि यह व्यापारिक ऋण नहीं थे 
इसलिए इसका पूरा भुगतान नहीं होना चांहिये | यह दलील सबसे अधिक हास्यप्रद 
थी । ऐसा प्रतीत होता है कि इत लोगों के अनुप्तार जो व्यापारिक ऋण नहीं होते हैं 
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इनको ऋणी की इच्छानुसार कम करने की कोई प्रथा प्रचलित है या प्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून के अधीन ऐसा करने की व्यवस्था उपस्थित है | हम जानते हैं कि इन दोनों 
में से कोई भी बात नहीं है | सतसे बड़ा प्रश्न तो यह हैं कि क्या ऋणी को अपने 
ऋण की राशि को कम कराने का प्रयत्त करना चाहिए और विशेष रूप से उस 
समय जब कि ऋणी को ऋण उसी के आग्रह पर प्राप्त हुम्मा हो । इसलिए इस दलील 
में कोई भी तथ्य नहीं है । 
, - . (३) पॉौंड पावने की राशि को कम करने के पक्ष में एक यह भी दलील दी 
गई थी कि क्योंकि ब्रिटेन बड़ी विपम परिस्थितियों में से होकर गुजर रहा था इसलिये 
उसमें इन ऋणों के पुरा भुगतान करने की सामर्थ्य नहीं थी और यदि वह इनका 
पूरा भुगतान करेगा तो उसकी कठिताइयाँ और भी अधिक हो जायेंगी । परन्तु यह 
दलील भी उपयुक्त न थी क्योंकि भारत की भी कठिनाइयाँ ब्रिटेन की श्रपेक्षा कुछ 
कम न थीं । जबकि ब्नविटेन की राष्ट्रीय श्राय भारत की अपेक्षा अधिक बढ़ गई थी 
तब इन ऋणों के भुगतान से कोई श्रधिक भार उस पर नहीं पड़ेगा । 

(४) अन्त में यह भी कहा गया कि भारत के यह ऋण अनुचित रूप से 
एकत्रित हुए थे क्‍योंकि भारत ने ब्रिटेन को जो वस्तुएँ दी थीं उनके मूल्य बहुत ऊँचे 
थे और इसलिए इन ऋणों को अब कम करना चाहिये । परन्तु इस दलील के विरुद्ध 
भी बहुत सी बातें कही गई थीं । प्रथम, भारत ने अपनी वस्तुग्रों के मूल्य अधिक नहीं 
लिए थे क्योंकि वस्तुओं पर ग्रुणात्मक और परिमाणात्मक, दोनों ही प्रकार के 
नियन्त्रण सरकार ने लगा रखे थे। जितनी भी श्रावश्यक वस्तुप्रों का उत्पादन था 
उस पर भारत सरकार का नियन्त्रण था श्रौर इस प्रकार भारत सरकार ने ब्रिटिय 
सरकार की शोर से जो भी वस्तुएँ भारतीय वाजार में खरीदीं वह एकाधिकारो की 
हैसियत से खरीदी थीं श्रोर अधिक मूल्य लेने का प्रइन ही नहीं उठता था। दूसरे, 
भारत सरकार ने जो कुछ भी भुगतान किये वह उन्हीं मूल्यों के अनुसार किये थे जो 
उसने निश्चित कर दिये थे । सरकार ने सड़कों श्लौर हवाई अड्डे बनवाने के लिए 
जो भी ठेक्रे दिए थे उनकी झर्ते स्वयं ही निर्वारित की थीं। इसके प्रतिरिक्त जो 
भी मूल्य उन्हें देने पड़े वे श्रम की कमी, यातायात की कठिनाइयों श्रौर कम ३ 
समय में श्रथिक काम कराने के कारण दिए गए थे। तीसरे, भारत में अन्य 
वस्तुप्रों की अ्रपेक्षा खाद्य पदार्थों के मूल्य अधिक ऊँचे थे। सरकार ने खाद्य . 
पदार्थ नहीं खरीदे थे इसलिए सरकार को श्रमिकों को अधिक मजदूरी देनी पड़ी ! 
थी। परन्तु इन ऊँची मजदूरियों से भी भारत के श्रमिकों को कुछ भी लाभ नहीं 
हुप्ना। भारतवासियों को तो अपनी श्रावश्यकताओों के लिए पर्याप्त मात्रा में कपड़ा: 
ग्रौर भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ था । जो कुछ थोड़ा वहुत लाभ हुम्ना था वह 
केवल कुछ थोड़े से उत्पादकों श्रौर ठेकेदारों को ही हुआ था । शेष सभी व्यक्तियों 
को तो त्याग ही करना पड़ा था और कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी थीं। अन्त में- 
राष्ट्रीय व्यय की जाँच करने के लिए जो ब्रिटिश संसंद की विभेप समित्ति नियुक्त 
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हुई था उसने वड़े ही स्पप्ट शब्दों में कहा था कि “भारतीय मूल्य बहुत ही कम 
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ऊँचे थे और साधारखणतया ब्रिटेन के मूल्यों की अपेक्षा काफी कम- थे ।”” उसमें यह्‌ 
भी स्वीकार किया था कि भारत ने जो वस्तुएँ ब्रिटेन को दी थीं उनके उचित मूल्य - 
लिये: गये थे । 
भारत के पौंड पावनों की राशि को कम करने के लिए निरन्तर प्रयासों के . 
कारण भारत में बहुत ही अ्रशान्ति थी किन्तु अन्त में ब्रिटिश सरकार ने सद्वुद्धि से , 
काम लिया भौर पौंड पावनों के भुगतान करने की अनुमति दे दी। पौंड पांवनों के . 
भुगतान के सम्बन्ध में सन्‌ १६४७ में कई समभौते हुए थे । हम संक्षेप में यहाँ पर -' 
इन समभौतों का वर्णन देते हैं :--- ८ 
सन्‌ १६४७ का समझौता--१४५ अगस्त १९४७ को भारत - और ब्रिटेन  , 
की सरकारों के बीच एक समभौता हुआ जो केवल ३१ दिसम्बर सन्‌ १६४७ तक के -, 
लिए ही था। इसके -भ्रनुसार रिज़वं बैंक ने वैंक श्रॉफ इंगलैंड में दो खाते खोले ... 
थे--पहला चादू खाता और दूसरा वन्द खाता । १४ जुलाई सन्‌. १९४७ को १ अरब 
१६ करोड़ पौंड की राशि रिजवे बेंक के नाम दूसरे खाते में जमां करं दी गई थीं 
आऔर बाकी ६ करोड़ ५० लाख पौंड पहले खाते में जमा कर दिए गए थे । इसमें से : 
३ करोड़ ५० लाख पौंड चालू व्यय के लिए श्नौर तीन करोड़ पौंड सुरक्षित कोष में ' 
जमा कर दिए गए थे । समभौते की शर्तों के अनुसार पहले खाते की राशि: को - 
किसी भी देश से वर्तमान आवश्यकताओं की वरतुओ्रों को प्राप्त करनें के लिए उपयोग . 
किया जा सकता था । ; ' 
सन्‌ १६९४८ का समझोता---१५ फरवरी सन्‌ १६४८ को एक समभोता 
फिर हुप्ना जिसके अनुसार सन्‌ १६४७ के समझौते की अवधि ३० जून सन्‌ १६४८ 
तक बढ़ा दी गई और दूसरे खाते से १ करोड़ ५० लाख पौंड ३० जून सन्‌ १६४८ 
तक के चालू खर्च के लिए पहले खाते में जमा कर दिये गये'। इस समभौते -को 
अ्रवधि फिर से ३० जून सन्‌ १६५१ तक बढ़ा दो गई, ओर यह निश्चित हुआ कि. . 
८ करोड़ पौंड जो पहले खाते में जमा थे वह ३० जून 'सन्‌ १९४६ तक केःखर्चे के ' 
लिए दिये जायेंगे और श्रगले दो वर्षों के लिए ४ करोड़ पौंड प्रति वर्ष चाल खर्च के 
लिए दिए जायेंगे । इम प्रकार भारत को ३ वषे के अन्दर १६ करोड़ पौंड चालू खर्च 
के लिए प्राप्त होने की श्राशा थी। परन्तु दुंर्भाग्यवश भारत के आयात इतने श्रधिकः 
हो गये कि चालू खर्च के लिए बहुत कम राशि रह गई। भारत सरकार के अनुरोध 
पर ब्रिटिश सरकार जून सन्‌ १६४६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ८ करोड़ 
१० लाख पौंड चुकाने के लिए तैयार हो गई और यह भी निश्चय किया गया कि 
४ करोड़ पौंड भ्रौर भी दिये जायेंगे। साथ ही श्रगले दो वर्षो के लिए प्राप्त होने , 
घाली राशि ४ करोड़ पौंड से बढ़ा कर ५ करोड़ पौंड प्रति वर्ष कर दी गईं ।. . 
सन्‌ १९५१ का समझौता--जो समभकौता जून १६५१ को समाप्त हुआ 
उसको ३० जून सन्‌ १६५७ तक बढ़ा दिया गया । यह अ्रन्तिम समझौता था.। 
इस समभौते के अनुसार ३१ करोड़ पौंड की रकम दूसरे खाते में से पहले खाते में 
जमा कर दी गई | यह राशि भाग्तीय रिज़र्व॑बेंक के नाम मुद्रा के सुरक्षित कोप के 
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रूप में जमा हुई यह भी व्यवस्था की गई कि १ जुलाई १९५९१ के बाद के 
६ वर्षो में श्रघिक से श्रधिक ३ करोड़ ५० लाख पॉड प्रतिवर्ष दूसरे खाते से पहले 
खाते में जमा किए जायेंगे । परन्तु इसमें कुछ गर्ते थीं :--(प्र) इस राश्षि में हेर-फेर 
इस उद्देश्य से की जायेंगी कि पहले खाते में कम से कम ३४ करोड़ पौंड जमा रहे 
ओर यदि दोनों सरकारें चाहें तो इससे कम राशि भी रह सकती है। (व) यदि 
३ करोड़ ५० लाख पौंड में से १२ महीनों में कुछ कम का झुगतान किया गया तो 
शेप राशि को श्रगले वर्ष की राज्षि में जोड़ दिया जायगा । (स) यदि भारत सरकार 
को यह अनुभव हो कि १२ - महीने .के श्रन्दर किसी भी समय दूसरे खाते में से 
३ करोड़ ५० लाख पौंड से अधिक राशि की आवश्यकता है तो झगले वर्ष में पहले 
खाते में जमा की जाने वाली राशि में से ५० लाख पौंड तक बिना भ्रापसी बातचीत 
के लिया जा सकता है श्ौर यदि ५० लाख पॉड से श्रधिक राशि की झ्रावध्यकता 
है तो दोनों सरकारें आपस में विचार करके निश्चित करेंगी और (द) ३० जून 
सन्‌ १९५७ को जो राश्षि दूसरे खाते में बचेगी वह पहले खाते में जम कर दी 
जाएगी । 

सन्‌ १६५५ के एक समभौते के अनुसार ब्रिटेव की सरकार ने ४ करोड़ पौँड 
भारत को देने का निश्चय किया जो ब्रिठेन के पास सन्‌ १६४८ से पड़ा हुप्रा था । 
यह याद रहे कि भारत सरकार ने सन्‌ १६४८ में ब्रिटेन की सरकार को जो पौंड 
पेन्शनों का भुगतान किया था उसमें ४ करोड़ पौंड श्रधिक पहुँच गये थे जिनका 
भुगतान अ्रव किये जाने का निदचय हुम्रा था। यह भ्रुगतान १० वापिक किश्तों में 
किया जायगा और इनमें से ४ किछ्तें भारत की विदेशी विनिमय की आवद्यकताप्रों 
की पूर्ति के लिए दी जाने वाली थीं । | 

विभाजन से पहले भारतवर्प के पौंड पावनों की राशि १७३३ करोड़ रुपये 
थी और विभाजन के वाद से १५१६ करोड़ रुपये अधिकतर उपभोक्ताश्रों की वस्लुग्रों 
त्तथा श्रन्य श्रावश्यक वस्तुओ्रों के क्रय पर ही खर्च किए गए है । प्रथम पंचवर्षीय 
योजना के श्रन्त में कुल ७४६ करोड़ रुपये के पौँड पाउने रह गये थे । यह अनुमान 
था कि दूसरी योजना में कुल २०० करोड़ उपय्रे निकाले जायेंगे परन्तु पहले ही वर्ष 
में २१९ करोड़ रुपये निकाल लिए गए शौर सन्‌ १६५७-५८ में २६० करोड़ रुपये 
झौर निकाल लिए गए थे और इस प्रकार सन्‌ १६५८-४६ के आरम्भ में कुल २६७ 
करोड़ रुपयों के पांड पावने रह गए थे । 

मार्च सन्‌ १६५६ में भारत के ५ ऋणदाता देशों और विश्व बैंक के प्रति- 
निधियों की जो सभा वाशिगठन में हुई थी उसने भारत के सामने यह प्रस्ताव रखा 
था कि भारत को अपनी चालू श्रावश्यकताओं की पूति के लिए ही पौंड पावनों का 
प्रयोग करना चाहिए। भारत बड़ी सरलता से इस राशि में से €३ करोड़ रुपयों 
को निकाल सकता था वयोंकि कानूनन भारत को २०० करोड़ रुपयों के पींड पावने 
रखना ग्रावश्यक थे (समाचार-पतन्नों की सूचना के अनुमार इन लोगों का अनुमार 
भारत के पौंड पावनों की राशि २६३ करोड़ रुपये था जबकि भारत सरकार हू 
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. आँकड़ों के अनुसार यह राशि २६७ करोड़ रुपये था) । इस प्रकार ६३ करोड़ रुपयों :. 
के पौंड पावने निकाल कर भारत अपनी दूसरी योजना को पूरा करने में सफल हो. : 
सकता था । अब यह. अश्राशा की गई थीं कि क्‍योंकि भारत की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी | 
कठिनाइयाँ बहुत विषम होती चली जां रही थीं भारत सरकार शेष पौंड पावनों का ..' 
प्रयोग बड़ी सावधानी से करेगी ।' है 
विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत को पौंड 
पावनों का प्रयोग और भी अ्रधिक करना पड़ा और इस प्रकार माचे सन्‌ १६६४ में '“ 
केवल ८० करोड़ रुपयों के पींड पावने शेष रह गए थे । हु 


नी चित फल 
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प्रक्कथन--- 


आधुनिक युद्ध बहुत खर्चीले तथा महंगे होते हैं ॥ वास्तव में प्राजकल युद्ध 
को लड़ने के लिए कितने घन की आवश्यकता होगी इसका निश्चित प्नुमान नहीं 
लगाया जा सकता । युद्ध तो श्रनादि काल से ही होते आए हैं, परन्तु श्राधुनिक युद्ध 
की कुछ मुख्य विशेषतायें होती हैं। प्रथम, ये अपने श्राकार में ग्रन्तर्राप्ट्रीय होते हैं, 
दूसरे यह एक बहुत बड़े परमाने पर लड़े जाते हैं श्रौर श्रन्त में प्राधुनिक युद्ध के 
लड़ते में मानवीय तथा भौतिक साधनों की, बहुत वर्बादी होती है । इसीलिए उनवेः 
लिए बहुत बड़ी मात्रा में घन की श्रावश्यकता होती है श्लौर उनके सफल संचालन 
की पहली शर्तें यही है कि उनका वित्तीय प्रवन्धू उचित रूप से किया जाय । इसमें 
कोई संदेह नहीं कि युद्ध भनुष्यों श्रौर सामान दारा लड़े जाते हैं परस्तु युद्धों के लड़ने 
में वित्त का महत्व भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि बिना वित्त के युद्ध लड़ने के लिए 
मनुष्यों की सेवाश्रों तथा युद्ध सम्बन्धी सामान प्राप्त ही नहीं किया जा सकता । 
जताब्दियों पहले डैनियल डिफो ने बड़े ही युन्दर झब्दों में कहा था कि "युद्ध कला 
का इतना अ्रव्ययन हो चुका है और सभी स्थानों पर उसका इतना ज्ञान लोगों को है 
कि अ्रव सबसे बड़ी थलीः ही युद्ध जीतती है,. सवसे बड़ी तलवार नहीं" ''--क्योंकि 
मुद्रा ही शक्ति है ।”? कऋराउथर के छब्दों में “श्राजकल युद्ध एक श्रौद्योगिक धन्धा है । 
इस पर अभथंक्षास्त्र के विज्ञान का युद्ध-कला की अपेक्षा अधिक प्रभाव पड़ता 
वर्तमान युद्ध खिल के मैदानों में, ईटन या किसी अन्य स्थान पर नहीं जीता जाता 
वल्कि हजारों गन्दे श्रौद्योगिक शहरों की खानों तथा कारखानों में ।7 युद्ध के लिए 
आवश्यक घन ऋणों श्रीर करारोपरणा द्वारा प्राप्त किया जाता हैं जिनका प्रभाव 
राष्ट्रीय श्रथ-व्यवस्था के शरीर की एक-एक नस पर पड़ता है। युद्ध वित्त-व्यवस्था का 
सम्बन्ध केवल युद्ध के लिए बन एकत्रित करने से ही नहीं है वरन इस बात से भी है 
कि उसको इस प्रकार मितव्ययिता से खर्चे किया जाय क्रि देश के श्राथिक ढाँचे में 
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कम से कम गड़बड़ी हो । सच तो यह है कि युद्ध-संचालन इतना कष्टदायक नहीं' ' 
होता जितना कि युद्ध के बाद देश की आधिक व्यवस्था का पुननिमाण होता है। . 
अन्तिम दोनों युद्धों ने इस तथ्य की भली अभ्राँति पुष्ट कर दी है। अतः यह सुरक्षा- | 
पूवेंक कहा जा सकता है कि युद्धकालीन श्रथृ-व्यवस्था से शान्तिकालीन श्रर्थ-व्यवस्था . . 
का नियमित तथा क्रमबद्ध परिवर्तेन अधिकतर उन्हीं वित्तीय तथा मौद्रिक नीतियों 
पर निर्भर करता है जो युद्धकाल में निर्मित की जाती हैं । 
युद्ध की सौद्धिक लागतें--इस प्रकार युद्ध एक महँगा घन्धा है। यद्रपि युद्ध 
की मौद्रिक लागतों का अ्न्दाज़ लगाया जा सकता है, किन्तु यह सम्भव नहीं है कि _ 
युद्ध की वास्तविक लागतें अर्थात्‌ व्यक्तियों की सम्पत्ति तथा जीवन को पहुँचने वाली . 
क्षति, व्यक्तियों द्वारा बहाया गया खून तथा उनके आँसू और राष्ट्र का तेनिक तथा 
बुद्धि सम्बन्धी हास आदि का अनुमान लगाया जा सके ।* युद्ध की नैतिक लागतों - 
का सरलता से उन सरकारी बजटों हारा पता लगाया जा सकता है जो युद्धकाल में 
बनते हैं। १९वीं शताब्दी के युद्ध में: भाग लेने वाले देशों की राष्ट्रीय श्राय ' 
का लगभग १ से १३ प्रतिशत भाग खर्च हुआ था । यह औसत प्रथम महायुद्ध में 
५०% थी ओर दूसरे युद्ध में ६० से ७० प्रतिशत-थी । निम्न तालिका से युद्ध 'की . 
महँगाई भली-भाँति स्पष्ट हो जाती है---- पी 8 9 न पर अब 
ब्यय .. , .. - लाखमें) 
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लिए देश के मानवीय तथा भौतिक साधतों का वहुत स्थावान्त्रण करना होता है जिसमें, 


व्यक्तियों की मानसिक तथा शारीरिक शक्ति, अचल तथा चल पूँजी, .भौतिक तथा - 
अ्भौतिक पूँजी तथा अन्य ऐसे साधनों का प्रयोग करना पड़ता है जिनसे शान्तिकाल 
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युद्ध सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था ४१९ 


में राष्ट्रीय श्राय प्राप्त होती है। युद्धकाल में इनक्ना उपयोग पृणंतया भिन्‍न रूप से 
कियां जाता है। इन साधनों में उसी समय वृद्धि हो सकती है जबकि (प्र) व्यक्ति 
अपना उपभोग कम कर दें, (व) घिसाई कोप न स्थापित किया जाय झौर पूंजीगत 
वस्तुओं में विनियोग न बढ़ाया जाय, (स) वर्तमान पूँणी को घिसने दिया जाय, 
(द) उत्पादन तथा राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि हो, (य) वाह्य ऋण प्राप्त किये जायें 
ओर (र) विदेशों लगी हुई पूँजी को या तो निकाल लिया जाय या बेच दिया 
जाय । 

जहाँ तक उपभोग को कम करने का सम्बन्ध है या तो व्यक्ति अपनी इच्छा 
से ही उपभोग को कम कर सकते हैं या उनको उपभोग कम करने के लिए बाध्य 
किया जा सकता । जनता अ्रपनी इच्छा से खर्च करने की प्रवृत्ति को कम कर 
सकती है या सरकार अ्रतिरिक्त कर लगाकर, अनिवार्य बचतों की योजना चालू 
करके, आयातों को कम करके, रार्शानिग व्यवस्था चालू करके या इसी प्रकार की 
अन्य विधियों द्वारा व्यक्तियों को अपना उपभोग कम करने के लिए विवद्य कर 
सकती है । 

कुल राष्ट्रीय आय का एक भाग मशीनों की टृट-फूट ठीक कराने तथा नई 
मथीनों को खरीदने के लिए श्रलग रख दिया जाता है | यदि यह भाग अलग न रखा 
जाए तो चालू झाय को युद्ध के लिए खर्च किया जा सकता है। फिर न तो मश्नीनों के 
वतंमान स्टाक में वृद्धि ही होगी श्र न मशीनों की टूट-फूट ही ठीक हो पायेगी ।* 

युद्ध के सफल चालन के लिए कभी-कभी यह भी आवद्यक होता है कि 
पूँजीगत वस्तुएँ अपने वर्तमान उपयोगों में से निकल कर युद्ध सम्बन्धी उपयोगों में 
लग जायें श्रोर इस प्रकार युद्ध में वर्तमान पूंजी का भी उपभोग किया सकता है । 


इसके अतिरिक्त युद्ध के लिए पर्याप्त घन उत्पादन को बढ़ा कर प्राप्त किया 
जा सकता है । उत्पादन को विभिन्‍त प्रकार से बढ़ाया जा सकता है जैसे, (१) वेकार 
साधनों को कार्य में लगा कर । (२ काम के घण्टों तथा दिन में फेरियों (#आ0४) 
में बुद्धि करके । (३) उन सभी व्यक्तियों को काम में लगाकर जो रिटायर हो चुके 
हैं या वेकार हैं । (४) श्रमिकों की कार्य कुशलता में त़कनीज्नी प्रशिक्षण द्वाद्य या 
अ्रन्य विधियों द्वारा वृद्धि करके । (५ ) संयुवितिकर्ण द्वारा उद्योगों की कुशलता को 
बढ़ा कर । (६) भनुसन्धानों द्वारा उत्पत्ति की विधि को उन्‍नतत करके झौर (७) 
औद्योगिक झगड़ों को नये कानून द्वारा कम करके । 

विदेशों से ऋण भी प्राप्त किये जा सकते हैं और विदेक्षों में लगी हुई पूंजी 
को निकाल कर या बेच कर भी आवश्यक घन प्राप्त किया जा सकता है । 

युद्ध वित्त-व्यवस्था की विभिन्‍न रीतियाँ--युद्ध सम्बन्धी साथनों को उसी समय 
प्राप्त किया जा सकता है जबकि सरकार के पास युद्ध सम्बन्धी वस्तुग्रों तथा सेवाप्नों 
को प्राप्त करमे के लिए पर्याप्त मात्रा में घन हो । इस घन को करारोपण, उदार 
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'लेकर, मुद्रा प्रसार द्वारा या इच्छित योगदानों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हम 
इनमें से प्रत्येक का विश्लेषण निम्न में करगे :--- ] 
, ... करारोपण--युद्धकाल में करारोपण की समस्या शान्तिकाल की अपेक्षा पूर्॑- 
-तया भिन्‍न होती है। युद्धकाल में करारोपर की मुख्य. समस्या गुणात्मक (0ए्रशा६- 
8४6) न होकर परिमाणात्मक होती है । दूसरे शब्दों में सरकार केवल इसी ओर 
ध्यान देती है कि करारोपण द्वाया अधिक से अधिक घन कंसे प्राप्त किया जाय श्र 
वह युद्ध की लागतें बढ़ने के साथ-साथ नए-नए कर लगातो जाती है और पुराने करों 
की दरों को बढ़ाती जाती है । सरकार करों की प्रकृति की ओर बिल्कुल भी ध्यान 
नहीं देती, अर्थात्‌ वह यह .नहीं देखती कि कर प्रतिगामी है या प्रगतिगील, प्रत्यक्ष है. 
या अप्रत्यक्ष । उसका मुख्य कत्तंव्य केवले धन आप्त करना होता है । शान्तिकाल में 
क्रारोपण की नीति का मुख्य उद्देश्य उपभोग पर पड़ने वाले करों के बुरे. प्रभावों 
को रोकना होता है । परन्तु युद्धकाल में आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर भी प्रति- 
बन्ध लगाये जा सकते हैं । इस प्रकार आय पर करों की दर को युद्धकाल में किसी 
भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है श्रौर इस वात को बिल्कुल भी विचार में नहीं 
रखा जाता कि करों से व्यक्तियों के बचाने तथा विनियोग करने की हाक्ति पर बुरा : 
"प्रभाव पड़ेया । 
यहाँ यह बता देना उचित होगा कि करारोपणा द्वारा प्राप्त होने वाली श्राय 
मुख्य रूप से कई बातों पर निर्भर होती है--प्रथम, करारोपण की वर्तमान दर; दूसरे, 
जनता की ब्राथिक स्थिति; तीसरे, व्यक्तियों के कर भुगतान करने की इच्छा भ्रौर 
अन्त में घन का वितरण । उस देश में जहाँ करारोपण की दर पहले से ही बहुत 
ऊंची है नए करों को लागू करना सम्भव नहीं होता । यदि करदान क्षमता की अंतिम 
सीमा. का उल्लंघन हो चुका है ग्रा यदि देश निर्धेन है तो और कर लगाने से कोई भी 
लाभ नहीं होगा । इसी प्रकार यदि व्यक्ति कर-भार सहन करना चहीं चाहते और 
करों का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हैं त्तो करारोपणा द्वारा घन प्राप्त नहीं 
, किया जा सकता । करारोपणा का सहारा उसी देश में लिया जा सकता है जहाँ घन 
.का अ्रसमान वितरण हो । चाहे युद्ध हो या नहीं किसी .भी देश में करारोपरणा नीति 
. उपर्य क्त बातों पर निर्भर होती है । 
.. - ऋण प्राप्त करके--ऋरों को, देश में जनता से और विदेशों से भी प्राप्त 
किया जा सकता है। सरकार देश में आन्तरिक ऋण विभिन्‍न प्रकार के ऋण चालू 
,करके प्राप्त कर सकती है या वबेंकों को अधिक साख उत्पन्न करने के लिए बाध्य 
करके प्राप्त कर सकती है या सरकार बेकों से प्रत्यक्ष ऋरा प्राप्त करके कर सकती है 
या अनिवारय बचतों द्वारा आवश्यक घन प्राप्त कर सकती है । सरक्रार जो भी विधि 
चाहे श्रपनाए परन्तु इतना निश्चित है कि ब्याज की दर न्यूनतम होनी- चाहिए । ' 
क्योंकि नीची सूद की दर से न केवल ऋण्य की भावी लागतें ही कम रहेंगी, वरन्‌ 
सरकार को युद्धोच्तर कांल में मंदी को दूर करने के लिए सस्ती मुद्रां-तीति अपनाने के 
, लिए उचित सुविधायें भी ग्राप्त हो सकेगी । - हे 


युद्ध सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था प्‌ 


न्प्त 


र्‌ 


करारोपण तथा ऋणों में से कौन सी विधि अ्रधिक ब्रच्छी है ? यह निम्चय 
करना कठिन है । हम दोनों ही के लाभों तथा दोपों का यहाँ वर्णन करते हैं :-- 

१. प्रथम, यद्यपि दोनों ही रीतियों का उद्देश्य व्यक्तियों की जेयों से घन 
निकालना है फिर भी व्यक्तियों को करारोपण की अपेक्षा ऋग्ग प्राप्त करने की नीति 
अधिक रुचिकर होती है । करारोपण में व्यक्तियों को भारी त्याग करना पड़ता है 
और उपभोग तथा उत्पादन के स्वरों को कम करना होता है जबकि ऋणों से उनको 
सूद की कुछ न कुछ आराय की प्राप्ति होती है । श्रतः अक्रेले करारोपण की रीति को 
अपनाना ठीक न होगा वरन्‌ इसके साथ-साथ ऋणों को भी प्राप्त करना चाहिए । 

२. दूसरे, क्योंकि कर निश्चित दरों पर लगाये जाते हैं, इसलिए करदातापं 
से जो घन प्राप्त होता है उसको, वे अपनी-अपनी योग्यतानुमार नहीं देते। दूसरी 
ओर ऋणों हारा लोगों के पास जितना भी अतिरिक्त बन होता है, उसको वे प्पनी 
स्व-इच्छा से दे देते हैं श्लौर इस प्रकार ऋणों द्वारा वर्तमान स्रोतों का अधिक उपयोग 
सम्भव होता है । 

३. तीसरे, यह भी कहा जाता है कि कर का भार केवल वर्तमान व्यक्तियों 
को ही सहन करना होता है जबकि ऋणों का भार भावी सनन्‍्तानों को भी सहन 
करना पड़ जाता है। यह वात करारोपरा के सम्त्रन्ध में तो ठीक है परन्तु ऋणों का 
भार वर्तमान तथा भावी सनन्‍्तानों दोनों ही पर पड़ता है। यदि ऋण वतंमान उप- 
भोग को कम करक्रे दिये जाते हैं तो ऋणों का भार वर्तमान सन्तानों पर पड़ता है 
भ्रौर यदि ऋण बचाई हुई पूंजी में से दिये जाते हैं तब इनका भार भावी सस्तानों पर 
पड़ता है । चाहे जैसी भी स्थिति हो दोनों ही रीतियों का मिश्रण अधिक न्यायपूर्ग 
होता है। क्योंकि युद्ध वर्तमान तथा भावी, दोनों ही सन्‍्तानों के लाभ के लिए लड़े 
जाते हैं । 

४, चौथे, करारोपण हारा घन का वितरण समान किया जाता है जबकि 
' ऋण घन की श्रसमानताओं को और भी अधिक कर देते है । करारोपण में घन 
व्यक्तियों की जेबों से सदा के लिए ही निकल जाता है। परन्तु व्यक्ति ऋएा केवल 
इसी भ्राशा से देते हैं कि उनको भविष्य में और भी अधिक घन प्राप्त होगा, जो 
वास्तव में होता भी है श्रौर इसी कारण ऋणों से बनी व्यक्तियों को अधिक लाभ 
पहुँचता है । 

५, अन्त में ऋणों द्वारा बेंक साख में वहुत अधिक वृद्धि होती है । परन्तु यह 
ध्यान रहे कि यह केवल उसी समय हो सकता है जबकि व्यक्ति भ्रपनी बचतों में से 
ऋण न देकर बैंकों से उधार लेकर सरकार को रुपया उचार दें। इस प्रकार ऋःयणों से 
मुद्रा प्रसार का भय रहता है, जो करारोपणा में नहीं होता । 

उपर्यृव्तत विवरण से स्पष्ट है कि न तो झ्रकैला करारोपण झोर न अकैले ऋग्ग 
द्वारा घन प्राप्त करने की रीति उपयुक्त है, वरन्‌ युद्ध के लिए झ्ावइ्यक घन प्राप्त 
करने के लिए दोनों हो रीतियों को साथ-साथ अपनाना चाहिये, वर्योकि दोनों रीहियाँ 
एक दूसरे की पूरक हैं । 


५२२ -...- राजस्व 


मुद्रा प्रसार---युद्ध-वित्त-व्यवस्था के लिए मुद्रा. प्रसार न तो आध्थिक दृष्टि 
से ही और न नैतिक दृष्टिकोण से उचित है । ,इसके बहुत ही गम्भीर परिणाम होते 
हैं । इस विधि में या तो सरकार अधिक कागजी मुद्रा छाप सकती है या केन्द्रीय 
वैंक या. किसी अन्य बैंक से ऋरणा ले सकती है । मुद्रा प्रसार, घनी तथा निर्घन 
व्यक्तियों के बीच की श्रसमानताओं को और भी भ्रधिक कर देता है। इससे चोर 
वाजारी, मुनाफाखोरी तथा अन्य सामाजिक कुरीतियाँ उत्पन्न होती हैं । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि यह विधि श्रति सरल है परन्तु इसके परिणाम इतने गम्भीर होते हैं 
कि इसका उपयोग जितना कम किया जाय उतना ही अच्छा है.। 

इच्छित योगदान--क भी-कभी युद्ध के सफल संचालन के लिये व्यक्ति अपनी: 
स्वेच्छा से योगदान देते हैं । ऐसा वे केवल देश-प्रेम की मावना से करते हैं। परन्तु . 
ऐसे योगदानों की मात्रा बहुत कम होती है श्रौर इसलिये इनका कोई विशेष महत्व 
नहीं होता । 

युद्ध के लिए आवश्यक घन प्राप्त करने के लिए सरकार ऊपर बताई हुई 
चारों विधियों का ही प्रयोग करती है और हर विधि दूसरी विधि के सहयोग से ही 
सफल होती है । किस समय कौनसी विधि अपनाई जाय, युद्ध की प्रगति पर निर्भर 
करता है। प्रारम्भिक अवस्था में ऋण प्राप्त किये जाते हैं, फिर मुद्रा प्रसार, फिर . 
करारोपण और अन्त नें विदेशी पूंजी को बेचने का कार्य किया जाता है। ऋण लेने 
के बाद सरकार उन वस्तुओं तथा सामानों को प्राप्त करती है जो बेकार पड़े रहते 
हैं तथा उन साधनों को नियन्त्रण तथा प्रतिवन्ध लग्राकर प्राप्त करती है जो निजी 
उपयोगों में लगे होते हैं । 

अन्तिम युद्ध का चित्र श्राज भी हमारे सामने है | हम जानते हैं, कि विभिन्‍न 
सरकारों ने इत विधियों का प्रयोग किया था । लगभग सभी देझ्षों में राशनिग ओऔर' 
करारोपण का सहारा लिया गया था और. वचतों को प्रोत्साहित किया गया था । जब. 
इनसे पर्याप्त घन प्राप्त न हुआ तो ऋशा प्राप्त किये गये श्र सस्ती मुद्रा नीति 
अ्रपनाई गई । निस्सन्देह ही इससे रोजगार और उत्पादन में वृद्धि हुई और देश में 
मुद्रा प्रसार की दक्षायें उत्पन्त हुईं । इस प्रकार उपभोग नियन्चित किया गया ओर 
अप्रत्यक्ष रूप से कम. किया गया । जमेनी जैसे देशों ने केवल अपने उपभोग को ही 
कम करके उत्पादन में वृद्धि नहीं की वरन्‌ विदेशी साथनों का भी उपयोग किया। 
इसी प्रकार ब्रिटेन ने केवल अपने विदेशी विनियोगों को ही समाप्त नहीं कर दिया: 
वरन्‌ विदेशी ऋण भी प्राप्त किये। विदेशों में घत खचे करने की नीति से उस देश” 
के लिए नई समस्या उत्पन्न हो जाती है जिस देश में वह घन खंच किया जाता है 
जैसा कि भारत में हुआ था । यद्यपि मूल्यों के बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए 
ओर जीवन-स्तर को न गिरने देने के लिए मुद्रा प्रसार विरोधक उपाय किये जाते 
परन्तु सफलता कम ही ग्राप्त होती है। 

द्व-वित्त-व्यवस्था के प्रभाव--युद्ध अपने साथ अनेकों ग्राथिक कठिनाइर्याँ 

लाते हैं, जिनको केवल विरले ही कम कर सकते हैं | मुद्रा प्रसार युद्ध-वित्त-ब्यवस्था 


युद्ध सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था भ््र्‌३े 


का प्रत्यक्ष परिणाम होता है । बढ़ते हुए मूल्य और जीवन-स्तर व्यय यदि समय पर 
नहीं रुक पाते तो अनेकों आथिक कठिनाइयां उत्पन्न कर देते हैं जिनको दर करना 
सरल नहीं होता है । प्रथम महायुद्ध के वाद जमंनी श्रौर दूसरे महायुद्ध के बाद चीन 
बिलकुल नष्ट से हो गये थे । अपने ही देश में हमको दूसरी लड़ाई की दावत का 
मजा श्रभी तक आ रहा है 

युद्ध किसी भी राष्ट्र कें समस्त आ्ाथिक जीवन को छिन्न-भिन्‍न कर देता है ! 
जो श्राथिक शक्तियाँ और साधन सामान्य परिस्थितियों में उत्पादन में लगे होते हैं 
उनका स्थानान्तर युद्ध-कार्यो के लिए हो जाता है जिससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में 
एक ज्वारभाटा सा उत्पन्न हो जाता है भौर फिर युद्धकाल से शान्तिकाल के लिए 
इन साधनों का स्थानान्तरण कोई वच्चों का खेल नहीं होता । युद्ध के घातक परिणामों 
का अनुमान उन देशों की स्थिति से भली-भाँति लगाया जा सकता है जिन्होंने युद्ध में 
भाग लिया था । 

युद्ध-वित्त-व्यवस्था का एक स्वाभाविक्र परिणाम युद्ध ऋएों का एक बडी 
मात्रा में एकत्रित होना है। ऐसे ऋणों का वास्तविक तथा मौद्रिक भार जनता को 
बहुत अधिक मात्रा में सहन करना पड़ता है श्र ऐसे ऋणों के भुगतान करने का एक 
बहुत बड़ा दायित्व राष्ट्र के श्राथिक स्रोतों पर बना रहता है । 

भ्रन्त में युद्ध सम्बन्धी व्यय के लिए आवश्यक थन प्राप्त करने में सभी 
कल्पाणकारी कार्यो को स्थगित करना पड़ता है श्रौर इस प्रकार श्राथिक जीवन 
उन्नत होने के स्थान पर नोचा होने लगता है | युद्ध लड़ने में जो भारी व्यय होता है 
और युद्ध संचालन में जो त्याग करने पड़ते हैं उनका श्रनुमान प्रेसीर्डन्ट श्राइजनहीवर 
के निम्न कथन से लगाया जा सकता है जिसे उन्होंने समाचार-पत्रों के निर्देशकों की 
अमेरिकन सोसाइटी से निवेदन करते समय कहा था। उन्होंने कहा “प्रत्येक बन्दूक 
जो बनाई जाती है, हर युद्ध का पानी का जहाज जो वनाया जाता है, हर रॉकेट 
जिसका उपयोग किया जाता है, अन्तिम श्रर्थ में उस चोरी को संकेत करता है, जो 
भूखों के यहां की जाती है, जिनको खाना नहीं मिलता, जिनको ठण्ड लगती है भौर 


पहनने को कपड़े नहीं होते........- एक आधुनिक भारी बम फेंकने वाले हवाई 
जहाज की कीमत यह है,... ..... ३० से भी अधिक झहरों में, इंटों से बना हुगा 


एक आधुनिक स्कूल, दो विद्युत शक्ति बनाने वाले कारखाने जिनमें से प्रत्येक 
६० हजार जनसंख्या वाले शहरों को बिजली दें रहा हैं, दो सुन्दर पूर्ण सुसज्जित 
अस्पताल हैं, लगभग ५० मील लम्बी कंकरीट की प्रधान सड़क है........-.-- 
हम एक नष्ट करने वाले जहाज के लिए उतना ही घन देते हैँ जितना कि उन नये 
मकानों के लिए देते हैं जो ८५ हजार से भी अ्रधिक व्यवित के रहने के लिए काफी 
होते हैं ।* 

युद्ध के लिए वित्त की व्यवस्था करना कोई सरल काम नहीं है। इसमें दर 
संदेह नहीं कि युद्ध को सफलतापूर्वक लड़ने के लिए यह आवश्यक है कि व्यकवित 

76. पाल, दि स८०४०7' दावे (7775, 9. 229. 
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'की आदतों में मनोवेज्ञानिक उलट-फेर हो | इसंके लिए एक वड़ी मात्रा में मानसिक, 
आशिक, राजनेतिक तथा सामाजिक परिवततेनों की आवश्यकता होती है । यदि युद्ध ..- 
के लिए वित्त का प्रवन्ध एक योजनावद्ध ढंग से किया जाय तो काफी अंश. तक युद्ध 


के बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है ओर यदि युद्ध व्यय को आयोजनावद्ध 
“ढंग से किया जाय तो युद्ध में भाग लेने वाले देश नष्ट हो सकते हैं। केवल युद्ध 


को जीतना ही एक मात्र उद्देश्य नहीं होता वरन्‌ देश के आर्थिक तथा सामाजिक ह 


सम्बन्धों में न्यूनतम गड़बड़ उत्पन्त करके या देश के नागरिकों की सुरक्षा को कम 


से कम खतरे में. डालकर युद्ध को जीतने का उद्देश्य होता है। जब रांजनेतिक -. 


सुरक्षा और अपने आप को बचाने का प्रश्न होता है तब युद्ध एक आवश्यक बुराई 


हो जाती है । युद्ध से विभिन्‍न देशों की जनता को अनेक श्रकार की सुसीवर्तें सहन ' 


करनी होती हैं । युद्ध के परिणाम शौर भी श्रधिक कठद्ठु प्रतीत होंगे यदि हम “उन 
उच्चतम बातों के नष्ट होने की ओर ध्यान दें जो आशिक क्षेत्र से बिल्कुल ही परे 
होती हैं--मनुष्य को अपने वचन का पालन न करना, लड़ाई में भाग लेने वालों 
के जरुमों तथा बीमारियों से उत्पन्त होने वाले कष्ट, जो लड़ाई में भाग नहीं लेते 


उनके अत्याचारों तथा विचारों का निम्न होना--जो युद्ध के अनिवार्य परिणाम 
जे !22: 


भारत में युद्ध वित्त-व्यवस्था--यद्यपि भारत स्वयं युद्ध में भाग लेने वाला 
देश न था किन्तु उसको दूसरी लड़ाई में भाग लेना पड़ा क्योंकि वहूं ब्रिटिश साम्राज्य - 


का एक भाग था। यदि हम युद्ध से पहले के वर्षों में भारतीय वजटों का अध्ययन . 


करें तो स्पष्ट हो जाता है कि कुछ वर्षो में सन्तुलित बजट रहे हैं श्रौर कुछ में झाधिक्य्‌ 
बजट भी थे। युद्ध के पहले तीन वर्षों में भारतीय वित्त सदस्य को अधिक -कठि- 


साइयों का सामता नहीं करता पड़ा था। आय और व्यय दोनों ही में साथ-साथ वृद्धि 


हुई थी और सन्‌ १६४०-४१ में ६०३ प्रतिशत और सन्‌ १६४१-४२ में ६१०४ 
प्रतिशत व्यय को आय में से पूरा किया जा सकता था । इसलिए हमारे राजकोय ऋण 


बढ़ने के स्थान पर सन्‌ १९४४०-४१ सें १२४७"६७ करोड़ रुपयों से घटकर सन्‌ 


१६४१-४२ में १२०९६*११ करोड़ रुपये रह गये थे । 
: » युद्ध के कारण जो नये कर लगाये गये थे वे प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर थे। इन 


वर्षों में भ्रधिक लाभ कर, अ्तिकर जैसे प्रत्यक्ष कर लागू किये गये थे । अप्रत्यक्ष करों .. 


को भी महत्व प्रदान किया जा रहा था। नई-नई वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाये 
गये थे और पुराने उत्पादक-करों में वृद्धि की गई थी | इन करों का .भार वहुत 


अधिक मालूम नहीं हुआ था, क्योंकि व्यापार कम होने के कारण सीमाकर कम हो 


रहे थे । 
जहाँ तक वजटों का सम्बन्ध है युद्ध के पहले ३ वर्ष भ्रधिक बुरे न थे परन्तु 
आशिक क्षेत्रों में मुद्रा प्रसार बहुत अ्रधिक बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश सरकार के 
खातों में भारत सरकार को प्राप्त होने वाले युद्ध-व्यय की राशि सन्‌ १६३६-४० में 
7. 2807, ०४9. 27., ७, 47, * १ 


युद्ध सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था श्र० 


जो ४ करोड़ रुपये थी वह सन्‌ १६४१-४२ में वढ़कर १६४ करोड़ सयये हो गई थी । 
यह ध्यान रहे कि इन वर्षो में न तो करारोपण और न ऋण प्राप्त करने की ओर 
ही अधिक ध्यान दिया गया था । केवल पत्र मुद्रा छाप कर ही वजट के घाटों को 
पूरा किया जा रहा था जो सन्‌ १६३८-३६ में २१०६४ करोड़ रुपयों से बढ़कर 
सन्‌ “१९३९-४० में २२८०१ करोड़, सन्‌ १६४०-४१ में २५८६७ करोड़, सन्‌ 
१६४१-४२ में ३१९“८६ करोड़ और सन्‌ १६४२-४३ में ५२५*२४ करोड़ रुपये हो 
गये थे । 

युद्ध के श्रन्तिम ३ वर्षों में भारत की जिम्मेदारियाँ बहुत भ्रधिक बढ़ गई 
थीं। अब भारत प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में भाग ले रहा था शरीर केन्द्रीय सरकार के 
बढ़ते हुए व्यय को पूरा करने के लिए नहीं वल्कि रक्षा व्यय को पूरा करने के लिए 
करारोपण तथा ऋण प्राप्त करने के उपाय किये गये । प्रत्यक्ष करों में ऐसे परि- 
वर्तत किये गए जिनसे श्रधिक आय प्राप्त हो सके । कुल कर ग्ाय में प्रत्यक्ष करों 
का योगदान सन्‌ १६३८-३६ में २३:६% से बढ़कर सन्‌ १६४४-४४ में ६६*८% हे 
गया था। अन्तिम वर्ष में अप्रत्यक्ष करों की अपेक्षा प्रत्यक्ष करों का भाग कुछ कम 
हो गया था। यद्यपि युद्ध काल में राष्ट्रीय आय ४% से ८५% तक बढ़ गई थी 
किन्तु यह केन्द्रीय व्यय के अनुकूल नही बढ़ी थी । रक्षा व्यय भी तेजी से बढ़ रहा 
था। आय में से पूरा होने वाले व्यय का प्रतिशत सन्‌ १६४१-४२ में ६१४ से सन 
१९४३-४४ में ५७ रह गया था जो सन्‌ १९४४-४६ में फिर से बढ़कर ७४४ हो 
गया था । इन सब का सामुहिक परिणाम यह था कि सन्‌ १६४०-४१ में ६५३ 
करोड़ रुपयों से वजट के घाटे बढ़कर सन्‌ १६४३-४४ में १८९*९० करोड़ रुपये हूं 
गये थे | युद्ध के श्रन्तिम वर्षों में इन घाटों में कमी हो रही थी और यह सन्‌ १६४५- 
४६ में १२३४३ करोड़ रुपये रह गये थे । 

प्रभाव---दजट के इन घाटों के परिणामस्वरूप सरकार को सस्ती मुद्रा नीति 
को अपनाने के साथ-साथ ऋण भी प्राप्त करने पड़े थे। फिर भी भारत को प्राप्त 
होने वाले युद्ध-व्यय से, जिसकी राशि १७३६'७३ करोड़ रुपये थी, जो मुद्रा प्रसार 
हुआ था उसको सरकार करारोपरा तथा ऋण द्वारा रोकने में श्रसमर्थ रही । जहाँ 
तक उस व्यय को प्राप्त करने का सम्बन्ध था हमारी बजट नीति सफल नही हो पार्ई 
थी। यह भी ध्यान देने योग्य वात है कि भारत में युद्ध सम्बन्धी वित्त को प्रदान 
करने में काग़जी मुद्रा का बहुत श्रधिक हाथ रहा वा । मुद्रा प्रसार के कारण ही 
नहीं वरन्‌ कन्द्रोल श्रीर राशनिग के कारण भी हमारे देश के चालू उद्योगों में बहुत 
कमी हो गई थी । विनियोगों में भी वृद्धि नहीं हो पाई थी । इसलिए नहीं जैसा कि 
कुछ लोगों का विचार है कि भारत में बहुत श्रधिक्र कर लगे हुए थे बल्कि इसलिए 
कि सरकार की ओर से युद्ध के वाद उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के झ्ाश्वासन 
के अ्रभाव में बहुत अधिक आधथिक अनिश्चिततायें थीं। विदेशों से मझीनों तथा कच्ची 
सामझ्नी प्राप्त करने में भी बहुत कठिनाइयाँ थीं । 

यह सुरक्षापुवंक कहा जा सकता है कि अपने व्यय को पूरा करने के लिए 


श्र६. ...- राजस्व 


भी विधियों में श्रसफल रहने के कारण सरकार ने अधिक मुद्रा छाप कर होनाथ॑. . 
भ्रबन्धन की नीति को अपनाया था। 
युद्ध समाप्ति के बादे जनता ने कर-भार से कुछ मुक्ति पाने के लिए बहुत 
अनुरोध किया। सन्‌ १६४६-४७ में जब पहला- शान्तिकालीन बजट बनां तो उसमें 
करों को काफी कम कर दिया गया थां और उसमें ४५-२६ करोड़ रुपये का. घाटा 
था | सनू १६४७-४८ में जो अ्रन्तरिम (7७77) वजट श्री लियाकेत अली खाँ ने . 
प्रस्तुत किया जिसको “शरारती” कहा गया है उसमें सारे ही करों को पुरानी दरों.पर :.. 
फिर से लागू कर दिया गया और व्यापार लाभ-कर तथा पूंजी लाभ-कर, दो तये कर. 
और लगा दिये गये और फिर भी २६-४२ करोड़ रुपयों का घाटा रहा । बाद के. 
-दो बजटों में करों से मुक्तियाँ प्रदान करने के बाद भी काफी आइचर्यजनक झ्राधिक्य - 
“रहा । सन्‌ १६५०-५१ से लेकर आज तक हमारी बजट नीति मुख्य रूप से विकास 
-योजनाश्रों के लिए आवश्यक घन प्राप्त करने की शोर ही रही है और झ्राज भी हम 
'हीनाथ प्रवन्धन की नीति अपना रहे हैं। इस प्रकार युद्ध-कांल में जो मुद्रा प्रसार का 
'चक्र आरम्भ हुआ था वह आज भी जीवित है । 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत को युद्ध संचालन के लिए जो वित्त 
का प्रवन्ध करना पड़ा था उप्तसे भारतवासियों को -वहुत कठिनाइयाँ सहन करनी 
'पड़ी थीं। जनता के नैतिक तथा शारीरिक स्तरों में ही गिरावट नहीं. भ्रायी थी वरन्‌ 
उपभोग तथा उत्पादन के स्तर भी अपनी निम्न सीमा तक पहुँच गये थे। हमारा' 
“व्यय भा इतना आयोजनाबद्ध था कि युद्ध के अन्तिम वर्षो में उत्पादन और व्यापार में . 
- इतनी कमी हो गयी थी कि भारत में बेकारी श्रपनी चरम सीमा पर थी और परि- 
'णामस्वरूप हमारी श्रथे-व्यवस्था पुणंतया मरण अवस्था में थी और सरकार की स्थिति 
बहुत गड़बड़ थी। यह प्रमाव इतने शक्तिशाली थे कि हम शभ्रांज तक उनसे मुक्त 
'नहीं हो पाये । इसीलिए यह श्रावश्यक हो जाता है कि हम युद्ध सम्बन्धी वित्त- 
“व्यवस्था एक ऐसे योजनावद्ध ढंग से करें कि केवल उसको जीतें ही नहीं बल्कि युद्ध 
-के कारण उत्पन्त होने वाली गड़बड़ भी कम से कम रहे क्योंकि वित्त केवल युद्ध 
संचालन के लिए एक शक्तिशाली साधन ही नहीं है बल्कि युद्ध परास्त श्रर्थ-व्यवस्था - 
के पुनर्तिर्माण में भी इसका उतना ही महत्व है। 


त्राथिक विकास सम्बन्धी 
वित्त-व्यवस्था 


श्रध्याय २६ (वार&रटए ए07 ४2002 
एाप्शय,0एथारापत) 





अआवक्थन--- 


प्राथिक विकास एक निरन्तर चलती रहने वाली क्रिया है । जो देश 
शताब्दियों से विदेशों पर निर्भर रहा हो, जहाँ वैज्ञानिक तथा ग्रौद्योगिक उनन्‍नत्ति 
ग्रपती निम्ततम सीमा पर हो, जहाँ पूंजी निर्माण, जीवनस्तर और राष्ट्रीय श्राय 
बहुत ही कम हो और जहाँ मनुष्य श्रपनी सामाजिक श्ुंखलाञों को तोड़ कर स्वतन्त्र 
होना नहीं चाहता हो, वेकारी, निर्धनता और अशिक्षितता जहाँ की विशेषतायें हों--- 
ऐसे देश पिछड़े हुए कहे जाते हैं श्रीर उन्हीं को श्राविक विकास क्ली आवश्यकता भी 
होती है, किन्तु उनका श्राथिक विकास करना कोई सरल काय॑े नही है । सबसे बड़ी 
समस्या यह है कि इन देकझ्षों के पास करने के लिए काम तो बहुत अधिक है किन्तु 
समय नहीं है क्योंकि एक तो यह पाश्चात्य देशों की श्रपेक्षा वंसे ही बहुत पिछड़े 
हुए हैं श्लौर अब यह शरीर अधिक समय अपना विकास करने में लगायेंगे तो प्रौर 
भी पिछड़ जायेंगे । दूसरे, जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण जो भी काय॑ आरम्भ 
किया जाये, यदि वह उचित समय में पूरा न कर लिया जाये तो बेकार हो जाता है । 
परन्तु इन सबके लिए घन चाहिए--सड़कों तथा रेलों का विकास एवं विस्तार, ताकि 
थे विकास कार्यक्रमों के भार को सहन कर सकें, औद्योगीकरण के लिए नयी-वयी 
मशीनें, कृपि विकास के हेतु सिंचाई एवं विद्युत-शक्ति के विकास के लिए नप्रे नये 
चाँध वनाना और बिजली तंयार करने के स्टेशनों की स्थापना, व्यक्तियों की सम जिक 
बेड़ियाँ काठने के लिए सामुदायिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधारयें 
उपलब्ध कराने के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में घन चाहिए । किन्तु यह घन की 
व्यवस्था स्वयं पिछड़े हुए देशों के बस की वात नहीं है । वचतों वथा विनियोगों का 
स्तर बहुत नीचा होने के कारण पूंजी निर्माण कीं गति बहुत घीमी होती है शोर 
अ्रधिकांश जनता निर्धन होती है। समय वीतने के साथ-साथ निर्घनों को संस्या तो 
दिन दूनी रात चोगुनी होती जाती है किन्तु धनी व्यक्तियों की सत्या पर्वत ही 
रहती है । ऐसे देशों की साख भी बहुबा सीमित होती है इसीजिए विदेयी सहारता 
मिलता भी इतना सरल नहीं होता । पूँजी तथा घन की व्यवस्था के अतिरिक्त अर्घ- 
विकसित देशों के विकास के सम्बन्ध में और भी अनेकों कठिनाइयाँ होती हैं, जमे 
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संगठन तथा व्यवस्था सम्बन्धी कठिनाइयाँ। इन देशों में अधिकतर कुशल संगठन- 
कर्ताओं का अभाव होता है | यदि पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो भी जाये तो भी: 
कुशल संगठनकर्तात्रों के श्रभाव में उसका . उचित उपयोग नहीं हो सकेगा | यह सच 
ही कहा गया है कि आर्थिक विकास की समस्या वित्त की इतनी नहीं है जितनी 
आश्िक संगठन की । इसके अतिरिक्त इन देशों में यन्त्रकला बहुत पिछड़ी हुई है । 
मशीनों के बिता साथनों का अधिकतम उपयोग नहीं हो सकता और इस प्रकार ' 
उत्पादन भी अधिकतम होना सम्भव नहीं है । जनसंख्या की वृद्धि श्रग्नि में थी का 
काम कर रही है । यह सच ही है कि मुद्रा से विकास खरीदा नहीं जा सकता, किन्तु 
इन सब समस्याओं में सब से बड़ी समस्या वित्तीय प्रबन्ध की ही है। यातायात और . 
झ्रौद्योगीक रण की प्रगति तथा विकास के साथ-साथ अन्य समस्‍यायें स्वयं समाप्त होती 
जायेंगी, किन्तु फिर वही प्रश्न है कि वित्त का प्रबन्ध कैसे किया जाये ? 
श्राथिक विकास सम्बन्धी पूँजी के स्नोत---विकास सम्बन्धी कार्यक्रम को सफल 
बनाने के लिए, जेसा हम श्रभी कह चुके हैं, पंजो की श्रावश्यकता होती हैं। आव- 
इयक पूंजी या तो देश के अन्दर से ही उपलब्ध की जा सकती है या विदेश्ञों से प्राप्त 
की जा सकती है। हम जानते हैं कि अर्ध-विकसित देश्षों में पूंजी का निर्माण घीमा 
होने के कारण पुरानी जमा की हुई पूँजी बहुत कम होती है। यह पूँजी भी केवल 
थोड़े से व्यक्तियों के हाथों से होती है, जो उसे देना नहीं चाहते, क्योंकि यदि वह 
उसे अपने पास से अलग कर देंगे तो श्रपने व्यापार और उद्योगों का क्‍या करेंगे ? 
सरकार उनसे जबरदस्ती तो छीन नहीं सकती । यह ध्यान रहे कि हम केवंल प्रजा-.. 
तन्त्रीय श्रोथिक विकास की ही बात कर रहे हैं और जो कुछ भी कहेंगे इसी को हष्टि 
में रख कर कहेंगे । इसलिए देश के भीतर पूंजी दो स्रोतों से प्राप्त की जा सकती 
है :---(१) साधनों को अनुत्पांदक उपयोगों से निकाल कर उत्पादक उपयोगों में 
लगाना श्रौर (२) चालू श्राय को उपभोग से बचतों की ओर मोड़ देना । इन दोतों 
विधियों की विवेचना हम यहाँ पर करेंगे । 
सभी जानते हैं कि पिछड़े हुए. देशों में आर्थिक साधनों का उचित उपयोग 

नहीं हो पाता । कृषि में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे होते हैं । समाज में बहुत 
से वेकार व्यक्ति भार बने फिरते हैं -जेसे भिखारी, साध्ष, घामिक उपदेशक या बेकार 
, क्ंचारी, ऐसी श्रमशक्ति का उचित उपयोग होना चाहिए । इसी प्रकार जो भूमि 
वेकार पड़ी हो तो उस पर कृषि की जाये। पेड़ों की पत्तियों, मनुष्य तथा पशुओं . 
के मल से खाद बनाई जानी चाहिए। नदियों का बहुत सा पानी बेकार जाता है 
उसका उचित उपयोग किया जाए | बहुत सी पूंजी ऐसे उद्योगों में लगी हुई है जिन 
की वस्तुओं का उपभोग करने से मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का 
हास होता है इसलिए ऐसी वस्तुओं की उत्पादन बन्द करके श्रधिक उपयोगी वस्तुश्रों 
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का उत्पादन आरम्भ किया जाये। संक्षेप में सावनों को अनुत्पादक उपयोगों 
निकाल कर उत्पादक उपयोगों में लगाया जाये | ऐसा करने से हमारी प॑ँ 
प्रारम्मिक आवद्यकता काफी कम हो जाएगी । 

दूसरी विधि में उपभोग को कम करना होगा श्रौर बचतों को प्रोत्साहन 
देना होगा, श्रथत्‌ पूजी निर्माण की गति को बढ़ाना होगा । बचतों का यह अभिप्राय 
नहीं कि व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके आय के शेप भाग को तिजोरी में बन्द 
करके या जमीन में गाढ़ कर सुरक्षित रखेंगे। बचतों से हमारा अभिप्राय यह है कि 
व्यक्ति बचे हुए घन का विनियोग करेंगे । नई-नई मशीनों और झौजारों के उत्पादन 
को प्रोत्साहन देंगे । पूंजीगत वस्तुग्रों का उत्पादन करेंगे ताकि उत्वादन-क्षमता में 
वृद्धि हो । श्रथिकांश श्रवं-विकस्तित देशों में नि्धबंनता का एक दूषित चक्र चलता 
रहता है---श्राय कम होने से वचर्तें कम होती हैं, पूंजी निर्माण कम होता है, परि- 
खणामस्वरूप उत्पादन शक्ति कम होती है और श्रन्त में उत्पादन कम होने से आय 
श्रौर भी कम हो जाती है--यह चक्र यूंही चलता रहता है। दूसरी श्लोर एक दूसरा 
चक्र आरम्भ हो जाता है । नीची आय के कारण व्यक्तियों की क्रय शक्ति कम हो 
जाती है, वस्तुओं तथा सेवाग्रों की माँग कम होने लगती है, विनियोगों को प्रोत्साहन 
नहीं मिलता, मशीनों का पुरा उपयोग नहीं हो पाता और उत्पादन गिरता जाता है । 
परिणामतया, श्राय और कम हो जाती है । इस प्रकार पंजी निर्माण की घीमी गति 
ही सारी मुसीव्तों की जड़ होती है, जिसकी ओर सरकार को पूरा घ्यान देना 
चाहिए । 

पिछड़े हुए देशों में पूंजी-निर्माण की गति घीमी होने के कारण विदेशों से 
सहायता लेना श्रावश्यक हो जाता है । इसका यह अ्रभिपष्राय नहीं कि श्रान्तरिक ज्रोतों 
का स्थान विदेशी सहायता ले सकती है । विदेशी सहायता तो केवल अ्रस्थायी रूप से 
ही प्राप्त की जा सकती है श्नौर केवल श्रान्तरिक तज्लोंतों के साथ-साथ ही चल सकती 
है, देश में निर्धनता के दूषित चक्र को तोड़ने में सहायक सिद्ध हो सकती है झौर देश 
में पंजी-निर्माण का कार्य कर सकती है । किन्तु विदेशी सहायता को आशिक विकास 
का एक स्थायी स्रोत नहीं ववनाया जा सकता इसलिए हमें देश में ही प्राय के ज्लोतों 
को प्राप्त करना होगा । 

सरकार देश में ही झ्रावश्यक पूंजी प्राप्त करने के लिए या तो लोगों को 
बचत करने को विवश कर सकती है, या उन्हें समभा-बुझा सकती है, या स्वयं व्यक्ति 
सी अपनी इच्छा से बचतें कर सकते हैं । वीसवीं शताब्दी के प्रारम्निक वर्षों तक 
व्यक्ति स्वयं श्रपनी इच्छा से बचाया करते थे और पजीगत्त वस्तुगझ्रों के निर्माण में 
लगाया करते थे । यही कारण है कि अमेरिका, इंगलेण्ड आदि विकसित देथों में 
मज्षीनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिला, व्यापार का विकास हुआ भर झाध्ठनिक 
बैंकिंग प्रणाली का जन्म हुआ । व्यक्तियों को बचत करने के लिए प्रेरणा नी दी 
जा सकती है । सरकार उनको विनियोग करने तथा बचाने के लिए विभिन्‍न प्रदार 
की सविधायें प्रदान कर सकती है। सरकार करारोपण द्वारा व्यक्तियों से जबरदस्ती 
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भी बचतें प्राप्त कर सकती है। करारोपणा द्वारा प्राप्त की गई राशि को. सरकार 
पुजीयत वस्तुओ्रों के निर्माण में लगा सकती है, जैसे सड़कें बनवाना, नहरें बनवाना 
विद्युत शक्ति के स्टेशन स्थापित करना इत्यादि । व्यक्ति अपने उपभोग को - कम 
करके करों का भुगतान करते हैं और सरकार इस झ्राय को उत्पादक कार्यों में लगा 
देती है । किन्तु सरकार उसी समय जबरदस्ती करती है. जब कि देश-"में पूँजी निर्माण 
की गति घीमी होती है । सरकार मुद्रा-प्रसार करके भी लोगों को श्रपन्ना उपभोग 
करने को मजबूर कर सकती है। किन्तु क्योंकि मुद्रा-प्रसार आय प्राप्त करने ' का 
एक श्रच्छा उर्पाय नहीं है और इसके परिणाम बहुत घातक होते हैं इसलिए भ्रधिक- 
तर इस उपाय का सहारा लेना ठीक: नहीं होता । अधिकतर सरकार या तो व्यक्तियों 
को बचाने के लिए प्रेरित करती है या उन्हें विवश करती है'। जहां तक. व्यक्तियों 
को बचत करने के लिए प्रेरणा का सम्बन्ध है, सरकार या तो व्यक्तियों को अपना 
धन निजी विनियोगों- में लगाने को प्रेरित कर सकती है या. उन्हें ऋण के रूप में. 
देने के लिए प्रेरणा दे सकती है । निजी विनियोगों में व्यक्ति श्रपनी बचतें उस समय 
लगाना पसन्द करेंगे जब कि विनियोग करना सुरक्षित और लाभप्रदः हो और: देश 
में ऐसी संस्थाएं स्थापित हों जिनके द्वारा विनियोग किए जा सकते! हों । विनियोगों में. 
लाभ की दर बढ़ाने के लिए सरकार उद्योगों को संरक्षण प्रदान- कर सकती: है था 
उनको तकनीकी सलाह प्रदान करने की व्यवस्था कर सकती है । सरकार कर-भार 
भी कम कर सकती है और जिन लाभों को पुनः विनियोग किया जाता है उनको 
कर-मुक्त कर सकती है। इसके श्रतिरिक्त सरकार अ्रपती अप्रत्यक्ष क्रियाप्रों से भी . 
व्यक्तियों में विनियोग करने की रुचि उत्पन्न कर सकती है जेसे, यातायात के 
साधनों तथा शक्ति का विकास । इन सब सुविधाओं के श्रभाव के कारण ही प्रध॑- 
विकसित देशों में व्यवितियों की विनियोग करने की रुचि बहुत कम होती है । अधि- 
कांश श्र्-विकसिंत देशों में उन संस्थाओ्रों का भी झभाव है जो निजी विनियोगों 
को भी प्रोत्साहन देती हैं। व्यक्तियों को अपनी बचतें जमा कराने के लिए उचित 
बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पातीं और इसलिए व्यक्तियों को अपना घन जमीन 
में गाढ़कर या जेवर इत्यादि के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। सरकार व्यक्तियों 
से उनकी बचतें ऋण के रूप में प्राप्त कर सकती है। वह ग्रामीण तथा शहरी क्षीत्रों. 
में श्रल्ववचतों को एकत्रित करने के लिए संस्थाएँ स्थापित कर सकती है और अल्प- 
बचतों के सर्टीफिकेट चालू कर सकती है । सरकार इन बचतों को प्रोत्साहन देने के 
लिए सूद की ऊँची दर' भी घोधित कर सकती है। किन्तु सरकार के ऋण प्राप्त 
करने की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्तियों को सरकार की साख में 
कितना विश्वास है । 
किन्तु इन सब प्रयत्नों के वाद. भी यह सम्भव- है कि सरकार को अपनी 
आवश्यकतानुसार पूँजी प्राप्त न हो पाये, क्योंकि एक तो आअधे-विकसित देशों में. 
झ्राय कम होने के कारण व्यक्तियों में वचत करने की शक्ति श्रत्यन्त सीमित होती है. 
श्र दूसरे, आथिक विकास की प्रगति के साथ-साथ सामान्य मुल्य-स्तर में वृद्धि होती | 
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हैं और परिणामस्वरूप व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई श्राय को उपभोग पर खचचे करना चाहते 
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हैं और अपना जीवन-स्तर पूर्ण विकसित देशों की भाँति ऊँचा करना चाहते हैँ । इन 


सब कारणों से यह सम्मव हो सकता है कि सरकार को व्यक्तियों से जबरदस्ती बचतें 
ध्राप्त करनी पढ़ें श्र्थात्‌ सरकार को करारोपरा करना पड़े। किन्तु करारोपण की 
विधि भी कुछ अधिक सरल नहीं होती | सरकार को कर लगाते सनय बड़ी सावधानी 
वरतनी होगी । परन्तु करारोपणा से व्यक्तियों के कार्य करने तथा बचत करने की 
शक्ति पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये श्रौर देश में घन के वितरण में भी 
अमसमानतायें बढ़ती नहीं चाहियें। इसके ग्रतिरिक्त करारोपण की भी अपनी एक 
सीमा होती है जिसका उल्लंघन होना देश के लिए घातक हो सकता है। बहुत्त अधिक 
करारोपण से व्यक्तियों को अपनी प्रावश्यक्र वस्तुओं के उपभोग को भी कम करना 
पड़ेगा, और उनकी उत्सादन णक्ति कम होगी । करारोपणा, विनियोग तथा बचत 
करने की घक्ति पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है । इसलिये करारोपण नीति ऐसी 
होनी चाहिये कि सरकार को अधिक से अधिक घन प्राप्त हो सके, बचतें शौर 
विनियोग हतोत्साहित न हों, उपभोग तथा उत्पादन कम न हों श्रीर घन का वितरण 
समान हो । इस प्रकार कुछ क्षेत्रों में करारोपण वहुत भारी हो और प्रगतिशील भी 
और कुछ ल्षेत्रों में बहुत हलका तथा कुछ क्षेत्रों को कर-मुक्त भी रकखा जा सकता 
है । 

जब आन्त रिक्र ऋण तथा करारोपरा से पर्याप्त बन एकत्रित न हो पायें तो 
ग्र्थ-विकसित देशों की सरकारों को घादे के बजटों द्वारा विकास क्रार्यक्रम पूरा करना 
चाहिये । हीनार्थ प्रबन्धन, यदि उचित सीमापग्रों के अन्दर रहे, तो सबसे उपयुक्त 
उपाय है। इस नीति से देश में सामाजिक तथा आ्राथिक सेवाओं की वृद्धि होती है 
बेकार व्यक्तियों को काम मिलता है और क्योंकि सरकार को सार्वजनिक निर्माण- 
कार्यों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होगी, इसलिये 
निजी विनियोगों को प्रोत्याहुन मिलेगा । हीतार्थ प्रवन्धन में सरकार अतिभूतियों के 
आधार पर केन्द्रीय वेक से ऋण लेती है झौर केन्द्रीय बैंक उन प्रतिभूतियों के श्रावार 
पर नये नोट छाव कर सरक्तार की वित्तीय आ्रावव्यकताश्रों की पूर्ति करती है । परल्तु 
आवश्यकता से अधिक हीना प्रवन्चन देश के लिए घातक सिद्ध होता है| श्रधिक 
मुद्रा निकासी से मुद्रा-स्फीति को जन्म मिलता है । किन्तु यह आवश्यक हीं कि 
हीना प्रवन्धन से मुद्रा-स्फीति उत्तन्‍्त हो । यदि सरकार नयी मुद्रा को उत्पादन कार्यों 
पर व्यय करती है श्रौर यदि व्यवित तीव्र गति-से काम करते हैं और बढ़ी हुई झाव में 
से बचत करते हैं तो मुद्रा-स्फीति का भय कभी भी नहीं होता ! वस्तुग्रों के मूल्यों में 
वृद्धि होती तो अवश्य है किन्तु मूल्य की हर वृद्धि भी तो दुरी नहीं होती श्रोर नही 
मुद्रा प्रसार का सूचक होती है । केवल वही मूल्य वृद्धि स्फीतिक होती है जो मूल्यों 


में निरन्तर वद्धि होते रहने का एक क्रम आरम्भ कर दे। हीनाथ॑ प्रवन्चन को 
बुरादयों से सुरक्षित रखने के लिये थ्रावश्यक् यह है कि उपभोग की वस्तुओ्रों के उत्ता- 
दन में भी वद्धि हो श्लौर सरकार करारोपण तथा ऋण सम्बन्धी नीति भी साथ-साथ 
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चलाती रहे ताकि व्यक्तियों को अतिरिक्त ऋय-शक्ति क्रो सरकार अपने पास वापिस 

लेले। 

जब आन्तरिक साधन विकास कार्य क्रम के व्यय के अनुपात में. एकत्रित नहीं . 
हो पाते तो सरकार को विदेशों से सहायता माँगनी पड़ती -है | विकास कार्यक्रम 
इतना विशाल होता है कि किसी भी देश के आन्तरिक साधन इतने नहीं हो सकते 
कि उसके लिए पर्याप्त हों, इसलिए उसे विदेशी सहायता लेनी ही पड़ेगी । पिछड़े: ' 
हुए देशों को पूंजी के अतिरिक्त . मशीनों की भी आवश्यकता होती है, तकनीकी, - 
सलाह भी चाहिए तथा वैज्ञानिक जानकारी -भौर श्रनुसन्धान के लिए उचित ज्ञान 
तथा सामग्री भी चाहिए, जो उन्हें विदेशों से ही प्राप्त होती है । इस प्रकार विदेशी 
पूंजी या.ततो ऋणों के रूप में या सहायता के रूप में प्राप्त होती है । विदेशी सहायता 
या तो आ्राथिक हो सकती है या ज्ञान के रूप में प्राप्त हो सकती है । सरकार या तो 
विदेशों के व्यापारियों या निजी व्यक्ति एवं संस्थाओं से ऋरा प्राप्त कर सकती हैं या 
विदेशी सरकारों से ऋणा ले सकती है या विदेशी सरकारों से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त 
कर सकती है या अस्तर्राष्ट्रीय संस्थात्रों से ऋए ले सकती है । दूसरी लड़ाई के बाद से - 
कोलस्वों योजना तथा अन्य योजनाओं में विभिन्‍त सरकारें. एक .दूसरे को.यथा-शक्ति - 
सहायता प्रदान करती रही हैं। इसप्ती प्रकार अमेरिका की सरकार ने भी पिछड़े हुए 
तथा अर्ध-विकसित देशों को अनेक प्रकार की सहायतायें दी हैं। श्रमेरिका क प्रेजीडेन्ट . 
टू मेन के पौइन्ट फोर प्रोग्राम (288 वश पएणाणा'$ '?णो कप! श08/ध7770) 

' के अन्तर्गत, युद्ध के बाद बहुत से देशों को अमेरिका ने प्रत्यक्ष सहायता: प्रदान की 
है । गत वर्षो में रूस ने भी इस प्रकार की सहायता दी है । इस- प्रकार विश्व बैंक 
तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी अधघे-विकसित देशों को काफी सहायता प्राप्त 
हुई है । सच में विदेशी पूँजी:ने विभिन्‍न देशों के आथिक विकास :में इतनी सहायता 
दी है कि उसके पक्ष में जितना कहा जाए उतना कम है। यह सहायता केवल मुद्रा 
के रूप में ही प्राप्त नहीं हुई है वरन्‌ डाक्टरों, इन्जीनियरों, वंज्ञानिकों, कारीगरों, 
सलाहकारों, मश्ञीनों; वस्तुओं, कच्ची सामग्री के रूप में भी प्राप्त हुई है । किन्तु 
विदेशी सहायता में भी कुछ कठिनाइयाँ होती -हैं । प्रथम, विदेशी ऋणों या. सहायता 
के संम्बन्ध में यह निश्चित नहीं कि समय पर उपलब्ध हो सकगी । दूसरे, ऐसी 
सहायता के साथ बहुवा राजनंतिक या आशिक शर्तें लगी होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्थाओं से जो श्राथिक सहायता या ऋण प्राप्त होते हैं, उनके साथ इस प्रकार की 

कोई भी शर्त नहीं होतीं और इस प्रकार यह विदेशी सहायता का सबसे अच्छा रूप 
है । किन्तु विदेशी सहायता को केवल द्वितीय महत्व ही देना चाहिए ।* विदेशी 
सहायता से केवल उसी प्रकार काम लेना चाहिए ज॑से मशीन में तेल काम देता है 
अर्थात्‌ आथिक विकास कार्यक्रम की मश्ञीवों को चलाने के लिए शक्ति तो आन्तरिक 
साधनों से ही प्राप्त करनी चाहिए केवल चिकनाई के लिए विदेशी सहायता से तेल 


3. एग्रा।80 ऐरबगणाड : कईशाएवेड. गण ज्याक्षालााहड,.. डाक्टर. 0शर्थक्ग्राशा।. | | 
फावेश-धरं202/072वें 472६5, 0. 94 के - हु ३ 7) 


आशिक विकास सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था ५१३४३ 


का काम लेना चाहिए | बड़े-बड़े अ्थृशास्त्रियों ने इस बात को स्वीकार किया है 
कि स्थायी लाभ केवल आन्तरिक साथतनों से ही प्राप्त हो सकते हैं। व्यक्तियों में 
स्वयं बचाने को आदत डालनी चाहिए ।विदेशी सहायता से केवल श्रस्थायी लाभ 
ही प्राप्त होते हैं । ऊँचे जीवन स्तरों के लिए एक स्थायों श्राधार समाज के भीतर से 
ही उत्पन्न होना चाहिए ।* 
भारत में विकास सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था-- 

भारत में सरकार की श्लोर से आथिक नियोजन के हेतु सबसे पहला प्रयत्न 
सन्‌ १६४३ में हुआ्मा था जबकि वाइसराय की एक्जीक्यूटिव काउन्सिल (शंत्श०ए*5 
सऋल्टाधंएट (०फाणी) की एक पुन्तिर्माण समिति नियुक्त की गई थी | सम्‌ 
१६४४५ में कन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों से उनकी अपनी-अपनी विकास 
योजनाओं की रूपरेखा माँगी, जिनमें से सरकार ने ४० करोड़ रुपयों की लागत 
की योजनायें चुनी थीं और प्रान्तीय सरकारों को इन योजनाश्रों को कार्यान्वित 
करने के लिए ३५० करोड़ रुपयों के पेशगी अ्रनुदान दिए श्रौर १५० करोड़ रुपयों 
के ऋण दिए ।* किन्तु युद्धोत्तर काल में उत्मन्त होने वाली श्रनेकों कठिनाइयों से 
इन योजनाओञ्रों को उत्तनी सफलता प्राप्त नहीं हुई जितनी श्राशा की जाती थी । 
युद्धकाल में मूल्य तो काफी बढ़ ही गए थे, किन्तु युद्ध समाप्त होने के वाद सरकार 
को मुख्य भय यह था कि कहीं पहली लड़ाई की भाँति, श्रव भी मन्दी उत्पन्त ने 
हो, इसलिए सरकार ने ऐसी आथिक नीति अपनाई कि मुद्रा स्फीति कम होने के 
स्थान पर और बढ़ने लगी | सन्‌ १९६४७ में देश के विभाजन से भारत के लिए 
पूर्णतया नई समस्याएँ उत्पन्न हो गई । खाद्यान्न की कमी श्रौर भी श्रधिक हो गई 
क्योंकि विभाजन के वाद भारत के हिस्से में 5०% जनसंख्या आई लेकिन गेहूं 
उपजाने वाले क्षेत्रों का ६५% ग्रौर चावल उपजाने वाले क्षेत्रों का केबल ६६% 
भाग ही झ्राया । इसके अतिरिक्त भारत की शरणाश्थियों के पुनर्वास की भी समस्या 
थी । अनुमान है कि सन्‌ १९४८ से १६९५३ तक भारत सरकार ने शरणाथ्ियों के 
पुन्वासन पर लगभग ७५ करोड़ रुपये खर्च किए थे। सन्‌ १६४६ में रुपये के अव- 
मूल्यन से भारत शौर पाकिस्तान के बीच श्राथिक सम्बन्ध सुधरने के स्थान पर और 
भी विगड़ गए और व्यापार तो लगभग बन्द ही हो गया। इच सब कठिनाइयों के 
कारण भारत सरकार का विक्रास कार्यक्रमों पर व्यय बहुत कम हो गया । सन्‌ 
१६५१ में जब कि रिजवं बैक ने मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए उचित उपाय किए, 
तब से बजट में विकास-पसम्बन्धी वित्त को एक प्रमुख स्थान प्राप्त होना आरम्भ 
हुआ श्र सरकार के 'विनियोगों!' तथा विकास कार्यो के लिए ऋणों की राशि 
बढ़ने लगी । केच्रीय सरकार के व्यय में विभियोगों का भाग सन्‌ १६४९ में ३०% 
से सन्‌ १६५३ में ४०% हो गया था। 


4. (५ छएणाञउ7999 थातव शाह, 4ए770च2९४ 0 डत्मामाएंट 2#शैव्काग्रश॥/, 9. 20. 
5. ए९ए०04 णी 08 केशशाह मका: ल॒ गावीध 9 एकरातशावर दार्व ग्रं्रक्ा०८, 945-46, 
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6, 0. एए. ; झ८ताक्ाआंर 407९9 णी #डिंद दावे ह2 #दा 245, 953, 9. 43. 


'भररे४ ; * राजस्व 


दिसम्बर सन्‌ १६५४२ में नियोजन आयोग ने पहली योजना का श्रन्तिम रूप 
प्रस्तुत किया और ४ वर्षों में २,०६६ करोड़ रुपयों को व्यय करने का निश्चय . 
किया । बाद में यह राशि २,३७८ करोड़ रुपये कर दी गई थी। प्रारम्भिक व्यय 
राशि के अनुसार केन्द्रीय तया राजकीय सरकारों द्वारा १,२५८ करोड़ रुपये ऋणों 
तथा वजठ सम्बन्धी साधनों से प्राप्त होने का निश्चय किया गया था श्र 5८१६१. 
करोड़ रुपयों की इस प्रकार कमी रही थी.। इसको पूरा करने के लिए २६९० करोड़ 
रुपयों का हीना प्रवन्धन किया गया और शेष ५२१ करोड़ रुपयों की कमी को 
विदेशी सहायता, अतिरिक्त ऋणों तथा अतिरिक्त होनार्थ प्रवन्धन से पूरा करने 
को निरचय किया गया था । किन्तु जब योजना में व्यय की राशि को २,३७८ करोड़ 
रुपये कर दिया गया तव ५२१ करोड़ रुपयों की प्रारम्भिक कमी ८२० करोड़. रुपयों 
की कमी में वदल गई थी । योजना के ५ 'वर्षों में १,२७७ करोड़ रुपये वजट से प्राप्त 
हुए थे, २०३ करोड़ रुपये विदेशी संहायता से प्राप्त हुए थे और ५३२ करोड़ रुपयों . 
का हीना प्रबन्धन करना पड़ा था । इस प्रकार योजना के लिये: कुल धन इन चार 
स्रोतों से प्राप्त हुआ था: (१) ऋणों (२) करारोपरणा (३) हीनाथ प्रवन्धन और 
(४) विदेशी सहायता । | 

ऋगणा प्राप्त करने में सरकार को आशा से भी भ्रधिक सहायता प्राप्त हुई 
थी | यह ध्यान रहे कि योजना के पहले वर्ष में सरकार-को ऋण प्राप्त करने में 
कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्‍षत मुद्रा-वाजार की .स्थिति 
बहुत खराब थी किन्तु श्रगले दो वर्षों में मुद्रा-वाजार की स्थिति सुधर जाने से 
सरकार को बहुत सफलता प्राप्त हुई और योजना के चौथे वर्ष में सरकार ने बाजार 
से बहुत वड़ी मात्रा में ऋण इकट्ठे किये, और ५ वर्षो में जो ऋण प्राप्त हुए उनकी 
राशि निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा ८७ करोड़ रुपये अधिक थी । योजना से ५ वर्षों में 
२०२ करोड़ के ऋण प्राप्त हुए थे जबकि लक्ष्य केवल ११५ करोड़ रुपये ही एकत्रित 
करने का था। इन ५ वर्षों में अल्यवचतों, प्रावदान कोपों इत्यादि से २७० करोड़ 
रुपयों के स्‍्थाव पर ३०४ करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे । यह हर्ष की वात है कि सन्‌ _ 
१६५०-५१ की अपेक्षा अल्पवचतों से एकत्रित हुई राशि योजना के अन्तिम वर्ष में . 
दुगनी हो गई थी 

प्रथम योजना के काल में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को करारोपण से 
प्राप्त होने वाली राशि में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो पाई थी । सन्‌ १६५०-४१ में 
करों .स लगमग ६२६ करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। -सनू १९५१-५२ में कोरिया 
युद्ध के कारण अधिक लाभ प्राप्त होने से करारोपणा से ७३८ करोड़ रुपये प्राप्त 
हुए थे । इसके वाद अगले दो वर्षों में करों से प्राप्त आय में कुछ कमी हो गई कि 
योजना के चौथे वर्ष में इस आय में फिर वृद्धि हुई और सन्‌ १६५५-५६ में करों 
से लगभग ७५० करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे-ज योजना के ४ वर्षो में अतिरिक्त 
करारोपण्‌ से १७५ करोड़ रुपयों की अतिरिक्त श्राय प्राप्त हुई थी और राष्ट्रीय 
: आय में करों का अनुपात जो सन्‌ १६५०-५१ में ६*६% था वह. सत्‌ १६५५-५६ 


श्राथिक विकास सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था प्३्५ 


में बढ़ कर केवल ७% ही हो पाया | भारत जैसे देश के लिए जहाँ करारोपरणाः 
प्रणाली काफी खुव्यवस्थित है, करों से इतनी कम राशि प्राप्त होता आइचर्यजनक 
बात है । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में हीनार्थ प्रवन्धन की नीति को बड़ी सावधानी से 
लागू किया गया था । अ्रव॑-विकसित देझों में हीनाथं प्रवन्चन की नीति बहुत ही 
लाभप्रद सिद्ध हो सकती है । एक तो यह रोजगारों की संख्या में वृद्धि करने में 
सहायक हो सकती है और दूसरे पूंजी निर्माण की गति को तीज कर सकती है। 
प्रथम योजना में सरकार के बजट के घाटों ने राष्ट्रीय व्यय में वृद्धि की थी और 
वजट के घाटों को सरकार ने अपने एकत्रित कोपों से तथा रिजर्व बैंक से ऋण 
लेकर पूरा किया था | प्रथम योजना में सरकार को यह आशा थी कि २६९० करोड़ 
रुपयों का हीनाथ प्रवन्धत होगा और क्योंकि यह राशि पौंड पावनों के कोपों से 
प्राप्त की जानी थी, इसलिए हीतायथे॑ प्रवन्धन से मुद्रा प्रसार में वृद्धि होने का भय 
नहीं था । योजना के प्रथम वर्ष में हीनार्थ प्रवस्धन करने की कोई आवश्यकता नहीं 
हुई क्योंकि सरकार को आवश्यकता से अधिक राशि वजट से ही प्राप्त हो गई 
थी । योजना के दूसरे श्रौर तीसरे वर्षों में घाटों को नकद कोपों से पूरा किया गया 
था । किन्तु संन्‌ १६५४-५५ के बाद बजट के घाटों को कोप बिलों (वा888प9 
छा]9) में वृद्धि करके पुरा किया गया था। योजना काल में राज्य सरकारों के 
बजट के घाटों का अनुमाव लगभग २८० करोड़ रुपयों का था ।* किन्तु क्‍योंकि यह 
राशि श्रधिकतर जनता से ऋणों द्वारा प्राप्त की गई थी इसलिए इसे हीनार्थ 
प्रबन्धन नहीं कहा जा सकता । इतना हीनार्थ प्रवन्बन होने के बाद भी भारत में 
मुद्रा-स्फीति में कोई विशेष वृद्धि नहीं होने पाई थी । यह निम्न तालिका से विदित 
थोक मूल्यों सम्बन्धी । रहन-सहन की लागत सम्बन्धी 
सूचक अंक सूचक अंक 
(१६३६-१००) | (-१०० 
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म॒द्रा प्रसार में वद्धि होने के कई कारण थे | पहला कारण ता यह था कि 
योजना के अन्तिम दोवर्पों में ही मुद्रा की पृत्ति में वृद्धि हुई थी, जिसके प्रभाव 
7-7] एफ, ; #त्माम्शांट डीध्एछए थी शैंडंव वाव॑ ह॥९ #व्वाः ऋ45॥, 4953, 9. 207 


३६ ये राजस्व 


केवल बाद के वर्षो में ही मालूम होते 4 इसके अतिरिक्त भारत को- विदेशों से जो- 
सहायता प्राप्त हुई थी उससे भी मुद्रा-स्फीति के उत्पन्न होने वाले प्रभावों में कोई 
विशेष वृद्धि नहीं हो पाई थी, क्योंकि श्रधिकतर यह सहायता वस्तुओं के रूप में 
प्राप्त हुई थी और इससे व्यक्तियों के हाथ में अधिक ऋय-शक्ति नहीं पहुँच पाई थी । 
इसी प्रकार भारत ने पौंड पावत्रों क्रे कोषों से जो राशि निकाली थी उससे -भी 
व्यक्तियों के हाथों में अधिक क्रय-शक्ति न पहुँच पाने के कारण मुद्रा-स्फीति के 
प्रभाव बहुत कम रहे थे । 

भारत ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में विदेशी सहायता 
में से लगभग १२६ करोड़ रुपयों का उपयोग किया था श्रौर चौथे वर्ष में लगभग 
१६ करोड़ रुपयों का और कुल ४५ वर्षों में १८८ करोड़ रुपयों का उपयोग किया था 
जब कि ४५ वर्षों में कुल २६६ करोड़ रुपयों की सहायता प्राप्त हुई थी। इस प्रकार 
१०८ करोड़ रुपये दूसरी योजना के लिए उपलब्ध थे। विदेशी सहायता मुख्य रूप 
से गेहूँ, इस्पात और मश्नीनों के खरीदने में खर्चे की गई थी । 


दसरी योजना में वित्त प्रबन्ध--- 


यद्यपि प्रथम योजना के आरम्भ में भारत सरकार हीनाथ प्रबन्धन की नीति 
के पक्ष में नहीं थी किन्तु वित्तीय प्रबन्ध की कठिनाइयों के कारण उन्हें योजना 
के अन्तिम वर्षों में हीनाथथ प्रवन्धन का सहारा लेना ही पड़ा और जब प्रथम योजना 
काल में हीना प्रवन्धन से अधिक मुद्रा-स्फी तिक प्रभाव उत्पन्न नहीं हुए ती सरकार 
का दृष्टिकोरा बिल्कुल ही वदल गया और सन्‌ १६५४-५४ में वित्त मन्‍्ती ने अपने 
एक भाषण में कहा कि "ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि एक 
बड़ी मात्रा में हीनाथ प्रवन्धन से विशेषकर जब विकास कार्यक्रमों के लिए किया 
: जाये, कोई भी बुरे परिणाम नहीं होंगे, वल्कि साथ ही साथ. श्रथे-व्यवस्था के दोप 
दूर किये जा सकते हैं ।! इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में नियोजन श्रायोग, 
का श्रनुमान था कि कुल १,२०० करोड़ रुपये का हीनार्थ प्रबन्धन किया जायेगा। 
किन्तु यह राशि बाद में घटा कर ६०० करोड़ रुपये कर दी गई। दूसरी योजना 
' पहली की अपेक्षा अधिक विज्ञाल थी और योजना के लिए आवश्यक वित्त का प्रबन्ध 
करने में आयोग का अनुमान था कि घरेलू आय के ख्रोतों में राष्ट्रीय आय का अनुपात 
७५% से बढ़कर १०% हो जायेगा। इसके लिये करारोपण में वृद्धि करनी थी श्रीर ऋण 
प्राप्त करने थे । कुल विकास व्यय की लगभग २५% राशि को हीनाथे प्रबन्धन 
द्वारा प्राप्त किया जाना था | ८०० करोड़ रुपयों की विदेशी सहायता प्राप्त करनी थी 
आर २०० करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कोपों से प्राप्त करने थे । फिर भी. 
४०० करोड़ रुपयों की कमी को पूरा करने के लिये करों में वृद्धि करी 
जानी थी और राजकीय उपक्रम के लाभों को अधिकाधिक उपयोग में लाना था । 
-हम दूसरी योजना के लिए बन को प्राप्त करने के विभिन्‍न स्रोतों .की 
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विवेचना निम्न प्रृष्ठों में करेंगे और यह देखेंगे कि नियोजन श्रायोग के अनुमान कहाँ 
तक सफल हुए हैं । 

मई, सन्‌ १६५८ में नियोजन आयोग ने दूसरी योजना के मूल्यांकन तथा 
सम्भावतांग्रों पर एक स्मृतिपत्र प्रकाशित किया था जिसमें यह बताया गया कि 
चययोजना के लिए ञ्राश्षा से कम साधन उपलब्ध हो सकेंगे । यद्यपि प्रारम्भ से ही करों 
में काफी दृद्धि की गई, किन्तु कर आय का एक बहुत बड़ा भाग सुरक्षा, गैर-विकास 
च्यय तथा योजना के अतिरिक्त अन्य विकास-व्ययों पर लगा दिया गया था। इस 
सवका परिणाम यह हुश्ना कि प्रारम्मिक वर्षो में ही हीनाथ प्रवन्धन का सहारा 
लिया गया | सबसे अधिक कठिनाई भुगतान-संतुलन तथा विदेशी साधनों को प्राप्त 
करने में अनुभव हुईं । योजना के प्रथम दो वर्षो में ही भारत के विदेशी मुद्रा-कोप 
४७६ करोड़ रु० से कम हो गए । इसके अतिरिक्त अन्तर्राप्ट्रीय मुद्राकोप से जो 8६५ 
करोड़ रु० के ऋण प्राप्त हुए थे, उनको भी समाप्त कर दिया गया | साथ ही यह 
अनुमान लगाया गया कि योजना काल में ४,८०० करोड़ रु० के स्थान पर केवल 
४,२६० करोड रु० ही प्राप्त हो सकेंगे । श्रतः यह श्रनुभव किया गया कि योजना 
के कुछ श्रनावश्यक भागों में काट-छांट कर दी जाए। किन्तु नियोजन-भ्रायोग इस 
“विचार से सहमत नहीं था। उसका विचार था कि यदि हम ऐसा करेंगे तो सामाजिक 
सेवाओ्रों में कमी हो जाएगी या हमको उन परियोजनाञ्ों को अ्रधूरा ही छोड़ना 
'पड़ेगा जो पहले से आरम्भ हो चुकी हैं, फलत: इनमें घन का भारी अ्रपव्यय होगा । 
इसलिए नियोजन-श्रायोग का विचार था कि योजना की कुल लागत ४,५०० करोड़ 
रु० से कम न रखी जाए ।. परिणामतया योजना को दो भागों में विभाजित कर दिया 
गया | प्रथम भाग में केवल मूल परियोजनाग्रों (0०० 970००४) को सम्मिलित 
किया गया जिनकी लागत ४,५०० करोड़ र० निश्चित की गई ) इसके अन्तर्गत उन 
कार्यक्रमों को रखा गया जो कृपि-उत्पादन से सम्बन्धित थे तथा उन परियोजनाओं 
को लिया गया जिनको स्थगित नहीं किया जा सकता था ; या जिनमें काफी प्रगति 
हो चुक्री थी। द्वितीय भाग में शेप परियोजनाञ्ों को रखा गया श्रीर यह निरुचय 
किया गया कि ये योजनाएँ उसी समय लागू की जाएँगी जबकि उनके लिए श्रावश्यक 
साधन उपलब्ध होंगे। सन्‌ १६५६ में नियोजन-श्रायोग ने योजना के साधनों तथा 
लागत पर एक दूसरा स्मृतिपत्र प्रकाशित किया और यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि 
योजना की लागत को ४,५०० करोड़ रु० से भी कम कर दिया जाए, किन्तु राष्ट्रीय 
विकास परिपद्‌ ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं क्रिया 

पाँच वर्ष की श्रवधि में योजना की कुल लागत ४,६०० करोड़ रु० रही । 
योजना के लिए चालू आय में से कोई बचत प्राप्त नहीं हुई और वास्तव में ५० 
करोड़ रु० का घाटा निश्चित किया था । इसका अ्भिप्राय यह हुआ कि योजना के 
(लिए जो अ्रतिरिक्त कर लागू किए जाने थे उनकी आय में से ५० करोड़ रु० गर- 
योजनावद्ध कार्यों पर लगाने का निदचय किया गया था। प्रारम्मिक अनुमानों के 
अनुसार योजना के वित्तीय प्रवन्ध में ४०० करोड़ रु० की कमी अनुभव की गई थी 
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श्रौरं यह निदपचय किया गया था कि इस-कमी को अतिरिक्त करों द्वारा पूरा किया 
जाएगा। किन्तु वास्तव में अतिरिक्त करों से ४०० करोड़ रु० से भी अधिक आय - 
प्राप्त हुई । इसी प्रकार प्रारम्भिक अनुमानों की अपेक्षा जनता से 5० करोड़-रु० 
अधिक प्राप्त हुए थे । वास्तव में देखा जाय तो यह अनुमान सही नहीं है, क्योंकि .. 
जनता से प्राप्त होने वाले ऋणा की राशि निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा ३०० करोड़ 
रु० कम थी । इसके अन्तगगंत ७८० करोड़ रु० की वह घन राशि भी सम्मिलित कर _ 
ली गई जो स्टेट बैंक द्वारा पी० एल० ४८०- समभौते के अन्तर्गत ऋणा पत्र खरीदने 
से और रिजय बैंक द्वारा ऋण पत्र खरीदने से प्राप्त हुई । अल्प बचतों .से भी 
'निर्वारित-लक्ष्य की श्रपेक्षा १०० करोड़ रु० कम प्राप्त हुए । विदेशी सहायता प्रोर- 
स्थिक श्रनुमानों की अपेक्षा २६९० करोड़ रु० से अ्रधिक रही । हीना प्रवन्चन १२०० 
करोड़ रु० के प्रारम्भिक अनुमानों के स्थान पर केवल €४ं८ करोड़ रुपये तक ही 
सीमित रहा । ह 

तीसरी योजना में वित्त प्रवन्ध--तीसरी योजना में जिन कार्यक्रमों को पूरा 
करने का निरचय किया गया है उनकी लागत का अनुमाव 5,००० करोड़ रु० 
लगाया गया । किन्तु क्योंकि कुछ कार्यक्रमों को चौथी योजना में अन्तरित करने के 
लिए सोचा गया है इसलिए योजना की वित्तीय लागत ७,४०० करोड़ रु० रक्खी गई है, 
और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जहाँ तक हो अधिकाधिक साधन प्राप्त किए 
जाएँ श्रौर सभी कार्यक्रमों को पुरा किया जाए। तीसरी योजना के वित्तीय साधनों 
का ज्ञान निम्न तालिका से प्राप्त किया जा सकता है | 











राशि (करोड़ । कुल राशि 
रु० में) [का प्रतिशत 
। ि 
'१, चालू स्रोतों से होने वाली बचत (अ्रत्तिरिक्त प्ध० | ७. 
करारोपरा को, छोड़कर) ! | 
२. रेलों का अंशदान १०० | हू 
३. अ्रन्य सरकारी उद्यमों का आधिक्य ४५० । ६. 
४. जनता से ऋरणा ८०० | ११ 
५. श्रल्प बचतें ६००. पा 
६. प्रावदान कोप २६५: । 4 
७. स्थत समीकरण कोष ॥ १०५ | ४ 
८. गर-योजना व्ययों के श्रतिरिकत अन्य पजीगत ध् _ 
प्राप्तियों का शेप १७० र्र 
६. अतिरिक्त करारोपण, राजकीय उद्यमों के | 
आधिक्यों में वृद्धि करने हेतु किये जाने वाले ! ॥ 
प्रयत्नों सहित १,७१० | जे 
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उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि चालू करों से ५५० करोड़ रु७ प्राप्त किये 
जाएँगे। केवल चालू प्राप्तियों के आधार पर ही यह अनुमान है कि रेलों से १००. 
करोड़ रु० अंशदान के रूप में प्राप्त होंगे। अन्य सरकारी उद्यमों से ४५० करोड़ रु०. 
(३०० करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार के उद्यमों से और १५० करोड़ रु० राज्य सर-- 
कारों के उद्यमों से) प्राप्त करने की श्राशा की गई है। किन्तु इम बनराशि में वे 
राशियाँ भी सम्पिलित हैं जिन्हें राजकीय उद्यप अपने विस्तार कार्य क्रमों, मृल्य-हास 
सुरक्षित कोपों आदि में लगा सकते हैं। बाजार से ८०० करोड़ रु० के ऋण प्राप्त 
करने का निएचय फ़िया गया जिपक्े अन्वर्गत जीवन बीमा निगम, विभिन्‍न प्रावदाल 
कोपों (ए7०शं6७४६ एप05) और अन्य विनियोगों द्वारा सरकारी ऋणपत्रों के 
विनियोग में वृद्धि करने की व्यवस्था की गई है। अल्प बचतों से ६०० करोड़ रु० 
प्राप्त किये जाएंगे। यद्यपि योजना काल में विदेशी सहायता के रूप में ३,२०० करोड़ 
रु० प्राप्त होने का अ्रनुमान है, किन्तु इस घनराशि में से २,२०० करोड़ रु० ही 
योजना-कार्य के लिए प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि १००० करोड़ रु० अन्य कार्यों में लगेंगे 
अर्थात्‌ लगभग ५०० करोड़ रु० ऋणों के भुगतान में, ३०० करोड़ रु० निजी-क्षेत्र 
में श्रोर॒ २०० करोड़ रु० अ्रमरीकी पदाधिकारियों के लिए रुपयों के रूप में रखे 
जायेंगे हीनार्थ प्रवन्चन ५५० करोड़ रु० तक ही सीमित रखा ज!एगा | इसका मुख्य 
कारण एक तो यह था कि दृधरी योजना काल में मुल्यों में काफी वृद्धि हो चुकी थी और 
दूसरा कारण यह था कि नये नोटों के प्रकाशन के लिए विदेशी मुद्राकोप अधिक मात्रा 
में नहीं थे। नियोजन-ग्रायोग ने बहू भ्रवर्य स्पष्ट कर दिया है कि वास्तव में 
हीनार्थ प्रबन्धन का उपयोग किस सीमा तक किया जाएगा, इसका निर्धारण भावी 
परिस्थितियाँ ही करेंगी । अतिरिक्त करारोपण से १,७१० करोड़ रु० प्राप्त करने 
का लक्ष्य निर्वारित किया गया (११०० करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार द्वारा और 
६१० करोड़ रु० राज्य सरकारों द्वारा) । आयोग के अनुसार अप्रत्यक्ष करों पर 
ग्रधिक जोर दिया जाएगा । 

सन्‌ १६६३ में तीसरी योजना की प्रगति का मूल्यांकन किया गया जिसमें 
यह बताया गया था कि सन्‌ १६६०-६१ की दरों पर करों से, प्रारम्भिक अनुमानों 
की श्रवेक्षा 5०० करोड़ रु० अधिक प्राप्त हो सकेंगे, किन्तु वर्योंकि सरकारी व्यय में 
काफी वृद्धि हो गई है इसलिए शुद्ध प्राप्तियाँ योजना के अनुमान से कम ही रहेंगे । 
नये करों से भी प्रारम्भिक अनुमान की अपेक्षा अ्रधिक प्राप्तियाँ होंगी ओर यह अनु- 
मान लगाया गया है कि केन्द्र द्वारा लगाए गए करों से तीसरी योजना में लगभग 
१,६०० करोड़ रु० प्राप्त होंगे जबकि प्रारम्भिक अनुमान केवल १,१०० करोड़ रु० के 
ही हैं। यद्यपि राज्यों को करों से लगभग ५०० करोड़ रु० प्राप्त होने की आज्ञा है 
जबकि प्रारम्मिक अनुमान ६१० करोड़ रु० के निश्चित क्रिए गए हैं, किन्तु केन्द्र और 
राज्यों को मिला कर प्रारम्भिक अनुमानों की तुलना में ७०० करोड़ रु० अधिक प्राप्त 
होने की श्राशा है। रेलों से १०० करोड़ रु० की तुलना में १४०-१५० करोड़ रु० 
प्राप्त होने की थ्राशा हैं। जहाँ तक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का सम्बन्ध है, कदाचित 


भ्र्रै० > ४. राजस्व - 


इनसे अनुमानानुसार ३०० करोड़ रु० प्राप्त न हो पाये । हाँ, राज्यों के उद्यमों से - 
ऐसी श्राशा की जाती है, कि १५० करोड़ रु० प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा हो सकेगा । 
योजना के प्रथम तीन वर्षों में ५९५-४५५० करोड़ रु० के ऋण प्राप्त हुए हैं। यह 
आदग्या की जा सकती है कि शायद योजनावधि में ८०० करोड़ रु० के निर्धारित लक्ष्य से 
अधिक ऋशसा प्राप्त हो सकेंगे । यह ध्यान रहे कि इस राशि में से २७५ करोड़ रु० के 
ऋणा- कैवल राज्यों ने ही प्राप्त किए हैं।. हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार के ऋण 
सम्बन्धी कार्य-क्रम पर इसका वुरा प्रभाव पड़े) इसलिए यह आवश्यक प्रतीत होता 
है कि राज्यों द्वारा ऋण प्राप्त करने की नीति पर कुछ नियन्त्रण लगाए जाएं । अल्प- 
वचतों से, प्रथम तीन वर्षों में केवल ३०० करोड़ रु० प्राप्त हुए हैं। प्रतः स्पष्ट है कि 
योजनाकाल में अ्रल्प-बचतों से ६०० करोड़ रु० प्राप्त करने का जो लक्ष्य निर्धारित 
किया गया है, वह पूरां न हो सकेगा, क्‍योंकि अन्तिम दो वर्षों में अल्प-बचत्तों से 
३०० करोड़ रु० प्राप्त होने की श्राशा नहीं की जा सकती है। विदेशा सहायता के 
सम्बन्ध में लक्ष्य पूर्ति की श्राशा प्रगट की गई है। हीनाथ प्रबन्धन भी उत्तनी राशि 
तक किया जा चुका है जो पूरे योजनाकाल में होना था ! भविष्य में कितना: और 
हीनार्थ प्रवन्धन किया जाएगा, यह परिस्थितियां ही बता सकेंगी । 


चौथी योजना सम्बन्धी मैमोरण्डम--- 


ग्रगस्त तथा सितम्बर सन्‌ १६९६५ में भारत-पाकिस्तान संघ के कारण 
चौथी पंचवर्षीय योजना को एक निश्चित रूप प्रदान नहीं किया जा सका फिर भी 
अक्तुवर सन्‌ १६६४ में चौथी योजना पर जो मंमोरण्डम प्रस्तुत किया गया था 
उससे चौथी योजना के सम्भावित श्राकार का अनुमान लगाया जा सकता है। चौथी 
योजना की कुल लागत २१,५०० करोड़ रुपये निर्चित की गई थी जिसमें से 
१४,५०० करोड़ राजकीय क्षेत्र थे और ७००० करोड़ निजी क्षेत्र में खर्च होने 
थे। यह अनुमान इस घारणा पर आधारित था कि गेर योजना व्यय को न्यून, रक्‍्खा 
जाएगा और करारोपण की वर्तमान दर पर ही आय को अधिकतम किया जाऐगा | 
ऐसी आशा थी कि कर आय में लगभग 5८% प्रतिवर्ष की वृद्धि होगी । किन्तु यह 
तभी होगी जबकि बड़े-बड़े उद्योगों में उत्पादन के श्राशातीत स्तर प्राप्त होंगे और 
उत्पादन तथा श्राय की वृद्धि के साथ-साथ कर आय में भी वृद्धि होगी । गेर कर 
आय में भी ८5% प्रतिवर्ष की वृद्धि होने की आशा थी । यह भी अनुमान था कि 
प्रशासनिक व्यय में ५९% प्रतिवर्ष से श्रधिक की वृद्धि नहीं होने दी जाऐगी ओर 
गेर विकास व्यय में ३३% प्रतिवर्ष से अ्रधिक की वृद्धि नहीं होने दी जाऐगी। 
इसके भ्रतिरिक्त यह भी घारणा थी कि रक्षा सम्बन्धी व्यय में. कोई जिशेष वृद्धि 
नहीं होगी किन्तु पिछले १३ वर्ष में जो घटनाएँ घटीं उन सभी के ,कारण जसा 
सोचा गया था वसा नहीं हुआ । 

यह भी झ्राशा की गई है कि वाजारू ऋणों, छोटी बचतों, आवदान . कोपों 
तथा वापिक जमाझ्रों और अन्य पूजी प्राप्तियों में काफी वृद्धि होगी परन्तु ऐसा तभी 


माथिक विकास सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था पर 


हो सकेगा जब कि इस शोर विशेप प्रयत्त किये जायें । इस बात की और भी संकेत 
किया गया था कि कैन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को रिजर्व वैंक से सीमित मात्रा में 
ही ऋश प्राप्त करने होंगे। श्रथति हीनाथ्थ प्रवन्धन को नियन्त्रण में ही रक्‍्खा 
जाएगा। करारोपण के क्षेत्र में, वंसे ती सभी दिशाग्रों में प्रयत्न किये जाएँगे किन्तु 
कृषि श्रायों को अधिकाधिक सम्मिलित किया जाएगा । विक्री-कर के क्षेत्र का निरीक्षण 
करने पर भी विचार किया गया था। शहरी सम्पत्ति की मूल्य वृद्धि की करारोपणु 
के क्षेत्र में लाने का भी प्रस्ताव था। कर वंचन को भी कम करने के प्रश्न पर 
विचार किया गया था । राजकीय उपक्रयों के सम्बन्ध में यह बात आवश्यक रूप 
से स्पष्ट की गई थी कि लागतों को नीचा रखना बहुत जरूरी था और कुछ उपक्रमों 
में मूल्यों को बढ़ाना भी उचित समझा गया था । अश्रधिकांश राजकीय उपक्रमों के 
लिये यह उचित समझा गया था कि मुल्य इस प्रकार निर्धारित किये जाएँ कि 
वितियोग की गई पूँजी पर १२% का लाभ प्राप्त हो । 
हाँ तक विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्रोतों का अ्इ्न है, ऐसा अनुमाव लगाया 

गया था कि चौथी योजना काल में लगभग ५१०० करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा 
निर्यातों से प्राप्त हो सकेगी जवकि ?. 7.. ४८० के अन्तर्गत होने वाले आयातों के 
ग्रतिरिक्त अन्‍य आपात लगभग ७२०० करोड़ रुपयों के होंगे। इस प्रकार केवल 
वस्तुग्रों के आयातों पर ही २१०० करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा की कमी पड़ेगी । 
इसके अतिरिक्त विदेशी ऋणों के मूल धन तथा ब्याज के भ्रुगतान के लिए ११०० 
करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा की और आवश्यकता होगी। इस प्रकार विदेशी मुद्रा 
की कुल कमी ३२०० करोड़ रुपयों के लगभग रहेगी श्र कम से कम इस राशक्षि 
तक की विदेशी सहायता की श्रावइयक॒त्ता पड़ेगी । यदि हमें विदेशी सहायता को 
राशि को कम रखना हैं तो यह श्रावश्यक है कि हम अपने निर्यातों के लक्ष्यों को 
प्राप्त करने के प्रयत्त करें । 
पंचवर्षीय योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था पर एक दृष्टि-- 

समय-समय पर दूसरी, तीसरी तथा चौथी बोजनाञों की सफलता के विपय 
पर काफी श्षंकाएं प्रगट की जाती रही हैं। देश के धुविर्यात ग्रथ॑ंज्ञास्त्री श्री बी० 
आर० शिनोय का दूसरी योजना के सम्बन्ध में विचार था क्रि राष्ट्रीय आ्राय में प्रतिवर्ष 
५५% वृद्धि के प्रयत्त सफल नहीं हो सकते ।* विश्व-बैंक मिशन ने भी योजना को 
ग्त्यधिक महत्वाकांशी घोषित किया था। इसी प्रकार तीसरी योजना के विपय में 
भी अनेक शंकाएँ प्रगट की गईं और दूसरी योजना के अन्तिम वर्षों में जो काट-छाँट 
की गई तथा तीसरी योजना के भ्रारम्मिक वर्षों में जो श्रनुभव हुए हैं, उन्होंने इन 
शंकाओं को सत्य सिद्ध कर दिया है। वास्तव में किसी भी योजना की त्रच्छाई और 
बुराई प्राप्त हो सकने वाले साधनों की दृष्टि से नहीं आरँकी जा सकतो, वरन्‌ यह 
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'देखना आवश्यक है कि देश की श्राथिक भ्रावश्यकताएँ क्या हैं। मान भी लिया जाए 
भके योजनाएँ महत्वाकांक्षी रही हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है । यदि निर्धारित लक्ष्यों 
की पूति में सफलता प्राप्त नहीं होती तो इसमें कोई विशेष हानि नहीं होती । हमारे 
उद्देश्य साहसी होने चाहिए और हमें ऊंचे से ऊँचा लक्ष्य निर्धारित , करना चाहिए, 
तभी हम उन्नति करने की झ्राशा कर सकते हैं। श्रावश्यकता इस वात की है कि . 
हम चाहे जो भी लक्ष्य निर्धारित करें किन्तु उनको कार्यान्वित करने का ठीक ढग से 
अयास सच्चाई और ईमानदारी से करें। आजकल की संकटकालीन परिस्थिति' को 
देखते हुए तो यह और भी अधिक आवश्यक हो गया है ! । | 

प्रथम योजना में चालू आय से प्राप्त होने वाली राशि को ५६८ करोड़ 
रूपयों पर तियत किया गया था और वास्तव में ५७४०३ करोड़ रुपये प्राप्त हुए-थे-। 
'इस मद में चालू आय को बचतों और अतिरिक्त करारोपण “की. राशियों को. 
सम्मिलित किया जाता है। दूसरी योजना में इस मद-से 5८०० करोड़ रुपये प्राप्त 
होने की श्राशा की गई थी जबकि वास्तव में “१०५२ करोड़.रुपये प्राप्त हुए थे। 
'तीसरी योजना में इस मद के ग्रन्तर्गत २२६० करोड़ रुपये, प्राप्त करने, का कल्य . 
निर्धारित किया गया था । इस ओर काफी प्रयत्न भी किये गये हैं और केन्द्रीय . 
सरकार ने तो इस दिशा में गम्भीर प्रयत्न -किये हैं । किन्तु हमें अपने प्रयत्नों को 
ओर भी अ्रधिक करना होगा क्‍योंकि देश की सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न दिन: श्रति: दिन 
गम्भीर रूप धारण करता जा रहा है । हमें न केवल अतिरिक्त, कर ही लागू, करने 
होंगे वरत्‌ अपने कर सम्बन्धी ढांचे का संयुक्तीकरण, ग्रेर योजना व्यय को कम 
और योजना सम्बन्धी साधनों को अधिकतम करना होगा ।- चीनी झ्ाक्रमण तथा 
भारत-पाक संघर्ष के कारण यह श्रसम्भव ही है कि चालू ओ्राय से ५४० करोड़ 
रुपयों की प्राप्ति हो सके जैसा कि लक्ष्य निर्धारित किया गया है। - इसलिये 
स्पष्ट ही है की जनता को अधिकाधिक कर-भार सहन करने के लिये तैयार रहना 
चाहिये । 
ह जहाँ तक रेलों तथा श्रन्य राजकीय उपक्रमों से प्राप्त होने वाले, आधिक्यों 
का सम्बन्ध है, रेलों ने श्रभी तक निर्वारित लक्ष्यों के अनुसार अपना योगदान दिया : 
है । पिछले वर्षो में रेलों को दरों तथा किरायों में काफी वृद्धि भी हुई है ताकि वे 
अपने विकास-सम्बन्धी कार्यक्रमों को स्वयं पूरा कर सकें। पहली तथा दूसरी 
योजनाओं में अन्य सरकारी उपक्रमों से कोई भी साधन प्राप्त करने का प्रस्ताव 
नहीं रक्खा गया था । किन्तु तीसरी योजना में यह निश्चित किया गया कि राजकीय 
उपक्रम बिना लाभ तथा विना हानि की नीति को छोड़े और विकास सम्बन्धी कार्य 
ऋमों के लिये अपना अंशदान दें । तभी उनसे ४५० करोड़ रुपये: प्राप्त करने का 
लक्ष्य निर्वारित किया गया है । किन्तु यह ध्यान-रहे कि यह लक्ष्य बहुत ऊंचा है और 
कभी भी प्राप्त नहीं हो सकेगा । 

जहाँ तक ऋणों का सम्बन्ध है पहली योजना में वाजार ऋण तथा अल्प 
अचतों, निर्धारित बचतों की अपेक्षा अधिक प्राप्तियाँ हुईं । दूसरी योजना में विर्धारित 
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लक्ष्य आाज्त न हो सके । तीसरी योजना में १२० करोड़ रुपये अल्प बचतों से प्रति 
व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु यह लक्ष्य प्राप्त होना 
असम्भव है | यह ध्यान रहे कि भारत जंसे श्रधंविकसित देझ्न के लिग्रे श्रल्प बचतों 
का बहुत महत्त्व है और इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि ऐसी योजना चालू 
की जाए जो जनता को भ्रधिक झाकपंरा प्रदान कर सके । सन्‌ १६६२ में जो बचत 
प्रमाण पत्र चालू किये गये थे वे अधिक श्राकपंक थे और इनामी बौँडों की योजना 
अधिक सफल नहीं हुई । इस लिये यह बहुत जरूरी हैं कि जो भी योजना चालू की 
जाए वह वहुत सोच समझ कर की जानी चाहिये ! 

हीनार्थ प्रवन्चन का सहारा प्रथम योजना के प्रथम दो वर्षो में ही लिया गया 
था । इसकी राशि ४२० करोड़ रु० थी। यद्यपि प्रथम योजना में उसका प्रभाव 
मूल्यों पर नहीं पड़ा किन्तु दूसरी योजना में उम्रके प्रभाव दृष्टिगोचर हुए। दूसरी 
योजना में १२०० करोड़ रु० की निर्धारित राशि के स्थान पर &४८ करोड़ रु० 
का ही हीनार्थ प्रबन्धन हुआ । कदाचित्‌ निर्धारित राशि में कमी इसीलिए की गईं 
क्योंकि मृल्यों में तीव्र वृद्धि होना आरम्भ हो गई थी । सन्‌ १६६०-६१ तक मूल्यों 
में लगभग ३२९३ प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी । सवसे अधिक वृद्धि खाद्य पदार्थों में 
हुई ! यह सच है कि इस वृद्धि में मौसम की प्रतिकूलता का भी हाथ था किन्तु 
ग्रधिक प्रभाव हीनार्थ प्रवन्धन का ही पड़ा । यहां पर यह बता देना आ्रावव्यक है 
कि ६४८ करोड़ रु० के हीनार्थ प्रवन्वन के अतिरिक्त रिजवे वैक तथा स्टेट बैंक ने 
जो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदीं उनसे भी देश की कुल क्रय-शक्ति में वृद्धि हुई श्ौर 
इस सबका सामूहिक परिणाम यह हुआ कि पिछले तीन वर्षों में मुल्य छलांग मारकर 
ऊँचे हुए हैं । यद्यपि तीसरी योजना में हीनार्थ प्रवन्धन पर कम जोर दिया गया है 
किन्तु चीनी श्राक्रमण से उत्पन्त होने वाली परिस्थितियों से सुरक्षा व्यय में वृद्धि हो 
जाने के कारण यही आशा है कि हीनार्थ प्रबन्धन निश्चित सीमा से कहीं अ्रधिक 
किया जाएगा । 

हमारी योजनाश्रों में विदेशी सहायता का एक विशेष स्थान है जो मशीनों 
त्तथा अ्रन्य पूँजीगत वस्तुओं, कच्ची सामग्री तथा खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए श्राव- 
इयक है । यह घन-राशियां श्रधिक्रतर भारी पूंजीगत तथा मशीनी उद्योगों के विस्तार 
के काम में लायी गई हैं ताकि भविष्य में विदेशी सहायता के लिए हमारी झ्रावश्य- 
कतायें घीरे-धीरे कम होती जाएं । पहली योजना में चूँकि कृषि पर श्रधिक्र जोर दिया 
गया था, इसलिए ग्रधिक विदेशी सहायता प्राप्त करना अनुमव नहीं हुआ था। दूसरी 
योजना में अ्रधिक विदेशी साधनों की श्रावव्यकता अनुभव हुई । परिणामतया जो 
विदेशी मुद्रा-कोप योजना के झ्रारम्भ में ७३४ करोड़ रु० थे वे गिरकर योजना के 
श्रन्त में १३६ करोड़ रु० रह गए । सरकारी क्षेत्र में 5०० करोड़ रु० विदेशी सहायता 
के रूप में प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु यह अ्रपयप्ति रहा 
और सौभाग्यवश विश्व-वैंक तथा श्रन्‍्य मित्र देशों ने भारत की सहायता करके स्थिति 
को थिगड़ने से वचा लिया । त्तीसरी योजना में भी यही शंका है कि विदेशी सहायता 
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के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य पूरे न हो पाएं । विदेशी सहायता के सम्बन्ध में कई. 
समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती हैं, प्रथम, यह कि इनकी प्राप्तियां निश्चित नहीं कही जा. 
सकती  । द्वितीय, क्योंकि यह सहायता वर्ष के वर्ष-मिलती है इसलिए योजना के 
कार्यक्रमों से उसका ताल-मेल करना कठिन हो जाता है और फिर इनका भार भी 
देश पर बहुत श्रविक पड़ता है । तृतीय, क्योंकि ये ऋण विशेष कार्यों तथा परियोज- 
. नाथ्रों के लिए प्राप्त होते हैं इसलिए किसी और कार्य में. इनको नहीं लग्राया जा... 
सकता । भारत को हालांकि इसमें कुछ रियायतें कर दी गई. हैं किन्तु स्वयं भारंत के - 
लिए विशेष कार्यों से हटकर इधर-उधर खर्च करना उचित नहीं है ) अतः हमें 
भविष्य में ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि हमारे निर्यात बढ़ें और घीरे-घीरे विदेशी 
सहायता कम हो जाए 

उपयंक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाञ्रों की प्रगति 
के साथ-साथ भारत की जनता को अधिकाधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ' 
है तथा भारत सरकार के लिए श्रनेकानेक समस्‍यायें उत्पन्त हुई हैं किन्तु फिर .भीः 
सरकार तथा जनता दोनों ही को अनेक महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हुए हैं जिनकी सहा-' 
यता से हम यह आशा कर सकते हैं कि भविष्य में उतनी कठिनाइयां' उत्पन्न नहीं 
होंगी जितनी पिछले वर्षों में हुई हैं और यदि होंगी भी तो सरकार में इतनी सामर्थ्य 
उत्पन्न हो गई है कि वह सरलता से उनको सुलभा सकेगी । : 


|. हीनांथ-प्रबन्धन 


- श्रष्याय 30 ह 
(09छागटाए' घ्राप॥एटार6) 





प्रावकथन्त-- 


आ्राधुनिक काल में हीनाये प्रवन्चन, राजकीय वित्त प्रत्नन्च का विशेषकर प्रव॑- 
विकसित राष्ट्रों के लिये, जो विकास के पथ पर वर्ष प्रति वर्ष भ्रागे बढ़ने की चेप्टा में 
लगे हुए हैं, एक महत्वपुर्ण स्रोत वन गया है । वास्तव में हीनाये प्रवन्धन का आश्रय 
विभिन्‍न देशों में संकटकालीन परिस्थितियों, जैसे, अवसाद, युद्ध श्रादि को दुर करने 
के लिये, लिया जाता रहा है | पिछली शत्ताब्दी तक तो वित्त श्रधिका रियों को इसका 
अधिक ज्ञान भी नहीं था | धन्य है कैनस के 'सामान्य सिद्धान्त” को जिसने संसार 
के सम्मुख इस विचार को प्रस्तुत किया श्रौर राजकीय वित्त-व्यवस्था की रूपरेखा 
को बदल कर रख दिया । इस प्रकार एक व्यावहारिक नीति के रूप में इसका उपयोग 
सर्वप्रथम महामन्दी काल में (576४: 0०ए965आ०7 ० प्ला॥०8) में रोजगार 
तथा उत्पादन के स्तरों को ग्रिरने से रोकने तथा अधिक ऊँचा उठाने के लिये किया 
ग़या था। इसके पश्चात्‌ इसका उपयोग दूसरे महायुद्ध काल में उत्पन्त होने वाली 
परिस्थितियों को दूर करने के लिये किया गया। महामन्दी काल में तो केवल 
झ्ौद्योगिक एवं श्रधिक उन्नत देशों, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ने इस नीति 
को श्रस्थायी वेकारी को दूर करने के लिये श्रपनाया था। दूसरे महायुद्ध 
काल में इसका श्राकार शौर भी बढ़ा और इस नीति का उपयोग युद्ध 
से प्रत्यक्ष श्रथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले सभी देझों मे किया 
था किम्तु श्राजञलल तो इसका उपयोग समस्त अश्र्थ-विकसित देशों द्वारा 
श्र॒पने श्राथक विकास के लिए वित्त प्रवन्ध करने के लिए किया जा रहा है | श्रतः 
स्पष्ट है कि पिछले चालीस वर्षों में हीनाथं प्रबन्धन के उपयोग में निरन्तर यृद्धि 
होती आई है और आज यह एक ऐसे विन्दु पर त्राकर टिक गया है कि जहाँ से 
इसकी महत्ता को नष्ट करना सरल नहीं हैं । 

हीनार्थ प्रबन्धन का श्रर्थे :--ही नारे प्रवन्धन वित्त श्रवच्ध की एक ऐसी क्रिया 
है, जिसके द्वारा सरकार बजट के घाटों को ऋण लेकर श्रथवा अधिक नोट प्रकाशित 
करके पूरा करती है । सावारणतया वजठ के घाटे उस स्थिति को सूचित करते दे 
जबकि कुल राजकीय व्यय, कुल राजकीय ग्राय की श्रपेक्षा श्रधिक होता है। 
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बजट के घाटों के विषय में तीन विचार देखने को मिलते हैं:--प्रथम, 'धाटे.्का 
राजकीय ऋण सम्बन्धी विचार! (?००॥० 06७६ ००१०८७/) ; इस विचारधारा के 
अनुसार जब सरकार का व्यय, पूंजीगत उ्यय को सम्मिलित करके, कुल आय से 
अधिक हो, श्रौर इस घाटे की पूति ऋणों द्वारा की जाये झौर प्रत्येक वर्ष नये ऋणों 
की राशिघीटेंकी रांशि-के बरावर हो, तो इस विधि को हीनायथें प्रबन्धन कहते - 
हैं। दूसरी विचारधारा के अनुसार जब सरकार शुद्ध सम्पत्ति में होने वाले. हास 
को पूरा करेनें अथवा सम्पत्ति में शुंद्ध वृद्धि करने के हेतु बजट के घाटों को ऋणों 
द्वारा पूरा करती है तो उसे हीनार्थ प्रबन्धन कहते हैं। दूसरे शब्दों में चालु आय 
तथा व्यय का अन्तर शुद्ध ऋणों की मात्रा की वृद्धि के बराबर होगा । इसको घाटे . - 
का शुद्ध पूंजी विचार! (76 एण४ं। ००7०००/) कहते हैं। - . ब 
इन दोनों विचारों में बजट के घाटों को ऋणों द्वारा पुरा करने की बात .. 
कंही गेंई है। ये विचार पारचात्य देशों में प्रचलित-थे और आज भी इन्हीं का 
अनुकेरण किया जाता है। भारतवपषं में हीनाथं प्रवन्धन का अर्थ इससे भिन्‍त लिया 
जांता है। जब सरकार की-करे श्राय, तथा पूंजीगत आय श्रथोत्‌ ऋण, दोनों मिलाकर, 
कुल व्यय और पूंजीगत व्यय को मिलाकर, कम हो और इस कमी को पूरा करनें के 
लिए सरकार रिजव॑ बैंक में जमा अपने नक़द कोषों में से. घन निकालती-है या.रिज्व॑ 
बैंक तथा व्यापारिक बैंकों से ऋण प्राप्त करती है या नये नोट छापती है, तो इसे हीनार्थ ._ 
प्रबन्धन कहते हैं । इन सब उपायों से चालू मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती हैं। बजट 
के इंस प्रकारं के घाटों को कुल घाटा (0ए्थं-थ त०ग८६) कहते हैं। यह विचार दी 
मूलभूत बातों पर श्राधारित है ':--एक तो यह किं देशे के. बजट-सम्बन्धी घाटों 
का अनुमान लगाते समय, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों-के कर-सम्बन्धी तथा पूँजीगत, 
दोनों बजटों को ध्यान में रंखना चाहिये; शर दूसरे यह कि हीनाथ॑ प्रबन्धन से चालुं - 
भरुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होंती चाहिये। इसीलिये इसको घाटे को "मुद्रा-पूर्ति का 
विचार” (7707९9-5797/7 ००7०९[४॥) कहते हैं । ेल्‍ 
“_. भारंत में हीनाथे- प्रवन्चत साधारण बजट के घाटों को सुचित नहीं करता । 
यह उंस अवस्था कां वोध करता है जबकि सरकार का व्यय, उसकी समस्त आय, 
अर्थात्‌ करों, साव॑ज॑निक उद्यमों, जनता द्वारा प्राप्त ऋणों, जमाग्रों तथा कोषों एवं - 
ग्रन्य स्रोतों से प्राप्त आये से भी श्रधिक हो जाए ।- इन घाटों को सरकार के केवल 
कर-शाय सम्बन्धी स्रोत के आाधार पर ही नहीं वरन्‌ केन्द्र तथा 'राज्यों के पंजीगत- . ु 
. झ्वाधनों के आधार पर भी आंकना चाहिए । इसके अ्रतिरिक्त यह भी देखनां चाहिए. ' 
कि हीनार्थ प्रवन्धन द्वारों घाटे की पूति करने में कितनी नई तंथा अतिरिक्त मुद्रा ४ 
का सृजन हुम्ना है । मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाना हीनाये प्रवन्च का एक आवश्यक 
परिणाम है । नियोजन आयोगे के- अनुसार : “हीनाथे प्रवस्वन/” शब्द बजट के 
: घाटों के द्वारा कुल राष्ट्रीय व्यय में प्र॑त्यक्ष वृद्धि को प्रदशित करने के लिये प्रयोग. 
किया-जाता है, ये घादे चाहे ञ्राय खाते [ए०एथ्ाए० ८०८०एआ) , में हों या पूँणी . 
व. ए: 7. फ्ग्ाद' : [िखंवर:| ै7क्कांद 7गीद्र क्राब 2002997920, 9: 33 - 
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खार्तो (व़रॉथ 2०००पाा) में । अतः ऐसी: नीति का सार यही है कि सरकार, 
करों, सरकारा उद्यमों, जनता से प्राप्त ऋंण, जमा तथा कोपों तथा श्र॑ंन्य साधनों से 
प्राप्त आये से श्रधिक व्यय करती है। इन घाटों की पूति, सरकार या तो अपने 
संचित कोपों द्वारा या बैंकों से ऋण प्राप्त करके (मुख्यत: केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर 
और इस प्रकार मुद्रा के निर्माण द्वारा) करती है ।? व्यवहार में यह ऋण केवल 
रिजवं बैंक से ही लिये जाते हैं। रिजवं वेंक सरकारी प्रतिभूतियों के श्राघार पर 
नोटों को प्रकाशित करता है, जो सरकार द्वारा उसे हस्तान्तरित की जाती हैं । इस 
प्रकार नये नोट चलन में झा जाते हैं और. चलन में मुद्रा की कुल मात्रा में वृद्धि 
हो जाती है । । 

उपयुवत विवरण से स्पष्ट है कि भारत में पाइ्चात्य देशों की श्रपेक्षा हीनाय॑ 
प्रवन्धन का पुणातया भिन्‍न अर्थ लिया गया है। किन्तु दोनों ही श्रर्थों में समाज के 
कुल व्यय में वृद्धि होगी । 

हीनार्थ प्रबन्धन के सामान्य उद्देंदय विकसित तथा श्रर्घ-विकसित देक्षों मैं-. 
हीनाथे प्रचन्चन का उपयोग सर्वप्रथम श्रीद्योगिक तथा विकसित देशों ने अवसाद काल 
में बढ़ती हुई वेकारी को रोकने के लिए किया था। ऐसी स्थिति में इस नीति 
का उरृश्य, देश के कुल व्यय में वृद्धि करके, वेकार व्यक्तियों तथा उत्पादक साधनों 
को उत्पादक कार्यो में लगाना होता है। वस्तुओं तथा सेवाग्रों की प्रभावयुकत मांग 
(४टाए० १९797) में वृद्धि होने के कारण कार्य करने योग्य व्यक्ति तथा श्रन्य 
साधन काम में लग सक्रेंगे श्रौर व्यक्तियों की ग्राय में वृद्धि होगी | इस वृद्धि के गुरणक 
प्रभावों स समाज की कुल आ्राय तथा व्यय में वृद्धि होगी भ्रौर रोजगार स्तर तीन गति 
से ऊँचा उठेगा। गअ्रतः एक विकसित देश में हीतार्थ प्रबन्धन का उपयोग श्रस्थायी 
मन्दी तथा उत्पादन के स्तर में मिरावट होने की स्थिति को रोकने के लिये, उत्पादक 
क्रियात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ऐसे देशों में उत्पादन की 
बढ़ान में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि सावन देश में होते ही हैं । प्रतः ऐसे देशों 
में समस्या केवल निष्क्रिय बचतों और वेक्रार तथा कुशल श्रमिकों को उत्पादक 
उप्योगों में लगाने की होती है भर हीनार्थ प्रवन्धन से थोड़े ही समय में उत्पत्ति को 
बढ़ाना सम्भव हो जाता है 

प्रध-विकसित तथा विकासशील देझ्षों में हीनार्थ प्रवन्धन के सुपरिणाम इतने 
शीघ्र ही दृष्टिगोचर नहीं होते । इन देशों की आराथिक अवस्था उन्नत देक्षों की 
अपेन्ना काफी पिछड़ी हुई होती है । यहाँ पर श्रावश्यक् साधन पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध नहीं होते । यहाँ के श्रमिक कुशल नहीं होते श्रौर जनसंख्या अधिक होने के 
कारण वेहार व्यक्तियों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। देश कई आत्मनिर्भर 
क्षेत्रों में विभाजित होता है। कृषि मुख्य व्यवसाय होता हैं, श्रीर वाजारों पर 
एकाधित्रारिक व्यवस्था होती है । इन देशों की समस्या निष्किय बचतों तथा कुशल 
बेकार श्रमित्नों को काम में लगाकर उत्पादन में तुरन्त ही वृद्धि करने की नहीं होती 
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वरनू एक बड़ी मात्रा में श्रकुशल श्रेमिकों को रोजगार. प्रदान करने के' लिये औद्योगिक . 
सामग्री का निर्माण करने की होती है । परिरा।मस्वरूप हीनार्थ प्रवन्वन द्वारा वस्तुओं 
तथा सेवाओं के* उत्पादन को .- बढ़ाने में काफी समय लग .-जाता है और हीना 
प्रवन्धित व्यय की अंधिक से अधिक मात्रा. से भी उत्पादन में तात्कालिक वृद्धि * 
सम्भंव नहीं होती । हीनारथ प्रवन्वन द्वारा साधनों के उपयोग तथा. उत्पादन में वृद्धि ' 
उसी समय सम्भव है: जब कि निष्क्रिय बचतें तथा कुशल श्रमिक दोनों ही प्रचुर मात्रा - 
में हों । ऐसे देशों में तो हीनाथं प्रवन्धन का उपयोग देश के श्राथिक विकास के,लिए : 
ही किया जा सकता है और ऐसा होता भी है । जिस प्रकार औद्योगिक देश अपने - 
बजट के घाटों को ऋण द्वारा पूरा करके निष्क्रिय बचतों को संक्रिय बनाने की चेष्टा 
करते हैं, उसी रूप में यह नीति पिछड़े हुए देशों के लिए उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि : 
ऐसे देशों में बचतः की मात्रा बहुत कम होती है, और अधिकतर केन्द्रीय बैंक ही 
विकास-कार्यक्रमों के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करता है। पूर्ण विकसित: देशों में, 
क्योंकि हीनार्थ प्रवन्बत से सामान्य मृल्य-स्तर में वृद्धि होती है इसलिए निश्चित 
आय वाले व्यक्तियों के रहन-सहन का व्यय बढ़ जाता. है, उनको अपने उपभोग में 
कमी करनी पड़ती है और इस प्रकार वे बचत करने के लिए वाध्य कर दिए जाते 
हैं । किन्तु अध-विकसित देशों में सरकार द्वारा, हीनांथ प्रवन्धन से बाध्य बचत” के 
रूप में सावत प्राप्त करने का प्रयत्त अधिक सफल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जन- 
संख्या का एक बड़ा भाग ऐसे उद्यपरों में लगा होता है जिनसे प्राप्त आय से मनुष्य 
अपना पेट ही भर सकता है । फलत: उसमें वचत करने की सामर्थ्य नहीं होती । 
इसके अतिरिक्त अधिकांश जनसंख्या मुद्रा का उपयोग कम ही. करती है । फिर, इत 
देशों में निश्चित आय वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है.और सरकार को 
विकास के लिए साधनों को स्थानान्तरित करने का श्रवसर कम ही प्राप्त हो पाता 
है । हीनाथं प्रवन्धेत द्वारा आय में जो भी वृद्धि होती है उसका अधिकांश भाग उपभोग 
कार्यों पर ही व्यय हो जाता है श्नौर बचतों में.अनु पातिक वृद्धि नहीं. हो पाती । इस प्रकार 
स्पष्ट है कि अर्द्ध-विकसित देशों में जिन उद्देश्यों की पूति के लिए हीनार्थ प्रवन्धन . 
को सहारा लिया जाता है उनकी पूति की सम्भावना कम हो रहती है । इसी कारण : 

ढूं-विकसित देशों में हीनार्थ प्रवन्धन का रूप विकसित देशों से कुछ भिन्‍न ही 
होता है । 

*  भ्रद्धं-विकसित देशों में हीनार्थ प्रबन्धन का स्वरूप--भ्रद्ध-विकसित देशों में 
हीनार्थ-प्रवन्धन की नीति को अपनाने के सम्बन्ध में कई प्रकार के प्रश्नों पर विचार * 
क्रिया जा संकता है, जँसे, क्‍या ऐसे देशों में हीनार्थ प्रवन्धन द्वारा देश के साधनों में 
इसे प्रकार वृद्धि करना सम्भव है कि श्रर्थ-व्यवस्था में आधिक विकास की स्वतः 
स्फूर्त अवस्था प्राप्त हो जाए ? क्‍या निर्धनता के दृपित-चक्त को तोड़ा जा सकता 
- है? क्‍या इस विधि से साधवों को प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है! 
सारांशत: बया ऐसे देशों में इस विधि को सफल बनाया जा सकता है ? इस प्रश्न 
का उत्तर देते समय कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है-। हींतोर्थ प्रबन्धन की - 
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सफलता मुख्यतया इस वात पर निर्भर करती है कि विनियोगों तथा उत्पत्ति के बीच 
के समय में मुद्रा-स्फीति को किस प्रकार तथा किस सीमा तक दर रखा जा सकता 
है । विनियोग तथा उत्पत्ति में वृद्धि के वीच समय का अन्तर जितना कम होगा और 
उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता जितनी कम होगी उतना हो हीनार्थ प्रबन्धन 
के प्रभाव से उत्पन्त होने वाली मुद्रा-स्फीति के प्रभाव कम होंगे। यदि विकास कार्य- 
कर्मों में प्रारम्भ से ही यह प्रयास किया जाए कि उत्पादन में शीघ्र वृद्धि हो जाए 
तो मूल्यों की वृद्धि कम होगी और जो कुछ होगी भी वह केवल अस्थायी ही होगी। 
स्वाभाविक ही है कि विकास के अगले चरणखों में आय में वृद्धि हो जाने से न तो 
हीनायं-प्रवन्धन की ही अधिक आवश्यकता होगी ओर न मूल्य ही अधिक बढ़ेंगे। 
विकास-कार्यो के लिए उस दशा में ऐच्छिक बचतें भी प्राप्त हो सकेगी । 

आथिक विकास में हीनाथर्थ प्रवन्धन के उचित योग देने की सामथ्यं उस 
स्थिति में समाप्त हो जाएगी जवकि घादे का वित्त (0शथीतथ पग४0०) मुद्रा-स्फीति 
के कारण, स्फीतिक वित्त (ग्रीध०79 फ्गंग्रआ१०९) में परिणतत हो जाता है। बढ़ते 
हुए मूल्यों की स्थिति में लगभग सभी क्षेत्रों में अधिकाधिक विनियोग करने की प्रवृत्ति 
उत्पन्न हो जाती हैं । परिणामतया राजकीय क्षेत्र में राजकीय झाय में वृद्धि करने के 
लिए साथनों का स्थानान्तरण कठिन हो जाता है । इसका मुख्य कारण यह होता है 
कि स्वयं निजी-क्षेत्र में पूंजी की माँग बहुत अधिक हो जाती है और राजकीय क्षेत्र के 
लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त नहीं हो पाती | निजिक्षेत्र और राजकीय क्षेत्र में एक 
प्रकार की होड़ उत्पन्त हो जाती है जिसके फलस्वरूप उपलब्ध वस्तुश्रों और सेवाप्नों 
के मूल्यों में ग्रत्यधिक वृद्धि होने लगती है जिसका परिणाम यह होता हैं कि सरकार 
की वास्तविक आय कम हो जाती है.और उसे पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ें 
घाटे के वजट वनाने पड़ते हैं । इस प्रकार हीनार्थ प्रवन्धन द्वारा स्थिति सम्भलने के 
स्थान पर विगड़ जाती है। स्थिति विगड़ने का एक कारण यह भी होता है कि मूल्यों 
में वृद्धि की आशा से व्यक्तियों में वस्तुओं के संचय की प्रवृत्ति उत्पन्‍्त हो जाती है । 
वे यही सोचते हैं कि वे वस्तुओं को या त्तो और भ्रधिक मूल्य बढ़ने पर वेवेंगे या 'चोर 
बाजार में वेचेंगे । इससे विक्रास-की गति को बहुत घक्क्रा पहुँचता है और साधनों 
का पुर्णा उपयोग नहीं हो पाता । यदि स्थिति ऐसे ही विगड़ती चली जाती है तो 
सरकार शुद्रा-स्फीति को न तो मूल्य-नियन्त्रस द्वारा, न राशनिंग द्वारा ही रोक 
सकती है । 

होनाय्थ-प्रवन्धन की प्रभावशीलता--तो प्रइन यह उठता है कि सरकार किस 
प्रकार हीनाथं-प्रवन्धन की नीति को सफल वना सकती है अर्थात्‌ मूल्यों में वृद्धि किए 
प्रिना राजकीय क्षेत्र के लिए साधनों का स्थानान्तरण किस प्रकार किया जाए। इस 
सम्बन्ध में हमें उन सब बातों का विश्लेपणा करना होगा जिनका हीनार्थ-प्रवन्धन द्वारा 
उत्पन्न मुद्रा-स्फीति पर प्रभाव पड़ता है । 

(१) राष्ट्रीय आय में द्वव्य का श्नुपात--हीतार्थ प्रवन्धत का अथ-व्यवस्था 
पर कितना प्रभाव पड़ता है यह राष्ट्रीय झ्राय में द्रव्य के अनुपात पर निर्भर होता 
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है । यहं अनुंपात- जितना' ही- अधिक होगां, प्रभाव उतना ही कम होगा । यदि किसी-' क्‍ 
देश में द्रव्य-आाय का अनुपात अधिक होगा- तो -हीनाथ प्रवन्बन के काररा- द्रव्य में हुई- 
वृद्धि का प्रचलित मुद्रा के साथ सुगमता से; तील-मेल बैठ जायेगा-। किन्तु यदि-राष्ट्रीय:- 
आय में द्रव्य को अनुपात कम होगा तो हीनार्थ प्रबन्धन के फलस्वरूप द्वव्य में हुई वृद्धि 
का अचलित सुद्रा के साथ ताल-मेल न बेठ-पाने . के कारख सुद्रा-स्फीति - काःसंकट:- 
उत्पन्न हो जाएगा.।. श्रद्धं-विकसित देंशों' में राष्ट्रीय श्रायः का १६ से २६ प्रतिशत 
भागं ही द्रव्य के रूप में होता है । अ्रतः ऐसे देशों में राष्ट्रीय आय में द्रव्य का अनुपात. - 
कम होता है। ऐसी दशा में जब सरंकार: अपना घाटा :पूरा.करने के. लिए: केन्द्रीय. 
बैंक से ऋणा प्राप्त:करके श्रथवा अपने कोफ़ में कटीती करके. वित्त की व्यवस्था करती-. 
है तो उससे प्रचलन में द्रव्य की मात्रा: बढ़ जाती है. और मुद्रा-संफीतिं की-स्थिति: 
उत्पन्त हो जाती: है ।इस परिस्थिति में, निजी क्षेत्र अपने पास द्रव्य को सेंचित करके . 
मुद्रा:स्फीति को रोकने में:सहायक हो सकते हैं। 5५... ६ ४:' ह 
(२):साख का: उपयोग--+साख के उपयोग में:वबृद्धि के अनुषात में ही हीनाथ- 
प्रबन्धन के स्फीतिक प्रभाव में वृद्धि हो जाती है । सरकार द्वारा केन्द्रीय बैंक में ऋण: 
लेने और नकद-कोष में कमी करने के परिरणमस्वरूप अर्थ -व्यवस्था में नया. द्वव्य-आता- 
है जिससे साख में वृद्धि हो जाती है । 'अद्धं-ब्निंकसितः देशों में-साख वृद्धिः के कारण - 
हीनाथे-प्रबन्धन का स्फीतिक प्रभाव कर्म“होता है क्योंकि वंहाँ साख - का-उपयोग कर्म ' 
ही किया जाता है। ऐसे देशों में हीनाथ प्रबन्धन की सीमायें निर्धारित करने में साख॑ 
द्रव्य अनुपात का महत्वपूर्ण योग होताः है ॥:: * का 5 
(३) - घाठां-श्राय श्रनुपात--ही नाथे! प्रंवन्चन के . फलस्वरूप “मूल्यों: में - होने: 
वाली वृद्धि में उतनी ही कमी होगी जितनी कि राष्ट्रीय: आय-अधिक होगी, अर्थात्‌: 
राष्ट्रीय आय, में 'घाटे” का अभ्रनुपात कम: होने पर सुद्रा-स्फीति का प्रभाव कम होता 
हैं. ह 
(४) उपभोग की प्रवृत्ति---उपभोग की प्रवृत्ति जितनी ही कम्त होगी, मुद्रा- 
स्फीति का प्रभाव उतना ही कम होगा और हीनार्थ. प्रबन्धन के सफंल हीने की उतनी 
ही अधिक आशा होगी । किन्तु यह देशवासियों के जीवन-स्तर और प्रंतिव्यृक्ति श्राय 
पर निर्भर होता है । प्रायः व्यक्तियों. की आगे में वृद्धि के साथ ही उनकी उपभोग की 
प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप-सेवाशञ्रों और वस्तुओं की मांग. बढ़ जाती है 
झौर उनके मुल्यों में वृद्धि हो जाती है। 
(४) उपलब्ध साधन--देश में यदि;ऐसे साधन उपलब्ध हैं जिनका उपयोग 
' नहीं हो रहा है तो द्रव्य के परिमाण में वृद्धि होने पर मूल्य वृद्धि से प्रोत्साहन पाकर 
'उत्तका उपयोग किया जाएगा जिससे उत्पादन बढ़ेगा और हीना प्रवन्धन के फलस्व- | 
रूप होने वाली मुद्रा-स्फीति का प्रभाव कम हो जाएगा । वस्तुओं की माँग श्रौर पूर्ति 
में सन्‍्तुलन स्थापित हो जाने पर मृल्यों में वृद्धि-नहीं होगी । ; हे 
(६) द्रव्य संचय की प्रवृत्ति--देश में द्रव्य संचय की- श्रवृत्ति कम होने पर. 
: हीनार्थ प्रबन्धन की सफलता संदिग्ध ही- होगी, किन्तु यदि लोगों में द्रव्य संचय की 
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प्रवृत्ति श्रधिक है तो हीनार्थ प्रवन्चन से प्रचलन में आया हुआ. अतिरिक्त द्रव्य वैय- 
क्तिक नकद-कोपों में . चला जाएगा । परिणामत: मुद्रा-स्फीति का भय नहीं होगा 
ओर हीना अवन्धन सफल होगा | ही 

(७) विदेशी भुगतान--हीनाथ॑-प्रवन्धन में प्राय: विदेशी मुगतान-का सन्‍्तु- 
लने अनुकूल नहीं रहता । भ्रत: आयात और निर्यात के मूल्यों में सन्तुलन बनाये रखने 
के लिए कभी-कभी विनिमय-दर में परिवर्तन करना श्रावश्यक हो जाता है । यदि देश 
के पास काफी परिमाण में विदंशी मुद्रा है तो हीनार्थ प्रवन्धन का प्रभाव कम हानि- 
कारक होगा । ! हैं 
(८) राजकीय व्यय की मात्रा तथा.स्वकृप--यदि राजकीय व्यय श्रधिकांश 
लोगों की नकद झ्ाय में वृद्धि करता है श्र्थात्‌ नकद मजदूरी के रूप में दिया 
जाता है तो उससे वस्तुग्रों के मूल्यों में वृद्धि होगी और हीनार्थ-प्रवन्धन का वांदित 
फल नहीं मिल सकेगा । किन्तु यदि राजकीय व्यय का स्वरूप इस प्रकार का है कि 
सरकार लोगों को दिए गए द्रव्य को श्रधिकांश कर श्रादि के रूप- में पुन: प्राप्त कर 
लेती है तो उससे मृल्य-वृद्धि की श्रधिक श्राशंका नहीं होती । 

हीनार्थ प्रवन्धन द्वारा उत्पन्न मुद्रा-स्फीति के प्रभाव को कम या अधिक करने 
में उपयुक्त बातों के अतिरिक्त जनता के सहयोग, सरकारी नियंत्रणों की प्र भावशीलता 
और भविष्य के प्रति जनता के दृष्टिकोण का भी महत्त्वपूर्ण हाथ होता है। प्रतः उप- 
युक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर ही हीनार्थ-प्रवन्धन के सुरक्षित आकार के विपय 
में उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है और उसे सफल बनाया जा सकता है । 

श्रस्फीतिक हीना प्रवन्धन--श्राथिक स्थिरता की श्रवस्था में हीनार्थ प्रवन्धन 
मुद्रा-स्फीति- उत्पन्न किए बिना ही दो प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। 
प्रथम, राजकीय क्षेत्र में उत्पन्त होने वाले भुगतानों का घाटा वजट के-घाटों के बराबर 
रखकर श्रौर द्वितीय, वेयक्तिक बचतों के उस भाग को जो नकद कोप के रूप में रखा 
जाता है, प्राप्त करके | प्रथम प्रकार की विधि भारत ने प्रथम योजना काल 
में अपतायी थी जबकि सरकार ने श्रपने नकद-कोपों (0७ 894॥065) द्वारा 
रिजव॑ बैक से स्टलिंग खरीदे थे और राजकीय क्षेत्र में होने वाले आयातों का घ्रुगतान 
विदेशों मुद्रा में किया था। इस प्रकार नकद-कोप का घाटा (बजट का घाटा) 
स्टलिंग कोप से लिये गए हिस्से (भुगतान का घाटा) के वरावर था। यदि भुगतान 
का घाटा निजी क्षेत्र में हुआ है तो उसके भुगतान के लिए वेक पहले ही साख उत्पन्न 
कर चुके होंगे जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा-स्फी ति श्रवश्य ही उत्पन्न होगी । यदि भुगतान 
का घाटा फसलों के खराव होने श्रथवा दैवी आपत्तियों के कारण हुआ है तब भी हीनाथे 
प्रबन्धन से मुद्रा-स्फीति उत्पन्त होगी। अत: स्पप्ठ है कि हीनाथ प्रबन्धन से मुद्रा-स्फीति 
क्रेवल उसी समय उत्पन्त नहीं होगी जबकि राजकीय क्षेत्र में उत्पन्त म्रुगतान के घाटे 
बजट के घाठे के ठीक बरावर हों। दूसरी प्रकार के हीनार्थ प्रवन्धन की चर्चा 
्रन्तर्राप्ट्रीय मुद्रां-कोप की रिपोर्ट में की गई है ।” व्यक्ति अपनी श्राय के कुछ भाग 
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को उपभोग 'पर, विनियोग पर और कुछे भाग को नकद कोप की वृद्धि (पर 
लगाता है व्यक्ति द्वारा संचित नकद-कोषों को हीवार्थ-प्रवन्धन द्वारा प्राप्त करके - 
प्राथिक विकास सम्बन्धी कार्यों में लगाया जा सकता है। इस आधार पर कितंना 
हीनाथे-प्रवन्धन सम्भव है, यह कहना तनिक॑ कठिन ही है। यदि वैंक साख और 
हीनाथ-वित्त का योग वास्तविक संचित कोष से अधिक होगा. तो मुद्रा-स्फीति श्रवश्य 
ही उत्पन्न हो जाएगी 

उपय्‌ क्त विवरण के श्राधार पर हम कह सकते हैं कि द्येधंकालीन हृष्टिकोशा 
से अरद्धं-विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए हीनार्थ-प्रवन्‍्धन वित्तीय प्रवन्ध का 
एक महत्वपूर्ण स्नोत नहीं बन सकता-॥ . इसकी सहायता से एक बड़े परमाने पर पूंजी. . 
निर्माण करना सम्भव नहीं है। यह्‌ प्रर्थ-व्यवस्था पर' हानिकारक प्रभाव डालेगा । .. 
आथिक विकास के लिए यह नितान्‍्त आवश्यक है कि देश को उन सभी विधियों से. 
बचाया जाए जिनसे मुद्रा-स्फीति उत्पन्न होने की सम्भावना हो । मुद्रा-स्फीति बचत 
के वास्तविक मूल्यों को. कम करके लोगों में यह प्रवृत्ति उत्पन्न कर देती है कि वे 
श्रपनी वचतों का बहुमूल्य घातुओ्रों अथवा विदेशी मुद्रा में संचय करें ।. इससे देश में 
सट्टे बाजी को प्रोत्ोताहन मिलता है और देश के श्राथिक विकास के. लिए पर्याप्त मात्रा 
में विनियोग भी उपलब्ध नहीं हो पाते। विकसित देक्ष में, बंयोंकि हीनाथथ-प्रवन्धन का. 
उपयोग केवल अस्थायी संकट तथा मन्‍्दी को दूर -करने के लिए किया जाता है इस 
लिए मुद्रा के सृजन के फलस्वरूप विनियोग तथा रोजगार ग्रुणकों की गति तीत्र होने 
के कारण विना मुद्रा-स्फीति के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है शर बिना उपभोग को 
कम किएं पूंजी का निर्माण भी हो जाता है। किन्तु श्रद्धं-विकसित देशों में यह सब 
सम्भव नहीं है। इन देशों में पूँणी की कमी ही मुख्य समस्या है । इसीलिए तो इन 
देशों में हीतार्थ-प्रबन्धन से विनियोग और रोजगार में वृद्धि होने के स्थान. पर मूल्यों 
में वृद्धि होती है श्र्थात्‌ विनियोग तथा रोजगार गुणक के स्थान पर मूल्य गुणक - 
क्रियाशील हो जाता है। श्रायातों में वृद्धि होती है और भुगतान सन्तुलन की स्थिति 
बिगड़ जाती है । प्रभावयुक्त माँग की वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन में शीघ्र वृद्धि नहीं 
होती क्‍योंकि एक तो ऐसे देझ्ञों में उत्पादन तथा पूर्ति बेलोच होते हैं, मुद्रा-सफीति को 
नियन्त्रित करने की प्रशासनिक व्यवस्था श्रकुशल तथा अनुपयुक्ते होती है तथा मौद्धिक 
संस्थाग्रों और आर्िक स्थिरता में विश्वास नहीं होता । इन सब का सामूहिक : 
परिणाम यह होता है कि देश में सट्ट बाजी में वृद्धि होती है, बचते कम होती जाती 
हैं और उत्पादन की गति घीमी होने लगती है जिसके कारण आर्थिक विकास रुक 
जाता है । 

किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि पिछड़े हुए देशों के लिए हीवारे- 
. प्रबन्धन का कोई महत्व हो नहीं है । वास्तव में मूल्यों का घीरे-घीरे बढ़ना आर्थिक _ 
विकास के लिए आवश्यक होता है, परन्तु मूल्यों की वाधिक वृद्धि व्याज की वतमान 
दर से अधिक नहीं होनी चाहिए | यदि ऐसा होता है तो सट्ट बाजी बढ़ेगी और उत्पादन _ 
के साधनों का उपयोग विकास-निमित्त न होकर अन्य कार्यों के लिए होगा | 


हीनाथं-प्रवन्धन भ्र्प्र्र 


वजउ-धादों को होनार्थ-प्रवन्चन द्वारा किस प्रकार पुरा किया जाए ?--हम 
कह ही चुके हैं कि हीनाथ-प्रवन्धत का उपयोग देश के वास्तविक साथनों को मूल्य- 
चूद्धि के बिना निजीदक्षेत्र से राजकीय क्षेत्र को स्थानान्तरित करने के लिए किया 
जाता है। यह कहाँ तक सफल होगा, कई वात्तों पर निर्भर होता है। बदि बजट के 
घाटे विदेशी ऋण द्वारा या विदेशी विनिमय कोप में जमा विदेशी मुद्रा के उपयोग 
द्वारा पूरे किए गए हैं तो सफलता ग्रवश्य ही प्राप्त होगी | यदि बजदढ के घाटों को 
जनता से ऋण प्राप्त करके पूरा किया गया है तो निजी व्यय की कमी तथा व्यापारिक 
चैंकों के नकद-कोपों की कमी जितनी अ्रधिक होगी उतना ही राजकीय क्षेत्र को 
अधिक साधन स्थानान्तरित होंगे । किन्तु यदि बजट के घाटों को पूरा करने के लिए सरकार 
ने केन्द्रीय वैंक से ऋण लिए हैं अथवा कागजी मुद्रा का निर्गमन किया है या सरकार 
ने श्रपने नकद कोपों में जमा घन-राशि का उपयोग किया है तो वास्तविक साधनों 
का स्थानान्तरण कम ही होगा क्योंकि मांग बढ़ने के कारण मूल्य वढ़ जाते हैं ओर 
सरकार का व्यय भी वढ़ जाता है। करों की आय में मूल्य-वृद्धि के श्रनुपात में वृद्धि 
नहीं होती श्रौर वजट के घाटे बढ़ते जाते हैं। परिणामस्वरूप सरकार के नकद-कोपों 
में कमी होती जाती है श्रौर ऋणों की मात्रा बढ़ती जाती है । 

उपर्युक्त विधियों में से कौन सी विधि अपनायी जाएगी, यह परिस्थितियों 
पर निर्भर होगा। अ्रव॑-विकसित देशों में, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हीना 
प्रवन्धन के प्रभाव से मूल्यों में वृद्धि होने के कारण न तो बचत ही बढ़ती है श्लौर न 
ही विनियोग प्रोत्साहित होते हैं। परिणामस्वरूप विकास का क्रम हूट जाता है! 
इसलिए यह आवश्यक है कि हीनाथ प्रवन्धन के स्थान पर किसी दूसरी विधि का 
उपयोग किया जाए । ये दूसरी विधियां या तो करारोपरणा में उचित फेर-वदल करने 
या राजकीय ऋण सम्बन्धी कार्यक्रम में श्रावश्यक सुधार करने के सम्बन्ध में ही हो 
सकती हैं । उनके द्वारा निजी आय तथा व्यय में कमी हो जाती है शौर वस्तुग्रों . के 
मूल्य बढ़ने से रुक जाते हैं । निर्यात में भी प्रावश्यक वृद्धि करके वित्तीय साधनों को 
यढ़ाया जा सकता है । 

भारत में हीनार्थ प्रवन्धन--भारत सरकार समय-समय पर बजट के घाटों 
की पूर्ति, अस्थायी ऋण प्राप्त करके, व नकद-कोपों का उपयोग करके, विदेशी विनि- 
मय कोप का उपयोग करके तथा केन्द्रीय बैंक से ऋण प्राप्त करके करती रही है। 
युद्ध और युद्ध के तुरन्त वाद के वर्षों में घाटे की पूर्ति स्थायी ऋण में वृद्धि द्वारा की 
गई थी। सन्‌ १६४७-५१ के बीच के काल में सरकार ने श्रपने जमा नकद-कोपों का 
क्राफी उपयोग किया । इस काल में सरकार ने अपने जमा नकद-कोपों में से १३६१५ 
करोड़ रु० खर्च किए थे । इसी कारण मूल्यों में उतनी वृद्धि नहीं हुई थी जितनीः 
होनी चाहिए थी, और जो कुछ वृद्धि हुई भी उसका कारण निजी क्षेत्र में किया गया 
व्यय था जिसको रोकने के लिए सरकार ने नवम्बर, सन्‌ १६५१ में नई मौद्रिक 
नीति अ्रपनायी थी । सन्‌ १६५१ में केन्द्रीय तथा राज्य, दोनों ही सरकारों ने श्राधिवय 
के बजट बनाये थे । 


मं ४ ++ ५... 


है .._ राजस्व: 


प्रथम योजना-काल -में प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार .लगभग २६० करोड़. 
“४० तक का हीना प्रवन्धन करने का निश्चयः किया गया था. किन्तु-इस' घनेराक्षि-में . 
वहुत अधिक वृद्धि: हुई और कुल ४२० करोड़. रु० का हीनार्थ प्रवन्धन किया गया 
जो सम्पूर्ण व्यय राशि का २१% था। प्रथम योजना- में कुल २०६६ करोड़ रु० का: -. 
व्यय किया गया था। इसमें से १,४१४ करोड़ बचतों से, आय आधिक्यों और. विदेशी - 
सहायता से प्राप्त किए जाने थे । इस प्रकार ६५४ करोड़ रु० की और व्यवस्था 
करने के लिए अतिरिक्त करारोपण, ऋण, विदेशी सहायता और हीनार्थ प्रवन्धन से: 
आशा की गई थी। अ्रस्त्र में, वास्तव- में ४२० करोड़ रु० का हीनार्थ प्रबन्धन हुआ. 
था, क्योंकि इस काल में रिज़व बैंक के विदेशी आदेयों (8६४०७) में; १३६८ -करोड़- 
रु० की कमी हुईं थी, इसलिए हीना प्रबन्धन के मुद्रा-स्फीतिक प्रभाव भ्रधिक दृष्टि. - 
गोचर नहीं हुए । दूसरी ओर उत्पादन में: वृद्धि हो जाने के कारण' थोक मृल्यों-का 
सूत्रकाडूं बढ़ने के स्थान पर गिर गया था। ः है 
द्वितीय: योजना काल में हीनाथे प्रबन्धन का और भी सहारा लिया गया .था: .. 
ओऔर- १,२०० करोड़ रु० की व्यवस्था इस साधन से करने का विचार किया गया जो ह 
सम्पूर्ण व्यय-राशि का २५% था. दूसरी: योजना: के प्रथंम दो वर्षों तक तो मुद्रान 
स्फीति के कोई विशेष प्रभाव-प्रतीत नहीं हुए. तथा उसके परिंणामीं, को विदेशी . 
विनिमय कोष में से मुद्र/ :निकालकर- भुगतान सन्तुलन के-घाठों- को पूरा- करके रोका: 
गया । किन्तु प्रन्त में यह कोष भी- समाप्त हो गया. यद्यपि प्रथम दो वर्षों में ७०० 
करोड़ रु० का हीनार्थ प्रबन्धन हो चुका था, परन्तु ऊपर-बताये गये कारणखों.के- फल- 
'स्वरूप मुद्रा-स्फीति ने अधिक भीपण॒. रूप घारण नहीं. किया और वाद- के दो -वर्षों में 
केवल २४८ करोड़ रु० का ही हीनाथे प्रवन्धन हुआ- फिर भी मूल्यों में बहुत काफी... 
वृद्धि हुई । दूसरी योजनाकाल -में मूल्यों. की मुद्रा-स्फीतिक वृद्धि को रोकने के .लिए. 
नये-तये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर लगाये गये । यद्यपि प्रारम्भिक वर्षों . में बजटों के . . 
घाटे बहुत श्रधिक़ थे, बाद के वर्षो में - बजट के घाटों को कम किया गया और कुल पा 
बजट के घाटे पांच वर्षों में ६४८ करोड़ रु० के थे | यद्यपि रिजर्व: बैंक. के विदेशी : 
श्रादेयों में, इन पाँच वर्षों में, ६१० करोड़ रु? की कमी- हुई थी फिर भी मुद्रा-स्फीति ' : 
को तियन्त्रित नहीं किया जा सक्रा । इस प्रकार दसरी योजना के- श्रन्त तक मूल्यों में 
-बहुत ऊँचा बढ़ने की प्रवत्ति उत्पन्त हो गई: थी । 
मूल्यों को अत्यधिक वृद्धि.के कारण और विदेशी विनिमय कोष में श्रधिक 


घन न उत्पन्न होने के कारण तृतीय योजना-काल में हीचार्थ प्रबन्धत की सीमा १५० 


करोड़ रु० निश्चित की गई थी । 
किन्तु यह आशा विफल ही हुईं । योजना के पहले तीन वर्षों में क्रशः १६८ , 
-करोड़ रुपयों, १७१ करोड़ रुपयों और- २४१ करोड़ रुपयों का हीनार्थे:प्रवन्धन हुआ 
था। इस प्रकार इन तीन वर्षों में कुल-५८० करोड़ रुपयों का हीना प्रवन्वन हुआ 
वथा । यदि हम अन्तिम दो वर्षों में हीना्थ प्रवन्धन की औसत राशि को ४०० करोड़ 
'रुपये नियत कर दें तो तीसरी योजना-काल में कुंल हीनार्थ-प्रवन्धन लगभग .६००० 
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हीनाथं-प्रवन्धन श््ध्प्र 


करोड़ रुपयों का होगा । 

बढ़ते हुए मूल्यों तथा वेतनों तथा मजदूरियों में वृद्धि करने की निरन्तर बढ़ती 
हुई माँग को देखते हुऐ अब और अ्रधिक हीनाश्ेे प्रवन्बन करने की गूंजाइश नज़र 
नहीं श्राती । अभी तक की स्थिति तो यह रही है कि पहली दो योजनाञों में हमने 
अपनी झायातों का भुगतान पौंड पावनों की सहायता से किया था किन्तु अ्रव यह 
सहारा भी खत्म हो चुका है और इसलिए जहाँ त्तक हो सके हमको हीनार्थ-प्रवन्चन 
का उपयोग कम ही करना चाहिये । हाँ यदि हम अपने खाद्य उत्पादन में काफी वृद्धि 
कर सके और खाद्य मूल्यों में नीचे गिरने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर सके तो हीना 
प्रवन्धल का उपयोग करने में कोई हानि नहीं होगी किन्तु यह ध्यान रहे कि ऐसा 


' होना सम्भव नहीं है | इसलिये हमारे देश के नियोजन अधिकारियों को वास्तविकता 


का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये | यदि वे चौथी योजना की रूपरेखा तैयार करने 
में वास्तविकता को सामने नहीं रकखेंगे तो देश की आशिक स्थिति एक ऐसे निम्न 
स्तर पर पहँच जाएगी कि जहाँ से उसको निकालना सम्भव नहीं हो सकेगा। 


- 
प्र, 
काट 4. 
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अवकथन-- 


किसी भी देश की भ्राथिक क्रियाश्रों की दिशा को निर्धारित करने में सरकार 
की बजट-नीति का प्रमुख हाथ होता है । बजट-नीति से हमारा अभिप्राय सरकार - 
की श्राय, व्यय तथा ऋण-सम्बन्धी नीतियों से है। इसको राजकोपीय नीति भी 
कहते हैं । बजट-नीति से देश में वस्तुप्रों श्रथवा सेवाओों की कुल मांग प्रभावित 
होती है श्लौर उसी पर देश में आय का स्तर, विनियोगों की मांत्रा तथा रोजगार 
का स्तर निर्भर होते हैं । सरकार अपनी बजट-नीति में तनिक-सा परिवर्तन करके ... 
नसम्पूरं देश की प्राय, व्यय और रोजगार में निश्चित उद्देश्यों के भ्रनुसार परिवर्तेन 
कर सकती है । यह वात आ्राजकल लगभग सभी भश्रर्थशास्त्रियों द्वारा संवीकार कर ली 
“गई है। पुराने भ्रर्थशास्त्रियों का केवल यही विश्वास था कि सरकार को संकट- 
कालीन परिस्थितियों को दूर करने के लिए ही राजकोषीय नीति को अपनाना 
'चाहिये, किन्तु ये लोग इस बात से अनभिज्न थे कि राजकोषीय नीति द्वारा सम्पूर्ण 
आधिक नीति की रूपरेखा को बदला जा सकता है | यह तो कैवल कीन्स की पुस्तक 
“सामान्य सिंद्धान्त' के प्रकाशन के बाद ही लोगों को ज्ञात हुआ कि राजक्रोपीय नीति 
प्रत्येक अवस्था में प्रभावशील सिद्ध हो सकती है । कीन्स ने स्पष्ट रूप से यह सिद्ध 
'कर दिया कि किसी भी देश की राष्ट्रीय श्राय उस देश की झ्राथिक क्रियाश्रों की 
' अ्रवस्था का प्रतिनिधित्व करती है और राजकोषीय नीति टारा देश की आ्िक 
क्रियाशोों में मन चाहे ढंग से परिवर्तत किया जा सकता है | तभी से सरकार की 
बजट-नीति को झाथिक व्यवस्था के एक श्रस्त्र के रूप में स्वीकार किया जाने 
लगा है । 


राजकोषीय नीति देश में कुल व्यय को दो प्रकार से प्रभावित कर सकती . 
--प्रत्यक्ष तथा श्रप्नत्यक्ष । प्रथम रूप में सरकार या तो अपने व्यय को कम करके 
या बढ़ाकर या करारोपरा द्वारा निजी व्यय को कम करके या बढ़ाकर देश में कुल 
व्यय की मात्रा को कम या अधिक कर सकती है। राजकीय व्यय में वृद्धि होने से 
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समाज के कुल व्यय में वृद्धि की जा सकती है वश्चर्ते कि करारोपण द्वारा निजी व्यय 
को कम करने का प्रयत्न नहीं क्रिया गया हो-। - करारोपण को कम करके भी कुल 
झौप्तत व्यय में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि व्यक्तियों और फर्मो के पास व्यय 
करने के लिये अधिक घन बच -रहेगा। इस प्रकार सरकार श्रपनी आय तथा विनियोगों 
के परिवर्तन द्वारा कुल व्यय को प्रभावित कर सकती हैं। श्रतः स्पप्ट है कि सरकार 
की वजट सम्बन्धी कार्यवाहियों से कुल व्यय में उत्पन्त होने वाले प्रत्यक्ष परिवतंनों 
के द्वितीय गुणक प्रभाव होते हैं और कुल श्रौसत माँग में उससे कहीं भ्रधिक गरुने 
 परिवतेन हो जाते हैं, यद्यपि प्राथमिक परिवतंन इस वात पर निर्भर करेंगे कि राय 
गुस क्र (0076 गण प्ञादा) का आकार क्या है । अप्रत्यक्ष रूप में सरकार निजी 
उपभोग तथा विनियोगों को प्रौत्साहित या हतोत्साहित करके कुल व्यय को प्रभावित 
कर सकती है। उपभोग तथा विनियोग सरकार की करारोपण तथा व्यय नीति द्वारा 
प्रभावित होते हैं ।॥ कुछ विशेष करों की दरों में वृद्धि होने से निजी व्यक्तियों का 
उपभोग भ्थवा विनियोग हतोत्साहित अथवा प्रोत्साहित हो सकते हैं। इसी प्रकार 
से राजकीय व्यय की कुछ मदों में हेर-फेर द्वारा निजी उपभोग तथा विनियोग सम्बन्धी 
क्रियाग्रों को प्रभावित किया जा सकता है। कभी-कभी सरकार वजट-नी ति द्वारा पर्थ- 
व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में परिवर्तत उत्पन्त कर सकती है और इन सब बातों के तनिक से 
परिवतेन कुल श्रोप्तत माँग में अनुपात से कई गुने श्रधिक परिवत्नेन उत्पन्न कर देते हैं। 

राजकोपीय-नीति में परिकतंन करने का श्रमिप्राय यह होता है कि सरकार 
या तो बजट के सन्तुलन में परिवर्तत करती है या व्यक्तिगत करों की दरों में परिवर्तन 
करती है या व्यय की मदों में हेर-फेर करती है ताकि जो भी उद्देश्य उसके सम्मुख 
हों, उनकी पूर्ति हो जाए। कभी-कभी सरकार अपनी वजट-स्थिति में परिवर्तत इस 
लिए करती है कि ब्र्थ-व्यवस्था में उत्पन्न होने वाली दूषित परिस्थितियाँ सुधर जाए । 
किन्तु ऐसा बहुत ही कम होता है क्रि बजट-नीति में स्वयं ही उत्पन्न होने वाले 
परिवतंन ग्रर्थ-व्यवस्था में स्थायित्व उत्पन्न कर सके और इसीलिए सरकार के लिए 
कभी-कभी यह श्रावश्यक हो जाता है कि वह तत्परता से कार्य करे और श्राथिक 
क्रियाश्रों को वांछित वास्तविक स्तर'पर ला सके । 

संतुलित बजट-- किसी भी वर्ष में यदि वजट को संतुलित रखा जाता है तो 
उससे कुल' व्यय में श्रौर इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं में नाम मात्र को ही प्रभाव 
उत्पन्न किया जा सकता है । यदि सरकार अपने बजटों को निरन्तर सन्तुलित रखने 
. की नीति अपनाती है तो उससे देश की सम्पूर्णा आर्थिक स्थिति में वहुत कम परिवर्तन 
हो सकेंगे, क्योंकि सरकार केवल उतना ही घन खर्च करती है जो कि वह व्यक्तियों 
से प्राप्त करती है और जिसे व्यक्ति स्वयं ही खच्चे करते यदि सरकार उसे न ले 
लेती । किन्तु जब राजकोपीय नीति का उद्देश्य आर्थिक क्रियाओ्रों को नियन्ब्रित करना 
होता है तो सरकार या तो घाटे के बजट बनाती है या झाविक्य के । घाटे के बजट 
यह चुचित करते हैं कि समाज का कुल व्यय एक ऊँचे स्तर पर है। सरकारी व्यग्र 
तथा कर-प्राय में जो श्रन्तर होता है, वह कुल व्यय को बढ़ाता हैं श्रौर उसका बहुत 
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अधिक गुरणक प्रभाव होता है । इस प्रकार घाटे के वंजटःराष्ट्रीय आय में वृद्धि करते 
हैं और कुल मांग में वृद्धि करके देश में आशिक क्रियांग्रों के स्तर को ऊँचा “करते . 
ठीक इसके विपरीत आधिक्य के -बजंटों की स्थिति भें होता है। जब संरंकोरं की 
श्राय उसके व्यय से अधिक होती है तो उसका अभिप्रांयें यंह है कि संरकार समाज 
छारा किए जाने वाले कुल व्यय के एक भाग को अ्रपने पास - रंख लेती है भ्रौर इस 
प्रकार उसके गुणक प्रभाव में राष्ट्रीय आय तथा कुल मांग में कमी- हो जाती हैं । 
स्पष्ट ही है-कि देश में आर्थिक क्रियाओ्रों का स्तेरं भी ऐसी दंशो में गिर जाएगा । * 


इसलिए आधिक्य बजठ केवल उसी दशा में बनाये जोते हैं जबकि सरंकार का उद्देश्य... 


आाथिक क्रियाओ्रों के स्तर को गिराना होता है, जैसे, भीषण -मुद्रा-स्फीति : की 

स्थिति में । रे 
घाटे के 'बजट सरकार या तो श्रपने- ब्यय की बढ़ाकर या अ्रपनी कंरें-आरय 

को कम करके या दोनों रीतियों ह्वारा बना सकती है। ऊपरे से देखने पर- सरकार 
; के व्यय में वृद्धि होने और कर-आझ्ाय में कमी होने का एक-से हीं प्रभाव होता है : 
अर्थात्‌ दोनों ही रीतियों से समाज -के कुल व्यय में वृद्धि होती है ओर इन- दोनों 
रीतियों. में कोई विशेष श्रन्तर दिखाई नहीं देता । किन्तु ये दोनों उपाय कभी-कैभी 
विभिन्‍न ढंगों- से अपनाये जाते हैं और इनके भिन्‍न-भिन्‍त्र प्रभाव होते हैं। राजकीय . 
व्यय की वृद्धि कुल व्यय को -श्रधिक तेजी से श्रभावित करती है, अवेक्षाकुत 
कर-श्राय की कमी- के, क्योंकि राजकीय व्यय द्वारा व्यक्तियों के हाथों में ऋय-झक्ति 
तुरन्त ही पहुंच जाती है जिसको वे अ्रपती. उपभोग. सम्बन्धी आवश्यकताओं पर खर्च 
कर देते हैं। वेकार व्यक्ति काम में लग जाने के कारण, पहले की श्रपेक्षा श्रविक खर्चे 
करने में समर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार जब 'सरकार निजी “यवसायियों द्वारा 
उत्पादित वस्तुओं को खरीद कर अपने व्यय में बृद्धि करती है तो - निजी उत्पादकों 
को अजने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, . श्रधिक श्रमिकों को 
काम मिलता है और ये प्राप्त होने वाली अ्रतिरिक्त क्रय-शक्तिको खर्च करने लगते 
हैं। करों में कमी होने से व्यक्तियों के पास अधिक घन रह जाता है और वे 
उसकी बचत करने लगते हैं, जिसका अभिष्राय यह हुआ कि वे पहले की अपेक्षा कम 
“खर्च करते के लिए लालायित होंगे । किन्तु कर में कमी होने का एक प्रभाव यह भी 
: हो सकता है कि व्यापारी वर्ग बचे हुए धन को विनियोगों में लगा दें और इस प्रंकार 
देश में कुल विनियोगों की मात्रा में वृद्धि हो जाए। यह ध्यान रहे कि राजकीय व्यय 
में शीघ्र वृद्धि उदी समय हो सकती है जबकि ऐसे व्यय के लिए परियोजनाएँ पूर्णो 
रूप से तैयार हों और यह एक नियोजित अ्रथथ॑-व्यवस्था में ही सम्भव हो सकता है। 


इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार दोनों ही रीतियों को अंपना सकंती है किन्तु इस. दि 


विषय में सरकार को बड़ा सोच-समककर काम करने की आवश्यकता होती है ! 
- कभी-कभी सरकार कुल व्यय को इस प्रकार भी प्रभावित कर सकती है कि 
चह अपने व्यय में जो भी वृद्धि करे उत्तको अतिरिक्त करारोपणा द्वारा पुरा करले | इस 
. रीति से निजी व्यय में कमी किए विना ही सरकार करारोपण से अतिरिक्त आय प्राप्त 
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कर सकती है। यह सम्भव है कि व्यक्ति अपने नए कर देयों को अपनी वचतों द्वारा पूरा 
करें या प्रयनी निष्क्रिय बचतों को सक्रियवनायें | इस प्रकार सरकार व्यक्तियों से घनराशि 
के उस भाग को ले लेती है जो कि व्यक्ति स्त्रयं ख॑ नहीं करते और व्यक्तियों से प्राप्त 
किए हुए इस धन को स्वयं खर्च करके समाज के कुल व्यय में वृद्धि कर देती है । 
इस प्रकार सरकार बजट के आकार में परिवर्तत किये बिना ही या ऋण प्राप्त 
किए बिना ही झ्ा्थिक क्रियापों में परिवर्तन उत्पन्न कर सकती है । किन्तु ऐसी नीति की 
कुछ अपनी ही सीमाएँ होती हैं । प्रथम, करारोपणा तथा राजकीय व्यय में इस उद्देश्य 
से किये जाने वाले परिवर्तन से कुत्र राष्ट्रीय श्राय में बहुत अधिक परिवर्तत हो जाए 
यह तनिक असम्भव-सा प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त नये करों को एकत्रित करने 
तथा लागू करने में श्रनेक राजनीतिक तथा प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्त हो सकती 
हैं और इससे निजी विनियोगों पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। अन्त में, यह भी 
सम्मव है कि सभी परियोजनायें तुरन्त ही ज्यय के लिए तैयार न हों । झ्रतः बिना 
घाटे के राजकीय व्यय को बढ़ाते की तीति व्यावहारिक प्रतीत्त नहीं होती । 

हम पहले ही कह चुके हैं कि आ्रािक्य के बजटों का प्रयोग केवल मुद्रा-स्फीति 
के काल में ही किया जा सकता है। करारोपणा में परिवर्तेन किये बिना ही राजकीय 
व्यय में कमी होते से कु व्यय में प्रत्यक्ष रूप से कमी हो जाती है और यह सरकार 
थ्रिना किसी कठिनाई से कर सकती है । किन्तु राजकीय व्यय को बढ़ाये बिना ही 
करारोपश में वृद्धि करने की नीति तनिक कठिन प्रतीत होती है | ऐसी नीति में 
राजनीतिक वाघाएँ उत्पत्त होती हें प्रौर प्रशासनिक कठिनाइयाँ भी सामने झ्राती 
हैं जिवको दूर करता सरव नहीं होगा । करारोपछ की वृद्धि केवल मुद्रा-स्फीति 
काल में ही उप्योती विद्ध दोती है। युद्ध के समय राजकीय व्यय को बढ़ावा ही 
पड़ता है श्रौर नियोजन काल पें भी ऐसा ही करना पड़ता है| इन परिस्थितियों में 
उत्पन्न होने वाली मुद्रा-स्कीति को व्यय पर प्रतिवन्त्र लगा कर नियन्त्रित नहीं किया जा 
सकता म्रौर अधिक से ग्रत्िक यह क्रिया जा सकता हैँ कि सरकार अपने श्रतावश्यक व्यय 
को कम कर दे। ऐसी रिस्थितियों में आजिक्य के वजटों क्री कोई सम्भावना ही 
नहीं होती है । इमलिए सरकार को अपनी कर-प्राय को वढ़ाकर ही स्थिति को काबू 
में करता होता है। अन्य परिश्यिनियों में जबकि सरकार के लिए अपने व्यय में 
बहुत झधिक कमी करना सम्भव नी होता तो वह कुछ कमी अनयने व्यय में कर सकती 
है और कुछ कर-पआ्राय में वृद्धि कर सकतो है। इस प्रकार स्पप्ट है कि सरकार के 
लिए राजक्रोपीय नीति द्वारा झ्राथरिक क्ियाग्रों को तीत्र करता अधिक सरल होता 
है, श्रपेक्षाकृत श्राथिक क्रियाग्रों को मन्‍्द करना । 

कभी-कभी सरकार व्याक्तगत करों में हेग-फेर करके आर्थिक क्रियाग्रों को 
नियन्त्रित करने का प्रयास कर सकती है। प्रत्येक कर उपभोग तथा विनिमय पर 
अपना-अपना प्रभाव डालता है ग्रौ कर जिशेय से जो प्राप्तियाँ होती है तथा कर 
ढांचे की जो खूपरेखा होती है उसर निश्चित उद््यों की पूर्ति के लिए परिवतंन 
किए जा सकते हैं । कुछ कर गस द्वात हैं जिनमें कुल मौद्रिक-आ्राय में परिवर्तन होने 
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के' साव-साथ - अपने आप- परिवर्तत हो जातें हैं और इनके प्रभाव में आशिक 
क्रियाप्रों में भी परिवर्तन हो जाते- हैं । कर-प्रणाली की स्वचालकता कुछ परिस्थितियों - ह 
में बड़ी-ही उपंयोगी सिद्ध होती: है। राष्ट्रीय मौद्धिक-पआय के कम होने की स्थिति 
में राजकीय- श्राय में कमी होना स्वाभाविक ही है और .इस प्रकार गिरती हुई आय 
श्रपना प्रश्नाव- उत्पन्त नहीं कर पाती । ठीक इसका विपरीत उस,समय होता. है जब 


कि राष्ट्रीय झ्राय की अवृत्ति ऊपर की ओर चढ़ने की होती-है। आय-कर सब से “ 


अधिक स्वचालित स्थायित्व उत्तन्‍्त करने वाला कर होता है। कारपोरेशन-कर में... 
स्थायित्व उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है श्र व्यय कर में उससे कम | सामाजिक ; 
सुरक्षा-सम्बन्धी योगदानों में भी यह क्षमता होती है कि. वे: स्वचालित: स्थायित्व..: 
उत्पन्त कर सकें। जहाँ तक श्रप्रत्यक्ष-करों का सम्बन्ध है, उनके प्रभाव अलग-अलग 
होते हैं। अधिक लोचदार माँग वाली वस्तुओं पर लगे हुए करं इस दिल्ञा में काफी 
प्रभावशील होते हैं, किन्तु इनके प्रभाव काफी धीमे होते हैं क्योंकि वे थोक व्यापारी: 
फुटकर व्यापारी इत्यादि कई ज्रोतों से एकत्रित किये जाते हैं। विनियोगों पर लगने वाले." 
करों में स्‍्वचालकता बहुत कम होती है । किन्तु कर प्रणाली के स्वचालित लचीले- 
पन के लाभ सीमित ही होते हैं ॥ यह आथिक क्रियाओं में उत्पन्न होने वाले छोटे: . . 
छोटे परिवर्तंनों को ही दूर करं सकता है,. बड़े-बड़े तथा तीव्र श्रौर निरन्तर बढ़ने . 
वाली मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रासंकुचन की स्थिति को नियन्त्रित करने में सफल नहीं 
हो सकता । ऐसी स्थिति में सरकार को सोच-समभकर ही नीति निर्मित करनी पड़ती 
है श्रौर कर-प्रणाली में वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हेर-फेर करनी पड़ती है। आय 
कर इस सम्बन्ध में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होता-है | किन्तु तभी जबकि एक बहुत 
बड़ी संख्या में विभिन्‍न झाय. वाले वर्ग कर-क्षेत्र के श्रन्तगंत हों । विनियोग तथा उप- 
भोग पर व्यय-कर, अभ्रत्यक्ष-कर, पूँजी-कर और सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योगदानों 
* का भी वांछित दिशांझरों में प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। ॥ 
कभी-कभी सरकार राजकीय व्यय के परिवर्तनों हारा भी आशिक क्रियाग्रों के 
स्तर की प्रभावित कंर सकती है, विशेषकर आजकल जबकि राजकीय व्यथ का क्षेत्र 
इतना विस्तृत हो चुका है । करों की भाँति सरकारी व्यय की कुछ मर्दे ऐसी होती है. 
'जो काफी अंश तक स्वचालित होती हैं, उदाहरणा्थ, राजकीय व्यापार संस्थाएँ जो .- 
मूल्यों को स्थायी बनाने के सम्बन्ध में निजी संस्थाओं की भाँति ही कार्य कर सकती . 
है श्र्थात्‌'मूल्यों के बढ़ने की स्थिति में प्रत्यक्ष रू से सहायता देकर -नीचे मूल्यों पर ' 
बस्तुम्रों को बेच सकती हैं और मूल्यों के नीचे गिरने -की स्थिति में वस्तुओं को . - 
खरीदकर मूल्यों को श्रधिक नीचे गिरने से रोक सकती हैं | इसी प्रकार सामाजिक 
सुरक्षा सम्बन्धी व्यय भी काफी लचीला होता है। अवसाद काल में बेकारी भत्ते देकर 
सरकार समाज की कुल व्यय-शक्ति में वृद्धि कर सकती है ओर समृद्धि-काल में ऐसे 
भंत्तों को वन्द करके समाज के व्यय को कम कर सकती है । राजकीय व्यय में स्वयं. 
भी उत्वन्त हो जाने वाले परिवतेनों द्वारा केवल आशिक क्रियाप्रों में उत्पन्न होने 
वाले छोटे-छोटे परिवर्तेनों को ही ठीक किया जा सकता है किन्तु श्रधिक गम्भीर 
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मस्याओ्रों के लिए और अर्थ-व्यवस्था में दीघंकालीन प्रवृत्तियां उत्पन्त करने के लिए 
यह आवश्यक है कि सरकार निश्चित रूप से तथा नियोजित ढंग से कार्य करे और 
सावधानी से चुने हुए कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए राजकीय व्यय में सचेत होकर फेर- 
दल करे | हम पहले ही कह चुके हैं कि राजकीय व्यय श्रथे-व्यवस्था में फैलाव तथा 
विस्तार की प्रवृत्तियाँ उत्पन्तर करता है और ये प्रवृत्तियाँ सावारणतया त्रर्थ-ब्यवस्था 
के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उत्सन्‍्न हो सकती हैं किन्तु यदि सरकार चाहे तो कुछ चुने 
हुए क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकती है। इसके श्रतिरिक्त यह भी ध्यान रहे कि 
सरकार प्राथिक क्रिप्राओं का नियन्त्रण अपने व्यय में परिवततत करके अ्रधिक श्रच्छी 
प्रकार कर सकती है अपेक्षाकृत निजी-क्षेत्र प्रभावित करने के । इसलिए यह ब्रावश्यक 
हैं कि सरकार अपने व्यय तथा विनियोगों की दिशाओं का निर्धारण खूब सोच-समभ 
कर करे । इस दृष्टि से सरकार सामाजिक कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को हाथ में ले 
सकती है, नये राजकीय उद्यमों को स्थापित कर सकती है और पुराने उद्यमों का 
पुनर्सगठन कर सकती है। साथ ही नदी घाटी जंसी परियोजनाग्रों को हाथ में ले 
सकती है । 
राजकोपीय नीति की सीमाएं--यहाँ पर यह बता देता अनुययुक्त न होगा 
कि राजकोपीय नीति की प्रभावोत्यादकत्ता असीमित नहीं है | वास्तव में राजकोपीय 
नीति उप्ती समय प्रभावयुक्त सिद्ध हो सकती है जब्नकि किए गए उपायों का प्राकार 
तथा समय उचित हो । हम सभी इस वात से श्रवगत हैं कि राष्ट्रीय श्राय सरकारों 
हारा किए गए व्यय तथा आय पर निर्भर करती हैं। सरकारों के लिए बह पता 
लगाना कि समय विशेष में उपस्थित परिस्थितियों के अनुसार व्यय तथा विनियोग 
की राशि क्या हो या कितनी आय प्राप्त की जाए, सरल नहीं होता । सरकारों में 
इतनी दृरद्शिता भी नहीं हो सक्ृती कि वे यह पता लगा सकें कि श्रर्थ-व्यवस्था में 
कब ग्रवसाद की स्थिति उत्सन्त होगी और कव समृद्धि की । इसके अ्रतिरिक्त राज- 
नीतिक तथा प्रशासनिक विलम्ब्र के कारण, हो सकता हैं कि समय पर सोचे गए 
उपाय कार्यान्वित नहीं किये जा सक्रें। यह भी सम्भव है कि कुछ ऐसे उपाय 
करने का निदचय क्रिया जाए जिनके प्रभाव उत्पन्त करने में कुछ अधिक समय 
लग जाए। राजकोपीय उपायों के वास्तविक प्रभाव इस वात पर भी निर्भर होते हैं 
कि आय का पुनवित रण किस प्रकार हुप्रा है तथा उसके क्या परिणाम हैं। यदि आय 
की अतिरिक्त वद्धियाँ केवल उन्हीं वर्गों की आय में हुई हैं जिनमें बचत करने की 
ग्रादत है तो समाज की कुल मांग में वृद्धि होने की सम्भावना कम ही होगी । इसी 
प्रकार यदि वृद्धि उन वर्गों की आय में अधिक होती है जो श्रपनी आय के अधिकांश 
भाग को खर्च कर देने में विश्वास करते हैँ तो राजकोपीय उपायों का प्रभाव भ्रधिक 
तीत्रता से उत्पन्त होगा । 

भी-कभी सरकार की कर-नीति भी सरकार द्वारा समाज के कुल व्यय में 

वद्धि करते के लिए किए गए प्रयत्नों में वातक धिद्ध हो सकती है वयोंकि एक 

र्क 


ती सरकार समाज के कुल व्यय को बढ़ाने के लिए अपने व्यय में वृद्धि कर रही होती है 
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झौर दूसरी ओर समाज की अतिरिक्त आय के एक भाग -को परिवर्तित कर-नीति 
ह्वारा वापस ले रही होती है । परिणामतया समाज की कुल ज्ञाय में वद्धि होने से 
कुल व्यय में जो वृद्धि होती, वह नहीं हो पाती । इसके अतिरिक्त व्यापार सन्तुलन 
में किए जाने वाले परिवर्ततों से भी राजकोषीय नीति के सत्प्रभावों को रोका जा. 
सकता है | यदि सरकारी व्यय में वृद्धि होने के साथ-साथ श्रायातों में वृद्धि हो जाती 
है और निर्यातों में कमी तो राजकीय व्यय की वृद्धि से वांछित फल प्राप्त नहीं हो 
पाएगा, क्योंकि समाज की बढ़ी हुई झ्राय-झ्रधिक आयात के काररं विदेशों को चली 
जाएगी । उसका ठीक विपरीत उस स्थिति में होगा जब कि. सरकार समाज के व्यय 
को कम करने के लिए अ्रपने व्यय में कमी क़रती है और व्यक्ति देश के निर्यात में 
वृद्धि करके अधिक आय प्राप्त करने और उसको खर्चे करने की चेष्टा करते हैं। . 
राजकोषीय नीति का वांछित प्रभाव इस वात पर भी निर्भर होगा कि व्यक्ति सरकार 
को किस झंश तक अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। श्रर्थात्‌ यदि आय .की-बृद्धि : 
के साथ-साथ व्यक्तियों में काम क़रने की इच्छा पुववत्त ही रहती है तो राजकोपीय 
नीति का उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा किन्तु यदि सरकार मुद्रा-स्फीति को रोकना चाहती 
है और व्यक्ति अधिक काम करके और अधिक आय प्राप्त करना चाहते हैं या. सरकार 
मुद्रा-संक्ुचन के प्रभावों को रोकना चाहती है श्लौर व्यक्ति काम करना नहीं चाहते 
या अपनी आ्ाय को खर्च करना नहीं चाहते तो राजकोषीय नीति सफल नहीं होगी । 
श्रन्त में राजकीय व्यय तीति का सम्पूर्ण प्रभाव राष्ट्रीय मौद्रिक आय पर उस-समय 
तक उत्पन्त नहीं होगा जब तक कि निजी विनियोग भी सरकार द्वारा प्रदर्शित दिशा : 
में नहीं होते । कहने का श्रभिप्राय यह है कि यदि सरकार ऋणों द्वारा राजकीय विभि- 
योग के कार्य क्रम को पूरा करती है और नये विनियोगों को उन्हीं उद्योगों में. करती 
है जिन्हें निजी-क्षेत्र अपना कार्यक्षेत्र समझता है तो इस प्रतियोगिता से निजी विनि- 
योगों की राशि कम हो जाएगी । यही नहीं वरन्‌ सरकार द्वारा ऋण प्राप्त करने की 
नीति से सूद की दर बढ़ जाएगी भ्रौर निजी विनियोग हतोत्साहित होंगे । ठीक ऐसा 
ही उस समय होता है जबकि सरकार हीनार्थ प्रबच्चन द्वारा अपने विनियोगों को 
बढ़ाने की चेष्टा करती है श्र जब व्यक्तियों में यह अफवाह फैल जाती है कि सरकार 
का दिवाला निकल गया है जिसके परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र के व्यवसायी अ्रपने 
: विनियोगों को कम करने लगते हैं । 22 


बजट-नीति तथा रोजगार-- 


हम अभी कह चुके हैं कि प्र्थ-व्यवस्था में दीघंकालीन परिवर्तन उत्पन्न करने 
: के लिए तथा आ्िक क्रियाओं की गम्भीर समस्याओ्रों को दूर करने के लिए राजकीय 
व्यय तथा करारोपण सम्बन्धी नीतियों को निर्मित करना होता है ताकि निजी व्यय 
सम्बन्धी परिवतनों के प्रभावों को दूर किया जा सक्रे । व्यापार चेक्रीय प्रभावों को 
रोकने के लिए राजकोषीय नीति के कई रूप हो सकते हैं, जिनमें से सबसे . महत्वपूर्ण 
नियोजित सावेजनिक निर्माण कार्यों की नीति है जिसमें. सभी राजकीय संस्थायें एक 
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पूर्व निश्चित योजना के श्रचुसार कार्य करती हैं | विनियोग की दर थ्राथिक क्रियात्रों 
की अवस्था के अनुसार समय-समय पर बदलती रहती है। इसी प्रकार देश 
की मौद्रिक नीति का इस कार्य क्रम से समन्वय स्थापित किया जाता है श्रौर सूद की 
दरों में इस प्रकार परिवर्तन किए जाते हैं कि निजी विनियोगों में राष्ट्रीय विनियोगों 
के अनुकूल बदलने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, किन्तु ऐसे दीरघकालीन कार्यक्रम 
की कुछ अपनी ही कठिनाइयां होती हैं । प्रथम, सार्वजनिक निर्माण कार्यो की पूर्ति 
के लिए एक निश्चित अवधि की आ्रावश्यकता होती है जिसको बढ़ाना या कम करना 
सरल नहीं होता । ऐसे कार्यक्रमों पर विनियोग की जाने वाली राश्षि में परिवतंन 
करने के लिए तकनीकी कठिताइयां भी उत्पन्न होती हैं ग्रौर कुछ परियोजनाएं तो 
ऐसी होती हैं जिन पर कार्य आ्रारम्भ करने के वाद बिना भारी हानि उठाये बीच में 
नहीं रोका जा सकता । सार्वजनिक निर्माण काय॑, देश की व्यावसायिक क्रियाओं से 
पूर्णतया स्वतन्त्र होते हैं और उनमें श्राथिक क्रियाओ्रों की अवस्था के अनुसार परिवतंन 
करने की नीति देश के हित में नहीं होती । राजकीय विनियोगों का एक विशाल कार्ये- 
क्रम निजी विनियोगों को भी हतोत्साहित कर सकता है । यह सम्भव है कि यदि हम 
वुद्धिमानी से योजना बनायें तो इन कठिनाइयों को दूर किया जा सके, किन्तु श्रधिक 
श्रच्छा यही होगा कि ग्रथ॑-व्यवस्था में स्फृति उत्पन्त करने के लिए व्यापार-चक्र निरो- 
धक उपायों के स्थान पर एक दीघेकालीन योजना निर्मित करें। 
व्यापार-चक्र निरोधक उपायों में एक उपाय यह भी हो सकता है कि 

अवसाद काल में सरकार एक बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदें और समृद्धि काल में 
उनको वेचे । किन्तु ऐसी नीति सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में लागू नहीं की जा सकती, 
क्योंकि कुछ वस्तुए ऐसी होती हैँ जिनकी माँग फ़ैशन तथा रुचि बदलने के साथ-साथ 
कम था श्रबिक होती जाती है । सरकार इन वस्तुओं के क्रय-विक्रप के जोखिम को 
सहन नहीं कर सकती । इसके अतिरिक्त ऐसी नीति में सरकार को श्रपनी पूंजी पर 
सुद भी नहीं मिलेगा श्रीर बहुत समय तक पूँजी भी वन्‍न्द पड़ी रहेगी। यही नहीं, 
यह भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता कि सरकार इस प्रकार की सट्ट की क्रियाप्रों में 

गले । ञ्रतः स्पष्ट है कि सरकार द्वारा वस्तुओं के खरीदने तथा वेचने की नीति 
किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है । 

उपर्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि केवल करों तथा राजकीय व्यय में झ्राव- 

शयक हेर-फेर करने की नीतियां ही श्रथ्व॑-व्यवस्था में स्थायित्व उत्पन्न करने के लिए 

धिक व्यावहारिक प्रतीत होती हैं | वुरे समय में करारोपण में कमी और राजकीय 
व्यय में वद्धि होनी चाहिए। करों में कमी होने से व्यक्तियों तथा फर्मो की श्राय 
में वद्धि हो जाती है जिसको वे निजी विनियोग में लगा सकते हैं। सरकार श्रम- 
योजकों तथा श्रमिक्रों से सामाजिक वीमा के सम्बन्ध में कम योग प्राप्त कर सकती 
है और प्राप्त होने वाले लाभों को पुरवेबत्‌ ही रख सकती है जिसका परिणाम य 
होगा कि श्रमिकों के पास अधिक आय रह जाएगी । सरकार छोटे-छोटे सावंजनिक 
मिर्माण-कार्यों में अधिक्र विनियोग कर सकती है। अन्त में, सरकार मजदूरियों के 
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सम्बन्ध में श्रम-योजकों को आर्थिक सहायता भी दे सकती है । समृद्धि काल में करा. 
रोपरा में वृद्धि श्ौर राजकीय व्यय में कमी करके सरकार श्राथिक स्थिति को -ठीक 
कर सकती है । ॥ हे ॥ 

ह ध्यान रहे कि व्यापार-चक्रों के काल में राजकोपीय उपायों की प्रभा- 
वोत्पादकता इस वात पर निर्भर होगी कि श्रवस्ताद काल में बजट के घाटे और समृद्धि 
काल में- बजट के आधिक्य का उपयोग किस प्रकार किया जाता है । यदि वजट के रे 
घाटों की पूर्ति जनता-से प्राप्त ऋणों हारा. को जाती है तो सरकार को आाशातीत . ' 
सफलता प्राप्त नहीं होगी । इसलिए सबसे भ्रधिक उपयुक्त तो यही रहेगा कि -' 
सरकार केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों से ऋण प्राप्त. करे और सप्ृद्धि काल में , 
बजट के आधिक्यों द्वारा पुराने राजकीय, ऋणों का भुगतान करे और शेप राशि. 
केन्द्रीय बेक में जमा कराये । | ! के आर 


दीघेकाल में राजकरीषीय नीति--दीघं-कालीन नीति का: उद्देश्य व्यापार- 
चक्रीय परिवतेनों को रोकना तथा श्रथ॑-व्यवस्या में समवृद्धि की ऊँची दर को बनाये 
रखना होता है । व्यापार-चक्र निरोधक नीति तो सम्पूर्ण नीति का एक आवश्यक 
अंग है। इस नीति के अतिरिक्त ऐसे उपाय करते की आवश्यकता भी होती है... 
जिनसे दीर्घकाल में आ्िक क्रियाग्रीं का स्तर ऊँचा हो सक्के । संक्षेप में, उद्देश्य यह 
होता है कि एक निरन्तर बढ़ते हुए स्तर पर राष्ट्रीय आय को स्थायी रखना है और - 
इस स्तर को भी एक बढ़ती हुईं दर से ऊंचा उठानो है । इसका अभिप्नाय यह हुश्ना 
कि व्यापार-चक्र निरोधक नीति के अन्तर्गत अवसाद काल के परिणामों को रोकने के 
लिए गम्भीर प्रयत्त करने होंगे और समृद्धि काल में तुलनात्मक रूप से हल्के प्रयत् 
करने होंगे | दीघंकाल में समवृद्धि (87/09/7) की दर को ऊँचा उठाना इस वात . पर 
निर्भर है कि उपस्थित पूँजी तथा मानव-शक्ति के पूर्ण उपयोग की स्थिति में दीघे- 
कालीन माँग दीघंकालीन पूति से कम न हो और साधनों के पूर्णा उपयोग की स्थिति 
में होने वाले उत्पादन में भी वृद्धि होती जाए। जहाँ तक पहली बात का सम्बन्ध है, 
उसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं होती । किन्तु साधनों के पूर्ण उपयोग होने की स्थिति 
में उत्तादन को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार के कुल व्यय सें निरन्तर 
वृद्धि होती रहे । इसका अभिप्राय यह है कि हीनाथ प्रबन्धन द्वारा व्यय. सरकार' की 
दीघबंकालीन राजकोषीय नीति का मुख्य अंग होना चाहिए। इसेके अतिरिक्त यह 
नीति भी विकसित तथा श्र्थ-विंकसित देशों में अलग-भ्रलग होगी । ,विकसित देशों में 
राजकोपीय नीति को उद्देश्य रोजगार के आकार को बंडाना होता है और श्र 
विकेसित देशों में पंजी-निर्माण में वृद्धि करना । | 
.. दीघ्घकालीन विस्तार के लिए घाटे के व्यय का चरित्र अवसाद काल की अपेक्षा . 
भिन्‍न होता है। ऐसे घाटों की पूति नई साख को उत्पन्न करके की जा सकती है। 
राजकीय व्यय का आकार जव बहुत ही बड़ा हो जाए तो करारोपंरणा . का सहारा भी 
“लिया जा सकता है भ्रीर अतिरिक्त करारोपण एक विकासशील अर्ध-व्यवस्था में कर 
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दाताग्रों पर अधिक भार नहीं डालेगा, वंयोंकि निवेच तथा घनी दोनों ही वर्गों की 
प्राय में वृद्धि होती- है। राजकीय व्यय की रूपरेखा में भी झ्रावश्यक हेर-फेर की जा 
सकती है। राजकीय व्यय, विनियोग और उपभोग, दोनों ही दिश्वात्रों में किया 
जा सकता है। राजकीय व्यय से निर्धन वर्गों को दी जाने वाली सहायता का श्रथे- 
व्यवस्था पर श्रच्छा प्रभाव पड़ता है अपेक्षाकृत उस व्यय के जो गृह-निर्माण पर किया 
जाता है। किन्तु यह व्यान रहे कि राजकीय व्यय इस प्रकार संचालित किया जाए 
कि उससे निजी विनियोग हतोत्साहित न हों । इसके अ्रतिरिक्त राजकीय व्यय द्वारा 
निजी उपभोग के स्तर भी कम न हों । निजी उपभोग तथा विनियोग के स्तर ऊँचे 
होने की स्थिति सें उनके ग्ुगाक प्रभाव वहुत श्रधिक होंगे जो एक दीरघंकालीन स्थिति 
के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। सच तो यह है कि राजकोपीय नीति की सफलता 
बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होती है कि नीति के प्रभाव में गुणक (/४ए॥४ए०) 
का आकार क्‍या है । 

सुद्रा-स्फीति काल में बजढ-नीति--द्रुद्रा-स्फीति काल में सरकार का मुझ्य 
उद्देश्य समाज की कुल माँग को कम करना होना चाहिए जो केवल श्राविक्य के वजटों 
द्वारा ही सम्भव हो सकता है भ्र्थात्‌ राजकीय व्यय को कम करना और करारोपण 
को बढ़ाना । यह उपाय व्यापार-चक्र में समृद्धि की अवस्था में श्रत्यन्त उपयोगी होता 
है किन्तु श्राथिक विकास तथा युद्धकाल में श्राधिक्‍्य के वजट का कोई विशेष व्याव- 
हारिक महत्व नहीं होता क्योंकि इन परिस्थितियों में तो सरकार को खूब खर्च करने 
की आवदयकता होती है। ऐमी परिस्थितियों में राजकीय व्यय में हेर-फेर करने के 
स्थान पर राजकीय आय में फेर-वदल करता अधिक व्यावहारिक सिद्ध होता है । 
किन्तु यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि करारोपरा में परिवर्तत करने से 
हर प्रकार की मुद्रा-स्फीति को रोका जा सकता है। यदि मुद्रा-स्फीति का कारण 
श्रमिकों के वेतन की वृद्धि है तो अप्रत्यक्ष करारोपण से वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे, श्रमिक 
प्रधिक ऊंची मजदूरियों की माँग करेंगे श्रीर स्थिति सुधरने के स्थान पर और 
विगड़ जाएगी । इसलिए अ्रच्छा तो यह होगा की सरकार उपभोग-सम्बन्धी श्राथिक 
सहायता प्रदान करे ताकि आवश्यक उपभोग की वस्तुओं के मूल्य कम हो जाएँ। 
इसके अतिरिक्त शअ्रद्धं-विकवित देशों में अधिक करारोपण उत्पादन को हतोत्साहित 
करता है जिसस्ने मुद्रा-स्फीति का दवाव शोर भी श्रविक हो जाता है। इसलिए निजी 
बिनियोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयत्त करना ही अधिक उपयुक्त रहेगा। 
मिजी बचतों को प्रोत्साहित करने की नीति भी उत्तम रहेगी जिसके लिए निजी 
उपभोग को कम करना होगा, राजकीय ऋणों को बढ़ाना होगा, कर-नीति में श्राव- 
इयक परिवर्तव करने होंगे श्रौर मौद्रिक उपायों तथा वस्तुओं पर नियन्त्रण लगाने 
पड़ेंगे । 

मुद्रा-स्फीति काल में राजकीय व्यय को भी कम करने की आ्रावश्यकंता होती 
है। किन्तु चूँकि युद्ध तथा आथिक विकास के समय में सरकार का भ्रचिकरांश व्यय 
आवश्यक होता है शौर उसको कम नहीं किया जा सकता हैं, इसलिए अधिक से 


' ५५६ ु | -. राजस्व 


अधिक यह किया जा.सकता है कि सरकार अपने व्यय को मितव्ययी बनाने की चेष्टा 


करे और अनावश्यक खर्चों को न्यून रखने के लिए प्रयत्न करे | 


करारोपण के क्षेत्र में सरकार को नये-तये कर लगाने चाहिए और पुराने 
करों की दर में वृद्धि करनी चाहिए। अ्रधिकतर, झाय-कर, अ्रतिरिक्त लाभ कर जैसे . 


करों का प्रयोग करना चाहिए। भारत जैसे अद्ध-विकसित :देशों के लिए, - जहाँ .. 


अधिकांश व्यक्त प्रत्यक्ष करारोपण के क्षेत्र के श्रन्तगंत नहीं आ्राते, अप्रत्यक्ष करारोपण - 


भ्रधिक उपयोगी सिद्ध होगा क्योंकि उसके द्वारा व्यक्तियों की भ्रतिरिक्‍त .ऋय-शक्ति 


को वापस लिया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि सरकार ऐसे श्रप्रत्यक्ष करों का. 


उपयोग न करे जिनसे वस्तुओं की लागतों के बढ़ने की सम्भावना हो और उत्पादन - 


हतोत्साहित हो । भारत तथा श्रन्य देशों में युद्ध तथा युद्धोत्तरकाल-में ऐसे ही करों 


का अधिकतर उपयोग किया गया है। संक्षेप में हम कह सकते, हैं कि-करारोपण | 


नीति का मुख्य उद्देश्य उपभोग के स्तर को नीचा करना होना चाहिए। ... 
राजकीय ऋण-सम्बन्धी नीति भी इस दिशा में बड़ी उपयोगी. सिद्ध हो सकती है । 
यह ध्यान रहे कि सरकार जो भी ऋण आप्त करे वे बैंकों के अतिरिक्त श्रन्‍्य व्यक्तियों 


से प्राप्त किये जायें । राजकीय ऋण निजी उपभोग तथा वितियोग को नियन्त्रित' , 
करके समाज की कुल माँग को कम करने में सहायता करते हैं । यह भी भ्रावश्यक् 


है कि जब जनता से ऋशा प्राप्त करने की नीति निर्धारित कर दी गई है तो साख . 


उत्पन्त करने की नीति को स्थगित कर दिया जाए। यह हो सकता है कि प्रजातान्त्रिक ' 
देशों में जनता से श्र,वश्यकता के समय ऋशा प्राप्त करना सरकार के लिए सरल न*हो । 


इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार व्यक्तियों को सरकारी बाण्ड खरीदने के 


लिए आवश्यक प्रलोभन प्रदान करे, जैसे, सूद की ऊँची दर, विभिन्‍न व्यक्तियों के . ' 
अनुकूल विभिन्‍त प्रकार की ऋण योजनाओ्रों को चालू करना इंत्यादि। किन्तु यह .. 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि राजकीय ऋण -सम्बन्बी नीति मुद्रा-स्फीति ' 
को रोकने में उपयोगी सिद्ध होगी ही । भारत सरकार ने' दूसरे महायुद्ध काल में ' 


राजक्रीय ऋण सम्बंधी नीति का काफी प्रयोग किया था और उसको सफल बनाने के 


लिए अनेक उपाय किये थे तथा व्यक्तियों पर दबाव भी डाले थे। युद्धोत्तर काल में भी _ 


सरकार ने इस नीति को जारी रखा, किन्तु श्राशातीत सफलता कभी भी प्राप्त नहीं 
. हुई ।. आज भी सरकार के सामने बढ़ते हुए मूल्य-स्तर को रोकने की समस्या विषम्र 
रूप में उपस्थित है । 


निजी बचतों को बढ़ानें से भी मुद्रा-स्फीति को नियन्न्रित किया. -जा सकता 


है। सूद की दर को ऊँचा करके निजी बचतों को प्रोत्साहित किया जा सकता है । 


किन्तु यह उपाय सरकार की सस्ती मुद्रा-तीति से मेल नहीं खाता। निजी: बचतों 


को श्रधिक करारोपण से भी क्षति पहुँचती है श्रौर इसलिए मुद्रा-स्फीति की शक्तियों 


को इस प्रकार भी नियन्त्रित नहीं किया जा सकता दूसरे, महायुद्ध काल में-कीन्स 


द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार बहुत, से योरोपीय देशों में अनिवाये बचत योजनायें 


“चालू की गईं, किन्तु ऐसी योजनायें केवल युद्ध जैसी संकट-कालीन परिस्थितियों में . 
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ही सफल हो सकती है । शान्ति-कालीन स्थिति में तो केवल ऐच्छिक बचतों और 
करारोपरणा पर ही श्रधिक भरोसा किया जा सकता है । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि युद्ध तथा आथिक विकास जैसी 
स्थितियों में उत्पन्त होने वाली मुद्रा-स्फीति को राजकोपीय उपायों द्वारा नियन्त्रित 
नहीं किया जा सकता । श्रवस्तादकाल में यह नीति उपयोगी श्रवश्य सिद्ध होती है । 
मुद्रा-स्फीति के काल में मौद्विक नियन्त्रण, मूल्य-नियन्त्रण तथा राशनिंग जैसे उपायों 
का उपयोग राजकोपीय उपायों के साथ-साथ अनिवार्य प्रतीत होता है। सरकार 
को बड़ा सोच-समभझफर और सावधानी से यह निश्चित करना होगा कि इनमें से 
' किन-किन उपायों को किस समय और किस परिमाण में उपयोग किया जाए। 


मारत में बजट-सम्बन्धी 
5 नीति है 


श्रष्याय रैरे..#/फ॥ डफठात4एए ए0पटए 
पार दास&). 





ग्रावकथत्त--- 


पिछले अ्रध्यायों में हमने भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था भारतीय कर-प्रणाली 
तथा बजट संबंधी नीति के विभिन्‍न पहलुओं पर दृष्टिपात किया था। हम कह चुके हैं कि - 
हमारे देश में कर-प्रयाली को एक ऐसे साँचे में ढाला यया है कि वह न तो देश के झ्राथिक 
विकास में सहायक सिद्ध हुई है और न ही देश में सामाजिक न्याय स्थापित कर -: 
सकी है । इसी प्रकार हमारे देश में राजकीय व्यय भी अधिकतर अनुत्पादक रहा है। 
जो कुछ सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी व्यवस्था श्राज है और जो कुछ भ्राथिक श्रौर 
सामाजिक पूंजी का निर्माण हुआ है वह केवल पिछले १४ वर्षों की ही कहानी है । 


यह सच है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व हमें अपने विषय में सोचने तथा निरंय , . 


लेने की स्वतन्त्रता न थी और इसलिए हम वही करने पर वाध्य होते थे जो विदेशी 
शासक चाहते थे । इसलिए उस काल की नीतियों पर भारतीय छाप न थी और 
उनके दुष्परिणामों को इतनी जल्दी मिटाया नहीं जा सकता । भारत सरकार ने गत 
१५ वर्षों में इस ओर घने प्रयत्न किए हैं किन्तु अंग्रेज शासकों द्वारा अपनाई गई 
नीतियाँ जो विशेष रूप से इंगलेण्ड के हित में थीं, का विष हमारी प्रथे-व्यवस्था 
की घमनियों में इतना श्रधिक गहरा पहुँच चुका था कि इतने प्रयत्नों के बावजूद भी 
श्र्थ-व्यवस्था में वह स्फूर्ति उत्पन्न नहीं हो पायी जो साधारण परिस्थितियों में हो 
सकती थी । हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि प्रत्येक देश में. सरकार की 
वजट-नीति उस देश की आशिक, सामाजिक तथा राजनैतिक - नीति का प्रतीक 
होती है । कहने का श्रभिप्राय यह है कि बजट-नीति के अवलोकन से यह पता 
' लगाया जा सकता है कि देश की श्राथिक अवस्था कैसी है, अर्थ-व्यवस्थां किन रोगों 
से पीड़ित है और सरकार उनको दूर करने के लिए कौन-कौन से उपाय कर रही 
है । यदि हम किसी देश की आशिक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उस- 
की वजट-नीति का अध्ययन तथा बजटों की प्रवृत्तियों की जानकारी ही उसके लिए 
एक मात्र साधन है | जहाँ तक हमारे देश का सम्बन्ध है, स्वतन्त्रता से पूर्व के बजटों 
की चर्चा अधिक विस्तार में करना हमारे लिए न्‍्यायसंगत न होगा, क्योंकि हमें तो बजट 
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चनाने की पूरी स्वतन्त्रता स्वाघीनता श्राप्ति के बाद ही प्राप्त हुई । इसलिए हम 
तिम्न में सन्‌ १६४७ से पुर्वंकाल के वजटों का एक संक्षिप्त विवरण देने के पश्चात्‌ 
स्वतन्त्र भारत के बजठों का विस्तार में उल्लेख करेंगे | 

स्वत्तन्त्रता से पहुलि वजद-नी ति--स्वतन्त्रता से पहले, भारत में विदेशी सरकार 
से जो भी वजट बनाये वे इंगलैण्ड के हित में थे और उनका मुख्य उद्देदय निर्वाधावादी 
नोति का अ्रनुसरण करना था | सन्‌ १६३६ तक सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल 
शासन व्यवस्था को वनाये रखने का और परिणामतया प्रशासन-सम्बस्धी ख्चों को 
पूरा करने के लिए आ्रावध्यक वित्त प्राप्त करने का था । इस कथन के समर्थन में कई 
उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे, भारत को ऐसे सरकारी ऋणों का भार सहन 
करना जो मुख्यतया ब्रिटिश साम्राज्य के हिंत में खर्च किए गए थे, मिलों में चने सूती 
ऋपड़े पर उत्पादन-कर, रेलों के निर्माण के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था, स्वतन्त्र 
व्यापार तथा साम्राज्य वरीयता [॥7एशएंश फछार्शशशआ८०) नीति के प्रभाव में 
सीमा-करों का निर्धारण इत्यादि । श्रतः स्पष्ट है कि करारोपण का उद्देश्य, देश में 
ग्राय की असमानताओों को दूर करना तथा बचतों और विनियोगों को प्रोत्साहित 
ऋरना और उत्पादन में वृद्धि करना नहीं था । इसी प्रकार राजकीय व्यय का उद्देश्य 
देश का आर्थिक विक्रास करना न था । बजट का एक वड़ा भाग सुरक्षा तथा नाग- 
रिक प्रशासन के लिए नियत कर दिया जाता था| इसमें सन्देह नहीं कि जनमत के 
दक्षाव के कारण, समय-समय पर वित्तीय-नीति में कुछ संशोधन अवश्य किए गए, 
जैसे, सन्‌ १६१६ के सुधार तथा सन्‌ १६३५ का अश्रधिनियम | किन्तु इन संशोघनों 
से देश को कोई विशेष लाभ नहीं हुम्ना क्योंकि ब्रिटिश सरकार के मन में भारत के 
हत को अग्रसर करने की भावना न थी । 

दूसरे महायुद्ध के काल में भारत में किए जाने वाले ब्रिटिश खर्चों के लिए 
रुपये के रूप में वित्त-प्रवन्ध का उत्तरदायित्व भारत पर डाल दिया गया। ऐसे 
ख़र्चों की सीमा का निर्धारण सरल न था और ब्रिटिश सरकार ने श्रपती साम्राज्य- 
चादी स्थिति का पूरा लाभ उठाया। इसके श्रतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका की 
सेना पर जो व्यय किया गया उसके लिए भी आ्रावश्यक वित्त जुटाने की जिम्मेदारी 
भारत को ही सौंपी गईं । इतनी बड़ी मात्रा में वित्त के प्रवन्ध के लिए केवल मुद्रा 
के विस्तार का ही सहारा लिया गया | एक औ्रोर सुरक्षा-सम्बन्धी व्यय में वृद्धि होने 
के कारण और दूसरी थ्रोर तात्कालिक विभागों के विस्तार तथा नये-नये विभागों 
के स्थापित किये जाने के कारण भारत सरकार के बजटों का आकार वपं प्रतिवर्ं 
विस्तृत होता गया । श्राय-कर, अति-कर ($0फुछ (४) तथा कारपोरेशन-कर की 
दरों में वृद्धि की गई और अतिरिक्त लाभ कर ([#०८४४ छ०णी8& (8४) लगा दिए 
गए | साथ ही सीमा शुल्क और उत्पादन करों में भी परिवर्तत किए गए । इसके 
श्रतिरिक्त युद्ध के कारण राजकीय ऋणशों का झ्लाकार भी विस्तृत हुआ । सनू १६३८- 
३६ में जो ऋणराशि १२०५७७६ करोड़ रु० थी, वह १६४४-४५ में बढ़कर 
२२८२'३८ करोड़ रु० हो गई 4 सरकार ने इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए श्रनेक 
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युक्तियाँ श्रपनांयीं श्रौर अल्प बचतें प्राप्त करने के लिए भी चेष्टा की किन्तु .उसे हे 
सफलता प्राप्त व हुई और अन्त में कागजी मुद्रा प्रकाशित करनी पड़ी । सन्‌ १६३६९- 
४० में केवल १६५*१३ करोड़ रु० के नोट चलन में थे जिनकी मात्रा सन्‌ १६४४-४६ 
में ११६२.६४ करोड़ रु० हो गई थी । इसका परिणाम यह हुआ कि देश-में गस्भौर 
मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्त हो गई | सरकार ने मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए - | 
उपभोग, मूल्यों, निर्यात एवं आयात, विनिमय. एवं उत्पादन आ्रादि पर नियस्बण. « 
लगाए किन्तु ये प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए । युद्ध के समाप्त होने तक -अर्थ-व्यवस्था 
पर इतना अधिक बोम पड़ चुका था कि वह उसके दबाव से कराहने लगी थी और ४ 
स्वतन्त्र भारत की सरकार को ऊंचे मुल्य, अकाल की-सी परिस्थिति, अव्यवस्थित .. 
अर्थ-व्यवस्था ही वसीयत में मिली । * 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की बजद-नीति--युद्ध के श्रन्तिम चरण में ही : 
देश के पु]नननिर्माण तथा श्राथिक विकास के लिए कुछ योजनाएँ बनाई गई थीं। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के ब्ाद जब राष्ट्रीय सरकार ने देश के शासन की वागढोर संभाली . 
तो उसका ध्यान सर्वप्रथम देश का नियोजित विकास करने की ओर गया ।. हमारे .: 
संविधान में कुछ नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया। सरकार ने - . 
नियोजन श्रायोग की स्थापना की और उसने देश में कल्याणकारी राज्य -स्थापित॒ 
करने के लिए आथिक जीवन में व्यापक रूप से भाग लेना श्रारम्भ - कर दिया। 
'स्वभावत:ः इसका प्रभाव देश की राजकीय वित्त-नीति पर पड़ा ॥- स्वतन्त्रता के तुरन्त 
बाद ही राष्ट्रीय सरकार को युद्ध तथा देश के विभाजन. के परिणामों का सामना 
करना पड़ा। सरकार ने सुद्रा-स्फीति विरोधी बहुत से उपाए किए, जेसे, उन काय-. . 
क्रमों तथा योजनाग्रों के ग्राकार को या.तो कम्र कर दिया-गया या पूर्णतया छोड़ 
दिया गया जिनसे निकट भविष्य में ही उत्पादन में वृद्धि. होने की आशा नथी जैसे, . 
अधिक अन्न उपजाओशो' आन्दोलन इत्यादि | इसी प्रकार कर-नीति में भी श्रावश्यक '. 
परिवर्तंत किए गए । शरणार्थियों के पुनर्वास पर भी सरकार को भारी व्यय करता 
पड़ा । साम्प्रदायिक उपद्रेवों को दबाने, पर भी व्यय किया गया । स्वतन्त्र होने के- , 
कारण सरकार के धुरक्षा-सम्बन्धी व्यय में भी वृद्धि हुई। लोकतस्त्रीय प्रशासन की _ 
व्यवस्था, कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना पर भी भारी ख् करना पड़ा । इसलिए ._ 
सरकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद के वर्षों में केवल इन्हीं समस्याश्रों को 
सुलभाने में व्यस्त रही | देश के सामाजिक तथा झ्राथिक विकास की ओर उसका 
घ्यान सन्‌ १९४० के बाद ही गया । 
नियोजन-काल सें बजद-नीति--सन १९५१ में भारत की प्रथम पंचवर्षीय 
योजना का श्रीगरोश्य हुआ । प्रथम योजना बहुत सीधी-सादी थी और उसका प्राथमिक 
उद्देश्य वित्तीय स्थायित्व को बनाये रखना था | स्वभावत: सरकार की आरथिक नीति 
तथा राजकोपीय नीति योजना के लक्ष्यों से प्रभावित हुई। प्रथम योजना-काल में बहुत 
-सीधे-सादे वजट बनाये गए तथा करारोपरा को श्रधिक महत्त्व नहीं दिया गया । केवल 
“केन्द्रीय उत्पादन-करों और निर्यात-करों में मामूली-सी हेर-फेर की गई, श्रति-करों को 
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लागू किया गया और कुछ कर-सम्बन्धी रियायतें भी दी गईं | परिशामत: सरकार 
राष्ट्रीय आय के ८5% भाग को करों के रूप में एकत्रित कर लेने से ही सन्तुप्ट 
रही । इन पाँच वर्षों में भारतीय कर-प्रणाली के संयुक्तीकरण की ओर कोई गम्भीर 
प्रयत्न नहीं किया गया शौर परिणामस्वरूप करारोपण और आधथिक नियोजन में 
सामञ््जस्य स्थापित करना कठिन हो गया । भ्रधिकतर बजटों का निर्माण परम्परा- 
वादी सिद्धान्तों के आधार पर किया गया था और इसलिए उनमें कुछ निश्चितता 
तथा उस विचार-बीलता का अभाव था जो नियोजन-काल में बजट बनाने के लिए 
अआ्रावश्यक है। प्रथम योजना-काल में कुल २,०६६ करोड़ र० व्यय करने का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया था किन्तु, वास्तव में कुल व्यय १६६० करोड़ रु० ही हुआ । 
अतिरिक्त करारोपण से जो आ्राय प्राप्त हुई उसे केवल गैर विनियोग सम्बन्धी 
कार्यक्रमों में ही खर्च किया गया। परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र में जितने भी 
विनियोग किए गए उन सब की व्यवस्था वजट के घाटों द्वारा की गई | मुद्रा की 
पूर्ति में वृद्धि होने से जो मुद्रा-स्फीति उत्पन्न हुई वह सौभाग्यवश्ञ अच्छी फसलें हो 
जाने के कारण ग्ाथिक व्यवस्था पर अ्रधिक बुरा प्रभाव नहीं डाल सकी । 

दूसरी योजना के काल में भी निरन्तर घाटे के बजट ही प्रस्तुत किए गए। 
जैसे-जैसे वर्ष बीते, सरकार को कठिनाइयाँ प्रारम्भ होने लगीं और शअर्थ-व्यवस्था 
पर भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार के दवाव भिन्‍न-भिन्‍न दिश्षाग्रों में पड़ने लगे । यद्यपि केल्डोर 
द्वारा प्रस्तावित धन तथा व्यय करों को लागू किया गया किन्तु अतिरिक्त करारोपण 
में अप्रत्यक्ष करों को ही श्रधिक महत्त्व प्रदान किया गया। करारोपण का मुख्य 
उद्देग्य आय प्राप्त करना था | जीवन की झावश्यक वस्तुग्रों पर लगे हुए करों की दरों 
के बढ़ने से निर्न व्यक्तियों पर कर का भार बहुत बढ़ गया। वास्तव में श्रप्रत्यक्ष 
करारोपण का सहारा लेना, भारत जैसे अ्द्धं-विकसित देश के लिए स्वाभाविक ही 
था | दूसरी योजना में कुल ४८०० करोड़ रु० व्यय करने का लक्ष्य निर्वारित किया 
गया था जब कि कुल व्यय ४६०० करोड़ रु० ही हुआ । घाटे के बजटों का मुख्य 
परिणाम यह हुआ्आ कि देश में मुद्रा-स्फीति का दवाव और भी अ्रधिक हो गया, 
किन्तु, यह ध्यान रहे कि इस काल में वजट-व्यवस्था पूर्णतया दूसरी योजना की 
वित्तीय श्रावश्यकताओों को ध्यान में रखकर की गई थी । 

तीसरी योजना दूसरी की अपेक्षा श्रधिक महत्त्वाकांक्षी थी। इसमें कुल व्यय 
७५०० करोड़ रुपये मिश्चित किया गया था जिसमें से ६०३८ करोड़ रुपये केन्द्रीय 
स्तर पर और १४६२ करोड़ रु० राज्ययीय स्तर पर खर्च होने थे | स्पप्ट है कि 
इतनी बड़ी राशि का एकत्रीकरण केवल करारोपण, विशेषकर वस्तु करारोपण, 
द्वारा ही हो सकता था। इसीलिए नियोजन ग्रायोग ने यह स्पष्द कर दिया था कि 
तीसरी योजना में श्रप्रत्यक्ष करारोपण में काफी वृद्धि की जाएगी । इसी उद्देश्य से 
तीसरी योजना में बजटों का निर्माण किया गया । निम्न तालिका में, नियोजन-काल 
में संघ सरकार के बजटों की स्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है । 
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तालिका 
तलियोजन काल सें संघ सरकार के बजट हा 
(करोड़ रुपयों में) . 
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उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि संघ सरकार की राजस्व आय त्तथा पूंजीगत 
आ्राय, राजस्व व्यय तथा पूँजीग्त परिव्यय, सभी में वृद्धि हुई है । इस वृद्धि की दर 
दूसरी योजना के प्रारम्भ के बाद से अधिक तीन्र होती गई है | भारत सरकार की 
कुल आय जो सन्‌ १९५०-५१ में ४०५८६ करोड़ रुपये थी, वह सन्‌ १९५६-४७ में... 
५६३२३ करोड़ रुपये, सन्‌ १६६१-६२ में १०३६७९ करोड़ रुपये. हो. गई और 
सन्‌ १६६६-६७ में २७१९-०२ करोड़ रु० हो जाने की आशा है। इस प्रकार . 
पिछले १४ वर्षों में भारत सरकार की श्राय चौगुनी से भी श्रधिक हो गई है । इसी 
प्रकार जो व्यय सन्‌ १६५०-५१ में ३४६६४ करोड़ रुपये था, वह सन्‌ १६५६-४७ 
में ४७३८३ करोड़ रुपये, सत्‌ १६६१-६२ में ६११६४ करोड़ रु० हो गया श्लौर - 
सन्‌ १६६६-६७ में २४०७-४१ करोड़ रु० हो जाते का अनुमान था। अ्रतः भारत. 
सरकार के व्यय में भी ४ ग्रुनी से श्रधिक वृद्धि हो गईं। .यहाँ पर यह बता देना 
आवश्यक है कि भारत सरकार की पँजीगत श्राय तथा पूंजीगत व्यय ,में बहुत ही. 
अधिक वृद्धि हुई है । जो पूंजीगत झ्ाय सन्‌ १६५०-५१. में १०४-४५ करोड़ रु०.थी 
चह सन्‌ १९५६-५७ में ३०२७४ करोड़ रु०, सन्‌ १६६१-६२ में ६५७३४ करोड़ 
रू०, सन्‌ १६६३-६४ में १५७६-४६ करोड़ रु० हो गई और सन्‌ १६६६-६७ मे 
२१६०'४० करोड़ रु० हो जाने की श्राशा है |. इस प्रकार पंजीगत आय में लगभग 
१४ गुनी वृद्धि हुई है। भारत सरकार का जो पूंजीगत व्यय सन्‌ १६४०-११ में 
१८२५६ करोड़ रु० था, वह सन्‌ १६५६-४७ में ६१६७८ करोड़ २०, कैच 
१९६१-६२ में ११७१-६१ करोड़ ₹०, सन्‌ १६६३-६४ में १८२४"८६ करोड़ ₹० 





भारत में बजट सम्बन्धी नीति पूछ रे 


हल 


हो गया था और सन्‌ १६६६-६७ में उसके १६५२५० करोड़ रु० हो जामे का, 
ग्रनुमान था । इस प्रकार कुल पूंजीगत व्यय में १० गुनी वृद्धि हुई है । 

भारत सरकार के व्यय की रूपरेखा, पिछले १४ वर्षों में मुख्यतया पंचवर्षीय 
योजनाश्रों द्वारा निर्धारित हुई है। यह सन्तोपजनक है कि इस व्यय का अधिक भाग 
समाज तथा विकास सेवाओं पर क्रिया गया था। राजस्व खाते में इस प्रकार का 
व्यय सन्‌ १६४०-५१ में ३९-५० करोड़ रु० से बढ़कर सन्‌ १६६४-६४ में १६६६७: 
करोड़ रु० हो गया । परन्तु इस व्यय की वृद्धि पूंजीगत खाते में अपेक्षाकृत अधिक 
हुई है | पंजीगत खाते में जो विकाप्त-व्यय सन्‌ १६५०-५१ में ५७०४० करोड़ रु० 
था, वह सन्‌ १६६४-६५ में ६९३*५९ करोड़ रु० हो गया । यदि हम दोनों प्रकार 
के खातों को एक साथ लें तो कुल व्यय में विकास-व्यय का प्रतिशत सन्‌ १६५०-५१ 
में २३ से बढ़कर ३० हो गया । यह ध्यान रहे कि यह प्रतिशत सन्‌ १६५६-४७ में 
४४५ था और तभी से गिरते-गिरते सन्‌ १६६२-६३ में ३५ रह गया । इस गिरावट के 
दो कारण थे; एक तो राज्यों को दिए जाने वाले श्रनुदानों में वृद्धि भर दूसरे सुरक्षा 
व्यय में वृद्धि । गेर विकास-व्यय में यद्यपि श्रारम्भ के ११ वर्षों में काफी कमी हुई किस्तु, 
पिछले वर्षो में इसमें फिर वृद्धि हो गई है। कुल-व्यय में गैर विकास-ब्यय का प्रतिशत 
सन्‌ १६४०-५१ में छ४ था जो सन्‌ १९६१-६२ में गिर कर ५६ रह गया । किस्तु 
सन्‌ १६६४-६५ में यह वढ़कर पुत: ७३ हो गया और इसका मुख्य कारण चीनी 
आक्रमण था जिसके परिणामस्वरूप सरकार को सुरक्षा-व्यय में वृद्धि करनी पड़ी । 
यह ध्यान रहे कि एक ओर जहाँ कुल-व्यय में गर विकास-व्यय के प्रतिशत में गिरा- 
वट हुई है, दूसरी श्र इसकी धन-राशि में निरन्तर वृद्धि होती गई है श्रर्थात्‌ सन्‌ 
१६५०-४१ में इसकी राशि २६१०-५५ करोड़ रु" थी जो सन्‌ १६६४-६४ में 
१३६०-२० करोड़ रु० हो गईं । इसी प्रकार ग्रर विकास पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई 
हैं। इसकी घन-राशि सन्‌ १६५०-५१ में १३६३ करोड़ रु० से बढ़कर सन्‌ १६६४-- 
६५ में श८८'८३ करोड़ रु० हो गई । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत सरकार के कुल-व्यय में गैर विकास- 
व्यय का भ्नुपात भव भी अधिक है। भारत के सरकारी व्यय का सबसे बड़ा दोप 
यह भी. है कि यह बहुत ही श्रपव्ययी और श्रनाथिक रहा है। विभिन्‍न समितियों ने 
सरकार का ध्यान बार-बार इस शोर पआ्राकपित किया है किन्तु सरकार इस दिला 
में सजग होती दिखाई नहीं दे रही है । 

राज्य सरकारों का व्यय--राज्य सरकारों के बजटों की प्रवृत्तियाँ भी लगभग 
ऐसी ही हैं जैसी कि भारत सरकार के बजटों की जिनका हम ऊपर उल्लेख कर चुके 
हैं । राज्यों की श्राय, व्यय और पूंजीगत आय तथा व्यय में भी पिछले १५ वर्षों में 
काफी वृद्धि हुई है । जाय तथा व्यय में लगभग पांच मुनी वृद्धि हुईं हैं, पूंजीगत 
आय में ८ ग्रुती और पूंजीगत व्यय में ६ गुनी से भी श्रधिक वृद्धि हुई हैं। सन्‌ 
१६५१-४२ में राज्यों के झाय सम्बन्धी खाते में विकास तथा ग़र विकास सम्बन्धी 
व्यय लगभग समान था श्र्थात्‌ ऋमश: १६६२१ करोड़ ₹० तथा १६६“४२ करोड़ 


अछ्ड राजस्व 


रु० थे। सन्‌ १६५६-५७ में विकास व्यय ३४१*४७ करोड़ -रु० हो गया श्र गैर विकास . - 
व्यय २८६८४ करोड़ रु० हो गया । सन्‌ १६६१-६२ में विकास व्यय ६६०२३ करोड़ 
रु० और गैर विकास व्यय ४६१०४ करोड़ रु० हो गया । सन्‌ १६६४-६४ में विकास 
व्यय की राशि ६४१२६ करोड़ रु० थी और गेर विकास व्यय की राशि ६६९७५ 
करोड़ रु० थी । यद्यपि सन्‌ १६६१-६२ की तुलना में सन्‌ १६६४-६४ में दोनों ही. 
प्रकार के व्यय की राशि में वृद्धि हुई किन्तु कुंल व्यय में विकास व्यय का  - 
प्रतिशत ५६ से गिरकर ५७ ही रह गया। कदाचित्‌ इसका कारण संकटकालीन : 
स्थिति थी । राज्यों के पूँजीगत व्यय में भी इंसी प्रकार वृद्धि हुई । सन्‌ १६९४९-४२में 
जो विकास व्यय १००"२९ करोड़ रु० था वही बढ़कर सन्‌ १६५६-४७ में २३८४६ 
करोड़ रु० और सन्‌ १६६१-६२ में ३२१५-१५ करोड़ रुट, और सन्‌ १६६४-६४ में . * 
४२६९:३५ करोड़ रु० हो गया । गर विकास व्यय सन १९५१-५२ में २७:२८ करोड़ 
रु० था, जो सन्‌ १६६४-६५ में ५१०६ करोड़ रु० हो जाने की भ्राशां है। भ्रतः स्पष्ट . * . 
है कि जहाँ राज्य सरकारों के विकास व्यय में वद्धि हुई है, वहाँ गेर विकास व्यय में कमी 

हुई है किन्तु अभी भी कुल व्यय में गेर विकास व्यय का अनुपात श्रधिक है। , राज्य 
सरकारों के वजटों की स्थिति का ज्ञान निम्न तालिका से प्राप्त किया जा सकता है :--- 





तालिका--२ 
नियोजन काल में राज्य सरकारों के बजट. ' 
... (करोड़ रुपये में) 
ला आज शक किजक जमकिश मे: इृह्र्ब्-५७ अर || एदए-श्इ 
राजस्व खाता (बजट) ' 
(क) श्राय ३६६"४| ५७०७ १०७३४ [१४६९०२।१६१४३ [१७५६३ ' 
(ख) व्यय ३६२"६| ६५४४२ [११२१३ (१४१२५ (१६४१-०० [१८४०६ 


(ग) आ्राधिक्य (--) ३. 5 | | 
अथवा घाटा (--) | -+३'८ 5३४ --४७'८ न-७७'७ --२६"८ 5६ ३ 
. पूंजीगत खाता $ डे का ही 
(क) भाय १३५७० | ४२६'८| ६६६६।| ८४८ |१०८७५ (११३२६ 
) व्यय शृ८८७ | ४५४० | ६६५४।| ६१४४३ [१०६८० ११२४१ -. 
(ग) आधिक्य (--) 
प्रथवा घाठा (--) ५३७७ +--२७:२ -३१“४ --४६*४ १०४ | -+६'* 


५ मिलिय +१६ | -८०5--२१००--३३६ | व ४ | लाट६ 
कुल आधिक्य (-+-) ॥ ः ६ मो ; 
श्रथवा घाठा (--) ४८३ +---६६*४ ३७१५ | --५*४ ३६९७ “7७६९७ 


भारत में संघ तथा राज्य सरकारों, दोनों ही की आय का करारोपरा एक 
प्रमुख स्रोत रहा है और इसमें निरन्तर वृद्धि होती रही है, जैसा कि तिम्न तालिका _ 
में स्पष्ट है :--- 





भारत में वजट सम्बन्धी नीति प्र्छश्‌ 


तालिका--.३ 
(करोड़ रुपये में) 
(4 क क 4 गा जज ६६१-६२/१६६४-६५/१९६५-६६ 














(त्रजट) 
संघ सरकार | 
२. कर श्राय ३४७०० लत ४३६*७६॥ ८७५३७।॥१५५४६००० १६८२७६ 
२. प्रशासनिक | ' 
प्राप्तियां | १२५३ | +- १६९६० ५३ ६२/ ५०५४ ४३७५ 
३, सरकारी । 
उद्यमों का | 
अंशदान ३१६८ उसने ३१८१ ६५"६६| ६८७०| ७६*२० 
४. अन्य झाय | १३१७ न-+ २०७६ ४१९८१ ४०५६६! ३७६६८ 
शयोग.._ ४०५४८६ | --+ | १६३२३|१०३६०७६(२०७६८२०२१८२६६ 
राज्य सरकारें 
२. कर भआाय न २०१९०५। ३६६७७३| ६६२'५४८५। ६€5३"७३॥६०२६९६० 
२. प्रशासनिक 
प्राप्तियाँ न्न+ ३८१३३ ६६'७० 5५४५० ११२३ ११८ ४६ 
- ३, सरकारी 
उद्यमों का 
अंशदान च+ २४६२५। ३४८८ ४घ्शर ६२०४६५ ६१८६ 
४. अश्रन्‍्य श्राय “>> | २६६९४ ३७'२५ ए३'६६| १५६"६९| १८४७२ 
५. सहायक 
श्रनुदान तथा ! 
श्रन्य आय नन+ २५"३६। ६५११० १६४८८ २६५४३१॥ ३५४४५ 
६. योग ल्++ ३६६*४०। ५४७० ६६| १०७३ "४७।१६१४ ३२|१७४५६९ ६ 


नियोजन काल से पूर्व की भ्रवधि की अपेक्षा नियोजन काल में अप्रत्यक्ष तथा 
वस्तु करारोपण को भ्रधिक महत्व प्रदान किया गया है। जहाँ तक संघ सरकार का 
सम्बन्ध है, सबसे अ्रधिक वृद्धि उत्पादन करों में हुई है, यहाँ तक कि श्रव यह भारत 
सरकार की श्राय का मुख्य स्रोत है। सीमा शुल्कों की स्थिति यथास्थिर ही रही है । 
प्रत्यक्ष करारोपण में, आय कर में कोई विशेष वृद्धि नही हुई है श्ौर मृत्यु-कर, 
उपहार-कर तथा घन-कर ने भी कर-सम्बन्धी ग्राय में कोई विशेष योगदान नहीं 
दिया । जो कुछ वृद्धि हुई है वह कार्पोरेशन-कर के क्षेत्र में ही दिखाई देती है। वास्तव 
में, इतने सारे प्रत्यक्ष कर होते हुए भी सरकार को अ्रपनी कुल कर-पश्राय का बहुत 
थोड़ा सा भाग इनसे प्राप्त होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यद्यपि इनमें से 
चहुत से कर प्रो० केल्डोर के सुझाव का परिणाम हैं किन्तु इन करों को उस प्रकार 
लागू नहीं किया गया जैसा कि प्रो० केल्डोर का उनके सम्बन्ध में चुकाव था। अतः 
यह श्रावश्यक है कि भारत सरकार पुनः इस ओर छ्यान दे और इन करें में आ्राव- 
इयक हेर-फेर करे ताकि उसकी आय में वृद्धि हो और देश का कर-ढांचा भी समुचित 
तथा न्‍्यायशील बन सके । 


प्छद्‌ | .. : , राजस्व, 


राज्य सरकारों की श्राय--राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत अप्रत्यक्ष 
करारोपणा ही है और श्रप्रत्यक्ष करारोपण में भी प्रमुंख स्थान विक्री-कर का है| : 
विक्री-कर लागू होने.से पूर्व राज्य सरकारों की. आय का : मुख्य स्रोत उत्पादन-कर 
झथवा आवका री-कर था किन्तु मद्य-निषेघ की नीति के कारण इसका महत्व बहतः 
कम हो गया है । जमींदारी उन्मूलन से कृषि-आय कर तथा मालगुजारी से होने . 
वाली प्राप्तियों में भी कोई विशेष वृद्धि नहीं हुईं । 
यह सत्य है कि द्वितीय योजना-काल में करारोपण से प्राप्त होने वाली झाय - 
. आजा से अधिक हुई भौर तृतीय योजना में भी यही आशा की जाती है कि उप्में 
भी सरकार को निर्धारित लक्ष्य से अधिक भय प्राप्त होगी किन्तु यह स्थिति अधिक 
सन्‍्तोषजनक दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में कर से 
प्रांप्त होने वाली झ्राय में पिछले १२ वर्षों में कुल ३ प्रतिशत की ही वृद्धि, हुई है 
जबकि राष्ट्रीय आय में गत १० वर्षो में ५ प्रतिशत से अ्रधिक की वृद्धि हुई है। यह 
म्न तालिका से भली-रभाँति स्पष्ट हो जाता है :-- ८ मर 
तालिका---४ 
(करोड़ २० में) 
कुल कर झ्ाय| भारत को | राष्ट्रीय श्राय 
की शुद्ध कर-। कुल कर | [संघ तथा | राष्ट्रीय. | में कर झ्राय 
वर्ष आय (राज्यों आय . | राज्यों को | आय का%-' 
के भाग को | मिलकर) ४. 
छोड़ कर) ५ 20.00, 
१६५३-५४ श४७"७३२ रे३े००३० | इछया०रे | १०४८० | ६४. 
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तालिका ३ से यह भली-मभाँति प्रगट हो जाता है कि सरकारों की गर कर 
श्राय का मुख्य स्रोत सरकारी उद्यम हैं, हालांकि कुल आय में. उनका योगदान वहुंत 
कम है। भारत सरकार को मुख्यतया रेलों से और कुछ सीमा तक, डाक व तार. 
विभाग से झाय प्राप्त होती है। यद्यपि तीसरी योजना में यह निश्चित किया गया है 
कि सरकारी उद्यम भी योजना के क्रियात्वयत में अ्रपत्ता योगदान दें किल्‍्सू रैलों, के 
अतिरिक्त अ्रन्‍्य- उद्यमों से कोई उल्लेखनीय आय प्राप्त नहीं हो सकी है । 


भारत में बजट सम्बन्धी नीति प्रूछछ 


ऋण सम्बन्धी क्ार्यक्रम--निम्न तालिका से भारत सरकार के आान्तरिक तथा 
बाह्य ऋणों की अद्यतन ध्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता हैं :-- 











तालिका--५ (करोड़ ६० में) 
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उपर्युक्त तालिका से स्पप्ट है कि भारत सरकार के प्रान्तरिक तथा बाह्य 
दोनों प्रकार के ऋणों की मात्रा में बहुत श्रधिक वृद्धि हुई हैं। सन्‌ १६५०-५१ में 
आनन्‍्तरिक ऋणों की मात्रा ३०*३४ करोड़ रु० थी जो सन्‌ १६५६-५७ में १५७७३ 
करोड़ रु०, सन्‌ १६६१-६२ में २०२५५ करोड़ रुण और सन्‌ १६६३-६४ में 
३६६७० करोड़ रु० हो गई थी। सन्‌ १६६४-६५ में २६५ करोड़ ९० प्राप्त होने 
का श्रनुमात हैं। इस वर्ष श्रान्तरिक ऋणों की राशि कम होने का मुख्य कारण 
सम्भवत: अनिवार्य बचत योजना की समाप्ति ही प्रतीत होता हैं । उपर्यक्त 
तालिका से यह भली-भाँति विदित हो जाता है कि खुले बाजार से प्राप्त होने वाले 
ऋणों की मात्रा दूसरी योजना में निर्धारित लक्ष्य से काफी कम थी । झल्प बचतों से 
दूसरी योजना में प्रति वर्ष १०० करोड़ ₹० प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया था, जबकि कैवल १६६०-६१ को छोड़कर क्षिसी और वर्ष में इस लक्ष्य की 
प्राप्ति नहीं हो सकी । ठीक यही स्थिति तोसरो योजना में भी है। हमारा लक्ष्य 
प्रत्येक वर्ष श्रौसतन १२० करोड़ २० प्राप्त करने का है किन्तु श्रभी तक किसी भी वर्ष 
में इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। इनामी वॉण्डों की जो बोजना 
सन्‌ १६६०-६१ में चालू की गई थी उससे उस वर्ष १५०६३ करोड़ र० प्राप्त हुए 
थे, किन्तु बाद के वर्षों में जनता ने उसके प्रति कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया 
ओर परिणामस्वरूप उससे प्राप्त होने वाली श्राय बहुत कम हो गई । सरकार ने 
सन्‌ १६६३ में इनामी वॉण्डों को एक दूसरी योजना लागू को किन्तु यह भी अधिक 
सफल होती दिखाई नहीं देती । विगत वर्षो में हमारे विदेशी ऋणों की मात्रा में 
काफी वृद्धि हुई है । प्रथम योजनाकाल में हमें श्रथिक विदेशी ऋण प्राप्त नहीं हो 
सके श्रौर उन ५ वर्षों में केवल ३:०९ करोड़ ₹० के ही विदेशी ऋण प्राप्त हो शक । 
परन्तु दूसरी योजना में इनमें काफी तेजी से दृद्धि हुई। सन्‌ १६५६-५७ में हमारे 
विदेशी ऋणों की मात्रा १०८४ करोड़ रुण थी जो सन्‌ १६६१-६२ में बढ़क 


प्रछद राजस्व 


३१४३३ करोड़ ० हो गई। तीसरी योजना में भी हमें विदेशों से बढ़ी हुई मात्रा - 


में ऋण प्राप्त हो रहे हैं और श्राशा है कि भविष्य में भी हमांरी निर्भरता विदेशी .- 


ऋतखणों पर अ्रधिक होती जाएगी । इस सम्बन्ध में यह ध्यान रहे कि योजना के लक्ष्यों... 
की पूर्ति के लिए हमें विदेशी ऋणों पर श्रपनी निर्भरता को कम करना चाहिए 
- इसके लिए यह श्रावश्यक है कि हमें अपने देश में उपभोग की वस्तुश्रों, मशीनों तथा - 
अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना चाहिए और अपने निर्यातों को तेजी है 
से बढ़ाने की चेष्टा करनी चाईि 9 
भारत सरकार ने नियोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूति के लिये हीनाथथ 
प्रवन्धन का विशेष रूप से सहारा. लिया है। हीनार्थ. प्रवनच्धत का जो क्रम प्रथम '* 
योजना के अन्तिम दो वर्षों में आरम्भ हुआ था वह भ्रव. भी चल रहा है। भारत . 
सरकार के बजटों में जो घाटा हुआ है उसको इसी ख्रोत से पूरा किया गया है। ' 
यह घादा सन्‌ १६५०-४१ में ३६६ करोड़ र० ही था जो बढ़कर सन १६४६-४७ 
में १८४७५ करोड़ रु० हो गया । सवसे.अधिक घाटा श्रर्थात्‌ ४५८४८ करोड़ -रु० ..: 
सन्‌ १६५७-४४ में हुआ । बाद के वर्षों में यह घाटा कम होता गया और यहाँ तक - 
कि सन्‌ १६६०-६१ में बजट में प्राधिक्य ही रहा । तीसरी योजना में श्रारम्भ से ही. 
: हीनार्थ प्रबन्धन का सहारा लिया गया हालांकि इसकी मात्रा उतनी नहीं थी .जिंतनी .. 
कि दूसरी योजना की अवधि में थी । सन्‌ १६६२-६३ में प्रारम्भिक अनुमानों के. - 
' श्रनुसार हीताथे प्रवस्धन की मात्रा केवल ५९९५८ करोड़ रु० निर्धारित की गई थी . 
किन्तु चीनी श्राक्रमण के कारण इसमें वर्ष के अन्त में बहुत वृद्धि हो गई थी | सन्‌ 
१९६३-६४ में करारोपणा में वृद्धि के कारण १५२"६२ करोड़ रु० का ही हीनांथे 
प्रधन्धन हुआ और सन्‌ १६६४-६५ में लगभग ८५५६ करोड़ रु० का हीनार्थ अवन्धन 
किया गया। 
सन्‌ .१६९६२ के अन्तिम माह भारतवासियों- तथा भारत की श्रथे-व्यवस्था, 
के लिए श्रत्यन्त चिन्ताजनक सिद्ध हुए । अक्तूबर, १६६२ में चीनी श्राक्रमण ने 
हमारे देश की श्रर्थ-व्यवस्था को एक भारी घकका पहुँचाया। सरकार की सुरक्षा . 
व्यय में वृद्धि करने की श्रावश्यकता अनुभव हुई किन्तु सरकार इस निश्चय पर भी हढ़ 
रही कि नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम की गृति भी घीमी न पड़े। इसंलिए सरकार 
ने नियोजन का उपयोग श्राथिक विकास के साथ-साथ देश की सुरंक्षा सम्बन्धी स्थिति 
को हढ़ बनाने के लिए भी किया । वास्तव में सच भी यही है कि देश के आधिक .. 
. विकास के सामने हमें अपनी सुरक्षा को भी समुचित स्थान देना चाहिए और नियोजन. 
की हृष्टि से श्राथिक विकास श्र सुरक्षा एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं । यद्यपि.यह. ह 
हो सकता है कि श्राथिक विक्रास के साथ-साथ सुरक्षा सम्बन्बी आवश्यकताओं की. पूर्ति 
से सामाजिक सेवाश्रों पर किया जाने वाला व्यय कुछ कम हो जाय किन्तु वास्तव में 
हमें कुछ समय के लिए यह त्याग करने हेतु तैयार होना पड़ेगा। नियोजन काल के . 
आरम्भ से ही सरकार ने सुरक्षा-व्यय के स्तर को कुछ नीचा ही रखा ताकि योजनाशों 
के लक्ष्य की पूर्ति के लिए अ्विक साधन अ्राप्त हो सकें। दूसरी योजना की श्रवधि 
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में कुल व्यय का लगभग ३०%, और राप्ट्रीय भ्राय का लगभग २३% सुरक्षा 
सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूि पर व्यय होता था। तीसरी योजना के प्रारम्भिक 
वर्षों में भी यही स्थिति थी, किन्तु सन्‌ १६६२-६३ के अ्रन्तिम महीनों में बजट के 
प्रारम्भिक अनुमानों को ३४३३७ करोड़ रु० से संशोधित करके ४५१९८१ करोड़ रु० 
करता पड़ा । सन्‌ १६६३-६४ में यद्यवि ७०५५१ करोड़ रु० इस मंद पर खर्च 
करने का अनुमान लगाया गया था परन्तु वास्तविक व्यय केवल ६६२५५ करोड़ 
रु० ही हुआ । सन्‌ १६६४-६४ में ७१७८० करोड़ रु० खर्च करने का प्रनुमान था । 
जहाँ तक पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध है, यह दूसरी योजना की अवधि में लगभग ३० करोड़ 
२० था किन्तु सनू १९६२-६३ के बजट के प्रारम्भिक अ्नुमानों को जो ३२६३ 
करोड़ रु० थे, संगोवित करके ५२७५ करोड़ रु० करता पड़ा । सन्‌ १६६३-६४ में 
११५६३ करोड़ ₹० खर्च किया गया और सन्‌ १६६४-६५ में १३६१० करोड़ 6० 
का पूंजीगत व्यय होने का श्नुमान था । इस प्रकार सन्‌ १६६३-६४ में आय तथा 
पूंजीगत खातों को मिला कर कूल सुरक्षा व्यय ८०८१८ करोड़ रु० हुआ जो 
राष्ट्रीय आय का लगभग १५% था। सन्‌ १६६४-६४ में कूल सुरक्षा व्यय ८५३६० 
करोड़ र० नियत किया गया था । इसके अ्रतिरिक्त तीसरी पंचवर्षीय योजना की 
वाधिक लागत भी सन्‌ १६६२-६३ सें १४८० करोड़ रु० से बढ़ाकर सन्‌ .१६६३- 
६४ में १६५० करोड़ रु० कर दी गई श्रौर सन्‌ १६६४-६५ के लिए १६८४ करोड़ 
रु० नियत की गई [ श्रतः स्पष्ट है कि सुरक्षा तथा श्राथिक विकास सम्बन्धी व्यय 
को पूरा करने के लिए सरकार को झ्रावश्यक था कि वह अतिरिक्त साधनों की खोज 
करे | सवम्बर, १६९६२ में सरकार ने दस वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा वॉण्ड तथा स्वर्ण 
बॉग्ड चालू किये। राष्ट्रीय सुरक्षा बॉण्डों से उस वर्ष २३ करोड़ २० प्राप्त हुए । स्वर्ण 
वाँण्डों को सोने, सोने के गहनों और सोने के सिक्कों द्वारा खरीदा जा सकता था। सोने 
का मूल्य ६२५० प्रति तोला निश्चित किया गया था श्र ६६% व्याज देता निद्िचत 
किया गया। इन बॉण्डों को घन तथा पूजी लाभ करों से मुक्त कर दिया गया था झोर यह 
भी घोषित कर दिया गया था कि वॉण्ड के खरीदारों से यह पूछ-ताँछ नहीं की जायगी 
कि उनके पास सोना कहाँ से आया । प्रथम वर्ष में इन बॉण्डों से ३:३६ करोड़ ० 
और दूसरे वर्ष से ५२२ करोड़ रु० की प्राप्ति हुई। इन वॉडों के श्रतिरिक्त सरकार 
से अल्प बचतों को प्राप्त करने के लिए राजकोपीय बचत जमा सह्िफिकेट तथा 
सुरक्षा बचत सठिफिकेट और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्दिफिकिट जारी किए | ये सब्फिफेट 
राष्ट्रीय योजना बचत सर्टिफिकेट के स्थान पर चालू किए गए थे शौर इन पर व्याज 
की दर भी श्रधिक थी । श्रक्तुवर, १६६२ में एक राष्ट्रीय सुरक्षा कोप भी स्थापित 
किया जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से नकद रु० तथा सोना देश की सुरक्षा हेतु दे 
सकता है। प्रथम वर्ष में इस कोप में ४७०२५ करोड़ रु० एकत्रित हभा भौर सन्‌ 
१६६४ के अन्त तक लगभग ४८ करोड़ रु० एकत्र हो चुके थे । 

सन्‌ १६६३-६४ में सरकार ने अ्रपने कर सम्बन्धी: साधनों को बड़ाने 
का प्रयत्न भी किया। प्रत्यक्ष करारोपण के क्षेत्र में कार्पोरेशन लाभों पर एक अति 
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लाभ-कर लगाया गया और आय-कर पर ४से १० 0, तक एक ऐसा. अतिरिक्त 
प्रधिभःर लागू किया गया जिसका एक भाग झनिवाये जमा योजना में जमा करके चुकाया . .. 
जा सकता था। सन्‌ १६६४-६४ में अतिलाभ-कर के स्थान पर श्रधिभार-क र लगाया गया, 
लाभांश कर लागू किया गया तथा पूंजी लाभ-करं, घन-कर, मृत्यु-कर तथा उपह।र-कर 
की दरों में वृद्धि की गई और व्यय-कर को .फिर से लागू कर दिया. गया ।. अप्रत्यक्ष 
करारोपणा में विभिन्‍न-वस्तुओं पर लगे उत्पादन-कर की दरों में वृद्धि कर दी गई। 
इसके अतिरिक्त श्रल्प बचतों के क्षेत्र में. अनिवाय जमा योजना के स्थान पर ऐन्यूही . . 
जमा-योजना लागू की गई जिसमें केवल वही व्यक्ति जमा करायेंगे जिनकी वापिक ग्राय 
१५,००० रु० से अधिक है । । * 

सरकार ने स्वर्ण-नियस्त्रण आदेश (600 (०ा7ण 006०),, & जनवरी 
१९६३ को जारी किया, जिसके श्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था को ३० दिन वे 
अन्दर अपने पास के सोने की, गहनों को. छोड़ कर, घोषणा करनी थी | इस आदेश 


में प्रत्येक नावालिग को २० ग्राम और प्रत्येक वयस्क व्यक्ति' को ४० ग्राम,तक सोना .. 
रखने की छूट दी गई । स्वर्ण तथा श्राभूषणों का व्यापार- केवल लाइसेस्स प्राप्त व्यक्ति . « ' 


हि 


ही कर सकते हैं । श्रीर देश में केवल १४ कैरट - सोने के ग्राभूषण- ही बनाये जा - 
सकते हैं । इस शभ्रादेश का मुख्य उद्देश्य देश में सोने की तस्करी (४7्रपन्‍्टशा78) ' 
को रोकना था ताकि देश को विदेशी मुद्रा की हानि न हो और साथ ही व्यक्तियों 
की सोना जमा करके रखने की जिज्ञासा कम हो जाय तथा नियोजन कार्यों -के लिए 
सोना उपलब्ध हो सके । यद्यपि इस आदेश .से श्राशातीत सफलता तो न मिल 
सकी तथापि इतना अवश्य हुआ कि सोने के भाव कुछ नीचे गिरे हैं और, सोने का - 
तस्कर व्यापार भी कुछ हतोत्साहित हुआ है। इस. आदेश :के. परिणाम स्वरूप 
अधिकांश सुनार वेकार हो गये और देश में एक हलचल सी-मच गई । राज्य सरकारों 
ने सुनारों को अन्य व्यवसाय करने के लिए ऋण तथा भ्राथिक सहायता प्रदान करना 
प्रारम्भ किया किन्तु फिर भी श्रद्मान्ति बनी ही रही | सितम्बर १६६४ में सरकार ने 
यह घोषणा की कि स्वयं काम करने वाले सुनारों को पुराने गहऩों को ठीक करने , 
तथा पुराने गहनों से नये गहने बनाने की श्राज्ञा है। यद्यपि इस घोषणा से कुछ 
वेकार स्वर्णकार काम पर पुन: भ्रवश्य लग ग़ये, किन्तु इससे न तो छुपा हुआ सोना 
'ही बाहर भा सकेगा और न ही सोने की तस्करी रुक पायेगी । | 
» राज्यों के ऋण---हम अध्याय १४ में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि तीनों वित्त- 
आयोगों ने संघ सरकार से राज्य सरकारों को प्राप्त होने वाले सहायक-अनुदानों 
की राशि में निरन्तर वृद्धि करने के सुझाव दिए | राज्य सरकारों के योजना सम्बन्धी 
अधिकतर खर्चे ऋणों तथा सहायक श्रनुदानों से पूरे होते हैं ॥ तीसरी योजना ही को 
लीजिए राज्यों को योजनाश्रों की कुल लागत ३,८४७ करोड़ रु० निद्चतं की गई * 
है जबकि उनके अपने साधनों का श्रनुमान केवल १४६२ करोड़ रु० ही लगाया गया 
हैं। इसमें से २३२७४ करोड़ ₹० की पूर्ति केवल ऋगणों तथा संघ सरक्रार की श्राथिक 
हायता द्वारा होगी और शेप १० करोड़ रु० के साथनों की खोज राज्यों को स्वयं 
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करनी होगी । राज्यों को प्राप्त होने वाले संघीय करों के भाग तथा सहायक अनु- 
दानों की स्थिति इस प्रकार थी :--सन्‌ १६५१-४२ में ५२६ करोड़ रु० संघीय 
करों में से प्राप्त होता था जिसकी राशि सन्‌ १६६४-६५ में २५७-६ कर ड़्रु० हो 
गई अर्थात्‌ उसमें ३२००% की वृद्धि हुई | इसी भ्रवधि में सहायक श्रनुदानों में लगभग 
पह्ढे गुनी वृद्धि हुई । इस प्रकार राज्यों की कुल आय में से संघ सरकार से मिलमे 
वाली राशियों का प्रतिशत सन्‌ १६५१-५२ में २० की अपेक्षा सन्‌ १६६१-६२ में 
४०८ हो गया, हालांकि १६६४-६५ में यह कम हो गया और ३३-३ रह गया । 
इसी प्रकार केन्द्रीय ऋणों में भी वृद्धि होती गई है। यह निम्न तालिका से स्पष्ट 
हो जाता है :--- 

१६६५ में जब पाकिस्तान से संघर्ष छिड़ा तब सरकार को देश की सुरक्षा के 
लिये फिर से साधनों को जुटाना पड़ा । श्रक्‍ट्ववर १६६५ में तीन योजनाएँ चालु को 
गईं । प्रथम योजना के अ्रन्तगंत दो प्रकार के सुरक्षा ऋण लिये गये, एक तीन वर्षीय 
४४% की सूद पर श्रौर दूसरा सात वर्षीय ४६% वाला । दूसरी योजना में स्वर्ण 
बाण्ड चालू किए गये जिनकी ब्वधि २२ वर्ष थी । इन वाण्डों को सोने, सोने के 
सिक्‍कों श्र सोने के यहनों द्वारा खरीदा जा सकता था। इनका भुगतान भी सोने 
ही में वापिस मिलना था। ये बाण्ड धन तथा पूंजी लाभ-कर से मुक्त थे और उपहार 
कर तथा जायदाद कर के संबंध में भी छूट दी गई थीं। बाण्ड खरीदने वालों को 
यह यकीन दिलाया गया था कि उनका नाम नहीं बताया जायगा ताकि वे लोग 
जिन्होंने कर की चोरी करके सोना इकट्ठा किया था, उनसे श्रधिक से श्रधिक सोना 
प्राप्त हो सके । इन लोगों को प्रति १० ग्राम पर २ 5० प्रति वर्ष की दर से भ्रुगतान 
मिलता रहेगा। तीमरी योजना में प्रति व्यक्ति की विदेशों से प्राप्त श्राय के रुपये 
मूल्य के ६०% तक के ग्रायात लाइसेंस मिलने थे । यह नआ्रायकर से मुक्त थी । श्रायात 
लाइसेंस द्वारा पूंजीगत वस्तुएँ, मशीन के पूर्जे तथा हिस्से और श्रौद्योगिक कच्ची 
सामग्री विदेशों से मंगाई जा सकती है । अ्रन्तिम योजना का मुख्य उद्देश्य विदेशी 

मुद्रा सावनों को बढ़ाना था । 

- निम्नांकित विवरण से स्पप्ट है कि राज्य सरकारें बहुत अंश्ञ तक संघ सरकार 
पर निर्भर रहती हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसी व्यवस्था से संच सरकार, राज्य 
सरकारों की नीति को प्रभावित कर सकती है और उन्हें उन योजनाग्ों को कार्या- 
न्वित करने के लिए प्रेरित कर सकती है जो देश के लिए झ्रावश्यक हैं श्रौर जिन्हें 

“राज्य सरकारें साधारण स्थिति में कार्यान्वित करने की नहीं सोचती । इसके अरति- 
रिक्त संच सरकार विभिन्‍न राज्यों की नीतियों तथा विकास में एकरूयता भी उत्पस्न 
कर सकती है परन्तु इस व्यत्रस्था के कुछ दोप भी हैं। प्रथम, राज्यों में अपने सावन 
स्वयं जुटाने की क्षमता उत्यन्‍्त नहीं हो पाती । दुसरे, राज्य अपनी इच्छानुसार तथा 
राज्य विशेष की परिस्थितियों एवं झआावश्यकताग्रों के अनुसार विकास-बोजनाएँ 
बनाने में सफल नहीं होते और अन्त में राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में भी निश्चिन्त 
नहीं हो पातीं कि वे योजना की रूपरेखा किस प्रकार बनावें, क्योंकि उनको यह 
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कुल व्यय में ऋणों का व आज, 
प्रतिशत १३४५ २३४ २७'७ श५'ह - 
निश्चित नहीं होता कि उनको संघ सरकार से कितनी सहायता तथा ऋणा प्राप्त 
होंगे । श्रच्छा तो यही होगा कि राज्यों को अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाए।... 
बजटठ नीति का घुल्यांकन--उपर्यक्त विवरण से .स्पष्ट है कि हमारी बजट 
नीति का मुख्य उद्देश्य देश के नियोजित विकास को प्रोत्साहन, देना रहा है. और यह 
भारत जसे अ्रद्धं-चिकसित देश के लिए श्रत्यन्त आवश्यक है ही । भारत में इस समय- 
मिश्चित प्रणाली स्थापित है इसीलिए सरकार ने राजकीय क्षेत्र में विकास-सम्बन्धी 
कार्य-क्रमों की पूति के लिए बजट-नीति द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रयत्त किए 
हैं और निजी क्षेत्र में व्यक्तियों को करारोपण तथा व्यय द्वारा प्रेरणाएँ और प्रोत्साहन 
देने के प्रयत्त किए हैं। किसी भी देश की बजट-नीति का उद्देश्य आधिक विकास को 
बढ़ावा देने के साथ-साथ आय की असमानताओों को दूर करना, आधिक स्थायित्व - 
उत्पन्त करना तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित करना भी होते हैं । हम जानते ही 
हैं कि हमारा योजना-सम्बन्बी व्यय योजना प्रति योजना बढ़ता चला जा रहा है। - 
प्रथम योजना में कुल व्यय १९६६० करोड़ रु० से बढ़कर- दूसरी योजना में ४,६०० 
करोड़ रु० और तीसरी योजना में ७,५०० करोड़ रु० का व्यय निर्धारित क्लिया गया. 
श्रौर चौथी योजना में लगभग २२,०५० करोड़ रु० व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित 
करने की चेष्टा की जा रही है । इत योजनाओं में अ्रधिकरांश विनियोग ऐसी मदों पर 
किए गए हैं जोकि भविष्य में देश के विकास तथा उसकी आत्मनिर्भरता को बढ़ायेंगे 
श्र्थात्‌ लोहा व इस्पात, मशीनें, ओजार तथा अन्य आधारभूत उद्योग । यह अवश्य है 
कि उपभोग की वस्तुओ्रों के उत्पादन की श्रोर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है 
जिसके अ्रभाव में जनता. को ऊँचे भाषों के बोक के नीचे दवना पड़: रहां है किन्तु 





भारत में बजट सम्बन्धी नीति प्र्घ३्‌ 


नियोजन के प्रारस्मिक चरणों में, विशेपकर अ्रद्ध-विकसित देशों के लिए यह स्थिति 
असावारण नहीं कही जा सकती । 

सरकार ने आथिक साधनों तथा बचतों को प्रगतिशील बनाने की दिशा में 
भी काफी प्रयत्व किए हैं। उदाहरणाथे करारोपण का प्रभावयुक्त उपयोग, ऋण तथा 
हीनाथ प्रवन्धन इत्यादि । अत्यधिक करारोपण व्यक्तियों की प्रेरणाओं को कुचल 
सकता है किन्तु सरकार मे विभिन्‍न प्रकार की छूट तथा रियायतें प्रदान करके 
करारोपरा के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने का प्रयत्न किया है! सरकार ने समाज की 
बचतों को भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्त किए हैं जैसा कि हम ऊपर बता ही चुके 
हैं। सरकार हीनाई॑ प्रवस्धत की नीति का प्रयोग करने में भी काफी सतके रही श्रौर 
परिस्थितियों के अनुसार उसमें आवश्यक फेर-बदल करती रही है । जहाँ तक व्यय का 
प्रशन है सरकार ने श्रधिकांश व्यय परिवहन, विद्युत तथा सिंचाई, लोहा तथा इस्पात 
जैसे आ्राधारभूत उद्योगों के विकास पर किया है, जिससे निजी क्षेत्र में भी उत्पादन 
को प्रेरणा मिलेगी । 

यद्यवि सरकार ने देश में आय के वितरण की ग्रसमानताओ्रों को कम करने के 
प्रवत्त किए हैं, किन्तु ज॑ंसा कि महलनोबवीस समिति की रिपोर्ट के प्रथम भाग से विदित 
होता है, सरकार की करारोपण तथा व्यय-सम्बन्धी नीतियाँ इस दिशा में अधिक सफल 
नहीं हुई हैं | वास्तव में सरकार ने उतने प्रयत्त नहीं किए हैं जितने करने चाहिए । 
श्राय-कर में मध्यम श्राय वालों को अधिक छूट और रियायतें देनी चाहिए तथा 
अ्रप्रत्यक्ष करों को कम करना चाहिए। अभी की स्थिति इस बात की द्योत्तक है कि 
निम्न श्राय वाले वर्गों को कर का अधिक भार सहन करना पड़ रहा है। इसलिए यह 
श्रावश्यक है कि सरकार इस ओर ध्यान दे श्रोर साथ ही अपने व्यय में इस प्रकार की 
हेर-फेर करे कि सामाजिक सेवाझ्रों पर होने वाले व्यथ का कुल व्यय में प्रतिशत 
बढ़ जाए | 

सरकार को सबसे कम सफलता मूल्यों को स्थायी रखने तथा वेकारी को 
कम करने के सम्बन्ध में मिली है। पिछले दो वर्षो में मूल्यों में इतनी अधिक वूद्धि 
हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति इसके भार से कराह उठा है । यद्यपि नियोजन के प्रथम चरणों 
में मूल्य में वृद्धि स्वाभाविक ही होती है, किन्तु मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि नहीं 
होनी चाहिए। सच तो यह है कि भारत सरकार मूल्यों को नियन्न्रित करने की 
नीति में सफल नहीं हुई है । हीना प्रवन्धन तथा रिजवे बैंक और राज्य सरकारों 
द्वारा ऋण पतन्न खरीदे जाने के कारण जो मुद्रा का अवाह बढ़ा श्रौर जो अतिरिक्त क्रय- 
शक्ति व्यक्तियों के हाथों में गई, उसको वाविस निकाल लेने में सरकार सफल नहीं 
हुई है। इसके अतिरिक्त जहाँ योजनात्रों की कुल लागत का एक बहुत बड़ा भाग 
कृषि की उन्नति तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु खर्चे किया गया है, वहाँ कृषि 
उत्पादन विशेष कर अनाज के उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, जिसके 
परिणामस्वरूप ही मूल्यों की यह वृद्धि हुई हैं। इसी प्रकार सरकार वढ़ती हुई 
वेकारी को दूर करने में भी सफल नहीं हुई है । 





प््प ४ . +: राजल्व 


निष्कर्ष:--उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है. कि भारत की बजट नीति, आधिक < 
विकास सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति भल्री प्रकार करने में सफल नहीं हुई है । हमारे 
भ्ाथिक विकास का क्रम अभी जारी रहेगा और भविष्य में प्रत्येक श्रगली योजना 
में व्यय की राशि पिछली की श्रपेक्षा श्रधिक ही होगी । इसके अतिरिक्त देश की 
» सुरक्षा का भी प्रश्न है। अ्रभी तक हम अपनी सीमाओं की अच्छी प्रकार से देख- - 
भाल नहीं करते रहे, जिसके कारण हमें विगत वर्षों में इतनी श्रापत्ति का सामना , 
करना पड़ा। पाकिस्तान और चीन से हमारे सम्बन्ध सुधरने की कोई आशा नहीं 
दीखती। इसलिए सरकार को विकास भ्रौर सुरक्षा, दोनों ही के लिए अ्रावश्यक ) 
साधनों को जुटाना पड़ेगा श्रौर अपनी बजट नीति को इसके अनुकूल बनाना होगा | 
योजनाश्रों के कार्यान्वयन से जो राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि होगी उसका उपयोग बढ़ते  : 
हुए श्रनुधात में विकास तथा सुरक्षा व्यय की पूति हेतु करना होगा। इंस उद्देश्य की 
पूत्ति के लिये अधिकाधिक करारोपणा का प्रयोग करना होगा। नये-नये करों. को 
लागू करना होगा तथा पुराने करों की दरों को बढ़ाना पड़ेगा। किन्तु करारोपण .. 
के ढचि को इस प्रकार बदलना होगा कि कर के भार का न्यायपुर्णा वितरण हो और 
साथ ही देश में बचत तथा विनियोग प्रोत्साहित हों । राज्यों को भूमि कर तथा 
विक्री-कर की व्यवस्था में उचित परिवर्तन करने होंगे ताकि इन से अधिक श्राय 
प्राप्त हो सके, ये श्रधिक न्‍्यायपूर्णा बत सकें और कर-वंचन भी रुक सके । कर-वंचन _ 
को तो सामान्य रूप से रोकने के लिए सरकार को उपाय करने होंगे । जहाँ तक 
हीना प्रवन्चन का सम्बन्ध है, सरकार को काफी सतक्कंता से कार्य करना पड़ेगा 
शौर इसकी राशि कम से कम रखनी पड़ेगी क्योंकि कीमतों को और अधिक बढ़ने नहीं 
दिया जा सकता। यह सच है कि झ्राथिक विक्रास के प्रारम्भिक चरणों में प्रत्येक 
देश ने विदेशों से सहायता प्राप्त की किन्तु विदेशी सहायता पर पूर्णातया निर्भर होना 
भी तो देश के हित में नहीं होता, इसलिए यह आवश्यक है कि हम विदेशी सहायता 
पर अपनी निर्भरता को वर्ष प्रति ब्ष कम करते जाएँ। इसके अतिरिक्त हमको 
अपने नि्रातों में वृद्धि करनी होगी तथा राजकीय उपव्ययों से अधिकाधिक आधिक्य 
प्राप्त करने होंगे । जहाँ तक राजकीय ऋणों का सम्बन्ध है सरकार को. अधिकाधिक 
मात्रा में अल्य वचतों को प्राप्त करना होगा । बड़े-बड़े ऋरण प्राप्त करने के सम्बन्ध 
में यह ध्यान में रखना होगा कि इनका निजी क्षेत्र पर प्रतिकुल प्रभाव न पड़े.। 

यह सच है कि राजकीय व्यय साथनों को गतिशील बनाने के लिए आवश्यक 
होता है किन्तु यदि असावधानी के साथ किया गंया व्यय ग्रौर आवश्यकता -न होने 
पर किया जाने वाला व्यय देश में स्फुति उत्पन्त करने के स्थान पर व्यक्तियों को 
चचत तथा विनियोग करने की प्रेरणाश्रों को समाप्त कर देता है। इसलिए यह 
आवश्यक है कि भारत सरकार अपनी व्यय नीति में उचित हेर-फेर करे ।- अतः 
स्पप्ट है कि सरकार को भविष्य में अत्यन्त होशियारी तथा सावधानी से कार्य 
करना होगा । ; | हर 





भाग ७ 


वित्तीय प्रशासन 


वित्तीय प्रशासन-- 
अं कवि सिद्धान्त एवं व्यवहार में 


(जार&रटा&॥, ७&0शाशा5प२४- 
प्राएणार तर प्र्तरणरर 8४७ 
एए१8८ापटए) 








आवकथन--- 


पिछले श्रध्यायों में हमने देखा है कि सरकार अपने कार्यों को सम्पन्त करने 
के लिए विभिन्‍न स्रोतों से श्राय प्राप्त करती है | प्रइन यह है कि जो श्राय. सरकार 
प्राप्त करती है तथा उसको जिस प्रकार खर्च करती है उप्तकी व्यवस्था का मुख्य 
उद्देश्य क्या होना चाहिए तथा इस व्यवस्था की विधि कया हो ? साधारणतया सभी 
इस विचार से सहमत हैं कि सरकार की अपनी झ्राय तथा व्यय का प्रदन्ब इस प्रकार 
करना चाहिए कि किसी एक वर्ग पर भार अधिक न पड़े, अर्थात्‌ सभी वर्गो पर श्राय 
का भार समान हो श्र सरकारी व्यय से समाज को अधिकतम लाभ पहुँचे । जिस 
प्रकार किसी व्यक्ति के लिये अपने हिसाव को ठीक रखना और समय-समय पर 
विभिन्‍त मदों पर किये जाने वाले व्यय तथा उनसे प्राप्त होने वाले लाभों में संतुलन 
स्थापित करना श्रावश्यक्र होता है और उसकी जाँच-पड़ताल भी करते रहना भ्राव- 
इयक होता है ताकि व्यक्ति को श्रपनी श्रार्थिक स्थिति का पूरा ज्ञान रहे, उसी प्रकार 
'सरकार के लिए भी यह परम झ्रावश्यक है कि वह अपने हिसावों को ठीक रखे तथा 
उनकी जाँच-पड़ताल कराती रहे ताकि आय एकत्रित करने की न्यायज्ीलता तथा 
“व्यय की मितव्ययिता को निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सके ५ यही वित्तीय प्रशासन 
की विपय सामग्री हैँ । वित्तीय प्रशासन, राजकीय झासन-प्रवन्ध का ही एक अंग है 
श्रीर यह विज्ञान और कला दोनों ही है। विज्ञान के रूप में यह राजकीय वित्त- 
व्यवस्था को नियन्त्रित करने तथा उस्तकी समुचित व्यवस्था करने के लिये निश्चित 
नियमों तथा छभिद्धान्तों की रचना करता है शौर कला की दृष्टि से यह “सरकारी 
संगठन का वह भाग है जो राजकीय कोपों के एकत्रण, संरक्षण श्रीर वित्तरण का 


का टिफल ० 


स्ल्ट 





हब हे राजस्व 


राजकीय झ्राय तथा व्यय के समायोजच का, राज्य की ओर से किये जाने वाले साख 
सम्बन्धी कार्यों की व्यवस्था का तथा राजकीय घर-ग्हस्थी के वित्तीय मामलों के 
सामान्य नियन्त्रण का श्रष्ययन करती है।7 | 

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार वित्तीय प्रशासन के श्रन्तर्गत मुख्यतया चार- 
विपयों का समावेश होता है, अर्थात्‌ (१) राजकीय आय का एकन्रीकरण, संरक्षण | 
तथा वितरण; (२) श्राय तथा व्यय का समायोजन; (३) राजकीय ऋणों की _ 
व्यवस्था और राज्य के वित्तीय मामलों का सामान्य नियन्त्रण । जहाँ तक आय का 
सम्बन्ध है, आय प्राप्त करने की सारी रीतियाँ देश के संविधान द्वारा निश्चित की 
जाती हैं । देश की कार्यकारिणी (87०८एप्ृए४०) सरकार की आय तथा ऋणों 
का संगठन करती है, हित्ताव-किताब की पुस्तकों की जाँच-पड़ताल जाँच विभाग द्वारा 
(60०६ /009भ77९॥8) द्वारा होती है और देश का केन्द्रीय बैंक सरकारी खजांची 
का काम करता है | कार्यकारिणी सभा आय तथा व्यय की स्थिति को ध्यान में 
रखकर अपने अनुमान बनाती है जो मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता 
है और जिनको स्वीकृति के लिए संसद के सामने रखा जाता हैं। श्राय तथा व्यय के. 
सम्बन्ध में समय-समय पर रिपोर्ट तेयार की जाती है और संसद के सामने प्रस्तुत की 
जाती है ताकि नियन्त्रण की कुशलता बनी रहे । 
वित्तीय प्रशासन के मुख्य सिद्धान्त-- 

वित्तीय प्रशासन की कुशलता के लिए निम्न सिद्धान्तों की रचना की. गई 
हैं +5 


१. प्रभावयुक्त नियस्त्रणफ--वित्तीय प्रशासव की कुशलता के लिए यह आव- 
इयक है कि प्रत्येक अवस्था पर कड़ा नियन्त्रण रहे जो कार्यकारिणी सभा तथा काबुन 
बनाने वाली सभा दोनों की ही शोर से होना चाहिये और जहाँ तक सम्भव हो यह 
नियन्त्रण सरलतम हो ' 

२. नियम बनाने वाली सभा की इच्छानुसार कास करना--वित्तीय प्रशासन 
उसी समय कुशल हो सकता है जबकि सभी, वित्तीय मामलों में नियम बनाने वाली 
सभा (].6890ए7८) की इच्छानुसार काम किया जाये । कार्यकारिणी संभा का यह 
कत्तंव्य है कि-वह उतने ही घन को एकत्रित करे तथा व्यय करने की योजना बनाये 
जी नियम बनाने वाली सभा द्वारा निर्धारित कर दिया गया है । आधुनिक समय में 
बजट प्रणाली इस सिद्धान्त का पालन करती है । ; 

३. संगठन की एकता--वित्तीय प्रशासन की व्यत्रस्था की प्रत्येक अवस्था पर 
शासन में एकरूपता होनी चाहिये। यह उंसी समय सम्भव हो सकता है जब कि 
सम्पूर्ण व्यवस्था पर केवल एक ही अधिकारी का नियन्त्रण रहे । इसलिए यह श्राव- 
श्यक है कि वित्तीय प्रशासन पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण रहे और प्रत्येक व्यक्ति 

की जिम्मेदारी निश्चित कर दी जाये । इसके लिये यह आवश्यक है कि वित्तीय 
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वित्तीय प्रशासन--सिद्धान्त एत्र व्यवहार में प्प७- 


संगठन का एकीकरण कर दिया जाये । केन्द्रीयकरण तथा एकीकरण से केवल यही 
अ्रभिप्राय है कि विभिन्‍त अधिकारियों के बीच सम्रचय रहे और उच्च अ्रधिकारियों 
का निम्न अधिकारियों पर नियन्त्रण रहे 

४, सरलता--वित्तीय प्रशासन व्यवस्था सरलतम रहनी चाहिये और कार्य 
शीघ्रता तथा नियमितता के साथ होने चाहियें ताकि शासन में वितव्ययथिता आये 
और प्रत्येक व्यक्ति शासन-प्रवन्ध के कार्य संचालन को समझ सके, तभी वित्तीय 
प्रशासन में कूशलता भी उत्पन्न हो सकेगी । नियमितता तथा मितव्ययिता के लिए यह 
ग्रावश्यक है कि धन को ऐसे खर्च किया जाय कि उसका पूरा-पूरा लाभ प्राप्त 
हो सके । 

भारत में वित्तीय प्रशासन---हमारे देश में राजकीय वित्त पर निम्न संस्थाप्रों 
द्वारा नियन्त्रण किया जाता है :--- 


१५ नियम बनाने वाली सभा ([.€ह 9807०) । 
२. कार्यकारिणी सभा (%४०ए४४०) । 

,३. वित्त मंत्रालय (प्ग्रक्ाए6 थांगरां॥आ9) । 
४. जाँच विभाग (600 ॥06एथांगगाशा।) । 


१, नियस बनाने वाली सभा--यह सभा राज्य के सभी ख्रोतों से प्राप्त 
श्राय, राज्य के सभी मदों पर किये गये व्यय, राज्य द्वारा लिये गये सभी ऋणों तथा 
राज्य के सभी हिसावों पर नियन्त्रण रखती है। यह कार्यकारिणी सभा को नये कर 
लगाने तथा वर्तमान करों की दरों को बढ़ाने की ब्ाज्ञा देती है। यह खर्च की भदों 
तथा ऋण प्राप्त करने की योजनाश्रों तथा स्रोतों को निर्धारित करती है। वास्तव में 
होता यह है कि यह सभा आय प्राप्त करने के लिए त्ये करों को लगाने तथा पुराने 
करों में वृद्धि करने, व्यय की नई मद्दे तथा पुरानी मदों पर व्यय की राशि को 
निर्धारित करने और पुराने ऋणों का भुगतान तथा नये ऋण प्राप्त करने के सुकाव 
स्वयं प्रस्तुत नहीं करती वरन्‌ यह प्रस्ताव कार्यकारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत किये जाते 
हैं जिनको स्वीकार या अ्रस्वीकार करने का अधिकार इस सभा को होता है। इसका 
अभिप्राय यह हुआ कि यह सभा स्वयं अपनी इच्छा से कोई भी परिवर्तंत नहीं कर 
सकती, केवल कार्यकारिणी सभा द्वारा रखे गये प्रस्तावों पर ही अपना मत प्रकट कर 
सकती है और वित्तीय प्रशासन के सभी क्षेत्रों में जो भी नए उपाय किये जायेंगे उन 
सभी पर कार्यकारिणी सभा हारा निर्णय लिये जायेंगे। 

नियम बनाने वाली सभा दो समितियों द्वारा वित्तीय नियन्त्रण करती है । 
प्रथम, श्रनुमान समिति (87868 (0770॥/8९) तथा दूसरी राजकीय हिसाच' 
समिति (?एएण॥० 8०००णा६$ (णणां॥००) । प्रथम समिति का कर्तव्य यह देखना 
है कि नियम बनाने वाली सभा द्वारा जो खर्चे मन्जुर किए गए हैं वह मित्तव्ययिता 
से किये गए हैं या नहीं; तथा दूसरी समिति यह देखती है कि राजकीय व्यय 
उचित ढंग से किया गया है और हिसावों को ठीक प्रकार से रखा गया है या नहीं । 


श्पद | ... राजस्व- 


(२)क (्यंकारिणी सभा-- यह सभा संम्पूर्ण देश के लिए एक सामान्य नीति 
निध्वरित करती है और विभिन्‍त अ्रधिकारियों के शासन-सम्बन्धी कर्त्त॑व्यों; उनके 
वैतनों, उनके श्रवकाञ्य की अ्रवधि तथा पेंशन आदि को निश्चित करती है। वित्त- 
सम्बन्धी सभी मामले जिनकी मंजूरी वित्त मंत्रालय से लेनी होती है एक अर्थ समिति . 
(80070797 (०णायां/०6) के पास भेज दिये जाते हैं जिसमें वित्त मंत्री के अति- 
रिक्त वित्त से सम्बन्धित ५ अन्य मन्त्री भी होते हैं । हर मच्त्री अपने व्यय के प्रस्तावों 
को इस-समिति के अध्यक्ष के पास भेजता है जो खूब्र जांच-प्रड़ताल के बाद मंजूरी 
के लिए समित्ति के सामने रख देता है। सभी मामलों में समिति का निशुय अन्तिम 
रहता है । 

(३) वित्त-मंत्रालय--राजकीय वित्त-सम्बन्धी, सेभी मामलों पर केद्ध में 
वित्त मंत्रालयों द्वारा नियंत्रण) रखा जाता है तथा राज्यों में वित्त विभाग (्येगरशा0०० 
708६7भएथा() द्वारा नियंत्रण रखा जाता है । वित्त. मंत्रालय का मुख्य कत्तेव्य यह . 
देखना है कि सरकारी विभागों में घन को ख्चे करने में मित्तव्यथिता का उपयोग 
किया गया है कि नहीं, सरकारी कर्मचारियों ने उचित रूप से खर्चा किया हैया - 
नहीं तथा यह भी देखना है कि राज्य के विभिन्‍न विभागों को जितना घन दिया गया 
था उतना ही वे खर्च कर रहे हैं या नहीं। यदि मंजुर किया हुआ घन वर्ष में खर्च 
नहीं हुआ है तो राज्यों ने उसे केन्द्र को लौटाया या नहीं । मंत्रालय के पास, विभिन्‍न 
खर्च करने वाले विभाग समय-समय पर अपनी रिपोर्ट भेजते रहते हैं जिनकी जाँच 
करने के बाद मंत्रालय को यदि आवश्यकता होती है तो उनको सलाह देता है। यह 
विभिन्‍न विभागों के खर्चों में सामण्जस्य स्थापित करता है और यह अयत्न करता है 

विभिन्‍न विभाग अपने कार्य कम से कद मुल्य पर करें । 

वित्तीय प्रशासन की कुशलता के लिए यह भी आवश्यक है कि वित्त मंत्रालय 
का तथा वित्त विभाग का राजकीय आय पर भी पूरा-पुरा नियंत्रण रहे। खेद है कि _ 
देश में राज्यों के वित्त विभागों का आय पर श्रधिक' नियंत्रस नहीं है। राज्यों में : 
मालग्ुजारी का नियंत्रण वित्त विभाग द्वारा ने होकर आ्राय. विभाग द्वारा किया जाता 
है । इसी प्रकार वित्त विभाग का आय की अन्य मदों जंसे श्रावकारी, रजिस्टरी 
जंगलात झ्रादि पर भी वहुत कम नियंत्रण है । हां, इतना ग्रवश्य है कि वित्त विभाग - 
के पास सभी विभागों की रिपोर्ट आती रहती है और झावश्यकर्ता पड़ने पर उनका 

'सभाह देता रहता है । किन्तु केद्ध में केन्द्रीय श्राव विभाग पूणेहा से वित्त विभाग के ' 
निर्देशन में कार्य करता है और केद्रीय आय विभाग के हाथ में केस्रीय सरकार की. 
प्रत्रिकतर आ्राय श्राती है । वित्त विभाग व्यय को नियन्त्रित करने के अधिकार का 
पालन करते हुए भी कुछ झाक्तियां दुसरे विभागों को हस्तान्तरित कर देता है 
जो केवल उसके द्वारा निर्वारित कार्यक्रम को ही पूरा करते हैं। अपनी ओर से नए 
खर्चे करने का अधिकार उन्हें नहीं होता । राज्यों में वित्त विभाग का सचिव राज्यों 
के वित्तीय शासन का नियंत्रण करता है, परन्तु केन्द्र में यह कार्ये अलग-अलग विभाग 
ज्वारा किये जाते हैं। आय और व्यय की देखभाल तथा प्रवन्ध झंव-व्यय विभाग . 


वित्तीय प्रशासन--सिद्धान्त एवं व्यवहार में प्र्घ्‌ 


करता है और वजट बनाने तथा उसकी देखभाल करने? का काम वित्त विभाग 
द्वारा किया जाता है | यह बांड तथा प्रतिभूतियों द्वारा आय प्राप्त करने के कार्यक्रम 
को निश्चित करता है, पूँजीगत व्यय के लिए धनराशि निर्धारित करता है श्रौर 
समय-समय पर देश की श्रायिक नीति को देखता-भालता रहता है । आय-व्यय विभाग 
राजकीय झ्ाय और व्यय पर नियन्नण रखता है और यह काम वित्त विभाग के 
उपसचिवों द्वारा किया जाता है जो विभिन्‍न मन्त्रालयों के श्राथिक सलाहकारों के 
रूप में काम करते हैं । ! 

(४) जाँच विभाग--कार्य-का रिणी सभा जिस बन को प्राप्त करती है तथा 
व्यय करती है उसकी जाँच-पड़ताल यह विभाग करता है। यह पुर्णुरूप से स्वतस्त्र 
होता है और कार्य-कारिणी सभा की चुटियों को नियम बनाने वाली सभा के सामने 
रखता है | यह विधि इस प्रकार है : हिसात्र की प्रत्येक त्रुटि को नियस्त्रक तथा 
महालेखा परीक्षक (007#णा० थात 8००६०: 0८7००) उसको राजकीय हिसाव 
समिति (?पण० 30०००एाा5 (१०070/66) के सामने लाता है जो नियम बनाने 
वाली सभा के सामने प्रस्तुत करती है। इस प्रकार यह महालेखा परीक्षक ,नियम 
बनाने वाली सभा तथा कार्यकारिणी सभा के बीच एक आवद्यक कड़ी होती है । 
कार्य-ऋआ रिणी सभा सरकारी कमंचारियों से सम्बन्धित जितनी भी बातों को निर्धारित 
करती है उसमें महालेखा परीक्षक यह देखता है कि सरकार की थआाज्ञाश्रों का उचित 
पालन हो रहा है या नहीं और यदि किसी भी विभाग के हिसाव में कोई त्रुटि होती 
है तो उसको सरकार की हृप्टि में लाने का काम महालेखा परीक्षक का ही होता है । 

बजद---हमारे लिए यह जानना भी आवश्यक है कि सरकार वित्तीय प्रशासन 
सम्बन्धी सिद्धान्तों को किस प्रकार कार्यान्वितत करती है । सरकार किस प्रकार शभ्राय- 
व्यय और ऋण-सम्बन्धी नीतियों को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है । संक्षेप में इन 
सब प्रश्नों का उत्तर यह दिया जा सकता है कि सरकार यह सब कार्य बजट द्वारा 
करती है। इसलिए बजट का अ्रध्ययन किसी भी देश के वित्तीय शासन के शअ्रध्ययव 
का प्रमुख विपय होता है । 

बजट का उद्गम फ्रांसीसी भाषा के शब्द '8008४६०४ से हुआ है जिसका: 
अर्थ चमड़े का एक छोटा-सा थेला है। १८वीं शताब्दी तक बजट व्यवस्थाश्रों को 
गुप्त रखने का रिवाज था | इसलिए सन्‌ १७३३ में इंगरलेण्ड में इस शब्द का प्रयोग 
जादू के पिटारे के श्र में किया जाता था और उसको 'वजठट खुला” के नाम से 
पुक्रारते थे। भ्रत: मौलिक तथ्य यह था कि संसद में प्रस्तुत होने से पहले वजट के 
प्रस्तावों को वित्त मंत्री के अतिरिक्त श्रौर कोई भी नहीं जान पात्ता था। वजट 
राजकीय आय तथा व्यय का एक विवरण होता है । परन्तु श्राजजल बजट का ग्र्थ 
केवल थेले या विवरण से ही नहीं लिया जाता वरन्‌ उस थ॑ैले के भ्रन्दर ही वस्प॒ग्रों 
गौर विवरण की मुख्य मदों से लगाया जाता है । इस शअ्रर्थ में सर्वप्रथम फ्रांस ने 
सन्‌ १८०३ में इस शब्द का प्रयोग किया था। वजट की परिभाषा के सम्बन्ध में 
लेखकों का एक मत नहीं है और इस प्रकार अन्य श्राथिक शब्दों की भाँति बजट 
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की भी बहुत सी परिभाषाएँ देखने को मिलती हैं -।- हम इनमें से कुछ परिभाषाएं निम्न 
में दे रहे हैं :--- - मु 

बिल्‍्यू (8687०॥८४) के ढब्दों में, “यह एक निश्चित अवधि के आय तथा ": 
व्यय के भ्रनुमानों का विवरण है। यह एक तुलनात्मक तालिका है जिसमें प्राप्त होने. 
चाली श्राय की राशियों तथा किए जाने वाले व्ययों को दिखाया जाता है, इसके 
अतिरिक्त यह उचित अधिकारियों की ओर से एक अधिकार या आदेश है जो खर्चे 
करने तथा आयों को एकत्रित करने के लिए दिया जाता है।”” 

जेज़ (7०2९) के श्रनुसार “आधुनिक राज्य में वजट एक भविष्यवाणी है और 
सभी राजकीय आयों तथा व्ययों का एक अनुमान है तथा कुछ विशेष खर्चों भर 
आयों के लिए घन एकत्रित करने और उनको खर्चे करने का एक श्रादेश है । 

यदि देखा जाये तो इन दोनों प्रिभाषाश्रों में कोई विशेष अ्रन्तर नहीं है। 


दोनों ही परिभाषायें बजट को श्रायों और व्ययों का अनुमान मानती हैं भौर आयों - .. 


को एकत्रित करने तथा उनको खर्च करने के लिये एक आदेश के रूप में स्वीकार 
करती .हैं। वजट की एक संक्षिप्त परिभाषा स्टोने (880ए7) ने दी है। वह कहते हैं 
कि “बजट एक ऐसा लेखा है जिसमें राजकीय आय तथा व्यय की एक स्वीकृत 
: प्रारम्भिक योजना होती है। 

... सबसे उपयुक्त परिभाषा विलौबी (जशाठए्ट्टा079) ने दी है । उनके शब्दों 
में “बजट एकदम एक रिपोर्ट, एक अनुमान तथा एक प्रस्ताव है। यह एक ऐसा 
साधन है जिसके द्वारा वित्तीय प्रशासन की सभी विधियों को सम्बन्धित किया जाता 
है, उनकी तुलना की जाती है और समचय स्थापित किया जाता है ।” 

इन सब परिभाषाओरं के श्राधार पर बजट को संक्षेप में किसी-निश्चित भ्रवधि 
में राजकीय आय तथा व्यय का एक समुचित विवरण कह सकते हैं झर इस प्रकार _ 
चजट के तीन मुख्य अंग होते हैं । प्रथम, बजट में एक वित्तीय योजना प्रस्तुत की 
जाती है, दूसरे, इस योजना को बनाने, कार्यान्वित करने तथा नियन्त्रित करने की 
विधि दी जाती है भौर तीसरे, इस विधि को कार्यान्वित करने की प्रत्येक अवस्था पर . 
कौन-सा विभाग जिम्मेदार होगा ग्रह भी बताया जाता है। " | 

चबजठ की तेयारी--जैसा हम पहले कह चुके हैं वजट कार्य-कारिणी सभा द्वारा .' 
तैयार किया जाता है। बजट तैयार करने से पहले विभिन्‍न विभागों के श्रध्यक्षों को 
सूचित किया जाता है कि वह अपने-अपने विभाग की श्राय तथा व्यय के अनुमान 
भेजें | यह अनुमान मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित क्रिये जाते हैं। प्रथम, 
वरतेमान आय तथा व्यय से सम्बन्धित अनुमान और दूसरे आने वाले वर्ष की आय 
तथा व्यय के अनुमान । श्रर्थात्‌ पहले भाग का सम्बन्ध वर्तमान से होता है भर दुसरे 
भाग का सम्बन्ध भविष्य से होता है। पहले भाग में श्राय और व्यय श्रलग-अलग 
दिखाये जाते हैं श्रोर इनको अथे विभाग से प्राप्त फार्मों पर दिखाया जाता है जिनमें' 
निम्न मुख्य शीष॑क होते हैं :--- दे : 
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: (१) पिछले वर्ष की वास्तविक आय तथा व्यय । 
(२) चालू वर्ष के आय तथा व्यय सम्बन्धी स्वीकृत अनुमान । 
(३) चालू वर्ष के दुहराए हुए श्राय-व्यय अनुमान । 
(४) भावी वर्ष के बजट अनुमान, और 
(५) चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष के वास्तविक आय-ब्यय सम्बन्धी आँकड़े । 

: भारत में चजठ तेयारी:--हमा रे देश में संघीय शासनत-प्रवन्ध है, इसलिए केन्द्रीय 
सरकार का बजट अ्रलग तेयार किया जाता है और प्रत्येक राज्य ग्रपना वजट भ्रलग 
तेयार करता है। उपर्युक्त ५ ञ्ञीपंकों में से केवल दूसरे शीषंक के अतिरिक्त सभी शीर्पकों 
में सूचना स्थानीय भ्रफसरों द्वारा दी जाती है। इन सब शीप॑ंकों में तीसरा भौर चौथा 
शीर्षक महत्वपूर्ण है। पहले से तीसरे शीप॑क के श्रन्तर्गत अँकड़े प्राप्त किए जाते हैं और 
उसके बाद इसके श्राघार पर चौथे शीपंक के आँकड़े तैयार होते हैं। इन सब अनुमानों 
में बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ता है, क्योंकि वजट श्रनुमान थाने वाले वर्ष में 
वास्तविक आय तथा व्यय से बहुत श्रधिक भिन्‍न नहीं होना चाहिए । इन भिन्‍नताश्रों 
से बजट बनाने वाले श्रधिकारियों की हीन कुशलता का परिचय प्राप्त होता है । 

श्रनुमानों के दूसरे भाग में नई-नई योजनाओं, जिनको अगले वर्ष कार्यारिवत 
किये जाने का विचार है, उन पर क्रिये जाने वाले व्यय का अनुमान होता है । हमारे 
देश में प्रत्येक राज्य विभिन्‍न खण्डों तथा जिलों में वाँटा गया है। जिले का श्रध्यक्ष 
कलक्टर होता है जो सरकार की आओ्रोर से श्रपने जिले की आय एकत्रित्त करता है 
श्ौर उसको खर्च करता है। कलेक्टर आ्रावश्यक सूचनाश्रों को स्थानीय श्रफसरों से 
प्राप्त करता है और उन सबके अनुमानों को जोड़कर शासन तथा अर्थ विभाग को 
भेज देता है । 

इसके बाद वजट तैयार करने का दूसरा खण्ड आरम्भ होता है । इन सब 
ग्रनुमानों को प्राप्त करके शासन विभाग निरीक्षण करने के वाद अपनी टिप्पणियों 
सहित श्रर्थ विभाग को भेज देता है जो इन अनुमानों का निरीक्षण फिर करता है | 
यदि इन दोनों विभागों में कोई मतभेद होता है तो उसकी सूचना सरकार को दे दी 
जाती है श्रोर सरकार का निर्णाथ ध्राप्त किया जाता है । 

श्रन्त में इन सब अनुमानों के श्राघार पर अर्थ विभाग वजद तेंयार करता 

है । नए-नए करों के लगाने के प्रस्ताव दिए जाते हैं तथा बचे हुए घन को खच करने 
की योजनायें दी जाती हैं ॥ इन सब निर्शायों के पश्चात्‌ वजट नियम बनाने वाली 
सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है जो श्राववयक वाद-विवाद के वाद बज को 
पास करती है । 

हमारे देश में वजट फरवरी के महीने में प्रस्तुत किया जाता है ग्रौर उसको 
बनाने का कार्य ६ महीने पहिले से आरम्भ हो जाता है । 

झ्र्थ विभाग वजट को तैयार करके कार्यकारिणी सभा को दे देता है । सभी 
विभागों के मंत्री अपना-श्रपन्रा मत प्रकट करते है और वजटों को सरकार को 
सामान्य वित्तीय नीति के प्रनुकूल बनाने का प्रयत्त करते हैं। कार्यकारिणी सभा की 


बट 
ढ़ कि 
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स्वीकृति के पश्चात्‌ बजट सभी मंत्रालयों की.सामूहिक जिम्मेदारी हो जाती है। इसके 
बाद वित्त-मन्त्री फरवरी के अन्त में या मार्च के आरम्भ में बजट को नियम वंनाने 
वाली सभा के सम्मुख प्रस्तुत करता-है । बजट को मंजूर होने से पहले तीन अवस्थाओं 
में से निकलना होता है। पहला नियम बनाने वाली सभा के सम्मुख उपस्थापन, 
दूसरा वाद-विवाद तथा मतदान और तीसरा राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति । : 


नियम बनाने वाली सभा के सम्मुख बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त-मंत्री_ 
: भाषण देता है । बजट प्रस्तुत होने से पहले के कुछ दिन व्यापारिक,जग्रत में बड़ी - 
उत्सुकता से कटते हैं श्र व्यापार तथा वारिज्य में निस्तब्धता सी भरा जाती -है।..- 
वित्त-मंत्री अपने भाषण में पिछले वर्ष के १०-११ महीनों . का .हिसाव पहले प्रस्तुत - 


करता है और उसके बाद बचे हुए एक दो मास की आय का विवरंण देता है और 


श्रन्त में आने वाले वर्ष के अनुमानों को पेश करता है। यदि विछले वर्ष और चालू 


वर्ष के आँकड़ों में अधिक अन्तर है तो वह उसके कारण प्रस्तुत करता है। बह नए- 
नए करों तथा पूंजीगत व्ययों के प्रस्ताव देता है। यदि बजट में कोई आधिक्य है तो 
वित्त-मंत्री उसको खर्चे करने का सुझाव देता है और करारोपरणा में सम्भावित कमी 
को बताता है। यदि बजट में घाटा है तो वह उसको पूरा करने के लिए अपने उपाय 
प्रस्तुत करता है। वह पूंजी-निर्माण तथा विकास की उनथोजनाओं को भी बताता 
है जो सरकार कार्यान्वित करने जा रही. है और इनसे सम्बन्धित श्राथिक साधनों का 


भी विश्लेषण करता है। वित्त-मन्त्री के भाषण के वाद उस दिन का कार्य समाप्त , 


हो जाता है श्लौर वजट पर विचार करने के लिए कई दिन नियत कर दिए जाते हैं + 
बजट पर पहले तो साधारण बहस होती है और उसके वाद नई-तई माँगों पर मत 


प्रगट किया जाता है। इस अवधि में विधानसभा के सदस्य सरकार की आंथिक 


नीति की ग्रालोचनाएँ करते हैं । नियम बनाने वाली सभा के सदस्यों को सरकार के 
प्रत्येक ख्चों पर अ्रपनी राय प्रकट करने का अ्रधिकार नहीं है । हमारे संविधान की 
घारा ११२ में इन मदों की गणना की गई है। यह इस प्रकार है--- 


(१) राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते तथा उसके दफ्तर से सम्बन्धित अ्रन्य खर्चे । 


(२) विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का वेतन तथा लोक सभा के 
प्रवक्ता तथा उप-प्रवक्ता के वेतन तथा भत्ते । 

(३) ऋण-सम्बन्धी मूलधन तथा व्याज का झ्रुगतात । 

(४) ऋण लेने और उसका हिसाब रखने से सम्बन्धित खर्चे । 

(५) सर्वोच्च न्यायालय ($प्क्ञाण7० 0007), उच्च न्यायालयों के न्‍्याया- 
घीशों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन । 


(६) सर्वोच्च न्यायालय के शासन का व्यय तथा उसके कर्मचारियों के वेतन, 
भत्ते तथा पेंशन । 


(७) कन्ट्रोलर तथा आडीटर जनरल के भत्ते तथा पेंशन और उनके कार्यालयों . 


के शासन-सम्बन्धी व्यय, तथा कार्यालयों में काम करने वाले कमंचारियों के वेतन 
भत्ते और पेंशन । 


8७७ के कई 
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(८) किसी मुकदमे से सम्बंधित व्यय । 

(९) कोई भी अन्य व्यय जिसको विधान तथा राष्ट्रपति ने इसे श्रेणी में 
रख दिया हो । 

बजट पर सामास्य विचार प्रगट करते समय सदस्यों को उचित आ्ञालोचनाएँ 
करने का अधिकार अवश्य होता है। सामान्य बहस होने के बाद विभिन्‍न विभागों 
के मंत्री श्रपने-अपने विभागों के लिए अनुदानों की माँग रखते हैं और इन पर प्रलग- 
श्रलन बहस होती है । व्यय की कुछ मर्दे ऐसी भी होती हैं जिनके लिए संचित कोप 
((0750 66 #णाव) से प्रत्यक्ष माँग की जाती है । इन मदों पर भी सदस्यों 
को वोट देने का अधिकार नहीं होता । परच्चु इस प्रकार की मदों पर बहस करने 
का सबसे वड़ा लाभ यह होता है कि सरकार को यह पत्ता लग जाता है कि वजठ की 
और से सदस्यों में क्या प्रतिक्रियायें हुई हैं । 

हर विभाग का मंत्री अपनी माँगों को प्रस्तुत करते समय एक भाषण देता है ! 

हू चालू वर्ष में किए गए कार्यो की विवेचना करता है और श्राने वाले वर्ष के लिए 

योजना प्रस्तुत करता है। जिन सदस्यों को बहस करने में रुचि होती है वे श्रपनी 
आलोचनाएं या प्रश्॑स्ता श्रगट करते हैं और अपने सुझाव भी देते है। प्रत्येक माँग 
पर वहुस करने के लिए एक निश्चित समय नियत कर दिया जाता है। यदि बहस 
उत्तने समय में पूरी नहीं होती तो उसको अधूरा ही छोड़ दिया जाता है श्र इस 
प्रकार बजठ की बहुत्त सी मर्दे ऐसी होती हैं जिन पर बहस हो ही नहीं पाती । किसी 
की अनुदान की माँग को कम करने के लिए प्रस्ताव दिए जा सकते हैं, जिनका 
उद्देश्य या त्तो मितव्ययिता लाने का हो सकता है या आवश्यक सूचना प्राप्त करने 
का हो सकता है या व्यय के प्रस्ताव के उचित तथा अनुचित होने की बात का पता 
लगाया जा सकता है। कटौती के प्रस्ताव अधिकतर अन्तिम उद्देश्य से ही रखे जाते 
हैं और इनकी प्रकृति श्रधिकतर राजनंतिक होती है । पहले उद्देश्य के हृष्टिकोण से 
व्यय में काफी बड़ी मात्रा की कटौती के प्रस्ताव रखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में मंत्री 
को यह साफ-साफ बता देना पड़ता है कि कौनसी मद में कटौती की जा सकती है 
और किन कारणों से दूसरी स्थिति में केवल छोटी सी ही कटौतियों के प्रस्ताव होते 
हैं । यदि मंत्री-विशेप का उत्तर संतीपजनक है तो कटीती के प्रस्ताव को वाविस ले 
लिया जाता है और यदि ऐसा नहीं होता तो उस पर वोट लिए जाते हैं । यदि 
कटौती का प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसका श्रमिप्राय सरकार के प्रति अविश्वास 
मत से हो सकता है। परन्तु इस स्थिति में यह क्रावश्यक् नहीं कि सरकार अपने पद 
को त्याग दे 

जब माँगों पर वोटिंग समाप्त हो जात्ा है तव केन्द्र में राष्ट्रपति और राम्यों 
में राज्यपाल की स्वीकृति ली जाती है । इन लोगों को यह भी श्रधिकार होता है कि 
जन व्यम की मदों को विधान सभा में स्वीकार नहीं क्रिया है उनके लिए भी स्वीकृति 
दे दें और यदि चाहें तो बजट को पुनः विचार करने के लिए विधान सभा की लोटा 


सकते हैं । ५ 


प्र्६४ : राजस्व. 


श्रनुपुरक माँगें (37फफएाॉशाथाशिए ॥थ॥6705)--कभी-कभी ऐसा होता . - 
है कि पूर्व निश्चित व्यय की राशि से काम नहीं चल पाता और वर्ष के बीच में ही. 
श्रधिक घन की आवश्यकता श्रनुभव होती है । ऐसी स्थिति में विधान सभा के सम्मुख 
भ्रनुप्रक मांगें रखी जाती हैं, जिनका अनुमान लगभग उसी रीति से लगाया जाता 
है जिससे कि बजट के अनुमान लगाए जाते हैं श्रौर इनको पास करने की भी वही रीति . 
श्रपनाई जाती है जो कि वजट के पास करने में होती है । |॒ 

सांकेतिक माँगें (॥0/00 70०78705)---कभी-कभी ऐसा होता है कि सरकार 
कुछ ऐसी मदों पर खर्च करना चाहती है जो वजट में सम्मिलित नहीं किए जा सकते. 
थे और यह मद इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि बिना संसद के सम्मुख लाए हुए और उसको ' 
स्वीकृति प्राप्त किए हुए इन पर खर्च करना भी उचित नहीं होता । ऐसी स्थिति में 
सरकार एक रुपए तक की माँग रख सकती है; इसका उद्देश्य केवल यही होता है कि “ 
विधान सभा से केवल उस मद पर व्यय करने. की स्वीकृति प्राप्त हो जाय और व्यय . 
की राशि बाद में निश्चित होती रहेगी । । 

कभी-कंभी ऐसा भी होता है कि वर्ष के अन्त में सरकार को यह पता लगता .. 
है कि कुछ मदों पर व्यय की राशि अधिकृत राशि से श्रधिक हो गई है जो वास्तव 
में श्रनुचित होता है। परन्तु ऐसे खर्च को. उचित बताने के लिए श्रतिरिक्त अनुदानों 
की व्यवस्थी की गई है । इन अनुदानों की माँग करने से पहले इनको राजकीय हिसाव 
समिति के सामने रखा जाता है और. सम्रिति के स्वीकार .होने के बाद इनको पास 
क्र दिया जाता है । 

फरारोपण पर मत लेना (०78 ०9 7852707)---नए कर लगाने तथा 
वतंमान करों की दरों में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर घारा सभा में बहस होती है । 
हमारे देश में केन्द्रीय सरकार कर सम्बन्धी प्रत्येक प्रस्ताव को एक वित्त बिल 
(फ्पाभा०० 9!) के द्वारा पेश करती है जिसमें उन सब परिवर्तनों को स्पष्ट कर 
दिया जाता है जो कर-प्रणाली के लिए श्रावश्यक समझे जाते हैं। यह त्रिल विधान 
सभा के सम्मुख रखा जाता है। यदि किसी बिल्कुल ही नए कर का प्रस्ताव होता है 
तो उसको एक अलग बिल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बहुधा इन विलों को नए 
वित्तीय वर्ष (वग्धारंध एथ्था) भ्रारम्भ होने से पहले ही पास कर दिया जाता है . 
ताकि नए वर्ष में नए करों की या नए परिवर्तनों की व्याख्या की जा सके । यदि 
बिल को पास करने में देर लगती है तो प्रस्तावों के अनुसार पुंराने करों को बढ़ी हुई 
दरों पर वसूल करना श्रारम्म हो जाता है श्रौर यदि बिल, प्रस्तुत करने के दो माह के 
अन्दर स्वीकार नहीं हो पाता तो बीच के काल में वसूल किए गए करों को वायिस 
करना श्रावश्यक होता है। यहाँ यह बताना अनुचित न होगा कि विधान सभा 
प्रस्तावित करों को घटा भी सकती है और समाप्त भी कर सकती है, किन्तु करों को 
न तो बढ़ा सऊूती है और न नए करों के लागू करने के प्रस्ताव ही रख सकती है । 
हमारे देश में दो तरह के वरिल इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किए जाते हैं, एक तो वित्त व्रिल 
श्रीर दूसरा द्रव्य विल (१४०८ए 8!) | पहले-विल में कर झौर व्यय के अतिरिक्त 


वित्तीय प्रशासन---सिद्धान्त एवं व्यवहार में भ्श्प्‌ 


श्र 


और बातें भी सम्मिलित होती हैं परन्तु दूसरे बिल में केवल कर और व्यय-सम्बन्धी 
प्रस्ताव ही होते हैं। इन दोनों बिलों में भेद केवल प्रवक्ता ही करता है जिसका 
निर्णय श्रन्तिम होता है । द्रव्य त्रिल के लिए प्रवक्ता का प्रमाण-पत्र ही प्राप्त करना 
होता है, परन्तु वित्त व्रिल बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के प्रस्तुत नहीं किया जा 
सकता । यह दोनों व्रिल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं । द्वव्य बिल 
लोकसभा में पास होने के वाद राज्य परिपद में भेजा जाता है। यदि राज्य परिपद 
इसमें कोई संशोवन करती है तो वित्त विल इन संशोदनों पर विचार करने के लिए 
फिर से लोकसभा के लिए भेजा जाता है । यदि बिल के सम्बन्ध में दोनों सदनों में 
मतभेद होता है तो दोनों सदनों के सदस्यों की एक सभा बुलाई जाती है शौर उस 
सभा के बहुमत से बिल पास किया जाता है । 


बजद का कार्यरोपण (8&#6९८एहंणा णी 6 8प6082)--जबव बजट की माँगों 
पर बहस समाप्त हो जाती है तब्र एक विनियोग बिल (8फएछा0.ांबांणा 8) रखा 
जाता है, जिसका उद्देश्य पास की हुई माँगों को कानूनी रूप प्रदान करना होता है 
त्तथा संचित कोप (00750709/60 उययगा0) में से घव निकालने का अधिकार प्राप्त 
करना होता है । यह घ्यान रहे कि संचित कोप में से व्यय की राशि किसी दश्षा में 
उस राशि से भ्रविक नहीं हो सकती जिसको वापिक आथिक विवरण में दिखाया 
गया था और इस व्यय में संगोधन करने का अधिकार विधान सभा को नहीं होता। 
हमारे देश में करों की श्राय को संचित कोप में जमा कर दिया जाता है श्रोर फिर 
इस बिल के अनुसार घीरे-बीरे निकाल कर उसको खचे किया जाता है । इस बिल 
का महत्व केवल इतना ही है कि इसके स्वीकार होते के वाद लोकसभा द्वारा पास 
की गई माँगों में कोई परिवर्तत नहीं हो सकता । इस बिल के पास होने के बाद 
केन्द्रीय आय बोर्ड (0थाधक्ष 80070 ० रिव्एशाप्र८) को श्राय एकत्रित करने का 
कार्य सौंप दिया जाता है, भिमको विभिन्‍न विभाग करते हैं। तत्पइचातू यह राशि 
सरकारी कौपागार में जमा कर दी जाती हैं और फिर उप्तका व्यय श्रारम्भ होता है । 


बजठ पास होने के वाद कार्यक्रारिणी सभा श्रधिक्तत घन का व्यय करती है । 
इसका कर्तव्य केवल यह देखना होता है कि धन का व्यय उन्हीं उद्देश्यों तथा उतनी 
ही मात्राओं में किया जा रहा है या नहीं जिनकी स्वीकृति वजट में प्राप्त हुई है । 
विधान सभा की भोर से संतुष्टि प्राप्त करने के लिए राजकीय हिंसाव समिति इसकी 
जाँच करतो है । 

बजट पास होने के बाद विभिन्‍त विभागों को उनके लिए स्वीकार की गईं 
पनुदानों की राशि को सूचित कर दिया जाता है। कोई भी कर्मचारी उस समय 
तऊ खर्चा नहीं करता जब तक कि उसने अपने उच्च अ्रविकारियों से स्वीकृति न 
प्राप्त कर लीहो झौर जब तक कि अविकृत व्यय सारिसी (इलाव्एपॉ० रण 
50007520 क्रथाएण6) में चालू वर्य के व्यय के लिए बन की व्यवस्था ने कर 
दी गई हो । व्यय की स्व्रीकृति देने वाले अधिकारी को यहे देखना आवश्यक होता 
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है कि व्यय करते समय नियमितता का पालन किया जाय और व्यय में मितव्ययिता - 
से काम जिया जाए । ह 
वित्तीय नियन्त्रण--जेसा कि हम पहले भी. कह चुके हैं हमारे देश्-में वित्तीय 
नियन्त्रण इन संस्थाओं द्वारा किया जाता है : प्रथम, स्थायी वित्त समित्ति (डाध्रा0/8 
पस्वा॥0०6 0.0प्रएं76०) ; दूसरा नियंत्र॥ तथा महालेखा:परीक्षक (0०माणोक्क - 
बात #एता0 ठथाध्ाश) का विभाग और तीसरा राजकीय हिसाव समिति 
(?एणां०४ 80०077॥8 (०णर्रां।०९) । । 
स्थायी वित्त समिति प्रत्येक वर्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त की जाती है, जिसमें: ' 
लोकसभा के वे सदस्य होते हैं जिन्हें वित्तीय मामलों में विशेष जानकारी-होती है। - 
वित्त मंत्री इसका सभाषति होता है और यह समिति वांषिक आशिक .विवरण की 
जाँच करती है तथा नये व्यय और करों से सम्बन्धित नये प्रस्तावों की जाँच करती 
है और अपने सुझाव देती है जो साधारणतया वित्त मन्त्री स्वीकार कर लेता है । 
समिति द्वारा जाँच हो जाने के बाद ही वजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।. 
आय-व्यय सम्बन्धी हिसावों की जाँच-पड़ताल नियन्त्रक तथा महालेखा 
परीक्षक द्वारा की जाती है। राज्यों में वह लेबर महालेखरपाल (8000एगञा8यगा: 
0०/|श०»ं ) द्वारा रखे जाते हैं शरीर इनकी जाँच महालेखपाल परीक्षक द्वारा होती है ' 
जो पूर्णतया स्वतन्त्र होते हैं और कार्यकारिणी सभा की प्रत्येक त्रुटि को लोकसभा 
के सामने रख सकते हैं। हिसाव-किताबों की जाँच का काम दो भागों में बांटा 
जाता है। एक भाग में श्राय की जाँच की जाती है और दूसरे में व्यय की । जाँच 
करते समय लेखा परीक्षक यह- देखता है कि करदाताश्रों से सही मात्रा में कर वसूल 
किया गया है या नहीं और कर निर्धारण करने की रीति में कोई दोप तो नहीं“है। 
व्यय की प्रत्येक राशि की पृथक्‌-पृथक्‌ जांच होती है तथा आय.की कुल राशि से 
व्यय की कुल राशि मिला ली जाती है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि कर- 
दाताओं को जो छूटें दी गई हैं तथा जिनसे कर वसूल नहीं किया गया है, उसके लिए . 
आ्रावश्यक आदेश प्राप्त कर लिए गये हैं या नहीं श्रौर आदेश देने वाले श्रधिकारी को . 
आदेश देने का अधिकार भी था या नहीं । श्रन्त में यह भी देखना आवश्यक है कि 
प्राप्त आय को सरकारी कोषागार में जमा किया गया था या नहीं । . लेखा परीक्षा 
के बाद जो त्रुटियाँ पाई जाती हैं उत्त पर विभागों के अधिकारियों से उत्तर माँगे 
- जाते हैं श्रौर लेखा परीक्षक अन्त में अपनी रिपोर्ट तंयार करके महालेखा परीक्षक के 
पाप्त भेज देते हैं, जो जनता की जानकारी के लिए समाचार-पत्रों में प्रकाशित “ 
कर दी जाती है । ह ये मि 
लोकसभा प्रत्येक बैठक के आरम्भ में ही राजकीय हिसाव समिति को : 
नियुक्त कर देती है जो महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच 
करती है । इसमें लगभग १० सदस्य होते हैं श्र इसका अध्यक्ष साधारणतया वित्त , 
मंत्री होता है। सलाह देने के लिए नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक भी इसकी 
बैठकों में भाग लेते हैं। साधारणतेया यह समितियाँ व्यय की उन म॒दों की जाँच 
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करती हैं जिन पर मत प्राप्त किया जाता है । किन्तु यह उन मदों की भी जांच कर 
सकती हैं जिन पर मत नहीं लिया जाता । जिस प्रकार स्थायी वित्त समिति आधिक 
विवरण की तैयारी पर नियन्त्रण रखती है उसी प्रकार यह समिति बजट के कार्या- 
न्त्रित होने पर, आय की वसूली होने पर तथा व्यय की नियमितता पर मियन्त्रण 
रखती है और उनकी जांच करती है। इन दोनों समितियों हारा लोकसभा श्ाय तथा 
व्यय पर नियन्त्रसतस रखती है, शरीर इनकी रिपोर्ट अन्त में लोकसभा के सम्मुख बहस 
के लिए रखी जाती है । हमारे देश में इत समितियों से बहुत्त लाभ आप्त हुए हैं 
राजकीय ऋणों पर नियस्त्रण--राजकीय ऋणों की व्यवस्था एवं शासन 
पूर्णतया वित्त विभाग के हाथ में होते 6 और लोकसभा केवल अ्रप्रत्यक्ष रूप से 
नियंत्रण रखती है, क्योंकि वह इन ऋणों से प्राप्त आय को खर्च करने की स्वीकृति 
देनी है । इसके श्रतिरिक्त इन ऋणों का विस्तृत शासन तथा उससे सम्बन्धित हिसावों 
को रखने की जिम्मेदारी रिजर्व बेक्र की होती है । इस सम्बन्ध में वंक के मुख्य 
“ कार्य नये ऋणों को चालू करना, तथा वयूल करना, यूद तथा मूलथन की राशि का 
मुगतान करना, प्रतिभूतियों को चालू करना, उनका परिवर्तन करना तथा उनको 
रहू करना तथा इन सबसे सम्बन्धित रजिस्टरों श्र किताबों को रखना । इस सं 
कार्यों को रखने के, रिजर्व बंक सरकार से प्रति वर्ष ? हजार रुपये प्रति करोड़ 
कमीशन लेती है । 
बजद बनाने के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण बा्तें--बजट बताने के सम्बन्ध में 
जिन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिये, वे निम्व प्रकार हैं :-- 
(१) जहाँ तक सम्भव हो वजट संतुलित होना चाहिये । संकट काल में 
घाटे के भी वजठ बनाये जा सकते हैं परन्तु संतुलित बजट ही अश्रधिक रुचिकर है। 
बजट को दो भागों में विभाजित किया जाता है--झाय तथा व्यय । यद्यपि आय झौर 
व्यय भी दो प्रकार के होते हैं श्र्थात्‌ पूँजीक्। ग्राय ओर व्यय तथा आय सम्बन्धी 
आय झौर व्यय किन्तु इन दोनों में से केवल आय सम्बन्धी आय और व्यय और ऐसा 
पूंजीकृत व्यय जो अनुत्यादक होता है बजट में सम्मिलित किया जाता है। बजट का 
संतुलब वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि वित्त मंत्री ने इसमें किन-किन 
मदों को सम्मिलित किया है | वहुधा वजट को संतुलित दिखाने के लिये बित्त मंत्री 
उन मदों को भी सम्मिलित नहीं करता जो उसे करनी चाहियें। डाल्टन ने इसे 
राजकीय खातों को दिखाने की मिवुणता कहा है । 

(२) बजट में जो आय और व्यय दिखाये जाते हैं वह उसी वर्ष से सम्बन्धित 
होते हैं जिसके लिए वह वजट बनाया गया है। इस प्रकार बजट बहीखाते के आधार 
पर नहीं बनते वरन्‌ मकदी ((38॥ 88525) के ब्रावार पर बनते हैं । 

(३) बजट में सभी प्रकार की आय व व्यय सम्मिलित होने चाहिये। यदि 
ऐसा नहीं किया जाता तो देश की वास्तविक झाथिक स्थिति का पता नहीं लगाया 
जा सकता । बहुत से देल्ों में रेलों का वजट अलग बनाया जाता है। हमारे देश में 
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भी ऐसा ही होता है और दामोदर घाटी कारपोरेशन का बजट भी श्रव अलग बनने 
लगा है । 

(४) वजट में जो अनुमान दिये जाते हैं वह कुल श्राय और व्यय के दिये 
जाते हैं, शुद्ध (२८) के नहीं। अ्रर्थात्‌ एक शोर पूरी आय दिखाई जाती है और 


दूसरी ओर पूरा व्यय । झाय को श्राप्त करने में जो व्यय होता है उसे श्राय में से घटा . 


. कर नहीं दिखाया जाता वरन्‌ कूल आय को एक स्थान पर और कुल -व्यय को दूसरे 
स्थान पर दिखाया जाता है । 

(५) वजट बनाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक सम्भव .. 
हो अनुमान वास्तविकता के समीप हो । सेद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो यह उचित हो 
सकता है, किन्तु व्यावह्म रिक दृष्टि से यह सम्भव नहीं है वर्योंकि साधारंण॒त॒या कम्मं- -. 
चारियों का यही प्रयत्न होता है कि वे आय को कम और व्यय को अ्रधिक दिखायें। 
इसके साथ-साथ अशिक्षित देशों में तथा बजट के प्रस्तुत होने वाली तिथि से पहले 
ही बनकर तैयार हो जाने के कारण वास्तविक आय का अनुमान लगाना भी कठिन 
होता है ! भारत में यही कठिनाई अ्रनुभव होती है । हमारे देश में तो वास्तविक आय 
श्रौर व्यय सम्बन्धी ठीक आँकड़े भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं औ_॥नौर इसी लिये बजटों के 
अनुमानों तथा वास्तविक झ्ाय और व्यय में बहुत अन्तर होता है । वजट के अ्रतुमान 
ठीक हों, यह इसलिये आवश्यक है कि लोकसभा को यह देखना होता है कि कर- 
दाताओं से अधिक कर न लिया जाय शौर वित्त विभाग को यह देखना होता है कि 
कोई भी विभाग आवश्यकता से भ्रधिक घन प्राप्त न करले । री ह 

(६) वजट साधारणतया वापषिक ही बनाया जाता है, परन्तु संयुक्त राज्य 
अ्रमेरिका के कुछ राज्यों में यह दो वर्षीय भी होता है । - 

(७) बजट झविकतर समाप्ति के नियम पर आधारित होता है ग्र्थाते 
यदि श्रधिकृत धन को किसी वर्ष खर्च न किया जाय तो बचा. हुमा घन दूसरे वर्ष में 
खर्च नहीं किया जा सकता और उसको लौटाना पड़ता है | इसी लिये वर्ष के अन्त में 
सभी सरकारी दफ्तरों में उस वर्ष के लिये प्राप्त धन को खर्च करने की दोड़-धृप 
लगी रहती है । 

(5) प्रत्येक राज्य में हिसाव-किताब उसी प्रकार रखा जाता है जिसे प्रकार 
कि केन्द्रीय सरकार रखती है। इसमें यह सुविधा रहती है कि विभिन्‍न राज्यों में 
वित्तीय शासन की विधि समान रहती है तथा उनमें श्रापस में तुलना हो पाने के- 
कारण वित्तीय नियन्त्रण सरल हो जाता है | इस हिसाव-किताब का रूप महालैखा 
परीक्षक द्वारा निश्चित किया जाता था परन्तु हमारे संविधान में सन्‌ १६४१-५२ में 
इसमें संशोधन कर दिया गया है और भव आशिक विवरण ३ भागों में दिखाया जाता 
है, पहला संचित कोप, दूसरां सम्भावित और तीसरा राजकीय लेखा । 

बजट का महत्त्व--बजट किसी देश की आ्रायिक उन्‍नति का सूचक है। यह 
देश की सरकार की श्राथिक नीतियों का एक समुचित विवरण होता है और इसलिये 

'इसका राज्य के आाथिक जीवन में विशेष महत्व है। यह एक ऐसा आधार है जिसके 


वित्तीय प्रशासन-- सिद्धान्त एवं व्यवहार में भ्ह8 


विना सामाजिक उन्तति नहीं हो सकती | इसमें उन उद्देश्यों का उल्लेख होता है 
जिनके श्रनुसार जनता का धन वेधानिक रूप से खर्च किया जा सकता है शौर इसमें 
व्यय की उत्त सीमाओं का निश्चय किया जाता है जिनका उल्लंघन करना सम्भव 
नहीं होता । संक्षेप में बजट किसी भी देश की निर्बनता तथा सम्पन्तता का सूचक 
होता है । बजट की अनुपस्थिति में प्रत्येक विभाग मनमाने हंग से खर्च करने की 
झौर आय प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। वजट किसी भी देश में आय 
प्रौर व्यय की क्रियाश्रों का निर्देशन करता है श्रौर इसके विना सरकार का काम 
सुचारु रूप से चल ही नहीं सकता। हमारे सामने संयुक्त राज्य अमेरिका का 
उदाहरण मौजूद है जबकि वहाँ पर वजद की प्रथा नहीं थी । हर एक विभाग शभ्रयनी 
वापिक झ्ाय तथा व्यय का श्रनुमान कांग्रेत के सामने रखता था। कांग्रेस के लिए 
हर एक विभाग की लम्बी-चौड़ी मांगों को पूरा करना असम्भव हो गया और इस 
लिये सन्‌ १६२१ के बाद वजठ-प्रथा चालू की गई | सच तो यह है कि वजट बह 
अ्रसत्र है जिसके द्वारा विबान सभा कार्यकारिणी सभा के कार्य पर नियन्त्रण रखती 
हैं और इस प्रकार देश की सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था का नियमन वजट द्वारा ही सम्भव 
होता है । झ्राधुनिक समय में वजठ द्वारा सामाजिक उन्तति भी की जा सकती है 
तथा घन की अश्रसमानताओं को दूर किया जा सकता है। देश में उद्योग तथा कृषि 
के लिए आ्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है । कर लगाकर धनी व्यक्तियों की 
जेवों में से घन प्राप्त किया जा सकता है और सरकारी व्यय की नीति से निर्धनों के 
लिए आवश्यक सेवायें प्रदान की जा सकती हैं | वजट के द्वारा देश में मृल्य-स्तर 
को भी नियमित किया जा सकता है । श्रत: स्पष्ट है कि वजट का किसी भी देश के 
श्राथिक जीवन में विशेष महत्त्व होता है । 


साग-८ 


रे ा-. 


राजस्व नीति 








बेकारी के काररा, प्रभाव 
तथा उपाय | 
भ्रध्याय 3७9 जब, 
(एशाथा?7,0शशपएश' - 78 
(5५0775%58, प्राफटाड ' 
4० ट्फ्क़) 
प्राक्क्थन-- 


तथा व्यवसाय की नीति का निर्धारण केवल व्यापारिक तथा-व्यावसायिक उद्देश्यों की 
सफलता के लिए ही किया जाता रहेगा, किसी भी देश की आ्राथिक प्रणाली में 
स्थायित्व श्राना श्रसम्भव है श्रीर उसमें समय-समय पर उतार-चढ़ाव होते ही रहेंगे । 


इन उतार-चढ़ावों को रोकने के लिए तथा आशथिक प्रणाली को स्थायी बनाने के , 


लिए यह धावश्यक है कि देश्ञ में रोजगार के श्राकार को नियन्त्रित करने का दायित्व 
राज्य अपने ऊपर ले । इसीलिए अरब सभी क्षेत्रों में, उत्पादन, उपभोग, व्यवसाय, 
व्यापार आदि सभी में, नीतियों के निर्धारण में, विगत वर्षों में राज्य-हस्तक्षेप एक 
साधारण सी वात हो गई है । समय-समय पर, पूर्ण प्रतियोगिता के प्रभाव में तथा 


अधिकतम लाभ प्राप्त करने में लालच से, व्यापारी तथा व्यवसायी वर्ग ऐसी नीतियाँ _ 


निर्मित करने लगा था कि मुल्यों में बहुत उतार-चढ़ाव होने लगे थे, जिनसे उत्पत्ति 
की मात्रा में भी उतार-चढ़ाव॑ होते थे और रोजगारों की स्थिति में भी परिवतेत 
'होते थे । इसके अतिरिक्त श्रपने लाभ को अ्रधिकतम करने के लालच से. उत्पादक वर्ग 
ऐसी रीतियों का भी प्रयोग करता था कि रोजगार की स्थिति दिन-प्रतिदित खराब 


होती जा रही थी । सन्‌ १६३० के महामंदी काल में तो स्थिति अपनी निम्गतम . 


सीमा पर पहुँच चुकी थी। इसी के वाद वेकारी के विरुद्ध श्रावाजं उठनी आरम्भ 


बेकारी, प्रूर्ग रोजगार तथा... 


5८5 अचफंर 


रू । 


श्रव अधिकांश श्रर्थशास्त्री इस विचार से संहमत हैं कि जब तक व्यापार .. - 


वेकारी के कारण, प्रभाव तथा उपाय ६०१ 


हुई और प्रत्येक देश में सरकार ने इस ओर ध्यान देना आरम्म किया । इसी के बाद 
(पूर्ण रोजगार! के विचार का विकास हुझा श्रौर उसे लगभग प्रत्येक देश की व्यावहा- 
रिक नीतियों में एक स्थान आप्त हुआ । हम इस श्रध्याय में केवल, वेकारी से 
सम्बन्धित बातों का अव्ययन करेंगे श्र्थात्‌ वेकारी क्‍या है ? वेकारी के क्रितते रूप 
हो सकते हैं ? वेकारी के क्या कारण तथा परिणाम हैं ? और उनको दुर करने के 
क्या उपाय हैं ? 
वेकारी क्‍या है ?--साधारणतया वेकारी का अर्थ बिना काम के होने से 
लिया जाता है। परन्तु इस श्रर्थ तथा हृष्टिकोश से तो आ्रालसी मनृष्य जो काम 
करना ही नहीं चाहता, वेकार कहलाता है, इसलिग्रे, आर्थिक दृष्टिकोग से बैेकारी से 
हमारा अश्रभिप्राय उन लोगों के बिना काम के रहने से है जिनमें कार्य करने की इच्छा 
तथा योग्यता है; अर्थात्‌ जिन व्यक्तियों को उनकी इच्छा तथा योग्यता के विरुद्ध 
विया काम के रहने के लिए विवश्ञ कर दिया जाता है, वेकार कहलाते हैं । यह 
हमारी आधथिक प्रगति का नकारात्मक पहलू है, क्योंकि एक व्यक्ति अ्रपनी इच्छा, 
योग्यता तथा काम ढूँढ़ने के लिए प्रयत्त करने के बावजूद भी बिना किसी कसूर के 
काम से अलग रहने को मजबूर कर दिया जाता है। वास्तव में इसका मुख्य कारण 
हमारी श्राधुनिक मज्ञीन उत्पादन का संगठन है। बीमार, वृद्ध, जख्मी, पागल तथा 
अपाहिज व्यक्ति तो काम करने के योग्य ही नहीं होते, इसलिये उनको वेकारों के 
वर्ग में नहीं रहना चाहिए । वे व्यक्ति भी जो हड़ताल कर रहे होते हैं, वेकार नहीं 
होते । श्रतः साधारण झब्दों में हम कह सकते हैं कि वेकारी श्रम बाजार की एक 
स्थिति है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति, काम करने के लिए उपलब्ध युविधाश्रों तथा 
अवसरों की अपेक्षा श्रधिक होती है ।केन्स ने वेकारी को दो प्रकार का बताया है--- 
स्वैच्छिक वेकारी तथा अनैच्छिक वेकारी । स्वैच्छिक वेकारी वह होती है जिसमें लोग 
' आलस्यवश या हृठधर्मी के कारण या कुछ लोगों के पास पुराना घन जीविका चलाने 
के लिए होता है, काम करना नहीं चाहते । कभी-कभी सामाजिक झरूढ़ियों के कारण 
व्यक्ति व्यवसायों में काम करना पसन्द नहीं करते और कभी कभी कुछ लोग सौदे- 
वाजी के कारण तथा सौदा न पट पाने के कारण काम करने के वजाय वेकार रहना 
पसन्द करते हैं। किन्तु केन्स ने जिसे स्त्रेच्छिक वेकारी कहा है उसमें कुछ सीमा तक 
विवशता भी पायी जाती है । अनैच्छिक वेकारी वह होती है जिसमें लोगों का काम 
करने की इच्छा होते हुए भी काम के अवसरों की कमी के कारण काम नहीं मिल 
पाता । यह बेकारी दो प्रकार की होती है--हृश्य तथा अहृब्य । हृदय वेकारी वह 
अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को बिल्कुल काम नहीं मिलता, जैसे, सामयिक बेकाने 
(६४5०४ एग्र्य्रणाॉं०77णथगा), तकनीकी वेकारी जो उत्पादन में तकनीकी परि- 
वर्जन होने के कारण होती है, ओर व्यापार चक्नों में उत्पन्त होत वालों वेकारी । 
इस प्रकार की वेकारी प्रमुखतवया विकसित दाप्ट्रों में पायी जातो है ग्रौर यह था तो 
प्रभावशील माँग की कमी के कारण या श्रम-शक्ति में नई पूर्ति के बढ़ जाने के कार 
उत्पन्न होती है। अदृश्य बेकारी में काम की कमी नहीं होती किन्तु इसमें या ता 





६०२ . » - राजस्व 


काम आ्रांशिक रूप से प्राप्त होता रहता है या व्यक्ति को ऐसा काम मिलता है जो 
उत्पादक होता है | अदृश्य वेकारी भी दो प्रकार की होती है अर्थात्‌ भ्रद्धं-वेकारी 
(फएंग्रवश ए्रथागण०9ग्०), छुपी हुई वेकारी (0858णं5०० एरशाफा०ग्राक्षात) 
डँ-बेकारी में व्यक्ति को उतना कार्य चढ़ीं मिलता जितना कि वह कर सकता है 
श्र छ॒ती हुई वेकारी में व्यक्ति को जो काम मिलता है वह पूरंतया उत्पादक नहीं 
होता । इन दोनों ही प्रकार की वेकारी में श्रम-शक्ति के अनुपात में देश का उत्पादन 
नहीं हो पाता । ये अद्धं-विकपित देशों में ही देखने को मिलती हैं । प्रो० पीगू के अनुसार 
'एक व्यक्ति केवल उसी समय वेकार होता है जबकि उसको काम करने की इच्छा 
होती है और वह काम पर लगा हुप्रा नहीं होता है । हमने कई बार 'काम करने-की 
इच्छा' शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए यह परम आवश्यक है कि इन शब्दों 
का स्पष्टीकरण कर दिया जाये। “इच्छा” एक सापेक्षिक शब्द है और इसका 
सम्बन्ध, काम करने के घंटे, मजदूरी की दर और मजदूर के स्वास्थ्य से होता 
है । यदि फिसी व्यक्ति को किसी व्यवसाय में केवल छः: घंटे ही काम: करना पड़ता 
है जव कि उसे आठ घंटे काम करने की इच्छा है तो इसका यह अ्रभिष्राय नहीं 
कि वह दो घंटे प्रतिदिन वेकार रहता है। इसके .श्रतिरिक्त नौकर रहने की 
व्छा इस वात से भी जानी जाती है कि एक व्यक्ति.मज़दूरी की चालू दर पर 
काम करने को तेयार है या नहीं। परन्तु इसका यह: अभिप्राय नहीं कि यदि 
ई व्यक्ति केवल उसी समय काम करना चाहता है जब कि बाजार में मजदूरी 
की दर १०) प्रतिदिन हो भर उस समय उसके काम करने की इच्छा नहीं होती 
जबकि बाजार में मजदूरी की दर केवल ५) प्रतिदिन है तो उसको बेकार 
कहा जा सकेगा भर श्रन्त में यदि कोई व्यक्ति" अपनी बोमारी के. कारण काम 
नहीं करना चाहता तो उसे वेकार नहीं कह सकते । यद्यपि वेकारी की परिभापा 
करना कठिन है, किन्तु इसका अर्थ समभने के लिए हम केवल उपयु क्त सावधानियों , 
को ध्यान में रखकर काम पर लगे रहने तथा काम पर न लगे होने की स्थिति 
की तुलना कर सकते हैं । इस प्रकार के अध्ययन करने के लिए, केवल दो. श्राधार 
ही अपनाने चाहियें--अ्र्थात्‌ काम करने की इच्छा तथा बिना काम के होना । 
बेकारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति त्रिना काम के रहने के लिए विवश होता 
है । इस स्थिति में वेकार मनुष्य बिना काम के होता है, परस्तु इसका यह श्र्थ 
नहीं कि हर वह व्यक्ति जो कोई काम नहीं कर रहा है बेकार है जैसे साधू, संन्यासी, 
ग्रावारा घूमने वाले व्यक्ति इत्यादि । वास्तव में इनको बेकार नहीं कहना, चाहिये, 
क्योंकि, इनको काम करने की इच्छा ही नहीं होती । इनको आलसी या समाज पर 
एक भार कह सकते हैं। दूसरी शोर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काम करने की स्थिति में 
ही नहीं होते, जैसे बीमार, अपाहिज इत्यादि । ऐसे व्यक्तियों को काम करने योग्य ही - 
कह सकते । इस प्रकार बेकार केवल वही व्यक्ति होते हैं जिनमें काम “करने की 
इच्छा तथा योग्यता होती है, परन्तु जिन्हें समाज में कोई भी काम करने को नहीं 
“मिलता है और जो काम की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को मारे-मारे फिरते हैं । 
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बेकारी के विभिन्‍न कारण--प्राज अ्रविकांश व्यक्ति सामूहिक वेरोजगारी को 
एक सामाजिक बुराई समभत्ते हैं, परच्तु वेकारी को दूर करने के उपचारों के विपय 
में व्यक्षिययों में एक मत नहीं है। प्रथम, इसलिये कि सब लोग वेकारी के अलग- 
प्रलग कारण बताते हैं श्र दूसरे, इसलिये, कि बेकारी को दूर करने के लिए 
व्यक्तियों के अपने अलग-श्रलग विचार हैं और वे अपने अलग-ग्रलग उपचार बताते 
हैं । परन्तु यह तो प्रत्येक सामाजिक घटना की विशेषता है, ओर वेकारी के सम्बन्ध 
में तो समस्या और भी जटिल. है, क्योंकि यहाँ तो लोग वेकारी के अनेकों कारण 
बताते हैं, इसलिये सब एक साथ मिलकर वेकारी को दूर करने का निश्चय करें, यह 
प्रसम्भव है । हां, पिछले पच्चीस-तीस वर्षों से, लोगों के विचारों में कुछ एकरहूपता 
श्रवश्य ही श्रानी आरम्भ हुई है । वैसे तो अनेकों छोटे-छोटे सिद्धान्त देखते को मिलेगे,. 
परन्तु हम यहाँ पर उनमें से प्रत्येक की वारीकियों में न फंसकर केवल मुख्य-मुख्य 
सिद्धान्तों का ही विदलेपण करेंगे । मोटे तौर पर वेकारी के कारणों पर तीत विचार- 
।.. घाराएं मिलती हैं। 
की (अ) प्रथम, सबसे प्राचीन तथा पहली विचारधारा, जिम्के अनुसार वेकारी, 
.. स्वतन्चर छोड़ो (958०2-४6) सिद्धान्त, अ्रथात्‌, स्व॒तन्त्र प्रतियोगिता तथा स्वतस्त 
व्यापार से विचलित होने का दण्ड है। इसको हम “'स्वतन्त्र छोड़ो प्रतियोगिता 
सिद्धान्त [.45562-श्िं(० (!०॥०७४६०॥ प्रश6०५) के नाम से पुकार सकते हैं । 

(व) दूसरी विचार-बारा के अनुसार व्यापार चक्रों के कारणों की जठिलतात्ों 
के कारण वेकारी उत्पन्त होती है और व्यापारिक जगत में ये उतार-चढ़ाव 
प्राकृतिक तथा स्वाभाविक हैं और यदि ये माध्यम प्रकृति के हैं तो इनके परिणाम 
बड़े ही लाभकारी होते हैं। इसके श्रन्तर्गत हम व्यापार चक्नों के केवल उन्हीं सिद्धास्तों 
का विश्लेपण करेंगे जिनसे वेकारी पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, उनकी नई समस्याग्रा 
झौर इस चक्रीय वेकारी (०:गंग्श ए्राध्यए/०४ए७०7४) के सम्बन्ध में उपचार 
सम्बन्धी नीतियों का वर्णन करेंगे । कप 

(स) तीसरी विचारधारा के भ्रनुसार बेकारी, क्रियाश्ील माँग (शॉीं्टाए८ 
तशर॥70) के अभाव, उपभोग पर किये जाने वाले पूंजी व्यय के अभाव या विनि- 
योगों के अभाव या दोनों ही, के कारण उत्पन्त होती है। यद्यपि इस प्रकार के 
विचार १९वीं शताब्दी में ही आरम्भ हो गये थे, किन्तु इतका विकास सवप्रयम 
कीन्स ने श्रपने 'सामान्य घिद्धान्त' (0ध0०र्ग प्रशष्णाओ) में ही किया था। इसको 
माँग अ्रभाव सिद्धान्त! (060थापँ 0थीए॑ंटाएए वप॥००५) कहते हैं । 

हम निम्न में इन विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे :--- 

पस्व॒तन्त्र छोड़ो प्रतियोगिता सिद्धान्त 
इस सिद्धान्त के लेखकों के अनुसार बेकारी का मुख्य कारण बाजार के 
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शक्तियों के स्वतन्त्र कार्य संचालन में या तो सरकार हारा या एकाधिकारियों द्वारा 
चाचायें उत्पन्न करना है। सरकार अपने कानूनों द्वारा मजदरी की दर ऊँची निश्चित 
करती है शौर इसी प्रकार एकाधिकारी भी शक्तिशाली होने के कारण व श्रन्य प्रति- 
योगियों को समाप्त करने के कारण वस्तुओं के मुल्य ऊंचे निश्चित करते हैं। सावारण 
उत्पादकों को इससे हानि होती है । वे मजदरों की संख्या कम करते हैं श्नौर वेकारी 
उत्पन्त हो जाती है। यदि ये रुकावट समाप्त हो जायें तो स्वत्तन्त्र प्रतियोगिता के 
प्रभाव से मजदरी की दर नीचे आयेगी झशऔर तब श्रधिक मजदर रखना लाभप्रद हो 
सकेगा । यदि सरकार वेकारी को समाप्त करना चाहती है तो उसे एकाधिकारिक 
कुरीतियों का अन्त करना चाहिये ताकि स्वतन्त्र प्रतियोगिता में कोई वाघा, न रहे । 
उपयुक्त विचारधारा अधिकतर उन देझ्षों में प्रचलित है, जहाँ पूंजीवाद का 
बोलवाला है, जैसे श्रमेरिका, इंगलेंड इत्यादि । इस विचारधारा में कई सिद्धान्तों का 
मिश्रण है ! हम इन सिद्धान्तों का वर्णान संक्षेप में यहाँ पर. करेंगे । | ड़ 
(१) मजदूरी तथा रोजगार का प्राचीन सिद्धाग्त-प्राचीन अधथेशास्त्रियों के - : 
अनुसार कम मजदूरी से रोजगार में वृद्धि होती है श्रौर ऊंची मजद्री की दर पर ' 
वेकारी उत्पन्त होती हैं । यह मानकर कि मजदूरी की दर ऊंची हैं श्रौर समाज में 
चेकारी है, हम उनके सिद्धान्त का विश्लेषण इस प्रकार कर सकते हैं । ऊंचो मजदूरी 
की दर नीची होते ही, पहले की श्रपेक्षा उद्योगपतियों को मजदूरी के रूप में- कम 
भुगतान करना होगा और परिणामस्वरूप उनको अ्रधिक लाभ होंगे । यदि उद्योगपति 


इन अतिरिक्त लाभों को उपभोग पर या विनियोगों पर व्यय करते हैं तो श्रावश्यक ... 


रूप से कुल रोजगार में वृद्धि होगी । यदि उत्पादक लोग अपने लाभों को पूंजीगत 
बस्तुप्रों के उत्पादत में लगाते हैं तो पहले की: अपेक्षा रोजगार में और भी अधिक 
वृद्धि होगी । यह अल्पकाल में पूर्य प्रतियोगिता की स्थिति में होता हैँ । दीर्घकाल 
में नई-नई मशीतें काम में आयेंगी और यह मानकर कि दीघेकाल में उत्पादन लागत 
समान रहती हैं और उत्पादन कला में कोई परिवर्तत नहीं होते, तो पूँजी और श्रम 
में जो विछला अनुपात था वह फिर से स्थापित हो जायेगा | उंपभोग वस्तुओं के. 
उत्पादन में, रोजगार की वृद्धि के ठीक अनुपात में वृद्धि होगी और अन्त में दीघ-. 
काल में मजदूरी की दरों और मूल्यों में सन्तुलन स्थापित हो जायेगा | भ्रत: जब 
उत्पादक मजदूरी कम होने से प्राप्त होने वाले लाभों को अपने उपभोग को 
बढ़ाने या अपनी पूंजीगत वस्तुओं को बढ़ाने में लगाते हैं तो मजदूरी की दर गिरने 
पर सामान्य रूप से रोजगारों में वृद्धि होगी । इस सिद्धान्त की प्रमुख विशेषता यह 
कि यह लोग यह मानते हैं कि लाभ प्राप्त होने के साथ-साथ उनकां व्यय शीघ्र 
ही या तो उपभोग पर या पूँजीगत वस्तुओ्रों पर होता है । यदि ऐसा. नहीं होता ता 
रोजगार में कोई भी वृद्धि नहीं होगी । रोजगार और उत्पादन पूर्ववत्‌ ही रहेंगे, वरयी- 
पक्रि उनको केवल मजदूरी कम हो जाने के कारण ही मुल्य कम करने से कोई भी 
लाभ नहीं होगा । 
दूसरी स्थिति को लीजिये, अपूर्ण प्रतियोग्रिता में, उत्पादक विक्री बढ़ने: की 
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आशा में, वस्तुश्रों के मुल्य को कम करने की सोचेंगे । वह माँग बढ़ने की ग्राशा में 
अतिरिक्त मशीनों के लिए श्रार्डर दे देते हैं। रोजगार में नये आने वाले साधनों 
को जो आ्राय प्राप्त होती है, उससे वे अधिक वस्तुयें खरीदते हैं और इस प्रकार 
उत्तादकों को निराशा नहीं होती और उत्पादित वस्तुओं की माँग बढ़ने लगती है। 
परन्तु इस प्रकार की मजदूरी में कमी होने से कितने श्रमिकों को अभ्रधिक नौकरियां 
मिल सकेंगी, इस वात पर निर्भर करेगा कि उद्योगवर्तियों को बिक्री में कितनी वृद्धि 
होने की आशा है। अपुर्णो प्रतियोगिता में यह आवश्यक नहीं कि मजदूरी कम होने 
से लाभ की दर बढ़ ही जाये। पूर्णे प्रतियोगिता की दशा में तो उत्पादकों को 
मजदूरी के कम होने से उत्पत्ति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, किन्तु अपूर्स 
प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होवा | मजदूरी कम होने के वाद उत्पादक मूल्य को कम 
करके इस बात की भो प्रतीक्षा कर सकते हैं कि माँग में क्रितनी वृद्धि होती है । 
वास्तव में वह विनियोग करके उत्पादन एकदम बढ़ाने के स्थान पर ऐसा ही करेंगे । 
झ्र सच तो यह है कि वाद की घटनायें उनके इस संकोच की पुष्टि करेंगी और न 
तो रोजगार में ही वृद्धि होगी और न विक्री में ही । भ्रपूरणं प्रतियोगिता में मजदरी 
कम करने या अधिक करने से उत्पादकों की माँग बढ़ने या कम होने की ग्राश्ञाश्रों पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। इसलिए प्रश्न यह है 
कि क्या मजदूरी की दरों में हेर-फेर करने के अतिरिक्त और कोई विधि ऐसी नहीं 
हूँ, जिससे उत्पादकों की आश्ञात्रों पर प्रभाव पड़ सके श्रौर रोजगार की स्थिति में 
परिवर्तन हो सके ? प्राचीन अथंशास्त्रियों के पास तो इसका उत्तर न था, किन्तु 
ग्राधुनिक शअ्र्यशञास्त्रियों ने इस समस्या का अधिक विस्तृत विस्लेपण अपने क्रिया- 
शील माँग के सिद्धान्त में किया हैँ । यद्यपि बाद के प्राचीन आंग्ल अ्र्थशास्त्रियों ने 
पुराने सिद्धान्त में सुधार करने के दो वार प्रयत्न किये परन्तु वे सफल न हो पाये । 
एक प्रयत्त के अनुसार मजदूरी की दर और मूल्यों में साथ-साथ कमी होने से, 
व्याज की दरें कम होंगी और विनियोगों को प्रोत्साहत मिलने से रोजगार में वृद्धि 
होगी । परन्तु यह तो सम्भव नहीं कि सूद की अल्पकालीन दरों में कमी होने से 
सूद की दीघेकालीन दरें भी कम हो जायें, क्योंकि जब तक यह नहीं होगा उस 
समय तक विनियोग प्रोत्साहित नहीं हो सकते । प्राचीन अश्रर्थशास्त्रियों ने यह किस 
प्रकार समझ लिया कि अल्पकालीन दरों के कम होने से विनियोग बढ़ जायेंगे, 
पष्ट नहीं है । दूसरे प्रयत्न के अनुसार निर्यातों में वृद्धि होने से व्यापार संतुलन 
देश के पक्ष में हो जाता है, उत्पादन में बुद्धि होती है भोर रोजगार में वृद्धि 
होती हूं । 
प्राचीन सिद्धान्त की श्रालोचना--प्राचीन लेखकों की यह धारणा कि 
मजदरी में कमी होने से रोजगार में वद्धि होगी, इस वात पर श्राबारित हूँ कि 
उत्पत्ति में वद्धि करके उत्पादकों के वास्तविक लाभों में अस्थायी वृद्धि होगी । परल्तु 
यह घारणा अ्रवास्तविक है क्योंकि लाभ की आशा में वितियोग वढ़ते हैं, न कि 
उत्पत्ति । उत्पत्ति तो सदेच वास्तविक लाभ की श्राशा से बढ़ाई जावी है । उत्पत्ति 
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तथा विनियोगों में वृद्धि करने के लिए योजना बनाने तथा निर्णय लेने में भी समय - 
लगता है और फिर अधिकतर उत्पादकों के लिए यह स्वाभाविक है कि वे प्रतीक्षा 
'करो तया देखो” वाला व्यवहार अ्रतनायें, इसलिए मजदूरी कम होते प्रौर नये 
विनियोगों में वृद्धि होने तक कुछ समय अवश्य ही लगेगा, जिसमें वास्तविक मजदरी ' 
तथा लाभ पूर्वेवत्‌ रहेंगे । यह भी सम्भावना है कि भावी मजदूरी -तया मूल्यों की 
श्रनिश्चितता के साथ-साथ मुल्यों- को कम करने से, उत्पादकों की लाभ की आ्रांशञा 
विपरीत दिखला में प्रभावित हो और उत्पत्ति तथा रोजगार बढ़ने के स्थान पर कम 
हो जायें । इसके श्रतिरिक्त लाभ की आशाओ्ं पर उत्पादन लागतों के अतिरिक्त .. 
अन्य वातों का भी प्रभाव पड़ता है । समाज में अधिकतर वेरोजगारी की स्थिति 
सथा गिरती हुईं माँग और गिरते हुए मूल्यों के साथ-साथ मजदूरी में कमी होने से 


ऊंचे लाभ की आशा करना व्यर्थ होगा । इसी प्रकार प्राचीन भअ्रथंशास्त्रियों का यह 


विचार भी कि ऐसी परिस्थितियों में मजदूरी में कमी करके रोजगार की मात्रा में 
वृद्धि की जा सकती है, ठीक नहीं है, क्योंकि: केवल व्यापारिक समृद्धि तथां.बढ़ते हुए 
रोजगारों के काल में ही केवल यह सम्भव हो सकता है । अश्रत: प्राचीन लेखकों की 
यह घारणा पूर्णतया सत्य नहीं है । मजदूरी की दर में कमी करने से रोजगार में 
केवल एक उचित मौद्विक नीति द्वारा ही वृद्धि की जा-सकती है । -. 
बेकारी से व्यापार-चक्त सम्बन्धी सिद्धान्तर-श्रौद्योगिक देशों के इतिहास के... 
पिछले डेढ़ सौ वर्ष में श्रनेकों वार समृद्धि के वाद मन्‍्दी और मनन्‍्दी के बाद समृद्धि 
के काल नियमित रूप से आते रहे हैं । इतको अथेशास्त्रियों ने व्यापार चक्रों का 
नाम दिया है । इन चक्रों में समय भ्रवधि का भ्रन्तर इतना नियमित होता है शभ्रौर . 
इनकी प्रकृति इतनी समान होती है कि इनके विषय में एक सामान्य सिद्धान्त बनाना. : 
अनुचित प्रतीत नहीं होता | १९वीं शताब्दी में श्रौर बीसवीं शताब्दी के इन ५६ 
वर्षों में सिद्धान्तों की निरन्तर रचना होती ही रही है, जो प्राचीन श्रथ॑ंज्ञास्त्रियों के 
विचारों के पूरांतया प्रतिकूल हैं । वेसे तो इन सिद्धान्तों की भ्रपनी-श्रपनी विशेषतायें 
हैं, किन्तु इनकी सबसे उत्तम विशेषता यह है कि इन्होंने वेकारी के विभिन्‍न कारणों 
का विश्लेषण करने का काफी सफल प्रयास किया है । मोदे तौर पर दो प्रवृत्तियाँ 
इनमें देखने को मिलती हैं--एक के अनुसार आय तथा रोजगार में जो नियमित रूप 
से उत्तार-चंढ़ाव होते हैं वे मुख्य रूप से वाह्य कारणों से उत्पन्न होते हैं जैसे वे' 
सिद्धान्त जो चक्रों का मुख्य कारण, फसलों के उतार-चढ़ावों को बताते हैं या. 
व्यापारिक श्राशा तथा निराशा, बेकिंग नीति के नियमित उतार-चढ़ांव, या... 
ध्ाविष्कारों के परिवर्तनों आदि को वताते हैं, इस प्रवृत्ति के मुख्य द्योतक हैं। दूमरी 
प्रवृत्ति के अनुसार ये चक्र समय की प्रगति के साथ-साथ तथा श्रन्य आथिक कारणों 
से स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। इनमें वे सिद्धान्त सम्मिलित किये जाते हैं जो इप तथ्य 
पर जोर देते हैं कि विस्तार की प्रवृत्ति गैर श्रनुपतिक विकास की ओर होती है, 
अर्थात्‌ कुछ क्षेत्रों का खूब विकास होता है भ्रौर कुछ का बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि 
. एक ऐसा बिन्दु आता है जब कि विस्तारों में कमी होने लगती है, क्षेत्रीय श्रसन्चुलन 
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दूर होने लगता है श्रौर प्रगति का एक नया मार्ग उत्पन्न होने लगता हैं । दूसरे शब्दों 
में ये सिद्धान्त समय विलम्ब” (४796-88) के तत्व पर आधारित हैं। 

सभी व्यापार चक्कोय सिद्धान्त इसको स्वीकार करते हैं कि निश्चित समय 
अवधि के बाद सामूहिक वेकारी (788$ घाथ्याए०प्रा/८७/) उत्पन्त होती रहती है 
और इसे भी स्वीकार करते हैं कि यह सामूहिक वेकारी केवल मौद्विक मजदूरियों के 
एक बिन्दु पर स्थायी रहने के कारण उत्तन्न नहीं होती । अ्रत्त: उनके विचार प्राचीन 
विचारधारा के पूर्णतया विपरीत हैं। यदि देखा जाये तो सामान्य रूप से सभी 
सिद्धान्त इस ओर संकेत करते हैं कि ये चक्र प्रकृति की देन हैं श्नौर स्वाभाविक 
घटनायें हैं श्लोर इनकों सहन करने की अपेक्षा मनुष्य के पास श्लौर कोई उपचार 
नहीं है ।इनकी कार्यशीलता में हस्तक्षेप करने से कुछ भी लाभ नहीं होता । बसे 
तो प्राचीन विचारबारा भी यही थी, परन्तु तनिक गहन अध्ययन से यह स्पष्ट हो 
जायेगा कि इन दोनों विचारों में मौलिक भिन्‍नता है। कुछ लेखकों ते अपने व्यापार 
चक्रीय सिद्धान्तों को इस बात पर आधारित किया है कि माँग और पति की 
स्वनियमन करने वाली श्क्तियाँ एक प्रकार की प्राकृतिक अवस्था (पिला! 06७) 
स्थापित कर देती हैं प्रौर प्रगतिशील स्वयंक्रियाशी लता (ज्राशा।ए 6०04 पंआा) 
उत्पन्न हो जाती है । इन प्रगतिशील तत्वों से, जैसा कि प्राचीन अर्थशास्त्री सोचते 
थे, श्र्थ-व्यवस्था में स्थिरता नहीं श्राती और न ही प्रगति में एकरूपता ग्राती है। 
इस प्रगति तथा विस्तार का मूल्य हमें चक्रीय अस्थिरता के रूप में चुकाना पढ़ता 
है । इनमें से कुछ लेखकों का विचार है कि समृद्धिकाल की अ्रधिकताग्रों को समतल 
बनाने के लिए तथा विस्तार सम्बन्धी असन्तुलन को दूर करने के लिए मन्दी परम 
श्रावध्यक होती है । साथ ही, मनन्‍्दी से अ्रकुशल उत्पादक उत्पादन क्षेत्र से बाहर 
मिकाल विये जाते हैं, जो हमारी उन्नति पर निरन्तर भार स्वरूप थे और इस प्रकार 
प्रति पूँजीकरण भी समाप्त हो जाता है। वास्तव में यदि मनन्‍्दी काल स्वयं ही 
उपस्थित न हो तो इसे कृत्रिम उपायों से उत्पन्त करना होगा | तीसरे प्रकार के कुछ 
लेखक ऐसे हैं जिनका विश्वास यह है कि चक्रों को जन्म देने वाले जो कारण हैं, वे 
सामाजिक नियन्त्रण से वाहर हैं ओर इसलिये कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव तो सहन 
करते ही होंगे | वे यह प्रवश्य स्वीकार करते हैं कि इन चक्रों की गति एवं तीव्रता को 
सरकारी प्रयत्नों द्वारा कम भ्रवश्य कर सकते हैं परन्तु व्यापार चक्कों की तीन्नता को 
तियन्त्रित करने की विधि पर ये लेखक एकमत्त नहीं हैं| इनमें से कुछ के भ्ननुसार 
केद्रीय बैंक द्वारा सूद की दरों में उचित परिवर्तत इन चक्कों की तीव्रता को कम कर 
सकते हैं, और कुछ विनिग्रोगों के परिवर्तनों को उपयुक्त स्वीकार करते हैं । इन दोनों 
विचारों में केवल एक बात ऐसी है जो दोनों प्रकार के लेखक मानते हैं भौर वह है--- 
विभिन्‍त समयों पर रोजगार की मात्रा तथा विभिन्‍न व्यवसायों में उमके वितरण में 
उलद-फेर करना ! 

प्रालोचना --उर्प्युक्त विचारों से स्पप्ट है कि व्यापार-चक्र सम्बन्धी जितने 


हज 


लेखकों मे किये हैं, उन सभी से यह स्पष्ट क्रिया है कि द्यापार- 
भी सिद्धान्त लेखकों ने प्रस्तुत किये हैं, उन सभी से यह स्पष्ट किया है कि व्यापार 
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चक्र मनुष्य की शक्ति से वाहर है, अर्थात्‌ मनुष्य उन पर कोई भी नियन्चरंश नहीं कर 
सकता क्योंकि व्यापार-चक्र प्राकृतिक हेर-फेर, जैसे तुरी और. श्रच्छी फसलों, - के 
कारण उत्पन्त होते हैं, जिनको नियन्त्रित-करना मनुष्यों के बस की बात नहीं। परन्तु 
यह विचार पूर्णतया पत्य नहीं है। इसमें तो कोई. सन्देह नहीं -कि हम प्राकृतिक 
घटनाओ्रों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, परन्तु इतना तो कर सकते हैं कि अच्छे 
समय में दुरे समय के लिए प्रबन्ध करलें जैसे अच्छी, फसलों में बुरो फम्नलों के.लिए. 
अनाज जमा करके रखलें झ्रौर बुरी फसलों के जोखिम को कम कर दें। फिर यह. 


तो किसी भी प्रकार सत्य नहीं है कि कृषि पदार्थों के. मूल्य कमर होनें से श्रौद्योगिक 


उत्तादन भी गिरने लगता है । . कृषि पदार्थों के मूल्यों की कमी' का एक मात्र प्रभाव 
यह होता है कि कृषि उत्पादकों और शहरी उपभोक्ताओ्रों में वास्तविक आ्रायों क 
पुनावितरण हो जाता है । इसी प्रकार के उपाय मनोवेज्ञोनिक परिवर्तेनों या समय 
विलम्ब के प्रभावों को दूर करने के लिए किये जा सकते हैं । निराशा के. वातावरण 
को, निजी उत्पादकों तथा विनियोगकर्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके दर 
किया जा सकता है, अत्यधिक आशावादो वातावरण की स्थिति में सूद की दर बढ़ाकर 
या विनियोगों में लाइप्तेन्स प्रथा चालू करके स्थिति पर नियन्त्रश किया जा सकता . 
है। “स्वयं उत्पन्त होने वाले चक्र इसलिये ज्वार-भाटे की. लहरों के समान नहीं हैं 
जिनकी शक्ति को हमें अन्घे - होकर स्वीकार कर लेना चाहिए किन्तु एक सामाजिक: 
घटना है जिनकी व्यवस्था तथा नियन्त्ररंं सामाजिक .-उपायों द्वारा,किया जा - 
सकता है ।”* ः 

जो लोग यह मानते हैं कि मन्दीकाल, समृद्धि काल की अश्रधिकताञ्रों को 
संतुलित करने के लिए नितान्त आवश्यक है, उनका विचार भी उचित नहीं है। . 
प्रथम, क्या यह सम्भव नहीं है कि कम कुशल उत्पादकों को थोड़े दिन और स॑ 
किया जाये, अपेक्षाकृत सारे संसार को मन्दी काल के चक्र में फाँस देने के ? यदि - 
व्यक्तियों को निरन्तर रोजगार मिलता रहेगा तो कार्यकुशलता की हीनता स्वयं ही 
दूर हो जायेगी । सभी इस विचार से सहमत होंगे कि सीमानन्‍्त उत्पादक के निकल 
जाने पर जी लाभ होगा वह उस हानि की शअ्रपेक्षा बहुत कम होगा जो व्यक्तियों 
तथा मश्ञीनों के एकदम वेकार हो जाने पर होती है । . . 

जिन लोगों का यह विश्वास है कि निर्वाधावादी नीति से असंतुलनों को दूर - 
किया जा सकता है यह भी ठीक नहीं है । वह यह भूल जाते हैं कि प्राचीन सिद्धान्तों का. 
मुख्य आवार उतका यह अनुमान था कि परिवतन बहुत छोटी मात्रा में तथा धीरे-बीरे 
होते हैं | श्राकृश्मिक तथा बड़े परिवतंन, ज॑से, युद्ध द्वारा उत्पन्त होने वाले परिवर्तन, 
व्यापार नियन्त्रण, महान्‌ अवसाद जैसी घटनायें प्राचीन झ्रांग्ल सिद्धान्तों के क्षेत्र के 
बाहर हैं। इसके वावजुद भी प्राचीन लेखक यह स्वीकारं करते हैं कि आकस्मिक 
परिवतंनों की तीव्रता को कम करने के लिए एक सकारात्मक (90०भं77०) सरकारी 
नीति की आवश्यकता होती है । इसलिए योजनावद्ध ढंग से किसी भी क्षेत्र की प्रधिकता 
7-7 3 लू 5. &. छणकेशत, 09. 00., : 988०6 6. ॥ 
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या कमी को धीरे-धीरे दूर किया जा सकता है चाहे वह विस्तार के कारण उत्पन्त हो 
या युद्ध जैसी भीपण घटनाओं के कारण । यह सोचना कि स्वसन्त्र प्रतियोगिता द्वारा 
श्रसंतुलनों को दूर किया जा सकता है केवल एक श्रम मात्र है। इसके अतिरिक्त 
यह भी तो निश्चित नहीं कि मन्‍्दी से श्रकुशल उत्पादक उत्पादन क्षेत्र से बाहर 
निकल ही जायेंगे । वास्तव में यदि यह ब्रावश्यक ही है कि समृद्धि काल की झविकताप्रों 
को दूर किया जाए और संतुलनों को ठोक किया जाए तो यह मन्ददी काल शो 
अपेक्षा अन्य विवेचनात्मक विधियों (तां४णाग्रा।भांगड़ एाश0०05) से भी किया जा 
सकता है । अन्त में व्यापार चक्र नीति का प्रश्न आता है । इन चक्रों को कम करने 
श्रौर श्राय तथा रोज़गार में निरन्तर परिव्तंनों को रोकने के लिए चक्र की उल्लटी 
दिशा में स्रा्वंजनिक निर्माण कार्यों की नीति को अपनाना चाहिए श्रौर मुख्यतया 
निजी विनियोगकर्ताग्रों की उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को राजकीय विनियोगों हारा दूर 
किया जा सकता है। जब निजी विनियोग श्रधिकतम हों तो राजकीय विनियोग 
न्यूनतम हों श्ौर जव निजी विनियोग न्यूनतम हों तो राजकीय विनियोग झ्रधिकतम 
हीने चाहिएँ। दुसरे शब्दों में राजकीय विनियोगों को निजी विनियोगों के पुर , 
होना चाहिए और वह स्थिति तो आझ्रादशंतम होगी जबकि राजकीय विनियोग निजी 
विनियोगों से लगभग आ्राघे चक्र पीछे रहें । परन्तु यह विचारधारा भी तकंयुक्त 
नहीं है । जब यह स्वीकार कर लिया गया कि राजकीय विनियोग के लिए यह झाव- 
इयक नहीं कि निजी बिनियोगों के पीछे-पीछे रहें श्रौर वे स्वतन्त्रतापुंक किये जा 
सकते हैं श्र उनका समय भी स्वतन्त्रतापूर्वक निश्चित किया जा सकता है तो यह्द 
भी उचित न होगा कि वे निजी विनियोगों के समानान्‍्तर हों या उनकी विपरीत 
दिज्ञा में चलें। इस प्रकार तो यह ही कहना ठीक होगा कि राजकीय निर्माण कार्य 
एक सामान्य गति से चलते रहें । यह घ्यात रहे कि विभिन्‍न समयों पर विभिन्‍न 
प्रकार के राजकीय कार्यों की श्रावर्यकता होती है । कुछ तो निजी विनियोगों भौर 
उपभोग के साथ-साथ चलते हैं जैसे गली तथा सड़कों की सफाई, नालियों का प्रवन्ध, 
रोझनी की व्यवस्था इत्यादि । कुछ दीर्घ-कालीन प्रकृति के होते हूँ, ज॑से जंगल लगाने 
का काम । कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता और जो प्रतिवाये 
हैं, जैसे, रक्षा सम्बन्धी कार्य गोले-बारूद हथियार इत्यादि का उत्पादन शोर शैप ऐसे 
होते हैँ जिन्हें समयानुस्तार जल्दी और देर में चालू नहीं किया जा सकता है, क्‍योंकि 
यह स्थापनीय हितों को दृष्टि में रख कर चालू किए जाते हैं और यदि इन विनियोगों 
को व्यापार चन्नों की बुराइयों के कम करने का एक साधन बनाना हैं तो केन्द्रीय, 
प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारों को बीच के सम्बन्धों को पुनर्स्वापित किया जाए ओर 
केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया जाए कि वह स्थानीय सरकारों के निमार् 
कार्यों को निश्चित कर सके, तथा उनको व्यापार चक्रीयथ नियोजन का एक विध्दस 
मीय अस्त्र बना सके । इसके विरुद्ध कुछ लोगों का कहना है कि स्थानीय संस्याहरय के 
राजकीय निर्माण कार्य इतने पोमित होते हैं कि वह व्यापार चक्रीय दुद्मइयां नल 4 
करने में अ्रधिक सफल नहीं ही सकते श्रौर न ही उनमें हर क्षे करदा उचित ही 


६१० राजस्व 


होगा । यदि हम व्यापार चक्र नीति के विरुद्ध दी यई दलीलों को चंकीर्ण दृष्टिकोण से 
हमारे ख् 


स्वीकार करलें तो केवल ही मार्ये हमार सामन हात हु--एक ता समयादइल्ल 


(छ7८४४०४) राजकीय निर्माण कार्यों की, पहले की अपेक्षा, अधिक व्यवस्था करनी 
होगी, आर द्सरा निजी दिनियोगों की स्पष्ट दराइया को कम करना हाोगा। इस 
सब दातों का विरद्रेष्णश कीन्स के क्रियाश्ील माँग ([आऑंटटमए४ ए0थाशए के 
रिद्धान्त में किया यया है। | 

साँग अ्साव सिद्धान्त--इस्त सिद्धास्त के अनुसार उस्तुओं तथा सेवाओं की 
माँग इतनी न होने के कारण, क्रि कुल वास्तविक साधनों को उपयोग में लाया या 
सके वेकारी उत्पन्त होती है । यदि माँय अधिक हो, तो सावनों क्री अधिक मात्रा 


री 


होगा क्र पर माँग वहत $ट श्र्क >> मत 3 मल आनंद कक डक साधने डर का 
का उपयाग हांगा शझ्रार यदि मा बहुत श्रावरक हां, उस युद्धकाल म, ता साधनों का. 


पे 3 
उपयोग उनकी झक्ति से भी अधिक होगा 





विचारों पर तो कोई भी मतनेद नहीं 
माँग इतनी कम होती है कि पूरे सादनों 


का उपयोग नहीं हो पाता । हम देख चुके हैं *: 


का आाचान लखका के झचुसार स्वत्तन्तर 
प्रतियोगिता में माँग कभी भी इतनी कम नह होती । माँग केवल उसी समय कम 
होती है, जबरक्ति बाजार में क्न्रिम उग्यों से अपुर्णाता तथा स्थिरता उत्तन्‍्न की दाती 
हैं । व्यायारचक्रीय सिद्धान्तों ने केवल कुल सान मे समय-समय पर हांव वाल परि- 


पु 


वर्तनों की सम्भावनाशरों का ही विश्लेषण किया है त्नौर उन्होंने यह स्पष्ठ नहीं किया 
है कि दीर्घकाल में वच्छुप्रों तथा साधनों की राँग क्‍यों कम हो जाती है ? 


लें कि देश समय: 
हुए हैं शऔर समाज के सदस्य अपनी पूरी वास्तविक 


साधन उपयोगों में लगे हे खआाय 
न व 25 आज | त पूर्ण बे जगार चत्ि - & +-- 
का खच कर दत हूं अधथात्‌ पूद्य राजयार का स्थिति स्थापित हूं दव श्रश्च यहू हूं 


पूर्ण रोजगार की स्थिति कैसे भंग होती है ? और सारे साधनों को उपयोग में 
लाने के लिए माँग क्‍यों कम हो जाती है ? ; 
जब व्यक्ति केवल अस्थायी रूप से एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु 
लिए माँग करने लगते हैं तो कुल माँग में कमी होने से जो वेरोजगारी उत्तन्त 
होगी दह भी अस्थायी ही होगी । किन्तु हमें तो माँग क्री स्थायी कमी के . कारण 
उत्तन्त होने वाली वेक्रारी के कारखों पर हप्टिपात करना है । साँस में स्थायी कमी 
उस समय उत्पन्त होती है जब समाज के कुछ सदस्य अपने खर्चे को कम करने की 
प्चा 


0, 3 


सोचते हैं और जबकि कुछ लोग अर आय से अधिक खर्च करने को तयार नहीं 
होते । समाज के एक वर्ग की वस्तुओं और सेवाझं की माँग की कमी दूसरे वर्य की 
माँव के न बढ़ पाने से पूरी नहीं हो पाती और कुल माँग कम हो दादी है, उत्तत्ति 
के साधन वेकार हो जाते हैं और समाज की आय गिरने लगती है। जव व्यक्ति 
प्रपनी आय की अपेक्षा अपने व्यय को कम करने की सोचते हैं तो उनकी इस क्रिया 
को हम उनकी “वचाने की इच्छा” (06आा8 ६० 5४४८) कहते हैं । व्यय कम होहे 
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अ 


से जो साधन बाहर निकाल दिये जाते हैं और जो श्रन्य उपयोगों में लगाये जा 
सकते हैं, तो इन दूसरे उपयोगों को थ्चतों के स्थानापन्‍व उपयोग” (०ीं६०४६ (० 
४व्शंग85) या 'स्थानापन्‍नन व्यय (्ीवड्लित्ताड छथाताहो कहते हैं। स्थानापन्त 
व्यय कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे, या तो व्यक्ति स्वयं झपने आप अपनी बचत 
को उपभोग की वस्तुओं के श्रतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर खर्च करना चाहें, जैसे नये 
मकान, नयी मशीनों जआ्रादि पर, था अन्य व्यक्ति या राजकीय संस्थायें बचत करने 
वालों की बिना उपयोग की गई क्रशशक्वि को विनियोग या उपभोग की वस्तुन्रों पर 
व्यय करना चाहें--- 
माँग अभाव सिद्धाल्त के प्राथमिक कथन को इस प्रकार बता सकते हैं: 

यदि व्यक्ति की श्राय विशेष में से बचाने की इच्छा, समाज के स्थानापन्‍्न व्यय 
की इच्छा से श्रधिक है, तो कुल माँग, श्राय और रोजगार उस्त स्तर से नीचे गिर 
जायेंगे । यह स्थिर (80) तथा परिवर्तनीय (70शाश्यआं०) दोनों ही परि- 
स्थितियों में सत्य होता है। यदि बचतों और स्थानापन्न व्ययों का सम्बन्ध व्रिल्कुल 
विपरीत हो जाता है तो माँग और रोजगार में वृद्धि होगी श्र्थात्‌ जब स्थ'नापसन्‍्न 
व्ययों की अ्रपेक्षा बचतें अधिक कम हैं तो माँग भ्रौर रोजगारों में वृद्धि होगी। 
पहले तो वेकार पड़े हुए साधन काम पर लगेंगे और उत्पादन में भी वृद्धि होगी । 
यदि स्थानापस्न व्ययों में वृद्धि उस समय हो रही है जबकि देश में पूर्ण रोजगार की 
स्थिति पहले से ही स्थापित है तो कारखानों तथा श्रत्य साधनों का उपयोग झाव- 
इयकता से अधिक होने के ब।द भी उत्पादन में श्रावश्यकतानुसार तृद्धि न होने 
मूल्यों में वृद्धि होने लगेगी और ठीक वैसे ही स्थिति उत्पन्त हो जाएगी जैसी मुद्रा- 
स्फीति में होती है । स्थानापन्‍न व्यय में क्रितनी वृद्धि से या बचतों में कितनी कमी 
से (दोनों एक ही वात हैं) श्राय और रोजगारों में बृद्धि होगी, समाज की बचत 
करने की सीमान्त प्रवृत्ति (90फथाह्9) पर निर्भर करेगा। यदि बचत करने की 
प्रवृत्ति शुन्य है तो तनिक व्यय से भी श्राय ओर रोजगार में वृद्धि होगी | बड़ी हुई 
श्राय तथा बढ़े हुए रोजगारों से प्राप्त आय को यदि फिर खर्च किया जायेगा तो 
परिणामस्वरूप फिर श्राय श्र रोजगार में वृद्धि होगी। अ्रतः हम कह सकते हैं 
कि बचत करमे की शक्ति के घून्य पर रहने की स्थिति में व्यय की प्रत्येक 
किया से श्राय और रोजगार में झानुपातिक तथा स्थायी वृद्धि होती रहेगी। 
यदि रोजगार बढ़ने की प्रत्येक श्रवस्था पर व्यक्ति थोडा-थोड़ा बचाना चाहते हैं, 
अर्थात, अपनी अविरिक्ष आय को पूरा उपभोग पर खर्च करना नहीं चाहते तो 
माँग कम होने से रोजगार में कमी होगी और फिर झाय कम होगी शौर प्राय 
और रोजगार के स्तर नीचे गिरते चले जायेंगे। कुल श्राय और रोजगार में वृद्धि 
के प्रतुगातों को नापने वाले गुरणक ()णााए/श) को सरलता से बचत करने के 
प्रव्ति वी परस्परता के रूप में निर्धारित किया था सकता है। बचत करने की 
प्रवृत्ति जितनी प्रथक होगी उतना ही प्रारम्भिक व्यय की वृद्धि विशेष का गुणक 
प्रभाव कम होगा और जितनी बचत करने की प्रवृत्ति कम होगी उतना ही शा म्भिक 


हि 
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ब्यव की वृद्धि-विशेष का सुणक अभाव अधिक होगा । इस प्रकार स्थानांपस्न व्यय 

कद द्विस आय तथा रोजगार में दृद्धि, उसत समय तक होगी ऊब तक कि डझोकछ 

मी व्यक्ति बड़ी हुई आय में से बच्ाते हैं वह इस दृद्धि के बरादर नहीं होहा। 
कि 


ट ल्‍़ 


रोजगार की किसी भी स्विति-विशज्येप पर बचतें और स्थानापन्न व्यय छ्क़ दुसरे म 
बरावर हामथ 


समाज के विभिन्‍न वर्गों, व्यक्ति एवं संस्थाहरों द्वारा बचत करने के लिए 


है 
जो निणय लिये जाते हूँ, वे व्यक्ति वा समाज की आदतों एवं हष्टिकोणों द्वारा 
निर्वारित होते हैं) सामान्य रूप से जितनी ऊंची झाव होती है उतनी ही अधिक 


बचतें भी हाती हैं । इसी प्रकार समाज की कुल आय जितनी अ्रधिक होती जाती 
तनी ही समाज की बचर्ते भी अधिक होती जाती हैं, इसीलिए रो 
साव-साथ समाज श्रधिक वचाना चाहता है। आय की दृद्धि के साथ-साव, आय 
का जितना अधिक शअ्रनुभात लाम कमाने के लिए लगाया झाता है उत्तता ही बचतों 
का अनुपात भी अधिक होता जाता 
व हम स्वानापन्‍न व्ययों के सम्बन्ध में कुछ बताने का प्रयत्न करेंगे अर्थात्‌ 
प्राथिक दाब्दों में यह क्‍या है और यह व्यय किन के द्वारा किया जाता हैं। व्य 
अपने वर्तमान उपभोग को कम्त करके इसलिए वचतें प्राप्त करता है कि बह 
वस्तुओं पर ख्चें कर सके जिनका झ्रुगतान साधारणतया चालू आय में से नहीं क्षिया 


प् 


जाता जेसे मकान बनवाना । कुछ व्यक्ति इसके लिए भी तैयार हों कि वे अन्य 
व्यक्तियों द्वारा की गई बचतों की क्षत्ति-पूत्ति कर दें, चाहे अतिरिक्त पूँजी बल्लुयें 
खरीद कर था अपनी आय में से अधिक खर्चे करके । अत: सामान्य रूप से बचतों के 

कारण समाज में जो धन की कमी होती है उत्तक्ी पृत्ति पूँजी वच्छुओं वा उपभोग का 
वस्तुओं पर खर्च करने के लिए ऋण प्राप्त करके कर सकते हैँ | व्यक्तिगत ऋत।ती 
का अधिकांश भाग विनियोगों में लगा दिया जाता है, किन्तु प्रदन बह है, कि क्या 
विनियोग सम्बन्धी व्यक्तिगत निर्सय बिना विचारे ले लिए जाते हैं ? या ऋणा 


को विनियोंगों में लगाने के लिए व्यक्तिगत निर्णय किन-किन बातों पर निभर करत 


| 


> 
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हैं? व्यक्तियों को प्रेरित करने या विनियोग करने से रोकने में अनेयों बातों का 
हाथ होता है, जैसे---सीमान्त लाभ की झात्या, दोर्धकालीन सूद की दर, ऋणी के 
जोखिम तवा ऋण-दातातों के सम्भावित जोखिम आदि । परच्तु विनियोगकर्ताओं के 





न्याय केबल इन्हीं दात नल ८४ ते डाल पे अलल्म द्दते ले उपवयक्त 
निर्णय केवल इन्हीं दातों से प्रभावित नहां हांत । बंद्ध व यह दनद्त हूं [कक ध४३ेकुए 


चर वातों की सामूहिक स्थिति ऐसी है कि उन्हें विनियोग ऋण प्राप्त करके नहीं 
करने चाहियें, तो भी उनके पास ऐसे सावन होते हैं कि वे बिना ऋता प्राप्त विए 
ही विनियोग कर लें । हाँ विनियोब की मात्रा उतनी नहीं होगी झितनी ऋण प्राप्त 
करके होती । थे विनियोग वे घिस्ताई कोप में से कर सकते हैं और साथ ही वे चालू 
लागों में से पुत: विनियोग कर सकते हैं । ऐसा करने ते न तो उचका ऋख-भाद हू 
इद्ता है और न उन्हें अधिक चोखिम ही सहत करना होता है। अतः अल्यकाल ने 
विनियोगकर्ताओं ज्ों, जितनी आय अधिक होगी उतना ही विदिनोग करने के लिए 


वेकारी के कारण, प्रभाव तथा उपाय ६१३ 


उन्हें प्रेरणा प्राप्त होती रहेंगी | वे ऋएा लेकर विनियोग करने के लिए प्रेरित 
होंगे, केवल झपनी ही वचतों का विनियोग पुत: करते रहेंगे। वे विनियोग के लिये 
कोई भी ऐसी योजना नहीं वनायेंगे, जिसमें अधिक मात्रा में ऋणी तथा ऋणादात्ता 
की जोखिम हो । यह पाँचवी बात है जिससे विनियोगकर्ताओं के निर्णयों पर प्रभाव 
पड़ेगा । इसके अतिरिक्त सबसे अधिक प्रभाव माँग के सम्भावित परिवतंनों का 
पड़ेगा | इसे तोन्र गति का सिद्धान्त (३९०७४४॥०॥ 777०ं7]०) कहते हैं । प्र्थात्‌ 
जब माँग में तीव्र यत्ति से वृद्धि होती है तव विनियोग सम्बन्धी निर्णय समान दर से 
बढ़ते हैं । यदि माँग में वृद्धि की गति कम होती है तो विनियोग निर्णय भी कम होने 
लगते हैं, श्लर यदि मांग बिल्कुल गिर जाती है तो विनियोग केवल बन्द ही नहीं हो 
जाते वरन्‌ विनियोग की हुई राशि निकलने लगती हैं। सही श्र में, तीव्र गति 
सिद्धान्त वास्तविक तथ्यों का वर्णन नहीं करता । सच तो यह है कि इस सिद्धान्त 
का प्रभाव उस क्षमय श्रधिक होगा जब वर्तमान मशीनों के उपयोग फरने की गंजाइश 
कम होती है और अधिक्र श्रमिक काम कर रहे होते हैँ ॥ तभी माँग के तनिक बढ़ने 
पर भी विनियोग निर्ंयों की दर बहुत ऊँची होगी श्रौर दूसरी ओर जब मशीनों 
का उपग्रोग कम हो रहा होता है, श्रर्थात्‌ जब्र मशीनों के अधिक उपयोग होने की 
गुन्जा इश होती है और जत्र कम श्रमिक लगे होते हैं तथ विनियोगों के निर्णायों की 
दर कम होती है। सातवें, पूति की स्थिति का भी प्रभाव पड़ता हैं और आठवें, 
मतोज ज्ञानिक बातें, श्र्यात्‌ श्राशावादी तथा तिराशावादी हप्टिकोश से भी विनियोग 
निर्णाय प्रभावित होते हैं । 

बचत करने के निर्णबों तथा विनियोग करने के निर्णेयों में सामंजस्थ होना 
या दोनों का एक संतुलित श्रवस्था में होना असम्भव सा प्रतीत होता है, क्योंकि 
दोनों प्रकार के निणंयों पर अलग-अलग बातों का प्रभाव पड़ता है, जो बहुत ही जट्लि 
प्रकृति की होती हैं| पूर्ण रोजगार की स्थिति उसी समय होगी जब ये दोनों निरणंय 
सन्तुलन पर हों परन्तु यह केवल स्थिर परिस्थितियों में ही होगा। परिवर्तनशील 
यरिस्थितियों में ऐसा होना सम्भव नहीं है । परिवर्ततशील परिस्थितियों में प्राप्त 
आंकड़ों का प्रभाव पड़ता है क्योंकि निर्णय सर्देव ही विछले आँकड़ों के आधार 
पर लिये जाते हैं, जो स्वयं निर्णयों के साथ-साथ बदलते रहते हैं। अतः ग्राधिक 
प्रणाली में सदेव ही नये परिवर्तन होते रहते हैं । इस प्रकार व्यापार-चक्रा के उत्पन्न 
होने का मुख्य कारण--वितियोग निर्णायों के समय क्रम (जिन पर भूत, वर्तमान 
तथा श्राशातीत घटनाओं का प्रभाव पड़ता है और जिन पर विनियोगकर्ताश्रों की 
लाभ की शआशारयें निर्भर होती हैं) और बचतों अबबा उपभोग निणयों (जा मुख्यतवा 
आय के स्तर तथा वितररा पर निर्मर होते हैं) की जटिल प्रतिक्रिया है।ये चक्रीय 
परिवर्तन अधिक प्रवल होंगे या कम श्र यह रोजगार के ऊँचे स्तर पर उत्सन्‍्च होंगे 
या नीचे स्तर पर, फिर से वचत करने की इच्छा तथा विनियोग करने को प्रेंरणागम्रों 
के परिमाणात्मक तथा समय अनुसार सम्वन्धों पर निर्भर करता हैं। जब औसत झाय 
काफी ऊँची होती है, जैसा झ्ौद्योगिक देशों में होता है, श्रौर जब ग्राय का वितस्णा 
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भी काफी असमान होता है, बचत करने की प्रवृत्ति विनियोग करने के निर्णायों की 
श्रपेक्षा अधिक प्रबल हो सकती है (उस समय जब रोजगार का स्तर काफी ऊँचा 
होता है) और पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होना कदाचित्‌ असम्भव ही होता है। 
इसलिए पूँजीवादी देशों में पूर्णा रोजगार की स्थिति स्थापित नहीं हो सकती क्योंकि 
वह मुख्य कड़ी गायब ही रहती है, जिससे विनियोग निरणयों की अपेक्षा बचतें कम 
हो सके ताकि सत्र काम प्राप्त करने वाले श्रमिकों को नौकरी देने के लिए माँग कम 
न रहे । यह गायब कड़ी राजकीय संस्थाओं की झ्राय तथा व्यय सम्बन्धी नीति 
होती है । 

उपर्युक्त पृष्ठों में हमने वेकारी के कारणों का. विश्लेषण करने के लिए 
प्रस्तुत किये गए विभिन्‍न सिद्धान्तों का आलोचनात्मक अ्रध्ययन कियां है श्रौर स्पष्ट 
किया कि समय-समय पर बेकारी से सम्बन्धित विचारधारा में क्या-क्या परिवर्तन 
हुए हैं । | 

विलियम बँवरिज के विचार---विलियम बैवरिज ने वेकारी के निम्न तीन 
कारण बताये हैं :--- ह 

(अर) उद्योग की वस्तुग्रों को कुल माँग में निरन्तर उत्पन्त होने वाली कमी; 

(व) मांग का अनुचित दिशाश्रों की ओर स्थानान्तरण; और 

(स) श्रम बाजार का श्रकुशल संगठन, परिणामस्वरूप कभी श्रपर्याप्त और 
कभी अत्यधिक मात्रा में मनुष्य नौकरी की तलाश में इधर से उघर फिरते रहते हैं । 

बेकारी को रोकने के लिए इन तीनों दिशाओं में ही उपाय होने चाहियें, . 
यद्यपि पहली दिशा सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण है ।यह ही तो कीन्स ने भी बताया है। 
इसका विश्लेषण हम ऊपर कर श्राये हैं । दूसरी दिशा में उद्योग की स्थापना के लिए 
स्थान निश्चित करने पर पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये और तीसरी दिशा में श्रमिकों 
की गतिशीलता नियन्त्रित होनी चाहिए 

श्रत्यधिक विशिष्टीक्रण--कभी-कभी अत्यधिक विशिष्टी करण के कारण भी 
बेकारी उत्पन्न होती है । जब किसी देश में रोजगार की अधिकांश मात्रा ऐसे उद्योगों 
से प्राप्त होती है जिनकी संख्या बहुत कम होती है तथा जिनमें श्रमिकों को विशेष 
ज्ञान तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जैसे, ब्रिटेन में कोयला उद्योग, भारत 
में जुट तथा चीनी उद्योग, कनाडा में गेहँ--तो परिस्थितियों, के परिवर्तेन तथा ऐसे 
उद्योगों की वस्तुश्नों की मांग में कमी हो जाने से एक बार बेकारी उत्पन्न हो जाती है 
श्र फिर क्रम चलता ही रहता है और बेकारी बढ़ती ही जाती है । इसलिए तो 
गांधीजी ने उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण पर इतना जोर दिया था, क्योंकि विविध 
प्रकार के उद्योग होने से स्थिति अधिक लोचपुर्ण रहती है । 

बेकारी के विभिन्‍न रूप--चैपमेन ने बेकारी को भावगत एवं वस्तुगत 
(४73ं००ाए० 270 60[6०४४९) दो भागों में बाँटा है। पहले प्रकार की बेकारी 
मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक दोषों के कारण उत्पन्त होती है, चाहे यह दोष 
जन्मगत हों या प्राप्त किये हुए; चाहे यह दोप उपचार योग्य हों या ठीक न होने 
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वाल । के अनिच्छित वेकारी भी सम्मिलित है। दूसरे प्रकार की वेकारो उन 
काररों से उत्पन्न होती है जो मनुष्य के वज्ञ में नहीं होते, जैसे व्यापार-चक्र से 
हक होने वाली वेकारी, मौसमी माँग झौर पूत्ति के परिवर्तनों के कारण उत्पस्त 
होने वाली वेकारी, आकस्मिक रोजगार इत्यादि | इस प्रकार बस्तुगत वेकारी के 
निम्न रूप हो सकते हैं :--- रे 

(अ) मौसमी वेकारी, जो उत्पादन में मौसमी परिवर्ततों के कारण उत्तस्त 
होती है। इसमें कृषि त्था आ्राकस्मिक श्रम श्ञाते हैं । 

(व) चक्रीय वेकारी, जो आय तथा उत्पादन में समृद्धि तथा मन्दीकाल के 
परिवतंनों के कारण उत्पन्त होती है । 

(स) सामान्य बेकारी जो श्रमिकों की स्वतन्त्र गतिगीलता के कारण उत्पन्त 
होती है, जो प्रत्येक समय में ही रहती है। श्रमिक एकस्थान से दूसरे स्थान को, एक 
उद्योग से दूसरे उद्योग को जाने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र होते हैँ और भ्रपती इस 
गतिशीलता के कारण वे बेकार रहते हैं, श्र्थात्‌ एक स्थान से नौकरी छोड़कर 
दूसरे स्थान पर पहुँचने पर तुरन्त ही काम नहीं मिल जाता, इसीलिए जब तक उन्हें 
काम नहीं मिलता वह वेकार रहते हैं । इतनी वेकारी तो हर समय हर समाज में 
सर्देव ही रहेगी । वेवरिज इस सीमा को 'वेकारी की वह न्यूनतम सीमा बताता है 
जो और कम नहीं की जा सकती” और पीगू इसे एक ऐसी, 'न मालूम होने वाली 
न्यूनतम सीमा” कहता है, “जिससे नीचे वेकारी का प्रतिशत कभी नहीं गिरता' | 

(द) श्रोद्योगिक ढाँचे सम्बन्धी वेकारी (8॥ए0प/० छा९०॥छ0ग्राशा)-- 
देश के औद्योगिक ढाँचे में विभिन्‍न उद्योगों का श्राकार एवं महत्त्व श्रपना अशलग- 
अलग होता है श्रौर यह महत्त्व समय-समय पर कम श्रौर भ्रधिक होता रहता है। 
एक उद्योग समाप्त तोता है या क्षीण होता जाता है और दूसरा उद्योग उसका 
स्थान ग्रहण करता जाता है। क्षीण होने वाले उद्योग के श्रमिक बेकार हो जाते हूँ 
श्रौर दूसरे उद्योग को जानने में श्रोर काम प्राप्त करने में कुछ समय लगता हैं। 
कुछ व्यक्ति तो इतने वृद्ध हो गये होते हैं कि ये नए वातावरण में तथा नई मशीनों पर 
ओर नए स्थान पर काम ही नहीं कर पाते । इस प्रकार के श्रमिक क्षीण होने वाले 
उद्योगों में ग्राथिक्य में होंगे जब कि दूसरे उद्योगों में कमी होते हुए भी श्रमिक नहीं 
मिल पाते और ऐसी वेकारी समाज में रहती ही है । 


वेकारी के प्रभाव-- . 

(अर) श्राथिकर--प्रई तक की विवेचता से स्पष्ट हो गया होगा कि वेकारा 
श्राथिक, शारीरिक एवं सामाजिक कारणों से उत्पन्त होती है । जब तक निजी लाभ 
के उद्देश्य से उत्पादन-कार्य किया जाता रहेगा, जब तक सरकार इसका महत्त्व न 
सम कर देश के साधनों का विकास नहीं करेगी, इस प्रकार वेकारी चलती रहेगी 
और प्रतिवर्ष बेकार मनुष्यों की संख्या में वृद्धि होती ही रहेगी। वेकारी, बीमारी 
झ्औौर महामारी की भाँति ही एक सामाजिक बुराई है । वेकार मनुप्य के जीवन में 


कप 


न तो कोई उल्लास होता हैं और त कोई संत्तोप एवं शान्ति | वेकारी का डर हो 
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मनुष्य की शक्ति को चूसना आ्रारम्भ कर देता है और वास्तविक बेकारी तो एक 
बीमारी से भी बुरी हैं । वेकार होते ही मनुष्य की श्राय समाप्त हो जाती है भर 
. पिछली बचतों के अभाव में मनुष्य का जीवन-स्तर गिरने लगता हैँ। कपड़े की 
“: जितनी मात्रा आवश्यक होती हैं उससे कम कपड़ा पहनने को मिलता है भ्रौर भोजन 
" जितना मिलना चाहिए, उतना प्राप्त नहीं हो पाता । श्रतः जीवन की आवंश्यक . 
वस्तुओं के उपयोग में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक कमी होने लगती है श्रौर .वेकार 


मनुष्य के कुद्॒म्ब का प्रत्येक सदस्य संकट,सें पड़ जाता हैँ, उनमें से प्रत्येक का शारी- . . 


रिक्‌ छास होने लगता हैं श्रौर कार्य क्षमता गिरने लगती है और थोड़े दिनों “बाद 
श्रमिक की जीविका प्राप्त करते की शक्ति-उतनी नहीं रहती जितनी पहले थी । 
एक दीक्षा प्राप्त निपुण व्यक्ति बेकारी में ऐसे काम तक करने को तैयार हो जाता है, 
जो अ्रनिपुण व्यक्ति एवं श्रशिक्षित व्यक्तियों को ही करने .चाहियें, किन्तु उसे विवश 
होकर ऐसा करना ही पंड़ता है । 

(ब) सामाजिक--वेकारी के सामाजिक परिणाम बहुत ही भीषण एवं 
कड़ वे होते हैं | व्यक्तित में जुम्रा खेलने की झ्रादत उत्पन्त हो जाती है । काम न मिल: 
पाने पर वह हताश हो जाता है; अपनी वीवी के जेवर और घर के बतंन बेच कर 
या गिर्वी रख कर जुग्मा खेलता है, इस झ्राशा में कि यह जीत कर आयेगा और वबाल- 
बच्चों की भूख को मिटा सकेगा । परन्तु एक बार हार आरम्भ होकर जीत होना: 
कठिन ही होता हैँ । धीरे-धीरे शराव पीने लगता है, यह समझ कर कि उससे कम: 
से कम कुछ देर के लिए वह सारे संकटों और गमों से मुक्त हो जायगा । . घीरे-घीरे ., 
वह चोरी करता है और इस प्रकार एक समय में ईमानदार और सच्चरित्र व्यक्ति 
बेकारी के बाद समाज पर एक भार बन जाता हैं । उसमें श्रालसी रहने की आदत 
उत्पन्न हो जाती है । आारम्भ में तो वह काम ढूंढता भी .है, परच्तु ठोकरें खाने के. 
बाद वह घर में पड़ा रहता हूँ या जुआ खेलता है, शराब पीता है या चोरी करता 
हैँ । वह किसी भी काम को तलाश नहीं करता और यहाँ तक कि उसकी बीवी, .माँ 
तथा घर की श्रौरतें जीविका कमाती हैं श्लौर वह निर्लेज्ज सा घर में बैठकर खाता 
है। धीरे-घीरे वह अपनी सारी कला, निपुणाता एवं दक्षता खो बैठता हे भौर इस 
योग्य नहीं रहता कि वह कहीं पर नौकरी कर सके । एक व्यक्ति के बेकार होने से 
सारा कुट्ठम्ब नष्ट हो जाता है, बच्चों का भविष्य नष्ट हो जाता हूँ और सामाजिक 
जीवन समाप्त हो जाता हैं । 

(स) नेतिक--साथा रणुतया सामाजिक श्रौर नैतिक प्रभावों में भेदें करना 
कठिन ही होता हैँ परन्तु हम यहाँ पर वेकारी के उन नैतिक प्रभावों का वर्शान करेंगे 
जो व्यक्तिगत रूप से वेकार व्यक्ति पर पड़ते हैं। व्यक्ति का नेतिक स्तर इतना 
गिर जाता है कि वह बेकार रहना ही पसन्द करता हे । वह अपने कुटुम्व की स्थ्ियों 
की कमाई हुई जीविका का उपभोग करता है, कित्तु स्वयं काम'ढूँढ़ने नहीं जाता । 
नियमित कार्य से श्रलग रहने के कारण उसमें जिम्मेदारी की कमी आ जाती हैं श्लौर॒_ 
वह श्रपने कत्तंव्य को भी भूल जाता है । शराब पीने और जुआ खेलने जैसी अनेतिक _ 
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आदतें उसमें भ्रा जाती हैं । वास्तव में उसका सारा जीवन ही श्रनियमित एवं अनु- 
शासनहीन हो जांता है । यदि वेकार व्यक्ति जवान है तो वह श्रनेकों जुर्म करने को 
तयार हो जाते हैं, श्रीर श्रपती शारीरिक शक्ति का प्रयोग भ्रच्छे कार्यो में नहीं करते । 
चेकार व्यक्ति तनिक. सी वात पर झगड़ा, मार-पीट और खून तक करने के 
लिए उतारू हो जाते हैं । वेकारी के काल में मनुष्यों में जुर्म करने की प्रवृत्ति 
उत्पन्त हो जाती है। सिंग सोंग जेल के वाईन श्री लॉस मे बताया है कि १६२८-२६ 
में जब कैदियों की संख्या केवल १०९८ थी, सन्‌ १६३०-३१ में संख्या १३६३ हो 
गई शौर चोरी व ड्कतियों के जुर्म में कंद की सजा मुगतने वालों की संख्या इसी 
काल में ३०८ से ५३२ हो गई थी । संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एन्जिल्स में 
विश्व मन्दीकाल में बेकारी और जुर्म के सम्बन्ध का स्पप्टीवरण निम्न आँकड़ों से 
मली भाँति विदित हो जाता हैं। “जितने भी वड़े-बड़े जुर्म वालियों द्वारा किये गये 
थे श्रोर जितने भी गम्भीर जुर्म वालकों ने किये थे, उन सभी में सन्‌ १६३० के बाद 
वृद्धि हुई थी । सन्‌ १६२८ के वाद विशेषकर आर्थिक उद्देश्यों से किये गये जु्मों 
की मात्रा में वृद्धि हुई थी। पुलिस विभाग के आाँकड़ों से स्पप्ट होता है कि सन्‌ 
१६२८-२६ से सन्‌ १६३१-३२ के काल में डर्क॑तियों की संख्या दुगनी हो गई थी । 
इस काल में सेंब लगाकर चोरी करने में ६९५% से ७२'३% की वृद्धि हुई थी 
और छोटी चोरियों में ७:३१ की वृद्धि हुई थी। यद्यपि भारत में इन जुर्मो से 
सम्बन्धित झाँकड़ों को प्राप्त करना अ्सम्भव है, किन्तु समाचार-पत्नों की सूचनाप्रों से 
यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि भारत में भी चोरी डर्कती की संख्या दिन 
प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है श्रौर अब तो शिक्षित व्यक्तियों द्वारा उन जुर्मो की 
संख्या में और भी श्रधिक वृद्धि हो रही है । 

(व) वेकारी श्लौर समाज--निरन्तर चलने वाली श्रनिश्चित वेकारी से 
समाज इतना असुरक्षित रहता है श्रौर समाज के सदस्यों को इतनी कठिनाइयाँ सहन 
करनी पड़ती हैं कि उनकी गणना करना सरल नहीं होता । जीवन की नीरसता को 
कम करने के लिए श्रवकाश भी बहुत भ्रावश्यक है, परन्तु वेकारी जैसा लम्बा श्रवकाण 
तो मनुष्य को पुर्णातया वेकार कर देता है जिसका प्रभाव सम्पूर्ण समाज पर ही पड़ता 
है। सन्‌ १६३० में संयुक्त राज्य में मन्दीकाल का सबसे बुरा परिणाम यह था कि 
२ लाख से ३ लाख तक बच्चे वेघर के हो गये थे, श्लौर इनमें बहुत सी लड़कियाँ 
वीरान इधर से उधर मारी-मारी फिरती थीं । 

कैलीफोनिया वेकारी श्रायोग ने अपने निष्कर्पों को संक्षेप में इस प्रकार 
दिया है :--/कार्यहीनता केवल क्रय-भक्ति को ही नप्द करके जीवन-स्तर को नीचा 
नहीं गिराती, वरन्‌ कार्यकुशलता को भी नप्ट कर देती है और श्रन्त में स्कूति क्रो 
ही समाप्त कर देती है । इस समय का मेहनती श्र सावन-सम्पत्त श्षमिक्र निर्धत हो 
जाता है, अपने में श्रौर समाज में विश्वास खो वेठता है ।” 

वास्तव में वेकारी सबसे बुरी सामाजिक घटना है। आधुनिक सामाजिक 
व्यवस्था में जहाँ साधनों की कोई कमी नहीं, लाखों व्यवित इस तरह मारे-मारे 


ध्श्८ राजस्व 


फिरें, बिना भोजन और कपड़े के जीवन व्यतीत करें, श्राधुनिक सम्यता एवं हमारी . 
वैज्ञानिक प्रगति के मूह पर एक तमाचा है । वेकारी से उत्पन्न होने वाली अनेकों 
बुराइयाँ तो समाज की दशा को और भी हीन कर देती हैं। वहुत लम्बे काल तक यह 
स्थिति चलना असम्भव है । सरकार को इस स्थिति को सुधारने के लिए और भी 
श्रथ्षिक प्रयत्त करने ही होंगे अन्यथा वेकार व्यक्तियों को अपने भाग्य का निर्माण करने 
के लिए स्वयं पग उठाना पड़ेगा । 

बेकारी टूर करते के सामान्य उपाय--अभी हमने वेकारी के विभिन्‍न प्रकार 
के प्रभावों का श्रष्ययन किया है। वैसे तो श्रपने-अ्रपने क्षेत्र में यह बड़े घातक हैं, 
किन्तु वेकारी के सामूहिक प्रभाव अ्रति तीत्र और इतने भीपण होते हैं कि उनसे 
उत्पन्त होने वाली हानियों को अच्छे से श्रच्छे समयों में पूरा नहीं किया जा सकता । 
श्रमिक की क्षमता का जो ह्वास होता है वह स्थायी होता है और उसको वह अपने 
जीवन के शेप वर्षों में पूरा नहीं कर सकता । उसके सारे कुट्रुम्ब का कम से कम 
कुछ भ्रवधि तक तो अ्रवश्य ही नंतिक स्तर गिर जाता है शौर स्वयं तो वह चरित्र 
हीन हो ही जाता है | वह आत्म-विश्वास खो बैठता है । इन सबका सामूहिक परिणाम 
यह होता है कि देश की राष्ट्रीय आय गिरती जाती है श्रौर इस प्रकार आने वाली 
पीढ़ियों का भविष्य भी श्रन्धकारमय होता जाता हूँ | इन सब दोषों को दूर करने के 
लिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने भिन्‍न-भिन्‍न उपचार बताये हैं। इन सब उपायों को 
मोटे तोर पर दो भागों में विभाजित किया जाता 

« (१) सकारात्मक उपाय (?0अआंधए8 प्राद्घडप०8) । 

(२) नकारात्मक उपाय (८४४०७ ॥7888फ85) । 

पहले प्रकार के उपायों का मुख्य उद्देश्य अधिक से श्रधिक संख्या में बेकार 
व्यक्तियों को काम देना होता हँ। यह दो प्रकार के होते हैं--दी घंकालीन श्ौर' 
अल्पकालीन । दीर्घकालीन उपाय वे होते हैं जो एक लम्बी ग्रवधि के बाद रोजगार में 
वृद्धि करते हैं, जैसे, नये-नये श्रौद्योगिक उपक्रम, बहुउद्देशीय योजनायें इत्यादि | अल्प- 
कालीन उपायों से रोजगारों में तुरन्त ही वृद्धि होती है । जैसे वेकारों को आथिक 
सहायता देना । नकारात्मक उपायों का उद्देश्य वेकारों को नई-तई नौकरियाँ प्रदान 
करके कम करना नहीं होता बल्कि काम ढूँढ़ने वालों की संख्या को कम करके बेकार 

नुष्यों की संख्या को कम करता था जैसे युद्ध, प्रवास, जनसंख्या नियन्त्रण इत्यादि । 

बहुधा सकारात्मक उपायों का ही उपयोग हुप्रा है । आधुनिक जगत नकारात्मक 
उपायों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है । 

सामान्‍य रूप से, श्रमिकों की माँग और पूर्ति में संतुलब स्थापित करना, 
बेकारी को दूर करने का सबसे उपयुक्त उपाय हैँ । इसके लिए श्रम दफ्तरों को 
स्थ!पित करना होगा । भिन्‍न-भिन्‍न देश्षों में श्रम दफ्तर ([89007 ७हटाशा8०5) पिछले 
वर्षों में स्थापित किये गये हैं श्र इनसे देश में श्रम की माँग और पूर्ति में सामंजस्य 
स्थापित करने में काफी सफलता प्राप्त हुई है । इन संस्थाओ्रों की स्थापना के अति- 
रिक्त देश में भ्रधिक निष्रमित कार्य भी प्रदान करना और आकस्मिक श्रमिकों को 
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नौकर रखने की प्रथा को भी कम किया जाये । जो बेकारी मन्दीकाल में उत्वन्त 

होती है, उसको सरकारी प्रयस्तों द्वारा रोका जा सकता है । झ्रल्पकालीन उद्योग चालू 
किये जा सकते हैं भौर फैक्ट्रियों में कम समय वाली फेरियाँ (590७) चादू करके 

नये श्रमिकों को कार्य दिया जा सकता है । श्रमिकों की माँग में सामान्य वृद्धि करने 

के लिए और राजकीय क्षेत्रों में श्रमिकों की माँग बढ़ाने के लिए, नये-नये राजकीय 

उद्योग, सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापित किये जा सकते हैं, जैसे, इमारतों को बन- 

वाना, रेलों, नहरों, वाँचों, सड़कों त्रादि को बनाना इत्यादि । इन सब प्रयत्नों से 

कैवल उन्हीं व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिलेगी जो तत्कालीन इन उच्चोगों में लगे हुए 
हैँ और जिनके निकाले जाने का भय हूँ वरत्‌ निजी उपक्रम को भी प्रोत्साहन मिलेगा, 

क्योंकि इन कार्यो भें अधिक श्रमिकों के नौकर होने से उनकी उपभोक्ता वस्तुग्रों 
की माँग में वृद्धि होगी | परन्तु इन कार्यक्रमों को बड़े सोच-विचार कर चालू करने 
की भ्रावध्यकता है भ्ौर वड़ी सावधानी बरतने की झ्रावश्यकता है । ऐसी संस्थाएं 
स्थापित की जायें जो क्षतिपुरक राजकीय व्यय को नियोजित करने तथा उसको 
कार्यान्वित करने का काम कर सकें । मौसमी वेकारी को दूर करने के लिए, विभिन्‍न 
व्यवसायों में सामंजस्य स्थापित किया जाये और रोजगार को पूरे वषं पर फैलाया 
जाये। ऐसे श्रमिक जो नौकरी करने योग्य नहीं हैं, उनकी णारीरिक अयोग्यता 
को दूर करने के लिए सरकार को उचित प्रवन्ध करना चाहिए और जो नौकर 

नहीं करता चाहते और ठलुशा जीवन व्यत्तीत करने के आ्रादि हो गये हैं, उनको 
जबरदस्ती काम पर लगाया जाये तथा अनिच्छित वेकारी को दृर करने के लिए 
भ्ौर देश को वेकारी के सामूहिक परिणामों से बचाने के लिए बेकारी वीमा योजनाएं 
चालू की जायें । 


पूर्रा रोज़गार एवं 
भ्रध्याय 3 ४ ह राजस्व-नीति _ 


(0ए, छथणश,0शधाणव' #ए 
| छाडइटडआ, एणा/टरश) 


अक्केथन-- 


पिछले अध्याय में हमने वेरोजगारी के विभिन्‍न कारणों, रूपों और परिणामों 

का विश्लेषण किया था । हमने देखा कि बेकारी मनुष्य की ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण 
देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नष्ट कर देती है ) हमने पिछले अध्याय में 
वेकारी को टूर करने के विभिन्‍्त उपायों की भी विवेचना की हैं। आज सभी इस 
विचार से सहमत हैं कि सरकार अ्रपनी राजस्व सम्बन्धी नीति (प्ं5०७ एणा०) 


से देश में रोजगार की स्थिति को स्थायी बना सकती है । वास्तव में वेरोज़गारी की - 
समस्या एक निरन्तर बदलने वाली समस्या है । -इसके लिए एक स्थायी नीति निर्मित 
“नहीं की जा सकती । जनसंख्या के बढ़ने में यदि श्रन्य परिस्थितियाँ स्थिर रहें तो 


बकारी उत्पन्त होना स्वाभाविक है। किन्तु यह तो वेकारी की दीघकालीन समस्या है 
श्रीर इसके लिए एक स्थायी किन्तु लोचपूर्ण नीति की श्रावश्यकता है। यदि देखा जाय 


'तो दीघंकालीन वेकारी की समस्या अधिक दुखदायी नहीं होती, क्योंकि जनसंख्या की 


वृद्धि से सक्रिय माँग में वृद्धि होती जाती है। किन्तु अल्पकालीन समस्‍या श्रत्यन्त ही 
'विषम होती है, क्योंकि सक्तिय माँग के कम होते ही वेकारी उत्पन्त हो जाती है | हम 
देख चुके हैं कि व्यापार चक्रीय परिवतंनों के कारण जो वेकारी उत्पन्न होती रहती है 
वह समस्त श्राथिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्‍न कर देती है श्ौर इसके लिए सरकार के 
श्रतिरिक्त और किसी भी श्र से नीति निर्मित होना या सक्रिय माँग की उत्पत्ति के 
लिए प्रयत्न होना श्रसम्भव ही होता है । वेकारी का एक चक्र एक वार आरम्भ होकर 
फिर बड़ी कठिनाई से ही रुक पाता है । इसीलिये निर्वावावादी नीति के अनन्त और 


* आशिक नियोजन के विचार की प्रगति के साथं-साथ बेकारी को दूर करना और ' देश 
; के सभी नायरिकों के लिए समुचित रोजगार सुविधाश्ों की व्यवस्था करना आधुनिक 
, राज्य का एक महत्वपूर्ण कत्तंव्य समझा जाने लगा है। आजकल राज्य का महंत्व 


“केवल जनता की सुरक्षा या देश के प्रशासन के लिए ही नहीं है वरन्‌ व्यक्तियों के 


कल्याण के लिए भी है । इसोलिए भ्राधुनिक राज्यों को कल्याणकारी राज्य कहते हैं । 


ड़ हे 
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ऐसे राज्य में सभी नागरिकों के लिए रोजगार सुविधार्ये प्रदान करने का प्रयत्त किया 
जाता हैं श्रोर देश में पूर्ण रोजगार की स्थित्ति स्थापित करना मुख्य नीति मानी जाने 
नगी है । यहाँ यह बताना अनु चित न होगा कि विशेष रूप से पूँ जीवादी देशों के लिए 
इस नीति को कार्यान्वित करता तथा निर्मित करना आवश्यक है, वयोकि व्यापार-चक्र 
हे समस्या केवल पूंजीवाद देशों में ही मुख्य होती है । समाजवादी तथा साम्यवादी 
देशों में तो इस समस्या की गम्भीरता एवं रूप श्रौर श्राकार बहुत श्रविक्त नहीं होता 
कौर वहां तो राज्य की नीति पहले से ही पूर्ण रोजगार स्थापित करने की होती हु। 
किन्तु पूंजीवादी अ्र्थ-व्यवस्था में, जहाँ व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रत्येक 
व्यक्ति स्वतन्त्र होता हैं, जहाँ सरकारी नियन्त्रण या तो होता ही नहीं है, या यदि 
होता भी है तो वहुत्त ढीला-ढाला होता है, पूर्ण रोजगार नीति का निर्मित होना तथा 
उप्तको कार्यान्वित करने के विभिन्‍न उपायों का स्पप्टीकरण करना सरकारी नीति का 
एक मुझरुय अंग होना चाहिये । परन्तु प्रझन यह है कि पूर्ण रोजगार क्‍या होता है? 
प्रर्थात्‌ पुर्णा रोजगार का क्‍या अर्थ है ? 


पूर्ण रोजगार का श्रर्थ--केन्स का कथन है कि यदि अर्थे-व्यवस्था में किसी 


समय अनिच्छित वेकारी न हो तो उप्त स्थिति को पूर्ण रोजगार की स्थिति कह सकते 
हैं। इसका अभिप्रा्य यह है क्लिजब तक देश में अनिच्छित बेकारी न हो, चाहे 
स्वेच्छिक वेकारी और रगड़ात्मक वेकारी [प्प्रांगांणा्न ए्रध्याएत्श्रिपथा) भले 
ही हो किन्तु ऐसी अ्रवस्था को पूर्ण रोजगार को स्थिति माना जाएगा। रणड्रात्मक 
येकारी वह होती है जिसमें श्रम की गतिशीलता के कारण श्रमिक कुछ समय के लिए 
व्रेकार रहता है या कच्चे माल, शक्ति की कमी और मशीन के हृटमे-फूटने के कारण 
कारखाने बन्द हो जाते हैं और व्यक्ति को कुछ समय के लिए बेकार रहता 
इ्ता है । 

केन्स के वाद कुछ लेखकों ने पूर्ण रोजगार सम्बन्धी सेद्धान्तिक विचारबारा 

को भ्रागे बढ़ाने का प्रयास किया है, यद्यपि वे अधिक सफल नहीं हो पाये, तथापि 
उनका संक्षिप्त विश्लेषण यहाँ पर आवश्यक है । प्रो० केल्डोर के अनुसार पूर्ण रोज- 
गार सम्बन्धी विवेचना में दो बातों की श्रोर ध्याव देना चाहिए, प्रथम, उत्पादन के 
साधनों की पूरकता भौर द्वितीय, उन्तकी विशिष्टता । साधनों की पुरकता से उसका 
अभिप्राय यह है कि एक साधन के साथ-साथ उन सभी साधनों की उपलब्धि भी 
होनी चाहिए जो उसको काम पर लगाने के लिए आवश्यक हैं, ज॑से, किसान के लिए 
भूमि, उसका उपजाऊपन, खाद, बीज, पानी, हल, बेल इत्यादि सभी किसान को्‌ काम 
पर लगाने के लिए न्लावश्यक होते हैँ । यदि ऐसा वहीं होगा ता पूरे रोजगार की 
स्थिति उत्पस्त नहीं हो पाएगी । साधनों की जिशिप्टता का श्र्थ यह है कि यदि 
कोई साधन किसी विभेष कार्य को हो कर सकता है और यदि वह विशेष कार्य 
हीं मिल पाता तो स्वाभाविक ही है कि वह साथन बेकार ही रहेगा, डदाहरखाद, 
एड टाइप करने वाला जिसे दाइप करने के अतिरिवत पअन्य कांच ता प्रधुर मात्रा से 
दिल जाते हैँ किन्तु टाइप करने का काम नहीं मिलता, जिसका अनिश्टाव यह हुआा 
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कि देश को उसकी श्रावश्यकता नहीं है । इस कारण से भी देश में पूरा रोजगार को 
। स्थिति उत्पन्त होना कठिन है। ऑकलिन ने केन्स के इस विचार से सहमति प्रगट 
[को है कि पूरां व्यवसाय के स्तर को बनाये रखने के लिए प्रभावशील माँग का विश्वेष॑ 
“महत्त्व है। किन्तु इसके साथ-साथ यह भी श्रावश्यक हैं कि उन रुकावटों को भी 
: हटाया जाए, जैसे, वचतों तथा विनियोगों के निम्न स्तर, जो श्रर्थ-व्यवस्था में विद्य- 
मान होती हैं । 
सर विलियम वेवरिज के अनुसार पूर्ण रोजगार एक ऐसी परिस्थिति है, जहाँ 
चेकार व्यक्तियों की अपेक्षा श्रधिक खाली नौकरियाँ होती हैं। इसका यह भी श्रर्थ 
- है कि, “नौकरियाँ उचित मजदूरियों पर हैं और इस प्रकार की हैं तथा ऐसे स्थानों 
पर स्थित हैं कि वेकार व्यक्ति से यह सरलता से आशा की जा सकती है कि वे उन्हें 
ग्रहरा करलें | परिणामस्वरूप एक नौकरी के छुटने और दूसरी नौकरी को ढूँढने में 
: बहुत कम समय लगता है ।” श्रो० पीगरू उस अ्रवस्था को पूर्ण रोजगार की दशा कहते 
हैं जब सभी स्वस्थ व्यक्ति नौकर होते हैं, यदि वे प्रचलित मज़दूरी की दर पर काम 
करना चाहते हैं तो । | ' 


उपर्युक्त परिभाषाश्रों में बेवरिज की परिभाषा तो नक्वत्यन्त ही आदर्शवादी 
और संद्धान्तिक है, क्योंकि ऐसी अवस्था श्राना, जवकि बेकार व्यक्तियों की श्रपेक्षा 
अधिक नौकरियाँ हों, सोचा भी नहीं जा सकता और न ही यह सम्भव है। श्राजकल 
जबकि जनसंख्या इतनी तीत्र गति से बढ़ रही है ऐसी स्थिति कदापि भी स्थापित 
नहीं हो सकती है । पीयू के अनुसार सभी स्वस्थ व्यक्तियों को नौकर होना चाहिए । 
स्वस्थ व्यवितियों के वेकार रहने की दशा में भी पुर्णा रोजगार की दक्षा उत्पन्न हो 
सकती है। वृद्धावस्था में जबकि व्यक्ति नौकरी करने योग्य भी हैं परन्तु सरकारी 
कानून के अनुसार उनको रिटायर होना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति यदि नौकरी नहीं करते 
श्रीर न उन्हें नीकरी मिलती ही है, तो इनकी बेकारी के उपस्थित होते हुए भी क्‍या 
पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं कही जा सकती ? इसके अतिरिक्त प्रचलित मजदूरी 
की दर से कया अभिप्राय है ? भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों श्रौर भिन्‍न-भिन्‍न उद्योगों की तो 
वात ही क्या करना, एक स्थान पर एक ही उद्योग की विभिन्‍न इकाइयों तक में 
मजदूरी की दरों में समानता देखने को नहीं मिलती । इसी भिन्‍लता के कारण तो 
श्रमिकों में गतिशीलता उत्पन्न होती है । मजदुरी की दर को भिन्‍नतायें तो सदैव ही 
रहेंगी, जब तक कि सरकार प्रत्येक उद्योग के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं 
कर देती। इस प्रकार इस परिभाषा. में भी श्रस्पष्ठता है और इसका भी केवल 
सैद्धान्तिक महत्व ही है। हम निम्न में एक परिभाषा और देते हैं :--- 

पूर्ण रोजगार, “ एक ऐसी दक्ला है जिसमें खाली नौकरियों की संख्या, वेकार 
- व्यक्तियों की संख्या से श्रधिक कम नहीं है ताकि किसी भी समय पर बेकारी, एक 
' व्यक्ति के एक नौकरी छंटने और दूसरी नौकरी ढूँढने में सामान्य विलम्ब के कारण 
होती है।? ह शा 
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है परिभाषा भी वेवल सैद्धान्तिक हष्टिकोश से ही उचित है। सच तो यह 
है कि पूर्णा स्थिति का विचार स्वयं एक आ्रादर्शवादी विचार है । यह एक उपरिक 
सिद्धान्त है भौर क्योंकि यह व्यावहार्कि नहीं है इसलिये, जितनी भी परिभाषायें 
इसकी दी गई हैं वह भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होतीं । एक लम्बे बाद-विवाद के बाद 
भ्रव सभी इस विचार से सहमत हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित होना केवल 
एक स्वप्न है। न तो प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को नौकरी मिलना सम्भव ही है और न 
वेकार व्यक्तियों की श्रपेक्षा अ्रधिक खाली नौकरियों का होना ही सम्भव है । इसलिये 
अब सभी इसको स्वीकार करने लगे हूँ कि प्रत्येक समय पर कुछ न कुछ व्यक्ति 
अ्रवश्य ही वेरोजगार रहेंगे, चाहे सरकार कितने ही प्रयत्व क्‍यों न करे | इस वेकारी 
के निम्न कारण होते हैं :--- 

“(१) प्रत्येक समय में समाज के कुछ सदस्य ऐसे अ्रचश्य ही होते हैं, जिन्हें, 
कितने ही प्रलोभन क्‍यों न दिये जायें, कितनी भी मजदूरी वयों न दी जाये, विन्तु 
उन्हें काम करना अ्रच्छा ही नहीं लगता | ऐसे व्यक्ति ठलुश्ना जीवन व्यतीत करने के 
आदी हो जाते हैं श्रौर उनकी तस-तस में श्रालस्थ भर जाता है। ऐसे व्यक्षित हमेशा 
वेकार रहेंगे । 

(२) श्रमिकों में गतिगीलता तो होती ही है। मनुप्य एक स्थान पर टिक 
कर-जाम करना नहीं चाहता। उसका जीवम नीरस हो जाता है श्रौर फिर परिवर्तन 
तो प्रकृति का नियम भी है। इसलिए श्रमिक एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे 
व्यवसाय या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाना चाहते हैं। एक काम को 
छोड़कर दूसरे काम का तुरन्त ही मिलना सम्भव नहीं होता । कुछ न छुछ सगय 
झवद्य ही लगता है। इसलिए जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिलता तब तक श्रनिक 
बेकार रहेगा | इस प्रकार की वेकारी समाज में स्व ही रहेगी । 

.. (३) इसके श्रतिरिबत काम को छोड़ना तो सरल होता है किन्तु काम को 
ढंढना कठिन होता है। हो सकता है श्र/क को दूसरा काम ऐसा मिले जिसके लिए 
उसे कुछ प्रशिक्षण लेता पड़े । इसलिए काम को छोड़कर प्रशिक्षण लेने और दूसरे 
काम मिलने तक में जो समय लगता है, उसमें व्यक्ति वेकार ही रहेगा । 

४) आकस्मिक श्रमिकों को नौकर रखने की प्रथा प्राय सभी दंशों में हैः 
कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहाँ ग्रनिश्चित समय ब्रवर्धि के बाद काम कुछ दिनों के 
लिए ही निकलता है और फिर काम बन्द हो जाता है। ऐसे व्यवसायों में मालिकों 
के लिए यह कभी भी लाभप्रद नहीं हो सकता कि वे श्रमिकों को स्थाया रूप से काम 
पर रखें, जैसे, जहाज पर माल लादने तथा ढोन का काम, क्योंकि श्रमिकों को केवल 
जहाज ग्राने तथा जहाज जाने पर ही काम मिलता है। अतः ऐसे कार्यों के लिए 
झाकम्मिक श्रमिक नौकर रकं जाते हैं। अर्थात्‌ काम उत्तस्त होने पर मजदूर दुला 
लिए जाते हैं और काम समाप्त होने पर उन्हें हटा दया जाता है। झाकार्मिक 
वेकारी भी अवद्य ही हर समय में छुछ न कुछ भ्रण मे होगी । 

(५) कुछ उद्योग ऐसे होते जिनमें वर्ष क्‌ः 
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काय होता है और शेप महीनों में फैक्ट्रियाँ बन्द रहती हैं जेसे, चीनी उद्योग में । 
चीनी उद्योग में काम करने वाले फंक्ट्री बन्द होने पर अ्रविकांश श्रमिक वेकार हो 
जाते हैं । इसे मौसमी वेकारी कहते हैं । इस प्रकार की वेकारी भी कुछ न कुछ अंश 
में सदेव ही बनी रहेगी। ४४४७ ० ४४७: (0-२० 
(६) समय-समय पर मश्जीनों तथा उत्पादन कला में परिवतंन होते रहते हैं । 
पुरानी फैक्ट्रियों में नये परिवतनों के अनुप्तार परिवर्तत करने के लिए कुछ समय . 
तक के लिए काम बन्द कर दिया जाता है, जिस कारण भी कुछ श्रमिक वेकार हो 
जाते हैं । ' * द 
उपर्युक्त सभी कारणों से समाज में हर समय कुछ न कुछ बेकारी झ्रवश्य 
ही रहेगी। यह अनुमान है कि यह वेकारी कुल रोजगारों की संख्या की २% से 
५५%, तक होगी। इसका अ्रभिष्राय यह हुआ कि यदि हम पूर्ण रोजगार की स्थिति 
, उत्पन्न करने का प्रयत्त करें भी तो भी अधिक से अधिक ६५% से ६८% तक ही 
: श्रमिकों को काम पर लगाया जा सकता है। अभ्रधिकतर इसी श्रथ॑ में पूर्णा रोजगार 
' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
/*, इसके विपरीत श्रीमती जोन राबिन्सन का कहना है कि पूर्ण रोज़गार वह 
! स्थिति होगी जिसमें रगड़ात्मक वेकारी भी न हो। उनका विचार है कि पूर्ण रोजगार 
की स्थिति में कोई भी मालिक अपने श्रमिकों की संस्था उस समय तक नहीं 
बढ़ा सकता जब तक कि कोई दूसरा मालिक अपने यहां श्रमिकों को 
छंटनी न कर दे। स्पष्ट है कि श्रीमती राविन्सन का मत केन्स से कुछ 
भिन्‍न है । किन्तु लनंर श्रीमती राविन्सन के विचारों से सहमत नहीं है। उसके 
प्रनुस।र इसका अर्थ यह होगा कि रणड़ात्मक वेकारी- न होने के ' कारण पहले से ही 
पूर्ण रोजगार की स्थिति मौजूद थी श्रौर उसके स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्त किया 
जा रहा है। लनेर के अनुसार पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जहाँ से आगे प्रभावशील 
माँग में वृद्धि होने के कारण तथा, ,उत्पादन में वृद्धि न होने से मुद्रा-स्फीति उत्पन्न हो 
तीः हैं. 5 ॥ हा हा 
५, ” उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि केन्स के पदचात्‌ जितने भी विचार प्रस्तुत 
किए गए हैं वे केन्स द्वारा प्रस्तुत विचार पर आधारित हैं और इनमें प्रभावशील माँग 
की घारणा ही प्रमुख -हैं। अत: स्पष्ट है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाये रखने . 
के लिए प्रभावशील माँग को जागरूक रखने के लिए संरकार को हर सम्भव प्रयत्न .. 
करने चाहिए 
पूर्ण रोजगार स्थिति प्राप्त करने की रीतियाँ--यह तो हम पहले ही के 
चुके हैं कि एक स्वतन्त्र श्रथवा पूँजीवादी श्र्थ-व्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति 
उत्ग्न्त करने के लिए ही सरकारी ग्रयत्नों को श्रावश्यकता होती है। इस भाग में * 
हम केवल ऐसी ही प्रणाली में पूर्ण रोजगार स्थिति प्राप्त कर लिए किये जा 
सकने वाले प्रयत्नों का विश्लेषण करेंगे। ऐसे प्रयत्त तीन प्रकार के हो सकते हैं :-- 
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(१) राजकीय विनियोगों जैसे, स्कूल, प्रस्पताल, सड़कें, जल-विद्यत इत्यादि 
या जनता के उपभोग को बढ़ाने (जैसे, कुद्र॒म्व भत्ते, अप्रत्यक्ष करों को कम करके 
प्रावश्यक वस्तुओ्रों के उत्पादकों को आर्थिक सहायता देकर उनके मूल्यों को नीचा 
रखना) के लिए, सरकारी व्यय द्वारा रोजगार उत्पन्न करना परन्तु शर्त यह है कि 

व्यय ऋषों द्वारा प्राप्त घन में से किया जाये । इसे घाटे का व्यय (ए9लीणा। 
5एथाकां॥?9) कहते हैं । 

(२) निजी विनियोगों को प्रोत्साहन देकर, व्याज की दर, भाय-कर को 
कम कर करके या अन्य उपायों द्वारा । 

(३) अधिक ऊंची श्राय वाले वर्गों से नीची आय वाले वर्गों में प्राय का 
पुनवितरण करके। 4 

१ घादे का व्यय--इस विधि के श्रनुसार सरकार ऋणों द्वारा घन प्राप्त करती 
है श्ौर उसको सक्रिय माँग उत्पन्त करने में खर्च करती है। यह घन नये-नये विनियोगों 
में लगा दिया जाता है, जिनमें श्रधिकाबिक संख्या में व्यक्ति नौकर रबखे जाते हैं । 
उनकी क्रय-शक्ति उपलब्ध होने से वस्तुओं की माँग बढ़ेगी श्लौर अ्रन्त में रोजगारों 
की संख्या में वृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त यह घन जनता के उपभोग के स्तर को 
बढ़ाने पर ख्च किया जा सकता हैँ । क्योंकि यह घन ऋणों द्वारा प्राप्त होता है, 
इसलिए न तो इनसे निजी विनियोगों की मात्रा कम होगी झौर न पहले की अपेक्षा 
उपभोग ही कम होगा, क्योंकि, प्रत्येक समय में व्यक्तियों के उपभोग करने की प्रवृत्ति 
लगभग समान रहती हैँ श्रौर विनियोग तो बचतों में से किये जाते हैं । झ्राय में वृद्धि 
होने के साथ-साथ कर आय में वृद्धि होने लगती है भौर घीरे-घीरे बजट के धाटों 
में कमी श्राती जाती है ) बजट के घादे स्वयं श्रपने लिए वित्त का प्रवन्ध कर लेते हैं, 
क्योंकि वजट के घाटों से जो श्राय में वृद्धि होती हैं, उससे बचतों में भी वजट के 
घाटों के साथ-साथ वृद्धि होती रहती है । हि 2 

कुछ लोगों का कहना है कि वजट के घाटों के बढ़ने के साथ-साथ व्याज की. . 
दर भी बढ़ती जाती हैँ और बजट के घाटों के अनुपात में निजी विनियोगों की मात्रा 
कम होती जाती है श्रौर सरकारी व्यय से जो कुछ भी प्रोत्साहन मिलता हैँ वह निजी - 
विनियोगों में कमी होने से वेकार हो जाता है। यह पूर्णतया सच हूँ, परन्तु यदि 
सरकार देश्ष में उचित बैंकिय नीति को निर्मित करे श्लौर सामान्य सूद की दर को 
स्थिर रखने का प्रयत्न करे तो कभी भी निजी विनियोगों[मिं कमी उत्पन्न नहीं होगी । 
यदि जनता वरावर अपनी बचतों को सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करती रह, ' 
ग्रौर बैंकों में जमा न करे या यदि बैंकों में वचत जमा हो भी तो बैंक अपनी नकद 
जमा की राशि को न वढ़ाकर जनता की श्रोर से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद ले दा 
अवदय ही सूद की दर बढ़ेगी झोर व्यक्ति श्पदा घन व्यापार तथा उच्चायो मत 
दगाकर सरकारी प्रतिभूतियों में लगायेंगे श्लौर निजी विनियोयों की मात्रा कम 
होती जायेगी । किन्तु यदि, केन्द्रीय व, व्यापारिक देकों को इतनी नकदी देता रदे 
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कि उनको जनता से नकद जमा प्राप्त की आवश्यकता अनुभव न हो, तो सूद 
की दर कभी भी नहीं बढ़ेगी । का 
घादे के व्यय की नीदि को दूसरा भय लोगों को यह है, कि सूद की दर 
स्थिर रहने की स्थिति में बजट के घाटे बढ़ने के साव-साथ देश में मुद्रा-स्फीति की 
स्थिति उत्पन्च हो जायेगी और मुल्य तथा मजदूरी बढ़ती जायेंगी । इस सम्बन्ध में 
इतना ही कहना उपयुक्त होगा क्वि यदि सक्तिय मांग इतनी अधिक हो जाती है कि 
वस्तुओं की पूत्ति को बढ़ाने के लिए पर्याष्च मात्रा में श्रमिक या मशीनें उपलब्ध नहीं 
हो पातीं, श्र्यात्‌ वस्तुओं की माँग बढ़ने के साथ-साथ उनकी पृत्ति बढ़ाना सम्भव 
नहीं होता तो ऐसी स्थिति में मूल्यों में निस्सन्देह ही बढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्त हो 
जायेगी । इसलिये सरकार को बड़ी सावधानी से इस नीति को अपनाना चाहिये 
ओर उस बिन्दु से आगे इस प्रकार के व्यय को करने का प्रयत्व नहीं करना चाहिये, 
जिस बिन्दु पर श्रम झौर मशीनों का पूर्ण उपयोग हो जाये । अतः यह स्पष्ट है कि 
पूर्णा रोजयार की स्थिति के लिए मशज्ञीनों तथा उपलब्ध श्रमशक्ति में एक निश्चित 
अनुपात रहना श्रत्यन्त आवश्यक है । एक समय विशेष पर देश में जितने भी श्रमिक 
हों उनके काम करने के लिए जितनी मशीनों की आवश्यकता हो उतनी मात्रा में तो 
मशीनें हों ही, वल्कि कुछ मशीनें श्रलग सुरक्षित कोप में रक्‍्खी रहें ताकि वढ़ती हुई 
' श्रम्शक्ति के लिए उपलब्ध हो सकें । यदि मश्ञीनें, उपलब्ध श्रमशक्ति को काम पर 
लगाने के लिए श्रपर्याप्त हैं ज॑सा पिछड़े हुए देशों में होता है, तो पूर्ण रोजगार की 
स्थिति स्थापित करने में बहुत समय लगेगा और देश में मुद्रा-प्रसार और उत्पन्त हो 
जायगा । इसलिये पिछड़े हुए देशों को पहले अपने देश में मशीनों के उत्पादन करने 
के प्रयत्व करने चाहियें श्रौोर उसके वाद फिर पूर्ण रोजगार की ओर पग उठाना 
चाहिये । एक दूसरे प्रकार से भी मूल्य में वृद्धि हो सकती है किन्तु इस घटना को 
मुद्रा-प्रसार नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह वृद्धि उपभोग की वस्तुओं की माँग और 
पूर्ति के असंतुलन द्वारा उत्पन्न होती है । पूर्ण रोजगार की स्थिति से श्रम संघों की 
सौदा करने की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने से मौद्धिक मजदूरी की दरों में 
' . “बुद्धि हो जाती है जिससे मूल्य बढ़ने लगते हैं और यह क्रम यूं ही चलता रहता है। 
हां, इतना अवश्य है कि यदि मजदूरी की दरें श्रमिकों की उत्पादन शक्ति के अनुपात 
'. में बढ़ रही हैं तो मूल्य-वृद्धि की सम्मावना उत्पन्न ही नहीं होती क्योंकि प्रति इकाई. 
श्रम लागत लगभग समान रहेगी और इसलिए मूल्य बढ़ने का कोई कारण ही नहीं 
होता। परन्तु यदि मजदूरी श्रम की उत्पादन शक्ति के प्रनुपात से श्रधिक बढ़ती है 
तब मूल्य-बुद्धि का भय अ्रवश्य ही रहता है और इसीलिए सरकार को चाहिये कि 
चहु ऐसी व्यवस्था करे जिससे मूल्य बढ़ने न पायें ॥ ले 
घाटे के व्यय के सम्बन्ध में कुछ लोगों को यूह भी श्रापत्ति है कि राष्ट्रीय 
ऋण की निरन्तर रे वृद्धि से ऋण-भार में भी वृद्धि होती जायेगी। परन्तु यह भय 
भी निराघार है, क्योंकि एक तो बढ़ते हुए राष्ट्रीय ऋण के व्याज का भार समाज 
पर नहीं पड़ता और इस किया में केवल घन का हस्तान्तरण ही एक- व्यक्ति से 


पूर्ण रोजयार एवं राजस्व-नीति ६२७ 
दूसरे व्यक्ति को होता है और वह भी देश के अन्दर ही और दूसरे एक ऐसी शर्थ- 
व्यवस्था में जिसकी प्रवृत्ति विस्तार की हो यह आवश्यक नहीं कि घन का हस्तान्तरगण 
तत्कालीन कर की दरों पर प्राप्त होने वाली कर आय के श्रनुपात से अधिक हो । 

उपर्यूक्त विवरण से हमने घाटे के व्यय के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले भयों 
को दूर करने का प्रयत्न किया है। अब्र हम इस स्थिति में हैँ कि इस नीति की 
कार्य-प्रणाली का स्पप्टीकरण तनिक विस्तार में कर सके । 

घाटे के व्यय का सामान्य सिद्धान्त यह है कि सरकार अपने व्यय को राज- 
कीय विनियोगों तथा जनता के उपभोग के स्तर को बढ़ाने पर, ब्रिना कर की दरों 
में परिवर्तत किये, उस बिन्दु तक बढ़ाती जाती है जिस पर इस व्यय द्वारा प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्त होने वाली सक्रिय मांग से पूर्ण रोजगार की स्थिति 
स्थापित हो जाती हू । यदि यह मान लें कि सरकार पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित 
करने में सफल हो जाती है तो प्रश्न यह हे कि निजी विनियोगों की स्थिति क्या 
होगी ? प्रयम, क्या निजी विनियोगों में चक्रीय परिवर्तन होते रहेंगे ? श्रौर दूसरे निजी 
विनियोगों का सन्तुलन स्तर क्या होना चाहिये ? 

यह तो स्पष्ट ही है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में लिजी विनियोगों का 
विकास लगभग स्थिर ही रहेगा। स्वतन्त्र उपक्रम की प्रणाली में मुनाफों में तीब्र 
उतार-चढ़ाव होने के कारण ही तोत्र गति से विनियोगों में भी चक्रीय उतार-चढ़ाव 
होते हैं परन्तु पूर्ण रोजगार में उत्पादन तथा लाभों में जनसंख्या की वृद्धि और श्रम 
की बढ़ती हुई उत्पादन शक्ति के कारण ही दीर्घकालीन परिवततेन होंगे । यह हो 
सकता है कि निजी विनियोगों की दर में श्राकस्मिक उतार-चढ़ाव उत्पन्न हों, किन्तु 
इनको दूर करने के लिए सरकार उनके साथ-साथ निजी विनियोगों को बढ़ा सकती 
हैं । जहाँ तक दूसरे प्रइन का सम्बन्ध हूँ श्रर्थात्‌ निजी विनियोगों का सन्तुलन-स्तर 
क्या होना चाहिये ? इस प्रश्न के उत्तर में संक्षेप में इतना ही कहना श्रावद्यक होगा 
कि निजी विनियोग ऐसे स्तर पर होना चाहिए जो काम करने योग्य जनसंख्या तथा 
श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होने के साथ-साथ मशीनों की कार्यशक्ति को बढ़ाने 
के लिए पर्याप्त हों, अर्थात्‌ निजी विनियोग पूर्ण रोजगार में होने वाले उत्पादन के 
अनुपात में हों । इस उद्देश्य की पूति कई विधियों द्वारा की जा सकती हूँ । ज॑स 
व्याज की दरों को घटा-वढ़ा कर श्रौर आय-कर को दरों को घटा-वढ़ा कर | जब 
निजी वितियोग बहुत नीचे स्तर पर हों तव सरकार इन दरों को कम कर सकेती 
हैं श्रीर जब निजी विनियोग वहुत ऊँचे स्तर पर हों तव सरकार इन दरों को बढ़ा 
सकती है । परन्तु यह ध्यान रहे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में इन दरों में हेर-फेर 
करता इतना सरल नहीं होता । 

निजी विनियोगों को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने के श्रतिरिक्त सरकार 
प्रत्यक्ष हप से मिजी निनियोगों के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है, जेसे, उनको कम 
करने के लिए प्रत्यक्ष नियन्त्रण लगा सकती हैँ | यदि सरकार को कुछ विशेष 
उद्योगों में उत्पत्ति को बढ़ाना हूँ तो सरकार स्वयं उनका उत्पादन प्रारम्भ कर 
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: सकती है । गन्दी बस्तियों को समाप्त करना (आजा! 0७०४४३००) एक उपयुक्त 
उदाहरण है। 

अब प्रश्न यह है कि सरकार अपने व्यय का कितना भाग विनियोगों पर 
श्रौर कितना विजी उपभोग स्तर को बढ़ाने पर खर्च, करे | अश्रधिकतर लोगों का यही 
विचार है कि सरकार को घाटे का व्यय केवल विनियोगों के सम्बन्ध में ही करना 
चाहिए । परन्तु इस सम्बन्ध में यह बताना श्रनुचित न होगा कि कुछ समय बाद राज- 
कीय विनियोग लगभग वेकार ही हो जायेंगे और इसलिये सरकारी व्यय को केवल 
राजकीय विनियोगों तक ही सीमित रखने का विचार भ्रनुचित होगा जबकि उपभोग 
बढ़ाने के कार्यक्रम पर किया गया व्यय भी जीवन-स्तर को ऊँचा करने में सफल हो. 
सकता है । भ्रत: सामान्य सिद्धान्त यह होना चाहिए कि सरकारी व्यय का कार्यक्रम 
सामाजिक झ्रावश्यकताओं की प्राथमिकताश्ों द्वारा निश्चित हो । ' 

“2 , निजी विनियोगों को प्रोत्साहित करना--अभ्रवः हम निजी विनियोगों को 
प्रोत्साहन देकर पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्त करने के विपय पर प्रकाश डालेंगे । 
इस विचार के अनुसार निजी विनियोगों को इतना प्रोत्साहित. करना चाहिये कि 
उनसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्त होमे वाली सक्तिय माँग पूर्ण रोजगार 
स्थापित कर सके। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि यदि घाटे के व्यय से पूर्ण 
रोजगांर स्थापित करना है तो निजी विनियोगों को प्रोत्साहन देने वाले उपाय 
आवश्यक होते हैं । यह ध्यान रहे कि इस प्रकार की सहायता से सक्तिय माँग उत्पन्न 
नहीं होती, (यह केवल घाटे के व्यय द्वारा ही उत्पन्त होती है), वरन्‌ इसकी 
प्रावश्यकता इसलिये होती. है कि यह निश्चित किया जा सके कि विनियोग स्तर 
द्वारा दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार उत्पादत की वृद्धि के अनुपात में, उत्पादन शक्ति में 
वृद्धि हो रही है । परन्तु यह श्रावश्यक नहीं, कि दीर्घकालीन विनियोग की दर उस 
विनियोग की दर के वरावर हो ही जाय जो रोजगार के लिए सक्तिय भाग उत्पन्त 
करने के लिए श्रावश्यक होती है । हमने केवल यह मान लिया है कि यदि ऐसा नहीं 
हो रहा है तो सरकार उसको अपने ऋण व्यय द्वारा पूरा करने का प्रयत्व ,करेगी। 
यदि यह दर कहीं पूर्ण रोजगार उत्पादन के लिए, जितनी उत्पादन शक्ति को उत्पन्त 
करने के लिए आवश्यक होती है उससे श्रधिक हो जाती है तो मशीवों के उपयोग के 
अंश में निरन्तर कमी होती जायगी और फिर भी निजी विनियोगों को. प्रोत्साहित . 
करने का कोई लाभ न होगा । इसके श्रतिरिक्त मशीनों का कम उपयोग होने से लाभ, 
की दर भी कम होती जायेगी जो निजी विनियोगों को हतोत्साहित करेगी । .इस 
स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के व्यय की श्रावश्यकता फिर होगी और व्याज 
और आय-कर की दरों को कम करके फिर निजी विनियोगों को प्रोत्साहित करता 
होगा । परन्तु कुछ समय बाद यह समस्या फिर उत्पन्न होगी। इसलिए निजी 
'विनियोगों को प्रोत्साहुत देकर पूर्ण रोजगार उत्पत्त करना उपयुक्त रीति नहीं है । 
परन्तु कुछ लेखकों को इसमें आपत्ति हो सकती है श्रौर वह यह सोच सकते .हैं कि 
निजी विनियोयों को प्रोत्साहित करने से श्रम की तुलना में अधिक मशीनों का उपयोग 
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होता है श्रोर उत्पादकता में वृद्धि होने से जीवन-स्तर ऊपर उठने लगेगा | यह केवल 
उसी समय सम्भव होता है जब नियोजित उत्पादन की मात्रा निश्चित होती है और 
यदि विनियोग की जाने वाली पूंजी की मात्रा निश्चित है तो पहली ही स्थिति उत्पस्न 
हो जायगी । वास्तविक जीवन में दोनों ही स्थितियों के वीच की स्थिति पाई जाती 
ह्‌ क्योंकि वस्तुप्रों के बाजार की अपूर्णताएँ नियोजित उत्पत्ति की मात्रा निर्धारित 
करेंगी झ्रौर पूँजी वाजार की अपूर्णताएं उपलब्ध पूंजी की मात्रा को निश्चित करेंगी 
श्रीर इसलिए सूद की दर कम होने से पूंजी के विनियोग में वृद्धि तो हो जायगी किन्तु 
उतनी नहीं जितनी अनुमान की जाती थी, किन्तु व्यावहारिक जीवन में यह स्थिति 
सन्देहजनक होती है । वास्तव में प्रति व्यक्ति अधिक पूंजी का उपयोग होने के लिए 
प्रोत्माहन नये-नये आ्राविध्कारों द्वारा प्राप्त होता है। इसमें सूद की दर का कोई भी ४ 
प्रभाव नहीं पड़ता । यही कारण है कि पिछड़े हुए देशों में सृद की दर ऊँची होते 
हुए भी उतनी ही श्राधुनिक मन्नीनों का प्रयोग होता है जितना कि विकसित्त देशों ) 
में । हमने थ्रभी तक यह माना है कि सूद की दर कम होने से विनियोग जओोत्साहित | 
होते हैं । किन्तु हम पहले भी कह चुके हैं कि यह विधि अधिक सप्रभाविक नहीं है, 
वपरोंकि एक तो व्याज की दीघंकालीन दरों में वहुत बीरे-धीरे परिवर्तन होते हैं और |] 
फिर एक निश्चिचत सीमा से नीचे इनको गिराया भी तो नहीं जा सकता। इसी 
प्रकार आय-कर की दरों को कम करने से जो विनियोग प्रोत्साहित होंगे, उनमें श्रधिवा 
पूंजीकरण की सम्भावना इसलिए नहीं होती, क्योंकि अधिकांश पूँजीकरण से जो 
भ्रधिक लाभ होंगे उन पर भी कर देना होगा । इस प्रकार निजी विनियोगों में 
अधिक उत्पत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक मणीनों 
के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना अच्छा होगा या फिर सरकार स्वयं आधुनिक 
ढंग पर कारखानों का निर्माण करे ताकि निजी उद्योगपति प्रतियोगिता के भय से 
स्वयं अपने कारखानों को आधुनिक बनाने का प्रयत्व करें। ख् 
परन्तु वास्तव में यह नीति पूर्ण रोजगार उत्पन्त करने के लिए संतोपजनक 
नहीं है । निजी विनियोगों का प्रमुख कार्य देश में उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करना 
है । उपलब्ध श्रमशक्ति के लिए रोजगार प्रदान करना नहीं है। इसके श्रतिरिवत 
विनियोग सुविधाएं उपलब्ध होने से निजी विनियोगकर्ता कितने श्रोत्साहित होंगे यह 
उनकी मानसिक अवस्था पर सिर्भर करता है, क्योंकि यदि विनियोगकर्ता 
श्रत्यन्त निराशाजनक हैं तो किसी झंज्ञ तक भी प्रलोभन काम नहीं करेगा । इसी लिये 
लिजी विनियोगों को पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने की नीति 
संत्तोपजनक नहीं होती । 

% ५ श्राय का पुनवितरण--वहुधा इस नीति का प्रस्ताव पूर्ण आ्राय प्राप्त करने 
के लिए दिया गया है । इस नीति का आझ्ावारभूत विचार यह है कि जब धनी | 
व्यक्तियों से निर्धनों को श्राय का हृस्तान्तरण किया जाता है तो उसके परिश्शाम- 
स्वरूप देश के कुल उपभोग में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि निर्धनों में घनो व्यक्तियों 
की अपेक्षा अधिक उपभोग करने की प्रवृत्ति होती है । उदाहरणाय यदि हम घनी 
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व्यक्तियों पर आय-कर बढ़ाकर श्रौर साथ ही अ्रनिवाय॑ वस्तुओं तथा श्रघ॑-प्रावरयक 
वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर को उसी सीमा तक कम करदें, या परिवार भत्तों को 
समान राशि दें तो औसत उपभोग करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी । यदि श्राय-कर से 
प्राप्त आय को राजकीय विनियोगों में लगा दिया जाए तो भी सक्तिय माँग में 
वृद्धि होगी, यदि निजी विनियोगों में कोई भी कमी उत्पन्त नहीं होती । आय-कर 
की दर इस प्रकार ऊँचे स्तर पर निर्घारित की जाय कि निजी विनियोग हतोत्साहित ' 
न हों । इसलिये यह आवश्यक है कि ऊँची आय पर आय-कर की श्रपेक्षा पंजी कर . 
लगाया जाये | सरकारी व्यय स्देव ही, पूर्ण रोजगार के लिए, साधारण श्राय-कर 
प्रणाली की अपेक्षा श्रधिक होता है जबकि घाटे के व्यय का सहारा लिया जा रहा 
हो, क्योंकि घाटे के व्ययों की तुलना में करारोपण॒ से उपभोग में कमी श्रा जाती है 
भर इसलिए केवल उसी सीमा तक सक्तिय माँग उत्पन्त होती है जब तक कि कर 
, का भुगतान बचतों में से किया जाता है। आय-कर प्रणाली घाटे के बजटों की 
तुलना में केवल इसी दृष्टि से श्रच्छी होती है कि इसमें श्राय का वितरण 
भ्रधिक न्यायपूर्णो हो जाता है । किन्तु साथ ही साथ इस नीति से जनता को आपत्ति 
भी अभ्रधिक होती है । दोनों ही नीतियाँ भ्रपवाई जा सकती हैं। पहले आय-कर को 
बढ़ाया जा सकता है श्र फिर इसी के साथ-साथ घाटे के बजटों से भी काम लिया 
जा सकता है ।. 
ग्राय का पुनवितरण, भ्राय-कर लागू करने से पहले, मुल्य नियन्त्रण द्वारा 
भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि मजदूरी स्थिर रहे और उपभोग की वस्तुओं के 
य कम कर दिए जायें तो, लगभग उसी प्रकार वास्तविक लाभों का स्थानान्तरण 
है मजदूरी की ओर होगा, जिस प्रकार उपभोग की वस्तुओं के मूल्य स्थिर 
रहने और मजदूरी बढ़ने की स्थिति में होता.॥ यह नीति उपर्युक्त नीतियों की अपेक्षा 
झधिक उपयुक्त होगी यदि निजी विनियोगों की स्थिति पहले ही जैसी रहे। हाँ, 
इतना श्रवश्य है कि इसका प्रशासन एवं प्रवन्ध उतना त्तरल नहीं होता । यह भी हो 
सकता है कि मूल्य नियन्त्रण द्वारा मूल्य स्थिर रक्खे जाये और मजदूरी में वृद्धि कर 
दी जाए, किन्तु इसमें कठिनाई यह होंगी कि मजदूरी बढ़वाने की माँग फिर उन . 
उद्योगों में भी होने लगेगी जिनमें लाभ की दर ऊंची नहीं है झौर इसलिए इन 
उद्योगों को बिना श्राथिक सहायता दिये मूल्य स्थिर रखना कठिन हो जाएगा । 
इसी लिए व्यवहार में दोनों ही रीतियों को अपनाया जाता है। भ्रव हमें यह देखना है 
कि मूल्य स्थिर रहने पर जब मजदूरी बढ़ाई जाती है तो पूर्णा रोजगार वाली श्रथ- 
व्यवस्था में उसके क्‍या प्रभाव होंगे । इस रीति में भी पहली रीति की भाँति मजदूरी 
बढ़ेगी और लाभ गिरने लगेंगे । परिणामस्वरूप सक्रिय माँग में वृद्धि होगी श्रौर इसी 
लिए पूर्ण रोजगार में, ऊँची श्राय वालों के उपभोग में कमी करना श्रावश्यक हो 
जाएगा। श्रतः लाभों का मजदूरियों की ओर स्थानान्तरण करने के श्रतिरिक्त उचित 
दर पर आय-कर भी लाग्र करना चाहिए, जिससे उतने ही बजट के घाटे कम हो 
जायेगे.। वुछ भी हो, दोनों ही स्थितियों में बजट के घाटे उसी, भ्रनुपात में कम हो 


पु धर न गज 
न्कू ईरान ५४०५०७०४ | 
भरकर ही उप चाट का जी 7 
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ज़्प 


जायेंगे जिस अनुपात में पुतवितरण से उपभोग पर उत्पस्त होने वाले जो प्रभाव होते 
हैं, उनको दूर करने के लिए ग्रतिरिक्त आय-कर लगाया जाता है। अ्रव हम निम्न 
विष्कर्पों पर पहुँचते हैं :--- न्‍ 

प्रत्येक प्रकार के सरकारी व्यय से चाहे वह राजकीय विनियोगों पर क्रिया 
जाएया सामूहिक उपभोग बढ़ाने के लिए, श्राथिक सहायता देने के लिए, या तो घाटे 
के व्यय द्वारा या आयकर में वृद्धि करके, पूर्णा रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकती 
है । दूसरी स्थिति में सरकार का व्यय अधिक होगा, क्योंकि श्राथ का भुगतान 
करने वालों के उपभोग पर अधिक भार पड़ेगा । व्यवहार में जो व्यय प्राय-कर द्वारा 
प्राप्त घन में से किया जाता है, जो केवल पूरणं रोजगार प्राप्त करने के लिए ही लाभ- 
कारी नहीं होता, चल्कि आय के वितरण की असमानताम्रों को भी दूर करता है, जहाँ 
तक सम्भव हो श्रधिक से अ्रधिक किया जाए और यदि वह पूर्ण रोजगार प्राप्त करने 
के लिए पर्याप्त नहीं है तो ऋण प्राप्त करके व्यय को, जितनी श्रावद्यकता हो बढ़ाया 
जाए। लाभ की दरों को भी कम करके---चाहे यह कमी उपभोग की वस्तुओं के 
मूल्यों में कमी करके या स्थिर मुल्यों के साथ मजदूरी को बढ़ाकर प्राप्त की जाए 
और उसको यूल्य नियन्चरण के ढाँचे के ही श्रन्दर रखा जाए, तो भी सक्रिय माँग में 
वृद्धि होगी और पूर्ण रोजगार स्थिति प्राप्त करने में सरकारी व्यय का काम शोर 
भी सरल हो जाएगा । 

निजी विनियोगों को उसी सीमा तक बढ़ाना चाहिए, जो जनसंख्या के बढ़ने 
और श्रम की ग्रावश्यकता के साथ-साथ मणीनों की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के 
लिए पर्याप्त हो । यह प्राय-कर को संशोधित करके या ऊँची झ्राय वालों के लिए कर 
की दरों को कम करके या आय-कर के एक भाग के स्थान पर पूँजी कर लगाकर 
(ताकि लाभशीलता पर बुरा प्रभाव न पड़े) किया जा सकता हैं। इसके श्रत्तिरिक्त 
यह भी झ्रावश्यक होता है कि सरकार स्वयं तिजी विनियोगों में भाग ले (जैसे 
श्रमिकों के रहने के गन्दे स्थानों को सफाई) । परन्तु सरकारी व्यय ऐसा होता 
चाहिए जो निजी विनियोगों के साथ मिलकर पूर्ण रोजगार उत्पस्त कर सक्के । राज- 
कीय विनियोगों तथा उपभोग सम्बन्धी श्राथिक सहायता, दोनों मर्दों के बीच सर- 
कारी व्यय का वैटवारा सामाजिक प्रायमिकताम्रों के सिद्धान्त के भ्रनुक्तार होना 


चाहिए ।' हि 
राजस्व एवं पूर्ण रोजगार--हम अभी तक पूर्ण रोजगार स्थापित करने के 


हि गन 
बदेचन जा 


विभिन्‍न रीतियों का वर्णन कर रहे थे। यद्यपि ऊपर के पृष्ठों में जो विवेचता दी गईं 
है वह सब पूर्ण रोजगार और राजस्व के घनिप्ठ सम्बन्धों का ही एक श्रध्ययत हैँ, 
किन्तु वह सामान्य नीतियों का ही विश्लेषण था ओर उनका सम्बन्ध राजस्व श्र 
केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही था । अब हम निम्न में प्रत्यक्ष रूप से राजस्व ओर पूर्स 
7] उपयक्त सभी विवेचना थे, ८०० के विचारों पर झ्ाधारित हैं-- 

(६ ए. हक्ाच्टापाड प/रट ऋबाड 0 एजी हचाएएजशाधाए--श्ा प्‌, #तमाराएंत ०्और्सी 

खशाए/०४४707, 07. 39-58. 
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रोजगार की पारस्परिक निर्भरता की विवेचना करेंगे । 





का विचार था कि पूर्ति स्वयं श्रपती मांग उत्पन्न कर लेती है श्रोर निजी उपक्रम सभी 
उपलब्ध साधनों. का- उपयोग कर लेता है, यदि मजदूरी तथा लाभों से पर्याप्त लोच- 
पूर्णाता है । वे भ्राघुनिक अ्र्थ-शास्त्रियों की भाँति इस वात को स्वीकार नहीं करते थे 
कि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति के व्यय पर निर्भर करती है और यदि कोई 
व्यक्ति श्रपती आय को ख्चे न करके बचाता है, तो उससे दूसरे व्यक्तियों की भाय 
कम हो जाएगी वरन्‌ उनका विश्वास था कि समाज में एक व्यक्ति की बचत सर्देव 
दूसरे व्यक्तियों द्वारा विनियोगों में लग जाती है, वेकरार नहीं पड़ी रहती । इस 
लिये यदि सरकार इन साधनों का उपयोग करना चाहती है ती वह निजि उद्योग- 
पतियों को वंचित करके ही कर सकती है । जिसका अ्रभिप्राय यह हुआ कि राज- 
कीय विनियोगों या सरकारी व्यय से किसी प्रकार भी सक्रिय माँग उत्पन्न नहीं होगी 
श्रौर न ही रोजगारों में वृद्धि ही होगी । इसलिये सरकार को श्रपना बजट संतुलित 
रखना चाहिये । यही राजस्व का प्रमुख सिद्धान्त था। इसके अतिरिक्त भ्रौर भी कई 
सिद्धान्त थे । ३5 । 

(१) वजट को सन्तुलित रखना चाहिये । 

(२) बजट को छोटे से छोटा रखना चाहिये । 

(३) उपभोग पर कर लगाने चाहियें श्रौर बचतों को कर-मुक्त रखना 
चाहिये । जा 
(४) यदि बजट के घाटों का होना श्रनिवाययं हो तो दी्घ कालीन बौंढ चालू 
किये जायें । 

(४) ऋण केवल उत्पादक विनियोगों के लिए ही प्राप्त किये जाएँ। 

(६) राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करने के लिए ऐसे कर लागू किये जाएँ जो 
चालू उपभोग को कम करें। ह 

ये सब विचार एक इस मान्यता पर आधारित थे कि निजी विनियोग स्वय 
पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित करते हैं और राज्य हस्तक्षेप इस स्थिति को भंग 
कर देता है । 

पूर्ण रोजगार तथा ग्राघुनिक सिद्धान्त--किन्तु केन्स ने अपने सामान्य 
सिद्धान्त (0धाध० 7%9००७) द्वारा प्राचीन लेखकों के विचारों को छिन्त- 
भिन्‍न कर दिया । केन्स ने यह सिद्ध कर दिया कि उपभोग को कम करके झोर भाव 
को वचाकर पूँजी का एकच्रीकरण नहीं होता वल्कि बेकारी उत्पन्त होती है, राष्ट्रीय 
प्राय गिरती है श्रौर विनियोग कम होने ने पूँजी का एकत्रीकरण कम हो जाता है । 
प्राजकल यह कहना सम्मव नहीं है कि 'जो कुछ हम उपभोग नहीं कर पाते व्यापारी 
उसका उपयोग विनियोग के लिए कर लेता है', वल्कि श्रव तो यह कहा जाता है कि 
यदि हम उपभोग न करें तो व्यापारी विनियोग करने के लिए तैयार नहीं होंगे।' 
थुराने लेखकों के श्रनुसार ऐसा प्रतीत्त होता था कि मनुष्यों के लिए केवल एक ही 
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हि 


मगर खुला हुआ था--या तो उपभोग करें या विनियोग । किन्तु. आज यह गलत 
सिद्ध हो गया है श्रौर श्रव विनियोग और उपभोग दोनों एक दसरे पर निर्भर होते 
हैं । विना उपभोग के विनियोग सिद्ध नहीं होते और दोनों एक साथ गिरते हैं झौर 
एक साथ बढ़ते हैं। इन नये विचारों ने राजस्व के सिद्धान्तों में हलचल उत्पन्न कर 
दी । श्राजकल यह स्वीकार कर लिया गया है कि निज्जी उपक्रम पूर्ण रोजगार 
स्थापित नहीं करते और जितने भी उत्पादक साधन निजी उपक्रम द्वारा उपयोग में 
नहीं लाए जाते, उन सब पर राज्य, करारोपण के अतिरिक्त श्रम्य उपायों से, झपना 
स्वामित्व स्थापित कर लेता है या जब हम यह स्वीकार करते हैं कि समाज का व्यय 
इतना नहीं है कि सारे उपलब्ध उत्पादक साधन उपयोग में ले लिये जायें भोर 
प्रधिकतम राष्ट्रीय आय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, हम यह भी स्वीकार 
करते हैं कि यदि राज्य श्रपनी श्राय की श्रपेक्षा अधिक व्यय करे तो राष्ट्रीय प्राय 
में वृद्धि हो सकती हैं । अत: सन्तुलित उजटों के विचार को पुर्णतया समाप्त कर 
दिया गया है । इसके अतिरिक्त राजस्व के सिद्धान्तों में और भी अनेकों परिवर्तन 
हुए हैं । 
केन्स का कथन हूँ कि पूँजीवादी श्रर्थ-व्यवस्था में प्रभावशील माँग कम होने 
की सम्भावना सर्देव ही बनी रहती हैं, क्योंकि ऐसे देयों में उपभोग की अपेक्षा बचत 
की प्रवृत्ति श्रधिक होती है । परिणामतया श्रतिरिक्त श्राय के सृजन के साथ-साथ उ 
वस्तुओं और सेवाग्रों की मांग में वृद्धि नहीं होती जिनका उत्पादन किया गया था 
श्रौर इस प्रकार श्रथे-व्यवस्था में वेकारी उत्पन्त हो जाती है । ऐसी स्थिति में केस्स 
का सुकाव हैं कि राजकीय व्यय द्वारा प्रभावशील माँग को बढ़ाना चाहिए। इसी- 
लिए मन्दीकाल में भी प्रभावशील मांग को बढ़ाने के लिए राजकीय व्यय का महत्व 
बहुत अ्रधिक हो गया है । उसका कहना तो यहाँ तक है कि राजकीय व्यय को करने 
के लिए यदि हीनाथे प्रवन्धन करना पड़े तो भी कोई हानि नहीं । जैसा हम पहले कह 
धुके से का कहना था क्रि पूर्ण रोजयार के स्तर को प्राप्त करने के लिए उपभोग 
तथा विनियोग, दोनों में ही वद्धि करना आवश्यक है और निजी क्षेत्र में विनियोगों 
को उत्साहित करने के लिए भी राजकीय व्यय का प्रयोग करना लाभप्रद सिद्ध होता 
है । हेन्‍सन के भ्रनुसार निजी क्षेत्र में विनियोगों की कमी को पूरा करने के लिए 
नलकूप विस्फोटक क्रिया (?2ए॥७ श्ायांप?) तथा क्षतिपूरक व्यय ((जाफ्रशाषइ/09 
छाफ़ुथाताण८) का प्रयोग किया जा सकता हूँ | पहली क्रिया का उपयोग उप्त समय 
किया जाता है जबकि श्र्थ-व्यवस्था में किसी कारण से गड़बड़ी उत्पन्न हो गई हो तो 
उध्ते ठीक मार्ग पर लाने लिए के सरकार एक मुझ्त घतराशि का व्यय करे । दूसरी नीति 
का प्रयोग मिजी विभियोगों की कमी को पूरा करने के लिए करना चाहिए। सरकार 
को उस समय तक अपना व्यय करते रहना चाहिए जब तक कि निजी विनियोगों की 
कमी पूरी न हो जाए। हेन्सन ने इस नीति को विपरीत चक्रीय राजकोयीय नीनि 
((०प्रा8-07एटॉीएवी फाइट एजाएए) के नाम से सम्बोधित किया है । राजकीय व्यय 
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मांग को. बढ़ाना होता है । इसलिए पूर्ण रोजगार की स्थिति की स्थापना में इसका 
विशेष महत्व होता है । 


संतुलित बजट की नीति---यदि हम यह मानकर कि पूर्णे रोजगार स्थापित 
करना राज्य का कत्तेग्य हूँ तो संतुलित बजटों की नीति द्वारा, श्र्थात्‌ बिना ऋण 
प्राप्त किए हुए पूर्या रोजगार की स्थापना सम्बन्धी नीति की ओर ध्यान दें तो ज्ञान . 
होगा कि सरकार को आये का वितरण समान करने का प्रयत्न करना होगा । उसको 
ऐसी नीति भ्रपनानी होगी कि व्यक्ति चालू विनियोग सुविधाओ्रों की तुलना में अधिक 
बचाने का प्रयत्न करे । आय के समान वितरण में व्यक्तियों के उपभोग करने की 
सामान्य प्रवृत्ति अधिक होती है । इसलिये, जब कि निजी विनियोग के अवसर स्वयं 
निश्चित मात्रा में नहीं होते, पूर्ण रोजगार की स्थापना के लिए और आंय के पुनवित रण 
के लिए बहुत अ्रधिक प्रयत्न करने होंगे--करारोपरणा के ढाँचे में, आथिक सहायताओं 
ओर मूल्य नियंत्रण में परिवर्तत करने पड़ेंगे, ताकि प्र्व॑-व्यवस्था एक समान स्तर पर 
रहे | यहाँ पर हम केवल करारोपरा को ही झ्राय का समान वित्तरण प्राप्त करने के एक 
- उपाय के रूप में प्रयोग करेंगे । 


करारोपण का सहत्व--आधुनिक विचारधारा के श्रनुसार करारोपण केवल 
आ्राय प्राप्त करने का ही एक साधन नहीं हैँ, वरन्‌ आय के पुनवितरण का एक श्रस्त्र 
भी है जब कि प्राचीन लेखकों के लिये यह आय प्राप्त करने का एक साधनमात्र था १ 
उन लोगों का विचार था कि करारोपण से पूँजी का संचय कम हो जाता हैँ। उनके / 
अनुसार क्या यह अधिक श्रच्छा नहीं हैँ कि रोटी के वितरण की चिन्ता छोड़ कर हम | 
रोटी के आकार को बढ़ाने की ओर ध्यान दें ? आचीन काल -ें श्राय का समान 
वितरण आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं वरन्‌ सामाजिक न्याय के हृष्टिकोण से उपयुक्त 
माना जाता था । परन्तु आजकल आय के पुनवितरण सम्बन्धी उपायों को सामाजिक 
दृष्टि से नहीं वल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से श्रधिक महत्व दिया जाता है। आझाजकल 
उपभोग की श्रपेक्षा वचतों पर कर लगाने को अधिक उचित स्वीकार किया जाता 
है | भौर पुनवितरण सम्बन्धी करारोपण को श्राथिक एवं सामाजिक दोनों ही हृष्टि- 
कोणों से आवश्यक समझा गया है । आ्राथिक हृष्टिकोश से यह निजी बचतों को कम 
करने से सहायक सिद्ध होता है जो वेकारी दूर करने के लिये आवश्यक है। सामाजिक 
दृष्टिकोण से वह जीवन-स्तरों में समानता स्थापित करता है जो न्याय की हृष्टि से 
उचित है। अतः पुनवितरण सम्बन्धी करारोपण केवल वेकारी दूर करने के लिए ही 
आवश्यक नहीं है वरन्‌ सामाजिक आ्राय प्राप्त करने के लिये भी आवश्यक है। हम 
इस अध्याय के आरम्भ में ही कह चुके हैं कि आय के. पुनवितरण- सम्बन्धी करारोपण 
की नीति निर्धारित करते समय बड़ी सतर्कता से काम करना चाहिये और मुख्य रूप 
से दो बातों को ध्यान में रखना चाहिये--प्रथम, आय के समुचित वितरण (टहा058 
कंधधा०णांणय ० 7007८5) न कि शुद्ध वितरण पर कर लगाना चाहिये और 
दूपरे, करारोपण इस प्रकार किया जाए कि क्रदाताओ्ं की विनियोग करने की रुचि 
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कम न हो। उपर्युक्त दोनों बातों को आय कर लाग्रू करते समय घ्यान में रखना 
चाहिये । 

पुनवितरण सम्बन्धी करारोपण केवल आ्रायों के आाधिक्य को ही कम नहीं 
करता, वरन्‌ यह नि्ंन व्यक्तियों की आ्राय को बढ़ा भी सकता है । प्राय की यह 
वृद्धि या तो मुद्रा के रूप में हो सकती है, या वस्तु के रूप में, जैसे पारिवारिक भत्ते 
या निःशुल्क शिक्षा। कुछ लेखकों का विचार हे कि बड़ी आयों पर कर लगा कर 
छोटी श्रायों में दृद्धि करने से व्यक्तियों के कार्य करने की इच्छा कम हो जाती है । 
परत्तु न तो यह सदेव होता ही हे झौर न प्रत्येक प्रकार की सहायता ही के विरुद्ध 

हें भ्रापत्ति की जा सकती हूँ । उपभोग की झ्रावश्यक वस्तुग्नों के मूल्य कम करने ये 

लिए दी गई आर्थिक सहायताओं पर कम से कम यह बात लागू नहीं होती । वैसे भी 
सरकार के लिए यह तो सदेव ही सम्भव हैँ कि श्राथिक सहायता देने की अपेक्षा, 
मूल्य कम करने के लिए श्रप्रत्यक्ष कर न लगाए। उपभोग की वस्तुओं पर लगे हुए 
प्रत्येक कर से उपभोग कम होता हैँ और झाथिक सहायता से उपभोग बढ़ता हूँ । 
प्रत्येक कर या श्राथिक सहायता का प्रभाव विशेष इस वात पर निर्भर करता हैँ कि 
वस्तु विशेष की माँग की लोच कैसी है | साधारणतया यह देखा गया हैँ कि सामूहिक 
उपभोग की अधिकांश वस्तुओं की माँग श्राय के परिवर्तनों के सम्बन्ध में लोचदार 
होती है श्रौर मूल्य-नियन्त्रण के सम्बन्ध में वेलोच होती है । 

पुनवितरण सम्बन्धी करारोपण से पूंजी का संचय कम नहीं होता वरन्‌ उसमें 
वृद्धि होती है, यदि कर इस प्रकार लगाये जाएँ कि व्यापारियों की विनियोग करने 
की रुचि कम नहीं होती । निजी विनियोगों को प्रोत्साहन देने के लिए श्रर्यात्‌ धन 
का संचय अधिक तीत्र गति से होने देने के लिए--सबसे उत्तम विधि यह है कि उन 
वस्तुओरों के उपभोग को बढ़ावा दिया जाये, जिनके उत्पादन में उस पूंजी का विनियोग 
किया जा थके । उपभोग की वस्तुओं की माँग बढ़ने से निजी विनियोगों पर कभी भी 
बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । यदि पूर्ण रोजगार भी स्थापित हो गया हूँ तो भी उपभोग 
की वस्तुओं की माँग वढ़ने से निजी विनियोग हृतोत्साहित नहीं होंगे, वरन्‌ बस्तुओं के 
मूल्य बढ़ने से उपभोक्ताओ्रों की ही बास्तविक श्राय कम होगी । भ्रतः यदि व्यक्तियों 
की उपभोग करने की प्रवृत्ति में वृद्धि करने के लिए करारोपण किया जाता हैं तो 
वह विनियोगों को हतोत्साहिंत न करके प्रोत्साहित करेगा। किन्तु यह उसी समय 
होगा जब कि कर ऐसे लगाये गए हों जिनसे व्यक्तियों के विनियोगों से प्राप्त होने 
वाले लाभों से कमी नहीं होती ! 

उपभोग करने की प्रवृत्ति में इतनी वृद्धि हो सकती हैँ कि मुद्रा-प्रसार उत्पन्‍्त 
हो जाए । किन्तु श्राथुनिक श्रथ॑-व्यवस्था में ऐसे मुद्रा-असार का आजकल कुछ भी भय 
नहीं है; निजी श्र सरकारी दोनों ही प्रकार कक व्ययों से ऐसा हो सकता हूँ । 
हमें यहां पर केवल सरकारी व्यय की ग्रोर ही दष्टिपात करना है | पूरा रोजगार कै 
सम्बन्ध में साघारणतया यह मान लिया जाता हूँ कि सरकार केवल उसी सीमा तक 
श्रपना व्यय बढ़ाती है जितना पूर्ण रोजगार की स्थिति को स्थापित करने तथा बनाथ 
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रखने के लिए आवश्यक होता है। किन्तु यह मान्यता श्रवास्तविक है। श्राघुनिक 
समाज में कुछ सामूहिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको प्राथमिकता देनी होती है शौर 
जिन पर बहुत श्रधिक खे करना पड़ता है। यदि यह मान भी लिया जाए कि 
समाज में घन का वितरण इस प्रकार हो रहा है कि देश में उपलब्ध सभी साधनों 
का उपयोग करने के लिए पर्याप्त है तो भी स्वतन्त्र वास्तविक साधनों को ,अपने 
उपयोग के लिए प्राप्त करने के हेतु सरकार करारोपरा करेगी । इस प्रकार करारोपण 
नीति के दो कार्य होते हैं--प्रथम, सरकार इस भस्त्र के द्वारा उन साधनों के निजी 
उपयोग को नियन्त्रित करती है, जिनकी श्रावश्यकता स्वय उसको होती है, भौर 
दूसरे, इसके द्वारा देश में श्राय का वितरण ठीक किया जाता है। करारोपण मुद्रा- 
प्रसार विरोधक भी होता है, भ्रर्थात्‌ करारोपण से सरकार मुद्रा-प्रसार को भी नियंत्रित 
कर सकती है। ऐसा करारोपण उपभोग को हतोत्साहित करता है । श्र वास्तविक 
साथनों को सरकार के उपयोग के लिए उपलब्ध करता है। किन्तु ऐसे करों को 
केवल उसी समय अच्छा कहा जा सकता है जब सरकार उन साधनों का इस प्रकार 
उपयोग करती है कि सामूहिक कल्यारा में इतनी वृद्धि होती है, जितनी निजी उपयोग 
में नहीं होती । वास्तव में उपभोग पर जो कर लगाए जाते हैं उनसे प्राप्त होने वाली 
आय को सरकार को बड़ी सावधानी से श्रौर उसका बड़ा ही उत्तम उपयोग करना 
चाहिये। ऋणों तथा निजी बचतों पर लगाये हुए करों द्वारा जो घन प्राप्त होता है 
उसके सम्बन्ध में इतनी सतर्कता वरतने की श्रावश्यकता नहीं होती क्योंकि. पहली 
स्थिति में सरकार उन साधनों को निकाल देती है जिनका उपयोग व्यक्ति अपने लिए 
करते, किन्तु दूसरी स्थिति में वह ऐसे साधन निकालती है जिनका उपयोग व्यक्ति 
अपने काम के लिए नहीं करते श्रोर उनको बिना उपयोग के पड़ा रहने देते । प्राचीन 
विचारधारा में इस प्रकार की कोई भी कठिनाई उत्पन्त नहीं होती, क्योंकि प्राचीन 
लेखकों के अनुसार प्रत्येक कर ही उद्देश्य की पूर्ति करता है, प्रर्थात्‌ प्रत्येक कर से ही 
सावन निजी उपयोगोीं में से निकाल लिए जाते हैं धौर प्रत्येक कर ही मुद्रा-प्रसार 
मिरोधक होता है । श्राधुनिक विचारधारा में प्रत्येक कर के प्रभाव भ्रलग-भ्र॒लग होते 
हैं भौर इसी प्रकार हर प्रकार के ऋण के प्रभाव भी श्रलग-प्रलग होते हैं । इसलिए 
सामान्य रूप से यह कहना है कि राजकीय व्यय का इतना प्रतिशत (जेसे ४०% ) 
करों द्वारा प्राप्त आय में से श्रौर इतना प्रतिशत (जैसे ६०%) ऋणों से पूरा होना 
चाहिए; सभी परिस्थितियों के लिए उचित नहीं होगा । इसके श्रतिरिक्त इन सूचनाप्रों. 
तथा अनुमानों से मुद्रा प्रसार की नीति के सम्बन्ध में भी कुछ लाभ नहीं होता, जब 
तक यह न मालूम हो कि करों और ऋणों के ल्लोत क्या हैं। अत: पुनरवितरणं सम्बन्धी 
करारोपणा नीति का निर्माण तथा करों का चुनाव बड़ी सावधानी एवं बुद्धिमानी से 
करना चाहिए। | ॥ ः 
प्रसन्‍्तुलित वजट की नीति--प्रभी तक हम सन्तुलित बजट की नीति के 
आशिक प्रभावों का विश्लेपण कर रहे थे । भ्रव हम असंन्चुलित वंजट की नीति के . 
आशिक प्रभावों की विवेचना करेंगे। जब पूर्ण रोजगार की स्थिति की स्थापना के 


| 


पूर्ण रोज़गार एवं राजस्व-नीति पे 
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५ अं 


लिए करारोपण द्वारा आय के पुनवितरण से सन्‍्तोपजनक परिणाम प्राप्त नहीं हो 
पाते, तव घाटे के वजटों का सहारा लेना पड़ता है । घादे के बजटों का अभिप्राय 
यह होता है कि सरकार को अपनी झाय की श्रपेक्षा अधिक व्यय करना पड़ता 
है। इससे पहले कि हम घाटे के वजटों के परिणामों की ओर ध्यान दें, यह 
बताना श्रावश्यक हैँ कि पूर्ण रोजगार के लिए राजकीय व्यय का क्या महत्व 
होता है । 

राजकीय व्यय तथा पूर्ण रोजगार--राजस्व नीति के सभी यन्त्रों में राज- 
कीय व्यय को सबसे शक्तिशाली यन्त्र माना गया है । राजकीय व्यय के तीन उद्देश्य 
हो सकते हैं :--- 

१-उपभोग को प्रभावित करने के लिए, २-निजी विनियोगों को प्रभावित 
करने के लिए, और ३-राजकीय विनियोगों के लिए। हम इनका विश्लेषण निम्न 
अनुच्छेदों में करेंगे । हु ेृ 

हम पहले बता चुके हैं कि उपभोगों की मात्रा में कमी होने के कारण हँ 
प्रभावशील माँग कम होती है, अ्रतः प्रभावशील माँग को बढ़ाने के लिए व्यक्तियों की 
उपभोग शक्ति को बढ़ाना आवश्यक होता है । इस हप्टि से सरकार को कम श्राय 
बाले व्यक्तियों को आ्राथिक सहायता प्रदान करनी चाहिए । भ्रमरीका में इस नीतिका 
प्रयोग अवसाद काल में एक बड़े पैमाने पर किया गया था। ! है 

निजी विनियोगों में कमी होने के कारण भी प्रभावद्यौल मांग में कमी 
हो जाती है, विशेषकर पूंजीवादी देशों में ॥ यदि निजी विनियोगों को बढ़ा दिया 
जाए तो प्रभावशील माँग स्वयं ही वढ़ जाएगी । राजकीय व्यय द्वारा निजी विनि- 
योगों को निम्नांकित प्रकार से बढ़ाया जा सकता है :--[अ्रे) निजी विनियोगों की 
बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि व्याज की दर की श्रपेक्षा लाभ-दर श्रधिक ही । 
सरकार को चाहिए कि वह अपनी नीति द्वारा ब्याज 23 दर को कम करने का 
प्रयत्त करे । (व) सरकार अपनी करन-तोति द्वारा, विशैपकर विभेदात्मक हक 
रोपणा द्वारा निजी विनियोगों पर लगे हुए करकोया तो हटा दे या उसे कम 
कर दे। यह भी एक प्रकार का राजकीय व्यय होगा क्योंकि 4 नीति से सरकार 
की श्राय में कमी हो जाएगी श्ौर इसे छुपा हुआ व्यय कह सकते ह | पा सरकार ' 
उद्योगों में नवीन उत्पादन प्रणाली तथा नयी मशीनों के प्रयोग कँ लिए निजी का 
को आथिक सहायता दे । इससे विनियोग प्रोत्साहित होंगे श्र हक में 338 । 
(द) श्रन्त में, सरकार सीमान्त उद्योगों को कि हायता है । हि है का # भ 
यता उद्योग-विशेष में लगे हुए श्रमिकों के भनुपत हे कक कक 
श्रमिकों वाले उद्योगों को प्रधिक सहायता मिलने से घील माँग में प्रधिक 
गे पी व्यय द्वारा सरकार राजकीय क्षेत्र में विनियोगों पी मात्रा को 


बच 


बढ़ा सकती है ताकि विजी क्षेत्र में विनियोगों की जो कमी हू वह पूरी हो दाए भौर 


दुइ्प.... राजस्व 


अभावशील माँग में वृद्धि हो जाए । राजकीय विनियोग निम्न प्रकार किये जा सकते 
'हैं : (श्र) सरकार, यदि झावश्यकता हो तब श्रनुत्पादक कार्यों में भी विनियोग करे 
“ताकि बेकार व्यक्तियों को काम मिले और प्रभावशील माँग में वृद्धि हो। केन्स ने 
इस नीति को ॥648०॥॥8' के नाम से पुकारा है। (व) सरकार सामाजिक सेवाएं 
प्रदान करने के लिए जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़कें, नहरें इत्यादि बनाने में व्यय कर 
सकती है । ऐसे व्यय से सामाजिक कल्याण में वृद्धि होने के साथ-साथ उत्पादन व्यय 
में भी वृद्धि होती है। (स) सरकार कुछ ऐसे खर्चे भी कर सकती है जिससे निजी 
उपभोगों में वृद्धि हो जाए, जसे, स्कूल जाने वाले बच्चों को नि:शुल्क भोजन, दूध, 
दवाइयाँ इत्यादि । (द) सरकार उत्पादक उद्यमों में विनियोग करके भी समाज में 
कुल विनियोगों की मात्रा को बढ़ा सकती है । इस नीति के श्रन्तगंत सरकार नये-नये 
उद्योगों को चालू करे ताकि अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार मिले और उनके 
उपभोग स्तर में वृद्धि हो, ताकि समाज की प्रभावशील माँग में वृद्धि हो सके ।. (य) 
अ्रन्त में, सरकार निर्यातों को बढ़ाने के लिए राजकीय व्यय को बढ़ाये । ऐसी नीति 
से देश के उद्योगों का विकास होगा, व्यक्तियों को काम मिलेगा तथा उनकी श्राय _ 
शव उपभोग में वद्धि होगी । 

ग्रत: स्पष्ट है कि राजकीय व्यय द्वारा विनियोगों तथा उपभोग में विभिन्‍न 
अ्रकार से वृद्धि करके पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है श्रौर 
उसके स्तर को ऊंचा किया जा सकता है । 


राजकीय ऋण तथा पूर्ण रोजगार-- 
इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि बजट के हर घाटे से राष्ट्रीय ऋरा में 
वृद्धि होती है | यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं--प्रथम, राष्ट्रीय ऋण के आकार को 
कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं ? और दूसरे राष्ट्रीय ऋण में किस प्रकार के ऋरणों . 
द्वारा वद्धि करनी चाहिए ? पहला प्रश्न राष्ट्रीय ऋण की राशि से सम्बन्धित है 
झ्रौर दूसरा उसके गुणों से, अर्थात्‌ ऋण दीघेकालीन बॉण्ड में होता चाहिए या भल्प- 
कालीन पत्रों में या नकदी में । 
' आनन्‍्तरिक राष्ट्रीय ऋण के सम्बन्ध में बहुधा यह श्रापत्ति दिखाई जाती है 
',. कि ऋणों द्वारा जो घन का स्थानान्तर होता है वह अनुचित होता है और इन 
 ऋणों के भार का वितरण भी उचित नहीं होता श्रर्थात्‌ जिन व्यक्तियों पर भार 
नहीं पड़ना चाहिए उन पर पड़ता है और जिनको सहन करना चाहिए वे बच जाते 
हैं । 'कुंछ लोगों का यह भी कहना है कि ये ऋण ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त किये 
हैं जो देने योग्य नहीं । इसलिए जितना ऋण का आधार बढ़ता जाता है उतना ही 


' » उसका भार भी जनता पर बढ़ता जाता है । किन्तु यह सही नहीं है। राष्ट्रीय ऋण 


। 5 केबल उसी समय भारणयुक्त होता है जबकि सम्पूर्ण ऋण की राशि केवल मुट्ठी भर 
व्यक्तियों द्वारा ही प्रदान की जाती हैँ और जिनको प्रत्येक वर्ष सूद के रूप में एक 
वहुत बड़ी घनराश्षि प्राप्त होती है श्रोर इसलिए ये थोड़े से ब्यक्ति प्रत्येक वर्ष झौर 


अंग कक ष्। 
जप 
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- अधिक घनी होते जाते हैं, जो श्रन्यायपूर्ण है। श्रत: ऋण के मार बड़ें या छोटे श्राकार 


के कारण बड़ा या छोटा नहीं होता वरन्‌ ऋरा पत्रों के स्वामित्व के कारण ऋण-भार 
कम या अ्रधिक होता हैँ। राष्ट्रीय ऋण, इसलिये श्राय के वितरण की अ्समानतायें 
भी उत्पन्न कर देते हैं--वास्तव में यही मौलिक समस्या हैँ । 

पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए, जहाँ तक ऋण की राशि का सम्बन्ध हें, 
जो समस्या ऋण के तत्कालीन प्रभावों की इतनी विषम नहीं होती जितनी कि 
इस वात की होती है कि हीनार्थ प्रवच्चन द्वारा पूर्ण रोजगार प्राप्त करने की नीति 
उचित हूँ या अनुचित । युद्ध के लिये प्राप्त की गई ऋणरा-राशि में प्रत्येक वर्ष बुद्धि 
होती जाती हैँ, क्योंकि प्रत्येक वर्ष सूद दर सूद लगता जाता हैँ श्रोर राशि बढ़ती 
जाती है । ऐसी वृद्धि से श्राय के वितरण की प्रसमानतायें श्र भी बढ़ती जाती है । 
इसलिए राष्ट्रीय ऋण की बहुत वड़ी समस्या श्राय के वितरण के सम्बन्ध में हैँ. श्रौर 
ऋगण-भार के स्थानान्तरण की समस्या तो केवल एक सहायक समस्या ही है । 

सरकारी बांडों का स्वामित्व व्यक्ति को केवल घन प्राप्त करने का अविकार 
ही प्रस्तुत नहीं करता बल्कि वापिक आय प्राप्त करने के लिए भी अधिकार प्रदान 
करता है। जब ऋण पर केवल थोड़े से व्यक्तियों का ही स्वामित्व होता हूँ और 
ऋण की राश्षि में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती जाती हैं तो आय तथा घन प्राप्त करने के 
अधिकार भी थोड़े से ही व्यक्तियों के हाथों में एकत्रित हो जाते हैं। यदि करों में 
इस प्रकार हेर-फेर कर दी जाए कि यह अधिकार कम हो जायें तव भी घन प्राप्त 
करने के अधिकार तो एकत्रित होते ही रहेंगे, चाहे वापिक आ्राय श्राप्त करने के 
झ्रधिकारों में कमी भले ही हो जाय | इस प्रकार धनी व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर 
वृद्धि होती ही रहेगी जो सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोणों से श्रनुचित हे । 
हाँ, पूर्ण रोजगार की हृष्टि से यह उचित हो सकता है, क्योंकि घनी व्यक्तियों को 
आराय में वृद्धि होने से उनके उपभोग करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती हैँ, लिससे 
पूर्ण रोजगार स्थिति स्थापित होने में सहायता मिलतो है। परन्तु ऐसे पूर्ण रोजगार 
को सामाजिक एंवं ग्राथिक दृष्टिकोश से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। 
यह ध्यान रहें कि इन मुद्रा स्वत्वों, (707०9 #065) का एकत्रीकरण पूर्ण रोजगार 
की नीति के कारण नहीं होता, वल्कि यह घन की उन अ्रसमानतायों के कारण उत्पन्न 
होता है जो ऋण प्राप्त करने के पहले ही से विद्यमान थों । इसीलिए तो बंप समय 
पर उत्पन्न होने वाले अवसाद आवश्यक होते हैं, क्योंकि वह इन मुद्रा स्वत्वा के 
मूल्य को गिरा देते है । े मिस 

ऋणों द्वारा प्राप्त राशि को खर्च करने के उद्देश्य या खंचे करन की विधि 
का ते तो ऋशण-ग्रस्तता के श्राकार पर झरौरि न सूद की दर पह हो कोई अधाति पा 
है । सरकार इस राशि को जिस भ्रकार चाह व्यय कर सकती हूँ । सरकार ई जिायि 
अधिक उ्देश्यों से निर्धारित नहीं होते वल्कि सामाजिक प्रायमिक्रता [5००थ 
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में कौन से आ्रथिक साधन वेकार हैं और उनमें से किन को विना कठिताई के प्राप्त 
' किया जा सकता है । सामाजिक प्राथमिकता के विचारों से प्रेरित होकर सरकार यह 
भी सोच सकती है कि स्थायी. पूंजी का निर्माण करना अ्रधिक वांछनीय हो सकता है 
जैसे, सड़कों, स्कूलों, श्रस्पतालों आदि का निर्माण या. सरकार यह भी निर्णय कर 
सकती है कि वह श्रपने व्यय को उपभोक्ताग्नों के व्यय को बढ़ाने के उद्देश्य से करे । 
दोनों ही स्थितियों में केवल उपभोग में ही वृद्धि नहीं होती वल्कि उत्पादक पूँजी में 
भी वृद्धि होती है, वर्योंकि मशीनों तथा स्थायी पूँजी की माँग केवल वस्तुओं की. माँग 
'से ही उत्पन्न होती है । इस प्रकार मुख्य ध्यान देने योग्य वात यह है कि निजी 
विनियोग की क्रिया एक उत्पादित घटना है, जो लाभ की. आ्राश्ञा से प्रेरित होती है 
ओर लाभ की ग्राशा स्वयं अन्तिम वस्तु की वास्तविक या आ्राशातीत माँग की वृद्धि 
पर निर्भर करती है। सरकारी विनियोगों में यह बात नहीं होती, सरकार चाहे तो 
उपभोंग को बढ़ा सकती है या निजी विनियोगों को प्रोत्साहित कर सकती है । किन्तु 
राशनिंग व्यवस्था में इस प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं होती । 
जिन लेखकों ने पूर्ण रोजगार के लिए निजी विनियोगों को श्रोत्साहन देने 
का समंर्थन किया है उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि निजी विनियोग . 
केवल उत्पादित (6०7४००) होते हैं । में रियायतें करने और झ्ाथिक सहायता 
प्रदान करने से निजी विनियोग प्रीत्साहित तो अभ्रवश्य हो सकते हैं, किन्तु पूँजीगत 
वस्तुओं का संचय उस समय तक निराबार होगा जब तक उपभोक्ताओं की ऋय- 
शक्ति में वृद्धि नहीं होती । श्रत: दीघेकाल में केवल निजी विनियोगों को आर्थिक 
सहायता प्रदान करके ही समस्या नहीं हल हो जाती । यह केवल मन्दी काल में 
रोजगार के स्तर को ऊंचा उठाने भें सफल हो सकती है, पूर्ण रोजगार के बनाये 
रखने में नहीं । हम पहले भी इस विपय पर काफी दृष्टि डाल चुके हैं। ब्रव हम 
इस प्रइन पर विचार प्रकट करेंगे कि एक बड़े राष्ट्रीय ऋण से मुद्रा-स्फीति उत्पन्व 
होती है या नहीं ? 
व्यक्तियों के पास केवल मुद्रा के एकत्रित होने या मुंद्रा-स्वत्वों के अधिकार 
एकत्रित हो जाने से ही मुद्रा-स्फीति उत्पन्न नहीं होती | मुद्रा-स्फीति उसी समय 
आरम्भ होती है जब लोग अपनी मुद्रा को खर्च करते हैं। परन्तु प्रन्‍न यह है कि 
मुद्रा की उपस्थिति या मुद्रा प्राप्त करने के श्रविकारों की उपस्थिति निजी व्यय पर 
कोई प्रभाव डालती है या नहीं ? मनुष्य का खर्चा उसकी श्राय से निर्धारित होता 
है । यदि मनुष्य कुछ भी व बचाकर अपनी पूरी श्राय खर्च कर देते हैं तो उन्तका 
व्यय उस स्थिति की अपेक्षा अधिक होगा जबकि झ्राय में से वह कुछ बचत कर रहे 
थे। इसी प्रकार व्यय में श्रौर भी वृद्धि हो सकती है यदि मनृष्य अपनी पुरानी 
बचतों को चालू श्रावश्यकताओ्रों पर खर्च करने लगे | पूर्णो रोजगार वाली शथ- 
व्यवस्था में एकत्रित धन या मुद्रा प्राप्त करने के श्रधिकारों के एकत्रित करने का _ 
ई भी प्रभाव नहीं पड़ता, केवल इसी का प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति श्रपनी पूरी 
चालू आय उपभोग पर व्यय करना पारम्भ कर रहे हैं या नहीं । यदि वे पूरो आय 
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खर्च करता आरम्भ कर देते हैं तो अवश्य ही मुद्रा-स्फीति उत्पन्न हो जायेदी । 
सारांश में उपभोग करने की प्रवृत्ति में तनिक भी वृद्धि होने से पूर्ण रोजगार-ब्यवस्वा 
मे मुद्रा-स्फीति आरम्भ हो जाती है बदि सरकार वास्तविक साधनों का उपयोग 
उत्ता अनुपात में कम नहीं कर देती । इस प्रकार एक बड़ा राष्ट्रीय ऋण मद्वा-स्परोति 
को उत्पन्त नहीं करता । 
जहाँ तक इस प्रश्त का सम्बन्ध हैं कि बजट के घाटों के लिए वित्त-प्रधन्ध 
की कौनसी रीति श्रपनाई जाये जिससे मुद्रा-प्रसार कम हो, इसके सम्बन्ध में वही 
कहना होगा कि सरकार को सभी नीतियाँ श्रपनानी चाहिये, फ्िन्त किसी समय- 
विशेष पर केवल वही विधि अ्पनाई णाए जिसका स्वागत बारमे के लिए जनता 
तैयार हो भ्र्थात्‌ जिसकी जनता स्वीकार करले । हम वत्ता ही सुके हैं कि घाटे स्वयं 
अपने लिए श्रावश्यक बचें उत्पन्न कर लेते हैं यदि यह बचतें इच्दित हैं प्र्यात्‌ 
व्यक्तियों ने श्रपती सारी श्रावश्यकताशों को सन्तुष्ट करके श्रपनी ब्राय में से यदि 
कुछ घन बचाया है तो उसका उपभोग पर या विनियोगों में एकदम प्रकस्मात ही 
खर्च होना सम्भव नहीं है । यदि सरकार इन घाटों को पूरा करने के लिए देवल 
दोर्घकालीन वॉण्ड ही चालू करती है तो विचा किसी उद्देय या लाभ के सूद की दर 
बढ़ जायेगी श्रौर यदि सरकार सूद की दर को नीचा रखने के लिए केवल प्रत्प- 
कालीन ऋणों या सस्ती मुद्रा निकालकर (४४५४8 890 ग्राधध5५ 20४०॥0९४) द्वारा 
घाटों को पूरा करवा चाहती हैं तो बैंकों के नकद श्राधार (४श 8885) में इस 
प्रकार वृद्धि करने से सूद की दरों का समस्त ढाँचा छिन्त-मिन्‍त हो जायेगा शौर 
परिणामस्वरूप पूंजीगत मूल्यों पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ेंगे । श्रतः इन दोनों विधियों 
में से कोई भी वांछनीय नहीं है । पहली विधि में निजी विनियोग की क्रियाझ्रों की 
हानि होगी भ्रौर दूसरी में मुद्रा-स्फीति होगी श्रौर विलास को वस्तुग्रों का उपभोग 
बढ़ने लगेगा । वास्तव में सरकार को दोनों ही विधियों का प्रयोग करना चाहिये । 
प्र्थात्‌ श्रल्वकालीन और दीघेकालीन दोनों ही प्रकार के ऋण-पत्रों को चालू करना 
चाहिए श्रौर यदि फिर भी कुछ कमी रह जाय तो उसकी पूर्ति सस्ती सुद्रा की निकासी 
करके की जाए। इसकी कोई भी श्रावश्यकता नहीं है कि बैंकों पर या जनता पर 
प्रत्यघिक दवाव डाला जाए या उन्हें सममाया-बुझाया जाए श्रोर जो ऋण दान 
स्वेच्छा से प्राप्त हो रहे हैं उनकी गति को तीब्र किया जाये। यदि व्यक्तियों में 
बदलना चाहते हैं तो सरकार सूद की दर कम कर सहूती है या दीघंकालीन । यह 
प्रवत्ति हो रही है कि वे अल्पकफालीन ऋण-पत्रों को दीघेकालीन बॉग्ड को सरीदने 
तथा बेचने के मूल्यों के बीच एक कृत्रिम अन्तर उत्तन्‍्त छर सकती है। पूछा सोदग 
में मिजी विनियोग क्रियान्रों को केवल सूद की दर में फेर-बदल करडे ही नियन्‍्त्रस 
करना सम्भव नहीं होगा । केवल अ्रसाधारण परिस्थितियों के कारण उत्सत्त द्रोने 
घाली मुद्रा-स्फीति को, भयभीव होकर, मौद्विक नीति से उलट-फैर करो नियन्धस 
नहीं करना चाहिए । दास्तविक मुद्रा-स्फीति को भारी प्रवतिशीय ऋारापरा से 
रोकना चाहिए और यदि ब्रावश्यकता हो तो राशनिय झीर बन्दरील जता सहसाक 


६४५३ 2 राजस्व 


रीतियां भी अपनानी चाहियें। इन रीतियों को अपनाने में यह सोचने की झ्रावश्यकता 
नहीं है कि क्योंकि यह पूर्ण रोजगार के स्थायित्व को क्षत्ति पहुँचाएगी इसलिये इनको 
न भ्रनाया जाए। वास्तव में पूर्ण रोजगार से प्राप्त होने वाले लाभ मुद्रा-स्फीति की 
हानियों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं । | | 
निष्कर्ष---उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नयी विचारधारा का यह विश्वास 
हैँ कि श्रव यह सरकारी शवित में हैं कि वह साधनों के अधिकतम तथा पूर्ण उपयोग 
को सम्भव बनाये, क्योंकि उसको यह भी अधिकार हूँ कि व्यक्तियों की श्राय का एक 
. भाग करों द्वारा प्राप्त करले और इस प्रकार प्राप्त की हुई श्राय को जिस प्रकार 
चाहे ख्च' करे और उसको यह भी अधिकार हूँ कि वह जनता की इच्छानुसार जिस 
प्रकार के ऋण-पन्र चाहे छापे चाहे कागजी मुद्रा के रूप में या बॉण्ड श्र प्रतिभूतियों 
के रूप में । पूर्ण रोजगार स्थापित करने के लिए वह पुनवितरण सम्बन्धी करारोपरण 
(80579 7007०8 ६85४०॥४07) भी कर सकती है और घाटे के बजटों का भी सहारा . 
ले सकती हूँ । किन्तु व्यवहार में अकेली कोई भी एक नीति सफल नहीं हो पायेगी । 
इसलिए व्यावहारिक नीति में दोनों का ही मिश्रण होना चाहिए । परन्तु इसकी. 
सफलता भी इसी वात पर निर्भर करती हैँ कि श्राय का समुचित या कुल वितरण 
(87088 ता8परींगरध0 0 7007८8) ठोक हो । नई विचारधारा यह भी स्वीकार 
करतो हैँ कि सरकार सूद की दर को भी नियन्त्रित कर सकती हैँ। और लाभकर्त्ता 
(०थांथ) की खामोशी या निराशा को भी समाप्त कर सकती हैं)! इसलिए नई 
विचारघारा को लाग्रू करना, सामाजिक और श्राथिक, दोनों ही दृष्टिकोणों से 
महत्वपर्ण हैँ । व्यक्तियों की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं 
है । कर लगाना श्र ऋणरषा प्राप्त करना कोई नई बात नहीं हूँ । यह तो सरकार नई 
विचारधारा के आगमन से पहले ही करती श्रा रही हे, किन्तु ग्राज नई विचारधारा 
ने इनके उद्देश्य श्रौर इनको उपयोग करने के नियमों में पंरिवर्तत कर दिया है । भव 
इनका उपयोग निम्न नियमों के अनुसार होना चाहिए 
| प्रथम, सरकार को प्रचलित कर-प्रणाली का ध्यानपूर्वक भ्रध्यपत करना. 
९ ' चाहिए और विभिन्‍न करों के उपभोग, निजी विनियोग तथा निजी बचतों पर पड़ने 
वाले प्रभावों के आधार पर उनमें भेद करना चाहिए। इस अध्ययन से सरकार यह 
पता लगा सकेगी कि जिन साधनों को उद्योगपति काम में लगाना नहीं चाहते उन . 
के आकार .पर करारोपर के क्या प्रभाव होंगे । 
_> . दूसरे, करारोपणा का उपयोग केवल, काम में न लाए जाने वाले साधनों के... 
आकार में फेर-वदल करना ही होना चाहिए, जिसकी कमी श्रौर वृद्धि सामाजिक 
प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी । 
तीसरे, जो कुछ भी शेप रहता हैँ (दूसरे नियम के भ्रन्तर्गेत निर्णय लेने के 
वाद) सरकार इन बेकार साधनों को हीनाय॑ं-प्रवन्धन द्वारा अपने उपयोग में ले ले । 


5 आन 
2. ॥.. ऐड्वा०ही) & 0९१, (7४८ झलशागाएधंट त॒ #॥/-+ाफाएिप्राश।, 9. 20, 


पूरा रोज़यार एवं राजस्व-नीति ६४३ 


अत: आज नई विचारबारा के श्रभाव में राजकीय 
श्रीर उद्देश्य बैणतया बदल गया है । प्राज राजस्व का प्रमुख उद्दे्य देश में साधनों 
के पूरा उपयोग को सम्भव बनाना हूँ केवल आय भ्रौर व्यय या शुद्ध वित्तीय हष्टि- 
कोण से आय आप्त करना या व्यय करना नहीं हैं । नयी विचारधारा में सामाडिक 
कल्याण का तत्व है और राजस्व का उदेश्य सामाजिक कल्याण में बद्धि करना है 
जव कि प्राचीन विचारवारा में वित्तीय तत्व था श्र उस समय राजस्व का उद्देश्य 


व्यक्तिगत हित को श्रग्रसर करना था। सारांश में राजस्व पूर्ण रोजगार स्थापित 
“पे का एकमात्र श्रस्त्र है । 


वित्त (राज स्व) का रुप 


हल 


_|मारत में बेरोज़गारी की. 
समस्या 


: भ्रध्याय 3& | (एरठप्राक्राध 67 एफाणश0४- 
शायर वार वरार02) 





आवकथन--- 


बेकारी, पूंजीवादी देशों की एक प्रमुख विशेषता है । श्रन्तर केवल इतना है 
कि इस समस्या का झाकार एवं प्रक्नति प्रत्येक देश में अलग-अलग है । भारत की 
भ्र्थ-व्यवस्था भी पूँजीवादी होने के कारण यहाँ पर वेकारी की समस्या भी बहुत 
विषम है। भारत की वेकारी को समस्या है तो बहुत पुराती किन्तु दूसरे महायुद्ध के 
बाद से इस समस्या के श्राकार और विषमता दोनों ही में बहुत श्रधिक वृद्धि हो गई 
है । वेकारी पिछड़े हुए देशों का एक प्रमुख लक्षण होता है । विकसित देशों में जबकि 
बैकारी मुख्य रूप से श्रौद्योगिक श्रमिकों के बीच होती है पिछड़े हुए देशों में वेकारी 
लगभग श्रथं-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में ही पाई जाती है। पिछड़े हुए एक अर्दध- 
विकसित देश में वेकारी प्राकृतिक साधनों के अ्रभाव में नहीं होती, जैसे भारत में । 
हमारे देश में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में होते हुए भी वेक्ारी श्रपनी चरम सीमा 
पर है । विकसित देशों में वेकारी केवल क्षरिक और श्रस्थायी होती है शौर केवल 
उत्पादन विधि में उलट-फैर होने के कारण ही बेकारी को जन्म मिलता है। किन्तु 
पिछड़े हुए देशों में वेकारी की समस्या बहुत कुछ स्थायी होती है। भारत भी 
एक पिछड़ा हुआ देश है और यहाँ पर बेकारी श्रौर कम रोजगारी (एगतंश- 
९०॥ए०शाथा।) दोनों का ही प्रकोप बहुत कुछ अटल है । यहाँ पर बेकारी तीच 
प्रकार की हैं :-- (शञ्र) कृषि बेरोजगारी, (ब) श्रौद्योगिक बेरोजगारी शौर 
. (स) शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ से ही हमारे दे 
में वेकारी की कठोरता को समभने का प्रयास किया जा रहा है, किन्तु अभी तक 
कोई उत्तम उपाय इस समस्या को दूर करने के लिए ढूंढ निकालने में सफल नहीं 
हो पाये हैं। हम इस समस्या के वास्तविक श्राकार को बताने में भी भ्रसमर्थ हैं 
वरयोकि हमारे देश में पर्याप्त आँकड़ों का श्रमाव है । किन्तु यह एक ऐसा अटल सत्य 
हे कि इसको सिद्ध करने के लिए झौाँकड़ों की श्रावश्यकता नहीं है । यद्यपि रोजगार 
दफ्तरों की स्थापना के पश्चात्‌ से कुछ आँकड़े अवश्य प्राप्त होने लगे हैं किन्तु वह रभे 
फ़ेवल इहरी क्षेत्रों से भौर; कुछ सीमित व्यवसायों से ही सम्बन्धित हैं भौर इन 


भारत में वेरोजगारी की समस्या द्ड्फ्‌ 


आधार पर वेकारी की समस्या के वास्तविक आकार का ज्ञान नहीं प्राप्त क्रिया जा 
सकता । रोजगार दफ्तरों के आँकड़ों पर एक दुष्टि डालने से यह भली-भाँति स्पष्ट 
हो जाता हैँ कि एक ओर काम इूढने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है दूसरी घोर 
रोनगारों के अवसरों में कमी होती जा रही है श्रीर इस प्रकार काम दंढने बालों की 
संख्या दिन प्रति-दिन बढ़ती ही जा रही है । किन्तु यह भी पूर्णतया सत्य नहीं है । 
वास्तव में काम ढूंढने वालों में बहुत से झ्रादमी ऐसे हैं जो काम पर लगे हुए हैं किन्तु 
अच्छी शोर स्थायी नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने रोजगार के दफपतरों में 
अपने नाम लिखवा रखे हैं; दूसरी शोर रोजगार दफ्तरों की कार्य-विधि में काम दिलाने 
का श्रथे बहुत भ्रजीव हैँ । बहुधा यह देखा गया हैँ कि भ्राकस्मिक रोजगार को भी 
ये दफ्तर काम दिलाने की सूची में सम्मिलित कर देते हैं। इस प्रकार एक मजदूर 
जो प्रतिदिन एक नये मालिक के साथ मात्र लादने ओर ढोने पर सुबह नौकर रकख्ता 
जाता है श्लोर शाम को फिर बेकार हो जाता है; किन्तु वही मजदूर रोजगार के 
दफ्तरों के रजिस्टरों मे-हर रोज बेकार रहते हुए भी काम पाने वाले व्यक्तियों की 
संख्या में वद्धि करता रहता हैं । केवल यही नहीं काम देने वाले मालिक भी श्रधिक- 
त्तर व्यक्तियों को रोजगार दफ्तरों से प्राप्त नहीं करते हैं । घरों में काम करने वाले 
नौंकरों को रोजगार के दफ्तरों से प्राप्त नहीं किया जाता । इसलिए हर दिधा में 
गड़बड़ी इतनी फैली हुई है कि वेकारी की समस्या के वास्तविक रूप का पता लगाना 
सम्भव नहीं है । हमारे देश में एक अ्रजीव बात यह है कि एक पग्रोर जबकि शिक्षा 
का विस्तार हो रहा हैँ, लोगों को शिकायत हूँ कि देश में शिक्षा का बहुत अभाव 
है श्रौर इसी प्रकार लोगों को यह भी शिकायत हूँ कि देश में प्रशिक्षित व्यक्ति तथा 
यत्रकला श्र विज्ञान का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की बहुत कमी हूँ भौर दूसरी 
झोर भ्राइचयंजनक बात यह हूँ कि श्रधिकतर वेकारी इन्हीं वर्गों में हैं । ग्रामीण छ्षेत्रों 
में तो यह सभी को ज्ञात हैं कि किसान साल में ४ से ६ महीने बेकार रहता है शरौर 
इसके अतिरिक्त गाँव में छिपी हुई बेकारी (885०0 फाध्०एए०:घका) की 
समस्या भी बहुत ग्रम्भीर है । 


वेकारी के कारण-- 

सामान्य रूप से किसी भी देक्ष में वेकारी तीन प्रकार से होती हूँ। प्रथम, 
सक्रिय माँय में कमी होने के कारण; दूसरे, मूल्य तथा लागतों में अ्संतुलन उत्पन्न 
होने के कारण श्रौर तीसरे, श्रमगक्ति के पनुपात में मशीनों तथा यन्त्रों के ने होने 
के कारण । पूर्ण विकसित पाइ्चात्व देथों में वेदवारी मुख्य रूप से सक्रिय मांग में कमी 
होने के कारण उत्पन्न होती है । वहाँ पर श्रधिकवर मौद्रिक मजदूरी स्थायी रहती 
हैँ और इसलिए सक्तिय मांग में थोड़े से परिवर्तन होने से भी रोजगार दे स्तर में 
काफी परिवर्तन हो जाते हैं । हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों की श्रविकतर लाम! 
मजद् रियाँ होती हैं (क्योंकि ज्षघिक्तर लोग अपने ही द्ैेतों पर काम करते है शोर 


ल्‍् 


किसी के नौकर नहीं होते है) साथ ही एक प्रकार की वास्तविक मजदूरी (बहुत 


द्४ड६ न्‍ ध् . राजस्व 


सा अनाज अपने झौर श्रपने कुद्वम्ब के उपभोग के लिए एकत्रित करके रख 
लेता है) भी इसके अतिरिक्त प्राप्त होती है । इस प्रकार की मजदूरियों में परिवर्त॑नों 
के लिए अधिक गुंजाइश रहती है भौर इसलिए भारत में रोजगार का स्तर सक्तिय 

मांग के अनुपात में घटता-बढ़ता नहीं हूँ । .भारत में बेकारी की मुख्य समस्या इस 
बात की हूँ कि पूंजीगत वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि करके और भ्र्थ-व्यवस्था में संगठन 

सम्बन्बी उचित परिवर्तेत करके रोजगार श्रवसरों की मात्रा को कंसे बढ़ाया जाये । 

हमारे देश में पूर्णा. रोजगार की स्थापना वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए -स्वप्न- 

मात्र हैं। गरमीण तथा शहरी क्षेत्रों में करोड़ों व्यक्ति बेकार हैं और प्रतिवर्ष जन- 

संख्या की वृद्धि.से इनकी संख्या बढ़ती ही जाती है । ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी के मुख्य 
कारण श्रमिकों की श्रगतिशीलता, अशिक्षितता, शारीरिक श्रमिकों का श्राधिक्य और 

यंत्रकला में प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी का अपर्याप्त प्रवाह, 

खेती केवल जीविका-उपार्जत का साधन होने के कारण और श्राधिक्य श्रमिकों को 
रोजगार प्रदान करने के लिए. कुटीर उद्योगों का अभाव हैं । इन कारणों से केवल 
ग्रामीण अ्रथे-व्यवस्था ही छिन्‍्त-भिन्‍्न नहीं होती बल्कि वेकारी सम्बन्धी नियोजन के 

कार्यों को सफल वनाने में अनेकों बाधायें उत्पन्त हो जाती है | यद्यपि भारत में प्रत्येक 
प्रकार की बेकारी के कारण अलग-अलग हैं किन्तु हम इन कारणों की विवेचना 
करने से पहले कुछ सामान्य कारणों को बतायेंगे । बेकारी के सामान्य कारण निम्न 

प्रकार हैं :--- 

(१) विकास कार्य-क्रम की धीमी प्रगति--वड़े झ्राश्च्य की बात हूँ कि 
जब प्रथम योजना की प्रगति एवं सफलता के कारण रोजगार अवसरों में वद्धि होनी 
चाहिये थी, इसके विपरीत प्रथम योजना काल में बेकारों की संख्या और भी श्रधिक 
हो गई । इसका मुख्य कारण यह है कि रोजगार श्रवसरों में जो वृद्धि हुई हे वह 
जनसंख्या की वृद्धि के अनुकूल नहीं है, श्र साथ ही बढ़ती हुई श्रमपूर्ति के लिये भी 
हमारी योजनाओं में कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । हमारे पूर्व वित्त मन्‍त्री श्री देशमुख 
के अनुसार हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि के कारण प्रत्येक वपप॑ बेकार व्यक्तियों 
की संख्या में १२ लाख काम ढूंढने वालों की वृद्धि होती जाती हैँ । इस प्रकार हमारे 
देश में बेकारी का मौलिक कारण यह हैँ कि विकास कार्यक्रम की प्रगति जनप्तंख्या 
की वृद्धि की दृष्टि से बढ़ती हुई बेकारी के अनुकूल नहीं है । द 

(२) भारतीय विश्वविद्यालयों से निकलने वाले शिक्षित व्यक्तियों की सेंख्या 
में वृद्धि--हमारे देश में प्रति वर्ष विश्वविद्यालयों में बी० ए०, एम० ए० पास करने 
वालों की संख्या बढ़ती ही जाती हैं जबकि प्रतिवर्ष शिक्षित व्यक्तियों के लिये 
रोजगार अवसरों में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती हैँ । श्रनुमान है कि सनू १९४७- 
४८ के बाद हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षा पास करने वालों की संख्या दुगुनी 
से भी अधिक हो गई है और बी० ए० तथा एम० ए० पास करने वालों की संख्या में 
६६० की वृद्धि हो गई हैँ । शिक्षित व्यक्तियों के रोजगार अवसरों में कमी होती 
जा रही हूँ ' 
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(३) उद्योग तथा व्यापार में सन्दी--सन्‌ १६५२ के आरम्भ में गिरते हुए 
मूल्यों के कारण, कोरिया युद्ध समाप्त होने के कारण और प्रस्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में रूमी 
होने फरे कारण, व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रों में माग लेने वाले व्यक्तियों को कुछ यह 

महसूस हुआ कि संसार में वंसी ही मंदी ्रारम्भ होने वाली है जैसी प्रवम महायद्ध फे 
बाद उत्पन्त हुई थी। परिणामस्वरूप व्यापारियों श्रीर उद्योगपतियों ने अपनी 
क्रियाओं को संकीर्ण करना ग्रारम्म कर दिया। निर्यात उद्योगों जैसे जुट, भ्रदरक 
श्रादि गद्योगों में तो उत्पादन बहुत ही कम कर दिया जिसके कारण इन उद्योगों में 
बहुत वेकारी उत्पन्त हो गईं। देश के विभाजन होने से कच्चा जुट पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध न हो पाने के कारण विभाजन के बाद काफी वर्षों तक श्रच्िकांश जूट 
के कारखाने वन्‍्द रहे शोर अ्रभी तक उनमें उत्पादन युद्ध से पहले की स्थित्ति प्राप्त 
नहीं कर पाया है । परिणामस्वरूप इस उद्योग में काफी बेकारी उत्पन्त हो गई है । 
कपड़ा उद्योग में माल की निकासी न हो पाने के कारण काफी कारखाने वीच-बीच 
में बन्द होते गये और इस कारण भी बेकारी की समस्या बढ़ती गई । 

(४) व्यक्तियों की गिरती हुई ऋ्रम-शक्ति--युद्ध काल में आरम्भ हुप्रा मुद्रा 
स्फीति का चक्र समाप्त होने के स्थान पर तीव्र गति से बढ़ता ही जा रहा है 
मूल्य-वुद्धि के कारण व्यक्तियों की ऋय-शक्ति दिन-प्रति-दिन कम होती जा रही है। 
व्यक्तियों में केवल अपनी चालू श्राय में से आवशध्यकताग्रों को पूरा करने की ही 
सामथ्यं नहीं है वल्कि उन्होंने श्रपनी पुरानी बचतें भी समाप्त कर दीं। यही कारण 
है कि श्राजकल इतनो चोर वाज़ारी नहीं है और वाज़ार में वस्तुएं होते हुए भी 
उनको खरीदने के लिए व्यक्ति नहीं मिलते । 

(५) लागतों तथा मूल्यों के समायोजन का श्रभाव-गत वर्षों में 
विक्रेताश्रों का प्रभाव कम हो गया है श्र क्रेताश्रों की शक्ति बढ़ती जा रही है । 
इसीलिए विक्रेताश्नरों को वस्तुओ्रों के विक्रय में कठिनाइयाँ हो रही हैं | यदि उन्हें 
वस्तुओं की निकासी करनी हैं तो वस्तुग्रों के मूल्य नीचे गिराने ही होंगे। किन्तु 
उत्पादकों ने अ्रपनी पूंजी का विनियोग मज्ञीनों इत्यादि में उस समय किया था जब 
कि युद्ध के कारण मूल्य काफी ऊँचे थे। इसके अतिरिक्त मजदूरी की दरें भी 
लगभग उतनी ही है जितनी युद्ध काल में थीं। इसीलिए वस्तुमरों का उत्पादन-ब्यय 
अधिक है और उत्पादकों के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे अपने मूल्यों को कम 
कर सके । भ्रत: मूल्य और लागतों में समायोजन न हो पाने के कारण बाजार में 
वस्तुएँ जमा होती जाती हैं | उत्पादकों को अपना उत्पादन कम करना पड़ता है श्रोट 
इस प्रकार श्रमिक बेकार हो जाते हैं । 

(६) संयुक्तिकरण--पिछले वर्षो में कुछ उद्योगों में आधुनिकीकरण तथा 
संयुक्तिकरशा की ओर प्रयत्न आरम्भ कर दिये गये हैं जिससे श्राथुनिक मधीनों के 
उपयोग के कारण वेकारी बढ़ती गई है । 

(७) छठनो (एलाथाणागाधया)--युद्धकाल में जो बहुत से नये-नये 
विभाग स्थापित किये गये थे उतको युद्ध समाप्त होते ही बन्द करता पड़ा । परिशाम- 
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स्वरूप. जो व्यक्ति उन विभागों में काम कर रहे थे उनको काम से अलग कर दिया 
गया श्र इस प्रकार वेकारी और अश्रधिक हो गई । 

(5) छोडे.उद्योगों की क्षति--युद्ध-काल में आयातों के' प्रभाव को पूरा 
करने के लिए और युद्ध सम्बन्धी ग्रावश्यक्रताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत से 
छोटे-छोटे उद्योग स्थापित हो गये थे जिनसे हजारों व्यक्तियों को जीविका प्राप्त 
हो रही थी । युद्ध समाप्त होते ही इन उद्योगों को भ्नेकों प्रकार की कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा और इनमें से वहुत से समाप्त भी हो गये। परिणामस्वरूप इन 
उद्योगों में लगे हुए व्यक्ति भी वेकार हुए 

(६) जर्मींदारी उन्मुलन-- पिछले वर्षों में हमारे देश में जमींदारों - के 
प्रधिकारों को समाप्त करने की शोर प्रयत्न हुए हैं श्रौर विभिन्‍न राज्य सरकारों ने 
जमींदारी और ताल्लुकेदारी का श्रन्त कर दिया जिसके कारण चहुत से व्यक्ति जो 
जमींदार थे वह तो वेकार हो ही गए किन्तु जो व्यक्ति जमींदारों के यहाँ नौकर थे 
दे भो वेरोजगार हो गए । 

(१०) देश का विभाजन--देश के विभाजन से लाखों शरणार्थी पश्चिमी 
तथा पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आए जिनके लिए कोई पूर्व निश्चित रोजगार के 
प्रवसर तो थे नहीं इसलिये इनके आने से हमारे देश की श्रम-पूर्ति में वृद्धि हुई भौर 
बेरोजगारों की संख्या और भी वढ़ गई । 

उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश. में 
बेरोजगारी की स्थिति दिन-प्रति-दिव विगड़ती ही गई श्ौर आज स्थिति इतनी खराब 
ही गई है कि उस पर काबु पाना सरल प्रतीत नहीं होता । वेकारी की समस्या की 
वास्तविक प्रकृति को समभने के लिए यह श्रावश्यक प्रतीत होता है कि हम प्रत्येक 
प्रकार की वेकारी की भ्रलग-प्रलग विवेचना करें । हम निम्न पष्ठों में संक्षेप में 
प्रत्येक प्रकार की बेकारी का विश्लेषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं । 

कृषि सम्बन्धी वेकारी--अ्रन्य कृपि-प्रधान देशों की भाँति भारत में ग्रामीण 
क्षत्रों में बेकारी दो प्रकार की पाई जाती है--मौसमी तथा स्थायी । मौसमी बेकारो 
के समय गाँव वालों के पास कोई काम-घन्धा नहीं होता क्योंकि इन दिनों कृषि 
का काम बन्द ही रहता है। इसलिए जो लोग खेती करने के मौसम में काम पर लगे 
होते हैं वे फसल कट जाने के बाद वेकार हो जाते हैं श्रौर जब तक दूसरी फसल का 
काम आरम्भ नहीं होता है, वे बेकार रहते हैं। मौसमी वेकारी के सम्बन्ध में डा० 
रावाकमल मुकर्जी का अनुमान है कि एक कृषक को उत्तरी भारत में २०० दिन से 
प्रधिक के लिए रोजगार नहीं मिलता और इस प्रकार वह साल में १६५ दिन से भी 
अधिक बेकार रहता है । रॉयल कमीशन का अनुमान था कि कृषक साल में कम से 
कम २-४ माह तक वेकार रहता है । डा० साल्‍्टर के अनुमानानुसार कृपक व में. 

७ महीने वेकार रहता है भौर जैक का विचार है कि जूट तथा चावल की खेती 
करने वाले किसानों को केचल ३ या ४ महीने ही काम मिल पाता है। भ्रखिल 
आरतीय कांग्रेस समिति की एक अनुसंबान समिति की एक खोज के अ्रनुसार दिल्‍ली 
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राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान € घण्टे प्रतिदिन की दर से साल में केवल ६ से 
८ महीने तक ही व्यस्त रहता है। इस समिति के अनुवार भूमिहीन कृपझ तो 
साल में ६ से ७ महीने तक वेकार रहते हैं। कृषि क्षेत्र में वेकारो कई कारणों से 
है। ये कारण संक्षेप में इस प्रकार हैं :--(१ ) भारतीय क्रपि की प्रकृति एकदम 
प्रनिश्चित है | यह वर्षा पर निर्भर है जो कभी भी समय पर नहीं होती । परिणाम- 
स्वरूप समय-समय पर श्रकालों का सामना करना पड़ता है और मोसमी वेकारी 
उत्पन्न होती है। (२) ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के समाप्त हो जाने के कारण 
चहुत से व्यक्ति जो इन उद्योगों में लगे हुए थे वे वेकार हो गए । इसके प्रतिरिक्त 
जो कुछ व्यक्ति इन उद्योगों में रह भी गये हैं उनकी ब्राथिक स्थिति भी ठाक नहीं 
रहती क्योंकि वे श्रपत्ती लागतों और वाजारी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर 
पाते हैं | परिणामस्वरूप या तो बहुत से व्यक्ति बिना लाभ प्राप्त किए ही उस 
उद्योगों को चलाते रहते हैं जिसका श्र कम रोजगारी है या वे उन उद्योगों को छोड़ 
कर क्रपि में भुभिहीन मजदूरों की भांति काम करना आरम्भ कर देते हैं जिसमें 
वे मौसमी वेकारी तथा स्थायी वेकारी के शिकार हो जाते हैं । (३) हमारे ग्रामीण 
क्षेत्रों में प्रभी तक ग्रामीण उद्योगों की पुनः स्वापना नहीं हो पाई है जिसके कारण 
जो ज्ोग वेकार होते हैं उनको जीविका उपार्जंन का कोई दूसरा साधन उपलब्ध नह 
हो पाता है। (४) जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी 
चढ़ती जा रही है । एक तो पहले ही भूमि पर दवाव बहुत शब्लधिक है । जनसंरूया 
की वृद्धि की छिपी हुई वेकारी में दिन-प्रति-दिन वृद्धि हो रही है (५) हमारे देश में 
उपज को बेचने की व्यवस्मा भी बहुत खराब है। परिणामस्वरूप कृपकों को उचित 
लाभ मजदूरी प्राप्त नहीं हो पाती श्रौर वे कम रोजगारी के शिकार रहते है । (६) 
अन्त में किसान के ऋणग्रस्त होने के कारण उनकी भूमि महाजनों तथा प्रन्य ऋण- 
दाताग्रों के हाथों में स्थानान्‍तरित हो जाने के कारण वे भूमिहीन मजदूरों की स्थिति 
में रह जाते हैं श्रौर कुछ समय वाद बेकारों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं । 
ग्रामीण क्षेत्रों की वेकारी मुख्य रूप से इन्हीं कारणों से है । इस वेकारी को 
दूर करने के लिए निम्न कारण अपनाये जाने की सिफारिशें समय-समय पर की जा 
चुकी है :--(१) भूमि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए भार को कम करने के लिए 
आमीण उद्योगों का विकास श्रति तीन गति से होना चाहिये । (२) मौसमी वेकारी 
को दूर करने के लिए उत्पादक कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाय श्र प्रतिरिक्त अ्म- 
शक्ति को साव॑जनिक निर्माण कार्यो में लगाया जाय; जैसे कुर्ये बनाना, सड़क बनाना, 
तालाब बनाना, खाद के गढ़े खोदना इत्यादि | यह सव॒ कार्य सामुदायिक विकास 
योजना के अन्तर्गत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुर्गी पालन, टेयरी उद्योग 
तथा फल इत्यादि उगाने को अधिक प्रोत्साहन दिया जाय । हमारी योजनाओं में इन 
सब के लिए उचित व्यवस्था की गई है। (३) भुमिहीन मजदूरों को भूमि देदे पे 


० ०5 
शाज्यां क 


व्यवस्था की जाए ताकि उनकी वेकारी कम हो । इस सम्बन्ध में विन्विन्त राज्य 
सरकारों ने भुमि की अधिकतम त्तीमा निश्चित कर दी है और झाथा है ति तीसरी 


६४० राजस्व 


पंचवर्षीय योजना तक भूमिहीन मजदूरों की समस्या पुरांतया समाप्त हो जायेगी १ 

(४) ग्रामीणा क्षेत्रों में ओद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए विद्युत शक्ति अधि- 
काधिक मात्रा में प्रदान की जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात तथा सम्वादवाहन 
के-साथनों के विकास की श्रोर ध्यान दिया जाए 

औद्योगिक क्षेत्रों में बेकारी--हमारे देश में एक समय वह भी था जब हमारे 
उद्योग-घन्धे इतने उन्‍त्रत थे कि विदेशी ईर्ष्या किया करते थे और भारत दूर-दूर के देशों 
से व्यापार किया करता था । साथ ही साथ हमारी कृषि भी काफी उनन्‍नत अवस्था 
में थी | किन्तु श्रोद्योमिक क्रान्ति के आरम्भ होने से हमारे उद्योग-घन्धों का तो विनाश 
हो ही गया क्रिन्तु कृषि की भी स्थिति ठीक न रह सक्री । परिणामस्वरूप सामाजिक 
तथा आधिक कठिनाइयों से विवश होकर ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग 
जगहरों को काम की तलाश में आने लगे । जिसका परिणाम यह हुआ कि श्रौद्योगिक 
क्षेत्रों में भी वेकारी बढ़ने लगी । औद्योगिक वेकारी के इसके शअ्रतिरिक्त और भी 
बहुत से कारण हैं; जेसे---(१) हमारे देश में श्रोद्योगिक विकास आदि श्रभी प्रारम्भिकं 
प्रवस्था में ही हैं और इसमें शभी इतनी शक्ति नहीं है कि प्रधिक व्यक्तियों को काम 
मिल सके । (२) भारत में उद्योगों का स्थानीयकरण भी दोपपूर्ण है और सभी 
क्षेत्रों का औद्योगिक विकास समान रूप से नहीं हो पाया है। (३) युद्ध के बाद 
मशीनों तथा कच्ची सामग्री के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो पाने के कारण स्थिति 
संतोषजनक नहीं है जिसके फलस्वरूप श्रौद्योगिक श्रमिकों की खपत नहीं हो पा रही 
हैं। (४) संयुक्तिकरण तथा झाधुनिकीकरण के कारण उद्योगों में वेकारी बढ़ रही 
है। (५) वस्तुप्नों की सक्रिय माँग में कमी होती जा रही है क्योंकि व्यक्तियों की 
आ्राय मूल्यों के भ्रनुपात में नहीं बढ़ रही है । श्रन्त में दूसरी योजना में श्रौद्योगीकरण 
के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनकी पूर्ति में विदेशी विनिमय की कठिनाइयों से 
नई बाधायें उत्पन्न हो रही हैं । 
झ्ौद्योगिक बेरोजगारी को द्र करने के लिए वहुधा यह उपाय दिये गये हैं--- 

(१) उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण की झ्लोर उचित प्रबन्ध किए जाने चाहियें ताकि 
देश के सभी भागों का सामान्य विकास हो सके और सभी भागों में श्रमिकों को 
रोजगार श्रवसर प्राप्त हो सके । (२) देश में नये-नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने के 
लिए प्रयत्न होने चाहिये । पुराने उद्योगों की उत्पादन शक्ति अपनी श्रधिकतम सीमा 
पर पहुँच जाने के कारण उनमें अधिक विस्तार करने तथा अधिक रोजगार प्रदान 
करने की शक्ति उस समय तक नहीं उत्पन्त हो पाएगी जब तक कि उनमें झाधुनिक 
मशीनों का उपयोग नहीं होता । आधुनिक मशीनों का उपलब्ध होना उस समय तके 
सम्भव नहीं होगा जब तक भारत को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होती 
तथा भारत स्वयं मश्ञीनों के उत्पादन में स्वावलम्बी नहीं हो जाता । इसीलिए दूसरी . 
योजना में भारी उद्योगों के विक्रास की ओर अधिक ध्यान दिया गया है श्लौर कुटीर 
' तथा छोटे उद्योगों पर उपभोग की वस्तुगरों के उत्पादन की जिम्मेदारी रखी गई। 
(३) औद्योगिक श्रमिक्रों को श्रधिक कुशल बनाने के लिए ओद्योगिक प्रशिक्षण की 
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भारत में बेरोजगारी की समस्या धर 


व्यवस्था होनी चाहिये । (४) झ्रावध्यक्र मात्रा में पूँजी प्राप्त करने के लिये उचित 
प्रयत्त किये जायें तथा श्रौद्योगिक संगठन एवं प्रबन्ध को कुशल बनाने का प्रयास 
किया जाये । (५) अन्त में क्योंकि भारत में श्रौद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा 
में घरेलू पूंजी उपलब्ध नहीं हो पा रही है इसलिए अधिकाधिक मात्रा में विदेशी पूंजी 
के विनियोगों के लिए सुविधायें प्रदान की जायें ! 

शिक्षित वर्ग में वेकारी की समस्या--भारत में शिक्षित वर्ग की वेकारी वी 
समस्या भी कुछ कम विपम नहीं है । पिछले वर्षा में इस समस्या ने बड़ा ही विकराल 
रूप धारण कर लिया है। यह समस्या सारे भारतवर्ष में फैली हुई है । उत्तर-प्रदेध 
की सप्रू कमेटी ने भी इस बात का समर्थेन किया था । मद्रास समिति ने बताया है 
कि काम ढूंढने वाले शिक्षित व्यक्तियों शचौर उनके लिए उपस्थित रोजगार अवसरों 
का अनुपात २ : १ है। सन्‌ १६२७ की पंजाब समिति का भी यही विचार घा । इस 
प्रकार की वेकारी से मनुष्य आात्म-विश्वास खो बंठता है भौर मनुष्य में थिक्षा के 
प्रति रुचि समाप्त हो जाती है । शिक्षित नवयुवकों की वेकारी देश की राजनंतिक 
स्थिरता के लिए भी हानिकारक होती है । एडलर कमीशन ने कहा था कि “इस 
प्रकार के शिक्षित बेरोजगार समुदाय की उपस्यिति तथा निरन्तर वृद्धि किस्ती भी देश 
में और विशेषकर ऐसे देश में जहाँ पर शिक्षित व्यक्तियों की मात्रा थोड़ी ही टो 
किसी भी प्रकार की सुब्यवस्थित सरकार के लिए भयकर है । जब तक देश की 
बुद्धिमान मानव जाति का एक बड़ा भाग निरन्तर बढ़ती हुई संख्या में इस प्रकार के 
अध्ययन में संलग्न है जिससे कि ऐसी ऊंची श्राज्षायें उत्पन्न हो जाती हैं जो पूरी 
नहीं हो पाती हैं और जो पढ़ने वालों को देश और अपने हित के लिए किये जाने 
वाले कितने ही व्यवसायों के लिए वेकार बना देना है, तब तक कोई भी सरकार 
चाहे वह कितनी श्रच्छी प्रकार से संगठित हो, अपना मार्ग आलोचना तथा 
प्रत्यालोचना से रोक नहीं पायेगी । सहायता की एक ऐसी मांग निरन्तर बढ़ती 
जायेगी जिसको किसी प्रकार भी पूरा नहीं किया जायेगा ।” बम्बई राज्य की एक 
खोज के श्रनुसार यह वेकारी श्रधिकतर २७ वर्ष से नीचे के नवयुवकों में है ।इन 
लोगों में उन लोगों की संख्या अधिक है जिनका ज्ञान मुख्यतया साहित्विक है तथा 
उस वर्ग में भी श्रधिक है जो १० वाँ दर्जा पास नहीं है । यह श्राइचर्य की वात है कि 
शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों में श्रप्रणिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक 
बेकारी है। इसी प्रकार दहरी क्षेत्रों में कानूनी पेशे तथा डाक्टरी पेसे के लोगों में 
बहुत वेकारी हैं । इंजीनियरी पेशे की दशा झभी तक संतोपजनक है रेलों में काम 
ढूँढने वालों की संख्या बहुत भ्रविक हैँ किन्तु इनमें अधिकांध व्यक्ति प्रशिक्षित नहा 
हैं। शिक्षित वेकारी का मुख्य कारण हमारी जिक्षा प्रणाली हैं । बहुत पहले महात्मा 
गांधी ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली की श्रालोचना करते हुए कहा था कि “नई सिक्षा 
श्रणाली किसी भी प्रकार से हमारी श्रावश्यकताओं को पूरा नहीं करती । शिक्षा के 
दैचे क्षेत्र में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना देने से ऊपर से भिक्षित व्यक्तियों 
भ्रौर नीचे के अशिक्षित व्यक्तियों जिनकी संख्या करोड़ों में है, के बीच एक स्थायी 


दश्२ राजस्व : 


दीवार खड़ी हो गई है । इसके कारण ज्ञान नीचे की जनता तक नहीं पहुँच पाता । 
अंग्रेजी भारतीय जीवन को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पंगु बना देती है और व्यक्ति 
श्रपने ही देश में ग्रजनवी बन जाता है ।” इस प्रकार यह आवश्यक है कि हमारी 
'शिक्षा प्रशाली का रूप ही वदल जाना चाहिये। क्योंकि -यह हमारी आर्थिक विकास 
सम्बन्धी श्रावश्यकताश्रों के अनुकूल नहीं है। आधथिक विकास की हृष्टि से शिक्षित 
वेकारी को दूर करने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं :--(१) वर्तमान 
'शिक्षा-प्रणाली में इस प्रकार सुवार होना चाहिए कि. व्यक्तियों को पढ़ने के तुरन्त 
बाद ही रोजगार प्राप्त हो जाये। इसके लिए यह आवद्यक होगा कि पहले हमें उन. 
व्यक्तियों की संख्या मालूम करनी होगी जिनकी वास्तविक खपत विभिन्‍ल व्यवसायों 
में व्यक्तिगत रूप से हो सकती है, या जिनकी माँग उंत्पन्त होने की झ्ाशा है। 
तत्पश्चांत्‌ विभिन्‍न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की पूति करने के लिए 
'शिक्षा प्रणाली में उचित परिवर्तत करने होंगे। (२) देश में यस्त्र कला तथा 
ग्रौद्योगिक प्रशिक्षण के लिए अ्रधिक्र मात्रा में विशेष संस्थाएँ स्थापित करनी चाहियें 
श्रौर (३) देश में एक श्रखिल भारतीय शिक्षा श्रायोग नियुक्त होना चाहिए जो 
“नियोजन अवधि में प्रत्येक अवस्था पर शिक्षित व्यक्तियों की माँग और पूर्ति का 
अव्ययन करता रहे और शिक्षा प्रयाली को संशोधित करने के लिए उचित सुझाव 
देता रहे । उत्तर-प्रदेश की सरकार ने वेकारी की समस्या का झ्र्ययन करने के लिए 
सप्रू कमेटी की नियुक्ति की थी । यद्यपि समिति का कार्यक्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश तक 
ही सीमित था और जो कुछ सुकाव इसने दिये वह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लिए 
ही थे किन्तु उसके सुझावों को सारे ही भारत में लागू किया जा सकता है । हम 
यहाँ पर समिति के मुख्य सुझावों का उल्लेख करते हैं । 
समिति का सुझाव था कि जिला बोर्डों तथा नगरपालिकाओों को वाध्य करता 
चाहिए कि वे सड़के तथा इमारतों को अच्छी हालत में बनाये रखने के लिए कुशल 
सथा योग्य इंजीनियरों की सेवाएं प्राप्त करें। यदि सरकार चाहे तो वह सावंजनिक 
स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योग्य व्यक्तियों को नौकरी दे सकती है। ५५ साल पर रिटायर 
होने के कानून का कड़ा पालन किया जाए श्रौर किसी भी स्थिति में व्यक्तियों की 
सेवा-श्रवधि को बढ़ाया न जाये। किन्तु आ्रइचयय की वात है कि उत्तर-प्रदेश, की 
सरकार ने समिति के मुकावों के विपरीत रिटायर होने की आयु ५५ से ४८ साल 
कर दी है| ऐसा कर देने से नवयुवकों को रोजगार के अश्रवसर तुरन्त ही प्राप्त नहीं 
हो सकेंगे । समिति का सुझाव था कि बड़े और छोटे पैमाने के उद्योगों का साथ ही 
साथ विकास किया जाए ताकि वे अधिकाधिक संख्या में नवयुवकों को रोजगार प्रदान 
कर सके | अनिवायं प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था तुरच्त ही की जाये । 
हाई स्कूल की परीक्षा में दो प्रकार के प्रमाण-पत्र होने चाहियें। प्रथम शिक्षा की ' 
समाप्ति का और दूसरा कला-विज्ञान व वारिणज्य सम्बन्धी उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए होना चाहिए। इस प्रकार उच्च शिक्षा केवल <उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त 
होगी जो उसके योग्य हैं तथा यूनिवर्सिटी शिक्षा में श्रयोग्य विद्याथियों की संख्या 


भारत में वेरोश्गारी की समस्या ६५७ 


छोर इस प्रकार जो पूँजी बचती है उसको उपभोक्ता वस्तुम्रों के संगठित उद्योगों वेः 
 शेस में लगा दिया जाता जिससे न केवल मुद्रा-प्रसार को रोकने में ही सहायता 
मिलती वरन्‌ उलादक रोजगारों के नये श्रवसर भी प्राप्त हो जाते। वास्तव में 
... "नियोजन प्रायोग को उपलब्ध वास्तविक साधनों तथा रोजगार श्ौर उत्पादन रब्यों 
'  (जस्य स्थापित करने में अ्रधिक समय देवा चाहिये था और प्रविक बुद्धिमानी 
* .+ कम लेना चाहिये था । , 
यह स्वीकार करने में किसी को भी आपत्ति न होगी कि भारत में बेक 
की समस्या बहुत ही भीपण है भौर केवल विभिन्‍त प्रकार के छोटे तथा बड़े उद्योगों 
के विकास से ही दूर नहीं की जा सकती । इसीलिए यह श्रावश्यक है कि हम ग्रामीण 
क्षेत्रों में सड़कें, कुएँ, नहरें, तालियों श्रादि कों बनवाने, बेकार भूमि को झेती योग्य 
बनाने श्रादि जैसे कामों में जिनमें श्रधिक्र श्षमिक्रों की ग्रावश्यकता होता है, “मुक्ति! 
प्रकार के रोज़गार प्रदान करने पर अ्रपनी दृष्टि केन्द्रित करें और कुटीर उद्योगों 
को प्राथिक सहायता देकर रोजगार प्रदान करने की भोर भ्रधिक महत्व न दें । यद्यपि 
£ नियोजन श्रायोग ने सामुदायिक विकास क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रमों को कार्य- 
रोपित करने का प्रयत्न किया है किन्तु उन्होंने प्रो० महलनॉबिस की विधि छो 
पूर्णों ढ़ूप से कार्यान्वित करके झौर उपभोक्ता वस्तुओं के संगठित उद्योगों को अपेक्षा 
भारी उद्योगों के विकास की भोर ध्यान देकर एक श्यायश्वील रोजगार नीति का 
निर्माण नहीं किया है । 
रोजगार तथा तीसरी योजना--तीसरी योजना में रोजगार सम्बन्धी लक्ष्यों 
को दीघंफालीन हृष्टिकोण को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया था। नियोजन 
प्रायोग के प्नुमानानुसार १५ वर्षों (१६६१-१६७६) में श्षम शक्ति में लगभग ७ 
करोड़ की वृद्धि की भाशा थी । इसमें से १७ करोड़ की तीसरी योजना कास में, 
२"३ करोए फी चौथी योजना काल में घोर तीन करोड़ की पाँचवीं योजना काल में 
वृद्धि होने का धनुमाव था। पहली दो योजनापों में जो रोज़गार-प्रवसरों में वृद्धि 
हुई उनमें से भधिकांश ग्रेर-कृपि क्षेत्र को ही प्राप्त हुए । इसी प्रकार तीसरी योजना 
में भी केवल १४ करोड़ नये रोज़गार-प्रवसर प्रदान करने का लक्ष्य नियत किया 
गया था। १०५ शैर-कृषि क्षेत्र में और ६३४ करोड़ क्षेत्र में । 
फिर भी ३० लाख व्यक्ति वेकार रहते । इसको हल फरने के लिये तीसरी 
योजना में मुख्यतया तीन दिश्ाप्रों में कार्य करने की बात कही गई थी । (! ) योजना 
के ढाँचे के भ्रन्त्गंत ऐसे प्रयत्त करवा जिनसे रोजगार प्रमाव-मरूत की प्रपेज्षा प्रधिक 
विस्तृत तथा एक सार हों । (२) ग्रामीण श्रौद्योगीकरण का विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ 
करना; भौर (३) ग्रामीण नि्माख-कार्यो का एक कार्यक्रम निश्चित करना । 
इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में नये-तये निर्माख-कार्यों द्वारा जिसमें सभी प्रकार 
क् व्यक्ति तथा संस्थायें सम्मिलित होंगे नये रोज़गार भ्वसर प्रदान करने थे। प्नुमाद 
था कि इस कार्यो के परिणामव्य प्रवम वर्ष में १ लाख, दूसरे वर्ष में ४-५ लास, 
तीसरे वर्ष में १० लाख भोर पन्तिम वर्ष तक २५ लाख ब्वक्तियों को मौदारियां प्राप्त 
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होनी थीं। हे 
रोज्ञगार तथा चौथी योजना--चोथी योजना की प्रारम्मिक रूपरेखा 
लगभग १८५ से १*६० करोड़ अतिरिक्त व्यक्तियों को रोज़गार श्रवसर प्रदान. करः 
की शभ्राशा व्यक्त की गई है! यह अनुमान है कि १*४० करोड़, ग्रैर इृपि क्षेत्र में श्रौ 
४7 से ५० लाख क्ृपि क्षेत्र में, नये अवसर प्रदान. किये जा सकेंगे । महा 

पिछली योजनाञ्रों की कार्यरोपंण के परिणाम, : इस दिशा में त॑ 
संतोषजनक नही रहे हैं । उदाहरण के लिये दूसरी योजना के श्रन्त में वेकार व्यक्ति 
की संख्या (६० लाख) अधिक थी जबकि आरारेम्स में. कम (५३ लाख) थी ।. इर्स 
प्रकार अनुमान है कि तीसरी योजना के प्रन्त में लगभग ६० लाख या १ करो 
व्यक्ति वेकार थे श्रौर इनकी संख्या (यदि.स्थिति ऐसी ही चलती रहती है तो प्वरः 
ही) १३० या १४४० करोड़ हो जायेगी । श्रत: स्पष्ट है कि हमारी नीति इस दिशा २ 
उचित तथा फलदायक सिद्ध नहीं हुई है। नियोजन आयोग को इस ओर व्यवहारिव 
दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, वरना देश के भविष्य के-सुधरने की कोई भाशा नहं 
दीखती । 


दी परिशिष्द 


सन्‌ १६६७-६८ का बजट 


उपप्रधान मन्‍्त्री तथा वित्तमन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने २५ मई, सन १६६७ 
को लोक सभा में नया बजट पेश किया । २० मार्च को अ्न्तरिम वजट पेश करते समय 
यह अनुमान लगाया था कि १६६६-६७ के बजट में लगभग ३५४० करोड़ रुपयों का 
घाटा रहेगा जब कि नए बजट में श्री देसाई ने बत्ताया कि यह घाटा केबल ३१३ 
करोड़ रुपयों का हुआ है । जिसका मुख्य कारण विभिन्‍न मदों में खर्च में बचत करना 
है। श्री देसाई ने वताया कि उनका वजट कई कठिन और परस्पर विरोधी बातों को 
ध्यान में रखकर बना है, जैसे सूखे की स्थिति, मूल्यों की वृद्धि, औद्योगिक क्रियाप्रों 
को नई स्फूर्ति देना, निर्यातों के क्षेत्र में जो प्रतिकूल प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई हैं उनका 
निवारण करना श्र इन सव समस्याग्रों का इस तरह हल करना कि हमें एक लम्बी 
अवधि तक संतोषजनक विकास की श्राश्ञा हो सके जिसमें मूल्य स्थिर रह सके भौर 
आ्रात्मनिर्भरता बढ़ सके, भौर साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक न्याय की भाव- 
इयकताओ्रों की भी उपेक्षा न हो 

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकारों को ५६० करोड़ रुपयों की 
श्रायोजना सम्बन्धी सहायता देने का विचार है। विदेशों से रासायनिक खाद्य मंगाने 
के लिये लगभग ३० करोड़ डोलर की व्यवस्था की जाऐगी । सूखे से कच्चे जूट, कपास, 
तिलहन और चीनी जेसी भ्रावश्यक वस्तुश्रों पर भी बुरा भ्रसर पड़ा है। कच्चे जूट 
झौर कपास के श्रायात करने की व्यवस्था के अतिरिक्त देश में उत्पादन को बढ़ाने 
के लिये भी व्यवस्था की जाएगी | 

मुद्रा स्फीति तथा मूल्य वृद्धि के विपयों की चर्चा करते हुए श्री देसाई ने 
बताया कि पिछले तीन वर्षों में मूल्यों में ४६% की वृद्धि हुई है, श्रीर इस वृद्धि के 
सकने की कोई आशा नज़र नहीं श्राती । जनता श्रपनी बचतों को श्रनुत्यादक निवेधों 
([7ए८४ग्रशा$) में लगाती है, इसलिये सबसे ज़रूरी वात यह है कि ऐसे प्रयत्न 
किए जाएं जिससे मुद्रा वाहुल्य की मनोवृत्ति समाप्त की जा सके । इसलिये मोझूदा 
बजट में केन्द्रीय सरकार के खचों को उन्हीं साधनों की सीमाग्रों के प्रन्दर रवखा 
जायेगा जो मुद्रा का फंलाव किये बिना जुटाए जा सके । राज्य सरकारों को चाहिये 
कि वे भी अपने खर्चों को अपने साधनों की सीमाशग्रों के भीतर रवखें और रिजवं बैंक से 
ग्रपनी जमा से अधिक रकमें न निकाले । नये बजट में राज्य सरक्षारों को प्रन्तरिम 
बजट की अपेक्षा ६८ करोड़ रुपयों की ग्रधिक सहायता देने का विचार है । 

निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिये लाइसनन्‍्स देने की नीति को प्रधिक उदार 
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बनाया जायेगा तथा उद्योगों के श्राधुनिकीकरण झौर प्रभिनवौकरण के झ्राधार पर 
तथां कृषि भ्रौर उद्योगों के उन क्षेत्रों में जहाँ प्रतियोगिता करने की हमारी .स्थिति 
दीघंकालीन दृष्टि से सुहढ़ है, उनका सोच समझ कर विस्तार किया जाएगा । इंसके 
प्तिरिक्‍त पूँजीगत वस्तुश्रों के श्रायात में श्रविक स्वतन्त्रता भौर प्रधिक विदेशी मु 

का प्रयोजन किया जाएगा। श्रायातों के सम्बन्ध में खास-खास वस्तुभ्नों केए हर 
बरतें मान पावन्दियों को नरम किया जाएगा । श्री देसाई ने कहा कि वंतेमान परिस्थि8 ७... 
में एक ऐसी सुविचारित श्रौर विवेकपूर्णो नीति की ब्रावश्यकता है जिसके भनुसार 
संरक्षण की सीमाएँ समय-समय पर- भ्रौर वस्तु-वस्तु के श्रनुसार बदलती रहें ताकि 
धीरे-चीरे एक वस्तु का संरक्षण समाप्त करके उन श्रन्य. वस्तुभों को संरक्षण दिया ' 
जाए जिनका उत्पादन देश में शुरू हो जाए । 


वजट प्रस्तावों की चर्चा करते हुए श्री देसाई ने निम्न. बातों पर - प्रकाश _ 
हाला 


(१) निर्यात शुल्फ--ज़ुट की चीजों के निर्यात को बढ़ाने के लिये बोरियों के 
शुल्क में-१५० रुपया प्रति मैद्रिक टन, कालीनों के प्रस्तर भ्ौर जुट की खास:चीजों - 
के शुल्क में ३०० रुपया प्रति - मेट्रिक टन भौर हेसियन की दूसरी चीजों के शुल्क में 
१५० रुपया प्रति मैद्रिक टन की कमी करने का. प्रस्ताव है, जिससे परे वर्ष में ' 

राजस्व प्राप्तियों में १३,४५० करोड़ रुपयों की कमी -होगी .॥ जिस खनिज मैंगनीज़ में 
१.००, या. इससे श्रधिक पर ४५% से श्रधिक मैंगनीज़ तत्व नहीं होगा उसके निर्यात 
शुल्क में.७.४० रुपये प्रति मेट्रिक टन की कमी करने का प्रस्ताव. है. ताकि.जो रेल 
- भाड़े-में.वृद्धि.हुई है उसका भ्रसर दूर हो जाए। नीले घूरे सहित खनिज लोहे के चूरे . 
. के निर्यात. शुल्क में भी एक रुपया प्रति मैट्रिक टन की कमी की जा रही हैं इन कमियों - 
से साल; भर में ८प३.लाख. रुपयों की कमी होगी । चाय के उत्पादन शुल्क को बढ़ाकर. 
निर्यात शुल्क में २४- पैसा प्रति क्रिलोग्राम की कमी करने का विचार है जिससे प्रति. - 
षे ४.६८ करोड़ रुपये की हानि होगी | जूतों और उनके .हिस्सों पर फिर से शुल्क 
> लगाया गया है जिसंसे २.७५ करोड़ रु० की अतिरिक्त भाय प्राप्त होगी । ._ 
ह (२) अत्यक्ष कर :--प्रत्यक्ष करों; में कुछ खास-खास झ्रौर मामूली रियायतें 
देने का भी देसाई का विचार है। यह मुख्य रियायतें इस प्रकार हैं :---.. 
(क) श्रध्िकं से अधिक १०,००० रुपये तक की कुल झ्ामदनी वाले निवासी 
व्यक्तियों के मामले में, एक या इससे प्रधिक श्राश्नित माता-पिता या दादा-दादी के 
' भरण-पोषण के ,लिये. ४०० रुपये की निर्घारित छूट देने का मेरा प्रस्ताव है। इस 
छूट पर, कर की राहत का हिसाब, श्राय के चुरू के खण्ड परं लगने-वाली ५ प्रतिशत 
की दर से लगाया .जाएगा - .यह छूट तभी. मिल सकेगी जब झाश्चित माता-पिता या 
दादा-दादी की वाषिक:व्यक्तिगत भ्रामदनी १००० रुपए से श्रधिक नहीं होगी.। प्रनु- 
मान है इस रियायत. से राजस्व में लगभग २ करोड़ रुपए की कमी हो जाएगी । 
(ख) इस समय. हमे १५,००० रुपए से श्रधिक की प्रनजित भाय पर प्रधिक. . 
भार..(सरचार्ज ) लगाते हैं । छूट की इस सीमा को ३०,००० रुपए तक बढ़ा देने का 
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भैरा प्रस्ताव है । इस रियायत से ७५ लाख रुपए की हानि होगी । 
है (ग) उन सभो करदात्ताओ्ों को, जिनकी लासांश-भ्राय (डिबीडेप्ट इनकम) 
यर्ष में ५०० रुपए से अ्रधिक नहीं हैं, भारतीय कम्पनियों से प्राप्त सारी लाभांग-प्राय 
_ फो अपनी कर-योग्य श्राय में शामिल न करने की छूट दी जाय । इससे कम शोर दर- 
मियानी आमदनी वाले समूहों के करदाताग्रों को शेयरों श्रादि में पूँजी लगाने के लिए 
: भोत्साहन मिलना चाहिए । -इस व्यवस्था से राजस्व में लगभग १.५० करोड़ रुपए 
फी कमी का श्रनुमान है । 

(घ) मंजूर-शुदा वचतों की रक़्म की मौजूदा सीमा को, जिसे व्यक्तियों और 
हिन्दू श्रविभक्त परिवारों के मामले में कर से राहत मिलती है, कुल श्रामदनी के २४ 
प्रतिशत से बढ़ाकर ३० प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव है। व्यक्तियों के मामले में 

१२,५०० रुपए की सीमा और अविभक्त हिन्दू परिवारों के मामले में २५,००० रुपए 
की सीमा को बढ़ाकर क्रमश: १५,००० राए और ३०,००० रुपए कर दिया जाएगा। 

(ड) वापिकी .जमा योजला में ६० वर्य से श्रधिक उम्र के लोगों को कोई 
शक्षम जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भ्रायु सीमा ७० वर्ष है। इसी तरह, सभी 
निर्वारितियों (श्रतैसीज) के मामले में, जितनी रकम का जमा कराया जाना ज़दूरी 
है उसमें १०० रुपए तक या जमा कराई जाने वाली रकम के १० प्रतिशत तक फी 
कमी होने पर जुमने के रूप में कोई कर नहीं देना पड़ेगा । 

(च) भारतीय वंज्नानिकों, प्रोफेसरों और अनुसंधान कर्ताप्रों को, जिनका साल 
का कुछ हिस्सा विदेशी विश्वविद्यालयों या श्रन्य द्ैक्षणिक अथवा विज्ञान सम्बन्धी 
संस्थाश्रों में युजरेगा, विदेश्ञों स्रोतों से प्राप्त पारिश्नमिक के ५० प्रतिशत के वराघर 
की रक़म को कुछ शर्तों के श्रवीन, श्रपती कर योग्य आमदती में से घटा देने की भनु- 
मसति दी जाएगी। * 

निगम करों के सम्बन्ध में निम्न रियायतें देने का प्रस्ताव है :--- 

- (१) जिन छोटे उद्योगों तथा व्यापक रूप से नियन्त्रित देशी कम्पनियों की 
झाय ५० हजार रुपए से श्रधिक नहीं होगी उनको ४५ प्रतिशत की रियायत्ी दर 
लागू करने का प्रस्ताव है । अभी यह रियायत केवल उन्हीं कम्पनियों को प्राप्त है जिनकी 
प्राय २५ हजार रुपए है। इस रियायत से राजस्व में लगभग १८ लाख रुपए कगी 
कमी होगी । 

पर्यटन उद्योग--पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, भारती य कम्पनियों 
द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त होटलों को भी थे ही सुविधाएं देने का विचार है जो 
प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को मिली हुई हैं। इसके अलावा, इन कम्पनियों द्वारा ३१ 
मार्च, सन्‌ १६६७ के वाद बनाई जाने वाली होटलों की इमारतों के सम्बन्ध में, 
वनर्माण व्यय के २५ प्रतिशत के वरावर की रकम के प्रारम्भिक मूल्यह्ाास की छूट 

देने का प्रस्ताव है । होटल उद्योग को कुछ श्रोर रियायतें देने का भी विचार है ; 
छूट को अ्रधिक सार्थक वानाने के लिए १६६७-६८ के कर निधरिण बय 
से संबंधित कर अवकाश की लाभ की रकम का, जिसका फायदा न उठाया सदा ट्टो, 
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ब्यापार के शुरू होने के वर्ष से आठ वर्ष तके आगे ले जाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है | 
कर संत्रंधी मौजूदा कानूनों में कुछ बांतें ऐसी हैं जिनके कारण कम्पनियों के 
वांछनीय एकीकरण पर रोक लगती है, क्योंकि उनके कारंण इस एकीकरण से कुछ . 


दाथित््वआश्ना पड़ते हैं। कानून में इस संबंध में मौजूदा रुकावट. को दूर करके इस .... 


प्रक्रिय को सुविधाजनक बनाने का प्रस्ताव है । 


राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयत्नों की पूरति के लिए, उन श्रौद्योगिंक एक्टों - 


गे, जिनमें पूर्वी पाकिस्तान, वर्मा, श्री लंका और पूर्वी श्रफ़ीका के विस्थापित व्यक्ति 
और विदेशों से लौटे भारतीय काम करते हों, अपनी केर-योग्य आमदनी का. हिसाब - 
लगाते समय श्रपने लाभ के ५० प्रतिशत के बराबर की रकम को, कुछ शर्तों के श्रघीन 
घटाने की भ्रेनुमति देने का प्रस्ताव है। | 
शत्रु की कारंवाई या देंवीं विपत्ति के कारण जिन उद्योगों को क्षति पहुँची 
हो या जो नष्ट हो गए हों उन्हें करों में कुछ रियायतें देने का भी प्रस्ताव है। 
देश में वेज्ञानिक अनुसंघान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ३१ मार्च, सन १६६७ 
को वैज्ञानिक भ्रेनुसंघांव के लिए स्थापित मशीनों श्र सयंत्रो पर दी जाने वाली 
विकास छूट की मौजूदा दर को २० प्रतिशत से बढ़ाकर ३४ प्रतिशत की प्राथमिकता 
दर में बदल देने का प्रस्ताव है। इसके भ्रतिरिक्त वैज्ञानिक अनुसंघान के लिए इस्तेमाल 
की जाने वाली परिसंपत्ति पर ३१ मार्च, १६६७ के बाद किए जाने वाले सारे पूंजीगत 


खर्च को उस वर्ष कटोती के रूप में छूट दी जाएगी, जिस वर्ष यहं खर्चे किया गया हो। _ . 


प्रत्यक्ष करों में दी जाने.वाली विभिन्‍न रियायतों से, राजस्व में पूरे वर्ष- में 
कुल मिला कर लगंभग ५ करोड़ रुपए की कमी होगी । इस कमी को पुंरा करने के 
लिए करों से पहले से ज़्यादा वसूली प्राप्त करने और उद्गम स्थान पर करों की 
कटोती करने को अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त करों के ढ़ांचे 
को युक्ति संगत श्रौर सरल बनाने के लिए भी उपाय किये जाऐँगे। कर संबंधी कानूनों - 
ग्रौर करों की दरों में जो परिवतंन किये गए हैं वे पिछले वर्ष की श्रामदनियों पर 
लागू न करके अगले वर्ष की श्रामदनियों पर लगाये जायेंगे। उत् क्षेत्रों में से श्रघिकतर 
क्षेत्र हटा दिये जांयेंगे जिनमें कुल आय पर कर की श्रौसत दर से इस संमय 'छूटों 
और राहतों का हिप्ताब लगाना पड़ता है। इन क्षेत्रों में कर लगने योग्य श्रोय का 
हिसाव करने में छूट और राहत के योग्य सारी आय या उसका उल्ललिखित अंश 
घटाने की अनुमति देने के लिये 'उपबन्च बनाये जायें। घर्माथे दानों पर कर की छूट 
लगाने के लिए भी इसी प्रकार के उपबत्रंघ बताये जायेंगे। प्रधानमंत्री की सुखा-पीड़ित 
सहायता निधि में दिये जाने वाले दान उन दानों की श्रेणियों में शामिल किये जायेंगे 
जो इस समय कर संबंधी राहत के योग्य हैं और उन पर २ लाख रुपये या कुल झआयः 
के १० प्रतिशत भाग की वह उच्चतम सीमा लागू चही होती, जो साधारण धर्मार्थ 
दानों पर लागू होती है । दी ने 

इस समय केवल वेततों, प्रतिभूतियों के व्याज या लाभांझों सें बलने, वाली ' 
उनकी शभ्राय में से उद्गम स्थान पर कर काट लिंया जाता है । कर-स ग्रह को बंढ़ाने 


कर ७० स अर के लेब कल कि नम 
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और संग्रह-कार्य को शीघ्रता से करने के उद्दें्य से यह विचार किया बया है कि 
(निवासियों के मामले में उद्गम-स्थान पर कर काट लेने के नियम को बैंकों, कम्पनियों 
और अन्य संगठित संस्थाग्रों के द्वारा देय, जगा रक़मों, ऋगणों या अन्य ऋणों के व्याज् 
पर तथा व्यवसायिक सेवाग्नों की फीस और दलाली तथा कमीशन पर भी लागू 
किया जाए । इसमें कुछ छट देने की व्यवस्था भी की जाएगी । 


डाक श्रौर तार--पासंलों, रजिस्टर्ड अखबारों, बुक-पैकिटों आदि की डाक 


दर में कुछ वृद्धि करने भौर रजिस्ट्री फीस, 
तथा पैकिटों की हवाई डाक की फ़ोस बढ़ाने का भी प्रस्ताव 
१.८४ करोड़ रुपए प्रति वपं प्राप्त 
दरें भी बढ़ाई जाएँगी | ग़रेर अखवा 


एक्सप्रेस डिलीवरी श्रौर बीमे की फीस 


हैं, इन वृद्धियों से लगभग 


होंगे। वाई तारों तथा एक्सप्रेस बधाई तार की 
री अन्तर्देशीय तार की दर में कोई वृद्धि नहीं होगी 


लेकिन दस शब्दों की वजाय आठ शब्दों पर तार की वर्तमान दर ली जाएगी। टेली- 


प्रींटर मशीन का किराया बढ़ाने का भी 
भी परिवतंत किये जायेंगे । इन उपायों से १.०२ करो 
प्राप्त होने का श्रनुमान है । ठेली 
जिनसे १.५८ करोड़ रुपए की वा 
परिवतंनों से पूरे वर्ष में ४.४४ करो 
रुपया प्राप्त होगा | डाक और तार शुल्कों में 


प्रकार हैं-- 
डाक श्रौर तार शुल्कों में प्रस्तावित संशोधन 
डाक शुल्क 
मर्दे मौजूदा शुल्क 
3 लेन सकल सलम मन लन  वकमलर ज हि 
पंस 
१, रजिस्टंड समाचार ६३०० ग्राम तक १ 


पत्र 


२. पार्सल 
३. रजिस्ट्री फीस 


१०० से २०० ग्राम तक हे 


उसके वाद प्रति २०० 
ग्राम रे 
एक से श्रधिक प्रतियों 
के लिये 
झ्रधिक से अधिक १०० 
ग्राम हे 
उसके वाद प्रति ५० ग्राम ३२ 


प्रति ४२० ग्राम ६० 
प्‌ 


प्रस्ताव है। अन्य प्रकार के तारों की दरों में 
ड़ रुपए की प्रतिरिक्त प्राय 
फोन सेवाओं के शुल्कों में भी संशोधन किये गये हैं 
पिक आय प्राप्त होगी । उपर्यक्त डाक तार संबंधी 
डु रुपया श्रोर चालू वर्ष के बाकी भाग में ३ करोड़ 
किये जाने वाले मुल्य परिवर्तन निम्न 


विश मिक मम जब ना जमी ० 23 ₹-|६६७६७ ४४४0 


प्रस्तावित शुल्क 





१०० ग्राम तक 
१०० ग्राम से २५० 
ग्राम तक १० 

उसके बाद प्रति २५० 
ग्राम ५ 


अधिक से श्रधिक १०० 
ग्राम ५ 

प्रधिक से अधिक १५० 
ग्राम » 

प्रति ४०० ग्राम द् 


छठ 


६६४ 


“5 शजिस्व: ० + व 5 


१००) के मुल्य पर... ४०. 


पू |॑ं 











४. बीमा 
प्रति१००पर (४००० तक)२० .. . रंप 
/ 5 प्रति १०००) पर १०० १०० 
५. एक्सप्रेस डिलीवरी फीस १३ १५ 
६. हवाई अधिभार 2 ० शी 
(प्रति १० ग्राम) 2. भर 
७. रजिस्टेड हुए पत्रि- 
काप्नों वाले पुस्तक 2० 
पै किट--- गा 
(अर) १०० ग्राम तक ८ ५१.० 
(ब) उसके बाद प्रति गे 
प० ग्राम. .-.- डरे ४ 
८. छपी हुई पुस्तकों वाले | 
पंकेट ह 
(तर) ५० ग्राम त्तक भर तप 
(ब) उसके बाद प्रति ;$ 
रभग्राम | है ३० आह 
तार देलीग्राम 5 
मर्दे | _ मौजूदा शुल्क | | प्रस्तावित शुल्क 
१, भध्रन्तर्देशीय तार गेर- साधारण एक्सप्रेस। पहले ८ | साधारण एक्सप्रेस 
अखबारी रु० पै० २० पै०| शब्दया | रु० पै० रु० पै० 
(श्र) पहले १० शब्दों या | १*०० . २ ००| उससे कम | ११०० २१०० 
उससे कम घर अ अप 
(ब) प्रत्येक अ्रतिरिक्त शब्द ०१० ०२० ०१० ०२० 
२. बधाई तार ह । ह ह 
(श्र). पहले ८ शब्द या ०७५ ११५० ०८5० -. ६१७६० - 
उससे कम ह है की 3 आह 
(व) प्रत्येक अतिरिक्त शब्द ०१०. ० र० ०१०. ०२० 
३. टेलीप्रिटर मशीन का | १२५० रु० प्रतिवर्ष | १५०० २० प्रतिवर्ष 
किराया विलय ॥ | 
४. झंशकालिक टेलीग्राफ । | पहले घंटे के लिए--- जब्‌ सकिट की आव- 
.. टठेलीप्रिन्टर सक्रिट पूरे समय के किराये "| इयकता ८ घंटे से 
का भ्रधिक समय के लिए 
त्त हो--पूरे समय के 
किराये का ई ... 
समाचार पत्रों और | बाद के प्रत्येक घंटे के जब सकिट को श्ाव- 


एजेंसियों को दिये गये 


सकिटों से भिन्‍न का 
किराया। 


लिए--पूुरे समय के 
किराये का छछ . 


इयकता ८ घंटों से 
अधिक समय के लिए 
हो--पूरे समय का 


25० के क पु 
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8. 
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उत्पादन-शुल्क श्रीर सीसा शुल्क--कहवे भौर चाय में उत्पादन-शुल्क बढ़ाये 
गये हैं। इन वृद्धियों से पूरे वर्ष में ८*४० करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा । 
हैसियन श्लौर जूट से बनी ब्रन्य वस्तुओ्रों के मौजूदा बुनियादी उत्पादेन बुल्क ऋण 
२५० हुपया और १२५ रु० प्रति मैट्रिक टन हैं। श्रव उन्हें वड़ाकर ऋमश: ३७५४ रु० 
श्रौर १७५ २० प्रति मैट्रिक टन किया जा रहा है । इससे प्रति वर्ष ३-०० करोड़ रुपये 
का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । 

चाय, जूता, सिगरेट---जुतों और उनके हिस्सों, जिनमें प्रच्छी निर्यात क्षमता 
हैं, फिर शुल्क लगाने का विचार हैं। यह थुल्क फरवरी, १६६५४ के बजट प्रस्तावों 
के एक अ्रश के रूप में दी गयी छूट द्वारा हटा दिया गया धा। पहले की भांति, 
त्रिजली की सहायता के विना या बिजली से चलने वाले छोटे कारखानों में बनागे 
गये जूते श्रागे भी शुल्क-मुक्त रहेंगे । इस प्रस्ताव से प्रतिवर्ष २७५ करोड र० का 
प्रतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । सिगरेट पर लगे हुए शुल्कों में काफी वृद्धि व 
जायेगी, जिससे प्रति वर्ष २५:५० करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा । प्रस्तावित 
वृद्धि सस्ती सिगरेट्रों की अपेक्षा मंहगी सिगरेटों पर ज्यादा होगी । कुछ वृद्धि सिगार 
और चुरट के शुल्क में भी करने का विचार है जिससे लगभग १ लाख रुपया प्राप्त 
होगा । 

श्रवमूल्यत के समय पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन-शुल्क प्रौर सीमा शुल्क में 
इस प्रक्तार फेर बदल किया गया था कि इनके मूल्य में वृद्धि न हो । इससे राजस्व में 
बहुत कमी हुई । इस कमी की रकम उस राजकीय सहायता की रकम के बरावर थी 
जो प्रन्त श्रौर रासायनिक खाद पर इस्ती प्रयोजन के लिए उस समय दी जाती थी । 
रासायनिक खाद सम्त्रन्धी राज सहायता कम कर दी गयी है । इसलिए मोटर स्पिरिट 
के बुनियादी उत्रादन शुल्क को ४५१.०४ रुपया प्रति किलो लीटर से बढ़ाकर ५५० 
रुपया प्रति किबोलीटर श्रौर साफ किए हुए डीजल तेल भोर उड़ने वाले तेल के बुनियादी 
उत्तादन-शुल्क को ४४१.०५ रुपया प्रति किलो लीटर से बढ़ाकर ४६१.०५ रुपया 
प्रति किलो लीटर कर दिया जायेगा। उन पेट्रोलियम पदार्थों पर हूगा उत्रादन- 
शुल्क भी १० प्रतिशत भूल्यानुसार से बढ़ाकर २० प्रतिशत मूल्यानुसार कर देने का 
विचार है । खनिज तेल से बनने वाले पदार्थों के शुल्क्रों में की जाने वाली इत दृरि 
से प्रतिवर्ष २५.६० करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त द्वोगा | प्रस्ताव है कि कृत्रिम या 
संश्लिष्ट (सिन्येटिक) विरोना और प्लास्टिक द्रव्यों के बुनियादी उत्पादन-घुल्क को 
२० प्रतिशत पमृल्यानुमसार से बढ़ाकर ३० प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाय । उमसे 
प्रतिवर्ष ४ ५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा 

शेयन, एल्प्मीनियम--रेयत शभौर संश्लिप्ट रेशों (सिन्येटिक फाइबर) शौर 
धागे, इनके उत्पादन शुल्कों में काफी वृद्धि की जायेगी। इन प्रस्तावित दृद्धियों से 
प्रतिवर्ष २२ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । एल्युमीनियम का उत्पाद: 
शुल्क १६६० से ज्यों का त्पां रहा है और हाल के बर्यों कह कक बज! दन 
बहुत वृद्धि हुई है। प्रस्ताव है कि एल्पुमीनियम के डलोी का नियादी उत्पादन धुल्दा ३० 


हि | 


० 


६६६. हैं - राजस्व . 


रुपया प्रति मैट्रिक टन से बढ़ाकर ६५० रुपया प्रति मैट्रिक टन, प्लेटों, चादरों, चक्कों - 


(सक्तिल) श्र पट्टियों (स्ट्रित ). का बुनियादी उत्पादन झुल्क ५०० रुपया प्रति मैंद्रिक - 
टन से बढ़ाकर १४५० रुव्या प्रत्ति मेट्रिक टन पन्‍ती (फायल) का बुनियादी उत्पोदन 
शुल्क ६०० रुपया प्रतिमेट्रिक टन से बढ़ाकर २००० रुपया प्रति मैट्रिक टन कर दिया - 
जाय । पाइपों, नलियों (ट्यूब) बाहर की ओर निकलते श्राकार शोर खण्डों की चीजों 
(एक्प्टेन्डेड शेप और संक्शन) का शुल्क भी १० प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर २० 
प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है । 
उत्पादन शल्कों के परिवर्तन | 
. (लाख रु० में) 


अनुमानित अतिरिक्त प्राय एक पूरे वर्ष. में. 





वस्तु ध्ज्ण्ज उत्पादन। विशेष उत्पादंन | विक्की कर के 





टः शुल्क शुल्क स्थान पर अति-| योग 

- 'रिक्त उत्पादन | 

शुल्क _ । 
मोजूदा मर्द ५ ५. 
काफी ेु ८ १७ . भञ 5: १०२ 
चाय ६१४५ १२३ जा । ७छरेद 
सिगार तथा चुरुट डे के या! शी" 
सिग्रेट .. ५. २०६०  हशप |. ३े४डरएे | २८५० 


मोटर स्प्रिट १६६० ४. फिआ 0 ० उनताआा-5 आहट 0 
शुद्ध किया हुआा द " लो 
डिज़िल तेल तथा 


वेपो राजिंग तेल दर ७०० |. ल्- >>. ७०० 
पैट्रोल वस्तुएँ... २०० |. न समय २००. 
बतावंटी रेजिन श्रौर गा पर का जा | 
प्लास्टिक वस्तुएँ |... ३७४ ७४ 250 “बह 
कृत्रिम सृत तथा घागा [5 १३६८ ८०२ --+ | २२०० 
, श्रच्छा- बटों हुप्रा सूती | मा ५ 
धागा. पा त हे १३२३० (-) २५० --+ २१.०८० 
सूती कपड़ा -(-) ३०० -+| . - [()३०१० 
जूट की वस्तुएँ र७३ | २७ ब्नफर ३०० 
 एल्यूम्यूनिंयम | ६१५ ८३: - -- | १०७६८ 
योग ६३४२ १३६४५ रेडर ११६७६ 
नई सददें ४498 छा 
रबड़ की वस्तुएँ . १६४५ .. हे३, न्न अशहक 
जूते तथा उनके हिस्से २७५ कक 5 २७५ 


योग परडीडक ... - : ३३: + -  हणरे 
कुलयोग.. - ७८२ (डर८ संडर शहश्श्र 
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इन परिवतंनों से प्रतिवर्ष १०.६८ करोड़ रुपये का अ्रतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । 
हुई के वदे हुए घागे और तागे के उत्पादन घुल्क में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है । 
इस थागे और तागे से विजली से चलने वाले कर्घो पर वारीक श्रौर बहुत बारीक 
कपड़ा वनाया जाता है। इन परिवंनों के परिणाम स्वरूप ७,८४० करोड़ रुपये की 
अतिरिक्त प्राय प्राप्त होगी । | 

इस व एक नई मंद पर उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव रक्खा गया है 
और वह है रवड़ के पाइप, ट्यूब और पेटियां इन वस्तुओं पर उत्पादन घुल्क की दर 
मुल्यानुसार १५ प्रतिशत होगी और इससे प्रतिवर्ष १.६८ करोड़ रुपये की प्राय प्राप्त 
होगी | उत्पादन शुल्क सम्बन्धी सारे परिवतंनों से पूरे वर्ष में ११५.५४२ करोड़ रुपये 
की श्रतिरिक्त आय प्राप्त होगी जिसमें से राज्यों को २९.६८ करोड़ रुपया प्राप्त 
होगा । यह परिवर्तन पिछले पृष्ठ की तालिका से जाने जा सकते हैं । 

श्रायात शुल्कों से सम्बन्बित परिवतंन केवल उन्हीं वस्तुओ्नरों में किए गये हैं 
जहाँ उत्पादन-शुल्क्रों में वृद्धि की गई है या फेर वदल किये गये हैं । विदेशों से मंगाई 
जाने वाली वस्तुओं पर मौजूदा थुल्कों के श्रलावा इन वृद्धियों के वरावर प्रति-संतुलन 
कारी शुल्क्र भी लगाये जाएँगें। किन्तु एल्यूमिनियम के डलों भौर तार की घड़ों के 
सम्बन्ध प्रति संतुलनकारी शुल्क, उत्पादन शुल्कों के विलकुल वरावर नही होंगे चल्कि 
उनकी दर ४०० रुपया प्रति मैट्रिक टन कम होगी । प्रति-संतुलनकारी शुल्कों की वृद्धि 
से प्रति वर्ष ७.३३ करोड़ रुपये की श्रतिरिक्त झ्ाय प्राप्त होगी । ः 

क्योंकि यह सभी परिवतेन चालू वर्ष में केवल १० महीने के लिये लागु होंगे 
इपलिये इन से इस वर्ष केन्द्र को ६८ करोड़ रुपये की अ्रतिरिक्त आय होगी श्रौर 
डाक औ्ौर तार दरों के परिवर्तनों से १ करोड़ रुपया प्राप्त होगा । इस प्रकार ६६ 
करोड़ रुपयों की श्रतिरिक्त श्राय से न केवल ६८ करोड़ रुपयों का प्रारम्भिक घाटा 
पूरा होगा बल्कि कुछ न कुछ रक़॒म बच रहेगी। इस प्रकार यह एक संतुलित बजट ह्टै। 

वजट की रूप रेखा निम्न तालिका में दी गई है । 

(राजस्व सम्बन्धी वजट २६४९॥॥६ छ702०) 
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